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प्रेमचन्द जेन द्वारा 


प्रेम इलेविट्रक प्रेस, १/११ महात्मा थांघी मार्ग आगरा २ मे मुद्वित 


संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण की भूमिका 


“नझारत के आर्थिक विकास' का यह सश्योधित संस्करण भ्रस्तुत करते हुए हमे अपार हप॑ एवं 
सन्तोप का अनुभव हो रहा है । शिक्षक एवं विद्यार्थी वर्ग ने पुस्तक का जो भव्य स्वागत किया है 
उसके लिए हम उन्हे हादिक घम्यवाद देते है। आर्थिक जगत मे हो रहे परिवर्तनों को ध्यान मे 
रखते हुए इस बार पुस्तक को बिल्कुल नये सिरे से लिखा गया है। पिछली विषय-सामग्री में 
महत्त्वपूर्ण सशोधन करने के साथ-साथ आघी से अधिक नवीन विपय-साम्ग्री को सम्मिलित किया 
गया है। सम्पूर्ण पुस्तक में यथाशक्ति नवीनतम तथ्य एवं ऑकडो का समावेश किया गया है | अन्य 
बातों के साय-साथ प्रत्येक अध्याय मे से घिसी-पिटो बातो को निकालकर नवीन प्रवृतियों तथा 
आलोचनात्मक समीक्षा को प्राथमिक स्थान दिया गया है ॥ २० अप्रे ल, १९६९ की चतुर्थ योजना 


१९६९-७४ का प्रारूप संसद मे प्रस्तुत हुआ था, उसे भी पुस्तक की विषय-सामग्री मे यथास्थान 
सम्मिलित कर लिया गया है 


आशय है कि पुस्तक का यह नया स्वरूप विद्यार्थियों, अध्यापको एवं सामान्य पाठकी के 
लिए अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध होगा + पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए जिन प्राध्यापक 
बच्चुओ ओर छात्रों मे उपयोगी सुम्भव दिये है उनके प्रति भी लेखक आमार प्रदर्शित करते है 


ओर आशा करते हैं कि भविष्य मे भी वे इसी प्रकार अपने अमूल्य सुझावों को भेजकर अनुगृहित 
करेंगे । 
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भारतोय श्रथ॑व्यवस्था के प्रमुख लक्षरा 


विश्व के विभिन्न देशो में आथिक विकास की गति तथा प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर रहा 
है, यह्‌ एक ऐतिहासिक सत्य है । यदि हम अपने चारो ओर हृष्टिपात करें तो हमे यह सहज ही 
अनुभव हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी जमंनी, फ़रास, कनाडा तथा इ ग्लेड आदि 
विश्व, के धनी दैशों में से है जहाँ आधिक विक्रास की गति बहुत तीव्र रही है । दूसरी ओर जापान 
है जो विश्व-अर्थव्यवस्था के मानचित्र पर एक नए नक्षत्र के रूप मे उभर रहा है जबकि इ ग्लैंड 
की अर्थव्यवस्था में दाने झने शिथिलता आ रही है । विकसित देशों मे जहाँ लोगो की सामान्य 
रूप से उच्च जीवत-स्तर के लिए आवश्यक समस्त सुविधाएं उपलब्ध है, छेटित ग्रमरीका, अफ्रीका 
तथा एशियाई देशों की जनता का एक बहुत बड़र भाग भोजन, मकान तथा वस्त की न्यूनतम 
आवश्यकताओं से भी वंचित है। 


ग प्रोमेसर रीस्टव ने कुछ वर्षो पूर्व प्रकाशित एक पुस्तक में विश्व के विभिच्र देशों की 
आधिक विक्लास की अवस्थाओ_ को पांच भागों में विभाजित किया। वस्तुव" कसी भी देश की 
अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन इसो हष्टिकोण के साथ करना चाहिए कि वह देश विकास की अमुक 


अवस्था मे है तथा विकासोन्मुख्त होकर अबली अवस्था में पहुँचने का यत्न कर रहा है अथवा 
परागति के कारण पिछडता जा रहः है। 


आधथिक विकास प्ही अवस्थाएं! -- 
(१) परंक्रागत समाज : 

रोस्टव ने विस्ाश्व की प्रथम अवस्था परम्परागत समाज के रूप में दर्शायी है। इस 
अवस्था में प्री न्यूटोनियत युग की प्राविधियों तथा प्रणाली के माध्यम से उत्पादन किया जाता है । 
साधारणातया कृपि तथा उद्योगो मे परम्परागत तरीकों से काम किया जाता है, यंत्रो--विशेषकर 
बाक्तिचालित यंत्रों का उपयोग नही क्या जाता तथ। सीमित उत्पादन होने के कारण विनिमय 
व्यवस्था भी परिमित ही रहती है ॥ 
(२) स्वर्य-स्फूर्त विकास से पुर्व को स्थिति : 

रोस्टव ने विक्नास की दूसरी अवस्था को रदय-स्फूते विकास से पृवें की स्थिति (76- 
(०एण्छाए०05 0 79॥6 000) माना है। परपरागत समाज में जब पुराने मूल्यों के स्थान पर 
नए वाताबरण को प्रतिस्थापित करने के प्रयास॒ प्रारम्भ हो जाते हैं तो बह स्थिति उत्पन्न होती 
है । इस अवस्था मे उत्पादन प्रक्रिया परपराग्त न रह कर सवीनता की ओर प्रवृत्त होती है। 
आधिक सस्थाओ, जैसे बैक, वीमा कम्पनियाँ तथा व्यवसायिक संस्थाओं का आविर्भाव' होता है 


बैंड 
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तथा सम्दुशं अर्थव्यवस्था अथवा इसके एक बडे भाग में खेतना का संचार होता है। उत्पादन- 
प्रक्रिया में वाप्प अबवा किसी सीमा तथा विद्युत जक्ति का उपयोग होवा है और बृहवृ-स्तर पर 
उत्तादत होने के कारण विनिमय का क्षेत्र वडा हो जाता है। परन्तु इस अवरथा में जो भी परि- 
बर्तत प्रारम्भ होते है उत्तमे विदेशी प्‌ जो एवं प्राविधि का योगदान मुख्य रहता है । परन्तु इस 
अवस्था में भी आधथिक विकास एक साम्रान्य कम नहीं बत पाता । 
(३) स्वयं सूरत अवस्था ; 

आधिक विकास की तीसरी अवस्था को रोस्टव ने स्वय-स्फूर्ल अवस्था (]00५ 0) 
की भज्ञा दी है। इस अवस्था मे आर्थिक विकास एक सामान्य क्रम बन जाता है और प्राविधि 
अथवा पूंजी के लिए देश-विदेशों पर निभर नहीं रहता । नई प्राविधिया के माध्यम से उद्योगों 
ब्र कृपि मे उत्पादन: 28 का क्रम स्ववसेव चलता रहता है। विशेष हप से इस स्थिति में औद्योगिक 
विकास की गति कृषि की अपेक्षा अधिक तीज रहती है । विनियोग तैथां बचत का राष्ट्रीय आय 
में अनुपात १०% या इससे अधिक रहता है। रास्टव ने यह भी बताया कि विक्रास की इस अवस्था 
म शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षण के साथ साथ रेलो, सड़कों और संचार वाहन के साधनों का 
भी विकास हा जाता है । 


(४) परिपवदता की स्थिति 


चौथी अवस्था मे अथव्यवस्था परिपदवता की ओर उन्मुख होती है। इसे र*स्ट ने 
9076 (0 |(७प१३ की संज्ञा दी है। इम अवस्था में बिनियोग तथा बचत की दर २०% 
तक पहुँच जाती है। आधुनिक प्राविधियों के इष्टतम उपयोग द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि का 
जम जारी रहना है और जनमख्या की वृद्धि की अपैक्षा आय-बृद्धि की दर अधिक हो जाती है। 
रोस्टव के मतानुसार साधारणतया स्वय-स्पुर्त अवस्था स परिषक्शता की स्थिति तक पहुँचने में 
फिसी देश को ६० वष लग जाते है । 

विकास की अन्तिम अबस्धा उच्च-स्तरीय उपभोग (789 886 ण धाह॥ 885 
(0008079707) की होती है। प्रथम तीन अवस्थाज में उन वस्तुओं के उपग्रोग को विलासिता 
मात्रा जाता है। 


(५) उच्चस्तरोय उपभोग को अवस्था 


पाचवी और अतिम अवस्था में थे ही सामान्य वस्तुएं बन जाती है और सर्व साधारण 
उनका उपयोग करने की स्थिति में हो जाता रे ॥ इसके पूर्व की दशाओ में उत्पादन [उद्योगों व 
कृषि में) की वृद्धि को उपभोग की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इस अवस्था में 
उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धि साधारण मूल्यों पर होने लगती है । 
भारत इनमें किस अवस्था में है ? 

यदि विश्व के विभिनत्र देशों की ओर हष्टिपात किया जाय तो हमें ऐसा अतुभव 
होगा कि सयुक्त राज्य अमरीका, जापान, फ्रास, इक्लैंड, कनाडा, न्यूजीज्ैड़, आस्ट्र लिया तथा 
पद्दिचमी यूरोप के देश पाचवी अवस्था तक पहुँच चुडे हैं । रोस्टव ने कहा कि १९ वी शताब्दी 
में स्वव-स्पूर्व अवस्था तक पहुँचने काले देश इसे अकार ये 

स॒० रा० अमरीका (१८५०), ब्रिटेन (१७८०), फ्रात (१८३०) तथा जापान (१८७५)। 

भारत के लिए उत्का मत था कि इस देश में १६५० के बाद स्वब-स्कृ्त अवस्था 
प्रारभ हुई । परन्तु यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सझा है कि भारत इतमें से विकास वी क्सि 
अवस्था में है ? हमारी विदेशों प्र निर्भरता बढती जा रही है तथा चतुथ प्चवर्षीय योजना में भी 
कुल विवियोग का पांचवें से अधिक भाग विदेशी सहायता के रूप में हमसे लेना होगा । 

परन्तु दूसरी ओर उपभोग्य वस्तुओ की तजी से बढती हुई उपलब्धि इस बात का सकेत 
भी देती है वि. भारत में पाचवी अवस्था यानी उच्च स्तर के उपभोग की अवस्था भी विद्यमान 
है । परन्तु इससे भी विचित्र स्थिति यह है कि आज भो कृषि तथा हस्तकलाओ के एक बहे क्षेत्र में 
परपरांगत प्राविधि छारा उत्पादन क्या जाता है और इस क्षेत्र वा बाह्य जगत से नाम मान को 
ही सदस्य दिखाई देता है । कुल मिठाकर यह निष्क्यं दिया जा गाता है कि भारत रोस्टव द्वारा 


( जे.) 


प्रस्तुत आथिक अवस्थाओं मे किसी एक अवस्था में नही है अपितु प्रथम से लेकर पाचवी तक सभी 
अवस्थाओं के लक्षण यहाँ विद्यमान है। इसीलिए भारतोय अथंव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों के 
विश्लेषण की आवश्यकता अनुभव को जाती है । 

भारतोय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण : 

भारतीय अर्थव्यवस्था मे वे सभी लक्षण विद्यमत है जो अल्पविकर्सित देशों मे विद्यमान 
होने चाहिए । अल्पविकसित देशो के प्रमुख लक्षण विभिन्न अर्थशास्त्रियो ने इस प्रकार बताए है :! 

(१) नि्धंचता (२) विकास की घीमी ग्रति (३) वचत तथा विनियोग का निम्न स्तर 
(४) परम्परागत प्राविधि (५) सामाजिक चेतना का अभाव (६) निम्न जीवन स्तर (७) औद्योगी- 
करण का अभाव । 

इनके अतिरिक्त देश-विशेष मे और भी ऐसे घटक हो सकते है जो अर्थव्यवस्था के विकास 
को अवरुद्ध करते हैं। हम इन्ही सबके सदर्भ मे भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करेंगे। 

(१) निर्धनता तथा प्रति ब्यकित नीचो आय-प्रो० हेगन ने प्रति व्यक्ति वापिक आय के 
आधार पर विश्व के सभी देशों को पॉच श्रेणियों मे बाँटा है। प्रथम श्रे णी में एशिया, अफ्रीका 
तथा लेटिन अमरीका के वे देश है जहाँ प्रति व्यक्ति आय १०० डालर से कम है | एशियाई देनों 
में भारत, पाकिस्तान, वर्मा, अफगानिस्तान, नीन व नेपाल को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय 
श्रेणी के देशो मे प्रति व्यक्ति आय १०० से ३०० इालर त्तक है तथा एशिया के श्रीलंका एवं 
इंडोनेशिया सम्मिलित हे | तृतीय श्रेणी के देशो में प्रतिव्यक्ति आय ३०० से ६०० डालर मानी 
गई है तथा इनमे पूर्वी यूरोप के देश मलेशिया, सिंगापुर तथा जापान सम्मिलित किए गए है। 
चौथी श्रेणी मे पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रास, ब्रिटेन व इजरायल आदि देश रखे गये है जहाँ 
प्रति व्यक्ति आय ६०० से लेकर १२०० डालर है | अतिम श्रेणी में मध्य पूर्व के कुवैत व कटार 
संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलेड, लकजप्वर्ग, स्वेड तथा कनाटा लिए गए है जहाँ प्रति उ््याक्त 
आय का औसत १२०० डालर से अधिक है। इस प्रकार आय की हृष्टि से भारत विश्व के अनेक 
देशों की अपेक्षा पछडा हुआ है। आथिक नियोजन के प्रारभ में (१९५०-५१ में) भारत मे प्रति 
व्यक्ति आय ५० डालर (लगभग २५० रुपये) थी, परन्तु १९६७-६८ तक भी प्रति व्यवित आय 
६७ डालर (३३६ रुपये) तक ही बढ़ सकी । १६६५-६६ के लिए प्रति व्यक्ति आय ३३१ रपये ही' 
अनुमानित की गई है |? 

(२) विकास को धोसो गति--भारत का आधिक विकास मूलतः प्रकृति की कृपा पर 
निर्भेर करता है । निम्न तालिका यह स्पप्ट करती है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि मारत में बहुत ही 
कम रही है ९ 

वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि (प्रतिशत-वापिक) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना र३ 
द्वितीय पंचवर्षीय योजवा ३६ 
तृतीय पचवर्षीय योजना ४ श्‌ 
१९६५-६६ जे जे 
१९६६-६७ ११ 
१९६७-६८ <८९ 
१९६८-६९ (अनुमानित) ३३० 
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कक, 


इस प्रक्रार विकास की ये दरें एक निराशाजमक चित्र ही प्रस्तुत करतो है । दूसरी ओर 
जापान जमती स० राज्य अमरीका आदि देश है जहाँ वास्तविक राप्टीय आय की औसत वापिक 
वद्धि ७ से १०% तक है। जापात में तो विकास की यत्ति प्रगतिद्ञील रूप से बढ़ रह! है जवेकि 
भारत मे १६६८ ६६ म विकास की गति द्वितीय व तृतीय योजना काल से भी कम थी | 


(३) बचत तथा विनियोग का निम्त स्तर-प्रो० रोस्टव ने स्वय इफूति अवस्था के लिए 
यह माना था कि राष्टीय आय का १०% त_्तई पूजी हेतु श्रयुक्त किया जाय तथा यह पूजी देश में 
हो उपलब्ध होनी चाहिए । भारत मे १६५० ५१ में कु राष्टोय आय का ७ से ८% ही वितियोग 
क्रिया चाता था । बचत का अनुपात लगभग ५% था। १६६८ ६९ के आधिक सर्वेक्षण के अनुसार 
१९६५ ६६ में वह अनुपात १०% तक पहुँचने के बाद १९६७ ६८ मे ८४% तक गिर गया। उस 
बज विनियोग का अनुपात लगभग १४% था। इसका यह अथ हुआ कि हमे पूंजी निर्माण के लिए 
वाफी सीमा तक विदेशी सहायता पर तिभर रहना पड़ रहा है। १९६८ ६९ में राष्टीय आय में 
बचत का अनुपात ६९% था जिसे चौथी योजदा के अत तक १३६% तक वढाया जायगां। पर 
वह स्तर भी हमारे बिनियोद के स्तर से नीचा रहेगा और फत हमे विदेशी पूजी पर निभर 
रहना पड़ेगा! 


(४) परम्पररणत प्राविधि--भारतीय क्ृपि तथा उद्योग दोनों के क्ष तर मं जिस प्राविधि 
का उपयोग किया जाता है वह अथ दी की अपेक्षा काफ़ो पुरानी है । बहा के ७५% खेत आकार 
में बहुत छोटे होने के कारण यत्रीकरण के लिए र्वथा उपयुक्त नहीं है। उद्योगों हे क्ष त्र में भी 
यहाँ स्वचालन की ओर हमारों प्रगति की रफ्तार बहुत हो घोगी है । सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र मं 
जहा हगकाँग व अमरीका के १००% कारखाने स्वचानित है भारत म॑ १७ १८% कारखाने ही 
इस अवस्था को प्राप्त कर सके हैं। जूट के क्षत्र म भारत के कारखाने पाकिस्तान की अपेक्षा 
पुराने तथा परम्परागत है। यत्रीकरण अत्यात सीमित होते के कारण यहा उत्पादन प्रकिया मे समय 
तथा थम अधिक लगता है तथा उत्पादन लापते भी ऊंची आती है । उदाहरण के लिए प्रति श्रमितः 
सूती वरत्र का उत्पादन भारत की अवेशा अमरीफा में ६ गुदा फिनलेंड में तोन गुना भ्रिदेन में 
१ ७ गुना व हागकाग मे २ मुना है । (868 थाढ एथाए#--०७9 थ: 9 23) 


(५) सासानिक चेनता का अभाष--जाति प्रथा तथा सयवत प्ररिदार प्रणाली के कप मे 
भारत में ऐसी सामाजिक सस्थाएं है जिहोने व्यापक स्तर पर अथव्यवस्था को प्रभावित किया 
हुआ है | वस्तुत शिक्षा के अभाव मे जवसाथारण का दृष्टिकोण सकीण बना रहा है। श्रम की 
गतिगीलता नही बढ पाती और दूसरी ओर कु ही क्षत्रों म श्रम का केद्रोयफरण होते के कारण 
बेकारी एवं कध वेकारी का समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सामाजिक प्रथाआ पर (विवाह मृत्यु 
भोज मु इन आलि) पर्याप्त अपन्यप होता है और अधिकहाश लाग ऋण के भार से दवे रहते हैं । 


(६) निम्म जीवने स्तर--जीवन स्तर सावारणतया आय पर निभर करता है। बूकि 
भारत में प्रति व्यक्ति औसत ज्ञाय ही वहुत कम्त है यहा जोवन स्तर भी बहुत नीचा है ! प्रति 
व्यक्ति खाद्योतरी को औौसत उपभोग भारत में २२०० केनोरे ही है जबकि एक स्वरुथ तथा काय 
शील व्यक्त को दनिक भोजन मे २७०० से ३००० केलोरी की आवश्यकता है । वस्त्रो का औसत 
उपयोग (वापिक) भारत मे १४ से १६ मीदर है जबकि एक व्यक्ति को भारत जैसी जलवायु के 
अतगत्त १८ से २० मीटर वापिक का युनतम्र आवश्यकता है । 


स्थायी उपभोग्य की वस्तुआ का उपयोग (औसत) भी भारत भ बहुत कम है! रेदियों 
का औसत उपयोग भारत में अथ दशों को अपेक्षा कितना कम है यह निम्त तालिका से स्पप्ट 


होता है 
(प्रति रेडियो जनसख्या) 


भारत ५०० पाकिस्तान ४१० आस्ट लिया ४ इस्लैड तथा जापान २७ अमरीका 
दर क भारत में १० हजार व्यज्ितया के पीछ एक डावटर है जबकि अमरीका में ६६७ 
5 नम 
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व्यक्तियों के पीछे तथा कनाडा में ८५० व्यक्तियों के पोछे एक डाक्टर है इसी प्रकार सीमेंट, 
शकर और अन्य वहुत सी वस्तुओ का औसत उपभोग भारत में अन्य देशो की अपेक्षा बहुत कम 
है । जं|वन स्तर नीचा होने के कारण यहां श्रमिकों की कार्य क्षमता भी वहुत नीची है । 


(७) औद्योगेकरण का अभाव--किसी भी देश में औद्योगीकरण की सीमा का अनुमान 
बहाँ राष्ट्रीय आय में उद्योगों के योगदान से लगाया जाता है। भारत में १९४०-५१ में राष्ट्रीय 
आय का आधे से अधिक भाग हि से प्राप्त होता था और उद्योगों से प्राप्त आय का अनुपात 
१७% था। १९६७-६८ में कृषि से प्राप्त आय का अनुपात ४६% और उद्योगों से प्राप्त आय का 
अनुपात १८% हो गया । इसका यह अर्थ हुआ छि उद्योगों का भारतीय अथरव्यवस्था में योगदान 
बहुत कम है । विकसित देझ्यो में यह अनुपात ३५ से ४०% रहता है । 


यद्यपि पिछले पंद्रह वर्षो में आधारभूत उद्योगो जैसे रसायन, इस्पात, भारी इम्जीनियारिय 
आदि उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है, फिर भी देश की जनसंख्या व क्षेत्र को देखते हुए आज 
भी देश में वह वातावरण नही वन सका है जो उ्रह्व्‌ स्तरोय उद्योगो के ६ त एवं सतुलित विकास 
हेतु आवश्यक है । यही नही, क्रपि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात देश वी जनसंख्या का दो 
तिहाई है जब कि बड़े उद्योगों में कार्ययील जनसख्या का १०% अनुपात भी नहीं है। बडे उद्योगों, 
खानो, निर्माण और विद्युत-सृजन में भारत की कुल जनसंख्या का ११४% अमनृप्रात सलग्न है 
जबकि विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशो में यह अनुपात इस श्रकार है? (प्रतिशत मे) (१६६५ में) -- 
पश्चिमी जम ती ४८४; ब्रिटेन ४५*२; इटली ४० ४, आस्ट्रेलिया ३६ ३, जापान ३१४ तथा 
कनाडा ३२ ३। यहाँ तक कि श्री लंका, कोरिया, ईरान, सं० अरब गणराज्य तथा पीरू जैसे अत्प- 
विकसित देशों में भो ओद्योगिक श्रम-जोवियों को संख्या भारत से अधिक है । 


(८) भाथिक कुचक्र--मिएर तथा वाल्डविन के मत में अल्पविकसित देशों में आर्थिक 
कुचक भी आथिक विकास को अवरुद्ध करते है। इन आधारभूत कुचक्रो को वे इस प्रकार चित्रित 
करते है .* 


-+ आ्थिक पिछड़पपत, पूंजी का अज्ञाव-* 
ई 


| 
निम्न विनियोग दर निम्न उत्पादकता 
+ 
मिम्न बचत दर + निम्न बा०्तविक आय+---- 


जब तक ये कुचक्त है और आतरिक या बाह्य साथनों से इसको तोड नही दिया जाता 
विक्रास नही होगा । भारत मे दुर्भाग्य से यह कुचक्र अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों मे आज भी विद्यमान 
है तथा विकास की धीमी ग्रति का यहाँ मुख्य कारण है। 

(६) जनसस्या का भार--भारत विहृव के उन देशो मे से एक है जहाँ जनसरया-विस्फोट 
की समस्या भर्यंकर रूप लिए हुए है। बहुधा आथिक विकास के साथ-साथ देघ्य की जनता का 
दृष्टिकोण भोतिकवादी हीता जाता है तथा अधिकाश लोग उच्चतर जीवनस्तर की ओर प्रवृत्त हाते 
हैं। यही कारण है कि आथिक विकास के साथ-साथ सामान्यत जनसंख्या को वृद्धि दर में कमी 
होती है । 

परन्तु भारत में इसके विपरीत स्थिति दिखाई देती है ! १६५०-५१ के पूर्व जनसंख्या 
को वृद्धि दर १% से १२% प्रतिवर्ष रही थी परन्तु इसके वाद इसमे प्रगतिशील दर से वृद्धि हुई 
है तथा १९६१ के बाद से यह २ ५% के लगभग चल रही है। इपि में जो भारत का सबसे बड़ा 
व्यवसाय हैं, उत्पादन की वृद्धि दर जनसख्या की अपेक्षा कम है। यद्वी कारण हे कि भारत में 
खाद्यान्न एवं कच्चे माल का घोर अभाव सवंत्र दिखाई देता है। वेकारी तथा अधंत्रेकारी वी समस्याएँ 
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भी जनसख्या को आश्यातीत वृद्धि के ही परिणामम्रात्र हैं । बोल्फ तथा सफ्रिन ने लिखा है. “बेंकारी 
तथा अर्धवेक्तारी के कारण भारत में प्रत्तिवर्ष इतने श्रम-वष नध्ट होते हें जितने कि अमरोका के 
समस्त श्रमिक सिलकर उत्पादक कार्यो में लगाते है। ! जितनी समूचे आस्ट्र लिया की जनसप्या हैं 
उतनी तो भारत में जनसख्या की वाधिक वृद्धि ही हो जाती है ! 


(१०) साहस का अभ्ाव--भारत में इन स़व लक्षणों के बावजूद आथिक विकास /04 
गति काफी अधिक हो सकती थी यदि यहा के लोगो मे साहस का भावता हम्ती । भारत प्राकृतिक 
साधनों की हृष्टि से एक सम्पन्न देश है और इनके सोमित उपयोग का एक मात्र कारण ही आवश्यक 
पूंजी तथा साहस की कम्तो है। १९वीं झताब्दी के उत्तराध मे लथा स्वतन्तता के पृ तक विदेशी 
वूजीषदियों मे पेजी का विनियोग करके उद्योगों का विकास किया | भारतीय पृजीपतियों में केवल 
कुछ हो लागो ने इस क्षेत्र मे पदापण किया । परन्तु कुल मिलाकर विदेशी पू जोपतियों के साहस की 
मारी कामत हमे चुकानी पडी | 

आजादी के वाद भी भारतीय उद्योगपतियों मे जोखिम छेने की प्रवृत्ति का पर्याप्त 
विकास नहीं हो सका और इसीलिए प्राकृतिक साधनों का आश्ानुसार विदोहन नही हो सका। 
जर्मनी तथा जापान टिंतोय महायूद्ध के बाद बुरी तरह नष्ट हो गए थ परन्तु वहाँ के निघासियों के 
अदृश्य साहस के कारण १५ व के भीतर उन्होन अपने खोए हुए बभव को हो आप्त नही कर लिया 
अपितु भ्ाज उत्तके विकास की दर बहुत अधिक है । 


भारत में परिवहत व सच्चार दाहन के साधनों का पर्याप्त घिकास नहीं हो सका है ।? 
भडको तथा रेला की दृष्टि से हमारा देश विष्व के अन्य देशों की छुलता में बहुत पीछे है । परिवहत 
के सावव औद्योगिद तथा कृषि आदि के विक्रास हेतु एक आवश्यक शत है। जब तब यातायात के 
साधनों का पर्याप्त बिकास नहीं होता औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ भी सीमित रहेगी । 
जापान व सयुक्त राज्य अमरीक्षा में जहा १०० बगमील क्षत्र के पीछे क्मण ४०० व ११० मील 
लम्बी सडक है भारत म कच्ची सडको को मिलाकर भी यह अनुपात केवल ४७ मील है । 


ह (११) बिनिमय व्यवस्था का सोमित होन--विश्व के अन्य देशो में जहा उत्पादन विनिमय 
के लिए किया जाता है भारत वे अधिकाश व्यक्ति विश्येयश्प से कृषक स्वयं के उपभोग को चिन्ता 
पहल द है । यही कारण है कि खाद्यान्ना के उत्पादन का केवत १/३ भाग बाजार में विकने को 
जाता है। 


_ गैर #पि क्षत मं सलस्न व्यक्तिया मे अधिकाड ग्रामाद्रागा मे लगे हुए है जा कृपका की 
जहरते ही पूरी करते हू। गाबो मे इन सबाआ के बदले मुद्रा के स्वान पर जिस प्राप्त होती है । 
इस प्रकार कृषि उपज के अतिरिक्त झ्रामोद्योगो के क्षत्र मं भी विनिमय व्यवस्था भारत में बहुत 
सीमित है । 


(१२) आय तथा सम्पत्ति का विधम वितरण*---हमारी प्रवर्षीय योजनाओं में समाज 
बादी यम/ज की रचना वा लक्ष्य निधारित किया गया है। इसके वात्रजूद धव तथा आय का वितरण 
काफी विधम है। डा० पी० सी० महलनवीस मे बताया कि देश के १४% परिवार कुल आय का 
५०% भाग प्राप्त करते है। सम्पत्ति का वितरण शहरा की अपेक्षा गांवी मे अधिक विषम है ) 
२३०९ इपक परिवार भुमि्'न है जर्वाक उच्च श्रेणी के कंपको क पास कृषि क्षेत्र का ४०% केन्द्रित 
है । शहरा में केवल ५९७ परिवारों के पास कुल शहरी सम्पत्ति का ५२% केन्द्रित है जबकि २०% 
मिचके धग के पास कोई सम्पत्ति नहीं है । 
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2 भारत में माच १९६६ तक कुल ट्रका की सख्या ३ लाख व वसा कौ सरया ३५ हजार थी । 
४२ करो? ्यक्तिया के पीछे ट्रको व बसा की यह सस्या वहुत कम है। इस समय देश्व मे 
कैवेव १६ वास टेलीफोन व ६ वास के लगभग प्रोस्ट आफ्सि थे । इस प्रकार सचार सुविधाएँ 
भी हमारे देश मे वहुत निराशाजतक स्थिति में है ।--(४८४ ४०७७, शो 20, 969 ) 
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पूँजी के निर्माण, निम्न स्तरीय कार्यक्षमता और साहस की कमी के लिए आय तथा 
सम्पत्ति के वित्तरण की विधमता भी काफी सीमा तक उत्तरदायों है ॥ 


भारत इन्ही सब कारणो से अब भी विकास की उस अवस्था तक नही पहुँच सका है जो 
हमारे प्राकृतिक साथनों और श्रमशक्ति (जनसंख्या) को देखते हुए यहाँ काफी समय पूव्॑ ही प्राप्त 
कर ली जानी चाहिए थी। सनिज पदार्थो के क्षेत्र मे लोहे की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व से 
चौथा, मैगनीज की दृष्टि से तीसरा, अभ्रक की दृष्टि से प्रथम तथा कोयले की हृष्टि से सातवाँ है । 
कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में पाचवाँ है । भारत में जल तथा वन सम्पदा पर्याप्त 
है। परन्तु इन सबके बावजूद उपरोक्त परिस्थितियों के कारण हमारे प्राकृतिक साधनों का उपयोग 
समुचित रुप मे नही हो पाता तथा भारत की जनता निधेनता-ग्रस्त है ।! इसोलिए यह कहा जाता 
है कि “भारत एक धनो देश है जहाँ निर्धन लोग निवास करते हें ।” 

परन्तु यह एक प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षो से विकास के मार्य मे अवरोध 
उत्पन्न करने वाले ये घटक जजंरित होते जा रहे है, तथा प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दें 
रहा है । हमारी इस यात्रा में वाथाएँ अवश्य हैं, पर पचास करोड भारतवासियो की निष्ठा एव 
श्रम इन्हे दूर कर सकेगा, इसमे कोई सन्देह नहीं है। भारत भले ही आज अल्पविकसित देश हो, 
निकट भविष्य मे विश्व के विकसित देशो में इसकी गणना हो सकती है । पर इसके लिए हमे उपयुक्त 
राजनैतिक साम्राजिक एवं आथिक वातावरण का निर्माण करना होगा | वर्तमान मे जो राजनैतिक 
वातावरण है वह आथिक विकास के प्रतिकूल ही है और हमारा यह हृढ विश्वास है कि उपयुक्त 
राजकीय नीतियाँ तथा उनका निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन किसी भी देश के श्राथिक पिछडेपन को अल्पकाल 
में ही दूर करने में समर्थ हो सकता है । 





. विस्तार के लिए प्राकृतिक सम्पदा का अध्याय देखिए । 


२ 


भारत की प्राकृतिक स्थिति एवं प्राकृतिक साधन 
(विक्कणानर थिज्ञाणागधा & िक्षणवो ६६50ण70८5) 


ज्ारश्मिक 


किसी भी देश का आधित विकास उस देश की प्राकृतिक स्थिति एवं प्रकृति द्वारा दिए 
गए भौतिक तथा अभौतिक साधना पर विभर करता है। डा० वीरा एन्‍्स्टे ने ठीक ही कहा है कि 
ये सांधत ही मुख्यत किसी देश वी उपज लोगों के व्यवसाथ एवं जनसंख्या के धनस्व तथा वितरण 
को निर्धारित करत है । सयुक्त राज्य अमरीका इंग्लेण्ड सम तथा जमती अपने प्राकृतिक व भौतिक 
साधनों की प्रचुरता एबं अनुकुतता के ही कारण विश्व के प्रमुख देशा में गिने जाते है। भारत 
प्रेक्सिकों ब्राजील एवं अक्लीका के देश विकास क पृथ पर अग्रसर होने के लिए आशिक नियोजात का 
इसीलिए आभय ले रहे है कि इन देशा मे भी प्रकृति उद्दार रही है। आज तक इनके अल्पविकसित 
रहने का कारण राजवैतिक व सामाजिक परिस्थितियों की प्रतिकुलता रही है लेक्रित अब निश्चय 
ही इनके विकास की सभावनाएँ उज्ज्वल हो उठी है । 


जनिज पदाध मिट्टी वन जन शक्ति तथा जलवायु पर ही देश का क्षेत्रीय व औद्योगिक 
विकास निभर करता है। भारत के मानचित्र को थदि गौर से देखा जाय तो पता चलता है कि 
इम विन्ात्र देश में प्राकृतिक दृष्टि ले एक वितक्षण विविधता है । उत्तर के बफ से ढके हुए पहाड़ों 
के विपरीत दक्षिण की चिलचिलाती हुई गर्मी तथा राजस्थात के मसस्थल के विपरीत आसाम वे' 
हक विरोधाभास है ? विश्व के कम ही देशों की प्रकृति में इतनी क्विधता पाई 
जाती हो 


भारत को श्यिति भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण परूव में विषुदद्‌ रेखा से ८४” 
अक्षाश उत्तर से लेकर ३७६ अक्षान उत्तर से तथा ६८४७ से &०”५ पूर्वी देशान्तर मे वसा 
हआ है। कर्क रेखा इसे दो बरावर भागो भे वाटती है और इस प्रकार इसका उत्तरी भाग शीत्तोप्ण 
तथा दक्षिणों भाग उष्ण कटिबन्ध मे स्थित है । 


भारत का वतमान क्षेतफ्ल लगभग १२ लाल ६० हजार बगमील है । प्रकृति ने हिमालय 
को पर्वत श्ख्ञत्ाएँ देकर इस देश को शेष एशियाई महाद्वीप से अलग कर दिया है। भारत की 
बिशालता तथा प्रति की विविधता के कारण ही इसे उए महाद्वीप (576 ८णा।शथा() कहा 
जाता है | 

भगोतिक दृष्टि से भारत की स्थिति अयन्त अनुकूत है । पूर्वी गोल्ाघ के वित्कुत बीच 
मै आ जाने से भारत का विदेशी व्यावार विदेशा से सुगमतापुवक हो सकता है। दक्षिण में हिन्द 
4 कक आल ता 
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महासागर तथा दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम मे क्रमश बंग्राल की खाडी एवं अरब सागर के आने 
से भारत को अनेक प्राकृतिक बन्दरगाह प्राप्त हो यए है, जिनसे विदेशी व्यापार मे अत्यधिक सहायता 
मिलतो है। पूर्वी तथा पश्चिमी मार्गों से भारत विज्व के सभी देशो से समुद्री यातायात की व्यवस्था 
कर सकता है। 


भारत को स्थिति ८९४ अक्षाद्य से ३७१६“ अक्षाश तक होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार 
को जलवायु मिलती हैं । जिसक्टे कारण यहाँ सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न को जा सकती है । 
भौगोलिक खंड 


भारत को मुख्यत चार भौगोलिक खण्डो में बाँठा जाता है-- 


१, हिमालप का पर्वतोय क्षेत्र--इस क्षेत्र मे भारत के उत्तरी भाग में स्थित वह पर्वतीय 
प्रदेश सम्मिलित है जो उत्तर में पामीर के पठार से लेकर यू में आसाम की सीमा तक फीता हुआ 
है । हिमालय पर्वत माला को तीन श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है; मुख्य हिमालय, हिमालय 
की उत्तरी पश्चिमी शाखा तथा हिमालय की दक्षिण-पूर्वी शाखा । यह विभाजन पर्बत माजा की 
विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई के आधार पर किया गया है । विश्व की सबसे ऊँची पर्बत-मालाएँ जैसे 
एवरेस्ट, कंचनचंगा, धवलगिरी आंदि मुख्य हिमालय के अन्तर्गत ही आती है। मुख्य हिमालय से 
गगा, ब्रह्मपुत्र, सिधु तथा अनेक बडी नदियाँ विकलती है, जो इस प्रदेश के दक्षिण में स्थित मैंदानों 
को जल प्रदान करती है । 


भारत के आध्िक विकास मे हिमालय का सर्वाधिक योगदान रहा है। इससे निकलने 
वाली नदियाँ स्थायी (?ध८०॥7०) है क्योंकि हिमालय पर जमी वर्फ हिम-नदियों के रूप में पिवल- 
पिघलकर नदियों मे निरन्तर पानी देती रहती है। इससे वर्ष-भर गंगा-सिंधु के मैदानों मे कृषि-हेतु 
पर्याप्त जल मिलता रहता है। यही नही, उत्तरी भारत के प्रदेशों मे पर्याप्त वर्षा होने का कारण 
भी हिमालय की स्थिति ही है, क्योकि ये पर्वत-मालाएँ वर्षा की हवाओ को उत्तर की ओर जाने से 
रोकती है। उत्तरी भारत के प्रदेशों मुख्यतः पजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व बगाल के हरे-भरे, खेतों 
की रक्षा भी हिमालय एक प्रहरो की भाँति करता है वयोकि हिमालय एक अभेद्य दीवार की भांति 
उत्तर की सूखी एवं ठण्टी हबाओ को आने से रोकता है। हिमालय के जंग्रलों में मूल्यवान लकडी 
व अन्य उपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध होती है । 


हिंभालय के निचले पहाडी ढाली पर चाथ की खेती होती है जिससे भारत को पर्याप्त 
विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। सर जोशिया स्टेप ने ठीक ही कहा है कि भारतीय कृषि (विशेष 
लल्‍प से उत्तरी भ्रदेशो मे) की प्रगति का मुख्य उत्तरदायित्व हिमालय पर ही है ४ 


२. गंगा और सिन्धु का मेंदान-- हिमालय की पव॑तमाछाओं से दक्षिण मे स्थित, विश्व 
के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानी में एक, गंगा-सिन्‍्धु का मैदान है । पाकिस्तान के अतग हो जाने के 
बाढ़ इस मैदान की लम्बाई लगभग १५०० मील रह गई है तथा चौदाई लगभग २०० मील है! 
इस मैदान की मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है, जो अत्यविक उपजाऊ है और गगा, यमुना, गडक, 
घाघरा, कोसी तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण इस मैदान में कृषि के लिए पर्याप्त जल प्राप्त हो 
जाता है। अत्यन्त विद्ञाल होने के कारण इस मैदान में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 
इसीलिए गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, चाय और विविध प्रकार की फसले पैदा होती है। समतल होने 
के कारण इस मैदान मे रेला, नहरो व सडको का जाल विदा हुआ है। अत्यन्त प्राचीन काल से 
ही यह मैदान कृषि, दस्तकारियो तथा घनी जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध रहा है । इतिहास के जानकार 
सिन्धु-घादी को सम्यता का उदाहरण इसी मैदान की पुरातन सम्यता के रूप मे प्रस्तुत करते है । 

१६४७ के बाद देश का विभाजन हो जाने के कारण सिन्‍्ध तथा उसकी सहायक नदियाँ 
पाकिस्तान मे चली गई और इसलिए इस मैदान के महत्व पर काफी प्रभाव पड़ा । 


३ दक्षिण का पठार--गगा-सिन्ध के मैदान से दक्षिण मे यह पठार या श्रायद्वीप स्थित 
है। इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। समुद्र के किनारे-किनारे यह दक्षिण तक चला ग्रया है । 
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७. १६- -)) 


इस पठार मे अरावति, जिल्याचन, खतपुडा वे जनेक छोटी परत श्र णिया हैं, जिनकी ऊँचाई 
भ०० फुट से ९००० फुट तक है। इस पठार मे अनेक नदियाँ मिलती है जिनमे नमंदा, ताप्तो, 
कावेरी, कृष्णा, महानदी और ग्रोदावरी मुख्य हैं। पठार अत्यत्त ऊबड-खाबड है तथा इससे निकलने 
वाली नदिया बरसाती नदिया होने बे कारण अधिक उपयोगी नही रही, यद्यपि स्वतन्त्रता के परचातत 
इन मदिया के प्रवातों से विद्यूत शक्ति उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे है । 


दक्षिण के पठार का उत्तरी पूर्की भाग घने जयलों से ढवा हुआ है और यहां आज तक 

भी जगली जातियों निवांत करती है। यद्यपि इसी प्रदेश मे पर्याप्त लोहा व मेंमनीज उपलब्ध है। 

पर घने जगलो तथा यातायात के साधनों के जभाव मे आजादी के पहले तंक इसका संमुचित उपयोग 
नहीं हो सका । 


प्रायद्वीप के उत्तरों पश्चिमी भाग मे लावा से बती हुई काली मिट्टी उपलब्ध है, जो 
कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी है ! बही प्रदेश शवाब्दियो से कपास उत्पन्न करता रहा है तथा 
प्राचीन समय में भारत के सुप्रसिद्ध वस्त्रा का तिर्माण मुस्यत. भारत के इन्हो प्रदेशों में उत्पन्न होने 
वाली कपास से होना था। आज भी भारतीय उद्योगों मे दम्प्र उद्योग मदसे वडा है और उसका 
श्रेय इमी प्रदेश को दिया जा सकता है। 


लेकिन इस प्रायद्वीप का अधिकाश भाग समतल तथा उपजाऊ नहीं है और इसीलिए 
कृषि यातायात के साधना अथवा उद्योगा या यहा विकास नहीं हो सका तथा जनसम्या भी उत्तर 
के मैदानों की अपेक्षा कम रही है । 


४. पूर्वो तथा पश्चिमी तट--दक्षिण के पठार के पूव एवं पश्चिम में समुद्र के किनारे- 
किनारे मैदाना वी जो पट्टिया है, उन्हे पूर्वी तथा पश्चिमी तट कहा जाता है। पश्चिमी तट अरब 
सागर द॑ पैश्चिमी घाद के वोच है । इसका मंदान पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है तथा इस तठ 
के दक्षिणी भाग मे औसतन १०० इंच वपा साल-भर में हो जाती है। मैदाबी इलाकों में तारियल, 
गरम मसाले प्रचुर मात्रा म पैदा होते है। इस तट के उत्तरी भाग की काकण तथा दक्षिणी भाग 
को मलाबार कहते हैं । 


पूर्वी तंट पश्चिमी तट की अपक्षा अधिक चौड़े है। बह तट पूर्वी घाट तथा वगान की 
जाडी के बीच स्थित है। नदियाँ (जिनमें गोदावरी, कृष्णा, काबेटी तथा महातदी मुझय हैं) के 
मुहानों पर सुन्दर बत हैं जिनकी लकडी दियासलाई उद्याग के लिए उपयोगी है। मैदानी इलाकों 
में चावल, जूट व गे की पर्याप्त मात्रा मे खेती की जाती है| 


भारत की जलवायु (टफरशा८ (०ावा००७) 


किसी भा देश के लोगो की आशिक क्रियाएँ तथा जनसख्या वा घनत्व कापी सीमा तक 

वहां वी जववायू पर तिभेर करते है। प्राहतिक साधन (भौतिक) प्रचुर मात्रा मे होने पर भी 

६१ एंव वर्षा की प्रतिकूल परिस्थितियों उस देश के क्ाथिक विकास मे अवरोध उत्पन्न कर 
) 


आरत एक्क बहुत शक देश है ओर इर्ीमिए कहाँ फिविया आकार ही जजकापु' का कक 
जाना अस्वाभाविक नहीं है। उत्तरी प्रदेशों मे विपुवत्‌ रेखा से दूर होने तथा हिमालय परवतमाला के 
कारण तापकंम दक्षिणी प्रदेशों वी अपेक्षा कम रहता है। दक्षिणी प्रदेशों मे बहुत गर्मी पडती है, 
जबकि उत्तरे प्रदेशों के पूर्वी भाग मे मर्मी साधारण तथा पश्चिमी भाग मे रेगिस्तान होने के कारण 
मौसम शुष्क तथा गरम रहता है। 


वर्षा-- नर्षा की हृष्ठि से भारत के जधिवाश् प्रदेशो की स्थिति अत्यन्त विक्ट रही है । 
जासाम के चेरापूँणजी नामक रथान पर लगभग ५००” वर्षा वर्ष-भर में होती है जबकि पश्चिम मे 
राजस्थान वे कुछ भागों मे यह औसत १०” से भी कम है। वगान, आसाम, परिचमीौ घाट और 
समुद्र तट में वर्षा का बापिक जौलत १००” के लगभग है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैगूर 
व आध्र प्रदेशा में वर्षा का औसत ५०” से ७०” तक हैं। पजाब तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में 
वर्षा १४” से भी बम होती है। राजस्थान का पार का रेगिस्तान अनुपजाऊ एवं सूखा क्षेत्र है। 


( ९६११ ) 


जलवायु (ताप एवं वर्षा) की विविधता के कारण भारत के विभिन्न भागों में विविध 
प्रकार की फसल उत्पन्न की जाती है तथा अनेक प्रकार की वनस्पति मिलती है। जिन क्षेत्रो मे 
वर्षा बहुत कम होती है वे क्षेत्र आथिक दृष्टि मे अधिक उन्नत नही है । यहाँ यह बता देना अधिक 
उपयुक्त होगा कि आज भी भारत के अधिकाश कृषक प्रकृति पर या मानसून पर ही निर्भर करते है 
और इस प्रकार भारतीय कृषि (या यह बहना अतिश्योक्ति नही होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था) 
का भाग्य काफी सीमा तक वर्षा के साथ ही जुडा हुआ है । एक विज्ञेप बात भारत को मानसून में 
है और वह यह क्रि यहाँ वर्षा वर्ष मे दो या तीन महीने ही होती है तथा जाडे मे फसल (रवी) 
उत्पन्न करने के लिए पानी की आवश्यकता साधारणतया पूरी नही हो पाती । बहुत प्राचीन समय 
से ही कुएँ, तालाब अथवा नहरो को इस काय॑ के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है । पर आवश्यकता 
को देखते हुए ये साधन अपर्याप्त रहे है। बोरा एन्स्टे ने ठीक ही कहा है कि किसी भी क्षेत्र की 
औसत वर्षा नही, अपितु उस औसत से कम अथदा अधिक वर्षा, तथा इसका समय अयथंव्यवस्था की 
दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।! आज्ञा से कम वर्षा सूखा की स्थिति उत्पन्न कर देती है जबकि 
आवश्यकता से अधिक वर्षा फ्सलू को नष्ट कर देती है। भारत वर्षा की इसी अनिश्चितता का 
आज तक शिकार रहा है, और इसीलिए बहुधा यहाँ सूखा अथवा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है । 

भारत के भोतिक साधन 


किसी भी देश के भौतिक साधनों में वहाँ की मिट्टियाँ, खनिज सम्पत्ति, बन तथा जन 
राशि को सम्मिलित किया जा सकता है | इन्ही भौतिक साधनों की उपलब्धि तथा उपयोग की सीमा 
पर उस देथ का आधिक विकास निर्भर रहता है। जहाँ तक एक क्ृपि-प्रधान देश का प्रश्न है, 
मिट्टियो का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहता है । देश की औद्योग्रिक प्रगति प्रधानत खनिज 
पदार्थों की प्रचुरता द्वारा निर्धारित होती है। इसके विपरीत यदि किसी देश मे मिट्टियाँ अत्यधिक 
उपजाऊ हो और साथ ही विपुल खनिज सम्पत्ति भी वहाँ उपलब्ध हो तो बह देश उनके सुनियोजित 
उपयोग द्वारा विकास के शिखर पर पहुँच सकता है । 


सबसे पहले हम भारत की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे । 
मिद्ियाँ $ 

यह ऊपर बताया जा चुका है कि एक क्ृपि प्रधान देश का आधिक विकास बहुत सीमा 
तक मिट्टियो पर निर्भर करता है । भारत भी एक क्रपि-प्रधान देश है और यहाँ के लगभग ७०% 
व्यक्तियों का भाग्य कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। इसी हृष्टि से सबसे पहले हम इस देश की मिद्ठियो 
का अध्ययन करेंगे। 

भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मिट्टियो मे सामान्य रूप से नाइट्रोजन की 
कमी पाई जाती है और इसलिए इनकी उठंराशक्ति आद्यानुल्प नहीं बढ पाती | देश की विभिन्न 
मिट्टियो को मोटे तौर पर दो श्रेश्यि मे कियक्त क्या जा सच्ता है, (१) उत्तरी भारत की 
मिट्टियाँ तथा (२) प्रायद्वीप की मिट्टियाँ 

उत्तरी भारत की मिट्टियों में साधारणतया पीली मिट्टी, जिसे दुमट (&॥7049] 50) 
मिट्टी भी कहा जाता है, पाई जाती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल, राजस्थान 
तथा दिल्‍ली के समीपवर्ती प्रदेशो में हिमालय से निकलने वाली नदियों, तथा अन्य नदियों मे जमा 
की है। उत्तरी भारत के पश्चिमी इलाकों, (पजाब तथा राजस्थान के भाग) में यह मिट्टी शुष्क 
तथा रेत्तीला अंश तिए हुए है और इसीलिए इन क्षेत्रो को मिट्टी को अधिक पानी की आवश्यकता 
होती है । पंजाब मे पानी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वहां गेहूँ तथा गन्नों की 
प्रचुर मात्रा में खेती है। राजस्थान मे सामान्यत पानी का अभाव होने के कारण ज्वार, बाजरा, 
मक्‍क्रा और इसी तरह के मोटे अनाज उत्पन्न किये जाते है। 

उत्तर प्रदेश व बिहार में यह मिट्टी अपेक्षाकत अधिक उपजाऊ है और इसीलिए इन 
प्रदेशों में गेहूँ द गन्ना की खेती अधिक लोकप्रिय है। बंगाल मे इसके विपरीत इस मिट्टी में नमी है 
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( ६१३२ ) 


तथा पौधों वी जन्ग का हृढता पकड़ने की क्षमता है इसीतिए वहा जुट तथा चावल को खेती अधिक 
होती है। 

गंगा नदी के म्रहाने के समीप प्रचुर मात्रा मे अत्यधिक भिट्टी जमा हो जाती है जिसमे 
नमी अधिक हाती है और इसलिए इसमे जूट व चावल की खेती की जावो है । 


उत्तरी प्रदेधा की इक मिट्टी मं नाइटोजन की कमी तो है ही वगाद व ग्रगा के मुहाने 
की मिट्टी को छोश्कर हम मस की भा कमी है। यदि उपयुक्त खाद तथा ब्येष्ट पानी की 
व्यवश्थों वी जाय तो दमट मिट्टी गेहोँ चावल गन्ना जुट तिलहन तथा दालो के जिए सर्वोत्तम 


मिट्टी है। 


श्रायद्वीप की मिद्ठियाँ प्रायद्रीपीय सिट्टियों का इतिहास भारत मे सबसे अधिक पुराना है। 
इन मिद्विया म॑ बहुत जधिक विविष्रता पाइ जाता है। लेकिन मोटे तौर पर इहे चार भागों मं 
बाटा जा सकता है लाल मिट्टी कानी मिट्टा लटेराइट मिट्टी तथा समुद्री लटों की मिट्टी । 


लाल मिदट्टी--जिसे ((४॥४8॥॥76) मिद्री भी कहा जाता है प्रायद्रीए के लगगंग सम्पूण 
पूर्वी उत्तरी पूर्वी एवं मध्यवर्ती इलाका मं पाई जाती है। इनका रग ताल हाने का प्रमुख कारण 
लोहे के जग (७770 0४06) का मिश्रण होना है ) यह मिट्ठा सद्रास ससूर दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र 
उड्डीसा छोटा नागयुर तथा आध प्रदेशों में पाई जाती है ॥ शुष्क पठारों पर यह मिट्टी कम गहरी 
ककरीला तथा कमर उपजाऊ हूँ | मिचले मदानों में इसके विपरीत यह्‌ मिट्टी अधिक उपजाऊ है तथा 
इस क्षत्र में इमका रग गहरा लाल है । निचे मदानों मे सिचाई की व्यवस्था द्वारा कपास चावल 
ब गेहूं की खेदी होता है जबकि पठारा पर ज्वार आजरा आदि की उपज होती है । जान मिट्टी में 
पोटशि व घूने की मात्रा पर्याप्त है पर नाइटोजन एवं हम मस वा अभाव है । 


काली सिट॒टी- काली मिट्रो ज्वालामुखी के तावा से बनी हुई मिट्टी है। महाराष्ट 
गुजरात मध्यप्रदश के पश्चिमी इताकों तथा मद्गाम के दक्षिणा भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। 
इस मिद्ठी मे राभायनिक तन्व प्रचुर मात्रा भें है--यंयपि पोंटाश की भाजा वहुत कम है। इस मिट्टी 
से पौयों का जड़ी को मजबूती से पकड़ने की क्षमता है तथा कपास की खेती केवल इसी सिट्टी म हो 
सकती है । जिन प्रदेशों मर मिट्टा गहरी है वहा उत्तम विस्म की कपास होती है | मध्य प्रदश के 
मालवा क्षत्र मं पीली तथ्वा काली सिद्ठा का सिश्षण है और बहा कपास तथा गेहू दाता की सती 
काफी लोकप्रिय है । 


लद॒राइट घिटदी--इस मिट्टी का रग भूरा होता है तथा यह छिद्रदार और चिकती 
होती है । इस मिट्टो को जय स्फोदिज कहा जाता है क्याकि इसमे भय (लोह।) रफ (अल्यूमीवियम) 
उद (हाइडो अलसाइड) तथा इज (जय खनिज) का मिश्रण होता है | इस मिट्टी म अम्ल अधिक 
माता में होता है तथा उबरा ”ाक्ति मिट्टी की गहराई पर त्िभर करती है। प्रायद्वीप के पूर्वी ओर 
दक्षिण के नौलगिरी तथा वगाल व जाब्राम की निचली पहाड़ियों पर इस मिट्टी वा बाहुल्थ है। यह 
मिट्टी चाय की पेती के लिए सर्वोत्तम है ! पर अनेक स्थानों पर इसकी गहराई कम हाने के कारण 
मोटा अनाज गाया जाता है। 


पूर्वी तथा पश्चिम! तदों को मिटटी --प्रायद्वीप के तटीय मदानों की कछारी प्िट्टी दोमट 
बी ही भांति है। पूर्वी तद पर महानदी गोदावरी कृष्णा तया कावेरी नदियों ने बिपुल राशि 
में उपजाऊ मिट्टी जमा कर दा है. जिस पर सता चावल व जूट उगाया जाता है। पश्चिमी त्तट 
का दक्षिणी क्ष त्र (मलाबार) गरम मसालो व नारियत के लिए प्रसिद्ध है जबकि उत्तरी भाग 
में बाय चावज व येहू वी खेती होती है । समुद्री तटो की इस सिट्टी म॒ साइटोजन हा,मस व 
फास्फोरिक एसिड वा अभाव है यद्यपि चूने व पोटान की मात्रा पर्याप्त रहती है । 

मिटिंदयों को समत्याएं--भारताय मिट्टियो का अध्ययत बिता इनकी संम्स्वाओ का 
अध्ययन किय अधूरा रह जाता है। (अ) सबसे बडी समस्या भारतीय मिद्दियों की है घटती हुई 
इंपजाऊ 'ाक्त । सटिया से भूमि का निरन्तर बिना क्षतिपुरक्क उदरक तत्त्व (खाद) दिये उपयोग 
होता रहा है ! सबसे पहले १८५३ में वलिक्र ने ब्रिटिश सरकार को यह बताया कि सदियों से 
उपयोग में आ रही मूमि की उबरा शक्ति कम हो रही घी। उद्दाने राज्य द्वारा खाद को व्यवस्था 


( ९१३ ) 


करने की सिफारिश की ४ इसके ३५ वर्ष वाद १९२९ में शाही कृषि आयोग ने पुन इस समस्या 
की ओर ब्रिटिश सरकार का घ्यान दिलाया। आयोग ने बताया कि भारत की अधिकाश 
मिट्टियों को उर्वराज्षक्ति निम्नतम सीमा तक पहुँच चुकी है और खाद के अभाव में अब इससे 
अधिक बुरी हालत इसकी नहीं हो सकती ।* 


१६३० में बंगाल को भ्रांतोय बैंकिंग जाँच-समिति_ ने बताया कि भारतीय भूमि की 
उवंराशक्ति निरत्तर उपयोग तथा उर्वरक खाद के अभाव में घट रही है | वाडिया व॑ मर्चण्ट ने 
इस सम्बन्ध में एक तालिका दी है, जो वहुत महत्त्वपूर्ण है। अकवर के युग से छेकर अब तक गेहूँ 
की उपज को प्रति एकड की तुलना करते हुए उन्होने यह मत व्यक्त किया हे कि भूमि को 
उर्वेराक्षक्ति निरन्तर कम हो रहो है ४ 


समय गेहूँ की प्रति एकड उपज (पौष्ड में) 
अकवर का शासन-काल १,५५५ 
१८२७-४० १,००० (सिंचाई क्षेत्रों में) 
६२० (बिना सिचाई के क्षेत्री में) 
१९१७-२१ १,२८० (पिंचाई के क्षेत्र में) 
८४० (बिना सिंचाई के क्षेत्र मे) 
१९३१ १,००० (सिंचाई के क्षेत्र में) 


६०० (बिना सिंचाई के क्षत्र मे) 


डा० राधाकमल मुकर्जी ने उत्तर प्रदेश के विषय में यही मत व्यकत किया । बगाल की 
बेकिंग जाँच-समितति ने यह बताया कि १६०६-७ से छेकर १९२६-२७ तक विभिन्न फसलो की 
प्रति एकड़ उपज में निम्न प्रकार से कमी हुई ।* 


गेहूँ १०% 
चावल ११३० 
चना ५९% 
इसी प्रकार १०३६-३७ व १९४५-४६ के ऑकडे दिए जा सकते है ७ 
गेहूँ १२४% 
चावल १२४% 
चना १५% 
कपास ५% 
(उत्पादन में कमो) वाडिया-मर्चेग्ट 
कमी १६३६-२६ व १६४१-५२ के बीच 
चावल (साफ) रै४ड ४७% 
गेहूँ १० ७% 
चना १८ ४% 
सू गफली ११२% 


इसी प्रकार सर जॉन बॉयड ओर के मत में हा,मस वी कमी के क्परण प्रति एकड उपज 
निरन्तर कम ही रही है ९ 
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( (४) 


(ब) खाद की समस्य(--यह ऊपर वताया जा चुका है कि मिट्टियों में दाइट्रोजन व 
हुयूमस के अमाव को दूर क्या जा सकता है। इसी प्रकार खाद द्वारा मिट्टी की उर्दरा शक्ति को 
बढाया भी जा सकता है । 

१६६०-६१ के एक राष्ट्रसंघोया (80) अनुमान के अनुसार भारत मे प्रति एकड 
खाद की खपत २०५ पोण्ड थी, जर्वाक बहुत से देशो में यह मात्रा भारत की तुलना में बहुत अधिक 
थी । इस तथ्य की पुष्टि निम्त तालिका से की जा सकती है-- 


खाद की खपत (पोण्ड में) 


तीदरलैड च०्छ 
बैल्जियम ३३७ 
जापात रश्४ड 
भारत २०५ 
जमेनी श्छर 
ब्रिटेन ६६ 
स॒० अरब गणराज्य है 
अमरीका २१ 


यह उपरोक्त रिपोर्ट में स्पष्ट क्रिया गया कि मद्यपि कतिपय देशो में भारत से भी कम 
खाद प्रयुक्त की जाती है, पर उत्तम किस्म की खाद होने तथा क्ृपि-प्रणाली के श्रेप्ठतर होने के 
कारण वहाँ उत्पादन अधिक होता है । आज भी प्रति एकड रासायनिक खाद का उपयोग ६ किलो 
ग्राम के लगभग है । 


भारतीय कृपको को गोवर के रप मे सर्वोत्तम खाद प्राप्त हो मकती है जिशसे ताइट्रोजन 
की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन डा० रसेल के मत मे देश मे उपलब्ध गोत्रर का केवल ४० प्रति- 
शत खाद के लिए प्रयुक्त हो पाता है, यद्यपि अन्य प्रकार की खाद 4 अपेक्षों गोवर दस ग्रुनी 
नाइट्रोजन दे सकता है ॥? 


डा० बॉलेकर ने १८९३ में बताया कि एक टन गोबर जलाने पर ३० पौंड नाइट्रोजन में 
से २९१ पौंड नाइट्रोजन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जॉन रसेल (१८९५) तथा शाही कृषि 
आयोग (१९२९) ने गोवर तथा कूड़े करकट व मैले की उपयोगिता पर बल दिया तथा यह कहा 
कि भूमि की उबरा शक्ति को वढाने के लिए खाद का उपयोग सर्वोपरि है। हाल ही के एक अध्ययन 
द्वारा यह पता चला है कि एक टन नाइट्रोजेन को उपयोग करने पर दस टन अतिरिक्त अताज पैदा 
किया जा सकता है । 

लेकिन वीरा एन्स्टे के मत म गोवर की खाद का उपयोग उस समय तक नहीं हो सकता 
जय तक कि इुपका को वैकस्पिक ई घन नहीं मिल जाता। यहाँ तक कि लप्टत के कंथनानुसार 
यदि मारा गो7र भी खाद के रूप मे प्रयुक्त किया जाय तब भी यह केवल आधी भूमि को खाद दे 
पाएगा । इसीलिए गोबर के अतिरित कूडे-करकट द्वारा तैयार की गई कम्पोस्ट खाद, रासायनिक 
खाद व हरी खादों के उपयोग को बढाना आवश्यक है । 


प्चर्पीय योजनाओं के अन्तगत विभिन्न राज्यो में विकास खडा के अन्तगंत कम्पोस्ट 
दाद त॑पार वी जा रही है । १९६५-६६ तक कम्पोस्ट खाद का उत्पादन शहरों व गाँवो मे मिलाकर 
१४०४ करोड़ टत तक वढा लिया गया था। सन्‌ १६६७ ६८ तक अनुमानत इनका उत्पादन 
१८ ४५ करोड टन तथा रासायनिक खाद का उत्पादन ६ लाख टन तक बढा लिया गया था । 


इम प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं क॑ अन्तगंद लाद को समस्या दुर करने के विविध प्रयास 
बिये जा रहे है, तथापि गोबर की सस्ती एवं उत्तम खाद का उपयोग कृपक के लिए अधिक उप- 
युक्त होगा ओर इसी वात को दृष्टियत रखते हुए भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला ने गैस प्लाट के 
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मॉडल तैयार किये हैं। प्रत्येक गैस प्लाट को चागत ४००-५०० रुपये है, जिससे गँस-भक्ति तो 
निकाली ही जाएगी, शेप गोवर को खाद के रूप मे प्रयुक्त किया जा सकेगा । 


आशा है, राज्य की सक्रिय नीति के फलस्वरूप यह समस्या ज्ञीघत्र ही दूर हो जाएगी । 
कॉलिज क्लाक़े के शब्दों मे प्रति हेवटेयर यदि ३० किलोग्राम नाइट्रोजच दी जाय तो भारत मे १ 
करोड़ ठन उत्पादन अधिक हो सकता है।? 


(स) भूमि के कटाव की समस्या--बाढ़, तेज वर्षा, तूफान, चरागाहो के दुरुपयोग व 
आऑधियो के कारण भूमि का कटाव हो जाता है । कटाब (६0४07) हो जाने के बाद वह भूमि 
कृषि के लिए उपयोगी नही रह पाती और ऐसो भूमि पर खेती करने पर बहुत कम उपज प्राप्त 
होती है । डा० राधाकमल मुकर्जी ने इसीलिए श्रूमि के कठटाब को भारतीय कृषपि का एक मात्र वडा 
भयंकर खतरा (97670९७४ अग्र्ठा७ ८वा806) बताया था। योजना-आयोग ने बताया है कि 
अब तक लगभग २० करोड़ एकड भूमि (यानी देश की कुल भू-सतह्‌ का चौथाई भाग) भूमि के 
कटाव द्वारा प्रभावित हो चुका है । 


जँसे ही फसल काटी जाती है, पशुओं को बैतों मे चरने के लिए छोड दिया जाता है । 
यही नही, वर्षा तथा आधी में वह मिट्टी खुली रहती है। फलस्वरूप खेतों की ऊपरी मिट्टी, जो 
अधिक उपजाऊ होती है, या तो तेज वर्षा के कारण बह जाती है अथवा तूफान के कारण उसकी 
स्थिति में परिवर्तन हो जाता है । नदियों व नालो में घाढ आने के कारण भो कृषि योग्य भूमि का 
कटाव हो सकता है तया उसकी उदबंराशक्ति कम हो जाती है। विशेष रूप से पहाडी ढालो के 
निकट के खेतों को पानी द्वारा कटाव का खतरा अधिक रहता है । 


बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में यह अनुमान किया गया कि देश के विभिन्न भागों में १ 
टन से ११५ टन तक मिट्टी वर्षा, बाढ या तूफान से नष्ट हो जाती है ।? १९४१ में यह बताया 
गया कि वर्षा से अनुमानत मिट्टी की ऊपरी सतह का .* इन्च प्रति वर्ष वह जाता है और इससे 
इसकी उर्वरा झ्क्ति कम हो जाती है ।१ इसी प्रकार १६४१ मे विज्ञान काग्रस के अध्यक्ष-पद से 
भाषण करते हुए डा० ताहिर रिजवी ने बताया क्रि चम्बल व यमुता के वेसिन में लगभग एक 
हजार वर्षो से + दन मिट्टी प्रति सेकण्ड निरन्तर वह रही है। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से अध्ययनों 
से पता चलता है कि काफी अधिक मात्रा मे उपजाऊ मिट्टी वर्षा, वाढ, अविवेकपूर्ण चराई अथवा 
तूफानों से नप्ट हो जाती है । 


योजना-आयोग के मत में मिट्टी के कटाव का एक बडा कारण वनों का अभाव भी है। 
राजस्थान का रेगिस्तान इसीलिए आजादी के कुछ वर्ष वाद तक भो पूर्व की ओर बढ़ रहा था, 
लेकिन अब धीरे-धीरे वन-महोत्सवो तथा वन-विभागो के प्रयासों के कारण वनों का विस्तार 
किया जा रहा है । 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कठाव को समस्या को दूर करने के लिए निम्त कदम 
उठाये गए हैं : 


(१) १९५३ मे केन्द्रीय खाद्य जा कृपि-मत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय भू-सरक्षण बोर्ड की 
स्थापना की गई। प्रथम योजना मे इस थोड ने भृ-सरक्षण कार्यक्रमो पर १ करोड ६० लाख रुपया 
व्यय किये। 

(२) समोच्च व पटुटीदार खेती (00.000 9णाताड थ्यात वाला) के परीक्षण 
प्रथम योजना-काल से लगभग ७,००,००० एकड भूमि पर किया गया । 


... (३) हितीय योजना-कान मे भू-संरक्षण पर १८ करोड रुपये खचे किये गए तथा तृतीय 
योजना में ७३ करोड़ रुपयो का प्रावधान रखा गया ) द्वितीय योजना में गुजरात व राजस्थान में 
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(६ १६ ) 


अनेक गहरे गइढों (२४७९8) को भरकर कृपिन्योग्य भूमि प्राप्त की गई तथा बहुत-से रेत के 
दीलो को स्थिर किया गया । 


इस प्रकार भू-सरक्षण के विशिष्ट परन्तु सुनिश्चित कायंक्रमो द्वारा भूमि के कटाव की 
बहुत वडी समस्या को हल किया जा सकेगा, ऐसी आशा है । 


भारत के खनिज पदार्थ! 


यदि किसी देश की कृषि का विकास मिट्टी की उर्वंस्ता पर तिभर करता है तो भहाँ के 
औद्योगिक विकास की सीमा खनिज पदार्थों की उपलब्धि से सम्बद्ध रहती है | विश्व के बडे राष्ट्रो, 
जैसे अमरीका, जर्मनी, इस्लैंड तथा रूस की प्रगति का एक मान रहस्य खनिज पदार्थों की प्रचुरता 
में ही विहित है। भारतीय औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ भी खनिज सम्पत्ति की उपलब्धि पर 
ही निभर है। प्रस्तुत भाग में यह बलाने का प्रयास किया जाएगा कि भारत में खनिज पदार्थों की 
अनुमातित कितनी मात्रा है तथा उनका किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है। सुविधा के 
लिए हम केवल लोहा, कायला, पैट्रोलियम, अभ्रक तथा मैंगनीज का ही विवरण देखेंगे, क्योकि ये 
ही खनिज पदाथ सबसे अधिक उपयागी है और इस देझ् में पर्याप्त मात्रा से उपलब्ध होते है । 
() लोहा 

वर्तमान युग को कलयुग या यत्रो का युग कहा जाता है। जिस देश में लोहा प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध है वही देश औद्योगिक प्रगांत के पथ पर अग्रसर हो सकता है। विश्व भे जमनी का 
उदाहरण इस सम्बन्ध में सर्वाजिक महत्त्वपूर्ण है। जहाँ तक भारत का ग्रश्न है, भारत में उत्तम 
किस्म के लोहे का बहुत बडा भण्डार है तथा सम्भवत यह भण्डार विश्व में सबसे बडा है। अनु- 
मानत देश के लौह भण्डारे मे २१६० करोड़ टन लोहा भरा पडा है, जिसमे से लगभग &०% उत्तम 
क्स्मिका है। 

विहार उडीसा, मध्य प्रदेश, मसूर, मद्रास व आद्रप्रदेश मे अप लोहे के भण्डार है । 
लेकिन इनमे विहार व उडीसा की खानो से ही लगभग ९७ प्रतिशत लोहा निकाला जाता है। 
सिंघभूम, क्योझ्षर बोनई व मयूरमज का लौह उत्पादन भे सर्वाधिक योगदान रहता है। 


इस क्षेत्र के लौह क्षेत्रो का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ जाता है कि लोहे की 
खातों के बिलकुल समीप कोयला व मैंगनीज भी भ्राप्त हो जाते है। मैदान होने के कारण यातायात 
के साधन भी पयाप्त हैं और इसलिए देझ के प्रमुख इस्पात के कारखाने बगाल व्‌ उडीसा में ही 
स्थापित किये गए है । 

राज्य की उपेक्षा तथा पूंजी के अभाव के कारण लोहे की खानो का समुचित उपयोग 
स्वतत्नता के पूर्व तक सभव नही हो सका । आजादी के थाद लोहे के उत्तादन को बढाने का' सकल्प 
क्या गया, क्योकि इसी पर इस्पात का उत्पादत निभर कर्ता है और इस्पात से देश के औद्योगिक 
वि्रास का भाग्प जुडा हुआ है । 


हमारों पचवर्षीय योजनाओ में लोहे की खानो के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया 
है | यही कारण है कि १६५०-४१ व १९६५-६६ के बीच लोहे का उत्पादन ३० लाख टन से बढ- 
कर २६ करोड़ टन हो गया । १९६८-६९ में अनुमानित उत्पादन २ ६२ करोड़ टन था भिसे चदुथे 
योजता के अत्त तक (१९७३ ७४) ५ ३४ करोड टन कर दिये जाने की आज्ञा है 5 

पिछले २०-२२ वर्षों में हमारे लोहे का निर्यात भी काफी वढा है। जहाँ १९५०-४१ तक 
लोहे का निर्यात नाम-मात्र को होता था १६६७-६८ से भारत से १ ३७ करोड़ टन लोहे का निर्यात 
किया जाने लगा। इसमे स १ करोड टन से ज्यादा लोहा जापान भेजा गया । कुल मिलाकर लगभग 
७४ करोड स्पग्ने बी विदेशी मुद्रा लोहे के निर्यात से हमने १६६७-६८ मे प्राप्त की । 
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( ९१७) 


(7) कोयला 


कोयला शक्ति के साधनों मे सबसे अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय खनिज पदार्थ रहा है । 
विशेष रूप से वाष्प के आविष्कार ने इसकी उपयोगिता में बुद्धि की । कोयले का उपयोग भारत में 
कब से प्रारम्भ हुआ, यह कहना तो सम्भव नही है | लेकिन अठारहवी तथा उन्नीसवो शताब्दी में 
जिन विदेशी अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागो का भ्रमण किया उन्होने यह बताया कि बंगाल 
में उत दिनो कोयले का उपयोग असामान्य नहीं था। लेकिन कोयले का उपयोग किसी भी देश की 
औद्योगिक प्रगति तथा यातायात के साधनों के विकास पर निर्भर करता है। उन्नीसवी शताब्दी के 
मध्य तक भी देश में आधुनिक उद्योगों का प्रारम्भ नहीं हुआ था और नही रेलो अथवा वाप्प-चालित 
स्टीमरों का प्रचलन था । 


१८४०७ के बाद रेलो के विकास तथा सूती वस्त्र-उद्योगो के कारण कोयले की मॉग वढी । 
१८७२ में इण्डियन आयरन एण्ड स्ट्रील कम्पनी की स्थापना हुई और इससे भी कोयला उद्योग का 
विकास हुआ | लेकिन वीसवी शताब्दी मे टाटा इस्पात कम्पनी की स्थापना तथा अन्य वाष्पचालित 


यन्त्रों (उद्योगो व यातायात के साधनों मे) की वढती हुई लोकप्रियता ने इस उद्योग को बहुत 
प्रोत्साहन दिया । 


भारत का लगभग € % कोयला ग्रोडवाना क्षेत्र की चट्टानों से निकाला जाता है । 
यह कोयला काफो अच्छी किस्म का है ) इन चट्टानों में भी रानीगज तथा झरिया दो क्षेत्र प्रमुख 
है । यह्‌ विचारणीम बात है कि गोडवाना-चट्टाने बगाल, विहार, गोदावरी की घाटी तथा पूर्वी मध्य 
प्रदेश भे फैली हुई है। इन चट्टानो के बाहर आंध्र, जासाम तथा राजस्थान के वीऋनेर जिले मे भी 
कोयला पाया जाता है । पर इनका समुचित उपयोग प्रारम्भ नही हुआ है। 


भारत में कुल कोयले का भण्डार अनुमानत ११,००० करोड़ टन है, जिसमे से केवल 
४५% कोक बनाने योग्य है। १६३७ मे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने बताया था कि 
कोक बनाने योग्य कोयले का भण्डार ६२ वर्ष में चुक जाएगा । समिति ने यह सुझाव दिया कि 
कोयना निकालने के रूढिगत तरीकों मे सुधार किया जाना आवद्यक है। भारत मे भुगभे-वेत्ताओं 
का अनुमान है कि अच्छी किस्म का कोयला सब मिलाकर ५०० करोड टन से अधिक नही है । 
कोयला-उत्पादन की हृष्टि से भारत वा स्थान विश्व मे आठवों है। देश से तिकाले गए कोयले का 
एक-तिहाई रेलो द्वारा, एक-चौथाई लौह-इस्पात कारखानो द्वारा है उद्योगो मे तथा शेप घरेलू कामो 
में उपभोग किया जाता है। 

स्वतस्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने भारत के कोयला-उद्योग में सुधार करने का 
निश्चय किया। १६४८ की औद्योगिक नीति मे इस उद्योग पर राज्य का नियन्त्रण बढाने की 
घोषणा की गई । १६४५२ मे कोयला बो्ड के अधिकार बढाये गए। १६५६ में कोयला-उद्योग 
साबंजनिक क्षेत्र मे ले लिया गया और तबसे यह उद्योग केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में विकास कर 
रहा है। 

कोयला-उत्पादन--थह ऊपर लिखा जा चुका है कि भारतोय कोयता-उद्योग का विकास 
प्रधानत्तः बीसवी शताब्दी मे हुआ। दवित्तीय योजना के अन्तगंत कोयला धोने के लिए दुर्गापुर व 
कारगली में कारखाने खोले गए। द्वितीय योजना-काल मे कोयले का उत्पादन ६ करोड़ टन बढ़ाने 
का लक्ष्य था। इस वृद्धि (२ करोड २ लाख ठन) से १ करोड २० लाख टन सावंजनिक क्षेत्र से 
प्राप्त करने का संकल्प किया गया जिसमे से १ करोड टन नई खानो से प्राप्त करना था । 

लेकिन भारत में कोयला निकालने के तरीके बहुत पुराने होते के कारण उत्पादन-लागत 
बहुत अधिक आती है तथा बहुत-सा कोयला व्यर्थ चला जाता है । एक अनुमान के अनुसार १९२१ 
में भ्रति सजदूर वाधिक उत्पादन १६२ टन था जवकि फ्रास मे २०३ टन, बेल्जियम में १९३ टन वे 
इग्लैड में १७८ टन था। १९३८ तक यह उत्पादन इस प्रकार रहा - भारत २०४ टव, इस्लैंड 
रे६६ टव, जापान २८१ टन व बेल्जियम ३१७ टन । 

लेकिन निजो क्षेत्र के समक्ष ऊंची लागतो तथा मूल्य-नियस्त्रण की समस्या थी । इसके 
विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र मे भी आशानुरूप कार्य नही हो सका । फलस्वरूप १९६०-६१ तक कोयले 


( १८ ) 


का उत्पादन केवल ५ करोड़ ४६ लाख ठत ही बढ सका (जबकि लक्ष्य ६ कंरीड टन का था) 
ठृत्ीय योजना के अन्त तक वोयले का उत्पादन ६ ७७ करोड टन तक बढ़ा, लेकिन १६६७ ६८ तक 
घंटऋर ६७ करोड टन रह गया । यह उल्लेखतीय है कि कोयला उद्योग को क्षमता १९६८-६६ में 
६ करोड़ टव की (लिग्नाइट को छोड़कर) थी। पर उस वप अनुमानित उत्पादत ७ करोड़ 
टन से भी कम था। सन १६७३ ७४ कोयले का उत्पादन € ३५ करोड टन तक बढ़ाये जाने की 
आशा है । 


सृतीय योजना काल में कोयला घोने के चार कारखाने स्थापित किए गए। 


इस प्रकार कोयला-उच्योग जा विश्ी समय अविकमित स्थिति भे था आज न केवल 
ग्रगतिशीछ उद्योगो व यातायात के साधना की जरुरत पुरी कर रहा है अपितु विदेशों में कोयले वा 
[निर्यात करके विदेशी वितिमय भी ग्राप्त कर रहा है। भारत के प्राह्नतिक साजनों में सर्वाधिक 
महल्व कोयला-उत्पादत का ही है और काफो सीमा तक दश का भावी जौद्योगिक विकास कोयले 
की उपलब्धि पर ही निर्भर करेगा । 


(पा) निज तेल 


बीसघी शताब्दी में खनिज तेल था पैदल का औद्योगिक एवं सामरिक हृष्टि से बहुत 
अधिक महत्व है ! खनिज तेल की प्रचुरता के कारण ही कुरव॑त जैसे छोटे-ऐे देश के लोगा की औसत 
आय अमरीकी लोगो की औसत आय से भी अविक है, और कृषि एवं उद्योगों के अविकसित रहने 
पर भी वहाँ के लोग सम्पन्न हैं । पैट्रोन द्वारा वरयुयान, भांटर-यातायात एक अनेक बस का संचालन 
होता है। वास्तव में जिम्त देश मे पैट्रोल उपलब्ध नहीं है, उस देश को विदेशों पर निभर रहना 
पड़ता है और युद्ध के समय यदि पैट्रोल की पूलि रुक जाए ता स्थिति बडी विकट हो सकती है । 


केवल पैट्रोल हो नहीं इससे सम्बन्यितत पदार्थो--क्रेरोपीन वफता, कूड ऑयल डीजल व मोदर 
स्प्रिट का भी बहुत महत्व है । 


भारत के प्रति पैट्रोल को हृष्टि से अकृति अत्यन्त ही अनुदार रही है। पृथ्वी के कुल 
खनिज तेल का अनुमान लगभग ४३०० करोड बैरल से ६५०० करोड वैरन तक है (१ बैरल-+४२ 
गलत) जिसमे भारत मे अनुमानत केवल ६० करोड वैरल णैट्रोल है। बर्मा के पृथक्‌ हो जाने के 
फनरवहूप केवल आसाम के डिगवोई क्षेत्र मे ही भारत का पंड्रोल क्षेत्र रह गया और आवश्यकता 
का लगभग ९२% विदेशों आयात से पुरा किया जाने लगा | 


द्वितीय पचवर्षीय योजना-काल मे गुजरात, पजाव विहार, आसाम व राजस्थान में तेल 
की खोज पर लगभग २६ करोड रुपये खर्चे किये गये । आस/म से नाहरकोटिया तथा गुजरात मे 
केब्रे--अकलेश्वर क्षेत्र में पर्याप्त मात्र मे सचिज तेत के खोत उपलब्ध हुए हैं। देश के खनिज तेल 
व गैस का समुचित शोपण करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की 
स्थापना की है! पजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र तथा राजस्थान के ज॑सलमेर जिले में भी तेन मिलने 
क्तो सम्भावना है। राज्य न सावजनिक क्षत्र के लैलकूपो का पूणत उपयोग करने के छिए इण्डियन 
ऑपकछ कम्पनी की १६५६ मे स्थापना की । यही नहीं, श्षासाम की पहाड़ियों मे और आषिक तेल 


प्राप्त करने के लिए खोज जारी है। इन मब कार्यों में लेस तथा प्राकृतिक सैस आयोग का सक्रिय 
योगदान रहा है । 


_ हृतीय पंचवर्षीय योजता-काल मे पैट्रोल व उससे सम्बन्धित वस्नुओ का उत्पादन ५७ 
लाख टन से बढाकर ९९ ६ लाख टवे तक करने की योजना थी और इसके लिए ११४ करोड रुपयो 


व प्रावधान रखा गया था। परतु १६६५-६६ तक पैंट्रोल व सम्बन्धित पदार्थों का उत्पादन ८५ 
लाख टन तक ही बढाया जा सका । 


दीन योजनाओं को अवधि मे यैंट्रोड दो साफ करने हेतु लावजनिक क्षेत्र मे आढ कारखाने 
स्थापित किए जो चुके हैं। इसमे डिग्वोई, केम्वे, वेरूती, नुनमाटी आदि के कारखाने अगुख है 
निजी क्षेत्र मे वर्मा झछ, वाॉलटस दया ऐसो पैट्रोल कम्पतियों ने अपनी देल-शोधन क्षमला का 


पर्याप्त विस्वार जिया है । कु मिलाकर १९६८ ६९ तक १ ७५ करोड टन पैट्टाल व सबद्ध पदार्थों 
द्व 
बौ शुद्धि की क्षमता भारत मे निमित की जा चुकी थी। 


( १९ ) 


१९५०-४१ मे ऋड तेल का उत्पादन २६ छाख टन ही था जो १६६७-६८ तक वढकर 
५८ लाख टन ही गया । सभी पैट्रोल व सवद्ध पदार्थों का उत्पादन १९६८-६९ में १-६ करोड टन 
था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक २ ६ करोड टन पैट्रोल व सबद्ध पदार्थों का उत्पादन 
देश में हो सकेगा । सावंजनिक क्षेत्र के तेव कारखानो को व्यवस्था हेतु इण्डियन ऑयल कम्पनी की 
स्थापना की गई है। १९६७-६८ में समूचे देश मे लगभग २ ६ करोड लोटर पैंट्रोल की खपत हुई 
जिसमे से ४०% से अधिक सावंजनिक क्षेत्र से दिया गया । इस प्रकार जहाँ पैट्रोल व संबद्ध पदार्थों 
का उत्पादन निश्नोजित रूप से बढ रहा है वही सार्वजनिक क्षेत्र का इस दिल्ञा मे योगदान भी तेजी 
से बढ रहा है। 
(7५) मेंगनीज 

इस्पात के इस युग में जितना अधिक महत्व लोहे का है उतना ही मैंगनीज का भी है । 
इस्पात निर्माण के लिए मैंगनीज की उपजब्धि अत्यन्त आवश्यक है । मैंगनीज-उत्पादन की हृष्टिसे 
भारत का स्थात विश्व मे द्वितीय है। यहाँ की मैंगनीज मे शुद्ध धातु ५०% प्राप्त होती है जबकि 
रूसी खनिज में शुद्धता का अंश ४५% ही है । 

मैंगतीज का उत्पादन भारत में १८९२ में विजगापट्रम मे प्रारम्भ हुआ | कुछ ही समय 
बाद मध्य प्रदेश में मैंगनीज के भण्डार मिल जाने के कारण इसका उत्पादन काड़ी बढ गया । 
लेकिन मैंगनीज का स्वदेश में उपयोग इसी तथ्य पर निर्भर करता है कि यहाँ इस्पात-उद्योग का 
कितना विकास हुआ है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक भारत का इस्पात उद्योग शेशवावस्था में था । 
अतएवं अधिकाश्न मैंगनीज बाहर भेज दिया जाता था । भारत के १६ करोड टन के कुल भण्डार 
में से १४ करोड टन मैंगनीज का भण्डार मध्य-प्रदेश, गुजरात, बिहार, उडीसा, आमन्धश्र प्रदेश, 
राजस्थान, मैसूर व महाराष्ट्र में केन्द्रित हे । 

यद्यपि भारत का स्थान मैंगनीज-उत्पादक राप्ट्रो में द्वितीय है, तथापि इसका विश्व के 
कुल उत्पादन में योगदान निरन्तर घट रहा है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है : 


बर्ष (प्रौसत) भारत का विश्व-उत्पादन में अनुपात 
१९३२-३५ ४०% 
१६३६-४० ३६५% 
१९४१-४५ २३०% 
१९४६-५० २१५% 
१९६६ ९४% 


१९४१ में मैंगनीज (कच्चा) का उत्पादन ८ ९७ लाख टन था, जिसमे से ७५% का 
निर्यात किया गया, तथा शेप का उपयोग भारतीय इस्पात कारखानो द्वारा किया गया । 


तृतीय योजना के अन्त तक कच्चे मैंगनीज का उत्पादन १६५ लाख टन था। लेकिन 
पिछले ५-६ वर्षों से विश्व के वाजारों में मैंगनीज को मॉग घट रही है। यही कारण है कि १९६७- 
६८ तक कच्चे मैंगनीज का उत्पादन १५४ लाख टन गिर गया। अनुमानत देश की ७०० मैंगनीज 
की खानो में से लगभग आधी आज बन्द पडी है। मॉग के अभाव तथा विश्व के बाजारों में गिरते 
हुए मूल्यो के कारण मैंगनीज उद्योग आज सकट-प्रस्त हे 


हु भारत में मैंगनीज की अधिकाश खानें मध्यप्रदेश मे है जिसमे झाबुआ, वेलबार, छिदवाडा 

एवं भण्डारा क्षेत्र प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के अवावा मद्रास, बगाल (मिदतापुर), वम्बई (पंचमहल), 

उडीसा (क्योझ्वर, बोनाई एवं बालगीर) तथा विहार (सिंघभूम) में भी मैंगनीज पाया जाता है। 

इस प्रकार मैंगनीज की दृष्टि से भारत न केवल वर्तमान आवश्यकताओ की पूर्ति करता है, बरन्‌ 

निर्यात करके विदेशी विनिमय भी प्राप्त करता है । आश्या है, देश में इस्पात-उद्योग का विकास 
होने के साथ-साथ मैंगनीज का भारत मे भी उपयोग बढ़ेगा 

(५) अम्नक 

औद्योगिक प्रयोजनो मे प्रयुक्त होने वाले खनिज पदार्थों मे अश्रक महत्त्वपूर्ण 

का बहुत महत्त्वपूर्ण 

स्थान है। विद्यूव शक्ति के व्यापक उपयोग के साथ-साथ अश्रक की माँग भी तेजी से बढती जा 


(६ २० ) 


रही है । विद्य॒त-उद्योग के अलावा अश्ञक का उपयोग सजावट के लिए व चिकित्सा के लिए 
भी होता है । 


भारत मे अश्नक के विपुल भमडार बिहार के हजारीबाग व गया जिलो मे तथा मद्गास के 
नेलोर जिले मे विय्मात है । विहार को 'अश्नक की पट्टा, जो विश्व के उत्तम किस्म के अश्रक का 
८०%, भाग उलन्न करती है, लगभग ६० मील सम्बी एवं १२ मोल चौडी है । राजस्थान के 
अजमेर व भीनवारा जिलों में भी अश्रक उपलब्ध होता है । 


बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ होने से पूर्व अभ्रक का औद्योगिक उपयोग लगमग अज्ञात 
था तथा परम्पणगत पद्तियों के अनुस्तार मद्राम के नेलोर ज बिहार के हजारीबाग क्षेत्रों से अश्रक 
निकाला जाता था । लेकित १९०५ के बाद यूरोप में अश्रक का वैज्ञानिक ढय पर उपयोग प्रारम्भ 
हुआ तथा भारतीम अभ्रक की माँग बढ़ने लगी ) आज विश्व की अअभ्रक की माँग का ८०% भारत 
द्वारा पूरा किया जाता है । 


१६४५ में ब्रिटिश सरकार ने एक अभ्रक समिति को नियुक्ति की, जिसने अभ्रक के 
श्रेणीवरण का सुझाव दिया तथा इसके व्यापार को सरक्षण देने पर बल दिया लेकिन सरकार 
की उपेक्षा के कारण स्वृतन्जता के पूर्व तक स्थिति मे सुधार नहीं हो सकता और अश्नक खर्निण- 
उद्योग का भविष्य आश्याप्रद होते पर भी इसका विदास सम्भव नही हुआ । स्वतन्त्रता के बाद भी 
आश्यानुस्प प्रोत्माहन नही मिलने के कारण इस उद्योग की भ्रवात्त विकासोन्मुख नहीं हो सकी। 
यदि अभ्रक की खोज के विद्येप प्रयास किए जाए तथा विदेशी बाजारों मे अअ्रक की माँग बढाने 
के लिए कदप उठाए जाएं तो इस उद्योग द्वारा भारत को बहुत अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त 
हो सकता है । १६५०-५१ मे कऋूड अभ्रक का उत्पादन ५४ हजार टन था जो १९६७-६८ तक 
बढ़कर २५५ लाख टन हो गया । 


(५) अच्य खमिज 


ताँबा विद्यु त-उपक्रणा से सम्बन्धित उद्योगा में ताँवे का एक विशेष महत्त्व है। 
लेकिन तॉप्बे की दृष्टि मे भारत के प्रति प्रदति उदार नही है तथा वर्तभान ७०,००० टन की भाग 
की तृलगा मे केवल ८,००० टन ताँवा देश में उपलब्ध होता है।! हाल ही मे राजस्थान के खेतडी 
तथा सिविक्रम के रगपो नामक दो स्थानों पर लॉचे की खानो का पता चला है। झेतडी की खानो 
का सर्वेक्षण करने के बाद विशेषज्ञों ने बनुमात किया है कि इनसे २ करोड ८० लाख ठव धातु 
का भण्डार है जिसमे से ८५ विशुद्ध ताँवा प्राप्त किया जा सकता है। १९५०-५१ में कुल तौबा- 
घरतु (कच्ची) का उत्पादन २ ६६ लाख टन था जो १९६५-६६ तक बढ़कर ४ ६५ लाख टव हो गया। 
१९६७-६८ मे त्तांवा धातु वा उत्पादन ४४० लाख टन था । ऐेतडी की ताँबा जानें शीघ्र ही 


उत्पादन प्रारम्म करेंगी और उसके बाद ही इस दिज्ला में देश आत्मनिर्मरता की ओर बढ़ 
सकेगा । 


सोता : 


सीने वी हृष्दि से भी भारत भाग्यशाली नहीं है तथा काफी मात्रा मे विदेशों मे सोते 
का आयतत किया जाता है। मैमूर की कोल्ार खानो से बुल उत्पादन का ९७% सीना प्राप्त 


होता है। महाराष्ट्र के धारवाइ, आस्ध्र के रायचूर तथा अनन्तपुर नामक स्थानों पर स्वर्ण 
उपलब्धि होती है । 


केकिन स्वर्ण की उपलाि बहुत दमन होने के कारण इस धातु का आयात क्या जाता 
है। १९१६ में कीकार की खानो का राष्ट्रीयरण हो जाते के बाद आशा थी कि स्वर्ण-घातु का 
उत्पादन बढ़ेगा, पर राज्य को इसमे अधिक सफ्नता तहीं मिल सकी | १९४०-४१ व १९६७-६८ 
के बीच सोने का उत्पादन ६ हजार टन से घटकर ३ हजार टन रह यया । अन्य शब्दों में सोने की 
इृष्टि से हम बहुत पिछड़े हुए है । 
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(६ र१..) 


जिप्सम : जनसंख्या की वृद्धि तथा औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ भवन-विर्माण का कार्य 
बहुत तैजी से बढ रहा है । फलस्वरूप सीमेट की माँग में भी पिछले कुछ वर्षो से बहुत अधिक वृद्धि हो 
गई है । इसके अलावा बहुमुखी योजनाओं के अन्तगंत बाँधों का तथा सड़कों आदि का निर्माण 
भी बह की उपलब्धि पर ही निर्भर है। सीमेंट का उत्पादन जिप्सम की प्रचुरता पर निर्भर 
करता है । 


जिप्सम की दृष्टि से भारत को स्थिति सन्तोपप्रद रही है। १९४०-४१ में जिप्सम का 
उत्पादन २ लाख टन था जो १९६७-६८ तक वढकर ११९५ लाख टन तक पहुँच गया है । जिप्सम 
का उत्पादन करने वाले राज्यों मे राजस्थान (नागौर व मारवाड़ क्षेत्र), पजाव, उत्तर प्रदेश, कश्मीर 
एवं महाराष्ट्र (वम्बई) प्रमुख हैं । छेकिन फिर भी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को स्वदेशी खालें 
पूरा करने में असमर्थे है । 


सीसा एवं जस्ता' सीसा एवं जस्ता अलौह घातुआं में प्रमुख स्थान रखती है । भारत में 
इनकी खानें पर्याप्त संख्या में होने पर भी सीसा व जस्ता का उपयोग १९४० तक बहुत कम होता था । 
द्वितीय महायुद्ध ने इनके महत्व को बढ़ाया तथा १९५० तक इन दोनो घातुओ की माँग २१ हजार 
टन तक बढ़ गई। जस्ते की माँग इस समय २० हजार टन थी जो १९६८-६९ तक ८८,००० टन तक 
बढ़ गई । जस्ते का उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान में होता है | यहाँ अनुमानतः ४२५ करोड टन 
के जस्ता-घातु के भंडार हैं । परन्तु वास्तविक रूप में शुद्ध घातु का उत्पादन १९६७-६८ तक भी 
५ हजार टन से अधिक नहीं हो सका । 


सीसे का उत्पादन १९५०-५१ में ७०० टन ही था, पर १९६७-६८ त्तक यह बढ़कर 
९ हजार टन हो गया । 


इनके अलावा थोड़ी-बहुत मात्रा में भारत में वॉक्साइट, प्लेटिनम, यूरेनियम, गंधक, 
ऋमाइट, जस्ता, इलमाइट व चाँदी तथा वहुमूल्य मणियों (हीरा-पन्ना) की भी उपलब्धि होती है ।॥ 
परन्तु आवश्यकताओं की तुलना में इनका उत्पादन गोण हैं । 


नवीन खनिज नोति * 


द्वितीय पंचवर्षीय घोजना के प्रारम्भ में भारत सरकार हारा नवीन औद्योगिक नीति की 
घोषणा की गई । इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने यह स्पप्ट कर दिया कि महत्त्व पूर्ण ' खनिज 
पदार्थों के उत्पादन तथा इन खतिज-उद्योगो के विकास का उत्तरदायित्व पूर्णतया राज्य पर होगा। 
नवीन खानो का सर्वेक्षण एंव सचालन राज्य के नियवण में होगा तथा इव पदार्थों का मुल्य-निर्धारण 
भी राज्य द्वारा ही किया जाएगा । इनमें निम्नाकित उद्योग सम्मिलित है * 


(१) कोयला व लिग्नाइट, (२) खनिज तेल, (३) कच्चा लोहा, (४) मैंगनीज, (५) 
जिप्सम, (६) मबक, (७) सोना, (८) ताँबा, (९) जस्ता व रागा, (१०) हीरा निकालना, (११) 
सरीसा एवं (१२) अगु-शक्ति से सम्बन्धित खनिज पदार्थ । 


खनिज-उद्योगो की द्वितीय श्रेणी में राज्य ने छोटे खनिजों को छोड़कर अन्य 
खनिज पदार्थों को सम्मिलित किया है, जिनके विकास हेतु राज्य द्वारा ता प्रयास किए जाए गे ही, 
निजी क्षत्र की समस्याओ को भी पूर्ण अवसर प्रदान किया जायगा। छोटे खनिज पदार्थों जैसे 
नमक, सिलीका, सौपस्टोन को निकालने का कार्य पूर्णतः निजी सस्थाओ पर छोड दिया जाएगा | 


सर्वेक्षण : 
इसके अलावा केन्द्रीय सरकार की ओर से खतिज पदार्थों के सर्वेक्षण पर भी काफी 
ध्यान दिया जा रहा है । १९४८ मे भारत सरकार ने इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स को रुथापना की। 





१- नवीन खनिज नीति देखें, पृष्ठ ६२ । 


( २२ ) 


जनवरी, १९५१ मे भारतीय मू-गम-मर्वे (6६0०क्षएश 5प्ाएद७ ण 509) का विस्तार किया 
गया । १९६५-६६ तक देश के ४०% भू-भाग का सर्वेक्षण किया गया था । हितीय बोजवाकाल से 
४०,००० वेगघोल भूमि का साधारण एवं ५७७५ बंगमील का विशिष्ट खब्ज-सर्वेक्षण किया 
गया । फलस्वरूप कोयला, लोहा व तावे की अनैक नई खाना का पता चला है। मेग्नेताइट, 
लाइमस्टोन, जस्ता, सीसा व जिप्सम के भी नये खोतो के बारे में ज्ञात हुआ है। राज्य हारा 
स्थापित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, प्रस्तावित बोह-खान योजनाएं (किरीबुर तथा वेलाडिला 
मे) इण्डियंन ऑइल कम्पतो तथा अमेक अन्य संस्थाओं की सफ्लता इसी तथ्य की ओर इंगित 
करती है कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राज्य वी खनिज नीति अत्यन्त सक्रिय तथा सतोयजनक' रही है 
और बह समय अब दूर नहीं है, जवकि भारत प्रकृति द्वारा दिये गए सभी खनिज पदार्थों का 
इृष्टत्म तथा विवेकपूण उपयोग कर सकेगा ! कीयला निगम के अलावा लिम्नाइट की खानों के 
विकास हेतु तेवैली लिग्नाइट निगम, बॉक्साइट के लिए भारत अलूमिनियम तथा मैंगनीज, पाइराइट, 
जस्ता व ताँबा के लिए पृथक्‌ २ निगम सावमतिक क्षेत्र मे स्थापित किए गए है । खनिज पदायों 
विशेषकर लोहे के मिर्यात हेतु खनिज व धातु ध्यापार निगम का योगदाव गत ४-५ वर्षों में बहुत 
ही प्र नीय रहा है 


भारत की बन-सम्पदा 
(॥909'5 #0९४६ १४९४४) 


किसी भी कृषि-प्रवान देश के लिए बना हा बहुद अधिक महत्त्व होता है। विश्येप रूप 
से यह महत्त्व इसलिए भी बढ़ जांता है कि वन वर्षा भरे बादलों को आदृष्ट करके उस क्षंत्र मे 
वर्षा कराते हैं तथा वृक्षों की सघनता के कारण बाढ़ को रोकते है | बनो का कृपि प्रधान देशों मे 
इसलिए भी महत्त्व होता है कि पेड-पौचो की जड़े एवं पत्तियाँ मिद्टी को उर्बृरक तत्त्व प्रद्यन 
करके इसे अधिक उपजाऊ वता देती हैं। वतो का एक लाभ यह भी है कि इनमे स्थित वृक्ष वायु 
के वेग को कम करते हैं तथा रेगिस्तान के विस्तार को रोकते हैं। इसके अलावा वनों था क्षेत्र 
पेडो की जड़ा के कारण एक स्पज की आँवि हो जाता है तथा विशेषज्ञों का मत है कि इन क्षेत्रों 
में पाती अपेक्षाइत ऊपरी सतह पर हूं मिल जाता है | क्रपि-प्रधात देशो में उपरोक्त कारणों से 
बदों का बहुत अधिक महत्त्व होता है। 


यही नहीं वता से अनेक प्रकार की लकडी उपलब्ध होती है, जिनका औद्योगिक उपयोग 
तो है ही, इससे रेल के डब्दे तथा स्लीपर भी बनाएं जा सवते हैं । वनो में बास, बेत, लाख, बदगज 
लुब्दी, चमडा रगने वा सामाव, नीम, चंदम व तारपीन का तेल आदि अनेक पद मिलते हैं, 
जितका औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। वनो के कारण वातावरण में 
नमी रहती है तथा बन पशुओं के निए चारे से नेरर रोगियों के लिए जडी-बूटियों तक की 
व्यवस्था करते है । 


गुप्त एवं प्रौय्ये युग में वृक्षा के प्रति जन-साधारण की श्रद्धा होने के कारण भारत में 
वृक्षारोपण कापी प्रचलित था। लकिन धीरे-घीरे जैसे-जैसे विदेशियों ने यहाँ अधिकार जमाना 
आरम्भ किया वैसे-वैंसे विस्थापित जातियाँ सुरक्षित स्थानों पर असने झगी, सथा वनों को साफ 
करके उन्होंने खेती करना शुरू किया । उन्तीसवो झताब्दी के मध्य में प्रशासिस ब्राउन ने इस समस्या 
वी ओर ईस्ट इण्डिया कम्प्ती का ध्यान आकषित किया, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो भ्के। 
स्वतन्त्रता के पूर्व तक बजे की ओर राज्य दी नीति उपेक्षयूण रहो। १९२७-२८ में देंश को 
कुल भूमि का १२-१३% भाग वनो द्वारा आच्छादित था, छकिन १९४९ से यह अनुपात घटकर 
११% रह गया विशेयज्ञों की राय में विसी भी देश का कम से कम | भाग बनो के रूप में होना 
चाहिए, लेक्नि भारत इस दृष्टि से अत्यन्त पिछडा हुआ है। स्वतन्त्रता के समय भारत में 
६ करोड़ २० लाख एकड क्षेत्र में बन थे, जो कुल भू भाग १५% था। १६६६ तक २२%, 


भूजजाग बनो से आच्छादित हो! गया था । उस समय लगभग ७ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 
बने थे । 





३. ॥704 ॥968, (॥ ॥5 


( २३ ) 


भारत के वन--एक समीक्षा : 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत सरकार ने वनो की सुरक्षा, तथा वन-सम्पत्ति के विकास 
के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाए। सर्व प्रथम छुलाई १९५० से प्रति वर्ष वन-महोत्सव मनाने का 
निशरचय किया गया । १९५२ से राष्ट्रोय वन नीति को घोषणा की गई। इनके अलावा पचवर्षीय 
योजनाओ के अन्तगंत भी वनों का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का 
आगे विस्तार से वर्णन दिया जाएगा । 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि अत्यन्त विद्याल देश होने के कारण भारत में विविध 
प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इसीलिए यहाँ अनेक प्रकार की बनिस्पत उपलब्ध होती है। 
संक्षेप में हम अब यह बताने का प्रयास करेगे कि भारत में कितने प्रकार के वन है तथा वे 
किन-किन क्षेत्रों में स्थित है । यह उल्लेखनीय है कि १९६५-६६ में भारत की कूल भूमि का २२% 
बनो से आच्छादित था । इनमें मध्य प्रदेश व आसाम में क्रश २८ प्रतिशत व ३२ प्रति- 
शत भू-भाग पर बन है। पंजाब में ११ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में १७ प्रतिशत तथा बिहार में १४ 
प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं । 


भारत के वनों को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में वाट जा सकता है : सदाबहार बन, 
पतभड़ बन, कोणधारी वन, पव॑तीय वन तथा डेह्टठा के वन । 


१. सदाबहार वन--ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वर्पा का औसत ८०” 
बापिक से ऊपर है । इनके वृक्षों के पत्ते सदेव हरे रहते है तथा इनमें रवड, आवनूस, चंदन, बाँस 
व बेंत के वृक्ष उपलब्ध होते है, जिनको औद्योगिक क्षेत्रो में प्रयुक्त किया जाता है। ये वन पूर्वी 
हिमालय-अदेश (आसाम आदि), अंडमान एवं पश्चिमी घाट के पश्चिमी इलाकों में मिलते है । देश 
के कुल बनो में इत वनो का अनुपात १२% है। 

३ पतभड़ वतन--जिन प्रदेशों में वर्षा का औसत ४० ८०” है, वहाँ ये बन मिलते हैं। 
इन बनों मे साल, सागवान और बहुत से उत्तम किस्म के वृक्ष पाए जाते है। इनके अलावा लाख, 
शहद व मोम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते है। ये वन हिमालय के निचले भाग--उत्तर 
प्रदेश, बिहार, पूर्वी पजाव, व राजस्थान के कुछ भागों में पाए जाते है। इनकी लकडी फर्नीचर 
के लिए सर्वोत्तम होती है । भारत के कुल वनो का ८० प्रतिशत भाग इन्ही वनों के रूप में 
विद्यमान है । 


३ कोणधारों वन -२० इन्च से ४० इन्च तक जिन क्षत्रों में वर्षा होवी है, वहाँ ये वन 
मिलते है। इन वनो में चीड, देवदार व स्प्रूस के वृक्ष उपलब्ध होते है, जिनकी लकडी पैकिंग के 
लिए खोसे व डब्बे बनाने के काम आती है । स्प्रूस की लुब्दी काग्रज बनाने के काम में आती है । 
इनके अछावा इस लकडी से फर्नीचर तथा चीड के वृक्षा से तेल भी प्राप्त होता है । ये वन अधि- 
काशत हिमालय के पव॑तीय प्रदेशों में ३०० फीट से लेकर ९०० फुट तक पाए जाते हैं। भारत 
के बनो में कोणघारी बनो का अनुपात केवल ३ प्रतिशत है । 


४. पर्वतीय घन-ये वन हिमालय पर्वत-माला के अतर्गत १२००० फूट से लेकर 
१६,००० फुट तक उपलब्ध होते है। इनमे सनोवर, बच तथा अन्य पौधे पाए जाते है, जिनका 
ओऔपधियों के लिए उपयोग होता है । 


५५ डेल्टा के वन--थे वन पश्चिमी बंगाल तथा महानदी, गोदावारी एवं कृष्णा नदियों 
के डेल्टो में पाए जाते हैं । इन वनो में सुन्दरी वृक्ष पाए जाते है, जिनकी लकडी का उपयोग नाव 
बनाने, दियासलाई की तालियाँ व बकक्‍स तथा फर्नीचर बनामें के लिए किया जाता है । इन वनो का 
लकडी जलाने में भी भ्रयुक्त की जाती है । 


इनके अलावा पश्चिमी राजस्थान एवं दक्षिणी पञाब के इलाको में शुष्क वन भी उप- 
लब्ध बात हा जिनमें बबूल व कीकर के वृक्ष मिलते है। इन बृझो की छाल चमडा रगने के काम 
में आती है। 


भारतीय वनो में लाख, गोद, कत्था, कागज बनाने की लुब्दी, लकडी, और बहुत से 


( रेड ) 


अन्य औद्योगिक कच्चे पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सिलते है। लेकिन निदिष्ट स्थानों तक आवागमन 
के साधत न होने के कारण इनका समुचित उपयोग सम्भव नहीं हो सका। 


बनों के पिछड़े रहने के कारण 


(१) स्ोजनाबद्ध विकास नहीं है--सयुवत राज्य अमरीका जैसे देशों मे वनो के विकास 
के हेतू विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाते है, ऊेकिन भारत मे इनका विवाद्ध प्राकृतिक तथा 
अनियमित है 


(२) राज्य की दोपपूर्ण नोति--यद्यपि १८६४ में ब्रिटिश सरकार ने वनो के सम्बन्ध 
में कुछ विशिष्द कार्यक्रम रखे थे, लेकिन राज्यो के वन-विभागो को अकर्मण्यता न्‍ कारण उनमे 
सफलता नही मिल सकी तथा वनों में पाए जाने वाले बहुमूल्य पदार्थों का समुचित उपयोग नही 
हो सका । 

(३) लक्षड़ो का सीमित उपयोग--भारत में १६६३-६४ में लकडी की उपलब्धि १ ०३ 
घतमीटर थी इससे यह पता चलता है कि न केवल भादत में वबा का के तफेल कम है, बल्कि वनों 
में उपलब्ध लकड़ी का उपयोग भी बहुत कम होता है। 


(४) वनों का विधम वित्तरण--आसाम एवं मध्य प्रदेश को छाडकर वनो का क्षेत्रफल 
भारत के सभी राज्यों में बहुत कम है। रूख का ३८ ७ प्रतिशत, जमनी का लगभग २४ प्रतिशत, 
स्वीडन का ५४ प्रतिशत, फ्निलेड का ६० प्रतिशत, स्विट्जरलेड का २२ प्रतिशत त्र जापान का 
४८ प्रतिशत भू-भाग बतो से भाच्छादित है, जवकि भारत में बतो! का वितरण काफी विषम है ) 


(५) आवागमन के साधनों का अभाव--वनों में पाई जाने बाली लकड़ी व अन्य 
मूल्यवात वस्तुओं का पूरा-पूरा उपयोग नही हो पाता । पुराती ग्राडियों का उपयोग इन वस्तुओं 
को ढोने के लिए किया जाता है तथा नवीन आधुतिक्तम सवारियों का उपयोग नही होने से बिलम्ब 
एवं श्रम तथा लागत की अधिकता को समस्याएं प्रारम्भ हो जाती हैं । हॉवई के मत में १९४० 
मे भारत के कुल वनो मे से केवछ ५० प्रतिशत का हो सुगमतापूर्वक उपयोग किया जा सकता था। 
लेकिन १६४७-५८ तक भी २०% वन साधारण पहुँच के बाहर थे । 


(६) बों की सुरक्षा का पिछडापत--वनो की सुरक्षा-व्यवस्था बहुत पिछडी हुई है । 
अनधिदृत चराई एवं लकड़ी की कटाई को रोकने पर नियन्त्रण नही है। इसका एक कारण यह 
भी है कि भारत मे लगभग एक तिहाई वन निजी सम्पत्ति (राजाओं या जमीदारी की) है. तथा 
केबल ६ प्रतिशत वनों पर सरकारी वन-दविभागो का नियन्त्रण है। निजी क्षेत्र के वनों की सुरक्षा 
पर कोई ध्यात्त नही दिया गया और न ही स्वतन्त्रता के पूर्वे तक बन-विभाग सक्रिय रहे थे । 


बना से भारत को सब १९६३-६४ में १ ९२ करोड घनमीटर इमारती व दूसरे प्रकार 
की लकड़ी थ्राप्त हुई जिसका कुल मूल्य ५० ७ करोड रुपये था । जडी बूटियो, गोद, लाख रेजिन, 
चमडा क्रमाने की वस्तुओं व अन्य पदार्थों के रूप में लगभग १४ ५ करोड रुपये की राष्ट्रीय भाय 
प्राप्त हुई | 
बग प्रशासन : 

हि > उपर यह बताया जा चुका है कि कुल बनो में एक तिहाई निजी क्षेत्र में है। शेष वनों 

की राज्य ने निम्त थ णियो में बाँटा है 

(0) सुरक्षित बन : ये वव व है, जिन पर पूर्णतः राज्य के वन-विभाग का नियन्त्रण 
है तथा साधारणतया जिनकी उपज बदिका राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही कर सकते 
हैं। इन वनों में पशुओ को नहीं चरने दिया जाता । ये जलवायु तथा प्राकृतिक कारणों से महत्व- 


पूर्ण है। १९५०-५१ में १,३३,००० वर्गमील पर बन थे, छेकिन १९६४-६५ तक इनका क्षेत्र 
घटकर १३ लाख वरगंभोल रह गया । 


(7) रक्षित बच : इन वनो में भी पशुआ को नहीं चरने दिया जाता है। इनका महत्व 
आशिक हष्टि से होता है तथा ठेके पर इनको प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है । १९५०-५१ 
में इन बनो वा क्षेत्रस्ल ४४,२०० बगमील था, १९६४-६५ तक बढकर लगभग ९६ हजार 


( २५ ) 


वर्गममील हो गया | इस प्रकार १९६५ में २२६ लाख वर्ग मील या ३:६१ वर्ग किलो मीटर या 
कुल वनों के ५२% भाग पर राज्य का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण है 


(४0) साधारण वन : इन पर राज्य का नियन्त्रण नाममाज का होता है । 


लेकिन वनो के इस विभागीकरण पर कोई निश्चित नियम नही है तथा यह वन-विभाग के 
उच्चाधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है और वे बोस वर्ष तक के लिए किसी भी वन को 
किसी भी श्रृणी मे रख सकते हैं । 


बनो के प्रशासन हेतु कैन्द्र में महावन निरीक्षक होता है तथा प्रत्येक राज्य में मुख्य वन 
रक्षक ((॥९ 0०5श५क०7) होता है जिसके नियन्त्रण मे अलग-अलग क्षेत्रों में वनरक्षक, उपवन- 
रक्षक, रेंजर तथा बीट व चौकीदार होते हैं । वन-प्रशासन के लिए देहरादून में अविकारियों को 
प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । हाल ही में भारतीय वन सेवा (!. 7. 8 ) प्रारम्भ कर दी 
गई है । 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बन नीति . एक समोक्षा : 

हम यह ऊपर बता चुके हैं कि १८९४ में भारत के वनों की समुचित व्यवस्था करने 
के लिए वन-विभागों की हर प्रान्त मे स्थापना की गई थी । लेकिन आजादी के पहिले तक ये 
विभाग सक्रिय रूप से वनो के विकास में योगदान नहीं दे सके । स्वतन्त्रता के बाद सबसे पहिले 
१९५० मे केन्द्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई । इस वोर्ड क्री सिफारिशों के आधार पर १९५२ 
भारत सरकार ने नवीन-बन नोति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार वनो का क्षेत्र कुल भू-भाग 
का ३ होना चाहिए । पहाडी ढालों पर ६०% तथा मैदानी मे २०% भू-भाग पर वन लगाने का 
निश्चय किया गया ताकि बाढो को रोका जा सके । इस नीति के उद्द श्यो मे नये वन लगाना, वनों 
की जा की व्यवस्था करना, इमारती लक़डी व ईंधन का उत्पादन बढाना, तथा अन्य पदार्थों के 
उपयोगो पर झोध को प्रोत्साहन देना प्रमुख है । 


भारत में शक्ति के साधना 
([#09'5 धागशव ॥र९४०77८९७) 


शक्ति के साधनों में मानवशक्ति, पशु-श्क्ति, कोयला, गैस, लकडी, खनिज तेत, वायु, 
जलविद्य व्‌ तथा आणविक दाक्ति की गणना की जा सकती है। पाश्चात्य देझो में वायु-शक्ति द्वारा 
परवेन-चक्कियों का संचालन वहुत लोकप्रिय रहा है, छेकिव भारत में इसका उपयोग ्ा [त्‌ कम 
होता है । मनुष्य एवं पशुओ का उपयोग सदियों से यहाँ होता_ आया है और आज भी त्तथा 
व्यापार में मानव-शक्ति तथा पशुओ का भारत मे ध्यापक रूप से उपयोग होता है । 


परल्तु हमे इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि देश के आथिक विकास और 
विशेष रूप से औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में हम जल विद्यूतृ, गैस तथा आणविक शक्ति के 
विकास पर ही लिमंर रहना होगा झ्रक्ति के विकास को तिभ्न क्षेत्रों मे नितान्त आवश्यकता है. 
(१) #पि क्षेत्र में पम्पसैटो के संचालन के हेतु, (२) उद्योगों मे यन्त्रों के संचालन हेतु, (३)परिवहन 
में, (४) जन साधारण की उपभोग सम्बन्धी जरूरतों के लिए | यह कहना भी अनुचित न होगा कि 
देश में व्याप्त बेकारी तथा अरधधदेकारी की समस्या का समाधान काफी सीमा तक सस्ती एवं पर्याप्त 
शक्ति की उपलब्धि मे भी निहित है क्योकि इसी के द्वारा औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन की वृद्धि 
में सहायता मिलती है। 

लेकिन भारत में अब तक शक्ति के विकास तथा उपयोग का स्तर बहुत ही नीचा रहा हैं । 
आज भी प्रति व्यक्ति बिजली का वापिक उपभोग हम रे देश मे ९० किलोवाट ही है जबक्ति अन्य विकसित 
देशो मे यह औसत हमसे कई गुना है । नॉवें व स्वीडन में यह औसत १२,००० किलोवाट है सोवियत 
रूस तथा ब्रिटेन मे क्रशः २००० व ३००० किलोंवाट है जबकि सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह ५,४०० 
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( २६ ) 


किलोबाट है । सब प्रफार की भक्ति के प्रति व्यक्ति उपभोग का औसत १९६६ में इस प्रकार था ; 
(किलोबाट में) सयुक्त राष्ट्र अमेरिका २५९५, कनाडा ७८७३, चैंकोस्लाबाकिया ५६४१, बिदेन 
५१२९, जापान १९४४ तथा भारत १७१ । प्रमिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर शुह्द ने सत्य ही कहा है कि 
बक्ति के उपभोग का इतना नोचा स्तर हमारे सापेक्ष आयिक पिछडेपन का कारण तथा परिणाम 
दोनो रहा है । 


कोयला, तेल प्राकृतिक गँस, अणुश्क्ति तथा जल विद्युत शक्ति के प्रधामिक स्रोत हैं 
अवकि बिजली गौण खोत + वैसे जल तथा यमंल दोनों विद्युत्त शक्तियों के स्रोत भारत मे पर्याप्त 
हैं। जन विद्यूव की उपलब्धि नदियों के बदलते हुए प्रवाह के नियन्त्रण पर निर्भर करती है बस्तुत, 
देश वी अधिकाश नदियों में जल की पूि तथा प्रवाह भें मौसम के साथ-साथ बहुत अधिक उतार- 
चढाव होते रहते है और इसलिए जल विय्ुत के सृजन हेतु इसको निर्यामव करना जखझूरी हो 
जाता है । 


भारत की जल विद्युत युजन क्षमता ४०,००० मेगावाट (६०% एल एफ स्वर पर) 
आँकी गई है । १९६८ (मा्चे) तक देश की कुल प्रस्थापित क्षमता १ २२ करोड़ किकोबाद थी 
जिममे से ६० लाख किलोवाट जन विद्यूत, ५५लाख थर्म॑लथक्ति तथा शेप अम्य प्रकार की (डीजल- 
इक्ति आदि) प्रश्षापित क्षमता थी । अन्य शब्दों में जल विद्यूत्त की कुल सम्भाव्य क्षमता (४०,००० 
मेगाबाद) में से एक तिहाई से भी कम का हमने अब तक उपयोग किया है और इस दिशा मे काफी 
विकास की सम्भावताए विद्यमान है। जक्ति के वाध्तविक् सृजन का 4२% जल विद्युत, ५७% 
वाप्प ब्क्ति तया १% डीजल शक्ति के रूप मे प्राप्त होता है । 


तेल तथा प्राकृतिक गैस के रूप मे भारत में अत्यन्त सीमित साथन हैं । फिर भी केन्द्रीय 
सरकार का तेल व प्राकृतिक गैस आयोग इस दिशा से सतत रूप से प्रयत्नशील है । 


अणु शक्ति 


जल तथा कोयले का केस्द्रीयकरण भारत के पूर्वी क्षेत्र में है जबकि देश का पश्चिमी 
इलाका मोनाजाइट रेत के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी कारण पश्िचमी क्षेत्रों में अगु शक्ति का विकास 
सरलता एवं मितव्यम्रितापूर्वक किया जा सकता है। कु मिला कर यूरेनियम तथा धोरियम के 
पर्थाप्त भन्‍्डार भारत में मौजूद है । अशुशक्ति का विकाय तकनीकी हृष्टि से भी कोयला क्षेत्र से 
दुए होता चाहिए ) यूरेनियम द थोरियम के ज्ञात भन्डार कऊमश १४ हजार टन थे ५ लाख टन 
हैं। इनसे ५० लाख़ से १ करोड किलोरेबा्ट तक संक्ति को प्रस्थापता की जा सकती है । 


5 प्रथम अणुशक्ति का केन्द्र तृतीय योजना काल मे बम्बई के समीय तारापुर में प्रारम्भ 
किया गया जिसमे शक्ति का सृजन १६६९ में प्रारम्भ होगा । इसमे ३९० मेगावाट क्षमता की दो 
मट्टियाँ (प्रत्येक्ष की क्षमा १६० मेगावाट थी) लगाई गई । द्वितीय केन्द्र कुछ ही समय पूर्व 
रानाप्रताप सागर बाँध (कोटा के पास) के समीप प्रस्थापित किया गया परन्तु इसम शक्ति का सूजत 


१९७१ तक ही प्रारम्भ होगा। चतुर्थ योजना के अन्त तक इस केस की क्षमता ३०० मेगावाट 
औिह क्र ही हाफ 2 


चतुर्थ योजना काल में हो ततम्तितताड मे कालपक्क्म नामक स्थान पर २०० मेगावाट 
वाली क्षमता का अशुशक्ति केन्द्र स्थापित किया जाएगा । इसके लिए चतुर्थ योजना में १२० करोड़ 
रुपये का प्रावधान रखा गया है 


चढुय योजना एवं शक्ति : १९६८-६९ मे श्क्ति-निर्माण की कुब क्षमता १ ४५४ कशेड 
बिलोवाट थी जिसे १६७३-७४ तक २३१ करोड किलोवाट तक बढ़ा दिया जायग्रा । विभिन्न प्रकार 
की शक्ति (विद्युत) की सृजन क्षमता अग्नलिखित प्रकार होने का अनुमान है ।* 
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( २७ ) 


(क्षमता लाख किलोबाट में) 


(अ) उपयोगिताएँ १६६८-६६ १६७३-७४ 
परम्परागत थर्मल ७ श्११ 
अखु शक्ति है १० 
जल विद्यूत्‌ ६१ ९६ 

(आ) गेर उपयोगिताएं श्र श्ड 


कुल मिलाकर चौथी योजना मे विद्युत शक्ति के विकास पर २०८४ करोड रुपये खचे 
करने का प्रत्वधान है । इसमे से ९०९ करोड रपये वर्तमान श्रक्ति-सुजन कार्यक्रमों पर व्यय होगे । 
ग्रामीण विद्युत्ीफरण पर ३६३ करोड स्पग्ने व्यय किए जाएंगे जिसके द्वारा ७ ४ साख पम्पसैटों का 
संचालन होगा । संशोधित लक्ष्यों के अनुसार १९७३-७४ तक विद्युत शक्ति फ्री प्रस्थापित क्षमता 
लगभग ३ करोड किलोवबाट होगी | 


चौथी योजना मे जो प्रमुख कार्यक्रम विद्यूत सृजन हेतु प्रारम्भ किए जायेंगे वे हैं नेबली 
थर्मल स्टेशन (क्षमता ५०० मेगावाट से बढाकर ६०० मेगावाट की जाएगी ) चन्द्रपुरा थर्मल स्टेशन 
(२४० मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयों की प्रस्थापना।, वदरपुर थर्मल स्टेशन (३०० मेगावाट 
की क्षमता) । इनके अलावा ब्यास, यमुना, उकाई, दरावती, इंदीकी, रामगगा आदि परियोजनाओं 
से भी विद्यूल प्राप्त की जायेगी। 


ग्रामीण विद्यूतीकरण : 


उद्योगों के अतिरिक्त विद्यूत ग़क्ति की आवश्यक्ता सिंचाई हेतु तेजी से अनुभव की जाने 
लगी है । हाल ही मे बैंक्टापिया कमेटीः ने ग्रामीण विद्यूतोकरण को क्रपि के विकास हेतु आवश्यक 
शर्तें' बताते हुए इसके लिये एक नियम की स्थापना का सुझाव दिया था। यह श्रश्नन्नता को बात है 
कि केखोय रारकार ने ४५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से राज्यों के बिद्यू तीकरण कार्यक्रमों को 
पूरा करने फो दृष्ठि से ग्रामीण विद्य त्तोकरण निगम दसाना स्वीकार कर लिपा है। यह निगण 
५ लाख अतिरिक्त पम्प सैटो को शक्ति प्राप्ति में सहायता दे सकेगा । 


बस्तुत भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर बहुत नीचा है। आमसाम, नागालैंड, 
परडीसा व मध्यप्रदेश के तो २५ से भी कम याँवो मे विजली पहुँच सकी है। राजस्थान, उत्तर- 
प्रदेश, पश्चिमी बगाल व बिहार के १०% से भी कम गाँवों में विद्युत्‌ शक्ति उपलब्ध है जबकि 
गुजरात, पंजाव, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 4 मैसूर के १५ मे २०% गाँवों मे बिजली है। आमाम, 
बिहार, जम्मू, तथा कश्मीर, मध्यप्रदेश, चागालंड, उडीसा राजस्थान, उत्तरप्रदेश व पश्चिमी बगाल 
में देश की ५५% जनसंख्या तथा ५४% कपि क्षंत्र कैन्द्रित है लेकिन विथ्‌ त्‌ शक्ति द्वारा संचालित 
पम्पसैटों मे से वहाँ १५% से भी कम विद्यमान है ४ 


निष्कर्ष : अस्तु प्रामीण विद्यूतीकरण की समस्या को हमे व्यापक स्तर पर हल करना 
होगा क्योकि इसी के द्वारा हमारे लघु सिंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव होगा । 
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सामाजिक तथा धार्मिक सस्थाएँ 
(800०४ शाप रिशाहा075 ]॥50ए0॥5) 


प्रारम्भिक * 


किसी भी देश का आधिक बिंकास काफी सोमा तक वहाँ प्रचलित सामाजिक तथा धामिक 
मस्थाओं पर विभर करता है। पिछले अध्याय मे हमने भारत के प्राकृतिक साधनों का अध्ययन 
क्रिया । यद्यपि प्राकृतिक साधनों की प्रचुस्‍्ता आर्थिक विकास की एक ठोस पृष्ठभूमि तैयार करती 
है, तथापि इन साधनों का उपयोग लोगों की घामिक तथा सामाजिक मान्यताओं पर ही निर्भर 
रहता है । 

डा० विलियम कैप सत्म ही लिखते हैँ कि ये सस्याएँ आज के अल्पविकसित देशो के धीमे 
आयिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं तथा बहुधा देश में विद्यमान प्राकृतिक साधनों के हर उपयोग 
में बाधक बन जाती है !* इसके विपरीत डा० नोल्स ने इगलैण्ड में हुई औद्योगिक कान्ति का सारा 
श्रोथ वहाँ के लोगो को साहस की भावता को दिया है 2 भारत आज यदि एक अल्प-विकसित देश 
है तो इसका मुख्य उत्तरदायित्व यहाँ की साम्राजिक तथा धार्मिक सस्थाओं पर है । इसके विपरीत 
यदि दो महायुद्धों के बावजूद द जमंती आज एक प्रमुख औद्योगिक देश है तो इसका कारण वहाँ 
प्रचलित परम्पराओं में ही निहित है । 

देश के लोगो की काम करने की इच्छा, वचत अपबदा पूजी-निर्माण की भावना और 
आधिक महत्वाकाक्षाएं आदि सभी सामाजिक मान्यताओं व धार्मिक आदर्शो द्वारा प्रभावित हीती 
हैं। पूर्व के देशों का आधिक विकास न होने का कारण यहाँ की पुरातन मान्यताएं हैं, जबकि 
पाश्चात्य देशों के अधिक विकास में धर्म, जाति अथवा अन्य सामाजिक सल्थाओ ने कभी बाघा 
नही डाली । प्रस्तुत अध्याय में हम देखेंगे कि भारत में प्रचलित सामाजिक तथा घामिक सस्थाओं 
ते अभंव्यवस्थां को कहाँ तक प्रभावित किया है। इन संस्थाओं को सुविबा के लिए पाँच स्व॒रूपो में 
प्रस्तुत किया जाएगा,--( १) स्वावलम्वी गाँव, (र) जाति-श्रथा, (३) युक्त परिवार, (४) धम्मं, 
तथा (५) उत्तराधिकार के नियम । 

() स्वावलम्बो गाँव 


प्रिथिशि श्वास आरम्भ होने से पूर्व भारत की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में गाँवो 
का सर्वाधिक महत्त्व था । एक आरतीय गांव साधारणतया एक स्वावलम्बी इकाई होता था तथा 
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(६ २९०.) 


ग्रामीण जनता की लगभग समस्त आवश्यकताए गाँव में ही पूरी हो जाती थी। आज भी देश की 
खाथ्-सम्बन्धी आवश्यकताएं गाँवों मे वसे कृपक ही पूरी करते है। छेकिन डेढ सौ वर्ष पूर्व भोजन 
के साथ-साथ वस्त्र, जूते, लकड़ी व लोहे की वस्तुओं तथा आवश्यकताओ को पूर्ति भी गाँव भे ही 
हो जाती थी । वस्तुत" लोगो की आवद्यकताएँ उस समय इतनी कम थी कि उनकी पूर्ति के लिए 
बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, अथवा गाँव के बाहर के व्यक्तियों से विनिमय-सम्बन्ध स्थापित 
करना अनिवार्य नही था । कृषक, जुलाहे, बढई, कुम्हार, धोबी, लुहार, सुनार, दर्जी, रगरेज, मोची 
तथा हलवाई आदि को मिलाकर गाँव की आबादी होती थी और इनके परस्पर सहयोग के कारण 
गाँव स्वावलम्बी वना रहता था | विनिमय की सीमितता के कारण मुद्रा का उपयोग भी अपवाद- 
स्वरूप ही किया जाता था । 


भारतीय गाँवों का यह स्वावलम्बन बहुत प्राचीन समय से चला आया है और यद्यपि 
औद्योगिक क्रान्ति ने कापी सीमा तक इस स्वावलम्वन को कम कर दिया है, तथापि आज भी 
भारत मे ऐसे गाँवों की कमी नही है, जो आधिक दृष्टि से बाह्य जगत से सम्बद्ध नही है। बड़े-बड़े 
साम्राज्यो की भारत में स्थापना हुई और वे अतीत में विलीन हो गए लेकिन गाँवों का यह 
स्वालम्बन चलता रहा । 


कार्ल मार्क्स ने इन स्वावलम्बी गाँवों का वर्णत करते हुए लिखा है कि ये छोटी तथा 
प्राचीन इकाइयाँ जिन महत्वपूर्ण स्तम्भो पर आधारित है, उनसे भूमि का सामूहिक स्वामित्व, 
कृषि तथा हस्तकलाओं की मिली-जुली व्यवस्था तथा एक अपरिवतंनीय श्रम-विभाजन की व्यवस्था 
आदि सम्मिलित है । अपरिवतंनीय श्रम-विभाजन से उनका आशय ऐसी व्यवस्था से है, जिसके 
अन्तर्गत लघु स्तर पर वस्तुओ का उत्पादन किया जाय, तथा विनिमय के उद्दंष्य से उत्पादन न 
हो । माक्स आगे बताते है कि गाँव के सामूहिक हितो की रक्षार्थ चौकीदार, न्‍्यायाधिपति, कर 
इकट्ठा करने वाले, सुनार, मोची, धोषी, स्कूल मास्टर, ज्योतिषी तथा सिचाई-व्यवस्थापक 
होते है, जिनके भरण-प्रोषण का भार सामूहिक रूप से वहन किया जाता है। जनसंख्या ब८ने पर 
बंजर भूमि पर नया गाँव बसा तिया जाता है तथा वहाँ भी सभी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु इसी 
प्रकार के परिवार जाकर बमते हैं। भाव ने यह भी वताया कि सदियाँ बीत जाने पर भी गाँवों 
का यह स्वालम्बन कक्ष ष्ण है और राजनीति की घटाटोप बदलियाँ भी इस समाज के आथिक ढाँचे 
को प्रभावित करने मे असफल रही हैं।! सल्तनत के वाद सत्तनत बदलती गई' ऋन्‍्ति के बाद क्रान्ति 
हुईं तथा हिन्दू, पठान, सुगल, मराठा, सिख व अंग्रेज, सभी ते भारत पर शासन किया, लेकिन 
ग्रामीण इकाइयाँ पूर्ववत्‌ रही । 


ग्रामोण अर्थव्यवस्था में विनिमय : प्रो० गाडगिल के मतानुसार गाँव के सभी निवासियो--- 
क्पकों तथा उद्योगपतियो, द्वारा उत्पादित वस्तुओ की मात्रा इतनी थोडी होती थी कि इनके 
विनिमय की सम्भावनायें भो अत्यन्त सीमित हो जाती थी । गाँव मे जो कुछ उ पांदन होता था, 
उसकी गाँव भे ही खपत्त हो जाती थी और इस प्रकार अतिरेक न होने के कारण अन्यत्र इसका 
विनिमय होने का प्रश्त ही नहीं उठता था एऐ 


इसी प्रकार प्रो० शेह्वकर ने लिखा है कि भारत के अधिकाश गाँवों मे विनिमय का 
वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देता था। जब क्रषक को शिल्पकार की सेवाओं की आवश्यकता 
होती, वह प्रत्येक कार्यें के अनुसार उसके कार्यो का पारिश्रमिक नही देता था और न ही श्ित्पकार 
प्रत्येक ग्राहक से अलग-अलग भुगतान पाने का अधिकारी था। इसके विपरीत शित्पकार (जिनमें 
बढ़ई, लुहार, सुनार, मोची, व जुलाहा आदि सम्मिलित थे) को सामुहिक भूमि का एक अजय जोतने 
के लिए दे दिया जाता था । तथा/अथवा कटाई के समय इनकी सेवाओं के बदले अनाज दे दिया 
जाता था। इस प्रकार एक शिल्पकरार उत्पादक की स्थिति मे न होकर एक जन-सेवक के रूप मे 
था, जिसकी सेवाओ का उपयोग समस्त ग्रामीण जनता करती थी ॥? 
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आरतीय गावों का स्वावलम्बन इसलिए पूर्ण हो जाता था कि कच्चा माल भी याँवो में 
ही उपलब्ध हो जाता था । गाँव के समीप ही मकान तथा औजःर वबनासे के लिए लकड़ी उपलब्ध 
हो जाती थी । गाँव की जछूरतों के वाद जो भी थोडो-वहुत वस्तुएँ बच जाती थी, उन्हे हाट अथवा 
मेत्रों मे वेच दिया जाता था। उन्तीसत्री शताब्दी के प्रारम्भ में फ्रासित बुकेनन तथा माव्णोमरी 
मार्दिन ने भारत के क्रमश दक्षिगी एवं उत्तरी इलाकों का दौरा करने पर इन तथ्यों की पुष्टि 
की थी। 


विनिमय का स्पष्ठ स्वरूप मेलों तथा साप्ताहिक हांढों मे देखा जा सकता था भौर यह 
विभिमय के ही रूप में ही होता था । 


स्वावलस्वी गांदो की एक विशेषता यह थी कि इन गावों का वाह्य जगतू से कोई [वशेष 
सम्बन्ध नही था। केवल कभो कभो राजा का प्रतिनिधि कर-वसूनी के लिए आ जाता था। ग्राँव 
के अधिकाश् व्यक्तियों का सारा जीवन ग्राँव की परिधि में हो बीत जाता था। वास्तव में बाहर 
जाने के लिए केवल कुछ ही अवसर आ पाते ये । जैसे वरात, तीथ॑-यात्रा अथवा राज-दरबार देखने 
बी अभिलापा आदि । 


डॉव्टर बुश्नन लिखते हैं कि इस स्वावलम्बन के कारण ग्रामीण अर्ध-व्यव॒स्था प्रविकर्तित 
बनी रही और लोगा का हृष्टिकोरा प्रत्यन्त सकीर्ण बतकर रह गया । उनके मत में गाँव की 
क्रपि व्यवस्था तथा उद्योगों की प्रविधि झ्त्यन्त तिम्त स्तरीय थी और यहा तक वी पवनचक्की 
ग्रौर वस्तुओं के निर्माण हेतु प्रयुवत किये जान वले हाथ के यंत्रों का उपयोग भी ग्रज्ञाव था। 
रूढिगन गौजारों का कई पीढया तक उपयोग किया जाता था | $ 


उपादन का स्तर छोटा होने के कारण तथा विनिमय की सोभित सभावनाएँ होने 
के कारण यातायात के भाधनों का भी विक्रास नही हो सका | सइकें बहुत कम थी तथा उनकी 
स्थिति वर्षा ऋतु में अत्यन्त दयनीय हो जाती थो | परिवहन के साधनों मे वैलो, खब्घरों और 
कही-कही बैलगाडिया क। उपयोग क्रिया जाता था । 


लेक्ित ब्रिटिश-शासन व्यवस्था प्रारम्भ होने के साथ ही जैमे-जंसे नई भूमि-व्यवस्था लागू 
की गईं, यातायात के माधनो का विकास हुआ तथा औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ, गायो का यह 
स्वावलम्वन कम होता भया । 


(ए) जाति प्रथा 


जाति-भ्था का सवमे अधिक व्यापक स्वरूप हमे भारत में देखने को मिलता है जहाँ 
२००० से अधिक ज॑ तियाँ तभ्मा उप-जातियाँ विद्यमान हैं। एक जाति अथबा उपजाति व्यक्तियों 
का वह समूह है, जिसमे सभी व्यक्तियों को एक ही प्रकार की सामाजिक परम्पराओं को मानना 
पडता है ॥ वस्तुत जादि साम्राजिक इकाइयो व एक समूह है, जिसके सदस्य परम्पराओ की सामान्य 
कडी से बंध रहते है !* एन्माइवलोपीडिया ज्िंटेनिका के अनुसार जाति-अ्रथा का वास्तविक उद्देश्य 
वशानुत्रम तथा धार्मिक मान्यताओं की पवित्रता को सुरक्षित रखता एवं साम्राजिक परम्पराओं की 
एप रूपता को वनाय रखता है ।5 


जाति-प्रथा का भारम्म भारत मे कवसे हुआ यह्‌ कहना सम्भव नहीं हैं। इतिहासकारौ 
की मान्यता हे कि हजारो वर्ष पूर्व जद आंयों का भारत में आगमन हुआ तो उस समय यहाँ 
सभी व्यक्ति समान स्वर के थे। लेकिन आर्यो ने जब भारत के उत्तरी भागों पर आविपत्य 
कर लिग्रा तो पराजितों तथा विजेताओं के मध्य एंक बड़ा अन्तर प्रारम्भ हो गया। शारीरिक 
दृष्टि से तो आये भारतवर्ष के आचीन निवाभियों से श्र प्ठ थे ही, विजेता होने के मद के कारण वे 
अपनी मर्यादा बनाएं रखने के पक्ष मे थे । फलस्व॒र्प वर्ण-व्यवस्था बनाई गई तथा वाह्मण, क्षत्रिय, 
बैश्य व शूद्र ये चार वण बनाए गए । ब्ाह्यणी का कार्य पठन पाठन तथा अन्य वेण के लोगो के 
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संस्कारों का निर्माण करना था, जवकि क्षत्रिय देश का झासन करते तथा विदेशी आक्रमणों से 
रक्षा करते थे । वैश्यो को कृषि, उद्योगों व व्यापार का संचालन दिया गया । पराजितों के रूप में 
जो लोग थे, उन्हें शूद्र माना गया तथा उनकी जिम्मेदारी यह थी वे वाकी दूसरे वण के लोगो 
की सेवा करें । 

चाडिया तथा भच्चन्‍्ट ने ज ति प्रथा के उदय के तीन कारण बनाए हैं ! (ञअ) विजेताओं 
तथा पराजितों का अन्तर, जिसके कारण पराजितों को सदैव निचले स्तर पर रखने का प्रयास 
किया गया चाहे. उनमे कोई व्यक्ति कितना ही योग्य क्यो न हो । (आ) मनुष्य के घुमवकड जीवन 
की समाप्ति । इसके फलस्वरूप जब बहुत से व्यक्ति एक ही स्थान पर घर बसाकर रहने लगे तो 
उनके लिए उत्सव आदि मनाता सरल हो गया। धीरे-बीर॑ जन्म, विवाह, मृत्यु और अनेक अन्य 
अवसरो पर भी ममूह के व्यक्ति एकत्रित होने लगे और इससे सामाजिक परम्पराओ की नीव डाली 
गई। (६) यातायात व परिवहन का अभाव, जिसके फतस्वरूप एक क्षेत्र के व्यक्तियों के 
सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध दूसरे क्षेत्र के लोगो से नहीं वढ सके । 

प्रारम्भ में जाति प्रथा का उद्ं श्य सम्पर्ण जाति के व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण 
करना था । लेकिन कालान्तर में ऊँची जातियो के व्यक्तियों ने यह प्रचार किया कि जाति-प्रथा 
दो बातो पर निर्भर है। प्रथम कर्म तथा द्वितीय परिवार की धामिक एकता। “कर्म' सिद्धान्त के मानने 
बालो ने बताया कि पूव॑जन्म मे अच्छे कर्म करने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैद्य के कुल मे बालक जन्म 
लेता है। शूद्रो के पुनर्जन्म को भो इस प्रकार हेय माना जाने लगा और जाति-प्रथा के पुराने आदर्श 
को, जिसके अनुसार व्यवसाय को जाति का आधार माना जाता था, भुलाकर जन्म के अनुसार 
जाति की मर्यादाएँ निश्चित्‌ कर दी गई थी। 

वतंमान समय में जातियों को तीन दृष्टिकोण से देखा जाता है--प्रथम आनुवशिक 
जातियाँ जैसे जाट, गूजर, कहार तथा राजस्थान के मेव लोग। द्वितीय श्रेणी की जातियाँ 
व्यावसायिक जातियाँ हैं, जिनमे कृषि, व्यपार अथवा शिल्प के अनुसार विशिष्टीकरण हो गया है । 
इनमें सुनार, धोब्री व नाई आदि जातियाँ आ सकती है। तृतीय श्रणी की जातियाँ घामिक आधार 
पर बनाई जाती हैं । छा० कप का कथन है कि भारत के ईसाई, सिख व मुसलमान यद्यपि जाति- 
प्रथा को नहीं मानते, तथापि घामिक विश्वासों की भिन्नता के कारण वे सथ जप्तियों के रूप में 
संगठित होने का प्रयास करते है ।? 
जाति-प्रथा के लाभ: 

(१) श्रम-विभाजन -- जाति-प्रथा का सबसे पहला लाभ यह है कि इससे श्रम-विभाजन 
के उत्कृष्ट आदर्श की प्राप्ति होती है। व्यावसाथिक आवार पर वर्ण-व्यवस्था होने पर समाज की 
विभिन्न जातियाँ भिन्न-भिन्न कार्य करने लगती है और इससे थ्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण के 
सारे लाभ पभिल जाते है । 

(२) रोजगार को निश्चितता--रोजगार की निश्चितता भी जाति प्रथा का एक लाभ 
है । कोई भी व्यक्ति अपने जातिगत व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक दक्षता प्राप्त कर सकता है और 
साधारणतया उसे वेकारी का शिकार नही होना पडता । 

(३) आधिक समानता--जाति के सभी सदस्यो को जाति की पचायतों द्वारा एक स्तर 
पर रखने का प्रयास किया जाता है । अपेक्षाकृत घनी सदस्य अन्य सदस्यों के हितों की रक्षा करने 
का भरसक प्रयास करते है, क्योकि जाति के उत्थ'न की भावना इसके लिए उन्हे प्रेरणा देती है। 
आथिक विपमता को कम करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है । 

(४) व्यावस्ाथिक संगठन--जाति-प्रया के अन्तगंत प्रत्येक जाति अथवा उपजाति की 
अपनी पृथक पचायत होती है। इस पंचायत का कार्य जाति की सामाजिक रीतियो का नियमन 





4... ७४४०0 & [रालाक्रा--007 8९८०० 3 शि०छ९०, ए7, 63-64 

2. श्रीमद्भागवत्‌ मे सू्ंदंश के नाभाग का वर्जन है, जो दिप्ट महाराज (क्षत्रिय) का पुत्र होने 
पर भी व्यापार करने लगा था (वैश्य होना) तथा फिर नाभाग के दो पुत्र ब्राह्मण हो गए थे 
(० भा० स्कं०, २० अ०, १ इलो० तथा श्री० भा० ६ स्क०, २ अ०, २३ इ्लो०) 
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( ह३ ) 


एवं इनके विथिबत्‌ पालन की व्यवस्था करता तो है हो, व्यवसाय के तियमो का श्रतिपादन भी ये 
कर सकती है । जातिगत फ्चायतों के माध्यम से उस व्यवसाय के अन्तगंत अनावश्यक स्पर्धा की 
उत्पत्ति नही होने दो जाती । 


(५) श्रमिक सघ का प्रारश्मिक रूप--वाडिया तथा मर्चेष्ट ने जाति को श्रमिक संघ 
क्य प्रारभिक स्वल्‍्प माना है। एक जाति के झिल्पकारों का इससे अच्छा संगठत और दूसरा नही 
हो सकता ॥! 


(६) संस्कृति को रक्षा--यह सहो है कि जाति के बत्मत कापी बडे होते है तथा इससे 
अनेक बार कठिनाई भी उत्पन्न हो जाती है लेकिन हिन्दु-समांज ने इसी प्रथा के ब॒ल-बूते पर अपनी 
मौलिकता को बनाए रखते हुए भारत की परम्परामत सस्क्ृति की रक्षा की । इसके विपरीत बौहर 
से आने बाली जातियाँ भी भारतीय सस्क्ृति के अनुरूप दीक्षित होती चली गई' । 


(७) सहिष्णयुता--जाति प्रथा के कारण घत अथवा सर्म्पत्ति को नही, वरन्‌ जाति की 
परम्परा को स्वोषरि माना जाता है। जति-प्रथा के मूलभूत सिद्धान्तो को सभी जातियाँ मान्यता प्रदान 
करती थी और इससे न केवल स्वयं की जाति के भीतर वरन्‌ अन्य जातियो के प्रति भी सहिष्णुता 
की भाववा ने जन्म लिया । इस सहिष्णुता ने आर्थिक सहयोग को तो जन्म दिया ही, इसके कारण 
सामाजिक तथा नागरिक जीवन में भी समल्‍्पता आ गई 7 


जाति प्रथा के दोव : 


लेकिन जो जाति-प्रथा १७वी या १८वी द्वाताब्दी तक देश की सामाजिक तथा आथिक 
व्यवस्था के लिए उपयुक्त रही थी, शनैः-शर्ब॑ इसके उपादेयता कम होती चली गई और आज 
जाति के वन्धन न केवल शिथिल हो दुके है, वरन्‌ जीशय स्थिति मे हैं। इस प्रथा से अनेक वुराइयों 
को जन्म मिला, जो इस प्रकार है 


के (१) राष्ट्रीय एकता मे बाधक - डा० देसाई का मत है कि हिन्दू धर्म ने भारतवर्ष के 
सभी लोगों को जहाँ भूतकाल मे एक सूत्र मे बाधने का यत्न किया, जाति-प्रथा थे सामाजिक 
डे से उसे अनेक खडो एंव उपखेडों में वॉटकर राष्ट्रीय एकता को नष्ठ करने का प्रयास 
किया । 


(२) सामानिक दिपमता--राष्ट्रीय एकता को छिन्न-मिन्न करने के माथ ही जातिनप्रथा 
ने समाज के विभिलत वर्गो के बीच अभ्ेद्य दीवारे खड़ी कर दी। जाति-प्रथा इस प्रकार बताई गई 
कि सबसे ऊपर ह्राह्मणो को रखा गया और फिर सामाजिक हृष्टि से अन्य जातियों इनसे मिचले 
स्तर पर रखी गई । व्यक्ति का सामाजिक स्तर उप्त जाति के आधार पर निर्धारित होने लगा, 
जिसमे उसने जन्म लिया हो । बुच ने सत्य ही लिखा है कि जाति-प्रथा ने योग्यता की अपेक्षा जन्म 
दे आधार पर “राजाशाही' को जन्म दिया तथा व्यक्त की प्रतिभा एव क्षमता के समुचित प्रयोग 
को असम्भव बना दिया ॥! निधन अथवा हेय जातियों को आज भो हेय माना जाता है। इससे 
समाज में विपमता का प्रसार हो रहा है। 


(३) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मे बाधा--रिसले नामक विद्वान ने कहा है कि जातिजथा 
बस्तुत्र: ब्राह्मण देवता द्वारा निर्धारित एवं व्यवस्था है । व्यक्ति के चिजी मामलों में भी जाति का 
हस्तक्षेप जाति-प,्रथा के प्रति एक आक्रोश वी भावना को जन्म देता है । विवाह व्यवसाय, सामा- 
जिक व्यवहार और यहाँ तक कि किसी के साथ भोजन करने पर भी जाति द्वारा निर्धारित भर्या- 
दान रा उल्लघधन घधर्मं के विरद्ध माता जाता है और जाति क्षे नेता उस व्यक्ति को बहिष्कृत कर 
सकते हैं । 
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जन 


६ हेरे ) 


(४) व्यवसाय के चुनाव का अनुचित तरोका--व्यक्ति स्वेच्छा से व्यवसाय का चुनाव 
करके अधिक उन्नति कर सकता है । लेकिन इसके विपरीत जाति-पअ्रथा द्वारा उस पर वह व्यवसाय 
थोपा जाता है, जो जन्म से ही तय हो गया है| रुचि के अभाव मे वह व्यक्ति ठीक ढंग से काम 
करने मे असमर्थ रहता है । 


(५) रएट्रीप आर्थिक विकास में बाधक--डा० वोरा एन्टटे यह्‌ भी बताती है कि जाति 
की सकीर्ण तथा कठोर श्यखलाओ के कारण पाण्चात्य देशों मे जो औद्योगिक क्राति हुई 
उसका लाभ उठाने मे भारत असम रहा । प्राविधिक सुधारो को भारत की रूढिवादी जात्तियो ने 
अपनाने मे उपैक्षा प्रदर्शित की और फ्लस्वरूप भारत में वृहत्‌-स्तरीय औद्योगिक उत्पादन काफी 
लम्बे समय तक प्रारम्भ नहीं किया ज्य सका 7 


(६) अवसरों को असमानता--आज का विश्व तेजी से एक ऐसी स्थित्ति की ओर बढ़ 
रहा है जहाँ आथिक विकास की दौड में सभी व्यक्तियों को भाग लेने का समान अवसर प्राप्त 
हो । लेकिन जाति-प्रथा इस दिशा मे वाधा उपस्थित करती है | डा० घुरे का मत है कि पाश्चात्य 
जगत्‌ मे व्यर्ित का सम्मान उसकी आशथिक सम्पन्नता के अनुसार किया जाता है और आज का 
रंक घनीपाजजन करके कल सम्मानीय हो समता है। परन्तु उनके मत मे भारत में पिछडी हुई 
जातियो को यह स्वतत्रता भी प्राप्त नही थी !* 


(७) श्रम को यतिशीलता में दाधक--जाति-प्रथा के कारण व्यक्ति को अपना व्यवसाय 
बदलने की अथवा अपना स्थान छोडब र अस्यत्र जाने को स्वतन्त्रता नही है। श्रम की गतिशीलता 
में इस प्रकार अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण इसदेः लाभ से उत्पादक वंचित रह जाते है । 


(८) छ,आछत को भावना--जाति-प्रथा का सबसे बडा अभिशाप चुआहूत की भावना के 
रूप में है। धृणास्पद काय जिन जातियो को दिये गये उन्हें अछूत कहकर उनकी छूना भी पाप माना 
जाने लगा । यह प्रसन्नता की बाल है कि महात्मा गाधी के सद्॒प्रयत्तो से अब इन अछूतो या हरि- 
जनो को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो सवर्णों को दी गई है । 


(६) पिछड़ी हुई जातियॉ--आधिक दृष्टि से जो जातियाँ उन्नत थी, वे सम्पन्नता की 
सीढियो पर चंढती गई', जवकि बहुत-सी जातियाँ पिछडी हुई रह गई । इनके पिछड़ेपन का मुख्य 
कारण इनकी आधिक विपज्नता है। डा० कैप का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या मे १/३ से 
अधिक लोग पिछडी हुई जातियों के है ।* 
जाति-प्रथा में परिवर्तवा 


उन्नीसवी झताव्दी के मध्य ततर जाति-प्रथा सुचारु रूप से चलती रही और जो भी 
विदेशी जातियाँ मारत मे आई , वे यहाँ के सामाजिक जीवन मे घूल-मिल गई । लेकिन उन्चीसवी 
झताव्दी के मध्य से कुछ ऐसी परिस्थितियों का जन्म हुआ, जिन्होंने जाति-प्रथा के बन्धन शिथित 
कर दिए और आज इस प्रथा का जो स्वरूप विद्यमान है, वह प्राचीन प्रथा का एक भग्नावशेष 
मात्र है | डा० देसाई ने जाति-प्रथा के पराभव के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी माना है 


हि (१) नवीन श्र्भव्यवस्था--अंग्रे जी का झासन बढने के साथ-साथ अथंबव्यवस्था मे अनेक 
न हुए । स्थायी बन्दोबस्त के कारण क्रपि-व्यवस्था में अनेक परिवतंत हुए । आग्ल वस्तुओ के 
भारत में आगमन के साथ-साथ कुटीर उद्योगों का पराभव होने लग्रा तथा यातायात के साधनों के 
विकास ने आथिक सम्बन्धों के क्षेत्र को विस्तृत वन्रा दिया । इन सबके फलस्वरूप व्यक्ति अधिक 
घतर-आ्रप्ति की आशा मे दूसरे स्थानों को जाने लो, और जन्म के अनुसार व्यवसाय का चुनाव 


आवश्यक नहीं रहा । इस भ्रकार नवीन अयंव्यवस्था ने जाति के बन्धन शिथिल करने मे 
सहायता की । 
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ही प्रजनन 


( न्‍४ड ) 


(२) आयुनिक नगतों का प्माव--अंग्र जा न १९वीं झताददी के उत्तराब से मारत मे 
अनक नारा का विकास किया, च्विस होटल, श्थि/न्लिगरट, वर्से, ट्राम, रेबगाडियाँ तथा छवियुह 
आदि प्रारम्भ बिए गए । जब साथारणनदा व्यदित वे लिए केवल जाति क व्यविनया क साथ ही 
सम्पकं सीमिन रखना सम्भव नहीं रहा 


(३) नद्दीन न्‍्याय्रणाली- द्विटिन-पूव दे भारत म प्रचलित वधानिक विपमताआ का 
एक दजव्यापी न्याय प्रणायी द्वारा दर करके जद्मजा ने जाति प्रथा का वहत धक्का पहुँचाया । 
जनसाधारण का यह विस्वास हात लगा कि पचायत पर कुछ हा ागा का अधिकार हाता है और 
इमके विपरीत वह म्यायालया म स्थाय प्राप्ति डी अधिक शारण कर सकती है। 


(४) व्याव्ाधिक सगदतों का विक्मस--वासवी नव्ाब्दी मं जाति की अपक्षा व्यवसाय 
के आधार पर संगठन वनान पर दच दिया गया। मिल-मालिश्य श्रमिक्न, जमीशारा दृषक्रांव 
अय वर्यों क व्यक्तिया के सगठन काय॑ के अनुसार बताए यए और इन सगठता मे सभा जाति ने 
व्यक्त सम्मिखित होते थे । 


(५) वर्ग-सघर्ष--भारत म॒ श्रमिक्त सघा के वित्ञाम के कारण बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ 
से ही श्रमिक व पूंजीपतिया के सघपों क्र आयार वाविगत न होकर वग्र के अनुमार था । पुजी 
चांद के विरुद्ध जा अभियान चल रहा हैं, उसम मनी जाति क व्यक्ति सम्मिलित हैं। 

(६) आधु्तिक शिक्षा--शिक्षा का प्रसार वश-व्यदस्था के अन्‍्तदगन केवल सवर्णों तक 
ही मीमिये घा और आए भी पिछड़े हुई ज्यतियां के ध्यक्ति अधिकानत अभिलित हैं। लक्नि 
अँग्रेजा न शिक्षा म तिरपलता का संचार करके प्रत्यक्ष व्यक्त के लिए यह अवसर प्रदान क्रिया 
कि बह पराठ्याला मे प्रद्ण कर सके | 


(७) आधुनिक विक्त्सा-प्रणतो--इमके फलस्वरूप बृहत्‌ स्तर पर बहुब्र से रागिया की 
एड ही स्थान पर चिकित्सा प्रारम्भ हुई + राज्य द्वारा चिक्त्माल्या का सचानन होन के वयरण 
बहाँ जातिगन नेदमाव नहीं बरता जाता + 


(८) राष्ट्रीय लआान्दोलत--विदना शासको का दश के वाहर खदडन के लिए भी यह 
आंवश्यक्ष या कि दा के सर्म! लोग सगठित हा। वांग्रल की स्यापता तेथा राजबैतिय चेतना के 
फ्लस्वस्प लोग जातिगत स्वीया को भूर्कर स्वातल्त्थ युद्ध म दूत पड़े । 


(६) सुघारवादी आ्ान्दोलन--उ्तीसवी शताबदा क सुबारदादी आन्दोलव ने भी जाति 
प्रथा वो जई खाख़ली कर दी। राठा राममोहनराय महपि दयानन्द, विवेकानन्द रामकृष्ण 
परमहस, दवद्बनाथ टैगार तया वीनवी झताद, म महात्मा ग्राघी तथा य० मदनमाहन भालवीय 
न हिन्दू समात्र को नय स्वरुप मे सथद्वित्र करन के प्रयास किये । 


फिर भी जाति प्रया आज जावित क्‍यों ? 

इस सव परिस्थितियां के वावजूद जाति प्रया विद्यमान है टथा जँसा कि एक दिदशी 
विद्वान ने स्वीकार किया है, जाति प्रथा के ढारा आज भो हिंदू समाज एक कडी म वँधा हआ है ।। 
जातिगत दान तथा परस्पर सहायता की भावना न इस प्रथा को पूणत विलुप्त नहीं होने दिया है। 
चितित्मालय, धमशाना, राजगार, शिक्षण-सस्थाजा के माब्यम स आज भी अनक जातिथा अपना 
विश्विप्ट अस्तित्व रसे हुए हैं ओर इस अस्तिख वी समाप्ति होना अमम्मव प्रतीत होता है। 


जाति प्रया के पुतर्ज म क) सरकार भा पराक्ष रूप स बात्माहन द रही है। पिछड़े हुई 
जातिया का अन्य जातियों की अपक्ा शिक्षा व राजगार म प्राथमिकता दना इस प्रथा को पुनरा 
वृत्ति म कापी सहायक हा रहा है और अन्त म यही वहा जा सक्तता है कि जाति प्रथा की समाप्ति 
केवल तमी सम्भव है जबकि दश की जतता पूणतर शिक्षित हो जाएं तथा आथिक बिपमता म 
कापी कमा हा जाय ॥ राजनैतिक चंतना तथा राष्टीय एकता के विकास से भी इस प्रथा की समाप्ति 
में सहायता मिल सक्तो है । 
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(६ रेहे ) 


(गा) संयुक्त परिवार 
(उणा। फ्णोए) 


जाति-व्यवस्था की आधारणिला साधारणतया सं: पक परिवार के रूप मे होती है। संयुक्त 
परिवार के अन्तर्गत एक ही पिता के सभी पुत्र, बहुएँ तथा पात्र व पोत्रियाँ संयुक्त रूप से रहते है । 
डॉक्टर कैप के कथनानुसार अधिकाश हिन्दुओ में परिवार बहुत-सी पीडियो का एक सयुक्त तथा 
स्नेह-बन्धनयुक्त संगठन हैं, जिसमे न केवल माता-पिता और वच्चे और सौतेले भाई सपुक्त सम्पत्ति 
पर आश्रित रहते है, अपितु इसमे पिछली कई पीढियो के सम्बन्धियो को भी शामित कर लिया 
जाता है। थे आगे लिखते है कि यद्यपि पाइ्चात्य प्रभाव तथा व्यक्तिवाद की भावना के कारण 
संयुक्त परिवारों का विघटन होने लगा है, तथापि आज भी अनैक गाँवों में ६०% परिवार इसी 
रूप में विद्यमान है, और जो सदस्य संयुक्त परिवार से पृथक्‌ हो भी गए है वे आथिक हृष्टिसे संयुक्त 
परिवार के मुखिया से सहायता अथवा मार्ग दर्शन प्राप्त करते है ॥" 


एक अन्य विद्वान ने मनुस्मृति का उद्धरण देते हुए बताया है, हिन्दू नीतिकारो के अनुसार 
एक व्यक्ति पुत्र-प्राप्ति से विद्व को जीत लेता है, पौज के जन्म से उसे अमरता मिल जाती है तथा 
प्रपौत्न का जन्म उसे अनन्त सुख प्रदान करता है |? हिन्दू झास्त्रो के अनुसार विवाह करता तथा 
पुत्र की प्राप्ति एक धामिक कर्तव्य है। मृत्यु के पक्चाव्‌ भी पुत्र तथा पौन मृतक को आत्मा की 
झान्ति हेतु हवन, श्राद्ध आदि करते हैं और इस प्रकार धामिक तथा नैतिक भावनाएँ उन्हे संयुक्त 
परिवार से बंधे रहने को वाघ्य करती है। चास्तद मे एक हिन्दू परिवार न केवल जीवित सदस्यों 
का निवास स्थान है, अपितु पितरो का भी धर की पवित्र अग्नि में निवास माना जाता है ।* 
संयुक्त परिवार को विशेषताएं 

प्रत्येक सयुक्त परिवार में निम्न विशेषताएँ होती है. -- 


(४) परिवार की सम्पत्ति सामूहिक होती है । पैतृक सम्पत्ति पर सभी का अधिकार 
होता है । 

(0) परिवार की आय एक ही 'पूछ' मे केन्द्रित होती है तथा परिवार के सभी व्यय 
इसी स्रोत से निकाले जाते है । 


(77) स्रयुक्त परिवार में सबसे वडा व्यक्ति (आयु के अनुसार) कर्ता या मुखिया कहलाता 
है तथा प्रत्येक आथिक, सामाजिक या धाभिक कार्य उसी की अनुमति से किया जाता है। 

संयुक्त परिवार में व्यक्ति का अस्तित्व परथह्‌ नहीं होता और उसे परिवार के कर्ता की 
अनुमति लेकर हो कार्य करना पडता है, यहाँ तक कि विवाह और नौकरी जैसे व्यक्तिगत मामले 
भी कर्ता ही तय करत्स है । 

(४४) सयुक्त परिवार को सबसे बडी विशेषता है सामूहिक प्राक-गृह । एक ही स्थात था 
किचन में परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनाया जाता है । 

(५) संयुक्त परिवार में महिलाओ को सामाजिक अथवा आथिक विषयो पर हस्तक्षेप 
करने का अधिकार नही होता, यद्यपि परिवार के सदस्य उनकी सम्मति जान सकते है । 

प्रो० प्रभू के अनुसार सयुक्त परिवार के सभी सदस्या से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपने संस्कारों के निर्माण हेतु घरेलु काययों को करते है तथा नियमित रूप से त्याग करते है ।१ 
संयुक्त परिवार के लाभ 


उपरोक्त विश्येपताओ के कारण सयुक्त परिवार से अग्नलिखित लाभ हो सकते हैं : 


७. शव्ताबक एछूछएछऊ- ०छ दा छ- 28 

2. सच शिकराा--सिावत्ए $ण०ठव 08द724॥0॥, (958) छ. 242 
॥93 # 25 
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मेज: 


( ३६ ) 


(१) सहकारिता को कावना का उदय होना--उत्पादन की सामृहिक व्यवस्था होने के 
कारण सहकारिता की भावता जांग्रत होठी है। वस्तुत: सहकारी आन्दोलन का आदश प्रतिबिम्ध 
संयुक्त परिवार द्वारा सचालित सस्था मे ही दिखाई देता है। 


(२) नायरिकता का वाठ--नागरिकता का प्रथम पाठ बालक को सयुक्त परिवार मे ही 
सिखाया जाता है । भ्याग तथा सहिष्णुता की जो दीक्षा सयुक्त परिवार में दी जाती है, उससे देश 
की भादी पीढी कतंव्यपरायण होगी, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 


(३) मिलव्ययिता--वुह॒तृ-स्तर पर उत्पादन तथा उपभोग की क्ियाएँ होने पर मित- 
व्ययिता हो जाती है । यदि सयुक्त परिवार का विधटन हो जाय, तो ऐसी अनेक वस्तुओ को खरीदना 
प्रत्येक दम्पति के लिए अनिवार्य हो जाएगा, जिनकी सयुक्त परिवार में अपेक्षाइत थोडी मात्रा से 
काम चल जाता था। उत्पादन की लागत सबके मिलकर काम करने से कम आती है और इससे 
लाभ का अनुपात बढ जाता है 


(४) सामाजिक सुरक्षा--वुद्ध तथा अपग व्यक्तियों एवं विधवाओं के लिए सयुक्त परिवार 
आक्तिक रूप से बीमा कम्पनी की भाँति कार्य करता है ! यहाँ तक कि रोजगार छूट जाने पर या 
मिलने पर भी सयुक्त परिवार मे व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई नही होती । वीरा एर्स्टे के भव में 
इस व्यवस्था के रहते निर्धवा के लिए कानुत्र बनाने की कोई जरूरत नही ॥ 


(५) समाज में समान एव प्रतिष्ठा--सयुक्त परिवार मे सदस्यो कौ सख्या काफी अधिक 
होने के कारण उस परिवार तथा सभी सदस्यों का समाज में काफी आदर किया जाता है। 'एकता 
ही शक्ति होती है तथा शक्ति का सम्म!न होता है', इस कथन को पृष्टि समुक्त परिवार की स्थिति 
हारा हो जानी है । 

(६) श्रम-विधाज्षन--म्रध्य तथा निम्न वर्ग के सयुक्त परिदार में सभी सदस्य अपनी 
योग्यता तथा इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं । कृषि, बागवानी, बेन बताना, चटाई बुनना, कपडे 
बुनना व रंगना आदि अनेक कार्यो मे पुरुष, स्त्रियां व बच्चे अपती इच्छा व क्षमता के अनुसार कार्य 
करके पश्विार की आय बढा सकते है । 


(७) कृषि क्षेत्र में लाभ--कृषि क्षेत्र मे सयुक्त परिवार का यह लाभ होता है कि इसके 
फारण भुमि का वँटवारा नही होने पाता तथा कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय क॑ रूप में परिणत 
किया जा सकता है । लेकिन संयुक्त परिवार-प्रणाली मे बहुत से दोष भी है, और इसकी बुराइयो के 
कारण सयुक्त परिवार के प्रति बहुत से लोगों की आस्था समाप्त हो गई है । 


सथुकत परिवार के दोष 


(१) लोगो को अकमंष्य बना दिया है--सयुक्त परिवार का सबसे पहला दोष यह है कि 
इंसने अनेक व्यक्तियों को अकसंग्य बना दिया है । परिवार के कार्यशील व्यक्तियों पर मे लोग भार 
बनकर जीते हैं और काम न करने पर भी उन्हे वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो कार्यशीन सदस्यों 
को मिलती है । 

(२) आधिक दशा का वधियडना--अनेक सयुक्त परिवारों में एक व्यक्ति कमाता हैं और 
शेप सारे सदस्य उस पर आश्रित रहते है । फ्रस्वहूप परिवार की आथिक दक्शा बिगडती जाती है १ 


(३) दरिद्रता--सयुक्त परिवार के कारण ही हमारे देश के बहुत से लोग दरिद्व है। 
विशेष रुप से कृषि>क्षेत्र मे जोतो के अनाथिक तथा अपर्याप्त होने के कारण परिवार ऋण के भार 
से दबे रहते है | पैतृक सम्पत्ति स्रे चिपटे रहने के कारण कृषकों का पीछा दरिद्धता भी नही छोडती । 

(४) महिलाओ की दुर्दशा--समुक्त परिवार में महिंताओो की दुदंशा ही होती है ॥ 
साधारणतया महिलाओं को शिक्षा वहुत कम दिजाई जाती है। यही नहीं, ऊँची जाति के परिवार 
की महिलाओ को पारिश्निसिक लेकर कार्य करने की अनुमति नही दी जाती, चाहे परिवार की आयिक 
स्थिति कितनी ही शोचनीय कया न हो । 





]. एल #ाएवए ०७ था ए है 


( रे७ ) 


(५) दूषित प्रथाएं---वाल-विवाह, अनमेल विवाह तथा पर्दा व दहेज प्रथाएँ संयुक्त 
परिवार की ऐसी देन है जिन्होने असख्य स्त्री-पुस्पो का जीवन नष्ट कर दिया है ।! परिवार के 
मुखिया के आगे नहीं बोलने के तथाकथित ससस्‍्कारो ने उनका मुह बन्द रखा तथा उनका जीवन 
त्याग को बलिवेदी पर चढा दिया गया । 

(६) श्रम की गतिशीलता में कमो--इससे श्रस की गतिणीऊूता रुक जाती है । १९२१ 
की जनगणवा के अनुसार केवल ९ प्रतिशत जनसंख्या ऐसी थी, जिसमे बालकों का जन्म उनके 
मौलिक स्थानों से बाहर हुआ था । मौलिक स्थानों से मतलब दादा के घर से लिया गया था । 
इस प्रकार संयुक्त परिवारों के कारण साधारणतया श्रमिक अपने घर छोडकर नही जा पाते थे । 
संयुक्त परिवार-प्रणालो के विघटन के कारण : 

(१) जनसंख्या में वृद्धि--वाडिया तथा मर्चॉन्ट का कथन है कि संयुक्त परिवार-प्रणाली 
उस ममय उपयोगी थी, जबकि गाँवों मे पर्याप्त भूमि थी एवं जनसंख्या कम थी तथा परिवार की 
बढ़ती हुई आवश्यकताओ को कृषि का विस्तार करके पूरा किया जा सकता था । छेकिन जनसंख्या 
जैसे-जैस बढती गई, बहुत-से व्यवितयो को थोडे-से साधनों के आधार पर काम देना और उनकी 
सारी जरूरते पूरी करना सम्मब नही रहा । फलस्वरूप परिवार के युवा सदस्य काम की खोज में 
अन्‍्यत्र जाने लगे । भिल्पकारों की भी वही स्थिति थी, जो कृषि की रही थी ।१ 

(२) यातायात के साधनों का दिकास--सडकों व रेलो के अभाव में परिवार के सदस्यों 
के लिए बेहतर रोजगार की खोज में बाहर जाना आज से १०० वर्ष पूर्व तक असम्भव था । लेकिन 
हा सौ वर्षो में यातायात के साधनों के विकास ने भी संयुक्त परिवार के विघटन में सहायता 
की है। 

(३) पाश्चात्य सभ्यता एबं व्यक्तिवाद--अंग्रे जो के आगमन ने भारतीय (शिक्षित) लोगों 
को एक स्वतन्त्र अस्तित्व बनाने तथा आ्थिक हृध्टि से आत्म-निर्भर होने की प्र रणा दी । नई पीढी 
के शिक्षित लोग पुरानी पीढी के कम शिक्षित लोगो (परिवार के मुखियाओ) का प्रभाव मानने को 
तैयार नही थे और फलस्वरूप रोजवार तथा विवाह आदि व्यक्तिगत मामलों मे आजादी हासिल 
करने के लिए वे सयुक्त परिवार से अलग हो गए । 

(४) नवीन बंधानिक व्यवस्था -- १७९३ की स्थायी बन्दोवस्त तथा उसके पश्चाव्‌ को 
सारी भुमि-व्यवस्थाओ ने भूमि के सामुहिक स्वामित्व के स्थान पर वैयक्तिक अधिकारों को भान्यता 
दी और फलस्वरूप परिवार का विघटन प्रारम्भ हो गया । हिन्दू उत्तराधिकार नियम तथा मुस्लिम 
कानुन ने भी सम्पत्ति मे प्रत्येक व्यक्ति के दावे की पुष्टि की । 

(५) १रिवार में विषमता का प्रारम्भ होना--सयुक्त परिवारों की आधा रशिला जहाँ पहले 
प्रेम, सौहाद्र' एवं समानता की भावनाओं मे निहित थी, अब उसमे अन्तर प्रारम्भ हुआ । अधिक 
श्रम करके अधिक धन उपाज॑न करने वाला सदस्य यह सोचने लगा कि उसका तथा उसके पुत्र का 
जीवन-सस्‍्तर अधिक अच्छा होना चाहिए । परिवार की समानता उसे खलने लगो और उसने अलग 

रहना ही श्रे यस्कर समझा । 

उपरोक्‍त धृष्ठो मे हमने प्राचीत हिन्दू समाज की प्रमुख तीन सस्थाओ--स्वावलम्बी 
ग्रामीण व्यवस्था, जाति-प्रथा एवं संयुक्त परिवार-प्रणाती का काफी विस्तार से अध्ययन किया । 
ऑमेले का कथन है कि ये तीनो सस्थाएँ परस्पर सम्बन्धित थी, क्योंकि विभिन्न परिवारों के परस्पर 

सम्बन्ध प्रामीण समुदाय एवं जाति द्वारा निर्धारित किए जाते थे । ये तीनो ध्षस्थाए' व्यक्ति पर 
सैद्धान्तिक एवं नैतिक रूप से नियन्त्रण रखती थी तथा व्यक्ति इनके द्वारा निर्वारित नियमो का पालन 
करने को बाध्य था। ऐसे समाज मे व्यक्ति अस्तित्वहहीन था तथा जाति और परिवार की व्यवस्था 


में राज्य भी हस्तक्षेप नही करता था । सदस्यो के पारस्परिक सम्बन्ध परस्पराओं व रूढियों द्वारा 
तय होते थे ।£ 
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( शेढट ) 
(९) उत्तराधकार के नियम 


आज से दो सौ वष यूब तक पिदा की सम्पत्ति की उसकी से वानो के मध्य वितरण की 
कोई समस्या नहीं थी। साधारण गरावो में भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिवार माना जाता था 
तथा पारिवारिक सम्पत्ति के विभाजन की समस्या नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश चासन काल मे ऐसे 
अनेक नियम बनाए गए जिनके अद्रम्रार पिता की मत्यु के पश्चात्‌ उसकी सतानों का सर्म्धत्ति में 
वधानिक अधिकार मान लिया गया । 


आज भारत मे हिंदुओं के लिए उत्तराधित्वार वी दो प्रणालियाँ विद्यमान हैं 


(१) मिताक्षरा प्रणाली-- इस प्रणाली के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर सभी पुत्रों का 
समान अधिकार होता है | यदि कोई जायदाद पृवजो की है तो उम्र पर परिवार के सभी पुरुष 
सदस्यों का अधिकार होता है तथा कोई भो सदस्य अपना हक किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। 
इमके विपरीत पूदजो फी भ होकर यह जायदाद कसी व्यवित्त ने स्वय अजित वी है तो वह अपनी 
इच्छानुसार उसका उपयोग कर सकता है अथवा इसे बेचने या ग्रिवी रखने की कामवाही भी करने 
को स्वृतज है। परतु उसकी मयु के पश्चात्‌ उसके सभी पुत्री का जायदाद पर समान रुप से 
अधिकार होता है। (२) दायभाग प्रणाली --इस प्रगाली के अनुसार पिता की मत्यु के पश्चात ही 
उसके पुत्र पुधजो की जायदाद का बटवारा कर सकते है | इसके ढिपरीत यदि पिता चाहे तो वह 
अपने जीवन-कान में ही सम्पत्ति को उपयोग में जा सकता है बेच सकता है अथवा किसी भी पुत्र 
को दे सकता है। यह प्रणाली केवल बगाल में प्रचलित है जवकि भिताक्षरा प्रणाली बेप भारत में 
प्रचलित है । 


हार ही के हि दु उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पुत्र व पृत्रिया दोनों पिता की 
सम्पत्ति के समान अधिकारी माने जाने लगे है । मुसलमानों मे यह प्रणाली पहल से ही विद्यमान थी । 


उत्तराधिकार के तियप्तो के गुण--उपरोक्‍त प्रणालियों का एक सलिष्त विवेचन इस तथ्य 
की पृष्टि करता है कि भारत में इगलूण्ड का भाति ज्येष्ठाधिकार (अथवा वयोज्येप्ठवा) कौ प्रणाली 
नहीं है । पिता की सम्पत्ति पर सभी पुत्रों व पुत्रियों का समाल अधिकार होने के कारण सम्पत्ति 
का के द्रीयकरण कापी स्रीमा तक रुक जाता है। एक ही पुत्र अथवा पुत्रो को सारी सम्पत्ति मिल 
जाने पर अय पुन्रो के समक्ष रोजगार की समस्या उठ सकती है। इस प्रकार कौ ध्यवस्था मे प्रत्येक 
ब्यक्ति को जीविकोपाजन हेतु साधत मिलते की सम्भावनाएँ रहती है । इस प्रकार उत्तराधिकार 
के इन नियम्तों का उह श्य लोगों मे स्वावश्षम्वन वी प्रवत्ति का विकास करना है। 


उत्तराधिकार के नियमों के अवग्रुश॒ छेकित इन नियमों के कारण भारतीय जयध्यवस्था 
पर जो कुप्रभाव हुए है. उनते विमुख होना अतचित होगा । सम्पत्ति पर ववानिक अधिकार जहा 
व्यक्ति को स्वावलम्बी बनने का अवसर प्रदात करता है दूसरी ओर अधिक्राशत इन अधिकारों का 
दुश्पयोग होते देखा गया है । अनेक बार तो बट्वारा करने पर व्यक्ति को इतना हिस्सा भी नहीं 
मिलता कि वह स्वत त्र रूप से एक छोटा सा व्यवप्ताय प्रारम्भ कर सके । 


उत्तराधिकार के नियम से दूसरी हानि यह हुई है कि इनके कारण पर जी का सचय नहीं 
हो पाता और वृहव्‌ स्तरीय उत्पादन मे बाघाए उसन्न हो जाती है । अनेक वार इसके विपरीत बहुत 
बड़े बडे व्यावसायिक संगठन इसीलिए वबरवाद होते देखे गए हैं जर्वाक उत्तराशिकारी प्तक सम्पत्ति 
का वेंदवारा कर सेते है । 
तीगरी हानि है अभियोगवाद । सम्पत्ति के बढ्वारे में जिस व्यक्ति को प्याय मही 
मिलता वह अदालत के माध्यम से यायव प्राप्त करने का प्रयास करता है। मुकदमेबाजी से कभी 
कभी सितनेवालो सम्पत्ति के मुल्य से भी अधिक घत खच हो जाता है । यही नही इससे दोनों पक्षा 
के व्यवसाय तथा समृद्धि के माय में मी अवरोघ उत्पत्त ही जाता है । 
उत्तराविकार के नियमों ने सर्वाधिक प्रभाव भारतीय कृषि पर डाला है। भूमिका 
उपबिभाजन एवं अपस्तण्डन जोकि आज हपि की संदसे बंडी समस्था है इस नियमों का ही एक 
परिणाम है। कुषको की ऋणग्रस्तता तथा दरिद्रता को मिदाने का एकमात्र उपाय यहो है कि 


( ३९ ) 


कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में परिणत किया जाय और यह तभी सम्भव है जबकि भूमि 
की जोतें पर्याप्त आकार की हो । 
उत्तराधिकार की उपरोक्त प्रणालियाँ समाजवाद की स्थापना में बाधक है, क्योंकि इनके 
कारण अकमंण्य रहकर ही व्यक्ति को पैतृक सम्पत्ति का एक भाग मिल सकता है । 
इस प्रकार अन्त मे यही कहा जा सकता है कि भारत के श्राथिक विकास को अधिक 
सुगम बनाने के लिए उत्तराधिकार की वर्तमान प्रणालियों मे सय्योवन होना आवश्यक है । 
(५) घर्म 
धर्मं का भारत के जाथिक जीवन पर सबसे अविक प्रभाव पडा है। भारत मे प्रचलित 
सभी धर्मो (वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध व अन्य) ने हिन्दू-समाज को त्याग का जो आदर्श दिया उसके 
कारण धनोपार्जन के क्षेत्र में यहाँ के लोग कभी महत्वाकाक्षी नही रहे । जहाँ एक ओर अपरिग्रह का 
सात्विक सिद्धान्त व्याप्त था तो दूसरी ओर दान का महात्म्य बताया गया। 'सन्‍्तोषी सदा सुखी” 
के आदश ने हिन्दू जनता की महत्वाकाक्षाओं को बढने से सदैव रोका | यहाँ के धामिक आदसझशों 
के अनुस।र मनुष्य अपने साथ मृत्योपरान्त केवल पाप या प्रुष्य ही ले जाता है तथा सारी सम्पत्ति 
यही इसी ससार में छूट जाती है। इस प्रकार घामिक आदर्शोंने भारतीय जनता की घन संग्रह की 
भावना को नही बढ़ने दिया । डा० कैप लिखते है कि धर्म यहाँ के जीवन में इतना व्याप्त था कि 
संभोग, पुत्र-जन्म, हवन, भोजन तथा खान-पान, पति-पत्नी के सम्बन्ध, पुत्रो व जामाताओं के 
क॒तंव्य तथा विधवाओ की स्थिति आदि सभी की व्यवस्था धर्म के अनुरूप की जाती थी और आज 
भी की जाती है ।! 
डा० कप ने अपनी पस्तक में एक अन्य स्थान पर लिखा है कि पश्चिमी यूरोप मे धामिक 
सुधारो ने पूजीवादी प्रवृत्तियो को जन्म दिया और लोगो की भावनाओ में आमूल परिवर्तन करके 
आशिक क्षेत्र में उन्हे धर्म से न चिपटे रहने की प्रेरणा दी । भारत में इसके विपरीत धामिक वन्धन 
अत्यन्त कठोर रहे है [* 
भारत के धामिक मगुरुेओं--भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, शकराचार्यं, महाप्रभु चैतन्य, 
रामक्ृृष्ण परमहंस थ स्वामी दयानन्द आदि मे भी यहाँ के हिन्दू समाज को आाथिक तथा लौकिक 
विश्व से ऊपर उठकर आध्यात्मिक तथा आलौकिक जगत्‌ की खोज हेतु आगे वढने की प्रेरणा दी । 
मलूकदासजी ने तो यहाँ तक कह डाला कि 'अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । दास मलुका 
कह गये, सब के दाता राम' यानी अगर मनुष्य काम न भी करे तब भी भगवान हमारी जरूरतों 
को पूरा करेगा । भगवान के भक्तो की सुधि भगवान अवश्य लेता है, इस तक ने यहाँ के लोगो को 
ईश्वर की आराधना में लीन रहने की प्रेरणा दी, फलस्वरूप जनसाधारण को भौतिकवाद से दूर 
रखा गया। 
कुछ ऐसे भी विचारक थे, जिन्‍्होने ईश्वर के अस्तित्व अथवा आध्यात्मिकता की भत्संना 
करते हुए कहा कि खाओ-पीओ और मौज करो तथा जब तक जीओ, सुख से जीओ, चाहे ऋण 
लेना पडे | 
सादा जीवन तथा उच्च विचार के आदर्श ने हिन्दू-लमाज को सात्विक एवं सरल जीवन- 
यापन करने की प्रेरणा दी। यहाँ तक कि वर्तमान नेताओं मे भी--जिनमे महात्मा गाधी, विनोवा 
भावे तथा अन्य स्वोदियी नेता आग्रणी हैं, धत अथवा सम्पत्ति को एक साधन के रूप भे ग्रहण करने 
की शिक्षा दी । गाधीजी ने प्राचीन घामिक आदर्श को अग्रीकार करते हुए मनुष्य की सम्पत्ति का 
ट्रस्टी मानने को कहा । 
भारतोय धर्मों की सबसे वडी विशेषता यह है कि इन्होने मानव को इच्छाओं का दमन 
करने की प्रेरणा दी | प्राचीन धामिक मान्यताओं के अनुसार आवश्यकताओं का आधिक्य तृप्णा 
को जन्म देता है तथा तृष्णा सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयो तथा अनैतिकता की जन्मदात्री है। 
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हि भारतीय धर्मों के अनुसार जीवहिसा एक महाद्‌ पाप है ) जीव हत्या के बदछे व्यक्ति को 
संत्योपयन्त अनेक प्रकार की बाहनाएं (नरक मे) दी जाती है ऐसे हिल्दू बम तथा कर्म सिद्धास्त' के 
अन्य अनुयामी धर्मों में बताया गया है । सबसे वडी वात तो यह थी कि राजा महाराजा तथा सामन्त 
आदि भी धर्म के अनुसार चलते थे और इससे समुची राजन्‌तिक आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था 
शर्म के अनुसार चलती थी । 


धर्म के श्राथिक प्रभाद--! भारतीय घा्भिक आदशों ने जहा एक ओर अपरिग्रह दान व त्याग 
के महान सिद्धास्तो द्वारा भारतीय जनता यो समान स्तर पर रखने का प्रयास किय।, वही इन आदर्शो 
ने निम्न व॑ मध्य बग के लोगो की शोप॑ण से रक्षा की ) अवेतिकता तथा छल कपट के व्मवहार से 
धर्म-मीरु लोग दूर रहे और इस प्रकार कम के प्रभाव के कारण एक सात्विक अर्थ॑व्य +स्था सदियों 
तक भारत में चलती रही । लेकित कालान्तर मे धर्म के नाभ् पर अधिकाशत आडम्बर शेष रह 
गया और पडितो, मुल्लाआ तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों की इच्छाएँ ही धामिक आदश बनकर रह 
गई । धर्म ने भारतीय अथव्यवस्था पर निम्न दुष्प्रभाव डाले है 


(१) लोगो में महस्वाकाक्षा का अभाव--मारतीय जनता को घामिक्त विष्वासों ने महत्वा 
काक्षी नहीं बनने दिया, तथा आवश्यकताओ को कम करने की भावना ने आशिक क्रियाओं को विस्तृत 
नही होने दिया । भारत के लोगो की निर्धतता का एकमात्र रहस्य यही रहा है कि यहाँ उत्पादन 
की मात्रा अत्यन्त सीमित थी । 


(२) स्वार्थों तरवों का जन्म--धर्म की बागड़ोर कुछ हाथो मे के स्धित हो गई और फल- 
स्वरूप अनेको स्वार्थों तत्वों ने जन्म लिया । परिश्रह अथवा ध्याग का उपदेश्ञ देकर जतसाधारण को 
सम्पन्न बनने का अवसर नहीं दिया गया जबक्रि कनिपय वाणिकों के पास धन का केस्द्रीकरण होता 
गया। भारत में आर्थिक वियमता का एक बहुत बढ कारण यह भी है कि ध्यवित' जितना अधिक 
निधन है उत्तनां हो वह धर्मंमीर भी है । 

(३) भाग्यवादिता का उदगम--भाग्यवाद भी घम की ही देत हैं। आज भी भारत के 
करोष्टो व्यक्ति अपनी निर्धनता को पूरवजन्म के कमों का फल ही मानते है। व्यापार उद्योग अथवा 
कृषि हर क्षंत्र भे लाभ को सौभाग्य तथा हानि को दुर्भाग्य की संज्ञा दी जाती है। यही कारण है 
कि यहा लोगो के साहस की भावना प्रस्फुटित नही हो सकी है । 

(४) जताधिवय को समस्या-- सन्‍्तान की प्राप्ति को ईश्वर की कृपा का फ्ल मानकर 
आज भी भारत के करोड़ा व्यक्ति जतसल्या की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सत्यर नहीं है। 
परिवार नियोजन की असफलता का कारण मुस्यत यही है। 

(५) सिचाई योजनाओं का अभाव -कृपि-क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था का न होता भी 
चामिक अस्थविश्वासों का ही परिणाम है। इन्द्र भगवान का प्रकोप अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि 
के लिए उत्तरदायी भाना जाता है तथा उसकी रोकथाम के प्रयत्न नहीं किए जाते । 

(६) घिनियोजस का अभ्ाव--ढा० कैप का यह भी मत है कि उत्पादन विनिसय तथा 
छपभोग की मात्रा सीमित रह जाने के साथ-साथ विनियोग का अनुपात कम रहने का भी एक 
कारण धामिक विश्वास है | धर्म आवश्यकताओं ४ दमन करने वी राह तो दिखाता है लेकिन 
इस बचत का वितियोग करने के सम्बन्ध में धर्म मौन हे । 

(७) अकर्मण्यता को प्रोत्साहन--क्षीमदभागवन गीता मे मोक्ष प्राप्ति हतु समस्त इच्छाओं 
के त्याग तथा फल की इच्छा किए वगैर कर्म की प्रेरणा दी गई हैं (/ लेकिन इस प्रकार के उपदेश 
न केवल महंत्वाकाक्षा पर रोक लगाते है, अपितु अकमेण्यता को भी परोक्ष रूप से प्रोत्साहन देते है । 

(८) क्षषि शत्र ओ को प्रोत्साहन--डा० बीरा एल्स्टे लिखती है कि धर्मान्‍्धता के कारण 
कृषि के अनेके बत्र्‌ओ, जैसे वन्दरो, लामडियां गरिलहरियो, गीदडा और चूहों तथा कीड़े मकोडो 
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को भारत में नही मारा जाता और फलस्वरूप करोडो रुपये के मूल्य की कृपि-उपज इनके द्वारा 
नष्ट कर दी जाती है ॥! 


(६) औद्योगिक विकास में बाधा--भारत में वन-सम्पत्ति तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के 
अगाध भंडार होने पर भो यहाँ उद्योगो का विकास दो कारणों से नही हो सका ! प्रथम, लोग 
सतोषी होने के कारण अपनी महत्वाकाक्षाओं का दमन करते थे तथा द्वितीय, अनेक उद्योगों को 
धाभिक दृष्टि से चलाना अनुचित था । व्यापार के विकास में भी इन्ही कारणों से अवरोब उत्पन्न 
हुआ । 


(१०) मबीन आधिष्कारों के विकास में बाधा--वोरा एन्ह्टे के हो शब्दों में, “भारतीय 
जनता की रग-रग मे व्याप्त इस धर्मान्वता ने, सभी युगो में रढिवादिता एवं कट्टरता ने ही 
नवीन आविष्कारों के विकास में बाघाएँ उपस्थित की और भ्राविधिक दृष्टि से भारत पिछड़ा हुआ 
रह गया |”? 


(११) धामिक कट्टरता--सामाजिक तथा राजनंतिक दृष्टि से भो धर्म के कारण 
भारतीय जनता एक मृत्र मे नही पिरोई जा सकी । डा० देसाई के मत में धाभिक कट्टरता राष्ट्री- 
यता के विकास मे सबसे बडी बाधा रही है और इसीलिए उनके मत मे राष्ट्रीय आन्दोलन के पूर्व॑ 
घामिक सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ ।४ दुर्भाग्य से घामिक क्ट्ूरता के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
विपयो पर भी समस्त धर्मावलम्बी एकमत नही हो पाते । 


इस प्रकार भारत की सामाजिक तथा आशिक व्यवस्था धमं से बहुत अधिक प्रभावित्त रहो 
थी । ऑमेले ने कहा है कि साहित्य तथा कला में भी धर्म तथा धामिक आदर्शो की गहरी छाप रही 
है तथा प्राचीन ग्रत्थ, मूर्तियों एवं शिलालेख इस तथ्य की पुष्टि करते है ।$ 
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स्वतन्ञ्ञता से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था 
(ग्राएंगा) ९एणाणा)पए एर्शण6 490९08४0व008) 


प्राशम्मिक 


पिछके अध्याय में हम भारत वी वर्तमान अर्थव्यवस्था के लक्षण पढ़ घुके है। इनके 
आधार पर हममे यही निष्कर्ष निकाला था कि भारत आज के विश्व भे एक अल्यविकतित्त देश है । 
बस्पुत भारत का यह आथिक पिछडापन एफ ऐतिहासिक तथ्य नही, अपितु थह तो १५० वर्षों के 
बक्रिदिश शासव का एक परिणाम मात्र है) उन्नीसवी शत्ताव्दी के पूर्व तक आरत विश्व के सर्वाधिक 
सम्पन्न बेशों में से एक था। औरंगजेब के शासन काल तक भारत विश्व का सबसे अधिक घती 
देश था। विश्व के अधिकाश देशो के व्यापारी भारत आकर यहाँ की कलात्मक वस्तुएँ छे जाते थे 
तथा इन वस्तुओ का वहाँ अत्यन्त गौरव के छाथ उपयोग किया जाता था ) 


प्रस्तुत अध्याय में पहले हम यह्‌ देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश शासन प्रारम्भ होने 
दे पूव॑ अर्थात्‌ १८वी गताब्दी के अन्त तर भारत में कृषि, उद्योगों तथा व्यापार की क्‍या दग्मा थी । 
तत्पश्चाह्‌ हम उन सभी परिवत॑नों की समीक्षा करेंगे जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा १४वीं शताब्दी 
के भध्य से ब्रिटिश सरकार ते भारतीय अर्थव्यवस्था से क्ए ) अन्त में यह भी देखने का प्रयास 
किया जायगा कि इस सब परिवर्तेनों ने हमारी अर्यंव्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावित किया । 


श्श्वीं शत्त/्दों के प्रारम्भ तक भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति! 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, १८वी शताब्दी के अन्त तक भारत आधिक हृष्टि से 
अत्यन्त सम्पन्न तथा समृद्ध देश था ! यहाँ के कृपको, शिल्पकारों तथा व्यापारियों की कार्यकृशनता 
विश्व-भर में प्रसिद्ध थी। सुविधा के लिए हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षो तथा कृषि, उद्योग तर 
व्यापार की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करना चाहेंगे । 

कृषि कौ स्थितिः--फ्रासिस बुकेलन ने १९वी शताब्दी के प्रारम्भ मे देश के कुछ भागों 
का भ्रमण करने के बाद वताया कि भारत को कृषक जनता उस सम्रय काफ़ी तम्पन्न तथा प्ररिधमी 
थी। १८वी शताब्दी मे मी भुमि व्यवस्था अत्यल सन्तीपप्रर थी । सामनन्‍्यत जोतों का आकार 
बडा होता था। भूमि पर व्यक्ति को जोतने का अधिकार था पर यह उसका कर्तव्य भी थां। सबसे 
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( डेसे ) 


महत्वपूर्ण वात यह थी कि खेती करने वाले सभी व्यक्तियों के पास भूमि थी तथा खेतिहर मजदूरों 
के रूप में कार्य करने वालो की संरया बहुत कम थी । यही कारण था कि इन श्रमिको की मजदूरों 
काफी ऊँची हुआ करती थी । 


डा० राघाकमल मुकर्जी ने मुगबछ शासन काल और यहाँ तक कि औरगजेब के शासन 
काल तक की स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताया है कि उस समय प्रत्येक सम्राट की नीति क्रृपि- 
क्षेत्र को बढाने तथा क्ृषि व्यवस्था मे सुधार की रहती थी | जिला अधिकारियो को इस आश्यय से 
फरमान जारी किए जाते थे कि वे प्रत्येक काइतकार की स्थिति की जानकारी ले तथा जिनके पास 
पर्याप्त साधन हो उन्हे खेती करने की सब सुविधाएं उपलब्ध करायें । जो कृपक जान-बूझ्कर जमीन 
को जोतना नही चाहते थे उन्हे जमीन जोतने के लिए बाध्य किया जाता था । 


कुल मिलाकर १८वीं शताब्दी के अन्त तक देश के विभिन्न भागो मे भिन्न-भिन्न भूमि 
व्यवस्था थी परन्तु दक्षिण मे ग्राम समुदाय व्यवस्था अधिक प्रचलित थी । 


कुल मिलाकर भारतीय क्ृपक का कृषि-सम्बन्धी अनुभव तथा कृषि प्रक्रियाएँ पाइचात्य 
कृपकों की तुलता मे श्रेष्ठ थी। यह स्थिति १९वीं शताब्दी के अन्त तक भी चली । इसकी पुष्टि 
इंग्लैंड की शाही क्ृपि सोसाइटी के परामशंदाता डा० वॉयलेकर ने अपने १८८६ के एक वक्तव्य में 
की । उन्होने कहा कि भारतीय कृषि को पिछडी हुई तथा पुरातनवादी बताना सवंथा अनुचित है । 
डा० वॉयलेकर ने भारतीय कृपक को ब्रिटिश कृपकर की अपेक्षा अधिक अनुभवी तथा योग्य बताया । 
उन्होने भूमि को अनावश्यक झाडियो व घास से मुक्त रखने, खेतों मे पानी देने तथा फसल बोने व 
काटने के सम्बन्ध में भारतीय कृषकों के ज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा, “मैंने क्रपि 
का इतना पूर्णं चित्र नही देखा जिसमे साधनों की उत्पादकता तथा मानवीय परिश्रम का सम्मिश्रण 
कही नही देखा जितना भारत भ्रमण के समय विभिन्न स्थानों पर मैंने देखा है ।” इसी प्रकार फसलो 
के हेर-फेर तथा मिश्रण का भी भारतीय कृषकों को पर्याप्त अनुभव था । 


उद्योगों की स्थिति--१९वी शताब्दी के प्रारम्भ मे भारत ओऔद्योगिक क्षेत्र मे कितना 
उन्नत था यह भारतीय औद्योगिक आयोग (१९१६) के निम्न कथन से स्पष्ट हो जाता है 


“जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के उदगम-पश्चिमी यूरोप मे असम्य जातियाँ 
3 करती थी, भारत अपने शासको के वेभव तथा शिल्पकारो की उच्चकोटि की कला हेतु 
विख्यात था ।/ 


बुकेनन एवं माटगोमरी माटिन की यात्राओ से इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि 
१९वी शताब्दी के प्रारम्भ तक देश के विभिन्न भाग्ो मे उच्चकोटि की औद्योगिक व्यवस्था विद्यमान 
थी । इन उद्योगों मे बस्त्र उद्योग, बढईगिरी, घमडे की वस्तुओ का निर्माण, जरी का काम, कागज 
का निर्माण, इत्र, चाँदी सोने का काम, पत्थर को कटाई के अतिरिक्त रामा व लोहे की बस्तुओं 
का उत्पादन तथा जहाज निर्माण भी सम्मिलित थे । 


हाऊस ऑफ कॉमन्स की एक 72388 के समक्ष मा्टिव ने कहा था “भारत को क्रूपि- 
प्रधान देश कहना उसे सम्यता के स्तर से गिराना होगा । वह एक औद्योगिक देश है तथा न्यायपूर्ण 
तरीको से दुनिया के किसी भी देश से वह अन्तर्राष्ट्रीय वाजार मे मात नही खा सकता ।” 


लोहा उद्योग १९वी शताब्दी के प्रारम्स में काफी विकसित था । इस्पात के आधुनिक 
स्वरूप का उस समय तक आविष्कार नही हुआ था लेकिन भारतीय लोहे को वस्तुएँ अत्यन्त टिकाऊ 
होतो थी । विल्सन ने अपने एक वक्तव्य में केहा था, “हिन्दुओं (भारतवासियो) को अनादिकाल से 
लोहे को गलाने की कला का ज्ञान है ।” दिल्‍ली का लौह-स्तम्भ लगभग १५०० वर्ष पूर्व बनाया 
गया था । 


सूती वस्त्र उद्योग मे तो भारत विश्व का सवसे पुराना केन्द्र रहा है । बेटनं इम्पीरियल 
गजेटियर ऑफ इण्डिया (श० ा पृष्ठ १६५) में बताया कि बहुत प्राचीन समय से भारतीय 
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( डंडे ) 


वस्त्रों की बुनाई व रंगाई विश्व-भर में प्रसिद्ध रही है । ढाका की मलभल को अरब देशो में आबे- 
हयात कहा जाता था। यूुनान में इसे गजेटिदा के नाम से सम्मान प्राप्त था। यहाँ यह भी उल्लेख- 
नीय है कि मूती वस्त्र का निर्माण आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग के जनक इस्लैंड मे १७वी शताब्दी मे 
प्रारम्भ हुआ परन्तु भारतीय कारीगर २००० वर्ष पूर्व भी अत्यत्त बारीक यूती वस्तों का हाथ से 
ही निर्माण कर लेते थे । 


डिग्वी ने अपनी पुस्तक प्रॉस्परस ब्रिटिश इण्डिया (१९०१) में लिखा था कि १८वीं 
शताब्दी के अन्त तक भी भारत ब्रिटिश जहाजा के समकक्ष जहाजों का निर्माण करता था । बाढरे 
तथा हाट ने बचाया कि १७वीं शताब्दी में भारत पूर्वी देशा में सर्वश्रेष्ठ जहाज़ो का भिर्माण 
करता था। बालशृष्ण के मत मे इस समय भारत मे ३ ५ लाख टन की जहाज क्षमता मौजूद थी 
जिसमे से २५% विदेशी व्यापार मे प्रयुक्त की जाती थी ।| 


१९वीं शताब्दी के प्र(रस्म तक भारतीय जनता में औद्योगिक उद्यम अनुभव तथा गहन 
प्रतिभा विद्यमान थी। कंम्प्वंल ने भारतीय साहस तथा ज्ौसत भारतीय को बुद्धि की प्रखरता की 
मूरि-भूरि अ्श्यसा की । 


विदेशी व्यापार--उपरोक्त पक्तियो में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि औद्योगिक विकास 
को दृष्टि से भारत १९वी शताब्दी के प्रारम्म तक बहुत अधिक उन्नत अवस्था मे था। यहाँ के 
शिरपकार न केवल स्थानीय आवश्यकताओं वो पू्ि हेतु वस्तुओं का निर्माण करते थे अपितु पर्याप्त 
मात्रा में यहाँ से वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। मलमल, छीट, जरी के वस्त्र, लोहे व॑ 
इस्पात की वस्तुएँ, तम्बाकू, नील, शाल, रेशम व रेशमी वस्त्र, एव गरम मानों का भारत से 
काफी मात्रा में निर्यात किया जाता था। इनके बदले विदेशी व्यापारी हमे जवाहरात, सोना तथा 
चाँदी देते थे । भारत का व्यापार सन्तुलन सामान्यतः काफो अनुकुन रहता था और यह भी भारत 
के वंभवशाली होने का प्रमुख कारण था। 


रमेशदत्त ने बताया है कि १८वी शताब्दी के प्रारम्भ मे भारतीय वस्तुओ, विशेष रूप 
पे घूती वस्त्रो के उपयोग पर इ ग्लैड की सरकार ने भारी मात्रा मे कर लगा दिए, फिर भी भारत 
से १९वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो तक काफी वस्त्र इंग्लैंड को निर्यात किए गए। इस प्रकार 
विदेशी ध्यापार की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे अधिक लाभप्रद स्थित्ति मे था । 


परन्तु १९वी शताब्दी के प्रारम्भ से ही कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया कि भार- 
तीय भर्षव्यवस्था मे गतिरोध उत्पन्न होगया । ईरंट इ डिया कम्पनी की राजनैतिक महत्वाकाक्षाओ 
को मूर्त रूप देने के प्रयास प्रारम्भ हुए तथा भारतीय राजनीति मे कम्पती सरकार संक्रिय रुप से 
भाग लेने लगी । 

बस्तुत प्यासी के युद्ध (७५७) के बाद से भारत मे केंद्रीय प्रशासन शिथिल होगया 
था और तत्कालीन मुगल सम्राट ने ईस्ट इ डिया कम्पती को १७६८ में बंगाल की दीवानी देकर अपना 
पिड छुडाने का प्रयास किया । यही भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटता थी जिसने कालातर 
में प्रशास्तिक ही नहीं वरज्‌ आथिक ढाँचे मे भी आमुल चूल परिवर्तेत किए तथा जिसके कारण 
भारत १६४७ तक आथिक ग्रतिरोध की स्थिति मे रहा ) 


ईस्ट इ डिया कम्पनी ने जैसे-जैसे अपने अधिकारक्षत्र का विस्तार करना प्रारम्भ 
किया, भारत के राजाओं, नवाब दे सामसन्‍्तो मे बसकोप बढा। परन्तु “फूट डानो और राज्य 
करो” की नौति के फछस्वस्प सारे विद्रोहों को कृबल दिया यय्रा। परन्तु १८५७ की असफल 
सैनिक क्राति के धाद समूचे देश की बागडोर इग्लेड की सरकार के नियंत्रण में दे दी गई। इस 
प्रकार १ ६वी द्वाताददी के प्रारम्भ से लेकर १६४४७ तक भारत विदेशी शासको के नियत्रण मे रहा। 
इस अवधि में अनेक ऐसी तीदियोँ अपनवाई गई जिन्होंने भारत के परम्परागत देभव तथा यहाँ की 
अथ॑व्यवस्था को सम्पन्नता को नष्ट कर देश को आ्िक' अधोगति के मार्ग पर डाल दिया। 
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अस्तु, अब हम उन परिवर्तनों को समीक्षा करेंगे जो १६वीं शताब्दी से छेकर स्वतन्नता 
प्राप्ति के पूर्व तक किए गए। 


भूमि व्यवस्था में किए गए परिवर्तन 
((ग्राए९5 ख॥ 06 प्रशाणा3] 558०0) 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि श्ध्वी शताब्दी के प्रारम्भ तक भी देश के अनेक 
भागो मे भूमि पर ग्राम-समुदाय का स्वत्व था । कहो-कही काश्तकार का राज्य से प्रत्यक्ष सपर्क भी 
था । भूमि का उपयोग करने वाला कृपक उपज का एक अश लगान के रूप मे उस प्रदेश के शासक 
को देता था । गाँव के पटेल को लगान की राशि राजकीय-कोप मे जमा करने का दायित्व निभाना 
होता था। परन्तु कुल मिलाकर शासक अथवा उनके प्रतिनिधि कृपको के प्रति उदार हृष्टिकोण 
रखते थे, और यथासम्भव कृषि व्यवस्था मे कोई बाहरी शक्ति हस्तक्ष प नही करती थी । 


परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुहा है, १७६५ मे ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल 
की दीवानी प्रदान की गई थी । इसके बदले कम्पनी में दिल्‍ली के सम्नाट को कुछ ४४ लाख रुपये 
प्रतिवर्ष देना स्वीकार क्रिया था । इसका यह मतलव था कि कम्पती जितना अधिक राजस्व कृपको 
से वसूल करती, उतती ही उसे बचत होती | प्रारम्भ में मालगुजारी की वसूली का भार मुगल 
शासन काल से चले आ रहे कर्मचारियो पर ही छोडा गया, और उन पर निरीक्षण हेतु अँग्र ज 
अधिकारी नियुक्त किए गए, परन्तु दोनों ही भ्रप्ट तथा कामचोर सिद्ध हुए और फलस्वरूप कम्पनी 
की भू-राजस्व से आय १७६५ से १७८० तक लगभग स्थिर ही रही ।/ पर कम्पनी की प्रशासन 
तथा विशेष रूप से सेना पर काफी व्यय करना पड रहा था और फलतः आय मे वृद्धि के सिवाय 
कोई विकल्प नहीं था। १७८४ में पिट्‌थ इण्डिया एक्ट के अन्तगंत कम्पनी का प्रशासन सीधे क्राउन 
के नियन्त्रण में ले लिया गया तथा लाई कॉनंवालिस को जनरल बनाकर भारत मेजा गया। 
काफी समय तक विचार-विमश करने के पश्चात्‌ १७९३ मे ला कॉनंब्रालिस ने स्थायी बन्दो- 
बस्त की घोषणा की । 


स्थायी बन्दोवस्त--कॉनंवालिस को स्थायी बन्दोबस्त (एथफशाला। 500शग०7) से 
तीन लाभ प्राप्त होने की आशा थी--(अ) राज्य को दीर्घक्राल तक्र भू-राजस्व के रुप मे निश्चित 
आय की प्राप्ति, (आ) कृपको द्वारा कृषि में अधिक पूंजी का विनियोग क्योकि कृपक अपने दायित्व 
की सीमा से परिचित थे, तथा (३) प्रशासनिक सुविधा । 


वस्तुत ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतीय जनता से प्रत्यक्ष सम्पक्क स्थापित करना उचित 
नहीं समझती थी और इसीलिए स्थायी वन्दोबस्त के अन्तर्गत राजस्व की वसूली का एकाधिकार 
जमीदारो या ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जिनका गाँवों मे पर्याप्त प्रभाव था । विभिन्न क्षेत्रों में 
लगान की दरें निश्चित कर दी गईं । जमीदार को कुल मालगुजारी का १/१० स्वयं रखकर शेप 
राजकीय कोप में जमा करने का दायित्व दिया गया । जो कृपक्र मालगुजारी नही दे पाता, उससे 
कुर्की द्वारा राजस्व की राशि वसूल करने का भी इन्हे अधिकार दे दिया गया | स्थायी बन्दोबस्त 
की सबसे बडी विशेषता यह थी कि मालगुजारी की वसूली अधिक होने पर जमीदार ही इस 
अतिरेक का स्वामी माना जाता था । 


परन्तु जैसे-जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासन-क्षेत्र बढ़ता गया, कम्पनी के प्रबन्धको 
ने यह अनुभव किया कि स्थायी बन्दोवस्त लोचहीन व्यवस्था थी। यह भी अनुभव किया गया कि 
कृषि मे सुधार तथा उत्पादन मे वृद्धि केवल त्मी सभव हो सकती है जबकि जोतने वाले और 
राज्य के बीच मध्यस्थ न हो । फलस्वरूप १६८वी शताब्दी मे रैयतवाडी व्यवस्था नए प्रशासनिक 
क्षेत्रों मे प्रारम्भ की गई। 


रंयतवाड़ी व्यवस्था ((५०७४7)--रैयतवाडी भ्रथा का परीक्षण सर्व॑ प्रथम मद्रास मे 
किया गया तथा तत्पश्चातू वम्बई एवं उत्तरो भारत के ब्रिटिश क्षत्रो मे भी इसे लागू कर दिया 
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गया । इस व्यवस्था के अन्तगंत दो मुख्य विश्वेषताएँ होती हैं। प्रथम तो यह कि राज्य कृषक ययवा 
रंयत से मालगुजारी की सीधी वसूली करता है। स्थानीय राजकीय क्मंचारों प्रत्येक काश्तकार 
की भूमि का पूर्ण ब्योरा रखता है तथा राज्य द्वारा घोषित दरो के आधार पर क्षक को राजस्व 
जमा कराना होता है। द्वितीय, मालगुजारी की दरे २० से ३० वर्षों के लिए निश्चित्‌ कर दी 
जाती हैं, तत्तश्चात्‌ इनमे सशोवन कर दिया जाता है । यही कारण है कि इस व्यवस्था को श्रस्थायी 
बग्दोबस्त भी कहा जाता है । 


महलबाड़ी प्रथा--उत्तर प्रात्त, पजाब तथा मध्य प्रात के कुछ क्षेत्रों मे ईस्ट इण्डिया 
कम्पती ते महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अतगत स्थायी तथा अस्थायी दोनो 
प्रकार के बन्दोबस्त कौ विशेषताएँ होती है । कृषको व सरकार के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क तो इसमे 
रखा गया परन्तु राजस्व के भुगतान का दायित्व एक ब्यक्ति को न देकर गाँव के कुछ व्यक्तियो 
को दिया गया। इस प्रकार रेयतवाड़ी तथा जमीदारी दोमो के गुण इसमे थे । लगान चुकाने की 
जिम्मेदारी मनोनीव व्यक्तियों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनो रूप मे निभानी होती थी। 


१८४८ में कम्पनी का राजनैतिक अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा सारी सत्ता 
ब्रिटिम सरकार के हाथो में सौंप दी गई । परिस्थितियों तथा प्रशासनिक सुविधा के अनुसार 
जमीदारी, सैंयतवाडो तथा महलवाडी व्यवस्थाएं ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रान्तो मे चनाई जाती 
रही । परन्तु कुल मिलाकर इस अवधि में जो आपूल-चुल परिवर्तन भारतीय भ्रूमि-व्यवस्था में हुए 
उन्होंने देश की कृषि पर व्यापक प्रभाव डाला । 


एध्वी शताब्दी से भूमि व्यवस्था से हुए परिवततो के प्रभाव 


जैसां कि पहुले बताया जा चुका है, १८वीं क्षताब्दी तक कृषक को भूमि का उपयोग 
इच्छानुसार करने की छूट थी। 

ऊपर यह बताया जा चुका है कि नवीन भूमि-व्यवस्था के कारण भूमि के स्वामी तथा 
वास्तविक कास्तैकार के बीच अन्तर होगया और धीरे-धीरे इनके बीच के मध्यस्थो की सश्या 
बढती चली गई । जब कभी जमीदार या सरकार द्वारा (रैयतवाड़ी क्षेत्रों मे) लगान की दरो में 
वृद्धि की जाती में मध्यस्थ भी उसी या उसस ज्यादा अनुपात मे अपने हिस्से की सागर करते और 
फलस्वरूप वास्तविक जोतने वाले पर लगान का भार बढ़ता चता गया । इस सदभे में यह उल्ले- 
ख़तीय है कि ब्रिटिश सरकार का प्रशासद काफ़ी सीमा तक जप्रोदारों तथा रैयत से प्राप्त भूभि- 
करो पर ही निर्भर था । यही कारण था कि भूमिकरों के भार को बडाया जाता रहा । डा० बी० 
बी० भट्ट द्वारा प्रस्तृत निम्न तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है !?! 


१६वों शताब्दी मे भू-राजस्व 


(करोड़ रुपयो मे) 
बे भू-राजत्व करो से प्राप्त कुल आय (१) का (२) से प्रतिशत 
१८६७-६८ र्ण्३ दे३७ घग०्र 
१८७७-७८ २० 9 ३४ ९ भ्छ्रे 
श्ट्ध्ध् र्श्र ५६५ ४६४ 


हु कुल मिलाकर कृपक को शुद्ध उपज के ६०% से १००% तक लगात के रूप मे देना 
होता था। रमेशदत्त ने लिखा, “कृषि से ग्राप्त लाभ का ५०% लिया जाना किसी भी सम्य सरकार 
के द्वारा शासित अन्य देश के भू राजस्व से कही अधिक भारनूष है ।" 

रमेशदत्त ने आगे बताया कि १९वीं शताब्दी में भारतीय भूमि कृपक पर भूमिकर के अति- 
रिक्त विशिष्ट करो का भार भी था । उनके मतानुमार म॒ केवल भूमिकर देश के अधिकाश भागो मे 
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अत्यधिक थे अपितु वे अनिश्चित भी थे तथा राज्य कभी भी इनमे वृद्धि कर सकता था। उन्होंने 
आगे लिखा, 


"दस नियमों के अतग्रेत विश्व के किसी भी देश को रखा जाता, वहाँ को कृषि का 
ह्वास होना स्वाभाविक था । भारत के कृपक मितव्ययी, परिश्रमी तथा शात्तिप्रिय होने पर भी 
निर्धनता साधनहीनता तथा सदैव अ्कालो व भूखमरी की दर मे पाए जाते हैं 7 


१८५६ व १८७६ के वीच सरकार को भ्रु-राजस्व प्राप्ति मे १५% वृद्धि कर दी गई। 
अवध में यह बूद्धि २७%, वरार मे ३०%, बम्बई में २३%, उत्तर-पश्चिमी प्रातों तथा मध्य प्रात 
में १४%, मैसूर मे १०% तथा मद्रास मे ५०% हुई। इस प्रकार सरकार ने लगान की दरों में 
काफी परिवर्तन किए फलस्वरूप कृपक पर भार बढ़ता चला गया ।* 


परन्तु उसे स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नही थे जिससे कृपक भूमि को बेचने या 
हस्तातरित करने का कोई अधिकार नही था। परन्तु जैसे-जैसे ग्राम समुदाय व कृपक के बीच चले 
आर हे संबन्धो को समाप्त कर दिया गया, कृपको को भूमि का स्वत्व भी दे दिया गया। रैयत- 
वाडी व्यवस्था में कृषक को सर्वाधिक अधिकार दिए गए। वह अब भूमि को बेच सकता था 
अथवा हस्तातरित कर सकता था | दो कृपको के मध्य विवादों को जहाँ पहले ग्राम समुदाय द्वारा 
हल किया जाता था, अब वे अदालतों में जाने लगे । 


जनसख्या मे वृद्धि होने के साथ-साथ भूमि की माँग वढी तथा फलस्वरूप रैयतवांडी 
क्षेत्रो मे जहाँ एक ओर साझे पर जुताई की परम्परा का विस्तार हुआ वही दूसरी ओर भूमि 
का मूल्य बढ जाने के कारण कृपक की साख वढी जिससे उसने अधिक ऋण लेना प्रारम्भ कर 
दिया। इस प्रकार रैयतवाडी से कृषि व्यदस्था पर निम्न प्रभाव हुए 


(0) साझे पर जोतने की प्रणाली का विस्तार, (४) भूमि का उपविभाजन, क्योकि अब 
क्ृपक को आशिक अथवा पूण्णरूप से अपनी जोत को बेचने का अधिकार दे दिया गया था, (ए) 
कृषक की ऋण लेने की क्षमता मे वृद्धि जिससे ऋण भ्रस्तता मे वृद्धि हुई, (५) लगाव मे वृद्धि के 
रयतवाड़ी क्षत्रो में साधारणतया भी लगान की दरें अपेक्षाकृत अधिक थी परन्तु साझे पर भूमि को 
जोतने की प्रथा जैसे-जैसे बढती गई वास्तविक जोतने वाले पर लगात का भार बढ़ता गया। (४) 
भूमि सम्बन्धी विवादों का प्रारम्भ तथा मुकदमे बाजी मे वृद्धि । 


इसी प्रकार जमीदारी व्यवस्था (स्थायी बदोवस्त) वाले क्षंत्रो की कृषि पर निम्न 
प्रभाव हुए : 


($) जमीदार द्वारा कृपको से अमानुपिक व्यवहार, (॥) अनेक जमीदारो द्वारा भूराजस्व 
की बसूलो के अधिकारों का हस्तातरण तथा फलस्वरुप उनका कृषि से कोई प्रत्यक्ष संबन्ध नही 
रह गया, (॥0) भ्रू-धारण की सुरक्षों की समाप्ति-जमीदार या उसका प्रतिनिधि किसी भी समय 
कृषक को बेदलल कर सकता था, (7५) मनमाने ढग से लगान की वधूली तथा लगान की दरो 
मे बुद्धि 


दोनो ही प्रकार की भूमि व्यवस्थाओ में सरकार ने पूर्णतया देश की क्ृषि-व्यवस्था के 
प्रति उदासीनतापूर्ण नीति अपनाई । जमीदारी व्यवस्था मे तो मध्यस्थो के कारण सरकार की 
नीति तटस्थतापूर्ण हो गई जबकि रैयतवाडी के अंदर्गत कृषको को समस्याओं को समझने की आब- 
श्यकता ही अनुभव नही की गई। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पुव॑ तक कृषि के विकास 
हेतु ब्रिटिश सरकार ने कोई महत्वपूर्णा कदम नहीं उठाए ॥ 


ब्रिटिश सरकार ने काश्तकारों को भू-धारण को सुरक्षा देने के लिए विशेष रूप से 
जमीदारी क्षेत्रों के लिए १८५९ मे एक कानून (2०८ > ० ]859) बनाया, जिसमे सह व्यवस्था 
की गई कि यदि कोई कृपक किसी भूमि को १४ दर्ष या इससे अधिक समय से जोत रहः हो तो 
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जमीदार न तो उसे बेदखल कर सकता था ओर न ही उससे अधिक दर पर लगान वसूल कर 
सकता था । परत्तु समवत जमीदार सरकारी अधिकारयों से अधिक सुदृढ़ स्थिति मे थे और 
फत्स्वरूप यह कानून ते तो काइ्तकारो को कोई घुरक्षा प्रदान कर सका और न ही इससे लगाने 
में वृद्धि को रोका जा सका ! 

कुल मिला कर यह निष्कष दिया जा सकता है कि ब्रिटिश प्रशासन की रुचि भारतीय 
क्पि के विकास में नहीं थी अपितु उनका प्रमुख उदहन्य अधिकतम राजस्व वसूल करना भा। 
इसका प्रमाण तो इसी तथ्य से मिलता है कि १८७० ८० में २३० करोड स्पए से अधिक भू राजस्व 
के हूप में वसूल किए शए परतु सिंचाई के साधनों के विकास पर राज्य ने इस अवधि में केवल 
२५ करोड़ रुपए सच किए । यहों सत्र भारताय कृपि के विकास में गतिरोध लाने को पर्याप्त था । 
वास्तविक बात तो यह थी कि प्रग्रेज थधिकारी सिचाईअथवा कृषि व्यवस्था के अन्य सुधारों 
को बैग की बरवादी मात्र मानते थे।* 


औद्योगिक व्यवस्था मे परिवतन ह॒स्तकलाओ का पराभव 

यहू ऊपर स्पष्ट किया जाचुका है कि १८वी झताब्दी की समाप्ति तक भारत औद्यो- 
गिक दृष्टि से अत्यत विकसित अवस्था में था। यद्यपि थे उद्योग आधुनिक तकनीकी पर आधा- 
रित नही थे तथा यंत्रों व शक्ति का उपयोग इनमे नहीं था तथापि भारतीय शिल्पकार स्थानोय 
मांग को पूरा करने के बाद काफी मात्रा में वस्तुएं जय देशों को भजते थे | परतु १६वथी 
इताह्दी के प्रारम्भ से ब्रिटिश सरकार की नीहि तथा अन्य कारणों से इन उद्योगों का पराभव 
प्रारम्भ हुआ । रमेश दत्त ने लिखा 

' [उद्योगों के विषय में) ब्रिटेन की नीति भारत के प्रति वस्ती ही थी जैसी कि अभय 
उपनिवेद्षी के प्रति अपनोाई गई थी--यांनी भारतीय शिल्पकारों का दमन क्षिटेन म इनकी वस्तुओं 
प्र भारी आयात कर, तथा भारत के बाजारों परे ब्रिटेन मे बनी वस्तुओं को घोपता (2 


१८वीं शताब्दी के रत तक भारतीम उद्योगा में सर्वाधिक महत्वपुण सूती बस्त्र 
उद्योग था । दुर्भाग्य से इ र्लैंड में भी सूती वस्त्र उद्योग में ही सबसे पहल त्राति हर । इसके दो 
प्रभाव हुए-प्रथम तो यह कि इग्लैंड भारत से जो वस्त्र मंगाता था उसमे तेजी से कमी हुई 
और दूसरे भारतीय बाजारों मे येत्कन प्रकारेण ब्रिटेन मे बना कपड़ा थोपा गया । १९वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ तक इग्लैड के बाजारों में १३ से १४ हजार गांठे भारतीय कपड़े की जानी थी परन्तु तीन 
दशब' के भीतर यह निर्यात मो गाँठा से भी कम रह गया । दूमरी ओर जहा १८थो शताब्दी 
तक भारत सूती वस्त्र का आयात नहां करता था। १८१४ तक ८ लाख वग गज तथा १८३५ तके 
४२ लाख वग गज क्पडा भारत मे ड्ू ज्लैड से मंगाया जाने लगा । 


सूती वस्त्र के साथ साथ रेशभी वस्त्री शकर तथा अन्य उद्योगों में भी गतिरोध उत्पन्न 
हुआ । डा० गाइगित ने कुटीर उद्योगों को गावों दशा शहरों के उद्योगा के रूप मे विभाजित करते 
हुए बताया कि भहूरा के कुटीर उद्योग या हस्तकलाएं ही विश्व में सम्मानवृण दृष्टि से देखी 
जाती थी । गावो के क्ुटीर उद्योग कला-पूण वल्तुओं का सृजन करने की अपेक्षा ग्रामीण जनता 
की क्षाक्षण्यक्ताओ को एटा करते थे। इन उद्योगों का आज भी देश की ग्रामीण अथ व्यवस्था में 
पर्याप्त महत्व है। परन्तु १९वीं शताब्दी म जो भी घटनाएं हुई उ होने हमारी हस्तकलाओ यो 
शहरो के कुटोर उद्योगों को न॒प्ट प्राय कर दिया । डा० गाडगिल ने बताया कि १८८० तक मारत 
की हस्तकलाओ का पशभव हो चुका था ॥ 


हस्तकलाओ के पराभव के कारण 


(१) राज दरबारो की समाप्ति--हम्तकलाओ के पारखी साधारणतया राजा महाराजा 
या सामन्‍्स लोग ही हुआ करते थे । जसे ज॑से १९वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 
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हुआ यहाँ के अनेक राजाओ व नवावों की स्वायचता और साथ ही इनकी आय भी सीमित होगई 
और फलस्वस्प कलाकारों को मिलने वाला राजकीय सम्माव तथा आय दोनो की भी समाप्ति 


होगई । 


(२) इंगलेड में भारतोय वस्तुओं के आयात पर रोक--औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ 
इ ग्लेड में उद्योगपतियो का प्रभाव बढा | वीरे-घीरे इन्हे यह आश्यका होने लगी कि भारत से आने 
वाली वस्तुएं, विशेष रूप से सूती वस्त्र आग्ल उद्योगों पर प्रतिकुल प्रभाव डाल सकते हैं। फलस्वरूप 
१८१२ के बाद भारतीय चस्तुओ पर बहुत अधिक कर लगा दिए गए । किन्ही-किन्ही वस्तुओं पर 
थे कर ४००%, त्तक भी थे । 


विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रो पर ३७१ प्रतिशत से ६७:४% तक, शकर पर २००%, 
कालीन पर ५०% तथा बतंनो पर ६२-४% कर लगाए गए ॥ रेशमी वस्त्रों का आयात तो पूर्णत 
बन्द कर दिया गया । 

होरेस विल्सन ने इन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “यदि ये कर नहीं होते 
तो शायद पैस्‍्ले तथा मेंचेस्टर के कारखाने शेशवावस्था में ही बन्द करने पड़ते और फिर शायद ही 
उनका पुन्जन्म हो पाता ॥ इनका पोषण भारतोय हस्तकलाओ्ो के बलिदान से हो सका । आगे उन्होने 
चेतावनी देते हुए कहा--“पदि भारत स्वतत्र होता तो शायद ब्रििदा सरकार से इसका बदला 
लेता, पर बह तो विदेशियों की दया पर निर्भर था £ 


(३) आयात पर माम भात्र को करः # 2४058 क इंस्ट इंन्डया कम्पनी ने 
मुक्त व्यापार के नाम पर भारत में विदेशों से पल बह पुर बहुत थोड़े कर लगाए । 
किसी भी वस्तु पर अधिक से अधिक आयात 2: 9, था । “पड़ि भारत मे विदेशी 
बस्तुओ का आगमत सुगम हो गया और यहाँ आयात बढते गए । 


(४) शिल्पकारों पर अत्याचार*- १८वीं शताब्दी में भो ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा 
नियुक्त ठेकेदार बगाल के विभेषज्ूप से ढाका के शिल्पकारो को पेशगी रुपए देकर मनमाने ढंग से 
उन पर दबाव डालते थे । उनकी आज्ञा का उल्ऊघन करने १२ शिल्पकारों को जुर्माना देना पड़ता 
था । लेकिन १८वी दताब्दी के मध्य में ठेका-प्रणाली को समाप्त कर दिया गया । अनेक निर्धन 
ब सावनहीन शिल्पकारों को पेशगी रुपया देकर अब कस्पनी बाजार मूल्य से १५% से ४०% तक 
कम कोमत पर उनसे रेशमी व सूती वस्त्र खरीद लेती थी ! प्रशासव का अधिकार मिलने पर यह 
दमन व शोषण की प्रक्रिया और तीबत्र हुई तथा आग्ल बस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 
इन पर अमानुषिक अत्याचार भी किये जाने लगे । इस प्रकोर अनेक शिल्पकारों को दमन चक्र क 
माध्यम से भी अपना काम छोड़ने को बाध्य किया गया । सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बगराल 
की दीवानी के वाद कम्पनी ने ऐसे कानून बना दिये थे जिनसे पेशमी लेकर कपडा अन्य किसी 
व्यक्ति को बेचने पर बुनकरों को अदालत द्वारा अनेक प्रकार की सजाए' दो जा सकती थी । 


(५) भारतोय धनिक वर्ग द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का अनुगमन--जैसे-ज॑से भारत में 
अँग्रेजो का प्रभत्व बढ़ता गया, देश के धनिक वर्ग (जो हस्तकलाओ को प्रोत्साहन देने मे सक्षम 
था) में से आविकाश लोग अंग्रेज अधिकारियों का कृपापात्र बनने के लिए पाश्चात्य संस्कृति का 
अनुगमन करने लगे | ग्राहमिल के क्थनानुसार यह वर्ग ''हर विदेशी तौर-तरीके को अपनाने तथा 
हर भारतीय पद्धति का तिरस्कार करने मे गौरव की अनुभूति करता था ॥/* 


(६) आधुनिक उद्योगों से प्रतियोगिता--भारतीय शिल्पकारों को देश तथा विदेश के 
बाजारों में आधुनिक उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी । राज दरबारो को समाप्ति के 
कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही थी । दूसरो ओर इ'ग्लेट के उद्योगपति अधिक 
सम्पन्न व संगठित थे । इसके अतिरिक्त शिल्पफार हाथ से वस्तुएं बताते थे जिससे हस्तकला की 
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वस्तुएं इ ग्लैंड मे दाक्तिवालित यन्‍्त्रो द्वारा निर्मित वस्तु की अपेक्षा महँगो पड़ती थी । फलस्वरूष 
साधारण नागरिक भी विदेशी वस्तुओ का उपयाग करने लगे । 


(७) आंतरिक कर--मेजर बसु ने बताया कि विदेशों बाजार हाथ से तिकल जाने के 
बावयूद हसस्‍्तकलाओं का पराभव नहीं होता | क्योकि देश मे ही इनके छिए विशाल बाजार उप 
लब्ध था । परस्तु १८३२ के बाद एक प्रात ग्रे दूसरे प्रात को चस्वुओं के आवागमन पर घु गो 
तसगादी यई ओर फलस्वरूप आंतरिक माँग वी पूति मे भी इनका योगदान असम्भव हो गया 4 


(८) गातायात के सायनों का विकात-मेजर वसु १८वीं शत्ताब्दी के उत्तरा् में रेलो 
व सडको के विकास को भी हस्तदलाओं के पराभव का एक मुख्य कारण मानते है क्योकि इतके 
कारण अब इग्लैंड में बनी हुई वस्तुए' देश के प्रत्येक कोने तक पहुँचाई जा सकती थी । 


यह या भारत की हस्तकल/ओं का दुखद अत, जिन्होंने मारत की रुगाति को विश्व के 
हर कोने तक व्याप्त कर दिया था, जिन्होंने यूरोप मिस्र, युनान, फारस, अरब व चीन के भोगों 
को अपनी अद्वितीय कला के कारण आश्चरयेचकित क्या हुआ था तथा जिन्होंने भूतकाल भे भारत 
को “प्रहान गौरव्षाली हिंद! के रूप मे प्रस्तुत किया हुआ था । 


हृस्तकलाओ के पराभत्र के परिणाम 


जैसे-जैसे हस्तकलाओ का पराभव हुआ दैसे वैसे शिल्पत्ारों का आधिक सकट बढ़ता 
गया तथा दाने ने इसने सपूची अथव्यवस्था को प्रभावित केर लिया | हम अब इन्ही प्रभावों की 
व्याद्या प्रस्तुत करेंगे | 


(१) कृषि पर अधिक तिर्भरता -पिछले पृष्ठो मे यह बताया जा चुका है कि १८बी 
मताब्दी के अत तक कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाप्र होते पर भी उद्योगों व व्यापार की तुछना 
में अधिक महत्वपूण नही थी । कभी-कभी तो जमोत जोतने के लिए राजकीय कर्मचारी क्ाश्तकारो 
पर दबाव भी डाजत थे । अनुणतत १८बी सदी के अत तक कृषि में संलग्न व्यक्तियों का अबुपात 
कुल कार्यशील जनसर्या का ४५ से ५०% तक था । परन्तु जैसे जैसे हस्तकलाओ का लोप होता 
शया, शिल्पकारों के समक्ष जीविका यापन की समस्या प्रारम्भ हुई । 4कल्पिक रोजगार के अभाव॑ 
में कृषि ही उन्हे आश्रय दे सकती थी । परिणामस्वरूप कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात बढ़ा 
और १८६१ तक यह ५५% तथा १९११ तक ७२% हो गया ।* 


(२) च्यापार की श्थिति में परिवर्तन--१८वी शत्ताब्दी के अत तक मारत अधिकाशत 
वैयार बस्तुए बाहर भजता था। केवल कच्चो रेशम पर्याप्त माता में यहाँ से इ ग्लैड भेजी जाती 
थी। इ ग्लैड मे औद्योगिक काति के फलस्वकूप कच्चे माल की माय बढ़ी और भारत जैसा विशाल 
उपनिवेग हो बहा की कपास, सूट और अन्य कच्चे यदार्थों की मांग को पूरा कर सकता था। 
दूसरी ओर इस्लेंड के कारखानो मं बनी वस्तुओं के लिए विभाल बाजार भारत म उपलब्ध था। 
ऊँसे जैसे हस्तकलाआ का परामत्र हुआ, भारत मे इण्लेड़ से तैयार वस्तुएं आते लगो और इसके 
बदले यहाँ से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता मया। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ ज़क १४ हजार 
गाँठ सूत्ती कपड़ा मारत से केबल इ+लैड को गेजा जाता था परन्तु १८ २९ तक यह मात्रा केवल 
४३३ गांठ रह गई । सूती वल्त का आयात १८१३ में ६ लाख स्टलिंग पौड़ का था, परन्तु १८४८ 
तक भारत में ४८ लाख स्टलिग पौड़ का कपडा बाहर से आन लगा।४ इसी प्रकार लोहे की 
घसतुएं व मथोवें बाहर से बाने लगी । 


(३) भूमिहीन कृषकों को समम्या--१८वी शताब्दी तक भूमि को माण बहुत अधिक 
नहीं थी । परन्तु जंस्ते-जस्ते शिल्पकारों का कृषि क्षंत्र में प्रवेश हुआ, भूमि की सॉग बढ़ी ) उच्चीसवीं 
शताब्दी के अनेक अकालो के कारण गाँदा के $टोर यवश्चायों भी अपनी जीविकायापत्र करने में 
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( ११ ) 


असमथ हो चले थे । नगरों से आने वाले गिल्पकारों में से कुछ हो भूमि खरीदकर खेती करने की 
स्थिति मे थे । परिणाम यह हुआ कि क्ृपि-क्षेत्र मे ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई जो भूमिहीन 
थे और केवल श्रम द्वारा जीविकायापन करना चाहते थे ।! 


(४) निर्धनता--शिल्पकारों विशेषकर बुनकरो की आधिक स्थिति अत्यन्त खराब होती 
गई । डा० फ्रासिस बुकेनन के अ्म्रण द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस वात को प्रदर्शित करते है कि प्रसिद्ध 
औद्योगिक नगर (ढाका, सेर्या पट्टम, आनुर) मे १९वीं शत्ताब्दी के मध्य तक उजाड़ होने लगे 
थे त्तथा जो शिल्पकार वहाँ बचे भी थे उनकी आर्थिक स्थिति झोचनीय थी। 


इस प्रकार कुटीर उद्योगों के पतन ने भारतीय अथेव्यवस्था को प्रभावित किया । 


इस प्रकार १९वीं शताब्दी मे अंग्रंज प्रशासन की नीतियो के कारण कृषि तथा उद्योग 
दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव हुए । लेकिन १९वीं शताब्दी के मध्य से, विश्वेपर्प से १८५७ की असफल 
सैनिक क्रान्ति के बाद से रेलो का विकास प्रारम्भ हुआ। रेलों के विकास को ब्रिटिश सरकार को 
सूजनात्मक नीति का परिचायक माना जाता है। हमे इसलिए अब यह देखना है कि रेलों के 
निर्माण को नोति क्‍या वास्तव में देश के आथिक विकास के उद्देश्य से बनायी गई थी, अथवा 
इसक॑ पोछे राजनैतिक अथवा आर्थिक क्षुद-हितों को पूर्ति का लक्ष्य निहित था ? 


रेलीं का निर्माण 
((०ाञरापट० ण एक्लोफ॥95) 


१६वी शताब्द के मध्य से ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि भारत में रेल-मार्गो 
का विकास होना चाहिए । र॒मेज्दत्त का कथन है कि इस समय इगलेड को संसद मे निरन्तर इस 
बात के लिए सरकार पर दवाव डाना जा रहा था कि वह भारत मे प्रशासनिक सुविधा के लिए 
रेनो का निर्माण प्रारम्भ कर । इसके लिए यह तर्क श्रस्तुत किया जा रहा था कि ईस्ट इण्डिया 
नि बी के विभिन्न भागो में प्रशासनिक समरूपता केवल परिवहन के विकास द्वारा हो ला 
सकती थी । 


इग्छेंड की ससद में एक दूसरा वग भी था जो भारत मे रैलो के निर्माण हेतु बल 
दे रहा था और यह था उद्योगपतियों का समूह, जिन्हे भारत मे वहाँ के कारखानों मे बनी घस्तुओ 
के लिए एक विशाल बाजार दिखाई देता था । इन उद्योगपतियो ने इस बात के लिए जोर दिया 
कि भारतीय वन्दरगाही से देश के प्रमुख लगरो तक रेलो का जाल बिछाया जाय | 


लैकिन इसमे भी जरूरी बात जो रेलो के [वक्रास मे सहायक हुई वह यह थी कि इस 
समय तक ६ ग्लैंड के अनेक पूजीपतियों के पास अतिरिक्त पूँजी जमा हो गयी थी ओर वे इसका 
लाभप्रंद विनियोग कही भो करना चाहते थे । इन पूं जीपतियों ने भी इ गलेड की सरफ्तार पर भारत 
मे रेले। के विकास हेतु हर सम्मव दवाव डाला 


परन्तु तॉर्ड डलहौजी ने भारत आने के वाद यह अनुभव किया कि भारत के विभिन्न 
भागों मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बढते हुए राजनैतिक प्रभाव के प्रति विद्रोह को ज्वाला भड़क 
रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीव मजबूत बनाने के लिए सैनिक छावनियों में सुहृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था 
रखना आवश्यक था और यह तभी हो सकता था जब रेल मार्यो द्वारा सारी छावनियों का सम्बन्ध 


जोड दिया जाता । बस्तुत सेन्य व्यवर्था ही रेलों के निर्माण की पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपुरों 
कारण था। 


_ जी आग्ल प्रजीपति अपरगी अतिरिक्त पूंजो को भारतीय रेलो के विक्रास हेतु लगाना 
च/हते थे वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी (तथा १८५८ के बाद ब्रिटिश सरकार) से न्यूनतम प्रतिफल की 
गारंटी चाहते थे और इमी गारटी के पस्वात्‌ रेलो का विकास भारत मे सम्भव हो सका। 
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( ४२ ) 


लेकित कॉलातर में राज्य के दृष्टिकोण मे परिवर्तन होते रहे | अब हम प्रधम महायुद्ध के पूर्व तक 
क्के 028 के विकास की समीक्षा ऊरेंगे । सुदिधा के लिए इस अवधि को हम तीत चरणा में बाँट 
सकः 


(१) पुरानी ग्रारटी प्रणाली (१८४६ से १८६९) 
(२) राज्य द्वारा रेलो का निर्माण (१८६९ १८७९) 
(३) नयी गारंटी प्रणाली (१८७६-१९१४) 


युरानों गारंटी प्रशालो (१८४९ से १८६९) 


१८४५ मे रेलो के निर्माण हैठु इ स्छेड मे दो कम्पतियों की स्थापता की ग्रग्री--ईस्ट 
इण्डियन रेनवे कम्पनी तथा ग्रोट इ डियत पेनल्सुला रेलवे कम्पती । कुछ समय तक इल कम्पतियों 
९९ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सचालकों के बीच भारत में रेल निर्माण की शर्तों पर समझौता नहीं 
हो सका । 


प्रठको की जातकारी हेतु १९वीं शताब्दी में हुए रेलो के विकास का संक्षिप्त विवरण 
निपत प्रकार है 


(१) पुरानी गारटी पद्धति * 


अगस्त, १८४९६ में उपरोक्त दानों कम्वनियों तथा इग्लेंड के भारत सचिव के बीच 
प्रथम अमुकन्ध पर हस्ताक्षर किये गए । इसके पश्चात्‌ अनेक दूसरी कम्पनियां की स्थापना की गई 
और उन्हींने भी भारत सचिव के साथ रेलो के निर्माण हेतु प्रसविदों पर हस्ताक्षर किए। इस 
प्रसंविदों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी ! 


(१) मुपत भुप्ति की रवीकृति, (॥) पूजी पर ४. प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक ब्याज की 
गारटी, जिसका शुगतात २२ पैसे प्रति स्पये के हिलाद से किया जानो था. (॥) गारटी दी गई 
राति (४१ है ५ प्रतिशत) से जितना लाभ अधिक होता था उसका वितरण क्म्पदी तथा सरकार 
समात रूप से कर छेगी थी (५) कर्मचारियों को निभ्रुक्ति के अतिरिक्त मभी महृत्त्वपूणा मामलों 
में राज्य का एक स्रीम्रा तक नियत्रण रखा गया, (४) २४ अयवा ५० वर्ष के पश्चात्‌ राज्य को यह 
अधिवार था कि वह देलो को अउते तियत्रग में लेकर ३ वर्ष करे औपत परुल्य (शेयरों पर) से 
कम्पनियों की क्षतिपूति कर दे । 

इनके अतिरिक्‍त निम्न भ्रुक्य वार्ते इन प्रसविदों मे और रखी भई थी 


(४) डाक तथा डाक-विभाग के कमचारियों से भाडा नही लिया जाएगा । (था) रेलवे 
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बंठकों मे सरकार! प्रतिनिधि डायरेवटर के रूप मे भाग छेगा तथा वहू 
सभी मामला पर तिवेबाधिकार का उपप्रोग कर सकता था (५४०४) कम्पनी द्वारा निर्धारित पूजी 
ते लगाने अथवा कार्य को पूरा ने करते पर राज्य स्वश्न व का पूरा करके कम्पनी से आवश्यक 
शशि वयूल कर सकता या, 0४) ६६ वर्ष बाद स्वत. हा राज्य समस्त रेल-यातायाठ को खरीद लेगा । 

इस प्रकार रेलो के विकास की प्रारम्भिक अववि में राज्य ने न्यूवतस नाम को यारदी 
देकर रेलो के निर्माण हेतु पूंजी को आरुएत किया । १८५४ से १८५६ के बीच केवल तीब 
महंस्वपूर्ण रेल-सार्गों का निर्माण किया झपा । इनके उद्दघाटव का समय व रेलमार्गी की लम्बाई 
इस भ्कार रहे थे 


कम्पनी का नाम नाम रेलमार्ग पूरा होने का वर्ष लग्बाई मोल में 
ग्रेट इ डियन पेनन्सुला रेलवे क० बम्बई कल्याण श्टश्ड ३७ 
ईस्ट इ डियत रेलवे कं० करकता रानीमज १८५9७ १२१ 
मद्रास रेलवे क० मद्रासन्अर्काट १८४६ घर 
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( *३े ) 


इन तोनो कम्पनियों ने पिछल पृथ्ठ पर दिये हुए रैल-मार्गों के विस्तार हेतु भी कार्य 
जारी रखा और १८५७ तक वम्बई-कल्याण मांगें मे ५४ मील रेल-मार्ग और जोड़ दिया गया । इसके 
अतिरिक्त अन्य छोटी कम्पनियाँ भो उस समय थी, पर उनका कोई महत्व नही था । 


परन्तु पुरानी गारटी पद्धति भारत-स्थित ब्रिटिश सरकार के लिए एक भार बन 
गई और १८४९ से १८६९ तक औसत लाभ केवल ३ प्रतिशत तक रहे । फलस्वरूप भारत 
की जनता से अधिक कर वसूल करके शेप २ प्रतिशत राशि कम्पनियों को चुकाई गई। 
रमेशदत्त द्वारा प्रस्तुत एक विवरण के अनुसार १८४९ से १८५८ तक दस व मे पिछले पृष्ठ पर 
दी गई तीनों कम्पनियों को गारन्टी के अन्तर्गत इस प्रकार राज्य द्वारा भुगताव किया गया 


(लाख पॉड मे) 
ईस्ट इ'डिया रेलवे कम्पनी श्श्र'र्८ 
ग्रेट इडियन पेनन्तला रेलवे कम्पनी ४५६ 
मद्रास रेलवे कम्पनो २६१ 


१८५८ में आस्ल ससद ने एक विशेष समिति की नियुक्ति उपरोक्त घाटे की व्यवस्था 
तथा रेलो के निर्माण से होने वाले विलम्य की जाँच हेतु की, लेशिन उस कम्पनी ने भारत 
सरकार की तत्कालीन नीति का समर्थन कर दिया और फलस्वरूप कोई परिवर्तत सम्भव नही 
हुआ । १८६० के पश्चात्‌ रेलवे कम्पनियों की फिजूलखर्ची और भी बढ गई तथा लाभ की निम्ततम 
गारटी होने के कारण यह भार भारतीय जनता पर पडता गया। अगस्त १८६७ में भारत के 
बाइसराय लाड्डं लॉरेस्स ने बताया कि कम्पनियाँ रेल-मार्गों के निर्माण में “१ करोड़ पौंड व्यय 
फरती थी. सरकार को उन्हों रेल-मार्मो' क॑ लिए ७५ लाख पांड को भूमि एवं देखरेख, १४५ पौंड 
वास्तविक आय के आधिकय के ब्याज तया ४४ लाख गारन्टी के ब्याज आदि के लिए देता 
पड़ता था ॥£ 


राज्य द्वारा नियुक्त विभिन्न उच्च अधिकारियों ने रेलवे कम्पनियों के प्रशासन, अपव्यय 
और अब्यवस्था की कड़ी आलोचना को | विलियम थान॑ठन ले० कनंल चैंस्ने, विलियम मैसे, 
लाडड मेयो तथा लॉर्ड लॉरेन्स ने ससदीय समिति के समक्ष १८७२ में इन सब बुराइयों की चर्चा 
बी और यह बताया कि १८६९ तक कम्पनियों के सच्चालकों ने कभी लागतो को नियन्त्रित रखने 
का प्रयास नही किया। एक अनुमान के अब्रुसार तो भारत में ईस्ट इंडिया रेलवे कम्पनी द्वारा 
एक भोल रेल-मार्य का निर्माण व्यय ३० ००० स्टर्लिंग पौंड आता था, जो सम्भवत विश्व में 
सबसे अधिक लागत थी । डा० सान्याल के अनुमानानुसार एक्लमार्गी रेलों का तिर्माण-व्यय लगभग 
९००० स्टरलिंग पौड प्रति मोल था। बड़े मार्गों मे दुहरे मार्गों पर प्रति मील औसत लागत २०,००० 
स्टलिंग पौंड थी ।! कुल मिलासर इस गारन्दो व्यवस्था के अन्तगंत ९५ करोड स्टरलिय पौड वा 
विनियोग हुआ । इस अधधि भें सरकार ने कम्पनियों को इ्सविदे के अन्सार, ५४ लाख रूटालिग, 


पोड चुकाए। इस प्रकार १ करोड परौंड ये अधिक इस अवधि मे रेलो के निर्माण पर व्यय 
किया भया ! 


१८६९ तक भारत में ११ बड़े रेल-मार्ग थे, जितकी लम्बाई १,८३२ मील थी। लेकिन 
इस वर्ष, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, रेलवे बजट मे घाटा बहुत अधिक होने के कारण विवश 
होकर सरकार ने १८६९ मे रेलो का निर्माण-कार्य स्व छे लिया | 
(२) सरकार द्वारा रेलों का निर्माण एवं प्रबंध (१८६६-७६) - 

कम्पनियों के अपव्यय तथा उसके कारण भारत सरकार पर पड़ने वाले भार के कारण 


१८६९ में भारत सचिव को भारत सरकार के लिए ऋण ग्राप्त करने का अधिकार 525 कर 
दिया गया | इत ऋणी का उद्देश्य रेलो के निर्माण हेतु पूँजी प्राप्त करना था। चूँकि ये ऋण 
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( ४ ) 


४ ब्रतिशत व्याज पर मिलते थे जबकि वम्पनियों को ५ प्रतिशत साभ (या व्याज) वो गारन्दी दी 
जातो थी, यह दस्नृत. एक बचत थी । 


लेकित रेल-मार्मों के निर्माण मे और भी पमितव्ययिता करने के लिए १८७० मे सरकार 
ने ४ फीट ६इच चौडा रेल-माग (0038८) बनाने की अपेक्षा ३ फीट ३ इच चौड़ा रेल-मार्ये 
बनाने का निश्चय किया । हर्डे व्यवस्था की दो विशेषताएं थो--प्रथम समस्त जये टेल-मार्गों का 
निर्माण राज्य द्वारा किया जाएगा, तथा ट्वितीय, पुरानी गारन्दीवांली कम्पनियों को ६ मांस की 
अप्निम मूचना देवर राज्य खरीद सकेगा 


१८७१-७४ के बीच ओआगल सतद कौ विभिष्ट समिति द्वारा स्थिति का अध्ययन 
करने के वाद सरकारी क्षेत्र में रेलो के निर्माण हेतु तीन सिद्धात लांड सँलिस्बरी द्वारा निर्धारित 
किए यए 


() रेलो के निर्माण का कोई कार्य विशेष सार्वजनिक काय के रूप में नहीं किया 
जाएगा तथा ऋणो हारा निर्माण होने पर कम-से-ऋम उत ऋणों वर दिए जाने वाले ब्याज के सभान 
आय प्राप्त की जाएंगी । 


(0) अकाल-सहायता हैतु किये जाते वाले निर्माण-कार्य वर्ष के सामान्य राजस्व मे से 
पूरें किये जाएंगे तथा यह राशि कम होने पर ही ऋण लिए जा तकेगे । 


(00) छार्वजतिक कार्यों के लिए सारे ऋण भारत ये ही लिए जाएंगे । 

कुछ समय के पश्चात्‌ ही रेलो के निर्माण कार्यो को उत्पादक तथा सुरक्षात्मक आदि दो 
श्रेणियों में वाट दिया गया। उत्पादक कार्य राजस्व के अतिरेक अथवा ऋणों द्वारा पूरे किये जारे 
थे, जबकि युरक्षात्मक-कार्य केवल अकाल-य्रस्त क्षे त्रो तक सीमित रहते थे । 


१८७९ के अन्त में कुल मिलाकर भारत मे € ००० मील लम्बी रेलवे लाइनें धी, जिनमे 
से राज्य की रेले २१७५ मील तम्दी थो तथा शेष सबुक्त रेजवे कम्पनियों की रेलें थी । इस समय 
तक रैलो को कुल पूजी १२५ करोड़ पौड थी जिम्म से राज्य की पूछी २५ करोड़ पौष्ड के 
लगभग थी। 

१८६९ व॑ १८८१ के वीच रेल्‍ू-मार्गो की कुल लम्बाई ४ २६५ मौल से बढ़कर ९,८७५ 
मील हो गई । 

लेकित राज्य द्वारा रेहो का निमाण कार्फ मित्तव्ययितापुवंक क्रिया गया। तथापि 
राज्य की रेलें पूंजी पर केवल २ १५ प्रतिशत लाभ प्रदान करती थी जबकि कम्पनियों का औसत 
लाभ ६ २० प्रतिशत होता था (कुल लाभ) । सरकार भी लगातार राज्य के कोप से धन विनियोग 
करने वी स्थिति में नहीं थी। इन्हीं दिनो १८७४ से १८७९ के बोच अनेक भयकर दुर्भिक्ष तथा 
अपगान-युद्धो के कारण सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर होने लगी थी । फ्लत, इ ग्लंण्ड तथा 
भारत में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों मे यही उचित समझा कि रेमो. का स्वामित्व तथा सम्जन्ध 
राज्य के हाथ मे नहीं हो, यद्यपि व्यवस्था राज्य की देख-रेख मे हो । इन्ही दियो (१८८०) में प्रथम 
अकाल आयोग ने सुझाव दिया वि ५,००० मील लम्बे रेल-माण भारत में तत्काल बनाएं जाएँ, 
तथा २०,००० मील भ्षम्वी रेलें (कुछ) सुरक्षात्मक उहं श्यों से बनाई जायं। १८८१ में एक विभेषज्ञो 
की समिति ने निजी कम्पतियों को पुन. ओत्माहन देश का सुझाव दिया। यही नही, सोमा-युद्धों तथा 
उत्तरी पश्चिमी क्ष त्रो पर बाहरी आक्रमण होने के कारण मीदर गेज मार्ग को ब्रॉड गेज़ मार्ग के 
रूप में बदल लेना आवश्यक था। ३८८२ से नवीन गारप्टी पर्दधात के अनुसार देला का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ । 

(३) नयी गारष्ठी प्रणाली (१८८२-१९१४) 

यद्यपि आग्ल ससद, भारत सचिव तथा भारत सरकार किसी सीमा तक इस पक्ष में तो 
अवश्य थे कि सरकार का रेल-मार्यो का विर्मोण तथा रेल-फशातायाद का ग्रचन्ध दोयपूर्ण था और 
इसीलिए कम्पतिया को १८८२ मे पुनः रेलो का प्रबन्ध तथा जिर्माण सौ दिया गया। इस व्यवस्था 
में भी एक प्रकार की गारण्टी रेल कस्पनियों को दी गई थी । छेक्नि यह गारण्टौ व्यवस्था पहले 
वाली व्यवस्था से भिन्न थी । 


( ४५ ) 


१८८९ से १८८४ के बीच बम्बई, बडौदा एण्ड सेम्ट्रल इणंडिया रेलवे कम्पनी, राजपुत्ताना- 
मालवा मोटर मेज प्रणाली, बंगाल सेन्‍्द्रल रेलवे कम्पनो, रोहिलखंड-कुमायू रेलवे कम्पनी, वगाल 
तथा उत्तरी रेलवे कम्पनों और दक्षिण मराठा रेलवे कम्पनी आदि को राज्य ने अपने नियन्त्रण में ले 
लिया | इन कम्पनियों के साथ-साथ अन्य रेल कम्पनियों पर भी राज्य का नियन्त्रण रखा गया । 
नवीन व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताए थी - 


(3) उपरोक्त सारे रेल-मर्म राज्य की सम्पत्ति समझे गए, तथापि रेल कम्पनियोँ पूंजी 
का विनियोग एव रेलो का प्रवन्ध करने हेतु आमन्त्रित को जातो रही । २४ वर्ष के उपरान्त राज्य 
को यह अधिकार था कि वह रेल-मार्गो का प्रवन्ध भी अपने हाथ मे के ले । 

(४) कम्पनियों को विनियोग की गई पूजी पर ३३ प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा 
की गई । 


(7) लाभ (ब्याज का भुगतान करने के वाद) का तीन-चौथाई सरकार को दिया जाना 
तथ किया गया । 

इन्ही दिनो एक प्रवृत्ति और प्रारम्भ हुई और यह थी राज्य द्वारा कम्पनियों की खरीद 
करना तथा उनका प्रवन्ध कम्पतियों को सौप देना । लेकिन इन कम्पनियों भे से कुछ का प्रवन्च 
राज्य के पास ही रखा गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग (? 9७४ 7) का हो इन्हे भी एक 
अग मान लिया गया । 


गत बजतादब्दी के अन्त तक रेल-मार्गों की लम्बाई २४ ७६० मील हो गई थी | अतुमानत 
तृतीय अवधि (नवीन गरारष्टी प्रणाली) मे रेल-मार्गों की लम्बाई ढाई ग्रुनी अधिक हो गई थी । 
निम्न तालिका उन्नौसवी झताव्दी मे निर्मित रेल-मार्गो की प्रमति को सिद्ध करती है ? 


भारतोय रेल-मार्ग (मील में) 


श्यशरे. रैषघ७छ३ १८०८१ १९०० 
रेल-मार्गो को कुल लम्बाई २० ४०७७ ९,८६१. २४७६० 


१६०१ मे रेल-मार्गो की कुल लम्प्राई २५,३७३ थी और रेल-युग के प्रारम्भ से लेकर 
१९०१ के अन्त तक रेलो पर ३४० करोड रुपये अयवा २२७ करोड स्टर्लिंग पौण्ड खर्च किये 
जा चुके थे । 

यहा यह बता देना उचित होगा कि रैलो मे प्रयुवत पू जी का लगभग ६०% राज्य द्वारा 
१८८० के पश्चात्‌ (मुख्यतः) दिया गया था और कम्पनियों ने राज्य की रेलो पर कुल पूंजी का 
१२ ५% तथा निजी रेलों पर लगभग २२% अनुपात खचे किया था । 

१५०१ मे राज्य की रेलो के प्रवन्ध की जाँच हेतु टॉमस रॉबद्सन की एक विशेष 
आयुक्त के रुप में नियुक्त क्रिया गया। इन्होने बताया कि भारतीय रेलो की व्यवस्था यूरोपीयन 
देशं। के अतिरिक्त विश्व में सर्वश्रे प्ठ थी ! रॉबटसन के मत में यथपि क्षेत्र की हृष्टि से रेलो का 
विकास पर्याप्द नही था तथापि जापान की अपेक्षा भारत में एक मील लम्बा रेल-मार्ग अधिक लोगों 
की सेवा करता था । 

इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए । प्रथम था रेलो के श्षम्बन्ध में अधिनियम 
पारित किया जाना । १८९० मे रेल अधिनियम द्वारा भाडे की अधिकतम दशे का निर्धारण कर 
दिया गया, तथा निजी क्षेत्र की रेलो के विपय मे राज्य के नियन्त्रण की सीमाएँ निश्चित कर दी 
गई । द्वितीय, राज्य ने १८९६ मे निजी क्षत्र की कम्पनियों पर एक केन्द्रीय सस्था का नियंत्रण 
करने हेतु यह घोषित कर दिया कि कोई भी कम्पनी भारत मे रेलो के निर्माण हेतु ऋण नहो छेगी 
और राज्य स्वयं ऋण लेकर कम्पनियों मे विवरण की व्यवस्था करेगा । 

परन्तु इस अवधि की रेल-व्यवस्था मे सबसे वडा दोष यह था कि सरकार द्वारा नियन्त्रित 
रैल-कम्पनियों का प्रवन्ध निजी कम्पनियों की रेलो से श्रेष्ठ नही था। १९०१ में रॉबदू'सन मे भो 
इस विषय पर विस्तार से बताया था । 
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इसके विपरीन निजो क्षेत्र वी कम्पनियां को काये व्यवस्था भे तालभेल का अभाव था । 
राज्य द्वारा तियम्त्रित कम्पनियों तथा गारण्टी-प्राप्त कम्पनियों का विकास सामाम्य राजस्व पर 
निर्भर करता था, क्योंकि रेलो का बजद पृथक्‌ नहीं था। 

१९०४ मे मेंके सभिति ने सुझाव दिया कि रेलो के विकास पर राज्य को कम से कम 
१२५ करोड पौंड प्रति वर्ष पूंजीगत व्यय के रूप में ब्यय करते चाहिए। इसी वर्ष रेल विभाग 
को सावंजनिक निर्माण विभाग से पृथक करके रेलवे बोर्ड के नियन्त्रण से दे दिया यया । 


डॉ० जॉन्सन ने उक्त अवधि की एक बडी विशेषता यह बत्ताई है कि इस अवधि में 
१४५० के बाद से रेनी से राज्य को लाभ होने लगा। जहाँ प्रथम ४७ वर्षों मे (१९०० तक) राज्य 
को अनुमानत ५८ करोड स्पय का घाठा हुआ था, १९०० के बाद तेजी से लाभ होने लगा। 
१९० ५ कथा १९१४ के दीच रेलो की जो प्रगति हुई उसका प्रमाण निम्न तालिका से मिल 
जाता 


रेलो का विकास 
वर्ष रेल-मार्मो को लम्बाई विनिषोजित राशि 
(करोड़ ₹० मे) 
श्६०५ २४ ७५२ मील ३३९ ६३ 
१९१४ ३४ ६५६ मील ४९४ ०६ 


डा० वौरा एन्स्टे भी दीमवी शमाब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में हुई रेलो की प्रगति पर 
सन्‍्तोयष व्यक्त करती हुई लिखती हैं कि कियए एबं भाड़े की दरें कम रहने पर भी १६०० व 
१९१४ के मध्य भारतीय रलो ने आाग्यातीत विकास किया । इसीलिए १९०० से १९१४ तक के 
बाल को रेलो के द्रत विकास का काल कहा जाता है! 


प्रथम महायुद्ध से पूर्व तक रेल-व्यवर्या की आलोचनात्मक समीक्षा 


१९वीं शताब्दी के अन्द तक भारत में २४ ७५८ मील लम्बा रेल-मार्ग बनाया जा 
घुक। था और ३२९ करोड़ एपए से अधिक राधि का इसमें विनियोग किया जा चुका था। 
तथापि रेलो के विकास को तुलना मक ह॑ष्टिकीण से देखने से भात होगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत 
की तत्कालीन परिस्थितियां के अनुसार यह नीति नहों बनाई। लाड़ हैस्टिस लाड लारेख ब 
आर्थर कॉठन ते समय-समय पर यह तर्क प्रस्तुत किया था कि भारत को तकालीन परिष्थितियों 
के अन्तर्गत सिचाई के साधनों का विस्तार अत्य सभी कार्यो से श्रेष्ठ थ। प्रत्तु ओग्ल ससद के 
दबाव के कारण भारतीय कृषकों के हितो की घुरी तरह उपक्षा कर दी गई | इस विद्याल देश में 
करोडों कृपको के लाभ हेतु सिचाई-व्यवस्था पर प्रिटिश सरकार ने १९०० तक केबल २५ करोड 
स्टिंग पौंड खने किए जबकि रेलो के निर्माण पर तथा कपनियों को न्यूडतस लाभ की गारंटी पर 
२३४"८ करोड़ पौडठ खर्च किए गये ।7 

गारटों के फलस्वल्प रेल कम्पनियों की फिजूलखर्ची का ऊपर वर्णव किया जा चुका 
है | राजकीय निर्माण की अवधि में भी रेला पर लाभ आश्ञानुरूूप नहीं हो सका क्योंकि रेल 
व्यवस्था में चाबू खर्चो का अनुपात बढ़ता गया। परन्तु जैसा कि स्पष्ट है, ब्रिटिश सरकार ने 
तो कृषि के विकास हेतू सिचाई पर धन व्यय करवा चाहती थी थोर न ही घाटे से डर कर रेलो 
के निर्माण को रोकने के पक्ष मे थी । एक गवांही में (१८७२) भर आधथर-कॉटन ने बताया कि 
उस समय तक रेलो के निर्माण पर १७ करोड स्टलिंग पोड का विनियोग॑ हुआ था और सारे खर्चे 
निकालने के बाद सरकार को ३० लाख पड का वापिक घाटा हो रहा था। दूसरी ओर १६ 
करोड पौड का विनियोग नहरो तथा जल बोजवाओ पर व्यय करके सरकार ५ लाख प्रौड का 
शुद्ध लाभ प्राप्त कर रही थी। वस्तुत देश की जनता के हित को उपेक्षित करके भी विचार 
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किया जाता तो विवेकपूर्ण निर्णय सिचाई के पक्ष में होता क्योंकि इससे सरकारी कोष मे धन 
जमा होने को आशा थी जवकि रेलो का निर्माण तों घाटे का सौदा मात्र था। पर यह सब नहीं 
हुआ और १९०० तक भारतीय करदाता को ४ करोड स्टलिग पौड रेलो के धाटे को पूरा करने 
हेतु देने पड़े !! इस प्रकार भारतीय जनता का शोषण करके रेल कम्पनियों को न्यूनतम लाभ 
पहुंचाया गया । 


सरकार को रेल-निर्माण नीति का एक बहुत वडा दोप यह था कि रेलो के विकाप्त 
हेतु देश मे उपलब्ध सावनो (लोहा आदि) का उपयोग नहीं किया गया। यदि रेलो का विकास 
भारत मे इस्पात उद्योग की जन्म देता तो इसे ब्रिटिश सरकार की सृजनात्मक नीति का 
परिचायक माना जा सकता था । डा» भट्ट मे सत्य ही लिखा है, “भारतीय रेलो के विकास ने 
भारत की अपेक्षा इंग्लेण्ड के लौह व इस्पात उद्योग के विकास में सहायता की क्योकि रेल यातायात 
भक सारी सामग्री वहो से आयात की जाती थी ।* 


रमेश दत्त का कथन है कि रेलो के निर्माण के फलस्वरूप भारत का विदेशों ऋण 
काफी बढा । १८५८ मे भारत का विदेशी ऋण कुल मिला कर ७ करोड स्टलिंग पौड था, परन्तु 
१९०० तक यह राशि बढकर २२४ करोड पौंड तक पहुँच गईं। इस ब्‌द्धि के पीछे रेलो में बढता 
हुआ विनियोग तथा अफगान-युद्ध थे दो कारण थे ॥ 
रेलों के अनुकल प्रभाव 


इस प्रकार रेलो के विकास की कहानी भारतीय करदाता के त्याग की कहानो है। 

लेकिन इन सबके बावजूद हमे यह स्वीकार करना होगा कि रेलो के विकास से भारत में एक नये 

का प्रारम्भ हुआ । ब्रिटिश सरकार का इसके पीछे कोई भी उहं श्य क्यों न रहा हो, रेलो के 

विकास ने देश मे उद्योगों के विकास हेतु एक वातावरण उत्पन्न किया और इसीलिए १९वीं 
शताब्दी के उत्तराद्धं से उन औद्योगिक नगरों का विकास हुआ जहाँ रेल व्यवस्था उपलब्ध थी। 


रेलो के विकास से यह प्रभाव अकाल निवारण व्यवस्था पर हुआ । स्वयं 
श्री रमेशदत्त ने इस तथ्य को स्व है कि १९वीं शताब्दी के उत्तराध मे देश के विभिन्न 
भागी में जो भयकर अकाल हुए उनकी ग्रभी रता को रेलो ने काफी सीमा तक कम किया तथा 
अकालग्रस्त जनता को अनाज की सामय्रिक पूर्ति उपलब्ध की । 


रेलो से तीसरा लाभ यह भी हुआ कि इससे भारत मे आतरिक व्यापार तो बढा ही, 
हमारे विदेशी व्यापार में भो काफो वृद्धि हुई। परन्तु इसके उत्तर में डा० भट्ट आदि यह तक 
प्रस्तुत करते है कि रेलो के विस्तार के कारण हो विदेशी वस्तुएं भारत के हर कौने तक पहुँच 
गई तथा यहाँ के कच्चे माल का तिर्यात बाहर किया ग्रया । पर प्रश्न यह है कि तकनीकी ज्ञान 
व पूजी के अभाव मे कच्चे माल को बाहर भेजने के अलावा और चारा ही कया था ? 


रेलो के विकास का अन्तिम लाभ यह हुआ कि इनके कारण भारत मभे राष्ट्रीय चेतता 


/ 28 करने तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयो को दूर करने मे काफी महायता 
मिली । 
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१९वीं शताब्दी मे आथिक निकास श्रथवा सन्पत्ति का उत्सारण 
(९०000 एशा एप्आए ॥6 ]90॥ ए'शाएएरए) 


कुटीर उद्योगा के परामच तथा अतिकूल कृषि व्यवाया से मधिक घातक आधिक न्िकास 
सिद्ध हुआ । वस्तुत आर्थिक निकास से हमारा आशय भारत स॒ ब्रिटिश सरकार व नागरिको द्वारा 
स्वदेश ले जाये गये धन से है | यह धन निरन्तर देश के बाहर जाता रहा तथा आग्न उद्योगों तथा 
बहाँ के मत्तधारियों को लाभ पहुँचावा रहा! 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापार द्वारा लाभ कमाने की हप्टि स भारत में श्रारम्भ की गयी 
थी और यहाँ से जो वस्तुएं निर्यात करके उन्होने ज्ञाभ कमाया वह भी देश के लिये एक क्षति ही 
थी फिर भी हम केवल इसे ही आर्थिक निकास नहीं मानते । आर्थिक तिकास के अन्तर्गत प्रत्यक्ष 
रूप से बाहुर भेजे एये धन को सम्मिलिस क्रिया जाता है। वस्तुत १७५७ में प्नास्ी क युद्ध के 
बाद भारत के इतिहास मे एक नया मोड आया और इसके बाद से ही आशिक विकास प्रारम्भ 
हां गया । १७६५ में बगाल की दीवानी मिल जाने पर अब कम्पनी दीवानी के लाभ को भी भारत 
शे इ गलेंड भेजने लगी । डा० जे० सी० सिन्हा का अनुमान है कि १७५७ से १७८० के बीच कुल 
मिलाकर ८ करोड स्टलिग पौष्ड की घन राशि (स्वण व चादी के सिक्कों के रूप मे) भारत से 
इईं गलेड भेजी गयी ।! ज॑से-जैसे व्रिदिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, आथिक निकास मे प्रगतिशील 
रूप से वृद्धि होती गयी । 

भ्राथिक तिकास को मात्रा--इतिहासकारों का असुवान है कि १७४७ से १८३३ तक 
भारत से लगभग १४ करोड स्टलिंग पौष्ड का विकास हुआ । प्राफेमर सी० एन० वकील के सत्ता 
हुक्मर ८३४ मे १६१६ हक होग चार्जेज के रूप में कंप्र छे कम ४३ करोड़ स्टिंग प्रौण्ड भारत 
से इसलैड भेजे गये | इसमे भारत मे रहने वाले अंग्रे जो द्वारा भेजी गयी राशि सम्मिलित नहीं 
थी। छा० दो० वी० भट्ट वर्तमात मूल्यों के आधार पर ब्रिटिश शासन काल में हुए आधथिक निका्त 
की बुल राशि ६०० करोड पौषण्ड बताते है !* रमेशदत्त इस अवधि (१७५७ १९३९) में वापिक 
निकास ३० लाख स्टलिग पौण्ठ के लगभग बताते हैं।/ उनका कथन है कि १६वी शताब्दी के 
अन्त में भू-राजस्व १ ७४५ करोड पौष्ड था और उठ उप (१९०० मे) भारत मे १ करोड़ प्रौष्ड की 
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( ५९ ) 


राशि रेलो की पू जी व अन्य ऋणी के ब्याज तथा सिविल एवं सैन्य खर्चो के बदले भारत से 
इग्लैड भेजी गयी । वापिक निकास १८३५-३९ मे २७४ मिलियन पोण्ड तथा १६०२-३ तक 
हे४ड मिलयन पौण्ड तक पहुँच गया । 


आधथिक निकास को यदि विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाय तो भारत से सम्पत्ति के बहि- 
गेमन की गम्भीरता और भी स्पष्ट हो जाती है। सर्व प्रथम हम विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण को 
ले सकते हैं ।ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत-इ ग्लैड व्यापार पर एकाबिकार था । १९वीं शताब्दी 
के मध्य तक (१८४७ तक) कम्पनी ने भारत से इग्लेंड को ६५ लाख स्टलिग पौड की वस्तुएं 
निर्यात की जबकि वहाँ से बदले में ६० लाख पौड की वस्तुएं आयात की गईं । इस प्रकार 
निर्यात के आधिक्य के रूप मे आथिक निकास हुआ । फिर सबसे बडो वात यह्‌ थी कि यहाँ से भेजी 
जाने बाली वस्तुओं का मूल्य बहुत कम होता था। यदि बाजार मूल्यों के आधार पर निर्यात को 
गई वस्तुओं का सूल्य देखा जाय तो आधिक निकास (कवल व्यापार में) को रकम बहुत अधिक थी। 
रमेशदत्त द्वारा प्रस्तुत तालिका के अनुसार अकालों के कारण १६वो शताब्दी के अन्तिम दशक में 
निर्यात आश्ानुरूप नहीं बढ सके तथापि १८६७-१६०० भे १३ मिलियन स्टलिंग पौड़ या २० 
पर रुपए का निर्यात-आधिक्य था जो वस्तुत भारत से वाहर गया। रमेश दत्त ने निष्कर्प 

गन 

* भारत का विदेशी व्यापार बिदेशी लोगो द्वारा विदेशी पू जी से किया जाता है। व्यापार 
के ये लाभ यूरोप (विशेषतः इ ग्लैड) मे लाए जाते है और भारत की जनता इनसे वंचित रह जाती 
है ।” कूल मिलाकर १८७८ से १६०० तक २५० करोड़ रुपए से अधिक निर्यात का आधिक्य था 
पर इसमे से अधिकाश विदेशी संस्थाओं को प्राप्त हुआ और यह घन देश के बाहर भेज दिया गया। 


आशिक निकास॑ का दूसरा रूप होम चार्जेज के रूप मे था । १८१३ के एक कानून के 
अनुसार मिलिट्री के खर्चे, सविन तथा व्यावसायिक व्यय तथा भारतीय ऋणो के ब्याज का भुगतान 
ईस्ट इंडिया कम्पनी को करने को कहा गया । कम्पनी की आय सीमित थी और फलस्वरूप व्यय 
का अतिरेक (घादा) बढ़ता गया जिसे कम्पनी ने ऋण छेकर पूरा किया । १८२६ तक ४ ७ करोड 
पौंड का ऋण इस व्यवस्था के लिए प्राप्त किया गया । १८५८ तक यह राशि ७ करोड पौड तथा 
१८७७ तक १४ करोड पौड तक पहुँच गई । यह उल्लेखनीय है कि रेलो के निर्माण हेतु भारत में 
काफी पूजी इ ग्लैड से लाई गई जिस पर न्यूनतम लाभ (व्याज) की गारटी सरकार ने दी थी । 
इसी बीच १८५७ मे सैनिक क्राति हुई और उसका व्यय ४ करोड पौड भी भारत की जनता पर 
ही थोषा गया । रेल कम्पनियों की फिजूलखर्ची, अफगान व सिखो से ब्रिटिश सरकार की लडाइपो, 
सिविल प्रद्यासन तथा दक्षिण अफ्रीका व चीन मे तैनात भारतीय सैनिकों को लाने ले जाने के खर्चो 
के फलस्वरूप १८७७ व १६०० के बीच भारत पर इ ग्लैंड का ऋण १४ करोड पौड़ से बढ़कर 
२२ ५ करोड पौड (३५० करोड रुपए) होगया ।* 


१८७० में होम एकाउन्ट्स को मिला दिया गया तथा रे शिलिग- १ रुपए की विनिमय 
दर रख्ली गई। परल्तु रूपया रजत्तमान पर आधारित था और जैसे-जैसे १८७० के बाद चाँदी की 
कीमतें घटो, रपए का वास्तविक मूल्य घटता गया और इस क्षति को निर्यात बढ़ाकर पूरा किया 
गया । दूसरी ओर अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सैन्यशक्ति पर जो भी खर्च 
कर रहे थे उसका सारा भार भारतीय जनता पर था । १८३८ ब १८८६ के बीच अंग्रेंजो ने ११ 
सैनिक अभिग्नान देश की सीमा से बाहर किए जिनमे ३ पर तो असामान्य रूप से धन खर्च हुआ । 
इनके अतिरिक्त भारत मे भी ब्रिटिश्वि साम्राज्य की नीव सुहृढ बनाने के छिए सैनिक प्रशासन पर 

हुत धन खर्च हुआ । वस्तुतः इन सबकी पूत्ति हेतु भारत ने इ ग्छेड से ऋण लिया और उसके ब्याज 
के रूप में लाखों रुपए भारतवासी चुकाते रहे १3 





. रिश्ााधा प॥--०9. था 77 385-39] डा० लोकनाथन लिखते हैं कि १८३४ के 
बाद तो यह स्थिति थी कि अधिकांश कृषकों को इतना भी मूल्य नहीं दिया जाता था कि 
वे लागत को पूरा कर सकें । 

2. द6, एएछ... (ज्यां) 
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(६ ६० ) 


होम चार्नेज के रूप में प्रशासकों को दिए गए भुगतान की राशि भी बहुत अबिक भरी । 
जेग्रंज अधिकारियों को अतावश्यक सख्या में भारत भेजा गया। इत अधिकारियां को उनकी 
योग्यता को हृष्टिगत्त रखे बिसा उच्च पदों पर आस्तीन किया गया । जॉब झोर ने १८३७ में अपने 
मोद्स' में स्वीकार किया था, 


४मिम्नतम पद भी, जिसे अंग्रेज अधिकारी स्वीकार करते थे, भारतीयों के छिए वजित 
था।' * हमारा आधारभूत सिद्धात अपने स्वार्थों को पूर्ति हेतु भारत का अधिकतम शोषण करना 
तथा भम्पूर्ण देश को गुछाम बनाना है ॥ 7 


रमेशवत्त ने लॉर्ड कर्जंन को लिखें गए खुले पंत्र मे लिखों था, “विश्व में सबसे 
महँगी विदेशी सरकार सारत में है तथा यहाँ के राजस्व का एक तिहाई देश में व्यय किए जाने 
कीं अपेक्षा बाहर भेज दिया जाता है /' १९वी_ सदी में भारत में प्रशासन कितना महंगा था 
इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि अछ्जीरिया में सर्वोच्च न्यायाधीश को ७२० पौड दिया जाता 
था जबकि भारत में यगाल के मुख्य न्यायावीश को ४६११ पौड प्रतिमाह मिलता था । इस प्रकार 
उपनिवेधी में भारत प्रेंग्रेज अधिकारियों के लिए सबसे अधिक आय प्रदान करता था | 


केवल सिविल प्रशासक ही नही जेँग्रेज सिपाहियो पर भी, जो भारतीय सैनिकों में 
अनुशासन रखने के लिए बुलाएं गए थे, स्थानीय सैतिको के औसत व्यय से ३-४ गुना खचें किया 
गया। इसमें से अधिकाश धनराशि प्रशासको द अंग्रज सिपाहियो द्वारा भारत में खर्च न करके 
डइ ग्छैड भेज दी गई । 


इस प्रकार १७५७ स १६०० तक पर्याप्त धन का उत्मारण भारत से किया गया। 
भारतोय धन से भारत को परतत्र बनाया गया, विदेशी व्यापार में लाभ कमाया गया, यहाँ तक 
कि ममीपवर्ती देश! से भी युद्ध किया गया । अंग्रेज पू'जीपतियों की अतिरिक्त पूंजी भारत में 
रेलो का निर्माण करने के बहाने विनियोजित की भई । इस अद्रदश्चित्ञापृर्ण नीति के फलस्वरूप 
मारते पर ऋण का भार बढता गया और ब्याज के #य में हसे काफी धन सस्ते तिर्यात के रूप में 
चुकाना पडा । 


पर इसके परोक्ष परिणाम और अधिक भयकर सिद्ध हुए। भारत के कुदौर उद्योग 
पहले हो चौपट हो चुके थ, घुल्म-नीति की प्रतिकुलता के फलस्वर्त्प कृषि मे भी गतिरोध उत्पन्न हो 
गया । कृपको की विनियोण करने की झस्ति घटती गई और सम्पूर्ण अथ॑व्यवस्था मे गतिरोध उन्पन्न 
होगया । यह गतिरोब समूची १९वीं शताब्दी मे रहा तथा उसका प्रभाव स्वतन्त्रता के पूर्व तक भी 
रहा । माइमन 4जनेटस का अनुमान है कि १६८८ में भारत के नागरिक की बाधिक आय इग्लैड के 
एक नागरिक के समान या इसम थोड़ी कम थी पर १९२५-२६ तक जहाँ इसलैड के नागरिकों 
की औमत आय कई ग्रुना बढी, भारत में यह ३०% घट गई । डा० राधाकमल भुकर्जी का अनुमान 
है कि १८०७ व १९१६ के बीच उत्तर प्रदेश के कुशल भजदूरो को वास्तविक आय ५५% व 
अकुँधल भरमिकों की वास्तविक आय ६२% घट गई । यह सब १९वीं शताब्दी के आथिक गतिरोध 
का परिणाम मात्र था । 
अब हम आथिक गतिरोध के कारणों को सक्षिप्त व्यास्या करेगे । 


आश्थिक गतिरोध के कारण 
((45९5 ण॑ #९फ्रणा॥ं2 509870900) 


पिछले पूष्ठो मे हमने १९वी झताब्दी की भारतोय अर्थव्यवस्था की भ्मुख अकृत्तियों 
की समीक्षा की । यह सब भारतीय अथ॑-व्यवस्था के गत्यावरोध या गतिरोध के लिए पर्याप्त था। 
लेकिन कुछ भारतीय एवं विदेशी लेखक इसके लिए अन्य घटको को भी उत्तरदायी मानते है। 
डा० बी७ वी०७ भट्ट ते उत सभी कारणों की समीक्षो अग्नलिखित प्रकार की है * 





3. रिशााटओं िप्-00 थ४ई रण! 7, ए 286 
3, ५, ९. 9897/(--००, ४ था 2 


( छ ) 


१. जनसंख्या को दृद्धि--श्रीमती वीरा ए सटे तथा बेडन पॉवल जनसंख्या कौ वृद्धि को 
संपूर्ण १९वी झताब्दी त्तथा उसके बाद भी काफी समय को आध्िक गतिहोनता का प्रमुख कारण 
मानते है । 


परन्तु इसका उत्तर १९वीं शताब्दी में दादाभाई नौरोजी ने दे दिया था। इग्लैंड व 
बेल्स बी जनसख्या गत दाताब्दी मे ३ मुनी वढी तथा प्रति व्यक्ति आय ४ गुनी हो गई जबकि 
भारत मे अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय कम हो गई । तथ्य यह है कि १६२१ 
तक भारत में जनसल्या की वृद्धि बहुत कम (३२% से ०४% तक) रहो थी जबकि पश्चिमी देशों 
में यह वृद्धि ०६% से ० ८% तक थो । इस प्रकार जनसंल्या की वृद्धि ने श््वी शताब्दी में 
भारत के आथिक विकास को नही रोका । 


(२) सामाजिक हृष्दिकोण--हवाबुक_ वुकेनन!, तथा श्रीमती नोल्स का मत्त है कि 
भारत मे प्रचलित धारमिक मान्यताओं तथा सामाजिक परम्पराओं ने यहां के निवासियों को उद्यमी 
बनाने से रोका और इसी कारण भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया | पर यह तक भी सर्वथा 
पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है । यह सही है कि बौद्ध व हिन्दू धर्मो ने भौतिकवाद का विरोध किया है 
परन्तु पौर्ष तथा उद्यम को इस देश मे सर्देव प्रोत्साहन दिया गया। यदि भारतीय घामिक 
मान्यताओं का विरोध रहा है तो वह शोषण तथा अनावश्यक सचय से रहा है, जो ईसाई धम्म मे 
भी समानरूप से निदनीय मान गए है। आर्थर लेविस ने सत्य ही लिखा है कि जनसाधारण तो विश्व- 
भर में अवसर की प्रतीक्षा करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति अवसर मिलने पर अपनी आधिक स्थिति 
को सुधारने को तैयार रहता है । यही वात सामाजिक हृष्टिकोण के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती 
है । निघनता से प्रताडित व्यक्ति सप्ाज या धर्म की परप्पराथों के प्रत्ति विद्रोह करता है, फिर 
भारत मे १५० वर्ष तक उन्ही परम्पराओो से बंघे रहकर निघंन भारतीय जनता और निघंन 
होती रही, यह तक स्वय मे विरोधाभास प्रस्तुत करता है । 


अस्तु आधिक गत्यावरोध के लिए उक्त कारण उत्तरदायी नहीं थे । यह्‌ एक भिन्न बात 
है कि वीसवी शताब्दी मे जब भारत की आथिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, इन कारणों ने 
उसे अधिक दयनीय बलाया । पर १९दी शताब्दी मे जिन घटको ने भारत की आशिक प्रगति में 
अवरोध उत्पन्न किया वे मुलरूप मे ब्रिटिश सरकार की कुटिलतापूण नीति से ही उत्पन्न हुए थे। 
यद्यपि इन कारणो का विस्तार से उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, तेथापि हम उनकी संक्षिप्त 
व्याख्या यहां प्रस्तुत कर रहे है । 


(१) ब्रिटिश सरकार द्वारा उद्योग व कृषि के प्रति उदासोनता -नब्रिटिश सरकार द्वारा 
भूमि ब्यवस्था में जो परिवत्तंत किए गए उन्होने कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव ही डाले । इसी प्रकार 
उसकी पक्षपातपूर्ण नीति से यहाँ के परम्परागत उद्योग नष्ट हो मएं। इसके विपरीत सरकार ने 
कृषि या उद्योगों के प्रति पूर्ण उदासीनतापूर्ण नीति बरती । जैसा कि ऊपर बताया णा चुका है 
उन्नीसबी शताब्दी के अन्त तक २४५ करोड पौड ही सिंचाई के विकास पर खर्च॑किए गए। इस 
प्रकार कृषि की मानसून पर निर्भरता में कम करने का कोई प्रयास नही किया गया । यह उल्लेख- 
नीय है कि उन्नीसवी झताब्दी में उत्तम बीजो व खली का काफी मात्रा मे निर्यात किया गया जो 
भारत मे प्रति एकड़ पैदावार बढाने मे सहायक हो सकते थे । 


ब्रिटिश सरक्तार ने कृपि विच्त की व्यवस्था अथवा ऋृपिजक्षेत्र में अनुसघान हेतु कोई 
योगदान १६वी जझताब्दी के अत तक नही दिया यचपि १८८० के अकाल आयोग ने इस दिशा में 
सक्रिय नीति अपनाने का सुझाव दिया था। १८८३ व १८८४ में दो कानून कृषकों को दीघ व 
अल्पकालीन ऋण देने के लिए बनाए गए पर यह सब मात्र दिखावा था। इन सबकी स्वीकारोक्ति 
शाही कृषि आयोग ने १६२६ में की 
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उद्योगा के विषय में भो सूती वस्त्र, जूट, शंकर सीमेंट व लोहा इस्पात उद्योग का 
आरम्भ १९वीं शताब्दी के चनुर्थाश में हो गया था पर सरकार को ओर से इन्हें कोई 
ग्रोत्छाहृन नहीं दिया गया और इसौलिए प्रथम महायुद्ध के पृव तक भी ये उद्योग शेशवावस्था 
म्‌रहे। 


(२) अकाल--ब्रिटिश आसन काल में १८०१ से १८७५ के बीच १३ भयकरर अकान देश 
के किग्रिप्न माए मे हुए परतु इतसे अधिक गम्भीर एवं व्यापक बकाछ १८७६ १८७८ तथा १८९६ 
के बीच पड़े | इन अकालों से जहा एक ओर जाखो व्यक्तियों की मुत्यु हुई बहाँ वर्षो तक मीलों 
लम्ब क्षत्र ग क्रषि नहीं की जा सकी । ऐसी अवधि में ब्रिटिश सरकार को चाहिए था कि कृषकों 
को लगाने में छूट देतो और विभिन्न उपायों द्वारा उन्हें लेती करने की प्ररणा देती) पर यह सब 
नहीं हुआ बल्कि जिस समय १८७९ ८० भें करोडा व्यक्ति अन्न के लिए नाहि त्राहि कर रहे थे । १० 
करोड़ रुपये को अनाज भारत से इस्लैड मेजा यया जो १८५९-६० की अपंक्षा तीव॑ गुना था ।? 
यदि सरकार अकाला के समय कुपको की सहायता करती तो शायद कृषि की स्थिति वहुत खराब 
नहीं होती । 


(३) काथिक विकास--ऊपर यह बताया जा चुका हैं कि आथिक विकास के रूप मे 
अरबो रुपये की सम्पत्ति का भारत से निष्कासन कर दिया गया और जो वस्थुए इनके अन्तर्गत 
निर्यात की गयी उनके मूल्य भी बहुत कम थे । इस प्रकार विनिधोग का वातावरण पूणतया अवरुद्ध 
कर दिया गया । फलस्वरूप पुजी का आब टन तही हो सका और प्राकृतिक साधना का प्रचुरता के 
बावजूद डतवा उपयोग नहीं हा सका । 


इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अच्त तक सरकार को उदासीनतापृ्ण नीति के कारण 
भारतीय अथव्यवस्था जडतापूर स्थित्रि मे रही । रमेशदत्त ते १९०३ में सत्य ही लिखा था 


* यदि उद्योग पगु हो जाएँ यदि कृषि पर अत्यधिक कर भार हो और याद देश के 
राजस्व का एक तिहाई देश के बाहर चला जाय तो विश्व का कोई भी देश स्थायो रूप से दरिद्र 
तथा अकालप्रस्त हो जाएगा । यदि ऐसो परिस्थितियों में भारत विकास कर लेता तो 
यह एक महान आश्चय होता ५ भारत आर्थिक नोतियो के कारण हो दरिद्ग हुआ है। २ 


१६०९ से स्वतन्त्रता-पुष्र की ग्रवव्यवस्था 


१९वीं शताब्दी के अत तक देश आधिक गध्यावरोत्र की स्थिति में रहा परन्तु 
बतमान शताब्दी के प्रारम्भ से सरकार को नीति में याडा-सा परिवतन प्रारम्भ हुआ। कृषि के 
क्षेत्र भे अनुसवान तथा प्रश्चक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई तथा १९०४ से सरकारी आन्दोलन का 
श्रीगणश किया गया । १९२९ के बाद शाही कृषि अ योग की सिफारिशों के आधार पर कृषि 
पद्यर्थों की बिक्रा आदि के सुधारने के लिए !व्मिन्न राज्यों भे कदम उठाए गए । 


उद्यागा के शत्रमे पिजा क्षत्र को सक्रियता वृद्ी । विदेशी विशेष रूप से ब्रिदिश पजी- 
परतिया न भारत मे पूजा का विनियोग आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप भारतीय पूजीपतियो का 
हौतना भी वह्य | जूट सूती वस्त्र लोहा इस्पात कोयला शक्र सीमेट वे कागज उद्योग्रो का 
बतमान शताब्दी से विकाप्त प्रारम्क्ष हुआ । प्रथम यहायुद्ध काउ में इन उद्योगों की प्रगति और तीक्र 
गति स हुई । परन्तु युद्धोपसन्त (१९२२ के परचात) विवेचना सके सरक्षभ्र की साथ ते बल पकुढा 
तथा १९ ४ व १९३३ के दौच लौह व इस्पात सूती 5स्त्र भारी रसाथत शकर व क्लत्रिम रेशम 
उद्योगों वो सरक्षण दिया गया | सरक्षय की नोति के अ दग्मत इन उद्योगी से सम्बरीवत्त वस्थुओ के 
आयात वरो मे शृद्धि की गई । कह जाता है कि स्वतन्‍्तता से पूषे मामेट शक्रर जूट व सूती बस्च 


). विस्तुव विवरण के लिए आआलों ता अध्याय देखिए । 
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उद्योग देश को आवश्यकता को पूरा करने में ही समर्थ नही थे अपितु जूट को वस्तुएं व सूती वस्त्रो 
का तो निर्वात भी किया जाने लगा था । डा० लोकनायथन्‌ के मतानुसार विवेचनात्मक सरक्षण की 
अवधि मे सीमेंट का उत्पादन ६ गुना, इस्पात का ७३ गुना, शकर का १२३ गुना, सूती वस्त्र ब 
कागज का २२ ग्रुता व लोह घातू का उत्पादन हेड गुना हुआ । वे यह भी बताते हैं कि १९४० 
तक देशों में औदोगिक युग का सूत्रपात हो चुका था तथा पर्याप्त मात्रा में उपभोग्य वस्तुओं की 
अपेक्षा मशीनों का आयात किया जाने लगा था ।! 


इस प्रकार यह तक॑ प्रस्तुत किया जाता है कि विदेशी पू जी तथा विवेचनात्मक संरक्षण 
ने १९०१ व १९४७ के बीच उस गतिरोध को समाप्त कर दिया जो समृच्री १९वीं शताब्दी में 
चलता रहा । परन्तु इसके लिए भारत इ ग्लैंड की सरकार या वहाँ के पूजीपतियों के प्रति कृतज्ञ 
नही रहेगा क्योकि एक सौ वर्ष मे किए गए झ्लोपण के बदले उन्होंने भारत को जो कुछ लौटाया 
७ थवा भारत के लिए उनकी प्रतिनिधि यहाँ की सरकार ने जो कुछ किया वह नम्रण्य था । 


विदेशी पूंजी*--अनुमानत १९३९ तक रेलो, चाय-बागानों, उद्योगो व खानो आदि के 
विकास हेतु ६० करोड स्टलिग पौड की शुद्ध पूंजी लगी हुई थी । हम यह बता चुके है कि १७४७- 
१९३९ तक १२० करोड स्टलिग पौड (वर्तमान मूल्यो के आधार पर ६०० करोड़ पौड) की 
धनराशि भारत से बाहर भेज दी गई । इस प्रकार जितना घन देश के बाहर मया उसकी तुलना में 
विदेशी पूंजी का आगमन बहुत थोडी मात्रा में हुआ | फिर, घन का निकास देश से सदा के लिए 
कर दिया गया था जबकि विदेशी पू"जी लाभप्रद विनग्रोग हेतु आग्ल पूजीपतियो द्वारा यहाँ भेजी 
गई ! यह कहना अनुचित न होगा कि भारतीय जनता का शोषण करके बाहर भेजी गई पूणी का 
एक अंश इसका देश में ऋणो के रूप में वापस भेजा गया ताकि वह आग्ल पूजीपतियों को पुत्र 
लाभ प्रदात कर सके । 


एक उल्लेखनीय वात यह भी थी कि यह पूंजो जिन चाय के बागानों, खानों या जूट 
उद्योगो में लगाई गई उनमे सारे उच्च अधिकारी अंग्रेज थे। इन कम्पनियों के लाभ पूजी के 
ब्याज, अधिकारियों को प्रार रॉयल्टी व लाभाश के रूप में करोडो रुपये प्रतिवर्ष भारत से बाहर 
भेजे गए । यह धनराशि भी वस्तुओं के रूप मे ही वाहर भेजी गई । कुल मिलाकर विदेश्षी प्रूंजी ने 
देश भे छोस औद्योभिक विकास की नीव नही डाली और केवल उन उद्योगों भें इसका विनियोग 
किया गया जो शीघ्र लाभ प्रदान कर सकते थे । 


विवेचनात्मक संरक्षण--सरकार की इस नीति के अनुकूल प्रभावों का ऊपर वर्णन किया 
जा चुका है । परन्तु यदि नि८्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो संरक्षण की नीति सरकार की सहानुभूति 
का परिचायक नही थी । यदि राज्य की नीति भारत के उद्योगो को पूर्णतया स्वावलम्बन की ओर 
प्रेरित करने की होती तो कनाडा व आस्ट्रेलिया जैसे देशो से हम नहीं पिछडते जिन्होंने भारत के 
साथ ही औद्योगिक युग मे प्रवेश किया था | 


संरक्षण को अर्वाध म न तो विंभन्न उद्योगो के विकास मे समन्वय रखा गया और न 
ही आधारभूत उद्योगो को (लोहा व इस्पात, इ जीनिययरियग, रसायन उद्योग आदि) विकसित करने 
का प्रयास किया गया । यदि भारी एवं आधारभूत उद्योगो का विकास होता तो देश में दीघं- 
कालीन औद्योगिक विकास की पृष्ठ भूमि का निमाण होता | वुकेनन ने १९३४ मे चिखा, “'प्राकृतिक 
दृष्टि से भाग्यशाली होने तथा इतना विशाल बाजार होने पर भी इस समय कारखानो में देश को 
कार्यशील जनसख्या का केवल २% सलग्न है।”४ इस प्रकार सरक्षण ने न तो नये उद्योगों के 
विकास हेतु अवसर दिए और न ही औद्योगिक विकास की नीव मजबूत की । 
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इस प्रकार स्वत्त त्रता मे पुर्व॑ तक देश का विक्रास स्ववमेद हुआ और राज्य की तीति ते 
इसमे कोई उल्लेसनीय योगदान नहीं दिया | कपास, जूट, कोयला और लोहा भारत भ पर्याप्त 
माशय में थे और यदि इनका उपयाग उद्योगों मे कर भो लिया गया तो कोई आश्यर्य की बात 
नहीं थी। दूसरी ओर साथनो की प्रचुरता के वावजुद अतेक उद्योग इौशवावस्था में हो रह गये 
क्याकि ब्रिटिश सरकार उनका विकास नहीं चाहती थी | भारत का स्थान लोहे व कोयले के मिश्रण 
तथा जन सम्पदा की हृष्दि से विश्व में तीसरा तथा उत्तम लोहे की हृष्टि से सर्वोच्च है, तथापि 
स्वत॒त्रता के पूर्व तक "% में १% लोह व कांयछे का तथा केवल १५% जल सम्पदा का यहां 
(30008 क्या जा रहा था । यह सब स्वतत्रता से पूर्व के आर्थिक गत्तिरोध का स्पष्ट 
प्रमाण है | 


६ 


भारत की जनसंख्या 
([709ा ०777०) 


पिछले अध्याय में हम यह देख चुके है कि भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से एक 
भाग्यशाली देश रहा है, लेकिन यह भी उस समय स्पष्ट कर दिया गया था कि विदेशी शासन होने 
के कारण १९४७ तक भारत के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग नहीं किया गया और 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ही आथिक विकास की योजनाएँ बनाकर यह सकलप किया जा रहा है कि 
निकट भविष्य मे ही इन सव सावनो का इष्टतम उपयोग करके हम जनता का जीवन-स्तर 
बढा देंगे । 

जब हम आर्थिक विकास तथा योजनाओ की चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से 
हमारे समक्ष देश की जनसख्या तथा जनसंख्या की वृद्धि की समस्या उपस्थित हो जाती है। 
उत्पादन की गति चाहे जितनी बढा दी जाए, यदि जनसंख्या की वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है, यदि 
अतिरिक्त उत्पादन की अपेक्षा अतिरिक्त उपभोक्ताओं की सख्या अधिक है तो हमारा आधथिक 
विकास अवसद्ध हो जायगा तथा प्रगति के स्थान पर परागति हो सकती है। यह हमारा दुभग्य 
है कि भारत में जनसख्या की वृद्धि बढुत अधिक रही है और फलस्वरूप विकास हुने की अपेक्षा 
यहाँ वेकारी व भुखमरी की समस्याएं वृहत्‌ रूप में चतती रही है। स्वतन्त्रता के पश्चात भी 
आधिक विकास की गति पचवर्षीय योजनाओं के वावजूद इसीलिए तहीं वढ सकी कि जन॑सख्या 
न केवल शूल रूप से बढ़ी, बॉल्क इसकी दाौद्ध की दर भी १४% से बढ़कर २५% हो गई। 
इस्तीलिए आर्थिक विकास का अध्ययन तथा आशिक विक्रास के प्रयास उस समय तक अपूर्ण रहते 
है जब तक कि जनसस्या की समस्या का निराकरण नही हो जाता । 

भारत मे केवल जनसख्या की वृद्धि ही एक समस्या हो सो बात नही है। वास्तव में 
भूख, क्प्ट तथा वेदना जनसस्या के आविक्य से नही, बल्कि बहुत थोड़े उत्पादकों की तुलना में 
बहुत अधिक खाने वालो की उपस्थिति से प्रारम्भ होती हे ।! मारत इस कथन का अपवाद नही है 
और इसो कारण भारत में खाद्य समस्या आज तक भो विद्यमान है। रजनी पामदत्त के 
शब्दों मे “जनसम्या के आविक्प से उत्पन्त खाद्यान्न के अभाव में श्रम की कार्यक्षमता घढ जाती 
है। दुर्भाग्य से भारत में ३०% नोगो को समुचित एव शक्तिप्रद भोजन नही मिलता ।£ 


भारत की जनसंख्या--एक ऐतिहासिक समोक्षा 
किग्सले डेविस का अनुमान है कि भारत की जनसश्या उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक 
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तक लगभग स्थिर रही थी । उनके मत में ईसा से ३०० वर्ष युर्व से लेकर १८०० ई० तक भारत 
की जनसापया १० से १२ करोड के बीच रही थी ।#* 


जनसब्या मे इसके बाद भी जो कुछ वृद्धि हुई वह बहुत कम थी । १८०० ई० से लेकर 
१८७१ तद जबसख्या की वापिक वद्धि दर ० ४ प्रतिशत से लेकर ०८ प्रतिशत तक रही थी। 
मद्यपि १८६७ व १८७१ के बोच जनसघ्या मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तथापि सामान्यतः जनसंख्या 
की बुद्धि भारत में १८७१ तक बढ़त रूम थी । कार साँडर्स का अनुमात है कि इसे अवधि में 
यूरोप की जनम स्‍्था भें १७ प्रतिशत तथा अफ्रोका की जनसंख्या में १२ प्रतिशत वाधिक 
बद्धि रही थी ।* 


१८७१ व १८९१ के बीच भारत की जनसरया २५ ५ करोड से वठकर लगभग २८ 
करोड हुईं, जिसता यह अथ था कि २० व॑प की अवधि म॑ केवत २५ वरोड को पुल जनसंद्या में 
वृद्धि हुई । (कापिक वृद्धि १ २५ प्रतिशत औसत) १८६१ व १९०१ के बीच भारत को अनेक भयकर 
दुर्भिक्षो का सामता करता पडा । फिर भी जनसन्या में विशेष कमी नहीं हो सकी । 


१८६१ के बाद के जनसल्या के इतिहास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते 
हैं. प्रभम, १८९१ से १६९१ तक न ली, १९२१ के पश्चात्‌ की अवधि ॥ भारत की वर्तमान 
परिधि के आधार पर जतमख्या का विवरण इस प्रकार रहा था !? 


१४६१ के पश्चात जनसल्पा (करोड़ो में) 


१८९ २३५९ 
श्द्ण्१्‌ रहे ५५ 
१६११ रड ६० 
१९२१ र४ड ८१ 
१६३१ २७ ५४५ 
१६४१ ३१ २८ 
१९५१ ३५ ६९ 


१६६६ में भारत की जन-सल्या लगभग ४४ करोड थी | 


१८९१ से १६२९१ तक भी महामाश्यों एवं आवालो के प्रवोष के कारण भारत की 
जनसख्या अधिक नही बढ़ सवी। ३० वष की इस अवधि भे जनसख्या को कुल वृद्धि १% ही 
थी, जिम्रके अनुसार वाधिक वृद्धि ०१७% के लगभग रही। उपरोक्त ताबिका के अनुसार 
१८६१ व १६०१ के बीच जनसूू्या मे वृद्धि होने की अपेक्षा कम्मी का स्पष्ट सकेत भिलता है। 
इंस कमी का कारण जंसा कि उपर वंतायाजा चुका है, महामारियों व अकालो का प्रकोप 
रहा था । 


परन्तु जंसा कि तालिका से स्पष्ट है १९२१ के बाद से ही भारत मे जवतल्या की 

चद्धि अधिक तोत्र गति से हुई। वापिक वृद्धि इसके पृव ० २% से भी कम थी जो १६५१-६१ 

के दशक मे २२% हो मई । अन्तिम अनुमानों के अनुसार १६६१ तथा १६६८ के बीच जनसख्या 

४४ करोड से वढकर ५२ करोड हो गई। अन्य शब्दा म इस अवधि में जतक्षल्या की वृद्धि १८% 

हु र्छ हे प्रदार भारत से जतसल्या की वृद्धि प्रगतिशील रूप भे हो रही है, जैसा कि अग्न तालिना 
स्पष्ट है ! 
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जनसख्या को घृद्धि 
अदृधि कुलब॒ृद्धि (करोड़ में) 
१९०१-१९२१ श्३ 
१९३१-१ ९४१ हार 
१६४१-१९६१ १२७ 
१९६१-१९६८ ८० 


भविष्य को जनसंख्या के कुछ अनुमान 


भारत की जनसंख्या सविष्य मे किस रूप में बढ़ेगी, इस विषय पर अर्थशास्त्रियों मे 
मतैवय नही हैं । जैसा कि स्पष्ट है, हमारी जनसख्या इस समय २-५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्र- 
वृद्धि दर से बढ़ रही है । यदि जनसंल्या की वृद्धि दर स्थिर रही तव भी २६-२७ वर्ष के भीतर 
जनसंख्या दुगुनी हो जाएगो । प्रो० मेलत बॉम ने केन्द्रीय साख्यिकी संगठन ढार! प्रस्तुत आंकड़ों 
को सूचीबद्ध करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि १९७६ तक जनसंख्या की वृद्धि दर १"४७% 
रह जाएगी (! योजना आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि १९६६-७१ के बीच जनसंख्या की 
वृद्धि २५% रहेगी, फिर प्रो० मेलन बाम का उपरोक्त तिष्कपं कहाँ तक व्यावहारिक होगा, नहीं 
कहा जा सकता । योजना आयोग का अनुमान है कि १९७१ तक देश की जनसंश्या ५५४ करोड 
व १९७६ तक ६२-५ करोड हो जाएगी। अन्य शब्दों मे १९६६-७१ के बीच जनसंख्या की 
वृद्धि दर २५% रहेगी और १६७१-७६ के वीच भी इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना 
नही है । 


परन्तु इत अनुमानों से सर्वथा भिन्न प्रो० विलेम होल्स्ट का अनुमान है। अपने एक 
खोजपूर्ण लेखश मे बताया है कि १६६५ व १६६१ के बीच भारत की जनसंख्या ४८'७ करोड़ 
से बढ़कर ९७ ५ करोड हो जाएगी । वे अनुमान लगाते है कि १९६०-६४ के बीच जनसख्या की 
चक्रवृद्धि दर २४% रही थी पर १६७५-७९ के बीच यह बढकर २८% हो जाएगी | उनके मत 
में भारत की जनसंल्‍्या की वृद्धिदर मे १९८५ के वाद कमी हो सकती है। प्रो० होल्स्ट यह 
महसूस करते हैं कि १९६०-६४ व १९८५-८९ के वीच जन्मदर ४० प्रति हजार से घटकर १५ 
रह जायगी जवक्कि पृत्युदर १६९५ से घटकर ८ प्रति हजार रहते की सम्भावना है। सर्वाधिक वृद्धि 
१९७५-८४ के बीच (२८% प्रतिवर्ष) होगी, ऐसा उनका विचार है । 


कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट है कि जनसंख्या-विस्फोट (0090800॥ ९७900807) की 
समस्या भारत में अभी कम से कस २० वर्ष तक रहेगी और यदि इस पर नियंत्रण नही किया 
गया तो स्थिति और भर्भंकर हो सकती है । हमारे वर्तमान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा० एस० चन्ध- 
शेखर का कथन है कि १९६८ के मध्य में भारत की जनसंख्या ५२० करोड़ थी और प्रतिवर्ष कम 
से कम १ ३ करोड की वृद्धि जनमंण्या मे होती है। उनका अनुमात है कि १९६७-९७ के बीच 
भारत को जनसंह्या १०० करोड़ हो जाएगी । लेकिन डा० सुखात्मे का अनुमान है कि सन्‌ १९८१ 
तक भारत की जनसंख्या ६३ करोड से ६८ करोड के बीच होगी ।* उन्हे घह आशा है कि १९६६ 
के पक्चात्‌ जन्म-दर से प्रगतिशील रूप से कर्मी होगी । यदि जनसख्या को वृद्धि १६७१ के बाद 
१८% की दर से हुई तो १९८१ तक देश की जनसख्या ६३ करोड होगी। परन्तु डा० सुखास्मे 
के ये अनुमान सही प्रतीत्त नहीं होते क्य कि उन्होने जो मान्यता जवता के सुधरते हुए दृष्टिकोण 
के प्रति ली है, वह अनिश्चित है । 
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( छंद ) 


इत्ही अनुमानों से मिलता जुलता अनुमाव संयुक्त राष्ट्र सभ हारा प्रकाशित रिपोर्ट से 
प्रस्तुत किया गया है ।! इस रिपोर्ट के अनुसार तीव माव्यताएँ ली गई है : प्रथम के अनुसार १९८० 
के बाद जनमख्या की वृद्धि मे कमी होगी, ट्वितोष मान्यता के अनुसार १९६५ के बाद जनसंख्या 
की वृद्धि दर कमर होगी और तृतीय मान्यता के अनुसार १९७० के बाद जमसख्या की वृद्धि धटतो 
दर पर होगी ; इन तीनो मॉठल के आधार पर ऊचे मध्यम तथा निम्त वृद्धि दरों को लेत हुए 
२००७ ईल्ब्ी तक जनसख्या की वृद्धि इस प्रकार होगी 


(जनमछ्या करोड में) 


ऊँची दर सोच दर प्रध्यम दर 
[पराझा। पक्राका) ([[०७ भग्ाश्गा) (१४९०॥७०७४ १2797) 


वृद्धि दर में कमी होने का वर्ष 


१६५० से १६६५ से १६७० से 
१९६० डरे २७ डरे २७ हे २७ 
१९७० भ्द रेर ४४ ६० भ४ ३२ 
१९८० ६९ ६३ ६६ १५ श्ट र३ 
१९९० दि कट ७८ २९ 5३११ 
२००० ११२१७ ९० ८० ९८ ११ 


परल्तु १६६५ से १९६७ तक की प्रवृत्तिया अनुकूल नहीं रहो और इसलिए मध्यम 
वैरिए ८ को लेते पर भी २०वी शताब्दी के अन्त तक भारत को जनसस्या ९८ करोड़ हागी । 
लगभग इतता ही स्तर सुखात्मे, होल्म्स और योजता आयोग ने भी अनुमानित किया है। 


जन्म तथा मृत्यु दरें--वस्तुत जनसख्या की धृद्धि दर जन्म तथा मुत्यु दरों के धात्मव 
अन्तर का ही दूसरा नाम है । यदि यह अन्तर घटना चला जाय तो वृद्धि दर में प्रशतिशील दर से 
+ । अन्तर घटने का कारण मृत्यु दर से कमी अथवा जंत्म दर मे वृद्धि या दोनों ही हा 
सकते हैं । 


पिछके १६ २० वर्षों मे आथिक विकास के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था मं जो सुधार 
हुआ जिसके कारण भारत मे भत्युदर तो कापी ०म हो गई है परम्तु जन्म दर म केवल लाममात्र को 
ही कभी हा सकी है। १८९१ से १९२१ सके वापधिक जसादर ४६ से ४९ तथा मृत्युदर ४३ में 
४७ प्रति हजार रही थी । परन्तु १९२१ के पश्चात्‌ से मृत्यु दर में कमी प्रारम्भ हुई तथा १६३१- 
१९४१ के दशक में यह घट्कर 3१ प्रति हजार रह गई | १९४१ ५१ में यह २७ ४ प्रति हजार 
तथा १९५१-६१ भे १८ प्रति हंजार तक घंद गई।॥ वूसरी ओर जन्म दर मे होने वाली कभी 
अत्यग्त गौण है तथा १९६१ तक यह घट कर ४१ तक पहुँची थी । यही कारण है कि ज॑नमस्था 
की वृद्धि दर (जन्म व मृत्यु दरो का अन्तर) प्रगतिशील रूप से बढ रही है । 


लेकिन यह सतोघ का विषय है कि १९६४१ के वाद से भारत के घने आवाद रज्यो 
में जन्मदर भी तेजी से घटने लगी है । १९६१ व १९६८ के बीच अग्न राज्यों में जमदर में 
काफी हास हुआ है 
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(६:६९ - 


जन्म दर (प्रति हजार) 
(१९६१) (१६६८) 


महाराष्ट्र है 444 ३२८ 
मैसूर ४१०६ हरेक 
क्केरल रेट ९ रेड २ 
आंध्र प्रदेश ३९९ ३१९२ 
पश्चिमी बाल डरे ३९७ 
असम डरे ड २५६ 


यदि अन्य राज्यों मे भी (जिनके विषय मे अन्तिम सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकी है) 
जन्मदर के ह्ाास की प्रवृत्ति यही रहे तो भारत की जनसख्या वर्तमान विस्फोटक स्थिति से झीघ्य 
ही निकल सकती है इसमे कोई सदेह नही है । 


जनसंख्या को आशातीत वृद्धि के कारण 


भारत मे पिछले ८५ वर्षो में जितनी जनसख्या बंढी है उसके पूर्व के ३०० वर्षो में 
उससे आधी भी वृद्धि नही हुई थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है १९५१ व १९६८ के बीच 
ही जनसंख्या की वृद्धि १६ करोड की हो गई । इस आशातीत वद्धि के कारणों को गम्भीरतापूव॑क 
समझे बिना जनसख्या की विस्फोटक समस्या का समाधान दूँडना संभव नहीं होगा । ये कारण 
इस प्रकार हैं 


(१) जलवायु एवं भौतिक वाताबरण--भारत को जलवायु गर्म होने के कारण लोगो को 
परिपक्व अवस्था भी जल्दी प्राप्त हो जाती है। श्लीघ्र परिपक्व होने के कारण विशेष रूप से 
लडकियों के विवाह यहां जल्दी किए जाते हैं । इसके अलावा जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ 
प्रजनत की अवधि भी लम्बी होती है । 


(२) वीरा एस्‍्टे का कथन है कि १९वीं शताब्दी के मध्य से जैसे-जैसे भारत में श्ाति 
एव सुहृढ़ शासन व्यवस्था कायम होती गई जन-जीवन अधिक सुरक्षित हो गया । दूसरी ओर सती 
प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इन दोनों कारणो से भी जनसंख्या की वृद्धि 
अधिक होना स्वाभाविक था ।* 


(३) अशिक्षा एवं भ्रज्ञान--भा रत मे स्वतत्नता से पूर्व केवल ११% व्यक्ति साक्षर थे और 
आज भी इतका अनुपात कुल जनसख्या के तीसरे भाग से कम है। महिलाओ, मे साक्षर वर्य का 
अनुपात तो २० से २२% तक ही है । यहाँ यह उल्लेखनोय है कि साक्षरता का अर्थ भारत में 
अक्षर ज्ञान माना जाता है। वस्तुतः अशिक्षा के कारण यहाँ के अधिकाश लोग अधविश्वासों में 
फंसे रहते है, उनमे दुरदर्शिता नहीं आ पाती तथा वे परिवार के आकार के सम्बन्ध में तठस्थ 
रहते है ५ झातगरए के राप्यरथ ले उदाप्यीतय एछले है ॥ उदपहएण स्वह्ााय १६२५९ के चाजजीिचाह-ीरो- 
घक अधिनियम पारित हुआ तथा यह अप्रैल १९३० से लाग्रू होना था। अशिक्षा के कारण इस 
बीच की अवधि में विवाहित लडकियों की सख्या ड्योडी हो गई । 


(४) निर्धनता-भारत मे अधिकाश परिवारों के आथिक साधन बहुत कम है। साथ ही, 
इन परिवार का आकार भी प्राय बडा होता है । फलस्वरूप वालक छोटी उम्र ही में काम करने 
लगता है और माँ-वाप सन्‍्तान के आग्मत में कोई आपत्ति नहीं देखते। मनोविज्ञान के कुछ 
ज्ञाताओ का यह भी कथन है कि निर्धनता के कारण मनोरजन का वैकल्पिक साधन उन्हे उपलब्ध 
नही हो पाता और शादी तथा प्रजनन के सम्बन्ध में वे सावधान नही रह पाते । 


(५) विभाजन का प्रभाव--भारत मे जनसख्या का सार १९४७ के बाद बढ़ने का एक 
कारण यह भी हुआ कि देश के विभाजन के वाद अविभाजित भारत की जनसंख्या का ८१% भाग 
भारत में रहा तथा केवल १९% पाकिस्तान मे भया, जबकि भारत को कुल क्षेत्र का केबल ७७% 
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एवं पॉकिस्तान को २२% भाग प्राप्त हुआ | इस प्रकार अपेक्षाकृत भारत मे जनसस्‍्या का भार 
अधिक रहा । 

(६) साम्राज्िक परम्पराएं--भारत की अधिकाश जातियो मे विवाह ऐच्छिक नहीं अपितु 
अनिवार्य होता है। हमारी परम्परागत मान्यताआ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह करना 
अनिवार्य है. फिर विवाह के पश्चात्‌ यदि दम्पत्ति को सतान प्राप्त नही हुई तो भी उनका निरस्कार 
होने लगता है । यह आइचय्य की बात हैँ कि आज भी अधिकाश भारतीय परिवारों मे सतान को 
ईएवरीय देन माना जाता है तथा सतानदहवीन व्यक्ति का समाज में तिरस्कार हाता है । 


(७) नियोजन हुए विकास्त का प्रभ्ाव---स्वतत्रत्ता के बाद, विश्रेपरूप से आधिक नियोजन 
की अवधि में दो घटकों ते जनस्स््या की वृद्धि मे काफी योग दिया--प्रथम तो मृत्युदर मे कमी 
और द्वितीय आयु अनुमान का विस्तार | १९५१-६६ के बीच जहाँ जन्मदर ४२ प्रति हजार से 
घट कर ४० प्रति हजार हुई, चिकित्मा प्रणानी में पर्याप्त सुधार होने से मृत्युदर २३ प्रति हजार 
से घट कर १६ प्रति हजार रह गई। इसी अवधि में ओसत आयु ३३ ५ ब् (पुस्वों की) व ३१९६ 
वर्ष (महिलाओ की) ये बढ़कर क्रश ५० वध वे ४७ ५ व हो गई । 


(८) आँकडो में सुधार--जनसस्या में वद्धि अधिक होने का एक कारण यह भी है कि 
गत पर्चीस-तीस वर्षो में भारत की जमप्तस्या-सम्बन्धी ऑकड़ो में पर्याप्त सुधार हुआ है । १९५१ 
की जनवणना रिपोर्ट में जनगणना आयकत ने स्वयं यह स्वीकार किया कि जन्भदर के रिकॉर्ड में 
१९४१-४१ के बोच जन्मे हुए शिशुओ में ३२% नही लिये गए थे जबकि मृत्यु-सरुया में २८% 
की रिकॉर्ड गही लिया गंयो। १९५२ के पश्चात जंब १९६१ की जतगणवा ई दो आकडी के 
इकट्ठा करने में अधिक सावधानी वरती गई तथा जन्म व मृत्यु का अधिक सही छग से रिकार्ड 
लिया गया। ड्रा० ज्ञानचन्द तथा डा० घोप के मत में भो जन्म व मत्यु के आँकड़े सही नहीं होने 
के कारण ही जतत्ख्या का सही अनुमाव भूतकाल में लगाना सम्भव नही था । किस्से डेविस ने 
भारत की जनसल्या के १९४१ तक के भाकड़ों में निम्त दोष बताए हैं. (॥) उस समय तक केवल 
ब्रिटिश भारत वी जनसख्या के आँकडे दिए जाते थे तथा देशी रिवासता के ऑकडो की उपेक्षा 
की जाती भी, (!!) १९३२ तक पिछली जदगशता के समय दी गई जन्मदरों के आधार पर ही 
जवसहया की वृद्धि का अवुमाव लगा लिया जाता था) सायारणतया चक्रवृद्धि जन्मदर तहीं थी 
जाती थी । (॥) जन्मदरो का प्रकाशन माताओ की आयु के आधार पर नहीं होता था। (४) 
जन्म-सम्बत्वी सूचनाए' देने की व्यवस्था अपर्याप्त तथा अभनन्‍्तोपजनक थो। 


जनसख्या का आधिक्य--अर्तयक प्रभाव 


उत्तसवीं शताब्दी के भष्य से जैसे-जसे जनसख्या की वृद्धि तीद्वतर होती गई बैसे-दैसे 
साद्य-समत्या विकट होती चली गई । परिवार का आधार बडा होते के साथ साथ क्षाय के साधनों 
में दुद्धि नही हेरे सको और फलस्वरूप जीवन-स्तर में आधातीत कमी हो गई। दूसरी ओर भतिक 
वर्ग में जतेसह्या की वृद्धि अपक्षाहुत कम हुई तथा उपभोग्य वस्तुओ की माँग बढ़ने के कारण 
इतके मृत्यो में काफी वृद्धि हुई । इसका यह परिणात्त हुआ कि जहां निधतो की स्थिति ज्ञोचनीय 
होती गई, दूसरी ओर घतिक वर्ग (व्यापारी तथा उद्योगपति) के पास धन का सचय होता चला 
गया 


जनसस्पा की आश्ात्ीत वृद्धि के फतस्वहुप देश के कृपि-क्षेत्र का अधिकाश भाग 
खाद्यान्न उगाने के लिए प्रगुक्त किया जाता रहा है । १९११ मे तो खाद्यान्नो के लिए कुल कृपि क्षत्र 
९०% प्रयुक्त किया गया था जबकि कपास के लिए यह अनुपात ४ २% था। ११६७ ६८ तक भी 
खाद्याजों के लिए कुल कृषि-क्षेत्र कः लगगग ८०% से अधिक मांग प्रयुक्त किया जाता था। 
खाद्यात्नों को प्रार्थामकता देने का भाश्वय यह होता है कि हमर व्यापारिक फ्सलो का उत्पादव चेजी 
से नहीं बढा सकते। भारतोय कृषक के लिए कृषि एक ज्ोने का तरोका है और इसलिए बह पहले 
अपने व परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है ५ 
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जनसंख्या की वृद्धि अधिक होने का प्रभाव कृषि पर इसलिए भी अधिक हुआ कि भूमि 
प्र जनसख्या का भार बढने के कारण भूमि उपविभाजन तथा ऋणग्रस्तता की समस्याएँ विकट 
होतो गई । इन सभस्याओ का अगले अध्यायों मे विस्तार से चर्णत किया जाएगा, पर यहाँ इतना 
बता देना पर्याप्त है कि इनके लिए जनसंख्या की वृद्धि भी काफी सीमा तक उत्तरदायी है । 


यहु जनसंख्या का आधिक्य ही है, जिसके कारण भारत मे प्रति व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं 
का उपभोग बहुत कम है और यहाँ लोगो का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। जीवन-स्तर नीचा होने 
के दो घातक परिणाम होते है। प्रथम तो यह कि लोगो का स्वास्थ्य पौष्टिक पदार्थों के अभाव में 
ठीक नही रह पाता और इससे उनकी कार्यक्षमता निम्न स्तर पर रहती है। और दूसरा यह कि 
माँ-श्राप बात स्वास्थ्य ठीक नही होने के कारण बालक भी स्वस्थ नहीं होते । 


हाल ही मे डा० एस० चदब्द्शेखर ने जनसख्या के आधिकय तथा लिम्त स्तरीय स्वास्थ्य 
की चर्चा करते हुए बताया है कि जहाँ विकसित देशो में शिशुओ की मृत्यु-सख्या २० से २५ प्रति 
जार (प्रतिवर्ष) है, भारत में यह अनुपात ९० प्रति हजार है। इसी प्रकार यहा प्रसवकाल मे प्रति 
हजार महिलाओ मे से ८ की मृत्यु हो जाती है, जबकि विकसित देशों मे यह अनुपात २ प्रति 
हजार है । (लेख 870८ &९णा०प्रा० हेल्श०७, 300 26, 967) 

डा० जा सी० जंदान ने हाल ही में प्रकाशित एक लेखों मे अल्प विकसित देशों की 
जनसंख्या-शद्धि की समीक्षा करते हुए कहा कि इन देशों मे प्रति व्यक्ति आय के वर्तमान स्तर को 
बनाए रखने के लिए कुल विनियोग का ६५% प्रयुक्त करना होता है जबकि विकसित देशों मे कुल 
विनियोग का २५% हो वहाँ को उच्च स्तरीय आय को बनाए रखेने के लिए पर्याप्त है। भारत के 
लिए उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आय का १०% से अधिक विनियोग करने तक तो भारत मे प्रति 
व्यक्ति आय स्थिर रहेगी | याद आय को बढाना है तो विनियोग का राष्ट्रीय. आय में अनुपात १५ 
से २०% करना होगा । व॒स्तुतः यह जनसख्या की तीत्र वृद्धि के ही कारण है। इा० जाजं जैदान 
ने कहा है कि भारत में वढी हुई जनसख्या के लिए प्रति वर्ष कम से कम ५०७ #रोट डालर की 
जरूरत होती है । [देखिए तालिका संख्या ४ व ५) वे आगे यह भी बताते है कि जैसे-जैसे जन्मदर 
भविष्य में कम होगी वैसे-वेसे यह समस्या और अधिक ग्रम्भीर हो जाएगी । 


जनसख्या अधिक होने के कारग वेदारी तथा अधं-बेकारी (05807563 छा९७॥90$- 
7७॥) की समस्याएँ भी विकट होती चली गई । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय कृपि-क्ष त्र के 
अलावा ५३ लाख ब्यवित बेकार थे। द्वितीय योजना के अन्त तक इन व्यक्तियों की संख्या 
९० लाख हो गई । वास्तव में योजना आथोग ने स्वयं यह स्वीकार क्या है कि बेकारों की सख्या 
का यह अनुमान वास्तविकता पर आधारित नहीं है और इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में 
बेकारों की सख्या इससे कही अधिक है। १९७६ तक अनुमानत भारत मे श्रमिकों की सख्या भे 
उतनी वृद्धि हो जाएगी जितनी कि अमरीका की वर्तमान कार्यश्लील जनसंख्या है तथा यह वृद्धि 
ब्रिटेन की वर्तमान श्रम-बरक्ति से ढाई गुनी होगी | निश्चय ही जनसंख्या की वृद्धि (डा० चन्द्रशेखर 
के मतानुसार) निकट भविष्य मे १-१२ करोड प्रतिवर्ष हो जायगी, जबकि नवीन भ्राविधियों के 
उपयोग से रोजगार की सम्भावनाएं' तदनुसार उपयुक्त नही रह पाएंगी । जहाँ तक अधं-बेकारों का 
प्रश्न है इनकी सही सख्या का अनुमान आज तक नही लग पाया है। ये वे बेकार है, जिन्हे पूरा 
काम नही मिल पाता । यह कहना काफी सीमा तक ठीक है कि अधंवेकारों मे लगभग ५१ 
करोड देतिहुर मजदूर या कृपको के बे २०-२२ प्रतिशत परिवार सस्मिलित है, जिनके पास दो 
एकड से भी कम भूमि है तथा जो परिवार विवद्य होकर सीमित साधनों पर जीवन बसर कर रहे 
हे हू सब समस्या इसीलिए है कि भारत मे वर्तमान साथनों को तुलना में जनसंख्या बहुत 
अपिक है । 

जनसंख्या का ग्रामीण तथा शहरी क्षत्रों के आधार पर बेटवारा 


हे किसो भी सतुलित अथेव्यवस्था मे गाँवों तथा नगरों के मध्य जनसख्या का संतृलित 
वितरण होता है | औद्योग्रिक ऋान्ति के पश्चात्‌ जैसे-जुंसे औद्योगिक नगरो तथा व्यावसायिक केन्द्रो 
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का विकास हुआ नगरों की जनसख्या का जनुपाल वढता चजा गया । पश्चिमा टेशों का यत्रीकरण 
तथा बृहत स्तरीय उत्पादन के युग म नगरीकरण का मृत्रपात हुआ तथा तेजी से नगरो की जनसख्या 
बढ़ने लगी | 


आरते में यद्यपि लाखा की जनसख्या मे गाँव रह तथा देन को अधिकाश जनसख्या भी 
गावा म ही रहती आई है तथापि १६३ी झताब्दी के मध्य तक नगरा तथा योवी मे जनसंख्या का 
सतुलित वितरण था । लेकिव पाश्वाय दचो के विपरीत सस्ते तथा यात्रो द्वारा निर्मित वल्तुओो 
के आविर्भाव में यहाँ के नगरों भे स्थित कृदीर एवं लधु उद्योगों पर घातक प्रभाव डाले तथा 
फलत्वत्प गायों को जतसल्या का अनुपात बढ़ने लगा ) १८९१ मे गाँवा तथा झहरा की जनसब्या 
का अनुपात क्रय ६० ५ तथा ९४ था। वॉींगवी शताव्दा म धीरे घीरे उद्योगों का विकास होने 
लगा और फ्लस्वरूप सगरा की जनसस्या बढ़ने जगी । निम्न तालिका से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता 
है कि १९६१ तक नगरो की जनसख्या का अनुपात किस सीमा सके बढ गया था 


ग्रामीण जनसंख्या नसयरों को जनसल्या (प्रतिशत मे) 
१९११ ९० १ ९९ 
१९३३१ ४७९ १११ 
१९४१ ८६१ १३९ 
१९५१ ८२७ १७३ 
१९६१ ८२२० १७ ८० 


नगरो की जनसंख्या का विधरण दते समय १९५१ की जनंगंणना रिपाट में मिम्न वात्त 
स्पप्ट की गई 


(ज) ५००० से अधिक जनसस्या वात केद्भा को ही नगर समया जाएगा । 
(व) इन तगरा में रहने दाझे ७५ प्रतिचत प्रौढ स्थ्री-पुम्ष गर कृषि कार्यो में लग हो । 
(स) नगर की जनसंख्या का घदत्व कम-से कम १०० ्यक्ति श्रति बगमील हो । 


लेकिन दा के विभित राज्यों में नगर की जनसह्या का अध्पात भिन्न भिन्न है! 
राजस्थान झामाम व मध्य प्रदेश के नगरा मे लगभग १९ प्रतिदत व्यक्ति रहते हैं जबकि गुजरात 
महाराष्ट मैसूर मद्रास कैरल उत्तर भत्य तथा जिहार में लगभग २९ प्रतिशव्‌ (महाराष्ट मे लगभग 
२८ प्रतिशत) जनसंख्या नगरा में रहता है। १६३१ का जनगणना के अनुसार २ ०० ०५० से 
अभिक जनसंख्या वाले तगरों की सख्या १७ थी। १९५१ तक यह सख्या बढ़कर ३२ हो गई। 
१९६१ दी जदगणना के अनुसार १०७ नगरो की जनसख्या १ ०० ००० से अधिक थी तथा नगरो 
की कुल जनसल््या का ४४ प्रतिद्चत भाग इनम रहता था । १७ लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों 
को जनसख्या सात थी कथा इतमे १७ प्रतिशत नागरिक जनसख्या रहती थी ॥7 


उपरोक्त आकड़ो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में वड़े भगरों मे अधिक लोग 
रहते हैं तथा छाट नगरो में अपेक्षाकृत बहुत कम लोगो का सिवास है। इसका मुख्य कारण यह है 
कि अत्यत छोटे दगरा में रोजगार प्राप्त करना इतना सरल भही है जितना कि वंडे नगरो में है । 
उवास की प्रारम्भिक स्थिति मे जतसप्या का छोदे नगरो की अपेक्षा बड़े सगरों में केन्द्रित होता 
स्वाभाविक भी है । 


] छेक्त किग्सल डेविस न यह विचित्र सत्य स्पष्ट किया है कि नयरो की जवसस्या बढ़ने 
के साथ-साथ बड़े नगरी में मनुष्या का छोट्से क्षत्र मे जमाव हो जाता हैं तथा गदगी एव 
अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण सग्रा में गावो की अपेला मत्युदर अधिक होती है (? 





] [068 966--9 2] 
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॥ 


( छर३े ) 


जनसंख्या का व्यवसाय के अनुसार विवरण 


किसी भी देश की आथिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व यह्‌ जानना आवश्यक है 

कि कुल जनता में कितने लोग काम में लगे हुए है तथा कितने लोग अन्य व्यक्तियों पर जीविका के 

लिए निर्भर है अथवा आशिक रूप से वे जीविकायापन कर लेते है। जिस देश में कार्यरत जनसंख्या 

॥ अनुपात अधिक होता है वहाँ घन का उत्पादन अधिक होगा तथा लोगों की आय एवं जीवन- 

स्तर भी ऊँचे होगे। इसके विपरीत जिम देझ्य में कायरत व्यक्तियों की संख्या वहुत कम है अथवा 
आंशिक रूप से काम करने वाले श्रमिकों की सख्या अधिक है वहाँ आय कर होगी । 


कुछ लोगो की मान्यता है कि कृषि पर जहां अधिक निर्भरता होती है वहाँ लोग गरीब 
होते है, लेक्नि यह सही नहीं है। अध्याय तीन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कनाडा, 
न्यूजीलैण्ड एवं आस्ट्रेलिया आदि देशों मे प्रति व्यक्ति आय इंगरलण्ड, जरमती व जापान जैसे 
औद्योगिक देशों से भी अधिक है। भारतीय जनता की निर्धनता का कारण अधिक लोगों का कृषि- 
कार्यो मे लगे रहना नहीं हैं वल्कि कृषि-प्रणालियों का पिछडा होना है । 


१६३१ में पहली वार जतगरणना के समय जनसख्या का व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण 
किया गया तथा काम में लगे हुए तथा बकार व्यक्तियों में स्पप्टतत अन्तर प्रगट किया गया। इसके 
पूर्व साघारण रूप से चार श्रेणियों मे जनसख्या को बाँटा गया था। १९०१ से १६२१ तक इन 
आर श्रेणियों मे जनसख्या का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गाया ४ 


१९०१ १६११ १६२१ 
जनसंख्या (करोड़ों ले) प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत 
(अ) कच्चे माल का उत्पादन १९२ ६७४ रर१ ७२७ रश११ ७३१ 
(ध) तैयार वस्तुओं का उत्पादन ५६ श्९७ ५६. ८४ ४६ १७७ 
(स) प्रशासनिक व अन्य सेवाएँ. १० ३५ १० ३३३ १० ३२ 
(द) विविध २७ बड़ १७ श्६ १९ ६० 


१६३१ मे (विभाजित भारत के आधार पर) कुल जनसख्या २७४ करोड थी, जिसमे 
लगभग १० करोड़ ३० लाख (३७ ६ प्रतिशत) व्यक्ति पूर्ण रूप से कार्यरत थे--१ करोड ९० लाख 
व्यक्ति आशिक रूप से काम भें लग्रे हुए थे तथा १४ करोड व्यक्ति (५४४ प्रतिशत) आवश्यक- 
ताओ की प्रति हेतु अन्य लोगो पर निर्भर थे यानी कोई काम नही करते थे । 


पिछले कुछ वर्षो भे, यद्यपि औद्योग्रीकरण की गहठि काफी वढी है तथा(प कृरपि का 
महत्व पूर्ववत्‌ है । १९११ से १९४१ तक कार्यरत जनसख्या मे ओंद्योगिक श्रमिका का अनुपात १० 
व ११% के बीच रहा । आथिक नियोजन वी अवृधि मे निर्माण-कार्यो का पर्याप्त विस्तार होने से 
इनमे रोजगार बढा है । 


१९५१ तथा १६६१ में विभिन्न व्यवसायों के अनुसार जनसख्या का वितरण इस प्रकार 


रहा था : 
१९५१ १६६१ 
(कुल का्यशील जनसख्या का प्रतिशत) 

(३ )इृषि ६६८५ ६४ ८८ 

(॥ ) जमल, खान खोदना 
व बागान २७९ कट 
(77 ) घरेलू एवं बडे उद्योग... ९८४ ११२७ 
(४ ) भवन व सडक निर्माण ११९ १४१ 
( ५ ) यातायात एवं परिवहन २०४ र्‌र८ 
( ' ) सेवाएँ शश्‌८ट० ११७७ 
(५३) अन्य प्र्ड९ है..क 





शुछ०ा०्० श्ग्गा०० 


( छ४ 


१६५१ से १९६१ के वीच जहाँ कृषि मे सलग्न व्यक्तियों का अनुपात कमर हुआ है-- 
बागाना, उद्योगो तथा यातायात व परिवहन मे लगे हुए व्यक्तियों का अनुपात काफी बढ़ा है। 
फिर भी अम्य देशों को भाँति यहाँ कृषि पर निर्मेरता बहुत अधिक है । किंडलबर्जर के मतानुसार 
१८२० में अमरीका में कृषि मे सलग्त व्यक्तियों की सख्या ७२ त्रतिशत (भारत में लमभग ५२%) 
थी, १८८० में यह घटकर ५० अंतिशत (भारत में ६२ प्रतिशत अनुमानित) रह गई तथा १९४० 
में केवल १९ पतिशत रह गई (मारत ७० प्रतिशत)* इ ग्लेड मे यह अनुपात तगंभेग ६ प्रतिभत है। 


कृषि पर यह निर्भरता तो निकट भविष्य मे कम होनी सभव नहीं है, लेकिन जनसंख्या 
का बह अनुपात, जो कृषि में अनावश्यः रुप से सलग्न है, अतिरिक्त रोजगारों (विशेष रूप से उप- 
भोग्य वस्तुएं बताने वाले कुटीर व लघ उद्योगों) मे प्रयुक्त किया जा सकता है । 


डा० वी० के० आर० वी० राद के मतानुसार १९५१ से १६८६ तक यदि ३६० 
करोद अतिरिक्त होगा को कृषि में तथा ८८० करोड व्!यक्तियों को ग्रैर कृपि व्यवप्तायों मे काम 
दिया जाय तो कृषि में सलम्न व्यक्तियों का अनुपात घटकर ११% के लगभग रह जाएगा | यदि 
इम अनुपात को ५६% तक लाना है तो भो इस अवधि में ४ करोड व्यक्तियों के क्षि तथा ७४ 
करोड लोगों को अन्य व्यवसायों मे प्रयुक्त करना होगा । पर यदि हम गैर कृषि क्षेत्री मे आवश्यक 
पूंजी नही जुटा सके तो हमारी कृषि पर निभरता घटने की अपेक्षा बढ़ती जाएंगी ।? 


लिंग अनुपात (5०५ ७0०) इटली, फ्रास अमरीका तथा इ ग्लेड आदि देशो भे॑ पुर्पों 
की अपक्षा महितराओ का अनुपात अधिक है । निम्न तालिका से इस तथ्य की पृष्टि हो जाती है. $ 


प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओ का भ्रदुणात 


श्पप० श्६३६ १९५०-५१ 
इटली च+ ज+ १०५२ 
स० रा० अमरीका ६६५ ९९३ १०३९ 
फ्राम १०३३ १०८८ १०७० 
इ ग्लैंड व वेल्स १००५ १०७१ १०७७ 


.__ , भारत मे महिलाओ का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है तथा विरत्तर कम हो रहा 
है, जैसा तिम्त तालिका से पता चलता है 


भारत में महिलाओं का प्रति १००० पुरुषों पर अनुपात 





बष॑ १६०१ १९३१ 








१६११ | १९२१ १६५१ । १६६३ 








समस्त भारत १७२ ९६४ ९५५ २५० ९४६ ह४१ 

















इस औसत की अपक्षा कम महिलाभा की संख्या राजस्थाव, आसाम, उत्तर प्रदेश, 
पश्चिमी वगाल, पजाव तथा जम्मू एक कश्मीर मे है। उडीक्षा त्था केरल मे प्रति एक हजार पुरुषों 
बे पीछे १००१ तथा १०२२ महिलाएं भो हैं। आज़ प्रदेश मे ९८१. विहार म ९९४ तथा मद्रास 
मे ९२२ महिलाओ का अनुपात है । मनीपुर गोआ-दमन ड्यू एवं पाडिचरी से महिलाओं में पुस्पो 
की अपेक्षा महिलाओं का संख्या अधिक है । 

जिन राज्या में महिलाओ का अनुपात कम है वहाँ निर्धनता तथा अभाव के कारण प्रसव- 
काल में महिलाओ की मृत्यु अधिक होती है । 
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( ७५ ) 


प्रत्याशित जोवनाबधि 
(96 ए<ए०लथाएड) 
पाश्चात्य देशों की तुलता में भारतीय (औसत) नाग्ररिक की आयु कम है । छेकिन 
बीसवी शताब्दी के आरभ से चिकित्मा-सुविधाओ का विकास होने के साथ-साथ औसत आयु में 
भी वृद्धि हुई है: 
१९०१ १६११ १९३१ १९५१ 





औसत आयु | पुरुष स्त्री | पुस्ष स्त्री । पुरुष स्त्री | पुरुष । स्त्री 
अनुमान वर्षा मे| २३ ६३ | २३१९६ | २२५९ | २३ ३१ (२६ ९१| २६ ५६| ३३ ५६ ३१ ६६ 











१९६१ में पुस्पों तथा महिलाओ को औसत आयु का अनुमाम क्रमश: ४७ व तथा 
४६ ३३ वर्ष माना गया था । १९६८ में पुरुषों दा औसत आयु अनुमान वढकर ५१ वर्ष हो गया। 
योजना आयोग का अनुपात है कि चिकित्सा प्रणालो एव स्वास्थ्य-व्यवस्था में सुधार होने के साथ- 
साथ प्रत्याशित जीवनावधि और अधिक बढ़ेगी । 


बस्तुतः प्रत्याशित जीबनावधि में वृद्धि के फलस्वरूप काम करने की आयु भी बढ़ती है 
तथा बचत का अनुपात भो बढ जाता है। परन्तु इसके लिए यह भी जरूरी है कि देश में काम के 
पर्याप्त नये अवभर उत्पन्न किए जाएं ताकि दीघंकाल ठक वर्तमान श्रमिक तथा नये श्रमिक 
उत्पादक कार्यो में योगदान दे सकें । यह हमारा एक दुर्भाग्य है कि प्रत्याशित जीवनावधि के बढ़ने 
के साथ-साथ हम रोजगार के नए स्रोत उसी अनुपात मे नही जुटा पा रहे है । 


अवस्था-मेद -एक समाजशास्त्रो के तिये अवस्था-भद का अध्ययन बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
संडबर्ग नामक एक जनसदूया-विशेषज्ञ का कथन है कि साधारणतया १५ तथा ५० वर्ष के दीच देश 
की जनसख्या का ५० प्रतिशत अनुपात होना चाहिए । इससे अधिक तथा कम आयु वाले व्यक्तियों 
के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि जनसख्या बढ रही है स्थिर है अथवा कम हो रही 
है । १५ ब्ष से कम आयु के व्यक्तियों का अनुपात वढने पर जनसख्या की बुद्धि का परिचय मिलता 
है, जबकि ५० वर्ष से ऊपर को आयु वाले व्यक्तियों का अनुपात बढ़ने पर जनसख्या में स्थिरता 
अथवा कमी का पता लगता है । 


छेकिन यह वर्गीकरण एक ऐसे देश के लिए उपयुक्त है जहाँ आथिक विकास परिपववता 
की स्थिति तक पहुँच गया हो । १९३१ की जनगणना रिपोर्ट मे यह तथ्य प्रकट किया गया कि 
१० वर्ष से १४ बर्ष की आयु के छडको की आयु वास्तविक आयु से अधिक तथा लड़कियों की आयु 
वास्तविक आयु से कम बताई जाती है| विशेष रूप से इसलिए कि हिन्दू मान्यताओं के आधार पर 
मॉ-बाप सही आयु बताने से डरते है, क्योंकि ऐसा करने पर समाज उन्हे लडकी का विवाह जल्दी 
करने को मजबूर कर सकता है । प्रश्न है जहाँ आयु का अनुमान ही सही नही हो वहाँ अवस्था- 
भेद के आधार पर कोई भी अनुमान लगाना कहाँ तक उचित है ? 

फिर भी अवस्था-भेद के जो कुछ ऑकडे हमे मिलते है उनसे जात करना सरल हो जाता 
है कि देश मे काम करने योग्य आयु-श्रणी में कितने व्यक्ति हैं। भारत भे अवस्था-भेद का ज्ञान 
निम्न तालिका से हो जाता है | 


अदस्था-श्ष णियों (वर्ष) 


चर्षे ०-१५ श्धन४र ५४५ ल्‍था अधिक 
१६३१ ३९९ भ्र्गा५ ९६ 
१९६१ डशु० डरे १६० 


१९६१ में १५ वर्ष में ४० दे तक की श्रेणी मे भारत में ४० प्रतिशत थे, लेकिन 
अनुमान है कि इनमे पर्दानणीन हिन्दू तथा मुस्लिम महिलाओ को अलग करने के बाद कुल ३० प्रतिशत 
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स्‍त्री पुर्प काम करन योग्य थे । इसके विपरीक्ष अमरीका में लगभग ५० प्रतिश्ञत व्यक्ति (कु 
लनसघ्या मे १५ से ४० वप वी आयु के) काम बरन योग्य थे। भारत में चार वष तक के रिशुओं 
का अनुपात १४ ० प्रत्तितात है जबकि अमरीका में यह अन्रपात १०८ प्रतिशत है। इसी प्रकार 
५ वए से १४ वय तक की आयु वाले व्यक्तियों का अनुपात भारत में २४८ हैं और अमरीका से 
१६ ३ प्रतिषत ॥ इससे यह सिंद्ध होता है कि अमरीका जसे प्रगतिगीब देचों की अयेक्षा यहाँ शिशुओं 
जब काम नरों करने योग्य लडक जडकिया का अनुपात भारत में बहुत अधिक है ॥ 


अवस्था भेद व ज्ञान इसलिए भी जावष्यद है कि हम स्त्रियों व पुरयों की संतान 
उत्पन्न करने की योग्यदा का इसके जञाघार पर पता जग्रा सकते है। सामायत १५४४ को आयु 
सन्‍्तान आप्ति वी अवस्था मानी जाती है। भारत में १९६५ मे १० करोड दम्पत्ति थे जिनमे से 
उक्त आपु थ शी में ९०% दर्म्पति आते थे । इन ९ करोड़ दरपत्तियो मे से ४ २ करोड दम्पतियों 
(४७०५) के पास औसतन ४ या इससे अधिक सन्‍्तानें थी १ ४ करोड़ दम्पत्ति (१५ ५%) के पास 
तोन ता थी और केवल ३५ करोड़ परिवार सतान रहित थे या जिनके पास २ या इससे 
कम बच्चे थे ह 


क्या भारत पर मास्थस का नियम लागू होता है ” 


माल्थस ने जनसख्या क॑ विषय मे यह विचार ब्यक्त किया था कि जनसख्या की वृद्धि 
रेखागणित के प्रगतिशीकू अनुपात से होदी है जबकि खाद्य सामग्री का उत्पादद अकंगणित क अनुपात 
से बढ़ता है। उहोने कहा कि प्रयेक २५ वष की अवधि मे जनसस्या दुगुती हो जाती है । फलस्वरूप 
जनसबख्या एवं खाद्य सामग्री से अछवलत की स्थिति से पूव ही जनसख्या की वद्धि को नहीं रोका 
जाए तो प्रकृति स्वयं अकाल बाढ़ यद्ध अथवा महामारिया के प्रकोप द्वारा जतसल्या के अतिरेक को 
मिटा देती है। भारत मे भी आज लगभा उसी स्थिति का आभास होता है) करोड़ों व्यक्तियों को 
जिप्त देश मे पर्याप्त भोजन प्राप्त नही हो मके तथा भाखों थर्यक्ति जहा अभाव तथा बेकारी से 
पीडित हा स्पष्ट है उस देश में जनाधिक्य है और यह विचार व्यक्त किया जाता अस्वाभाविक 
नहीं कि वहा साल्यस का नियम बायू होता है। इस सायता को पृष्ठभूमि में निम्नाकित कारण 
प्रस्तुत किए जले हैं 


(१) जनसब्या की आशातीत बद्धि--जनसब्या की वृद्धि मे सम्धावित ऊपर दिए भाकडो 
सेयहस्पष्द होता है कि जनसरूया की चद्धि दर भारत में बहुत अघक है। १६०० ईस्वी से लेकर 
१८७६१ तक जनसद्या लगभग २७० वर्षों में दुगुनी हुई थी लकिन १८७१ से १६५१ तक केवल ८० 
वष में जनसख्या फिर दुगुना हो गई तथा डर यह है कि अब ४० व में शायू” फिर जनस एफ हुगुनी 
हो जाएगी । तापय यह है कि जनमख्या की वद्धि-दर भी भारत म तेजा से बढ़ रही है-- मल ही 
मात्यत द्वारा अस्तुत दर के आधार पर यह्‌ वृद्धि नही रही रो । आसस्‍्ट लिया की जितती जनसप्या 
है उससे अधिर जनसख्या तो हमारे यहा हर वष बढ जाती हु । 


(२) महएमारियाँ भूतकाल में महामारिया का अत्यधिक प्रकोप रहा तथा हैना प्लग 
मभीर मकछरिया से धासो व्यक्तियों वी भ्रति वष मध्यु होती रहो है । प्रो” रातादिने ते १९०२ से 
१९२१ तक प्छग तथा मलरिया से हुई मत्यु का विवरण देते हुए बताया कि इस बीच ८२ ६ लाख 
व्यक्तियों को प्लग से तथा १ करोड ८४ लाख के लगभग व्यक्तियों को मलरिया से मत्यु हुई । 


डा० चद्रीखर ने (अपने पूव उद्घत लख में) बताया कि चेचक व हैजे का आज भी 
भारत मे वहुत प्रकोप है । दुतिया मे १९६१ ३५ के बाच हैज से जितने व्यक्ति प्रभावित हुए उनम्रे 
सं भारत में थे शौर इस वीमारी स जितनी मप्यु हुई उत्तप्ते ४०% भारत में हुई थी। इनके 
अतिरिक्त लप्नोसी क्षय व अब घातक बीमारियों से लाखा ब्यत्तियों की हर साल मध्यु होती है। 
उधर देय में इतने साधम नही है कि हम सभी के [लए चिकिसा की ध्यवस्था कर सक । अनुमानत 
५० हुआर लोगो के बीच भारत में केवल एक डाक्टर है। 
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नगरो में भीड अधिक होने से क्षय का प्रकोप अधिक होता है तथा भीड अधिक होने 
का कारण जनाधिक्य भी है। गाँवों मे इसके विपरीत्त मृत्यु का कारण सही नही लिखा जाता 
तथा बहुत सी बीमारियों की तो रिपोर्ट भी दर्ज नही होती । ओवरसीज इकॉनामिक सर्वे (१९५३) 
के अनुसार १९५२ तक भी प्रतिवर्ष मलेरिया से १० करोड आदमी पीडित होते है तथा १५ 
लाख की इससे मृत्यु होती है । क्षय से पीडित व्यक्तियों को वापिक संस्या २५ लाख है। 


(३) अकाल--माल्थस ने पादरी होने के नाते यह मान्यता ली थी कि जनाधिक्य मानव 
समाज की स्वय की भूल का परिणाम है ओर प्रकृति इसके लिए अतिथृष्टि अनादृष्टि अथवा बाढ़ 
के रूप मे भी दंड दे सकती है | नैसगिक रोको मे अकालो का सर्वाविक प्रभाव रहा हैं। अकालो 
का प्रकोप भारत मे पहले भी होता था, पर १९वीं शताब्दी में एक के बाद एक लगभग तीस 
अकाल पड़े । इनमे से १८७६ से लेकर १६०० तक १८ अकाल पडे, जिनमे टो करोड सात लाख 
व्यक्तियों की मृत्यु हुईं। बीसवीं ध्ताव्दी मे अकालों से ३० करोड से अधिक व्यक्ति प्रभावित हुए 
तथा ३ करोड व्यक्तियों से अधिक की मृत्यु हुई। स्पष्ट है, भारत में अकालों का अत्यधिक 
प्रभाव रहा है और माल्थस ने जो कुछ कहा था वह काफो सीमा तक भारतीय परिस्थितियों के 
लिए प्रयुक्त होता है। 


(४) भुखमरी तथा अभाव--माल्यस ने जनसख्या तथा खाद्य-सामग्री के जिस असन्तु- 
लन की ओर इंगित किया था भारत उसका अपवाद नही है । ऊपर हम बता चुके हैं कि जता- 
घिक्‍य के कारण खाद्य का अभाव भारत में बहुत समय से चला आ रहा है। १७७५ से १९०० 
तक भारत में अनुमानत. ४ करोड़ व्यक्तियो की भूख से मृत्यु हुई । १९०० से लेकर १६४४ तक 
इसी प्रकार ३ करोड व्यक्ति भूख से मरे । एचवर्षीय योजनाओ द्वारा यद्यपि खाद्य समस्या पर 
विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर आजादी के बाद से अबतक लगभग € करोड 
ठव से अधिक अनाज _विदेशों से आ चुका है और यह जनाधिक्य का ही परिणाम है । 


(५) कृषि प्रधान अथंध्यवस्था--प्रोण० अलक घोष जनाधिवय के लिए यह भी तक देते 
हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान 5-वस्था तो है ही--अधिकाश लोगो को केवल जीतै-भर 
के लिए साधन मिल पाते हैं (बहुतो को वे भी नही मिलते) उनका कथन है फ्रि आथिक विकास 
की तुलना में जनसख्या की दृंद्धि अधिक होना जनाधिक्य का ही द्योतक है । 


(६) परिवार-नियोजन तथा निरोधक उपायों का आश्रय--माल्यस ने जनाधिक्य को 
समस्या को रोकने के लिए निरोधक उपायो के विपय मे सुझाव दिया था। भारत में भी गत कुछ 
वर्षो से परिवार नियोजन वध्यीकरण तथा औपधियों के उपयोग की लोकप्रियता बढ रही है । 
इससे यह पता चलता है कि धीरे-धीरे भारतीय जनता को यह अनुभव हो रहा है कि उनकी सख्या 
बहुत अधिक है तथा उच्चतर जीवन-स्तर तक पहुँचने के लिए नियत्रित इंद्धि होती चाहिए । दूसरे 
शब्दों में माल्थस द्वारा बताई गई दिश्ला मे हम लोग्र चलने का प्रयास कर रहे हैं । 


उपरोक्त तर्को के आधार पर यह कहा जा सक्तता है कि भारतीय परिस्थितियों मे 
माल्यस का तियम सशायू होता है, यटपि उसी रूप में नही जैसा कि माल्थस ने सोचा था । 


राज्य की जनप्तख्प(-पम्बन्धो नोतिः 


... यह ऊपर बताया जा चुका है कि जनसंख्या को आश्ञातीत वृद्धि आर्थिक विकास की 
ग्रति में अवरोध उत्पन्न कर देती है। यदि क्षय के किसी रोगी को केवल पौष्टिक पदार्थ दिए 
जाएं तो वह स्वस्थ नहीं हो सकता । रोग का निदान होने के साथ-साथ टॉनिक दिए जाने पर ही 
लाभ हो सकता है। भारत जैसे अत्पविकसित देझो मे आथिक पिछडापन तथा निम्त जीवन-स्तर 
आदि वे समस्‍यायें हैं, जिनका निदान केवल योजनाओं द्वारा ही सभव है। लेकिन साथ ही मुख्य 
रोग यानी जनसंख्या की वृद्धि दर पर भी नियन्त्रण पाना आवश्यक है | सभ्व है, नियोजन द्वारा हम 
उत्पादन दुग्रुना कर लें। पर उसी अवधि मे जनसख्या भी दुगुनी हो जाय तो नियोजन व्यर्थ है। 
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यही सब सोचते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत परिवार-तियोजद को भी एक महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है। योजताओ के पूर्व श्री १९४६ मे भोर कमेटी तथा १९३८५ में तत्कालीन 
काँग्रेस के अव्यक्ष श्री सुमापचन्द्र बोस ने जन्मदर को नियत्रित करने के लिए परिवार-तियोजन 
को सिफारिश की थी, परन्तु विदेशी शासव होने के कारण उतके सुझाव निष्फल रहे । 


प्रथम योजनाकाल मे १२६ शहरो तथा २१ गाँवों मे परिवार-तियोजन केन्द्र खोले 
गए । द्वितीय योजना के अन्त तक ११०० गाँवों तथा ५४९ अझहूरो में इस प्रकार के केद्धो की 
स्थापना हो चुदी थी । प्रथम दो योजताओं मे ५ करोड १८ साख रुपये परिवार-मियोजन के लिए 
खर्च हुए । 


ठृतीय योजना के प्रारम्भ में ही इस बात को अच्छी तरह समझ लिया गया था कि 
देश के अर्थयक् विक्नास की गति बढाने के लिए परिवार-वियोजन के कार्यक्रमा को सर्वोपरि महत्व 
दिया जाय । जहाँ १६६१ में १६४९ परिवार नियोजन केद्ध वश उपकेन्द्र थे ! इसमे गाँव के केन्द्रों 
की संख्या २४ २ हजार थी । इतदी सल्या १६६२ तक वढा कर लगभग २६ हजार कर दी गई । 
इसके अथवा गर्म निरोधक औपधियों के वितरण हेतु ७०३० केश गाँवों में कार्य कर 
रहे थे। इन केद्वो मे औषधियों व सेवाओं के अलावा परिवार-नियोजन पर परामर्श भी दिया जाता 
है | परिवार-नियोजन कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाने के लिए केद्धीय स्वास्थ्य भत्नालय का 
पुनगठन करके इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य वे परिवार-नियोजन मैजालय कहा जाने लगा है। परिवार- 
नियोजन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारो व केन्द्रीय मंत्रालय के बीच बेहतर सम्पर्क के लिए 
क्षेत्रीय सचालको वी नियुक्तियाँ की गई है। कुल मिलाकर गत योजता से परिवार नियोजन पर 
२७ करोड रुपये खर्च हुए । ऐसा विश्वास क्रिया जाता है क्रि १९६८ तक, संतान उत्पत्ति के योग्य 
दस्पतियों मे से ११ ६१ को परिवार नियोजन के द्वारा पूछा स्प से प्रभावित किया जा चुका था 
तथा इसमे १० लाख बच्चो के जन्म को क्रतिवर्ष रोका जा सकता था । 


छोगी योशवा काल में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को और बढाया जायगा। 
इनके लिए प्रा वर्ष की इस अवधि में ९५ कराड़ रुपया खच करते का प्रावधान है। १६६९-७४ की 
अवधि में सूप तथा वन्ध्यीकरण के व्यापक उपयोग द्वारा जन्मदर ४१ प्रति हजार से घटाकर १२ 
प्रति हजार तक ब रने वा लक्ष्य है । नगरो को धनी वस्तियों तथा गांवों में इसी उहू श्य से परिवार 
निपषोजम अभियानों को और बढाया जाएगा। मेडीकूत कॉलेज के के विद्यार्थी जो अध्ययन समाप्ति 
के धाद इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग सेना चाहेगे, वे इसके लिए राज्य से विशेष सहायता 
अययन समाप्ति तक प्राप्त कर सकेंगे ! यहाँ पर उल्लेखनीय है दि १९६६-६७ की अवधि तक 
परिवार विशोजन के कार्यक्रगीो पर ८४ करोड रुपए खच किए गए! १९६८ तक ५३ २ लाख 
£4020 का बन्ध्यीकरण क्या जा चुका था तथा २७ वाख महिलाओ ये लूप धारण कर 
लिया था। 


रेडियो सिनमा ग़द्दा व अन्य रोचक कायक्रमा के माध्यम से जनता में परिवार नियोजन 
आवश्यकता को बढाया जाएगा । केद्वीपर परिढवार तिप्रोजन विभाय ने इत सबके लिए अतिरिक्त 
१४४ करोड़ रपये की स्कीम तैयार की है। 


१६७३-७४ तक १० करोड़ दम्पत्तियों के लिए परिवार नियोजन की जरूरी सुविधाएं 
उपलब्ध हो सकेगी | इसके लिए ५,५०० ग्रामीण परिवार नियोजन क्रेन्र, ६१,००० उप केन्द्र तथा 
१८०० शहरी केन्द्र उद समय तक स्थापित फिए जा चुऊँगे । चौथी योजना में परिवार नियोजन 
पर ५० करोड़ स्पए के ध्यय का प्रावधान रखा गया है। 


हमे यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि जनसंख्या की समस्या पर नियत्रण करना 
एक दुष्बर कार्य है। जनसब्या को रोरने के विए यद्यपि परिवार तिश्रेजन के कार्यक्रम आशानुसार 
सपल नही हो सक्े हैं, फ़िर भी धीरेन्यीरे जनतावारण इस वात को अनुभव करने लगा है कि 
छोटा परिवार एक सु्ती परिदार होता है। जरूरत इस बात की है कि ब्ष्यीकरण तथा अन्य 
उपायों के प्रति प्रचलित खातियों को दुर किया जाय ६ 


हे 


( ७६ ) 


डा० एस० एन० अग्रवाल ने एक लेख मे बताया था कि यदि भारत मे लडकियों का 
विवाह १६ वर्ष की अपेक्षा १९ वर्ष के बाद किया जाय तो २० वर्ष के भीतर जन्म दर ४० प्रति 
हजार से घटकर २९ प्रति हजार रह जाएगी । क्योकि सब्तान उत्पन्न करने की आयु (१५ से ४५ 
बर्ष) मे इससे कमी हो जाएगी | भारत सरकार को चाहिए कि इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार 
करके इसे कार्यान्वित करे । अनेक अर्थशास्त्री तथा समाजश्यास्त्री गर्भपात को कातूनों मान्यता देने 
का भी अनेक वर्षों से आग्रह कर रहे है, पर धामिक भावनाओं के दबाव मे ऐसा करना संभव 
नहीं होगा । 

परन्तु इसके समानान्तर ही हमे रचनात्मक उपाय भी अपनाने होगे । नवीनतम साधनों 
द्वारा यदि हम कृषि-उत्पादन बढाए' तथा रोजगार के नये स्रोत प्रारम्भ करें तो बढती हुई 
जनसंख्या हमारे लिए एक भयकर समस्या के रूप मे नहीं रह सकेगी । केवल जन्म दर को कम 
करके या मुत्युदर को बढ़ाकर जनसंख्या का हल खोजना पलायनवाद का ही भ्रतीक होगा । हमे साथ 
ही अधिक उत्पादन भी करना होगा । डा० ज॑दान ने लिखा है कि नई किस्मी के बीजों द्वारा अल्पकाल 
मे खाद्यान्नों का उत्पादन दुगुना किया जा सकता है जवकि जनसंरूषा को दुगुना होने मे ३५ वर्ष 
तक लग जाते हैं ।! जरूरत है एक ओर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को सफल बनाने की 
और साथ ही अधिक उत्पादन करने की । 
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हट । 


भारत को खाद्य समस्या 
(िता॥/8४ 7000 20060) 


प्रारम्भिक--महत्त्व 


मनुष्य की तीन आधारभृत आवश्यकताएँ है: भोजन, वस्त्र तथा मकान । इनमे 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन की है । यदि किसी देश के निवासियों को पर्याप्त भोजन 
वी प्राप्ति नही हो पातो तो वहाँ श्रम की उत्पादकता एवं तदनुमार प्रति व्यक्ति आय भी कम 
होगी । पर इसका यह आशय नहीं है कि पर्याप्त भोजन अथवा खाद्यान्नो का उस देश में ही उत्पादन 
हो । देश में खाद्यान्नो का उत्पादन कम होने पर विदेशों से आयात करके इस कमी को पूरा किया 
जा सकता है । पर इसके लिए आवश्यक है कि उस देश के पास पर्याप्त विदेशी विभिमय हो तथा 
विश्व के बाजारों मे अतिरिक्त खाद्याञ्ष हो । 


देश की वर्तमान जनस ख्या के लिए ही पर्याप्त खाद्यान की उपलब्धि आवश्यक नही है । 
यह भी जावश्यक है कि बढती हुई जनसख्या वे! तिए खाद्यान्नों दी उपलब्धि से भी वृद्धि होती 
जाय । इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि रेश की जनता को अंपने भोजन में पर्याप्त पोष्टिक 
पदार्थ भी प्राप्त हो । 


परन्तु भारत की स्थिनि इन तीनो हृ्टिकोणी से प्रतिकूल है! जैसा कि आगे बताया 
जाएगा, भारतीय जनता को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नही होता ) जनसंख्या की आशातीत वृद्धि के 
कारए खागतो का अभाव बढता जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ की जनता को सदुलित 
आहार नही मिल पीता ! 


प्रस्तुत अध्याय में हम भारत वी खाद्य समस्या का विभिन्न हृष्टिकोणों से विश्लेषण 
करेंगे और फिर राज्य वी खाद्य नीति वी आनोचनात्मक समीक्षा की जाएगी । 


खाद्य समसदा के विभिन्न पहलू 


जैसा कि ऊपर बताया गया हैं छाद्यात्ना कौ पयाप्त उपलब्धि सबस जरूरी है पर साथ 
ही संतुलित आहार का होता भी कम महत्वपूर्ण नहों है। अथ॑ज्ञास्त्रियों ने इसीलिए भारत की 
वर्तमान खाथ समस्या को तीन रपो में प्रस्तुत किया है. मात्रात्मक, गरुणात्मक तथा प्रशासनिक ! 


मात्रात्मक पहलू-- भारत को ? 7, ४८० प्र बढती हुई तिभरता इस वात की पुष्टि 
करती है कि भारत मे अवश्यकता से कम अनाज की उपलब्धि हो पाती है। परन्तु यह कहना 
गलत होगा कि अनाज वा यह अभाव स्ववत्त्रता के पश्चात ही प्रारम्भ हुआ है क्योकि इसी अवधि 
में जवमलथा ही बुद्धि प्रयतिणील रूप से हुई है! कुछ लोग (डा० गोपाल स्वामी भूतपूर्व जनगणना 


ु 


( «४१ ) 


कमिश्नर) यह तक प्रस्तुत करते है कि १६वीं शताच्दी मे भारत अनाज का निर्यात करता था 
और इसलिए उस समय अनाज का अभाव नहीं था । [उदाहरण के लिए १८७७ में भारत से ९ 
करोड रुपये से अधिक का अनाज विर्यात किया गया था)। परल्तु श्री रमेश दत्त का कथन है कि 
अनाज का अभाव होने पर भी इनका निर्यात किया जाता था । यहाँ तक कि १८७५ से १९०० के 
बीच पड़े अनेक भीषण अकालो के समय भी भारत से अनाज का काफी निर्यात किया गया क्योंकि 
ब्रिटिश सरकार की मालगुजारो-नीति के कारण काइतकारों को अनाज बेचना पडता था। यही 
अनाज व्यापारी लोग इ ग्लेड आदि देशी को निर्यात करते थे |! इस प्रकार यह त्त्क गलत है कि 
भारत अनाज का निर्यात करता था अत यहाँ १९वीं शताब्दी में खाद्यान्न का अभाव नही था । 


१९वीं शताब्दी में खाद्यान्न का अभाव कितना अधिक था यह इस तथ्य से स्पष्ट हो 
सकता है कि १८७३ व १९०८ के वीच खाद्यान्नो के खुदरा मुल्य ढाई ग्रुने से अधिक हो गये थे ।£ 
इसके बाद भी खाद्यान्नो का अभाव जारी रहा | श्री दयाशकर दुबे ने अपने एक खोजपूर्ण लेख? में 
प्रथम महायुद्ध काव तथा उसके कुछ समय पूर्व भारत मे विद्यमान खाद्य सकट की जो स्थिति बताई 
है वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जातो है 


खाद्यान्न की माँग, पुत्ति ३ अभाव 


(मिलियन टन में) 

कुल सॉग पूर्ति अभाव 
१९११-१२ ६४ रे शड ८० ९४५३१ 
१९१२-१३ ६३ ६० ५२ ९५ १०६५ 
१९१३-१४ घ्रे०३ डे ४६ १४५७ 
१९१४-१५ ६५१६ भरदाण्ड १११२ 
१९१५-१६ ध्श८टरे ५६३२ ६५१ 
१९१६-१७ ६६:१९ ४७ ९० <'२९ 
१९१७-१८ ६६ ४० ५८०६ < रेड 


यदि २४ करोड जनसख्या के लिए ८३ लाख टन से १४५ करोड टन खाद्यान्न का अभाव 
उश्च समय रहा ही तो आज की ५० करोड जनसख्या बे: लिए यदि इतना ही अभाव हो तो शाद्य 
समस्या का दायित्व स्वृतन्ध भारत की सरकार को देगा अविवेकपूर्ण नही तो और वया है ? 


श्री दुबे ते अपने उक्त लेख मे यह भी बताया कि १६११ से १६१८ को इस अवधि में 
२४ लाख बड़ो तथा ८० से ८२ लण्ख बच्चों को हो पर्याप्त भोजन मिल पाता या और कम से कम 
१५ १६ करोड देशबासी ऐसे थे जिन्हें आवश्यकता का केवल ३/४ खाद्याज्ञ ही मिल पाता था। 
इए०५ रधाऊमल्: णुदर्डी कप अनुणन है लि ६५५६४-४० के देश के » -३८ करोड वर्षक्तिफे: में रे 
१३-१४% ऐसे थे जिन्हे पर्याप्त भोजन नही मिल पाता था १ 

इसके बाद वर्मा तथा १९४७ मे पूर्वी बंगाल तथा परिचमी पंजाब के उपजाऊ क्षेत्र 
भारत से पृथक हा गए तथा फलस्वरूप खाद्यान्नो के अभाव की समस्या और दुरूह हो गई । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ खाद्यान्न कीं पूर्ति 


स्वतन्त्रता के पूर्व साद्यन्न का अभाव होने पर भी ब्रिटिश सरकार ने मुक्त रूप से इसे 
स्वीकार नहीं किया | १९४७ के बाद से, जैसा कि हम जनसल्या के अध्याय मे स्पष्ट कर चुके हैं, 
जनसल्या तेजी से बढ़ी, ओर फलस्वरूप खाद्यान्न का अभाव और भी ग्रुरुतर होता गया ! 





,. रि६06७0 [७७ ए०फाण्याए पिछाण> ्ण॑ 64 ५०, ॥, 9. 200 &78 ०. वा, 
99- 534-35, 
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( «४२ ) 


वस्तुत जनसख्या की वृद्धि के अतिरिक्त आय में वृद्धि होने के कारण भी खाद्यान्न की 
माँग से वृद्धि होता स्वाभाविक है) विज्ेप रूप से मारत जैसे देशो मे खाद्यातों की माँग की आय- 
लोच (0008 ४५४0०९) काफो अधिक होती है | डा० राजकृप्ण ने भारत म खाद्यान्नों की माँय 
को आय-योच ० ७ मानते हुए यह बताया है कि १९५१-६६ के बीच प्रति व्यक्ति आय में १ ४६% 
वृद्धि हुई । फलस्वष्प खाद्यान्नो की मांग १ ०२२% प्रतिवष के हिसाव से बढी । १९५१ में भारत में 
प्रति व्यक्ति जाद्यान्न का दंनिक उपभोग १३९ ऑंस था। इसी आधार पर खाद्यान्न की माँग व 
वास्तविक उपलब्धि का विरूपण उन्हाने किया है ।" 

खाद्यान्नो की माँग तथा वास्तविक उपसब्धि 


(मिलियन टब) 
वर्ष माँय वारतविक उपलब्धि शेष 
१९४१ श्र र७छ ४६ ४२ ज्नलटरे 
१९५२ ५३ ६६ अंदर ८५ नाई ८ 
१९५३ ५५ १५ ५२०८ न-हैं१० 
१९५४ ६ ४ ६१ ०१ नै४२७ 
१९५५ ५८ ३८ ५७ ८४ +-० ५४ 
१९५६ ६० ०९ भ८ट ४४ -२ ६४ 
१९५७ ६१९० ६१ १६ ज-9 छ४ 
१९५८ हरे ७९ २६ २६ +-७ ४५३ 
श्रश्६ ६५७६ ६७ ४६ +-१ ६७ 
१९६० ६७ ८८ ६७ ११ 5 कक 
१९६१ ७० ०९ ७१ ७५ +०६६ 
१६६२ छर्‌ ८४४ ७२ ३६ न्नज्ण्ण्द्‌ 
६९६३ ७४ ८६ $८ ६० “7६ २६ 
१९६४ ७७ ३५ ७० २१ जाछ्र४ 
१९६५ ७९ ९२ ७७२५ २ ४५७ 
१९६६ <२५९ हरे २६ ++९२३ 


जैसा कि स्पष्ट है, १९५१ से १९६६ तक केवल दो या त्तीन बार भारत में माँग की 
अपेक्षा खादाप़ों की उपलब्धि अधिक रही । परन्तु कुछ मिलाकर खाद्यान्नों का इस १४ व को 
अवधि में अभाव हो रहा ) 


१९६५-६६ तथा १९६६-६७ के दो वष खाद्यान्नो को उपलब्धि की हष्ठि से काफी 
प्रतिकूल रहे थे और इसी कारण १९६७ तथा १९६८ मे भो खाद्यान्नो की वास्तविक उपलब्धि माँग 
की दुलमां में कॉपी कैम रही 7 


ये सभी तथ्य इस बात की पुथ्टि वरते हैं कि भारत में मात्रा की दृष्टि से खाद्यान्न का 


].. एक्षुद्धाओचड * 5090. 0फलक्षाण5 १6 ई0908740॥५ (5६८ एएजाणा। €ैं: एज 
३४०४४५४--$९॥०॥०००३ 6, 967) १०66 6 
सोट वास्वदिक उपलब्धि उत्पादन का 2७ ५% मानी गई है--शेष वशु खाद्य, बीज 
तथा सामान्य क्षति के रूप में छोड दिया गया है। 

२ आदविक सर्वक्षण (इकोनॉमिक सर्वे १९६८-६९) के अनुसार १९६७ एवं १९६८ मे खाद्यान्ना 
की वास्तविक उपलब्धि (उत्पादद का ८७ ५९०) क्रमश ६ ४ करोड दन रहो थी। अति 
व्यक्ति दैनिक उपनब्धि १९६६-६७ तथा १९६७-६८ मे तदनुसार १४ आस तथा १६ १ 
आस रही । लेविन १९६७-६८ की उपलब्धि ११६०-६१, १९६१ ६२ तथा १९६४-६५ 
वी प्रति व्यक्ति उपलब्धि से भी कम थी । 

86४ &0०॥णा॥० 50४८५ (968-69 प४७॥८ ) 9 ) 


(६ «३ ) 


अभाव है। आथिक विकास के फलस्वरूप भारतीय जनता की आय मे वृद्धि होगी और यह आवश्यक 
है कि इससे उत्पन्न खाद्यान्न की अतिरिक्त माँग को पृत्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं | इसके 
बलावा प्रतिवर्ष १ करोड २० लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था हमे 
करनी होगी । 


खाद्य समस्या का गुणात्मक पक्ष : 


अर्थशास्त्र के विद्यार्थी यह मली-माँति जानते है कि मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं 
मे कार्यक्षमता रक्षक वस्तुए" भी सम्मिलित की जाती हैं | अनाज हमारे लिए जीवन रक्षक जहूरत 
है परन्तु इसके अतिरिक्त अपनी कार्यक्षमता वनाए रखने के लिए हमे चिकनी वस्तुएं, खनिज, 
बिटामित तथा अन्य पौष्टिक तत्वों की भी जरूरत होती है । दुर्भाग्य से मारत मे इन पौष्टिक तत्वों 
की समुचित पूर्ति नहीं ही पात्ती । 


विद॒व कृषि तथा खाद्य समठन (5&0) ने अनुमान किया है. कि साधारणतया प्रत्येक 
व्यक्ति को (सभी जायु वर्गों का औसत) अपने दैनिक भोजन मे २१०० केलोरी की जरूरत होती 
है । काम करने वाले व्यक्तियों की २८०० से ३२०० केलोरी प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। इनमें 
अनाज, दालें, चिकनाई, खनिज, तथा विटामिन सभी की मतुलित मात्रा मिलना आवश्यक है। 
भारत में पौष्टिकता सलाहकार परिपद्‌ ने अनुमान किया है कि एक भारतीय को १४ औंस अनाज, 
३ औस दाले, १० औस सब्जी, २ औस धी व तेल, १० औंस दूध, ४ औमस मछली-मास या अंडे, 
३ औंस फल तथा २ औौस शकर को जरूरत है । जहाँ तक अनाज का प्रश्न है, भारत में 
आवश्यकता से कम अनाज का उपभोग होने पर भी औमत उपभोग विश्व में सर्वाधिक है | परन्तु 
तथ्य यह है कि अन्य तत्व न मिलने के कारण ही भारतीय नागरिक अधिक अनाज खाता है । 


डा० सुझ्लात्म ने बताया है कि भारतीय नागरिकों को जितने पौष्टिक तत्व मिलना 
चाहिए, अपने आहार में उसकी अपेक्षा उन्हे बहुत कम सिल पाते हैं यह समस्या विशेष रूप से 
पिछडे हुए राज्यों मे अधिक गम्भीर है। पजाब, मध्यप्रदेश, पश्चिमी बग्ाल व भद्गास में पौष्टिक 
तत्व अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उपलब्ध होते हे । (देखिए सुखात्मे--पू्वे उद्धृत पृष्ठ १३१) 


... इस प्रकार भारतीय जनता को न तो पर्याप्त मात्रा मे भोजन मिलता है और न ही उस 
भोजन में सामान्यत पर्याप्त पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि हो पाती है। धन व आय के वितरण की 
विपमता के कारण देश के अधिकांश नागरिकों कों औसत मात्रा से मी कम आहार मिल पांता है। 


खाद्य समस्या का प्रशासनिक पक्ष 


खाद्य समस्या के प्रशासनिक पक्ष के अन्तर्यत हम देश में उपनब्ध खाद्यान्नो के वितरण 
को लेते है। जैप्ता कि हम जानते है भारत के विभिन्न राज्यो मे जनसख्या का वितरण एक सा 
नही है और न ही खा्याज्ञो का प्रति व्यक्त उत्पादन सभी राज्यो में समाल है । यही बपरण है कि 
केरल, असम, गुजरात व बिहार सर्दव अभावग्रस्त राज्य बने रहते है जबकि पंजाब, आध्रप्रदेश, 
महाराष्ट्र आदि राज्यो मे अनाज का अतिरेक रहता हे । यह अतिरेक अथवा अभाव की समस्या 
कृषि उत्पादन वी वृद्धि दरो की बसमानता के कारण और भी विक्रद होती जाती है । 


चूँकि प्रकृति ने स्वय भूमि की उरव॑राष्नक्ति मे भिन्नता रखी है, कृषि उत्पादन बढ़ने पर 
अतिरेक वाले राज्यों में खाद्याज्ञ की उपयब्धि बढतों जातो है और अभाव वाछे राज्य और अभाव- 
प्रस्त हो जाते हैं। प्रश्न है इस स्थिति मे खाद्यान्न का सन्तुलित वितरण किस प्रकार किया जाय ? 
यदि राज्य इस दिल्ला मे विवेकपुर्ण नीति नही बनाए तो एक ही अनाज के पूल्य विभिन्न राज्यो मे 
भिन्न होगे । दूसरी ओर सरकार यदि सन्तुलित विवरण का दायित्व स्वयं लेती है तो इससे स्वार्थी 





4. $68 #€ध्वााड ॥एठंब'5 07० णड़ भातणा$ (589) 965 9. 4, आवश्यक प्रोटीन 
का ८५%, लोहे का ७०%, चिकनाई का ३०%, चूने का ४०%, विटामिन ए का १४%, 
तथा विटामिन सी व डी का नगणष्य अनुपात एक औद्धत भारतीय नागरिक को प्राप्त होता 
है । विटामिन बी, बी-२ तथा बी-१२ का अभाव भी यहाँ एक आम वात है। 


( <४्ट ) 


तत्वों को प्रतिकृत दिशा मे कार्य करने का अवसर मिलता हैं और वे अनाज का “कृत्रिम अभाव” 
उत्पन्न कर देते है। सरकार अथवा प्रश्यासन द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से खाद्यान्न का सस्तुलित वितरण 
करना तभी सम्भव हो सकता है जबकि सरकार का अवाज के व्यापार व मूल्यों पर कंढोर नियस्नण 
हो और जैसा कि हम जानते है, प्रजातत्म के अन्तर्गत यह एक दुरूह काये है । 


अस्त, खाद्य समस्या का एक पक्ष प्रशासनिक मे है । प्रशासनिक तोदि के असफल होने 
का ही यह परियाम है कि खाद्ाद्यो की उपलब्धि विभिन्न राज्यो मे बराबर विषम बनी हुई है ) 


उपरोक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि भारत मे खाद्य समस्या एक गम्भीर 
समस्या है । अब हमे यह देखता है कि भारत की बतंमान खाद्य समस्या के कारण वया हैं तथा 
इस दिशा में सरकार वी क्या नीति रही है २ 


खाद्य समस्‍या के कारण 


(१) जनसंख्या को वृद्धि--जंसा वि हमने पिछले अध्याय में स्पष्ट किया है, भारत की 
जतसख्या पिछले वीस वर्षों मे २४% से २६% को वापषिक दर से बढा है। कुल मिलाकर पिछले 
कुछ वर्षों से १ २ करोड़ व्यक्ति देश मे हर तप बढ जाते है। यदि खाद्यान्ञ का उपभोग करने वाले 
व्यक्तियों की वृद्धि जनसल्या की वृद्धि का ७०% भी हो क्व भी ८४-८४ लाख व्यक्तियों के लिए 
अतिरिक्त भोजव की हमे व्यवस्था करनो पड़ रही है । यदि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का औसत उपभोग 
(वापिक) १४० किलोग्राम हां नो लगभग १ २५ करोड़ टव अतिरिक्त खाद्याप्न की हमे प्रतिवर्ष 
आवश्यकता होती है ॥ 


१६२० तक भारत वी जनसख्या धीमो गति से तथा खाद्यात्न का उत्पादन उसकी 
तुलना में अधिक गति में बढ़ा था। परन्तु १९२० से १९४४ के बीच जनसख्या वी ५ प्र 
० ८% रही जबकि खाद्यान्नो का उत्पादन ० २५% को दर मे वढा ! यह सही है कि बाद 
विशेष रूप से पिछले ४-५ वर्षो में हरी श्र/ त के कारण खाद्यान्न के उत्पादन की दर जनसंख्या की 
अपेक्षा अधिक हो गई है, फिर भी पहले भे चले आ रहे अभाव को हरी कार्ति दूर बरसे में सफल 
नही हो सकी है । 


डा लुई पालिंग ने १९६७ मे दिल्ली मे आजाद मेमोरियन छेक्चर के दौरात कहा था 
कि यदि भारत को खाद्य सकट से मूक्ति थानी है तो यहाँ उत्पादन बढाते के साथ-साथ १२ धर्ष मे 
जनसख्या की अधिकतम वृद्धि ५ करोड होनी चाहिए । 


वस्तुत जनसख्या की बृद्धि ही हमारे खात्य सकट का मुख्य कारण है ! एक अनुमान के 
अनुभार १९७६ तक भारत को जतसख्या ६३ करोड़ होगी तथा इसके लिए कुल १३ करोड हन 
खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। वर्तमात & ५ करोड टन के स्तर को यदि १३ करोड टन तक 
नही बढाया गया तो निश्चय ही खाद्य सकट और गम्भीर हो सकता है। अत* जतसख्या पर 
नियन्त्रण होना अत्यन्त आवश्यक है ए*ै 


(२) छाद्यान्न उत्पादन को अनिश्चितता--भारतीय कृपि मानसूव का एक जुआ है । 
१९६४-६५ की रिकॉर्ड फल के बाद दो वर्षों मे प्रद्ृति के प्रतिकूल रहने से खाद्यान्न के उत्पादन 
में काफी कमी हुई। दूसरी तरफ जनसल्या की वृद्धि जारी रही और फनत खाद्यान्न का गम्भीर 


] यद्यपि सरकार की सहानुभूतिपूर्ण नीति के फलस्वरूप केरल विहार तथा अन्य अभावग्रस्त 
राज्यो में भति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि वढी है तथापि अन्त्प्रोन्तीय विषमता अब भी 
काफी है। १९६४५ मे केरल मे त्रतति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि ११ ४ औस थी। बिहार व 
आसाम मे क्रमश ११६ औंस तथा १३ २ औंस की प्रति व्यक्ति उपलब्धि थी । दूसरी ओर 
उसी वर्ष पजाब मे प्रति व्यक्ति दनिक उपलब्धि १८ ३ औस व राजस्थात में १६ और प्रात 
व्यक्ति प्रति दिन थी । देखिए )/., 7. फिाजणिब्ोत्र [0०0 ९90०३ 059]30४० ला॥ा- 
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( ८५ ) 


संकट हमे देखना पड़ा। १९६७-६८ खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से श्रेष्ठ वर्ष था और उस वर्ष 
९-५ करोड़ टन उत्पादन होने के बाद यह आशा बनी थी कि १६६८-६९ में उत्पादन १० करोड़ 
टन से अधिक होगा, परन्तु आधिक सर्वेक्षण (2०070०7० 8प्राए्ट४) १६६८-६६ के द्वारा इस 
अनुमान की मौसम के आधार पर संशोधित करके ९"६ करोड टन कर दिया गया । 


(३) राजनतिक कारणौ--प्रकृति की अनिश्चितता के अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन 
सम्बन्धो अनुमान वास्तविकता को अपेक्षा राजनीति पर भी आधारित प्रतीत होते है ! पिछले कुछ 
वर्षो से राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को उत्पादन सम्बन्धी जो अतुमान भेजती है वे वास्तविक 
स्तर से कम के अनुमान होते है। इसका कारण यह है कि आयातित अनाज मे से प्रत्येक राज्य 
सरकार अधिक से अधिक अंश लेने का प्रयास करती है और इसके लिए उत्पादन का सही अनुमान 
केन्द्रीय सरकार को बताना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। यही कारण है कि खाद्यान्न का 
वास्तविक उत्पादन पर्याप्त होने पर भी राजनैतिक कारणो से खाद्य सकट को बनाए रखा जाता है । 


(४) फसलों की क्षति--राष्ट्रीय व्यावहारिक आथिक शोध परिषद का अनुमान है कि 
भारत मे कुल खाद्यान्नों का १५% भाग कीडे-मकोडो, टिट्डियो व चूहों द्वारा सैत में ही खा लिया 
जाता है । १०% अश गोदामो मे कीडो द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस्र प्रकार २५% खाद्यान्न 
अनावश्यक रूप से बर्वाद हो जाता है | यदि पशु खाद्य, वीज आदि के लिए १२२% अश्य पृथक कर 
दिया जाय तो फुल फसल का २/३ से भी कम मानवीय उपभोग हेतु उपलब्ध हो पाता है ।* दुर्भाग्य 
से हमारे पीध सरक्षण के कार्यक्रम पृर्णछ्पेण सफल नही ही पा रहे है और फलस्वरूप १४०० करोड़ 
रुपए की फसल कीडी व चूहो की भेंट चली जाती है। 

(५) जाद्यान्नों की मांग की आय-लोच--भारत मे खाद्यान्नों की आय-लोच ०७ से 
०'८ अनुमानित की गई है । फलस्वरूप जैसे-जैसे आथिक विकास के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय 
वढी है, खाद्यान्नो की भांग में भी काफी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से गेहूँ व चावल जैसे उत्तम 
अनाणो को माँग में अपेक्षाकृत वृद्धि अधिक हुई है और इन्ही का अभाव अधिक अनुभव किया 
गया है । श्री मदाल्गी का अनुमान है कि आय पे बुद्धि के फस्वरूप उत्तादन वृद्धि दर की अपेक्षा 
गाँवों मैं खाद्यान्नो की मांग की वृद्धि ऊंची रही है। यह वृद्धि १९६०-६१ से औसतन ४९% रही 
है जबकि उत्पादन में ३:४% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है ।£ शहरों मे इसके विपरीत माँथ की 
४30 कम होने के कारण झहरीकरण के वावजूद खाद्यान्न की माँग का क्रम इतना अधिक 
नहीं रहा । 

(६) समस्या से अनभिजता--एडवर्ड मैसन तथा थियोडोर शुल्जी ते भारत के खाद्य संकट 
का एक कारण यह भी बताया है कि १९६४-६५ तक भारत की जनता तथा सरकार ने इस 
समस्या को गरम्भीरतापुर्वंक लिया ही नहीं। जिस सरलता से भारत को अमरीका से ९... ४८० 
का अनाज मिलता रहा है, उसके कारण कभी यहाँ स्वावलम्बन की ओर अल्पकाज में ही बढ़ने का 
प्रयास नहीं किया गया । 

(७) कृषि सुल्यों को अस्थिरता--जिन देशा मे खाद्यान्नों का उत्पादन प्रगतिशोल दर 
से बढ रहा हो वहाँ कृपकी को न्यूनतम मृल्यो वी घोषणा द्वारा आश्वस्त क्रिया जाता है। संयुक्त 
राज्य अमरीका, इ ग्लैड, कनाडा आदि देशो में ऐसा किया जाता रहा है। भारत में न्यूनतम 
मूल्य राज्य द्वारा अनाज की खरीद हेतु घोषित किए जाते है पर वे इतने पर्याप्त नही होते कि 
क्पषक को, उपज सरकार को बेचने को प्रेरणा प्राप्त हो। साथ ही ये मूल्य कृपक को अधिक 
उत्पादन करने को प्रेरणा भी नही दे पाते | अन्य शब्दों भे खाद्याननों के भूल्य उत्पादत के स्तर को 
प्रभावित नही कर पाते । उल्टे इस प्रकार के प्रमाण मिल रहे है कि खुले बाजार में मूल्य बढ़ने 
पर कृपक कम अनाज बेचने को लाते हैं । डा० सी० एच० हनुमतराव ने ठीक ही कहा है कि भारत 
में खाद्यान्नो के मुल्य बढने पर भी उत्पादत-वृद्धि के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध नहों हो पारही 
है--उत्पत्ति के साधनो का अभाव है और उतमे से अनेक को (उर्वरकी व उत्तम बीज) कोमलें 
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वहुत ऊंची हैं । फलत जाद्यान्नों का उत्पादन नही वढ पा रहा है । जरूरत इस बात की है कि 
मूल्य मे वृद्धि के साथ ही उत्पादन की वृद्धि हलु भी पूरे साधन जुग दिए जाए !! 


(८) उपभोक्ताओं, उत्पादकों था व्यापारियों द्वारा अन्न का सचय--अमाव अभाव को 
जन्म देता है। अन्य शब्दों मे खाद्य समस्या का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब अनाज को कमी 
का अनुभव'होता है तो एक ओर उत्पादक एवं व्यापारी अधिक लाभ कमान के लिए अनाज वा 
सचय करने छगते है ठो दूसरी ओर उपभोक्ता भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अधिक 
अनाज खरीदने का प्रयास करतें है। फलत एक ओर पूर्ति में कभी होती है और दूसरी और माँग 
मे वृद्धि हो जाती है तथा समत्या की ग्रम्भीरता बढ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण इस तथ्य 
को स्पष्ट कर सकता है! १९५०-५१ व १९६६ ६७ के बीच खाद्यान्न का उत्पादद ४४% बढा 
जबकि जनतसलूया को वृद्धि ३३% रही | १९६७-६८ में १९६६-६७ की अपेक्षा याद्यान्न का उत्पादन 
३०% अधिक था और जनसल्या अनुमानत २ % बढ़ी ।१९६७ ६८ तथा १९६८ ६९ के श्रेष्ठ 
वर्षों मे भी १९६७ की अपेक्षा खाद्यात्रा के मृल्या मे नाम मात्र को कमी हुई है ।£ मूल्यों वी यह 
वैलोच प्रवृत्ति इसलिए है कि उत्परदन बढने पर भी उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा मे खुले बाजार 
में अनाज नहीं भिल्न पाता । 


सरकार की खाद्य नीति 


डा० राजकृष्ण ने अपन पूर्व उद्धृत कय में सरकार की स्ाद्य नीति के लार प्रमुख 
उद्देश्य बताए है * 

(अ) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि म निरल्तर वृद्धि (जा) जनता विशेष रूपसे 
निम्न भाग वाले वर्म, को उचित मुल्य पर खाद्यान्न का वितरण (इ) अतिरेक का सामाजीकरण 


अर्थात्‌ सरकार द्वारा बाजार मे आने वाले खाद्यान्नो की अधिकाधिक खरींद एवं व्रिकी व्यवस्था, 
तथा (ई) भात्मनिर्भेरता । 


_ . हम आगे के पृष्ठा में यह देखने का यत्ल करेंगे कि किस सीमा तक भारत सरकार 
इन उहू क्यो की प्राप्ति मे सफल रहो है ) परन्तु इसके पूर्व हम यह बताता उचित समझते है कि 
सरकार ने खाद्य सकद के हल हेतु अनेक उपाय समानान्तर रूप में अपताए है। प्रथम, खाद्यान के 
अभाव को छुरत दूर करने हेतु आयात द्वारा पूति का बढाया गया है। साथ ही, देश मे उत्पन्त 
अनाज का सग्रह करके इसे स॒तुलित रूप से बिभिन राज्यों मे वितरित करने का प्रयास किया गया 
है। तीसरे, खाद्यान्नो का उत्पादन तीर गति से बढाने हेतु धुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं। हम 
पहले राज्य द्वारा किए गए इन्ही प्रयामो की ममीक्षा प्रस्तुत करेंगे । 
सरकार द्वारा खाद्यान्न का आयात 

अध्याय के प्रारम्भ मे ही यह बताया जा चुका है कि यदि देश में खाद्यान्न का उत्पादन 
मॉग की अग्रेक्षा कम हो तो उसकी पूर्ति आयात के हारा का जाती है। स्वतत्वता के बाद से ही 
हमे अताज का आयात करना पडा । १९४८, १९४५ व १९४० में भारत को कॉफी मात्रा में 
पाधाध' का बापाव वारता एृढा स्योकि अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ क्ष ॥ प्राहिसतान में चले गए 
थे। इन तीन वर्षों मे कुल मिलाकर ७३ लाख टन अनाज का आयात किया गया ) 


प्रचवर्षीय योजनाआ की अवधि में भी काफी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना 
पड़ा वयोकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है १६५४ तथा १९५६ के अलावा अस्य वेष 
खाद्यान्नों की उपलब्धि की दृष्टि से काफ़ी प्रतिकुन रहे थे $अग्र तालिका बनाती है कि १६५१ 
से १९६८ तक को नियोजित अवधि में भारत ने कितने खाद्यान्न का आधात किया [है 
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खाद्यान्न का आयात (मिलियन टन मे) 


वर्ष आधयात 
१९५१ दवा६ 
१९५२ हरे 
१६५३ श्ाड 
१९५४ १-९ 
१९५५ ०१ 
१९५६ पु 
१९५७ कोड 
१९५८ ०७ 
१९५६ र३ 
१९६० है ७ 
१९६१ ०६ 
१९६१ ०्द 
१९६३ बे ] 
१९६४ श््ड 
१९६५ ६3.4 
१९६६ 48. 
१९६७ ५९ 


१९६८ (अनुमानित) ६८ 


मानत उक्त १८ वर्ष की अवधि में भारत ने लगभग २७०० करोड सरपए के 
खाद्यान्न विदेशों से प्राप्त किए | केवल १९६७-६८ में भारत ने ५१८ करोड रुपए के खाद्यान्नो 
का आयात किया था । 


यह उल्लेखनीय है कि १९६८ के अत तक केवल अमरीका से २९६ करोड डालर का 
गेहू (मात्रा ४ ८ करोड टन) २६"४ करोड़ डालर की भक्‍्का (मात्रा ५२ लाख टन) तथा २१ 
करोड डालर का चावल (मात्रा १७-४५ लाख ८न) प्राप्त करने के समझौते किए गए। इसमे से 
सितम्बर, १९६८ तक ४ ५४ करोड टन गेहूँ, ५० ५ लाख टन मक्का तशा १७६ लाख टन चाबल 
भारत पहुँच चुका था ४ वस्तुत. भारत सरकार को ?.], ४८० के अतर्गत खाद्यान्न का आयात 
अम्नरीका से करने मे सबसे वडा लाभ यह है कि लगभग ८०% राशि अमरीकी सरकार भारत 
में ही या तो दूतावास और अन्य संस्थाओं के माध्यम से खचं कर देती है या आर्थिक विकास हेतु 
ऋण अथवा अनुदान के रूप मे प्रदान कर देती है । 


परन्तु अमरीका पर भारत की खाद्य समस्या के हल हेतु इतनी अधिक निर्भरता आत्म- 
घाती हो सिद्ध हुई है। समय-समय पर अमरीका की सरकार का रुख कठोर हुआ है और खाद्य 
संकट की ग्रम्भीर्ता को देखते हुए हमे उसका राजनैतिक दबाव सहन करना पड़ा है । वस्वुत 
खाद्यान्न का इतवा अधिक आयात करने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी विनिमय नहीं है और 
इसीलिए हम अमरीका पर आशित है जो वुरन्त हमसे भुगतान नहीं चाहता और पर्याप्त मात्रा में 
अनाज अनुदान के रूप में दे देता है 
सरकार द्वारा अनाज का संग्रह तथा वितरण * 


राशनिग तथा मुल्य नियंत्रण के माध्यम से द्वितीय महायुद्ध काल से लेकर १६४७ तक 
अनाज के संतुलित वितरण का ध्रयास किया गया । परन्तु इसके बाद काफी समय तक राज्य द्वारा 
व्यापक स्तर पर खाद्यान्नो के वित्तरण का कोई प्रयास नही किया गया । 
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फिर भी विभिन्न राज्यों मे अनियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा अप्तकी सरीद 
तथा बितरण जारी रहा। केन्द्रीय सरकार हारा नियमित हपसे संग्रह १६५७ से आरम्भ हथा 
है। १९४८-५६ की अवधि मे राज्य मरकारों ने लगभग २३ मिलियन टन खाद्मान्न का मग्रह 
किया । साथ ही इस अवधि मे केन्द्रीय सरकार ने आयात किए गए स्टाक में से भी २४ लाख 
अन खाद्यान्न राज्यों को जनता हेतु दिया । कुल मिलाकर नौ वर्ष की उक्त अवधि में ४६ मिलियन 
दन खाद्यान्न केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा वितरित किया गया। 

द्वितीय परचरर्षीय गोजनाकाल से खाद्यान्नो का अभाव अधिकाधिक अनुभव किया गया 
और इसके लिए राज्य सरकारो के साथ-याथ केद्रोय सरकार को भी खाद्यान्तों का काफी अधिक 
सग्रह एवं वितरण करना पडा । हिलीय तथा तृतीय योजनाओं की अवधि में राज्य द्वारा (केस्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों को मिलाकर) खाद्यान्नो का सग्रह तथा वित्तण का विवरण निम्द तालिका में 
प्रस्तुत है ? 

राज्य द्वारा खाद्यान्नो का सग्रह तथा वितरण 


(हजार टन) 
वर्ष. प्रारम्भिक स्टॉक. सग्रह आपात. योग वित्तरण बध के अन्त में स्टॉक 
१९५६ $% $ | ३७ रेडं४रे. २४०१ रण्टर ३१९ 
१९५७ ३१९ २९५ २६११५ ४२२५ ३०४० ११७५ 
१९४८ ११७५ ५२६ ३१८५ ४८८६ ३९८० ९०६ 
१९५९ ९०६ १८०६ ३८४०. ६४५६२ ५१६४ १३९८ 
१९६०... १३९८ १२७५ ५१०६५. छछरेट ड९३७ २८०१ 
१९६१ ३८०१ ५४१ स्र७१ ६६१३ ३१७७ २६३६ 
१९६२ १३६१६ ४७९ १५३१ ६६४६. ४३६५ २२८१ 
१९६३ श२८१ ७५० ४४०६. उ्८७ ५१७८ २२५९ 
१९६४ २२५९ रैडरे० ५९९२ ९६८१ <६६५ १०१६ 
१९६२५ १०१६ ४०३१ ७१११ श१रशशश८५ १००७९ २०७९ 
१९६६. २०७९ ४००९ १०२०५ १६२७३ १४०७७ श्श्श्द्द 


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि १९५६ के बाद प्रगतिशोल रूप से खाद्यान्नो के 
स॒प्रह एवं वित्वरण में राज्य क्रा योगदान वढा है। १९६६ में १४ मिलियन इन खाद्यान्ना का 
वितरण राज्य द्वारा देश के विभिन्न भागो में किया गया । इसमे से ४० लाख टन देश के विभिन्न 
भागों मे सम्रहित खाद्यान्न थे । 


१९६७ व १९६८ में क्मशः १३ मिलियन टत तथा १०५ मिलियन टन खाद्थान्नों का 
वितरण जनता में किया गया ) परन्तु राज्य द्वारा खाद्यारों की खरीद व वितरण से निरन्तर घादा 
हो रहा है। १६६७-६८ में यह घाढ्य ९४ ७ करोड़ रुपये का था ।£ 


जैदा कि स्पष्ट है, खाद्यात्नो के वितरण हेतु इमे आयात के क्षत्रिरिक्त आफरिल शयहू एर शी. 
निर्भर रहना पड़ता है। संग्रह की नीति को सफ्ल बनान हेतु सरकार ने निम्न कदम उठाए है : 
(अ) जाद्य क्षंत्रों का तिर्माण--खाद्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक राज्यो के भौगोलिक क्षेत्र 
को मिलाकर एक क्षंत्र का निर्माण क्या गया है। इस प्रकार के अनेक क्षेत्र गेहूँ व चावल के 
लिए नरिमित किए गए है। यहाँ यट बता देना उचित होगा कि एक क्षेत्र मे अतिरेक तथा अभाव 
दोनो प्रकार के राज्यो को सम्मिलित किया जाता है, तथा अनाज विज्षेष का आवागमन क्षेत्र के 
भीतर स्वतत्र रूप से क्या जा सकता है ! राज्य सरकार यदि चाहे तो मोटे अनाजा के आवागमम 
पर पावन्दी लगा सकती है परन्तु चावल तथा गेहूं के सम्बन्ध में केन्द्रीय खाय भधालय की नीति का 
हो अनुगमन अनिवार्य है । 
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खाय क्षेत्रो के निर्माण द्वारा यह आज्ञा व्यक्त की गई थी कि सरकार अतिरेक वाले क्षेत्र 
में अनाज का संग्रह सरलताधूर्वक कर सकेगी । अथंशास्त्रियों, विशेषकर डा० के० एन० राज, 
खुसरो, राजक्ृष्ण आदि ने क्षेत्रीय व्यवस्था का विरोध किया है तथापि अतिरेक बाने राज्यो मे 
जनता को कम कीमत पर खाद्यात्न मितते रहे इस दृष्टि से राज्य सरकारें खाद्य क्षेत्रों को जारी 
रखना चाहती है ! 


(आ) भारतीय खाद्य निगम को स्थापता--भारतीय खाद्य निग्रम का प्रारम्भ जनवरी, 
१६६५ से १०० करोड रुपये की पूजी से किया गया । इस निगम की स्थापना का उद्द श्य खादयान्नों 
का संग्रह तथा उसके वितरण की व्यवस्था करना है । प्रो० दातवाला के कथनानुसार खाद्य निगम 
सरकार की खाद्यनीति को कार्यान्वित करने वाली राजकीय सस्था है ॥ निगम अतिरेक खादयान्न 
वाले राज्यों मे अनाज को खरीद करता है तथा इसके लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति क्री जाती है । 
यही कार्य राज्य खाद्य तिगमों का भी है। इस दिशा में सहकारी विषणन समितियों का सहयोग 
विशेष रूप से लिया जाता है । 


१६६५, १९६६, १९६७ व १९६८ में खाद्य तिगम ने विभिन्न सस्थाओ व प्रतिनिधियों 
के माध्यम से १४ लाख टन, ४० लाख टन, ४४७ लाख टन तथा ६६ लाख टन खाद्यान्न का 
संग्रह किया ।* 

परन्तु यहाँ यह बत्ता देना उचित होगा कि १९५१; तथा १९५२ में तो सरकार ने वास्त- 
बिक उत्पादन का क्रश ८% व ७ २% संग्रह किया था पर उसके परचात्‌ सरकार द्वारा सम्रहित 
खाद्यान्नो का अनुपात तेजी से घठता गया । १९६४ में भी यह अनुपात २% था। परन्तु खाद 
निगम की स्थापना के प्रथम वर्ष में वास्तविक उत्पादन (कुल उत्पादन का ८७ ५%) का ४२% 
सम्रहित किया गया | १६६६, १९६७ व १९६८ में यह अनुपात क्रमश. ६४%, ६९% तथा 
७९% रहा । 


(इ) खाद्यान्नों के संग्रह-मुल्य (270००ण्रथण८॥ 077065)---यह ऊपर बताया जा चुका है 
कि अनाज का सग्रह किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता के बाद से होता रहा है। १९६३ तक इस 
सम्बन्ध भें देश-व्यापी स्तर पर कोई मुल्य नीति नहीं थी । १९६४ मे कृषि मूल्य आयोग की स्था- 
पना की गई। यह आयोग तभी से रबी तथा खरीफ की फसलो (विज्येप रूप से चावल, घन, ज्वार, 
बाजरा, मक्का, तथा गेहूँ) के संयह मूल्य फसल के बाजार में आने से काफी समय पूर्व हो घोषित 
कर देता है । वस्तुत कृषि-मूल्य आयोग फसन विशेष के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान लेकर च्यूनतम 
मूल्यों की घोषणा करता है। यदि फसल काफी अच्छी होने की आशा हो तो घोषित मूल्यों मे 
कमी की जा सकती है अलग-अलग खाद क्षेद्रो के लिए संग्रह मुल्य भी अलग-अलग होते है। यही 
नही अनाज की किस्मो के आधार पर भी मूल्यों की घोषणा की जाती हे । वस्तुत' समग्रह मूल्यों की 
घीषणा कृपको के हितों की रक्षार्थ की जाती है एवं इनके साध्यम से उन्हे न्यूनतम प्रतिफल के 
लिए आश्वस्त कर दिया जाता है । 


१६६६-७० को संग्रह नीति--खाद्यान्नो के संग्रह हेतु १९६९-७० मे गेहूँ के संग्रह मूल्य 
(?४0007४१९६४६ 90025) १९६८-६९ की भांति ७६ रुपये प्रति क्विवल रखे गये है जवकि ऊ ची 
ववालिटी के गेहूं का सग्रह मूल्य ५ रुपये प्रति क्विटल बढ़ाकर ८१ रुपये कर दिया गया है। 
५ मई, १९६५ छे गेहूँ का निर्मभन-मुस्य (१६5७६ जा ०७) ७८ रुपये कर दिया गया हैं । उत्तरी गेहूँ 
क्षेत्र को बड़ा बनाया गया है तथा अब इसमे उत्तर प्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पजाब, 


हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, चडीमढ, हिमाचल, दिल्‍ली तथा कलकत्ता शहर को छोड़कर, परिचमी 
बंगाल सम्मिलित है । 
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मरकार को औरशो है कि इन पैवे उपायों द्वारा खोद्यात के सग्रहे की नीति को सरलती- 


पूर्वक बा्यान्वित किया जी सकेगा । 
बफर स्टॉकॉ-सेसकीर की साथ नी स्टॉक का एक विद्विष्ट महत्व है । बफर 

स्टॉक अर्थंशास्त्री उसे स्टॉक को मानते हैं जो अल मौसमी (४ 5४७०) एल चढाव 

को रोबने में भक्त क्रिया जी सके । उदाहरण 


तदनुसार मूल्यों मे बढ़ की आशका है। ब्ो बफर 
है। फ्सल अब्छी ने की हो बोर सु के गिले के पका? 


बफर स्टॉक की बढाया ॥ सकता है इमीलिए इसे सुरक्षित भी बहा जा सकता 
छ ही समय पूरे (नवम्बर, (९ ६८) वंगलोर हुई अर्थशास्त्रियो की मोप्डी में यह बताया 
गया कि यथरपि गफर हटींक का उहँ श्य मैप थो में अताज विशेष की माँग व पूर्ति के अम्रतुलम से उत्पन्न 


उतारनचढाव को रोकना हैं, फिर भी मूत्या को कम करने में इसकी व्यावही सफलता कैम 
होती है । सम्भव है मूल्य के करने के लिए राज्य द्वारा नि्गंमित सारा स्टॉक भी सफर्ल ते हो। 


परलु प्रशामतिक और अन्य कारणों से बफर स्टॉक तथा कार्येशोल स्टॉक (जिस से 
राज्य सरकारो को खाद्यान्न हेतु निः घमित हूप से जाते है) की अलगन्भलग रखता 
सम्भव नहीं हो। पा रहे! है। यही कारय है कि प्रारभित स्टॉक १९४८ से १९६६ पके 

१९६१ को छोडकर) र मिलियन टेवे अधिक नहीं रहा । 


खाद्य नीति वी दीध्कालीन हँल उंलाद द्धिमें निहिंत है। इस दिशा में पिछले ४-४ 
वर्षों से ऊँची उपज वाले बीजों को जिस झूप में उपयोग बढाए जाते के प्रधाप्त रहे हैं वे 


सराहनीय है । धचाई, उ्वेस्कों तथा अन्य उपकरणों तथा पूंजी की उपलब्धि को बढकर 
सरकार साद्यान्नों का उ्तादन बढाने का प्रयाध कर रही है । 


हक बढ़ाकर १ ब्रोड़ टते करने की लक्ष्य रखा गया है। उत्पादत के इस स्तर को प्राप्त करने 
के लिए उर्वरको प उपलब्धि की बढ़ाने का प्रयास किया नी रहा है । पौध सरक्षण के कार्यक्रमों 
को ८ करोड़ हैवंटर क्षेत्र तक बढ दिया जाएगा । ऊंची उपज वाले बीजों का क्षेत्र १ हें करोड 
हैवटर तर्क बढ़ाने की आशा है। 

सरकार की खाद्य नौति की पमीक्षा' 


सर्व प्रयम हम पे देखना चाहेंगे सरकार की खाद्य ज्ीति किस सीमा तक 
पूर्व उद्धृत झार उद्देश्यो को पर कर सकी है २ स्व प्रथम हम प्रति बित साध्ान्नों की 
नम 
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उपलब्धि को ले । इस दृष्टि से कुल मिलाकर जो स्थिति रहो है वह अधिक निराशाजनक नहीं 
हैं । प्रति व्यक्ति दैनिक (औसत) उपलब्धि १९५०-११ में १३ & औस थी जो 6 में बढकर 
१६१ औस हो गई | यहाँ तक कि १९६५-६६ व १९६६-६७ के कप्टप्रद वर्षों में भी प्रति व्यक्ति 
उपलब्धि १४ २ औंस तथा १३ ९ औस रही | दूसरो ओर जनसंख्या का मार भी बढा है । भर्तु, 
प्रति व्यक्ति दंतिक उपलब्धि में सुवार हुआ है । 


परन्तु डा० कै० एन० राज ने इस औसत को स्वीकार नही करते हुए भिन्न-भिन्न राज्यों 
में प्रति व्यक्ति उपलब्धि के आँकडे प्रस्तुत किए। इस विवरण के आधार पर १९६३-६४ मे प्रति 
व्यक्ति उपलब्धि में इतनी विषमता थी कि केरल में औसत १० औस था जबकि पंजाब में २७ऑस 
व राजस्थान में २२७ औस का औसत था । डा० राज ने तत्कालीन परिस्थितियों मे राष्ट्रीय 
खाद्य नोति की अनुपस्थिति की क॒ठु आलोचना की | परन्तु उनकी आलोचना को तिरथंक बनाते 
हुए प्रो० एम० एल० दातवाला ने कहा कि १९६१ के बाद से १६६५ तक भले ही कैरल का 
औसत कम रहा हो, फिर भी विभिन्न राज्यो में विद्यमान विषमता मे काफी कमी हुई है और 
लगभग सभी राज्य पर्याप्त उपलब्धि के समीप पहुँचे हैं। केरल मे भी यह उपलब्धि १९६१-६३ 
(औसत) व १९६४ के बीच ९ २ औस से वढकर ११ ४ औंस हो गई | 


परन्तु डा० राधाक्रष्ण ने सही कहा है कि प्रति व्यक्ति उपभोग में स्थिरता का अभाव 
रहा है। फल भ्रदछो होने पर या आय्रात सरलतापूर्वक होने पर उपलब्धि बढ जातो है और 
इनमें से एक भी प्रतिकूल होने पर उपलब्धि में कमो हो जाती है । 


खाद्य नीति का दूसरा उद्द श्य जवता को विशेष रूप से तिर्धन वर्ग को पर्याप्त मात्रा में 
सचित मूल्य पर खाद्यान्त उपलब्ध होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत सरकार की खाद्य नीति पूर्णतया 
सफल नहीं रही है। ऐसा भतीत होता है कि खाद्यान्नो का वितरण निधन व्यक्तियों को लाभ 
पहुँचाने की हृष्ठि से नही किया गया । उचित मुल्य की दूकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण 
की बड़े नगरो व (कुछ राज्यों के गाँवों भे मी) व्यवस्था की गई है। परन्तु इस भ्रक्रिपा में धनी- 
गरीब सपो को समान स्तर पर रखा गया है और फलस्वरूप राहत के वास्तविक अधिकारियों को 
कोई लाभ नहों होता । १९५१ एवं १९४२ में क्रमशः १५"३% व १३% खाद्यान्न की माँग सरकार 
द्वारा वितरित खाद्यान्नो से पूरी की गई थी। इसके वाद १९६३ तक यह अनुपात २५% से ८५% 
रहा । १६६४-६६ की फसल काफो खराब होते पर भी १६९६६ के दर्ष में कुल जरूरत का केवल 
१९:२९, सरकार द्वारा पूरा किया गया उसके अगले दो वर्षों मे यह अनुपात घटकर १२% रह 
गया । अन्य शब्दों मे सरकार द्वारा वितरित खाद्यान्न देश की अधिकाश्न जनता को उपलब्ध नही हो 
पाति और केवल शहरो के लोग ही इस नीति का लाभ उठा पाते है । 


खाद्य नीति का तीसरा महत्वपूर्ण उद्दे श्य बिक्री योग्य अतिरेक का सामाजीकरण है । 
यह सही है कि खाद्य निगम के सतत्‌ प्रयासों के फलस्वरूप काफी मात्रा मे अनाज का संग्रह सरकार 
द्वारा किया जा रहा है, तथापि सरकार द्वारा संग्रहित अनाज का अनुपात वास्तविक उत्पादन का 
८% से अधिक नही रहा । यदि वास्तविक उत्पादन का ५०% भी बिक्रीयोग्य अतिरेक हो तब भी 
अतिरेक के सामाजीकरण की दिशा मे हम नही वढ सके है । 


अतिम्र परन्तु सर्वाधिक कसौटी आत्म निर्भरता की है। यहाँ भी हमारी खाद्य नीति 
सफ़न नहीं हो सकी है। हमारी 9.7.. ४८० पर बढती हुई निर्भरता इस बात की पुष्टि करती है कि 
भारत सरकार देश में खत्वान्नों का पर्याप्त संग्रह करने की अपेक्षा यह प्रयास करुतों रही है कि 
अमरीका से हमे अधिकाधिक गेहू प्राप्त हो जाए। कई बार यहाँ तक तके दिया जाता है कि 
अमरोको किसान भारतीय जनता के लिए अन्न उगाता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, हमें 
रे अनाज ९. [, ४८० के अन्तर्गत सहायता व बनुदान के रूप में मिलता है और इसीलिए 
देश में अनाज का उत्पादन बढाने के लिए जिस निष्ठा से प्रयास किए जाने थे उसका अभाव रहा। 


इस प्रकार की भारत सरकार की खाद्य नीति अपेक्षित सीमा तक सफल नही हो 
सकी 4 यही नही, कृषि गृल्यो में स्थिरता के अभाव में न तो उपभोक्ता सविध्य के लिए आश्वस्त 
हो पाते हैं और न ही कृषकों को उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा मिल पाती है। अत्रिंक वाले खाद्य 
क्षेत्रों में मूल्य काफी गिर जाते हैं जबकि अभाव वाले उपभोक्ताओं को अनाज ऊँची कीमतों पर 


(६ ९३ ) 


मिलता है। सबसे ज़रूरी एकबात यह भो है कि भारत सरकार में खाद्य समस्या के गुणात्मक 
पक्ष कौ अब तक पूरों तरह उपेक्षा की है। 


खाद्य समस्या के हल हेतु विभिन्न समितियों के सुकाव 


खाद्य समस्या के समाधान हेतु सर्व प्रथम अशोक मेहता सर्मिति में १९५७ में अपनो 
ररपोर्ट प्रस्तत की । थी मेहता ते देश में खायाड़ो के मृल्यो की विस्तृत समीक्षा करने के बाद बताया 
कि आधिक नियोजन के व्टरण साख का पर्याप्त विस्तार हुआ है और मौद्रिक आय बढने के कारण 
झमेक वर्गों की खाद्यान्नो को माँग बढ़ी है। श्री अशोक मेहता ने मुल्यो की वृद्धि हेतु फसल की 
अनिश्चितता के साथ-साथ व्यापारियों की सभ्रह-प्रवृत्ति को दोषी ठहराया । 


मेहता समिति ने मूल्यों मे स्थिरता रखने के लिए काफी समय तक आयात को जरूरी 
बताया और सुझाव दिया कि राज्य द्वारा इसका कम मुल्य पर वितरण करने से सामान्य बाजार 
मूल्यों (ख्ाद्यान्नों बै) मे भो कमी होगी। परन्तू समिति की राय में न तो निर्वाद रूप से निजी 
व्यापार की छूट होनो चाहिए और न ही पुरी तरह अनाज के वितरण पर कंट्रोल होता चाहिए। 


वस्तुत भारत सरकार की खाद्य-तीति मे इन्हीं सिफारिशों के आधार पर १९४७ से 
आल खूल परिवतेन करिए गए जिनका हम ऊपर वणेन कर चुके है। लेकिन १९६६ मे यह 
अनुभव क्या गया कि खाद्य नीति मे फिर भामूल परिवर्तत होने चाहिए। इसीलिए १९६६ में 
खाद्य नीति समिति की तियुक्ति की गई जिसे दैन्‍्कटापिया कमेटी भी कहा जाता है। 


वैस्शटापिया कमेटी ने निमत सुझावों द्वारा खाद्य नीति को अधिक सफल एवं ध्यावहारिक 
बनाते पर बल दिया * 


(अ) छात्य बजट--राष्ट्रीय साद्य बजट द्वारा सारे देश में उपलब्ध खाद्यान्नो कौ मात्रा 
तथा भाग की समीक्षा की जाय | खाद्य बजट का उद्ं श्य उपलब्ध अनाज का प_्मान वितरण 
करता हो । साथ ही इसके आधार पर अतिरेक वाले राज्यो को वहां उपलब्ध अतिरेक को स॒ग्रह 
करने वा दायित्व दिया जा सकता है । खाद्य वजट द्वारा देश के विभिन्न भागों मे अनाज के पूल्यो 
के अतर को भी कम किया जा सकेगा। 


_ (आ) राष्ट्रीय खाद्य परिषद की स्थापना--इस परिषद का भुश्य काय राष्ट्रीय खाद्य 
बजट बनाते के अलावा आवश्यक ऑकड़े एकजित करना भी हो। परिषद की अध्यक्षता प्रधान- 
मंत्री करें तथा केन्द्रीय योजना मत्री खाद्य मत्रो व राज्य के मुख्य मत्री इसके सदस्य हो । 


(३) खाद्यान्नो का वितरण जल्रत्मद छोगो म॑ किया जाय ) शहरों की जनता के 
असावा गाँवों मे भूमिहोन हृवकों का भी उचित मृन्य को दूकानो 6/रा अनाज बेचा जाय। 


(ई]) वसूली एवं बफर सटाक--समिति ने खुले वाजार की खरीद के अलावा उत्पादको--- 
धान, आदा वे दाल मिला से लेबी द्वारा अनाज वसूल किया जाय । लेकिन कुल मिल्लाकर कमर से 
कम ४० लाखे टन खाद्यान्न का बफर स्टॉक राज्य को रखना चाहिए। समिति ने बसूली तथा 
वितरण की नीति को सफन बनाते के लिए खाद्य क्षेत्र बनाए रजने का सुझाव दिया । 

इसके अलावा खाद्य तीति समिति ने खाद्य नियम के प्रादर्षिक संगठन दथा वसूली 
मूल्य एवं न्यूततभ मूल्य के दौच अतर रखने की जरूरत पर भी बल दिया । 


उपरोक्त सिफारिशों पर पूरी तरह अमल नही किया जा सका । उत्पादका चावल तथा 
दाल मित्रो एवं व्यापारियों से स्टॉक का एक अनुपात लेवी के रूप मे लेने के लिए मध्य प्रदेश 
आन्ध्रप्रदेश, पजाव, राजस्‍््यात और अन्य कुछ राज्यो में राज्य सरकारो ने समय-स्रमय पर आदेश 
जारी किये हैं । लेकिन राजनैतिक विरोध के कारण लेवी की नीति मे न तो समरू्पता है और न 
ही इस नीति को स्थायी रूप देता सम्भव हो सका है। 


]. इशब7 छए, छ्गाहत उ99099, 9657 3906 ४ शा एशाहशटबाः 
+-5ुव्ध्णा व एंक्ाएपा 


( ९३) 


खाद्य बजट का सुझाव बुरा नहीं है । लेकिन जैत्ता कि प्रो० पराडेकर ने कहा है कि 
विश्वसनीय तथा सभी को स्वीकाय उत्पादन अनुमानों के बिना बजट का निर्माण व्यर्थ होगा । 
फिर विभिन्न राज्यो में आथिक स्थिति, एवं आय के वितरण के आधार पर खाद्यान्नों की सही 
माँग का अनुमान करना भी एक दुष्कर कार्य होगा | यही कारण है कि श्री सी० सुब्रह्मण्यम्‌ 
के जमाने मे (१९६७ के प्रारम्भ तक) केन्द्रीय खाद्य मन्नालय से वार-बार राष्ट्रीय खाद्य बजट को 
चर्चा की जाती थी और अब तक खाद्य बजट की प्रारम्भिक रूपरेखा भी ख्ामचे नहीं भा 
सकी है 


खाद्य समस्या के लिए सुभाव--खाच्य समस्या के इतने अधिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं 
कि प्रशासकगण उनके औचित्य मे ही उलझ कर रह गये हैं ओर वास्तविक समस्या अब भी काफी 
गम्भीर बनी हुई है । प्रो० एम एल दातवाला ने सही कहा है कि ख़ाद्याज्ञों की मांग का अनुमान 
हमें दास्तविकता के घरातल प्र उतर कर करना चाहिए । अर्थक्षास्त्रियों तथा पौष्टिकता परामर्श- 
दाताओं ने जिस १३१४ औस के औसत को आधारभूत जरूरत माना है, प्रो० दातवाला के मत में 
निरन्तर अभाव के संदर्भ में इस न्यूनतम स्तर को लेना अप्गत है । पौष्टिकता ही नह, नैतिक 
तथा राजनैतिक आधार पर भी न्यूनतम आदश्श छेना और उसके आधार पर खाद्यान्न की माँग का 
अनुमान करना अर्थशास्त्रियों के लिए उचित नही है ।£ इस आवार पर हम यह सुझ्ञाव दें सकते हैं 
कि खाद्याक्ष की जो भी मात्रा हमे सरलतापुर्वंक (बिना हमारी सार्वभौमता तथा देश की जनता के 
मूलभूत अधिकारों का हनन किये मिल जाए) उसी आधार पर हमें उपभोग के स्तर को ढालना 
होगा । अन्य शब्दों मे खाद्यान्न का और अधिक समान वितरण किया जाना जरूरी है और इसके 
लिए केन्द्रीय सरकार को कठोर हृष्टिकोर्य अपनाना ही होगा । 


वितरण व्यवस्था को ठीक करने के साथ-साथ हमे निम्न और भी कदम उठाने होगे 


१. हरी कान्ति का बिस्तार--इसी पुस्तक के अगले अध्यायों मे हमने हरी कान्ति 
तथा उसके प्रभावों का विस्तार से विवरण किया है / यहाँ यह बता देना पर्याप्त होगा कि पर्याप्त 
सघ्विचाई एवं वर्षा बाते क्षेत्रों मे ऊँची उपज वाले बीजो एवं उवंरको की 3 तुरत्त बढाई जाए 
728 अल्पकात में ही अनाज का उत्पादन आवश्यकतानुमार (या इससे भी ज्यादा) बंढा 

या जाए । 


३० फसलो को रक्षा--हम ऊपर यह बता छुके है कि खाद्यान्नों की कुल उपज का २५% 
कीड़ो द्वारा नप्ट कर दिया जाता है। यदि पौध सरक्षण कार्यक्रमों को विस्तार से लागू किया जाए 
तो बिना अधिक यत्न किए हम न केवल अपनी जरूरत के मुताबिक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं 
अपितु अनाज का अतिरिक्त स्टॉक भी रख सकते है । 


३. खायाज़ों के उत्पादत में बुद्धि हेतु सभी परोक्ष एव प्रत्यक्ष कदम उठाए जाएँ | भूमि 
सुधारों को कार्यान्वित करके काश्तकारों को अधिक काम करने की प्रेरणा दी जाय और साथ ही 
भूमि का इप्टतस उपयोग के अवसर उपलब्ध किए जाएँ। प्रत्यक्ष तरीकों भें स्िचाई के साथनो का 
विस्तार, यन्भोकरण, खाद व अच्छे बीजो का उपयोग सम्मिलित है । 


४ झाथिक जोतो को समात्ति--कषि मुल्य कसी सीमा तक उत्पादन को प्रभावित 
करते है परन्धु काफी सीमा तक उत्पादत का परिवर्तन मूल्यों की प्रभावित भी करता है । उत्पादन 
कम होने पर मूत्य चढते है, पर यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन बढने पर मूल्यों में कमी हो । 
इसका कारण यह है कि भारत में अधिकाश कृपको के पास अनाथिक जोत है और उत्पादन वृद्धि के 
बावजूद इन कृपको से अतिरिक्त उपज सर्वसावारुण के लिए उपलब्ध होने की आश्ञा निमूल हो हैं। 
खाद्य समस्या के हल हेतु एक ओर अनार्थित्र जोतो को समाप्त किया जाय तो दूसरी और यह भी 





१. श्रो दाडेकर ने कहा है कि खाद्य बजट में अतिरेक वाले राज्य हमेशा उत्पादन-अनुमान 
को कम करके वतायेगे और लगभग सभी राज्य माँग को बढांकर भ्रस्तुत करेंगे। इस तरह 
राजनैतिक,कारणो से हमेशा यह्‌ बजट घाटे का ही रहने की आश्वका है | 

2, क्रौफएबोब ३ उर्धथ 0 प्र ब्राएंलर प प्रोग्राट5 ए वात 59. था. 


( ९४) 


जडूरी है कि वृहत स्तरीय पूजीवादी (यन्त्रीकृत) कृपि को सहकारी क्षेत्र मे (और यदि समव हो 
तो तिथी क्षेद्र मे) प्रोत्साहन दिया जाय । 


५. नैतिक आन्दोलन--समाज सेवी एवं अन्य संस्थाओं को खाद्यान्न के दुरुपयोग 
(प्रीतिभीजीं आदि मे) की रोकसे के लिए नैतिक आन्दोलन करना चाहिए वाकि सादयत्र की माँग 
का अनांद्यक अश हछायी जा सके । शोधकर्ताओं को इस दिल्वः में समके एकत्रित करना चाहिए 
कि भारत में साम जिक एवं धामिक औपचारिकताओो पर कितना खाद्यान्न प्रतिवष प्रयुक्त किया 
जावा है। 


६ उपभोग को आदतों में परिचर्तत--सरवार हारा जनता को दस बात की भी प्रेरणा 
दो जानी चाहिए कि गेहूँ, चावल आदि पर निर्मरता को कम करके शक्रकन्दी व जालू का उपभोग 
बढ़ाएं । यह उल्लेखनोय है कि पिछले कुछ वर्षों स इनका उत्पादत काफी बढा है। 


७ जनसंप्या पर नियन्त्रण--उपरोक्त सारे उपाय खाद्य समस्या का अल्पकालीन 
ममाधान प्रस्तुत करते हैं। अतत रोग की जड (जनसख्या की तीव वृद्धि) को समाप्त किए बिना 
दीघकाल तक भी इस समस्या का कोई हल नहों खोजा जा सकेगा । 


ही ८ राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता -राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन दिया जाय। अतिरेक 
वाले राज्यों को सरकारें अपने दायित्व को समझें तथा राजनेतिक स्तार्थों की पति हेतु अभावश्रस्त 
राज्यों के साथ असहयोग ने करें । 


भारतीय कृषि. एक सामान्य अध्ययन 
(ताशा 4शाटपरॉए०---6 (९76९ ४। रिध्श०ए) 


प्रारम्भिक 


औद्योगिक क्राति से पूर्व विश्व के लगभग पभी रष्प्ट्रों मे कृषि तथा हस्तकताएं हो 
जनता की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं थी। यूरोप व एशिया महाद्वीप उन युग में विश्व में 
महस्वपूर्ण अस्तित्व रखते थे और इनमे भी आधथिक चेतना की दृष्टि से भारत का स्थान 
अग्रणी था | जब अन्य राष्ट्रो की आदिम एवं परम्परागत सस्क्ृति नें करवट भी नहीं ली थी, 
(यूनान व मिस्र को छोड़कर) उस समय न केवल सास्कृतिक, साहित्यिक तथा धार्मिक क्षेत्र मे 
20 आर्थिक क्षेत्र मे भी भारत ने नेतृत्व ग्रहण किया हुआ था। यद्गां बनी हुई कलात्मक वस्तुओं 
की विष्वब्यापी माँग के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भारत समृद्ध एवं सम्पन्न था, तथा 
स्वावलम्बी कृपि-ध्यवस्था के आधार पर हढता से प्रगति के पथ पर आरूढ हो रहा था * 


लेकिन पश्चिसी यूरोप में औद्योगिक ऋ्राति का प्रारम्भ हुआ तथा उन्हीं दिनो भारत को 
राजनेतिक स्थित्ति मे मोड आया। शर्ने:-शनैः देश परतन्त्रता की वेडियो मे जकड दिया गया और 
यूरोप की बनी हुई वस्तुओ की हम यर थोपा जाते लगा । फलस्वरूप हस्तकलाओ का पतन हुआ 
ओर असहाय शिल्पी यावों मे जाकर बसने लगे | धीरे-धीरे क्राप का महंत्व बढ़ता गया और जैसा 
कि भारत में स्थिति विदेशी सरकार चाहती थी, भारत एक “प्राथमिक वस्तुओ का उत्पादक देश' 
बनकर रह गया । आज भारत को अल्पॉवकसित, तथा कृपि-प्रधान देश कहा जाता है। कृषि जो 
दो सौ वर्ष पुवं हस्तकचाओं की पूरक थी, आज देश की अर्थव्यवस्था में रीढ की हड्डी के रूप मे हैं 
और सम्भवत. अग्रछ्े सौ साल तक भी कृषि का महत्त्व यथावत बना रहेगा । 


भारतोय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व 
(छए07(४प्च८९ ण #हूघं2ा(ता€ ऐ एएत80 ए९०7०ण5) 


५2 इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता कि अत्यन्त प्राचीनकाल से कृषि का भारतीय 
अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण स्थान रह है । यद्यवि, जैधा कि ऊपर बताया जा चुका है, दो सौ वर्ष 
तक हस्तकलाओ एवं व्यापार की सम्पन्न स्थिति के कारण मात्र करषि ही जीविका का खोत नहीं 
थी; दो सौ वर्षों की बदलती हुई राजनेतिक एवं आथिक परिस्थितियों ने कृपि पर निर्भरता को 
प्रोत्वाहय दिया और फलस्वरूप आज हम कृपि-अ्धान देज्ञ के रुप में है। भारतीय अथंव्यवस्था में 
कृषि का कितना महत्व है । यह निम्नलिखित तथ्यों के रूप मे प्रकट किया जा सकता हैः 


(१) कृषि पर भारतोय जनता को निर्भरता--अठारहवी झताव्दो के पूर्व तक प्राप्त समा- 


( ६६) 


चारो के बनुप्तार उत समय अधिकाश गाँव स्वावलम्दी इकाइयो के रूप में विद्यमान थे । देश के 
विभिन्न भागो में सब कुन मिलाकर अठारहबी गताब्दी के मध्य तक भी आधे से अधिक प्रत्यक्षेतः 
कृषि पर निर्भर थे । वैकल्पिक व्यवसायो का छास होते के कारण धीरे-धीरे कृषि पर निर्भरता 
बढ़ने लगी । १८९१ में दो-तिहाई के लगभग व्यक्ति कृपि पर ति्भर थे। मोटेगू चेल्म्सफो् (१९१८) 
के अनुसार प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक २० करोड ८० लाख व्यक्ति कृषि पर पूर्णत, विर्भर थे तथा 
इनके अतिक्ति परोक्ष रूप से निर्भर व्यक्तियों की सख्या २ करोड से कुछ कम थी। १९२१ मै लगभग 
तीन चौथाई व्यक्ति कृषि से जीविका प्राप्त करते थे | यद्यपि इसके वाद यह अनुपात कम हुआ है। 
पर आज भी लगभग ६५% व्यक्षित प्रत्यक्षत* कृषि पर निर्भर है। इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 
कृषि के प्ताथ भारतीय जनता का भाग्य जुडा हुआ है। 


(२) राष्ट्रीय आप में महत्वपूर्ण योगदान--राप्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण रहा है। उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम चतुर्धाश में दादाभाई नौरोजी, डिग्वाई व अनेक 
अन्य लेखको ने राष्ट्रीय आय मे कृषि से प्राप्त अश्ष को लगभग ५५%-६५% मात्रा था। १६४९ 
व १९५६ के वीच राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान के अनुसार कृषि, पशु-पालत एवं सम्बन्धित 
कार्या से प्राप्त आय का अनुपात ४८% था । हाल ही के एक अनुमान के अनुसार १९६७-६८ में 
कृषि व सम्यस्धित व्यवसाओं से प्राप्त आय लगभग १३००० करोड स्पये थी। यह कुल राष्ट्रीय 
आय वा लगभग ११९ भाग था। मानसून असफल रहने तथा फप्तल खराब हो जाने पर भी कृषि 
पे प्राप्त राष्ट्रीय आय वा अनुपात ४५% से ५०९ रहा है। ये आँवडे कृषि-व्यवसायों के महृत्त्व 
पर प्रवाघ् डालदे हैं और सिद्ध बरते है कि राष्ट्रीय आय वे सूजन में कृषि का स्थान सर्वाधिक 
महस्वपूर्ण है । 

(३) प्रीद्योगिक विकास में योगदान--प्राचीन समय मे भी गाँवी में स्थित कुट्ीर उद्योगो 
जैसे चर्म उद्योग लौह उद्योग, लबडो का काम अथवा मिट्टी के बर्तत बनाने का काम वे अन्य कार्य 
मुख्यत ईंपि वी आवश्यकताओं की पूर्ति वरते ये | इसके अतिरिक्त पक स्वयं अवकाश के सभय 
रस्सी बटने, घठाई बुनने या इस प्रकार के कार्य बरतेथे । सूत बदाने या. कपड़ा बसाने का कार्य 
भी बयाय की उपलब्धि से सम्ददित थ(। इस प्रकार भ्रामीण क्षेत्रों में उच्चोग मुख्यतः कृषि पर 
ही निभर थे तथा आज भी ये परम्पराएं' विद्यमान हैं । 


वृहृत्‌ स्तरीय उद्योगों के इस थरुग मे भो कृषि का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है ! भारत 
में लोह-इस्पात, सीपेट व कामज आदि उद्यागा को छोडकर शेष सारे बडे उद्योग कच्चे माल की 
उपलब्धि के लि। कृषि पर निर्भर है । भारत का सबसे वढा उद्योग सूती वस्त्र उच्चोग है, जो हृषि 
पर अवलम्बित है। इसके अतिरिक्त जुट उद्योग, थकर उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग, चाय, वन॑स्पति 
घी, चर्म-उद्योग कृषि पर ही कच्चे माल की पूर्ति हेतु निर्भर हैं। लघु उद्योगों में भी चावल, दाल, 
तेल व आठा आदि की प्रिलो के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। वास्तव में यह 
कहना अनुचित न हागा कि भारतीय उद्योगो का विकास प्रधानत क्ृपि की स्थिति पर ही निर्भर 
करता है। द्वितीय योजना के प्रारम्भ से ही यद्यपि उन उद्योगों के विकास का प्रयास किया जा 
रहा है, यो कृषि पर निर्मर नहीं है, फिर भी देझ्य के सर्वागेण विकास को हृष्टिगंत रखते हुए 
उपरोक्त उद्योगों वी महत्त्व काफ़ो ममय तक यथावत्र रहेगा । 5, 


(४) विदेशों व्यापार--भारत के विदेशी व्यापार मे उन्नोसवी झताब्दी के मध्य से ही 

कृषि पदार्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। ! ९०१ मे निर्यात की गई वस्तुओ में लाभग ७५% 

कृषि से प्राप्त वस्तुएं थी। यद्यपि इन वस्तुओं मे अथिकाशत चाय, कपास, जूट, चमडा, तिलहन, 

वनस्पति घी, तम्बाकू अफीम तिलहत और खाद्यान्न थे, तथापि इनसे भारत को पर्याप्त विदेशी 

विनिमम्र प्राप्त होता था। १९६७ ६८ मे कि का मुल्य कुद निर्यात का लगभग ५७% 

था, चाय, तस्वाकु, वपास, जूद चमडा, , कपड़ा, मेवों व मंसालो का आज शो निर्यात 
तथा विदेशी विनिमय आरप्ति की दृष्टि से अत्यषिक महत्त्व है। 

(४) खाद्यात को पुति--/क़ अल्पविकतित देश की अकिचन जनता अधिकाश आय का 

उपयोग अनिवायंताआ, विश्यपर्ष से सखाद्यातों पर करती हैं। जनपस्या की वृद्धि के साथ-साथ 

खाद्यान्न री मांग भी बइती है और इसीलिए खाद्यान्न की दृष्टि से देश स्वावसम्बी हां यह जझरी 


( ६७) 


है । इग्लैंड मे औद्योगिक ऋष्ति हुई, बड़े उद्योगो का विकास हुआ । पर खाद्यान्न की पूर्ति हेतु वह 
देश उपनिवेशों पर निर्मर होता चला गया । भारत उस स्थिति में नहीं है। हम यदि बढती हुई 
जनसंख्या के लिए खाद्यात्ष का उत्पादन पर्याप्त रूप से नहीं वढा सके तो सम्भव है हमारी सारी 
योजनाएँ असफल हो जाएँ । श्री पी० टो० बॉर का यह कथन सही प्रतीत होता है कि कृषि का 
विकास एवं विशेषकर खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म-निभेरता प्रगतिशील भारत की सबसे आधारभूत 
आवश्यकता है और इसके अभाव में विदेशी आयात के कारण पर्थाप्त घन बाहर भेजना होगा, 
जिमसे अन्य क्षेत्रो का विकास अवरुद्ध हो जाएगा ।" 


(६) कृषि भारतीय जन-जीवन का प्राण है--श्री बंकिमचन्द्र द्वारा रचित राष्ट्रगान वन्‍्दे 
मातरम्‌ में भारत माता के शस्य श्यामल-हूप की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार इस धरती 
पर लहलहाते हरे-भरे खेतों को देखने की कामना व्यक्त की गई प्रतीत होती है । रवोन्द्र व अनेक 
अन्य महान्‌ कवियों, महात्मा गाथी जैसे देशभक्तो व अन्य छेखफ़ो ने भी कृषि की सम्पन्न स्थिति का 
स्वप्न संजोया है । यह कहना अनुचित न होगा कि कृपि भारतोय जन-जीवन को आत्मा है तथा 
यहाँ की सस्क्ृति का एक आवश्यक अंग है। कनाडा, डेतमार्क, आस्ट्र लिया, न्यूजीलैंड, रूस व 
अमरीका आदि देशों में भी कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है । परन्तु भारत में कृषि का महत्त्व आथिक 
हृष्टि की अपेक्षा इसलिए अधिक है कि यहाँ के लोगो के जीवत का एक क्रम है न कि व्यवसाय । 


(७) अन्य तथ्य--कृषि राज्यो की आय मे भूराजस्व के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। 
प्रान्तीय बजटो में करो से प्राप्त आय का ३०-३५% अश तथा कुल आय में लगभग आठवाँ भाग 
भु-राजस्व या मालगुजारी से प्राप्त होता है । 


इसके अतिरिक्त रेलो, मोटरो व परिवहन के अन्य साधनों को प्राप्त होने वाली आय मे 
क्ृषि-पदार्थों के स्थानान्तरण से प्राप्त आय का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है ) 


कुल मम्पत्ति में कृपि मे श्रयुक्त उपकरणों, पशु सम्पत्ति, सिंचाई के सावनो, बनी थे चाय 
के अतिरिक्त बागानों का कुल मूल्य १९६०-६१ में, ८,७८३ करोड रु० था। भूमि का मूल्य 
२०,२४१ करोड रुपये माना गया था | इसके विपरीत कुल सम्पत्ति का मुल्य ५२४०५ करोड ₹० 
था, जिसमे यातायात के साधनों, उद्योगो, खनिज सम्पत्ति (हश्य) का मूल्य व व्यापार तथा बैंकों 
आदि का सुल्य १९,००० करोड रुपये से अधिक नही था [* 


१९६०-६१ में ८,७०० करोड रुपये से अधिक के कृषि-पदार्थों मे से ४६११ करोड़ 
रुपये के कृषि-पदार्थों का व्यक्तिगत उपभोग में उपयोग किया गया । इस वर्ष ३०८ करोड स्पये के 
मूल्य के क्ृपि-पदार्थो का आयात व १०६ करोड स्पग्ने के क्ृषि-पदार्थो का निर्यात किया गया ( कुल 
उत्पादन मे से ३,१६८ करोड रुपये के कुल उपकरणो (भूमि यन्त्र, खाद, पशु व पूंजी आदि) को 
उत्पादन मे प्रयुक्त किया गया ।२ 


इस भ्रकार देश की सम्पत्ति में कृषि-सम्पत्ति का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 


भारतीय कृषि बी मुख्य विशेषताएं 


(१) कृषि भारतीय जनता को जीविका का सर्वाधिक महत्वपुरएं साधन है--कार्यशील 
जनसंरूपषा का अधिकाश भाग कृ/घ पर ही जीविका हेतु निर्भर है। १८८१ में केवल ६१% व्यक्ति 
कृषि में संलग्त थे, पर १९५१ में यह अनुपात लगभा ७०% था । इसके विपरीत जहाँ अमरीका 
में १८४० से लगभग ६४% कार्यन्रील व्यक्ति सलग्न थे, १९५० तक इसका अनुपात घढ कर १०% 
रह गया ॥$ किडलबजेर ने अमरीका के ही विपय मे कृपि में रत कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 
अग्रलिकित प्रकार बताया है ह* 
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फर्म ०७५ 


( ६८) 


१८२० उ3र% 
१८८० १०% 
१९४० १९% 


(वेछले सौ वर्षों में जहाँ विश्व के भहत्त्वपूष देशों में कृषि में सलग्न व्यक्तियों का अवुपात 
चटा है, भारत में १९३१ तके यह ७०% के लगभग रहा है। इस तथ्य की पुष्टि निम्न तालिका से 
होती है 


कृषि में सलग्न व्यक्तियों का अनुपात 


(प्रतिशत में) 
१८७१ १६६९१ 
भारत ६०% (अनुमानित) ६५ 
फ़ास डर २२ 
जापात ८० ३८ 
जमती ३९ (१८८०) १९ 
इुगरलंड २५ (१८८०) 


यद्यपि पचवर्षीय यौजनाओ के अन्तगत ओऔद्योगीकरण की जो लहर चल रही है उसके 
कारण आज हुपि में सलग्न व्यक्तियों का अनुपात ६५% से भी कम रह गया है तथापि विश्व क्के 
अन्य देशों की तुलन! में यह बहुत ही अधिक है । 

(२) भारतीय कृषि की प्रकृति पर (निभरता-शाही ईपि आयोग ने सच ही कहा था 
कि भारतीय कृषि मातसखूत का जुआ है। कुल कृपि-योग्य भूमि में २२४ की कृत्रिम साधनों से 
घचाई की जाती है तथा ७८% भूमि को प्रकृति पर छोड दिया जाता है । प्रकृति प्रतिकूल होगी 
अथवा अनुकूल, यह कहां नहीं जा सकता। साधारणतया अतिबृष्टि या अनावृष्टि के कारण अकाव 
की स्थिति उत्तन्न हो जाती है एवं अपवॉदस्वरूप ही मानसून उपयुक्त समय पर तथा उपयुक्त मात्रा 
में उपलब्ध होती है। यद्यपि गत १८ वर्षों में राज्य के प्रयासों के फलस्वरूप परिचाईनक्षत्र का 
विस्तार हुआ है तथापि प्रकृति पर हमारी निभरता अब भी आश्चयजनक है और अनेक बार सूखा 
अथवा अतिवृष्टि के कारण बहुत क्षति होती है । सतह पर उपलब्ध जल सम्पदा का ४०% से भी 
कर्म सिंचाई हेतु भरयुक्त किया जाता है 


(३) भारतीय हषि साधारणतया उपभोग के ति्मित्त होती है न कि विनिमय के 
इनर्मित्त । अधिकाश आरतीय कृपक कृषि-ब्मवरताय में उपभोग की आवश्यकताओं को प्राथमिवता 
देने की दृष्टि से प्रविष्द होते हैं। सदियों से कृषि स्वावलस्थी गाँवो का आधारभूत व्यवसाय रहा 
तथा उन्तीमवी शताब्दी के मध्य से कपास बूठ। तिनहन व तम्याई आदि कृषि पदार्थों व 
ब्यापारीकरण प्रारम्भ हुआ । फिर भी औसत कृपक के हब्टिकोण मे कोई परिवतन नही हो सका। 
केवल बडे किसान विनिमय के लिए खेती करने लगे और छोटे छोटे कृपक उपज को उपभोग के 
लिए रखकर शेष को गाव के बनियें को बचने लगे। इसके तीव कारण रहे है--प्रथम जोत बहुत 
छोटी होने के कारण उपज का कम होना । द्वितीय ढपक की गरीबी जिसके कारण वह 
अनिवायता यानी खाद्य की आवश्यकता को पहले पूरा करता है तथा बचत नहीं कर पाता एवं 
अन्तिम, बाजार की परिस्थितियों के प्रति कृषक की अज्ञानता। बस्तुत कृषि भारतीय जनता के निए 
जीवन की एक ढंग है नकि आदयिक ढाचे का एक अग । 


भेलनवाम के मतानुसार गावों में पैदा होते बाले पदार्थों में मे ५० ६०% का वही 
उपभोग कर लिया जाता है? मा 
(४) द्ाद्ात्नो की अतुलनोय लोकप्रियता -यद्यपि अली पदार्थों जैसे कपास तम्बाकू 
नि डनोओ 
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व तिलहन आदि की खेती भारत में सदियो से होती रही है, फिर भी १९वीं शताब्दी के मध्य तक 
इनका महत्त्व गौण था और अँग्रेज, जो ब्रिटेन की मिलो के लिए कच्चा माल चाहते थे, कुछ सीमा 
तक अश्ाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने मे सफल हो सके । जनसंख्या की वृद्धि, निर्धनता तथा 
ओद्योगिक विकास की मन्द गति के कारण खाद्यान्नों की माँग मे पर्याप्त वृद्धि हुई। ब्रिटिश सरकार 
भी जनाज का निर्यात करके इग्लेड के श्रमिकों की आवश्यकताओं की पृतति करना चाहत्ती थी । 
फलस्वरूप खाद्यान्नो का क्षेत्रफल बढता गया | १९६७-६८ मे कुल जोतो गई भूमि का ८१% 
खाद्यान्नो के लिए प्रयुक्त किया गया था । 


(५) कृषि जोतों का अत्यस्त छोटा होता--हमारे देश मे प्रति व्यक्ति औसत जोत १९४ 
एकड से भी कम है तथा प्रति परिवार जोत का अनुमान लगमग ७ ७ एकड़ लगाया गया है। क्ृपि 
जोतें न केवल छोटी है, अपितु अत्यन्त छोटे-छोटे खेतो के रूप में दुर-दुर भी बिखरी हुईं है। (विस्तृत 
विवरण के लिए "भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन की समस्या” का अध्याय देखिए) अन्य देशो 
को तुलना में हमार देश भे कृषि की जोते बहुत छोटी है और फलस्वरूप आधुनिक यन्त्रो, नवीन 
उपकरणों तथा प्राविधियों के प्रयोग की सम्भावनाएँ बहुत कम रह जाती है। २०% कृपक 
परिवारों के पास भूमि नही है, जबकि २२% परिवारों के पास एक एकड से भी कम भूमि नहीं 
है । कुल मिलाकर आधे से कुछ कम परिवारों के पास २४५ एकइ से कम भूमि है। 


(६) भारतीय कृषि के सुधारो का लाभ कृंपको को पूर्णतया नही मिल पाता है। मध्यस्थो 
के आधिक्य तथा क्ृषको की अज्ञानता के कारण क्ृपि-प्रणाली में किये गये सुधारों तथा बढते हुए 
मूल्यों का लाभ कृपकों को नहीं मिल पाता । आज भी लगभग ६०% कृपक परिवार समुचित रूप 
से अपनी अनिवायं आवश्यकताओं को पूरा करने मे असमर्थ हैं । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 
बढ़े हुए मूल्यों का लाभ भी अधिकाशत मध्यस्थ हडप लेते है । 


(७) मुद्रा का सीमित उपयोग--भारतीय कृषक उत्पादन एवं उपयोग मे मुद्रा का उपयोग 
अपवादश्वरूप हो करते है। हमारी कृषि मे मुद्रा का उपयोग गत शताब्दी से प्रारम्भ हुआ, जबकि 
व्यापारिक ऋष्ति के अन्तर्गत यातायात के साधनों का विकास हुआ तथा कृषि पदार्थों का पर्याप्त 
मात्रा में यूरोपीय देशों को नियति प्रारस्भ हुआ । राष्ट्रीय सेंपल सर्वे के अनुसार अब भी ६०% 
खाद्यान्न तथा ५५% दालो का विनिमय मौद्विक रुप मे नही होता । 


मैलनवास ने भी क्ृपिलक्षेत्री मे विद्यमान वस्तु-विनिमय को परम्परा पर विस्तार से प्रकाश 
डाला है। उनके कथनानुसार गाँवो में १५% परिवार ही समस्त महत्त्वपूर्ण कार्यो मे मुद्रा का उपयोग 
कर पाते हैं तथा कृषको में तो मुद्रा का उपयोग ग्रौण है,! क्योंकि श्रमिको व अन्य व्यक्तियों को जो 
कृषि कार्यों में सदद देते हैं, अनाज या कृषि-पदार्थ हो पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जाते हैं । 
वस्तु-दिनिमय, इस प्रकार, भारतीय कृषि की अलौकिक विशेषत्ता है। 

(८) भारतोय कृपकों में भुमिहीन कूषकों का बसहुहए है--विश्व के अन्य कृषि प्रघान देझो मे 
खेतिहर मजदूर साधारणतया नही मिलते, क्योकि वहाँ भूमि पर्याप्त मात्रा से विद्यमान है । भारत 
इसके विपरीत कृपक जनता मे से लगभग १८-२०% के पास भूमि नहीं है । इसके विपरीत करोड़ो 
एकड़ यहाँ भूमि कृषि-योग्य है, छेकिन पूजी के अभाव मे उसका उपयोग नहीं हो पात्ता । यह 
बिडम्बना को स्थिति भारत ज॑से देशों मे ही पाई जातो है तथा जनसंख्या को बुद्धि के साथ-साथ 
खेतिहर भजदूरो की सख्या बढती जाती है पर नई भूमि का उपयोग नही किया जाता । यदि पूजी 
क्री 52 प्राप्ति सम्भव ही जाय तो भूमि-हीन कृपको के लिए नई भूमि को उपयुक्त बनाया जा 
सकता है । 
पु (९) भारतीय कृषि में थ्रमिको की उत्पादकता विश्व मे सबसे कम है। डा० बलजीतसिह्‌ 
ने भारतीय कृपि-श्रमिक की उत्पादकता (वापिक) लगभग १०५ डालर मानो थी, जबकि अन्य देशों 
मे यह इस प्रकार मानी गयो थी : पश्चिमी जम॑ंती ३४९५ डालर, न्यूजीलैंड ३४८१ डालर, आस्ट्रे- 
लिया २४४२ डालर, अमेरिका २४०८ डालर, जापान २२६४ डालर, कनाडा २१२६ डालर, इ गलेड 
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२०५७ डालर तथा नाव ९७३ डातर | कैवल कृषि से १९६६ ६७ में १५६ करोड व्यक्ति 
सम्नभ ये तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन का मूल्य ७डुंड रुपए था ।* 

(१०) हृपि क्षत्रो में विविधता--भारतीय कृषि को यह भी एक विशेपता है कि यहाँ भूमि 
व्यवस्था कृषि प्रणालियों एवं फसलो में अत्यत्रिक विविधता पायी जाती है। भू स्वामियो एवं 
काश्तकारों के सम्बयों मे भी विभिन प्रदेशों मे बहुत अतर रहा है। यद्यपि स्वत ज्ञता के परचातु 
भूमि व्यवस्था को समस्त देश में एक ही स्वरूप देने के प्रयास किये गये हैं लेकिन फिर भी यह 
अन्तर पूणदया समाप्त नही हा सका है। बहुत बच टेश होने के कारण यहा जलवायु में भी विविधता 
है और इसीलिए अनेक प्रकार के कृषि पदाथ यह उत्पन होते हैं। एक ही वस्त की मनेक 
क्स्मे मिट्टी व जलवायु की विभिनता के कारण उपनब्ध होती है । 


(११) कृषि म व्याप्त अधवेकारो--स युक्तराष्ट सघ के एक विशेष दल द्वारा यह बताया 
गया है कि भारत जसे अल्पविकृस्तित देशों मं अधवेकारी की समस्या एक मुर्य ममस्या है । कृषि मे 
विशेष रूप से यह समस्या इसलिए उत-त हो जाती है कि भूमि को तुलना भें जनसर्या बहुत 
अधिक है तथा छोद छोटे खतो मे बहुत से व्यक्ति काम करते हैं। न केवल भूमि पर जनसख्या का 
भार होने से हो अध॑बेकारी की समस्या उत्पन्न होती हैं बल्कि भारतीय कृषि की विशेष परम्पराओं 
के कारण यहा देश के विभिन भागों में कृषक १५० दिन॑ स॑ लेकर २७० दिन तक बेकार रहते हैं । 


अनुमानत हषिं मे अधवेकारी की सख्या इस प्रकार है 


प्रतिदिन एक घटा बेकार व्यक्ति १९ करोड 
दो घण्टा बेकार व्यक्ति ३४ करोड 
चार घण्टा वेकार व्यक्ति ४० कराड 


इस प्रकार न केवल क्रपि म आवश्यकता से अधिक «य्क्ति सम्लन हैं अपितु कृपकों को 
आवश्यकता से वहुत कम काम मिल पाता है। भारतीय कृषकों की दरिद्धता का यह भी एक 
रहस्य हो सकता है । 


(१२) भारत में प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत कम है--भारतीय कृषि की सबसे बंडी 
विशेषता यह बनाई जाती है कि यहां प्रति हेक्टर उत्पादन अय देशो से यहाँ तक कि अनेक अल्प 
विकसित देशों से भी कम है। १९६७ ६८ में फल बहुत अच्छी हुई थी उसके बावजूद भारत मे 
प्रति हैक्लर धान का उत्पादन १०३१ किलोग्राम हुआ जबकि जापान में यह औसत ४४०० कियो 
प्राम चीन में २१०० किलोग्राम तथा आटे लिया म ६१४० किलोग्राम था। ऊँची उपज वाले 
बीजों का उपधोग करने पर भी गेहू क उत्तादकता (प्रति हैवटर उपज) स॒० राज्य अमरीका 
पाकिस्तान मक्सिकों तथा फ्रास से भारत मे कम है । कपास की प्रति हैक्टर उपज स्वाटेमानः 


स० अरव गणराज्य व अमरीका में भारत को अपेक्षा ५ से ७ गुनी है। फिर ये औसत भी देश के 
सभी राज्यों में एक मे नही हैं । 


+ (१३) भारतोय कृषि यत्रीकृत न होकर श्रम प्रधान है--भांरेत मे तोन चौथाई से 
अधिक जोतों का आकार ५ एकड से भी कम (लगभग २ हैवटर) है। फलस्वरूप यहा के खेतों में 
आधुनिक श्रम की बचत करने वाले यत्रों का उपयोग करमा सम्भव नहीं है। जापान में भी 
अधिका+ खेत छोटे हैं फिर भी यहा उतके आकार के अनुरूप ये त्रो का अविध्कार कर लिया गधा 
है | बुल मिला कर मारत में १२५०० एकड पर एक ट्र वर है जवकि अ थ देशो में प्रति ८ क्ढर 
औसत कृषि क्षेत्र इस प्रकार है. जापान ९ पश्चिप्रो जमनी ३३ ३ ब्विदेन १०६ डेनमाक ५७॥ 
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विभिन्न राज्यो में भो ट्रेंक्टर के उपयोग की विधमता भारत में बहुत अधिक पाई जाती 
है । क्षेत्रफल की दृष्टि से उडीवा, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर मे ट्रंक्टर बहुत कम 
हैं । १९६५-६६ तक पंजाब, उत्तर-प्रदेश व गुजरात इस दृष्टि से काफी आगे थे । इस वर्ष भारत में 
कुल मिलाकर ५० हजार ट्रेक्टर, १२०० पॉवर टिलर, ४००० पावर स्प्रेयर-कम्‌-डस्टर, १० २५ 
लाख पम्पसट (जिसमें ५ लाख विद्युत चालित थे) तथा २,००० पॉवर थ्यंशर ये | इनकी माँग 
१९७०-७१ तक इस प्रकार होने की सम्भावना है ट्रंकटर ३४,०००, पॉवर टिलर २०,७०० 
पॉवर स्प्रेयर ३० ०००, पम्पसैट २ ८० लाख तथा पॉवर थांशर २५,००० । 


इनके लिए ५०० करोड रुपए की जरूरत होगी । यदि इतनी घनराशि का प्रवन्ध नहीं 
हो सका तो हम १९७०-७१ दक यन्त्रों की बढी हुई माग को पूरा करने में असमर्थ रहेगे । 


इस प्रकार अन्य देशो को कृषि-व्यवस्था की तुलना मे भारतीय क्रपि विलक्षण प्रतीत 
होती है | इनमे सबसे अधिक विचारणोय जो बात है वह प्रति हैक्टर उत्पादन का कम होना है। 
हम अब उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जो इसके लिए उत्तरदायी रहे है । 


प्रति हैक्टर पैदावार कम होने के कारण 


(१) प्राकृतिक भ्रकोप--उपर यह बताया जा चुका है कि भारतीय कृपको के प्रति प्रकृति 
सामान्‍्यतया अनुदार रहती है । यह एक आदचर्य की वात है कि जहाँ एक ओर मानव प्रकृति पर 
विजय प्राप्त करता हुआ अतरिक्ष मे विश्रान्ति-गृह बनाने की कल्पना कर रहा है, भारतीय कृपक 
अंधविश्वास के आवरण में लिपटा रहना ही उचित समझता है । बाढ़ व अतिवृष्टि मे आज भी करोडो 
स्पयो की कृषि उपज एवं पशु संपत्ति नप्द हो जाती है । इसके अतिरिक्‍्स आज भी खेतो की सिंचाई 
के लिए इंद्रदेवता की कृपा से भारतीय कृपक निर्भर रहते हैं| फलस्वरूप अनावृष्टि या सूखे के 
दुष्परिणामो से वे स्वयं की रक्षा करने मे असमर्थ रहते है। सिंचाई के साधनों का अभाव क्वि 
उपज के कम होने का सबसे बडा कारण है । 


(२) दोषयगुक्त प्रारम्भिक तंयारियाँ --साधारणत्या भारतीय किसान जुलाई के पूर्व॑ 
सख्त की समुचित रूप से सफाई नही करते और फलस्वरूप घास व गहरी जडो वाले पौधे खेतों मे 
यथावत्‌ रहते हैं। यहाँ तक कि अनुभवी क्सिान भी इस जोर से उदासीन है तथा जुलाई के पूर्व 
की तैयारियों में कम-से-कम मेहनत करते हैं । यही कारण है कि जिससे खेतों की जुताई ठीक ढंग 
से नही हो पाती और उपज कम होती है। 


(३) पुरातन जुताई --शाही कषपि आयोग ने भारतीय कृषको द्वारा प्रयुक्त परम्परागत 
जुताई के तरीकों पर भी चिन्ता व्यक्त की थी। वास्तव में जुताई ठीक ढग से नही होने के दों कारण 
हैं प्रथम, अनुपयुक्त हल तथा द्वितीय, दु्बंल पशु । भारतीय खेतो की जुताई मे प्रयुक्त लकडी के 
हल गहरी जुताई नही कर पाते और न ही भूमि में स्थित कांटो या प्राकृतिक जडो को समूल नष्ट 
हे कर पएरे है ५ ऊहई सक पशुझोे| कम अ्ष्त हैं, चारे च पौष्टिक ऊाद के अभाव के भारतीय पशु 
अत्यन्त दुरबंल रहते हैं तथा गहरी जुताई में असमर्थ रहते हैं। भारतीय पशु कद मे छोटे, दुबंल एवं 
अदक्ष हैं तथा भारी हलो की खीचने में असमर्थ हैं। उनके भत में पशुओ की उत्पादकता बहत कम 
है तथा इसके श्रम से राष्ट्र की सम्पत्ति मे कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाती । 


(४) अच्छे बीजों का अमाव--भारतीय कृपक अधिकाशझ्तः जिन बीजों का उपयोग करते 
हैं वे इंडिका भ्रैंणी से सम्बद्ध हैं। चावल की अधिकाश जातियाँ ओरिजा “सेतिका” कुच की हैं । 
इसी प्रकार गेहूं, ज्वार तथा बाजरा की परम्परागत श्रेणियाँ यहाँ अधिकाझत प्रयुक्त की जाती हैं। 
इन्डिका श्रेणी के पौधे काफी लम्बे होते हैं जिसके कारण खाद तथा पानी की खुराक पौधे की मारी 
शाखाओ को नही मिल पाती । पौधों की लम्बाई अधिक होने के कारण सूर्य को रोशनी जड़ो तक 
नहीं पहुँच पाती । 

यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओ के अंतर्गत उत्तम बीजो की उपलब्धि बढाई जारही है, तथापि 
कुल कृषि क्ष त्र के २५% भाग पर हो उत्तम बीजो का उपयोग किया जा सका है। ऊँची उपज 
वाले खाद्यान्नो का क्षत्र १९६९-६८ में 5५ लाख हैक्टर था| इस प्रकार ७५% भूमि पर आज भो 
परम्परागत बीजों का उपयोग होता है जिनसे उपज कम प्राप्त होना स्वाभाविक है। कपास, 
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सूफी तथा आय महत्वपूण व्यापारी फसलां में भी अच्छे बीजो का प्रयोग ५० से ६०% 
क्षेत्र में हो हो पाता है । 


(५) भूमि को उबरा शक्ति का हप्त-- अध्याय ४ मे हम बता चुके है कि सदियों के 
निरतर उपयोग के फ्वस्वरूप भारतीय मिट्टयो को उवराशक्ति काफी घट चुकी है । ऊंची उपज वाले 
बीजों के क्ष त्र ५८ लाख हवढर (१९६८ ६९) के अतिरिक्त लगभग इतना ही क्ष त्र रासायनिक खाद 
के अतगत था । वस्तुत रासायनिक खाद का उपयोग होन कारणों से नहीं बढ पा रहा है । प्रथम तो 
यह कि इसके लिए पर्याप्त सिंचाई हाती चाहिए जो हमारे देश के वुल हृपि क्षेत्र के पांचवें भाव 
पर ही उपलब्ध है। दूसरे राभायनिक खाद मँँहगी है और त्तीसरे इसके उपयोग का सही समय 
मात्रा एवं विभिन्न उवरकी के मिश्रण के समुचित अनुपात आदि के सम्बंध में भारत के अधिकाश 
कृषक अनभिन्न हैं । 


रासायनिक खाद के बाद दूसरा जो पौस्टिक तत्व कृपक को भारत में उपलब्ध हो 
सकता है वह गोबर है। भारत में «४ करोड़ मवेशियों से निस्सन्देह हमे इतना ताइटोजत मिल 
सकता है कि हमे फसल के लिए पौष्टिक तत्वों की कोई चिता भमही हों। पर तु जितना गोवर 
भारतीय कृपक को मिलता है उसका आधघें से अधिक इधन के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है । 
प्रथम पचवर्षीय योजना में यह स्वीकार क्या गया था कि १९५६ मे प्राप्त ८० करोड़ टन गोबर 
मे ते आध में अधिक इधन के रूप मे प्रयुक्त कर लिया गया ।! परन्तु प्रश्न है, इधन के वैकल्पिक 
साधनों के अभाव मे कृपक को गोबर का उपयोग करने से हम किस प्रकार रोकों ? 


तोसरे प्रकार की खाद हड्डियों द सछला की हो सकती है। परन्तु प्रथम तो खाद की 
ये श्र णिया काफी मेंहगी है और दूसरे धम भीरु भारतीय जनता शायद ही इनका उपयोग करे | 
कम्पोस्ट तथा मल की खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जा रही है परन्तु पूजी के अभाव में अथवा 
लापरवाही के कारण बहुत से कृषक इनका उपयोग वही करते । 


इस प्रकार उबरशक्ति की क्षतिपूर्ति न हो सकते से प्रति हैक्टर उपज मे आशालुरूप 
वृद्धि नही हो पाती । 


(६) कोडो सकोडो व चूहो द्वारा क्षति--राष्टीय व्याचहारिक आधिक शोध परिपद 
(प (९४ ४ 8) का अनुमान है कि भारत मे कुल खाद्यान्न का १५% भाग कीडै-मकौडो 
टिट्टियों व चूहों द्वारा खेदों मं ही नष्ड कर दिया जाता है । इसके अलावा १० , अनाज योदामा 
में कीटाणुओ व चूहा द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। वास्तव म जितना खाद्यान्न हमे प्राप्त होता 
है बहू बुन उपज का तीन चौथाई अश ही है। पौथ सरक्षण के कार्यक्रमों को देशश्यापी नही 
वाया जा सका है। अनुमानत १५०० करोड रुपए की क्षति इस प्रकार प्रति वष हो जाती है । 
हमारा यह अनुमात्र है कि यदि पौध सरक्षण के,कायकम सारे कृषि क्षत्र पर लागू कर दिए जाएँ 
तथा गोदामी मे भी खाद्यानों को सुरक्षित रखने को व्यवस्था हो तो हमे उपज में ३३% वृद्धि तो 
स्वयमेव प्राप्त हो जाएगी ओर श्रति हैक्टर उपज का ओसठ भी उसो अनुपात में बढ जाएगा। परन्तु 
बतमान समय में पौध सरक्षण के कायक्रम कुल कृषि क्षत्र के केवल १५ १६% क्षत्न म लागू किए 
जा रहे हर 

(७) ऋण प्रश्दता--ऋण ग्रस्तता का अभिगाप भी भारतीय कृषि के विकास में सबसे 
बडी बाधा है। क्योंकि ऋणी होने के कारण सावारणतया अधिकाह् कृषका को अग्रिम रूप से उपज 
साहूकार को बेचने के लिए वचनबद्ध होना पठता है और इससे उसकी सारी रुचि वे उत्साह समाप्त 
हाना स्वाभाविक है । ऋण-गस्तता कृषक के श्रम का समुचित पुरस्कार प्राप्त करने में सबसे बड़ी 
बाधा बनकर आती है । दुर्भाग्य से भारतीय कृपको में अधिकाश कृषक इस देश में ऋण-प्रस्त हैं और 
इसीलिए वे नबोन उपंकरणो उत्तम बीजो व खाद आदि का उपयोग करने मे असमथ हैं। उनकी 
आय का एक बडा भाग ऋण तथा ब्याज चुकाने म व्यय हो जाता है और फ्लस्वरूप उपज बढाने 
या कृषि प्रणाली में सुधार करने के लिए वे सम्रथ नहीं हो पाते ! 


>> 
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(८) छोटो जोतें एवं सुधार को सोमित सम्भावनाएं---उपविभाजन एवं अपखण्डन की 
समस्या पर लिखे गये अध्याय में इस तथ्य पर काफी विस्तार के साथ लिखा गया है । वास्तव में 
जोत अत्यन्त छोटी होने पर सिंचाई के सावनो का विकास सम्भव नही हो पाता और न ही कृपक 
को नवीन उपकरणों के उपयोग मे कोई लाभ दिखाई देता है। वह भूमि को प्रकृति की कृपा पर 
छोड देता है तथा परम्परागत प्रणालियों एवं उपकरणों में परिवर्तन करने में उसे कोई रुचि प्रतीत 
नहो होती । छोटे तथा बडे खेतो मे बैलो तथा कृपको का जीवन-निर्वाह व्यय वही रहता है, पर 
कुआ व बाड बनाने मे, सिंचाई की नालियो के निर्माण में अन्य सुधारों के लिए छोदी जोतें अधिक 
खर्चीली होती हैं और इसीलिए इनकी व्यवस्था साधारणतया छोटो जोतो पर नही की जाती । 
इसी कारण विजनयन्त्र (विनोअसे), थ्रेशर व द्रैव्टरो आदि श्रम तथा समय बचाने वाले यन्त्रो का 
उपयोग भी छोटे खेतों में सम्भव नहीं हो पाता । १८८० के अकाल आयोग ने कृपको की रुचिहीनता 
एवं उपज कम होने का मुख्य कारण परम्परागत कृषि-प्रणालियों के रूप मे बताया था। डा० हेरॉल्ड 
मान के मत में छोटो जोतें साहस की भावना को नष्ट करती है, श्रम के अपव्यय के लिए उत्तर- 
दायी है तथा कृषि मे पूंजी के विनियोग में बाधा उपस्थित करती है १ 


(६) भूमि-व्यवस्था एवं कर--भारत की दोपपूर्ण भूमि-व्यवस्था भी कृषि पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की लणभग ३०-३५% क्ृपि भूमि पर 
उन १०% हृपको को अधिकार है, जिन्हे जमीदारों के रूप में जाना जाता है और 
जो भूमि को खण्डा मे विभक्त करके अन्य व्यक्तियों को जोतने के लिए देते है। इसी रिपोर्ट के 
अनुसार १९५३-५४ में लगभग॒एक चौथाई कृषक परिवारों ने अन्य लोगों की जमीन लेकर जोती 
थी | बडे जमीदार अपनी अधिकृत भूमि में से ४०-४२% काश्तकारो को देते है ।? इसीलिए 
आजादी के बाद भू-धारण की सुरक्षा हेतु अधिकाञ्य राज्यो मे अधिनियम पारित किये गए हैं तथा 
जमीदारों को इसी ज्ञर्ते पर काश्तकार को वेदखल करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि वे 
स्वयं भू-घारण करके खेती करें । राजस्थान मे स्वय की देखरेख में कार्य करवाने तथा कृषि सम्बन्धी 
जोखिम उठाने को ही खुद काश्त माना गया है। इससे भी अनेक अनियमितताओ की सम्भावनाएँ 
उत्पन्न हो सकती हैं तथा अनुचित वेदखली का अवसर जमीदारो को मिल सकता है । 


(१०) दु्बं् तथा अनुपयोगी पशु--१९५१ में भारत में कुल १९:८ करोड पशु थे। 
विभाजत के समय भारत मे १७ ६ करोड तया पाकिस्तान मे ३ करोड पशु प्राप्त हुए हैं। लेकित 
अच्छी नस्ल के अधिकाश पशु पाकिस्तान में चले गए और इससे भी भूमि की जुताई तथा दूध के 
उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 


डा० विलियम कैप द्वारा प्रस्तुत एक तालिका के अनुसार ट्रैक्टर से एक एकड की 
जुताई करने पर केवल रेरु० १४ पैसे की लागव आती है, जबकि दुर्बल पशुओं हारा जुताई किये 
जाने पर ९ ₹० ८३ पैसे का व्यय एक एकड पर जाता है । इसमे चैलों की खुराक ६र० ८८ पैसे 
होभी, जबकि ट्रैक्टर के पेट्रौल पर केवल १२० व्यय होता है । इस प्रकार पशुओं द्वारा जुताई करने 
के कारण लागत अधिक आती है 


(११) कृषि में शोध का अभाव--आस्ट्र लिया मे वैज्ञानिक शोध के बजट का ४०% 
भाग कृषि हेतु रखा जाता है जबकि भारत मे यह अनूपाव केवल १०% है । बस्तुत ५-७ वर्ष पूर्व 
तक भी भारत में कृषि शोध एक उपेक्षित विषय रहा था । यह एक प्रसन्नता की बात है कि अब 
कृषि शोध हेतु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट संस्थाएँ काफी धन व्यय कर रही हैं । 


(१२) अन्य कारण--सदियो से अकाल, बाढ़, तथा मानव-निर्मित बाधाओ ने भारतीय 
कृषक की इतना निराश्षावादी बना दिया है कि वह्‌ आज सरलता से नवोन उपकरणों के प्रयोग 
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( एव४ ) 


अथवा उत्तम खाद व बीजों का उपयोग करने के लिए तत्पर नहीं हो पाता । भारतीय कृपक 
महत्त्वाकाक्ठी नहीं है तथा धर्म एवं जातिग्रत मान्यताओं ने उसे भाग्यवादी बना दिया है । 


फसलो के हेरफेर के विषय भे भी भारतीय कृपक को कोई रुचि नही है तथा प्रत्येक हृष्टि 
से वह प्रकृति पर निर्भर रहना ही उपयुक्त मानता है। राज्य की उदायीनता भी इस सम्बन्ध मे 
उत्तरदायी रही है । उपज में वृद्धि करते के लिए राज्य हारा किये गए प्रयास अपर्याप्त रहे हैं । 


सबसे बडा कारण, जिससे प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, भारतीय हृपको की निर्धनता 
एवं बिपत्नता है। डा० सेत के शब्दों मे * सर्वश्षेप्ठ सेना भी जिस प्रकार विना उपयुक्त अस्त्र- 
शस्त्रो के युद्ध में विजय नहीं पा सकती उसी प्रकार क्ृपि मे विकास के सारे प्रयास उस समय तक 
सफल नही होंगे जवतक कि क्ृपकों के लिए उत्तम बीज, खाद व उपकरण पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध 
नही हैं तथा जब तक कि कृपको के पास पर्याप्त पूंजी इन सबको खरीदने के लिए विद्यमान नही हैं ।? 


राज्य की कृषि नोति-सक्षिप्त समोक्षा 


क्रपि के विकास एवं प्रचलित पिछड़ेपत को दूर करने के लिए स्वतन्त्रता के पूर्व राज्य 
का योगदान महत्त्वपूर्ण कभी नही रहा । हिन्दू एव मुगल सम्राटों ने यदाकदा सिचाई के लिए नहरो 
व तालाबों का निर्माण करवाया तथा अकान एव अभाव के समय कृपको को वित्तीय सहायता दी 
थी, लेकिन कोई नियमित प्रयास इस हृष्टि से नहीं किए गए कि कृपि प्रणाली में सुधार हो सके, 
अथवा कृषि का सुनियोजित विकास सम्भव हो जाए । अंग्रेजी की नीति बंगाल की दीवानी 
(१७९३) से लेकर १९वीं शताब्दी सक यथासम्मव यही रही कि भारत मे कृपि का विकास 
स्वाभांविक रूप से होता जाए। वे यह चाहते थे कि भारत एक कृपि-प्रधात देश वन जाय | लेक्नि 
१९वीं शताब्दी के मध्य तक उन्हाने कृषि के विकास हेतु कोई महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किया। 
१७४८ से १५४४ के मध्य तक कॉफी कप|स एवं चाय की खेती तथा उत्पादन के विपय में जानने 
के लिए कुछ समितियाँ बनाई गई थी। लेकिव इन समितियों की स्थापना का आशय कृपि-प्रणाली 
में सुधार हतु कोई नीति बनाना नही था। 


इसी प्रकार ब्रिद्षिश सरकार ने कही-कही नहरो व तालाबों का निर्माण करवाया लेकिन 
श्री रमेझदत्त के गब्दों में सिंचाई के साधनों के विकास का एकमात्र उह् श्य वढी हुई उपज से अधिक 
राजस्व प्राप्त करना था तथा अँग्रे जो ने भारतीय कृषि वी ग्रावश्यकताओं एवं समस्याओं को समझने 
का काफी समय तक भ्रयास भी भही किया । १९वीं झताब्दी में किये भए छुटपुट प्रयासों मे भूमि- 
व्यवस्था से सम्बन्धित ब्रुधारों का सर्वाधिक महत्त्व रहा है । ब्रिटिश सरकार ने कुछ क्षोत्रा में 
जमीदारी प्रथा प्रचलित करके कृपक वर्ग में ऐसे तत्दो को जन्म दिया, जो क्रपि के सुधारों की अपेक्षा 
स्वय एवं राज्य के लिए जुटाने मे निमित्त बने । र॑यतबाडी क्षेत्र मे सामान्यत दरिद्र एव साधनहीन 
कृषकों का प्रवेश हो गया था और इसके फलस्वरूप कृषि की समस्याएँ बढती ही गई । 


सर्वप्रथम कृपि-श्तमस्थाओ का व्याप्रक रूप से विश्लेषण प्रथम अकाल आयोग द्वारा 
१८८० मं किया गया। आयोग ने कृषि के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की उदासीन तौति पर 
ग्म्भीरतापूर्षक विचार करके निम्न सुझाव अस्तुत किए 


(भ) एक केन्द्रीय कृषि विभाग को स्थापना की जाए जो अकालो से रक्षा करते तथा 
क्रषि में स्थायी सुधार करने का प्रयास करे ६ 

(भा) प्रान्तो में भी इसी प्रकार के कृषि विभाग स्थापित किए जाएँ । 

(इ) राज्य कृषकों को भूमि खरीदने, कुआ बनवाने, बैल खरीदने के लिए अरप, मध्य 
व दीघकालीन ऋण देने की व्यव॒ध्या करे । तथा, 

(६) इृषको को ऋण ग्रस्तता दूर करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापता की जाय । 


लेक्नि जँसा कि शाही कृषि आयोग ने बताया, ब्रिटिश सरकार से इन सुभावा पर 
काफी समय तक कोई ध्यान नहीं दिया । (रिपोर्ट पृष्ठ १७-१८) 
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( १०५ ) 


कृषि-अनुसंधान--१८८९ में डा० वालेकर, जो इंगलेड की कृषि सोसायटों के सवाह- 
कार-रसायन श्षास्त्री थे, भारत भेजे गये जिन्होंने देश के विभिन्न भागो का श्रमण करने के पश्चात्‌ 
१८९१ में एक रिपोर्ट 'भारतीय कृषि के सुघारो के लिए प्रस्तुत की । डा० वालेकर ने तत्कालीन 
बायसराय लार्ड कर्जन से कृषि-सम्बन्धी अनुसंघानो को प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया । १८९२३ 
में भारत सरकार ने पहली वार कृषि-रसायन श्षास्त्री की नियुक्ति की। १९०१ मे कृपि-महा- 
निरीक्षक (इस्पैक्टर जनरल) तथा कृषि को उच्च शिक्षा तथा ज्योध हेतु १९०३ में पूमा इस्टीद्यूड 
की स्थापना को गई । प्रूसा की इस संस्था के लिए शिकागों के हेनरी फिप्स द्वारा २०,००० पौण्ड 
का अनुदान प्राप्त हुआ तथा लाई्ड कर्जन के प्रयत्नो के फलस्वरूप २० लाख स्पये प्रतिवर्ष १९०५ 
से पूसा-संस्थान एवं प्रान्तों की कृषि मे सुधारो के लिए दिया जाना प्रारम्भ हुआ । 


धीरे-धीरे कृषि कालेजो का प्रारम्भ अन्य श्रान्तो मे हुआ तथा वम्बई, मध्यप्रदेश, पंजाब 
और दक्षिण मे अनेक कृपि कालेजो की स्थापना की गई। १९०५ में केस्द्रीय तथा प्रातीय कृषि 
विभागों का गठन करने का प्रयास किया गया । प्रान्तीय कृषि विभागों का पुनर्गठन एवं विस्तार 
१९१५ में किया गया । 


१९०५ में एक अ० भा० कृषि बोर्ड को स्थापना प्रान्तीय कृषि विभागों को गतिविधियों 
में समन्वय लाने की हृष्टि से की गई । १९१९ मे प्रशासन सम्बन्धी अनेक सुधार हुए तथा कृषि को 
प्रघानत प्रान्तो के नियन्त्रण में रख दिया गया तथा उच्च स्तरीय अनुसंधान तथा शोध के कार्यो 
को केन्द्रीय कृषि मंत्रिमंडल के नियन्त्रण में रखा गया । आज केन्द्रीय कृषि, तथा कांप एवं खाद्य 
मन्त्रालयों, नियन्त्रण से कृषि तथा सम्बन्धित अनुसधान (रिसर्च) के लिए निम्न मुख्य संस्थाएँ 
कार्य कर रही है ४ 


(7) कृषि अनुभन्धानशाला, दिल्‍ली (जो १९३६ में पूसा से स्थानान्तरित किया गया था); 
(७) भारतीय पश्ठु चिकित्सा अनुसन्धानशाला, मुक्तेण्वर; (॥0 पशुपालन एवं ढेरी अनुसन्धानशाला, 
बंगलौर; (५) भारतीय पशु-सुधार फार्म, करनाल: (५) मक्खनशाला, आनन्द; (थे) गरता उत्पादक 
केन्द्र, कोयम्बटूर; (५7) चीनी ब्यूरो, कानपुर; (शा।) वन-अनुसन्धानशाला, देहरादुन; (॥:) शक्‍कर 
प्राविधिक संस्था, कानपूर; (») केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था कटक; (शा) केन्द्रीय आलू 
अनुसन्धानशाला, पूना, (5४) केन्द्रीय सब्जी केन्द्र, कुलू; (४) केन्द्रीय समुद्रीतट मत्त्य केन्द्र, 
मंजयम; (१४४) केन्द्रीय आन्तरिक मत्स्थ केन्द्र, मनोरामपुर तथा; (५४) गहन समुद्री मत्स्य केर्द्र, 
बम्बई । 


इनके अतिरिक्त कोंचीन का मत्स्य प्राविधिक केन्द्र, मैसूर केख्लीय खाद्य प्राविधिक केन्द्र 
तथा १९२९ में स्थापित इम्पीरियल (अब भारतीय) क्ृपि अनुभन्‍्धान परिषद, दिल्ली (048) भी 
उक्त मनन्‍्त्रालयों के अन्तर्गत कार्य कर रही है । 

कृृपि-अनुसधान के लिए केन्द्रीय खाद्य तथा क्ृषि-विभाग सयुक्त राष्ट्र संघ के सेाद्य एवं 
कृषि संगठन (४80) के संयुक्त तत्वावधान में भी प्रयास कर रहे है । वास्तव में १९१८ के शाही 
कृषि आयोग का राज्य की नीति में हुए परिवर्तनों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्णा भोगदान रहा है 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ प्रथम योजना मे वैज्ञानिक कृषि (अनुसंधान) के लिए लगभग ४ 
करोड €० व्यय किए गए, पर द्वितीय योजना मे यह राशि बढाकर १४ करोड १५ लाख रु० कर 
दी गई । १९५२ के आरम्भ में अमरीका के साथ एक प्राविधिक सहकार समभौतसा किया गया 
जिसके अनुसार एक अमरीकी विशेषज्ञों का दल कृषि मन्त्रालय को महत्त्वपूर्ण सुझाव देने के लिए 
प्रस्तुत रहता है। 

प्रान्तीय कृषि-बिभाग भी पिछले १५-२० वर्षो से काफी सक्तिय तप से कार्य कर रहे. 
है । कृपि-क्षेत्रो तथा प्रयोगशालाओ मे प्रयोग तथा नवीन प्रणालियो व उपकरणों की लोकप्रियता 
में वृद्धि करने के उद्ं श्य से थे विभाग यथासम्भव क्ृपि पद्धति मे सधार करके क्ृपि-क्षेत्र का विस्तार 
करते हैं। जथार एवं बेरी के कथनानुसार १९२८-२९ में सुधरी हुई फसलों का कुल क्षेवफल १ 
करोड़ २२ लाख एकड था, १९३७-३८ में यह ददकर २ करोड ४० लाख एकड हो यया । 


१९४७ से कृषि एवं पशु सम्पत्ति के विकास हेतु क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किए गए । 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कपास तिनहद तथा मोटे अनाजों के सम्वन्ध मे शोध करने के 
लिए १७ केरद्र स्थापित करिए गए । प्रथम योजना-काल से अब तक भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला 
तथा कृषि अनुसंधान परिषद्‌ का पर्याप्त विस्तार किया गया है | तृत्तीय पंचवर्षीय योजना में परिपदे 
तथा शाला की झोर भी अधिक दिस्तार किया गया। प्रत्येक्ष बडी नदों घाटी योजना-द्षेत्र मे 
अनुसघान केन्द्र स्थापित किए गए है । जूट, कपास, अवाज व बहुत-सी अन्य वस्तुओं तथा रबड़, 
चाय एवं कॉफी की फ्सला के विषम में भी अनुसधान के कार्यत्रमो का विस्तार किए जाने की 
योजदा थी परन्तु कोपों के अभाव में यह सब सम्मव नही हो सका। 


कृषि-अनुसधान के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी कोफी ध्यान दिया गया है तथा 
चावल, वपास, ज्वार , बाजरा, गेहूँ तथा मक्का आदि की नई फसलो के सम्बन्ध में अनेक परीक्षण 
किए गए हैं | इनमे सुघरे हुए बीजो व खाद की मात्रा एवं किस्म के विषय म जाँच कौ जाती है । 
तृनीय योजनाकाल मे केन्द्र तथा राज्यों के अनुसधान-कार्यक्रमों पर २८ करोड रुपये व्यय 
किए गए। 

कृपि-उपकरणो में सुधार-- यह हम उपर बता चुके है कि भारतोय कृषि के पिछडा रहने 
तथा प्रति एक्ड उपज कम होने का एक बडा कारण रूढिवादी उपकरणों का उपयोग भी है ! सरजोन 
रसल ने १९३७ में इम्पीरियल (अब भारतीय) हृषि अनुसघात परिषद्‌ के कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत 
करते हुए यह बताया था कि आधुनिक थन्न हल्के होते हैं तथा कम मनुष्यों तथा पशुओ द्वारा कम 
समय में वे कृपि-कार्य करने में समर्थ हैं । दुर्भाग्य से अनेक बार सिफारिश होने के उपरात भी 
प्रातीय कृषि बिभागो ने सूधरे हुए उपक रणो के वितरण में बहुत उदासीनता वरती | शाही कृषि 
आयोग ने १९२८ में बताया कि १९२५ २६ मे सारे देश में कुल २ कराड ५० लाख हलां का उप- 
योग क्या जा रहा था, जिसमे से केवल १७,००० सुघरे हुए हल थे। १९४५ में भारतोय कृषि 
अनुसधान सस्था भें एक कृषि इन्जोनिर्यारिम कक्ष की स्थापना की गई। कृषि कार्यों के लिए नवीन 
उपकरणों के प्रयोग पर निरम्तर परीक्षण चलते रहे है। १९४५ मे हलो की सख्या २७८ करोड 
थी तथा १९४६ में समुच देश मे यह सख्या ३८ करोट तक पहुँए गई। ट्रेक्टरो का उपयोग 
भारत में स्वतन्त्रता के पूर्व बहुत सीमित था। १९५१ में केवन ९ ००० टू बटर सारे देश से थे, पर 
नियोजित विंकास के कारण १९६६ में इनको सस्या ५०,००० हो गई । यही नहों आजादी के 
वाद गन्ना पेरने की मशीनों, तेल-इन्जनों विद्युत पम्पो और अन्य स्त्रो की सख्या मे भो काफी 
बूद्धि हुई । इस समय तक १२,००० पावर मिटर, ४,००० पॉवर स्प्रथर-कम डस्टर, १० २५ लाख 
पम्पसैंट तथा २,००० पॉवर थूशर का देश के विभिन्न भागो मे उपयोग हो रहा था । 


सुधरे हुए बीज--डाक्टर सेन के मत में भारत जेसे देश मे, जहाँ प्रति एकड उपज इसी 
प्रकार कफ 58: देशो की कृषि की अपेक्षा $ या ३ पैदावार प्रति एकड होती हो, राज्य 
की नीति में अच्छे दीजो की पूर्ति का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। श्री कीटिंग ने अच्छे बीजों 
के उपयाग से ही उपज में १० प्रतिद्यत वृद्धि का अनुमान किया था । १९५७ मे अधिक अन्न उपजाओं 
जाँच समिति ने वताया कि अच्छे व सुधरे हुए बीजों का उपयोग ब्रान्ध्र व पजाव में क्रमशः धाल 
तथा गेहूँ को छोड़कर स्रारे भारत में विभिन्न फसल्ो के अन्तर्गत अयुक्त भूमि के १०-१५ प्रतिशत 
भूमि में ही किया जा रहा था । 


लेकिन द्वितीय पचवर्षोय योजना काल मे अच्छे बीजों के उत्पादन में वृद्धि करते के लिए 
विकास-खण्डो मे दोज॑-क्षेत्र वनाये गए । १९६०-६१ तक लगभग ४००० बीज क्षेत्र वताए जा चुके 
थे। तृतीय योजना-काल में एक केन्द्रीय वीजू निगम की भी स्थापना की गई है । १९६७-६८ में 
कुल मिलाकर लगभग ४ २५ करोड हैक्टर क्षेत्र मे सुधरे हुए अथवा उन्नत दोजा का उपयोग किया 
गया । उस वर्ष वुज्ञ कृषि क्षण का लगभग २५% उत्तम वीजो के अन्तर्गत था । 


अधिक अन्न उपजाओ आस्दोलत--वर्मा के पृथक्‌ हो जाने के परचाव्‌ खाद्यान्नों के मुल्य 
क्षत्यधिक तेजी से बढ़ने लगे। इस समस्या के सामयिक एवं स्थायी निराकरण हेतु भारतीय कृषि 
अनुसघान परिषद्‌ ने चारसूत्री कार्यक्रम बनाथा । अरथम, नई भ्रूमि को कृपिलक्षत्र के अन्तर्गत लाकर 
तथा दुह्दरी फसलों को श्रोत्साहन देकर कुल कषि क्षेत्र का विस्तार करना । द्वितीय, कुओ, नहरो व 
तालाबों कौ मरम्मत तथा नई सिंचाई को सुविधाएं श्रदानकरना ; तृतीय, खाद का व्यापक उपयोग 


( १०७ ) 


किया जाना तथा अन्तिम, सुधरे हुए बीजो का उपयोग बढ़ाता | १९४३ से यह कार्यक्रम देशव्यापी 
आन्दोलन के रूप मे प्रारम्भ किया गया । इसे अधिक अन्न उपजाओ आदोलन (709७ ४०7७ 
(003 (०५॥929) इसलिए कहा गया, क्योंकि इसका उद् श्य प्रधानतः खाद्यान्नों के उत्पादन में 
बूद्धि करता था । 


योजनाएँ तथा कृषि--सार्वजनिक व्यय का लगभग ३१% प्रथम योजना काल मे कृषि 
के विकास हेतु व्यय किया गया । द्वितीय योजना तथा तृतीय योजना काल में यह अनुपात घट कर 
२० तथा २१% के बीच रह गया । तीनो योजनाओ मे कुल मिलाकर ३,३३६ करीड रुपये कृपि के 
विकास हेतु खचे किए गए । इतमें सिंचाई को मद पर किया गया व्यय भी शामिल था । 


पिछले कुछ वर्षों मे ऊंची उपज वाले बीडो के लिये बहुत बडे स्तर पर कार्य किया जा 
रहा है। सभव है इससे देश के सभी कृपि-स्षेत्रो मे हरी क्राति का सूत्रपाप्त हो जाथ । तीसरी योजना 
तक कृषि उत्पादन की वृद्धि दर लगभग २% रही थी, पर नवीन कृषि नीति के फलस्वरूप चौथी 
योजना में उत्पादन को वृद्धि दर ५% (वापिक) रहने की आश्या है। चतुर्थ पंवर्षीय योजना में कृषि 
कार्यक्रमों पर सहकारो क्षेत्र म १६६७ करोड रुपए तथा सिंचाई पर ९५० करोड रुपए व्यय 
किए जाएंगे । यह उल्लेखनीय है कि तीसरी योजना मे यह व्यय क्रमशः १४०० करोड तथा ६४० 
करोड़ रुपए था । 


५९ 


भारत में भूमि व्यवस्था तथा सुधार 
(00 $ए8(शगाड धाव 7.0 रेलगाार द पक्ष) 


प्रारम्भिक--भूमि व्यवस्था का महत्त्व 


विद्वान सुकरात के शब्दों मे.“ खेती के पूर्णर्प से फलते फूलते समय ही सब धन्घे पनपते 
हैं, किन्तु भूमि को बन्जर छोड देने से अन्य धन्धो का भी विकास हो जाता है ।” कृषि उत्पादन की 
प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों में भूमि व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रीमती एन्स्टे का 
यह कथन भी सही प्रतील होता है कि किस्तो देश में कृषि उत्पादन तथा कृषि की स्थिति काफी 
सौमा तक इस वात पर निभर करती है कि वहाँ भूमि घारण एवं भूमि स्वामित्व के मध्य किस 
प्रकार के सम्बन्ध है ।! यदि प्रवानत जोतने वाला ही भूमि का स्वामी है और राज्य को कैवल 
लगाने लेने का ही अधिकार है तो इससे भू घारण सुरक्षित रहता है तथा हृषक का कार्य करने का 
उत्साह बगा रहता है| इसके विपरीत, यदि भूमि का स्वामी तथा कृषक दोनो पृथक-पुथक व्यक्ति 
होते है ती इससे कृषक का दमन होना प्रारम्भ हो जाता है तथा वह अपने अ।पको असुरक्षित महसूस 
करने लगता है जिसके परिणामस्वरूप उसमे कार्य करने का उत्साह नही रहने पाता। भारत ज॑से 
कृषि प्रधात देश में उचित भूमि व्यवस्था का होता परम आवश्यक है ! उचित भूमि व्यवस्था का 
अभाव भारत के आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण दावा है । 

भूमि व्यवेस्थां तथा सूप्ि सुधार का अर्थ 

भूमि ध्यवस्था का अब - 

भूमि व्यवस्था से अर्थ है कि भूमि पर स्थायी अधिकार किस व्यक्ति का है, उस पर खेती 
कौन करता है तथा लगान निर्धारित करने की क्‍या रीति है। दूमरे शब्दो मे, “भूमि व्यवस्था से 
क्षादाय भ्रमि के स्वामी ज़दा उसके जोतने वाले का भ्रप्ति के प्रति झप्तिकाअ एवं हाप़ित्व' तथा माल- 
गुजारी देने के सम्बन्ध मे राज्य से सम्बन्ध की व्यास्या से है ।' भूमि पर अधिकार सरकार का हो 
सकता है अथवा निजी स्वामित्व हो सकता है, जैसे जमीदार, जागीरदार, अथवा क्रुषक आदि | 
पहनी स्थिति में लगान सरकार को देना पडता है तथा दूमरी स्थिति में जमीदार अथवा जागीरदार 
लयान पाने का अविकारों होता है। सक्षेद्र में, भूमि व्यवस्था से आशय उस व्यवस्था से है जिसके 
अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व अधिकार एव दायित्व निर्धारित होते है । 
भूसि सुधार से आशय: 

भूमि सुघार एक अत्यन्त व्यापक शब्द है। इसके अन्तर्गत वे समस्त कायें सम्मिलित 
किये जाते हैं जिनके द्वारा भूमि का अधिकतम उपयाग किया जा सकता है तथा कृषि का उत्पादन 
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बढाया जा सकता है। अतएवं लगान सम्बन्धी कानून, मध्यस्थो का उन्मुलन, जोतों की सुरक्षा, 
उचित लगान-निर्धारण द उसकी वसूली, भूसीमा निर्धारण, सहकारी कृषि, चकबन्दी, भूदान, कृषि 
का पुनर्गठन इत्यादि सभी कार्यक्रम मूमि सुधार के अन्तर्गत आते हैं । 


आदर्श भूमि व्यवस्था-- कैसी हो ? 


यदि कृपक को भूमि जोतने तथा उसमें श्रम, पूंजी तथा जोखिम का इष्टव्म उपयोग 
करने की प्रेरणा प्राप्त हो तो हम उसे आदर्श भूमि व्यवस्था की संज्ञा दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था 
निम्न गुणों से सम्पन्न होती है 


(१) भूमि पर जोतने वाले का अधिकार होता है । 


(२) यदि जोतने वाले को स्वत्व प्राप्त न हो और वहू किसी अन्य व्यक्ति से भूमि 
छेकर जोत रहा हो उसे भूमि का उपयोग निर्वाध रूप से करने का अधिकार हो । अन्य शब्दों में 
काश्तकार को भू-धारण की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए । 


(३) स्वत्वाधिकार प्राप्त कृपक अथवा दूसरे व्यक्ति की भूभि जोतने वाले काइतकार 
दोनी को ही यह ज्ञात होना चाहिए कि लगान के रूप में उन्हे उपज का कितना भाग देना है । 
इसके लिए यह जरूरी है कि भूमि पर मध्यस्थो की संख्या कम से कम हो । 


(४) साक्के पर कार्य करने वाने कृपकों को भूमि से श्राप्त उपज का न्यायपूर्ण भाग प्राप्त 
होना चाहिए ) 


यदि ये गुण किसी देश की कृषि-व्यवस्था मे विद्यमान नही हैं तो वहाँ का कृपक सुखी 
नहीं रह सकता । 


स्वृतश्त्रता के समय भारत में भूमि-व्यवस्था 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत मे तीन प्रकार की [५मुख) भूमि व्यवस्थाएँ भौबूद 
थी () र॑यतवाडी, ([) महलवाडी, (77) जमीदारी । कुल कृषि क्षेत्र के १९% भाग पर र॑यत- 
वाडी, ४०% भाग पर जमीदारी तथा शेप पर महलवाडी व अन्य व्यवस्थाएं (जागी रदारी, विस्वेदारी 
आदि) विद्यमात थी । 


(7) रैयतवाड़ी व्यवस्था 
(8४०६४०3३ 59546ण) 


अतबाी, व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का एकाधिकार होता है किन्तु 
व्यवहार मे प्रत्येक रजिस्टड घारी (रंथत) स्वाम। होता है | 


इसका टॉजत जुनरो ने छत्ते पहले सन्‌ १७६२ मे मद्रास मे श्रीणणेश किया था। 
धीरे-धीरे बम्बई (उत्तरी प्रान्तो) व अन्य प्रदेशों मे भी यह व्यवस्था लागू की गई। स्वतन्त्रता के पूब॑ 
रैयतवाडी व्यवस्था देश के ५२% कृपि-क्षत्र मे व्याप्त थी । अ' श्रेणी के ३८% क्षत्र में रैयतवाड़ी 
व्यवस्था विद्यमाव थी | 


रंयतवार्ड व्यवस्था मे निम्नाकित विश्येषताए होती हैं? (अ) समस्त भूमि राज्य की 
सम्पत्ति होती है। (आ) भूमि धारणकर्तता तीन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है भूमि का उपयोग, 
स्वत्व-हस्तान्त रण अथवा राज्य को लौटाना  (इ) लगान के भुगतान हेतु काश्तकार व्यक्तिगत रूप 
से जिम्मेदार होता है। एवं (ई) लगान की दरो का निर्धारण २०-३० वर्ष को उपज के मूल्य के 
आधार पर होता है । पर समय-समय पर इसमे सशझोधन किया जा सकता है। 


रंयतबाडी व्यवस्था के अन्तर्गत लगान का निर्धारण भूपि की उचंराक्षक्ति तथा पिछले 
३० या ३० वर्षों मे हुई उपज (वास्तविक) के मूल्य के आधार पर किया जाता है । वास्तविक उपज 
का एक भाग लगान के रूप मे दिया जाता है जो साधारणतया राज्य सरकारो द्वारा निर्धारित किया 
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जाता हैं। महलवाडी व्यवस्था में भी वास्तदिक उपज का एक भरग लगाव के रूप में 
लिया जाता है $ 

रैयतवाडी व्यवस्या वैधानिक हद से दो-पक्षोय व्यवस्था है, जिसके अनुसार राज्य एव 
क्ाइतकार का सीधा सस्बन्ध होता चाहिए । लेकिन जतसख्या की वृद्धि के साथ-साथ जैसे-जैसे भूमि 
प्र जन-भार बढ़ता गया, दसे-वैसे राज्य व अन्तिम काश्तकार के बीच मध्यस्थों बी सख्या बढती 
गई । बहुत से कृषकों ने राज्य से ली गई भूमि को पूर्णा अथवा आशिक रूप से अत्य व्यक्तियों को 
सीर या साझे पर देता प्रारम्भ कर दिया । नेशनल सेम्पल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार १६५३-५४ मे 
कूल जोती गई भूमि का लगभग २४% भाग मध्यस्थों से प्राप्त हुआ था। यह और भौ विचित्र 
बात है कि जो कषक भूमि का इस प्रकार सौर यासाझ मेदेते है, उनम से , एकड सेभी 
कम भूमि अच्य व्यक्तियों को देते हैं ।? 

जिन व्यक्तियों के पास १० एकड या इससे कम है वे कुल मीर में दी गई भ्रूमि का 
३०५ देते हैं जबकि १०-२० एकड एवं ५० एकड से अधिक जिनके पास है उनका योगदान क्रमश 
२०% एव २८% है। यही नहीं जिनेके पास ५० एकड या इससे कम भूमि है। उसका ४२% भाग 
आंशिक या पूर्ण रुप से मध्यस्थो से लियो गया है ॥* 


तृतीय पथवर्धोय योजना मे प्रस्तुत जोत सम्बन्धी आकडो से भी यह ज्ञात होता है कि' 
बडे कृषक भूमि को पट्ढे था साझे पर जोतने के लिए अधिक देते है । 


भूमि को साझे पर देने की परम्परा के कारण रैयतवाडी क्षेत्रा में भी लगान में आशातीत 
वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि जमोदारी का बाहुल्य नहीं था फिर भी रंयतवाडी क्षेत्रों में भो 
सध्यक्यों की सरुया बढती गई और परिणामस्वरूप काश्तकारा द्वारा किए गए भुगतात की राशि 
राज्य के कोष भे न जाकर उत मध्यस्थों को प्राप्त होने लगी जितमे केवल जमीदार ही नहीं, 
अपितु बड़े काश्तकार भी थे | इससे तीन नुकसान हुए--प्रथम राज्य को आवश्यकता से कम आय 
प्राप्त हुई । द्वितीय, बडे कृषक द जमीदारों के पास धन का केन्द्रीयदरण हो गया तथा अन्तिम, 
अधिक लगान देने के कारण काश्तकार को स्थिति में सुधार मभव नहीं हो सका 
रंपतवाड़ों प्रथा के गुर 


यद्यपि उपरोक्त बुराइयों बी उत्पत्ति का दायित्व किसी सीमा तक रैयतवाड़ी व्यवस्था 
पर डाला जाता है क्योकि इसमे समस्याओं के बढने अथवा भूमि को साझे पर दे डालने की अधिक 
गु जाइश रहती है, तथापि रंयतवाडी व्यवस्था सर्वेश्रं प्ठ «थवस्था है । इसके निम्नलिखित करण हैं 


१ कृषक तथा सरकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध बना हहने से कृपक की शोपण से रक्षा 
हो जाती है । 

२ सरकार कृपिस्थिति से परिचित होते के कररण कृषि के विकास के सम्बन्ध मे 
उदामसीन नही रह सकती । 

३. सरकार वे कृपक के बीच मध्यस्था की सख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण कृषक 
हि जंगीदारी व्यवस्था से कम देना होता है जबकि राज्य के कोप मे अधिक राशि जमा 
होती है । 

४ कृषक को अधिक धम्र करने का व अधिक पूंजी का विनियोग करने का अवसर 
मिलता है क्योकि इसमे भू-धारण की धुरक्षा रहती है ॥ 0 
्ज भू मालगुजारी उपज के एक भाग के रूप में रहने से लग'न का निर्धारण सरल होता 

और स्षाथ हों नजभराता भेंट या अनावश्यक भुगतान, जो जमीदारी व्यवस्था में अनिवार्य 
जाप, ग जादेहे। निवार्य माने 


६ राज्य तथा कास्तकार की सक्रियता के कारण कृषि के विकराप्ष की बनाएँ 
गी सम्भा 
अधिक होती हैं प 





] | १, एगराग्रगं३ड #ागलट गा इचगगश, 0लकंश, 962 
2... ॥छव 


[ (११ ) 
रंयतवाड़ो प्रया के दोष 
() इसमें लगान के निर्वारण अधिकारियों द्वारा उनमानी होती है तथा 
साथ में शा है। (२) छोहे-छोटे किसानों से लगाव की राक्ि वसूल करने में 
सरकार को एक बहुत बडी राशि व्यय करनी पड़ती है। (३) मनमाने ढंग हे गान बढाये जाने के 
डर से कृपक भूमि पर धार करने में संकोच करने लगता है (४) प्र'जीपति भुमि को हथिया 


लेते है तथा वे स्वयं कृषि करने की जाय नोकरो व अन्य व्यक्तियों छे ब्लेती अतएव इसमें 
री के दोप दिखलायी देने लगते है। (५) स्वत डाटा भृप्ति उप-किसानो को दे दी जाती है । 
(!7) महलवाड़ी व्यवस्था 
(४अन $98ग) 
व्यवस्था भारत के क़िन- किन गई थी, यह पिछले भरा 
में बताया जा चुका है में 'ह वता देना पर्याप्त होगा कि इस व्यवस्था को सब 
पैन १८८३ में लाइ दि वैलियम बैटिक मे प्रदेश के आगरा ये अवध के जिलो मे चागू किया था । 


इस व्यवस्था पे वीदारी व्यवस्था के विपरीत बहुत-से व्यक्तियों को रुप से भ्रमि 

स्वामित्व दिया गव्रा है तथा एक निश्चित सा लेगा. के रूप मे निर्धारित दी जाती है 

इसके अन्तर्गत गांव की भूमि थरक्त रुप से ग्राम सेभुदाय का अधिकार हवा है। भारत $ 
भिन्न प्रान्तो भे काम्तकारों हे वसूल किए गए में से ४०% मे लेकर ७०% तक राज्य के कोप 
जमा क्रिया को 


हा जाता था तथा बनी भागीदार 
व्यक्तितत एवं समुहिक रूप से निघारे को राशि के हेतु वाष्य थे । लगाने की दे 
एक 


शेवधि के पश्चात्‌ ग्रेधन किया प्रकता था। कुछ लाक़ो में प्रत्येक भागीदार 
उम्त रियासत मे जितवा अश उसके मे होता था उत्ती के अनुपात से लगाने करता था। 


पाधारणतया वंजर भूमि पर इसे भागीदारो का सामूहिक रूप से अधिकार 
पर देने की अगान्य 


थी, जिसके अनुसार भूम्रि 
मान्यता दी जाती थी 


महलवाड़ी व्यवस्था मे बन्दोबस्त के हब भुमि का सर्वेक्षण किया जाता है तथा उप्की 
सीमाओं का विभिन्न व्यक्तियों या टध्य पृ्णत्पेण निर्धारण ऊर दिया जाता था । माल- 
का निर्धा [मि तथा उपज के मुल्य के । 


था। उपज का 
अथवा एक निश्चिय के रुप में राज्य के कोष में जा कराई जाती थी । 


डैखद समन्वय है अर्थाः प्र 

अरदाय का होता डिनदु कृषि की व्यवस्था करने मे उत्येक सा तन है। 

(३) मध्यस्य ने होने से शोषण को समस्या गह्ी उठती है। (४) लगाने स्थाई रूप से निर्धारित 
कै * भूमि की उवरता बढ़ने पर, की आय भी बढ सकती है। 


( ११२ ) 


महलवाडी प्रथा के दोष 

(१) व्यावहारिक रूप मे यह देखा गया है कि इस भ्रथा के अन्दर समस्त ग्रामीण समुदाय 
नही, अपितु कृषक ही व्यक्तिगत रूप से भूमि का स्वामी होता है। (२) लगात निर्वारण मे सरकारी 
अधिकारियों द्वारा पक्षषात एवं मनमानी करने की आशा रहती है। (३) कुछ क्षतरों में उत्तर-प्रदेश 
व मध्य-प्रदेश) इसे जमीदारी प्रथा के समान लागू किया गया है जिससे इसमें जमीदारी के दोषों का 
अमुभव किया गया है। 


(गा) जमीदारी व्यवस्था 
(उब्रपोगरऐशा 59500) 


जमोंदारा प्रथा के अम्तगंत सरकार तथा कृषक का सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहों होता अपितु 
कृषक तथा सरकार के बोच एक मध्यरथ बर्ग होता है जो जमींदार कहलाता है। इस प्रथा के 
अनुसार जमोदार भूमि का स्वामी होता है तथा भूमि सम्बन्धी सभी अधिकार उसी के हाथ में होते 
हैं । प्रारम्भ मे जमीदारों की हैसियत मालगुजारी एकबित करने वाला के समान थी । ये लोग माल- 
गुजारी वसूल क्रिया करते थे और इन्हे अपनी सेवाओ के बदले मे कमीशन मिलतां था । मुगल 
साम्र ज्य की पतनावस्था में इन्होंने अपने-अपन ख़जो में अपती-अपनी स्थिति को सुदृद कर लिया । 


इसके अन्तर्गत प्रमुख राज्यों मे बगाल विहार उडीसा एवं मद्रास मुख्य थे। इनके 
अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पजाब व मध्य श्रदेश मे भी जमीदारी व्यवस्था प्रचलित थी ) जमीदारी 
व्यवस्था का प्रचलन किस प्रकार एवं किस उहू श्य से हुआ, यह अध्याय २ मे बताया जा चुका है। 
सक्षेप में थहा यह बता देना उचित होगा कि जमोदारों की नियुक्ति काइतकारों मे लगान इकट्ठा 
करके प्रारम्भ में कम्पनी सरकार को तथा १८४८ के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार को देने के उद्ं दुय से 
की गई थी। जमीदारों को उनकी सेवाओं के बदले कुल मालगुजारी का ३, भाग मिलता था। 
स्थायी तथा अध्थायी बन्दोत्स्त में मिलाकर १६४७-४८ से कुल क्षेत्र का ४८% अथवा २५ करोड़ 
एकड भूमि विद्यमाद थी । 


जमींदारी प्रथा के प्रभाव 


(१) एक नवीन बर्गे का उदय--जमीदारी व्यवस्था ने व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता 
अदान करके एक ऐसे बर्ग को जत्स दियर, जिसकी कृषि के विकास अयवा प्रचलित समस्याओ के 


समाधात में कोई रुचि नहीं थी, अपितु जिनका एकमात्र ध्येय काश्तकारा से अधिकतम धन माल 
गुजारी के रूप में वसूल करना था ! 


(२) मध्यस्थों को सत्या में वृद्धि--जमीदारी व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य तथा अन्तिम 
रूप से भूमि जीतने वाले काइतकार के वीच मध्यस्थो की सख्या बढती गई। जमीदार स्वय भूमि 
जातने में अपनी प्रतिप्ठा की हानि समझते थे। यहाँ तक कि उनसे जमीन लेने वाले क्ृपक भी भुमि 
को आशिक या पूर्णरूप से अन्य कृपको को द देते थे । इसका भ्रभाव र॑यतवाडी क्षेत्रों के कृषकों पर 
भी होने लगा और इन क्षेत्रों में भी कृषक भूमि को आशिक या पूर्ण रूप से अन्य कृपको को देने लगे । 


(३) लगाने में दृद्धि--मध्यस्थों के बाहुल्य अथवा जमीदारों की घत-लिप्सा के फल्वरूप 
लगान की दरों में वृद्धि होने लगी। उतर प्रदेश, मद्रास, बयान एवं बम्बई मे विशेष रूप से उते 
क्षेत्रों मे जो अधिक उपजाऊ थे, लगान की दरों मे आशातीत वृद्धि हुई । अनेऊ उप-जमीदारो ने इस 
इर्ते पर भूमि अन्य काइतकारों को दी कि वे उपज का एक भाग इन्हे देंगे । कही-कही तो उपज का 
आधे से अधिक भाग मध्यस्थों या जमीदारो के कोप में चला जाता था | 


(४) शीषण में वृद्धि तथा कृषकों को निर्धनता--मध्यस्थो के आधिक्य के साथ-साथ 
भूमि के उपयोग का काश्तकार को अब अधिक मूल्य चुकाना पडा । यह एक विडब्बना ही रही 
है कि भारतोय कृषपक्ो का शोषण उस वर्ग ने किया, जो कृषि से सम्बन्धित नहों। ये जमीदार 
हृपको से न केवल लगान वसूल करते थ्र, अपितु नजराता, वेगार या उपद्दार भी लेते थे । जमीदार 
का गाँव मे तिरदुश शासन था तथा काज़ूत भी उसी का पक्ष छेता था। कृपक साधारणतया 
जमीदार का विरोध नही कर सकते थे तथा थोडा भी विरोध करने पर कृपक वो भूमि से वेदखल 
कर दिया जाता था तथा उस्त पर अमानुधिक अत्याचार किए जाते थे । 


० मुकेजी के अनुसार के ओर तो कृपऊ को आय का कहुत बा भाग जमीदार लेकर 

विपन्नता की मट्टी मे को छोड़ देते थे, जब # दूसरी ओर वे स्वयं कृषि- 
क्षेत्र से हेटकर से प्राप्त को मुक्त रूप पता की भदो के निए श्रयुक्त करते 
थे | जमीदार ही नही उनके पस्तार भी विलासिता पूर्ण जीवक व्यतीत करने में सप्र्थ थे जबकि 


टैपक को अथक परिभ्रम करने के बावजूद केवल उतनी आय मिलती थी जो जीवन-निरवाह के लिए 
थी 


(१) कृषि के विकास में भवरोध--बगाल मे जमीदारी-व्यवस्था का सबसे पहले 

थी गरंंश हुआ और वही के विपय में द छैड रेवेस्यू कमीशन ने जमीदारी व्यवस्था को कृषि के 

कास में सक्से बढ़ी बाधा बताया था । जमीदार कृभी कृषि कार्यो में स्वयं योगदान न देते 
यास्तत न्ध 


क्र घोड़े 
बिप्तत । कृषक साथन-हीन होने के कारण कृषि-कार्यों मे कोई भी सुधार करने की 
में नहीं थे जबाके जमीदार कृषि के विकास के सम्बन्ध में उदासीन होने के कारण धन का विनि- 
प्रोग करना ही नही चाहते थे ,2 ड० वीरा एल्टे के सतानुत्तार ये जमीदार जोक ४ 
जिनका कृषि के विकास पे कोई प्रयोजन नही था | 


(६) राज्य की उद्यप्तीवता--स्यायी बन्दोबस्त ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया था जो 
स्वय तो अकृम': एवं अनुत्पादक थी, पर जो राज्य के प्रति विश्वास-पात्र एवं स्वामिभक्त था। 
ब्रिटिश सरकार (था इसके पं प्रकार) को बंगाल की दीवानी के पश्चात लगभग सौ 
व तक कृषि तथा कैपको की दयनीय स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका और परिणामस्वरूय कृषि 
के विकास हैवु १८८० के दूँ राज्य ने कोई महत्त्वपूर्ण प्रयात नही किया। राज्य की उदासीनता 
को प्रमुख कारण पेन्भवत यह रहा था कि स्थायी वन्दोवस्त के कारण राज्य को आय 
प्राप्त होती थी । यहाँ तक कि भ्यकर अकालो के समय भी 'ज्य द्वारा कृपको को कोई सहायता 
अदाव नहीं को जाती थी, क्योकि अंग्रेज को जमीदारो मे रस समस्या के विषय मे 
पूरी जानकारी आप्त नही होती थी । 

(७) भूप्ति के उप-विभाजत में वृद्धि --जमीदारी व्यवस्था ने भूमि के उपबिभाजन की 
समस्या को बहने मे भी सहायता की । एक ओर भूमि पर जनसंख्या का भार पढ़े रहा था इसरी 
ओर जमीदार यह्‌ करने लगे थे कि कुछ को लम्बे समय के लिए भूमि देने पर 
उन्हें अधिक लाभ नहीं हो सकता था जवक़ि भूमि के चोदे-छोटे ढुकड़े अलग-अलग व्यक्तियों को देन 
से उन्हे अधिक आय भ्राप्त हो सकती थी । फल स्वस्प शुभ छोटे-छोटे हुकड़ी में बंटती गई जिन पर 
अपेक्षाइत्त बगान भी बहुत अधिक था । डा० बो० एस० भाटिया द्वारा >हइृत डब्तू विवटन के 
भापण के अनुसार भारत का पक काश्तकार उस समय तक भी 
जाएगा जब तक कि उसे जीने का सेझमात्र भी पहारा खेती से मिलता है ।! जमीदार काइवकारों 
की इस पक्षत्ति से परिचित थे और इसोनिए छोटे-छोटे सेतों का उन्होंने मनमावा लगान वसूल किया | 

(८) समाज में 'इंट एवं असंतुलन की स्थिति-- एक और प्रभात जमीदारी प्रथा के 

और वह 


मालगुजारी को पैजलो में सुविधा--घर जज क्लर्क व अनेक अन्य अंग्रेज अधिकारी 
कि जमीदासी व्यवस्था के कारण राज्य को जिया किसी असुविधा के प्रतिवर्ष एक 


ना 
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निश्चित राशि मालगुजारी के रूप मे मिल जाती थी तथा कृषको से जमीदार स्वेय मिपट लेते थे । 
लेकिन ये सब ते एकपक्षीय हैं एव जमीदारी व्यवस्था के दुष्प्रभावों क्षी तुलना में मिथ्या प्रतीत 
होते हैं. इसीलिए स्वतख्ता के पूर्व जब भूमि सुधारों का सुनिश्चित॒,कार्यक्रम बनाया गया तो 
जमीदारी उन्मूलन उनमे संबोपरि रखा गया । हर 


स्वतन्त्रता के पश्छात्‌ किये गये भूमि-सुधार 


जैसा कि स्पष्ट है, आजादी के समय देश के अधिकाश कृपि क्षेत्र मे वास्तविक काछ्त- 
कार तथा भूमि के स्वामी के वीच मध्यस्थो की एक बडी सेना विद्यमान थी। इनके कारण जहाँ 
एक ओर काश्तकार को भूमि की उपज का एक वडा भाग सध्यस्थी की देना पड़ता था वही दूसरी 
ओर बह इन पर पूरी तरह आक्षित था। भू-धारण की उसे कोई गारंटी मही दी जाती थी और 
लगान की दरो में भी निश्चितता का अभाव था। * 
स्वतत्रता-प्राप्ति के बहुत समय पूर्व से भूमि-सुधारों के लिए कोंग्रेंस द्वारा विचार किया 
जा रहा था । आजादी के बाद ' जानने वाले को भूमि (060 ॥0 (08 (30) के नारे को 
वास्तविकता मे बदलने के लिए भूमि-सुधार किए गए । सब प्रथम उत्तर प्रदेश में इसके लिए 
कानून बताया गया । 
भमि-सुधारो का स्वल्प--सुविधा के लिए भूमि सुधारों की हम निम्न शीप॑की के 
अंतगगंत समीक्षा कर सकते है 
() भध्यस्थों को समाप्ति । (॥) काश्तवारों के लिए स्वामित्व की व्यवस्था 
ता काश्तकारों के लिए भू-धारण की सुरक्षा । (१४) लगात का तियमन । (४) सीमा तिधरिण । 
शा) भूदात व ग्रामदान । 
इसी संदर्भ मे हम यह भी देखना चाहेंगेकि सहकारी कृषि किस सोमा तकटरआदर्श 
भूमि व्यवस्था की स्थापना में सहायक ही सकती है तथा मारत से इसकी वितनी प्रगति हुई है ! 
(7) भध्यस्यो की सम्राष्ति 
भूमि का वास्तविक स्वामित्व प्रत्येक देश मे राज्य का होता है लेकिन व्यक्ति अथवा 
सस्था विशेष को इसका स्वत्व दिया जा सकता है। यदि जोतने थाने को यह स्वत्व प्राप्त ने हो 
तो यह भूमि व्यवस्था दोपपूण मानीजाती है। भारत में जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं 
जोतने वालो ब राज्य के बोच (जमीदारी व्यवस्था में विशेष रूप से) मध्य॑स्थों की एक बडी 
फौज विद्यमात्‌ थी। राजस्थान में जागीरारी तथा देश के अनेक दूसरे भागों में विस्वेदारी 
आदि व्यवस्थाएँ भी प्रचलित थी 4 इसीलिए स्वतत्नता के बाद सबसे पहले विभिन्‍न राज्यों में इन 
मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए वानून बनाए मए। 
सरकार का ऐसा अनुमान था कि जमीदारी व्यवस्था की समाप्ति के कानूनों से १७५ 
करोड़ एकड क्षेत्र से मध्यस्थो का हटाया जा सकेगा । यह भी अनुमान था कि इत सध्यस्थों को 
हटाने पर ५०० करोड रुपये क्षतिश्रूति के रूप से देने होगे | १६६६ (माच) तक मध्यप्रदेश, पजाब, 
आसाम, राजश्थान, गुजरात, मद्रास (तमिलताड) आधप्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पश्चिमी- 
बंगाल, उडीसा, बिहार व केरल मे जमीदारी व्यवस्था को समाप्त किया जा चुका था । !' 
जमीदारो को हटाने के कातून भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न ये गये । 
क्षति-पूति की दर भी समाते नहीं थो। उदाहरण के लिए प्रति एकड मुआवजे की दे मय में, 
रे ० थी जबकि यह बिहार मे ३८ रु० रखी गयो | अधिकाशत मुआवजे की दरे जायदाद की, 
वाक्तेविक आय के निश्चित गुणन के बराबर रखी गयी थी +? यह उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक 
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कुछ राज्यो मे क्षतिपूति को दरें इस प्रकार यो उत्तर प्रदेश १ से २० गुनी, विहार व 
उडीसा ३ से १५ गुनी, पश्चिमी बगाल २ से २० गुती, शजस्थात २ से ११ गुनी, 
50 08 जाध परेव हर मे ३० गुनी, हैदराबाद में १० से ३० गुर्ती, 

तृत. दरो में प्रगतिशीलता रखी गयी गे दी जाने 

वालो क्षतिपूर्ति की दरें कम थो । जला जल अत पक 


च्त 


उचगजा बिहार में (२७० करोड़ रुपये) दिया गा जबकि उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल मे यह 
राशि क्रमदः १६८ का व्पये तथा ७७ करोड़ ₹० निर्धारित को गयी । राजस्थान मे क्षत्तिपृत्ति 
के करोड़ रुपये ! अल क्षतिशूत्ति की राक्षि ६३१ करोड ९० थी, क्षिस्का हि 
ल्‍ सफेद तथा बाडो के रूप में किया जा रहा है। अनुमानत: सम्पूर्ण राध्षि का भुगतान चलुर्य 
योजना के बन्त पैक कर दिया जायगा | 


जमोंदारी उन्मुलन के प्रभाव... जमीदारी-उत्यूलन से भारतीय कृपि व्यवस्था पर निम्न 
प्रभाव होने की आशा थी। 


(१) समूची ग्रामीण अव॑व्यवस्था एवं कैपको के हष्टिक्ोण मे परिवर्तन होगा तथा कृपकी 
में सहकारिता की भावना बढ़ेगी । 


(३) राज्य को सारे देश मे भृमि का अधिकार मिल जाने मे छोटी जोतो की चकबन्दी 
सरलतापु्वक की जा सक्रेगी । 


(३) जमीदार के कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजयार प्राप्त हो जायेगा, तथा 


(४) क्षेत्रिपूति के रूप में दी गयी राध्ति के साथ ही उपभोग्य वस्तुओ को मात्रा भी 
चढ़ेगी जिससे इडा-स्फोति नही होगी । 


प्रकार का दावा है कि जमीदारी-उन्मुल- से के फलस्वरूप 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया है, तथा इनकी जमीदारों 
(77) काश्कारों के लिए स्वामित्व को व्यक्स्था 


“जोतने वाले को जमीन” ([७0 (७ 4॥6 ॥॥॥) के स्वप्न को साकार करने के लिए 
यह आवश्यक था कि र॑यतवाडी कर्‌ रहे 


तथा जमीदारी दोनो क्षेत्रों में कार्य को भूमि 
पी स्वत्व प्राप्त करने +% अवसर दिया जाता इसीलिए ऐसे काबुन बनाये थये 
जिनके अन्तर्गत काश्तकारों पर स्वत्वाधिकार प्राप्त करने 


/ विभिन्न राज्यों में 
कारों को निर्धारित क्षत्रिपृत्ति के बाद भूमि पः 
की छूट थी । 


काश्तकारों को यह कहा गया कि वे जमोन के मालिकों को निर्धारित | 
शल्य चुकादें । इसके फनस्वरुप भरा, १९ ६६ तक ३० लाख काशकारों ने ७० लाख एकड़ 


मे चामित्व के अधिकार पथ किये । प्रमुख राज्यों पै डैपको द्वारा स्वामित्व प्राप्ति की दिशा 
मे इस प्रकार रही थी २ 


२ करोड़ काश्तकारों का राज्य 
से के दमन चक्र ते मुक्ति हो गई । 


राज्य का ताम कासतकारों को पंह्या हमार में कृषि क्षे: 


क्षेत्र जिस पर 
अधिकार हुआ (लाख एकड़) 
उत्तर प्रदेश १४०० २० 
महाराष्ट्र 2 १६७ 
गुजरात 


ड्श्र 
परकार का-यह भी विश्वास है कि तीन पः की अवधि मे “जोतने वाले 
को 40 आदंब की दिशा मे इतनी उल्लेखनोय श्रगति हुई है कि १९ ६६ (मार्च) तक ७६% 
च्यक्ति हि “ पैथा केवल ८% बन्य लोगो को पृ पर सैती करने लगे थे । १६% व्यक्ति 
रुप से काउ्तक] 


व) पाप्तकार, जो दुररो की पे जोत रहे थे, स्वगेव भूमि के मालिक घोषित कर दिए 
गए और जैसा कि ऊपर बताया गया है उनसे जमरोन के मालिकों को 


अचाजा देते को कहा गया । 
7,.. #ग है 00०३-- विए्णा घ्श्गिय 


०099-9५ 3232-33 (7968) 
2, का : कंगा--2 फऊबाः ग्राएह्ः (छह 243]) 9, ]26, 
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मुआवजा न चुका सकने पर सरकार ने इसकी वसूली का दायित्व लिया । *यह व्यवस्था गुजरात, 
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व राजस्थान मे लागू की गई। 
». (ओ) सरकार में स्वय भूमि के मालिकों का मुआवजा दिया तथा काश्तकारों से किश्तो 
में भूमि का मुल्य बसुल किया । ऐसी व्यवस्था दिल्ली मे लागू की गई। 
(इ) सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से काश्तकारों से सम्बन्ध स्थापित कर लिया ! इन्हे दो 
बिकल्पे दिए गए--या तो भूमि का पूरा मुल्य देकर स्वामित्व के अधिकार ध्राप्त कर लें, या सरकार 
को लगान देते रहे । ऐसा केरल व उत्तर प्रदेश में हुआ । 


(पा) चू-धारण को सुरक्षा 


इससे हमारा तात्पय उम सब उपायों से है जिनके माध्यम से देश के विभिन्न भागो मे 
काश्तकारों के भूमि जोतने के अधिकार की सुरक्षा दी गई है। विशेषतया उन लोगो के लिए यह 
व्यवस्था की गई है जो दूसरे लोगा की जमीन पूर्ण या आभिक रूप से जोतते हैं। 


भू-धारण को सुरक्षा के अन्तगंत यह व्यवस्था रखी गई कि यदि काश्तकार ऐच्छिक रूप 
से भूमि का परित्याग करना चाहे तो उसे इसकी छूट होगी और उस स्थिति मे भूमि का मालिक 
स्वमेव भूमि को ले सकता है। इसके विपरीत यदि जमीन का मालिक भूमि को लेना चाहे तो उसे 
ऐसा करने का अधिकार तभी होगा जबकि वह खुदकाश्त के लिए ऐसा करना चाहता हो । 

खुदकाएत में निम्न विशेषताएँ रखी गईं 

(अ) तिजी श्रम, (आ) उसी गाँव या पड़ोस के गांव मे रहना, (इ) निजी देखरेख तथा 
(६) कृषि व्यवसाय की जोखिम उठाना। परन्तु सभी राज्यो मे ये चारो शर्ते मान्य नही रखी 
गई है। 

अस्तु, भूमि का मालिक केवल खुदकाश्त के लिए ही काश्तकार से जमोन ले सकता है । 
लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा पश्चिमी वगाल के छोटे काश्तकारों से भूमि लेने का अधिकार भू- 
पति को नही दिए गए। अन्य राज्यों मे इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई 


(१) भू-पति को काश्तकार के पास न्यूनतम क्षेत्र झोडना होगा । यह शर्त बिहार गुजरात, 
केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उडीसा, राजस्थार, हिमाचल प्रदेश व मणीपुर मे रखी गई । 
(२) पजाव व आसाम में राज्य मे काश्तकार को अन्यत्र भूमि दिलाने का दायित्व लिये । 
(३) आध्रप्रदेश व मद्रास में सीमा तिर्धारण के स्तर तक भूमि का पुनग्र'हण करने का 
अधिकार भू-पति को दिया गया परन्तु काश्वक्नार को न्यूनतम क्षेत्र देने की कोई व्यवस्था नहीं 
रखी गई । 
(9) सौमा निर्धारण : 


जोतों के अधिकतम क्षेत्र का निर्धारण स्वतत्त्रता प्राप्ति के बाद दो उद्देश्यों से किया 
गया प्रथम तो भूमि के अनावश्यक केल्धीकरण को रोकने के लिए ताकि भूमि का इब्टतम उपयोग 
हो सके और द्वितीय, इसलिए कि सीमा-निधरिण के बाद अतिरिक्त भूमि को खेतिहर मजदूरी के 
बीच वितरित करके उनकी आथिक दशा युधारी जा सके। इस प्रकार एक ही उपाय द्वारा दोनो 
उहखँ श्यो की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया । 

सीमा निर्धारण के अन्तगंत निम्न बातें और उल्लेखनीय है हु 


__(() कुछ राज्यों में भूमि को स्टैन्ड् एकड के रूप में परिणित किया गया है। इसके 
अनुमार क्षेत्र नही अपितु उपज के आधार पर सीमा निर्धारित की गई है। इनमे राजस्थात, पंजाब, 
मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्‍ली, त्रिपुरा, मैगूर व उडीसा सम्मिलित है । 


(२) सिचित क्षेत्र की अविकृतम सोमा तथा अमिचित क्षेत्र को अधिकतम सीमा के बीच 
जित राज्या में अन्तर रखा गया है वे है. मनीपुर, आसाम, जम्मू व कश्मीर, केरेल एवं पश्चिमी 


2५ । जैसा कि स्पष्ट है यह्‌ अन्तर उन राज्यों में ही रखा ग्रया है जहाँ स्टंन्दई एकड मान्य 
नही है । 


( ११७ ) 


(रे) आध्र प्रदेश मे पारिवारिक जोत को ४३% गुने तक सीमा निर्धारित की गई है । 


(४) कुछ राज्यो में परिवार के सदस्यो का ध्यान अधिकतम सोगा के अन्तर्गत रखा गया 
है। सदस्य यदि पॉच से अधिक हो ठो इन राज्यों में सीमा भी उसी हिसाब से बढाई गई है । केवल 
इन राज्यों मे परिवार के सदस्यों का ध्यान नही रखा गया है. आसाम, जम्मू व कश्मीर, गुजरात, 
पंजाब तथा पश्चिमी दंसाल । 


विभिन्न राज्यों मे सीमा निर्धारण के दो पहलु रखे गए है : वर्तमान जोतों पर सोसा 
निर्धारण, तथा भावी जोतो पर सीमा निर्धारण । 


परन्तु प्ेछुर, उत्तरप्रदेश तथा आंध्रप्रदेश को ओोड़कर वर्ंभान तथा भावी सोमाओं में अन्य 
राज्यों में कोई अन्तर नहीं है / मैसूर में भावी जोतो की सीमा १८ से १२६ एकड तथा वर्ततान 
जोतों की सीमा २७ से २१६ एकड रखी गई है। उत्तर प्रदेश में थे सीमाएँ क्रमशः १२३ एकड़ 
(भावी जोत पर) एवं ४० ते ८० एकड (वर्वमान जोत पर) रखी गई है । आप्रप्रदेश मे भावी जोत 
को सीमा १८ से २१६ एकड तथा वर्तमान जोत की सीमा २७ से ३२४ एकड रखी गई है। अन्य 
राज्यों मे कृषि जोतो की अधिकतम सीमाएँ इस प्रकार रखी गई है ४ 


राज्य का नस बतमान तथा भादी जोत की सोमाएं 
आसाम ५० एकड़ 

बिहार २० से ६३७ एकड 
गुजरात १९ से १३२ एकड़ 
हरियाणा ३० स्टैंडर्ड एकड 
जम्मू व काश्मीर २२ ७५ एकड 
केरल १४ से ३६ एकड 
मध्यप्रदेश २५ में ७५ एकड 
तामिलना३ (मद्रास) २४ से १२० एकड 
महाराष्ट्र १८ से १२६ एकड 
उडीसा २० से ८० एकड 
पंजाब ३७ स्टैंड एफड 
राजस्थान रर से ३३६ एकड़ 
पश्चिमी बंगाल २५ एकड़ 

दिल्ली २४ से ६० एकड 
मणीपुर २५ एकड 

जिपुरा २५ से ७५ एकड 


अंबेक राज्यों मे स्ोभानेनेधीरण के कातुनो को सफलतापुर्दक कार्यान्वित किया गया है। 
जम्मू तथा कारमीर में सीमा-निर्धारण का कार्य पूरा हो हा है तथा ४५ लाल एकड भूमि इसके 
फ़तस्वरूप राज्य को प्राप्त हुई है । जिन राज्यों में सोमा से अधिक पर्याप्त भूमि को घोषणा हुई है 
वे इस प्रकार है : 

(भूमि लाख एकड में कोष्ठक में दी गई है) 

महाराष्ट्र (२ ४६); पश्चिमी बंगाल (७ ९), उत्तर प्रदेश (२३); मध्यप्रदेश (०७५) 

पूरे देश में सीमा निर्धारण के फलस्वरूप २९५ करोड एकड भूमि अतिरिक्त पोषित की 
गई है ओर इसका अधिकाश भाग क्षतिपू्ति के बाद राज्य द्वारा अधिकृत कर निया गया है । 


सीसा सिर्घारण के अपेक्षित प्रभाव--(१) पर्याप्त अतिरिक्त भूमि की प्राप्ति से एक ओर 
भूमि का केन्द्रीकरण क्र होगा और दूसरी ओर भूमि हीन कषकों को जमोन दी जा सकेगी । 
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( है१८ ) 


(२) गाँवों में निम्न औधिक स्तर के लोगो को भूमि प्राप्त होने से उतमे आत्मविश्वास 
व चेत॑ना जाग्रत होगी । 


>(३) बहुत बडी जोतें जो पूर्ण या आशिक हूप से उपयोग में नही झा रही हैं, सीमा 
निर्धारण के बाद उपयोग मे लाई जा सकेगी । इस प्रकार भूमि का इष्दतम उपयोग हो सकेगा । 


(४) आध्िक स्थिति मे सुधार के साथ-साथ ग्रामीण जनता में सहकारिता को भावना 
बढ़ेगी । 5 


वास्तविक प्रभाव--३१ मार्च, १९६६ तक २० लाख एकड भृमि सीमा से अधिक घोषित 
की गई थी तथा उस पर राज्य सरकारो ने उनके स्वामियों को समुचित क्षतिपूर्ति देकर अधिकार 
कर लियों था। पश्चिमी बगाल मे ७-७६ लाख एकड, जम्मू तथा कइमीर में ४४ लाख एकड व 
पजाब मे ३ ७ लाख एकड भूमि इस प्रकार प्राप्त हुई। अन्य शब्दों मे भूमि का वितरण बन्य राज्यों 
की भपैक्षा इन राज्यो मे अधिक था । 


(7५) लगान का नियमनों 


लगान-नियमन के कानून बनने से पूर्व काश्तकार को सामान्यत॒ कुल उपज का आधा 
भाग लगान के रूप में (जमीन के मालिक को) देना पडता था। प्रथम पचवर्षोय योजना काल मे कुल 
उपज का ) या 3 भाग लगान के रूप में स्वीकृत किया गया । महाराष्ट्र भ अधिकलम अनुपात ५ 
रखा गया जबकि,आप्रप्रदेश व मद्रास में ४० तथा <५% भाग अधिकतम सीमा के रूप मे रखा 
गया । महाराष्ट्र के साथ-साथ मैसूर, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान हिमाचल तथा गुजरात में भी 
लगान की सीमा उपज के # भाग के रूप मे रखी गई है । 


परल्तु आँष्र, मद्रास, पजाब व पश्चिमी बगाल मे लगाने की दरें काफी ऊँची रखी गई 
हैं। इब राज्यों मं ३६ ले ४०% तक उपज लगान के रूप में दी जा सकती है। लगान की दरों में 
भिन्नता होने पर भी लगात तियमन का यह लाभ हुआ है कि काश्तकार कों अब पू्वापिक्षा कम 
उपज 22६ के मालिक को देनी पड़ती है। यही नही, लगान की निश्चितता भी इसका एक बडा 
लाभ हुआ है। 


(६) भूदान व ग्रामदान 


यदि जमीदारी उन्मूलन तथा सीमा निर्धारण द्वारा भारत में वैधानिक रूप से भूमि- 
सुधार किया गया है तो इसी के समातान्तर रूप में भूपतियों द्वारा स्वेच्छा से भूमि की भेंट देने का 
भी भारत में बेजोड उदाहरण मिलता है | आचाय॑ विनोबा भावे ने १९५१ में भूदान आन्दोलन का 
प्रारम्भ क्र सभी भू-पतियों से यह अपील की कि वे स्वेच्छा से जोत का एक भाग भूमि हीन कृपको 
के लिए दें । विनोबाजी ने भूपतियो से अपनी जोत का ४ भाग दान मे देने की अपील की है । 


विनोबाजी के भुदान आन्दोलन के कुछ समय बाद ही ग्रामदान आन्दोलन भी प्रारम्भ 
हुआ । इसके अन्तगंत यदि किसी ग्रांव के सभी लोग सहमत हो तो गाँव की अय॑ व्यवस्था के प्रवन्ध 
हेतू सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति नही होगी । इसकी अपेक्षा गाँव के लोग मिलकर ही इसकी 
व्यदस्था कर सकते है । 


मार्च, १५६७ तक भूदान में ४२७ लाख एकड भूमि प्राप्त हो चुकी थी जिसमे १२ लाख 
एकड क्षत्र का भूमिहीनों में वितरण किया जा चुका था । ग्रामदान आन्दोलन में अगस्त, १९६७ तक 
३९,६७२ गांव शामिल हो चुके ये। अनेक राज्यो मे भूमि के प्रबन्ध एवं हस्तान्तरण को सुविधा- 
जनक बनाने हेतु ग्रामदात एवं भूदान से सम्बद्ध कानून बनाए जा चुके है । 


लगान से इस स्थान पर हमारा तात्पय॑ उस राशि से है जो काश्तकार भूमि के मालिक को 


देता है। यदि यह भुगतान सतीघा राज्य के कोप में जमा किया जाय तो इसे भू-राजस्व कहा 
जाएगा। 
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कर «हे के 


भारत में भूमि सुधारों को आलोचनःत्मक समीक्षा 5 


इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि भूमि खुधारो के पीछे राज्य का उद्दे श्य काश्तकारों को 
अधिकवम लाभ पहुँचाता"रहा है । परन्तु व्यवहार में भे कानून सफल नहीं हो सके है। डा० राज ने 
सत्य ही लिखा हैं कि भूमि सुधारों की सीमित सफलता ही भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था की धीमी 
प्रगति के लिए उत्तरदायी रही है !? उन्होंने भावी योजवाओं मे कृषि के विकाप्त हेतु भूमि शुधारों 
के व्यवह्यरिक कार्यान्‍वन को एक आवश्यक झत्त॑ माना है। 


यदि हम विभिन्न भूमिन्सुघारो की समीक्षा करे तो यह तक सिद्ध हो जाता है कि भूमि 
पुधार केवल कागजों तक सीमित रह गए है ओर इनसे अपेक्षित लाभ कृपक को नहीं मिल सके है । 


५; (१) मध्यस्थों की सपाप्दि--सर्वश्रधम मध्यस्थो की सम्राध्ति को ही लिया जाम | 
जमींदारों को वैधानिक रूप से देश के लगभग सभी राज्यों में समाप्त कर दिया गया है । लेकिस 
क्या काश्तकारों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है ? जमीदारी व्यवस्था को समाप्त करना तथा 
काश्तकार को भूमि का स्वामित्व देना एक ही चित्र के दो पहलु हैं। परन्तु काश्तकार के पास 
इतनी पूंजी नही थी कि वह जसीदारो से ली गई भूमि को सरकार से ले पाता । कोटोबरकी से 
सत्य ही लिखा है कि उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों मे जमीदारी उन्मूलन से काइतकार को 
कोई लाभ नहीं हो सका । जमीदारी को दिया गया मुआवजा भी किसी-किसी राज्य में बहुत ही 
अधिक है। यही नही, कही तो मुआवजा जमीदार के भू-राजस्व का एक गुणन है और कही एक 
निश्चित राशि के रूप में (* 


मध्यस्थो, विशेषकर जमीदारों की समाप्ति के काबून बनने तथा उन्हें औपचारिक रूप 
से लागू करने के बीच बहुत लम्बी ढौल दी गई | राजस्थान व विहार मे भू-स्वामियों को हटाने की 
प्रक्रिया में ८ वर्ष का समय लगा । इसका कारण डा० के० एम० राज व डा० ज्ञानचन्द ने बतापा 
है “भूतपूव” जमीदारो का प्रभाव । वे लिखते हैं, “सामत्तवाद आज भी मृत नही हुआ है,'““भाज 
भी तीन चौथाई काब्तकार भय एंवं त्रास के वातावरण मे रह रहे है ।” सक्षेप में, मध्यस्थों की 
समाप्ति अपने आप में भूमि-व्यवस्था के विद्यम्रन दोषो का समाधान नही है--इसके साथ ही जो 
व्यवस्था की जाती चाहिए थी वह विभिन्न राज्यो में नही की गई । 


(२) काइतकारों को स्वासित्व - काश्तकारों को रवासित्थ दिलाने की बात भो दिवा- 

स्वप्न बनकर रह गई है। यदि २ करोड कृपक जमोदारी क्षेत्र में थे और अनुमानतः इससे आधे 

» कृषक परिवार रैयतवाड़ी क्षेत्र मे दुसरा की भूमि जोत रहे थे, तो फिर केवल ३० लाख काश्तकार 
ही क्यो १४ वर्षो मे*भूमि का! स्वामित्व प्राप्त कर सके २ 


कुछ राज्य सरकारो ने जमीन के मालिकों को काश्तकार से भूमि लेने (काश्तकारी पुन- 
ग्रहण) का जो अधिकार दिया, वह एक भूल सिद्ध हुई है । जैसा दि ऊपर बताया गया है, कई 
राज्यो में तो काश्तकार को अन्यत्र भूमि देते की भी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। राजस्थान के 
विषय में भु-राजस्व आयोग ने एक न्यादझ्श सर्वेक्षण के वाद बताया कि खातेदारी (स्वामित्व या. 
स्वत्व) प्राप्ति के लिए काश्तकारों से आवेदन प्रस्तुत करते को कहा गया था उबमें से (१९६५ के 
अन्त त्तक) केवल १७'५% ने आवेदन प्रस्तुत किया । २७% काश्तकारी ने जमीन के मालिकों के 
दबाव मे आकर अजियाँ पेश नही की, २००५% के पास पूजी नही थी तथा श्षेष को इस व्यवस्था 
का ज्ञान ही नही था । 


बोल्फ लेड्जिस्की ने १९६४ मे योजना आयोग को * प्रस्तुत एक रिपोर्ट में भी इसी बात 
की चर्चा की है। अनेक काश्तकारों को यह नहीं बताया गया कि उन्हें स्वामित्तर प्राप्त करने की 
छूट भी दी गई है (जिन्हे पता है उनमे अधिकाश के पास पुजी नही है)॥ लेडजिस्की ने आरोप 
लगाया है कि राज्य कमंचारियों को उदासीनता के कारण ही (प्ुस्यत ) जोतने वाले को जमीस नही 
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पे ( १२० ) 


पल सकी है। कोटोवस्की ने भी वसाया है कि उत्तर प्रदेश म हजारो काश्तकार भूमि के स्वामित्व 
हेतु इसोलिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके कि उनके पास जमाने की कीमत चुकाने को पूजी 
नही थी । 


(३) भू-धारण को सुरक्षा--श्रू धारण की सुरक्षा के लिए लैड्जिस्की ने स्पष्ट कहा है कि 
“सज्जन काश्तकार ' (5७000000 एशागश$) बहुधा कानून की अवहेलना करते है और यही कारण 
हैं कि काश्तकारा के अधिकार आज भी सुरक्षित नही है। चौथी पचवर्षीय योजना के मुल प्रसविदे 
में इस बात को स्वीकार किया गया था कि अनेक काश्तकारों के रिकार्ड 8: नही है। फिर 
ऐच्छिक परित्याग के बहाने से बडे कृपका ने छोटे छाटे काश्तकारों से जमीने लेली हैं । 


खुदकाशत की परिभाषा को भो जमीन के मालिका ने इच्छानुसार तोड-मरोड दिया है । 
इन्होंने भब्छी तथा उपजाऊ भमि को स्वय रखकर बजर भूमि काश्तकारों को दी है। यहो कारण 
है कि जमोन मिल जाने पर भी काइतकार की क्ष्णयक दवा पूर्वंवद्‌ रही है। डा» के० एन० राज 
में बताया कि भूमि की माँग इतनी अधिक व पूर्ति इतनी कम है कि असहाय कृषक भूमि के मालिक 
से दवा रहता है और अपते अधिकारो की प्राप्ति का दावा तही कर सकता ।! 


बहुधा यह भी देखा गया है कि कानून के डर से जमीन का मालिक काश्तकार को ज्यादा 
है ज्यादा एक या दो वर्ष के लिए भूमि जोतने वा अधिवार देता है; इसके फलस्वरूप वे काम 
करने से भी बच जाते है और कानून के मुताबिक जमीन के मालिक भी बने रहते है। ऐसी स्थिति 
में काश्तकार को भू-धारण की सुरक्षा नही मिल प्राती । 


(४) सीसा निर्धारण--सीमा निर्धारण के कानुनों कौ भी प्राय अवहेलना की गई है। 
सीमा निर्धारण के अन्तगंत भी बजर व कम उपजाऊ भूमि राज्य को मिल सकी है । यह भी देखा 
गया है कि एक ही परिवार के लोग सीमा निर्धारण के कातुना से बचने के लिए अपने परिवार को 
प्रगट में अनेक इकाइयो में बाट देते है और फलस्वरूप कानतुन का सरलतापूर्वंक उश्लघन कर सकते 
हैं। बरतंमान तथा भावी जोता पर सीमा-निर्धारण पृथक्‌ रूप भें स्वीकार किया जाना तथा अन्‍्क 
राज्यां में वर्तमान जोतो की सीभा निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि को भू पति से लेने मे हुआ विलम्ब 
आदि मरकार की इस दिशा में हुई असफलता के ही द्योतक है । 


(५) लगाने का नियमन--लगान नियमन के कात्ूनों का भी भूमि के स्वामियों ने बिना 
कठिनाई के उल्लंघन किया है। जनसख्या का बढ़ता हुआ भार कृषक को किसी भी लगाने पर 
जमीन छेने के विवश करता है ५ वस्तुल लगान के विषय में काइतकार व जमीन के मालिक के 
वीच एक अनोपचारिक समभोत्ा हो जाता है। काश्तकार जमीन जोतता है और कुल उपज का 
इस समझौते के अनुसार एक बड़ा भाग जेमीन के मालिक को दे देता है। यदि बह ऐसा न करे तो 
उसे कभी-कभी वेदखल किया जा सकता है। दा० राज ने मत्य हो बताया है कि आज भी कुल 
कृपि क्षेत्र का बडा भाग काश्तकारी प्रया के अन्तर्गत है तथा इस पर वैधानिक दरों से बहुत अधिक 
8 लिया जाता है। डा० राज इसे अनौपचारिक तथा दमनकारी बटाई व्यवस्था की सज्ञा 

दा 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भूमि सुधारो के सम्बन्ध में हमे व्यावहारिक 
सफ्लता नहीं मिल सक्ली है। यह भी बताया जाता है कि भूमि सुधारों के साथ ही सिंचाई के 
साथनो, बीज खाद उपकरणों व साख की उपलब्धि मे कोई सुधार नही हो सका है ॥१ डेनियल 
तथा एविस थानर ने गिखा है कि अधिकाश राज्यों मे कानृन बनाकर ही सुधार करने तथा कृषि 
व्यवस्था के सुधारने का प्रयास्त किया गया है, पर तु जो सक्रियता इनको कार्यान्वित करने मे 
दर्शायी जाती थी उसका भारत मे अभाव रहा है ।* 
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( १२१ ) 


संक्षेप पे भूमि सुधारो की अपेक्षाकृत प्रभावहीनता के कारण ये हो सकते है 
* (१) ज्मीदारों व बड़े कृषको का ग्रामीण अथंव्यवस्था एवं सम्राज पर प्रश्ञाव, जिसके 
कारण वे कातून की सरलता से अवहेलना कर सकते हैं, 
(२) सामान्य कृषक वर्ग की अशिक्षा तथा उन्हे दिए गए अधिकारों के प्रति अनभिन्नवा, 
(३) काश्तकारो की निर्घतता एवं साधनहीनता जिसके कारण काजुन द्वाशा दी गई 
सुविधाओं व अधिकारों का उपयोग करने मे वे असमर्थ है। 


(४) जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार जिसके कारण जमोन का मालिक हमेशा भूमिहोनो 
का शोपण करता रहा है । हु 

(५) राज्य कर्मचारियों की अकर्मप्यता अथवा भूपतियों एवं जमीदारों के साथ उनके 
ऐसे सम्बन्ध जितके कारण वे कानून का पालन नहीं करना चाहते । 


परन्तु फिर भी तिराशा की कोई वात नही है । कृषकों मे चेतना का सचार हुआ है। 
प्रश्चिमी बंगाल, बिहार, आघ्र प्रदेश व केरल मे नकसलवादियो द्वारा भूपतियों के विरुद्ठ सशस्त्र 
क्रान्ति का आह्वान भछे ही हमें रुचिकर प्रतीत व हो, पर इस वात का प्रतीक अवश्य है कि 
भूमिहीन तथा छोटे काइतक।र अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे है। इसके पूर्व कि 
राजवैतिक स्तर पर कृषक या निहित स्वार्थी तत्व इस स्थिति को आगे वढ़ाएँ, सरकार को चहिए 
कि तुरन्त काशतकार को सारी जरूरी सुविधाएँ प्रदान करे ताकि कृषि का विकास तो हो ही, 
प्रतिक्रियावादी तत्वों का पोषण भी नहीं होने पाए और ऐसा भूमि सुधारों को प्रूरी निष्ठा के 
साथ लागू करने पर ही हो सकता है । 


राजस्थान में भूमि सुधार! 


बंतंमाव राजस्थाव राजपूताना को १९ रियासतो, अजमेर-मेवाडा एवं मध्यभारत 
के थोड़े से क्षेत्र का मिश्रित स्वरूप है। राजस्थान का औपचारिक गठन १९४९ में हुआ । उस 
समय राज्य के ५१६ लाख एकड कृषि क्षेत्र मे से ६०% जागीरदारी व्यवस्था के अन्तगगंत तथा 
२०% क्षेत्र जमीदारी व्यवस्था के अन्तर्गत था। राज्य के शेष भाग मे रैयतवाड़ी व्यवस्था 
विद्यमान थी । 


स्वतन्त्रता और विद्येप रूप से राज्य के पुनर्गठन के बाद अन्य राज्यो की भाँति राज- 
स्थान भें भी भूमि सुधारों की दिशा मे कानून बनाए गए। यहाँ यह वत्ता देवा उचित होगा कि 
१९४९ से पूर्व देशी रियासत को मत्स्य सघ तथा वृहत्‌ राजस्थान के रूप में गठिव किया गया था 
ओर इन दोनो ही राज्यों में काश्तकारो के अधिकारों की रक्षार्थ (१९४९ के पूर्व भी) कानून 
बनाए गए थे । १९४६ मे पुर्गठन के बाद राजस्थान (काश्तकारो को सुरक्षा) कानून बताकर 
कापतकारो को भू-धारण की पूर्ण सुरक्षा दी गई | इसके पश्चात्‌ बनाएं गए अधिनियमो की संक्षिप्त 
रूपरेखा नीचे दी जाती है । 


(१) लागत नियमन- राजस्थान के विभिन्न भागों में (र॑यतवाडी क्षेत्र) काइतकारो 
द्वारा भू-पति की दिए जाने वाले लगान की सोमा निददिवत करने हेतु १९५१ मे राजस्थान उपज 
लगाने अधिनियम पारित किया गधा | इसमे लगान की अधिकतम सीमा उपज का 2 भाग के रूप 
में रखी गई। १९४२ में जमीदारी क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार का अधितियस बनाया गया। 
अन्ततः १९४४ भे राजस्थान लगाव वियमन कानृन बनाया गया जिसके अनुसार भू-राजस्व की 
दो ग्रुनी राशि लगान की सीमा निश्चितु कर दी गई । 

| (२) भूमि-सुधार एवं जागीर पुनप हण कानून (१६५२) - इस अधिनियम के अन्तर्गत 
जागीरो को समाप्त कर दिया गया तथा इन क्षेत्रों मे कार्यरत कृपको को राहत दी गई । जागीर- 
दारो द्वारा वेधानिक आपत्ति उठाए जाने के कारण इसे काफी समय तक लागू नहीं किया जा 
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( १२२ ) 


सका। १९५४ में मेहरू अवार्ड के वाद ही इसे कार्यान्वित किया जा सका । इस कातून में निम्न 
विशेषज्ञाएँ थी ३-८ ध 


(१) जागीर क्षेत्रो मे बेगान का निर्धारण राज्य सरकार द'्रा किया जाएगा । 
(२) जागीरदार को खुदकाश्त के लिए भूमि रखने को छूट होगी । 


(३) जागीर-्युनग्रहण के साथ ही जागीरदारों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे 

की राशि जागीरदार द्वारा एकत्रित भू राजस्व की ७ गुनी रखी गई तथा इसका भुगतान १५ 

वाधपिक किश्तों मे करने का तिरणंंय लिया गया । ३१ मा, १६६७ को तक उक्त प्रावधान के 

अन्तर्गत लगभग & करोड रुपए का भुगतान किया गया। इस समय तक छूगभग २ ८२ जागीरो 
का राज्य सरकार द्वारा पुनग्रहण किया गया । 


(३) जमोंदारी उन्मूलन _ जमीदारी व्यवस्था अलवर, भरतपुर, कोटा तथा श्रीगगानगर 
क्षत्रो में अधिक प्रचलित थी । इसकी समाप्ति हेतु १९५४ में कानूत बनाया गया। इसे १९५९ में 
लागू क्या गया। जमीदारों के मुआवजे का निर्धारण जागीरदारों के अनुरूप ही किया गया। 
अत्यन्त छोटे जमीदारो के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार ने पृथक्‌ से अनुदान दिए । 


(४) राजस्थान काश्तकारी कानून (१६५४५)- यह एक वड़ा कानून है जिसमे काइतकारी 
से सम्बद्ध समस्त वैधानिक प्रावधान रखे गए है। इस कानून मे आसामियों की चार श्रेणियों मे 
बाँठा गया *“+-+ 


(अ) खातेदार--इस श्रेणी मे उठ सभी आसामियों को रखा गया जो १९५४ मे भूमि 
जोत रहे थे । इन लोगो को तुरन्त खातेदारी (स्वत्व] के अधिकार दे दिए गए। 


(आ) मालिक-काश्तकार--रयतवाडी व्यवस्था जिन क्षेत्रों मे पहढे से मौजूद थी वहाँ 
फसलो की साझेदारी (बाई) को मान्यता दी गई। , 


(३) खुदकाश्त-आसामी- खुदकाइत आसामियो को भूमि बठाई पर जोतने का अधिकार 
नही दिया गया । 


रा (ई) गेर खातेदार आसाभी--इनका भूमि पर कोई स्वत्व स्वीकार नहीं किया गया। 
न इग आसामियों को भू-घारण की सुरक्षा १९१९ के पूर्व उद्धृत अधिनियम के अन्तर्गत 
प्रदान की गई । 


कश्तिकारों कातृन के अन्तर्गत काश्तकारों और भू-पतियों के मध्य हुए विवादों के लिए 
न्यायिक ध्यवस्था भी की गई है । इस कानून मे अब तक अनेक सदोघन किए गए हैं। १९६३ तक 
इसके अन्तर्गत १ ३७,८३१ काश्तकारों को लगभग ८ छाख एकड भूमि पर खातेदारी अधिकार 
दिए गए । 


(४) सीमा“निर्धारण--रण्जस्थाद मे जोतो को सोण; लिर्धाएण हेतु १९४० मे कानून 
बनाया गया था । 


इसके अनुसार पाँच व्यक्तियों तक के एक परिवार को ३० स्टैंड एकइ भूमि (अधिक 
से अधिक रखने की अनुमत्ति दी गयी । स्टेंडर्ड एकड़ का आशय एक ऐसे क्षेत्र से लिया गया जिसमें 
१० मन गेहूँ था इसके घृल्य के समान अन्य दूसरो उपज होतो हो । सीमा से अतिरिक्त भूमि पर 
मुआवजा देकर राज्य अधिकार कर सकता है। मुआवजे को प्रथम २४ एकड पर भू-राजस्व का 
३० गुना, २४ एकड पर २५ गुना तथा शेष पर २० गुना रखा गया है । 


सीमा निर्धारण के कार्य को सार चरणों मे वाँटा गया । प्रथम चरण भें १५० एकड या 
इससे अधिक की जोतो पर यह अधिनियम लागू करने का प्रावधान था । द्वितीय व तृतीय चरणों 
मे क्रमशः ७५-१४० एकड एव ५०-७४ एकड की जोतो पर सीमा-निर्धारण करना था जबकि 
अन्तिम चरण में २० एकड से ४£ एकड तक की जोतो का सीमा-निर्धारण किया जाना था । 


(६ १२३ ) 


अनेक कठिनाइयों (प्रशासनिक व राजबैतिक) के पश्चात्‌ १९६४ में कार्यक्रम के प्रथम चरण को 
संपादित करने को दृष्टि से परिपत्र जारी किए गए। परन्तु राजस्थान के उच्च न्यायालय के 
आदेशों द्वारा इस परिपत्र मे वणित आदेशों का पालव संभव जही हो सका ) अंतत. फरवरी १९६५ 
के एक अध्यादेश द्वारा यह घोषित किया गया कि ३० एकड़ से अधिक की पस्तारी जोधतों पर 
३ नवम्बर के पश्चात राज्य अधिकार करने को स्व॒तन्त्र होगा | अन्य शब्दों मे सीमा निर्धारण का 
अधिनियम १ अप्रैल, १९६५ से लायू किया गया तथा कृपकों को यह कहा गया है कि वे सीमा से 
अधिक भूमि के विषय में ६ माह के भीतर उप जिला अधिकारी को सूचना दे दें । अन्तिम सूचना 
के अनुसार राजस्थान में वर्तमान तथा भावी दोनों जोतो की अधिकतम सीमा २२ से ३३६ एकड 
रखी गई है !! 


भमि-सुधारों की आलोचतात्मक समोक्षा--उपरोक्त विवरण से यह्‌ आभास हा सकता है 
कि राजस्थान में भुमि-सुधारो की दिशा मे बहुत अधिक श्रगति हो रही है। छेकिन वास्तविक स्थिति 
उतनी सन्तोषप्रद, नही है । हाल ही मे योजना आयोग की शोब कार्यक्रम समिति ने भूमि-सुधारों के 
विषय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे यह सिद्ध हो गया है कि राज्य मे अब तक पारित किए 
गए भूमि-सुधार अधिनियम अपेक्षित रूप में सफल नहीं हो सके है। इस समिति की अध्यक्षता 
डॉ० दूलसिह ने की थी। उक्त समिति ने स्पप्ठतः बताया है कि राजस्थान में भूमिकर तथा भू- 
राजस्व का ढाँचा वेजश्ञानिक महीं है तथा भूमि-काठून जटिल तथा ध्रामक हैं | समिति ने बताया कि 
कृषकों की सुविधा के लिए काश्तकारी कानून हिन्दी में प्रकाशित होने जरूरी हैं। समिति ने अपनी 
सर्वेक्षण रिपोर्ट मे भूमि कानूनों को सरल बनाने, राजस्व कमंचारियों को प्रशिक्षण एवं समुचित 
पुरस्कार देने तथा भू-राजस्व की दरों में संशोधन करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट मे राजस्व 
कर्मचारियों के पुरस्कार, पदोन्नति और सजा आदि के विष्य मे एक प्रगतिशीन नीति अपनाने को 
भी कहा गया है । 


इसी प्रकार भूमि-व्यवस्था को न्‍्यायशील एवं राज्य के आधिक विकास में सहायक 
बताने के लिए राजस्थान भू-राजस्व आयोग ने १६६५ में महत्त्वपूर्यं सुझाव प्रस्तुत किए हैं। 
आयोग की मह मान्यता है कि पटवारियों व नायव तहसीलदारों के पदों को समाप्त करके इस 
कर्मचारियों की सेवाएँ कृपि-विभाग द्वारा ली जायें। प्रशासनिक कार्यो के लिए भु-प्रचन्ध एवं विकास 
मण्डल की स्थापना का सुझाव दिया गया है। आयोग की सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह है कि-- 
यदि कोई कृषक भूमि का उपयोग ठोक ढंग से करने में श्रसभर्य है, अथवा राष्ट्रोय हित में किसी 
फप्तल का उत्पादन करना आवश्यक तो है, पर यदि कृषक ऐसा नहीं चाहता, तो सरकार भू-प्रबन्ध 
एवं विकास सण्डल के सष्यम से उसका प्रबन्ध स्वयं करे 


आयोग ने यह्‌ भी सुभगव दिया कि भूमि सम्बन्धी रिकार्ड अपटूडेट होने चाहिए । 
रिकार्ड मे सुधार करना पंचायतों के वश की बात नहीं है, अतएव आयोग ने यह काये तहसीलदार 
द्वरा किए जाने की आवश्यकता पर वल दिया है। आयोग ने इस बात के लिए भी बल दिया है 
कि राजस्व तथा कृषि विभाग में तालमेल ही । भू-राजस्व बायोग के मतानुमार सारे राज्य में 
लगाने की दरें पुन निश्चित की जाएँ तथा उप-विभाजन को रोकने के लिए आय के आधार पर 
निम्गतम स्टैण्डड क्षत्र निर्धारित किये जाये । चकंदन्दी के विषय मे आयोग ने जबर्दस्ती न करने 
की सिफारिश को है आयोग को एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भो है कि अनेक भ्मि-विधयकों के 
स्थान पर एक हो परन्तु प्रभावशालो भूमि-विधेयक्र होना चाहिए। कृपक को उसके श्रम का पूरा 
खाभ भिले यह भी जहरी है । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अब तक पारित किए गए भूमि युधार अधिनियम 
राज्य मे न्यायशील भू-व्यवस्था कायम करने मे असमर्थ रहे हैं । लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि 
राज्य सरकार सब भूमि-व्यवस्था मे सुधार हेतु गम्भीरतापुर्वक विचार करने छग्ी है | 
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भारत मे भूमि-व्यवस्था पर अमौरीकी दल की रिपोर्ट अ्रगस्त, १६६४ 


कुछ समय पूर्व वोत्फ लैब लेडजिन्स्क्री के मेतृत्व में एक अमरीकी दल ने भारत की 
भूमिन्यवस्था, विशेष रूप से पैकेज प्रोग्राम से सम्बन्धित व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन किया 
था। इस दल ने चार प्रतिनिधि जिला की समूत्नी व्यवस्था का गहन अध्ययन करने के पश्चात 
अगस्त, १६६४ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इन प्रतितिधि जिलो के नाम इस प्रकार है: (१) 
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), (२) लुधियाना (पजाब), शाहवाद (बिहार), (४) तजौर (मद्रास) एव 
पश्चिमी गोदावरी (आध प्रदेश) । इन जिलों मे पैकेज कार्यक्रम काफ़ी सफल माना जाता रहा है। 

घक्त अध्ययन दल ने भारत की *भूमि-व्यवस्था का एक अत्यन्त निराशाजनक चित्रण 
प्रस्तुत किया है। दल के मतानुमार भारत में भूमि-सुधार के अविनियम अत्यन्त दोधपूर्ण हैं, तथा 
राज्य, जिला, विकास खण्ड और गाव आदि सभी स्तरों पर राज्य कर्मचारियों का दृष्टिकोण 
अत्यन्त उपेक्षापूर्ण है। फवस्वरूप जिन जिलो मे पैकेज कार्यक्रम चल रहे है, वहा मूमि-व्यवस्था 
अत्यन्त निराशाजनक बन गई है ॥ 


दल के मुह्य निष्कर्ष - (१) अमरीकी अध्ययन दल ने बताया है कि तजौर, पश्चिमी 
गोदावरी तथा शाहदाद जिलोौ में रैयत (।आ्/$) अयवा काश्तकारो के विषय में अत्यन्त अपर्याप्त 
सूचना उपलब्ध है । बहुत से कृषकों का जमीन पर कोई स्वत्व नही है तथा प्रतिवर्ष ऊँची लगान 
वी दर पर वे भू-स्वाभियों से जमीन जोतने के लिए लेते है । यही नहीं, दल ने यह पाया है कि इन 
काइतकारों की वास्तविक स्थिति कया है, यह वे स्थय भी नहीं जानते और भूस्वामी को दया पर वे 
किसी प्रकार गुजारा भर कर रहे हैं । 


(२) ग्राम्य-स्तर पर राज्य कमघारी काइतकारों अथवा जो व्यक्ति जमीन राज्य से लेकर 
स्वय जोतते हैं, किसो के सम्बन्ध में भी उत्पादन को योजनाएं नहों बनाते भौर इस प्रकार गांवों में 
किसी वर्ष कित्दी फसल उगाने का निश्चय किया गया है इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्वारित 
नही किये जाते । 


(३) जमीटार या भूस्वामी कृपक को मोखिक सहमति द्वारा ही जमीन जोतने के लिए 
देते है और फलस्वरूप सहकारी समितियाँ क्राश्तकारो को ऋण नहीं दे पाती । दल ने कहा कि 
फाश्तकार की साधन-हीनता तथा सहकारी सम्तितियो की असमयंतर के कारण यह असम्भव है कि 
पैकेज कार्यक्रम हर खेत तक पहुँच सके । 

(४) भमिन्सुधारों के कानून भी प्रभावशाली नहीं है। अध्ययन दल ने बताया है 
कि मद्रास तथा आध्र प्रदेश में वर्तमान भूमि-सुधार अधिनियम मात्र एक अस्थायी अपचार की 
व्यवस्था करना है जबकि विहार मे १८८५ से चल रहे कानून मे जो सशोधन हुए हैं दे अपर्याप्त 
हैं। पजाब मे भूमि सुधार के कानून दोधपूण है तथा उनमे आमूल परिवर्तत करिए जाने चाहिए । 

(५) स्वत्वहीन काश्तकारों तथा खेतिहर मजदूरों की सख्या दक्षिण भारत में तेजी से 
बढ रही है। दल ने बताया कि तबौर में देश को निकृष्टतम-मशि-व्यवस्थाः है, जहाँ भू-धारण को 
कई की नही है और स्वव्यहीन काप्रतकारों सथा कृषि-मजदूरों की एक बड़ी सेना तैयार हो 
रही है । 

(६) छोटे और बडे भू-स्वामी 'सज्जन काश्तकार' (08000 सक्वागरथ७) हैं तथा 
जमोन दूसरे लोगों से जुतवाकर उपज का ६० से ६५% तक हड॒प लेते हैं, जबकि कानून (१९५६ के 
लगान अधिनियम) के घुताबिक थे ४०% से अधिक नहीं ले सकते । पश्चिमी गोदावरी मे भी उपज 


डा दी तिहाई भू-स्वामी छे लिया करते हैं, जवकि कानून के मुताबिक वे ६०% से अधिक तही 
सकते । 


इस प्रकार दल से भारत के भूमि-सुंघारों से सम्बन्धित राज्य सरकारों की नीति की 
घ्जियाँ उडा दी हैं, और निष्कर्ष दिया है कि यदि भू धारण को पैकेज कार्यक्रम का आधार बनाया 
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( १२६ ) 
जाए तो पश्चिमी गोदावरी तथा तंजौर से चल रहे वतंमाद कार्यक्रम को तुरस्त बन्द कर दिया जाना 
चाहिए | दल का कथन है कि अधिकतम लगान के कानून दोपपूर्ण है, तथा जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, इनका पालन कठोरता से नही हो रहा है | 


(७) दल ने यह भी पाया है कि भू-धारण को कोई सुरक्षा अलीगढ़ को छोड़कर उपरोक्त 
जिलों मे कही वही है | जमोदार मौखिक रूप से सारा कार्य करते हैं इसलिए उनकी स्थिति 
सुरक्षित है। दल के मत में भूमि-सीमा-निर्धारण के अधितियम 'कागजो कारंबाई' के अलावा कुछ 
मही हैं। शाहबाद में जमींदारी-उन्मुलन केवल राजपत्रों तक होसोमित है तथा अब भी एक- 
तिहाई पे अधिक काश्तकारों का भूमि पर कोई स्वत्वाधिकार नहीं है। कानून द्वारा दी गई भू- 
धारण की सुरक्षा स्रामक, अवास्तविक तथा प्रभावहोन है । 


(८) राज्य कर्मचारियों को उदासोनता भो दल के कथनानुसार अत्यन्त ब्लेदपूर्ण है। बे 
समभते हैं कि कानून का पालन करवाना उनका काम नहो है। यहाँ तक कि वरिष्ठ राजकमंचारी 
भी उपरोक्त समस्थाप्रो से अनभिन्ञ बने रहते का प्रयास करते हैं तथा यथा-सम्भव अपने उत्तर- 
दाथित्व से विष्ुत रहते है । 


(९) पजाव से भूमि-सुधारो के सम्बन्ध से दक्षिण भारत के जियो की अपक्षा किपी सीमा 
तक स्थिति ठीक है। स्वत्वहीन काण्तकारों को बतंमान क्षेत्रों से वेदखल करके उन्हे अतिरिक्त मृत 
पर बसाने की जो व्यवस्था १९५३ के भू-धारण अधि|नयम मे दी गई है, उसके अनुसार लगभग 
५ लाख कृपको को एक क्षेत्र मे बताया जाएगा । दल उक्त व्यवस्था को हास्यास्पद मानता है । 
दस द्वारा प्रस्तुत सुझाव --- 


(१) आऑँकड़ों का सकलन--दल का सबसे पहला सुझाव यह है कि काश्तकारी से 
सम्बन्धित आधारभूत कड़े तैयार किये जायें ताकि भू-धारण की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो 
पके । प्रत्येक गाँव या छोटे-छोटे गवो को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाए जिसमें दो 
काशतकार (पूर्णतया स्वत्वह्ीत), एक अध॑ भू-स्व(मी तथा अध काश्तकार (जिसके पास थोडी भूमि 
स्वयं की तथा थोडी दूसरे व्यक्ति की हो), तथा एक भू.स्वामी (जमीदार) सदस्यों के रूप में हो । 
इन सूचनाओं के त॑यार हांते ही हरेक काश्तकार को एक प्रमाण-पत्र इस आशय से दिया जाए कि 
उसके पास कितनी भूसि है। इसी के आधार पर दल के मतानुसार भू-घारण वी दुरक्षा की 
व्यवस्था होती चाहिए । 


(२) जमोंदारो पर नियत्रणः जो जमीदार खुदकाश्त के वहाने से छोटे-छोटे काश्तकारो 
से भूमि वापस ले छेते हैं, उन पर कठो रतापूर्वक नियंत्रण लगा दिया जाए। जो व्यक्ति कप में सलग्न 
नहीं हैं, या जो खुद जमीन नदी जोतते, अमरीकी दल के मत मे उन्हे जमीन वापस छेने का कोई 
अधिकार नही होना चाहिए । प्रत्येक काश्तकार के पास कम से कम इतनी जमीन रहनी चाहिए 
कि पारिवारिक जोत के आकार से वह कम न हो । 


(३) स्वत्वाधिकार को देना--जिन क्षेत्रों में भू-स्वामियों द्वारा भूमि के पुनग्र'हण की 
कोई आशका नही है, वहाँ काश्तक्ारों को अविलम्ब रुप से स्वत्वाधिकार दे दिए जाने चाहिए। 
स्वत्व के हस्तान्तरण का यह त्तरीका सरल हो तथा इसका घचार किया जाएं, ताकि गरीब काश्त- 
कारो के साथ कोई अनुचित एवं अस्यायपुर्ण व्यवहार होने की सम्माववा नही रहे 


(४) तकाबी ऋणो का वितरण--दल के मत भे यदि सहकारी समितियाँ नियमों के 
अनुसार स्वत्वहीन काइतकारों को ऋण नहीं दे सके तो राज्य को चाहिए कि वह तकावी ऋणी 
की राशि सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारो में वितरित करे । 


अमरीकी दल के उपरोक्त निष्कर्ष वस्तुत: भारत में चल रहे भमि सुधारो के विभिन्न 
अधिनियमों की क्सफलता का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं । राज्य सरकारो को चाहिए कि इन 
निध्कर्पों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके काश्तकारो के भू-धारण के अधिकार की रक्षा करे तथा 
यथा सम्मव शीघ्र ही उन्हे स्वत्वाधिकार देने वी व्यवस्था करे । दल के सुझावों पर भी गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करने तथा उन पर अमल करने की आवश्यकता है । 


( १२६ ) 


भू-दान आन्दोलन अथवा भू-दान सन्त 
(छाएग्वेशा #ागएक्ाश्ां) 


भ-दान का अर्थ : 


गत कुछ बर्षों से भारतीय कृषि के इतिहास मे हम जिस नवीन घटना को देख रहे हैं 
बह है 'भू-दान आन्दोलव', जिसके प्रणेता हैं सन्त विनोबा भावे । भूदान झब्द दो शब्दों के योग से 
बना है, भू? और 'दान । "भू का अर्थ है जमीद, जो किसो एक अथवा कुछ लोगों की नहीं वंरन्‌ 
मानव मात्र की है | हम इसी से जीवन ग्रहण करते तथा अन्त में इसी में अपने पार्थिव अस्तित्व को 
विलीन करते है। घन्य है जन्म-भूमि । 'दान' से तात्ययं है कि स्वय अपती स्व॒तत्त्र इच्छा से देता 
या समपंण करना ॥ जिसके पास सग्रह है वही तो दान या समर्पण. कर सकता है। अत यह एक 
प्रकार से शग्रह का प्रायण्चित है जिससे भूमि का समान एवं न्ययपुर्णं वितरण हो जाता है। इस 
प्रकार भू-दान एक प्रकार का यज्ञ है जिसका तात्पये है घामिक अनुष्ठान की भावनः से प्रेरित होकर 
सबके द्वारा सबके लिए त्याग अथवा बलिदान | जूंकि भूमि प्रकृति की नि शुल्क देन है अत इस 
पर हम सबका--गरीब अथवा अमीर--समान अधिकार है । इस आन्दोलन के अन्तर्गत गरीब, अमीर, 
जवान अथवा वृद्ध सभी स्वेच्छा से अपनी भूमि का दान करते है ताकि” इसका असहाय भूमिहीन 
खेतिहर श्रमिकों मे वितरण किया जा सके । 


भू-दाम आग्दोलन क्‍यों ? 


प्रश्त उठता है क्रि इस आन्दोलन की आवश्यकता क्‍यों हुई ? हमारे देश मे लगभग 
५ करोड व्यक्ति भूमिहीन कृपक हैं जो दिन-रात सख्त परिश्रम करने पर भी तिम्न शीवन ब्यतीत 
कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय आय का केवत ८ ३ प्रतिशत ही भाग प्राप्त हो पाता है । परिणामस्वरूप 
उनकी वापिक औसत आय केवल १०४ रु० पडती है। इस कथत से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग 
कितने निधंन और तिरस्कृत है । उन्हे पर्याप्त मोजन तक नही मिलता । दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति 
हैं जिनके पास अत्यधिक जमीन है । अतः वे दूसरे (भूमिहीन कृपको) से अपनी जमीन जुतवाते हैं । 
फलत. एक ओर बढी हुई अमीरी का अट्ठृहास है तो दूसरी ओर असीम गरीबी का अभिशाप । इस 
अमीरी और गरीबी के तनाव ने सम्राज मे बडो कठित और विपम समस्याएँ ला खडी को हैं । 
“बुमुक्षित कि न करोति पापम्‌” जैसी बातें चरितार्थ होने लगी है। धोर से घोर अपराध और 
अधर्म के बडे से बडे काम इसी कारण होने लगे है। एक ओर असीम भूमि का सग्रह तो दुसरी ओर 
भूमिहीन किसान भर मजदुर । 


ब्ान्दोलन का श्रोगणेश . 


सन्‌ १६५१ को १८ अप्रैल थी घटता है कि जब सन्त विनोबा भावे पैदल यात्रा करते 
हुएं हैदराबाद से ३४ मील दूर तेलगाना के तलकुण्डा जिले के पोचमपल्ली गाँव में पहुँचे तो वहां के 
हरिजत निवासियों ने अपने दु ख-दर्द की कहानियाँ सुनाते हुए उतसे कहा कि न उनके पास न जमीन 
है भोर न काम, फिर वे पेट कैसे भरें ? जमीन के लिए उनती तीब्र उत्कण्ठा देख विनोबा जी ने 
उनसे प्रश्न किया क्रि उन्हे कितनी जमीत चाहिए ? फौरन उत्तर मिला--' ८० एकड गूमि, ४० 
सूखी और ४० भोगी ।” पास ही गाँव वाले भूमिपति मौजूद थे । सन्त ने उसो समय पुछा--“है 
कोई दाता जो इस माँग को पूरी करेगा ?” होनहार की बात, श्री ज्ञी० आर० रेड्डी नामक एक 
विज्ञाल हृदय वाला जमीदार खड़ा हो गया ओर १०० एकड भूमि अपुण की । विनीवा मस्त होकर 
अगवान्‌ का कीर्तन करने लगे और सोचा कि मगवान को मुझसे यही कार्य करवाना है। उच्ती दिन 
से एक गांद से दूसरे गांव पैदल यात्रा करके भूमि को दात म श्राप्त करने लगे । बस यही भू-दान 
की गगोत्री का उद्गम था ।! इस प्रकार भूमि प्राप्त करने को “भू-दान आन्दोलन! कहा गया। उस 
तेलगाना जिल्ले मै ही उन्हे ५१ दिनों के अन्दर १२,२०१ एकड भूमि ग्राप्त हुई। भ्रब तो उनका 
साहस और बढा और फिर क्या था, भूदाव आन्दोलन चल पडा । लोग स्वय आ-आकर जमीन देने 
लगे । १५ सितम्बर, १९५४१ को विनोदा जी ने अपने एक प्रवचन मे कहा “जब तक ईश्वर मेरे 
अन्दर थ्क्ति रमेगा तब तक मैं देश में घूम-घूम कर भूमिहोनों के निमित्त भु-दाम की याचना करता 
रहूंगा ।* इसर प्रकार उन्होने अपना शेष जीवन इसी पुण्य कार्य में व्यतीत करना निश्चित किया। 


( १२७ ) 
॥।॒ 
आन्दोलन : 

सरत विनोवा भाव ने भिन्न-सिन्न समय पर दिये गये भाषणों में भूदाव आत्दोलन के 
उद्दे श्यों पर प्रकाश डाला है । सर्वप्रथम इससे असावारण आधिक विपमता के कारण उत्पन्न होते 
बाली हिंसक क्रान्ति से बचने का उपाय तिकल आवेगा | इस विनाश और हिसा से बचने का एक 
ही उपाय है और वह है प्रेम से हृदय परिवतंन, जो भुदाव यन से ही सम्भव हो सकेगा। हितीय, 
हमारे राष्ट्र में दरिद्रता, भुखमरी तथा बेकारी का बोलबाला है ! श्रृद्माग आन्दोलन से म्ूमिहीन 
लोगों को जोतने के वास्ते भूमि मिलेगी जिससे कि बेकारी दूर होगी तथा जीवन स्तर ऊँचा होगा। 
उत्पादन में वृद्धि होगी । तृत्तीय, यह अहिसा का दर्पण है तथा सम्राजवादी समाज की स्थापना की 
दिशा मे यह अन्तिम कदम है। चतुर्थ, इसके द्वारा देश का नवशा बदलेगा, नया देश बतेगा, नया 
समाज और नया इन्सान बनेगा । भुदान का असली उद्देश्य समाज में क्रान्ति करना है। समाज में 
भीपम असमानताएँ दूर होगी, देश मे वैमनस्य और संघर्ष की कमी होगी और लोगो मे सुख शान्ति 
की द्वोद्ध होगी । मह आन्द्रोतन ऊंच-नीच व छोठे-बडे के भेद-भाव को दूर करता है । मानव का 
मानव के द्वारा शोषण नही होगा । 
लक्ष्य: 3 

मध्य भ्रदेश के सायर नगर में २ अक्टूबर, १९५१ को सन्त विनोबा भावे ने भूवान 
झान्दोलन के अन्तर्गत पाँच करोड एकड़ भूमि (50 ॥शं)०॥ 8८8७) श्राप्त करने का तक्ष्य निर्धारित 
किया था | इस पर कुछ लोगी ने उनसे प्रश्य किया कि आप इतनी अधिक भूमि का वया करेंगे २ 

* इसका उत्तर उन्होने निम्नलिखित शब्दों में दिया :-- 

““यद्मपि मेरा पेट बहुत छोटा है । दरिद्रवारायण का पेट बहुत बड़ा है। इसलिए मेरी 
मॉग ५ करोड़ एकड भूमि की है। यदि किसी परिवार में पाँच सदस्थ हो तो वे मुझको उस परिवार 
का छठ्वाँ सदस्य मानले, तभी मैं उस परिवार की कुछ भूमि का पॉचवा या छठ्वाँ भाग माँगता हैँ।” 
आज तक की प्रगति : 

४. इस आन्दोलन को प्रारम्भ हुए आज लगमग १९ बं हो गये हैं और इस समय में सन्‍्द 
विनोबा भावे ने बिहार, उत्तर प्रदेश, जासाम, आश्र, उडीसा, केरल, तामितवाड, पंजाब, पेप्सू, 
दिल्सी, बम्वई, बंगाल, मध्य प्रदेश, मैसुर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि तभी राज्यों की पैदल 
यात्रा पूरी कर ली है । अब तक उन्होंने इस आन्दोलन के अन्तर्गत ४२७ लाख एकड से भी अधिक 
भूमि एकत्रित कर ली थो | भूमि वितरण से करीब चार लाख से भी अधिक परिवारों को लाभ 
पहुँचा है । इसके अतिरिक्त ग्रामदान आन्दोलत के परिणामध्व््प अव तक ६८०८ समूचे गाँव ग्राम- 
दाल के रूप मे प्राप्त हो चुके है। ग्रामदाव आन्दोलन के सम्बन्ध मे बिनोबा जी का मत है कि 
“ग्रामदान आन्दीलन आत्म दर्शंत की खोज है। यदि ग्राम राज्य में से गव॑ का 'ग निकल जाय तो 
शेष रहता है .राम राज्य', ग्रामदान उसी की मोर एक यत्व है 7 यही नही, सेकड़ो स्थ्री-पुटपी ने 
अपना जीवन त्तक दान दे रखा है। इस प्रकार आज शभृंदान आन्दोत्नन केवल भ्रृमि के ही दान 
का आन्दोलन नहीं है, चरन्‌ इसके अल्तगंत, सम्पत्ति दान, ग्राम दान, जीवन दान, श्रम॒दाव, बुद्धि 
दान आदि, भी सम्मिलित हो गये है! यही कारण है कि इस आन्दोलन का सन्देश न केवल भारत 
तक सीमित है, बल्कि पश्चिमी राष्ट्र जँप्ते इग्लैंड, अमेरिका, जम॑ती जादि सभी इससे प्रभावित हैं। 
भूदान की महिसा :' 

* भेदाव आन्दोलन की प्रशंसा करते हुए-श्रोमत्रारायय अग्रवात ने अपने एक लेख में लिखा 
है कि इस ज्ान्दोलन के फलस्वरूप भूमिहीन कृपको के पास छोटे-छोटे सेत हो जायेंगे। उनका मत 
है कि बड़े-बड़े ज्ञेतो की अपेक्षा छोटे-छोटे खेतो पर खेती करना अधिक साभप्रद है क्योकि इन छोडे- 
छोटे खेतों में तन, मन, घन से कार्य करके हमारे कृपक सुविधा से अपनी पारिवारिक आवेश्यकताओी 
की सन्तुष्टि कर सकेते है । यही नहीं, आये जाकर कृपक आसावी से सहकारी समिति बनाकर 
सामूहिक रुप से बीज, खाद, बन, सिंचाई तथा विक्री आदि का प्रवन्ध कर सकते हैं। मह आन्दोलन 
ग्रामीण क्षेत्रो मे सहकारिता को जन्म देगा । अज्ञान्ति के स्थान पर शान्ति, एकता, प्रेम, धर्म, सत्य, 
अहिसा, सहयोग की भावना उत्पन्न होयी । श्री भगवानदान केला के अनुसार “यह १६वि अहिसक 
ऋत्ति का मा प्रस्तुत करती है। इसके पीछे विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन की प्रेरणा है ।” 


( १२८ ) 


भूदान आन्दोलन से लाम : 


इससे बहुत वडा लाम होगा कि लोगो मे करतंव्य-्शक्ति की वृद्धि होगी तथा वे स्वावलम्वी 
बनेंगे । सेवा व नैतिकता को भी वृद्धि होगी । भ्रुदात यज्ञ के रूप में होने वाली अहिसक क्रान्ति से 
सर्वोदयी कल्याणकारी समाज का निर्माण होगा । भारी असमानता दूर होगी । हमारा कल्याणकारी 
राज्य वी स्थापना वा स्वप्न और अधिकार सातार होगा । 


कुद्ध सुन्व 


भूदाद आन्दीलने को तीत भागों में वाट देना चाहिए! श्रथम भाग का कार्य भूमि 
एकन्रित करन तक ही सीमित रहना चाहिए । दूसरे भाग का वायं प्राप्त की गई भूमि को उपजाऊ 
वनाना होना चाहिए ताकि भूमिहीत किसान तुरन्त उस पर खेती करके अपने परिक्षम का फल 
प्राप्त कर सर्तें। चूंकि प्रत्येक आन्दोलन कये सफ्लतापूर्वक चलाने के वास्ते बन को आवश्यकता 
है। इसलिए तीसरे भाग का का आन्दोलन के वास्ते घन एकत्रित करना होना चाहिए । 

भह घन प्राप्त की गई भूमि को उपजाऊ बनाने व अन्य कायों में प्रयोग में लाया जाना चाहिए । 


इसके अतिरिक्त भूमि के वितरण में देरी होना वास्तव म एक दुख की बात है। इससे 
आन्दोलन भें शिथिलता आ जातो है । अत भूमि वितरण दा काये तुरन्त किया जाना चाहिए । 
किन्तु इस वांत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि भूमि सिर्फ उन्हीं भूमिहीन व्यक्तियों को 
मिले जिनको कि उसकी सद्से अधिक बावश्यक्ता है । यह भी देखता चाहिए कि क्या बह व्यक्ति 
उस पर फौरन खेती करने को अवस्था में है ? खेवी कि आथिक इकाइयाँ ही रहती चाहिए । 


चतुर्थ पचवर्षोष योजना में भूमि सुधार 


चतुर्थ पच्वर्षीय भोजना मे भूमि सुधारों को कृषि विकास योजना का एक महत्वपूर्ण 
अग माना ग्रया है। चतुर्थ योजना काच से भूमि सुधारों की दिला में तिम्त कदम उठाये जाय्रेंगे-- 
(॥) योजना काल भूमि सुय्रारा को कार्यान्दित करने पर विशेष जोर दिया जायगा। (॥) दाज्य 
सरकारें जग्ान के प्रचलित स्तरा एव पट्टूं दारी से सम्बन्धित अन्य शर्तों मे आवश्यक सश्ोधन करेगी 
जिससे कि उत्पादन पर अनुकूल प्रमाव पड़े ॥ (70) योजना काल में भूमि के अधिकारों का अभिलेखा 
तैयार करने की विशेष व्यवस्था को गयी है । (४) राज्यो की योजनाओं में भूमि की छोटी-छोटी 
टकाइया को मिलाने पर २८ ४ करोड ₹० के व्यय करने दी व्यवस्था की गयी है। (९) कृषि 
श्रमिक को बसाने पर राज्यों वी योजनाओं मे ५ ५४ वरोड़ ६० दी व्यवस्था की गई है । 
(७) थोजवाकाव में भूमि सुधार कार्यक्रम का साम्यिक मृल्याक्रन किया जायगा। 


२० 


भूमि के उपविभाजत एवं प्रपखण्डन की समस्या 
फशिकाशा) ण 5प्रकाश्ंणा था क्‍िबशालशात्रि0) 


प्रारम्भिक : 


पिछले अध्यायों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत की तीन चौथाई जनता का 
भाग्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हप से कृषि के साथ सम्बद्ध है। पर्याप्त कृषि-उत्पादन होने पर देश में 
घारो ओर खुशहाली तथा सम्पन्नता दिखाई देने लग्रती है। जबकि क्ंपि-उत्पादन कम होने पर 
सर्वत्र अभाव एवं निराशा व्याप्त हो जाती है । कृपको की स्थिति तथा कृषि का भाग्य किसी भी 
देश मे जिस तथ्य पर भुश्यत्ः निर्भर करते है, वह है कृषि की जोत । जोत अत्यन्त छोटी होने पर 
बहुत अधिक श्रम करने पर भो अपेक्षाकृत उत्पादन कम प्राप्त होता है, जबकि अत्यधिक बडी जोत 
व्यवस्था तथा प्रबन्ध की हृष्टि से अनुपयुक्त रहती है । भारत मे दुर्भाग्य से अधिकाश कृषक-परिवारों 
के पास बहुत ही छोटी णोते हैं। यद्यपि कतिपय जमीदारो व राजाओ के पास बहुत बड़े खेत भी 
हैं, पर इसका अनुपात बहुत्त थोडा है । जोत बहुत छोटी होने के कारण अधिकाश कृपको के लिए 
कृषि एक अनाथिक एवं अलाभप्रद व्यवसाय रह जाता है, उनके श्रम का उन्हे पूरा पुरस्कार नही 
मिलता तथा (जी का विनियोग बढाने में उन्हे रुचि नही रहती ।7 


कृषि की जोत बहुत समय से इंसो स्थिति भे रहो हो सो बात नहीं है । यह पिछले 
अध्यायो में स्पप्ट किया जा चुका है कि उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक देश की जनता का ५५% 
कृषि में सनसत था । लेकिन कुटीर उद्योगों के प्रामव तथा अन्य कुछ कारणों से कृषि पर भार 
बढ़ने लगा । फलस्वरूप भूमि का उप-विभाजन प्रारम्भ हुआ तथा आज एक कृपक के पास्त औसतन 
एक एकड़ जमोन से भी कम है। अनेक कारणों से, जिनका विश्लेषण आगे किया जायेगा, कृपक 
की भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों मे विभक्त होने लगती है ठथा यह क्रम फिर चलता रहता है | इसके 
सिवाय कृषक के विभिन्न स्थानों पर स्थित खेतों का विभाजन होने से अपखण्डन को समस्या भी 
विशिष्ट रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है । नानावती तथा अजारिया के मताबुसार भारतीय 
क्पि के निम्तम स्तर के लिए भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डव की समस्याएं ही प्रधानतः 
उत्तरदायी है |£ 





(. छा. प्त. हयात : एक्कात & [80087 थे 8 060०३० पर 86 एण. [. ?, 43 
2. %, छ. एसथाबजशब( & व. ॥, 80806 - [एकांडए हिफ़व] ?70960, ९, 45 


( ६३० ) 


इप-विभाजन तथा अपखण्डन का अर्थ 
एशब्बणाए रण छिती-तात्॑जणा ग्राव होचट्याह्याक्रा००) 


उप-विभाजन का अथे : 

इप-विभाजन का अर्थ परिवार के विभाजन अथवा अन्य कारणों से भूमि का दो या 
अधिक व्यक्तियों के बीच विभाजन किया जाना है। हमारे देश मे यह परिपराटी सी चली आई है 
कि भू-स्वामी की मृत्यु के उपरान्त उसकी भूमि उमके सभी उत्तराधिकारियों के बीच बट-जाती 
है । अनेक पीडियो से चली आ रही उप-विभाजन की इस प्रक्रिया न बडी-बडी जोता को भी 
कितने ही छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वे अनाधिक हो 
गये है । 


अंपंजण्डन का अथे : 


अपखण्डन का अर्थ एक हो व्यक्ति को कुल भूमि का अनेक छोदे-छोटे टुकड़ों में 
विभाजित होना है नो एक ही स्थान में न होकर यत्न-्तव बिखरे रहते हैं। इस प्रकार अपलण्डन के 
अन्दर भूमि के टुकड़े एक ही स्थात पर स्थित न होकर विभिन्न स्थानों पर बिखरदे हुए हाते हैं । 
उदाहरण के लिए, मान लो कि एक परिवार के पास भूमि के चार टुकड़े है जो विभिन्न स्थानों पर 
स्थित हैं । परिवार के मुद्तिया की मृत्यु हो जाने के कारण इस भूमि का विभाजन उसके चार 
बच्चों भें होता है ! प्रत्येक बालक चारों दुकडो में अलग-अलग हिस्सा लेना चाहता है । परिणाम- 
स्वष्षप वह भूमि १६ भागो में अपखण्डित हो जाती है । यह भूमि का अपसण्डन कहलायेगा । 


समस्या का भ्राकार 


डा० हैरॉल्ड मात मे पूना के किसी गाव का अध्ययन करने के पश्चात्‌ १९१७ में बताया 
था कि १७७१ मे वहाँ औसत जोत (प्रति कृषक परिवार) ४० एकड थी । १८१८ मे यह घटकर 
१७१ एकड थी तथा १९१५ में ७ एकड रह गई। उन्होने यह भी बताया कि १९१४ भें ६० 
प्रतिशव खेत ५ एकड से छोटे थे । जबकि १० एकड से कम क्षेत्र वाली जोतो का अनुपात ८१% 
था । डा० मान ने अपनी इस खोज के वाद यह निष्कर्ष दिया था कि १८५० के बाद कृषि-जोतो 
की स्थिति व आकार मे आमूल परिव्तत हुए थे। जहां पहल ९-१० एकड से छोटे खेत अपवाद- 
स्वरूप थे, १९१५ तक (दक्षिण के अवधिकाश गाँवों में) अविकाश खेतो का आकार &-१० एकड मे 
कम हो गया था। कोकृण के एक गाँव का अध्ययन करने के पश्चात्‌ बो० जो० रानाडे ने अपनी 
रिपोर्ट (8००ा०गा6 6८ 8०८8 808५ ० ७ ॥णा्ा शञ386) में बताया कि उस क्षेत्र में 
७७ प्रतिशत जोतें अनाधथिक थी--यान्ती तीन-चौथाई से अधिक कृपक-परिवा रो को क्ृपि-व्यवसाय से 
लाभ प्राप्त नही हो रहा था ।2 


इसी प्रकार भ्री ए० डी० पटेल ने १९३७ में प्रकाशित अपनी पुस्तक 
कि गुजरात में १९०१ में जहाँ ५ एकइ से छोटे खेतों का अनुपाद ५८% था १ ' से यह जनुपात 
बढ़कर ८२% हो गया । डा० भगत ने वम्बई राज्य के भिवाडी तालुका का अध्ययन करके बताया 
कि १८८६ में ५ एकड से छोटे खेतों का अनुपात ४९ ७% था १६०३ में यह ६२ ७% तथा 
१९२१ में बढ़कर ७४ २९% हो गया ।४ रे 


१६४० में टॉमस तथा रामाहृष्णण वी एक रिपोट के अनुसार दक्षिण के गाँवों मे 


औसत जोत का क्षंत्र २१ एकड था। इनमे ६८% जोवें एक एकड से तथा 
४५ त्तः (५ 
छोटी थी ६ 4] एः ॥ ४२% आधी एकइ से 
[ फज़ा- 8 शक्षा। (७०९३ ४ए जएर #त5ा, छ्ट 
2 5 पर हा ता 50) €॥ 80०० छु2४ ए [804, ए 400 
3 १४५०॥७ & भिधादाजा छत, एए 2॥0- 
हि 


हक <& छवणएशइशाबए। 50600 दाउशा ६ ॥]42०४- & [२८३णा७६४ एए 30] & 


( १३१ ) 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ के अध्ययन 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वार १९४० में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कानपुर जिले मे 
१९२५ तथा १९४५ के मश्य औसत जोत (प्रति कृषक परिवार) ३९१ एकड से घटकर २७ एकड़ 
रह गईं थी | 

प्रथत्त पंचरर्षोण पोजना के एक परिद्िष्ट मे प्रस्तुत निम्द तालिका भी इस तथ्य की 
शोर सकेत करती है कि भारत मे कृषि जोते कितनी छोटी हैं ।? 


राज्य ५ एकंड़ से छोटी जोतों का प्रतिशत कुल कृषि-्षेत्र का प्रतिशत 

उत्तर प्रदेश ८२ ३८८ 

बम्बई श्श्३े १४४० 

आसाम ६६२ २६० 

मैसूर ६६२ २५ रे 
हिमाचल प्रदेश ९५ ० छ१० 

उड़ीसा छड रे ३०१ 

विहार ८३ ३ उपलब्ध नही 
मध्य प्रदेश ५१४५ १०७ 
ट्र।बनको र-कोचीन ९४ १ ॥३॥ 


इस तालिका को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि १९५० के पूर्व तक 
अधिकाश क्ृपको के पास ५ एकड से कम भूमि थो। हमे साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि हिमाचल 
प्रदेश को छोडकर अन्य राज्यों में भूमि का बहुत कम भाग छोटे किसातों के पास था । 

१६५१ में प्रकाशित जनगणना रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति ओसत जोत १८९१ व १९५१ के 
बीच निम्न प्रकार से पाई गई थी .३ 


बर्ष एकड़ [प्रति व्यक्षित) 
१८९१ १०९ 
१९०१ १०३ 
१९११ १०९ 
१९२१ १११ 
१९३१ १०४ 
१९४१ ण्ह्ड 
१९५१ छाटड 


ब्रो० भहलनवीस ने १६५५ मे लगभग १४२५ गाँवों का सर्वेक्षण करके निम्न तालिका 
प्रस्तुत की 


जोत का झाकार कृषक परिवारों का अनुपात कुल जोती गई भूमि का अनुपात 
(एकड़ में) (प्रतिशत) (प्रतिशत) 
र है मिह |] १७ अतिशत 
४ १७ श्३ १६ 
१०-२० रे रह 
२७० से अधिक 4 डण 


प्रो० महलनवीस के मत में १६५५ में औसत जोत प्रति परिवार ४७२ एकड थी 
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( ३२ ) 


एक अग्य सर्वेक्षण ()ए 55 ) के अनुसार १६४५८ में ६ करोड ६० लाख कृपक परिवारों 
के पास ३१ करोड एकड़ भूमि थी । इनमे ७० ७ प्रतिशत कृषक परिवारों के 9035 एकड' से भी 
कम भूमि थी तथा कुल जोती गई भूमि का केवल १६ ८ प्रतिशत भाग इन के पास॑ था। 
जोती गई भूमि का २० प्रतिशत भाग केवल १ प्रतिशत कृषक परिवारों के अधिकार मे था तथा 
औसतन इसके पास ४० एकड से अधिक बडे खेत थे। ५-१० एकड की जोतों का अनुपात कैवल 
९ प्रतिशत्‌ था तथा कुल क्षेत्र का २० प्रतिशत इनके अन्तगत था ॥ 


प्रो० दातवाला मे एक छेख मे यह बताया कि देश के २३ प्रतिशत कृपक परिवारों के 
पाए भूमि नही है। अन्य परिवारों के विषय में उन्होंने निम्न तालिका प्रस्तुत की है * 


जोत का आकार परिवारों का कुल क्षत्र का अनुपात 
(एकड में) प्रतिशत (प्रतिशत में) 
७ ०१-२ ४९ ३८ १५ ६ रद 
२४०-४ ९९ १३ ४९ १००९ 
#००-९ ९९ १२५० १८ ४० 
१०००-४९ ९९ ११८३ ४७ छ४ 
9५० ००-९९ ९९ ०७६ १० ३४ 
१०० से अधिक कइट ७२० 


स्पष्ट है कि अधिकादा क्पक परिवारों के पाम वहुत ही छोटे खेत है । यदि औसत जोत 
को ४४ एकड भी मान लें तब भी यह देखकर आइचय होता है कि अन्य देशों की तुलना मे भारत 
की औमतन जोत बहुत छोटी है। प्रो» जैन का मत है कि औमत जोत, इस्लैंड मे ६२ एड, 
डेन्पार्क भें ४० एकड, हालेड मे २६ एकड स्विट्जरलेण्ड में २५ एकड तथा जमंत्री भे २१ एकड है।* 
केवल जापान में औसत जोत हे एकड के लगभग है। लेकिन आधुनिक ढग से खेती करने के कारण 
वहाँ उपज खूब होती है । 


डा० भट्टाचायं के मतानुसार अमरीका में तिम्ततम जोत का आकार १५० एकड है, 
जबकि औसतन ५०० एकड के ही खत वहाँ दिखाई देते है ॥ 


रिजव॑ वैक के एक सर्वक्षण के अनुसार आज भी केरल में ८६५% जोतों का क्षेत्र 
२५ एकड से कम है, जवकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मद्रास मे यह अनुपात क्रश ६८ ६४%, 
३४ ३६% तथा ४५% है। 


१६६१ को जनगणना के अनुसार देश के ४६९ लाख कृपक परिवारों मे से लगभग 
११% के पास एक एकइ से भी कम भूमि थी । २५ एकड से कम जोठ वाले परिवारों का 


अनुपात कुल परिवारों मे ४३% था, और कुल मिछाकर ६० परिवारों के पास ५ एकड से भी 
कम भूमि थी ॥! 


एस० एस० मदाल्मी के एक लेजर में जोतो के आकार बी दृष्टि से कृपक परिवारों 
को छोटे मध्यम व बडे कृपकों की तीन श्रेणियों मे बाटा गया है। श्री मदाल्गी का अनुमान है 
कि यदि २४ एकड से कम जोत वाले परिवारों को छोटे कृपक के रूप मे लिया जाव तो कुल 
परिवारों मे उनका अनुपात १९६१ से ३४ ४% था। २५ से ७ ५ एकड तक के मध्यम श्रंणी के 


कृषकों का अनुपात ३७ १४ था तथा ७ ५ एकड से अधिक जोत वाले (बड़े) कृपक परिवारों का 
अनुपात कुल मे २८ ४% पाया गया। 


एश (ता, शैशालल जा छटछ॥णाल 06ए 800 एणाएजं एाधया86 (897! 959) 
उ, ॥, 27998, #ै006 ॥ उथायययातज्ा, 00000 962 
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१९६१ की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर ही यह निप्कपं दिया जा सकता है कि 
भारत में प्रति परिवार औसत जोत का आकार ७ ७ एकड है| परन्तु फिर भी घने आवाद राज्यो 
में औसत पारिवारिक जोत औसत से बहुत कम है। इस तथ्य की परुष्ठि निम्न तालिका से 
होती है ४ 

आ० भा० औतत से अ्रधिक जोत 


औसत पारिवारिक जोत (एकड़) 


राजस्थान-- १६; पजाव--१ ३ ८; महाराष्ट्र--१२ ९, गुजरात--१२ ५; मध्य प्रदेश-- 
१०६; मैसूर--१ ०५; आन्श्न प्रदेश---८ 
आ० भा० औसत से कम जोत 


उत्तर प्रदेश--५१३; उदीसा--५' २; बिहार---४८; आसाम---४ ७; पश्चिमी बंगाल-- 
४-९; मद्रास---४“ ६३ जम्मू तथा कश्मीर--३:८ एवं केरल १८ 


लेकिन यह उल्लेखनीय हैं कि राजस्थान के उत क्षेत्रों में औसत पारिवारिक जोत बहुत 
अधिक है जहाँ भूमि अपेक्षाकृत वहुत कम उपजाऊ है । इसलिए क्ृपि उत्पादकता राजस्थान में अन्य 
प्रान्तों की अपेक्षा कम है। यद्यपि भ्रूमि के आकार के साथ-साथ भूमि की प्रकृति का भी महत्व 
होता है, तथापि यदि जोत अनाथिक है तो कृपक उसमे पु"जी लगाते मे असमथे रहता है। दुर्भाग्य 
से भारत मे जोतें तो छोटी हैं ही, उनकी उद्रामक्ति भी बहुत कम है । 


सोवियत रूस में बहुत बड़े क्लेत है। अमरीका में भी भौसत खेतों का आकार लगभग 
१५७५ एकड है, फिर भी हे एकड़ की औसत आकार वाले जापान की तुलना मे वहाँ प्रति एकड 
उत्पादन बहुत कम है । 


जोतों का विभिन्न परिवारों में वितरण 


हमारे नियोजक देश को समाजवादी समाज की स्थापना के पुनीत लक्ष्य को ओर ले 
जाना चाहते है, परन्तु ऐसा प्रतोत होता है कि कृपि मे अब भी पर्याप्त विषमता विद्यमान है । 
हमारे कहने का आशय यह वहीं है कि समस्त भूमि को सारे कृपक परिवारों से समान रूप से 
बाँट देना हो समानता का द्योतक है। फिर यह जरूरी है कि कृपकों के पास कम से कम इतनी 
भूमि हो कि वे न केवल अपने परिवारों का भरण-पोयण कर लें, अपितु देश की शेप जनता के लिए 
पर्याप्त खाद्यान्न व औद्योगिक कच्चा माल भी जुटा सके । 


यदि इस तथ्य को दृष्ट्मित रखा जाय तो तिम्न तानिका द्वारा यह निष्कर्ष सहज ही 
निकाला णा सकता है कि भारत में कृषि जोतो का वितरण अत्यन्त दोपपूर्ण है ! 


कृषक परिचार कुल कृषि भूमि का अतुपात 
फ्रवम्त २० प्रतिशत का 
अगले १७ प्रतिशत ०१ 
अगछे १० प्रतिशत ०्च्द 
अगले १० प्रविशत २१ 
अग्रठे १० अ्तिझत ७ 
अगले १० प्रतिशत ध्६ 
अगले १० प्रतिशत ११० 
अगले १० प्रतिशत १९० 
बतिम १० प्रतिशत ५५६ 
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( शए्रेंड ) 


उपरोक्त सभी आँकडे यह बताते है कि भारत में अधिकांश हपकों के पास बहुत ही 
छोटी जोतें हैं तथा श्रम व पूजी का समुचित उपयोग ऐसी स्थिति में सम्भव नहीं है। भूतकाल 
से लेकर अब तक कृषि की जोतों के विभाजन का क्रम चल रहा है तथा यदि हृढतापूर्वक इस 
प्रवत्ति को रोका नहीं गया तो सम्भव है इससे कृषि का विकास कुछ वर्षो में परर्णत अबहद्ध हो 
जाय, वयोकि कृषकों को यदि जीदिका-यापत के लिए पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त नही होता तो उन्हे 
श्रम तथा पूजी की मात्रा बढाने मे कोई रुचि नही होगी । 


खेतों का अपखण्डन अथवा बिखरा होना 


भारत मे न केबल कृषि-जोत छोटे-छोटे टुकड़ों भे बेंटी हुई है, वल्कि एक ही कृपक की 
जोत बिखरी हुई भी हैं। इस समस्या को अपखण्डन की समस्या कहा जाता है । वास्तव में जैसा 
कि कीटिंग का मत है, किसी भी पिता की सम्पत्ति का उचिद्र वितरण तभी माना जाता है, 
जबकि उसकी अच्छी व खराब दोनो प्रकार की जमीन को भी समात रूप से बाँठा जाय । भारत 
में पिता की सम्पत्ति पर अधिकादत सभी पुत्रो का (अब सभी सन्‍्तानों का) समात अधिकार माना 
जाता रहा है। जमीन का बेंटवारा करते समय अलग-अलग स्थानों पर स्थित भूमि को समान टुकड़ों 
में बॉट लिया जाता है । इस प्रकार एक पुत्र को भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूमि प्राप्त होती है और 
28३ हलो व वैलों को लेकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुताई-बुआई था कटाई के लिए 
जाता है। 


खुसरो व अग्रवाल ते निम्न तालिका द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि उत्तर 
प्रदेश व पश्चिमी बयाल मे जोतें भिन्न-भिन्न खेतो के रूप में किस प्रकार बिखरी हुई है * 


उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल 
ज़ोत का आकार जोतो की सस्या जोत का आकार जोतो को सख्या 
एकड़ में प्रति खेत प्रति एकड एकड में प्रति खेत प्रति एकड 
०१-९४ ३६० २०२ ० ०१-१ २५ ३०६ का 
२५-५५ इएर६३ १६७ १२६२५० ७६ ३५ 
४०-७५ ८ह€४ है डए २५१३७४५ ९४ ३० 
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स्पष्ट है छोटी जोतें अधिक विखरे हुए खेता के रूप मे हैं, जबकि बडो जोतो के खेत 
बिखरे हुए बहुत कम है । 


भूमि का उपविभाजन तथा अपखण्डन: कारण 


कि (१) #षि-जोत में व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रवेश--यह हम पिछले एक अध्याय मे बता 
चुके है कि त्रिटिश शासन के आरम्भ होने से पहले भारत मे कृपि की जोतों पर आम-समुदाय का 
अधिकार था। लेकिन अंग्रंज सरकार दे भूमि को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप मे परिवर्तित कर दिया 
तथा भूमि के स्वत्व को पूणें अथवा आश्विक रूप से हस्तातरित करने के भी अधिकार व्यक्ति को 
प्रदात किए गए। भ्रो० देसाई का मत है कि इस प्रकार के अधिकारो के मिलने पर यह स्वाभाविक 
था कि परिवार के सभी सदस्य, जो पहले सयुक्त रूप से कार्य करते थे, अब इन अधिकारों का 
प्रयोग करते तथा भूमि का बँटवारा करके स्वतस्त्र रूप से खेती करते ।3 


] 06. (६७॥0686. एए०६१ ७५ एव #०09०४-॥00, 9 40। (००००७) 
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(२) हृषकों द्वारा भूमि का आंशिक रूप से हश्तांतरण--प्री० श्षेल्वेंकर का कथन है कि 
१९वीं झताब्दी के मध्य से जैसे-जैसे जनसस्या के वृद्धि के कारण कृषि पदार्थों के मूल्य तथा भूमि 
के लगाने में वृद्धि हुई बहुत से कृपको ने अपनी जोतो को आशिक रूप से दूसरे ऐसे व्यक्तियों को 
क्ृपि हेतु देना प्रारम्भ कर दिया, जिनके पास भूमि नहीं थी। गद्यपि इससे भूमि के स्वत्व में 
तो परिवतत नही हुआ, पर कृषि को जोत छोटे-छोटे टुकड़ों में बेँटती चली गई 


(३) जनसंल्या में वृद्धि --जनसंख्या के अध्याय में यह बताया जा चुका है कि १८५० के 
बाद जनप्नस्या की वृद्धि अधिक तेजी से हुई है। इसके अनिरिक्त वंकल्पिक आय के खोत समाप्त हो 
जाने के कारण कृषि पर निर्भरता बढती गई । कितनी विचित्र बात थी कि जब पाईचात्य जगत 
सुप्त अवस्था में था, भारत व्यापार एवं डद्यागो की हृष्टि से उन्नतिशील था तथा जब पाश्चात्य 
देशों में औद्योग्रिक क्रान्ति श्रारम्भ हुई, मारतीय जनता कृषि पर निर्भर होती गई। उद्नीसवी 
शताब्दी के मध्य मे जहाँ केवल ५५% व्यक्ति कृषि पर प्रत्यक्षत. निर्मर धे--१६३१ त्तक ७५% 
व्यक्ति कृषि द्वारा जीविका प्राप्त करने लगे थे। जनसंख्या की वृद्धि तथा कृषि को निर्भरता बढने के 
साथ-साथ भूमि की कुल जोत मे वृद्धि नही हुई । अनुमानत १८४० के आसपास २० करोड एकड 
भूमि जोती जातो थी । उन्नीसवी क्षत्राब्दी के उत्तराध में अनेक अकाल पढ़े, छेकिन जनसख्या फिर 
भी बढती गई। जनसरया १९०१ तक २३ ५ करोड हो गई लेकिन कृषि क्षेत्र बढ़कर केवल २२ 
करोड़ एकड हुआ | निम्व तालिका जतसरया तथा कृपि-क्षेत्र का अनुपात बताती है तथा यह घिड 
करती है कि किस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत जोत कम होतो गई । 


बर्ष कृषि की कुल जोत जनसंख्या 

(करोड़ एकड़ मे) (करोड़ो में) 
१८९१-९५ र१४ड ३२३६ 
१९०१ स्र्१ २३६ 
१९११ २३० २४९ 
१९२१ श्रच्र रष्८ 
१९११ २३८ २७६ 
१९४१ रद5६ ३१ ३ 
१९५१ ड्ण्श्‌ २५७ 
१९६१ ३३०४० डर 
१९६८ ३५० ५२० 


आर्थिक नियोजन के पिछले १९ वर्षों में भी कुल कृफिःक्षेत्र मे से १५% ही वृद्धि हो 
सकी । स्पष्ट है, यदि जनसंख्या की वृद्धि तथा कृपि-क्षेत्र के जिस्तार का क्रम इसी प्रकार चलता 
रहा तो डर है १९८० तक् प्रति व्यक्ति कृपि-क्षेत्र का औसत “४ एकड स भी कम हो गाएगा। 


(४) उत्तराधिकार के नियम--डा० राधाक्मल मुकर्जी का मत है कि भूमि के उप- 
विभाजन त्तथा अपखण्डन की जो समस्या पिछले ५०-६० सालों से प्रबल हो उठी है, वह मुख्यतः 
अंग्रेज न्यायाघीशो द्वारा हिन्दू एवं मुसलमान उत्तराधिकार के नियमों के अनुचित अनुवाद का ही 
परिणाम है ।2 हिन्दू मान्यताओं के अनुसार (वगाल को छोडकर) पिता की सम्पत्ति पर सभी पुत्रो 
का, तथा इह्लामिक परम्प्राओ के अनुसार सम्पत्ति पर पुओ्रो व पुत्रियो का अधिकार था। क्यो 
नामक कषंत्र ज लेखक ने एक वार बताया कि भारत मे पिता की मृत्यु के पश्चात जमोन का कहना 
ही क्या, पेड़ पर लगे शहद के लिए और यहाँ तक कि पेड़ को छाया के विभाजन के लिए भो 
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उत्के पुत्रों को लड़ते देखा जा सकता है ।! भूठकाल मे जनसख्या कम थी और साधारणतथा शवों 
शवाब्दी के अन्त तक भूमि का विश्ञाजन अपवाद स्वरूप ही किया जाता था। लेविन वोसवी झत्ताब्दी 
के प्रारम्भ से उत्तराधिकार के नियमों का उपयोग विदेशी न्यायाधीशों ने इस हृष्टि से किया कि 
भूमि का विभाजन एक आम रिवाज बनता चला गया। 


(५) कुटोर उद्योगों का पधाभव--भ्रूमि पर जनाधिवय के लिए कुटोर उद्योगोंवा 
पराभव भी काफी सीमा तक उत्तरदायी रहा है । कुटीर तथा लघु उद्योगों के अध्याय मे इस तथ्य 
पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यहाँ इतवा वता देना पर्याप्त है कि आय के वैकल्पिक 
साधनों के नष्ट हो जाने के कारण क्षि पर निर्भर लोगो की सल्या बढती चली गई। फलस्वरूप 
भूमि की माँग एवं मूल्य मे वृद्धि हुई और कृपको ने अपनी जोतो को आशिक रूप से पदठे पर देना 
प्रारम्भ कर दिया ।£ बुढ़ीर उद्योगे का पराभव होने के दादजूद यदि वडे उद्योगो का पाश्चात्म 
देशी की भाँति विकास प्रारम्भ हो जाता तो भूमि के उपविभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


(६) ऋण-:प्रस्तता--भारतीय कृषक के बारे भे कहावत है कि वह ऋण भे जन्म लेता है 
तथा ऋणों का भार लेकर ही इस दुनिया से चला जाता है। प्रकृति को कोप दृष्टि अथवा अन्य 
कसी भी कारण से जब भी उसे ऋण की आवश्यकता होती है वह बपनी एक मात्र सम्पत्ति यानी 
भूप्ति का एक भाग गिरवी रख देता है| शाही कप आयोग (१९२७) द्था श्रामीण साख सर्वेक्षण 
(१९५४) की रिपोर्टों द्वारा यही ज्ञात होता है कि अधिकाशत कृषक करण लेते समग्र साहुकार के 
प्रास अपनी जोत का एक अ्रश गिरवी रस देता है। बहुधा प्राकृतिक प्रकपी से पीडित रहने के कारण 
बह पुराती गिरवी भूमि को छुडाने में श्रसमर्थ रत्ता ही है, अपने व परिवार बे भरण-पोषण के 
लिए उसे बार-बार भूमि फा थोडा अश गिरवी रखना पढ़ता है। फलस्वरूप भूमि अलगन्अलग 
टुकडो में वेट जाती है। यदि यह भां माल लिया जाय कि कृपक समय पर एक ही साहुकार के 
पास जमीन गिरवी रखता है तब भी वह साहुकार चूंकि उन भू-खण्डा को अलग अलग व्यक्तियों 
को जोतने के लिए देता है, भूमि का उपविभाजन नहीं रुक पाता । 


(७) भारतोय कृषक का भूमि से मोह--अनेक विदेशी विद्वानों ने, जिनमे बुचानत, कौटिंग 
तथा वीरा एन्टे आदि है जिम वात पर मुख्यत अश्य्चय प्रकट क्या है वह है भारतीय कृपक का 
भूमि के प्रति आकपण | क्छी दृपषक की मृत्यु होने पर उसके पुत्र समस्त जाथदाद मे 
हिस्सा बंटाना चाहते है और मूमि का भो विभाजन कर लिया जाता है। यदि विवेकपूर्ण विभाजन 
पद्धति हो तो एक सीमा के वाद भूमि का बेंटवारा करने की अपेक्षा उतने ही मूल्य का अक्ष 
जायदाद के दूसरे हिस्से मे लिया जा सकता है तथा एक पुत्र मकान का दूसरा भूमि वा स्वामी 
हो सकता है। यही नहीं, पैतृक सम्पत्ति मे भभि के प्रति भारतीय कृषकों भे सर्वाविक मोह होता 
है, चाहे वह कितना ही छोटा भूखण्ड वयो न हो | एक विचित्र वात और वहुधा देखी जाती है 
और वह है भारतीय जनता में [नगरों को जनता में भी) भूमि के स्वामित्व के श्रति एक भौरवानु- 
भूति वा होना । बहुधा लोग बडे गये के साथ कहते सुने जाते हूँ कि उनकी अमुंक गाँव मे जमीन 
हैं। भले ही वह जमीन अत्यन्त छोटी जोत के रूप में ही हो $ 


(5) भूमिहीन किसानो को बढतो हुई सख्या--भूमिहीन कृषकों की बढती हुई सख्या भी 
उपधिभाजन के लिए उत्तरदायी है। यह हम ऊपर बढ़ा चुके हैं कि आज २०% भारतीय कृषकों 
बे पास भूमि नहीं है। इसके विपरीत बडे-बडे भू-स्वामियों भे अकर्मप्यता बढ रही है और वे 
साकेदारी या पत्तीदारो के आधार पर भूमि अन्य लोगों को देने लगे हैं । यद्यपि भूमिहीन कृपकों 
को सख्या १८५० के बाद बहुत तेजो से बढो है, तथापि जहा भी जिसे किसो भूमिहीम कृपक' को 
अवसर मिला, उसमे बड़े भू-स्वामी से एक छोटा भू-खण्ड पत्ती या सामें पर लेकर जोतना शुरू कर 
दिया । थॉर्नर एवं थॉनेर ने अनेक व्यक्तियों से भेट करने के बाद बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान 
पजाब, आश्रम एव मैसूर मे साझे पर खेती करने की यहू प्रणाली बहुत लोकप्रिय है और अनेकों भू- 
स्वामियों ने जमीन को उपखण्डो में वॉट+र पत्तोदारी को जोतने के लिए दे दिया है | यद्यपि 
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इससे बहुत-से भूमिहोन कृसको को भूमि प्राप्त हो गयी है, पर भूमि बहुत-से छोटे-छोटे खण्डों में 
भी बेंट गई है । 

(६) कृषकों को अशानता एवं प्रशिक्षण--कृषि भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन की 
समस्या के लिए भारतीय कृषकी की अज्ञानता एवं अशिक्षा भी किसी सीमा तक उत्तरदायी है। 
अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण भारतीय कृपक कृषि भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन से उत्पन्न 
होने वाले गम्भीर दोषो से अनभिन्न रहते हैं इसलिए वे चकबन्दी तथा सहकारी कृषि ज॑सी लाभप्रद 
सोजनाओ तक का विरोध करते हैं । 


कृषि भूमि के उपविभाजन तथा अपखण्डन के झ्राथिक प्रभाव 
([ह2०0०ए४६८ ९९९७ ए॑ $00-तएंडांण बाएं विश्वश्ाएशा्िंगा ता 4ह॒तंत्परप्ाएश त00765) 


उपविभाजन एवं अपछण्डन के लाभ 


(१) सोमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग---एक संदर्भ में हम ऊपर यह बता चुके हैं 
कि जापान में औसत जोत लगभग ३ एकड की है जबकि भाश्त मे औौसत जोत ७ ७ एकड के लगभग 
भानी जाती है । छोटी जोत होने का सबसे बडा लाभ यह है कि कृपक झपने सीमित साधनों का 
सर्वोत्तम एवं इष्ठतम उपप्रोग कर सकता है। छोटे खेत प्रशासन की दृष्टि से काफी सुविधाजनक 
रहते हैं । जापात में खेत छोटे होने पर भी उपज काफी अधिक होती है। यह हम जानते हैं कि 
भारत के अधिकाश कृषक निधन हैं और ८-१० एकड से बड़ा खेत जोतने के लिए उनके पास 
पर्याप्त साधन नहीं हैं । 

(२) आत्म-विर्भरता--पिता की सम्पत्ति का सभी 8! में वितरण होने से सबको 
जीविका-य!पन हेतु स्वतन्त्र साधन मिल जाते हैं और अन्य पश्चिमी देशों की भाँति छोटे भाशयों 
की प्रैग्रेजों की कृपा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नही होती । भूमि उसकी है त्तथपा श्रम का 
समूचा पुरस्कार उसे प्राप्त होगा, यह भावना कृषक को उत्साहित करती है तथा उसकी कार्य-क्षमता 
सहन ही बढ जाती है। सम्पत्ति विशेषकर मूमि का स्वत्व कुछ हाथो में केन्द्रित होने की अपेक्षा 
सबको प्राप्त होता है और इस प्रकार पू'जीवादी तत्त्वो का विकास नहीं हो पाता । 


(३) मानछूत के विरुद्ध सुरक्षा--जे० बो० शुक्ला ने गुजरात के एक तालुका का 
अध्ययन करके यह बताया कि खेतों का छोटी-छोटी इकाइयों में तथा दूर-दूर स्थित होना एक 
अन्य हृष्टि से भी लाभदायक है। बनेक बार गाँव के एक छोर पर वर्षा होती है और दूसरा छोर 
सूखा रह जाता है। दोनो क्षेत्रो मे छेत होने पर कृपक अपने समय, श्रम तथा बैलों का उपयोग 
कम-सेन्कम उस क्षेत्र से तो अवश्य कर छेता है जहाँ वर्षा हुई है ॥ 


(४) विविधता का लाभ--डा० मुकर्जी अपनी पुस्तक (२७०) 8000009 एव 08) 
में भूमि के अपखण्डन का एक और लाभ बताते है। उनकी राय में भिन्न-भिन्न भूखण्डो की उर्वरा 
शक्ति एवं प्रकृति मिन्त प्रकार की रहने से इनमे विविध प्रकार की फसलें दोई जा सकतो है ! कृपक 
की इस प्रकार एक ही समय में अथवा अलग-अलग समय मे भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त हो 
जाते हैं तथा वह सभी वस्तुओ मे व्यस्त रह सकता है । 

(५) रोजगार का साधन - आय का वँकल्पिक साधन नहीं होने से छोटे कृषकों की 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो सकती है । खेत भत्ते ही छोटे क्यो न हो, कृषक का जीवन-निर्वाह तती 
किसी ने किसी प्रकार हो जाता है । यहो नही, भूमि का स्वत्व उसकी प्रतिष्ठा का प्रत्याभू है । 
भूमिहीन कृपक की कोई प्रतिष्ठा या साख नही होती । थदि आज दो एकड से छोटे खेती को छीव 
लिया जाय तो करोडो कृंपको को वैकल्पिक रोजगार देने की समस्या उपस्थित हो सकती है । 


(६) गहरी कृषि के लिए प्रोत्साहव--भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन होने से 
कृषि भूमि छोटे-छोटे खेतों मे विभाजित हो जाती है । इन छोटे-छोटे खेतो में गहरी खेती द्वारा 
अधिकतम उत्तादन प्राप्त करना सम्मव हो जाता है। सभी जानते हैं कि वर्तमान दशाओं में भारत 
में गहरी ब्ेतों की सवसे अधिक आवश्यकता है । 
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(जि: 


(७) उपज के विपणन सें सुविधा--भूमि को छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभाजित करने से 
जो उत्पत्ति प्राप्त होती है वह मात्रा मे इतनी कम होती है कि उसे सरलता से आस-पास के भागों 
में बेचा जा सकता है। परिणामस्वरूप विपणन के व्ययों मे बचत हो जाती है । उपज को सग्रह 
करने, पास को भण्डी तक ले जाने आदि व्यय बच जाते है । 


(८) भारतोय कृषि पद्धति के श्रनुकुल--यह सवविदित है कि भारतीय कृपक अशिक्षित, 
अज्ञाती तथा निधन हैं। उसके पास कृषि के यन्‍्त्रों का अभाव है । उसकी कृषि पद्धतियाँ भी पुरानी 
बिसी-पिटी हैं जो कि छोटे-छोटे खेतो के लिए ही अधिक उपयुक्त है। सेत का आाकार छोटा रहने 
के कारण कम पूजी से हौ काम चल जाता है। छोटे बेतो के लिए बडे बडे यन्त्र भी अनुपयुक्त एव 


अनाथिक रहते है। अत स्पष्ट है कि कृषि भूमि का उपविभाजत एवं उपखण्डन भारतीय कृषि 
पद्धति के अनुकूल है । 


(९) अन्य लाभ--छोटे-छोटे खेतों पर कृषि करने से परिवार के सदस्यों को अधिक 
सप्नय तब व्यस्त रखा जा सकता है, तिरीक्षण व्ययो म कपी हो जाती है त्तपा पूजीवादी कृषि 
पद्धति का बिनाञञ होता है । 
उपविभाजन एवं उपछण्डन के दोष 


(१) कृषि वे विकास मे बाघक-डा० हैराल्ड के अनुसार भारतीय कृषि के विकास मे 
सबमें वड़ी बाधा छोटी जोतो के रूप मे आतो है । यन्त्रो का उपयोग छोटे खेतों मे नहीं किया जा 
सकता और फलस्वरूप समय तथा श्रम की बचत सम्भव नही हो पाती ॥? इसी पभ्रकार डा० अहमद 
का कथन है कि छोटे खेत समृद्धिशाली कृषि के विकास में बाधा डालते हैं, क्योकि वैज्ञानिक उप- 
करणी एव उत्तम किस्म के बीजों का इनमे उपयोग नहीं किया जा सकता (४ 


(२) चारे के अभाव का कारण--प्रो० देसाई के मतानुसार भारतीय प 288 की निद्ृष्ट 
उपादेयता एवं निम्नतर उत्पादकता के लिए चारे की कमी उत्तरदायी है, तथा चारे के अभाव का 
भुग्य कारण कृषि-जोतों का अत्यन्त छोटा होना है ।? बडी जोत होने पर खेत का एक भाग चारे 
के लिए छोडा जा सकता है। बसे भी फसल कट जाने के बाद बडी जोत होने पर पर्याप्त चारा 
उपलब्ध हो जाता है । 

(३) अधंबेकारी को समस्या--भारत में कृषि-जोत बहुत छोटी होने के कारण कृषक के 
समूचे परिवार को काम नही मिल पाता | वीरा एस्स्टे का कथन है कि यदि खेत बहुत छोटे हैं तो 
इस पर निर्भर सभी व्यक्तियों को काम नहीं मिल पाता तथा उन्हे जीविकायापन के लिए या तो 
अन्यत्र काम करना पडता है (जो साधारणतया कठिनाई से मिलता है) अथवा उपज कम होने के 
कारण उधार लेकर गुजारा करना पड़ता है | वे यह मानती है कि कृषक का श्रम एवं वेलो तथा 
पूजी के अन्य साधनों का इप्टतम उपयोग तभी हो सकता है जब कि जोत पर्याप्त रूप से बडी हो । 
लेकिन जोत छीटी होने पर कृपक परिवार के सदस्य काम में रत तो रहते हैं, उन्हे जरूरत से बहुत 


काम मिल पाता है | इा० मुकर्जी के मत से भूमि का अत्यधिक उपविभाजन इृषक की जकर्मण्यता 
तथा उसकी ऋणग्रस्तता का एक मुख्य कारण है ।5 


(४) लागत मे वृद्धि--छोटा छलेत होते पर भी कृषक को बैलो, हलो व कुएँ की वही 
व्यवस्था करनी पड़ती है, जो उचित आकार के बडे खेत के लिए उसे करनी चाहिए। फलस्वरूप 
उत्पादन को लागत बडे ज्ेतो की तुलना मे अधिक आती है। द्र दूर खेतो के होने से श्रम तथा 
समय का क्षपव्यय भी काफी होता है और कृषि को लागत बढ जाती हैं । दी० पी० सिश्ञा कै मत 
में ५०० मौटर की दूरो पर खेत होने पर लागत मे अग्रलिखित प्रकार से वृद्धि होती है ॥* 
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कफ की ७००: 


(-३३६..) 


कार्य लागत में वृद्धि 
जुताई हेतु श्रम का आवागमन ४ ३ प्रतिशत 
खाद का परिवहन-ब्यय २०'श४ ,, 
फसल का परिवहन-व्यय १४३२ ,८ 


४०-७४ २*३ प्रतिशत 


इसके सिवाय चौकोदारी ब अन्य व्यवस्था-सम्बन्धी सभो व्यय बढ़ने के कारण लायत में 
काफी बृद्धि हो जाती है । 


(५) कृषक की रुचिहोनता--जव खेत को इकाइ्याँ बहुत छोटो अथवा/एवं बिखरी हुई 
हो तो सिचाई के साधनों, उत्तम कृपि-प्रणालियों एवं अन्य सुधारी के सम्बन्ध में करषक कोई रुचि 
नही ले पाता । सभी खेतों से सिजाई की समुचित व्यवस्था हो सके यह भारतीय कृपक के सामर्थ्यं 
की बात नहीं है। वह प्रकृति पर हो सारी कृषि को छोड देता है और जैसा कि हम जानते है, 
प्रकृति भारतोय कृपक के प्रति कपालु नहो है । डा० अहमद ने श्री विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तुत विवरण 
के आधार पर बताया है कि प्रति एकड औसत उपज का मूल्य जापान में १५० रु० है, जबकि यह 
भारत में केवल २५ २० है ॥! स्पष्ट है कि कृपक को रुचिहीनता का कारण तया प्रभाव कम उपज 
के रूप मे प्रगट होता है तथा इसकी पृष्ठभूमि मे उपज को लघु इकाइयाँ विद्यमान है। कृषि-अ्रणाबी 
में कृषक उस समय त्तक सुधार नही करता चाहेगा जब तक कि उसकी जोत पर्याप्त आकार की 
नही हो जाती । 


(६) भूमि का प्रपध्यय--अत्यधिक छोटी जोत होने पर भी बाड वसाने व खेत की 
सीमा-निर्धारण में भूमि का काफी अपव्यय हो जाता है तथा छोटा खेत और भी छोटा लगने लगता 
है। फलस्वरूप भूमि का जितना अच्छा उपयोग होना चाहिए, वह सम्भव तहीं हो पाता और बहुधा 
कृपक जमीन को परती छोड देता है। पंजाब के एक अनुमान के अनुसार ६ प्रतिशत भूमि का 
उपयोग इसलिए नही हो पाता कि वह वहुत ही छोटी इकाइयो में है, क्योकि १० प्रतिशत भूमि 
बाड़ व सीमा बनाने में खर्च हो जाती है । 


भारत में जितनी भूमि इस समय कृषि के अस्तमंत है, यदि ठीक ढग से इसका ही 
उपयोग किया जाय तो खाद्यान्न तथा औद्योगिक कच्चे माल का बेतंमान अभाव निश्मन्‍्देह ही 
समाप्त हो जाएगा । 

(७) सिच्चाई में क्षत्ति--छोटे खेतों मे कृपको को प्रत्येक ह्थिति में हानि होती है चाहे 
व्‌ सिचित क्षेत्र हो या नहीं । डा० कैप द्वारा प्रस्तुत तालिका इस कथन की पुष्टि करती है कि छोटे 
खेतों मे सिचित क्षेत्र मे भी कृपकफ को वहुत घाटा रहता है * 


प्रति एकड़ प्रति एकड प्रति एकड़ 

जोत लागत उपज का मूल्य चारा 
रू रू र्‌० 

०्नभू रद्द १७३ श्र 
श१० र्ण्८ श्ट४ड २४ 
१०-२० श्टड श्८१ डे 
२०-२५ १७८ १७६ श्र 
४० से अधिक श्ड१ श्डछ १ 


(दो) अन्य हानियाँ--जितने कृषि-सम्बन्धी अभियोग न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाते है, 
अधिकाशवतः के भूमि की सीमा से सम्बन्धित होते है । बाड़ या सीमा के विवांद की लेकर हृपको में 
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जो मुकदमेवाजी होती है तथा अनेक बार जो झयगडे होते हैं. उनके प्रभाव से बह जीवन भर मुक्त 
नही हो पाता । 


इसके अतिरिक्त जब भूमि की इकाई बहुत छोटी होने के कारण उपज बहुत कम होती 
है तो हृपत्र के लिए अपने व परिवार के भरण पोपए तथा लगान की अदायमी के लिए ऋण छेता 
अनिवाय हो जाता है। वह अपनी जोत वा एक भाग गिरवी रखता है तथा इस प्रकार ऋण ग्रस्तता 
एवं उपविभाजन का कुचक्र (श०7०५$ था) प्रारम्भ हो जाता है । 


इसके अलावा उपज का स्तर अत्यन्त छोटा होने के कारण आज भी कुल कृषि-उपज का 
दो तिहाई से प्रधिक भाग भण्डी म विक्री के लिए नहीं आ पाता | लघु-स्तरीय उत्पादन के कारण 
अधिकाश हृपकों के लिए आज भी कृषि उपभोग के साध्य से सम्बद्ध हे लाभ अथवा विनिमय के 
साध्य से नहीं। भौर जो कुछ उपज मण्डी तक आती है उसका लाभ अधिकाशत बिचौलियों या 
मध्यस्थों को प्राप्त होता है जो छोटे-छोटे अशो में गावों से इस उपज को इकटठठा करते है ।! 


समस्या का समाधान 


उपरोक्त हानियों को देखने के बाद यह अनुभव होने लगता है कि भूमि के उपविभाजन 
घर अविलम्ब रोक लगाना तो आवश्यक है ही धंतमान लघु इकाइयों को बडी जोरो के रूप मे 
परिवर्तित करना भी अनिवाय है ताकि कृषि एक लाभप्रद व्यवसाय वन जाय तथा एक' प्रगतिशील 
कृषि-व्यवस्था का देश में आविर्भाव व्यावहारिक रूप भे हो सके । उन उपायो को जिनके हारा इस 
समस्या का निराकरण हो सकता है हम मुख्यत निम्न भागो मे बाट सकते है 


(१) चकबन्दी 

(२) न्यूनतम जोत 

(३) आथिक जोत था इष्ठतम जात 

(४) उत्तराधिकार के नियमों में परिवतन 
(५) सहकारी कृषि 


(१) चकबन्दी--जोता की चकवन्दी का अथ है बिएरे हुए खेता के स्थात्त पर कृपक को 
एक चक अश्ववा उत पेतों के बुल मूल्य के बराबर एक खेत प्रदान करना। छोटे एवं बिखरे खेतो 
की समस्या का एक मात्र समाधान चकबन्दी ही है। चकवन्दी का काय कृषकों द्वारा ऐच्छिक रूप 


से सहकारी सस्थाओं के माध्यम से अथवा सरकारी अधिकारियों द्वारा ग्राम पचायत के सहयोग से 
सपादित किया जाता है। 


चकवन्दी का काय सव प्रथम १६२१ मे पजाब में श्री डालिग के निर्देशन मे प्रारम्भ 
हुआ। वहा छोटे व बिखरे खेतों के एकीकरण हेतु सहकारी समितियों का गठन किया गया । यह 
ऐच्छिक चकक्‍्वन्दी थी। उत्तर प्रदेश मे भी ऐच्छिक स्तर पर चकबन्दी के प्रयास किए गए, पर मे 
सफल नही हए | घोरे घोरे प्रान्तीय सरकारों ने बहुत छोटी जोतो की चकबन्दी के लिए दबाव की 
नीति अपनाली । देशी स्थासतो में भो चकबन्‍्दी के लिए विभिन्न सरकारो ने कानून बताए। लेकिन 
इतने पर भी कृपको के विरोध के कारण चकबनन्‍्दी की नीति वहुत सफ्ल नही हों सकी । 


_ स्वतन्त्रता के बाद इस दिशा मैं काफो प्रगति हुई है। केन्द्रीय सरकार ने द्वितोय योजना 
के मध्य से राज्य सरकारों को चकवन्दी का झाघा श्यय देता प्रारम्भ किया है । द्वितीय योजना के 
अन्त त्तक २ ६६ करोड एकड भूमि की चकबदो ही चुकी थी, जबकि तृतीय योजना के अन्तर्गत 
२८ करोड एकड भूमि में चकवन्दी हुई। इस प्रकार कुल मिलाकार तोन योजनाओं 
में लगभग ६ करोड एकड भूमि की चकवन्दी को गई। १९६६-६७ तथा १९६७ ६८ मे कुल 
मिलाकर ८४ लाख एकइ स॑ अधिक भूमि की चकबन्‍्दी को गईं। १९६८-६९ में ४५० लाख एकड 
भूमि की चक्वन्दी करने का प्रावधान था । 


]. ग्रेशा080ा ०ए था 7 ॥50-3 


( रेड! ) 


(२) च्यूनतम जोत--स्वठन्त्रता के पश्चात्‌ खेतों के उपविभाजन को एक सीमा के 
पद्चातु रोकने के लिए अनेक राज्यों में कानुन बनाएं गए हैं। इसके अन्तगंत न्यूनतम सीमा का 
निर्धारण किया गया है । सीमा से छोटे खेतों का विभावन अथवा आशिक रूप से अतरण अवैधानिक 
साना जाता है ! पिछले १५ वर्षों मे कानून द्वारा कुछ राज्यों मे न्यूबतम भूमि-सीमा का निर्धारण किया 
गया है । इसके बाद भूमि के उपविभाजन को अवध माना गया है। उत्तर भ्रदेश में न्यूनतम सीमा 
३3 एकड़, मध्यप्रदेश में सिचित व गैर सिचित क्ष तो के लिए क्रमश. ५ व्‌ १० एकड तथा असम 
में ५ बीघा क्षेत्र को न्यूनतम माता गया है। इन सीमाओ का तिर्वारण स्टैण्डई, क्षेत्र के आधार 
पर किया जाता है । 


परन्तु योजना आयोग ते स्वीकार किया है कि वैकल्पिक रोजगार के अभाव में ये कातृव 
प्रभावशाली नही हो सके हैं और भूमि का उपविभावन जारी है। 


(३) भापिक जोत एच इष्टत्तम जोत--आथिक जोत का साधारण एवं सरल भाषा मे 
अर्थ है, वह जोत जो कृषक व उसके परिवार को पर्याप्त आय प्रदाव कर सके । आशिक जोत 
कितने बड़े आकार को होनी चाहिए, यह कहना तो सम्भव नही है । फिर भी पर्याप्त आय-प्राप्ति 
को एक आदेश मापदण्द माता जा सकता है। इसका निर्धारण भूमि की किस्म एवं कृपक परिवार 
के आकार के आधार पर सुविधापूर्वक किया जा सकता है । बड़े खेतो के विपरीत आशिक जोत के 
अन्तगंत साधारणतया छोटे खेती को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें उत्तम किस्म के औजारों, 
बीजों व खाद आदि का उपयोग किया जा सके । यदि जोत बडी है तथा उत्पादन हेतु उपकरण 
एवं साधन अपेक्षाकृत कम है, तो वृहत्स्तरीय कृषि लाभप्रद नहीं हो सकती । पूंजी की पर्याप्त 
उपलब्धि के कारण अमरीका में १५० एकड़ का खेत तथा इगलेड में ०-६० एकड का खेत बहुत 
बड़ा नहीं होगा, लेकिन पू'जी के अभाव के कारण भारत में १० एकड का खेत एक अनाथिक जोत 
बन जाएगा, क्योकि यह बहुत वेडा है ।* 


कीटिंग ने अपनी पुस्तक [७५ 2000०) ॥0 80॥08/ ]960८॥0--प्ृष्ठ ५२-३) 
में बताया है कि एक कुएं तथा छोटे-से मकान के साथ ४०-५० एकड भूषि क्रिसी परिवार के लिए 
आिक जोत हो सकती है| डा० मान ने २० एकड का एक ब्लेत आर्थिक जोत के रूप में माता है | 
उत्तर प्रदेश के लिए काग्रे स ग्राम्य-सम्तिति ने १५ से २० एकड की जोत को आर्थिक जौत माता था। 
लेकिन प्लाउड कमीशन ने बगाल के लिए २३ एकड हो झ्राथिक जोत माना है, तयोकि बंगाल की 
भूमि अपेक्षाइत अधिक उपजाऊ है तथा वहां अनेक जिलो में दुहरी खेती होती है। श्री टी० विजय- 
राधवाघारी ने ४ से ६ एकड के खेत को, जिसमे पर्याप्त सावन प्रयुक्त किये जा रहे हो, एर' 
साधारण आकार के कृपक-परिवार के जीवन-निर्वाह हेतु पर्याप्त मात्रा है । 

१९३१ की जनगणना रिपोर्ट (ए0७ उश० ए। 4) में आधिक जोत के निर्धारण हेतु 
निम्व तथ्य बताएं गये थे : 


(30 कोल, को, एिथिलि एड प्रदृहि---रण्युक्त, सिव्ति एड सिन्पएई की; एफुत्शिल आएएणा 
होने पर छोटा खेत भी आथिक जोत की श्रेग्ी मे आ सकता है ! 

(भा) कृषक का धरम एवं निवरणता--छोटे सेत पर भी य द काफी श्रम किया जाए तथा 
कृषि-प्रणाली अच्छी हो तो वह कृषि लाभप्रद हो सकती है । 

(इ) झुषक का जीवन-स्तर--कृषि-व्यवसाय उस परिवार के जीवन स्तर हेतु पर्याप्त 
होना चाहिए | उच्चवर्ग के लिए बड़ा खेत होना जरूरी है। 

छेकिन आज, जबकि हम जन साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के छिए कटिबद्ध हैं 
तो ऐसी स्थिति मे समाज को उच्च व नीच वर्ग में विभक्त करना उचित नही है । 


वास्तव में ओथिक जोत का निर्धारण इस आधार पर होना चाहिए कि इसमे कृषि के 
सभी साधन, भूमि, श्रम, पूंजी व संगठन का इष्टतम संयोग हो । 
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कारें स की ग्राम्थ-सुधार समिति के अनुसार आथिक जोत मे निम्त तीन बातें सम्मिलित 
होनी चाहिए ४ 

(0) इससे कृषकों को उपयुक्त जीवन-स्तर हेतु साधन उपलब्ध होने चाहिए। 

(भ) सामास्य आकार के परिवार को इस जोत पर पूर्ण रोजगार प्राप्त होदा चाहिए । 

(एए) उप क्षेत्र की सम्पूर्ण अध॑ध्यवस्था पर इसका प्रभाव हो । 


अन्त में यही कहा जा सकता है कि वह जोत आथिक जोत है, जो साधारण आकार 
की हो तथा भ्राप्त साथनो के प्रयोग द्वारा जिस पर परिवार के सभी सदस्यी को लाभप्रद रोजगार 
मिल जाता हो । 


इृष्टतम जीत 

कुछ अधंशास्त्रियों ने आधथिक जरेत की अपेक्षा इष्टनस जोत के सिद्धान्त को मा्यता 
दी है। उनके भत्त मे इष्ट्तम जोत वह है जिस पर कृपक-परिवार से सदस्यों के श्रम व कृषक के 
पास उपलब्ध साधनों का इप्टतम उपयोग ही जाय त्तथा कृषक-परिवार को जीवन तिर्यात के लिए 
पर्याप्त आय प्राप्त हो जाय । प्रोफेसर दातवाला ने लन्दन में हुए (१९५०) अन्तर्राप्ट्रीय कृषि 
अधंज्ञास्त्री सम्मेलन में इष्टतम अथवा उपप्ुक्त आकार के खेत का तर्क प्रस्तुत किया था ) उपयुक्त 
भाकार में भो दे ही बात श्वामिल होनों चाहिए जो आंधिक जोत या इृष्टतम झेत में होती है । 


परन्तु इष्टतम, उपयुक्त आकार या आधिक णोत के सिद्धान्त भारतीय कृषि में कोई 
अर्थ नही रखते । हमारे यहाँ ७७% कृपको के पास ५ एकउ से भी छोटे खेत है । यदि खेत का 
इष्टतम आकार हम चाहते हैं तो इसके लिए मिट्टी को उर्वरा शक्ति के क्षाघार पर भूमिका 
पूर्नावतरण करता होगा जो एक अव्यावहारिक बात होगी। 


फिर ये सब तक इसलिए भी महत्वहीत है कि हमारे यहाँ सब खेतों के लिए पर्याप्त 
सख्या मे हल वे बैल भी नहीं हैं, राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे की रिपोर्ट सख्या ७४ के अनुसार भारत मे 
१९४५ भें ६ करोड १७ लाख खेत थे और प्रत्ति छेत औसतन ० ७ हल थे । साथनो (हल व बेल) 
के आधार पर भूमि का उपयुक्त आकार निश्चित करता रोमास तो है, पर यह वास्तविकता से 
काफी दूर होगा ।? 

डा प्रफुल्ल सरकार पारिवारिक श्रम के आधार पर खेत के इष्टतम आकार का 
तिर्धारित करना भी अव्यावहारिक मानते है । क्योकि जब वर्षो ठोक होने पर फ्सल अच्छो होती 
हैं तो एक ४-५ एकड के खेत पर भी दूसरे मजदूरों को रखना जरूरी हो जाता हे जबकि फल 
अच्छी न होने पर एक छोटा परिवार भी निष्क्रिय रहता है। फिर यदि इस दिशा भे एक आदक्षं 
(तॉम) निश्चित हो भी जाथ तो भ्रमिको की कार्यक्षमता का अन्तर इष्टतम आकार का निर्धारण 
करने में बाघा डालता है । 


यदि इंप्ट्तम जोत्तो का निमाण बडे खेतों की सीमा निश्चित करने से प्राप्त अतिरेक 
भूमि के कारण क्या जाय तो सम्भव है मानवीय थम व धृजी के एक बड़े भाग को जो बडे खेतो 
से मुक्त होगी, उपयोग भें लाना एक समस्या बन जाय । 


_ , अन्तिम बात यह है कि चाहे के आथ्िक जोत हो या इध्टतम जोत, उत्पादन के अन्य 
साधनों (भूमि के अलावा) व परिस्थितियों (जीवन स्तर, मूल्य स्वर आंदि) मे परिवर्तन होते हो 
इष्टतम आकार में भी परिवत॑न करना होगा। अस्तु इष्दतम आकार निश्चित नहीं रह सकता । 


समान खेतो का तक--उपविभाजव की समस्या का एक हल यह भी है कि कृषि भूमि के 
वितरण मे व्याप्त विषमता को कम कर दिया जाय ! श्रो बलजीतसिह इस मान्यता को लेकर 
बताते हैं कि इससे दृषि में उत्पादकता वढ़ेगी क्योकि जोतों का आकार ठोक होने पर साथनों का 
बेहतर आयोग सम्भव हो जाएगा 7? पर यह आवश्यक नही है कि कृषि जोतो मे ब्याप्त विषमता 
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कम करने पर उत्पादकता मे वृद्धि हो जाएगी । इससे तो अच्छा यह है कि जिनके पास ज्यादा बड़े 
सेत हैं और जो उनका पुरा उपयोग नही करते उनसे भूमि लेकर छोटे काश्वकारों को दे दी जाय। 


(४) उत्तराधिकार के नियमों में प्रिवतेन--उत्तराधिकार के तिथमों में संशोधन किए 
जाएँ कि पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी संतान यदि धमरुव सम्पत्ति का वितरण करे तो बेतो का 
आकार स्युनतम सीमा से कम तही होता चाहिए। छोटे काश्वकारों की सम्पत्ति का वितरण ही 
बादि रोक दिया जाय तो यह समस्या सुलक सकती है । तथापि न्यूनतम जोतो का निर्धारण हुए 
बिना सम्पत्ति के वितरण को रोकना व्यावहारिक नही होगा । ये दोनो एक दूसरे के पुरक है। 


(५) सहकारो कृषि--वैसे तो सहकारी कृषि के अनेक रूप हो सकत हैं. परन्तु इसका 
बहुचचित रूप सहकारी संयुक्त कृषि है । इसी के अन्तगत कृषक अपनी छोटो २ जोतों को मिलाकर 
संयुक्त हूप से खेती करते है । यही कारण है कि महकारी सयुक्त कृषि को भी छोटी जोतों की 
समस्या के समाधान हेतु सुक्ताया जाता है । 


सहकारी सयुक्त कृषि के लिए प्रथम एबं द्वितीय योजनाओं में अपेक्षाहत अधिक 
प्रयास नही किये गए । तृतीय योजना वाल से इसके लिए एक व्यापक-स्तरीय कार्मक्रम बनाया 
गया । इस अवधि में ३१८ पाइलट प्रोजेक्ट बताए गए जिनमे प्रत्येक के अन्तगेत १० सहुकारो 
कृषि समितियों की राजकीय सहायता से स्थापना होनी थी ! वस्तुत: इस अभवधि में २७४६ 
समितियों की स्थापना पाइलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत की गई ! इनमें ५७,३६४ सदस्य थे और इनके 
अन्तगंत २७८ लाख एकड जमीन थी । इनके अलावा व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा २३२५२ सहकारी 
संमितियाँ स्थापित की गई थी जिनमे ६१,४७१ सदस्य थे और ३ लाख एकड कृपि-क्षेत्र था। 


१९६६-६७ में ५२१ सहकारी संयुक्त कृषि श्मितियों को स्थापना की गई । जून, १९६७ 
तक देश मे ८२५४ सहकारों संयुक्त कृपि ब्मितियाँ स्थापित को जा चुकी थी जिनके पास ११ लाख 
एकड कपि क्षेत्र था 


जनवरी, १६६८ से सहकारी कृषष सलाहकार वोड ने राज्य सरकारों को निम्त सुझाव 
प्रेषित किए . 

(१) नई पहकारी कृषि समितियां केवल उन्ही क्षेत्रों मे बताई जाएँ जहाँ इसके लिए 
अनुकूल वातावरण हो, (२) प्रत्येक समिति के पास समस्व भूमि के एकीकरण का निश्चित कार्यक्रम 
हो, (१) समिति की सारी भूमि पर संयुक्त रूप से घेती हो तथा (४) राज्य द्वारा इन्हें वित्तीय 
सहायता दी जाय । 





, विस्तृत विवरण के लिगु २०वाँ अन्याय देखे ! 


१२१ 


भारत में कृपि-उत्पादन तथा विकास 
(4शा०एरवे श90द्राणा था 070७ रिक्वं8 ता प्रात) 


प्रारम्सिक 


पिछले अध्याय मे हम भारतीय जथव्यवस्था मे कृषि के महत्त्व की व्याख्या कर घुके हैं। 
प्रस्तुत अध्याय में तीन ब्रात्रों का अध्ययन क्या जाएगा भूमि का उपयोग, देश में विभिन्न कृषि 
पदार्थों का उत्पादन तथा कृषि में विकास की दर । वस्तुत किसी भी देश की क्रषि के विकास हेतु 
कृषि क्षेत्र में वृद्धि ही पर्याप्त नही होती । यह भो आवश्यक है कि प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न 
फसलों की उत्पादकता की प्रवृत्ति की भी समीक्षा की जायेगी । 


भूमि का उपयोग तथा कृषि क्षेत्र 


किसी भी देश मे समस्त उपलब्ध भूमि कृषि योग्य नही होती । वतो, चरागाहो, मकातो, 
सड़कों और अतेक दुमरे उपयोगो के लिए भूमि छोडते के अतिरिक्त हमे वह भी छोडनी होती है 
जो किसी भी स्थिति मे फसलो के लिए प्रयुक्त नही की जा सकती अथवा जिस पर खेती करना 
लागत की दृष्टि से सवथा व्यावहारिक नही है। भारत में कुल भौगोलिक क्षत्र ३२ ७ करोड हैक्टर है 
जिसमे से लगभग २ करोड हैक्टर क्षेत्र की सूचनाएँ उपलब्ध नहीं है और लगभग १६ करोड 
हैवटर क्षेत्र पर कृषि नहीं की जाती अथवा उपरोक्त कारणों से कृषि करना सम्भव नही है। इस 
प्रकार कुल भौगोनिक क्षेत्र में मे लगभग ५९% कृषि हतु उपलब्ध नहीं है । शेप १४७ हैवटर भूमि 
का उपयांग इस प्रकार होता रहा है ! 


(करोड हैक्टर मे) 
१६५५-५१ श्र्ध्प-च ६९६७७ ९८ 
विशुद्ध कपि-सैत्र ११८७ १३ रेट १३८ (अनुमानित) 
एक से अधिक बार कृपित क्षेत्र १४२ १९१ शक 
कुल कृषि क्षेत्र १३ १९ श ४९ १६० 
चालू परती १०७ १११ न्ए्‌ 


इस प्रकार १९५० ५१ तथा १९६७-६८ के बीच विशुद्ध कृपि क्षेत्र (कुल क्षेत्र का) ८१% 
से बढकर लगभग ९४% होगया।! अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन बढाने के लिए नई भूमि को 
जोतने की यु जाइश अब समाप्त हो चलो है और हम केबल प्रति हैक॒दर उत्पादन (उत्पादकता) 
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बढ़ाकर हो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं । उत्पादकता में वृद्धि साधनों ह उपयोग को 
वढाकर ही की जा सकती है। एक से अधिक फसलें बोई जाए. तव भी उत्पादन में आशानुसार 
बुद्धि की जा सकती है। तीन या अधिक फसलों की खेती अभी भारत मे अत्यन्ध सीमित क्षेत्र मे 
सम्भव है। १९६७-६८ के अनुकूलत्म वर्ष मे भी केवल ७२ लाख हैक्टर भूमि में तीन या अधिक 
बार फसलें बोई गई । इस प्रकार कुल कृपि क्षेत्र का केवल १४% एक से अधिक फसलें प्रदात कर 
पाता है। 


विभिन्न फसलों का प्रारूप 
(छाए एथशए) 


यह हम पिछले ग्रध्यायों से स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत मे कृषि एक व्यवसाय वे होकर 
जीने का तरीका मात्र है। परिणामस्वरूप भारतीय किश्लान पहले खाने के लिए अनाज उगाता है 
और तत्यश्वात्‌ ही स्राधनों (भूमि व पूंजी) की उपलब्धि के आधार पर अन्य फसलों के लिए 
सोचता है। यह भी हमे स्मरण रखना है कि भारत का ८०% कृषि क्षेत्र प्रकृति की कृपा पर 
(वर्षा पर) निर्भर है और इस कारण भी व्यापारिक फसलों की खेती व्यापक स्तर पर नही की 
जाए णककी ५ लिस्क साहिक ९०४०-५१, १९६०-६१, ९५६४-६६ था १९६७-६८ मे, दिभिदा 
प्रकार के फसब-समूहो में प्रयुक्त भूमि क। विवरण प्रस्तुत करती है :? 


(लाख हैक्टर) 

१६५०-५१ १६६०-६१ १६६५-६६ १६६७-६५ 
३. अनाज ७८२ ९२० ९११ र्टट 
२, दाल १९१ र्३श २२१ श२७ 
३. कुल खाद्यात्न क्षेत्र... ९७३ ११५५ ११३२ १२१५४ 
४ विलहन १६६ स्श्ड सर्द २३६ 
2. रेशे वाली फसलें ३६ ९२ ९० श्र 


इस प्रकार भारतीय कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र खब्ान्नो के लिए प्रयुक्त क्रिया जाता है। 
१९४०-५१ में इनका अनुपात कुल क्षेत्र का लगभग ७४९८ था परन्तु १९६७-६८ मे यह बढ़कर 
<१५७ होगया । इस अर्वाध में तिलहन का क्षेत्र १२५% से बढ़रूर १४ ७५% तथा रेशे बरी 
फसलों के क्षेत्र का अनुपात ५१% से बढ़कर लगभग ६% हुआ | 

विभिन्न फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति* 

सुविधा के लिए हम भारत की प्रमुख फसलो को निम्न पाँच भागो में बाँट सकते हैं: 

१ खाद्य फसर्ले : बनाज व दालें 

२ विलहन मूंगफली, तिल, अलसी, अण्डी, सरसों, विनोले आदि 

३ रेशे बाली फसलें : कपाष्त, जूट, मेघ्ता 

४. बागान वाली फन्तलें : चाय, कॉफी रत्रर आदि 

४ अन्य * विशेष रूप से गन्ना, तम्बाक्‌, मिर्च बादि 

न _. इनमे से २९ प्रमुख फसलो तथा ५ गौण [कैला, काजू, लाख, कार्डेमम एवं टेपेइका) 

के विषय में नियमित रुप से समंक प्रकाशित किये जाते है। श्रमुख फसलों में सभी फसलों का 


अध्ययन एवं विश्लेषण की दृष्टि से महत्व नही है, अतएब हम कैवल मुख्य फसलो के वियय में 
विवरण प्रस्तुत करेंगे । 
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( १४६ ) 


खाद्य फसलें--'डाद्य फसलें देश के ८१% ऊृषि क्षेत्र मे बोई जाती हैं, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है। इनमें अनाज व दालें मुख्य हैं। अनाज की श्रेणी मे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा एवं 
मक्का का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है जवकि दालो में अधिक महत्त्वपूर्ण चना, अरहर हैं । 


चावल--चावल देश की ६० से ७०% जनससख्या का आहार है। इसकी खेती उवंरा 
भूमि मे, जहा पर्याप्त मिचाई व्यवस्था विद्यमान है, की जा सकती है। इस हृप्टि से पश्चिमी बंगाल 
विह्वार, उत्तर प्रदेश, आम्र प्रदेश व मद्रास चावल की केती के लिए अधिक उपयुक्त है। 


भारत मे चावलकी ज़ेती के सिए सर्वाधिक कृषि क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। 
अनुमानत कुल कृपि क्षेत्र का लगभग १/४ तथा कुल खाद्यान्नों के क्षत्र का ३८% केवल चावल के 
लिए प्रयुक्त होता है। निम्न तालिका १९५०-५१ से १९६७ ६८ तक को प्रदसि का चित्र प्रस्तुत 
करती है । 


चांवल क्षेत्र तथा उत्पादन 
१६५०-५१ १६६४-६५ १६६४-६६ १६६७-६५ 
क्षेत्र (लाख हैवटर) ३०८ ३६४ ३५३ ३६७ 
उत्पादन (लाख टन) ४ २०६ ३४५ ३०६ ३७९ 
प्रति हैवटर उत्पादन (किलोग्राम) ६६८ ण्‌७०३ ८६९ १०३१ 


उपरोक्त तालिका से यह सकेत मिलता है कि चावल के उत्पादन मे पिछले १७-१८ 
वर्षों मे पर्याप्त बृद्धि हुई है । प्रति हैवटर उत्पादन में हुआ सुधार भी काफी सतोपजनक है । यद्यपि 
१९६४-६५ इस हृष्टि से एक रिकॉर्ड वर्ष था पर उसके बाद के दो वर्षों में सूबे के कारण 
उत्पादन मे काफी कमी हुईं । लेकिन १९६७ ६८ मे पुन उत्पादन तथा इस वर्ष केवल प्रति हैक्टर 
उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। 


परन्तु भाज भी चावल की औसत उपज भारत में अन्य बहुत से देशो से कम है। 
जाप्राव में ४५०० किल्ों प्राम चीन में २५०० किलोग्राम तथा आस्ट्रेलिया में ६,१४० किलोग्राम 
चावल श्रति हैक्टर प्राप्त होता है जवकि भारत मे यह औसत १ हजार किलोग्राम ही है ॥! 


देश के विभिन्न राज्यों मे १९५८-५९ से १९६७-६८ के बीच जहा चावल का उत्पादन 
बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश मे कम हुआ है. पञजाब में इसकी बूद्धि चक्रबुद्धि दर से 


भर न मैसूर मे २२७% मद्रास मे २ ८९५ और पश्चिमी बगाल व आधछ्चप्रदेश मे लगभग २१५ 
रही है । 


गेहूँ- उत्तर प्रदेश हरियाणा, पजाब तथा गुजरात में गेहूँ जन साधारण का तथा 
राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश मे घतिक वंग का आहार गेहूँ हो है| गेहूँ के लिए उबंरा मिट्टी, 
सामान्य वर्षा तथा फसल पकने के समय यूखी हवाओं का चलना आवश्यक है । 
जहाँ चावल खरीफ की फमन है, गेह रबी की फसन कहलाती है। लेकिन गहूँ के लिए 
जो क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है वह चावल की तुततना से बहुत कम है । निम्त तालिका १९५० ५१, 
१९६४ ६५, १९६५-६६ तथा १६६७ ६८ की इस सदर्म मे प्रवृत्ति बताती है 
गेहूँ (क्षेत्र तथा उत्पादन) 


१६५०-५१ १९६४-६५ १६६५-६६ १६६७-६८ 


क्षेत्र (लाख हैक्टर) ९७५ श्रे४ १२७ श्ड्र 
उत्पादन (लाख टन) ब ध्ड६ १२२९ श्ग्द्र १६५ ७ 
प्रति हैक्टर उत्पादन (क्निोग्राम) ६६३ ९१३ <८रब श्श्१्९ 
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इस भ्रकार गेहूँ की उत्पादकता में प्रिछछे १७-१८ वर्षो में काफी वृद्धि हुई हैं। इसका 
अधिकांश श्रंय उत्तम श्रेणी के बीजों को दिया जा सकता है ! कुल मिलाकर ऊंची पैदावार बाके 
बीजो का क्षेत्र १६६६-६७ से १९६८-६९ तक इस प्रकार रहा था : 


ऊँची उपज वाले बीजों का क्षेत्रफल 


(गेहूँ, चादल, ज्वार, बाजरा व मक्का) (हजार हैकदर में) 
१६६६-६७ १६६७-६८ १६६८-६९ (लक्ष्य) 
चावल ८८७ श्ढ्टड ६383] 
गेहूँ ४४० २९४२ २०२३ 
बाजरा श्द डर० १०१२ 
मक्का २०७ रंट९ श्णग्धर 
ज्वार १९० ५९९ श्ण्श्र 


यह उल्लेखनीय है कि गेहूँ की ऊंची उपज वाले बीजो की किस्मे १९६७-६८ में केवल 
१४१६ लाख हैवटर मे बोने का लक्ष्य था परन्तु वास्तव मे २९४ लाख हैक्टर पर इसकी सेती की 
गई और यही उत्पादकता के १६६७-६८ मे अधिकतम होने का प्रमुक्च कारण था । 


परन्तु पिछले १७-१८ वर्षो में देश को जिस खाद्य सकट का सामना करवा पड रहा है 
उमके अन्तर्गत हम गेहूँ का आयात बहुत अधिक करता पड़ा है। १६६७ में करीब ६४ लाख दन 
गेहूँ विदेशों से, विभेषक्र स० रा० अमेरिका से मंग्राया गया था । 


१९५८-५६ व १९६७-६८ के बोच कुल मिलाकर वारपिक (चक्र वृद्धि) उत्पादव की 
वृद्धि दर ३ ०५% रही थी। यह वृद्धि गुजरात व पजाब से जहाँ क्रश ९ ८५% रही, मध्य- 
प्रदेश मे ५१% तथा महाराष्ट्र मे २४ को दर (वापिक चक्रबाद्ध) से उत्पादन पटा। राजस्थान मे 
भी गेहूँ के उत्पाद में उक्त अवधि में उत्पादन घटा है । 


बाजरा--बाजरा राजस्थान, आशध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब-हरियाणा के दक्षिणी 
जिलो में अधिक उगाया जाता है। यह अनाज ऐसी परिस्थितियों मे अधिक उत्पत्र हो सकता हैं 
जहाँ मूखी जलवायु हो। इसके लिए वर्षा अथवा घधिचाई की आवश्यकता भी बहुत कमर होती है। 
खू कि बाजरे की फसल वर्षा पर ही तिभंर है, इसका प्रति हैक्टर उत्पादत भी गेहूँ या चावल की 
तुलना में बहुत कम होता है। १९५०-५१ में वाजरे का दुल क्षेत्र ५० लाख हैव्टर था (जिसमे 
से ४०१८ राजस्थान में था) जो १९६७-६८ तक बढ़कर १२५ लाख हैव्टर हो गया (राजस्थान 
में अनुपात ४०% ही रहा) । इस अवधि में उत्प'दन २६ लाख टन से बढ़कर ५१ लाख टन तथा 
प्रीत हक्टर उत्पादन २८८ कित्रोग्राम से बढकर ४०९ किलोग्राम हो गया। जैसा कि ऊपर दो 
गई तालिका से स्पष्ट है, उपज की यह वद्धि मुख्यतया ऊँची उपज वाले बीजो के बढते हुए उपयोग 
का ही परिणाम है । 


ज्वार--मद्दाराष्ट्र, राजस्थान, मद्रास, मध्यप्रदेश, आपद्रप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को 
निर्धर जनता ज्वार ही का प्रमुख खाद्यान्न के रूप मे उपभोग करती है। खाद्यान्न के अतिरिक्त 
ज्वार का उपयोग पशु खाद्य के रूप में भी किया जाता है। ज्वार की सती के लिए भी साधारण 
मिट्टी, सामान्य वर्षा तथा मुष्क जलवायु की आवश्यकत्ता होती है । 


ज्वार के लिए कुत खाद्यान्न-ल्ेत्र झा तगमग २०% प्रयुक्त किया जाता है ) लेकिव 
उपज कुल उत्पादन की १० से १२% तक ही होती है दयोकि ज्वार का प्रति हैवटर उत्पादन 
काफ़ी कम होता है । अग्न तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है 
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ज्यार का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता 


१६५०-४१ १६६४-६५ १६६७-६८ 
क्षेत्र (लाख हैक्टर मे) १५६ श्छ्९ १८६ 
उत्पादन (लाख टन मे) भ्५ ९७ १०० 
प्रति हैवटर उत्पादन (किलों ग्राम) ३५३ ५४३ डरे 


यह उह्छेखनीय है कि १९५२ से १९६८ के बीच जहाँ बाजरे के उत्पादन में औसतन 
२% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुईं, ज्वार के उत्पादन में यह वृद्धि १४% थी । 


सकक्‍क--मवका भी पशु खाद्य एव मानवीय आहार दीतो मे प्रयुक्त वी जाती है । 
परन्तु मक्का की लेती के लिए १५४ से ३० इच वर्षा अथवा पर्याप्त मिचाई-व्यवस्था आवश्यक है। 
दक्षिण राजस्थान, पजाब, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश मक्का के सेती के लिए अधिक उपयुक्त 
हैं। १९ ५०-५१ में मवका को बेबी ३१६ लाख हैक्टर भूमि मे की गई थी तथा कुल उत्पादन 
उम्र बर्प १७ लाख टत था। १९६७-६८ में मक्का का क्षेत्र लगभग ५६ लाख हैब्टर तथा 
उत्पादन ६३ लाख टत था। इस प्रकार मकता के उत्पादन की वृद्धि १७ वर्ष में सर्वाधिक थी। 
इस अवधि मे प्रति हैक्टर उत्पादन दुगुना हो गया, और वापिक उत्पादन वृद्धि ३५% रही । 
ज्वार व बाजरे की भाँति ऊँची उपज वाले बीजो का उपयोग मक्का के लिए भी विरन्तर बढ 
रहा है । 


अन्य खाद्यान्न--उपरोक्त खाद्यान्नो के अतिरिक्त जो, तथा दालें मो भारत की खाद्य 
फसलो में पुल [ख स्थान रखती है। दालो मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण चना है। लेकिन १९४०-५१ से 
१९६७-६८ के बीच इनके क्षेत्र मे बहुत उल्लेखनीय वृद्धि तहीं हुई है। निम्न तालिका से इसका 
पता चल सकता है 


१६५०-२१ १६६४-६५ १९६४-६६ १६६६-६८ 


१ जो क्षेत्र (लाख हैक्टर) ३१ २७ ३२६ डरे 
उत्पादन (छात्र टन) रद २५ र्४ड ३५ 

प्रति एकंड उपज (किलोग्राम) ७६४ रह० ९०३ १०४३ 

२ चना क्षंत्र (लाल हैक्टर) ७५ ८९ ८० <रे 
उत्पादन (लाख टन) ३७ भ्ट डर ६० 

प्रति एकड उपज (किलोग्राम) ४८२ ६५० ४२६ रेड 

३ कअरहर क्षत्र (लाख हैक्टर) रर श्र २५ २७ 
उत्पादन (लाख दन).. १७ १९ १७ १७ 

प्रति एकड उपज (किलोग्राम) ७८८ ७५६ ६९९ इड७छ 

४ अन्य दालें क्षेत्र (लाख हैव्टर) ५४ श्रेष ११६ श्श्र 
उत्पादन (साख टन) ३० डछ ३९ चर 


इस प्रकार सभी प्रकार की खाद्य फसलों मे प्रति हैक्टर उपज आधिक नियोजन के पिछले 
१७-१८ वर्षो मे काफी सुधार हुआ है । 


गखाद्य फसलें 


रेशे वालो फसलें (१) कपास--कपास की खेती भारत में बहुत प्राचीन काब से की 
जाती रही है। परन्तु भारत मे केवल कुछ क्षेत्रों को छोडकर जहाँ भी कपास की खेती की जातो 
है, लम्बे रेणे वाली कपास उत्पन्न नही होती। वस्तुत कपास की खेतों के लिए ज्वालामुखी की 
लावा मिट्टी (चिकनी काली मिट्टी) आदशं मिट्टी द्वीती है जो मध्यप्रदेश, गुजरात व मद्रास के कुछ 
ही जिलों मे पाई जाती है। फिर भी जैसा कि आगे बताया गया है, लम्बे रेशे वाली कपास वी 
अधिकाश पूर्ति हमे आयात द्वारा ही करनी होती है । 


2 


६ १४९ ) 


कपास (क्षेत्र, उत्तादन तथा उपज) 


१६५०-५१ १६६४-३५ १६६५-६६ १९६७-६८ 


क्षेत्र (लाख हैक्टर) भर ८३ छ९ €० 
उत्पादन (लाख गाँठों मे). २९ ५७ हट ५६ 
प्रति हैक्टर उपज (किलोग्राम) ८८ १२३ श्ग्ट १८ 


इस प्रकार प्रति हैक्टर उपज के क्षेत्र मे वहुत अधिक प्रग्मति नहीं की जा सकी है । 
भारत की तुलना में खाटेमाला, मिश्र, संयुक्त राज्य अमरीका आदि ढेशों में ५ से ७ गृती 
कपास प्रति हैवटर प्राप्त होती है ।! पिछले कुछ दर्षो मे कपास के संदर्भ में दो प्रमुख परन्तु परस्पर 
सम्बन्धित समस्याएँ हमारे समक्ष उपस्थित हुई है--प्रथम उच्चकौठि की कपास की कमी तथा 
द्वितीय प्रति हैक्टर उपज । उपज को कमी के फलस्वरूप उत्पादन आशानुरूप नहीं बढ़ पाता तथा 
यदा-कदा प्रकृति के रोप के फलस्वरूप उत्पादन उल्टे कम होता है और कपास के अभाव का संकट 
और गश्भीर हो जाता है । 


अच्छी कपास का १९५०-५१ के बाद से सिरन्तर अधिकाधिक आयात किया जाता 
रहा है । औसतन इस अवधि मे प्रतिवर्ष ६ से ७ लाख गॉँठ कपास बाहर से मंगाई गई । १९६७ में 
९७६ लाख गांठो का आयात हुआ। १९६४ में भी ९३ लाख गाँठ कपान बाहर से आई थी 
जबकि १९६५ भे ४ ३ लाख साँठो का आयात हुआ 7 


परत्तु दूसरी ओर भारत से छोटे रेक्षे वाली कपास का निर्यात भी किया जाता है। 

१९५१ के बाद हमारे देश से प्रति वर्ष (औसत) २ से २६ लाख गाँठ कपास बाहर भेजी गई है) 

6 १ तेजी से बढ़ाकर देक्ष को इस दिशा में आत्मनिभेर होने के लिए गहरी खेती 
जा | 


वस्तुत कुल कपास-क्षत्र का ८०% से अधिक प्रर्णतया वर्षा पर निर्भर है तथा कपास 
की सती भी इस देश मे परम्परागत तरीकों से की जाती है। परन्तु १९५०-४१ से सरकार 
(केन्द्रीय) ने कपास विह्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किए। इनके अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में उत्पादन बढाने 
की सभी सुविधाएं थी वहाँ अच्छे बीजो का परीक्षण के त्तौर पर उपयोग किया गया । १९६६ 
तक सरकार ने कंची उपज वाले बीजो का उपयोग करने वाछे काश्तकारो को आज्षिक रूप से 
सहायता प्रदान की। १९६७ से केन्द्रीय सरकार ने ऐसे क्षेत्रों (पैकेज क्षेत्र) में स्दॉफ का शत- 
प्रतिशत तथा पीध सरक्षण का ५०५ देता प्रारम्भ किया है । इसके फलस्वरूप पैकेज कार्यक्रम वाले 
क्षेत्र मे बहुत वृद्धि हुई है । 

कपास का पैकेज-कार्य क्रम-क्षेत्रट 


(हजार हैवटर मे) 


१६६६-६७ १६६७-६८ १६६८-६६ (लक्ष्य) 
कुल क्षेत्र भ०५ €०्८ ६६ 
महाराष्ट्र रु० श्ध्र २२६ 
पंजाब ३434 २८६ २८६ 
गुजरात ९५ श्र ११५ 


इस प्रकार कपास के अभाव को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार सतद्‌ प्रयत्त कर 


१. प्रत्धि एकंड कपास का उत्पादव (पौड़ में) सोवियत रस ६९२, मैविसको ६१४, स० अरव 
गणराज्य ५९१, (१९६६-३७ मे) सं० राज्य धमरीका ५०८, पीर ४८५, विश्व का औसत 
३०४, पाकिस्तान २३५ तथा भारत ११४ (368४ 06 एथफ्गश ०० थं।, 9. 2] ) 
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(:पैले०  ॥ 


शे वालो फसलें * ट तथा मैस्ता!--जूट उद्योग विदेशी विनिमय प्राप्ति की दृष्टि 
से देश का सरमोधिक महत्वपूर्ण जिया है । परन्तु इस उद्योग का भविध्य विदेशी माँग के अतिरिक्त 
कंच्चे माल (जूट) की उपलब्धि पर भी निर्भर होगा । जूट की ४ उपलब्धि कैवल अत्यविक उपजाऊ 
क्षेत्रो मे (जहां वानी की भी प्रचुरता हो) हो सकती है ! इस दृष्टि ते आदर्श स्थिति पश्चिमी बगाल, 
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व उद्ीमा की है । 


१९५०-९१ रे छेक्क ४ ७ काछ हैक्टर शृप्रि मे जूट की खेती की गई थी तथा इस वर्ष 
३३ साख गाठ जुंठ को उत्पादन हुआ | तवसे छेकर १९६७-६८ तक जूट के क्षेत्र मं अनेक उतार- 
चढाव हुए है। १६६७ ६८ मे पहली बार लगभग ९ लाख हैवटर क्षत्र मे जूट को खेती को गई 
तथा अनुम।नत ६३ ७ लाख गाँठ का उत्पादन हुआ । अति हैक्टर उत्पादन १६५०-५१ में १०४३ 
किलोग्राम था जो १९६७ ६८ तक बढकर लगभग १३०० किलोग्राम हो गया । परन्तु कुल मिलाकर 
१६५८-१९ के बाद प्रति हैक्टर उत्पादद तगभग स्थिर रहा है। 

कपास की भाति जूट का उत्पादन भी माँग के अनुरूप नही वढाया जा सका है ओर 
फलस्वरूप भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पडता है। १९५० ५१ में लगभग २८ करोड़ स्पये 
की जूट बाहर से मेंगाई गई परन्तु इसकें अगले वष ६७ करोड रुपए की जूट का आयात्त हआ । 
इसके बाद १९५५-५६ तक १७४ में १८ करोड रूपए की जूट प्रतिवर्ष आयात को गई। १९४५-५६ 
से १९६५-६६ तक भी बहुत क्रम मात्रा मे जूट का आयात हुआ पर फ्सल खराब होने के कारण 
१९६६-६७ में पुन २१ करोड़ १पए की जूट बाहर से मेंगाई गई । 


जुट की कमी को दो प्रकार से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । प्रथम जूट की 
गहरी फेतो द्वारा, तथा द्वितीय, मेस्ता का उपयोग बढ़कर । 


पिछले कुछ वर्षों मे जुट तथा मेस्ता उत्पादक क्षेत्रों मे जुट मिला द्वारा १००-१०० एकड 
के खेतों में गहरी खेनी द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है । इसके लिए 
किसानों को मिलो द्वारा समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है सथा उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती 
है । कुछ ही समय पूव जूट अमुसन्धान सस्थान ने जूट की एक ऐसी सवर किस्म या बीज आविष्कृत 
किया है जिसमे १३ से ९४ ग्राठ प्रति हैक्टर का उत्पादन है सकठा है । फिलहाल जूट की गढ्री 
सेदी पश्चिमी बगाल तक सीमित है परन्तु आश्या है बिहार, उडीसा व आध्रप्ररेश के सिचित क्षेत्रों 
में भी इसका विस्तार हो सकेगा । 


मेस्ता घूट का प्रतिस्थापन कर सकता है । प्रथम योजना काछ में जूट का बहुत अधिक 
अभाव था और उसकी पूत्ति मस्‍्ता द्वारा की मई। तभो से मेस्ता का उपयोग बढ़ रहा है। 
१९५५ ५६ भे २-३ लाख हैवटटर क्षेत्र में मेस्ता की खती की गई थी, १९६७-६८ मे यह्‌ क्षेत्र बढकर 
३ १ लाख हैक्टर हो गया। इस अवधि मे मेस्ता का उत्पादन ११६ लाख गॉठ से घटकर ११ ३ 
लोख गॉठ हो गया । इस प्रकार मेस्ता की उत्पादकता १९६७ ६८ को अपेक्षा १६५०-४१ मे अधिक 
रही थी। परन्वु जूट के अभाव में इसके उपयोग के सिवाय कोई विकल्प शेष नही रह जाता ॥ 


सिलहन 


जैसा कि अध्याय के प्रारम्भिक पृष्ठो मे बताया गया है, कुल कृषि क्षेत्र का १४ से 
१५% तक तिलहन के लिए प्रयुक्त होदा है। भारत मे उगाए जाने वान तिलहनों मे प्रमुख इस 
प्रकार है. मूंगफली, सरसो, अलसी लिल (सेसायम) अरडी, तथा बितौले । वस्तुत* बिनौले कपातत 
के साथ ही प्राप्त हो जाते है, अत इनका क्षेत्र कपास के क्षेत्र के ममान ही रहता है। नोचे दो गई 
तालिका से यह ज्ञात हो जाता है कि तिलहन मे सर्वाधिक महत्वपूण मूंगफली है । इन सबसे तेल 
निकालने के बाद खलो का उपयोग पशु खाद्य व खाद के रूप में तथा तेल का उपयोग मानवीय 
भोजन के लिए किया जाता है । तिलद्वत ते प्राप्त खली का पर्याप्त मात्रा मे निर्यात भी किया जाता है। 


[. न्‍शढाय एटणाणाड 6ए ल' एए 270-73 


नोट--१९६७-६८ मे जूट के क्षेत्र का ५६% पश्चिमी बगाल व १८% बिहार मे श्रा। कुल 
उत्पादन का ६१% तथा १३% क्रमश इन दोनो राज्यो मे हुआ । 


( (११) 


विलहन--छ्षेत्र, उत्पादत एवं प्रति हैक्टर उपज 
१६५०-४१. १६६४-६६. १६६७-६5 


१. मूंगफली : (अ) क्षेत्र 24 छ्ड ६ 
(वि) उत्तादन ३५ हर श्८ट 
(से) उपज छछर भछ० छ्छर 
३ अरंडो : (जे) क्षेत्र ६ है ड 
[३] उत्पादन १ न १ 
[प) उपज ह्८६ १९५ २७५ 
३ तिल. : [ओ क्षेत्र श्र र५ २७ 
(ब) उत्पादन ४ है. है 
(से) उपज श्ग्र १७१ १५७ 
४. सरसों : (अ) क्षेत्र र१्‌ २९ श्र 
(व) उत्पादन ] १३ श्र 
(म) 2पज ३६३ ४२ हरे 
#. अ्रलत्ती : [ओ क्षेत्र श्ढ १७ १७ 
(व) उत्पादन ड़ डे दे 
(से) उपज २६२ १९४ २३१८ 
६ बिनोले ; (अ) क्षेत्र ५९ ७९ ८० 
(व) उत्पादन १० १७ २० 
[स) उपज श७र २१२ २४९ 


[(अ) क्षेत्र--लाख हैबटर मे; उत्पादन लाख टन में; उपज किज्रोग्राम प्रति हैक्टर मे] 


इस प्रकार मूंगफली व तिल की प्रति हैवटर उपतब्धि में सुधार वी अपेक्षा कपी होती 
जा रही है। अनसी के सच्दर्भ मे भी यही प्रवत्ति दिखाई देती है। फिर भी तिलहन का उत्पदन 
कुल मिलाकर बढ़ रहा है यह एक सन्तोप की बात है। 


बागात वाली फसलें 


बागान वाली फ्सनो में चाय, कॉफी तथा रबड का स्थान महत्वपूर्ण है। चाय इनमे 
सर्वाविक महत्वपूर्ण है। इसके तिर्यात द्वारा हमे लगभग १५० करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त 
होती है । १९६७-६८ मे तो भारत से लगभग १८० करोड़ रुपए की चाय का निर्यात हुआ था । 


यो चाय की छेती साधारणतया पहाड़ी ढत्ानी पर ही की जा सकती है जहाँ पर्योप्त वर्षो 
हो तथा मिट्टी काही उपजाअ हो! पूर्वी भारत (आसाम, पश्चिमी बंगाल तथा हिमालेग की निचली 
अँखलाएँ) में चाय का लगमंग ८०% क्षेत्र तथा उत्पादन केन्द्रित है जबकि शेप दक्षिणी भारत में । 


१९५०-४१ में चाय का कुल क्षेत्र ३ १ लाख हैवटर था तथा उत्पादन २७ है करोड़ 
किलोग्राम था । १९६७-६८ तक चाय करा क्षेत्र ३५ लासे हैक्टर तथा उत्पादत ३८ ३ करोड़ 
किलोग्राम तक बढ़ गया । इस प्रकार दाय के क्षत्र भे केवल १३% वृद्धि हुई जबकि कुल उत्पादन 
में ३९% वृद्धि हो गई। प्रति हैक्टर उत्पादन इस अवधि में ८७६ किलोग्राम से बदकर ११०० 
किलोग्राम हो गया | परन्तु ऐसा श्रतीत होता है. कि चाय की उपज मे बह वृद्धि दीर्धकाल तक 
नही चने सकेगी। क्योकि चाय की फ्सल प्रतिवर्ष नही उगाई जाती, अपितु चाय की झाड़ियों से 
निरन्तर कई वर्षो तक पत्तियाँ रे जा सकती हैं । जैसे-जैसे झाडियां पुरानी होतो जाती हैं चाय की 
उपलब्ध मात्रा भें उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। नई झाडियां लगाने के लिए सरकार अनुदान 
देती है पर अनुदान की राशि देना ही पर्याप्त नही है । 

१६६४ में चाय-वित्त (चारी) समिति ने बताम्रा था कि उस समय २१% झाडिया 
६० वर्ष से अधिक तथा ३०% ब्रत्य झाडियाँ २६ से ६७ वर्ष पुराती पाई गई थी । अस्तु, आधी 


( शश्र ) 


भाडियोँ ही २५ वर्ष से कम आयु की थी। दूसरी ओर पूर्वी अफ्रीका व ब्राजील में (जो हमारे विश्व 
के बाजार मे प्रतियोगी है) अधिकाश चाय वी झाडियां १२ वर्ष से कम्त आयु की है । 


एक बात और भौ अधिक महत्त्वपूर्ण है-और वह है, चाय के निर्यात का प्रश्न | 
लगभग १४ वर्ष पूर्व विश्व के कुल निर्यात का लगभग आधा भाग भारत से निर्यात किया जाता 
था । परन्तु १९६६-६७ ठक यह अनुमान घटकर ३३% रह गया | इसके कारणों का विश्लेषण 
विदेशी व्यापार के अध्याय में किया गया है। यहाँ केवल यह बता देवा पर्याप्त होगा कि भारत का 
चाय उद्योग कापी सीमा तक विदेशी मांग पर निर्भर है और विदेशी माँग की प्रतिकून प्रवृत्ति इस 
उद्योग के लिए अशुभ ही सिद्ध होगी, क्योकि भारत कुल उत्पादन का ५२ से ५५% तक निर्यात 
कर देता है ९ 


कॉफो तथा रबेड-- कॉफी तथा रबड वी मांग पिछले २० वर्षों में काफी अधिक हुई 
है । निम्त तालिका मे इनके क्षेत्र व उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई है 7 


१९५०-५१ १६६४-६५ १९६५-६६ 
कॉफौ वास्तविक क्षेत्र झ्रे १११ उपलब्ध नहीं 
उत्पादन २५ हरे उपलब्ध नहीं 
रबड वास्तविक क्षेत्र डर १०७ ११ 
उत्पादन १४ च्ड भ्० 


(क्षेत्र हुजार हैक्टर मे, उत्पादत करोड किलोग्राम मे) 


इस प्रकार चाय की भाँति कॉफी द रबड का उत्पादन भी माँग के अनुरूप बढ रहा है। 
कॉफी की प्रति हैक्टर उपज २९८ किलोग्राम (१९५० ५१) से बढकर १९६४-६५ तक ४२६ 
क्लोग्राम तथा रबड की उपज ३४२ किलोग्राम प्रति हैक्टर से बढकर १९६४-६४ तक ४०८ 
किलोग्राम हो गया । 


ग्रमुमानत १९६५-६९ में ७ करोड किलोग्राम कॉफी देश में उत्पन्न होगी जिसमे से 
१९६९-७० के वर्ष में ३ २ करोड किलोग्राम का निर्यात किया जा सकेगा 


अन्य व्यापारिक फसलें 


(अ) तम्बाकू-धूम्रपान हेतु तम्बाकू का उपयोग भारत में बहुत प्राचीन समय से होता 
रहा है। विशेष रूप से महाराष्ट्र गुजरात व आन्त्न प्रदेश, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ भागों 
को मिट्टी तम्बाकू की लेती के लिए उपयुक्त है। यह उल्लेखनीय है कि तम्बाकू (अनमैन्युफेक्चड) के 
निर्यात से हमे ३० से ३५ करोड रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हैं। १९६७-६८ में लगभग 
४ लाख हैक्टर भूमि प्रयक्त को गई थी तथा ३ ४४ लाख टव तम्बाकू का उत्पादन हुआ घा। 
१९५०-५१ में तम्बाकू का क्षेत्र तथा उत्पादत ऋ्रश ३ ६ लाख हैक्टर तथा ५६ लाख टन था। 
इस प्रकार प्रति हैवटर उपज उक्त अवधि मे ७३१ किलोग्राम से बढ़कर 5६४ किलोग्राम हो गयी ! 
१९६७ ६८ मे भारत से ३४ ७ करोड रुपए की तम्बाकू बाहर भेजी गई। 


(आ) गन्ना--गन्ना भी भारत की प्रमुख व्यापारिव फसलो मे से एक है। इसकी उत्पत्ति 
के लिए उबरा भिट्टी, पर्याप्त पानी तथा गर्मी की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश, पजाब, महाराष्ट्र 
तथा आस्प्र प्रदेश भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। अनुमानत उत्तर प्रदेश मे देश की कुल 
उपज का ४०%, महाराष्ट्र मे १८% तथा आस्ध्र प्रदेश व पजाब से १० व १२% गन्ना उत्पन्न 
होता है। यह उल्केखनोय है कि बीस वं पूर्द उत्तर प्रदेश मे कुल उत्पादन का लगभग ६०%, 
उत्पन्न होता था । 


। कॉफी काकुल क्षेत्र १९६५ में १५८ हजार हैक्टर था। वास्तविक क्षेत्र मे हम 
उस क्षत्र को शामिल करते हैं जिसमे से कॉफी निकाली गई है। रवड का कुल क्षेत्र उस 
बे १५४ हजार हैक्टर था । 
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( १५३ ) 


गन्ने के उत्पादन की समीक्षा गत्ते के वजन तथा उससे प्राप्त भुद् की मात्रा दोनो ही 
आधार पर की जानो चाहिए । उस हृष्टि से १९५०-५१ व १९६७-६८ के बीच प्रति हैव्टर गन्ने को 
उपज २३४ क्विटल से वढकर ४७६ विवटल [वृद्धि ४२%) तथा प्रति हैक्टर ग्रुड की उपलब्धि 
३-३ विवंदल से वढकर ४ ९ विवटन ही गई । इस प्रकार गुड की उपलब्धि पुववापिक्षा बढ़ी है | 

(ई) अन्य फलें अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलो का क्षेत्र, प्रति हैक्टर उत्पादन 
तथा कुल उत्पादन १९४०-५१ तथा १९६६-६७ के बोच इस प्रकार रहा 


पे १६५०-११ १६६६-६७ 

नाम फसल. क्षेत्र... उत्पादन. उपज क्षेत्र. उत्पादन. उपज 
१, काछी भिच॑ ८० २१ र६रे १०२ २३ रर२ 
२ काजू 9७ €र १०६५ रण्२ १६० 3८९ 
३. आबू र४० १६६० ६९१७ ५०४ इरेेरे ८३९९ 


ोिट--्षे त्र हजार हैक्टर मे, उत्प|दव हजार ८न मे तथा उपज किलोग्राम प्रति हैबटर] 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन लक्ष्य 
शिश्मा। 798०५ ० 4ट्वाव्णाप्राशं शणवलांण. वणा०9 रि0णा ऐन्रए 9७४०४) 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य सम्भावित श्रति व्यक्ति आय, उपभोग 
तथा जनसम्या भें वृद्धि को दर को ध्यान मे रखकर किये गये है । यह आशा व्यक्त की गयी है कि 
खतुर्य योजना के अन्त में भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में पूर्ण जात्मनिर्भर हो जायेगा | केवल लम्बे रेशे 
बाली हई के आयात को छोडकर अन्य सभी कृषि पद्मर्थों का आयात या तो बन्द हो जायगा 
अथवा न्यूनतम रह जायगा । चतुर्थ पंचवर्षीय योजताकाल में कृपि उत्पादन के महस्वपूर्ण निर्धारित 
लक्ष्यों को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है 
बज आन व न मे न 








क्रम | कृषि उत्पत्ति इकाई... 7 हा लए हे 
22 नाल (एए) | त्ल्ावित उत्पादन |. निर्धारित लक्ष्य 
3 खायान्न उत्पादन | मिलयम टनो में र्८ श्२९ 
२. गन्ने का उत्पादन हे न १२ १५ 
ड बिनौले हे का </श्‌ १०४५ 
है कपास प्रिलियन गाँठों में ई ८ 
४... | बूद रे हि धरे ४ 
है बाय हेजार टनो में चईटे ड५० 
७... तम्बाऊू है.  भ ३८० ८० 
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।. काजू क्रे आँकड़े १९५५-५६ एवं १९६६-६७ के हैं । 


( शृश्ड ) 


कृषि की विकास इर--चतुर्थ पचवर्षीय योजना के अन्तगंत कृषि-उत्पादन * वृद्धि 
दर ५% रखने का लक्ष्य रखा गया है । ऊंची उपज वाले बीजों, उवंरकी तथा पर्याप्त शिचाई के 
साधनों के माध्यम मे यह सब असम्भव प्रतीत नही होता । परन्तु हमे कृषि की अब तक की प्रगति 
एब विकास की प्रक्रिया मे अनुभव की गई कठिनाइयों को भी हृष्टिंगतत रखना चाहिए। 


क्पि की विकास दर का अनेक रूप में देखा जा सकता है। खाद्य 4 अखाय फसलों के 
उत्पादन की प्रवृत्ति (८0) के सप मे, विभिन्न राज्यों वी विकास दरो के रूप मे व्यक्तिगत 
फससो की प्रवृत्ति के रूप में तथा क्षेत्र एवं उत्पादकता की प्रवृत्ति के रूप में। हम इन सभी के 
आधार पर भारतीय क्ृपि के विकास की समीक्षा करेंगे । 


कृषि की सामान्य विकास दर--अधिकाश अथंशास्त्रियों ने कृषि की बिकास दर का 
१९५२-५३ से १९६४-६५ के वीच विश्लेषण किया है | किन्टी! दो अध॑श्यास्त्रियों ने १९६७-६८ 
तक को विकास दर का भी अनुमान किया है । परन्तु दो कारणों से १९६४-६४ तक वी क्रूषि 
विकास दर अधिक बल्तविक प्रतीत होती है। प्रथम १९६४-६५ के रिकाई उत्पादन के बाद 
दो वर्ष भयकर सूखे के कारण कृषि के विक्रास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले थे। द्वितीय, 
१९६७-६८ की उपज (कुल) की वास्तविक मात्रा हमे ज्ञात नही है और ये अनुमान केवल फसलो 
के अतिम अनुमानो पर ही आधारित है । 


यदि उक्त दो वर्षों को छोड दिया तो ११५२-५३ दथा १९६७-६८ के बीच खाद्यान्नौ 
का उत्पादन १ ५% की वाधिक दर (सेमी छॉग लीनियर) से बडा । सम्भवते जापान के आधथिक 
विकास के स्वर्ण युग (भीजी शासन काल--१८८० से १९१४) में कृपि की विक्रास दर (१ ८%,) 
से यह वृद्धि बहत अधिक रही थी । चक्रवद्धि दर से १९५१ ५२ एवं १९६७-६८ के बीच (दोनों 
वर्षों १९६६ ६७ को मिलाकर) केवल खाद्यान्नो के उत्पादन को वृद्धि २२५% प्रतिवष रही थी । 
सभी फमसलो के उत्पादन में इस अवधि मे १ ७% की दर से वृद्धि हुई। 


यदि १९४९ ५० को आधार वर्ष माता जाय तो १९६७-६८ तक खाद्यान्नों के उत्पादन 
की कुल वृद्धि ६०% अ-जाद्य बस्तुओ के उत्पादन मे ६४ ७९% तथा सभी फसलो के उत्पादन में 
६१ ८% वृद्धि हुई। अखाद्य फ्सलो के उत्पादन की यह वृद्धि अधिक इसलिए दिखाई देती है कि 
१९४९-५० तक विभाजन का प्रभाव क्ृपि व्यवस्था पर था और उस वर्ष जूट, कपाम आदि वस्तुओं 
का उत्पादन बहुत कम था जो १९५२-५३ तक काफो बढ गया । ८ 


हि यदि १९४५० ५१ एवं १९५६-१७ १९६४-६५ तथा १९६७-६८ के बीच की खाद्यान्नो 
के उत्पादन के वृद्धि पर (चक्रवृद्धि) देखी जाय तो यह इस प्रकार रही थी ४ 


वाबिक चन्रवृद्धि दर (प्रतिशत) 


१६५० ४१ से १९५६-२७ १४% 
१९५०-५१ से १९६४-६५ २६८ 
१९५०-५१ में १९६७ ६८ २२५ 


इसका यह अर्थ हुआ कि प्रथम येजना काल म खा्यात्लो। का उसादन अपेक्षाकृत अधिक 
तजी स बढा 4 


दितीय योजना से (१९४७-५८) १९६४-६५ तक उत्पादन वृद्धि को दर २ ७८% रही 
परन्तु १९६७ ६८ की अवधि के वीच चक्रवृद्धि दर १ ४% ही रह गई। इन सबका यह अर्थ 
हुआ कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि दर में सामान्य और असामान्य मौसम के कारण असाधारण 
रूप से कभी या सुधार हो जाता है । 
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( १४५ ) 


१९५१-४२ तथा १९६४-६४ के वीच उत्पादन की प्रवृत्ति की भी समीक्षा की जा 
सकती है क्योंकि १९६४-६५ एक ऐसा रिकाई वर्ष है जिस तक हमे उत्पादन के संशोधित अवुमान 
मिल जाते है। धूंकि १९६४-६५ में अनुकुलतम परिस्थितियाँ उपलब्ध थो, उस वर्ष कृषि क्षेत्र का 
उत्पादन बहुत अधिक हुआ और इस कारण भारतीय कृषि को उत्पादन वृद्धि दर मे एक दम सुधार 
हुआ । फलस्वरूप यह दावा क्या जाने लगा कि भारतीय कृषि का विकास अन्य बहुत से विकप्तित 
देशों से कहो अधिक दर पर हो रहा है। नीचे दी गई तालिका इसकी पुष्टि करती है ४ 


(१९५१-४२ से १६६४-६५ उत्पादन की रेखीय ([77ध47) बुद्धि दर (प्रतिशत वाधिक) 


खाद्यान्न अन्वायात्ष 
भारत ३ डर २७५ 
सं० राज्य अमरीका १७७ १९९ 
ब्रिटेन ३५५ ३५९ 
जापान ३५२ ३७५ 
कताडा १५५ १४% 
इटली श्टछ २०७ 
स० अरब गणराज्य ड्ण्ट छाए 
पाकिस्तान २५७ २६३ 


इस प्रकार १९६४-६५ तक भारतीय कृषि की विकास दर अत्यन्त सतोपप्रद रही । 
परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इसके बाद दो वर्ष अत्यत प्रतिकूल रहे और फलस्वरूप 
विकास-दर में एकदम कमी हो गई। राज्यों में कृपि की विकास-दरो का अनुमान १९६४-६५ तक 
के लिए किया गया है | इनसे ज्ञात होता है कि भारत के विभिन्न राज्यो भे कृषि की विकास दर 
एक सी नही रही है| निम्न तालिका से यह स्पष्ट होता है 


कृषि दिकाप्त दर (१६५२-४३ से १६६४-६५) 
प्रतिशत चत्रवृद्धि दर) 


उत्पादन क्षेत्र प्रति हैक्टर उपज 
सभो फसलें अ-खाद्य फसलें सभी फसलें अ-खाद्य फसलें सभी फसलें अ-खाद्य फसनें 
आप्रप्रदेश २८ श्र ०४ “77१० २३ हर 
आसाम ११ ६34 श्र हे ब्ल्ट्क डे रे 
बिहार २५ श्डे दर ११६ शक ०3 
गुजरात ३८ ५७ ग्ड ड६ ३५ १२ 
हिमाइल प्रदेश. रे२ १६ ्छ हद कई वह है 
कैरल २३ १७ श्र १६ १० -“-०१ 
सध्यप्रदेश श्र ३९ १३ १्च् ११० रे 
मद्रास ४० र्रे९ श्० र३े ३० १७ 
भहाराष्ट्र २५ ड० ब्लड ०९ ६5% रे ० 
मैसूर इ्न्भू डा ०९ ८ २७ ३५ 
उड़ीसा स््ज ३१ ०९ श्द १४ १६ 
पंजाब डे ९ र्० डे २३ श्र 
राजस्थान र्ध रच २९ के ०४ “०८ 
उत्तरप्रदेश श्र ३३ ण्छ ०्छ ०६ श्र 
पश्चिमी बंगाल १७ ३३ न्भू ३३७ १०१ --०३ 
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( १५६ ) 


इस प्रकार १९५२-५३ व १९६४-६५ के बीच चत्रवृद्धि दर से कृषि का विकास केवल 
गुजरात, पञजाब, महाराष्ट्र, आध्रप्रदेश तथा मद्रास में सस्तोषप्रद रहा। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर 
प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी वगाल, गुजरात तथा ग्राध्न व बिहार में जनसख्या का घनत्व अपेक्षाकृत 
अधिक होने के कारण कृषि क्षेत्र मे उपरोक्त अवधि मे अधिक वृद्धि नहीं हुई अपितु इन राज्यों मे 
उत्पादन की वृद्धि प्रधाततया उपज की वृद्धि के कारण हुई है| राजस्थान, पजाब, तथा मध्य प्रदेश 
में उत्पादन की वृद्धि प्रवाततया क्षेत्र के विस्तार के कारण हुई। 


जहाँ तक फसलों की उत्पादन-वृद्धि का प्रश्न है, पजाब, गुजरात व महाराष्ट्र मे 
व्यापारिक फसलो के उत्पादन की वृद्धिद्र काफी सतोपप्रद रही है। लेकिन आलोच्य अवधि में 
खाद्य फसलों की उत्पादन वृद्धि (चक्रवद्धि) दर अपेक्षाकृत अधिक रही है। १९५०-५६ वे १९६४-६५ 
के बीच प्रमुख सायान्नो के उत्पादन में ३०% से ३६% तक प्रतिवर्ष वृद्धि हु, (औसत वृद्धि 
३१% सभी खाद्यान्नों मे) गैर साद्यान्नो के उत्पादन में यह चृद्धि केवल रबड, भेस्ता, कपास व मूगफली 
में सतोपप्रद थी । परच्तु खाद्य फसला की प्रति हैक्टर उपज इस अवधि में १ ९५% प्रतिवर्ध की दर से 
बढी जबकि अ-खाद्य फ्सलो मे यह वृद्धि १ ०६% ही थी ॥ इसका यह अथं हुआ कि कुल मिलाकर 
१९५०-५१ से १६६४-६५ के बीच कृषि क्षेत्र की वृद्धि का योगदान कृषि को विकास दर में उपज 
को अपेक्ष। अधिक रहा है । 


जस्तु भारत में कृषि के विकास हेतु जो भी योजनाएं” बनाई जायें उनमें उपज (प्रति- 
हैक्टर) की वृद्धि को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। सौभाग्य से ऊ'ची उपज देने वाले बीजो 
के बढ़ते हुए उपयोग के कारण चावल ग्रेह, मक्का ज्वार बाजरा व कपास की उपज पिछले बर्षों 
में वढी है पर अन्य फसलो के क्षेत्र मे उपड की वृद्धि अपेक्षाकत कम रही है। आवश्यकता इस 
बात की है कि उन्नत बीजों का उपयोग अन्य महत्त्वपूर्ण फसलो में भो बढाया जाय तथा इनके लिए 
समुचित प्रयाम राजकीय एवं निजी स्तर पर किये जायें। भारत में जनसख्या के बढ़ते हुए भार 
को देखते हुए कृषि का विकास केवल उपज की वृद्धि मे हो निहित है । 


श्दे 


नवीन कृषि नीति तथा पेकेज कार्यक्रम 
(९ 8870णापबों 5036९ए 6 280:82९ ?706्ाशग्रा्ा25) 


प्रारम्भिक २ 


पिछले अध्यायों मे देश के खाद्य-सकट को विस्तृत समोक्षा अस्तृत की जा घुकी है। 

परन्तु, ज॑सा कि हम उस सन्दर्भ मे पढ़ चुके है, स्वतन्त्रता से पूर्व राज्य की नीति कृषि के क्षेत्र मे 

सामान्य आपिक नीति की भाँति तटस्थतापूर्ण थी । उत्पादन बढाने के लिए राज्य हारा किए गए 

जा केवल प्रदर्शन मात्र थे और १९०० से १९४५ के वीन कृषि का कुल उत्पादन १२ ६ प्रतिशत 
बढ़ सका । 


१९४७ में देश का विभाजन हुआ और इसके साथ ही पजाब तथा बंगाल की अत्यधिक 
उबरा भूमि का एक बडा भाग पाकिस्तान को दे दिया गया । इसके फलस्वरूप क्ृपि-उत्पादत पर 
और भी प्रतिकूल प्रभाव हुआ । परन्तु जब हमने आर्थिक विकास की नीति बनाई, तो १९४०-५१ के 
बाद से नियीजित रुप से कृषि का विकास प्रारम्भ हुआ है । 


आर्थिक नियोजन एवं कृषि का विकास 
(६८०००फांट शेड्गरांचड ब76 #हग0॥पानं 720लेण्क्व्रादा) 


प्रथम्त पंचवर्षोष योजना से ही कृषि के विकास हेतु व्यापक स्तर पर प्रथाम किए यए 
है । प्रथम योजना कात में कृषि कार्यक्रमों (सहकारिता सहित) २११ करोड़ रुपए, तथा सिंचाई के 
३०० करोड़ रुपए ख् किए गए । साम्रदायिक विकास तथा बाढ़ नियन्त्रण जैसे कार्यक्रमों पर 
ऋमशः ७९ करोड़ तथा १४ करोड रुपए व्यय किए गए । इस प्रकार कृषि के प्रत्यक्ष एव परोक्ष 
विकास हेतु लगभग ६०० करोड रुपये खर्च करिए गए । द्वितीय योजना कान में कृषि कार्यक्रमों पर 
३२३ करोड़ रुपए, सामुदायिक विकास पर २२६ करोड़ रुपए, सिचाई पर ३८० करोड़ रपए तथा 
बाढ निमनत्रण पर ४९ करोड रुपए खर्च हुए । प्रथम योजना काल में कुल सार्वजनिक व्यय का 
३०"८% तथा द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में २० ८९ कृषि के विकास हेतु व्यय किया गया । 


तृतीय योजना काल में कृषि के विकास को वहुत अधिक प्राथमिकता दी गई। कुल व्यय 
का २००४% (लगभग १७२६ करोड रुपए) सभी कृषि विकास कार्यक्रमों पर ख्ब॑ क्रिया गया । 


__ परन्तु भारत में सरकार द्वारा हृषपि के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जो धनराशि योजनाओं 
के अस्तगंत खर्च को गई है वह हमारे पटौडी देशो--विभ्ेेषत्या प्राकिस्तान व चीत में बहुत्त कम 
है। अग्र तालिका इसकी पुष्टि करतों है :? 


[. ३. ९. एडग्राड + #छशाएपरपर४। एटफ्श >एात्णा 40 ॥69, ?8६७४॥ 3850 (फ्७७ : 
(2९णाणाएं० [77969 


( १५८ ) 


कृषि पर सावंजनिक क्षत्र पिछलों योजना से वृद्धि % 


के कुल व्यय का % 

भारत प्रथम योजना ३०८ न 
द्वितीय योजना र्ण्८ट कट 5 
बृतीय योजना २० ४ ८३५ 

प्राकिस्तान प्रथम थोजना शेड हनन 
ह्वितीय योजना शेरे २ ड्ध्ट 
तृतीय योजना स्श्द शषट ० 

झोन (सास्यवादी) प्रथम योजना ७६ न+ 
१६५८ एवं प्रथम योजना के बेच वृद्धि ९९ रश्८ट 


इस प्रकार कुन्न मलाकर भारत म कृषि पर जितना धन व्यय किया गया है परकिस्‍्तान 
तथा चीन मे कहो अधिक अनुपात मे इससे वृद्धि हुई। इतन पर भी केवल उत्पादन बढाने सम्बन्धी 
कायक्ररो एर पिछले ४ ५ वर्षो में आशातोत रूप से धन व्यय किया गया है । 


निम्न तालिका तृतीय याजना कान तथा उसके पश्चात्‌ कृषि सस्बन्धी कायक्रमों पर 
व्यय की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करती है. ? 


कृषि कायक्मसों वर राज्य द्वारा किया गया व्यम्म 
(करोड रुपयो म) 


तृत य योजचा १९६६-६७ (९६७-६प  (६६८०६९ 
(बजट प्रावधान) 


१ क्षषि कायक्रम डर र्श्द रघ५ २७० 

२ सहकारिता ७१५५ रे३े ५ शेझ हे ३३८ 
३ सामुदायिक विकास २८८ ५ डु० ० ३३७ र२७ 
३ सिचाई तथा बाढ़ नियजण इ६्४ड ७ शैड४ड ० १४७ ० १५४७ 
५ कल व्यय का प्रतिशत २०६ २२१ र२४ २०७ 


इस प्रकार कुल यौजना-व्यय वा 2 से अधिक कृषि के विकास हतु व्यय किया जा रहा 
है। सरकार की इसी सक्रिय नीति का परिणाम है कि भारतीय कृषि में उत्पादत की वृद्ध 
१९६४६ ५० तथा १६६७ ६८ के दीच लगभग ६२०७ हुई जबकि १६०० व १९४४ के वीच उत्पादन 
वी वृद्धि १२ ६६% ही थी । इसका यह अथ हुआ कि स्वृतजता के पश्चात्‌ देश का कृषि व्यवस्था मे 
एवं ऋतीत का सूत्रपात हुआ है। यथषि जनसख्या की जाश्ातीत वृद्धि के फलस्वरूप हम जाज भी 
खाद्य सकट से सवथा मुक्त नही हो सके है फिर भी हमे यह तो स्वीकार करना ही होगा कि देश 
की कृषि नए युग मे प्रवेश कर चुदी है । 


कृषि अथव्यवस्था से विंकास के कुंछ अमाण 


ऊपर हमने १९४९ ५० से लेकर गत वध तक की समूतरी कृषि व्यवस्था के विकास का 
एक मापदण्ड प्रस्तुत किया था । यदि नियोजन की अवधि मे हुई प्रगति का बिस्तृत विवरण लिया 
जाय तो भी यह वहा जा मक़ता है कि पिछले १७ १८ वर्षों मछृपि क्षत्र ने काफी विकास किया है । 
पहले घ्िचाई के क्षेत्र मे ही लिया जाय $ १९५० ११ में कुल मिचित क्षेत्र २२६ करोड 
हैबटर (कुल कृषि क्षेत्र का लगभग १७%) था परन्तु १९६७ ६८ तक सिचित क्षेत्र वढकर ३ ५३ 


बरोड हैकटर (कुल क्षेत्र का २२%) हो गया | १६६८ ६५% तक सिंचित क्षेत्र ४ २० करोड़ हैबयर 
तक बढ़ गया था। (४०७॥७ #ए97| 20 969) 
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( १४५९ ) 


आशिक नियोजन की अवधि में उवंरको का उपयोग भी काफ़ी बढा है। १९५०-५१ में 
सन्नजन पोठाक्ष तथा फॉस्फेंटिक उबरको की अत्यन्त योडी मात्रा (७० हजार टन) का भारत मे 
उपयोग किया जाता था। १९६७-७८ तक १७५ लाख टन उर्वरको (११९४ लाख टस नन्जजन) 
का उपयोग किया जाने छगा, और ऐसो आशा है कि १९६८-६९ मे २८ लाख टन उर्वरक भूमि 
में प्रयुक्त किए जायेंगे । 


१९५०-५१ तक कृमि साशक औषधियों का उपयोग नमष्य था तथा अरबो रुपए के 
मुल्य की कृषि उपज कोडी व चूहों द्वारा नष्ट कर दी जाती थी । परन्तु १९६५-६६ तक १८ करोड़ 
हैक्टर भूमि को आधुनिक पौध सरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका था । 


सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह हुई है कि प्रति हैक्टर डपज (3०0) मे पिछले वर्षो मे 
काफी दृद्धि हुई है । १६४९-५० व १९६७-६८ के बीच खाद्यान्नों को प्रति हैक्टर उपज ३०% बढ़ी 
जबकि कुल कृषि उपज की बृद्धि २६ ६% रही । ये सब तथ्य इस वात का प्रमाथ भ्रस्तुत करते हैं 
कि हमारी कृषि-नीति काफी सीमा तक सफल रही है ।! 


परन्तु कृषि बीति मे जो परिवर्तत तृतीय योजना काल में हुए वे अपेक्षाकृत अधिक 
प्रभावपूर्ण प्िद्ध हुए हैं| तृतीय योजना कै प्रारम्भ से देश के विभिन्न भागी मे गहन कृषि कार्यक्रम 
प्रारम्भ किए गए हैं। पिछले दो त्तीन वर्षों से ऊंची उपज वासे वीजो का उपयोग बढाने का भी 
तारा दिया जा रहा है। वस्तुत: ऐसा बतुभव किया जा रहा है कि आज भारतोय कृषि “हरो 
क्रान्ति” (562 ९५०।७४४०॥) के दौर से ग्रुजर रही है और अब जरूरत इस बात की है कि इस 
हरी ऋच्ति का इप्टतम सीमा तक विस्तार किया जाये । 


गहुन कृषि कार्यक्रम (पक्लेज़ प्रोग्र।म) 


द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में ही फ़ोई फाउन्डेशत के एक दल ने भारतीय खाद्य 
संकट के हल हेतु गहत कृषि कार्यक्रम अथवा पेज प्रोग्राम अपनाने का सुभाव दिया था। 
१९६०-६१ में इस कार्यक्रम को सात जिजों मे प्रारम्भ किया यथा । तृतीय योजना के प्रारम्भ तक 
गहूते कृषि कार्यक्रम ९ जिलों में तागू कर दिया गया था। तृतीय योजता के मध्य तक यह 
कार्यक्रम १५ जिलो मे लागू किया जा चुका था । 


परन्तु १९६४ में गहन जिला कार्यक्रम की अपक्षा महन-ऋपि-क्षेत्रीय कार्यक्रम को प्राथ- 
मिक्रता देने का निणय किया गया । गहन-हपि क्षेत्र के अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र में साधनों को पर्याप्त 
मात्रा में जुटाने की व्यवस्था वी गई । गहन कृपि क्षेत्रीय कार्यक्रम निस्‍्त प्रकार से प्रारम्भ किया गया 


नाम फसल प्रारम्भ किये गये जिलो को सख्या प्रारम्भ किये मय खण्डों को संध्या 


१. धान ७५ ६४६ 
२« मोदे अनाज कं ३५६ 
३ गेहूँ रे० २०० 


गहन जिचा तथा गहन क्षेत्रीय दोनो प्रकार के कार्यक्रमों में कुछ चुने हुए क्षेत्रों मे परीक्षण 
के त्तौर पर विशिष्ट फप्तलो की खेती प्रारम्भ को जाती है। क्षेत्रो अथवा जिलों के चुनाव हेतु चार 
बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है 

(अ) उस क्षेत्र विशेष में पर्याप्त वर्षा होती हो अथवा सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ 
उपलब्ध हो | 

(आ) उस क्षेत्र मे प्राकृतिक प्रकोप कम से कम होते हैं । यावी, वाढ व मिट्टी के कटाव 
आदि की समस्‍स्याएँ न हो । 


]. कपि की सामान्य विकान्त दर तथा विद्विष्ट फसलो के क्षेत्र, उत्पादन एवं उपज हो वृद्धि दर 
के लिए भपि के उपयोग त्तवा कृषि उत्पादव का अध्याय देखिए । 


( १६० ) 


(इ) गाँवों में ग्राम पचायत तथा सहकारी सस्थाएँ आदि विद्यमान हो ताकि क्षेत्र के 
कृपको में स्वस्थ नेतृत्व का विकास हो सके । तथा, 
(ई]) अल्पकाल मे क्षृषि उत्पादन बढा सकते की क्षमता विद्यमान हो । 


क्षेत अथवा जिले का चुनाद करने के पश्चात्‌ सरकार इस बात का प्रयास करती है कि 
विशिष्ट फसला के उन्नत बीज, उवंरक, कृमिनाशक औपधिया तथा आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था 
चहाँ कर दी जाय ताकि कुपक सुविधापूर्वक उत्पादन-अज़िया को पूरा कर सके । 


उक्त कार्यत्रम अथवा पैकेज प्रोग्राम को तीन चरणों में बाँटा गया | प्रथम चरण में 
परीक्षण के तौर पर ७ जिलो मे यह कार्यक्रम प्रारम्म किया गया ॥ द्वितीय चरण में गहन कृषपि- 
क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में ११४ जिलो में इसे अपनाया गया । तृतीय चरण के अन्तर्गत यह तय 
किया गया था कि अन्ततोगत्वा इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण देश मे लागू कर दिया जाएगा। कार्यक्रम 
को सफलता हेतु निम्न मान्यताएँ रखी गई शे 


(अ) उत्तम बीज तथा रासायनिक उबरक ज॑ंसे दुलंम कृषि-साघनों का चुने हुए क्षेत्र मे 
अधिक मात्रा मं उपयोग किया जाएगा । (आ) उबरका की अविक मात्रा से आनुपातिक प्रतिफल 
प्राप्त होगा। (६) वटते हुए प्रतिफल से उन्र कृपका को भी प्रेरणा मिलेगी थो इस कार्यक्रम मे राज्य 
द्वारा सम्मिलित नही किए गए हैं। (ई) उत्पादन बढने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा अन्ततः समूची 
अर्थव्यवस्था पर स्वस्थ प्रभाव होग । 


ऐसी आशा प्रकट की गई कि गहन खेती धरणाली देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म- 
विभेर बड़ा देंगी 


तृतीय योजना को समाप्ति तक ८२ लाख हैक्टर क्षेत्र (कुल कृषि क्षत्र का २%) पैकेज 
प्रोग्राम के अन्तगत लाथा जा चुका था। परन्तु इस बीच तृतीय योजना की मध्यादधि रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई जिससे यह ज्ञात हुआ कि जिस रूप में क्पि कार्यक्रमा म आमूल चूल परिवत्न 
आवश्यक हैं और श्ीघ्न उपज देने वाली फसलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उघर अनेक भ्र्थ- 
झास्त्रियों तथा विश्वपन्नों ने भी गहन कृपि क्षेत्रीय काग्रेत्रमों तथा गहन हृषपि जिला कार्यक्रमों की 
व्यवस्था वो दोपपूण बताना प्रारम्म किया ।£ 


राबर्टसन संनी तथा शर्मा ने अपन लेखा में बनाया क्रि पैकेज प्रोग्राम सभी जिलो मे 
सतोपप्रद ढंग से प्रगति नहीं कर सका है त्तथा केवल कुद्द क्षत्रा म कृपकों की अनुकल प्रतिक्रिया 
दिखाई दी है। उन्होंने यह भी बताया कि पैकेज प्रोग्राम मे सबसे महत्वपूण घटक स्रिचाई है, पर 
अनेक जिलो म्‌ इसकी सतोपजनक व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसी प्रकार इन खेखों भे यह भी 
बताया गया कि उवरको का उपयाग जिस रूप म॑ अपेक्षित था, उस सर्प में नहीं हो सका और न 
ही इन क्षेत्रों मे ऐसी सस्याआ का विकास क्या गया है जो कृपको को पर्याप्त साख दे सके। 


मिन्‍्हास तया श्रीनिवासन ने अपने एक लेख में बताया कि यदि सामान्य स्थिति में 
पुरान क्स्मि के बीजा का उपयोग किया जाय तथा साधारण मात्रा में उबंरक्ो को प्रयुक्त क्या 
जाय तोमी उन्नद बीजो की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त हो सकती है। ये लेखक यहा इस बात 
को मानत्र को तैयार नही हैं कि अधिक उबेरक से ही अबिक् उपज मिलती है ( इनके मत मे 
सह उवरका की फिजूललर्ची ही है । 


.. 8०0007९ [वव65 ]87७४५, 22, 967 “८ ९700ए०प०] $0ववा४89 वा ]ावादा 
4 हाएणाणद * 

2... रण एशंशा$ 566. ६६ *[ाभएढ #हू8८णाएव। #एए०१०० पण्ठ [, &, 0 9," 
वावाब] ॥0ण्राव ए 8 शा८एऑाप्बी 70706, 0णाशिशा० परणाफ॥श, 05002, 
966, कराने 0५9 $ ता एव: बा 4. 8, काश 

3... 8००॥०ए०८ 3०९ एणआए८०  ज़ल्धइ)ए 3॥५९५ 99 ६ ०एफएशा5००, 50273 बगत डिश 
4008 27 शाप 8९छाशक/लः 3, 967 

4... ए69]9 >9 26, 7966 


( १६१ ) 


कुछ मिलाकर पैकेज प्रोग्राम सैड्धान्तिक रूप से श्रेष्ठ होने पर भी व्यावहारिक रूप में 
वैकेज-प्रोग्राम के कृषक वर्ग को पूरी तरह प्रभावित नही कर सका है। इसका कारण सम्भवत यही 
है कि जिप्त निष्ठा के साथ इमका श्रीगर्णश किया गया था, उसी निष्ठा के साथ इसकी सफलत्ता 
हेतु पृष्ठभूमि का तिर्माण नहीं किया गया | धिंवाई के साधन, उन्नत बीज तथा उबरक जैसे 
साधनों की पूर्ति पर्याप्त हो तथा कृपक के पास इनके उपयोग हेतु पु जी हो (अथवा उसे इतनी 
साख मिल सके) तभी पैकेज प्रोग्राम से अपेक्षित लाभ मित्र सकते हैं । 

जँप्ता कि उपर बताया जा चुका है, तृतीय योजना के मध्य से ही यह अनुभव किया 
जाने लगा था कि कृषि कार्यक्रमों की दिशा मे परिवर्तन आवश्यक था | विशेष रूप से खाद्यान्नो की 
दृष्टि से देश को आत्म-निर्मर बनाने के लिए एक ऐसे व्यूह की रचना आवश्यक समझी गई जिसमे 
अल्पकशाल में ही उत्पादन वृद्धि सम्भव हो सके । इसे नवीन कृपि-्वीति (86७ हड0णाएवो 
$02/6४५) के नाम से पुकारा जाता है । 


सरकार की ओर से यह तक प्रस्तुत किया गया कि देश के विभिन्न अनुसम्धात तथा 
परीक्षण केन्द्री मे घर उपज देने वाले वीजो पर सफल परीक्षण किए जा चुके थे तथा इन बीजो 
का व्यापक स्तर पर उपयोग करना अधिक दुष्कर सही था | 


नई कृषि नोति की विशेषताएं! 


नई क्रषि नीति की मुख्य विशेषता ऊँची उपज देने वाले बीजों को प्रयुक्त करवा है। 
परल्तु इसके लिये उर्वर्कों का उपयोग दहुत अधिक वढाना जरूरी समझा गया है। संक्षेप में नई 
नीति के अन्तर्गत खाथान्नों की उपज तीन आधारभूत घटको द्वारा निर्धारित की जाती है : ऊँची 
जप बाल बीज, उर्वरक तथा घिचाई ! हम इनमे से प्रत्येक घटक पर विस्तार से विचार प्रस्तुत 
करेंगे। 


(१) ऊंची उपज वाले बीज- नई नीति के अन्त्गंत चावल, गेहूँ, वाजरा, ज्वार तथा 
मक्का के लिए ऊँची उपज देने वाले वीजो की उपलब्धि बढाई जाएंगी । ये बीज (साष्टो शाले- 
008 ५६ए०४०४) परम्परागत बीजों से कई मायनों मे श्रेष्ठ होते हैं। उदाहरण के लिए चावल 
की अधिकाद भारतीय किस्मे ओरिजा “सेतिवा” कुल को इण्डिका श्रेणी से सम्बद्ध है। इण्डिका 
श्रेणी के पोधे काफी लम्बे होते हैं जिससे मिट्टी अच्छी होने पर भो उर्वेरको का उपयोग लाभपद 
नही हो सकता । इस श्रेणी का एक दोष यह भी है कि विस्तृत खेत्ती होने के कारण पीचो से प्राप्त 
घान मे केलोरी की मात्रा कम रहती है। इसका तीसरा दोप मह है कि अधिकाश इण्डिका श्रेणी 
के चावल कैवल एक विशिष्ट मौसम (खरीफ- अगस्त-नवम्वर) मे ही वोए जा पकते है । इनके 
अलावा पीधो की लम्बाई अधिक होने के कारण सूर्य की रोशनी निचली पत्तियों तक नहीं पहुँच 
पाती | अन्तिम कमी इन श्र णियो मे यह है कि इनमे क्ृमि नाशक औपधियों का उपयोग पौयों के 
रोग के निदान हेतु अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होता । इन सब दोपो के कारण परम्परागत धान की 
प्रति हैव॒टर, उपज बहुत कम रहती है ३ करीब-करीब ये ही दोप परम्पराणत गेहूँ ला बग्बरा, सबका 
ब ज्वार के पौधों में पाए जाते हैं । 


उक्त फसलो के क्षेत्र मे भारतीय कृपि-अनुसन्वान सस्या तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान 
परिषद्‌ ने ड्वाफ किस्म के बीजों पर परीक्षण किए | इनके पौधों की लम्बाई कम होती है तथा 
वे दोप साधारणतया इनमें नहीं पाएं जाते जो परम्परागत पौधों में होते हैं। इनके क्षत्रों से 
उर्वरको का पर्याप्त उपयोग भी संभव है. और यही कारण है कि प्रति हैक्टर २२०० से २५०० 
किलोग्राम घान, १८०० से २००० झिलोग्राम गेहूँ, ८०० से १००० कितोग्राम वाजर, १२०० से 
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( १६२ ) 


१३०० किलोग्राम ज्वार तथा इतती ही मस्‍्का उन क्षेत्रों में उत्पन्न की जा सकी है जहाँ इने बीजों 
का प्रयोग वैज्ञानिक आधार पर किया यया है। यह उल्लेखनीय है कि परम्परागत बोणो से ६०० 
से ८०० किलोग्राम चावछ, ५०० से ७०० किलोग्राम गेहूँ तथा ३०० से ४०० किलोग्राम ज्वार, 
बाजरा व मक्का प्रति हैवटर प्राप्त हो पाता है । 


पजाव मे, विशेषकर लुधियावा जिछे मे ४० से ४५ मन प्रति एकड (४००० किलोग्राम 
प्रति हैवदर) बाजरा ऊँची उपज वाले वीजो से प्राप्त किया गया। गेहूं के क्षेत्र में सुधियाना जिले 
का औसत ऊँची उपज के बीज बाहे क्षेत्रों में सर्वाधिक रहा है। लगभग २५९ मन प्रति एकड 
(लगभग ३००० किलोग्राम प्रति हैवटर) गेहै वहाँ इन क्षेत्रों में श्राप्त किया गया जबकि मंक्सिकी 
मे जहाँ सर्वाधिक उपज अब तक मानी जाती थी, यह औसत अब तक २७ ६ मत ही था ए 


गेहूँ के क्षेत्र में मैविसकन श्रं णियाँ (सोनोरा-६४ तथा लरमा रोजो) कल्याण 8 २२७, 
7५-8 तथा चावल के क्षेत्र में ताइचु य मेटिव-१, ताइनाज ३ काइड गे ६५ तथा काओर्गु ग ६८ 
श्रेणियाँ काफी सप्ल रही हैं। सक्‍का, ज्वार तथा बाजरा मे सकर किस्मों घर काफी सफल अयोग 
किए गए है । 


१६६५ में भारतीय कृपि अनुसन्धान सस्था [#0]) ने तग्रभय ३०० प्रयोग कृपको के 
खेतों मे किए और उनका इतना अनुकूल प्रभाव हुआ कि १९६६ में 8-६४ तथा लरमां रीजो श्रेणी 
के लगभग १८,००० टन वीज का मैक्सिको से जायात करना पडा। सक्षेप में क्ष हम इन सत्र 
श्रेणियों के बीजों के प्रयोग से होने वाले लाभो का विवरण प्रस्तुत करेंगे । 


ऊंची उपज वाले बीजो के प्रयोग से लास :* 


(३) जँसा कि ऊपर बताया जा चुका है इन वीजो के उपयोग के साथ पर्याप्त मात्रा 
में उर्वरकों का उपयोग किया जाता हैं और फनस्वरूप पौधो का पूर्ण विकास होता है | 


(२) पौधे आकार मे छोटे होते हैं जिससे खाद तथा पानी की खुराक वे आसानी से 
प्राप्त कर लेते हैं। यही नहीं, सु की किरणें आसानी से पोधो की जडो तक पहुँच सकती हैं ॥ 


(३) ये प्रौधे कौडों से इतती जल्दी प्रभावित नहीं होते, यदि पर्याप्त उद्दरक समय 
पर मिल जाए । 


(४) सबसे बडी बात तो यह है कि इन बीजी के द्वारा मिट्टी वी निष्कियता (80 
४0प्रा7४70)) समाप्त हो जाती है और फलस्वरूप फसल कटने के तुरन्त बाद दूसरी फसल बोई 
जा भकती है । 


इन सबके फलस्वरूप उपज बहुत अधिक होती है और यही कारण है कि ये बीज 
देश के विभिन्न भागो मे काफी लोकत्रिय सिद्ध हो रहे है 


(२) उर्देरक--सामन्यत भारतीय कृपक राखायनिक खाद का उपयोग परम्परागत फसलो 
के लिए नहीं करते । परन्तु ऊँची उपज वाले बीजों से पर्याप्त उपज ठभों मिल सकती हैं जबकि 
समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक प्रयुक्त कर दिए जाएँ। उवरकों की मात्रा मिद्ठी की प्रकृति 
के अनुसार निर्धारित होती है परन्तु साधारणतया नाइट्रोजन (१२) फॉस्फेद (0,0६) तथा पोठाश 
(५0) का मिश्रण इनसे अधिक उपयोग में आता है। गेहूँ व चावल के लिए ११२ किलोग्राम 
नाइट्रोजन तथा ५४ किलोग्राम फॉस्फ्रेट श्रति हैबंटर की सावारणतया सिफारिश की जाती है। 
डा० स्वामिताथन को दावा है कि पर्याप्त सात से उवंरको का उपयोग करने वर १ करोड हैक्टर 
भूमि में १० करोड़ टव खाद्याहर उत्पन्न किया जा सकता है। उन्होने दिसम्बर १९६४ में फर्टी- 
लाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय सेमीवार में एक झोव लेख अस्तुत करते हुए कहा 
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( १६३ ) 


कि परदि प्रत्येक एकड़ के पीछे १०० पौंड चाइट्रोजद, ५० पौड फॉस्फेट तथा ३० पौँड पोटाश का 
उपयोग किया जाय, तथा सिचाई को सुविधाएं उपसब्ध हों तो वर्ष में दो फसलें उत्पन्न को जा तकदो 
हैं, तथा प्रति हैवटर १० टन अनाज को प्राप्ति को जा सकती है ॥! वस्तुत पिछले तीव चार वर्षो में 
भारत के विभिन्न भागो में उवेरकों को मांय इसी कारण वढी है कि इन क्षेत्रों मे ऊंची उपज 
वाने बीजों का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है । 


(३) सिचाई--गेहूँ तथा चावल के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था अथवा निश्चित 
वर्षा होने पर ही ऊंची उपज देने वाले बीजों का उपयोग लाभप्रद हो सकता है। सम्भव है 
पानी को समुचित मात्रा न मिलने पर पूरी फसल ही नप्द हो जाम । मक्का के लिए भी पर्याप्त 
मात्रा में पानी को उपलब्धि होनी चाहिए, परल्तु ज्वार तथा बाजरे के संकर वीज साधारण वर्षा 
अथवा साधारणतया सिंचित क्षंत्रो में भी अच्छी उपज दे सऊते हैं । 

परन्तु विभिन्न परीक्षण? से यह सिद्ध हो थुका है कि ऊँची उपज वाले बीज कम वर्षा 
वाले इलाकों में भी सफल हो सकते है ! वर्षा के समय ऐसे क्षत्रा में नमी को सुरक्षित ((०॥७- 
शक्षा0॥ रण धैणधण०) रख लिया जाता है। ऐसे खेतों में खाद का उपयोग भी नए ढंग से ही 
किया जाना चाहिए। यूरिया की खाद का फॉनियर स्प्रे अथवा हैलीकॉप्टरो द्वारा छिड़काव इन 
क्षेत्रों भे अधिक मितव्ययतापूर्श होता है। 

इस प्रकार उन्नत बीज उर्वरक तथा पर्याप्त पानी के द्वारा ही उपज में अपेक्षित वृद्ध 
की जा सकती है । 


नवीन मीति को सफलताएँ तथा भावी कार्यक्रम 


राष्ट्रीय स्तर पर मई कृषि नीति पर केवल १९६३ से ही असल किया जाने लगा है। 

निम्न तालिका यह स्पष्ट करती है कि १९६६-६७ एवं १९६७-६८ में ऊँची उपज वाले बीजों का 
उपयोग कितने क्षेत्र में किया गया 

(क्षेत्र हजार हैबटर मे) 

१६६६-६७ १६६७-६८ १६६८-६६ (लक्ष्य) 
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( शेष ) 


इस प्रकार १९६६-६७ व १९६७-६८ के वीच ही ऊँची उपज देमे वाले बीजीका 
क्षेत्र $है गुता हो गया तथा १९६८-६६ तक यह १९६६ ६७ की अपेक्षा ४) गुने से अधिक 
हो जाने की आशा है। हि 

अनुमान है कि मार्च १६६८ तक चावल के कुल क्षेत्र का लगभग ६ ५४%, गेहूँ के क्षेत्र 
का लगभग ८ ५%, तथा ज्वार, वाजरा व मवका के क्षेत्र का १५% इन फसलो के अन्तर्गत आ चुका 
था । उस वप (१९६७-६८) २० लाख टन चावल, ७ ४ लाख उन ज्वार, ३१ लाख टने धाजरा, 
४ ५ लाख टन मक्का तथा ४२ ३ लाख टन गेहूँ (कुल ७७ ३ लाख ढव खाद्यान्न) इन कार्यक्रमों के 
अस्तर्गत प्राप्त हुए । इस प्रकार १६६७-६८ में इस का्यंत्रस के अन्तयंत कुल कृषि कत् (१२६५ करोड 
हैकटर) का ५१ था, और कुल खाद्यान्नो की उपज का उत्त वपए ८५% इन क्षैत्रो से प्राप्त हुआ । 
३९६८-६९ में भनुमानत ८५ लाख हैक्टर भूमि पर ये कार्यक्रम लागू किए ग्रए तथा इनसे ६० से 
९२ लाख टन खाद्यान्न प्राप्त हुआ । कवतिंगूस तथा रे का तक है कि यह ऊँची उपज वाले दीजो के 
व्यापक उपयोग का ही परिणाम था कि १९६७-६८ में ६५ करोड टन खाद्यान्न का उत्पादत 
हुआ । क्योंकि १९६४-६५ मे इससे वेहतर श्राकृतिक वातावरण (वर्षा आदि) होने पर भी ९३ 
करोड टन ही खाद्यान्न उत्पन्न हो सका था। 

१९६७-६८ में उक्त कायत्रमों के अन्दगंत तमिल नाडु (मद्रास), आन्श्र प्रदेश तथा बिहार 
मे चावल तथा पजाब एवं उत्तर प्रदेश में गेहूँ की उपज बढाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए 
गये हैं। दुसरी ओर ज्वार, बाजरा तथा मव॒का की सकर किस्मो का उपयोग कम वर्षा वाले राज्यो 
में लगभग समान स्तर पर किया गया । अधिकाश राज्यों मे ऊंची उपज वाले (ताष्ठी 9४४॥8 
५०2९४) वीजों की उपलब्धि बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों की ओर से या तो बीज-फार्म वृहत्‌ स्तर 
पर प्रारम्भ कर दिए गए है अथवा इनके लिए निजी क्षेत्र के कृपको को सुविधाएँ दी जा रही हैं । 

सुरतगढ तथा ज॑ैतैसर के अतिरिक्त उडीसा भे केद्भीय सरकार को ओर से बीज फार्भ 
प्रारम्भ किए गए है। दो बीज-फार्म केन्द्रीय सरकार द्वारा ही हरियाणा व पजाब मे शीक्र प्रारम्भ 
किए जाएंगे । सरकार का विचार है कि शीघ्र उपज देने वाले बीजो का उपयोग बढ़ाकर दो या 
अधिक फसलें अधिकाधिक क्षोंत्रों से उत्पन्न की जानी चाहिए। तीन या इनसे अधिक फसलों के 
अन्तर्गत १९६७-६८ में ३० लाख हैफ्टर क्षेत्र था जो १९६८-६९ में ६१ लास हैक्टर तक बढ़ने 
की आशा है । कं 

इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में एक हरी क्रान्ति का सूतपात हो चुका है। इसी से 
आशान्वित होकर योजदा आयोग ने चौथी पत्रवर्षीय योजना की समाप्ति तक ऊंची उपज वाले वीजो 
के क्षेत्र को लगभग ६ करोड एकड (२४१ करोड़ हेक्टर) तक बढान का लक्ष्य रखा है जिससे 
अनुमानत ३४५ करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त होने की आशा है। इममे से २५ करोड एकड 
क्षेत्र भे चावल, १४ करोड एकड क्षेत्र मे गेहू, तथा २ करोड़ एकड क्षेत्र मे ज्वार, बाजरा व मक्का 
की खेती की जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि १९६८-६९ भे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2५ लाख 
हा ही था। इस प्रकार उक्त क्षत्र को ५ वर्ष के भीतर तोन गुना करने का संकल्प किया 
गया है (१ 

परन्तु अथंशास्त्री तथा कपि-विशेषज्ञ दोनो इस दिशा मे सरकार के समान ही आश्यावादी 
नही है । डा वी वी भट्ट ने कुछ समय पूर्व अपने एक लेख में बताया कि १९५०-५१ मे १९६७- 
६४ तक कृषि उत्पादन भे जो भी वृद्धि हुई है उसमे क्षेत्र-दुद्धि का उपज-वृद्धि (98 ॥ 70०0०८४श५) 
की अपेक्षा अधिक योगदान रहा है । जाने वाले वर्षो मे हमारे लिए कृषि-क्षेत्र को बढ़ाना सम्भव 
नही होगा जबकि नए धोजों के बल पर उपज को बढाना भी एक सीमा के बाद सम्भव नहीं हो 
सकृता। डतके मतानुसार चतुर्थ पचवर्षीय योजना काल में नई कृषि-तीति की अपेक्षित सफलता 
अग्रलिखित मान्यताओं पर निभर होगी ७ 

4. 2 हे एशशा प्रि०ण पराद्दा शारता 
8८०॥०७१० प0ता८$ उद्या. 969 
2. ९०.रागगरां॥ एगाढ5 उज्ा 7 969 


3. ऐ ४ 8895 : #छाए्प।फाड 7 पढ़ ए0एाग एवा-८३६७६ 0. ५ 
छप्णाणागाल बा एगा।ल्श एलटातए, 0७60० 26, 968 83200 5 





ग8 शथा।ढा९$ छाह एज ५ 4625 0 5६६१$ ,-- 


( १६५ ) 


(१) ऊँची उपज वाले वीजो का क्षेत्र आशानुसार (६ करोड एकड तक) बढ जाएगा | 
(२) उन क्षेत्रो मे, जहाँ ऊंची उपज वाले बीजो का उपयोग किया जाता है, प्रकृति अनुकूल रहेगी। 
(३) नई प्राविधियों के प्रति कृपकः अल्पकान में ही अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेंगे परन्तु इन 
मान्यताओ के विपय में डा० भट्ट अधिक आश्वस्त नही है। वे यह वहते हैं कि प्रकृति की अनुकुलता 
भारत जैसे देश मे ऐतिहासिक संदर्भ मे ही मान्य होनी चाहिए। नई प्राविधियों के प्रति कुंपक का 
हष्टिकोण अल्पकाल में नही बदल सकता और इसलिए, ६ करोड़ एकड का लक्ष्य शायद ही पुरा 
हो सके । 

शिथिल मान्यताओ के अतिरिक्त नई नोति की सफलता में इसलिए भी सन्देह व्यक्त 
किया जाता है कि यह नीति उ्बरको के प्रयोग पर बहुत अधिक बल देती है, जबकि इस दिशा में 
हमारे समक्ष अनेक सीमाएँ (॥07/80०7$) है । प्रथम तो उर्वरको की पूर्ति हमारे देश में बहुत कम 
है और विदेशों से निरन्तर उर्व॑रको का आयात करने हेतु हमारे पास पर्याप्त विदेशी विनिमय नहीं 
है । गुजरात का मीठापुर प्रॉजेक्ट आदि पर अभो कोई निर्णय नही लिया गया है और साधनों के 
अभाव में अन्य परियोजनाएं भी अनिश्चित स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए १९६७-६८ में ११९५ 
लाख टत नत्रजन, ४ लाख टव फास्फेट तथा २ लाख दन पोठाश का देश में उपयोग हुआ जबकि 
इनका उत्पादन कुल मिलाकर ६ लाख टन ही था । १९७३-७४ तक नत्रजन की माग ३७ लाख टन, 
फास्फेट की १७ ३५ लाख टन तथा पोटाश की माग ११ लाख टन तक बढने की आशा है क्‍योंकि 
हम ऊँची उपज वाले वीजो का क्षेत्र ६ करोड़ एकड तक वढाना चाहते है । उर्वरकों का उत्पादन 
१६७३-७४ तक ६ लाख टन से ६५३ लाख टन बढ जाएगा यह तो कल्पनातीत है ही, इसका 
एक तिहाई भी देश में तैयार हो जाए तो पर्याप्त मानना चाहिए। जहाँ तक आयात का प्रश्न है, 
१९६७-६८ में हमने १३४करोड़ रपए के उवंरक बाहर से मेंगाए थे, जबकि चतुर्थ योजना के लक्ष्यों 
की पूर्ति हेतु हमें लगभग ४५० करोड रुपए के विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी (जवकि देश में 
२४ लाख टन उर्वरक उत्पन्न किए जाएँ ।) 


तीम़रा सन्देह सिच्ताई के विपय मे प्रकट किया जाता है । विशेषतया गेहूँ के सत्दर्भ मे 
कुल क्षेत्र का केवल ३०% विचित क्षेत्र है। नमी को सुरक्षित रखने की प्राविधि अभी तक कृपक 
को ज्ञात नही है। अस्तु, सिंचाई के साधनों के अभाव में ऊंची उपज वाला क्षेत्र अपेक्षित सीमा 
तक नही बढ़ सकेगा । 


मिन्हास तथा श्रीनिवासन्‌ ने बताया है कि उवरको का उपयोग तथा उससे संभाव्य 
उत्पादन की वृद्धि के ऑकड़े सीमित जनुभवों पर ही आधारित हैं। कोई भी फसल विशेष पर 
उर्वरको का प्रमाव कितना अनुकूल है यह निरन्तर उपयोग के पश्चात ही कहा जा सकता है। 
विशेषतया गेहूँ के विपय में वे यह बताते हैं कि परम्परागत किस्मे मिचित क्षेत्र मे सामान्य उवंरक की 
खुराक के वाद नई किस्मो से अधिक उपज दे सकती है ।! फिर उवंरको के उपयोग में काइतकारो 
के अधिकारों की सुरक्षा भी एक समस्या है । वटाई या साझेदारी को व्यवस्था के कारण काश्तकार 
उपज जधिक बढाने में अ्रधिक रुचि अनुभव नही कर सकता | 


उवबंरको के प्रयोग मे एक बाधा यह भी हो सकती है कि इनकी पूर्ति तथा मॉग के बीच 
सामंजस्य न होने के कारण कृपको को वहुधा काला वाजार भे उवंरक खरीदने पड़ते है। फल- 
स्वत्प उवेरकों के उपयोग से कृपक को अपेक्षित लाभ नही हो सकता । एक बाधा यह भी है कि 
उव॑रको के लिए क्ृपक को भुगतान मुद्रा मे करना पढ़ता है। तरल पूजी की उपलब्धि पर्याप्त 
मात्रा में उसके स्वयं के साधनों से नही हो सकती । इसी प्रकार बीज के लिए भी उसे मुद्रा मे 
भुगतान करना होता है। जब तक सहकारी सस्थाओ या अन्य ख्रोतो का पर्याप्त विकास नही हो 
जाय, वित्तीय साववो के अभाव में हरो ऋत्ति का विस्तार अधिक नही हो सकेया। 


५, .डा० स्वामिनाथन ने भी यह स्वीकार दिया है कि ड्वाफ किस्म का धान कीडो से विशेष 
रूप से बेक्टीरियल बीमारियों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन अब इस दोप को दूर 
करने के सफल प्रयोग किए जा चुके है। इस चावल की क्वालिटी तथा स्वाद सी परस्परायत 
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चावल की अपेक्षा अच्छा बही होता । यही अनुभव गेहूँ की मैक्सीकन किस्मो तथा सकर वाजरा, 
मबका एवं ज्वार के लिए भी बताएं गए है। परिणामस्वरूप इन किस्मों के अताज का मूल्य कृपक 
को परम्परागत अनाज की अपेक्षा कम प्राप्त होता है। चूंकि बहुत से कृपक इन बीजो का उपयोग 
सही ढग से नहीं कर पाते (प्राविधिक ज्ञाम के अभाव मे) उन्हे उपज वी वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम 
प्राप्त होती है। उपज की अपेक्षित वृद्धि का न होना और दूसरी ओर मूल्य कम मिलता, ये दोनो 
वाते ऊँची उपज वाले बीजो के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाने को पर्याप्त है । 


इन कारयंत्मों के लिए देंशों वो वर्तदान भृमि-व्यवस्था भी एक बाबा उपस्थित करती है। 
जैसा कि हम जानते हैं, लगभग ७५% कृपको के पास ५ एक्ड से कप जोत है। जोत छोटी होमे 
के कारण इच्छा तथा रुचि होने पर भी कृपक नई विस्म के वीजों का उपयोग मही कर सकता। 


फिर भारत जैसे समाजवादी देदय में नवीन कृषि नीति आय के केन्धोयक रण को प्रोत्माहन 
देगी । क्योकि तवीन नीति केवल उन्ही क्षेत्रों मे लागू की जाएगी जहाँ के किसान साधन जुटाने की 
स्थिति मे है। पजाव का क्सिन पहले से ही कैरत या आसाम वे कुपक वी अपेक्षा अधिक सम्पन्न 
है। नई नीति इस क्षेत्रीय विपमता को और अधिक बढावा देगी । इसी प्रकार एक ही क्षेत्र मे भी 
सम्पन्न कूपषक और सम्पन्न होते जाएंगे । 


इन बाधाओं के कारण ही नई नीति का प्रसार पिछले वर्षों मे आशानुसार नहीं हो 
सका। १९६६-६७ में क्रश २८५६ लाख हैवटर क्षेत्र मे थे कार्यक्रम लागू १रने का लक्ष्य था, 
परन्तु वर्षा की कमी के कारण केवल १८ ८ लाख हैक्टर मे ही ये कायकम लागू किए जा सके । 
१९६७-६८ में भी लक्ष्य से कुछ कम क्षेत्र मे थे कार्यक्रम लागू किए गए और वह भी १३४ करोड़ 
रुपये का विदेशी विनिभग्य उ्वरको पर व्यय करने के वाद सम्भव हुआ । 


निष्कर्ष--परन्तु एक हढ निरचय श्रश्चासन व्यवस्था मे इन सव बाधाओं को दूर करना 
कठिन हाने पर भी असम्भव नही है। हमे यदि खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्म-निर्भर वनावा 
है तो सस्थागत परिवर्तन करना जरूरी होगा ॥ यदि नई नोति आर्थिक विपमता बढाने के साथ* 
साथ उत्पादन बढाने में सहायक होती है तो हमे कुछ दिनो के लिए समाजवाद के आदर्श को 
छोड़ना होगा । कूपको के हप्टिकोण को बदलने के निए प्रसार थ्यवस्था मे भी आमूल चूल सुधार 


करने होगे । कुल मिलाकर कृपि के विकास री क्रान्ति को सफ्त बनाने के अतिरिक्त 
समक्ष और कोई विकल्प नही है। हेतु हरी क्रान्ति को सफत बनाने के अतिरिक्त हमारे 


१३ 


प्रासीरा साख 
(रेएाणे एालता) 


ग्रामीण साख का महत्त्व 
प्रारश्मिक : 


एक पुरानी भारतीय कहावत के अनुसार कृपक के लिए वही गांव उपयुक्त है जहाँ 
जरूरत के समय उधार देने के लिए एक साहूफार, शारीरिक व्याधियों के उपचार हेतु एफ बंद, 
मंत्रोच्चारण द्वारा अत्मर की शुद्धि करने बाला एक द्वाह्मण पुजारी तथा सदेव रा रहने वाला 
एक तालाब विद्यमाव हो ॥ इस क्ह्दावत से इस तथ्य की पृष्टि हो जाती है कि बहुत पहले से ही 
भारत मे कृषि-कार्यों के लिए साख के महत्त्व को स्वीकार किया जाता रहा है । 


ग्रामोण साख सर्वेक्षण (एए७ (९०४॥ $0४४६५) में कहा गया है कि “साख कृषि 
को उस्री प्रकार सहायता पहुँचाती है जिस प्रकार फांसी पर लटकते हुए व्यक्ति को जत्लाद की 
रस्सी ।/ 


औ्रो० किडलवजंर कृपि-क्षेत्र मे पृ जी ग्रथवा सास के महत्व को एक दुसरे ही ढंग से 
प्रस्तुत करते हैं । उनके क्थनानुसार, “बढती हुई जनसब्ष्या के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता 
होती है । अधिक उत्पादन के लिए अधिक पुंजोी (साख) की आवश्यकता होना स्वाभाविक है 
क्योकि भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना सम्भव नही है ।”2 उपरोक्त कथन से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती 
है कि कृषि के विक्रास हेतु वित्त, साख अयवा पूंजी की व्यवस्था का होता जी अनिवाय है । भारत 
में अधिकाश कृपको के पास पर्याप्त पूजी नही हैँ और इसलिए उन्हे अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं 
पर साख की पूर्ति हैतु निर्भर रहना पड़ता है । प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण साख की व्यवस्था तथा 
सत्सम्बन्धी समस्याओं का हो विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


ग्राप्रीण साख का श्रेणीकरण 


ग्रामीण साख को जनेक श्रेणियों भे विभाजित क्या जाता है। मोटे तौर पर ये 
श्रेणियाँ इस प्रकार हैं. (१) प्रयोजन के अनुसार, (२) अवधि के अनुसार, (३) जमानत के अनुसार, 
तथा (४) पूर्ति के ख्लोतो के अनुमार १ 


[. दी ववता& रिणव्ष (ाल्ता 80४८७ रिहफणग, ए० 7. ए. ॥57 
2. #एश्वा। ४7ए7ण७ पह शिया 35 प6 ॥885 79775 098 50905 (8 #878280.7 
3... ंग0चकछाहटा--8९०७०7४ऑ० 02४६॥०एकर९॥६, 7 35 


( १६८ ) 


(१) प्रयोजन के अनुसार--इसमे यह देखा जाता है कि ग्रामीण जनता, विश्येप रूप से 
क्ृपको को किस सह श्य की पूर्ति हेतु साख की आवश्यकता है, उत्पादक कार्यों हेतु अथवा उपभोग 
हेतु । उत्पादक कार्यों को पुत्र निम्न श्रेणियों मे विभाजित किया जाता है : 


अ) पूजीगत व्यय हेतु--()) भूमि खरीदने हेतु (॥) कुए के निर्माण हेतु, (४) 
भारी कृषि ह जे ट्रैक्टर आदि की खरीद हेतू, (४) कृषि उपकरण एवं पम्प सैंट के लिए (९) 
द्वेत पर मकात बनवाने के लिए तथा (श) बेलो व गाडी की खरीद हेतु । 


(आ) चालू व्यय हेतु (॥) बीज, खाद तथा कृमिनाशक ओऔपधियों वी खरीद के लिए, 
(7) मजदूरी का भुगतान, (77) भूमि को ठीक करने के लिए (४) वुए, हृषि, यन्त्र, उपकरणों या 
गाडी की भरम्मत हेतु । (४) गाडी की मरम्मत हेतु । 

(इ) अन्य व्यावसायिक खर्चे । 

अनुत्यादक वार्यो के छिए कृपक जो ऋण छेते हैं वे इस प्रकार हैं 

(अ) उपभोग हेतु (आ) पव॑ त्योहारों के लिए, (इ) मृत्यु भोज, विवाह, मु डन आादि 
प्रथाओं के लिए, (ई) तीथंयात्रा के लिए (उ) बच्चो की शिक्षा व चिकित्सा के लिए, (3) मुकदमे- 
बाजी हेतु । 


जैसा कि पिद्ले अध्यायों मे वतलाया जा घुका है भारत के अधिकाश क्वषक निधन हैं 
और उनमे से वहुतों को कृषि व्यवसाय से जीने योग्य आय भी नहीं मिल पाती । यही कारण है कि 
यहाँ अभ्षिकाश् कृषि साख अनुत्पादक कार्यों के लिए ही ली जाती है । 


प्रामोण साख संवेक्षण ने १६५१-५२ के लिए दृपको द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हैतु लिए 
गए ऋणो की विस्तार से समीक्षा भ्रस्तुत की थी । 


सर्वेक्षण के अनुसार सभी ग्रामीण परिवारों ने लगभग ७५० करोड रुपए के ऋण 
१९५१-४२ मे लिए । इनमे से २८% ऋण पू'जीगत व्यय हेतु तथा ५०% उपभोग या पारिवारिक 
व्यय के लिए लिया गया । कृपको ने कुल ऋण का ३२% पू जीगत व्यय के लिए तथा १०% चालू 
खर्घों को पूरा करने के लिए प्राप्त किया। गँर कृपको द्वारा लिये गए ऋण का ७०% पारिवारिक 
खर्चों के लिए था जय॑ कि कृपकों के सदर्भ मे यह अनुपात ४७% पाया गया था। कुल मिलाकर 


यह कहा जा जता है कि १९५१-५३ में कृपको ने जितने ऋण लिये उसका आधे से अधिक भाग 
उत्पादक कार्यों के लिए प्राप्त नही किया गया 


कि १९६१-६२ में रिजर्व बेक की एक और समिति ने ग्रामीण ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण 
आ। किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार १९६१ ६२ मे ग्रामीण क्षेत्रो म १०३४ करोड रुपए के 
ऋण लिए गए अन्य इब्दो मे ग्रामीण साख की वाधिक आवश्यकता १९५१ ४५२ व १९६१-६२ 
के बीच ७५० करोड रपए से बढकूर १०३४ करोड रुपए (वृद्धि ३८%) हो गई । विभिन्न प्रयोजनों 
के लिए कृपको द्वारा लिए गए ऋणो का अनुपात इस प्रकार रहा था।! « 


ऋण का प्रधोजन कृषक सभी ग्राम्तोण एरिवएर 

खेत पर पू जीगत ब्यय २२१ १९५ 
बैत पर चालू व्यय १३५ ११४५ 
अन्य व्यावधायिक पूंजीगत व्यय. १३ श्र 
अन्य व्यावसायिक चालू व्यय घ्र्पू १०३ 
घरेलू खर्चे ४६६ डछ ० 
पुराने ऊणो का भगतान भ्ट भू 
अन्य ७३ है. 4 
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इस प्रकार १९४१-५२ व १९६१-६२ के बीच इृपकों द्वारा पारिवारिक खर्चो के लिए 
प्राप्त ऋण ४७% के लगभग ही रहा । यदि उत्पादक ऋणों का अनुपात देखा जाय तो कृपको ने 
जहाँ १९५१-५२ मे ४७% ऋण उत्पादक कार्यो के लिए प्राप्त किए थे, १९६१-६२ में यह अनुपात 
घटकर ४२%, रह गया। स्पष्ठ है प्रामीण साख, विशेष रूप से कृषि साख का आधे से अधिक भाग 
आज भी अनुत्पादक कार्यो के लिए प्राप्त किया जाता है । 


(२) अवधि के अनुसार--अवधि के आधार पर जो ऋष लिए जाते है उन्हें तीन हूप मे 
प्रस्तुत कि या जाता है 


(आओ) अल्पकालीन ऋण--ये ऋण १५ महीने तक के लिए प्राप्त किए जाते है) पिछले 
४-४ वर्षों से फमली ऋण (0709 4.0था) की जो व्यवस्था देश के विभिन्न राज्यों में की जा रही 
है उसके अनुसार ६ माह तक और किन्‍्ही राज्यो में १ वर्ष तक इन गुणों की अवधि रखी गई है। 
साधारणतया ये ऋण वीज, खाद, उर्वरकों या कृषि के चात्ु व्यय जेसे मजदूरी आदि के भुगतान 
हेतु प्राप्त किए जाते हैं। फसलो ऋण के अन्तर्गत उपभोग की जरूरतों के लिए भी अल्पकालीन 
ऋण ही प्राप्त किए जाते है । 


(आ) मध्यकालोन ऋण--इन ऋणों की अर्वाव १ वर्ष से छेकर ५ ब तक की होती 
है । साथारणतया बैलो या पम्प सैट की खरीद हेतु ये ऋण कृपको द्वारा लिए जाते है। 


(इ) दीघंकालोत ऋण--५ वर्ष से अधिक की अवधि हेतु लिए जाने वाले ऋण दीघंकासीन 
ऋण कहलाते हैं। पाधारणतया दीघंकालीन ऋण भुमि, ट्रैक्टर या किसी बड़ी रकम के विनियोग 
हेतु प्राप्त किए जाते है जिसका भुगतान कृषक एक या दो फसलो से प्राप्त आय से ही नहीं कर 
सकता और जिसके लिए किश्तो मे मुगतान करना हो सुविधापूर्ण रहता है । 


१९६६-६७ में लिए गए कृपि-ऋणों की कुल राशि ९५३ करोड़ रुपए अनुमानित की 
गई थी जिसमे से ७७% से अधिक ऋणा अल्पकानोन, ९% ऋण मध्यकालीन तथा शेप ऋण दीघं- 
कालीन ऋण थे ।7 


(३) जमानत के अनुसार ऋण--जमानत के अनुसार ऋणों की समीक्षा इस कारण 
महत्वपूर्ण है कि ऋणदाता किस सीमा तक ऋणों की वापसी के प्रति आश्वस्त है, इसका निर्धारण 
इसी से होता है । दूमरी वात यह भी है कि जमानत सुरक्षित एवं ठोस होने पर ऋण लेने वाला 
उसका उपयोग विवेकपूर्वक करने का प्रयास करता है । ग्रामीण साख के लिए इसीलिए इस बात 
पर समय-समय पर जोर दिया गया है कि भारत मे कृपको की स्थिति बहुत पृष्टनही है भौर इस 
कारण ऋणदाता अपने मुलधन व ब्याज की वापत्ती के लिए बहुत अधिक आइवस्त सही रहता । 


एम० लुई ने पर्याप्त सुरक्षा या जमानत को ठोस कृषि साश्च व्यवस्था की एक आवश्यक शर्त 
बताया है 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतीय कृषक की आ्थिक स्थिति बहुत ठोस नही है और 
यही कारण है कि अधिकाश ऋण ऋणदाता तथा ऋणी के आपसी सम्बन्धों के भाधार पर ही दिये 
जाते हैं। वस्तुत भारत में क्ृपकों के पास जमानत देने के लिए पर्याप्त पाउने ही नही है। १९६१-६२ 
में दिए गए १०१४ करोड रपयों में से (कुल प्रामीण साख) ७८% निजी जमानत पर दिए गए थे । 
<% ऋण स्थायी सम्पत्ति के आवार पर तथा ४% ऋण ऋणदाता की सम्पत्ति पर पहले दावे 
(सा७ (028०) के आधार पर दिए गए थे । तृतीय पक्ष की जमानत पर ६ ३% ऋण तथा फसल 
की जमानत पर १% से भी कम ऋण प्राप्त किए गए ।“ परन्तु राजत्थान व जम्मू तथा कश्मीर में 
९३% से अधिक अनुपात व्यक्तिगत सुरक्षा पर दिए गए । उड़ीसा, बिहार, पजाव, पश्चिमी बंगाल 
व्‌ मध्यप्रदेश से व्यक्तिमत जमानत पर कुल ऋणी का ८०% से अधिक भाग प्राप्त किया गया । 
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( (६७० ) 


(४) पृ्ति के द्लोत के आधार पर ऋण--पूरति के स्लोत का विश्लेषण इशलिए किया 
जाता है कि इससे ऋणदाता द्वारा सम्मावित शोषण का अनुमान किया जा सकता है। शाइलाँक ने 
जिस रूप मे साहुकार का चित्रण प्रस्तुत क्षिया है उससे शोषण का वीभत्स रूप हमारे सामने उभर आता 
है । यही कारण है कि उत्पादक, विद्यपड्प से कृषि कार्यो के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋणों का 
संस्थांगव होना आवश्यक माता जाता है। सस्थाएँ कृषक का झ्ञापण नहीं करती जबकि साहुकार 
उसी उद्देश्य को लेकर काश्तकार को ऋण देता है। शोषण के अभाव के अतिरिक्त सस्थागत ऋणो 
दर ब्याज की दर भी कम होता है और उनके द्वारा दिए जाने वाढे ऋण सायारणतया उत्पादक 
बार्यों के लिए ही होते हैं । 

भारत में ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु जो सस्थाएं कार्यशील हैं वे इस प्रकार हैं 
(१) सरकार (२) सहकारी सस्थाएं, तथा (२) व्यापारी बैंक । 

व्यक्तिगत स्रोत इस प्रकार हैं--(१) साहकार, इनमे पेशेवर तथा हृपक-साहुकार दोनों 
शामिल हैं (२) जमीदार, (३) व्यापारी तथा आढतिए (४) रिश्तेदार, व (५) अन्य । 

१९५१ ५४२ मे ग्रामीण साख सर्वेक्षण ने बताया था कि ९ ३% से अधिक ऋण व्यक्तिगत 
स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमे से उस वष लगभग ७०% ऋण साहूकारों ने दिए थे और १४% ऋण 
कृपको के खितेदारों ने दिएथे। १९५१ ५२ तथा १९६१-६२ मे ग्रामीण ऋण तथा विनियोग 
सर्वेक्षण से विभित स्लीतो का अनुपात इस प्रकार पाया गया 


ग्रामीण साख को पूति (१६६१-६९ व १६५१-५२) 


स्रोत कुल प्राप्त ऋण का प्रतिशत 
(१९६१ ६२). (१६४१-४१) 
सरकार २६ ३३ 
सहकारी संस्थाएं १५५ ३१ 
व्योपारी बैंक ०६ ०९ 
जमीदार ०६ १५ 
कृपक साहुकार ३६० २४९ 
पेशवर साहुकार श्रे२ ४८ 
व्यापारी व आदतिये ८८ भ्र्ध्‌ 
रिश्तेदार ब्ड श्ध्र 
अन्य १३९ १८ 
हूण००० २००० 


इस प्रकार १० वप की अवधि में सहकारी सस्थाआ। द्वारा दिए जाने वाले ऋणो के 
अनुपात में काफी अधिक वृद्धि हुई है। वुल मिलाकर सस्थागत ऋणों का अनुपात इस अवधि में 
७३% से बढ़कर १८ ७७% हो गया। अब हम विभिन्न स्रोतों में प्ले प्रत्येश का विस्तार से 
विश्लेषण करगरे । 
५ साहुकार प्रयवा महाजन 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि भारतीय कृपकों की आवश्यकताओं की पूर्ति साहुकार 
अथवा महाजनों ह्वारा ही की जाती है। ढेकिन बहुत प्राचीन काल से ही महाजन की स्थिति इतनी 
अधिक महत्वपूर्ण रहे हो ऐसी बात नही है। अंग्रेजों के आगमन से पूष महाजन कमी-कभी ही 
इपका को ऋण देते थे। यद्यप्रि इनको उपस्थिति अविवास मानी जाती थी, क्योकि ये सफ़ट ने 
समय कृपकों की मदद करते थे, फिर भी कृपको को बार वार इनसे ऋण लेने की आवश्यकता नही 
पड़ती थी । डा० देसाई ने बताया है क्रि उस समय (अनुप्रानत १६वीं १७वब्ी शद्ाब्दी मे) महाजनो 
द्वारा लिए जाने वाले व्याज की दरो का १चायतो द्वारा निर्धारण किया जाता था । 
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( १७१ ) 


लेकिन १७९३ में जब स्थायी बन्दोवस्त प्रारम्भ हुआ तथा मुद्रा के रूप में धीरे-धीरे 
लगान लिया जाने लगा त्तो लगाने के भुगतान हेतु कृषक को उबार अधिक लेवा पडा। इसके 
अतिरिक्त १९वी शताब्दी मे अकालो की अधिकता के कारण भी महाजनों पर कृपको को निर्भरता 
वढती चली गई । 


प्रारम्भ मे महाजनों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाता बहुत नाममान को थे । धीरे-धीरे राज्य 
ते तकावी ऋणों की व्यवस्था करना प्रारम्भ किया । बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से सहकारी समितियों 
तथा व्यापारिक बैंकों का विकास हुआ, लेकिन इनकी ब्याज दरें कम होने के ब्रावजुद साहुकार का 
प्रभाव पूर्वंत्‌ चना रहा । इसके कई कारण रहे है. (१) साहुकार की कार्य-प्रणानी अत्यन्त सरल 
है और इसके विपरीत सरकार अथवा सहकारी समितियों से ऋण लेने के लिए अनेक औपचारिक- 
ताओ की पूर्ति करनी पडती है। (२) साहुकार किसी भी समय कृपक को ऋण देने को तपर रहते 
है, जबकि राज्य सहकारी सस्थाओ या बैंको का कार्यकाल मिश्वित रहता है और उस अवधि में 
उपस्थित होने पर ही ऋण दिया जा सकता है । (३) सबसे बड़ा कारण यह है कि साहुकार अनेक 
बार जमानत के बिना भी ऋण दे देते है, जबकि जन्य संस्थाएं जमाबत को अनिदारय तो मानती 
ही है, जमानत का अनुपात बहुत अधिक होता है । (४) साहुकार, महाजन अथवा जिसे राजस्थान 
में बोहरा भी कहा जाता है, कृपक से व केवल आर्थिक हृष्टि से वरत्‌ सामाजिक दृष्टि से भी 
सम्बन्धित रहता है। पीढियों से जिस प्रहाजन से कृषक का सम्बन्ध रहा है और जी 'दुखदर्द' में 
उसका साथ देता है, उसे कृपक कैसे छोड दे ? (५) महाजन ऋण देते समय इस बात की कोई 
जाँच-पडताल नही करते कि ऋण का प्रयोजन क्या है ? (६) ऋण देने मे जहाँ अन्य संस्थाएं 
अप्रत्याशित रूप से विलम्व कर देती हैं और जहाँ अनेक वार जरूरत का वक्त निकल जाने पर ऋण 
की स्वीकृति हृपक को प्राप्त होती है, महाजन माँगने पर तुरल्त ही कृपक की ऋण दे देता है । 
(७) अन्तिम कारण यह है कि ऋण देते समय ऋण-अ्रसंबिदे मे महाजन शर्तों को इस रूप मे संपोजित 
कर देता है कि उसके जाल में कृषक फेसने के उपरान्त जीवन पर्यन्‍्त नही निकल पाता ) 


साहूकारों की श्रेणियाँ--मौटे त्तौर पर साहुकार अथवा महाजनो को दो श्रे णियो मे 
बॉटा जा सकता है--क्षेत्र के अनुसार तथा व्यवसाय के अनुसार । क्षेत्र के अनुसार महाजन दो प्रकार 
के होते है--प्रामीण महाजन तथा शहरी महाजन । व्यवस्ताय के अनुसार महाजन दो प्रकार के हो 
सकते हैं--प्रथम वे महाजन है, जिनका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है तथा द्वितीय वे हैं जो ऋण देने 
का काये सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं । नेकिन सर्वेक्षण के बाद यह ज्ञात हुआ कि अधिकाश 
महाजन उधार देने का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप भे ही करते है और अपवाद स्वरूप ही 
महाजन केवल उधार देने का कार्य करते है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने बताया कि गाँवों व 
शहरों से जितने महाजन है उनसे से क्रमशः ३८% तथा ७८% दूकानदारी, आदत अथवा अन्य कोई 
व्यवसाय करते हे तथा गाँवो मे केवल २९% तथा शहरो में केवल ६% महाजन ऐसे हैं, जिनके पास 
कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है ॥ 


व्यावसायिक महाजनों तथा कृपक महाजनों मे केन्द्रीय वैकिंग जाँच-समिति ने यह अन्तर 
बताया था कि कृंपक महाजन कृषि कार्यो के अतिरिक्त ऋण देने का कार्य करते हैं और इनकी ब्याज 
की दरें ध्यावसाथिक महाजनों से कम रहती हैं। विभिन्न प्रान्तीय बैकिय जॉच-समितियों द्वारा दिए 
गए विवरण के अनुसार पेश्वेवर महाजनों की अपेक्षा द्ृघषक महाजन अधिक दोपण करते हैं (£ 


ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति ने बताया कि जासाम, पश्निमी बंगाल, बिहार व उत्तर 
प्रदेश के चावल-उत्पादन क्षेत्रों मे कृषक साहकारो ह्वारा अचल सम्पत्ति के विग्द्ध अधिक ऋण दिए 
गए, जवकि पेशेवर महाजनों ने जेवरो, जमीन व मक्रान के विरुद्ध ऋण दिए थे । 


महाजनों की दोयपूर्ण नोति--आगे के एक अध्याय में यह वताया गया है कि महाजन 
कृपक का झोपषण करने के लिए अनेक प्रकार को गड़बडियाँ करते हैं। उतका वास्तविक उद्देश्य 
येनकरैन भ्रकारेण कृपक की सम्पत्ति को वैधानिक दृष्टि से स्वय के अधिकार में करता ही होता है 
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( १७२ ) 


ताकि कृपक व उसका परिवार जोवन-पयंन्त ऋण के उमर भार को ढोते रहे और साहुकार के पास 
घोरे धीरे सारे स्वत्व-सम्बन्धी अधिकार केन्द्रित हो जाए । वैधानिक आर्थिक व सामाजिक वातावरण 
को अपनी स्थिति के कारण प्रभावित करके महाजन किसी भी प्रकार का दवाव कृपक पर डालकर 
उठे अपने इशारे पर नचाता रहता है। 


यही नहीं महाजनो द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दरें बहुत अधिक होने के कारण मी 
कृपक का शोषण होता है । ग्रामीण साख सर्वेक्षण संभिति बे मतानमार उद्देसा मे ७०%, त्रिपुरा व 
पश्चिमी ब॒गाल में क्मश ४९४ व ४०% तथा उत्तर प्रदेश मे कही कही २९% तक ब्याज की दर 
पाई गईंथी। कही कही व्यग्ज की दर ५०% तक थी $ लाइसेंस के विषय में समिति ने बताया 
कि देश के विभिन्न भागो मे साहुकारो में से अधिकाश ने लाइसेंस नहीं लिए है और जिनके पास 
लॉइसेंस है मी वे ऋणो का पूण विवरण तैयार नही रखते ॥7 


ब्याज की दर अधिक होने के अतिरिक्त भी साहुकार का दमन चक्र आगे बढ़ता है और 
ऋणी की फसल को साधारणतया वह अग्रिम रूप से खरीद लेता है। वस्तुत साहुकार को भारतीय 
कृषि के लिए एक जोक की सज्ञा दी जा सकती है लेकित फिर भी जो सुविधाएं कृपक को साहुकपर 
प्रदान करते हैं जब तक अन्य व्यक्ति या सस्थाएं उतनी ही सुविधाएँ देने का पूर्ण आश्वासन नही 
दे देते है, महाजनों दथा साहुकारों का आरतीय ग्राभीण साख <प्रवस्था मे महत्व यथावत्‌ बना रहेगा । 
और जैसा कि ऊपर बताया गया है १९६१ ६२ तक भी कुल ऋणों का लगभग आधा भाग माहूकारों 
द्वारा दिया जाता भा । 


२ सरकार 


राज्य द्वारा कृषि साख की जो व्यवस्था अब तक की गई है । वह तकावी ऋणों के रूप 
में है। सवंप्रथम राज्य द्वारा कृषकों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने का सुझाव प्रयम अकाल आयोग 
(१८८०) ने दिया था और फलत दो अधिनियम क्रमश भुमि-सुधार अविनियम (१८८३) तथा कृपक 
ऋण अधिनियम (१८८४) बनाए गए थे । अकाल आयोग ने यह स्पप्टत सुझाव दिया था कि 


साधारण समय मे दो उद्दँ श्यो का लेकर राज्य को कृपको की सहायता करनी चाहिए। अकाल के 
समय सहायता का अनुपात बढाने का भी सुझाव अकाल आयोग ने दिया था । 


इन अधिनियमो के उद्दं श्य भारतीय कृषि में स्थायी सुधार करना तथा वित्तीय कठिनाइयों 
से कृपक की रक्षा करना ही थे। छपत आवश्यकता के समय जिलाधीझ के माध्यम से तकादी ऋणो 
को प्राप्त करने का प्रयास करता था। 


लेकिन राज्य की कृंपि साख नीति में वहुत से दोप उत्पन हो गये । राज्य कर्म: 

वी अफप्तरशाही के कारण बहुत कम तोग तकाबी ऋणी को प्राप्त कर मके | ला बी र ड का 
क्यन है. कि यद्यपि मुगल सम्राटों तथा बाद मे ईस्ट इण्डिया कम्पदी तथा ब्रिटिश सरकार आदि 
सभी ने कृपको की सहायताथ ऋण दिए थे तथावि ये ऋण अधिकाशत आधिक सक्ट के समय 
दिए. जाते थे, जवर्किं कृषकों के पास कोई जमानत नही होती थी ओर फ्लत वे राज्य द्वारा दी 
जाने वाली सहायता का वाभ नही उठा पाते थे । वह आगे बताती हैं कि राज्य तथा कृपको मे 
कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नही होने से भी राज्य द्वारा दिए जाने वाले तकावी ऋणों की उपादेयता पया' 
रूप से सिद्ध नही हो पाती थी ॥४ रा 


डा० मा्टिया द्वारा प्रस्तत विवरण से भी इसी तथ्य को पुष्दि होती अनेक भंग 
अधिकारियों ने उनीसवी झताब्दी के उत्तराद मे यह अनुभव किया कि ध पे ऋण हेतु आवेदन हि 
करने वाले व्यक्तियों में अविकाश्य जमीदार, व्यापारी अथवा बड़े इृपक होते थे और [दन 
(जमानत) के अभाव में गरीव किसान सरदार से ऋण प्राप्त करने मे असमय रहते थे ।8 पक जाय 
स्थान पर डॉ० भाटिया बताते हैं कि यद्यपि १८८३ व १८८४ के अधितियमो के उद्द श्य 02228 
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( १७३ ) 


अल्प, मध्य तथा दी्घकालीन ऋण प्रदान करना था, तथापि वस्तुतः न तो राज्य क्ृपको की ऋण 
देना चाहता था और न ही राज्य के वोप मे पर्याप्त घन ऋणो के लिए मौजूद था | कृपको को दिए 
जाने वाले ऋण अपर्याप्त तो थे ही, इनकी स्वीकृति मे अप्रत्याशित विलम्ब हो जाता था । १८८३ से 
१८९६ तक केवल १ करोड़ रुपए के दीघंकालीन ऋण दिए गए और इस प्रकार राज्य द्वारा 
तकाबी ऋणों की जो व्यवस्था १६वीं शताब्दी के अन्त तक की गई थी, वह अत्यन्त अपर्याप्त एवं 
जटिल थी । कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कृषि वेंकी को स्थापना के सुझाव भी दिए थे पर वे भी 
कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके । इसी सुझाव को शताव्दी के अन्त में अनेक अधिकारियों ने फिर 
दोहराया, पर राज्य की उदासीनता कम नही की जा सकी । 


बीवी शताब्दी के प्रारम्भ मे भी डा० विलियम वेडबेने ने भारत सरकार से' क्पि बेक 
की स्थापना का क्षाग्रह किया था, पर उन्हे भी इसमे सफलता नहीं मिली । 


श्री गोपालकृष्ण गोखले ने भी कृपि-साख की उचित व्यवस्था हेतु कृषि बैको की स्थापना 
की सिफारिश १९०६ के वजट भाषण में की, छेकिन सरकार ने उनके इस सुझाव को अस्वीकार 
कर दिया । 


वर्तमान शताब्दी में काफी समय तक तो सहकारी साख आन्दोलन को सफल बनाने के 
प्रयास किये जाते रहे और प्रत्यक्षतः राज्य ने कृपको को कोई विशेष साख-सुविधाए' प्रदान नही 
की। १९२१ से जब क्रपि एक प्रास्तीय विपय बना दिया गया तो केन्द्रीय सरकार ने पूर्ण रुप से 
कृपि-साख से भुह मोड लिया | यही स्थित द्वितीय महायुद्ध तक भी चलती रही और राज्य द्वारा 
क्ृषि-साख की आवश्यकता का बहुत थोडा अनुपात दिया जांता रहा । “अधिक अन्न उपजाओ 
आन्दोलन' (१९४३) तथा आत्मनिर्भरता आन्दोलन (१९४९) के अन्तगंत कृषकों को ऋण दिये गए, 
पर यह एक अल्पकालीन प्रवृत्ति ही थी । 


अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने १९५१-५२ के ग्रामीण साख के सम्बन्ध 
मे राज्य द्वारा दिये गए योगदान को अपर्याप्त एवं असन्तोषजनक बताया है। समिति ने, जैसा कि 
ऊपर दी गई तालिका से ज्ञात होता है, बताया कि राज्य कुल ग्रमीण साख का केवल ३:२% भाग 
ही दे पाता है। विभिन्न राज्यों का विस्तृत विवरण देते हुए समिति ने बताया कि कुल ऋणो मे से 
विभिन्न श्रान्तो में राज्य द्वारा इस प्रकार ऋण दिये गए ।? 


प्जाब १४ ६%; मध्यप्रदेश १२:८%; मध्य भारत ८ ७%; आासाम ६ २%; बिहार 
४ ७९%; वम्बई ४ ६९%; मद्रास २३%, पश्चिमी बंगाल तथा हैदराबाद १८%; उडदीसा १४%; 
विच्ध्यप्रदेश १ २%, उत्तर प्रदेश ०९%, राजस्थान ० ६%; मैसूर ००२% । 

इस प्रकार कैवल दो प्रान्तो में हो राज्य द्वारा कुछ सोमा तक सन्तोषजनक अनुपात में 
ऋण प्रदान किये गए ) 


8 ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्य द्वारा की गई ग्रामीण साख-व्यवस्था भे निम्न अन्य 
दोए बलाएए हैं, . 


(|) ऋणों के वितरण में विधवमता--समिति के मतानुसार राज्य द्वारा जो ऋण दिए 


जा रहे है, आज भी इसका लाभ अधिकाशतः बडे कृपक ही उठा पाते हैं तथा छोठे कृषक आज भी 
इससे वचितत रहते हैं । 


(8) जमानत का अभाव--राज्य द्वारा ८०-९० प्रतिशत ऋण अचल सम्पत्ति की जमानत 
पर दिए जाते है और चूंकि अधिकाश भारतीय कृपको के पास पर्याप्त भूमि नही होती, इसलिए बे 
पर्याप्त राशि ऋण के रूप में भी प्राप्त नही कर पाते । जिन कृपकों के पास अपनी भूमि नहीं है, 
उन्हे तो ऋण मिलने का प्रश्न ही नही उठता, चाहे वे स्वयं भूमि को जोतते रहे हो । 


(0) अनावश्यक विलस्ब--सरकारी विभाग ऋण देने के पूर्व अनेक प्रकार की जाँच- 
पड़ताल करना अनिवायं समझते हैं। यही नही वित्तीय वर्ष की अवधि, ऋण की स्वीकृति तथा 
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( रैएड ) 


इसकी प्रात आदि य सब इतन जठिल काय है कि आवदनकर्ता को जरूरत का वक्त निकल जाने 
पर ही साधारणतया ऋण मिल पाता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुमार अधि से 
अधिक ऋण ३ ४ महीतो के बाद स्वीइ्नत हो पाते है और २२ २४ प्रतिशत ऋण तो ८ महीने वाद 
स्वीकृत होते हैं। इसके विपरीत महाजन तुरात ऋष द देता है । 


(९) ऋणो की रवोकृति एवं वितरण सम्ब धी दोष--सर्मित ने बवाया है कि ऋणों 
की स्वीकृति भें विभिन्न राजफीय विभागों का तालमेल नही बठ पाता तथा काम निकल् जाने के 
बाद ऋण स्वोइत होते हैं । यही नही ऋणा की राति वहुत कम होन के करण अतत महाजन 
की ही शरण में जाना पछता है। 


(१) शाल फ्रोताशाही का बोलबाला--ऋणो के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने ऋणा की 
स्वीकृति हो जामे पर उसकी रकम प्राप्त करने तथा ऋणों की अदायगी के समय जो अफप्त रणाही 
सा लालफीताशाही चलती है उसके कारण व्याज की दर अधिक हाने पर भी साहुकार से लोग 
ऋण लेना ज्यादा उचित समझते है । 


इन दोपो के अतिरिक्त भी अनेक आय दोप राज्य की ग्रामीण साख व्यवस्था मे हैं । 
(७) सरकार केवल विशिष्ट (विशप रूप से उत्पादक) कार्यो के लिए ऋण देती है। 
(५४) किश्तों की वसूली के समय राजरीय कमचारी अनावश्यक रूप से सस्ती बरतते है । 


इही सब कारणों से राण्य एक साखदाता सस्था के रूप मे लोकप्रिय नहीं हो सका है ! 
परन्तू पिछले कुद्ध वर्षों से तकाबी ऋणो का वितरण सहकारी सस्थाओ के माध्यम से किया जा 
रहा है और इससे सरकारी ऋण यवस्था के काफी दोष बमाप्त होने बी आशा है। 


३ व्यापारिक बैक एव ग्रामीण वित्त 


१९५१ ५२ में जव ग्रामीण साख संवक्षण किया गयाथा थ्यापारी बको ने कुल 
ग्रामीण साख का १५ से भी कम प्रदान किया। १९६१ ६२ तक यह अनुपात और भी कम 
हो गया । परतु पिछछे ४ ५ वर्षो से व्यापारी बको द्वारा कृषि वित्त व्यवस्था में योगदान बढ़ा है । 
१९६६ ६१ में इनकः (कुल ग्रामीण साख्ष की प्रति मे) योगदान बढ़कर पुन ०९९ हो गया । 
ब्यापारी थको द्वारा प्रदत्त ऋणो (30४४/०८७) का २९, से अधिक आज कृपि-साख हेतु दिया 
जाता है | इस पर भी व्यापारी बका का योगदान इस दिशा म बहुत ही अपर्याप्त रहा है। इसके 
लिए निम्न घटक उत्तरदायी रहे है ! 


(१) व्यापारी बैक मुल रुप में गर कृपि सस्थाओ के रूप मे रहे हैं। इसके पास मे तो 
घि साख व्यवर प्रत्येक कृपः यिक हंस 
2 हा था के! अनुभव है और न ही प्रत्येक कृपक से व्यावसायिक व्यवहार हेतु योग्य 


(१) कृपकों की आर्थिक स्थिति की पृणरूपेण जॉँच करने उनकी 

निर्धारित करने तथा ऋण की राशि के उपयोग के ओचि य को जाचने के लिए आपात बैक 
गादो में कोई सम्प्क भही है ओर न ही स्थानीय नेद्ाझए रथ राज्य कमचारियों से जे ह सके 
लिए अभीष्ट सहयोग मिल पाता है। का 


(३) ऋणा वी सुरक्षा का प्रइन भी काफी भह॒त्वपृण रहा है। व्य ब्य 
जमानत पर मिभर नहीं रह सकते । भूमि व्यवस्था हमारे देश में ध 22453 
अनेक कृषकों को भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं है क्योकि वे बटाई पर भूमि जोले रहे हैं। का 
अतिरिक्त दुसरी जो जमानत हो सकती है वह फसल है। परन्तु व्यापारी बैंको को ही. 
गिरदा रफ़ने का अधिकार नहीं है। जिन हृपको को भुमि पर स्वत्व 080 


गिरी नत पर छोटी छो प्राप्त है भी उनकी भूसि या 
तो गिरवी रखी हुई है या वे भूमि की जमानत पर छोढो छोटी रकम अल्पकालीन मय 
लेना नहीं चाहते । “जग शा, के हुए मे 
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(४) भारतीय कृषि मे अनिश्चितता आज भी बहुत अधिक है । मानसून पर अत्यधिक 
निर्भर होने के कारण काश्तकार को कितना प्रतिफल प्राप्त होगा यह वताना भी अत्यन्त कठिन है। 
027] बैंको को कृषि-वित्त देने मे यहो आशंका रहती है कि ऋण की वापसी समय पर हो सकेगी 
या नही । 

(५) अब तक सहकारी सस्थाओ को ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु उत्तररायो माना जाता 
रहा हे और यह समभा जाता रहा है कि व्यापारी बैंकों का कार्य-क्षेत्र औद्योगिक तथा व्यावसायिक 
जगत है | यही कारण है कि देश के ७०% गाँवों के समीप व्यावसायिक बेको की शाखाएँ नही है । 
अधिकाश्ष व्यापारी बेको की झाखाएं शहरो या कस्बो मे ही है । 


(६) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अथवा सरकार ग्रामीण स्ताख की पूर्ति में विद्यमान 
कठिनाइयों को जानते हुए भी ध्यापारी बैंको को विशिष्ट दरो पर अनुदान या गारण्टी देने को तँयार 
नही है। दीधंकालीन ऋणो पर कृषि पुनवित्त निगम जो पुनवित्त की व्यवस्था करता है उससे 
व्यापारी बेंक तकनीकी कारणो से पर्याप्त लाभ नही उठा पा रहे है । 


लेकिन फिर भी बागानो (चाय, रबड व कॉफी) गन्ने के खेतों तथा विशाल यन्त्रीकृत 
खेतों मे से अनेको इकाइयो को व्यापारी बेकों ने साख प्रदान की है। इस दिशा मे सवंप्रथम 
सिंडीकेट बैक ने पहल की थी पर अब सभी अनुसूचित बैंक इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं । परन्तु 
ट्रक्टरो व पम्पसेटो के अलावा साख की व्यवस्था अन्य प्रयोजनों हेतु नही की जा सकी है । यह भी 
बताया जा रहा हैं कि वुछ प्रतिष्ठित कृषक, जमीदार या पूजीपति ही व्यापारी बैंको से लाभ 
उठा पा रहे है और साधारण कपक आज भी इनके द्वारा हाल मे प्रारम्भ को गई सुविधाओं से 
बचित हैं । 

बस्तुत व्यापारी बैंको द्वारा जिन औषचारिकताओ की अपेक्षा कृपक से की जाती है 
उनकी पूर्ति उसकी अशिक्षा के कारण सम्भव नही है। अधिकाश्नत व्यापारी बैको की कार्य-प्रणाली 
भी काफी जटिल है और फलस्वरूप कृपक बैंक की अपेक्षा साहुकार को अधिक पसंद करता है। 


एक बात और भी है । व्यापारी बेक़ कृषक को १० से १२% ब्याज पर ऋण देते है। 
जब तक उनके ऋणों को घटी ब्याज दर पर देने की व्यवस्था नही होगी, व्यापारी बंक के प्रति 
क्ृपक आक्ृप्ट नही हो सकेगे । यह भी जरूरी है कि बेको के व्यवस्थापक क्ृपको के प्रति सहानु- 
भूतिपूर्ण हष्टिकोण अपनाएँ । 


४. रिजवं बंक तथा ग्रामोण वित्त * 


.] रिजव॑ बैक ऑफ इण्डिया की स्थापना भारत के केन्द्रीय बंक के रूप मे १९३४ में की 
गई थी | सरकार के अनुरोध पर १९३४ मे रिजवं बैक द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 
बैंक ने भारत के सहकारी वेको को वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया था, लेकिन साथ ही 
सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली मे सुधार करने का आग्रह भी किया गया था । 


१९३४ से ही रिजव॑ बंक के अन्तगंत एक कृषि साख विभाग स्थापित कर दिया गया 
था । रिजवं बैंक अधिनियम के अनुसार इस विभाग के दो मुख्य काय॑ थे . 

(0) केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारो, प्रान्तीय सहकारी वेको तथा अन्य बैंको को कृपि साख 
के सम्बन्ध भें मार्म-प्रदर्शन देने हेतु अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति करना । 

(प) रिजवं बैक तथा प्रान्तीय सहकारी बैंको व अन्य वैंको के वीच कृपि-साख सम्बन्धी 
कार्यो मे तालमेल स्थापित करता । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि रिजवं बैंक प्रत्यक्ष रूप से कृपको को ऋण 


नही देता । सहकारी बैंको तथा अन्य अनुसूचित बेको द्वारा कृषि कार्यो हेतु दिए गए ऋणो के 
आधार पर रिजवं बेंक इन सस्थाओ को ऋण प्रदान कर सकता है। 


रिजवं बैक के सुझाव पर १९४५ में भारत सरकार ने ग्रामीण देंकिय जॉच-समिति की 
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नियुक्ति को ॥ इस समित्ति ने आमीष क्षेत्रों मे बेकिंग सुविधाएं बढ़ाने का सुझाव दिया।' १६४९ 
से १९५३ तक अखिछ भारतीय ग्रामीण साख्ष सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण समिति की 
सिफारिशों का आगे वर्णन क्रिया यया है । 


१९५१ तथा १९५३ में रिजव॑ बैंक को अधिक ग्रामोण साख की व्यवस्था करने के 
अधिकार दिए गए। रिजवं दंक अधिनियम की घारा १७ (२) अ, धारा १७ (२) ब, घारा १७ 
(२) वब एवं घारा १७ (४ अ) में इसी आशय से सशोधत किए गए। इन सशोधनों के पश्चात्‌ 
अब रिजवं बैंक द्वारा कृपि साख के विषय में को जाने वाली व्यवस्था इस प्रकार है - 


(अ) अल्पकालीत साख को अवधि १५ माह रखी गई है, तेकिन साथारघतया अल्प- 
कालीन ऋण ९ से १२ माह के लिए दिए जाते हैं । 


_ (आ] घारा १७ (४ अ) के अनुमार राज्य सरकार की गारण्टी प्र रिजव॑ बैक ५ करीड 
रुपये तक के भध्यकालीन ऋण सहकारी बैंका को द सकता है। इन ऋणों की अवधि १ से ५ वर्ष 
तक रहती है । 


(६) धारा १७ (२) व के अनुसार कृपि-कार्यों में मिश्रित कृषि-कार्यों तथा फसलों के 
परिनिर्भाण हेतु भी ऋण दिये जामे लगे है । इनके अतिरिक्त फसला तथा क्ृपिलदार्थों के विषणन 
हेतु भी ऋण भदान किये जाते हैं । 


(ई) धारा १७ (३) बव के अनुसार रिजव बैंक की सहकारी बेंको तथा राज्य वित्त 
निग्रमो की उन प्रतिभूलियों पर ऋण देने का अधिकार प्राप्त है, जितके विरुद्ध इन सस्थाओं ने 
कुदीर उद्योगों की क्रियाओं हेतु ऋण दिए है । 


रिजवं वेंक द्वारा दिए जाते वाले ऋणों पर सामान्य बैंक दर से २ प्रतिशत कम व्याज 
लिया जाता है तथा इन पर पर्याप्त प्रतिभूतियों की सुरक्षा रखी जाती है । 


(उ) रिजवे बैंक को १९५० से केद्धीय भूमि वन्धक बैंको द्वारा जारी किये जाने बाछे 
डिबेन्चरों का २० प्रतिशत सरोदने का अधिकार प्राप्त हो गया था भीर १९५३ में भारत सरकार 
के सान्निघ्य में ४० प्रतिशत डिवेन्चर तक खरीदने का भी अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन अप्रैल, 
१९५६ मे कोष के अभाव में इस योजना को रह कर दिया ग्रया । 


कोष --रिजव बैंक अधिनियम में १९५५ मे सद्योधन किए गए और तदः नुसार 

गे किये न १९५ मे 
दे 9925 स्पापित किये गए : ()) राष्ट्रीय कृषि साख (दीघकालीत क्रियाएं) कोष तथा (0) राष्ट्रीय 
कृषि साख (स्थिरता) कोप । ४ 


दोघकालीन ऋण २० बष तक को अवधि के लिए राज्य सरकारों को इस 

प॑ तक से आशय से 
दिये जाते हैं कि वे सहकारी सस्‍्ष्याओं (बैंको अथवा भूमि बंधक वेंका) द्वारा नियमित शेयरों, बाडा 
अथवा डिवेन्चरो का एक निश्चित अनुपात खरीद सकें । प्रथम (६ घकालीन) कोप मे प्रारम्भ में 
रिजवं बेंक ने १० करोड़ स्पये दिए थे लेकिन प्रतिद्ष कम-से-कम ५ करोड़ 


थ्ंकीए/ न रुपये दे. 
रखा गया है। जून १९६६ तक १९० करोड रुपये इस कोप में जमा हुए थे । न का प्रावधघाद 


दिप्तीय (स्थिरता) कोप केवल मध्यकालीन ऋणषों के लि। 
&, हि ए १ करोड़ रुपये म्र्भिक 
पूजी से स्थापित हुआ था | जूद १९६६ त्तक इस कोप मे १२ करोड़ रुपये जमा हा गये डे 


अन्य सुवियाएं-- रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया ने ग्रल्प 
धाओ के अतिरिक्त जनेक अन्य सुविधाए' भी प्रदान को हुई हैं । 33280 हा पृचि- 


() स्थायी परामशंदाता समिति (कृषि साख)--रिजवं बैंक है 
विमाग के अन्तर्गत एक स्थायी परामशंदाता समिति की स्थापना अधि तय के” | ये कप साख 
प्रदर्शन हेतु की | इस समिति भे १४ सदस्य हैं । 00000: 
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(#) सहकारी विभागों तथा संस्थाओं के कमंचारियों का प्रशिक्षण--सहकारी संस्थाओं 
तथा राजकीय सहकारी विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रिजवं बैक ने दो प्रकार की 
व्यवस्था की है | प्रथम अल्पकालीन प्रश्मिक्षण कोसं है जिसके अनुसार सहकारी विभागों के उच्च 
कर्मचारियों को ६ मास का प्रशिक्षण दिया जाता है। द्वितीय, दीघ्रकालीन को है जिसमें सहकारी 
बैंको के अधिकारी एक वर्ष के तिए प्रवेश लेते है। १६५३ से रिजव॑ बेक तथा भारत सरकार के 
संयुक्त तत्वावधान में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण समिति की स्थापना की गई । इस समिति द्वारा देश के 
विभिन्न भागों में सहकारी संस्याओं के कमचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है । 


जुन, १९६७ के अस्त में राज्य सहकारो बैंको में रिजव॑ बेंक की वकाया रकम १६२ ७ 
करोड रुपए थी । 

(५) सहकारी संस्थाएँ तथा ग्रामोण साख--जै वा कि ऊपर बताया जा चुका है सहकारी 
संस्थाओं का ग्रामीण साख में योगदान ३% से बढ़कर १९६१-६२ तक १५५% हो गया । 
१९६६-६७ भे इन संस्थाओं, याती प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों ने कृपषकों को अल्प व 
मध्यकालीन ऋणों के रूप मे ३६५ करोड रुपए प्रदान किए जो संभवत. कुल साख का लगभग एक 
चौथाई भाग था । 

वँसे सहकारिता के अध्याय के अन्तगंत सहकारी साख के विषय में विस्तृत समीक्षा 
प्रस्तुत की गई है लेकित यहाँ यह बता देवा आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्रामीण साख के क्षेत्र मे 
सहकारी समितियों का क्या थोगदान रहा है । 

क्पि सहकारी साख सस्थाओं को सगठन की हृष्ठि से श्षी्ष, केन्द्रीय तथा प्राथमिक 
संस्थाओं के रूप में विभाजित किया जा सकता है। ये सस्थाएँ कृपको को अल्प व मध्यकालीन ऋण 
प्रदान करती है। दीघ॑कालीन ऋण की उपलब्धि हेतु केद्धीय तथा प्राथमिक भूमि विकास (वन्धक) 
बैंको की देश के विभिन्न भागों में स्थापना की गई है। पहले हम अल्प व मध्यकालीव कृषि साख 
का विश्लेषण करेंगे और बाद मे दीघंकानीन साख व्यवस्था का । हम इस सन्दर्भ मे यह भी देखना 
चाहेगे कि ग्रामीण साख की व्यवस्था मे इनकी वास्तविक सफलता किस सीमा तक रही है ? 


अल्प व मध्यकालोन ग्रामोण साख 


क्ृपकों को अल्प तथा मध्यकालीन साख देने के लिए देशव्यापी स्तर पर प्राथमिक सहकारी 
कृषि सांख समितियों का गठन क्या गया है । १९६५-६६ से सारे देश में इन संस्थाओं द्वारा फसली 
ऋण (९०9 7०था) की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इसके पूवं कृपक की फसल सम्बन्धी चालू 
पूजी की पूर्ति का उद्दश्य नही था । परन्तु फसलली ऋण के अन्तगंत कृपक को नगद पू.जी के अलावा 
वीज व खाद के लिए.भी जिस के रूप में ऋण दिया जाता है । 


१९५१-५२ में सहवारों (प्रार्थीमक) साख साम्तियों ने केवल २३ करोड़ रुपए को साख 
कृपि-कार्यों के लिए दी थी परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है, १९६६-६७ तक इनके ऋणों की 
राशि बढकर ३६५ करोड रुपए हो गई। १९६७-६८ में सहकारी संस्थाप्रो मे अनुमानत, ४०० 
करोड रुपए ग्रामीण वित्त के रूप में दिए । 


यहाँ यह्‌ बत्ता देना उल्लेखनीय होगा कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक 
समितियों की सख्या निरन्तर वढाई गई और इसके फलस्वरूप अनेक धोगस समितियों का गठन 
करके राज्य से सहायता के रूप में लाखों रुपए ऐठ जाते रहे । समय-समय पर अनेक जाँच समितियों 
मे सरकार वे रिजर्व बैंक का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और इसके फलस्वरूप बोग्स तथा 
निष्क्रिय समितियों को समाप्त करके समूचे सहकारी आन्दोलन का पुनर्गठन प्रारम्भ किया गया। 
जून, १९६१ के अन्त में जहाँ प्राथमिक साख (कृषि) समितियों की संख्या २:३४ लाख थी, जुन, 
१९६७ के अन्त तक यह घट कर २ लाख रह गई। इस समय तक देश के ९०९८ गाँव तथा ३०९ 
ग्रामीण जनसंख्या सहकारिता से प्रभावित हो चुकी थी । 


प्राथमिक समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए जिला स्तर पर कैन्द्रीय धहकारी 
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बैको तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी (झीप॑) बैंको का गठत किया गया है। जूंच १९६७ के 
अन्त तद शीर्ष बैको की सस्या २४ तथा केस्द्रीय बैको की सख्या ३४६ थी ॥? 


दीर्घकालीन साख--दीर्घकालीन साख के लिए राज्य स्तर पर कैन्द्रीय भूमि विकास 
(वन्धक) वैको की तथा स्थानीय स्तर पर प्राथतिक भूमि विकास (वन्घक) वैकों की स्थापना की 
गई है। जून, १९६७ के बन्त में १९ केन्द्रीय भूमि विकास बैंक थे । इस तमय प्राथमिक बैंको की 
संख्या ७०७ थी | इनकी सकाया ऋणों की राशि हुमश २०७ करोड रुपए एवं एैशर करोड़ रुपए 
थी। १९६६-६७ मे केस्द्रीय भूमि विकास बैंको ते ५९ करीड र्पए तथा प्राथमिक वैको ते ४१ करोड़ 
रुपए दीर्घकालीन ऋणो के रूप मे दिए । 


उपरोक्त तथ्य इस बात वी पुष्टि करते है कि ग्रामीण साख की पूत्ति में सहकारी संस्थाओं 
वा योगदान आज वहुत अविक महत्वपूर्ण है । परन्तु फिर सी सहकारी साल आन्दोलन का विकास 
ठोस आधार पर नहीं हो रहा है। सक्षेप में सहकारी कृषि साख व्यवस्था से निम्न दोप विधमान हैं. 


(१) सहकारी संस्थाओं पे स्वावलम्बन का अभाव है--प्राथमिक समितियों की कार्यश्ील 
पुजी १९६६-६७ के अन्त में ६२५ करोड रुपए थी परन्तु इसमे इनके अपने कोपो का अनुपात 
२७% से भी कम था । इसी प्रकार केद्रीय बैंको व श्षीर्थ बैंको की कायशील पूंजी मे उतके अपने 
कोपो का अनुपात २०% से भी कम था। भूमि विकास बैक तो का्यंशील पू जी का केवल १०% 
3 साधनों से जुठा पाते हैं । यह परावल्‍्म्बन ग्रामीण साख व्यवस्था को दीधकात तक आगे नहीं 

जा सकता । 


(२) सहकारी कृषि साख आन्दोलन केवल कुछ राज्यों तक सीमित है। आज भी बांधे 
सहकारी ऋण (कृषि) महाराष्ट्र, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश मे ही वित्तरित होते हैं । 


(३) सहकारी समित्तियों के सदस्थ वनने पर भी उनके प्रति कृपको में क्रास्थां 


नहीं बढ सकी है। १९६३-६४ मे तथा १९६६-६७ के वीच विष्किय सदस्यों का अनुपात ५४% से 
बढ़कर ६०% हो गया 


(४) अवधि पर ऋणों का बढता हुआ अनुपात--राजनैतिक और आधिक कारणों से 
अनेक कृपक ऋणो की वापसी समय पर नही कर पाते | इत अवधि पार ऋणो का अनुपात निरन्तर 
बढ रहा है। १९६६-६७ के अन्त तक बकाया ऋणों का एक लिटाई भाग अवधि पार हो चुका था । 
आश्चर्ष को बात तो यह है कि इस समय तक प्राथमिक समितियों के अपने कोषो का ९७% अवधि 
पार ऋणो के रूप में डुव चुका था और वे केवल उधार लो हुई पूंजो से काम्र कर रही थी । 


(५) फमली ऋण के अन्तर्गत जिस के रूप में ऋण देने की जो व्यवस्था है वह लगभग 
असफल हो रही है | केवल उर्वेरको का वितरण एकाघधिकार के कारण सहकारी समितियों के माध्यम 


से पर्याप्त रुप से किया जा रहा है। बीज कृमिनाशक दघाइया तथा उपकरणों का साख पर वितरण 
क्ुपका में लोकप्रिय नही हो सका है । 


(६) सहकारी कृषि साख के समुचित उपयोग की प्रभावपूर्ण जाँच नहीं की जाती । 
238४ 22320: 258 मुल्याकन सगठल (9 & 0] ने बत्ताधा कि १९६३-६४ में प्राथमिक 
क्रपषि साख समितियों द्वारा दिए गए ऋणों का लगभग एक चौथाई उत कार्यो म॑ 
जिनके लिए ऋण दिए गए थे ।* ४० 220 


(७) सहकारी संस्थाओं मे आज भी अनेक ओपचारिकताएँ विद्यमान है । यहां तक कि 
फसली ऋण के अन्तर्गत भी हैसियत ब्योरा, साख सीमा, उत्पादन-योजना आदि के विपय से कृषक 





3. ये सारे तथ्य रिजव॑ बैंक द्वारा प्रकाशित 840०8 शमद्याध्ा रेव्20ए७ 49 (08 (१०- 
एशशगार्ट कएप्शाला। था 09 ऐश | (९7४4 800था6 (]966-67) से आप्त 
किए गए हैं 
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को पूरा विवरण देना पड़ता है । बनेक बार कृपक सही सूचना समिति को नहीं देता और फलत 
फप्तली ऋण का वास्तविक उद्दं श्य पूरा नही हो पाता । 


ग्रामीण साख तथा विभिन्न समितियाँ 


ग्रामीण साख के विषय में यद्यपि छुटपुट सुझाव अनेक संस्थाओं ने दिए थे, लेकिन ग्रामीण 
साख के प्म्बन्ध में विशिष्ट रूप से कित्ती अधिकारी अथवा संस्था ने स्वतन्त्रता के पूर्व तक विचार 
नहीं किया। यद्यपि १९३९-४० से राष्ट्रीय नियोजन समिति ने कृषि साख के वियय मे 
अध्ययन किया था तथा १९४७ भें समिति की रिपोर्ट में विस्तार से रिजवे बेक द्वारा सहकारी बैंकों 
के माध्यम से दी जाने वाली साख के विषय मे सन्‍्तोष भी व्यक्त किया था तथापि वह सब महत्व- 
पूर्ण प्िद्ध नही हो सका | समिति के इस सुझाव की ओर कोई घ्यान नही दिया गया जिसमें सहकारी 
संह्थाओं की व्यवस्था को सुधारने के विषय में कहा था। 


१९४९-४० में भारत सरकार ने एक ग्रामीण बैकिम जाँच समित्ति की नियुक्ति की | इस 
समिति ने व॒त्कालीन परिस्थितियों मे तीन परिवर्तन करने के सुआव दिये ;! 


(0) सहकारी देको को नगरों व कस्दों से आगे बढ़कर गाँवों में तथा व्यापारी बैको को 
बड़े नगरों से बढ़कर छोटे नगरों में वेकिग सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। 

(9) इस्पीरियल वेक को दैंकिय ट्रेजरी से बढ़कर नॉन पैकिंग ट्रंजरी मे व्यवसाय करना 
चाहिए । तथा 

(90) रिजव बैक को अश्ेणी के राज्यो (अब कोई अन्तर नही है) से बढ़कर ब श्रेणी के 
राज्यो मे भी कार्य करता चाहिए | 


विशेष हूप से समिति ने इम्पीरिंयल बैक व रिजव बैक की व्यवस्था मे सुधार करने की 
सिफारिश की 4 ग्रामीण साख पर हुई अनौपचारिक कास्फरेंस मे सहकारी प्रामीण साख की व्यवस्था 
मे रिजवं बैक के द्वारा दिए जाने वाले योगदान पर विस्तार से विचार किया गया । कान्फर्रेस की 
सिफारिशों के अ कर रिजवं बैंक द्वारा सहकारी वको को प्रदान की जाने वाली साख सुविधाओं 
में वृद्धि की गई और १९५१ व १९५३ मे रिजये बैक अधिनियम में संशोधन किए गए । 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 


इस समिति की लियुक्ति रिजवं बेक द्वारा अगस्त १९५१ मे की मई थी। समिति के 
अध्यक्ष श्री ए० डी० ग्रोरवाला थे और ४ अन्य सदस्यो को मिलाकर इसका गठन किया गया था । 
समिति ने देश-भर के ७५ जिलों की सर्वेक्षण के लिए चुना तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता की सीमा, 
कृषि साख की मौबुदा व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तार से अध्ययन करके १९५४ में अपनी रिपोर्ट 
अस्तुल की । 

समिति ने सर्वप्रथम साख के विभिन्न त्रोतों के योगदान का विस्तृत विवरण किया । हम 
इसी अध्याय मे यह बता चुके हैं समिति के अध्ययन के अनुसार आज भी लगभग ६५'७% ग्रामीण 
साख की पूर्ति व्यावसायिक था कंपक-स/हुकारो द्वारा की जाती है जवकि सरकार द्वारा दिए जाने 
वाले ऋणो का अनुपात रे'३ प्रतिशत एवं सहकारी संस्थाओ द्वारा दिए जाने वाले ऋणो का भनुषपात 
३१ प्रतिशत है। 

समिति ने काफी विस्दार से सहकारी साख की स्थिति का अध्ययन किया और बताया 
कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक आघार-मृत दोष उत्पन्न हो गए है जिनके कारण सहकारिता का 
पर्याप्त प्रसार भारत में नहो हो सका है। समिति के मत में सहकारिता को सफलता उसी स्थिति में 
प्राप्त हो सकती है जबकि सहकारिता के पक्ष में कार्य करने वाली शक्तियों तथा इसके विरुद्ध चलने 
चाली निज्ञो साख व्यवस्था में तालमेल बठा दिया जाएं। समिति ने सहकारो साख आन्दोलन के 
पिछले ५० वर्षों के साथ असफलता शब्द को जोडा है। इस असफलता के कारणों के लिए ग्रामीण 
साख सर्वेक्षण समिति ने सहकारी नियोजन समिति (१९४५) ढ्वारा दिए गए विवरण पर अपनी 
सहमत्ति व्यक्त की है। सहकारी नियोजन समिति ने सहकारी आन्दोलन की असफलता के मुख्य 
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कारण राज्य की तटस्थतापुण नीति, जनता की अशिक्षां तथा आन्दोलन के दोधपूणां प्रारम्भ को 
बढ़ाया था । 

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह भी वताया कि गाँवों मं सामाजिक तथा आशिक 
नेतृत्व पटेल, पचायतदार महाजन तथा व्यापारी के पास केन्द्रित रहता है और गाँव के सारे अन्य 
व्यक्ति सामाजिक अथवा आधथिक दृष्टि से इन्ही के द्वारा प्रभावित होते है। सहकारी साख आन्दोलन 
की सफलता का प्रमुख कारण यही है ।? 


समिति ने बताया कि ग्रामोश साख केवल गाँव के लोगो के दृष्टिकोण में सुधार करके 
ही उपलब्ध नहीं की जा सकती ॥ इसके लिए व्यापारिक बेकी, रिजर्व ब्रेक तथा राज्य सप्तो के 
हृष्दिकोण में आमूल परिवर्तन करने होगे। समिति ने आगे यह भी बताया कि ग्रामीण साख की 
सर्वोत्तम व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा ही की जा सकती है और इनकी व्यवस्था में सुधार हेतु 
राज्य को सहकारी सस्थाओ की स्थापना एवं विकास में सक्रिय सहयोग देना चाहिए 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए 


(१) ग्रामोण साख को एकोछृत योजना--इस थोजना के अन्तगत सहकारी शीप॑ बैंको, 
केन्द्रीय सहकारी बेको तथा इनकी श्ाखाओ तथा भूमि बन्धक बेको की व्यवस्था में वित्तीय, प्रशास 
कीय एवं प्रावधिक पुनंगठन के पश्चात्‌ इनसे तालमेल बिठाए जाने की सिफारिश की गई | साथ ही 
बृहत्‌-स्तरीय प्राथमिक सहकारी साख समितियों की स्थापना का सुझाव दिया गया | इसके विपरीत 
सहकारी विपणत एवं परिनिर्माण समितियों की स्थापना करके साख एवं विपणन के मध्य एकीकरण 
करने पर बल दिया गया। जहा एक ओर इस योजना का उद्देश्य आवश्यकतानुसार इपको को 
सहकारी सस्थाओं से साख उपलब्ध करामा था दूसरी ओर उनको उपज के लिए सहकारी समितियों 
द्वारा विषणन करके उचित मूल्य प्राप्त करना भी आवश्यक समझा गया। इनके एकीकरण के 


हा ाह समितिभों को विपणन समितियों से दिया गया ऋण सरलता से ब्याज सहित प्राप्त 
जाता है। 


(२) रिजवं बेक को कम-से-कम ५ करोड रुपए प्रति व राष्ट्रीय ह्षि साख (दीघ॑- 
कालीन) कोष में तथा १ करोड़ रुपए प्रतिवप राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरता) कोप में जमा करता 
चाहिए । प्रथम कोप मे बैक को प्रारम्भ में ही ५ बरोड स्पए देने का सुझाव दिया गया । रिजव 
बेक को दीघकालीन कोप मे से राज्य सरकारों को इस उ्ँ श्य से साख प्रदान करना चाहिए कि वे 
मत्यक्ष या परोक्ष रूप पे सहकारी माल सस्थाओ के पूंजी नियमन में सहयोग दें। यह भी सुझाव 
दिया गया कि रिजयव बँकों को अल्पेकाल हेनु दी जाने वाली साख को जारी रखे और भूमि बन्धक 
बेको को दीधकालीन के लिए ऋण दे अथवा उनके डिवेंचरो को खरीदे । स्थिरता कोप का उपयोग 
मध्यकाल ऋणों के लिए करते रहने दा सुझाव दिया गया । 

(२) स्टेंट बैंक भ्ञाफ इण्डिया -समिति ने देश के तत्कालीन सबसे बड़े व्यापारी बैंक-- 
8 हम का 20280 करके इसमे दस राज्यो द्वारा सहायता प्राप्त बेको को मिला देने 
और अधिक का हम पह बैंक देश भर में फैली अपनी शालाओ के माध्यम से ग्रामीण साख की 
क्याफि कक तहाव दिया आए. । स्टेट बैक आफ इीडिया को लगभग ४०० शाखाएँ और 


(४) समिति ने बड़े आकार की प्राथमिक साख 


(५) समिति ने गोदामों व भष्डार-गृहा की 
तथा राज्य-स्तरीय गोदाम निगम बना थम 


व समितियों को स्थापना का सुझाव दिया । 


और अधिक उत्तम व्यवस्था के लिए केस 

नि कया भी सुझाव ।3 2 # 
(६) अ० भा० ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ननालय कै अत्तगंः 

राष्ट्रीय कृषि साख (सुविधा व ग्रारण्टी) कोष बनाने खत गे जब 82%» 


भी सुकाव दिया ताकि अकाल आदि 
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स्तार के लिए कृषि-पदार्थों की विक्ली वाला अध्याय देखें । 


( १८१ ) 


के कारण न वसूल को जा सकते वालो वकाया रकम को राज्य सरकारों के माध्यम से चुकायां 
जा सके । 

(७) इसके अतिरिक्त समिति ने शीय॑, जिला तथा प्राम स्तर पर कार्य करने वाली 
सहकारी संस्थाओं की व्यवस्था में सुधार करने तथा सहऊझारी संस्थाओं के कमंचारियों के 
प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया । 


सुझावों की आलोचनात्मक व्याख्या 


(१) समिति ने ग्रामीण साख क्षेत्र में जहाँ एक ओर राज्य के अधिक सहयोग की 
अपेक्षा की है, दूधरी ओर यह भो आशा व्यक्त की है कि सहकारी संस्थाओं के द्वारा ही 
प्रामीण साक्ष की अधिकाण पूति की जा सक्ैगो । प्रो० अलक घोष के संत मे राज्य द्वारा अल्प- 
विकसित देथी में 'प्रशासव अधिक तथा वित्त का प्रवन्ध कम' होने की आशका सदैव बनी रहती है ।? 


(२) यह एक कद सत्य है कि भारत में ग्रामीण ऋण-स्रस्तता की समस्या एक बहुत 
भयंकर स्वरूप लिये हुए है। इसके अतिरिक्त कृपको की अश्विक्षा तथा सहकारिता के घिद्धान्तों को 
समझने की अक्षमता आदि ऐसी बाबाएँ है जिन पर विजय प्राप्त किए वगगर सहकारी साख 
आन्दोलन सफल नही हो पाएगा । प्रो० अलक घोष लिखते है क्ि दुर्भाग्य से ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
समित्ति इन बातो पर विस्तार से विचार नही कर सकी । 


(३) वास्तव में एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए औद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि 
प्रणाली मे भी आमूल परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं। स्टेट बेक ऑफ इण्डिया के प्रयत्नों से 
सम्भव है ग्रामीण साख के पूर्ति पक्ष मे सुधार हो जाए, लेकिन यह सन्देहास्पद है कि स्टेट बैक एवं 
सहयोगी बेको की १,००० से अधिक झाखाएँ भी ग्रामीण जबता की बचत संयोजित कर सकेगी । 
जब तक महाजनो का प्रभाव भारतीय गाँवो में विद्यमान है, ऐसा होना असम्भव प्रतीत होता है ॥ 


(४) श्री चेस्टर सो-डेविस ने १९५७ के प्रारम्भ मे योजना आयोग के अनुरोध पर 
भारत की ग्रामीण साख व्यवस्था का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया था कि इस देश मे संस्थायत 
वित्त की अपेक्षा व्यक्तिगत वित्त अधिक सफल हो सकता है । उन्होने ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के 
सुझावों के विपरीत निजी तथा अनौपचारिक सस्थाओ की स्थापना की सिफारिश की जो व्यक्तिगत 
वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके । 

(५) साख की एक्रोकृत ग्रोजना में स्टेट वेक व रिजव॑ बैक तथा सरकारी बैंकों का जो 
योगदान है उसके लिए तो समिति ने विस्तार से विवेचता प्रस्तुत को है लेकिन स्पष्टतः सप्तिति 
द्वारा व्यापारी बैत्रो की इस सम्बन्ध मे उपेक्षा की गई है| 


(६ समिति की इस प़िफारिश को भी उपयुक्त नहीं जाना सकता कि भारत में बड़े 
आकार को समितियाँ होनी चाहिए | वहुत-से याँदों के पीछे एक सहकारी समिति होने पर यह 
असम्भव-सा प्रतीत होता है कि विभिन्न गाँदों में रहते हुए सदस्यगणो में सहकारिता की भावदा का 
विकास हो जाए । 

ग्रामोए साख सर्वेक्षण समिति के सुझावों पर अमल 

भारत सरकार ने ग्रामीण साख सर्वक्षण समिति के लगभग सभी सुभावों को मान लिया 

और फनस्वन्प निम्न महत्त्वपूर्ण कदम उठाएं गए 


(१) झ्टेद बेंक ऑफ इंडिया को स्थापना--१ जुलाई, १६५५ को इस्पीरियल बेंक का 
राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बेक ऑफ इण्डिया की स्थापना की यई। स्टेट बैक को ४०० नई शाखाएँ 
खोलने का निश्चय किया गया । १९६०-६१ तक आठ ऐसे वेंको को स्टेट बैंक से संवद्ध कर लिया 
गया, जिन्हें रियात्रतों द्वारा प्रथय प्राप्त था | 
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( एथर ) 


रिजव॑ बेक अच् पे करोड ही प्राथमिक पूंजी से 
२) रिजव बैक अधिनियम मे सज्योघेन करके १० करोड रुपये की श्रा ी्‌ 
राष्ट्रीय हर जार (दीघंकालीन) कौप बनाया गया और इसमे प्रति बर्ष ५ करोड रु० की पूजी 
डालने को निश्चय किया गया। 
(३) केन्द्रीय गोदाम निगम व राज्य गोदाम नियमो की स्थायता भी की जो चुकी है । 


ग्रामीश ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण (१६६१-६२) 

ग्रामीण साख सर्वेक्षण के १० वर्ष बाद शामीण ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण (१९६१- 
६२ में) किया गया । इस सर्वेक्षण से आप्त प्रमुख तथ्य ये थे * 

(१) बकामा ऋण-- इपका वे गर कृपको पर जून, १९६२ में कुल वाया ऋण २७८५ 
करोड स्पए के थे। इनमे कृपकों पर २३८० करोड़ रुपये शप थे और दोप गेर कृंपवों पर बकाया थे । 
कृषकों पर बकाया ऋण मे से कृषक साहुकारा की ओर ३५%, पेशेवर साहुकारो की ओर १२% 
तथा ब्यापारिया की ओर ८५% ऋण थे । सरकार के ऋण ६४१७ तथा सहकारी समित्तियों के 
बकाया ऋण १२ २% थे । इस प्रकार कृपकों पर शेप ऋणा में सस्थाओ का अनुपात १९% से भी 
कम था । 

प्रयोजन के आधार पर कृपको पर जितने ऋण शेष थे उनमे से ७०% उत्पादक काय 
के लिए प्राप्त किए गए थे । श्षेष ऋण अनुत्पादक कार्यो के लिए प्राप्त किए गए थे। कृपको पर 
होप ऋणों मे से ७०९६ व्यक्तिगत जमानत पर प्राप्त किए गए थे। स्थायी सम्पत्ति को गिरवी 
रखकर जो ऋण बाकी रहे थे उनका कुल शेप ऋणों में अनुपात ११% था। 


(२) १९६१ ६२ मे जो १०३४ करोड हुपए ग्रामीण साख के रुप में लिए गए थे उसमे 
से ४३% उन परिवारों ने प्राप्त किए जिनके पास दस हजार या इससे अधिक की सम्पत्ति थी। 
परन्तु जिनका अनुपात कुल ग्रामीण परिवारों मे केवल १३% था। 


(३) सहकारी ऋणों मे से ५५% उन परिवारों को प्राप्त हुए जिनके पास १० हमार 
रुपये या इसमे अधिक मुल्य की सम्पत्ति थी। दूसरी ओर ५५% ग्रामीण परिवारों का कुल ऋणो 
का केवल ११५ प्राप्त हुआ । 


शो का 52402 ३४% भाग १२५% प्रतिवर्ष से अग्रिक वी व्याज दर पर 
रख गया 4 


अखिल भारतीय ग्रामोण साथ समोक्षा समिति (अन्तरिप्त) रिपोर्टर 


१६६७ में रिजब बैक ने ग्रामीण साख व्यवस्था की सपोक्षा तथा चौथी पंचवर्षीय 
योजना वाल मे साख की पूर्ति हेतु सुझाव देने के लिए बैंकटापिया कृग्रेटी की नियुक्ति की थी। 
विशेष रूप से गहन खेती कायक्रमो में साख की पूर्ति हेतु इस समिति को अपने विचार देने को कहा 
गया था। समिति ने १९६९ के प्रारम्भ में अपनी अन्तरिम रिपोट प्रस्तुत कौ। इस अन्तरिम रिपोर्ट 
में प्रस्तुत की गई सिफारियों को तोन भागों में बाठा जा सकता है 

(१) छाट्टे कृपकों दे लिए एक विकास एजेंसी को स्था' 

(२) ग्रामीण विद्यूतीकरण निगम की स्थापना [ 


(१) छोट कृषकों + लिए विकास एजेन्सो 


चेकटापिया कमेटी ने यह स्पप्ट किया कि ऊंची उपज 
पर पज वाले बीजों तथा गहन॑ कृषि 
50 28 ह तक केवल बड़े कृपको ने लाभ उठाया है। भोधकर्ताओ ने यह सिद्ध करने का 
दम है हा छोटे हर किस प्रकार साधदों के अभाव मे इन सुविधाओं से वचित रह जाते 
९ छोड कंपकों वो सिचाई, उवरको तथा अन्य उपकरणों के लिए पर्याप्त 


साधन प्रदान क्र दिए जाए क्र्पि 
हो समभा है। ए जाए तो नई क्रपि व्यवस्था यानी हरी कान्ति वा पूरा लाभ इन्हे भी श्राप्त 


॥ $ 8 | काला, 569 965 
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( १८३ ) 


इसके लिए वैकटापिया (ग्रामीण साख समीक्षा) समिति ने देश भर में छोटे कृपकों की 
विकाप्त एजेन्सियों की स्थापना का सुझाव दिया । पराइलट प्रोजेक्ट के रूप में ये एजेंसियाँ ३० चुने 
हुए जिलों भे प्रारम्भ की जाएं । समिति ने कहा कि इस ग्रक्रार की विकास एजेंसी का प्रमुख कार्य- 
क्षेत्र के छोटे परन्तु ठोस आथिक स्थिति दाले कृपको की समस्याओं का अध्ययन करके कृषि के 
साधन (वीज, खाद, पानी, सेवाएँ) तथा साख उपलब्ध कराना हो । जहाँ तक सम्भव हो यह सारी 
व्यवस्था वतंमात सावंजनिक तथा विजी संस्थाओं के माध्यम से की जाय तथा स्थानीय अधिकारियों 
से इसमे पूरा सहयोग लिया जाय। 


एजेंसी यहकारी संस्थाओं (केन्द्रीय बेंक, प्राथमिक समितियों तथा भूमि विकास बेकों) 
को पूजी प्रदान करे ताकि छोटे कृपको को आवश्यकतानुसार साख उपलब्ध हो सके । यह एजेंसी 
छोटे कृपकों को दी गई साख की जोखिम के लिए भी अनुदान दे सकती है। यह एजेंसी छोटे 
कृपको के विनिधोग एवं उत्पादक कार्यो के लिए मॉडल प्लान भी बनाएगी । प्रत्येक मॉडल प्लान 
कृपक की परिस्थितियों के आधार पर बनाया जाएगा । 


वैंकटापिया कमेटी मे यह भी सुझाव दिया कि एजेंसी के अलावा छोटे कृपको में से 
कमजोर वर्ग की सहायतार्थ राज्य की कृषि योजनाओं मे भी प्रावधान रखा जाना चाहिए ! 


(२) ग्रामीण विद्यूतीकरण निगम को स्थापना 


वैंकटा पिया कमेटी ने कृषि कार्यक्रमों की सफलता मे ग्रामीण विद्यू तीकरण को सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण चत्ताया है । समिति का अनुमान है कि चौथी पत्रवर्षीय योजना की अवधि में १२५ 
लाख अतिरिक्त पम्प संटो को शक्ति की आवश्यकता होगी ! इनसे ७० बाख एकड़ भूमि पर सिंचाई 
होगी तथा ३४ लाख टन अतिरिक्त अनाज प्राप्त होगा । समिति ने कहा कि इन लक्ष्यों की प्रान्ति 
तभी सम्भव होगी जवकि गांवो में विद्यत॒ शक्ति की पूरी व्यवस्था हो ! परन्तु दूर-दूर तक बिखरे 
हुए गांबो में विजली की व्यवस्था करने में बहुत अधिक विनियोग की आवश्यकता होगी । इतने 
अधिक धन की व्यवस्था राज्यो के विद्युत निम्रम नहीं कर सकेंगे। समिति ने अनुमान किया कि 
सारे वर्तमान साधनों को जुटाने पर भी ग्रामीण विद्यू तीकरण के कार्यक्रमों मे ३०० करोड़ रुपए 
का घाटा रहेगा जिसकी पूर्ति हेतु ग्रामोण बिद्युतोकरण नियम को स्थापना करके की जानी घाहिए। 
इस निममप्त में पूंजी की व्यवस्था केद्धीय सरकार को करनी होगी और इन कोपों का उपयोग 
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विद्यूतीकरण तथा विश्विष्ट ग्रामीण विद्यूतीकरण वांड खरीदने के छिए 
किया जाय । ये बॉड विद्युत मइलो (बोर्ड) ढर निर्ममित किए जाएँगे । निगम ग्रामीण क्षेत्रों से 
सहकारी विद्युत समितियों को भी सहायता दे । 


वैंकटापिया कमेटी ने प्रॉजेक्ट प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया जिसके अनुसार निगम 
द्वारा जिन विद्यू तीकरण के कार्यक्रमों के लिए पूंजी दी जानी है, उनको पूरी जाँच-पड़ताल की जाय । 
समिति ते आशा प्रकट की कि कृषक विद्युत शक्ति प्रपप्त करने को आतुर है अतएव राज्य विद्युत 
मंडलो द्वारा निर्गामत वोडो (ऋण पत्र) की विक्री सरलतापूर्वक की जा सकेंगो। सरकार ने चोयी 
योजना काल मे ४५ करोड़ करोड रुपए की अधिकृत पूंजी से एक ग्रामीण विद्य तीकरण निगम 
स्थापित करने का निश्चय कर लिया है | 


(३) कृषि पुर्नावत्त निगम की स्थापना 


भूमि का विकास, मत्स्य पालन वागात, सिंचाई तथा यत्रीकृत फार्म आदि के विकास 
हेतु दिए गए ऋणों के पुनवित्त की व्यवस्था के लिए १ जुलाई, १९६३ को कृषि पुनवित्त निगम 
को स्थापना की गई थी । तव से लेकर ३० जून १९६८ तक इस नियम ने १२८ विभिन्न कार्य क्रमो 
के लिए ९१ करोड झरुपए पुनवित्त के रूप में स्वीकृत किए । इन कार्यक्रमों का कुल प्रस्तावित 
विनियोग १०८ करोड स्पए था। इन १२८ कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार था : 

लघु भिचाई हेतु ५४; वागराव आदि हैतु ३७; भूमि के विकास हेतु २४; मत्स्य पालन 
हेतु ५; मुर्गी पालन हेतु ४; तथा भूमि पंरक्षण, ट्रंक्टर की खरीद तथा शक्ति चालित हलो मे प्रत्येक 
के लिए २, पुतवित्त निगम पुनवित्त की व्यवस्था केवल व्यापारी बैक, राज्य सहकारी बैंको तथा 
भूमि विकास बैंको के माध्यम से ही की जाती है। १९६७-६८ मे पुनवित्त निगम ने केन्रीय तथा 


[ धै८ट४ड ) 


॥] के रित राज्य के श्रश को 
शीपें सहकारी बैंको द्वारा निर्मित विज्येप विकास ऋण-पत्रों कै लिए निर्धारित राज्य 
(१५ ते घटाकर १०%, कर दिया । विद्यूत्तीकरण के कार्यक्रमों हेतु भ्रदत्त ऋणो के पुनवित्त की 
स्वीकृति भी १९६८ में प्रदान की गई । 


इतने पर भी चैंकटापिया बमेटी ने यह अनुभव क्रिया कि इृषि पुनवित्त निगम इषको 
कौ अपेक्षित सहायता नहीं दे पा रहा है। इसलिए क्मेंटी ने सुझाव दिया कि कृपि पुनर्वित्त निगम 
की सहकारी तथा अनुसूचित बैंको को पुनवित्त देने के अलावा कार्यक्रम की प्राविधिक सम्भावना, 
तथा आशिक स्थायत्तता की भी परत करनी चाहिए। निगम को देखना चाहिए कि पुनवित्त जिन 
कार्यक्रमों के लिए दिया श्या है उसके लिए जहूरी उपकरण आदि उपलब्ध हो सके हैं या नहीं। 
इसके लिए रिजय॑ बैक के विशेष कोपा के माध्यम से कृषि पुनवित्त वो कार्य करना चाहिए। 
चतुर्य पचवर्षीय योजना मे निगम हारा २०० करोड ₹० के पुनवित्त प्रदान करने की आधा का 
जाती है। 


ग्रामोंण साख की भावी आवश्यकताएं व सुकाव 


कृषि विकास के कायकमो को पूरा करने तथा उत्पादन बुद्धि के सभी लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए भविष्य में हमे बहुत अधिक साख की आवश्यकता होगी । इसमें हमे जहाँ पर्माप्तता 
का ध्यात भी रखना है बही यह भी ध्यान मे रखना होगा कि कृपक को सरलतापूर्बक एवं उचित 
शर्तों तथा ब्याज पर यह ऋण प्राप्त हो जाय । योजना आयोग, केन्द्रीय मस्तालय एवं रिजर्व बैंक 
में भयुक्त रूप से एक दल द्वारा ग्रामीण साख की भावी बावश्यवताओं का अनुमान किया है। 
इसके अनुसार १९६६ ६७ व १९७० ७१ के बीच कुल साख की माँग ९४३ करोड झुपए से बठकर 
१४१५४ करोड रुपए होने की आशा है। इनमें से १९७० ७१ में मध्यकालीन साख की माँग १०८ 
करोड रुपए, अल्पकालीन साख की माँग ११०० करोड रुपए तथा शेप दीघकालीत साख की माँग 
होगी । कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए १९७०-७१ तक 
१३७० करोड रुपए की प्रस्पकालीन साख बी जरूरत होनी चाहिए । 


ऊँची उपज वाले वोजो या हरी क्रान्ति के बढत्े हुए प्रभाव को देखते हुए चौथी योजना 
काल भें ८०० करोड रुपए को मध्यवालीन (पाच वर्ष का दी ग) साख को जहूरत होगी। १९७३० 
७४ में अल्पकालीन साल की माँग २,००० करोड स्पए भध्य दैलीन साख की मांग २०० करोड 
रुपए व दीघवालीन साख दी माँग ४०० करोड रूपए होगी । 


हे प्रश्त है चौथी योजना के अन्त तक इतनी अविक घन राशि की व्यवस्था कौन करेगा ? 
जंसा कि ऊपर बताया जा चुका है. सहकारी सस्थाओ की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन शोचनीय 
हो रही है। अवधि पार ऋणों तेथा पूंजी के अभाव में सहकारो संस्थाएं अधिक से अधिक ग्रामीण 
साप्च का २०% (चौथी योजना के अन्त तक) भाग द सकेंगी। व्यापारी बैक़ो वी रिथिति हम पहले 


ही स्पष्ट कर घुके है। अस्तु, हमे काफी सीमा तक ग्रामीण साख को पूर्ति हेतु साहकारों पर ही 
निर्भर रहुना होगा | लेकिन जहूरत इस वात की है कि साहुकारा पर इस प्रकार से नियन्त्रण रखा 
जाय हि वे, का कप कोशण चही। कर सकें। यही नही विभिन्न ऋणदाता संस्थाओं के बीच 
होता शा भी बे है का कुछ भी के कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त सास की व्यवस्था 

॥ बहुत आवश्यक हू। कछैकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि सा: ।धिक 
उत्पादक कार्यों के लिए किया जाय ता 2822 520077 8 


कु कि ऋण वी वापसी हेतु कृषक क्षा सृजन 
कर सके। हैतु कृषक पर्याप्त क्षमता का सृजन 


कममिजन-+-->-- 
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कृषि पदार्थों का विपणन 
(शव्रा:शागरह ते 0 2पंत्पापात्रा 770407९०) 


प्रारम्भिक . कृषि पदार्थों के विपणन की आवश्यकता 


पिछले अध्यायो मे भारतीय कृपि से सम्बद्ध कुछ समस्याओ का अध्ययत क्रिया जा 
पु है। उनमे यह बताने का प्रयास किया था कि भारतीय कृपक के समक्ष भूमि व साख सम्बन्धी 
कौन-कौन सी कठिनाइयाँ रही है और उनके निवारण हेतु कौन-कौन से उपाय अब तक उठाए गए 
हैं। वस्तुत' साख की उचित व्यवस्था तथा उत्तम भ्रूमि व्यवस्था ही देश के कृपको की स्थिति को 
नही सुधार सकती । जव तक कृपक के पास सेत में इतनी उपज नही हो जाती कि वह जीवन 
निर्वाह कृषि (570#8/87०० िगा/ग8) की स्थिति से निकल कर इतना अतिरेक प्राप्त नही कर 
लेता कि जीवन स्तर सुधर सके, कृषि विकास का कोई कार्यक्रम सफल नही माना जाएगा। अन्य 
झब्दों में, उत्पादत बढाने मात्र से कृषक की स्थिति मे सुधार नहीं हो सकता । इसके लिए बढ़ी 
हुई उपज का उचित मुल्य भी उसे मिलना चाहिए । यदि उपज मे वृद्धि के साथ उसे बाजार में 
जचित मूल्य भी मिलता है तो इससे दो लाभ होगे। प्रथम तो यह कि काश्तकार को लाभ होने पर 
कृषि में पूजी निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और ट्रितीय, कषके के जीवन स्तर में सुधार होने पर 
उप्की कार्यक्षमता मे वृद्धि होगी | इस प्रकार कृषि के दीघंकालीन विकास के लिए कृषि पदायों 
का वितरण न्यायपुरं एवं कृषक के लिए लाभप्रद होनो चाहिए । 


लेकिन इसके पूर्व कि भारत मे कृषि उपज के विपणन की विस्तृत विवेचना की जाय, 
हम कृषि पदार्थों के विषणन की उपादेयता के विषय में बताना उचित समझते है । यदि समस्त देश 
में उत्तादत की घरेलू प्रणाली (0065० $)5था॥) हो और कृपक अपने जीवन नर्वाह के लिए 
पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न करें तो विपणन का कोई प्रइन ही नहीं होगा । ऐसी स्थिति मे शिल्पकार 
व इृपक बहुत छोटे पंमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। परन्तु यह एक परम्परागत व्यवस्था में 
ही सम्भव है। जैसे-जंसे देश आधिक विकास करता है, औद्योगीकरण बढता है और कृषि तथा 
उद्योगों में बृहत्‌ स्तरीय उत्पादन प्रारम्भ होता है। ऐसी स्थिति मे कृपको के लिए यह आवश्यक 
हो जाता है कि गैर कृपक जनता के लिए भी पर्याप्त जाद्यान्न तथा ऑऔद्योगिक कच्चा माल प्रदान 
करें। उस सब अतिरेक को जिप्ते कृषक वर्ग अन्‍य बगों के उपयोग हेतु प्रस्तुत करता है हम विपणन 
योग्य अतिरेक (ग॥2५9७]6 50775) की संन्ना देते हैं । 


कुछ अर्थंभ्नास्त्रियों की मान्यता है कि अल्पविकसित देशों में जैसे-जैसे आथिक विकास 
होता है, और मृल्यो मे वृद्धि होती है, बिक्री योग्य अतिरेक में कमी होती जातो है । विशेष रूप से 
श्री पी० एन० साथुर एवं एजकोल यह मानते है कि भारत जैसे देझ्ष में जहाँ काश्तकारो की सीमित 
भौद्विक जरूरतें होती हैं, मुत्य वद्धि के कारण अब थोड़ी सो उपज (पृद्रपिक्षा) वेचकर ही थे अपनी 


( १८६ ) 


मौद्धिक जहरतो को पूरा कर लेते है। इसी कारण मृत्य वृद्धि के साथ-साथ बाजार में बिके हेतु 
आने बाली उपज की मात्रा कम होती जाती है ।? 


भारत भी एक अह्प विकसित देश है और खाधान्न के बढते हुए मूल्यों की पृष्ठ भू 
में माथर एजकील का तक यहा की परिस्थिति म॒ भी महत्व रखता है। यदि कृपको की विपणन 
व्यवस्था इसी झाधार पर है तो इस देश में बिक्री योग्य अतिरेक का सही अनुमान कभी नहीं लगाया 
जा सकेगा क्योकि मूल्यों मे थाडा भी परिवर्तत होने पर उसी दिशा मे खाद्याय का विपणन कम 
होगा या बढ जाएगा 


वित्लौ योग्य अतिरेक के अनुमान*--कुछ समय पूव केन्द्रीय सरकार हारा प्रकाशित एक 
रिपोट मे बताया गया कि खाद्य फसलो का ७५% कभी बाजार तक नहीं पहुँच पाता | डा० 
क्ेहलोन व रोड के मत में अनाज के बिक्री योग्य अतिरेक का कोई भो सही झ्नतुमात करना सम्भव 
नहीं है वयोकि यह कृषकों की भीजन सम्बन्धी आदत पर निर्भर है। हे हैदराबाद में गेहूँ का है 
बाजार भें देच दिया जाता है वयोकि वहाँ सामाय भोजन चावल है जबकि गेहू पर आश्रित पजाव 
का क्रिसान आधे से ज्यादा चावत और केवल !/, गेहूँ वाजार में बेचता है। एक अन्य लेखक ने 
बताया कि १९४९ मे कुल खाद्यान्न का २८% वाजार में वेचा गया था। लेकिन माथुर-एजकील 
के विपरीत इतमे से कुछ लेखकों की गह मान्यता है कि जैसे-जैसे अभ्रिक विकास हांता है और 
काश्तकार की आय बढती है वसे वैसे उसका उपभोग बढता है। फलत वाजार मे आने वाले 
अतिरेक मे कप्री होती है परत्तु हम इस तर्क से सटमत नहीं हैं| भारत जैसे देश की 
कृषि ध्यवस्था में केवल बढा हुआ उपभोग ही अतिरेक वो कम नही करता । काश्तकार की सुधरती 
हुई आशिक दशा उसे इस योग्य बना देती है. कि खाद्यान्न को पूति फसल के तुरन्त बाद न करके 
स्टाक का संग्रह करले । सहकारी सत्याओं के ऋणो ने भी इस प्रवृत्ति को बल दिया है । 


लेकिन जितना विवाद एवं अनिश्चितता खाद्यान्नों के विक्री योग्य अतिरेक के विषय मे' 
है उतनी व्यापारिक पसलो के लिए नहीं होती । क्योकि कृपक न॑ तो इनका उपयोग स्वय करता 
है और न ही इनको रोकने मे उसका झ्रधिक लाभ है । वस्तुत व्यापारिक फसलो का उत्पादन ही 
विपणन की हृष्टि से किया जाता है और इसोलिए इनका विक्नी योग्य अतिरेक कापी अधिक होता 
है। पिलहनो के उत्पादन का ८० से ९०% तक काजू का ६७% तम्बाकु वा ६२ ५% तथा 
कपास का ९५% बाजार म॑ वेच दिया जाता है। गता विशुद्ध रूप मे ले वेचा जाकर गुड के रूप 
म बेचा जाता है और इसका अनुपात ८०% है ।* 


अवब॑ प्रश्त यह है कि कृषि पदार्थों का विपणन किन व्यक्तियों या सस्थाओ के माध्यम से 
किया जाता है इस प्रक्रिया मे सामात्यत ग्राव के व्यापारी तथा कच्चे व पक्के आहतियों का 
योगदान होता है । परन्तु कुछ समय से सहकारी विक्रय समितिया भी इस दिशा भे सक्रिय ही गई 
हैं । इनका आगे विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


8 इसके पूच कि हम भारत में कृषि उपज के विषणन का विस्तार से वशन बरें इसका 
ऐतिहासिक विश्लेपण करना उपयुक्त होगा। इसके पश्चात्‌ इस प्रणाली भे विद्यमान दोपो की 
समीशा वी जाएगी । 
कृषि उपज को बिक्री व्यवस्था के दोष 


यद्यपि स्वतग्॒ता प्राप्ति क बाद कवि पदार्थों की बिक्तो व्यवस्था मे सध। 
े ; द् ।र हतु सरकार 
द्वारा काफी प्रथास किया गया है फिर भी इसमे निम्न दोष आज भी पाए जाते है हे ४ 


(१) इृषकों में सगठन का अभाव---बाजार का सामान्य नियम यह है कि कत्ताओं तथा 
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विक्र ताओ दोनो के बीच झक्ति सन्तुलन होने पर ही विनिमय द्वारा दोनो पक्षों को लाभ हो सकता 
है! परसतु भारत में कृषि उपज के अधिकाश विक्रता (कृपक) मण्डी या बाजार में कताओं 
(व्यापारियों) की सुलना में कम संगठित हैं ! व्यापारी परस्पर सहयोग द्वारा माँग को नियन्त्रित 
रखने मे सफल हो जाते है जबकि उत्पादक (कृपक) पूर्ति पर कोई नियमन या नियन्त्रण नही लगा 
पाता । अस्तु, संगठन के अभाव में करता उसका झोपण करने मे सफल हो जाते हैं । 


(२) विवशतापूर्ण बिक्री--वस्तुत भारतीय क्ृपक स्वेच्छा से उपज को नही बेचता । 
इसके विपरीत तीन ओर से उसे अपनी उपज फसल काटने के तुरन्त बाद गाँव में ही बेचनी पड़ती 
है। थे कारण हैं: उस साहुकार का तकाजा जिसने कृषक को रुपया उधार दिया है; बिक्री योग्य 
उपज की बहुत थोडी मात्रा, जिसके कारण वह मण्डी तक इसे ले जाना नही चाहृता तथा मण्डी 
तक उपज पहुँचाने के साधनो का अभाव | भण्डी व गाँवो के बीच सडकें साधारणतया कच्ची हैं 
इसलिए बैल व गाडी होने पर भी हृएक उपज को याँव में बेचना ही पसन्द करता है ( विशेष रुप 
से खाद्यान्न के अतिरेक का ६५% गांवों मे ही विक जाता है जबकि कपास का ३५ से ४०% , जूट 
का ९०% व तिलहल का ५०% गांबों मे ही बिक जाता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार 
बिक्री योग्य अतिरेक का < भाग कृपक गाँव में ही बेच देता है ।! इस विवश॒ता के कारण उसे जो 
भी मूल्य मिल जाय उसी में सन्‍्तोप करना पड़ता है । 


(३) मध्यस्थों का आधिक्य--डा० देखाई ने भारतीय कृपक की तुलना सिंववाद जहाजी 
से की है। वे लिखते हैं कि निर्जेन वपू मे सिधवाद की पीठ पर तो केवल एक वूढा चढ़ा था, परन्तु 
भारतीय कृपक को मध्यस्थो की एक विशाल सेना का भार ढोना पड रहा है। पही कारण है कि 
अन्तिम उपभोक्ता उपज के लिए मूल्य देना है उसका काफी बडा अश ये मध्यस्थ ह॒ुप छेते है । 
अनुमानत उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए जाने वाले मूल्य का ५७-५८% ही उत्पादक को मिलता है 
और शेप मध्यस्थों को प्राप्त हो जावा है ।? 


(४) अनियन्त्रित बाजार--यद्यपि सरकार द्वारा जिन मण्डियो को नियमित बताया गया 
है वहाँ कुछ सुधार हुआ है । परन्तु अधिकाश्न कृपि बाजार (मण्डियाँ) आज भी नियमित नही हैं । 
कृषि उपज की बिक्री इन बाजारों में व्यापारियों की सुविधा तथा इच्छा के अनुसार की जाती है। 
कई बार कृपक यह जान भो नहीं पाता कि उपज किस दर पर वेची गई और कूल राशि में से जो 
कटौतियाँ की गई है उनका क्‍या औचित्य है ? 


(५) कृषि उपज में प्रमाणोकरण का अभाव--भारतीय कृपक उपज को बेचने से पूर्व 
उसका प्राभाणीकरण या श्र णीकरण नही कर पाता | गेहूँ भे जौ या चते का मिश्रण साधारण सी 
बात मदी जाती है । इसी प्रकार ककर, कचरा या हल्की ववालिटी की उपज का मिश्रण भी एक 
आम बात है। इस्तका कारण यह है कि मण्डी मे लाने से पूर्व कृपि उपज का ठीक प्रकार से परि- 
निर्माण नहीं किया जाता | परन्तु मिलावट या अशुद्धियो के कारण कृपऋ को वही मृत्य स्वीकार 
करना पडता है जो व्यापारी उसे दे दे 


(६) तोल के तिममन की अव्यवस्था--यद्यपि भारत सरकार ने हाल ही में दशमलव 
नोल प्रणाली का प्रारम्भ करके सम्पूर्ण देश मे एक ही तोल-व्यवस्था लागू कर दी है, फिर भी ऐसी 
अनेको मण्टियाँ आज भी हैं, जहाँ परम्परागत तोल के आधार पर क्पि उपज वेची जाती है। 
द्राजस्थान के उत्तर-पूर्वी जिलो से कहीवही आज भी १०० तोडे का एक सेर माना जाता है। 
जबकि दक्षिण के गुजरात से मिले हुए जिलो में सेर से अभिप्राप॒ ४० तोले से है ( कृषि-पदार्थों का 
विक्रय परम्परागत तोल के आधार पर होने से बिक्री-व्यवस्था मे बाधाएँ उत्पन्न हो सकतो है। 
नवीन तील-श्रणाली के अन्तगत जिन बाटो की आवश्यकता है, वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो 
पाते और इस्रोलिए कृपक तथा व्यापारी पुराने वाटों से आज भी काम चता रहे हैं। झाही कृषि 
आयोग ने १९२८ में ही सरकार को यह स्पप्ट्त बता दिया था कि तोल-व्यवस्था ठीक नही होने 
तक कृषि-उपज्र की बिक्री ठोक ढंग पर नहीं ही सकेगी । लेकिन राज्य के हृढ़ निश्चय के धावजुद 
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तोल-व्यवस्था सन्तोपप्रद नहीं है तथा आज भी अशिक्षित व भोले कृषकों को व्यापारी ठगने मे सफल 
हो जाते हैं । यहां तक कि नये वाटो की व्यवस्था को समभने में कृषक असमर्थ रहता है और फल- 
स्वरूप इस दृष्टि से भी उसके ठग जाने की पूरी सम्भावनाएँ रहती है। 


(७) घातायात के साधनों का अभाव--कृपि-उपज की दोपपूर्ण बिक्री का सबसे भमुख 
कारण है, यातायात के साधनों का अभाव । उपज पर्याप्त माता में हो तथा कृपक के पास परिवहन 
के साधत हो, फिर भी अच्छी सड़कों के अभाव में क्रपि उपज मण्डी तक तहीं लाई जा सकती । 
भारत में आज भी हजारो गाँव ऐस हैं, जित तक वष में चार महीने तक नहीं पहुँचा जा सकता । 
कच्ची सडके होने के कारण इनकी उपादेयता अपेक्षाकृत कम रहती है । 


(८) मण्षियों में प्रचलित कपटपुर्शा पद्वतियाँ--भारत की मण्डियों मे विशेषतः जो 
अनियन्तरित हैं, प्रचलित धोसेवाजियो के कारण भी कृपक-विक्रताओं को वहुद हानि सहती पडती 
है । शाही कृषि आयोग एव राष्ट्रीय नियोजन सम्तिति दोनो हो ने इसे स्वीकार किया था । केपर- 
पूर्ण पद्धतियों के प्रमुख उदाहरण निम्न है--कम त्तोलना, नमूने के रूप मे उपज का पर्थाप्त भेश के 
लेता, मण्डी के दलाल द्वारा व्यापारियों के साथ॑ पक्षपात करना, गुप्त सप से मूल्य तय होने में 
किसान के साथ धोखा, चु गी व रवन्ना, आढत तुनाई, बोराबत्दी_ पललेढ्ारी, थाठगाला, गौगावा, 
प्याऊ मेहतर, रसोइया, भिखारी आदि के नाम से अनुचित कटौतियाँ, जिनके बारे में शाही कृषि 
आपोग ने कहा था कि ' ये किसी भी प्रकार खुली चोरी से कम नहीं हैं ।” 


(६) भध्यस्थों की एक लम्बी श्यृंखला--भारत मे क्ृघक तथा अन्तिम उपभोक्ता के बीच 
मध्यस्थों की एक लम्बों श्रुखला विद्यमान है, जंसे--गाँव का बनिया, महाजन, कच्चा आदतिया, 
पक्का भ्राढतिया, दलाल, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सहकारी विक्रय समिति । ये विभिन्न 
स्तरों पर काय॑ करते हैं तथा अप॑ना-अपना कमीशन ले लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप वेचारे कृपक 
को उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्य वा एक अल्प भाग ही मिल पाता है । 


(१०) कृषि उपज को सुरक्षित रखने को व्यवस्था का अभाव--यदि उपज को बाजार 
में माँग के अनुसार प्रस्तुत क्या जाय तो उससे उपभोक्ताओं तथा विक्रा्ाओं दोनों को लाभ होता 
है। सबसे विचित्र बात भारतीय कृपि विपणन व्यवस्था मे यह है कि यहाँ उपज का उत्पादक 
उपभोक्ता के प्रस्यक्ष सम्पर्क में नही रहता। कृषक को सामान्य मोद्रिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु 
फसल्ल कटने के तुरन्त बाद उपज को वाजार मे लाना पडता है और इसी जत्दबाजी के कारण 
व्यापारी उस उपज को कम मूल्य पर 8238 लेते हैं । जो कृपक विक्री-योग्य अतिरेक को रोकना भी 
चाहते हैं उनके पास गोदामों की समुचित व्यवस्था नही है और वे इसे मिट्टी की कोठियो, गडडुड़ो या 
खत्तियों भे रख देते हैं। उपज की इन स्थानों पर कोई सुरक्षा नही रहती तथा कीडो (घुन) के 
कप वह्‌ 50९ हो 92 है । हा खद्यान्नो व तिबहनो में बुछ समय बाद ही घुन या 

गटाणु लगना प्रारम्भ हो जाता है। या कि जो कृपक रे 
भी फ्सल कटने गे तुरन्त वाद इसे बेच देते है। आज ड़ आज को, रोकने से सन ये 


दूसरी ओर व्यूपररियो के णस भी बच्छे भोदा नहो है और सीमन-भरी कोर्टरियों मे 
दे कृपि-उपज को रखते हैं । फ्लस्व॒रूप वहाँ भो कीटाखुओं का भरकर प्रारम्भ हो जाप का मे 


(११) बाजार मूल्य तथा अन्य सूचनाम्रों से अनपि 

हि सपा भिज्ञता--अश्चिक्षा एव अन्ञा कारण 

धिकाश क्पक वाजार सम्बन्धी (विश्वेषरूप से भूल्य-सम्बन्धी) सूचनाएँ आम का ( 

से कुंपक आढतिए पर इतवा अधिक विश्वास करते है कि इसकी जरूरत नही झते प 

उनका झोपण व्यापारियों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। 34004 023 
बुल मिलाकर भारतीय कृपि उपज 

जा सकता है 


बहुत थोडा बिन्नी योग्य अतिरेक होने, 
परिनिर्माण तथा गोदामो को अव्यवस्या के बार बे यो के रबाव के कारण, 
को अपने श्रम का पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिल पाता । त न होने के कारण भारतीय कृषक 


जे की विपणन व्यवस्था को इस प्रकार प्रस्तुत किया 


( श्ट९ ) 


कृषि-उपज की बिक्री-सम्बन्धी राज्य को नोति 


यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष तरीकों द्वाश इस प्रकार के प्रयास किए 
कि कपास, जूट, तम्बाकू, अताज व चाय आदि क्रपि पदार्थ आम्ल उद्योगों तथा आग्ल जनता के 
उपयोग हेतु अधिकाधिक मात्रा मे भारत से जाएँ, फिर भी इससे क्षपि-उपज की विक्री-पद्धति भे 
मूलभूत परिवत्तंन नहो हो सके । केवल अकाल के समय राज्य अनाज की मण्डियो में मूल्य निर्वारित 
करने का उत्तरदायित्द लेता था । लेकिन १८६०-६१ में वेमर्ड स्मिय तथा जॉब स्ट्रें चे आदि ने राज्य 
के किसी भी प्रकार के हस्तक्ष प को अनुचित बताया तथा यह अपील की कि राज्य को अनाज 
खरीदने या बेचने के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई हस्तक्षे प नही करना चाहिए। 
राज्य की कृपि-उपज की विक्री के सम्बन्ध में यह उदासीनता प्रथम महायुद्ध के पश्चात भी काफी 
समय तक बनी रहों । 


सबसे पहले इस सम्बन्ध में उिस्तार से राज्य का ध्यान आकपित किया । शाही क्रषि 
आयोग ने, जिसने कृषि-उपज के दोपपूर्ण विषणन को कृषि की सबसे बडी समस्याओं में एक बताया। 
शाही कृषि आयोग ने निम्न सुझाव कृषि-पदार्थों की सुचारु बिक्री के लिए प्रस्तुत किए 


(0) यातायात व परिवहन के साधनों का विकास, (॥) कृषपि-उपज पर रेल-भाडे मे कमी 
तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान किये जाना, (॥/) हैदराबाद तथा वरार की भाँति समस्त देश में 
नियन्त्रित धाजार स्थापित हो, (४) तोल का प्रमाणी करण, (५) मिलावट व अन्य बुराइयों को दुर 
किया जाए, (श] वस्तुओ के स्टेड्ड तथा श्रेणियों का निर्धारण, (९४) सहकारी बिक्री को 
प्रोत्साहान, (था) श्रेष्ठतर ब्रीजो व पद्धतियों का उपयोग करने के बाद कृपकों को पूरा लाभ 
ब्राप्त हो, इसके लिए राज्य के कृपि-विभाग द्वारा कृपि-उपज की नीलामी द्वारा बिक्री [/) बाजार 
मे क्ृषि-पदार्थों की बिक्री का सर्वेक्षण करवाया जाए, तथा (») कृषि-विभाग के अन्तर्गत एक विशेष 
समित्ति की नियुक्ति द्वारा कृपि-उपज की समुचित विक्रो को व्यवस्था ! शाही कृषि आयोग के पश्चात्‌ 
प्रान्तीय बैंकिंग जांच-समितियों तथा केन्द्रीय बेकिग जाच समिति (क्रश १९३० व १९३१) ने 
क्ृपि उपज की बिक्री-सम्वन्धी अनेक सुझाव प्रस्तुत किए । फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की नोति में 
आपुल परिवर्तन हुए । नियन्त्रित वाजारो की स्थापना, केन्द्रीय कृपि-उपज बिक्नी परामशंदाता 
मंडल की नियुक्ति तथा कृषि-पदार्थों का प्रमाणीकरण तथा श्रेणीकरण इस दिशा मे राज्य के 
ऋन्तिकारी कदम कहे जा सझुते है। अब हम विस्तार से उन सब उपायों का वर्णन करेंगे, जिनके 
माध्यम से क्ृपि-उपज की विक्री मे १९३५ से अब तक सुधार करने का प्रयास किया भया है । 


(१) नियमित बाजार व्यवस्था (२९४०)३/८० )(0].४$)--छपि वाजारो पर नियन्त्रण 
के प्रयास १८९७ से प्रारम्भ हो गए थे जबकि वरार मे कॉटन एण्ड ग्रेन मार्केद्स ला पारित हुआ । 
बम्बई तथा हैदराबाद में भी कपास की नियन्त्रित बिक्री के लिए १९२३ के पश्चाव्‌ कुछ 
अधिनियम पारित किये गए। लेकिन सर्वप्रथम सारे देश मे नियन्त्रित वाजारों की स्थापना के लिए 
शाही कृषि आयोग ने सुझाव प्रस्तुत किया। चूंकि १९२१ से ही क्षपि के विकाप्त का दायित्व 
राज्यों पर छोड दिया गया था, अतएवं राज्य की सरकारों ने शाही आयोग की सिफारिशों पर 
विचार प्रारम्भ किया। फलस्वरूप सबसे पहले हैदराबाद मे नियमित बाजारों की स्थापना हेतु 
१९३० मे पुराने अधिनियम में सशोधन किया गया। उसके पश्चात्‌ मद्रास (१९३३), मध्यप्रदेश 
(१९३५), वम्बई (१९३५), पजाव (१९३९) एवं मंसूर (१९३९) मे अधिनियम पारित किये गए। 
मद्रास के अधिनियम में १९३९ व १९४० में सशोवन किए गए जवकि पंजाब का अधिनियम 
अवहूबर १६४१ से लागू हुआ । 

इस प्रकार के बाजारों में निम्न विशेषताएँ होती हैं (7) कृषि-उपज की बिक्री पर एक 
मण्डी-समिति का तियन्त्रण होता है, जिसमे उत्पादकों तथा व्यापारियों के प्रतिनिधि सम्मिलित 
हीते है, (४) दलाली तथा व्यापारियों को लाइसेस लेना होता है, (४7) आढत, दलाली एवं अन्य 
कुटौतियाँ सीमित तथा अधिक्षत होती हैं, (/४) तोल व माप पर मण्डी एवं राज्य द्वारा नियुक्त 
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( १९० ) 


अधिकारियों की निगरानी रहती हैं, तथा (४) मन्त्री-समिति क्ृपि पदार्थों की मुह न्यम्बन्धो 
सूचवाएँ देने के लिए उत्तरदायित्व लेती है । 


यद्यपि इस प्रकार स्थापित किये गए वाजारो में कृपक को पूरा न्याय मिलना चाहिए, 
फिर भो ऐसा देखा गया है कि तियन्त्रित बाजारों में भी अकिक्षा तथा अज्ञान के कारण कृपक 
उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने मे असफन रहते है एव चतृर व्यापारीगण उन्हें गुमराह कर 
सकते है २ मडी कमेटी में प्रतिनिदित्व होने के बावजुद कृपकों की आवाज नियन्त्रित बाजार में 
महत्त्वहीन रहती है । 


समस्त भारत की २५०० बड़ों मण्डियो मे मे १९५०-५१ तक केवल २६५ ही नियन्त्रित 
मण्डियाँ थी। प्रथम योजता के पूर्व योजना आयोग ने यह तिश्चय किया कि यथासम्भव इन सडिया 
की सख्या उतनी पहुँचा दी जाय जितनी कुल वडी मंडियां हैं । 


प्रथम पचवर्षीय योजना की समाप्ति के समग्र नियन्त्रित मण्डियों की सब्या ४७० थी । 
द्वितीय योजना वाल मे केन्द्रीय सरकार के निर्देशन के अनुसार बहुत से राज्यों मे नियन्त्रित वाजार 
स्थापित करने के सम्बन्ध में अधिनियम पारित किये गए । १९६०-६१ तक इन बाजारों की सल्या 
बढ़कर ७२५ हो गई यद्यपि तृतीय योजनाकाल में शेष (लगभग १७७५) बाजारों को भी नियन्त्रित 
बाजारों में परिवर्तत कर देने का निश्चय किया गया था। परन्तु योजना की समाप्ति तक १६०० 
सष्डियो को ही नियन्तिद किया जा सका । सा १९६८ तक इनकी सह्या १८१० तक बढ़ा दी 
गई ॥* वस्तुत राज्य सरकारों की शिथिलता के कारण ही इस दिशा मे धीमी प्रगति रही है । 


(२) कृषि-पदायों का श्र णीकरण शाही कृषि आयोग ने कृपि-पदार्थों के श्रेणीकरण 
अथवा कोटिक्रम (6790708) की आवश्यकता पर भी काफी बल दिया था। ब्रिदिश सरकार ने 
प्रारम्भ में फलो, अण्डो, आटा व घो आदि पदार्थों की किस्म मे न करने के लिए कदम उठाए 
पर धीरे-धीरे अन्य ऋषि-पदार्थो एवं विशेषतया खाद्य-पदार्थों को भी इस यूची मे सम्मिलित कर 
लिया गया। १९३७ मे केन्द्रीय सरकार ने ऋषि-उपज (श्रेंणीकूरण एवं विक्रय) अधिनियम पारित 
किया। इसके अनुसार प्रान्तीय सरकारों व भारतीय कृषि अनुसधान परिषद ([ 0 # ६) की 
सलाह से १६३४५ गे नियुक्त केन्द्रीय कृपि-उपज दिक्री सलाहकार को अ्रंणोवद्ध वस्तुओं के लिए 
प्रमाण-पत्र प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार की वस्तुएं जिन्हें प्रमाण-पत्र दिया 
जाता था, एग्माक (॥९॥08) की वस्तुएं कहाने लगी। आज एग्माक की वस्तुओं भें फल, सब्जियाँ 
अण्डे, दूध व सम्बन्धित पदार्थ, तम्बाकू, कॉफो, आटा, वनस्पति घी, तिबहन कपास, चावल, गेहूं 
गन्ना, गुड, लाख तथा पशुओ से प्राप्त वस्तुएं ज॑धे चमडा व ऊन आदि शामिन हैं। परन्तु चौथी 
योजना के अन्त तक सभी महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थों का एम्मार्क प्रामाणीबरण करने का लक्ष्य रखा 
गया है । 


१९४२ में योजना आयोग की सिफारिश पर निर्यात हेतु प्रस्तुत कृषि पदार्थों का श्रेणी- 
करण अनिवाय॑ कर दिया गया तथा आस्तरिक व्यापार हेतु श्रयुक्त कृषि उपज के श्रेणीकरण को 
ऐडिहक़ माना गया | इन वस्तुओ मे, जिनका निर्यात हेतु श्रेंणीकररण अनिवाए॑ हे द्वाकू, सन 
चन्दद का तेल, वकरो के वाल, मिर्च, व ऊत आदि हैं। योजता आयोग का अनुमान था कि ््ह 
प्रकार के श्रे णीकरण से कृषि-पदार्थों के निर्यात मे १०% बुद्धि होगी ।2 


श्रेणीकरण की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए तृतीय पच्रवर्षीय 
योजना-काछ मे नागपुर में एक केद्धोय प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) तथा आउ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ 
गुर, मद्रास, कोचीन, कानपुर, राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता व वम्बई में स्थापित की गई हैं । वहाँ 





] लेखक ने स़्वभ रतलाम मडी, जो मध्य प्रदेश मे एक नियन्त्रित वाजार है, का १९४९ मे 
सर्वेक्षण किया था तथा अनुभव के आघार पर ही उपरोक्त विचार प्रस्तुत किये 
गए हैं। 

2. 074 968 9 233 

3. जा काए6 ४६ 99, 9 248 


६ १९१ ) 


यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि द्वितीय योजना के अन्त तक चार प्रयोगशालाएँ कोचीन, 
राजकोट, कानपुर व वम्बई में स्थापित की चुकी थी, पर इन्हे तृतीय योजना काल मे क्षेत्रीय 
संस्थाओ के रूप में बदला गया | १९६८ मे पटना व वभलोर मे भी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित 
की गयी ! 


सरकार ने यह अनुभव किया है कि श्रे पीकरण से काइतकार को लाभ तथा उपभीक्ता 
को सुविधा होती है अतः चौथी योजना काल में ६०० नई श्रेणीकरण-इकाइयाँ स्थापित की 
जाएँगी । इस समय लगभग ३५० ऐसी इकाइयों नियन्त्रित बाजारों में कार्य कर रही हैं। कपास, 
जूट, फलों, सब्जियो व पशुओ से प्राप्त वस्तुओं में श्रेणीकरण हेतु विशिष्ट सुविधाएँ दी 
जाएँगी । 


(३) बिक्री-सर्वेक्षत--भारत सरकार ने १९३५ में एक कंषि-बिक्री सलाहकार की 
नियुक्ति की थी, यह ऊपर लिखा जा चुका है। आज तक भी केन्द्रीय कृपि-बिक्री सलाहकार व 
अन्य बित्री अधिकारी क्ृषि-मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के क्ृपि- 
मन्त्रालय के बिक्री-विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री ए० एम० लिबिगस्टन इस पद पर नियुक्त किये 
गए, परन्तु आजादी के वाद से यह पद भारतीय अधिकारियी को ही मिलता रहा है। केन्ध की 
भाँति बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, विहार, पंजाब, आन्ध्र व मैसूर मे भी इसी प्रकार के प्रान्तीय 
सलाहकारो की नियुक्ति को गई है। केन्द्रीय सलाहकार के दो मुख्य कार्य हैं--(१) विभिन्न कृषि- 
पदार्थों की बिक्री से सम्बन्धित सर्वेक्षण करवाना तथा विस्तृत रिपार्ट प्राप्त करना एवं (२) वस्तुओं 
के श्रेणीकरण की ध्यवस्था करना । छ्वितीय कार्य की विवेचना ऊपर की जा चुकी है। 


सर्वप्रथम १९३७ में गेहूँ की बिक्री के विषय में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमे बिक्री- 

प्रणालियों, विभिन्न मण्डियो की स्थिति व विक्री-पद्धति के दोषों की विस्तृत विवेचना को गई। 

इसके पश्चात्‌ चावल, कपास, आलू, चना, जो, मक्का, फल, तिलहन, चमडा, घी, अण्डा, कॉफी, 

चवा सम्बन्धित पदार्थ व अनेक अन्य वस्तुओं के बिषय मे केन्द्रीय बिक्री एवं विरीक्षण सचालन 

(जिसमे तिक्री सलाहकार का कार्यालय स्थित है) की ओर से १९५६-५७ तक ७० सर्वेक्षण 

किए गए। वस्तुओं से १९६३ की मार्च तक सर्वेक्षण रिपोर्टो की संख्या १३१ हो गई थी, लगभग 
४० महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की त्िक्री का सर्वेक्षण एक से ज्यादा बार हुआ है । 


(४) माप-विधि तथा बाँढों में सुधार--शाही कृषि आयोग ने प्रत्येक नियन्त्रित बाजार 
में एक काँठा (श०४४॥-०॥7086) लगाने की सिफारिश की थी, जिस पर कृपि-उपज लेकर आने 
वाली गराडियों का तोल किया जा सके । भरी तथा खाली गाडी के वजन का अन्तर उपज का भार 
माना जाय, ऐसी आयोग की मान्यता थी । आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि अनियन्त्रित बाजारों 
भें भी अतिवार्य रूप से ऐसे काँटो की व्यवस्था की जाय | जहाँ काँटों की व्यवस्था नहीं हो सके, 
आयोग की सिफारिश के अनुसार वहाँ लाइसेंस प्राप्त मापक एवं तोल करने चाले हो । इन उपायों 
से काफी सीमा तक तोल से की जाने वाली गड़बड़ को रोका जा सकता है, ऐसा आयोग का मत था। 


आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सारे देश में एक प्रकार का तोल होना चाहिए तथा 
इस व्यवस्था को सुविवाएूर्ण एवं सरल बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रामाणिक बाँट प्रदान किये जाएँ। 
इसी उदं श्य से १९३९ मे केन्द्रीय सरकार ने बाट-प्रभाणोकरण अधिनियम पारित किया। यह 
अधिनियम १ जुलाई, १९४२ से लागू किया गया त्तथा मिट मास्टर, वस्वई द्वारा तेंयार किए गए 
बाँटो की बिक्नो का इसमे प्रावधान रखा गया । राज्य द्वारा प्रमाणित बाँटो का उपयोग अनिवार्य 
रूप से करने के लिए बम्बई, विहार, मध्यप्रदेश, वरार, हैदरावाद, मैसूर व पटियाला मे अधिनियम 
पारित किए गए । 


लेकिन इन बॉटो की पूत्ति अपर्याप्त एवं अनियमित थी और फलस्वरूप स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ भारतीय प्रमाण सस्या (( $. [.] ने देश में बांदों के प्रमाणीकरण हेतु दशमलव प्रणाली 
अपनाने की सिफारिश की । १ अक्टूबर, १९५८ से देश के कुछ भागो में दशमलव तोल प्रणाली 
लागू की गई। १ अप्रैल, १९६२ से सारे भारत मे यह अगाली प्रयुक्त कर दी गई है तथा राज्य 
स्वय वृहत स्तर पर बाँद दिलाने की व्यवस्था कर रहा है । 


( श९२ ) 


तोल व माप का प्रमाणीकरण एवं द्मलव प्रणाली के उपयोग से मण्डियों मे तोल वे 
माप-सम्वन्धी अनियमितताएँ सरलता से दूर की जा सकेगी । 


(५) बाजार सम्बन्धो सुचनाएं--शाही आयोग ने विभिन्न कृषि पदों के मूल्यों से 
सम्बन्धित सूचना के प्रसारण पर भी बल दिया था। स्वतम्त्रता के पश्चात्‌ प्रारम्भ मे कलकला, 
बम्बई व दिल्ली से जुट, कपास व महत्त्वपूर्ण अनाज के मूल्यों के विषय में आकाशवाणी से सूचनाएँ 
प्रसारित की जाने लगी। कालान्तर में विभिन्न प्रान्तो में स्थानीय समाचारो के साथ साथ 
बी बड़ी (प्रास्त की) मण्डियों में प्रचलित महत्त्वपृथ् कृषि पदार्थों के मूल्य प्रवाजित किये जाने 
लगे हैं । 


ढित्तीय थोजनाकाल मे कृपको व उपभोक्ताओं को बाजार की हलचल से अवगत कराने 
के लिए अखिल भारतीय बाजार समाचार-सेवा प्रारम्भ की गई। महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रा मे भी 
कृषिशदायों के मूल्य अकाझ्ित किए जाते हैं। विकेन्द्रीकरण के पर्चात्‌ ग्राम पचचायतों को रेडियो 
प्रदान किए जाकर चौपालो पर कृपका के लिए महत्त्वपूर्ण श्रमाचार सुनने की व्यवस्था की जा रही 
है, जिसमे मृल्य-सम्बन्धी समाचार भी हैं। 


रु बहुत से नियन्त्रित बाजारों मे मूल्यों की बृहत सूची प्रकाशना्थों तैयार की जाती है। 
शिक्षा व ज्ञान के प्रसार के साथ-साथ कृपक अब कृषि पदार्थों के मूल्यों के सम्बन्ध में पहले से अधिक 
जानमे लगे हैं। 


(६) यातायात एवं परिवहन के साधनों का विकास--गावा को मी से मिलाने 
की आवश्यकता को ब्रिटिश सरकार ने भी अनुभव किया था, क्योकि समो अ्यलियाँ बहू तल 
रहने पर भी यातायात के साधन अपर्याप्त होने ५र कृषि-उपज को गाव में वेचना अति हो 
जाता है। सडको का विकास इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपृष है। सडको के विकास हेतु राज्यों 
में अलग से कार्यत्रम तैयार जिये गए हैं, जिन सबका विवरण सड़क यातायात के अध्याय में विस्तार 
से दिया गया है; यहाँ इतना वत्ता देना पर्याप्त होगा कि राज्य द्वारा सडको के विस्तार के पश्चात्‌ 
कृषि उपज को सरलता से मडी तक लाया जा सकेगा तथा कूपक अत्यत्प मूल्य पर गाँव के व्यापारो 
या साहुकार को कृषि उपज बेचने के लिए बाध्य नही होगा । 


(७) गोदामों की व्यवस्था--किसी भी वस्तु के न्यायप्रूष मुल्य निर्धार' के 

भआावश्यक है कि मांग व पूर्ति मे सामजस्य हो । कृषि उपज का हमारे यु पे उचित 9027 
भी नहीं मिल पाता कि फसल कटते ही अधिकाश उपज को व्यापारियो था बनियो के हाथ बेच 
दिया जाता है। गोदामों का अभाव इसका भ्रमुख कारण है, यह हम ऊपर बता चुके है। यहा तक 
हि मस्थो था बाजारों में स्थित गोदाम भी सुरक्षित नहीं है। ब्रिटिश सरकार को यदि गोदामो 
की समुचित व्यवस्था के लिए ज्ञाही कपि आयाय एवं बेकिंग जाँच समितियों ने सुझाव दि रा 
पर सरकार की उदासीनता के कारण कोई प्रयास इस दिल्ला मे काफी समय तक नहीं किया अव 
लेतिन द्वितीय महायुद्ध काल में खाद्यान्‍्नों के अभाव को दूर करने की दृष्टि से अन्न भडार समा 
करते का निश्चय किया गया और १६४४ मे एक स्टोरेज निर्देशनालय स्थापित किया गया पतत 
विभाग के निम्न मुख्य कार्य थे (अ) तत्कालीन गोदाम-व्यवस्था का सर्वेक्षण करना, (झा) अनाज 
की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक ढय बताना, (इ) जिन क्षेत्रों मे गोदाम व्यवस्था अपर्योष्त थी, वहा 
गोदामो के निर्माण की रूपरेखा तैयार करना, (ई) ग्रोदाम-अधिकारियों का प्रशिक्षण (उ) गोदाम 

व व्यापार के मध्य समन्वय स्थापित करना, एवं (ऊ) अनुसवात । ५9, 


उपरोक्त पहु ध्यो को इष्टियत रखकर सरकार ने बवई, विद्याखापटनयू 
आदि नगरो तथा उडीसा व मध्य प्रदेश के बुद्ध क्षत्रो में बडे-बडे गोदामो का विर्माण किया ४ 


लेकिन राज्य द्वारा मोदामों की व्यवस्था के लिए १९५४ कौ ग्रामीण साख सर्वे 
बहुत महत्त्वपूण सिद्ध हुईं। सर्वे समिति ने कृषि-उपज (विकास एव भडार) नियम बताना 
इसके बतगत बडे-वडे भडार-गुहों का विर्माण करने का सुझाव दिया | फलस्वरूप १९४६ मे राष्ट्री 
सहकारी विकास तथा भडार बोर्ड एवं १९५७ मे केन्द्रीय भडार निगम स्थापित किये गए 
१६४७ के पश्चात्‌ अनेक राज्यों में भी इसी प्रकार के नियम बदाए गए हैँ । ए। 
#] 


कोयबहूर 


हु 
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संसद ने इस संदर्भ मे १९५६ में कृषि उपज ( विकास एवं वेयर हाउसिंग) अधिनियम 
पारित किया । इस कानून के अंतगंत राज्यो व केन्द्रीय स्तर पर गोदाम निगम बनाए जाने की 
व्यवस्था रखी गई । परन्तु १९६२ में इस अधिनियम को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया यया। पूर्व अधिनियम के श्रत्तमंत कैख्तीय गोदाम 
निगम की स्थापना की गई थी जिसे मार्च, १९६३ में तथे कानून के अंतर्गत पुनर्गठित 
किया गया । 

भारत में कृषि पदार्थों के वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने के अतिरिक्त उपरोक्त काबूनीं 
द्वारा बाजार सम्बन्धी सूचनाओ के प्रसारण, मूल्यों के स्थिरीकरण तथा कृषि साख की एकीकृत 
योजना को सफल बनाने हैतु प्रावधान रखा गया था । यह भो स्पष्ट किया कि यथाप्ंभव इस 
कानून के अंतयंत सहकारी क्षेत्र मे कार्य किया जाएगा । 


द्वितीय योजना के अंत में केन्द्रीय भोदामो की सख्या ४० थी तथा इनकी कुत संग्रह 
क्षमता ८० हजार टन से भी कमर थी | राज्य गोदाम निग्रमो द्वारा निभित ग्रोदामो की संग्रह 
क्षमता इस समय ३-२ लाख टन थी। तृतीय पचरवर्षीय योजना के अंत तक दोनों प्रकार के मोदामों 
की क्षमता १४ लाख टन तक बढा ली गई। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि केन्द्रीय गोदाम 
निगम का उद्दं श्य प्रमुख बदरगाहो, रेलवे स्टेशनों या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गोदामो का 
निर्माण कराना है, जबकि राज्यों के निगम राज्य स्तर पर ही कार्य करते है । 


मार्च १९६७ के अत में केन्द्रीय गोदामों की संख्या १०० तथा संग्रह क्षमता १४५ 
लाख टन थी। इस समय राज्यों के गोदामो की सह्या ५६६ तथा सग्रह-क्षमता ८ लाख 
टन थी । 


सहकारी संस्थाओं (प्राथमिक व केन्द्रीय दोनो) द्वारा निर्मित गोदामों की संग्रह क्षमता 
तृतीय योजना के भ्त तक २० ताख ठन थी । भार्च, १९६७ के अंत तक सहकारी बिक्री समि- 
तियों के गोदामो की सख्या ३२८३१ तक बढ गई थी। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में १४,१९५ 
गोदाम थे । कुल मिलाकर १९६६-६७ तक ८ करोड रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के गोदामों के लिए, 
तथा ५२ करोड़ एपए सहकारी बिक्री समितियों के गोदामों के लिए ख़चें किए गए। १९६१ व 
१९६६ के बीच प्हकारी ग्रोदामो की सग्रह-क्षमता ७-५ लाख टन से बढ़ाकर २५ लाख कर दी 
गई । 

(८) सहकारी दिक्रो--शाही कृषि आयोग के सुझावों के उपरान्त भी ब्रिटिश सरकार ते 
सहकारी विक्री को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधास नहीं किया । १९५४ मे ग्रामीण साख सर्वे कमेटी ने 
पहली बार साथ व वित्री के एकोकरण की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की | उसके बाद ही केन्द्रीय व 
राज्य सरकारों ने सहकारी विपणन (पि क्षेत्र मे) को प्रीत्साहन देना प्रारंभ किया है । 


इसके पूर्व कि हम सहकारी विपणन की श्रगति की समीक्षा करें, सहकारी विपणन के 
लाभ तथा भारत में इसके वर्तमान ढाँचे का वर्णन करेंगे । 


सहकारी बिक्री के लाप्- (7) सहकारी बिक्री के फतस्वरूप कृपक को उपज का उप 
युक्त मूल्य मिल सकता है तथा मध्यस्थों द्वारा हंडप जाने वाले अंश को टाला जाकर उपभोक्ता व 
कृपक दोनो को लाभ पहुँचाया जा सकता है। 

(7) संगठन के कारण उत्पादको में सौदा करने को शक्ति विकसित होती हैं तथा शोपण 
की सभावना कम रहती है । 


(॥0) मंडियो मे प्रचलित अनुचित परम्पराओं से कृषक बच जाते हैं । 


(0४) जहाँ उपभोक्ताओ को समय पर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुए' मिल जाने से 
उनका जीवन-स्तर बढता है, वही कुपको की आय से वृद्धि होने से उनका जीवन-स्तर भी ऊँचा 
होता है । 

(शे औद्योगिक कच्चा माल उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है । 
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(भी) वित्री का लाभ थोडे-मे बड़े व्यापारियों को न मिलकर कूपकों (उत्पादको) को 
मिलता है फलस्वरुप कृपि-कार्यों के सुधार की सभावना बढ जाती है । 


(शा) साख व बिक्री के समन्वय (एकीकरण) से कृपको की विवशता को समाप्त करके 
उनकी ऋणपग्रस्तता को कम किया जा सकता है । 


(शर्त) साधत-सम्पन्न होने के कारण सहकारी समितियां कृपि-उपज को अधिक समय 
तक गोदामों में सुरक्षित रख सकती हैं । 


सहुकारी कृषि-विपणन व्यवस्था--भारत में इस समय पिरामिड के आकार की सहकारी 
विपणन व्यवस्था है । शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय कृषि (सहकारी विपणन) सघ है, राज्य-स्तर पर राज्य 
विपणन संघ॑, जिला स्तर पर जिला विपणन संघ तथा स्थानीय-स्तर (ग्राम) पर प्राथमिक विपणन 
समितियाँ हैं। परन्तु सहकारी साख की भाति ये सस्याएं एक दूसरे से सम्बद्द नही है। कुछ 
वस्तुओ से सम्बन्धित विशिष्ट सहकारी सस्थाएं राज्य तर पर है तो कुछ सस्याए राष्ट्रव्यापी 
हैँ । डे शब्दों में विभिन्न स्तरों पर विद्यमान सहवारी विक्नी समितियों मे कोई तालमेल 
नही है। 


परन्तु इन सवमे राष्ट्रीय विषणन सघ (नफेंड) का अपना विशिष्ट महत्व है । इस 
की स्थापना १९६४ मे निम्न उद्ध इयों को लेकर की गई सह 


(१) कृषि वस्तुओं के निर्यात व आयात हेतु राज्य व्यापार तिगम तथा सहकारी सस्थाओं 
के बीच सम्बन्ध बनाए रखना, 

(२) सहकारी सस्थाओं के बीच अन्‍्तर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्माहत देना, 

(३) मूल्य सम्बन्धी सूचचाओ का सकलन एवं प्रसारण करना, एव 

(४) उपभोक्ता सहकारी भण्डारो व सहकारी विपणन सधो के बीच तालमेल स्थापित करना । 


इस सच ने एक विश्येप मूल्य परिवतंन जोखिम कोप का निर्माण क्रिया है जिसके 
कि 23 ा हर हे 4054 सस्थाओ की हुई क्षति को पूर्ण या ता रूप पर 
या सकेगा। इसी प्रकार के कोष अन्य सहकारी बिक्री जे 
सम्भावना है। ह्‌ संस्थाओं में भी बताए जाने वी 


१९६४-६५ में नफ़ेड ने केवल ९० लाख रपए के मृन्य को कृषि 
किया था परन्तु १९६६-६७ में यह राशि वढकर २ करोड रुपए हो गई । है, तक निर्ोत 


सहकारी विपणन को प्रगति!--पिछले कुछ वर्षों मे, विशेषल्प से 
के एकीकरण के बाद से सहकारी विपणन सस्थाओं ने काफी प्रगति की है पे प प्रधम 040 
अल पी विपणन शैशवावस्था मे था, तृतोय योजना की समाप्ति तक भहकारी वश 
काफी प्रगति कर चुका था | जून, १९६७ तक विभिन्न स्तरो रे स्थित् 
आकार शी ५ स्तरों पर सहकारी सस्थाओं की स्थिति इस 

प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ ३०० 

केन्द्रीय सहकारी जिला-स्तरीय विषणन समितियां १७० 

शोध विपणन समितियाँ २०९ 

केन्द्रीय वस्तु स्घ इ 

प्राथमिक सहकारी समितियों की का्यंशील पूंजी इस समय १७ करोड रपए के लगभग 


थी । जहां १६५५-५६ मे सहकारी समितियों ने कुल मिलावर ५३ करोड जरा 
विपणन किया, १९६७-६८ में इनके द्वारा ४०० करोड़ रुपए को कृषि न हक के 3५ 
के 
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अतिरिक्त १६६७-६८ में सहकारो समितियों द्वारा लगभग १५० करोड़ रुपए के जाद्यान्नों का संग्रह 
किया गया। १९७३-७४ तक अनुमानत. सहकारी संस्थाओं द्वारा २०० करोड रुपए के मुल्य की 
कृषि उपझ वेची जा सकेगी तथा ४०० करोड रुपए के मुल्य के खाद्यान्नो का संग्रह किया जा सकेगा । 
इनमे ८० लाख टन खाद्यान्न २६ करोड टन गल्‍ला तथा ५६ लाख टन मूंगफली होगी । 


आलोचनात्मक सम्रीक्षा : 


उपरोक्त विवरण यह प्रताता है कि सहकारी विषणन आज किस स्थिति में है। यह 
सही भी है कि भाज कुल बिक्री योग्य अतिरेक का १५% सहकारी समितियों हारा बेचा जाता 
है। छेकिन इस पर भो सहकारी विपणन मे कुछ कर्मियों है जिन्हे तुरन्त दूर करना आवश्यक है। 
१९६३-६४ में केन्द्रीय सहकारी विभाग की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया था कि सहकारी 
सस्थायें अनेकी व्यापारियों के नियन्त्रण में है। १९६४ मे मिर्घा समिति रिपोर्ट में भी इसी बात 
की पुष्टि की गई। १९६४ में ही धान के सहकारी विपणन की समीक्षा हेतु नियुक्त एक समिति ने 
यह बत्ताया कि सहकारी समितियाँ व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने मे समय नहीं हैं ॥ 


श्री गंगालाल कमेवा के एक लेख मे यह स्वीकार किया गया कि सहकारी उंस्‍्थाएं कृपको 
को वे सुविधाएं देने में असमर्थ है जो व्यापारी द्वारा दी जाती हैं) उनके मत में सहकारी विपणन 
ने जब्लि भारतोष क्ृपि को केचल ऊपरो सतह को ही खरोचा है ४४ श्री कर्रेवा का सुझाव है कि 
काश्तकार को बाजार मे प्रचलित अनुचित परम्पराओ से बचाना ही इन समितियों का कार्य वही 
होना चाहिए। इसके विपरीत इतका यह कतंव्य है कि कृपक को अधिक अतिरेक बाजार में लाने 
की प्रेरणा दें। सहकारी विषणन समितियाँ केवल कमीशन एजेण्ट ही महों हैं, उनका कार्य व्यापार 
की जोखिम उठाना भो होना चाहिए । 


कृषि पदार्थों के मूल्य तथा मूल्य नीति 


अध्याय के इस खण्ड मे हम यह देखने का प्रयास कर रहे है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों 
के विपय में सरकार की नीति कया होनी चाहिए तथा भारत में यह किस प्रकार की रही है । जहाँ 
तक क्ृपि-मुल्य नीति का प्रश्न है, विभिन्न देशो मे यह भिन्न-भिन्न उददं श्यो पर आधारित रही है । 
पश्चिमी देशो में (अमरीका व दनाडा को मिलाकर) इस नीति का उद्ं श्य मूल्यों में स्थिरता बनाए 
रखना है ताकि उपभोक्ता व उत्पादक दोनों को लाभ हो सके । दूसरी ओर समाजवादी देशों में 
मूल्य नीति निम्त उद् श्यो पर आधारित रहती है + 


(भ) गैर ऋषि क्षेत्रों के लिए पर्याप्त कच्चा माल व खाद्यान्न सुविधापूर्वक मित्र जाए, तथा 
(भा) कृषि पदार्थों के मूल्य गैर कृषि जनता के लिए भारपूर्ण न हो । 


इश्वी कारण इन देशों में कृषि वस्तुओं के मूल्य जानवूझ कर काफी कम रखे जाते है । 
क्रृषि व उद्योग के बीच व्यापार की शर्ते कृषि के लिए प्रतिकूल होना ही समाजवादी देशो, की कृषि 
मूल्य नीति की मुख्य विशेषता है | परन्तु भारत में हम मूल्य बीति को समाजवादी समाज के बसुरूप 
निर्धारित नही कर सकते । हमे कृपको तथा उपभोक्ताओं दोनो के छहितो की रक्षा करनी है । 


भारत मे इसी कारण कृषि-मृल्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्द श्य मूल्यों मे निश्चितता 
बनाए रखना है। खाद्यान्नों की माँग भारत जैसे देशों मे लगभग ४५% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही 
है जबकि पूर्ति की वृद्धि आयात को मिलाकर भी अपर्याप्त है। यही नहीं, हमारे देश मे अधिकाश 
मतदाता कृपक है और इसलिए फसल बहुत अच्छी होते पर भी हमे उनके हिंतो की रक्षार्थ घनात्मक 
(?०अं(४८) मुल्य नीति बनानी पडती है ।* 
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कृषि मुल्यो को मिश्चितता से लाभ : 
कृषि मूल्यों की निश्वितता से निम्न लाभ होते हैं 


(१) काश्तकार को न्यूनतन् मुल्य का आश्वासन प्राप्त होने पर वह उत्पादन वृद्धि के 
कार्यक्रम सफलतापुरवंक चलाता है वयोकि उसे अधिक उत्पादन होने पर कम मुल्य प्राप्त होने का 
भय नहीं रहता। 


(२) उपभोक्ता को अधिकतम मुल्य निश्चित हो जाते के कारण अभाव के समय भी 
हाति तही होती । 


(३) मूल्य की विश्चितता के कारण बाजार मे बिक्री योग्य अतिरेक नियमित रूप से 
आता है। 


(४) देश के विभिन्न भागों में मूल्यों की विषमता अधिक नहीं होगी। प्रो" गाडगिल के 
कथनानुसार मूल्य-नीति का औचित्य इसी म॑ निहित है कि परिवहन व अन्य व्यय के सिवाय सारे 


देश मे कृषि वस्तुओ के मूल्य समान हो । वे यह मानते हैं कि इसी नीति के आधार पर हम उत्तादन 
के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते है 


(५) देश मे मूल्य स्तर की स्थिरता के लिए कृषि पदाों के मूल्यों में स्थिरता आवश्यक 
है । कृषि पदार्थों के मुल्य निश्चित रहने पर अन्य क्षेत्रो मे भी मूल्यों के उत्तार-चढाव अधिक नही होते । 


प्रो० दातेवाला ने अपने एक लेख में बताया है कि भारत में काश्तकार की अतिरिक्त 
उपज को रखते की क्षमत्ता कम है, अतएव यहाँ जो भी न्यूनतम मूल्य निश्चित किए जायें वे उत्पादन 
वृद्धि मे सहायक हो, यह आवश्यक है। प्रो० दातवाला ने वताया है कि विकसित देशा मे न्यूनतम 
मूल्य बाजार मूल्य के समान होता है और इसलिए यहाँ पर्याप्त मात्रा मे उपज बाजार मे विपणन 
द्ेघु भाती है परन्तु भारत मे न्युनतम मूल्य वास्तविक (वाजार) मूल्य से काफी कम होता है ॥ फिर 


भी काश्तकार को नई प्राविधि का उपयोग करने की प्रेरणा देने के लिए न्यूनतम शल्य होना 
ही चाहिए ।? 


यरन्तु प्रो० दातेवाला ने इस तथ्य की उपेक्षा कर दी है कि भारत में लगभग १५ वर्षों 
से खाद्यान्न व कच्चे माल का निर्तर अभाव चल रहा है और इसलिए न्यूनतम मूल्य का वर्तमान 
स्थिति मे कोई महत्व नहीं है। फिर, जैसा कि वे भी स्वीकार करते हैं, बाजार मृल्य व न्यूनतम 


भूल्य भे बहुत अन्तर है और इस हृष्टि से भी इनका अधिक बिक्री योग्य अतिरेक प्राप्त करने मे कोई 
महत्व नही है । 


खाद्यान्न व अन्य कृषि पदार्थों के भ्यूवतम मूल्यों के निर्धारण के लिए सरकार ने १९६५ 
के आरस्भ से कृषि-सूल्य बायोग को नियुक्ति की थी । आयोग समय-समय पर क्रपि पदार्थों के मूल्यों 
से सम्बन्धित नीति में सशोवत हेतु सरकार को सुझाव देता है । 


समय-समय पर कृपि-सूल्य आयोग जो शृल्य निर्धारित करता है। उन पर राज्य सरकारें 
तथा केन्द्रीय खाद्य निगम खाद्यान्नो की खरीद करने को स्वतन्त्र है। 


लेकिन न तो केद्धीय खाद्य निगम और न ही सरकार कृषि पदार्षों के ल्‍्यो में होने 
वाले उतार-चढाव को रोकने भे सफल हो सकी है। पिछले बीस वर्षों मे साथाहो के मय बम 
तीन गुने हो गए है। यदि मूल्यों की इस वृद्धि से कृषक को लाभ होता तो कृषि मे पूजी का निर्माण 
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बढ सकता था। परन्तु शायद ऐसा नहीं हो सका और फलस्वस्प मूल्यों की आशातीत वृद्धि के 
बावजूद कृपकों की स्थिति में बहुत सुधार तही हुआ है | 


हमे हमारी विपणन व्यवस्था को इस रूप मे डालना चाहिए कि कृपक को अधिकाधिक 
प्रतिफन मिल सके और साथ हो उपभोक्ताओं को भी मूल्य बुद्धि का अनावश्यक भार नही ढोना पड़े । 


चतुर्थ पंचवर्षोय योजना में विषणन व्यवस्था 


प्राथमिक उत्पादक को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए चतुर्थ योजताकाल में कृषि पदार्थों 
के विक्रय की व्यवस्था में आवश्यक सधार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जायगा । 
इस कार्यक्रमों मे नियस्नित बाजारों का विस्तार, ऋषि उत्पत्ति का श्रेणीयन, सहकारी विपणन, 
संगठन का विकास, कृपि के वाद की तास्विक विधियों में सुधार आदि सम्मिलित हैं । चतुर्थ योजना 
काल में शेष तीन राज्यो--अर्थात्‌ आसाम, केरल तथा तागाहण्ड में भी नियन्त्रित वाजारो से 
सम्बन्धित कानून लागू किये जाने की व्यवस्था है) इसके अतिरिक्त ६०० श्रेणीयत की इकाइयाँ भी 
स्थापित की जायेंगी। मार्च, १९६८ में नियन्त्रित वाजारों की सख्या १८५५ थी। चतुर्थ योजना 
में १५०० बाजार और नियस्वित वाजार अधिनियम के अत्तगंत आ जायेंगे ! 


२४ 


भारत में सिंचाई के साधन 
(80प7088 0 ॥784॥07 ॥7 ॥709) 


प्रौएश्मिक -“मिचार्ड का सह 


एफ हृषि प्रधान देश म॑ सिंचाई के साधनों का उतना ही महत्त्व है जितना कि स्वस्थ 
शरोर के लिए रक्त सघालत का। हृपि का एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए यह आवश्यक 
होगा कि प्रकृति पर कम निभर रहा जाए तथा कृत्रिम उपायों द्वारा खेतों को जल की सामयिक 
पू्ति दी जाए। भारत मे कृषि के पिछड़े रहने एवं कृपकों के निधन बने रहने का सबसे बड़ा कारण 
है. भारतीय कृपको की प्रकृति पर निभरता । अनावृष्दि या सूले के समय उनके पास बरबादी को 


रोकने का कोई उपाय नहीं है। सघ ही कहा है कि यदि कृपक को पानी तथा खाद दे दिया जाए 
तो बह पत्थर पर भी फ्सल उगा जेगा। 


सर चाल्स ट क्‍ल्यान के मत म भारत सम सिचाई ही सवस्व है।. जल का महत्व 
बहा भूमि से भी अधिक है वयाकि इससे भूमि की उपादकता मे ६ गुनी वृद्धि हो जाती है जबवि 
इसके अभाव मे भूमि कुछ भी उत्पन्न नही कर सकती । ! 


भारत की वर्षा का मानचित्र देखने पर सरत्तता से ज्ञात हो जाता है कि वर्षा का 
वितरण भारत में अत्यत विषम है। आसाम की पहाड़ियों तथा पश्चिमी घाट के इलाकी भे जहा 
एक ओर ३००” के लगभग दर्पा होती है राजस्थान के कुछ इलाकों मे यह औसत १०” से भी 
कम है। विशेपज्ञा का यह अनुमान है कि सिचाई के साधनों के न होने पर साधारण मिट्टी पर 
पर्याप्त फसल उगाने के लिए कम से कम्र ४०” वर्षा होनी चाहिए। वह्तत २५% वर्षा कम होने 
पर फ्सल पर बूरा भ्रभाव होता है और ४०% बमी होने पर त्तो काल वी स्थिति उत्पन्न हो 
मक्ती है । यह एक आश्चय वी बात है कि आज भी भारत की लगभग ८०% कृषि भूमि जल की 
पूर्ति के लिए प्रकृति पर छोड दी जाती है। प्रस्तुत अध्याय मे यही बताने का प्रयास क्या जाएगा 
कि भारत भ सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार वी जाती रही है । 


भारत से सिंचाई को आवश्यकता क्यो और क्से ? 


भारत में सिचाई के साथनों के विकास की नित्तात्त आवश्यक्रता है। इसके विम्न 
प्रमुख कारण है --(१) वर्षा का अन्नाव---भारतीय कृषि वपा का जुआ है। भारत में अधिकाश 
वर्षा मानसून से होती है जो न केवल अनिश्चित है अपितु अपर्याप्त भी है। इसी कारण देश के 
विभिन भागो म॑ अनावृष्टि अतिवृष्टि अथवा असाम्यिक वृष्टि के कारण अनेक फसलें नष्ट हो 
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जाती है। इनमें से अधिकाश फसलें वर्षा के अभाव के कारण सूख जाती है ! अतएवं विशेषतः 
कम वर्षा वाले क्षेत्रों मे सिंचाई के साधनों की विशेष आवश्यकता है। (२) चर्चा का असभान 
वितरण--भारत के विभिन्न भागों मे वर्षा का वितरण समान नही है । उदाहरण के लिए, यदि 
एक ओर चेरापूजी जैसे क्षंत्र है। जहाँ सबपे अधिक वर्षा (४००” तक) होती है। बहाँ दूसरी 
ओर राजस्थान व दक्षिण के पठार जैसे क्षेत्र हैं जहाँ १०” से भी कम वर्षा होती है। इस प्रकार 
जहाँ एक और वर्षा की बहुतायत है बहाँ दूसरी ओर वर्षा की भारी कमी है ! अतएवं अपर्याप्त वर्षा 
एवं यूखा वाले क्षत्रो मे सिंचाई के साधनों के विकास की नितान्‍्त आवश्यकता है। (३) अधिक पानी 
चाहने वालो फसलें--भारत मे क्रुछ ऐसी फसलें है, ज॑से--गन्ना, चावल व कपास, जिनके लिए अधिक 
पानी की आवश्यकता होती है । अतएवं इनकी उपज के लिए सिंचाई के साधनों की आवश्यकता है ! 
(४) प्तमय की हृष्टि से भो असमान वितरण--हमारे देश मे केवल स्थान की हृण्टि से ही नहीं अपितु 
ऋतु की हृष्टिसे भी वर्षा का असमान वितरण है । अधिकाश वर्षा जुलाई से सितम्बर तक के इन तीन 
महीवो में होती है। जाडो में वर्षा बहुत कम होती है । अतएवं जाड़ो की फसलो के लिए कृत्रिम सिंचाई 
के साधनों की व्यवस्था होना आवश्यक है। (४) चरागाहों के लिए--भारत में जहाँ एक ओर 
पशुओं की भारी संख्या है वहाँ दूसरी ओर चराग्राहों के अभाव के कारण चारे का अभाव है। 
इसका प्रमुख कारण वर्षा का अभाव है | अतएवं चरागाहों के विकास के लिए पघिचाई की पर्याप्त 
व्यवस्था होना परम आवश्यक है| (६) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए--अन्य प्रगतिशील देशो 
की तुलना मे भारत मे भूमि की प्रति एकड उपज बहुत कम है । इसका भुर्य कारण सिचाई के 
साधनों का अभाव है । विद्वानों के मतानुसतार सिंचाई के साधनों के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में 
कृषि उपज भे ५०% से १००% तक की वृद्धि की जा सकती है। (७) वर्ष में एक से अधिक 
फसलें उपजाने के लिए --देश मे तेजो से जनसंख्या मे वृद्धि हो रही है । इस बढती हुई जनसंख्या 
के भरण-पोपषण के लिए एक ही वर्ष मे दो या तीन फ्सलें उपजाना परम आवश्यक है । इसके 
लिए सिंचाई के क्त्रिम साथनों का विकास होना आवश्यक है। (5) अकालों का निवारश-- 
खाद्यान्न की कमी के कारण प्रति वर्ष भारत के किसो न किसी क्षेत्र मे अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न 
हो जाया करती है । सिंचाई के कृत्रिम साधनों के विकास से भारतीय कृपि को मानसूनी निर्भरता 
को समाप्त करके अकाल को आश्का को स्देव के लिए मिटाया जा सकता है | (९) परिवहन को 
सुविधाओं का विकास--भारत में परिवहत सम्बन्धी सुविधाओं का प्रभाव है। कृत्रिम सिंचाई 
योजना के अन्तगंत बनाई गयी वडी-बडी नहरो में नाव व स्टीमस चलाये जा सकते है जिसमे 
यातायात की सुविधाओं का विकास हो सकता है। (१०) अन्य कारण--उपरोक्त के अतिरिक्त 
धघिचाई की सुविधाओं के विकास से सरकार की आए में वृद्धि हो सकती है, कृपको एवं ,अन्य 
वर्गो के जीवन-स्तर में सुधार हो सकता है तथा कृषि उपज मे वृद्धि होने से विदेशी विनिमय के 
संकट को दूर किया जा सकता है। 
सिचाई के प्रभाव 

अनुकूल प्रभाव--हा० विलियम कैप ने सिंचाई के निम्नलिखित अनुकूल प्रभाव 
बताये है : 
(।) कृषि-उत्पादन की व्यवस्था में परिवर्तंत--डा० कंप के कथानुसार सिचाई की पर्याप्त 
व्यवस्था होते पर खाद्य फसलो की अपेक्षा व्यापारिक फसली की लोकप्रियता बढने लगती है। 
पजाव के एक सर्वेक्षण का उद्धरण देते हुए उन्होंने बताया है कि सिचित क्षेत्रों मे ५४ प्रतिशत 
पर ही खाद्य फसले उगाई जाती हे जबकि प्रकृति की दया पर निर्भर क्षेत्रों में ९४ प्रतिशत क्षेत्र 
इनके लिए प्रयुक्त होता हे । उतका हृढ विश्वास है कि कृषकों की आय में बृद्धि करने के लिए 
अखाद्य या व्यापारिक फसलो के लिए अधिक क्षेत्र प्रयुक्त करता जछरी है। 

[8) अधिक सुच्यवस्यित विनिमय हेतु--डा० कप ने यह भी पिद्ध करने का प्रयास 
किया है कि सिचित क्षेत्र मे अधिक उत्पादन होने के कारण अथवा व्यापारिक फ़सवों की उत्तत्ति 
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के कारण उपज का अधिक भनुपात विनिमय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। डा० ग्राडग्रिल ते बत्ागा 
कि १९३८-३९ के एक सर्वेक्षण के अनुमार पूना जिले में सिचित क्षत्र की ७० प्रतिशत तथा असिचित 
क्षत्र की ४३ ५ प्रतिशत विनियम हेतु प्रस्तुत की गई! । उन्होंने यह भी बताया कि औसतन सिचित 
क्षत्र मे कृषत को उपज के बदले १५४०० रुपये वप भर में मिलते थे जवकि असिचित क्षेत्र में यह 
राशि केवल २०० रू० थी । 


(श) इृषि-उपज से स्थिरतए लाना--भारत को सबसे बडी आज की आवश्यकता है 
कृषि उपज में वृद्धि करने की । लेकिन वर्षा की अनिश्चितता या मानसून की कोप दृष्टि से वृद्धि होने 
की अपेक्षा कृषि उपज के अत्यन्त कम रह जाने की आश्षका निरन्तर बनी रहती है। डा० कैप ने 
बताया है कि १९१९-५४ के बीच के एक सर्वेक्षण के अनुसार पजाब के एक जिले में तीन वर्षों में 
३ उपज प्राप्त हुईं, ७ वर्षों मे लगभग ३० ५८ प्रतिशत उपज हुई जबकि केवल एक वष में ही ८ २ 
प्रतिशत उपज अपेक्षा के अनुसार प्राप्त हो सकी । इसके विपरीत एक अन्य जिले भें जहाँ (अमृतसर) 
९० प्रतिशत फसलो में सिंचाई होती है इसी अवधि के मध्य फसलो की कमी केवल ७ ३ प्रतिशत 
हुई । इस प्रकार सिंचाई व्यवस्था द्वारा कृपकों को तवाही से वचाया जा सकता है 5 


(77) अधिक कार्य एवं अधिक आय--प्रकृति पर निभर रहने की स्थिति में कृपक, 
मजदूर, बैल तथा उपकरणों का उपयुक्त उपयोग नहीं हो पाता । विश्वेप रूप से दिसम्बर से जनवरी 
तक असिचित क्षत्रों मे कोई काम नहीं होता । इन क्षेत्रो मे वप में औसत १५४ दिन का काम 
होता है अथवा भ्रतिदित ३ ३७ घण्टे हो काम होता है। सिंचाई के साधनों का विकास और इस 
सह को दूर करके अधिंक उत्पादन क्या जा श्रकता है, जिससे कृपको की आय मे वृद्धि हो 
सकती है । 


५ डा० कैप का विश्वास है कि मानतोय तथा पशु-शक्ति का सिचित क्षेत्रों म॑ं महरा उपयोग 
किया जा सकता है। १९५४-४५ के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्त्र तथ्य स्पष्ट हुए 


पशु व मानवीय श्रम (८ घंटे प्रतिदिन) 


सिच्ित क्षेत्र अित्तित क्षेत्र 
बैल १८७ दिन ११६ दिन 
मनुष्य १२० दित र४ दिन 


वे यह भो बताते है कि सिचित छेत्रों मे असिच्चित क्षेत्रों की तीः 
को काम दिया जा सकता है ।* हि ३020 40000 


(४) अधिक उत्पादकता--पजाव का एक उदाहरण देते हुए खाद्य एवं कृषि मन्त्रासय 
को एक रिपोट में वताया गया कि अभिचित क्षेत्र में औसतन गेहूँ को रेपज है बम से लेकर ७७ 
सन प्रति एक्ड उपज होती है, छेकित इसके विपरीत सचित क्षेत्र मे प्रति एकड़ १३-१३ ४ मन 
प्रति एकड उपज होती है ।* इसी प्रकार मद्रास से सिचित क्षेत्र व असिच्ित क्षेत्रों के घान की 
उपज (प्रति एकड) का अतर ११६८ परौड से १६९४ पौइ तक है। 


पु _ [(श) जोत के आकार में बृद्धि--सचाई को व्यवस्था होने पर कृपको 
होगा कि ये सरमान्य आकार की जोत बनाएँ । उपरोक्त रिपोर्ट के मगर रजत कोन है 
एकड से छोटी जात होने पर ५५ २० प्रति एकड़ की हानि कृपक को भुगतनी होती है। इसीलिए 


खेत का आकार वडा वरना जरूरी हो जाता है। अन्य शब्दों मे सिचित क्षेत्र थिक जो: 
कान नही रह न्‍-| 4 त्‌ क्षेत्र मे अवाधथिक जोतो 


(शा) एक प्रत्यक्ष प्रभाव यह भी होता है कि मिचाई-व्यवस्था 





मर होते से मनुष्यों 
पशुओं के लिए थे ने का पानी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो जाता है । कर 
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[ २०१ ) 
प्रतिकूल प्रभाव--अशिक्षा के कारण यह अनेक स्थानों पर देखा गया है कि कृषक तहरो 
के पानी का अनुचित्त उपयोग करना प्रारम्भ कर देते है । इससे फसल को क्षत्ति होती है| थे अनुभव 
पिछले १० वर्षों में अवेक स्थानों पर किए गए । डा० कैप ने सुझाव दिया है कि नहरो के जल के 
उपयोग पर सम्बन्धित अधिकारियों को कडी निगरानी रखनो होगो । 


बाँधों के निर्माण से पानी के इकट्ठा हो जाने पर मलेरिया का प्रकोष होने की अशंक्षा 
बढ़ जाती है । 


इस सम्बन्ध मे मी मझेरिया उन्मूलन के वर्यक्रम को व्यापफ बनना अधिक आवश्यक 
होगा । 


भारत में सिचाई व्यवस्था : 


भारत में सदियो से नहरो, कुओं तथा तालाबों का उपयोग थविंचाई हेतू किया जाता 
रहा है। गुप्त, मौर्य तथा अन्य सम्राटो ने नहरो, तालाबों व कुओ के निर्माण हेतु पर्याप्त 
सहायता दी थी । यह प्रवृत्ति मुगल मज़्ाढो के झ्ासनकाल मे भी चलती रही। हुमायूँ, शेरशाह्‌ 
सूरी, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ ओर यहां तक कि औरुगजेव के शासनकाल में भी अनेक नहरो, 
तालाबों व कुओं का निर्माण हुआ और उनमे बहुत से आज भी प्राचीन मारतीय धिचाई-ब्यवस्था 
के स्मारको के रूप में विद्यमान हैं। 


उत्तर भारत में नहरो व कुओ का आधिक्य था। जिन क्षेत्रों मे चावल की खेती होती 
थी, वहाँ सिंचाई अनिवायं समझी जाती थी। बाल भ्रात तथा शाहबाद, पटना, भागलपुर, 
दिताजपुर, पूवियां और आगरा तथा प्रयाग जिलो में तदियो का आधिक्य होने से बहुत सी नहरे 
बनाई गई थी और १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा 
रहा था। 

सिंचाई का देश की अर्थव्यवस्था मे सर्वाधिक महत्त्व होने पर भी ब्रिटिश सरकार ने 
बहरो, कुओ या तालावो के विकास हेतु कोई रुचि नहीं ली । इसके विपरीत रेलो के निर्माण में 
सरकार की विशेष रुचि थी, क्योकि रेल तो आग्ल व्यापारियों के भारत के प्ताथ व्यापार में योग 
देती थी जबकि नहरों से राज्य को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं था। सम्पूर्ण १९वीं शताब्दी में 
सिंचाई के विकास पर ४ ५ करोड़ स्टलिग पौड (४५ करोड स्पये) खर्च किये ।! १९ वी शताब्दी 
हा अन्त में कुल कृषि क्षेत्र १९:७ करोड एकड था जिसमे से ३ करोड एकड (१५%) सिचित 
क्षेत्र था । 


परन्तु २०वी द्वाताब्दी के प्रारभ से ही ब्रिटिश सरकार के हृष्टिकोण मे परिवर्तंव 
प्रारम्भ हुआ । वस्तुतः विभिन्न अकाल आयोगो तथा कृषि विशेषज्ञों ते सरकार से इस दिशा में 
सक्रिय नीति बनाने का आग्रह किया था । १९०१ में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई 
जिसने सिंचाई के साधनों का विकास करने के लिए दीधं॑कालीन कार्यक्रम बनाए। नहरों, कुओ 
व नलकूपी का विकास किया गया । लेकिन कुल मिलाकर स्वतंत्रता प्राप्ति लक पजाब, उत्तर 
प्रदेश द बंगाल में ही सिचाई व्यवस्था संत्तोपजनक रूप मे थी और अन्य प्रदेश इस हृष्टि से काफी 
पिछड़े हुए थे । 

१९०१ एवं १६५०-५१ के बीच प्िंचित क्षत्र ३ करोड एकड़ (१२ करोड हैक्टर) 
से बढ़कर ५०४ करोड एकड (२२ करोड हैवटर) हो गया था पर १९५१ के बाद से हुई प्रगति 
इसकी अपेक्षा बहुत्त त्तीत्र रही है । इसका कारण यही है कि १९५१ से राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई 
के साधतो का विस्तार करने हेतु काफी धन व्यय किया है । 


इसके पूर्व कि हम १९५१ के बाद सिंचाई व्यवस्था मे हुई प्रमति की समीक्षा करें, 
विभिन्न मिचाई के साधनों का उल्लेख कर देता अधिक उचित होगा । 


4. 7. 2. 0790: एटणा०्याठल प्राशणर ० गवब- श्र ॥ छ. 752-78 
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( २०२ ) 


भारत में सिचाई के साधन 


प्रपरागत रूप मे सिंचाई के साधनों को उनके द्वारा सभावग्य सिचित्त क्षेत्र वे आधार 
पर पहचाना जाता था। आधिक नियोजन की अवधि में विनियोग के आधार पर सिचाई के 
साधनों का वर्गीकरण किया जाने लगा है। इस हृष्टि से तीन प्रकार के सझिचाई के साधन 
होते है 

(१) लघु सिचाई कार्यक्रम--जिस साधन पर कूल विनियोग की राशि १० लाख रुपए 
या इससे कम हो उसे छोटी या लधु घिचाई परियोजना कहते है। पक्के कुए, नलकूप आदि इसके 
अतगत आते है । 


(२) मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ--यदि कवियों परियोजना पर १० लाख स्पए से 
अधिक परन्तु ५ करोड रुपए से कम व्यय हो उसे मध्यम परियाजना कहते है । छोटे सिचाई बाँध 
आदि इस श्रणी मे सम्मिलित किए जा सकते है। 


(३) बडी सिचाई परियोजनाएं--इन पर ५ करोंड हुपए से अधिक व्यय होता है । 
परन्तु २० करोड रुपए से अधिक विनियोग वाली परियोजना साधारणतया बहुमुखी परियोजना 
होती है। ऐसी परियोजनाएं सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियत्रण मत्स्यपालन आदि अनेक 
उददं इयो को ेकर बनाई जाती हैं। इतका अगले अध्याय में वर्णन किया गया है । 


सुविधा के लिए हग परपरागत रूफमे ही स्िचाई के साधनों का बणन करेंगे। मे 
माधन तीने है. नहरें, कुए व नलकूप तथा तालाब । 


(१) नहरें--जैसा कि अध्याय के प्रारम्भ मे बताया गया है, बहरों का निर्माण 
शताब्दी के प्रारम्भ मे हो यया था । परन्तु २० वी धताब्दी में इनके निशा ४५088 बाधित 
प्रगति हुई। १९२१ से नहरो का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाने नगा। स्वत॒त्रता के बाद 
बडी तथा बहुमुखी परियोजनाओ के अतगत नहरो का बहुत अधिक विकास किया गया है। १९४५०- 
५१ में नहरो के अस्तगंत कूल सिचित क्षेत्र ८३ लाख हैक्टर था जो कुल सिचित क्षेत्र का ३८% 
था। १९६५ ६६ मे यह क्षत्र बढकर १ १ करोड़ हैवटर हो गया ! स्वतत्यता से पूर्व बाढ वियत्रण 
हेतु नहरों का निर्माण अधिक प्रचलित था परन्तु आधिक नियोजन को अवधि में सिचाई तथा बाढ 
नियभ्रण दोनो उद्दे इयो से इनका निर्माण हुआ है। साधारणतया नहरो का निर्माण नदियों पर 
बाँध बनाकर किया जाता है, परन्तु दक्षिण (त्मिलवाडु आदि) में वरसाती प्रनो को रोक कर भी 
गहरा के भाध्यम से प्िचाई हेतु इसका उपयोग क्या जाता है। ; 


(२) कुए व ललकूप--बुओं का उपयोग भारत में अत्यत 
रहा है। कुए पक्के तथा कच्चे दोनों प्रकार के ही हो सकते हैं। रा अप 
कुच्चे हैं क्योकि इनका निर्माण ८०० से १५०० रुपए की राशि मे हो जाता है ! पक्के क्ओ फ् 
लिए ३५०० स ६००० रुपए तक की अपवश्यकता होती है। वस्तुत किसान का सच्चा मित्र कुआ 
ही है क्याकि सैत छोटे होने के कारण बडे सावन का निर्माण करता पूजी का अपव्यय ही 
दूसरी ओर, कुआ होने पर कृपक स्वावलम्वी रहता है जबकि नहर या नव गेने पर उसे जय 
अधिकारियों पर आश्रित रहना पडता है। 388 चल शत ्ाय 


नलबूपों का प्रारस्त १९४४ के अकाल आयोग के सुझावों के 
इससे पूर्व उत्तर अ्रदेश व बिहार में ननकूप बनाए गए थे। एक नलकूप वर 3 जार बट ४ 
हजार रुपए खच होते है तथा इसके द्वारा ३०० एकड क्षेत्र म सिंचाई की जा सकती ड् ॥१ पिछले 
३ ४ वर्षों मे नलकूपो के लिए अधिक तडी से काय किया जाने लगा है तथा केन्द्रीय 
ठन (£7' 0) इस दिल्ला म विज्ञेप रूप से प्रयत्वशीन है। 20248 


( रेण्रे ) 


सरकारी नलकूपों का विर्माण किया भया तथा १ ६७ लाख कुओ का निर्माण या सुधार किया 
गया । कुल मिलाकर १९६१-६८ की अवधि मे १० लाख से अधिक पंपसैटों की संस्थापता 
हुई । 

इस प्रकार कओ व नलकूपो की उपादेयता पिछले कुछ वर्षों मे काफो बढी है | अप्रेल 
१९६८ में इनके द्वारा सिचित क्षत्र लगभग १ २५ करोड हैक्टर था ! 


(३) तालाब--तालाबों का उपयोग रजवाडो मे अधिक किया जाता था। दक्षिण भारत 
में पथरीली भूमि होने के कारण कुओ का निर्माण दुष्कर था । ढलान अधिक होने के कारण वहाँ 
वर्षा के पाती को रोक कर अनेक तालाबों का निर्माण किया गया। स्वतन्त्रता से पूव॑ं विश्लेष रूप 
से हैदराबाद व मैसूर के शासकों ने इसमे अधिक रुचि ली । राजस्थान के उदयपुर व मध्यप्रदेश 
के भोपाल क्षेत्रों मे भी अनेक तालाबों का निर्माण किया गया। 

परल्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ आथिक नियोजन की अवधि मे तालाबों का महत्व घट 
गया है। वहुमुखी व बडी परियोजनाओं एवं नलकूपो का आज अधिक महत्व माना जाता है। 
१९५०-५१ तथा १९६५-६६ के बीच तालाबों द्वारा सिचित क्षेत्र ३७ लाख हैवटर से बढ़कर ४४ 
लाख हैबटर तक ही पहुँच सका ४ * 

इनके अतिरिक्त सिचाई के अन्य साधनों से १९५०-५१ में ३० लाख हैवटर कृषि क्षेत्र 
में सिचाई होती थी । यह क्षेत्र तृतीय योजना के अंत तक घट कर २७ लाख हैक्टर रह गया । 


आश्थिक नियोजन एवं सिंचाई व्यवस्था 


आर्थिक नियोजन से पूर्व देश का कुल सिचित क्षेत्र २९ करोड हैक्टर था जो कृषि 
क्षेत्र के पाँचवें भाग से भी काफी कम था। तीन पंचवर्षीय योजनाओ भें वडी, मध्यम, तथा छोटी 
सिंचाई परियोजनाओं पर कुल मिलाकर १८३० करोड़ रुपए व्यय किए गए । विभिन्न प्रकार की 
सिंचाई परियोजनाओ का ध्यय इस प्रकार रहा था :? 


सिंचाई पर व्यय (करोड़ रुपयों में) 
प्रथम योजना... द्वितीय योजना. तृतोय योजना 


लघु सिंचाई कार्यकम ३ २५० २६० 
मध्यम व बडी परियोजनाएँ ३०० सेट भ७२ 


१६६६-६८ के दो वर्षों की अवधि मे २६७ करोड़ रुपए सिचाई व्यवस्था पर खर्च किए 
गए ।» इस प्रकार १७ वर्ष वी अवधि में २,१०० करोड रुपए सिचाई के विकास पर व्यय किए 
गए। यह राधि योजनाओं मे किए गए कुल व्यय की ९% थी । 

उक्त अवबि मे कूल भिचित क्षेत्र २२ करोड हैक्टर, से बढकर ३ ५ करोड हैक्टर हो 
गया। तीन योजनाओं में १ ४५ करोड हैक्टर तथा बाद के वर्षों मे ३६ लाख हैक्टर भूमि की 
सिचाई हेतु अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया था, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है ११८० करोड 
हैक्टर की अतिरिक्त क्षमता मे से केवल तीन चौथाई क्षमता का ही उपयोग किया गया । 

१९६८-६९ में सावंजतिक क्षेत्र मे कुल मिला कर १४२ करोड़ म्पए व्यय करने का 
प्रावधाव था और इसके द्वारा २३७ लाख हैवटर अति रक्त क्षेत्र में सिघाई क्षमता का सृजन 
करने का लक्ष्य था ६ परन्तु ऐसा अनुभव विया जा रहा है कि अतिरिक्त सिचाई क्षमता सम्बन्धी 
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ए७०7७७७ $ए्४८७५ 968-69---१९६७-६८ व १९६८-६९ में  क्रशः १३८ लाख हैवटर 
तथा १५ लाख हैक्टर क्षेत्र मे केवव नघु परियोजनाओं द्वारा अतिरिक्त विचाई क्षमता का 


सृजन किया गया । 


ही ०७३२:- 


( रण्ड ) 


आँकड़े न्युनानुमान (५४०ंटा०४॥8/83) है। माच॑, १९६६ तक देश में कुल पिचाई-क्षमता ६ करोड 
हैक्टर (४४ करोड हैक्टर बडी व मध्यम परियोजनाओं तथा शेष लघु सिंचाई कार्यक्रमों 
द्वारा) तक पहुँच गईं धी। अनुमानत्‌ १९५१-६६ के बीच १८६ करोड़ हैक्टर मे अतिरिक्त 
सिंचाई क्षमता का बडी व मध्यम परियोजनाओ द्वारा एवं ८१ लाख हैक्टर में लघु सिंचाई काय- 
क्रमो द्वारा सृजन किया गया ।! इस अवधि मे सतह पर उपलब्ध जल ख्रोतो (5ण/308 एथ॑श) का 
उपयोग १७% से बढाकर ३७% तक कर दिया गया । १९६८-६९ में वास्तविक सिश्चित क्षेत्र 
४२ करोड हैब्टर था। 


यहाँ यह बता देना महत्त्वपूर्ण होगा कि भारत में उपलब्ध जल स्रोतों में सतह-ख्रोत्ो की 
अधिकतम सिचाई क्षमता ६ करोड हैवटर तथा भूगभ॑ जल-स्ोतो की सिचाई क्षमता २२ करोड 
हैक्टर है। कुल मिलाकर इस प्रकार भारत में उपलब्ध जल-ल्रोतो से ८ २ करोड़ हैक्टर क्षेत्र 
(कुल कृषि योग्य क्षेत्र का ५०%) ही सोचा जा सकता है और इससे अधिक सिचाई व्यवस्था के 
लिए हमें दंकल्पिक उपायों का आश्रय लेना ही होगा। सम्भव है वर्षा के पानी को सुरक्षित्त रखकर 
नए जल स्रोतों की खोज हारा या पानी के मितव्ययतापूर्ण उपयोग द्वारा किसी सीमा तक हम 
दीपकाल में ८ २ करोड़ हैक्टर भूसि से अधिक पर सिचाई कर हू फिर भी देश की कृषि भूमि का 
३४ से ४०% तक वर्षा पर भी निर्भर रहेगा, इसमे कोई सदेह नहीं है । 


चतुर्थ योजना एवं सिचाई कार्यक्रमः 


हृतीय योजना के वाद दो व तक देश के अनेक राज्यों में सू्ले की भयकर स्थिति हो 
गई थी उसने केकद्रीय सरकार को अपनी सिचाई नीति मे सशोधन करने को विवश कर दिया । 
इसके पूर्व, ज॑सा कि पिछले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है, बडी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 
अधिक महत्व दियो गया था। यह अनुभव किया जाने लगा कि वर्षा की अनिश्चितता को बड़ी 
नही अपितु लघु सिंचाई परियोजनाओ क्र द्वारा झीघ्र कम किया जा सकता है। तृतीय व चतुर्थ 
योजनाओं के वीच को अवधि में इसी कारण कुओ व नलकूपो के विकास पर अधिक बल दिया 
गया। 

कृषि पुनवित्त निगम तथा केन्द्रीय सरकार के नलः प संगठन (8:क्ातगता> 
५४० 08क्ाार4०॥) ने नलकूपों के विकास हेतु विशेष रूप ि काय॑ किया है ह नलहप आवक 
मार्च, १९६९ तक ७०,००० वर्गमील क्षेत्र मे (हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आम्श्न प्रदेश, मद्रास व 
उड्डीसा मे) भुगर्भीय जल की खोज करके नलकूप खुदवाए है। कृषि पुनवित्त निगम ने अप्रैल १९६७ 
से भूमि विकास बैंको के ऋण पत्रों का ९०% मूल्य देता इस झते पर स्वीकार किया है कि इस 
पूंजी का उपयोग नलकूपा या सिचाई परियोजनाओ वे लिए किया जाएगा। फरवरी, १९६९ तक 
निगम ने ११ 23000 परियोजनाओं (छोटी की पय) के लिए पूजी प्रदात की जिन पर कुल 
व्यय ११२ करोड़ रपए हुआ था। १९६९-७० में नल कूप संगठन ४०० लकूपो करे 
जिनमें से १५० प्विचाई हेतु उपयोग में लाए जा सकेंगे । पा की छुदाई करेगा 

चनुथध पचवर्षीय योजना काल में भी उपरोक्त प्राथमिकताओ के ४ 
किया जायेगा। योजना काल में कुल मिलाकर १३३३ करोड रुपए मिचाई हैत व्यय किये 58 
इस अवधि में बड़ी व मध्यम परियोजवाओ पर ८५७ करोड रुपए तथा छोटी परियोजनाओं पर 
४७६ करोड़ र्पए खजं होगे । 

बड़ी व मध्यम परियोजनाओ के लिए प्रस्तावित वितियोग मेसे ७१७ करोड रुप! 
वर्तमान में अधूरे कार्यक्रयो पर खचं होगे तथा ९७ करोड रुपए नये कार्यकम पर । क्षेष राशि का 
उपयोग शोध एद पर्यवेक्षण पर व्यय किया जायेगा । लघु परियोजनाओ के लिए निर्बाररत धनराशि 
में से ३६१ करोड रुपए राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाएगा। इसके आलवा ६५० करोड स्पए 
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क्कै ऋण सहकारी सस्थाओं, कृषि पुतवित्त निगम तथा श्रूमि विकास बैंकों द्वारा कुओ, नलकृपों व 
पम्प-सैटो के निर्माण या इनके सुधार हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। झनुमावतः इस अवधि में कृषक 
स्वयं भी ३०० करोड रुपए का विनियोग सिंचाई के साधवों पर करेंगे । 


चतुर्थ योजना के पहले चार वर्षो में वडी सिचाई परियोजनाओ के अन्तगंत नये कार्यक्रम 

प्रारम्भ नहों किए जाएंगे। परन्तु ६५० करोड रुपये की कुल लायत वाली परियोजनाओ के प्रथम 

चरण पर १९७२-७४ मे कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा इन पर ६७ करोड र्पए ख़च॑ 

हे । यह भी प्रस्ताव है कि सारे अघूरे मध्यम घिचाई कार्यत्रतो को १९७३-७४ तक पूरा कर 
7 जाय । 


नलकूषी व कुओ की सिंचाई क्षमत्ता के इप्ट्तम उपयाग हेतु प्रामीण विद्यूत्तोकरण पर 
चौथी थोजना के अन्तगंत ३६३ करोड़ रुपए खचं॑ किए जायेंगे । इसके लिए केन्द्रीय सरकार के 
सान्निध्य में ग्रामोण विद्युतीकरण मिगम की स्थापना की जाएगी । कुल मिलाकर १६७३-७४ तक 
७*४ लाख पम्पसेटो व नलकूपों का विद्यु तीकरण किए जाने की आशा है। 


हे कुल मिलाकर १९७३-७४ तक सिचित क्षत्र ४४६२ करोड हैक्टर तक बढ जाते की 
आशा है। 


राजस्थान में घसिचाई व्यवस्था) 


राजस्थान मे कुल कृपि योग्य क्षेत्र ६ ६२ करोड एकड (अथवा २६६ करोड़ हैक्टर) 
है जो देश के कृपि योग्य क्षत्र का १३ ७% है। इसमे से लगभग ३:६५ करोड एकड (अथवा १४ 
करोड़ हैवटर) क्षेत्र वास्तविक कृषि क्षेत्र है। इस प्रकार कृपि योग्य क्षेत्र का ५६१५% ही उपयोग 
मे लाया जा रहा है। 


१९५० में राजस्थान की विभिन्न रियासतो एवं ब्रिटिश शासित प्रदेश मे कुल मिलाकर 
३० लाख एकड़ (१३ लाख हैक्टर) क्षेत्र में नहरो, कुओ व तालावो से सिंचाई होती थी परन्तु 
१९६८ (मार्च) तक यह क्षेत्र बढ़कर ५६ लाख एकड (२२६ लाख हैक्टर) हो गया । इस प्रकार 
राजस्थान के सिचित क्षेत्र मे लगभग ९०% वृद्धि हुई है जबकि सम्पूर्ण भारत की वृद्धि ६०% से 
कुछ कम थी । 


नहरो व तालावो द्वारा सिचित क्षंत्र इस अवधि मे ३६ लाख हैवटर से बढकर १० 
लाख हैक्टर हो गया जबकि कुओ द्वारा सिचित क्षत्र ८५ लाख हैवटर से बढकर १२६ लाख 
हैकटर हुआ । कुल मित्ताकर सरिचाई के विकास पर राज्य सरकार ने १९५१-१९६८ के बोच १६३ 
करोड रुपए खच किए ! 


परन्तु राजस्थान मूल रूप मे एक सूखा प्रदेश है। देश का १३'८% कृषि योग्य क्षेत्र 
राजस्थान से होने पर भी सतह पर उपलब्ध जल सम्पदा का केवल १३५% यहाँ उपलब्ध है। 
अनुमानत. जल सम्पदा (सतह तथा भूगर्भाय दोनो) का शत प्रतिशत उपयोग करने पर भी 
राजस्थान में ८७ लाख एकड (३५ लाख हैक्टर) से अधिके भूमि पर सिंचाई व्यवस्था सम्भव नहीं 
होगी । अन्य शब्दों मे हमारे कुल कृषि योग्य क्षेत्र का ३३% सिंचित क्षेत्र का उच्चतम स्तर हो 
सकता है। यही कारण है कि राजस्थात सरकार समीपवर्ती राज्यो से पानी प्राप्त करके सिंचाई 
व्यवस्था कर रही है । पजाब व मध्य प्रदेश, में निम्ित भाखडा मागल तथा चम्बल परियोजनाओं 
आदि से पानी प्राप्त करने के लिए हमने कुल विनियोजित राशि का एक अश वहाँ की सरकारों 
को दिया है । गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व हरियाणा के सहयोग से गुडगाँव, भरतपुर, यमुना, 
माही, नौहर एवं सिन्धमुल्ल परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही है । राजस्थान नहर पर भी तेजी 
से काम चल रहा है। इन सबके पूरा हो जाने पर राजस्थान मे कुल सिचित क्षेत्र लगभग १६० 
लाख एकड (६४ लाख हैक्टर) तक बढ जाने को आशा है । फिर भी कृषि योग्य भूमि का बहुत 
बडा भाग (१८%) प्रकृति पर हो निभेर रहेगा । 
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विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति 


उपरोक्त परियोजनाओ में से जवाई, भाकडा तथा चबल के दो धरणा का काय कापी 
समय पूर्व ही पूरा हो गया था जिससे राजस्थान की लगभग २४५ लाख हैवटर भूमि को पानी 
मिलने लगा है । गुडगाँव परियोजना १६६९ तक पूरी होने की आशा है| अन्य परियोजनाओं पर 
पडौसी राज्यो की सरकारों से विचार-विमशं चल रहा है । 


वैज्ञानिको का ऐसा विश्वास है कि उपरोक्त सारो परियोजना के पूरे हो जाने के 
बाद राजस्थान के वर्तमान रेगिस्तग्नी क्षेत्र में ६० लाख से अधिक व्यक्तियों को सरलतापूवंक 
बताया जा सकेगा तथा राज॑स्थान पड़ोस के राज्य को पर्याव्त अनाज दे सकेगा । 


घिचाई आयोग की नियुक्ति 


प्रिचाई के साधनों को लागत, अन्तराज्यीय पानी के वितरण सम्बन्धी विवाद तथा 
सिचाई की परियोजनाओ के विषय में विस्तार से समीक्षा करने के लिए श्री अजीत प्रसाद जैन की 
अध्यक्षता में अप्रैल, १९६६ में सिंचाई आयोग की नियुक्ति वी गई है । आयोग निम्त बातों पर 
विचार करेगा 


(१) १९०३ के बाद से अब तक सिंचाई की प्रगति की समीक्षा करना । १९०३ में भी 
एक तिचाई आयोग नियुक्त किया गया था। (२) सूखा तथा अमावग्रस्त क्षेत्रों में सिचाई की 
व्यवस्था को जाँचना तथा सुधार हेतु मुझाव देना । (३) खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्म निभर 
बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधनों के सम्भावित योगदान पर विचार करना। 
(४) विभिन्न सिलाई परियोजनाओं के लिए पानी की उपलब्धि को देखवा । (५) सिचाई व्यवस्था 
(स्टाफ) को देखना । (६) प्विधाई के कार्यक्रमों पर राज्य से धन छेने पर पुर स्वीकृति देना । 


१६ 


भारत की नदी-घाटी योजनाएँ 
(रिभ्शा-ए्क्षी०ए एणु००५॥7 ॥709) 


परिचय--नदी-घाटो योजनाओ का महत्व : 


पिछले अध्याय मे भारत की विभिन्न सिंचाई योजनाओ का वर्णन किया जा चूका है। 
वस्तुत. नदी-घादी या बहुउद्दे गीय योजनाओ के अन्तर्गत केवल सिंचाई का लक्ष्य ही नही होता, 
अपितु विद्युत-उत्पादन, बाढ नियंत्रण, नौकायत तथा भू-संरक्षण आदि अनेक उद्देश्य की पूर्ति भी 
साथ-साथ की जाती है। स्पष्ट है, अनेक उद्ं श्यो की पूर्ति मे बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता 
होती है तथा परियोजना के पूर्ण होने मे काफो समय भी लग जाता है । यही कारण है कि नदी 
घाटी योजनाओं के चुनाव में काफी सावधानी वरती जाती है। परन्तु योजना के पूरा होने पर 
घिचाई, विजलों तथा बाढ़ नियंत्रण के जो लाभ देश को प्राप्त होते हैं वे देश के आधिक विकास 
हेतु बहुत महत्वपूर्ण भो है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में बहुमुख्ी नदी 
घादी योजनाएँ प्रारभ की गई हैं। इन लाभो का भारतीय कृषि के संदर्भ में आगे वर्णन किया 
गया है। 

१९५०-५१ भें छोटी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं मे लगभग १ करोड हैक्टर 
क्षेत्र मे सिचाई की जाती थी। हमारे देश की एक सो से अधिक नदियों में से बडी एवं सदा 
बहने वाली नदियों की संख्या ४५ है । इन सब की जल संपदा का इष्टतम उपयोग करने पर 
लगभग ३ ७ करोड हैक्टर क्षेत्र मे सिचाई की जा सकती है यदि बडो व मध्यम परियोजनाग्रो का 
कार्य सन्तोपजनक रूप से चलता रहा तो निकट भविष्य मे क्रपि क्षेत्र लगभग २५% केवल इन 
परियोजनाओं द्वारा सीचा जा सकेगा । 


इसी प्रकार जल सपदा के ढ्वारा भारत में (वर्तमान स्थिति के आधार पर) ४०० मित्रियन 
किलोवाट से अधिक शक्ति का निर्माण सम्भव है । (एवा8 ॥967 9 26व) 

वाढ से १९५० तक करोडो रुपये की वहुमूल्य सम्पत्ति ही नष्ट नही होती थी, अपितु 
लाखों एकड़ कृपि क्षेत्र भी दीघंकाल तक अनुपजाऊ इल्छाकों के रूप में परिवर्द्षित कर दिया जाता 
था । इन्ही सब कारणों से पंचवर्षीय योजबाओं के अन्तर्गत बहुमुखी परियोजनाएं वनाई गई” । 


प्रस्तुत अध्याय में केवल महत्वपूर्ण परियोजनाओ का वर्णन किया जाएगा ।# 


] 866 एएंगा4, उणए 7, 968 शात 67 (छा0ञ : [ठग रिएजाणाए, ॥8 पिवाणा6 
< शकीशाऊ (968) 97 432-47 
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भारत को प्रमुख परियोजनाएं 


(१) भाखडा नागल योजनता--भाखडा नागल देझा की सबसे बडी नदी धाटी योजना 
है । स्वतन्त्रता से कुछ समय पूर्व हों इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जो 
अक्टूबर १९६३ को पूर्ण हुआ । भाखडा परियोजना को निम्ब भागों में बाँटा जा सकता है : 


(0) सतलज के आर-पार भाखडा बाँध, (४) भाखडा बाँध से दक्षिण की ओर ८ मील 
दूर नागल बाँब, (॥7) नागल हाइडल चनल, (४) वागल विद्युत घर, (५) भाजझा की नहरें एव 
(५) कोटला तथा गगूवाल विद्युत घर । 


भाख़डा तांगल परियोजना पर कुल १७५ करोड रुपये से अधिक राशि ख़चे की गई। 
इसवी कुल सिंचाई क्षमता लगभग १४“५ लाख हैक्टर है तथा विद्य त-मृजन क्षमता ६ लाख क्रिलो- 
वाट है । भाखडा नागल परियोजना ने हरियाणा, पजाव व राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र की सिंचाई 
सम्बन्धी समस्या को हल कर दिया है। भाखंडा-नागल के बिजली रो से प्राप्त शक्ति का राजस्थान 
पजाब, हरियाणा व दिल्‍ली मे वितरण किया जा रहा है। 

(३) दामोदर घादी घोजना--अमरीका की टिन्रेसी धाटी के अनुरूप ही यह योजवा 
भी है। इसके पूर्व दामोदर नदी की बाढ से पश्चिमी वगाल का बहुत बडा क्षेत्र जनमग्त हो जाता 
था और करोड़ो रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जादी थी । दामोदर घाटी परियोजवा चार उद्देश्यों 
पर आधारित थी | (अ) बाढ़ नियत्रण, (आ) छिचाई, (६) विद्य त शक्ति का उत्पादन एवं वितरण, 
(ई) वर्ष भर नौकायन कौ ध्यवस्था । इसके अन्तर्गंत निम्न कार्य किए गए । ; 


(!) तिलया, कोनार, माइयोत तथा पचेत् पहाडियो पर बाँधो का निम 
प्रत्येक बाँध 9 साथ बिजली घर का निर्माण, (पा) ८ ५ मील लम्बे क्षोत्र में ४५2७4 8 
का तिर्माण, (0) दुर्गापुर के पास एक बैराज का निर्माण जहाँ से १५४० मोल लम्बी नहरें निकाली 
गई है । द्वितीय योजना के अन्त तक इस परियोजना पर १४८ करोड रुपये व्यय किए जा चुके थे 
तथा उक्त सारे निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया था । तृतीय योजना काल मे १० करोड़ रुपये 
इन कार्यो पर खर्च हुए । 

7207 घाटी 9203६ प्रगति निम्न तथ्यों से स्पष्ड होती है 

अ) तिलया बाँध, शक्तिगृह तथा बोकारो थर्मेत्न शक्ति गृह का क। मे गो 
गया था | इत पर ३ ६ करोड़ रुपये व्यय हुए। 00088 00000 060 


(आ) बोकारो थर्मल शक्ति गृह को ठडा जल प्रदान करने के लि। चाः 
को ३९५५ मे पूरा कर लिया गया । 200 8 


(६) माइथोन बाँध वे शक्ति गृह १९५७ में पूरे हुए । 
हि (ई) पच्चेत पहाड़ी वां व झ्ाक्ति गृह का कार्य दिसम्बर, 
दुर्गापुर शक्ति गृह (थर्मल) तथा बोकारो की चतुर्थ इकाई मे नवम्बर, १९६७ से शक्ति का उत्पादन 


प्रारम्भ हुआ। (ऊ) १९४४ में दुर्गापुर वैराज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। मत 
तक बायी नहर का १३७ किलोमीटर लम्बा भाग पूरा बन चुका था। 2) अं ९४ के जे 


चुन्द्रपुरा थर्मल शक्ति पर त्तीत इकाइयो की भ्रस्थापता को गई है जिनकी कुल 
४ २ लाख किलोवाट होगी । ई है जिनकी कुल क्षमता 


दामोंदर परियोजना के बाँवों से बाढ़ को रोकने मे सहायता मिलेगी 
पृ ही जाने पर उडीसा द पश्चिसों वगाल के १० लाख एकड (४१ लाख कक मे किन को 
जा सकेगी । १९६७-६८ मे ७२ लाख हैक्टर भूमि में सिचाई की गई। अनुमातत १४ करो 
रुपये की अतिरिक्त कृपि उपज इससे प्राप्त हुई । मद 

परियोजबा की विद्युत शक्ति का उपयोग बिहार, उडीसा 
मैंगनीज, लौहा व कौयला खानो तथा कारखातों में क्रिया जा रहा है हि 33% हि हे 
कारखानो व कोयले को खातों को कुल उसादित दिद्यू त्त ऋक्ति (९ लाख किल्लोवाट) का ३३, 
प्रदान किया जा रहा है। (0 


१६९५९ में पूरा हुआ। (उ) 


( ३२०९ ) 


इनके अतिरिक्त वाढ व मलेरिया के वियंत्रण से जो लाभ पश्चिमी बंगाल को हुआ है 
बह आँकड़ो मे दर्शना सम्भव नही है। 


(३) होराकुन्ड परियोजना-हीराकुन्ड परियोजना पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
कार्य प्रारम्भ हुआ । इसमें दी विशेषताएँ हैं : महानदी के आर-पार बाँध बनाकर जो जलाशय 
(रिजंवॉयर) बनाया गया है वह देश में सबसे वडा है । द्वितीय होराकुन्ड बाँच की लम्बाई विदव भे 
सबसे अधिक है। 

इस परियोजना को दो सोपान में पूरा किया गया। प्रथम सोपान से सम्बलपुर दे 
बोलतगोर जिलो मे सिंचाई हेतु नहरो की व्यवस्था की गई है । इसी के अन्तगंत हीराकुम्ड शक्ति 
गृह का निर्माण किया गया है । दोनो सोपान १६६४ व १९६५ म्रें पूरे हुए । इस समय परियोजना 
के अन्तर्गत कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २ छाख किलोवाट है। 

तृतीय योजना काल में महानदी के डेल्टा मे खिचाई हेतु एक परियोजना का प्रारम्भ 
किया गया | इसके १९७४ तक पुरा होते की बाशा है। 

हीराकुत्ड बाँध परियोजना से निम्न लाभ हुए हैं. (अ) कटक व पुरो जिलो के 
८,००० वर्गमील क्षेत्र मे वाढ के खतरे को कम कर दिया गया है। (आ) रुूरकेला के इस्पात 
कारज़ाने, अल्पूनियम फैक्ट्री बजराज सगर के कागज के कारखाने तथा गाजगगपुर की सीमेट 
फैक्ट्री को शक्ति मिलने लगी है । कटक, पुरी, सम्वलपुर राजगढ़ और अन्य शहरों को भी बिजली 
प्राप्त हुई है। (६) सम्बलपुर व बोलनगीर जिलो के लगभग ३'८ लाख एकड़ भूमि क्षेत्र (१"७ 
लाख एकड) में सिचाई व्यवस्था हो गई है । 

तृतीय योजना के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग १०० करोड़ रुपये खच हो चुके 
थे । बतंमाव मे सल रहे सिंचाई कार्यक्रमों पर लगभग ३४ करोड रुपये व्यय होगे ! 

(४) कोछो परियोजना--नेपाल तथा भारत की यह एक सयुक्त परियोजना है । इसका 
प्रमुख उद्द श्य वाढ नियत्रण था, परन्तु परियोजना के पूरा होते पर विंचाई तथा विद्युत उत्पादन 
के लक्ष्य भी पुरे किए जाएँगे । 


कोसी परियोजना को त्तीन इकाइय्रो भे वाँटा गया है: प्रथम भे, जो कि १९६४ में 
पूरा हो गया था, बैराज तथा तत्सम्वन्धी निर्माण कार्य रखे गये। हितीय में कोसी शक्ति गृह का 
निर्माण होगा जिससे उत्पन्न १० हजार किलोवाट शर्क्ति को नेपाल व विहार में समान रप से 
वितरित किया जाएगा। इसी मे पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण होगा जिससे दरभंगा (बिहार) व 
तेपाल के कुछ जिलो में सिचाई होगी। तृतीय इकाई मे पूर्वी कोसी नहर का निर्माण होगा जिससे 
बिहार के पूणिया व सहरसा जिलो में सिंचाई होगी । 


कोसी नदी के दोनो ओर २४२ किलोमीटर लम्बी पालो का निर्माण १९५९ में ही पूरा 
हो गया था । द्वितीय व्‌ तृतीय इकाइयो पर काय॑ चेल रहे है ।:कुल मिलाकर इस परियोजना पर 
६४ करोड रुपए व्यय होगे तथा लगभग ६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी। इसमे से भारत 
४० करोड रुपये देगा । 


(५) तु गभद्ा परियोजना--द्ितीय योजना काल मे मंसूर तथा आप्रप्नदेश की सरकारों 
ने संयुक्त रूप से इसे प्रारम्भ किया था। इसके अन्तर्गत तु गद्वा नदी के आर-पार एक बाँध बनाया 
जा रहा हे जो १४६ वर्गमील मे फैला हुआ है। जलाशय से निकाली जाने वाली दो नहरो से 
४ लाख हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी । परियोजना के भन्तग्ंत तीन शक्ति गृह बनाए जा 
रहे हैं जिनकी कुल प्रस्थापित क्षमता है लाख किलोवाट है । 


तु गभद्रा बाँव पर १९५३ मे काम पूरा हो चुका था। शेष कायं १९६७ में पुरा हुआ | 
इस परियोजना पर आप्रप्रदेश ने १५ करोड़ रुपए तथा मैसूर ने लगभग ४१ करोड रुपए (कुल 
६० करोड़ रुपए) व्यय किए । 

(६) रिहांड परियोज्नना--उत्तर प्रदेश के पिछड़े हर जिलो के लिए रिहाइ परियोजना 
बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अमरीकी सहायता से १९५४ मे काय॑ प्रारम्भ हुआ । इसके अन्तगत 
रिहांड नदो पर एक बाँध तथा झ्षक्तिगृह का निर्माण क्रिया गया है। बाँध की लम्बाई ३०६५ फीट 


( २१० ) 


व ऊँचाई ३०० फीय है, तथा इससे निकानी गई नहरो से १९ लाख एकड क्षेत्र में सिंचाई सम्भव 
होगी। 

घक्तिगृह की श्रस्थापित क्षमता २५ लाख किलोबाट है। इस शक्ति का उपयोग उत्तर 
प्रदेश के विभिन्नकारखानो के अलावा रेल भार्ग के एक भांग का विद्य तीकरण करने 8 श्ड 
लाख एकड भूमि में सिचाई करने वाले नलकूपी के लिए किया जा सकेगा। नंगरों व गाँव को भी 
बिजली दी जाएगी ! कुल मिलाकर रिहाड परियोजना से उत्तर प्रदेश के २२ करोड लोगों को 
लाभ मिलने की आशा है। 


रिहाड परियोजता पर ४६ करोड रुपए व्यय किए गए जिस्तबा ६२% भाग अमरीकी 
सरकार से भाप्त हुआ । 


(७) नागाश्ुत सागर परियोजना--यह आप्रप्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 
इस पर प्रथम योजना भे कार्य प्रास्म्म हो गया था। इसके अन्तगत कृष्णा नदी के आर-पार एक 
बाँध बवाया गया है। सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरो का निर्माण प्रगति पर है जितके पूरा होने पर 
आपभज्षप्रदेश के अकालग्रस्त क्षेत्रो में ८ लाख हैदटर भूमि भे सिंचाई हो सकेगी । आगे चलकर इस 
परियोजना के अच्तर्गत बिजली भी उत्पन्न की जाएगी। कुल मिलावर इन कार्यकमों पर १६५ 
करोड रुपए खर्च होगे । 


(८) भष्डक परियोजना--यह विहार की महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका स्वरूप १९४१ 
मे तैयार किया गया था परल्तु निर्माण कार्य द्वितीय बयोजवा मे प्रारम्भ हुआ | इसके लिए भी नेपाल 
व भारत (उत्तर प्रदेश व विहार राज्य) के दीच समझौता हुआ है। गण्डक परियोजवा के अन्तर्गत 
भै्वातोटन के पास एक बांध बताया जायगा । इस बाँध का आधा भाग नेपाल की सीमा में होगा । 
बाँध से निकाली जाने वाली पश्चिमी नहुरो से विहार (छपरा जिला) मे १२ लाख एकड (५९२ नाख 
हैवटर) व उत्तर प्रदेश मे ६ लाख एकड (२"६ लाख हैबटर) भूमि में सिचाई होगी; पूर्थी नहरो से 
मुजफ्फरपुर, चम्पारन व दरभगा जिच्ो की १५ लाख एकड भूमि में तथा नेपाल की १ लाख एकड 

मे ध्षचाई होगी। इस प्रकार गण्डक परियोजना द्वारा लगंभग १४ लाख हैवटर क्षेत्र मे 
सचाई होगी। पश्चिमी (मुख्य) नहर पर श्क्तियूह का निर्माण होगा जिपकी प्रस्थापित क्षमता 
१४ हजार किलोबाद होगी। इस शक्ति का अनुदान के रूप में नेपाल से वितरण किया जाएगा । 
कुल मिलाकर गष्डक परियोजना पर ८९ ब्रोड रुपए व्यय होगे। 


(६) अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाए--इनके अलावा उत्तर प्रदेश को रामगगा परियोजना, 
मैसूर वी भाद्दा जद्ाणय परियोजना, महाराष्ट्र की कोयना परित्रोजता, व गुजरात की उकाई च 
माही परियोजवाएँ हैं। रालग्रणा परियोजना पर ९२ करोड रपए्ट छर्च हीगे तथा इससे उत्तर प्रदेश 
के उत्तरी-पश्चिमी जिलों के २ छाख एकड क्षेत्र मे सिचाई होगी । इसके अन्तर्गत एक विशाल पाक॑ 
का निर्माण होगा जो यात्रियों के लिए आऊर्षण का बड़ा केद्ध हौगा | द्वितीय योजना में इस पर 
कामे प्रारम्भ हुआ था पर यह पाँचबी पचवर्षीय योजना मे पूरा होगा । भाद्रा जलाशय पर पहली 
बोजना में कार्य प्रारम्भ हुआ था और यह लगभग पूरी होने को है । इससे लगभग १ लाख हैवटर 
भूमि के फिचाई होगी रुथा २३ हुआर विलोवाट घक्ति का उत्पादन होगा । भाद्रा जलाशय पौर- 
घोजना पर ३४ करोड शुपए व्यय होगे । 


कोयना परिमोजना मुल्यतः एक विद्य,त-परियोजना है । कोयना नदी के आर-पार बाघ 
बनाकर एक सुरग ढारा पातो को गिराकर शक्ति उत्पन्न की जाएगी । झक्तिएह भूमिगत होगा और 
इसकी प्रस्थाषित क्षमता २४ साख किलोवाट होगी । यह इसकी पहली अवस्था होगी और चोषी 
प्रचवर्षीय योजना में इस पद कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। दूसरे चरण था अवस्था भे बाँध की संग्रह 
क्षमता को बढाया जाएगा जिससे ३ लाख किलोबाट की प्रस्थापित क्षमता और जोडी जा सके | 
कुल मिलाकर इस पर ५६ करोड रुपए व्यय होगे। उकाई परियोजना एक बहुडुद श्यीय परियोजना 
है। ताप्ती नदी पर एक बाँध व श्क्तिगृह का निर्माण इसमे सम्मिलित, है । परियोजना पर ४६ करोड 
सपए खर्च होंगे। इस पर द्वितीय योजना मे कार्य प्रारम्भ हुआ था तथा पूरा होने पर १ ६ लाख 
हैकटर क्षोत्र में धिचाई, त्तथा १६ लाख किलोबाट शक्ति की उपलब्धि सम्भव हो सकेगी। साहौ 
के प्रथम चरण पर प्रथम योजना मे ही कार्य प्रारम्भ हो गया था तथा यह पूरी होने को है । ् 


हे 


( र११ ) 


पर २४६ करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा अन्ततः दोनों चरणों के पूरा होने पर ७-४ लाख एकड क्षेत्र 
(३२ लाख हैवटर) में सिचाई हो सकेगी । इससे राजस्थान के दक्षिणी जिलो को भी लाभ होगा। 


राजस्थान को नदी घाटी योजनाएं 


(१) भाषड़ा नांगल परियोजना--इसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यहाँ हम यह 
बताता चाहँगे कि भाखडा नाग्रल से राजस्थान को कितना लाभ होगा | गंगानगर जिले के लगभग 
६ लाख एकड़ क्षेत्र में भाखढा-सिचाई व्यवस्था द्वारा सिंचाई सम्मव होगी | इसके बदले पूरी परि- 
योजना का १५२% व्यय राजस्थान सरकार देगी । सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रदेश के भीतर बनाई 
जाने वाली नहरों का व्यय राजस्थान सरकार पृथक से वहन करेगी। १९६६-६७ में जितनी नहरें 
तैयार हो सकी थी उनसे २३४ लाख हैक्टर क्षेत्र में सिचाई की गई । 


भाखडा-विद्य त व्यवस्था से भी राजस्थान को लाभ हो रहा है। कुल मिलाकर भाखड़ा 
नांगल परियोजना से लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार को ३३ करोड रुपए खर्चे 
करने होगे । 


(२) चम्बल परियोजना--राजस्थान तथा मध्यप्रदेश की यह एक संयुक्त योजना है । 
प्रारम्भ में इस योजन/ पर ७७-५ करोड़ रुपए व्यय होने का अ यमन था, लेकिव अनुमान से अधिक 
व्यय हो जाते, तथा जवाहर सागर की योजना के सम्मिलित हो जाने के परिणामस्वरूप अब व्यय 
की अपेक्षित राशि बढ़ गई हैं । कुल परियोजना की प्रस्तावित धनराशि १०९ करोड़ रुपए है जिसमे 
से सितम्बर १९६८ तक ९५ करोइ स्पए तो खर्च हो गया । 


अम्बल राजस्थान की भगीरथी है और एकमात्र बडी तथा अविरल बहने वाली नदो है । 
इस पर 0४% रा के नजदोक एक बाँध बनाने का कार्यक्रम प्रारम्भ में होल्कर स्टेट में तैयार 
किया गया और बाद में उदयपुर (राजपुताना) रियासत के शासको ने भी इसमे भाग लेने का निश्चय 
किया । अन्तत: प्रथम पचवर्षीय योजना के समय इसे अन्तिम रूप से दे दिया गया । 


चम्वल पोजना के तीन सोपान हैं : प्रथम सोपान में, जो पूर्ण हो घुका है, भानपुरा के 
समीप गाँधी सागर बाँध, शक्ति ग्रहों का विर्भाण तथा कोटा के समीप कोटा बैराज का निर्माण 
सम्मिलित है। कोडा व॑राज से दो नहरें, क्रम दाईं मुख्य नहर व बाई मुख्य नहर निकाली गई 
जो मध्यप्रदेश व राजस्थान के लगभग ११ लाख एकड क्ष त्र मे [सचाई की व्यवस्था करेंगी । गाँधी 
सागर शक्ति ग्रह की शक्ति-उत्पादन-क्षमता ४०,००० किलोवाठ है) इस सोपान में ४८ करोड़ रुपए 
व्यय हुए । 

द्वितीय सोपान मे कोटा से १८ मील दक्षिण मे राना प्रताप सागर बाँध व एक शक्तिगृह्‌ 
का निर्माण सम्मिलित है। शक्तिगृह की क्षमता १,२९,००० किलोवाट होगी तथा बाँध बनाने पर 
लगभग हे लाख एकड भूमि में सिंचाई की जा सकेगी । इस पर अभी २०% काय॑ शेप रहा है। 

अन्तिम सोपान में राणाप्रताप सागर से १५ मील नीचे जवाहर सागर बाँध तथा एक 
शक्तिगृह का निर्माण सम्मिलित है । यह बाघ ११०२ फीट लम्बा व ११० फीट गहरा होगा । इसके 
साथ के शक्तिगृह में ३ इकाइयाँ होगी जिनमे प्रत्येक की क्षमता ३३ हजार यूनिट होगी । 


केस्रीय सरकार ने राणा प्रताप सागर के समीप एक अणु शक्ति केन्द्र स्थापित किया है। 
इसी प्रकार भूमि, शक्ति, जल तथा यातायात की सुविध्यएं उपलब्ध होने के कारण कोटा नगर में 
अमेक बडे उद्योगों का प्रारम्भ किया गया है। चम्बल योजना राजस्थान व मध्यप्रदेश के क्ृपि क्षेत्र 
के लिए जहाँ सिंचाई को समुचित व्यवस्था करेगी, दूसरी ओर औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि भी 
तैयार करके इन दा त्रों क। आर्थिक विकास करने मे योगदान देगी । परियोजना के पूरा होने पर 
राजस्यात व मध्य प्रदेश के ५-७ लाख हेवटर क्षत्र को जल प्राप्त होगा | सद्‌ १९६६-६७ मे लगभग 
१ लाख हैक्टर भूमि पर चम्बल्न परियोजना को नहरो द्वारा सिचाई की गई। इस पर राजस्थान 
को अब तक ३८ करोड रुपए व्यय करने पडे हैं। ग्राघी सागर, प्रताप सागर तथा जवाहर सागर 
की विद्युत्त उत्पादन क्षमता २९३ लाख किलोवाट होगी । चतुर्थ व अन्तिम शक्ति उत्पादक इकाई 
का उद्घाटन श्षीघ्र होने वाला है। चम्बल के वर्तमान सिंचित क्षेत्र में से ३४ लाख एकड़ भूमि 
राजस्थान में तथा २*५ लाख एकड भूमि मध्य प्रदेश मे है 


( २१३२ ) 


राजस्थान महर्य--क्रेल्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने १९५१ में एक सर्वेक्षण के 
पश्चात्‌ यह सुभाव दिया था कि राजस्थान के मझुस्थल को लहलहाते हुए खेतो मे बदलने के लिए 
हरिके से जैसलमेर तक एक नहर का निर्माण होना चाहिए। आयोग ने अबुमान लगाया था कि 
पजाब की सदियों से यदि पर्याप्त मात्रा मे राजस्थान को पानी मिल जाये तो राज्य के ५० लाख 
एकड़ क्षेत्र भे सिचाई की जा सकती है। परन्तु इस परियोजना पर वहुत अधिक विनियोग की 
सम्भावना थी । अत १९५७ में ही उसे स्वीकार किया गया । यह राजस्थान नहर पर्थ्येजना का 
प्रथम प्रार्प था जिसमे १७ लाख एकड क्षेत्र की सिंचाई हैतु लगभग ६६ ४५ करोड रुपए का प्राव- 
घान रखा गया । 


१९६३ मे इस परियोजना में सश्ोधन किया गया और सिचित क्षेत्र का लटष्य २९ लाख 
एकड़ तक बड़ा दिया गया । सशोघित व्यय की प्रस्तावित राशि १३९ करोड रुपए रखी गई। इसके 
झतिरिक्त राजस्थाव सरकार को ४५ करोड रुपए व्यास पर घनमे वाले पोग वाँघ, व्यास माधोपुर 
कडी तथा हरिके बाघ के लिए चुकाने को कहा गया । 


सम्पूर्ण परियोजना को निम्न सूत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है 


(१) राजस्थान (मुख्य) नहर जो पाकिस्ताव व राजस्थान की सोमा के समानाम्तर 
लनिमित होगी । इसकी कुल लम्बाई २५० मील होगी । (२) राजस्थान फीदर, जिसकी कुल लम्बाई 
१३४ मील होगी । (३) सहायक नहरें, जिनके द्वारा राज्य के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी जिल्लो मे 
छिचाई होगी । इनकी कुल लम्बाई ४,५०० मील होगी। 


राजस्थान फीडर का एक भाग पजाद में होगा तथा इसमें पानी की पूर्ति हेतु हरिके 
बाँध को रावी तथा ब्यास नदियों से पानी प्राप्त होगा । 


रफ्स्थाद नह॒श के अपेक्षित लाभ --राजस्थान नएर के पूरा हो जाने पर देश तथा विशेष 
रुप से राज्य की जनता को निम्न लाभ प्राप्त होंगे 02203 


(शाह (१) अतिरिक्त खाद्यान्न--सशोधित परियोजना के अनुसार २९ लाख एकड रेगिस्ताती 
क्षेत्र भे -व्यवस्था हो जाने पर राजस्थान भें ३२० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न होगा। अन्य 
शब्दों भे १५० करोड रुपए प्रतिवर्ष का प्रतिफल इस नहर से प्राप्त हो सकेगा । 


(२) समृद्धि दायकफ--जैस्तलमेर, बीकानेर तथा गगानहर जिलों में सूखा पड़ना एक 

4244 बात का 228 808 रा इन जिलो की कर जनता भ्त्यधिक निर्धन है। 
जस्थान नहर के बन जाने पर भूमि को उत्पादकता बढेंगी तथा अकाल से मुक्ति मिलने 

जनता की समृद्धि बढ सकेगी । हट ६ 5 


(३) तस्करी की रोकथाम--राजस्थान नहर जिस क्षेत्र मे वताई जा रही है, अब तक 
उप परत 222 शक पर होता था। दूर तक रेगिस्तान होने के कारण बहाँ 
तस्करों की गम आ। नही हो सकती थी। परन्तु यह इलाका जब आवाद हो 
तो तस्करी को भी रोकने मे सहायता मिलेगी। मम 02003 


(४) प्रतिरक्षा में महत्व---मीलो तक बस्ती न होने से, तथा सडको व अम्य ग्र। 
विन न हे पवश्यक 
सुविः के अभाव मे राज्य का उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र घुसपैठियों तथा शत्रुओं के लिए एक संगम 
भागे बना हुआ है। अनुमान है कि राजस्थान नहर के वन जाने पर बीस लाख ध्यक्तियों को इलाके 
में बसाया जा सकेगा । इससे सुरक्षा-व्यवस्था मे सुधार होगा । 


प्रगति-परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान नहर के मः हृत्त्व से पर्रिच् 

भी कैन्द्रीय सरकार इसे प्राथमिकता नहीं देना चाहती । प्रारम्भ मे केन्द्रीय मख्कार ही का 
का समस्त व्यय-भार लेने को तैयार थी पर तृतीय योजना मे इसका सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकार 
को सौंप दिया गया ! १९६८-६४ तक मुख्य नहर का १२२ भील शम्बा ठुकडा (ऑफ-टेक चैंनह्स 


].. 866 [65 ० ॥70 : पर39 3, 969, (६7 (६ 
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को मिलाकर) पूरा किया जाना था। इस पर कुल ६५ करोड़ रुपए का प्रावधान था। मुख्य नहर का 
शेष भाग १९७७-७८ तक पूरा किया जाना था और इंस पर ६४ करोड़ रुपए खर्च करने की योजना 
थी । परन्तु कुछ ही समय ५ूव॑ मुख्य नहर एवं सहायक नहरो को पक्का करने का निर्णय लिया गया 
और इसके फलस्वरूप पहले चरण पर ९२ करोड़ रुपए तथा द्वितीय चरण पर ८४ करोड रुपए की 
संशोधित राशि निर्धारित की गई । (संशोवित प्रावधाव १७७ करोड़ रुपए हो गया) परन्तु राज्य 
सरकार को १९६८-६९ तक केवल ५७ करीड़ रुपए ही प्राप्त हो सके । सीमेंट व अन्य पदार्थों 
के मूल्यों मे भी वद्धि हुई और फलस्वरूप मुख्य नहर का ३१ मां, १९६९ तक केवल ६० मील 
लम्बा टुकड़ा ही पूरा किया जा सका वंस्ते राज्य के कुछ इलाकों की सिचाई राजस्थान नहर की 
सहायक नहरो से प्रारम्भ हो चुकी है। 


१९६०-६१ से राज्य सरकार को केवल ५ से ६ करोड रुपए की धनराशि केन्द्रीय 
सरकार से मिल रही थी। परन्तु १९६६-६९ से यह अनुदाव केवल ३ करोड रुपए रह गया और 
फलत: राजस्थान नहर की प्रगति (करमंचारियों की सह्या मे कमी किए जाने से) घीमी हो गयी ॥ 


राजस्थान नहर के शेप भाग को पूरा करने के लिए अभी (१९६९-७० से) १२० करोड़ 
रुपए की और आवश्यकता है। चौथी पचवर्षीय योजना काल में उम्भवतः २७ करोड़ रुपए राजस्थान 
नहर पर व्यय होगे | परन्तु जिस गति से इस परियोजना के लिए साधन जुदाए जा रहे हैं, खचे की 
विभिन्न मदो मे वृद्धि न होने पर भी राजस्थान नहर परियोजना २५ वर्ष से पहले पूरी नहीं हो सकेगी। 
अस्तु, राजस्थाद नहर तिकट भविष्य में तभी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है जबकि इसके लिए हमें 
पर्याप्त पूंजी मित्र सके । यह प्रसन्‍तता की बात है कि केन्द्रीय सिंचाई मन्त्रालय अब वित्त मन्त्रालय 
पर इस आशय का दवाव डाल रहा है कि राजस्थान नहर के लिए तुरन्त ४० करोड रुपए उपलब्ध 
कराए ताकि १९७० तक पोंग बाँध पूरा किया जा सके । यहाँ यह वता देवा उचित होगा कि अब 
तक मिन्धु जल समभौते के अन्तगंत भारत पाकिस्तान को १०० करोड़ रुपए दे ६ है और 
जितना जल्दी हम राजस्थान नहर एवं सम्बद्ध परियोजनाओ को पूरा करें, वह देश हिंत में ही होगा। 


(४) जवाई परियोजना-- झोधपुर जिले के मरुस्थल के लिए यह एक महत्वपुर्ण परि- 
योजना है । जवाई लूनी की एक सहायक नदी है । इस परियोजना के अंतर्गत सुमेरपुर के पास 
एक बाँध बनाया गया है जिससे छूगभग ५० हजार एकड (२६ हजार हैक्टर) भूमि में सिचाई 
जा आशा है। इसके अतिरिक्त जवाई जलाशय से जोधपुर नगर को पानी की पूर्ति की 
जाती है । 


(५) ब्यास परियोजना--यह प्रजाब व हरियाणा के सहयोग से बताई गई है। इस 
परियोजता के अतर्गत्र तृतीय योजना मे कार्य प्रारम्भ किया गया । ब्यास परियोजना में दो इकाइयाँ 
होगी। पहली इकाई के अत्गंत्त सतलज-वब्यास कडी का पजाब मे निर्माण होगा जबकि दृध्तरी 
इकाई के अतर्गत पोग बाँध बनाया जाएगा। पहली इकाई के अंतर्गत एक बाँध, दो सुरणें, 
सात मील लम्बी हाइडल चेनल एवं दाक्ति संयंत्र होगे। शक्ति संयंत्र की प्रस्थापित क्षमता ६*६० 
लाख किलोवाट होगी। कुल मिलाकर प्रथम इकाई से ३'२ लाख हैक्टर क्षेत्र भे सिचाई होगी 
जिसमे से कुछ क्षेत्र राजस्थान में होगा। यहाँ यह व्यवस्था राजस्थान नहर के अंतर्गत होगी । 


पोग बाँध से राजस्थान नहर को पानी दिया जाएगा। इसके द्वारा कुछ पिलाकर 
२"४ लाख किलोवाट विद्य,ु् शक्ति तथा २० छाख हैक्टर भूमि मे प्िचाई क्षमता का सजब 
किया जाएगा। 


ब्यास परियोजना पर कुल २४० करोड रुपए खर्च होगे जिसमे से ६५ करोड़ रुपए 
राजस्थान को देने होगे । 

(६) अन्य कार्यक्रम--राजस्थात सरकार हरियाणा की गुडगाँव परियोजना का पानी 
लेने का प्रयास कर रही है। भरतपुर फीडर योजना पर भी विचार विमर्श चल रहा है। इन 
दोनो से राजस्थान के १ ५ लाख एकड क्षेत्र मे पानी मिल सकेगा | उत्तर प्रदेश की नमंदा परि- 
योजवा (विचाराधीन) से भी राजस्थान के ५ लाख एकड क्षेत्र में सिंचाई होने को बाशा है। 
पंजाब की प्रस्तावित सिधमुख तथा नौहर स्कीमो से ३ लाख एकड क्षेत्र की यिचाई होगी। 
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बहुमुखी नदी घाटी योजनाओ के लाभ : 


उपरोक्त सभी तथा भावी बहुमुखो नदी घाटी योजनाओं की सफलता हमारे नियोजन 
को सफलता की कसौटी होगी। इन परियोजनाओ से देश की अधेव्यवस्था को निम्न लाभ हो 
सकेंगे : 
[धह्र) सिचाई फे लाभ + 


(१) जाान्न के उत्पादन में दृद्ध--हूरी ऋति को सफल बताने या उन्नत बीजों के 
सफल प्रयोग हेतु यह आवश्यक है कि देश के विभिन्‍न भागों मे पर्याप्त सिचाई व्यवस्था हो। 
पानी की अपर्याप्त पूर्ति भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने की अपेक्षा नष्ट कर सकती है ( 


(२) व्यापारिक फसलो के उत्पादन में वृद्धि--गन्ना, तम्बाकू व जूट आदि का बतंमाव 
अभाव पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था हीने पर दूर किया जा सकेगा । 


(३) नए कृषि क्षत्र का उपयोग--बजर भूमि तथा मरुस्थल को पर्याप्त भध्िचाई 
व्यवस्था होने पर कृषि-उपण वढाने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है । 


(४) सानवीय तथा पशु क्षम्त का इष्टतम उपयोग--वर्षा पर निर्भर क्षत्रों मे झृपको के 
प्राप्त अपेक्षाकृत कण काम रहता है और दे मानसून की प्रत्तीक्षा मे कोई काम दही कर पाते 


परल्तु पर्याप्त सिचाई व्यवस्था होने पर उपलब्ध मानवीय ठथा पशु-थ्रम का इप्टतम उपयोग हो 
सकता है । 


(५) उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा फलस्वरूप कृषकों की आय भी बढाई जा सकेगी । 
(आए) शक्ति को; प्राप्ति 


(१) नदी घाटी योजनाओ के अँतगगंत उत्पन्न की जाबै वाली जल विद्यूत की प्रति 
इकाई लागत बहुत कम होती है । इस प्रकार सस्ती बिजली की उपलब्धि इतका एक बडा लाभ है। 


(२) पर्याष्त मात्रा में सस्ती शक्ति का सिचाई, वलकूपों या पप्सैटों के विद्युत्तोकरण 
में उपयोग सभव है। 


(३) उद्योगों तथा शहरों की जनता के उपयोग हेतु भी इस शक्ति का उपयोग किया 
जा सकता है। 


(६) वाढ-नियत्रण द्वारा करोड़ो रुपए की बहुमूल्य सप्पति तथा लाखो एकड भूमि को 
नष्ट होने से रोका जा सकता है । 


(ई) उपभोक्ताओ को बहुमुख्णी योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये मत्स्य पालन के 


कार्यक्रारो से मछली पर्याप्त मात्रा से मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त पीने का पानी भी पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्ध हो सकता है। 


(उ) नौकायत की व्यवस्था द्वारा सस्ती परिवहन व्यवस्था की जा सकती है । 


प्रो" अलक घोष ने सत्य ही लिखा है, "बहुमु्ी परियोजनाओं का विकास आर्थिक 


विकात को पृष्ठ भूमि का निर्माण करता है तथा देश के सामाजिक व आधिक कल्याण मे अभिवद्धि 


करता है ।” 


] (9) #2 (ह०5॥ , 60 ला ए 32-33, (9) एशा॥॥4 
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कृषि श्रमिक श्रथवा खेतिहर मजदूर 
(&शांएपाप्रा/ । 99077) 


प्रसत्ताववा--कृषि श्रमिकों से आशप्र : 


भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ कृषि कार्यों में रत जनता 
का एक बड़ा भाग भुभिहीन है । इन तथाकथित कृपको के पास न तो स्वय की भूमि है ओर न ही 
उनकी इतनी सामथ्य है कि वे जमीदारों या बड़े कृषको अथवा सरकार से भूमि लेकर उसे जोत 
सकें। इसका मुख्य कारण है उनकी निर्धनता । फलत ये व्यक्ति कृपरि-कार्यो में झृषको की आव- 
ह्यकतानुसार सहायता देते हैं और इसके बदले उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त होता है। भारत में कुछ 
ग्रामीण परिवार के लगभग ३० ४% भाग खेतिहर मजदूर हैं जितमे से आधे भूमिहीन मजदूर हैं। 


१८वी क्षताव्दी के अन्त तक भारत के अधिकान्ष गाँव स्वावलम्बी इकाइयों के रूप 
में थे तथा भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार होने के कारण भूमिहीन कृपको की कोई समस्या 
विद्यमान नही थी । छेकिन अंग्रेजो के आगसन और लवीन भूमि व्यवस्था ने भुमि पर व्यक्तिगतत 
अधिकारो को पूर्ण मान्यता दे दी तथा इससे निर्धव व छोटे कृपको का भूमि पर कोई अधिकार 
नही रहा | दुधरी ओर नगरो व गाँवों मे प्रचलित कुटीर-उद्योगी व हस्तकलाओं का पराभव भी 
१९वी शताब्दी मे प्रारम्भ हुआ और फलस्वरूप कृषि पर भार मे वृद्धि तो हुई पर केवल साधन- 
हीन व्यक्तियों के रूप में ही। यह सख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई और आज एक विकट एवं गम्भीर 
समस्या के रूप में हमारे समक्ष है। 


खेतिहर मजदूरों या कृषि श्रमिकों को परिभाषा 


१९५०-४१ की प्रथम खेतिहर मजदूर जाँच समिति ने कृपि श्रमिकों की श्रेणी में उन 
व्यक्तियों को शामिल किया था जो एक वर्ष के कुल काम के दिनों मे से ५०% से अधिक समय 
अन्य किन्‍्ही लोगो के खेतो पर काम करें। १९५६-५७ की जाँच समिति ने काम की अपेक्षा आय 
को आधार माना । इसके अनुसार वह व्यक्ति खेतिहर मजदूर है जो खेती (दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी- 
पालन, बागवानी तथा मधु-मक््खी प्रावन आदि को मिलाकर) से प्राप्त मजदूरी के द्वारा अपनी 
आय का अधिकाश भाग प्राप्त करे। इस प्रकार खेतिहर मजदूरों भे वे लोग भी शामिल है जिनके पास 
बहुत कम जमीन है और जिन्हे भरण-पोषण के लिए अन्यत्र काम करना पडता है। कुल प्रिलाकर 
क्ृपि श्रमिक खेती की जोखिम नहीं उठाता और उसका मुख्य प्रयोजन केवल मजदूरी से होता है । 

कृषि श्रमिकों की श्रे णियाँ--काँग्रं स की ग्राम्य सुधार समिति ने कृपि-भमिकों को तीन 
श्रेणियों में बाँटा है: कृषि श्रमिक, साधारण श्रमिक तथा कुशल श्रप्तिक । कुशल श्रमिक साधारणतया 
वे हैं गो बढई, लुहार आदि के रूप में कृपको के लिए कार्य करते हैं। साधारण श्रमिको का कार्य 
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भूमि को म्ताफ करना या चौकीदारी करना है। कृषि-श्मिक जुताई, बुआई, कटाई आदि का कार्य या 
छेतो को सीचने का काम करता है। 


कृषि श्रम जि समिति (१९४०-५१) ने कृषि मजदूरों को दो थे णियो मे बाँटा है. स्थायी 
श्रमिक तथा अस्थायी श्लञमिक । स्वायी श्रमिक निश्चित अवधि बे लिए निश्चित एवं परम्पराणत 
मजदूरी पर काय करते हैं तथा इनके क्षेत्र पूव निश्चित होते हैं । अस्थायी श्रमिक काम की तलाश 
पे घूमने दाले श्रमिक हैं जितकी मजदूरी व कार्यावरधि निश्चित्‌ नहीं है। भोभ्राम एवेल्युएशन 
ऑगनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे श्रमिकों को वप मे १५० से १८० दिन तक कारये 
मिलता है । स्थायी धमिक भी २०० से २५० दिन तक व्यस्त रहते है! लेकिन देश के विभितर 
भागों में इनकी काय॑ प्रयाली तथा सम्बद्ध मजदूरी की दरे भिन्न है। उदाहरण के लिए मद्रास मे 
स्थायी श्रमिक ३ से ६ महीने के लिए कृपि कार्यो के लिए अनुबन्धित किए जाते है, जबकि अस्थायी 
अमिको को आवश्यकतानुसार बुला लिया जाता है। दूसरी ओर प्रजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान 
ब उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में स्थायी था अस्थायी श्रमिकों का अन्तर मजदूरी व कार्यविधि 
दोनो के आवार पर माना जाता है अस्थायी श्रमिकों को दैनिक मजदूरी दी जाती है। 


खेतिहर भजदूरो की सख्या के अनुमान 


१६वी शत्तान्दी के धूर्वाध में कृपि मजदूरों की सख्या बहुत कम थी तथा सामान्य रूप 
मे इनकी स्थिति ठीक थी |! लेकिन जनसख्या की वृद्धि के साथ साथ तथा जमीदारों की छोटे 
काश्तकारो के साथ बढ़ती हुई अ्रवाइनां के कारण गत शताब्दी में उत्तराधे मे इनकी सख्या काफी 
बढ़ गई। १८८१ व १९२१ के बीच खेतिहर मजदूरों की सख्या ७५ लाख से बढकर २१६ करोड़ 
हो गई । १९५१ में इतकी सख्या २७५ करोड थी जो १९६१ मे बढकर ३ १५ करोड होगई॥ 
इस प्रकार दस वर्षों मे कृपि मजदूरों की सख्या मे १०% वृद्धि हुई। छेविन क्षेत्रीय दृष्टि से उत्तर 
प्रदेश में यह वृद्धि ६१%, मद्रास मं ४५४ आनन्‍्ध्र प्रदेश मे ३१९५ आसाम में ४६% 4 मंथूर मे 
३१% थी। परल्तु मध्यप्रदेश में इनकी सब्या ३५% कम हुई। इसी प्रकार राजस्थान व पजाब में 
खेतिहर मजदूरों फो सख्या मे ऊप्रण ३५% व २३% कनी हुई ।३ 


१९५१ मे खेतिहर मजदूरों को मिला कर कृषि मे रत कुल व्यक्तियों की सस्या लगभग 
९८ करोड थी जो १९६६ में बढकर १३ ६ करोड हो गई 


कृषि श्रमिक जाँच (१६५०-५१ सथा १६५६-५७) 


स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ दो बार क्रमश १९५०-४१ तथा १९५६-५७ मे कृषि- 
श्रमिकों के सम्दन्ध मे आाच वी जा चुकी है। इस सात वप की अवधि में कृवि-श्रमिक्री की सल्या 
१७९ करोड़ से घटकर १६३ करोड रह गई। १९२१ की जनग्रणना के अनुसार यह सक्ष्या 
२७५ करोड थो परन्तु यह अन्तर परिभाषा सम्बन्धी अतर के साथ साथ कृषि-श्नपिक जाँच के 
सीमित क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न हुआ। १९५६-५७ मे भी खेतिहर मजदूरों की परिभाषा मे 
परिवतंत किया गया और फ्लेस्वरूप सरकारी सूत्रों के अनुसार जैसा कि ऊपर बताया गया है, 
कृषि मजदूरों की सख्या १९५६-४७ में पृवपिक्षा अपेक्षा कम पाई गई। वस्तुत. ज॑सा कि १६६१ की 
जनगणना से ज्ञात होता है कषि-श्रप्तिको यानी खेतों में मजदूरो के रूप में कार्य करने वालो की 
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संख्या निरन्तर बढ रही है। इस पर भी उक्त दोनों जाँचों से कृपि-भ्रमिको के विषय में महत्वपूर्ण 
सूचनाएं प्राप्त हुई है। ये सूचनाएं इस प्रकार हैं - पे 

(१) कुल ग्रामीण परिवारों में कृपि-अमिक परिवारों का अनुपात १९५०-५१ तथा 
१९५६-५७ के वीच ३० ४% से घटकर २४५% रह गया । सर्वाधिक कमी बिहार, उडीसा, आंध्र, 
मद्रास (तामिलनाड) केरल व मैसूर मे हुई परन्तु उत्तर प्रदेश व आसाम मे इनका अनुपात्त वढा । 


(२) १९५०-५१ मे कृषि श्रमिकों में से ५०% के पास भूमि थी (यद्यपि भूमि अत्यन्त 
अपर्याप्त थी) परन्तु १६५६-५७ तक यह अनुपात ४३% रह गया । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मे 
ऐसे श्रमिकों का अनुपात ३९% से बढकर ५०% हो गया जबकि अन्य राज्यो मे कम हुआ | इन 
दोनो प्रवृत्तियों को ही अनुकूल नहीं माता जा सकता क्योकि भूमि प्राप्त कर लेने मात्र से उन 
परिवारों की स्थिति में सुधार नहीं होता जब तक कि जोत आशिक दृष्टि से लाभप्रद न हो । 
अनुपात कम होने का कारण श्रमिकों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति हो सकती है । 


(३) इस अवधि में कृषि श्रमिक परिवार की औसत वापिक आय ४६५ रुपए से घटकर 
४३९ रुपए रह गई जबकि अस्थायी श्रमिक परिवारों की आय ५२४ रुपए से घट कर ४५१ रुपए रही । 


(४) १९५०-५१ व १९५६-५७ के बीच स्थायो श्रमिकों का (कुल क्ृपि-भ्रमिको मे) 
अनुपात १०% से बढ़कर २७% रह गया गया जबकि अस्थायी श्रमिकों का अनुपात ४०% से घट- 
कर ७३% रह गया। 


(५) $षपि श्रमिकों की आशिक स्थिति के अन्य तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत किए गए : 
१६५०-५१ १६५६-१६५७ 


देनिक मजदूरी (पंसे) पुरुष ९६ ८४*५ 
महिलाएँ ध्ट ५९ 
ऋणी परिवारों का प्रतिशत भू द्ड 
औसत प्रति परिवार ऋण (रुपए) है] ८ 
वर्ष मे बेकारी के दिन ९८ ११० 


(६) पारिवारिक औसत वापिक व्यय १९५०-५१ वे १९५६-५७ के धीच ४६१ रुपए 
से बढ़कर ६१७ रुपए हो गया । इस प्रकार आय तथा व्यय की बाकी जहाँ १९५०-५१ में अनुकुल 
थी, १९५६-५७ तक काफी प्रतिकूल हो गई । 


भारत में कृषि श्रमिकों की भ्रधिक संख्या होने के कारण 


(१) क्ुटोर उद्योगों तथा हस्तकलाओं का पराभाव--प्रो० गराइगिल का यह मत है कि 
कुदीर उद्योगों, तथा हृस्तकलाओ का पराभव होने पर इन शिल्पकारो के सझय वैकल्पिक रोडगार 
की एक विकठ समस्या उत्पन्न हो गई। -साधनहीन होने के कारण इनके समक्ष सिवाय गाँवों में 
कृषि-कार्य करके मजदूरी प्राप्त करने का और उपाय नही था। 


डा० बुचेन का कथन है कि उनके स्वय के रोजगार नष्ट हो चुके थे, आधुनिक उद्योगों 
का उस समय (१९वीं शताब्दी मे) विकास नही हुआ था जबकि उनके पास इतने साधन नही थे कि 
दे खेत लेकर उसे जोतने की व्यवस्था कर पाते । इन्हीं कारणो से उन्हें कृषि मजदूर बनने के अति- 
रिक्त और कोई चारा नही था ।*? 

(२) कृषि पर जन-भार में वृद्धि--खेतिहर श्रमिकों को संख्या में वृद्धि होने का एक कारण 
यह भी हुआ है कि वैकल्पिक रोजगार की अनुपस्यिति मे ज॑से-ज॑से कुटीर उद्योगों का पराभाव हुआ, 
कृषि पर जन-भार बढ़ता गया। रजती दत्त के मत में जहाँ १८६१ में इनका कुल जनसंख्या में 
अनुपात ५५% था, १९२१ तक वढकर ७३% हो गया । दूसरी ओर भरुमि व्यवस्था दोपपूर्ण होने 
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के कारण भूमि का स्वामित् कृद ही हाथो में केच्धित रहा और इससे भूमिहींद कृपको को समस्या 
विकट होती गई ॥ 


(३) ऋण-प्रध्ता--ऋण-ग्रस्तता के बारण छोटे इृपको की जमीन पर शर्व/थ्ः 
सोहूडार का नियस्त्रण होता गया और उसकी मजदूरी पर सन्तोपष करना पडा। औ्रो० शेल्वकर ने 
क्ृपकों के लिए इसे सबसे बडे अभिशाप के रूप में सेना है। उनेके मत भे ऋषण-प्रस्तता के कारण 
मूमि का स्वामित्व एक ओर जमोदारों व साहुकारो के पास वेल्नित होता गया, जबकि दूरी 
ओर छोटे कृपको के जीवे का सहारा छितता चला गया ! 


(४) शेषपूर्ण भूमि-व्यवस्था--अंग्रे जो द्वारा लागू की गई सूमि-व्यवस्था भी किसी सीमा 
तक भूमिदीम कृपकों की सख्या में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। नई भ्रूमि-व्यवस्था ने जहाँ 
एक ओर भूमि पर ब्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता प्रदान वी, वही उन करोझे व्यक्तियों के भाग्य 
को बुद्ध ब्यक्तियों के हाथो भें छोड दिया । 


मे कुछ व्यक्ति जमीदार, जागीरदार या स्सिलदार आदि थे जो कृपको पर सन-माना 
अत्याचार करते थे जौर इच्छानुसार किसी भी वहादे से उन्हे बेदखल कर सकते थे । इन्हे लगान 
में वृद्धि करने का अधिकार था | भूमि छुवारो के बावजूद छोटे काश्तवारियों की वेदखली को नही 
रोका जा सका है और इससे भी कृषि श्रमिकों की सख्या बढी | 


(५) अनाधिक जोत--यह हम पिछले एक अध्याय में बता चुके हैं कि भारत में औसत 
प्रति व्यक्ति कृषि न बहुत कम है। यह भी बताया जा चुका है कि कृपकों मे से लगभग 3 के 
प्रास एक एकड़ से भी कम भूमि है । २०% भ्रूमिहीन कृपको के अतिरिक्त २०% ऐसे कृपक परि- 
बार हैं, जिनके पास ३४ एकड़ से भी कम जोत है। इतमे जाते से ज्यादा कपको के पास इतनी 
छोटी णोतें हैं कि उतका जीवन-निर्वाह भी असम्भव हो जाता है और वे मजदूरी करने को विवश 
हो जाते हैं। ऋण-ग्रस्तता और जनसस्या को वृद्धि के साथ-साथ इन छोटी जोतो का अनुपात 
यढता जा रहा है। 


(६) कृषि में प्रतिफल की अनिश्चितता---भानसून तथा तदनुसार फसन को अनिश्चितता 
के कारण भी बहुत से विशेषकर छोटे किसान अन्य इंपकी के खेतो पर मजदूरी पर कार्थ करते के 
निए विवश हो जाते हैं। ऐसी स्थित्ति मे हपि श्रमिकों की सह्या में वृद्धि होना स्वाभाविक ही 
अतीत होता है । 


(७) प्रामोद्योगों कर विकसित न होना---गाँवों में बैंकल्पिक रोजझार न होने के 
भी कृषि श्रमिकों की सस्या में वृद्धि हुई है । 00% 


भारत मे कृषि श्रमिकों को कर्ठिनाईयां एच समस्याएं 


भारत के कृषि श्रत्षिकों की स्थिति वडी ही दइयनीय है। अंग्रेजी श्ासन-काल मे उनकी 
कठिनाइयों एवं समस्याओं की हल करने के लिए विसी भी प्रकार के कोई भी प्रयत्न नही किये 
गये थे जिमके कारण उतकी कठिनाइयां एवं समस्याएँ और मी गम्मीर हो गई । कृषि श्रमिको की 
प्रमुख कठिदाइयों एवं समस्याएं निम्नलिखित हैं :--(१) मजदूरी को समस्या--क्षषि श्रमिकों को जो 
मजदूरी दी जाती है वह इत्तती कम हे कि उससे कभी-कभी तो पेट की भूख हपी ज्वाला तक शान्त 
करना दुलभ हो जाता है । कृषि जांच समिति द्वारा एकजित ऑँकड के अनुसार सन्‌ १९५७ में 
बिहार के मर्द इपि मजदूरों की देनिक सजदूरी १ र० १९पसे से लेकर ६ ₹० ३१ पैसे तक थी तथा 
स्त्री कृषि श्रमिकों वी दैनिक मजदूरी ६९ पैसे से लेकर १ २० चेक थी। क्या इतती अल्प रफ्षि प्ले 
एक परिवार अपना जीवन थापन कर सकता है ? (२) देगार--वलात भ्रम अथवा अ्वैच्छिक श्रम 
करे प्रथा देश के सभी भागों में प्रचलित है । इसके कारण श्रमिक की आय और भो क्रम हो जातो 
है। कृषि जाँच समित्ति (१९५०-५१) ते इसका भी उल्लेख किया है। समिति ने इसे आवश्यक शरद 
(॥7४०एए:9 [.800००) के नाम से पृकारा है। यह बैगार की प्रथा समिति के मत मे देश के सभी 
भागी में किसी-न मिसी रूप मे विद्यमान रही है । बैयार का मुख्य कारण रूणी की ऋण चुकाने मे 
अयमर्थतत बताई जाती है । (श्रो दिवकर देसाई ने ऐसी घर्टनाओ का उल्लेख किया है, जिनमें 


( २१९ ) 


बेगार पर आने से मना करने पर श्रमिकों की बाँध दिया जाता था और उनकी जप्तीदार या 
साहूकार के काररिदो द्वारा पिठाई की जाती थी ४ राजपुताना मे इस प्रकार को बेगार व अमानुपिक 
अत्याचारों की घटनाएँ एक आम बात थी। (३) रोजगार को समस्या--भारतीय कृषि मौसमी 
भ्रन्धा है । फतल की कटाई के दिनो मे ही श्रमिको की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा अनुमान लगाया 
गया है कि कृपि श्रमिक वर्ष में ७-५ महीनो तक वेकार रहते हैं। किसी-किसी भाग मे तो ६ महीने 
तक भी बेकार रह जाते है । प्रथम कृषि आयोग (१९५०-४१) की जाँच के अनुसार पुरुष-अमिकों 
को वर्ष मे २०० दिन मजदूरी पर काय॑ मिलता था तथा ७५ दिन वे स्वयं अपना काय करते 
थे । द्वितीय कृषि आयोग (१९५६-५७) की जाँच के अनुसार पुस्प-श्रमिको को वर्ष में १९७ दिन 
मजदूरी पर कार्य मिलता था तथा ४० दिन वे स्वय अपना कार्य करते थे। उन्हे १२८ दिन कोई 
काये नही था। आयोग के अनुसार प्रायः १६% व्यक्तियों को साल भर तक कोई कारय॑ नही 
मिलता (४) कार्य के अनियमित धब्टे--समूचे भारत में स्थान, ऋतु तथा फसलो की विभिन्नता के 
कारण कृषि श्रम्तिको के काय॑ के घण्टे समाव न होकर अलग-अलग एवं अनियमित है। उत्तर-प्रदेश 
में काये के घण्टे प्रायः ४ बजे से लेकर ११ बजे तक है और सध्या को उन्हे पशुओं की 
सेवा करनी पड़ती है | बंगाल मे कृपि श्रमिको को प्रातः ६ बजे से लेकर दोपहर १*३० बजे तक 
और फिर ३३० से छेकर सम्या के ६ बजे तक कार्य करना पडता है। (५) कृषि दासता-- 
भारत के विभिन्न भागो मे कृषि श्रमिकों की स्थिति दास-तुल्य है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र, 
गुजरात, मद्रास, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बंगाल के इलाकों में जमीदारों तथा 
जागीरदारो के पास ऐसे सेवको का अभाव नही था, जो स्थायी रूप से दासो के रूप में 'हवालो' 
पर या स्वामी के छेतों मे काम करते थे । प्रो० गाडगिल ने आसाम के चाय के बभीचो मे काम 
करने वाले मजदूरों का भी उद्धरण दिया है जिनकी स्थिति ग्रुलामों से बेहतर नहीं थी ।* श्री 
दिनकर देसाई मे एक लेख में बताया कि इन दासो को नकद रूप मे पुरस्कार नही दिया जाता, 
अपितु थोडा-सा भोजव (जो सामान्यतया उनके लिए अपर्याप्त रहता है) एवं पुराने कपड़ो पर ही 
इन्हे सन्‍्तोष करना पड़ता है। श्री देसाई के मत में ये खेतिहर दास गुजरात में हाली, बिहार में 
कम्यूती और जनौरी, उडीसा में गोठी, हैदराबाद मे भगेला, अवध में संवक, मध्य प्रा्तो मे हखाह 
और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वडसालिया के नामों से पुकारे जाते रहे हैं।* । आवास को 
समस्या--क्ृपि श्रमिक प्राय भू-स्वामियो अथवा प्राम्य-सस्थाओं की स्वामित्व की भूमि पर उनसे 
अनुमति लेकर झौपड़ी बनाकर रहते है। डा० राधा कमल मुकर्जो के अनुपार--“'थे झौपडियाँ केवल 
ऐसे स्थान है जहाँ पर श्रमिक केवल अपने पर फैलाकर सो सकता है | और अनेक ऐसे उदाहरण है 
जहाँ कि एक ही भौपडी मे अनेक व्यक्तियो के सोने प्ले पर्दा न होने के कारण मर्यादा समाप्त हो 
जाती है| शरदकाल में तो एक ही कमरे मे स्त्री, पुरुष, बूढें-बच्चे और वभी-कभी पशु भी एक साथ 
दुसे रहते है। इन मकानों मे शुद्ध वायु एवं प्रकाश के लिए खिडकियों का तो पता तक नहीं 
होता । दीवारें तथा आँगन सौल के कारण मीले रहते है जिससे व्यक्ति बुखार से पीडित रहते हैं, 
बच्चों का स्वास्थ्य तो इतना खराब रहता है कि वे सर्देव मृत्यु का मु ह्‌ ताकते रहते है। (७) 
संगठन का अभाव-- भारतीय कृषि श्रमिक अशिक्षित्त, अज्ञानी एवं अनभिज्ञ है । उत्तभे सगठन का 
पूर्णतया अभाव है । इसका कारण उनका दूर-दूर तक गाँवो मे बिखरा होना है। (८) कृषि श्रमिकों 
के प्रति सरकार व समाज को उदासोनता--यह बडे दु ख का विपय है कि हमारे देश में शुरू से 
ही कृषि श्रमिको के प्रति सरकार व समाज की उदासीनता है | उन्हे समाज बहुत ही हीन नजर 
से देखता है | ऐसा समझा जाता है कि ईश्वर ने उन्हे केवल तथाकथित निम्न श्र णी के कार्यो के 
करने के लिए ही जन्म दिया है । (£) निर्धनता एवं निम्त श्रेणो का जोबन-एतर---कृषि श्रम जाँच 
आयोग के अनुसार सन्‌ १९५०-५१ में एक क्ृपि-क्रमिक परिवार की औसत वापिक आय ४४७ रु० 
थी जो सन्‌ १९५६-५७ मे घटकर ४३७ रु० रह गई इन आँकडो से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय कृषि श्रमिक बहुत निर्धन हैं जिसके परिणामस्वरूप वह निम्नतम श्र णी का जीवन व्यतीत 
करने के लिए वाघ्य हुआ है (१०) प्रन्य समस्यायें--उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय क्ृपि-धमिक 
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निम्न समस्याओं का भी सामना कर रहा है -(अ) ऋण ग्रस्तता, (ब) अकृषि कार्यों का अभाव, 
(स) मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण पद्धति आदि । 


क्या कृषि श्रमिको मे ग्र्ध बेकारी है ? 


प्रो० एनार नवस ने १९५३ मे अल्पविकसित देझ्यों मे व्याप्त (कि क्षेत्र मे) छुपी हुई 
बेकारी या अधं-बेकारी (/)580520 ए/८॥9]0)7780() के विषय में बताया था। उन्होंने कहा कि 
एशिया के देशों मे, विशेषरूष से भारत व चीन में भूमि पर अत्यधिक भार होने के कारण कृपको 
को, विशेष रूप से उन क्ृपको को जिनके पास बहुत कम भूमि है, पूरे समय काम नहीं मिलता 
और ऐसी स्थिति में उनमे से कुछ को सुविधापूर्वक गैर क्रपि कार्यों मे प्रयुक्त किया जा सकता है। 
रोजटीन रोदा ने इस विषय पर व्यापक रूप से अध्ययन करके कहा कि अल्पविक्रसित और घने 
आवाद देशों मे जहाँ अधिकाद्य व्यक्ति प्रधानत* क्ृपि पर निभर हैं, कुछ लोगो की सीमान्‍्त 
उत्पादकता घून्य है । 


हुर्व लंबन्त्टीन ने अपने एक खोजपूण लेख मे बताया कवि सामानन्‍्यतया पिछड़े देझों 
में मजदूरों की दरे बहुत नीची होने के कारण श्रमिकों का अभाव अनुभव किया जाता 
क्याकि जीवतस्तर नौचा होने के कारण उनकी कार्यक्षमता भी निम्वस्तरीय है होती है। परः 
जैसे ही मजदूरी में वृद्धि होने पर कार्यक्षमता बढ़ेगी, श्रमिक्रो का एक समुदाय बेकार हो 
जाएगा क्योकि अब थोडे श्रमिक अपेक्षाकत अधिक काय कर सकते है। छेकिन बहुघा 
भूमि पति ऊँची मजदूरी देकर थोड़े श्रमिको को युक्त करने की अपेक्षा बहुत कम मजदूरी 
देकर अधिक श्रमिकों को काम पर रखते है। बसे भी, जब कार्यंनिपुण मजदूरो की मांग सौमित 
होती है तो अकुशल श्रमिक अनावश्यक स्पर्धा द्वारा उनकी मजदूरी को भी कम कर देते है। 
प्री० एन० ए० मजूसदार ने एक लेख! मे इस तथ्य की पुष्टि की कि बस्बई के कर्नाटक क्षेत्र भे 
७१% काश्तकारो के पास पूरा काम नहीं है और इनमे ५२%, तो सामान्य से आधा काम भी 
नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों मे, २६% कृपक जनता अतिरेक ( 5०005 ) है जिसकी सोमात्त 
उत्पादकता शून्य है 


परन्तु दूसरी ओर हैरी ओशिमा?, प्रो० थियोडोर ल्‍्ज और अनेक 
श्रम के आधिक्य को स्वोकार नहीं करते | उनका कहना है कि यदि क़्पि काया हे 22003 
श्रमिकी की माँग नही है तो या हुआ, बुआई जुताई, कढाई आदि कार्यों के समय इनकी भा 
इतनी ज्यादा होती है कि भू स्वामी (एके) दंनिक मजदूरी पर काय करने हेतु मजदूरों से अनुनय 
करते फिरते है। व्यस्त दिनो में ओसतन एक श्रमिक १२ से १४ धन्टे काम करता है और इस 
प्रकार सुस्ती के समय व्यर्थ जाने वाले श्रम के एक भाग को क्षतिपृत्ति हो जाती है । 


पर यह तक ठीक नहीं है। कृषि श्रसिको मे वेकारी है और इस 
बहुत कम है, इस तथ्य की पुष्टि प्रथम कृषि श्रम जाँच से भी हुई थी । इस जाच 
दिनो में भी १६५०-५१ मे १३% श्रस्रिको को कोई काम नहीं ग्रिता था। स्वय शुल्ज भी यह 
मानते है कि बुआई ओर कटाई के बीच के समय अधिवाश कृपक भौर कृषि मजदूरों को कोई काम 
नही रहता। हम भारत में कृषि श्रमिक्रो में व्याप्त अध बेकारी के सम्बन्ध में निम्न तर प्रस्तुत 
करना चाहेगे ड़ 


(१) भूमिहोन तथा बहुत थोडो जोत वाले कृषक--१ ९६१ की जनगणव। 
भी भारत मे २०% हृपको के पास कोई जमीन नही थी जबकि अन्य २०% से अधिक है की 
प्रास २ एकड से कम भूमि थी। यदि पृूण रूप से अथवा आशिक रूप से काम चाहने बाछे व्यक्तियो 
की सल्या ३ करोड १५ लाख भी मान ली जाय तो क्या इन सबको हरा काम ल्लेतों में मिल 
सकता है ? हमारे देश मे कृषि में सक्रिय लोगो की सख्या १३ करोड है जबकि जोती जाने वाली 
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( श२१ ) 


भूमि ३४ करोड एकड़ हो है । स्पष्ट है कृपको में से वहुत से व्यस्त तो दिखाई देते हैं पर जिनकी 
वास्तव मे आवश्यकता नहीं है । 


(२) भारतीय कृषि को प्रकृति--हमारे देझ् भे कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो क़ृपक को 
पूरे वर्ष का काम नही देता । अधिकाशत कृपक इसी व्यवसाय पर आश्रित है। फिर इसमे भी 
अधिकाशत एक ही फसल उगाई जाने के फलस्वरूप भू-स्वामी काश्तकार को व में प्रे समय 
काम नी प्रिल पाता। जिनके पास जमीन नहीं है उनका रोजगार तो और अधिक अनिश्चित हो 
जाता है। 


(३) मजदूरी को मिम्त दर्ें--श्रम के इष्टटम रोजगार की आधारमूत झ॒ते यह है कि 
श्रमिक को जीवन निर्वाह के योग्य मजदूरी मिले | परन्तु भारत में १९५६-४७ तक भी श्रमिक की 
« मजदूरी (वापिक) केवल ४३७ रुपए थी । दूसरी ओर इनका वापिक व्यय ६१७ रुपए प्रतिवर्ष था। 
इसका आशय यह हुआ कि औसत कृषि श्रमिक ऋण ग्रस्त है। यदि श्रमिकों की संख्या आवश्यकता 
से अधिक न होती तो उन्हें काम के लिए स्पर्धा करने एवं निम्न मजदूरी स्वीकार करने की 
जरूरत भी नहीं पडतो | पर १९५६-५७ की जांच के अनुसार कृपि श्रमिक को ग्रुजारे लायक भी 
मजदूरी नहीं मिलती । यद्यपि १९४८ का न्यूबतम पारितोपिक अधिनियम क्ृपि श्रमिकों पर भी 
लागू किया गया है, पर इसमे भी इनकी मजदूरी बहुत कम रखी गई है 


कृषि-मजदूरों के सम्बन्ध में राज्य की नीति! 


दैसे तो कृषकों के हितों की रक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार ने भी यदाकदा उपाय किए थे, 
परन्तु विशिष्ट €प से खेतिहर मजदूरो की स्थिति मे सुधार के लिए कोई कदम नही उठाया गया । 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ इस दिशा मे सरकार ने निम्न प्रयत्न किए है 


(१) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का लागू होना--१६४८ में स्यूनतम पारिश्रमिक अधि- 
नियम कृषि-भ्रमिका पर भी लागू किया गया। लगभग सभी राज्यों मे अब तक यह कानून लागू 
किया जा चुका है । परन्तु विभिन्न राज्यो मे न्यूनतम मजदूरी की दरो मे बहुत अंतर है। उदाहरण 
के लिए गुजरात, तमिलनाडु व अजमेर में मजदूरी की न्यूनतम दैनिक राशि ७५ पैसे प्रतिदिन है 
जवकि पंजाब मे न्यूनतम राशि २ रुपए है। केरल भे इसके विपरीत न्यूनतम मजदूरी ४४० रुपए 
प्रतिदिन है। विहार मे न्यूनतम मजदूरी जिस (अनाज) के रूप मे तय की गई है। 


राजस्थान मे अजमेर को छोडकर शेप जिलो मे न्यूनतम मजदुरी ५२ ५ रुपए से लेकर 
७५ रुपए मासिक है । 


(२) भूमि होन कृषकों को भूमि प्रदान करना--भूमि सुधारों तथा हृपि क्षेत्र के सीमा 
निर्धारण के फलस्वरुप जो भ्रूमि प्राप्त हुई है उसके आवटन में भूमि हीन कृषकों को प्राथमिकता 
दी गई है । नई भूमि के वितरण में भूमि हीत कृपको या क्रूषि श्रमिकों की सामूहिक संस्थाओं 
को प्राथमिकता दी जाती है । १९५१-१९६६ तक १ करोड भूमिहीन कृपको को खेती के लिए 
जमीत दी गई । 

(३) पंचवर्षोष्र थोजनाओ में आयोजन--प्रचवर्षोय योजनाओं के अंतर्गत कृषि श्रप्तिकों 
की स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारो ने निम्न कार्य किए हैं : 

(अ) मकातो का प्रवन्ध, (आ) वित्तीय व्यवस्था, तथा (इ) व्यावसायिक एव प्राद्योगिक 
प्रशिक्षण । 

परन्तु प्रथथ तथा द्वितीय योजनाओं की अवधि में कृपि श्रमिकों के लिए किए गए 
प्रयास अत्यंत अपर्याप्त थे । तृतीय योजना की अवधि में कृषि श्रमिको के पुनर्वास हेतु कुल मिला 
कर १६१ करोड़ रुपए व्यय किए गए। इस अवधि में (१६६१-६६) मे इस वगे के लिए कुछ नए 
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( ररर ) 


कायक्रम प्रारम्भ किए गए जिहे प्रामोण बकस कायक्रम (रिप्रओ छणोड एठ्श्ाशशार) कहा 
जाता है। 


इन कायत्रमों के अतगत तत्तीय योजना काल में वृहत स्तर पर ऐसी परियोजनाएं 
आरम्भ की जाती थी जिनके माध्यम से २५ लाख व्यक्तियों को वष भें कम से कम १०० दिन का 
काम मिल सके ) इन कायक्रमों पर १५० करोड रुपए व्यय किए जाने का अनुमान था परन्तु 
धाच वर्षों में केबल १९ करोड रुपए ही जुटाए जा सके । १९६५ ६६ मे अनुमानत ८ करोड रुपए 
इन कायक्रमो पर ब्यय किए गए तथा ४ लाख व्यक्तियों को १०० दित तक काम दिया गया । 
परन्तु यह अब तक ज्ञात नही हो सका है कि इत कायक्रमों के आअतगत ततीय योजता काल में 
कितने उत्पादक पावनो (?7000८॥६८ ४४5४५) का सजन हुआ । 


(४) भूदान आन्दोलन--आचाय विनोवा भावे मे १९५१ भे भुदान आदोलन का 
श्रोगणश इस उद्द इय से किया कि जिनके पास काफा अधिक क्ृपि-द्षत्र हो वे स्वेच्छा से उसे दात 
करें। इस प्रकार भूदान से प्राप्स भूमि का वितरण भूमिहीन हृधको यानी कृषि श्रमिकों में किए जाने 
का लक्ष्य है। आधाय भावे को आशा थी कि १९५७ तक उहें भूदाव मे ५ करोड एकड़ भूमि 
प्राप्त हो जाएगी और इसमे ५ करोड कृपक (१ करोड़ परिवार) जीविका ग्रापत कर सकेंगे। 


(४) कृषक दासता का उम्ूलन--भारतीय सविघान मे किसी भी प्रकार कौ दासता 
को एक अपराध माना गया है | अतएवं हमारी राष्ट्रीय सरकार दासता का उमूलन करने के 
लिए वचनवद्ध है। इसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न कदम भी उठाये है। 


(६) सहकारिता आन्दोलन पर बल--भारत में थम अथवा सेवा महकारिताओं की 
स्थापना पर बकछ दिया आ रहा है। सरकारी समितिया जिनके कृपि श्रमिक भी सदस्य हो सकते 
हैं ठके पर विभिन्न सरकारी व गर सरकारी काय छेती है। सहकारिता के घिकास से भी कृपक 
श्रमिकों को राहत मिली है। 


सहकारी नोति का आलोचनात्मक अध्ययन 


कृषि श्रमिकों को दशा सुधारने के लिए सरकार ने जो कदम उठाय है याद उनका भल्री 
प्रकार अध्ययन किया जाय तो हम उस विध्कप पर पहुचगे कि कुल मिलाकर क्ृपि श्रमिकों की 
स्थिति मे अपेक्षित सुधार नही हुआ है। यह भी एक आश्चय ही है कि प्रयम व द्वितीय योजनाओं के 
बीच दो श्रम जाच हुई परतु उसके बाद से सरकार का ध्यान इस ओर अब तक नही गया । 


राज्य सरकारों ने यूवततम मजदूरी के जो कातुम बनाए हैं वे भी उपहासपृण ही है 
और उनका मुद्रा समीति वाली अधव्यवस्था मे कोई व्यावहारिक महव नहीं है। श्री शिवमग्गी 
ने अपने पूव उद्धत लेख मे फरवरी १९६८ मे विद्यमान दैनिक मजदूरी का केरल महाराष्ट्र 
मसूर त्रिपुरा व हिमाचल प्रदेश के सदभ मे विश्लेपण भ्रस्तुत किया है। केरल में वैधानिक न्यूनतम 
दनिक मजदूरी ४ ५० स्पए तथा परम्परागत जिस मुगतान (तम्बाकू घान आदि) है जबकि वास्त 
विके मजदूरी का औसत २ ७५ रुपए पाया गया । अय राज्यों में मजदूरी की वधानिक श्यूवतम 
सीमाए इतनी कम है कि उन पर क्पि श्रमिक उपलब्ध ही नही होते और फलस्वरूप व्यावहारिक 
मजदूरी अधिक है। इस प्रकार कृषि श्रमिकों के सदम में शुुनतम मजदूरी का निर्धारण तथ्यों 
के आधार पर नहीं वरन कल्पना के आधार पर किया गया है । आश्चय तो यह है कि प्रनाज 
के बढ़ते हुए मृल्यो के कारण अब इृषि-श्रमिक जिस (अनाज) के रूप में मजदूरी की माग करने 
लगे हैं । 

ग्रामीण वक्‍स कायक्रम वित्त के अभाव में तो जश्नफल हुए ही हैं उनमे किय 
गया रोजगार भी स्थायी नहो है । इन कायक्रमो को जिस भी रूप में चलाया गया है उनसे क्पि 
में व्याप्त वेकारी या अधेवेकारों की समस्या नही सुलझ सकती ॥ 


ग्राम्रैण उद्योगो की स्थापना द्वारा पूष रोजगार की दिद्या म जाने का हमारा सकल्प 
वि रा सकल्‍प 
अधूरा पडा है। प्रश्न तो यह भी है कि किस प्रकार के ग्रामीण उद्योगो का भरत मे विकास 
किया जाय ? फिर उनकी पूजी सम्वंधी समस्याएं मी विकट हैं। 


( रशेर३ ) 


कुछ महत्त्वपुर्ण सुकाव--कृषि श्रमिकों की समस्या देश की कृपक जनता के एक बहुत 
बड़े वर्ग की समस्या है, और इसलिए यह आवश्यक है कि इस वर्ग की स्थिति को सुधारने हेतु 
तुरन्त ऐसे कदम उठाए जाए जो प्रभावपूर्ण हो । इस दिल्ला मे निम्न सुझाव दिए जा सकते है । 


(१) सही परिभाषा--कपि श्रमिक की सह्दी परिभाषा दी जाए, तथा विभिन्न क्षेत्रीय 
सर्वेक्षयों हारा १९५६-५७ के पश्चात्‌ इनकी स्थिति में हुए परिवतंनों की समीक्षा की जाय। 
(३२) कृषि पर आश्रित उद्योगों का विकास--कपि पर आश्रित उद्योगों का विकास गाँवों मे किया 
जाय जिसके फलस्वरूप भूमि पर विद्यमान अनावश्यक भार को कम किया जा सके। (३) शिक्षा 
का प्रप्तार--शिक्षा का व्यापक प्रतार हो ताकि भूमिहीन कृषि श्रप्तिको या अत्त्यव छोटे कृपकों 
को गतिशीलता बढ़े, तथा उनमे अधिक लाभ हेतु गांव छोडकर जाने की मनोवृत्ति का विकाप्त हो। 
(४) श्रम-गहन उद्योगों का विकास रोजगार के अवसरों का विकास--जिन राज्यो या क्षेत्रों में 
अधिक वेकारी या अद्ध-वेकारी है वहां के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाय | यही नहीं, ऐसे 
श्रम-गहन (.800०घ7 ॥7275४6) उद्योगो का विकास किया जाय जो क्पि मे विकास के अतिरिक्त 
रोजगार के नए स्रोत प्रारम्भ करें, जैसे लघु सिचाई भूमि संरक्षण, ग्रामीण सड़का का विकास 
आदि । (५) विभिन्न कार्यों को बढ़ावा--मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन व इसी प्रकार के अन्य कार्यो 
को बढावा देकर कृपको, विश्येप रूप से कृषि श्रमिकों को सहायक आय उपलब्ध करवाई जाय । 
(६) आवास को समस्या का समाधान--कृपि श्रमिको विशेषतः भूमिहीन कृषि श्रमिको 
की आवास की सससस्‍्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। सहकारी सम्रितियों 
के माध्यम से उन्हे मकान बनाने के लिए न्यूनतम व्याज पर सुलभ ऋण देने की व्यवस्था की 
जानी चाहिए । (७) छुटोर उद्योग-पन्धों कः विकास--भारतीय कृषि श्रमिक एक वर्ष मे लगभग 
४-४ महीने बेकार रहते है । इस अवधि में उन्हे रोजगार देने के लिए कुटीर उद्योग-पन्धो का 
विकाप्त किया जाना चाहिए। (८) ऋणों के बोक को कम करना--भारतीय कृषि श्रमिक बुरी 
तरह से ऋण के बोझ से दे हुए है । भतएवं उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह आवश्यक 
है कि विधान द्वारा पुराने ऋणों को समाप्त किया जाय तथा भविष्य मे उचित दर सहकारी 
समितियों द्वारा उत्पादित कार्यो के लिए ऋण प्रदान किये जाये । (६) काय॑ के धण्टों का नियमन-- 
कारखाने के श्रमिको की भाँति कृषि श्रमिकों के भी कार्य के घण्टो का नियमत किया जाता चाहिए। 
अतिरिक्त समय कार्य करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रप्तिक से 
बेगार लेने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। (१०) ग्रामीण रोजगार केन्द्रों को स्थापना--तगरो 
को भाँति ग्रामों में भी रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे श्रमिको को रोजगार 
मिलने में सुविधा रहेगी । अग्य सुझाव () कायं की दशाओ में सुधार, (॥) सगठन पर बल, तथा 
(॥॥) भूमिहीन श्रमिको के लिए भूमि की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


चतुर्थ पंचवर्षोय योजना में कृषि श्रमिक 


चनुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १५ लाख व्यक्तियों को 
झेती के मोसभ के बाद रोजगार देने की व्यवस्था है। इससे कृषि श्रमिकों को काफी राहुत मिलने 
की सम्भावता है। इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों की आवास की समस्या को हल करने के लिए 
४५४ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम को भी अधिक प्रभावशील 
ढंग से लागू किया जायगा । यही नही, ग्रामीण क्षेत्रों मे ऋषग्रस्तता को दूर करने के लिए सहकारी 
संगठन के माध्यम से सुलभ ऋष प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है । 


श्८ 


भारत में अकाल 
(फब्यागा65 ॥0 [708) 


प्रारम्भिक अकाल से आशय 


अकाल का दूसरा नाम है अभाव । जब फसलें न हो या नष्ट हो जाये मर किसी क्षेत्र 
की अधिकाश जनता के पास अनाज की_ व्यवस्था न हो तो हम उसे स्थिति को अकाल की सज्ञा 
देते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय कृषि मानमून का जुआ है और बहुघा यहाँ फसलें नप्ट होती 
रहती हैँ। पर अकाल का कारण केवल प्राकृतिक प्रकोप ही नहीं है। अकाल का प्रारम्भ अन्य 
किन्ही कारणों से भी होता है । 


अकाल को परिभाषा 


अकाल की परिमापा एन्साइक्चोपेडिया ऑफ सोशल साइ सेज मे इस प्रकार दी गई है : 
अकाल भूल की वह अन्तिम स्थिति है जिसमे किसी क्षेत्र की जनसख्या साधारण खाद्य की पूर्ति को 
प्राप्त करने में असमयं हो जाती है ।! अक्नल आयोग तथा इसी प्रकार की अन्य सस्थाओ ने १९वीं 
शताब्दी भे अकाल का आद्ाय ऐसी ही स्थिति से लिया था जेबकि किसी क्षेत्र की अधिकाश या 
यहुत बड़ी जनसल्या भोजन प्राप्त करने मे असमर्थ होती है। वैसे विश्व के अल्प-विकसित या 
अत्यन्त निध॑न देशो मे करोड़ों व्यक्ति भुखमरी व अभाव के शिकार होते हैं लेकिन अकाल इस प्रकार 


के अभाव व भुखमरी को अन्तिम स्थिति होती है, जव॒कि असामान्य रूप से लोग अभाव तथा भुखमरी 
के कारण भरने लगते हैं । 


लेकिन आधुतिक युग में अकाल को परिभाषा हो बदल गई है। डा० मामोरिया के कथना- 
नुसार वस्तुओं की मेंहगाई तथा सामान्य बेरोजगारी ही अकाल के लक्षण है। उसके कथनानुसार 
भारत जैसे देश में आज घन का अकाल (अभाव) है, न कि जताज का ।£ डा० भाव्या ने भी इसो 
तथ्य वी पुष्टि को है । उनके मत्त मे औद्योगिक व यातायात के साधनों के विकास ने अकाल के अर्थ 
एवं प्रकृति मे आवारभूत परिवर्तत ला दिया है। आज भोजन यदि देश में उपलब्ध नहीं है तो 
विदेशों से मेंगाया जा सकता है। वाजार में मोजन उपलब्ध होता तो है, परन्तु इसका मुल्य इतना 
अधिक है कि तिर्धन व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकते ॥ 


डा० भाटिया के मत मे सत्रहवी व्‌ अठारहवीं धताब्दों तक जितने भी अकाल पडते थे 
वे उस क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित करते थे लेक्निन यातायात के साधनों का विकास होने के साथ- 
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है. 


( रर४ ) 


साथ धीरे-घोरे अकाल एफ प्राकृतिक प्रकोप के प्रतिफल की अपेक्षा एक निर्धनता एवं अभाव ग्रस्तता 
की सामाजिक समस्या के रूप में परिणत होता गया 
अकाल के कारण 

अकाल के कारणो को दो श्रे णियो मे विभक्त किया जा सकता है . 

१. प्राकृतिक कारण २ आधथिक व राजनैतिक कारण । 

१ प्राकृतिक कारण--प्राकृतिक कारणों में उन कारणों को सम्मिलित किया जाता है 
जिनके कारण खाद्यान्न की पूर्ति माँग को तुलना में असामात्य रूप से कम हो जातो है।_ इनमें वर्षा 
की अनिश्चितता, आकस्मिक रूप से टिट्टियों या वीटाणुओ के आत्रमण, नदियों मे बाढ़ें, वनो का 
विनाश आदि को सम्मिलित किया जा सकता है । 

भारत में अकाल अधिक होने के प्रग्यक्ष कारणो में मानसून की अनिश्चितता ही सर्वाधिक 
विचारणोय है। प्रथम अकाल आयोग (१८८०) ने भारत मे अकालो के लिए प्रमुख्त रूप से बिना 
मौसम की वर्षा अथवा सूख को उत्तरदायी माना है। भारतीय कृषि के लिए सत्य ही कहा जाता है 
कि यह मानसून का एक जुबा है । थ्रोमती वीरा एन्स्टे के कथनानुसार भारतीय कृपक जनता आज 
भी अनेक बार ठेकारी या अकाल की झिकार हो जाती है । उनके मत मे वैसे ही वर्ष मे सभी समय 
कृषि पर निभेर लोगो को काम नहीं रहता लेकिन सूखे या अनावश्यक वर्षा से फसल खराब हो जाने 
पर उनका रहा-सहा आश्रय भो छुट जाता है ॥7 

भारत मे गर्मी व सर्दी दोनो की मानसूती हृवाएं अनिश्चित रूप से चलती है। सामान्य 
स्थिति भे भी पश्चिमी घाट, बंगाल, आसाम व विहार के कुछ इनाको में बहुत अधिक वर्षा होती 
है, जबकि राजस्थात, पंजाब, गुजरात के कुछ इलाकों मे इसका औसत बहुत कम है। इन क्षेत्रो 
मे, जहां ३० इंच वापिक से वर्षा कम होती है वहाँ सूखे की आशंका अधिक वनी रहती है। 
जिन क्षेत्रों मे ३२० इंच से ६० इच तक होती है वहाँ वर्षा साधारणतया अनिश्चित नही होती पर 
जब वर्षा नही होती तो स्थिति अत्यन्त विकट हो जाती है क्योकि इन क्षेत्रो की जनसंख्या घती है, 
कृृषि-जोत वहुत छोटी है और कृषि जतता में विम्न बर्ग बहुत निधन है ।2 भारत के अकालों का 
इतिहास इन्ही दोनों प्रकार के क्षेत्रों से सम्बद्ध रहा है । विहार, उडीसा, पश्चिमी बंगाल उत्तरी- 
पश्चिमी प्रात, अवघ, राजपृताना, वरार, उत्तर सरकार (मद्रास), खानदिश (महाराष्ट्र-वम्बई), 
हैदराबाद, मैसूर व कर्नाटक भारत के १९३ी सदो के अकालो के इतिहास मे अ्नणी रहे है। 

डा० भाटिया ने वर्षा के सूचनाक देते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किस 
प्रकार १८६१ व १९०९ के बीच देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के औसत में परिवर्तन हुए थे । उनके 
उस विवरण का स्वरूप नीचे प्रस्तुत है ।* 

(औसत १८६१ से १८६५--१००) 
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( २१६ ) 


पिछले पृष्ठ की तालिका वर्षा के उतार-चढाव को स्पष्ट करती है। यहाँ यद्द उल्लेख 
कर देना उचित होगा कि १८७७, १८९९ व १९०६ अकालो के इतिहास मे सर्वाबिक महत्त्वपुण 
वर्ष रहे है, जबकि देश के विभिन्न भागो में एक साथ भयकर अकाल पडे गौर करोडो व्यक्ति 
प्रभावित हुए। वर्षा की अनिश्चितता के कारण सूखा या ओला बृष्दि आदि घटित होते हैं और 
इससे अकाल की वस्तुत स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 


अकालो की स्थिति सूखे या अतिवृष्टि के कारण तो होती ही है, टिट्टियो या कीडो के 
आक्रमण से भी उत्पत्त हो सकती है लेकिन यातायात के साधनों का अमाव भी अकाल का एक 
प्रमुख कारण हो जाता है। उदाहरण के लिए १-३३ में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त मे अकाल के समय 
आगरा जिले मे गेहूँ का मूल्य १ रु० का १३३ सेर था, पर उन्ही दिनो खानदेश में गेहूँ का भूल्य 
६१ सेर प्रति रुपये था | यह अन्तर यातायात के साधनों के अभाव के ही कारण उत्पन्न हो सका 
था ।* सडको, रेलो, वायु-मार्गो अथवा जल-्यातायात का अत्यन्त सीमित विकास होने के कारण 
अभाव-प्रस्त क्षेत्रो मे सामय्िक सहायता नही पहुँचाई जा सकती और अकाल की स्थिति अत्यन्त 
विकट हो जाती है । 


आधिक एवं राजनेतिक कारण 


(१) नि्धनता--अकालो का खबसे बडा आर्थिक कारण है दरिद्रता अथवा साधन-हीनता । 
श्री रमेश दत्त १८वीं शताब्दी के अकालो का विवरण देते हुए एक स्थान पर जहां प्रत्यक्ष हप से 
अनाबृष्टि को इतके लिए उत्तरदायी मानते है, अकालो की व्यापकता तथा अधिक मृत्यु सस्या के 
लिए लोगो मे व्याप्त निर्धदता को भी समान रूप से जिम्मेदार बताते है । उनका कथन है कि यदि 
लोग सम्पन्न होते तो समीप के अन्य प्रान्तो से खाद्यान्न प्राप्त करके अपनी प्राण-रक्षा कर सकते थे, 
पर नितान्त साधनहीन होने के कारण समीपवर्ती बाजारों से भी कुछ नही छे पाते और फलस्वरूप 
जब भी फसल नष्ट होती है, लाखो या हजारों को सख्या में मर जाते हैं ।! ऊपर डा० भाश्या 
तथा श्रीमती एल्स्टे के विचार भी बता घुके है जिसके अनुसार भारत मे क्रकाल अ्न का नहीं धन 
का है। जहाँ एक भोर भारतीय कृपि यहाँ के लोगो की जीविका का आधार है दूसरी ओर उनकी 
निर्धंनता तथा यदाकदा उतर पर पइने वाले जोखिम का बोझ उतकी स्थिति को दयतीय बना देता 
है। हमारी यह मान्यता है कि मारत की सभी आर्थिक समस्याओं जिनमे अकाल भी एक है, 
की गम्भीरता का सारा कारण यहाँ के कृपकों की गरीबी है॥ १८८० के अकाल आयोग ने 
भी इसी तथ्य पर प्रकाश डाला था। १९०१ के द्वितोय अकान आयोग ने कृपकों को निधन के 
साथन्साथ अदूरदर्शी भी बताया । द्वितीय आयोग के भतानुसार भारत में कभी फसल अच्छी और 
श अरब 48 है और यह क्रम 28 रहता है। लेकिन फसल जच्छी होने पर कृपक बचाकर 
नही रख पाते आर फलस्वरूप अकाल के संमय आत्मरक्षा कोई सावन नही के ण्‌ 
उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है| है को लाइन नदी होते जे शा 


(२) सहायक रोजगार का अमाव--श्रीमती वोरा एन्स्टे इस निधनता का कारण 
बढ़ाते हुएं यह स्पष्ट करती है कि कृपको के लिए सहायक अथवा पूरक रोजगार की व्यवस्था मही 
होने के कारण फसल नष्ट हो जाने पर वे अन्य प्रान्त अथवा देश से खाद्यान्न मंगाकर इनकी मॉग 
पूरी करने में असम रहते हैं । वे देश की समूची जनता के लिए आय-प्राप्ति के वेकल्पिक साधनो 
का विकास करना चाहती हैं और उनके मत में ऐसे साधनों का अभाव ही अकाल को अधिक 
व्यापक बनाता है ॥ स्ि 





। एक कहावत है : आर्द्धा चरसे, पुनरबास, दीन अन्न काऊ न खा! 
जूत से ३ जुनाई) में वर्षा हो पर पुनरवास (४ से १८ बह आग 0 3 
को भोजत नही मिल सकेगा । कि गरीबों 
2, 0 8 |(श्राणा3, ॥ण0, ए 4 
. एब्गार्की 90॥ . #एणा०्जाएं प्राण णीएा08, एण ॥ फ़ 37 
4... ॒छा० कैफ, कू गाए 360 
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(३) परद्ध-अठारहवी दताब्दी मे मारत की राजनोतिक स्थिति अत्यन्त विषम भी । 
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ देश के विभिन्न भायो में सत्ता को हथियाने के लिए जो संघ हुआ 
उसके परिणामस्वरूप विनाश की भूमिका तैयार हो गई तथा कृपकों की स्थिति ज्योचनीय होती 
गई । नादिरशाह अहमदब्बाह शब्दालो के उत्तरी भारत पर आक्रमणो तथा मराठे द्वारा उत्तरी व 
मध्य भारत के क्षेत्रों मे की गई लड़ाइयों के फलस्वरूप भारत के आधे से अधिक कृपक्ो की स्थित्ति 
अत्यन्त शोचनीय हो यई थी। जिन क्षत्रों में परम्परागत शासक थे वहाँ राज्याधीशों की उदासीनता 
तथा कम्पनी के अन्तगंत जो प्रान्त थे वहाँ कम्पनी के कर्मचारियों को ऋर व दमनपुर्रा मालगुजारी 
की ब्ुलो ने कृपकों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई अवसर नहीं दिया। फलस्वरूप सिंचाई, 
बीज, खाद, पशु-पम्पत्ति और सम्पूर्ण कृंपि-व्यवस्था को भाग्य पर छोड दिया गया और भकालों 
के लिए मार्ग खोल दिया गया। उन्नीसवी झताददी के पुर्वाध में जितने अकाल पड़े उनके लिए 
कम्पनी के कमंचारियों की ऋरता तथा युद्धों को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है !? 


(४) ऋणपग्रस्तता व कृषि का पिछड़ापन --अकालो के लिए परोक्ष कारणों में ऋणग्रस्तता 
तथा कृषि का पिछडापन भी उत्तरदायी है। ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप भूमि का वास्तविक स्वामित्व 
शने:-शर्न: साहकारो के पास केन्द्रित होता गया और कृपक का अधिक श्रम करने अथवा किसो 
प्रकार के स्थायी सुधार करने का उत्साह समाप्त होता गया । यद्यपि कृषक अब भी जमीन जोतता 
था, परन्तु उपज का मालिक वह स्वयं नही था, साहुकार का भी इसमें से एक बडा भाग होता 
था ) डा० देसाई के मत मे भारतीय कृपको के उत्साह को क्षीण करने के लिए उनकी ऋणग्रस्तता 
मुख्य रूप से उत्तरदायी थी ओर इसी के फलस्वरूप १९वीं श्ताब्दो में काफो समय तक कृषि पद्धति 
४४ सुधार नहीं किए जा सके तथा अकालो के प्रकोप को रोकने मे कृषक सक्षम नही 
ही सके ।? 

(५) राजवैतिक कारण--स्वतन्त्रता के बाद राजनंतिक कारणों से भी अकान होते रहे 
हैं। बहुधा यह अनुभव किया गया है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से अधिक खाद्यान्न प्राप्त 
करने के लिए कुछ क्षत्रो मे अकाल घापित कर देती है । चू'कि अकालग्रस्त क्षेत्रों की जबता से 
मालगुजारी की वसूली नहीं होती, कभी-कभी मतदाताओ को संतुष्ट करने के लिए भी अकाल 
घोषित किए जाते है। राजनैतिक कारणों से उत्पन्न अकाल का एक उदाहरण मध्य प्रदेश का है । 
एक दल की सरकार १८ जिलो के काइ्तकारो की स्थिति दयतीय होते हुए भी उन्हे अकालग्रस्त 
क्षेत्र धोषित नहीं करना चाहती थी, परन्तु अगस्त, १९६७ में एक अन्य दल के धत्तारूढ होते ही 
इन क्षेत्रों को अकालप्रस्त घोषित कर दिया गया 


अकालों की प्रकृति 


भारत मे अकालो के प्रकोप बहुत प्राचीन काल से होते रहे हैं। यथपि अकालों के 
विपय से १८वो शत्ताब्दी के पूर्व तक का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं होता, फिर भी जितनी 
विपय-धामग्री मिलती है उससे यह शत होता, कै. दि १४६ी, शत्पातब्दी शग ऋम-खेल्से, झूम, ५० ब्ं 
में एक वार बडा अकाल पइना एक सामान्य वात थी । ऋग्वेद की ऋचाओं में अकालो से रक्षा करने 
के लिए प्राय ता की गई तथा कही-कही इन्द्र भगवान से जनता को अकाल से मुक्त रखने के लिए स्तुति 
की गई है। सूखा पडने पर हवन तथा यज्ञ करने की प्रथा प्राचीन समय से लेकर अब तक चली 
आ रहो है। चाणवय के “अथंशास्त्र' मे भी अकालो से जनता की रक्षा करने के लिए किए जाने 
वाले प्रग्मास्रों का उल्लेख है| 


डिग्दाई ने लिखा है कि ११दी शताब्दी से १७वी शताब्दी तक देश मे १४ बड़े बकाल 
पड़े थे |? लेकिन अकाली का प्रकोप उन्नीसवी शताब्दी मे अधिक हुआ । यद्यपि १८९६-९७ में लगभग 
३१ करोड ८० या ९० लाख टन खाद्यान्न की कमी थी, तथापि इस समय बाजार में अनाज मिल 
सकता था वस्तुत: उन्नीसवी झताद्दी के उत्तरार्घ से अकालो की प्रकृति पूर्णतया वददल गई थी । 
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इसके पूर्व अकालो का प्रारम्भ इसलिए होता था कि खाद्यान्न को पूर्ति माँग को अपेक्षा कम होती 
थी, लेकिन अब अकालों का प्रकोप क्य-शक्षित के अभाव के कारण होने लगा । प्राकृतिक प्रकोष को 
तुलना में भ्रव मूल्यों को वृद्धि अधिक तोब थी ॥ 


डा» भाविया ने एक और तथ्य की पुष्टि की है। उतके कथनानुसार एक झोर 
उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराध मे अकाल पड रहे थे जबक्ति दूसरी ओर देश्न से लाखो टन अवाज 
का निर्यात करके व्यापारी लोग लाभ कमा रहे थे । इसका अथ हुआ कि गत शताब्दी के उत्तराध 
से प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय तथां सस्थागत तत्वों का प्रभाव बढ रहा था । १८६१ में 
च्लेअर्ड स्मिय ने यह बताया कि इस निर्यात की प्रवृत्ति के कारण जो भ्रिव उपजाक क्षेत्र थे वहा 
भी अनाज के मूल्य बढ़ रहें थे और फलस्वरूप निधन व्यक्तियों की स्थिति अत्यन्त विकट हो 
रही थी ॥7 


झकालो का इतिहास--एक समीक्षा 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि भुतकाल मे भी अकाल भारतीय अथव्यवस्था के छिए 
सामान्य प्राकृतिक प्रकोपो के रूप मे थे । हिन्दू मुगल व ब्रिटिश शासन काल मे निरन्तर अकालो 
की स्थिति उत्पन्न होती रही। इसका सबसे बडा कारण यही था कि वुछ समय पूर्व 
तक भी अधिकाश कृपक कृषि को मानसून की दया पर छोड देते थे । वस्तुत यह सिंचाई के 
साधनों का ही अभाव जिसके कारण भ्रकाल इतने सामान्य तथा व्यापक हुआ करते थे । 


लेकिन हिन्दू कार में अकाल की स्थिति उत्पन्न होते ही अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता 
हेतु प्रयास किए जाते थे । कौटिल्य ने अकालग्रस्त लोगो के व्रिए किए गए सहायता कार्यो को पाच 
भागो में बाँठा है * 


__(अ) लगान से छूट, (आ) राज्यो की ओर से अताज व द्रव्य का वितरण (इ) भीला व 
दालाबो का निर्माण (ई) अन्य स्थानों से अबाज का आयात एवं (उ) प्रवास | कौटिल्य के भता- 
हुस्तार अकाल में सहायता राजा के कत्त व्य का एक आवश्यक ब्रग था। 


भारत के बडे व भयकर अकालों भे ६४० ई० का अकान देद्वव्यापी भीषण 

दसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे (९१७ १८) पजाव मे सूखा पडा जवकि अनावृष्टि तो हुई ही मलम 
का पानी समाप्त हो गया और जैसा कि कल्हान की राजतरगिनी बामक पुस्तक मे देखने को 
मिलता है सम्पूर्ण अदेश मे लाखो व्यक्ति भूख से मर गए और और पूरा क्ष त्र मातो एक कब्रिस्तान 
बन गया हो। इसी भ्रकार १०२२ व १०३३ मे अकालो के कारण लाखों व्यक्तियों को मृत्यु हुई । 
१९१४८ से ११५८ के बीच अनेक अकाल प्रड़े ) मुहम्मद तुग़लक के शासन काल मे भी १३४३ में 
एक भीषण जकाल पडा लेकिन तुगतक ने कुएँ खुदवाकर तथा क्ृपक्ो मे द्रव्य का वितरण करके 
सामयिक सहायता पहुँचाई | इसी प्रकार अकबर जहामीर व शाहजहाँ के शासन काल मे देशव्यापी 
अकाल पड़े जो अत्यन्त भीषण थे। शाहजहा ने गरीबों मे काफी धन का वितरण किया। 
औरमजेव के शासनकाल में तो एक वार ऐसी स्थिति हो शई थी कि इन्सान की कोई कीमत नही 
थी गो को रोटी के एक टुकड़ के लिए बचा जाता था, पर कोई करता नही मिलता था। 
सर जान द् गा 4:59 पुत्र के स्नेह से अधिक महत्व उसके मास को दिया ग्रया। 
ता कार्यों पर बहुत किया काल- 
बन कोन विएआ ह हुत द्रव्य व्यय किया तथा अकालग्रस्त छोगो के लिए 
ईरट इण्डिया कम्पनी एव अकाल 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में १७वी शताब्दी से हो कार्य व 
कार्य करना प्रारम्भ कर 

था। १६३० में गुजरात मे एक भयकर अकाल पडा जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र की एक-तिहाई 

जन॑मृध्या नष्ट हो गई और कस्बे तथा शहर उजड़ गए । 
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१७७० में इससे श्ली अधिक भीषण एवं देझ्व्यापी बकाल का प्रकोप हुआ। सर विलियम 
हँटर ने इसका विवरण देते हुए बताया है कि अभाव से पीडित कृषक अपने पशु, हल व ऋषि के 
अन्य साथनों को तो भोजन के बदले बेच ही रहे थे, वे अपने बच्चो तक को एक समय के भोजन के 
लिए दे सकते थे । उन्होने आगे बताया कि बड़े शहरों की सड़कों पर निर्जीव शरोरों के ढेर लगे 
हुए थे और सियार तथा कुत्त भो उन्हें हटाने में असमयं थे। अनुमानत. इस अकाल के फलस्वरूप 
एक करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । 

उत्तरी भारत मे १७८४ तथा मद्रास व हैदराबाद में १७८१ व १७९२ में भीषण 
अकालो का प्रकोप हुआ। १८०२ व १८०३ मे मद्रास, बम्बई, उत्तरी-पश्षिनमी प्रान्तों तथा अवध 
में अकाल पड़े । लेकिन उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध भे सबसे भयंकर अक्राव १८३३ का गु द्वर का 
अकात था। यह अकाल मराठा साम्राज्य के दक्षिणी भागो, मैसूर, हेदरावाद तथा मद्रास के उत्तरी 
इलाकों में व्याप्त था । काफी समय तक इस अकाल की गम्भीरता तथा परिणामों की ओर से ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी (जिसने अब तक देश के बहुत बडे भाग पर शासन स्थापित कर लिया था) ने कोई 
ध्यान नही दिया कैप्टन वाल्टर केपबैल ने, जो एक प्रत्यक्षदर्शो थे, इस जकाल के विषय मे कहा 
था--कुत्त मनुष्यों की हड्डियाँ चबाते फिर रहे थे और मनुष्य स्वय को भूल घुका था ।....मरे 
हुए घोड़ो व कुत्तों की ओर ये ल्ुधा से पीडित अभागे भूखी निगाहो से देखते थे। एक बार एक 
गधा घायल होकर गिर पडा तो ये भूखे लोग भेडियो की भाँति उस पर हुट पड़े तथा उसकी बोटी- 
बोदी अलग कर डाली ।!! 

इससे भी अधिक भयकर अकाल १८३७ मे उत्तरी भारत मे पडा जिसमें लगभग ८० लाख 
व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा उपरोक्त स्थिति से भी अधिक दयनीय स्थिति लोगो की हो गई थी । 
श्री रमेशदत्त ने अपनी एक और पुस्तक मे जॉन लॉरेंस नामक अधिकारी का निम्त वक्‍तव्य 
प्रश्तुत किया हैं: “मैंने जोवन में कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे जैसे कि होडल व पलवल 
परगनो मे देखे हैं ।” कानपुर मे विज्ेप सैविक टुकडियाँ छाशों को हटाने के लिए जाती थी। हजारो 
लाशें गाँवों और कस्बो मे उपेक्षित रूप से तब तक पडी रहती थी जब तक कि जंगली जानवर 
आकर उन्हे नही खा जाते थे ।7 
ब्रिटिश शासल-काल एवं अकाल : 


१८५८ में भारतीय उपनिवेश का शासन-मार ब्रिटिश सरकार ने सँमाल लिया। 
इसके दो वर्ष वाद ही यात्री १८६० से इतसा भीषण एवं व्यापक अकाल पड़ा जितना 
शताब्दी में पहले नहीं पडा था। वाडिया तथा मर्चेण्ट द्वारा प्रस्तुत एक तालिका के अनुसार 
१९ वी शताब्दी के पूर्वा्ध मे लगभग ७ वडे अकाल पडे हैं और लगभग १ करोड ४० लाख 
व्यक्तियी की मृत्यु हुई थी। लेकिन १८५१ से १८७५ के वीच की अवधि में ६ बडे अकाल पढ़े 
जिनके प्रभाव पिछले पचास वर्षो में पडने वाले अकालो से कही अधिक व्यापक एवं घातक थे ।? 


१८६०-६१ के अकाले। ने दिल्ली व आगरा के बोंच का लगभग २५,००० वर्गमील 
क्षेत्र तथा १ करोड ३० लाख व्'यक्तियों को प्रभावित किया । लेकिन राज्य की सजग नीति के 
फलस्वरूप १८३७ की अपेक्षा इस बार भृत्यु-सख्या कमर रही । वस्तुत पहली बार अब यह अनु- 
भव किया गया कि अकाल का कारण भोजन को कमा नहीं थी, बल्कि लोगों को वित्तीय कठिनाइयाँ 
थों जिनके कारण भोजन उपलब्ध नहीं होता ।* 


१८६०-६१ के अकाल ने उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तो (विशेष रूप से रोहिल खंड, दोआब 
व ट्रास जमुना) के १ करोड २३ लाख एकड कृपि-क्षेत्र में से लगभग ४४ लाख ६० हजार क्षेत्र 
को पूरो तरह धरवाद कर दिया । इसके अतिरिक्त राजपूवाना की कुछ रियास्तों अलबर आदि 
पर भी अकाल का प्रभाव था | अनावृष्टि के कारण जब उत्पादन बहुत कम रह गया तो मृल्यो 
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मे वृद्धि होने लगी । उदाहरण के लिए सहाखपुर भे जहाँ मई, १८६० में गेहूँ का मूल्य ६ रु० ८ 
आना प्रति मत था, फरवरी, १८६१ मे यह वढकर ४ रु० प्रति मन हो गया। यचपि इलाहाबाद, 
बनारस, अवध, पजाव के बारी दोआव, जावधर तथा चबल के दक्षिण क्षेत्र मे पर्याप्त अनाज का 
उत्पादन हुआ था तथापि यातायात के साधनों के अभाव मे पर्याप्त मात्रा में अनाज की पूर्ति अभाव- 
ग्रस्त क्षेत्रो मे नही की जा सको ! 


लेकिन १८६० ६१ के अकाज पूवपिक्षा कम घातक रहे | इसके कारण ये थे: () 
इस समय प्रवास अधिक हुआ और अकाल भ्रस्त क्षेत्रों से ५ लाख व्यक्ति दूसरे प्रान्तों मे चले गए। 
(7) सैनिक छावनियों व सिंचाई कार्यो मे लोगो को काफी रोजगार मिला। (४7) जिन इपको वे 
पास भूमि थी उन्होंने साहुकारों से र्पया उघार लेकर जान बचाई। (7५) पहले की अपेक्षा 
पिचाई के साधनो का अधिक विकास हो गया था और (५) राज्य ने कुछ सीमा तक सहायता- 
कार्यों में वृद्धि की थी ।! 


१८६० ६१ भें सरकार द्वारा जो सहायता दीं भई उसका औमत ७ आना प्रति व्यक्ति 
था | १८६२ मे अनावृष्टि के कारण बम्बई प्रात के शोतापुर, अहमदतगर, सतारा, खान देश व 
पून्रा जिलो मे अकाल कौ स्थिति उत्पन्न हुई । इसके कुछ समय उपरात ही १८६५-६६ मे बगाल, 
बिहार और उड़ीसा में अकाल पडा । उडीसा में लगभग १२ ००० वगमोल क्षेत्र मे बहुत विकट 
स्थिति उत्पन्न हो गई थी और अनाज की अनेक दूकानें थृटी गई थी। अनावृष्टि के बाद कुछ 
इलाकों में वाढ आ गई | उडीसा में १८६५-६६ के इस अकाल के फलस्वरूप १३ लाख व्यक्तियों की 
मृत्यु हुई। कई गांव पूरी तरह उजड़ गए जबकि अनेक गाँवों में जतसख्या का केवल १०% हो 
भाग बच पाया । उड़ीसा, बंगाल और बिहार में मिलाकर भनुमानत ४ करोड़ ७५ लाख व्यक्ति 
अकाल से प्रभावित हुए । 


१८६८-७० के बीच राजपूताना, उत्तरी-पश्चिमी प्राल्तो, मध्य प्राप्त एव अम्बई मे 
अकाल पडे। १८६९ में राजपूताना मे सूखा पडने से अनेक पशुओ व मनुष्यों को मृ हू लेकिन 
१८६९ में अतिवृष्टि के कारण रबी की फसल बरवाद हो गई । इन अकालो ने राजपूतान के है से 
जतमस्या को प्रभावित किया तथा जाँच कमिश्नर कनल ब्नूक के मठानुसार बीकानेर व मारवाड 

| आबादी तृथा अजमेर जिले के २४% व्यक्ति भुखमरी से मर गए। उत्तरो पश्चिमी प्रान्त मे 
रबी की फसल में लगभग ४ करोड मद अनाज की क्षति हुई ।2 


इसके बाद अवध, उत्तरी पश्चिमी प्रान्त बगाल व बिहार में छोटे मोटे अकाल पड़े, 
लेकिन १८७६ व १८७८ के बीच जो अकाल पड़े वे भारतीय अकालो के इतिहास में विशेष महत्व 
रखते हैं। १८७६ मे इनके अन्तगत दक्षिण भारत के अधिकाश क्षेत्र प्रभावित हुए। अनुमानतः 
इस अकात्त ने २ लाख ५६ हजार वग्गमीद क्षत्र से तीन करोड ६४ लाख व्यवितयों को प्रभावित 
किया । १८७७ मे उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तो की भी स्थिति दयनीय हो गई। १८७३ वे १८७८ के 
दीच पडे अकाली मे मद्रास की स्थिति सब्रसे अधिक शोचनीय थी । मैसूर की स्थिति इतनी विकट 
हो गई थी कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से ८ लाख स्टलिंग पौंड का ऋण लेना पडा | 


मद्रास में इस अवधि (१८७७-७८) में ८३ ००० वर्गमील से लगभग १ करोड़ ९४ लाख 
व्यक्ति अवान से पीडित हुए । मैंमूर मे अकाल-पीडितो की सख्या १९ लाख थो । 


१८७८ में मद्रास मैसूर व हैदराबाद सथा अन्य दक्षिणी राज्यों के अतिरिक्त उत्तरी 
पादचमी प्रान्तों व पजाव में औसत वर्षा से एक तिहाई वर्षा ही हो सद्दी । इसमे भुखमरी से नवम्बर 
१८७७ से १८७८ के दिसम्बर माह तक १२१ लाख व्यक्तियों बी मृत्यु हुई ।* 
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१८७६ व १८७८ के मध्य हुए अकालो के पश्चात्‌ वम्बई प्रान्त के दक्षिणी जिलो 
में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई | फलस्वरूप १८८० में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति 
अकाल के कारणों व प्रभावों का अध्ययन करने एवं अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए की गई। 
१८८४ व १८८४ में पजाव, मद्रास व बंगाल मे फिर अकाल पड़े और इसके पश्चात्‌ काफी समय 
तक कोई बड़ा अकाल नही हुआ । 


लेकिन १८९६ से १९०८ के बीच लगातार एक के बाद दूसरा अकाल पडता रहा। 
१८९६-९७ का अकाल अब तक हुए अरालों को अपेक्षा सबसे अधिक व्यापक एवं घातक था। इत 
अकालो ने देश के विभिन्न भागों--विशेष रूप से बम्बई, मद्रास तथा मध्य प्रात के लगभग २२५ 
लाख वर्गमील क्षेत्र मे ६ करोड़ २० लाख व्यक्तियों की प्रभावित किया ॥ रमेश के मतानुसार 
१८९६-९७ के अकालो के समय मुत्यु-दर में बाशातीत वृद्धि हुई जवकि मध्य प्रांत में यह दुगनी हो 
गई थी। उनका कथन है कि कुल मिलाकर इनमे १० लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वे आगे तिखते 
है कि कृषि भूमि का बहुत वद्मा क्षेत्र वीराव हो गया और गाँव उजड गए ।* 


डिग्राई का अनुमान है, कि सामान्य सुत्यु-संख्या को अपेक्षा १८९६ वें १८९७ मे ४५ 
लाख अधिक व्यक्तियो की मृत्यु हुई। १८९८ मे मृत्यु संख्या सामान्य औसत की अपेक्षा ६१५० 
लाख अधिक थी ।3 


१८९९-१९०० का अकाल १८९६-९७ के अकालो के बिल्कुल बाद इतने अकस्मातृ रूप 
से पड़ा कि सरकार व जनता स्तब्घ रह गए। १८९९ में भारत के पश्चिमी, दक्षिणी व मध्य के 
प्रार्तों मे सूखा पडा । वयोबृद्ध लोग आज भी 'छप्पन के अकाल' के नाम से सिहर उठते है, जिसने 
बम्बई, हैदराव।द, राजपूताना, वरार, मध्य प्रान्त व दक्षिणी पंजाब मे अभाव की स्थिति उत्पन्न कर 
दी। गुजरात मे, जहाँ १८२५ के बाद अकाल नही पड़ा था, ७ इन्च के लगभग वर्षा हुई (औसत 
सामान्य वर्षा ३३ इंच) । 


यह अकाल ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग १९ लाख वर्यमील क्षेत्र में व्याप्त या तथा 
इसने लगभग ब्विटिश साम्राज्य २ करोड़ ८० लाख व्यक्षितयों को प्रभावित किया । इसके अतिरिक्त 
देशी स्यासतो का बहुत्त बड़ा क्षेत्र तथा जनसंख्या अकालों से प्रभावित थी। इस अकाल ने इस 
पुरानी मान्यता को गलत सिद्ध कर दिया कि बड़ अकाल ५० साल में एक बार पड़ते हैं, पर्योकि 
१४६६-६७ घ १८६९-१६०० के अकालों के बीच केवल तोन वर्ष का अन्तर था ऐ 


इस अकाल ने देश के विभिस्न भागो मे कुल ४ लाख ७५ हजार वर्गमील क्षेत्र भे लग- 
भग ७ कराड व्यक्तियो को प्रभावित किया | उनका मत है कि कृषि उत्पादन में जो कमी अकाल 
के कारण हुई उस्तका मूल्य ६ करोड स्टलिंग पौण्ड था। १९०० से लेकर १९०३ तक भी देश के 
विभिन्‍न भागो में अकाल की स्थिति चती रही । इससे अभावश्रस्त क्षेत्रों की स्थिति और अधिक 
शोचनीय होती गई 


वाष्टिया और मर्चेण्ट द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार १९०१ के अकाल ने लगभग 
५ करोड़ व्यक्तियों को प्रभावित किया जिनमें मुखसरी से लगभग ४० लाख व्यक्तियों की मृत्यु 
हुई । मध्य प्रातों की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि मीलो तक कृषि क्षेत्र वेकार हो गया 
और गाँदो अथवा चावल व गेहूं के खेतो के स्थान पर जगल दिखाई देने लगे। इसके बाद १९०६ 
वे १९०८ के बीच छोटे-मोदे अकाल पड़े । 


लेकिन इतिहास में इन सव अकालो की अपेक्षा सर्वाधिक वीभत्स दृश्य प्रस्तुत किया । 
१९१८-१९ के अकाल ने जिसके फलस्वरूप १ करोड व्यक्तियी की भुखभरी से मृत्यु हुई। इस 
अकाल ने लगभग १५ करोड़ व्यक्तियों की प्रभावित किया 
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( रहेर ) 


१८८३ के भूमि-सुधार अधिनियम का उद्दे श्य अकालों के समय सहायता-कार्य प्रारम्भ 
करने तथा कृपक को साधारण समय मे भूमि पर स्थायी सुधार करने (सिंचाई, बाढ आदि के लिए) 
के लिए स्पया उधार देने का था। कृषक ऋण अधिनियम (१८८४) का उद्दं श्य॒ आसान शर्तों पर 
सामान्य कृषि कार्यो--(वीज, हल या पशु की खरीद) के लिए ऋण देना था । 


अकाल आयोग ने सरकार से ५,००० मील लम्बे रेल-मार्ग तुरन्त बबवाने का आग्रह 
किया था तथा साथ ही यह भी सुझाव दिया था कि राज्य को कम से कम २०,००० लम्बा 
रेलमार्ग रक्षात्मक उ्दं श्यो (अकालग्रस्त क्षेत्रों मे) को लेकर बताने चाहिए ।£ लेकिन रेल-मार्ग का 
निर्माण काफी समय तक निजी कम्पनियों के नियन्त्रण में रहा। 


अकाल नीति--एक समीक्षा (१६०० तक) 


राज्य की अकाल नीति के अन्त्गंत इन मुख्य उपायो की समीक्षा की जा सकती है 

(7) लगाने में छूट, (४) सिंचाई के साधनों का विकास, (ऋ) काश्तकारों के लिए ऋण व्यवस्था, 
(श) यातायात के साधनों का विकास ताकि अधिक अनाज वाने क्षेत्रों से अकाल सस्त क्षेत्रों को 
अनाण भेजां जा सके, (५) सहायता कार्य जिनसे लोगों को रोजगार दिया जा सके । इनके 
अलावा अकालो के समय धनी व्यक्ति दान करके भी जनता की सहायता करते हैं । परन्तु यहाँ हम 
क्षेबत सरकार की नीति की समीक्षा करेंगे । जैसा कि नीचे के विवरण से स्पष्ट हो सकेगा, १९वीं 
शताब्दी तक सरकार की अकाल नीति बहुत उदार नही थी, परन्तु वीसवी शताब्दी में राज्य ने इस 
इस दिमा भे कापी सहानुभूति व उदारता से काम लिया । इमीलिए हम १९वी श्षतांब्दी की 
अकाल नीति की समीक्षा अलग से करेंगे। 


यथ्चपि राज्य ने १८८० के परचाव्‌ कुछ प्रयास अकालग्रस्त लोगों की सहायतार्थ प्रारम्भ 
किए थे तथापि वे केवल दिखाने भात्र को थे और चूंकि इस व्यय के बदले उन्हे कोई विशिष्ट 
आर्थिक लाभ नही दिखाई देता था, इसलिए भेग्रेज अधिकारी भी इस सम्बन्ध मे उदासीन ही 
प्रतीत होते थे । उदाहरण के लिए १८८१-८२ से लेकर १८९०-९१ तक लगान मे जो छूठ दी गई 
या लगान के भुगतान को जिस रूप में निलम्बित किया गया वह एक मात्र दिखावा प्रतीत होता 
है। बम्बई मे इस अवधि मे लगभग रे करोड ७७ लाख रुपए के भू-राजस्व (वापिक) में से औसतन 
केवल १ लाख १८ हजार रु० की छूट दी गई। मद्रास में ड करोड ८६ लाख २० के भू-राजस्व में 
से केवल ११ लाख की छूट दी गई, जबकि वगाल मे ३ करोड ८० लाख २० में से छूट की राशि 
बेवल ७३ हजार २० थी । आसाम, वरार, अवध व अन्य जिलो म स्थिति इससे भी खराब रही ।8 


सिचाई के साधनों का भी विकास अत्यन्त उपेक्षित रहा। १८८२ ८३ वे १८९५-९६ के 
मध्य सिंचाई पर पूजीगत ध्यय केवल १३ करोड रुपए हुआं। सरकार का ध्यान वस्तुत रेलों के 
निर्माण में अधिक पूजी लगाने का था ओर उपरोक्त अवधि मे रेलो पर सिचाई की अपेक्षा २१४ 
करोड रुपए ज्यादा खच किए गए ।£ 


सिंचाई के सम्दन्ध में सर आर्थरें कॉटन ने १७७२ मे बुछ अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए 
थे, लेकिन सरकार ने उन पर कोई 38] नही दिया। श्री रमेशदत्त के मतानुसार १९वीं 
शाह के मध्य से लेकर १९०२ तक सिंचाई के लिए केवल २ करोड ६० लाख पौंड व्यय किए 
गए ॥' 

राज्य की ऋण सम्बन्धी योजना भी पूथ रुप से सफल नही हो सकी । उदाहरण के लिए 
१८८३ के भूमि सूघार अधिनियम के अन्तगत १८८३ व १८९६ के वीच आसाम म केवल ३७ रू० 
के ऋण दिए गए थे, जबकि अन्य प्रान्तो मे भी यह राशि बहुत कम थी ।$ 
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( रहे३े ) 


मद्रास व वम्वई वो छोड़कर अम्य प्रान्तो में राज्य उदासोन रहा था। इसी प्रकार 
१८८४ के कपक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत भी लालफीताश्ाही, विलम्व एवं अफसरश्ञाही के 
कारण अधिक ऋण नहीं दिये जा सके ॥ 


बीसदों शताब्दी में श्रकाल नीति 


द्वित्तोय अकाल आधोग--१९०१ में सर मेक्डॉनल की अध्यक्षता मे द्वितीय अकाल आयोग 
की नियुक्ति की गई । इसके पूर्व १८६८ मे प्र जेम्स लॉयल अकाल समित्ति ने कुछ सुझाव रखे थे। 
उन सुभावो पर विचार किया जा रहा था कि १८९९ मे देशव्यापी दुश्िक्ष का प्रकाप हो गया। 
सरकार ने सहायता कार्यों में वृद्ध की । १९०० के मध्य से ब्रिटिश भारत मे राष्ट्र द्वारा जारी 
किए सहायता-कार्यो मे ४६ लाख से अधिक व्यक्ति काम कर रहे थे। १८९९-१९०० में अकाव- 
पीडितो में से लगभग ४५% को मुफ्त सहायता भी दी गई । लेकिन फिर भी सहायता के इच्छुको 
की सख्या इतनी अधिक थी कि पिछल्ले सारे औसत से यह अधिक हो गई । 


१८९९-१९०० में लगभग २ करोड़ स्पये की भू-राजस्व मे छूट दी गई और १० करोड 
रुपये सहायता-कार्यो पर व्यय किग्रे गए। इसके अतिरिक्त ९ करोड ७५ लाख रु० के ऋण कृपको 
को दिए गए। द्वितीय ईकाय आयोग बग अनुमान था कि १८९९-१९०० में राज्य के कुल १५ 
करोड रुपग्रे सहायता-कार्यो पर तथा ११ करोड रपये भारत दान सहायता कोष मे से व्यय किए 
गए 0 


लेकिन १९०१ मे श्री डिग्वाई ने ब्रिटिश सरकार की समूची अकाल-नीति की भत्संता 
करते हुए कहा कि यदि पचास वर्ष बाद कोई सरकार की नीति को समीक्षा करे तो वह यही कहेगा 
कि ब्रिटिश सरकार ने भारत तथा यहाँ को जनपंख्या को भीषण दुर्भिक्षों को गत में डाल रखा ।* 


१९०१ के अकाल आयोग ने निम्नाकित सुझाव प्रस्तुत किए : 


()) लोगो में घंय व साहम बढाने के छिए प्रयास किए जाएँ ताकि वे अकाल के समय 
धैयंपृर्वंके इसका सामना करने के लिए तत्पर रहे । 

(7) अकाल के लक्षण प्रगट होते ही उदारतापूर्वंक तकावी ऋण दिए जाएँ । 

(॥) राज्य गैर-सरकारी सहायता 4 दान का प्रोत्साहन दे । 

7९) प्रत्येक जिले मे अकाल-समिति बनाई जाए । 

(५) पशु-सम्पत्ति वी रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। 

(५) चिकित्सा की पूरी सुविधाएँ प्रदान की जाएं । 

(४0 निर्माण-कार्यों को रक्षात्मक तथा उत्पादक--इन दो श्रेणियों में बाँटा जाए। 
उत्पादक कार्य दीघंकालीन हो तथा रक्षात्मक कार्य अल्पकालीन हो, जिनका उद्दं इय अकालो के 
समय तत्कालीन सक्ठ से छुटकारा दिलाना हो | 

(शर्म) उल्तादक कार्यो मे नहरो का निर्माण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होना चाहिए । 


बोसर्थी शताबदो में सौभाग्य से राज्य को नोति भारतीय अयंध्यवस्था के लिए उदार एवं 
सहानुभूतिपूर्ण थी। फतस्वरूप सर्वप्रथम १९०१ में एक सिंचाई आपोग बनाया गया । यही नही 
आगरा, गोरखपुर आदि जिलो तथा बम्बई प्रान्त मे १९०४ व १९०८ के बीच हुए अकानो के 
समय पर्याप्त छूट भू-राजस्व की *ॉय में दी मई। वाघ्तव में यह छूट इस वात की द्योतक थी कि 
राज्य की नीति पृद्रपिक्षा अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो पप।्ई थी । 

द्वितीय आयोग ने भध्यप्रान्त, उत्तरप्रदेश, बयार, अजमेर व पजाब में दिए गए तकावी 
ऋणो की अल्पराशधि को देखकर ग्रम्भोर चिन्ता ध्यक्त की थी। फलस्वरूप बीसवी शवाददी के प्रारम्भ 
में इस दिशा में भी काफी सुधार हुआ । उद्महरण के लिए उत्तर प्रदेश में १९०७-८ के अकाल के 
समय अकाल परीडियो की सहायता पर किए ऊाने वाले व्यय से वहुत अधिद, राशि तकावी के रूप 
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में दी गई | इस वर्ष दिए गए तकावी ऋणों की राशि २ करोड ७४३२ लाख एकड थी। इससे 
इृथको का उत्साह बढा एवं कृपि-उत्पादन में वृद्धि हुई । 


ऊपर जिस मिचाई आयोग का विवरण दिया गया है वह वास्तव में सिचाई के साधनों 
का पर्याप्त मात्रा मे विक्रास करने के उददंश्य से बनाया गया धा। वस्तुत: बीसदी शताब्दी के 
म्रारम्भ से ही जो विस्तार इस दिशा में हुआ दथा १९०२ के बीस वर्षीय योजना के अन्त्गंत्त जो 
हर करोड़ रुपया व्यय किया गया उसका श्रेय सिचाई आयोग को ही दिया जाना चाहिए । 


बीसवी झतावदी में पहली दार १९१८-१९ मे अकाल ने भयकर सर्पघारण किया लेकिन 
राज्य की दूरदर्भितापूर्ण नीति के कारण इस बकाल का प्रभाव व्यापक होने पर भी स्थिति पूर्णत- 
सन्तोपजनक रही। तकावी ऋणो, लगाव की छूट या प्रत्यक्ष उपायों द्वारा अकाल के प्रभावों को 
कम क्र दिया गया है । 


लेकित १९४३ का वगाल का दुशिक्ष अत्यप्रिक् ब्यापक एवं सयकर था। इसलिए 
१६४५ में बुडहैड अकाल आयोग कौ नियुक्ति की गई ।इस अकाल आयोग के अध्यक्ष श्री वुडहैड थे। 
कछेकिन सर मणिलराज वी० नानावती तथा सर अजीजुलहक आदि सदस्य गणो ने एक आलोचना« 
स्मक हृध्टिकोण समक्ष रखक्तर आवश्यक कदम उठाए जाने की माँग की। आयोग ने राज्य से आग्रह 
किया कि अनाज का संग्रह करके उचित मूल्य पर इसके वितरण की व्यवस्था की जाए । उडीसर 
व विहार से पर्याप्त मात्रा में चावल का आयाते क्या गयां। राज्य ने सामयिक सहायता प्रदान 
करने के उद्देश्य से १,१४,००० टन चावल उडीसा से, ५२,००० टन बिहार से, २४,००० दन सिंध 
मे, ३६ ००० टत पजाव से मंगाए गए। इसके अतिरिक्त प्रजाव से ३,७३,००० टन गेहूँ के आटे 
वा] सामान सेंगाया गया 


लेकिन फिर भी राज्य की अकाल नीति में कतिपय दोष थे जिनको दूर करने पर 
सम्भत* अकाल पीडिता की अधिक सहायता की जा सकती थी। इनमे प्रथम राजस्व अधिकारियों 
का अभाव तथा उनकी उदासीनता थी, जबकि हित्तीय कमी थी खाद्यान्न के वितरण के सम्दन्ध 
मे, क्याकि अकालो के समय भी खाद्यान्नों का सम्पूर्ण ध्यापार निजी क्षेत्र भे हो रहता था। 
अनावश्यक विलम्व तथा अफसरशाही भी अकाल नीति की सम्पूर्ण सफलता मे बाघक रहे थे । 


बगाल का अकाल (१६४३) 


बंगाल यद्यपि सामान्य अकालो से प्रताडित रहा था लेक्नि वीसवी शताब्दी में काफी 
समय तक बहें प्रान्त क्सी बडे प्राकृतिक प्रकोप से मुक्त रहा | लेकिंत १९४३ में बगाल को एक 
भीषण दुभिक्ष का सामना करना पडा । इसके दो कारण थे प्रथम, वर्मा का अप्रैल, १९४२ में 
भारत से पृथक्‌ होता, जिसके फनस्वस्प हजारों विस्थापित भारत में आए और वर्मा से प्राप्त होने 
वाले खाद्यादों वी पूति बन्द हो गईं। द्वितीय, १९४० से प्रान्त के विभिन्न भागो मे होने वाली 
अनिश्चित वर्षा । प्रो० महलनवीस ने अकाल जाँच आयोग (१९४३) को बताया कि १९४१ 
मे ३५८ सेर प्रत्ति व्यक्ति के हिसाद से कुल ९ करोड़ ३ लाख टन चावल की आवश्यक्षता थी 
जबकि चावल का उत्पादन अमन की फसल (चावल कौ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फसल) के दष्ट हो 
जाते के कारण केवल ७५ लाख टन ही था। १९४२ व १९४३ की अमन की फसलें भी दुर्भाग्यपूर्ण 
ही रही और इससे स्थिति और अधिक शोचनीय हो गई ।$ 


भारत सरकार के खाद्य मती सर अजीजुतहक ने बताया कि नवम्बर, १९४२ में चावल 
का मूल्य ७४५ ० प्रति मन था लेकिन अभाव के कारण मई, १९४३ में यह मूल्य वढ़कर २९ रू० 
प्रति मत हो गया। चित्त'गोग और प्रान्त के कुछ भागे से अक्तूबर, १९४३ में घान का मृत््य 
<० स्पये प्रति मत तक हो गया था। वगात के इस दुभिक्ष का रोमाचकारी वर्णन करते हुए 
बंगाल चेंवर ऑफ क्ममस्त के अध्यक्ष ने कहा था “ब्रिटिश साध्राज्य का दुसरा बडा नगर (कलकत्ता) 
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इस समय भूखे और अधनंगे मनुष्यों से चस्त है ।'“लाधों को नदियों व नालों में फेंका जाता है 
तथा मुद॒झो-भर अवाज के लिए बच्चों को बेचना एक सामान्य बात है ।” बगाल में इस समय ऐसी 
बीभत्स स्थिति थी कि वेश्याएं लडकियों को १० आने से लेकर २२ रु० तक की दर पर खरीद 
लेती थी और एक समय के भोजन के लिए कोई भी महिला अपना सवंस्व खोने को प्रस्तुत थी [7 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ ग्रकाल व अकाल-बींति 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भी यदाकदा अनावृष्टि या बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, 
उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात के किन्ही-किन्ही भागों भें राज्य सरकारों ने अकाल 
घोषित किए है । पर इन अकालो का प्रभाव दो कारणों से इतना भयंकर नही रहा जितना आजादी 
के पूर्व था । प्रथम, तो यह कि अव सपूर्ण देश केन्द्र तथा राज्यों में पूवपिक्षा सहयोग की भावता 
अधिक है । द्वितीय, यातायात के साधनों के विकास ने अकालों की ध्यापकता एवं प्रभावों को कम 
कर दिया है । बसे राज्य सरकारें भी पुवपिक्षा इस दिशा मे काफी अधिक सक्रिय है। 


बिहार का अकाल १६६६-६७--१६६५ व १६६६ में अनावृष्टि होने में विहार में जो 
हृदय विदारक हृश्य कुछ समय पूर्द था उससे समस्त देश मे हलचल उत्पन्न हो गई थी। विहार 
के पालामऊ एवं हजारीबाग के जिले पूरी तरह्‌ अकाल ग्रस्त थे और अनेक लोगो को पानी की 
बूंद व पेड के पत्त भी नस्रीव नहीं हो रहे थे। इस अकाल का प्रभाव गया, मुगरेर, शाहबाद, 
भागलपुर व पटता जिलों के कुछ भाग पर भी था। 


बिहार के अलाबा मध्यप्रदेश का सरगुजा व उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र भी बुरी तरह 
अकाल से प्रभावित थे । इन सभी क्षेत्रों में सेकडो मवेशियों की पानी के अभाव में मृत्यु हुई। 
परन्तु केरद्रीय व राज्य मरकारों की सक्रिय नीति के कारण मानव-जीवन की क्षति बहुत नाम 
मात्र को हो सकी। १९६६-६७ के इस अकाल ने लगभग £ करोड व्यक्तियों को प्रभावित 
किया । 


बिहार व_ उत्तर प्रदेश के अकालग्रस्त क्षेत्रों मे राज्य सरकारों के अतिरिक्त बिहार 
अकाल-प्रहायता समिति एवं सयुक्त राज्य अमरीका को संस्था केयर (८4२8) ने मिलाकर १५०० 
से अधिक भोजनानयो की_ व्यवस्था की जहाँ ५ लाख से ज्यादा लोगों को रोजाना मुफ्त भोजन 
दिया जाता था । अकेले केयर की शाखाआ ने विहार मे ४५ लाख व्यक्तियों की सहायता की । 


बिहार में इनके अतिरिक्त १० हजार महिलाओ को २० चरखा केन्द्रों मे रोजगार दिया 
गया। राज्य सरकार ने मालगुजारी में छूट देने के साथ साथ कुओ व द्यूब बैलों की खुदाई के 
माध्यम से पानी के अभाव को दूर करने की चेप्टा की। अनुमानतः इस अवधि में बिहार में 
१,००० से अधिक ट्यूब दलों का निर्माण किया गया। विहार सरकार ने लगभग ३० करोड रुपए 
अकाल सहायता हँतु दिए। 


राजस्थान का सूखा (१६६७ एवं १६६८) 


राजस्थान प्रदेश के कुछ क्षेत्र स्थायीरुप से यूखाग्रस्त क्षेत्र हैं । जैसलमेर, बाडमेर और 
जोधपुर जिलों का बहुत बडा इलाका रेतीना प्रदेश है जहाँ वर्षा का औसत १०-१२ इच से अधिक 
नहीं होता । परन्तु जिस वर्ष वर्षा औसत से आधी रह जाती है उस वर्ष इन क्षेत्रों में भपकर 
अकाल की स्थिति हो जाती है। 


दुर्भाग्य से १९६७ तथा १९६८ के दो वर्षो मे राजस्थान के वहुत बडे क्षेत्र में अत्यत 
अपर्याप्त वर्षो हुई और यही कारण है कि राज्य के २७,३८४ गाँवों मे से (१६६८ के अंत तक) 
२१,५४२ गाँव सूसे से प्रभावित होगाए तथा १ करोड के लगभग जनता इससे प्रभावित हुई । 
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१६५१ के वाद से अब तक अभाव की स्थिति ने किसी न किसी रूप मे राज्य के लोगो 
को प्रभावित क्या है । विशेष रूप से १६६३-६४ से १९६८ ६९ तक क पाँच वर्ष राज्य की जनता 
के लिए परीक्षा की घडी के रूप मे रहे हैं । 


१९६७ मे जबकि देश के अन्य भागो मे खरीफ की फसल काफी अच्छी हुई थी, राज्य 
के ९,७१५ गांव सूखे से प्रमावित थे। १९६८ में निम्न जिलो कं शत्त प्रतिशत गाँवे सूखे से 
प्रताड़ित पाए गए : 

(१) जोधपुर, (२) जालोर, (३) जैसलमेर, (४) बीकानेर, (५) वाइमेर , 

इनके अलावा सिरोही, झु झुत्ू, झालावाड, चुर, डूंगरपुर, नागौर, भीलवाडा, उदयपुर, 
बासवाडा व ढटोक आदि जिनो के ८५% से अधिक गाँव सुखाग्रस्त घोषित किए गए। 


सूखे का प्रण्ताव : 

इस भयकर सूखे के फलस्वरूप प्रभावित गाँवों की ५०% से ८०% तक फसल 
लप्ट हो गई। कुओो का पानी सूख जाने से पथ जल की भयकर समस्या उत्पन्न हो गई। 
१९६८ के ग्रतिम तीत चार महीबों मे राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी तथा दक्षिण-पश्चिमी जिलो 
में मृत्यु की छाया मइराती रही थी। 


राज्य के जैसलमेर, बाइसेर, बीकानेर व तागौर जिलो मे अधिकाश क्ृपको की भुख्य 
आय का छलोत पशु-धन है। सूखे के कारण पशुओं के लिए चारे तथा पत्ती की भीषण समस्या 
उत्पन्न हो गई और अनुमानत १ लाख पशुओं को राज्य के बाहर भेजता पडा । यह उल्लेखनीय 
है कि सामान्य स्थिति में पशु-धन से इन क्षेत्रों के कृूषको की औसत आय अन्य कृपको से अधिक 
रहती है पर पिछले कुछ बर्षी से सूखे के कारण इन लोगो का धुमक्क्ड-जीवन व्यतीत करने को 
विवश होना पडा है। दुर्भाग्य से हजारो अच्छी नस्ल के पशु इस अवधि में वाडमेर व जैप्ततलमेर 
जिल्लो से पाकिस्तान चले गए हैं । 

फसलो की क्षति, पशु धन की क्षति तथा व्यापक बहिययमन के कारण अनुमातत, ७७ 
लाख व्यक्तियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पडा तथा वे मजदूरी करने पर विवश हो गए। 
इस प्रकार मूलें की इस विभीषिका ने राज्य की समृची अयथव्यवस्था को झकझोर दिया है। विपक्षी 
दलों के अनुसार १९६८-६९ मे लगभग हे हजार व्यक्तियों की भूख तथा पौष्टिकता के अभाव 
मे मृत्यु हुई परन्तु राज्य सरकार इस बात का खडन करती है। पर्याप्त एवं विश्वततीय आँक़डो 
के अभाव मे सूछे से हुई मृत्यु पर कोई भी टिप्पणी देना न्याय सगत प्रतीत नही होता । 
राज्य सरकार फो नीति 

इसमें तो कोई सदेह नहीं हे कि सूखे के भयकर प्रभावों को कम करने का राजवीय 
स्तर है जोर-प्रयास चल्न रहा है। राज्य की ओर से जी उपाय इस दिशा मे किए गए हैं वे इस 
प्रकार 


(१) खाद्यान्न व दवाइयों का वितरण--अत्यधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों मे राज्य की ओर 

से अनाज, आटा तथा ददाइयो के वितरण की व्यवस्था की गई है ॥ 

पं (२) अकाल राहत कार्प--लघु सिचाई कार्यक्रमों (नलकूपो, कुओ व तालाबों की खुदाई) 
भूमि सरक्षण वक्षारोपण तथा सइको की मरम्मत व निर्माण के द्वारा सूछे मे प्रभावित लोगी को 
न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति योग्य आय दी जा रही है। अनुमानत १९६८ के अन्त तक ४ 
लाख से अधिक छोगों का राहत कार्यों में प्रयुक्त किया गया । 

(३) चारे को व्यवस्था--पजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश की सरकारो के सहयोग से 
सूखे से प्रभावित पशुओं को चारा उपलब्ध कराने का प्रयाम किया जा रहा है । राज्य के कुछ जिलो 
(कोटा, भरतपुर, गगानगर, जयपुर, अलवर व सवाई माधोपुर) में भी व्यापक स्तर पर चारे को 
खरीद की गई है। तीन पडोसी प्रदेशा से २२६ लाख विवटल चारे की खरीद के लिए समझौते 
हुए थे, जिसमें से काफी अश्म त्राप्त क्या जा चुका है। राज्य के जिलों से जनवरी, '६९ के मध्य 
तक २१५ लाख क्विटल से अधिक चारा खरीदा जा चुका था। दूसरी ओर राज्य सरकार ने सभी 
भ्रकार के चारे को निकासो पर प्रतिवन्‍्व लगा दिया है तथा सरकारी जगलो में पशुओं को चराने 


व 
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की अनुमति दी है। यही नहीं कृपको (अकाल ग्रस्त क्षंत्रों मे) को चारा खरीदने के लिए तकावी 
ऋण दिए गए हैं। 

(४) पानी को व्यवस्था--सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे नए कुएं खुदवाने एवं पुराने 
कु्रों को महरा करने के लिए अनुदान दिया है। नलफूपों की व्यवस्था को सुधारा गया है तथा 
इनके लिए नए पम्प सैटों की प्रस्थापना को गई है। राज्य की ओर से भो नए कुएं युदवाये 
गए हैं । 

सरकार के अतिरिक्त अमरीकी परमार्थ सस्था केयर, मारवाही रिलीफ सोसाइटी तथा 
अनेको दूसरी गेर सरकारी सेवा-संस्थाओ ने भी पौष्टिक दवाइयो (विटामिन) कपड़ों व खाद्यानों 
या आटे का बड़े पैमाने पर वितरण किया है । गर्भवती महिलाओ व बच्चो को विश्लेष रूप से दूध 
व दवाइयाँ देने की व्यवस्था की गई है । 


परन्तु जो कुछ प्रयास सूखा-प्रस्त क्षेत्रो की जनता को राहत देने के लिए किए जा रहे हैं, 
वे सूखे की स्थायी समस्या का दीघकालीन हर प्रदान वही कर पाएँगे । दुर्भाग्य से राज्य सरकार 
सतह खरौचने का प्रयास करती प्रतीत होती है तथा भर्यकर स्थिति होने पर ही अपनी जागरूकता 
का प्रदर्शन करतों है। आश्चयें तो यह है कि पिछले १८ साल के निषोजन-काल में सदियों से चली 
आ रही इस समस्या का हल दूुँढते का यत्त नहीं क्रिया । राजस्थान नहर किसी सीमा तक इस 
समस्या का समाधान कर सकती है, पर उस दिद्या मे जो प्रगति है वह वहुत ही धीमी है । 


इसी तटस्थतापूर्ण नीति के कारण इन क्षेत्रों का बहुमूल्य पशुधन धीरे-धीरे नष्ट हो 
रहा है और अब तक अनेको उच्चकोटि की नस्‍्लो का लोप हो चुका है । वीकानेर की राठी, जालोर 
को काकरोज, जैद्वलमेर व वाडमेर की थारपारकार, अजमेर की ग्रीर, अलवर को मेवाती और नागौर 
की नागौरो नस्‍्लो के अधिकाश पशु या तो सूसे के कारण मर गए हैं या बाहर ले जाये जा चुके 
हैं। हजारो उच्च नस्ल की गायो व बलों को उतके मालिकों ने १९६८ के समय तिलक लगाकर 
मरने को छोड दिया अथवा कौडियो के मूल्य वेच दिया। किसी भी कृषि अथवा पशुधन पर 
आधारित अयंव्यवस्था के लिए इससे बडो क्षति दूसरो नहीं हो सकती । इस क्षति की अनुभूति हमे 
तत्र होगी जब मूखे कौ वर्तमान स्थिति समाप्त हो जाएगी तथा कृषकों का सुखा-प्रस्त (वर्तमान) 
क्षेत्रों मे पुनर्वास होगा । 

विटामिनों तथा पौष्ठिक तत्वों के अभाव मे कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, इसकी 
स्वीकारोक्ति हाल ही मे संसद मे केन्द्रीय खाद्य उपमन्नी ने स्वयं की है। अतएवं यह जरूरी है कि 
सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए और व्यापक स्तर पर कार्य फ्िया जाय । 


गुजरात में भ्रकाल (१६६८-६६)! 
राजस्थान की भांति गुजरात के भी दनामकठा जिलो में भी गत वर्ष अकाल की भीषण 
छाया मेंडराती रही । इन जिले। की ३६ ६ लाख जनता को सूखे ने बुरी तरह प्रभावित किया ॥ 
निष्कर्ष 


इस प्रकार आज भी अकालों की छाया भारतीय कृपको पर किसी न किसी रूप से 
मंडरा रही है। फिर भी अकालो का प्रभाव आज उतना कष्दप्रद नही है जितना स्वतन्त्रता से पु 
था। प्रजातन्त्र की माँग है कि देश का कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक प्रकोष के कारण भूख से पीडित 
न हो, फिर क्षेत्र विशेष की जनता का बहुत बडा वर्ग यदि सूखे या वाढ़ से प्रभावित हो तो यह 
हमारे लिए शोभनीय बात नहीं होगी। सरकार को अपना उत्तरदायित्व इस दिलज्ञा भे पूरी तरह 
समझ लेना चाहिए। 

यह भी जरूरी है कि अकाल सहायता के नाम पर एकत्रित धनराशि का ईमानदारी तथा 
सचाई के साथ उसका उपयोग किया जाय । 





॥... "गिग्ांपट एणाउ्राएणाड गा 0णभगज एछाजाल” शाधलंब एज हणतवाए टावकतान 
इद्ाएव (800. पराणर$ &एा। ]5, ]969) 
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भारत में सहकारो श्रादोलन (१) 
((०-कुथशाांएट ४०एशाशा( गा [70॥9) 


प्रारस्भिक--सहकारिता का प्र 


सहकारिता का अथ॑ है किसी विशिष्ट उहं श्य वी पूर्ति हेतु सहयोग । वैयक्तिक लाभ की 
हृष्टि से किए गए सामूहिक प्रयास को हम सहकारिता की सज्ञा नही दे सकते । सहकारिता से 
हमारा आशय साभूहिक हित के लिए किए गए सामूहिक प्रयास से है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन फे 
अनुसार “एक सहकारी समिति आधिक दृष्टि से निबंल व्यक्तियों का एक सगठन है जिसके अस्तर्गंत 
समान अधिकार व समान उत्तरदायित्व के आधार पर सदस्य लोग स्वेच्छा से कार्य करते हैं । 
सक्षेपर में सहकारिता मे सबके लिए! कार्य करते है । 


एच० मिरिक के मतानुसार सहकारिता का प्रारम्भ पररस्परिक महयोग में इस उ््ँ इय 
से होता है कि उसका प्रदसान सामान्य सामय्य मे हो। इससे भी स्पप्द परिभाषा सेलिगमन ने 
दी है जिसके अनुसार सहकारिता का अर्थ उत्पादन और वितरण मे श्रतिस्पर्धा का परित्याग तथा 
सभी प्रकार के मध्यस्थो की जहूरत को समाप्त कर देना है । 


सहकारिता के सिद्धान्त 
एक सहूवारों समिति के प्राथमिक सिद्धान्त इस प्रकार हैं 


(अ) यह एक ऐच्छिक सस्था है जिसमे किमी भी प्रकार के बल, अनुचित प्रभाव, कपट 
आदि का प्रयोग नही होता है । वे जब चाहे सदस्य बन सकते है अथवा सदस्यता छोड मकते है । 


(आ) प्रजातम्त्रीय शासन व्यदस्या--' मानव के द्वारा मानव का शापण नहीं होता । 
समिति के सदस्य के पास चाहे जितने अश्य हो किन्तु इसमे “एक व्यक्ति एक मत (५०९) ' वाला 
सिद्धान्त ही लागू होता है । 


(इ) “एक सबके लिए और सव एक के लिए मुख्य सिद्धान्त है। आवश्यकता के समय 
सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं | वे समिति के लिए है और सम्रिति उनके वास्ते है । 


(ई) “सामूहिक प्रयत्दों के द्वारा सामूहिक हित “समिति भे निजी स्वाथ, व्यक्तिवाद, 
सथ मेरे हौ लिए आदि दूषित भावनाओ के लिए भी कोई स्थान नही होता है । 


(उ) 'सेवा का भाव--समित्ति के सदस्यों में सेवा की भावना होती है। अत समिति 
का उद्दे श्य अत्यधिक लाभ कमाना व होकर सेवा करना होता है । “ईमानदारी हो सबसे उत्तम 
नीति है” इसका मुख्य सिद्धान्त है । 
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(ऊ) सहकारिता का अन्तिम उद्दे श्य मध्य पुरुषों का लोप करना ओर स्पर्द्धा का इतिश्री 
करना है। 


सहकारिता में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए: () सदस्यों का स्वेच्छा से संगठन 
स्थापित करना, (४) सामान्य लाभ, (मां) सामूहिक प्रयास, (४) शिक्षणात्मक प्रभाव तथा (५) 
सहकारिता का आधार आ्थिक हित (अथवा उत्पादन मे वृद्धि अथवा अन्य प्रकार का आधिक लाभ) 
होना चाहिए । इसलिए फुटवॉल की टीम, डाकुओं के गिरोह अथवा संयुक्त कम्पनी को हम 
सहकारिता के अन्तगंत नही ले सकते 


भारत में सहकारिता का इतिहास 


यच्धावि सहकारिता आदोलन का प्रारम्भ भारत में १९०४ से हो भाना जाता है तथापि 
इसका वास्तविक इतिहास बहुत पुराना है। प्रो० शेल्वकर ने बताया है कि १८वीं शताब्दी के अंत 
तक भी जब तक भूमि का स्वामित्व ग्राम-समुदाय के पास केन्द्रित रहा, तब तक काश्तकार परस्पर 
सहयोग द्वारा कृषि-कार्यों का सम्पादन करते थे। विश्येप रूप से ये सामूहिक कार्य अथवा 
सहकारितापूर्णं प्रवृत्तियाँ कुआ या तालाब बनवाने अथवा अन्य भ्रकार के सामान्य परन्तु सामुहिक 
हित की दृष्टि से प्रचलित थी ।? 


उत्तीसवी शताब्दी के उत्तराघं में पहली वार १८८२ में सर बिलियम वेडरवर्न एव 
जस्टिस राताडे ने कृपि साख को पूतति हेतु कृषि बैंको की स्थापना का सुझाव दिया । लेकिन इस 
सुझाव की उपेक्षा कर दी गई । 


१८९२ मे फ्रंडरिक तिकोल्सन को मद्रास की सरकार द्वारा प्रात भें कृपि साख की 
व्यवस्था पर सुझाव देने को कहा गया। उन्होने सुझाव दिया कि कृषि के समुचित विकाम हेतु 
जनता के बैंक” बनाए जाएँ । छेकिन निकोल्सन रिपोर्ट (१८९५) की पूर्णतया उपेक्षा कर दी गई, 
क्योंकि कृपि साख को उस समय एक आवश्यक समस्या नही माना जाता था ! 


लेकिन फिर भी मंत्री भाव पर आधारित कुछ सस्थाएँ बंगाल तथा मद्रास में १६६९ से 
ही प्रारम्भ की गई थी और बगाल में तो १८६९-१९०० के मध्य ४५ बैंक इसो उह्ं श्य से प्रारम्भ 
किए गए थे कि उचित शर्तों पर सदस्यो को उत्पादक कार्यो के लिए पूजी प्राप्त हो पके । इससे 
कम-से-कम यह तो सिद्ध ही जाता है कि भारत के लाम सहकारिता से सर्वधा अपरिचित नहीं थे 
तथा क्रिसी सीमा तक कुछ अंग्रंज अधिकारियों की धारणा के विपरीत बे सहकारिता के आधार 
पर कार्य करने को तत्पर भी थे 


१९०१ में द्वितीय अकाल आयोग ने सरकारी साख समितियो की स्थापना हेतु बहुत 
बल दिया। लाएं कर्जन ने सर एडवड्ड लॉ के नेवृत्व में एक समिति को नियुक्ति को। इसी 
समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर १९०४ में सहकारी सास्न समिति अधिनियम 
पारित किया गया । जैसा कि इस अधिनियम के नाम से स्पष्ट है सहकारी आदोलन के प्रारम्भ में 
सहकारी स्ताख आदोलन के रूप में ही चलाया गया। इसका मुख्य कारण यही था कि सहकारो 
साप्च की समुचित व्यवस्था उस युग की सबसे बडी आवश्यतकता थी। साहुकारो के चगुल से निरीह व' 
साधनहीन कृपक को मुक्ति दिलाने का एक भाज्न उपाय यही था ऊ्रि उन्हें सहकारिता की ओर प्रवृत्ति 
किया जाता है ४ 


इसके पूर्व कि हम विस्तार से भारत के सहकारी आन्दोलन की व्यास्था करें, यह बता 
देना आवश्यक प्रतीत होता है कि सहकारी आन्दोलन के कितने स्वस्प होते हैं तथा भारत मे कौन 
सा स्वरूप है। 
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( २४० ) 


मोटे त्तौर पर सहकारी समितियाँ दो प्रकार वी होतो हैं--रेफ्रेनन समितियाँ तथा शुल्ज 
डिलिदुज समितियाँ । इन दीतो प्रकार की समितियों का प्रारम्भ उन्नीसवी जताब्दी मे जर्मनी मे 
किया गया और वही से सहकारी आन्दोलन विद्व के अन्य राष्ट्रों मे फैलता चला ग्रया | रैफेजत 
भमूने पर वनी सहकारी साख समितियों की विश्येपताएँ ये होती हैं 
(अ) सीमित क्षेत्र; (आ) शेयर या हिस्सों का न होता अथवा अत्यन्त सीमित होता, (इ) 
असीमित दापित्व; (ई) दोकालीन साख व्यवस्था तथा किफ्तो मे चुकाने की व्यवस्था, (उ) केदल 
उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देना, (ऊ) लाभ कमाने ही भावना नहीं'होती, (ए) स्थायी छुरक्षा 
कोप (ऐ) अवैतनिक प्रवन्ब तथा (ओ) नंतिक एवं भोतिक समुद्धि को समान महत्त्व दिया बाना। 
जो समित्ियाँ विशिष्ट रूप से साख समितियाँ नही होती वे साघारणतया शुल्ज डिलिदज 
मॉडल पर आधारित होती हैं। इनमें निम्निलिखित विशेषताए होती है 
(अ) विस्तृत कार्यक्षेत्र; (आ) पूंजी का हिस्सा में बेंटा होना, (इ) सीमित दायित्व; (ई) 
अल्पकालीन साख व्यवस्था, (उ) भनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋणों का दिया थाना, (ऊ) लाभ 
कमाने की छूट होती है, (ए) बेतनिक प्रवन्ध तथा (ऐ) व्याचसायिक्र पक्षें अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है । 
भारत मे दोनों प्रकार की सहकारी समितियाँ विद्यमान है जिन्हे हम सरकारी साख 
समितियों तथा गैर साख समितियों के रूप मे विभाजित कर सकते है। इनमे भी कृषि तथा गंर- 
कृषि उद्ं श्यो के आधार पर उपविभाजन क्रिया जाता है। इन सबकी विस्तृत विवेचना झागे वी 
जाएगी । 
१९०४ का सहकारी साख समिर्तियाँ अधिनियम--इस अधिनियम में निम्नाकित मुख्य 
बातें सामने रखी गई 
(।) कोई भी दस व्यक्ति, जो एक ही गाँव या नगर में रहते हो या एक ही जाति के हो, 
सहकारी सास समिति बनाकर उसे पजीकृत करवा सकते थ । 
(7) समिति का मुख्य उद्दे श्य सदस्यों, राज्य जथवा अन्य सस्थाओ या व्यक्तियों से 
र्पष्मा प्राप्त करके सदस्यों को ऋण ग्रदात करना था । 
(7॥) सहकारी माल समितिया पर रजिस्ट्रार का भियन्‍त्रण होता था, जो राज्य का एक 
विशिष्ट क्मंचारी था । 
(४५) समिति के हिसाव को जाच रजिस्ट्रार या उसके द्वारा मनोनीत किया गया व्यक्ति 
बरता था। 


कस विद (४) ग्रामीण क्षेत्रों मे £ सदस्य हृपको त्तया अहरो भें इतना ही अनुपात गर-कृपकों का 
ना अनिवाय था । 


(५४) स्थानीय सरकार की अनुमति लेकर ही समिति का दायित्व सीमित किया जा 
सकता था । सामान्यतया दायित्व असीमित होता या ॥ 


(धा) सदस्यों को लाभाद् नहीं मिलता था बल्कि लाभ को सुरक्षित कोप में डाल दिया 
जाता था | 


_ _ (५॥) नागरिक समितियों में लाभ का ; सुरक्षित कोष मे डालकर शेप का वितरण 
सदस्यों में किया जा सकता था । 
(४४) ऋण केवल सदस्यों को ही उपयुक्त जमानत लेकर दिए जा सकते ये । 
(४) किसी एक व्यक्ति की समिति की पूंजी पर अधिकार करने को प्रवृत्ति निपिद्ध थी । 
_ (४0) अधिनियम के अन्तगंत वनायी गई समित्तियाँ स्टाम्प तथा पजीकरण के शुल्क एव 
आयकबर से मुक्त थी। 


सर डैन्जिल इवट्सन एवं सर एडम्मन आदि अंग्रेज अधिकारियों ने यह बाश्या व्यक्त की 
कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के लोगो को स्वावलम्बी बनने तथा समृद्धि के पथ पर बढने के 


( २४१ ) 


अवसर भ्राप्त होंगे । लेकिन वस्तुतः सहकारी आन्दोलन के प्रथम सोपान में जो उपाय किए गए, वे 
निष्फल ही रहे क्योंकि युरोप तथा भारत की परिस्थितियों में बहुत अन्तर था। इस अधिनियम की 
असफलता के लिए निम्न कारण जिम्मेदार थे : () कृपको को साहूकार के चंगुल से छुडाले का 
कोई उपाय नही किया गया । ((0) नगरो से गाँवो की ओर पूंजी प्रवाहित हो इस दृष्टि से कोई 
संगठन नहीं बनाया गया था। (8) सदस्य निर्धभ एवं साधनहीव थे और अपने साथियों की 
आवश्यकता पूर्ति को क्षमता उनमे नही थी । वस्तुत॒ प्रारम्भिक वर्षो में भारत में स्रहकारिता का 
बीजारोपण प्रतिकूल परिस्थितियों मे किया गया यही कारण था कि १९०७-८ तक सारे देश में 
केवल १३५७ समितियाँ ही धन सकी, जिनमे १ लाख ४९ हजार के लगभग सदस्थ थे और केवल 
४४ लाख रुपये के करोब पुजी लगी हुई थी । इस अवधि मे इन समितियों ने केवल ३७ लाख रु० 
दा ऋण दिए । जबकि साहुकारो द्वारा दिए गए ऋण की राशि ३७५ से ५०० करोड़ रुपये के 
बीच थी ।? 


प्रो० श्लक घोष ने १९०४ के अधिनिषम में निम्नलिखित दोप मुख्य रूप से बताए है : 
() अधिनियम द्वारा केवल साख समितियी की स्थापना को प्राथमिकता देना, (00 पू'जी को पूर्ति 
एवं समितियों की देख-रेख के लिए किसी केन्द्रीय समठन का न होना और (ए॥) यामीण व शहरी 
समितियों मे किया गया अन्तर ।* 


१९०४ के कानून में उपरोक्त कमियों के अतिरिक्त कुछ और भी कमियाँ थी--प्रथम, 
दायित्व का असीमित होना एवं द्वितीय, लाभ के वितरण का निषेध । इन्ही सब कमियों के कारण 
१९१२ भें सरकार ने काफी विचार-विमशं के पश्चात्‌ एक नया अधिनियम पारित किया जिसका 
कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक था एवं जिसके अन्तगंत उन वहुत-सी कमियों को दूर करने का प्रयास किया 
भया जो पिछले अधिनियम मे थी । इस अधिनियम का श्षीर्पक भी सहकारी सम्रितियाँ अधिनियम 
(१९१२)! रखा गया । 

इस अधिनियम मे निम्त बातें प्रमुख थी 

(3) साख के साथ-साथ अन्य समितियों का पजीकरण भी वेध हो गया । 

(४) सामान्यत ग्रामीण समितियों का दाय्रित्त असीमित एवं केन्द्रीय समितियों का 
दायित्व सीमित रखा गया । 

(0) प्रत्येक पजीकृत समिति रजिस्ट्रार को अनुमति से लाभ का ४ सुरक्षित कोप में 
तथा १०% दान के लिए रखकर ओप का लाभाग के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण कर 
सकती थी । 

(५) प्रान्तीय सरह्ारे सहकारी समितियों के प्रवन्ध, कार्यश्रणाली अथवा सदस्थों के 
अधिकारों से सम्बन्धित कानुन बना सकती थी । 

(९५) पंजीकृत नही की गई संस्थाएं “सहकारी झब्द का उपयोग सामान्यत नहीं कर 
सकती थी । 

(शा) अन्य लेनदारो की अपेक्षा समिति को ऋण की वसूली मे प्राथमिकता दी जाएगी। 

(भो) सहकारी समितियों के हिस्से जब्त नही किए जा सकते थे । 

(भा) साख समितियों के अन्य नियम पूव॑वत्‌ रहे । 

१९१२ के बाद सहकारी आन्दोलन को एक नवीन चेतना प्राप्त हुई और न केवल साख 
समितियों अपितु गैर-साख-समितियो का भो द्रुतगति से विकास श्रासम्म हो गया। इनके अतिरिक्त 
सहकारी सघो (जिनकी सदस्यता समितियों में निहित होती थी), घहकारी बेंको (जिला स्तरीय) 
एवं प्रान्तीय बैंको का काफी संख्या में निर्माण हुआ । यद्यपि इस आन्दोलन की प्रगति सभी प्रान्तो 
में एक सो नहीं थी और वम्बई, मद्रास व पजाब मे कृषकों के पास भूमि का स्वत्व होने के कारण 
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( रे४२ ) 


बगाल को अपेक्षा अधिक समितियों का निर्माण किया गया, क्योकि बगाल मे जमीदारी के कारण 
कास्तकज्ञारों को भूसि गिरवी रखने का अधिकार नहीं था। धीरे घीरे सहकारी बिक्री, पशु-बीमा, 
अनिवाय॑ वस्तुओ की सहकारी खरोद तथा उपभोक्ता सहकारी भड़ारो को लोकप्रियता में वृद्धि हुई। 
वाडिया तथा मर्चेन्ट ने बताया है कि ९९१९ के अधिनियम के वाद दो बरय॑ से ही सहंहारी समिक्षियों 
की सख्या १५००० तथा सदस्यो कौ सद्या ६ लाख &५ हजार तक पहुँच गई (१९११-१२ में यह 
सख्या क्रश ८१७७ एवं ४ लाख थी) |! यह सहकारी आन्दोलन का द्वितीय सोपान था । 


प्रथम महायुद्ध काल में सहकारी आन्दोलब के विपय में जाँच करके अपने सुझात् प्रस्तुत 
करने के लिए १९१४ म सर एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई । समिति की 
रिपोर्ट १९१४ मे प्रस्तुत की गई। समिति ने आन्दोलल को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सह- 
कारिता की शिक्षा, सदस्यों का उपयुक्त चुनाव, साख की व्यवस्था मे ईमानदारी एवं सुयोग्य सचालन 
रखने का सुझाव दिया | समिति ने तत्कालीन सहकारी आन्दोलन मे निम्न दोष स्पष्ट किए 


(7) समितियों की व्यवस्था मे जनता की अशिक्षा एवं अज्ञानता बाधक थे, (॥) प्रबन्ध 
समिति के सदस्यों मे ईमातदारी का भ्रभाव था तथा वे अपने कतव्यों के प्रति उदासीन थे, 
(ध) क्रण देने मे प्रबन्धक लोग पक्षपात करते थे, (७) आन्दोलन की सफलता मे सबसे बडी बाधा 
लोगो के इस विश्वास के कारण उत्न्न हुई थी कि सहकारी बैंक, सरकारी बेक थे ओर रजिस्ट्रार 
राज्य का प्रतिनिधि बनकर व्यापार करता था, तथा (५) #पको को ऋण अदाव करने मे अनावश्यक 
विलम्ब हो जाता था । 


मैंक्लैयन समिति ने सहकारी आन्दोलन को एक प्रान्तीय विपय बनाने का सुझाव दिया। 
दुर्भाग्य से इस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा था और इसलिए समिति के महत्वपूर्ण सुझावों की 
ओर बिश्ेष ध्यान नहीं दिया गया । छेकिन १९१९ मे मीटयू-चेम्तफोई सुघारो का सुधार अधिनियम 
के अन्तर्गत सहकारिता को भ्रान्तीय विषय व दिया गया । भारत भें जो भी सहकारी आन्दोलन 
का स्वरूप आज हमें दिखाई देता है उसे सवारने तथा इस छप मे लादने का सारा श्लेय मैक्लेगन 
समिति तथा उसके सुझावा के आधार पर बनाई गई राजकीय नीति को ही दिया जा सकता है | 
आर पतुलु के शब्दों मे १९०४ व १९१५ के बीच का समय “प्रारस्भिक प्रयासों एवं नियोजन 
का समय था, और सहकारी आन्दोलन का वास्तविक प्रगति १९२० के बाद हुई है । 


द्वितोव महायुद्ध एव सहकारी भ्रान्दो लन 


रिजव बैंक आक इण्डिया की स्थावना तथा कृषि साख्न विभाग की सक्रियता ने कुछ 
सीमा तक सहकारी बैकों को प्रोत्साहन दिया । प्रातीय विपय होने के कारण अब इस आदोलन को 
सफस बनाने का सारा उत्तरदायित्व ध्रातीय सरकारा प्रथा | फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पूर्व 
तक यह आदोलन सतोपज्ञनक ग्रति प्राप्त कर चुका था लेकिन युद्ध के प्रारम्भ होते ही अनेक 
कठिताइया भारतीय जनता को अनुभव होते लगी जैसे आवश्यक वस्तुओं का अभाव, मुनाफाखोरी 
आदि आदि। फ़लस्वहप्र सहकारी साथ समित्रियों के अतिरिक्त तीव अन्य प्रकार की सहकारी 
समितियों का विकास युद्ध काल में हुआ ()) प्रथम, उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (॥) सहकारी 
विक्रय समितियाँ एवं (77) कुटोर उद्योग से सम्बन्धित सहकारी समितियाँ । राज्या के सहकारी 
विभागों से अनुदान प्राप्त करके इन समितियों ने महकारी आदोलन के इतिहास में एक मोड ला 
दिया और जहाँ अव तक जमता ब सरकार का ध्यान व्यावहारिक रूप भें सहकारी साख पर हो 
कैल्ित था, अब सहकारिता के अन्य पहलुओ का भी महत्व बढ गया । 


प्रो० अलक घोष का अनुमान है कि १९३८-३९ में जनसंख्या के केवल ६०% भाग मे 
सहकारी आदोलन का प्रभाव था, वही १९४५-४६ में १६% जनता इससे प्रभावित हो गई ।* 
१९४४ से ब्रिटिश सरकोर ने प्रो० गारगिल की अध्यक्षता में कृषि वित्त उपसमिति की नियुक्ति की 
जिसका काय॑ ऋण-पग्रस्तता कम करने एवं कृपको को अल्पकालोन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था 
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के लिए सुझाव देना था । जनवरी १९४४ मे श्री सरँया की अध्यक्षता में सहकारों आयोजन समिति 
की नियुक्ति इस आदोलन के विस्तार हेतु कार्यक्रम प्रस्तुत करने के उहं श्य से की गई। 


हु १६४७ में गाडगिल समिति एवं सरैया-समिति के सुझावों पर विचार प्रारम्भ हुआ। 
१९४९ में रजिस्ट्रारो तथा अखिल भारतीय सहकारी संस्थाओ के संयुक्त सम्मेलन में सहकारी 
आदोलन को और अधिक गति प्रदान करने का निश्चय किया गया । सर्रेया समिति के सुझावों के 
अनुसार निम्न कार्यों को बढावा देने पर विचार किया गया : 


(अ) प्राथमिक ऋण समितियों कौ अपेक्षा वहु-उद्देश्यीय समित्तियी की स्थापना, 
(भा) पुन* प्राप्त की गई भूमि का कृषि श्रमिकों की सहकारी समितियों मे वितरण, (३) प्रत्येक 
जिले में कम से कम दो सहकारी कृषि समितियों को स्थापना, एवं (ई) कृषि उपज की बिक्री, दुघ 
के सभरण एवं शहरी साख आदि के लिए सहकारी समितियों की स्थापना। 


यद्यपि द्वितीय महायुद्ध भें गैर-सहकारो समितियों का पर्याप्त मात्रा मे विकास हुआ 
तथापि इनका महत्व पू्ववत्‌ रहा । १९४५-४६ मे कुल प्राथमिक समितियों मे से ७२'७% समितियाँ 
साख समितियों के रूप में थी--इनका अनुपात १९४७-४८ में ६६ ४% रहा । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना प्रारम्भ होते समय योजना आयोग ने भारत की आधिक प्रगति में सहकारिता के अमूल्य 
योगदान का मूल्य जान लिया था । 


स्वतन्त्रता के पूर्व लहकारी आन्दोलन की समीक्षा 


हम ऊपर यह बता चुके हैं कि यद्यपि सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ भारत में १९०४ 
से हो चुका था, तथापि इस आन्दोलन की वास्तविक प्रगति १९१९ के बाद हुई | द्वितीय महायुद्ध 
काल में सहकारी आन्दोलन साख के अतिरिक्त अन्य दिशाओं मे भी प्रारम्भ हो गया। लेकिन इन 
सब के उपरान्त भी सहकारी आन्दोलन में जनसाधारण को प्रभावित नही किया था तथा स्वतन्बता' 
प्राप्ति के समय विद्यमाव १ छाख ३६ हजार समितियां केवल कुछ कृपको को उधार देने के 
अतिरिक्त अन्य क्षंत्रों मे लगभग निष्किय हो थी। महाजतरो का प्रभुत्व किसी प्रकार कम नही 
हुआ था और अपनी कमणोर वित्तीय स्थिति के कारण सहकारी साख सस्थाएं उन्हें किसी प्रकार 
की बुनौती नहीं दे सकती थी। वस्तुत: सहकारी आन्दोलन की उपदियता से देश की जनता 
स्वतन्त्रता के पूवे तक अतभिज्ञ थी और इसी कारण यह आन्दोलन लोकप्रिय नहीं हो सका था। 


आर्थिक नियोजन एवं सहकारी आन्दोलन 


जिस समय हमारों प्रथम पचवर्षोषन योजना प्रारम्भ हुई उस समय लगभग १ लाख 
८१ हजार मे अधिक सहकारी समितियों देश में विद्यमान थी इनमे से दो-तिहाई साख समितियों 
के रूप मं थी और इनके अस्तर्गत देश को जनता का केवल ७'५% भाग आता था। प्रथम 
पं चर्धीय घोजता काल मे देश के ५०९ गाँवों तथा ४०% ग्रामीण जनता को इस जान्दोलन से 
प्रभावित करने का लक्ष्य रखा गया। यह भी निश्चय किया गया कि सहकारी साख का कुल 
साख में अनुपात ३:१% से बढाकर १०% कर दिया जाय । 


लेकिन योजना के प्रथम वर्ष मे ही रिजवं बक द्वारा मनोनीत ग्रामीण साथ सर्वेक्षण समिति 
मे सहकारी साख आन्दोलन की समीक्षा प्रारम्भ कर दी | समिति ने १९५४ मे भ्रस्तुत अपनी रिपोर्ट 
में निम्न सुझाव मुख्य रूप से दिए 


(.) सहकारी ससस्‍्यथाओं में राज्य की साभेदारी--सरकार को चाहिए कि सहकारी 
सस्थाओ के विकास मे प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से योगदान प्रदान करे । शिखर स्तर पर राज्य का 
प्रत्यक्ष माझा होता चाहिए, जबकि जिला-स्तरीय एवं प्राथमिक समितियों को पूजी जुटाने में 
राम्य को परोक्ष रूप से योगदान देना चाहिए । 


(॥) साख समितियों एवं ऋन्‍्य इपि कार्यों जैसे परिनिर्माण (270०८5आ78) व विकी 
आदि में ताल-मेल विठाया जाये । इन कार्यों के लिए बनाई गई सहकारी समितियों तथा साख* 
आनिविय के कार्यों मे ताल-मेल होना चाहिएं। इसो को साख की एकोहृत गोजना की संज्ञा 
दो गईं। 


( र४४ड ) 


(७9) समिति के भतानुसार भारत मे सहकारी साख समितियों को वृहतृस्तरोय वचाये 
जाने से इस आन्दोलन की लोकप्रियता वढ्ध सकेगी । समिति मे “कई गाँवों के पीछे एक समिति 
बनाने का सुझाव दिया । 


(ए) समिति ने सहकारी साल समितियों की सदस्यता के विपय में बताया कि अधिकाश 
समितियों में सदस्य सख्या कम थी तथा छोटे कृपको एवं कृपि क्षमिकों को जमानत कम था वही 
होने के कारण सदस्य नहीं बताया जाता। यह एक अनुचित बात थी और इस दोप को दूर किया 
जाना चाहिए । 


(२) सहकारी माख समितियों की कार्यप्रणाली एव प्रबन्ध दोपपूर्ण है। समिति ते सहकारी 
संगितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता दर बल रिया ९ 


४) महकारी बैंको एवं भूमि-वत्थक बैंको का पुनर्गठत किया जाए। रिजवं बैक द्वारा 
कृषि साख हेतु ये कोष (दीर्घकालीन ऋणी तथा स्थायीकरण कोप) वनाए जाएँ जो सहकारी बंको के 
माध्यम से कृषको को ऋण प्रदान करे । 


इन सुआवो को मानते हुए सरकार ने प्रत्येक राज्य मे एक केसद्रीय सहकारी बैंक 
(89०४ 890) तथा जिनो मे केद्घीय बैकों का निर्माण किया। सहकारी साख हृपि कार्यों मे 
ताल मेल बढाने के लिए भी प्रयास किए गए है। सहकारी साख व बिक्री को प्रोत्माहम देने के लिए 
ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने गोदामों व्‌ भण्डार गृहों के विकास पर वलू दिया। 


रिजव बैक द्वारा द्वितोय पचवर्षोय योजवा के प्रारम्भ भे सहकारी आन्दोलन की सफलता 
हेतु निम्न कदम उठाए गए है 


(0) राष्ट्रीय कृषि साख (दीघकालीन) कोप तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीवरण) 
की स्थापना । प्रथम कोप से दीधकालीन ऋण राज्य सरकारों को इस आशय मरे दिए जानते हैं. कि 
ये सहकारी सस्थाओ की पूंजी म योग द सके । जबकि द्वितीय कोष मध्यमकालीन क्रणों के लिए 
8 गया है । ६५ १९६८ तक दोनो कोपों में क्रश ११४ करोड रुपए व १२ करोड रुपए 
जमा किए जा छुके थे । 


प्ले (॥) कृषि साख विभाग की झथायी परामशदात्री समिति की नियुक्ति जो समय-समय पर 
रिजव बैक को सहकारी साथ के विस्तार हेतु सुझाव देगी । ४ 


(70) सहकारी विश्नागो व सस्याओ के क्मचारिय्ये का प्रशिक्षण यह व्यवस्था अल्प- 
कालीन कोर्स (६ माह हेतु जो विभागीय उच्च अधिकारियों के लिए है) वथा दीर्घधकालीन कोर्स 
(१ वर्षोय जो सहकारी बको के कमचारियों के लिए है) के रूप मे की गई है। 


इनके अतिरिक्त रिथिवे बेक केन्द्रीय भूमि विकास (वन्धक) बैंको ठथा अन्य शी्प एव 
केद्धीय सहकारी संघो की पूंजी जुटावे में भी योगदान देता रहा है यही नहीं, केन्द्रीय गोदाम 
नियम आदि की स्थापना मे भी इसका सक्रिय सहयोग रहा है हु 


द्वितीय पचवर्दीय योजमाकाल में समाजवादी अधव्यवस्था के रि 
ट् 8 नर्माण में सहकारी सस्थाओआ 
के योगदान को सर्वाधिक महत्व दिया गया । इस योजना के अन्तर्गत वृहतृस्तर पर सहकारी कृषि, 


उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी भवन निर्माण ग्रिक प्रो 
संग या ह्‌ः माण तथा औदच्यो। सहकारिवा को प्रोत्साहन देने का 


ह्ितीय पचपर्षोथ योजनर काल में सहकारिता की स्थिति 
सहकारी आाल्दोखन की सफलता हेतु सुझाव देने के लिए सर मातम डाविंग को कीलम्शो 
मोजना के प्रावधिक सहकारिता कायकरम के अस्तगंत आमन्लित किया । सर झालिग के पश्चात 
१९६० मे श्री वैकुण्ललाल मेहता की अध्यक्षता मे एक और समिति ने सहकारी साख के विषय में 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त दोनो ध्र॑मितियों के मारतीय सहकारी आन्दोलन सम्बन्धी मन्तव्य 
एवं इसवे' विकास हेतु प्रस्तुत सुझाव आगे दिए गए हैं 
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माल्कम डालिग की रिपोर्ट 


१९५७ भे सर माल्कम डालिग ने कोलम्वों योजना के प्रावधिक सहकारिता कार्यक्रम 
योजना आयोग के अनुरोध पर सहकारी आन्दोलन की प्रगति का अध्ययन किया | सर डाछिग ने 
सहकारी आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध मे जो विवरण प्रस्तुत किया वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
उन्होंने बताया कि भारत में लक्ष्य-निर्धारण की प्रवृत्ति चहुत अधिक है और सहकारिता के विषय 
में सोचा अधिक जाता है जबकि काम कम होता है। वबम्बई, आस्श्रप्रदेश, मद्रास व पजाब का 
उन्होने विशेष रूप से उल्लेख किया । उन्होंने इस बात पर भी आइचये प्रकट किया कि १९५४-५५ 
मे ६ बडे राज्यों मे से ५ राज्यो मे एक चौथाई समित्तियाँ घाटे मे चल रही थी । बकाया ऋणो की 
राशि मे वृद्धि हो रही थो तथा साख समितियों के निजी कोष तथा जमा का अनुपात कायंशील 
पूजी में बहुत कम था। सर डालिंग ने बडे आकार की तथा मौमित दायित्व वाली समितियी के 
विकास में असहमति व्यक्त की | सर डालिग ने विभिन्न प्रदेशों मे विद्यमान असन्‍्त्र पर भी खेद 
व्यक्त किया । सर डालिग ने सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली मे साख व बचत दोनो पर समान 
महत्त्व देने का सुझाव दिया तथा यह भी कहा कि सहकारी समितियों को यथासम्भव सरकारी 
सहायता के बिना कार्य करना चाहिएं। बचत से उनका आश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मितव्ययता 
को प्रोत्साहन देने से था, ताकि समितियों की जमा राशि (0०00०भ७) भी बढ सके । सरकारी 
प्रतिनिधियों की संख्या सीमित करने एवं राज्य का हस्तक्ष प कम-से-कम करने का भी उन्होने 
सुझाव दिया ।7 


मेहता समिति की रिपोर्ट 


सहकारी साख के विपय मे वैकुण्ठनान मेहता समिति ने १९६० में एक रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । सहकारी संस्थाओ की कार्य॑-प्रणाली तथा राज्य के साझे की सीमा पर इस समिति ने काफी 
बविघ्तार से विचार किया । इसके पूर्व १ नवम्बर, १६५८ मे राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह प्रस्ताव 
पारित कर लिया कि ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों को सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों 
में प्राथमिक इकाइयाँ माता जाय तथा इन्ही के माध्यम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वागीण विकास 
किया जाय ॥? 

मेहता समिति ते सहकारी संस्थाओं से लिए तिम्न सुझाव प्रस्तुत किए 

(3) सहकारी साख की सुविधा भूमि के मालिकों के अतिरिक्त काइतकार सदस्यो को 
भी उपलब्ध होनी चाहिए, यदि वे सुरक्षा (जमानत) एव पर्याप्त गवाहो को प्रस्तुत कर सकते हैं । 

(॥) राज्य की साझेदारी प्राथमिक साख समितियों में अधिक होनी चाहिए। 

(४) रिजव॑ बेक द्वारा बैंको (सहकारी) को दिए ज।ने वाले ऋणो की शर्तें बधिक उदार 
होनी चाहिए । 

(४।) सहकारी साख समितियाँ ही ग्रामीण साख की पूर्ति मे भाग ले । 

(४) मेहता समिति ने ऋण के प्रयोजल पर हृष्टिपात करने का विशेष रूप भे सुझाव 
दिया है। उत्पादक कार्यों (वीज, उपकरण व खाद के लिए) के लिए ऋणो को प्राथमिकता दी जानी 
जाहिए। 

(५) बहु-गाँव वाली समितियों के विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया जाय । समिति ने 
छोटी, लेकिन सक्रिय सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है । 

(शा) ५०० रपये तक के ऋणो पर कोई जमानत नही ली जानी चाहिए । 

(शा) सदस्य को लगाई गई पूंजी की ८ से १० गुनी तक राशि ऋण के रूप मे दी जा 
सकती है । 
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(7) जीवन बीमा निगम द्वारा भूमि बन्धक वेको के डिबेचर काफी मात्रा में खरीदे जाएँ 
ताकि इनकी उधार देने की क्षमता बढे सके । 

(४) प्रत्येक सहकारी समिति को कार्यालय के प्रवन्ध हेतु १,२०० रु० वा वापिक अनुदाद 
५ वर्ष तक दिया जाए। है 5 

उपरोक्त सुझावों पर राज्या के संहकारिता-मन्विया की बैठक में जुन, १९६० 5३ 5 मिला 
किया गया तथा राज्य सरकारो की सहकारिता सम्बन्धी नीति में कुछ महत्त्वपृण न किए 
गए। प्रथम तो यह निश्चय किया गया कि गाँवों की समितियों के गठन करते समय केम-से-कम 
गाँवों की समिति के कार्यक्षेत्र मे सम्मिलित क्या जाए तथा यथाझ्यीन्न समिति को स्वावलम्बी 
बनने की प्रेरणा दी जाए। हितीय, यह भी तिइचय किया गया कि अधिकन्से-अविके रू० तक का 
योगदान राज्य द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति की पूजजी मे क्या जाय और अपवाद स्वरुप 
स्थिति में १०,००० रपये तक भी दिए जा सकते है। लेक्नि राज्य द्वारा दी गई राशि के समान 
ही सदस्यो को भी देना होंगा । 


इसके अतिरिक्त कार्यालय के प्रबन्ध हेत्त सरकार द्वारा ९०० स्पये प्रतिवर्ष के हिसाब से 
३ से ५ वर्ष तक अनुदान देने का भी निश्चय क्या भया। मेहता समिति की वह घ्िफारिश भी 
मान ली गई जिसके अनुसार ५०० स्पये तक के ऋणों के लिए भूमि गिरवी रखना आवश्यक नहीं 
था। गह भी तय किया गया कि ३ ००० '्यक्तियों या ४०० कृपक-परिवारों की 2 बस्ती में एक 
समिति हो तथा मुख्य कार्यालय से कोई भी गाँव ३ ४मील से अधिक दूरी पर नहीं हो । १९६१ मे 
पवबायतों तथा सहकारी समितिया पर एक कायशील दल ने विचार करके निम्न सुझाव प्रस्तुत 
किए 

8 शं3:/ बा सहकारी समितियों की सदस्यता बढ़ाने एवं इस आन्दोलन को लोक- 
प्रिय बताने के लिए सक्षिय सहयोग उपलब्ध होता चाहिए । 


५ (आ) वड़े व अनुदान सम्बन्धी कार्यो को व्याख्या पचायतों के तत्वावधान एवं निर्देशन 
है हो लेकिन सामान्य व्यवसाय के मसले सहकारी समितियों पर छोड दिए जाएँ । 


(६) जहां सहकारी समितियाँ परिपववता की स्थिति मे नही है वहाँ उनके कार्यभार का 
एक अश पदचायहं वहन कर । 


तृतीय पत्रवर्षाय योजना काल में सहकारिता के विकास हेतु कुल ७६ करोड रुपए 


व्यय किए जाने का अनुमान था । इस योजना के अन्तर्गेत सहकारी आन्दोलत के लिए तिम्त मुझ्य 
बातें हृष्टिगत रखी गई 


(१) सामुदायिक विकास योजनाओं की सफ्लता हेतु पचायता व सहकारी संस्थाओं 
को आगे बढ़ाना जरूरी है । (१) सहकारी ससस्‍्थाओ के विकास का मूल उद्देश्य गाँव की कृषि 
योजना को सफल बचाना है। (३) गाँदो मे सहकारी समितियों का उद्देइ्य समय पर कृपकों को 
सांख उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उन्हे माग दर्कच एवं अन्य प्रकार की सहायता देना भी हो ताकि 
ग्रामीण जबता का अधिकतम कल्याण हो सके ॥ (४) एक गाँव मे एक सहकारी समिति हो पर 
यदि गाँव छोटा हो तो एक हजार सदस्यों की सहकारी सस्था बनाने के लिए अन्य गाँवों को भी 
समिति के क्षेत्र भे शामिल किया जा सकता है । (५) जहा उत्पादन यूद्धि के कार्यक्रम हैं वहा सह- 
कारी सम्रिति का उत्तरदायित्व समय पर पर्याप्त साख की व्यवस्था द्वारा इन्हे सफल बनाना होना 
चाहिए! (६) कृपि साख व विपणन के ताल-मेल (एकीकरण) को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । 


(७) सहकारी आन्दोलन को लोकप्रिय बनात के लिए जनता में शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। 


तृतीय योजना काल में सहकारी आन्दोलन को प्रत्येक जिदा तथा विक्लास खह को 
योजनाआ का एक आवश्यक अग्र माना गया । 

तृतोष योजना काल मे भी सहकारी आन्दोलन की समीक्षा हैलु कुछ महत्वपूर्ण समि- 
तिया एवं अध्ययन दलो की नियुक्ति की गईं। इनमे से एक समिति राजस्थान विधान सभा के 
भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्घा की अध्यक्षता मे बनाई गई थो । मिर्चा स्रमिति की रिपोर्ट 
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१९६६ मे प्राप्त हुई । इसके पुर्द दिसम्बर, १६६३ मे सेर-हृषि-साख क्षेत्र के लिए एक अध्ययन दल 
ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अध्ययन दल ने मुख्य हप से नगरों के सहकारी बैंको तथा कर्म- 
चारियो की साख समितियों की समीक्षा करते हुए एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले 
प्रत्येक नगर में एक नागरिक सहकारी बैक की स्थापना का सुझाव दिया। दल के मतानुसार इन 
बैंको का कार्य लघु उद्योगों को विभिन्न क्षेत्रों मे साल प्रदान करना होता चाहिए। दल ने यह 
भी सुझाव दिया कि प्रत्येक सस्‍्था में जहां ५० से अधिक कमंचारी हो, एक कर्मंचारी-साल समिति 
की स्थापना की जाय । 

मिर्धा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य वातें इस प्रकार थी ; 

१ सहकारी आन्दोलन के मूलभूत सिद्धांत--समिति ने बताया कि सहकारी आन्दोलन 
के ठोस विकास हेतु ६ सिद्धान्तो का पालन होना आवश्यक है: () खुली सदस्यता--जिसके अनुसार 
व्यापारियों या साहुकारों के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को समिति का सदस्य वनने की छूट दी जाय। 
(7) प्रजातात्रिक प्रवन्ध एवं नियंत्रण, (70) पूंजी पर सीमित ब्याज दिया जाय, (४) विपणन समिति 
का लाभाद्य सदस्यों द्वारा समिति को बेची गई उपज के अनुपात में वॉटा जाय, (९) सदस्यों मे 
परस्पर सहायता की भावना का विकास हो, तथा (शा) सहकारी आदोलन के द्वारा सहकारिता के 
आदर्शों की शिक्षा का विकास हो, परन्तु सदस्यो भे स्वावलम्बन की प्रवृत्ति भी बढनी चाहिए । 


२ सहकारो आस्दोलन को कमियाँ--मिर्धा समिति के वतंमान सहकारी आन्दोलन में 
निम्न दोप बत्ताए हैं 

(।) निष्किय समितियॉ--मिर्वा समिति ने बताया कि देश की सहकारी समितियों में से 
अनेक केवल नाम-मात्र को विद्यमान हैं और जनसाथारण को उनसे कोई लाभ नही होता । १९६३- 
६४ में सहकारी स्ताख (प्रायमिक) सम्रितियों मे से २०% तथा खादी ब ग्रामोद्योग समितियों मे से 
३०% पूर्णतया निष्क्रिय पाई गई थी । 

(॥) स्वार्थी ततबो का अधिकार--मिर्धा समिति ने बताया कि अधिकाश सहकारी 
समितियों पर राज्य के भादेशों के बावजूद स्वार्थी तत्वों का अधिकार बना हुआ है । ये लोग अपने 
मित्रो व सम्बन्धियों को ही समितियों के साध्यम से मदद देते रहते है। इस प्रवृत्ति के दुष्परिणामों 
की चर्चा करते हुए मिर्धा समिति ने बताया कि इससे समितियों की पूजी कुछ हाथो में रुक जाती 
है और ऋणों की अदायमी ने होने पर भी ऋणी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाए जाते । 
द्वितीय, इससे सहकारी आन्दोलन का लाभ जनता को न मिलकर कुछ ही लोगो को मिलता रहता 
है। मिर्धघा समिति का अनुमान है कि १३% ग्रामीण जतता को कुल ऋणों का ६५% से अधिक 
प्राप्त हुआ है । समिति के आधे सदस्यो को इस कारण अन्य थोतों से उबार छेना पडता है। 

(0) ऋणों का अनुत्पादक कार्यो के लिए उपयोग--मिर्घा समिति ने यह भी बताया वि. 
सहकारी समितियों से प्राप्त ऋणों का उपयोग उत्पादक कार्यो के लिए न होकर अवृत्पादक कार्यो 
के लिए किया जाता है परन्तु इसकी रोकथाम नही की जाती । समिति का अनुमान है कि लगभग 
$ई ऋणों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है। 

(0) दोषपु्श कार्य-प्रणालो--मिर्घा सर्मित की रिपोर्ट मे यह भी बताया गया कि 
सहकारी संस्थाओं की कायं-प्रणाली दोपपूर्ण है और यही कारण है कि सहकारी आन्दोलन भारतीय 
जन-जीवन का आवश्यक झंग नहीं बन सका है । 

३. मिर्धा समिति के सुकाव--मिर्धा समिति ने सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए 
निम्न सुझाव दिए * 

(१) सदस्यता पर प्रतिबन्ध--सहकारी सस्थाओ में केवल उन व्यक्तियों को प्रवेश दिया 
जाय जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए साहकारों को साख 
समितियों का, व्यापारियों को विपणतर समितियों का तथा मकान मालिकों को भवन निर्माण 
समितियों का सदस्य बनावा वाछनीय नही है। लेकिन प्रत्येक जिले मे एक समिति हो जो सदस्यता 
सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण कर सके । 


( रब्थ ) 


(२) गुणात्मक पक्ष पर बल--तमिति ने स्पष्टत चेतावनी देते हुए कहा कि सहकारी 
आन्दोलन का शुणात्मक पक्ष हृढ़ होना चाहिए! समितियों की सल्या में वृद्धि करता हो इस आदोलन 
को सफलता वा थोतक नहीं है। बस्तुत अस्थिएंजर (स्केलेटम) को रेशमो वस्त्र पहनाने की अपेक्षा 
उसे निकालकर फेंकना अधिक उपयुक्त है। मिर्धा समिति ने इस आन्दोलन कौ जनजीवन हेतु उपादेयता 
बढ़ाने पर बल दिया । 


(१) अक्ेक्षग--बकाया ऋणो की वसूली, ऋणों के वितरण और समितियों के सामान्‍य 
प्रशासन में विद्यमाव अनियमितताओ को रोकने के लिए गकेक्षण व्यवस्था निष्पक्ष एवं दृढत्तर होना 
आवश्यक है । प्रबन्धकों या उनके मम्बन्धियो द्वारा लिए यए ऋणों का पुरा विवरण अंकेक्षकों को 
दिया जाय । 


(४) जाँच ब्यवस्था-ऋणो के प्रयोजन एवं वास्तविक उपयोग को जाँच के लिए 
निरीक्षकों को हृढता एवं निष्ठापूर्वक कायं करने के आदेश दिए जाएं । 


(५) एकाधिकार का उस्मुलन--केस्द्रीय सहकारी संघ समितियों के पदाधिकारियों के 
चुनावों के भमथ अपने प्रत्धिनिधियों को भेजे त्ताकि स्वार्थी तत्व प्रवस्ध समिति पर एकाधिकार न 
कर पाएँ) 


(६) प्रकारी दस्तक्षेप न्यूनतम --सहकारी आन्दोलन की लोकप्रियता बढाने के लिए 
राज्य वतमान सहायता को जारी रखने पर य्रधाप्तम्भव समितियी के कार्यों में हस्तक्षेप नें करे | 
परत्तु समितियों की स्वायत्तता एवं स्वावलम्बत हतु राज्य की ओर से शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारस्भ 
किए जाए । इन कार्यक्रमो कौ व्यवस्था राष्ट्रीय सहकारी सघ व राज्य सहकारी सधो के तत्वावधान 


गे 8३ परन्तु सहकारी समितियों को चाहिए कि व अपने लाभ का एक अश इन कार्यत्रमों के 
लए दें 


(७) सहकारिता को शिक्षा पर बल--सदस्यों को सहकारिता की शिक्षा देने के लिए 
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बबाया जाय जिसमे प्रौड शिक्षा भी शामिल हो । इन दोनों कार्यक्रमी मे राज्य 
के सक्रिय सहयोग की भी आवश्यकता होगी । 


प्रथम तीन पचवर्षोय योजनाओ मे सहकारिता का विकास 


तीन पंचबर्षीय योजनाओं वी अवधि मे सहवारी आदोलन में अनेक कमियों व्‌ कठि- 
नाइया के बावजूद पर्माप्त प्रगति हुई । निम्न तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है 


तोन योजनाओं में सहकारो आत्दोलत की प्रगति 


१६५०-५१ १९६०-६१ ९६६४-६५ 
कुल समितिया (प्राथमिक) हे 222 
(लाख भ) १4० हे रे० जप 
सदस्य संख्या (लाख मे) १३७ ३४२ ५.९० 
वायशील पूजी (करोड रुपए) र७्‌ १३१२ २४०० 
प्रभावित गाव (प्रतिशत में) श्थ्‌ ५ यू 
प्रभावित ग्रामीण जनसख्या 
(प्रतिशत मे) ७५ र्ड रे 
इस अकार १६५१ वे १९६५ के बीच सहकारी समितियों को अधिक 
हुई है, पर कार्यश्ील पूंजी ८ गुनी हो गई है । ५५ 400 


दूतीय पचवर्षीय योजना काल में सहकारिता के विकास पर ७५ ५ करोड़ रुपए व्यय 

हिए गए। १६६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ मे क्रमश, ३े ई 

हू ५» ज, रे३े ४ करोड रुपए, ड 

मपए तथा ३४ करोड रपए इस मद पर च्यय किए गए ये । कस 
चतुर्थ पचवर्षोष योजना मे सहकारी ब्रनदोलन 


चौथी पचवर्षोय योजना के अन्त तक देश के सभी गांवों तथा तीन-चौथाई जनसस्या 


( २४९ ) 


को सहकारिता के क्षेत्र मे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजनाकाल मे कुल मिलाकर १११ ४ 
करोड रुपए सहकारिता के प्रसार हेतु खच' किये जाएंगे। सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों (साख, भवन 
निर्माण, विषणन, सहकारी सेती, सहकारी भंडार-व्यवस्था, उपकरणों की व्यवस्था, उपभोक्ता-पूर्ति 
एवं ओद्योगिक समितियाँ) में पर्याप्त विस्तार के कार्यक्रम बनाएं गए हैं जिन सबका वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है । 


भारत में सहकारी आन्दोलन को रचना-प्रणाली 


आज से ५० वर्ष पूर्व सामान्य रूप से सहकारी आन्दोलन के अन्तगंत केवल कृषि साख 
की व्यवस्था को ही शामिल किया जाता था । परन्तु आज सहकारिता का क्षेत्र बहुमुखी हो गया 
है। नीचे दिए गए चार्ट से भारत के सहकारी आन्दोलन की रूपरेखा का पता लगता है * 


सहकारी संत्ष्याएं 


॥ | 
कृषि समितियाँ गैर कृपि समितियाँ 
| | 
| 


साख संस्थाएँ गैर सास सस्थाएँ साख सस्याए'” गैर साख संस्थाएँ 


जन अब लय ये | जज ॥ 
ै कक) | || | 
अल्प व मध्य दीघंकालीन साख सहं० सह० सह० सह० सह० सह० सह श्रम 
कालीन साख सस्थाएँ.. कृषि विपणन परिनिर्माण सिंचाई उपभोक्ता औद्यो- ठेका 
संस्थाएं भंडार गिक समितियाँ 


क्रपि समितियाँ सामान्यतः कृषि के विकास हेतु और गैर कृषि समित्तियाँ कुटीर या 
लघु उद्योगों, भवत निमिण, मत्स्य पालन उपभोक्ता भडारों के लिए बनाई जाती हैं। 


प्रशासनिक हष्टिकोण से भी सहकारी सस्थाओं की रूपरेखा को समझा जाता है) इनमे 
केन्द्रीय व प्राथमिक सस्थाओं का अन्तर होता है । केन्द्रीय सस्थाओं मे राष्ट्रीय, प्रान्तीय तथा जिला 
स्तरों पर बनाई गई सस्थाएं होती है जबकि गाँवो में या उपजिलो मे प्राथमिक समितियाँ बनाई 
जाती हैं । वस्तुत जनसाधारण का प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राथमिक सस्थाओं से होता है, तथा थे संस्थाएं 
फिर सम्बन्धित केन्द्रीय ससस्‍्था से सहायता प्राप्त करती हैं। अब हम पहले सहकारी साख संस्थाओं 
का वर्णन प्रस्तुत करेंगे । अगले अध्याय मे हम गैर साल्व संस्थाओं की समीक्षा करेंगे। 


सहकारो कृषि संस्थाएं --साखा 
(7) अल्प व भध्यकालीन साख : 


हम यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पिछले १६-१७ वर्षो में सहकारी साख-व्यवस्था 
में काफी सुधार हुआ है। जहाँ १६५१-४२ मे प्राथमिक सहकारी साख समितियों ने कुल 
कृषि साख (७५० करोड रुपए) का केवल ३११०% ग्रश प्रदान किया था, दस वर्ष में कृषकों की 
साख सम्बन्धी जर्रतो (१०३४ करोड स्पए) का २५८% इनके द्वारा पूरा किया जाने लगा | 
१८६६-६७ में इन समितियों ने अनुमातत ३६५ करोड रुपए कृषकों को दिए | छेकिन सहकारी 
साख के क्षेत्र मे प्राथमिक समितियों के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय [प्रान्तीय तथा जिला स्तरीय) 
संस्थाएं भी होती हैं। पिछले १६ वर्षो मे प्राथमिक समितियों ने जो प्रगति की है वह इसीलिए 
सम्भव हो सकी थी कि उच्च स्तरीय सहकारी संस्थाओ का भी इस अवधि मे पर्याप्त विस्तार हुआ 
है । हम अब क्षि साख के क्षेत्र मे सलग्न विभिन्न सस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे । 
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( २५० ) 


तत्पश्चात्‌ यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि सहकारी साख की यह प्रगति किस सीमा तक 
वास्तविक एवं सतोपप्रद है । है 

() राज्य सहकारी बैंक--ये शीप॑ बेक भी कहलातें हैं। सामान्य छप से प्रत्येक राज्य 
में एक शी बैंक की स्थापता की जाती है | शी बैंकों के तीन मुख्य कार्य होते है ' (१) जिला 
स्तर पर स्थापित केन्द्रीय सहकारी बैंको को सहायता करना, (२) राज्य विशेष के सहकारो 
आनदोछन एव  रिजव॑ बैंक के बोच ताल-मेल बेठाना, एवं (३) राज्य मैं सहकारी साख से सम्बद्ध 
समस्याओ पर विचार-विमर्श हेतु सावंजनिक मच प्रदान करना। शीप॑ बैंको की सख्या जून, १९४२ 
के अन्त मे १६ थी जो जून १९६७ के अन्त तक बढ़कर २५ हो गई। १९६७ में शाखाओं सहित 
इनकी सख्या १४१ थी ! इसी प्रकार उक्त अवधि में कार्यशोल पूजी व बकाया ऋणों की राशि 
ऋषकश ३६ करोड ७२ लाख रूपएु व २० करोड़ रुपए से बढकूर ऋमुश ४०३ करोड़ रुपए एवं 
8२४ करोड़ रुपए हो गई । 

लेकिन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ये बेंक व्यक्तियों को सहायता महीं देते और 
ने ही इनका प्राथमिक समितियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है । इसके विपसणत् शीर्ष बेक जिला- 
स्तरीय केन्द्रीय सहकारी वैको को सहायता देते है जो नीचे के स्तर की सस्थाओ (प्राथमिक) के 
माध्यम से काश्तकार को ऋण देते हैं । 

[॥0) केस्द्रीय सहकारी बेक--ये बेक जिला स्तर पर बनाए जाते हैं परन्तु कृषकों की 
सहायता उप जिलो मे इतकी शाखाए' भी खोली जा सकती है । पिछले कुछ वर्षी भे यचपि केद्रीय 
सहकारी बैंको की संख्या मे कमी हुई है, फिर भी इनकी वित्तीय स्थिति एवं कृषि हेतु दी जाने वाली 
साख में काफ़ौ सुधार हुआ है । जून, १९५१ व जूत १९६७ के बीच इनकी सख्या ४०९ से घटकर 
३४६ रह गई लेकिन कार्यणील पूजी व बकाया ऋणो की राशि क्रमश ६० करोड़ रुपए ब १०६ 
करोड़ रुपए से बढ़कर ६३८ करोड रपए व ४९९ करोड़ रुपए होगई। 

उच्च स्तरीय सस्वाओ का सरकार अयबा रिजवे ब्रेक पर इतना अधिक निर्भर रहना 
सर्वधा अनुचित है। 

(॥/) प्राथमिक सहकारो साख समितियाँ--सहकारी साख आन्दोलन के पिरामिडीय 
ढॉँचे भे शीर्ष वैंक केन्द्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक समितियों का समावेश होता है | यदि प्राथमिक 
समितियों को ही सहकारी आन्दोलन का आधार मान लिया जाय तो भो अनुचित नही होगा 
क्योकि ये समितियाँ ही प्रत्यक्षत कृषक की सहामता करती है । 

पिछले १५-१६ कर्षों मे सहकारी साख समितियों का कृषि क्षेत्र मे योगदान काफी बढा 


है यह हम ऊपर वता चुके हैं। (९६५०-५१ व १९६६-६७ के बीच हुई प्राथमिक साख समितियों 
की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट होती है 


(३० जून को) 
१६२०-११ १६६०-६१ २६६६-६७ 
समितियों की सख्या (लाख) श्ण्ड २१२ १७८ 
सदस्यों की सख्या (लाख) है 5 १७० २६७ 
अर्पकालीन व मध्यकालीन ऋण 
(करोड हुपए) रे रे०ण्३े ३६५ 
शेयर पूजी (करोड रुपए) ९ शर्ट १२८६ 


१९६४ के बाद से ब्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों की सख्या में कमी हो रही 
है परन्तु कायशील व ओेयर पूरजी में तथा सदस्यों को सख्या मे वृद्धि हो रही है । इसका कारण 
घह बताया जाता है कि अब निप्किय समितियों को समाप्त करके सहकारी साख का संगठन अधिक 
डोस रूप में किया जा रहा है । 


है तृतीय योजना के अन्त तक प्राथमिक समितियों द्वारा दी जाते वाली राशि को ४०० 
करोंड रुपए तक बढ़ाते का विचार किया गया था परत्तु वास्तविक साख की मात्रा ३४४ करोड 
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( १४१ ) 


शुपए तक ही पहुँच सकी । चौथी योजना की समाप्ति तक देश के सभी गाँवों को सहकारी कृषि 
साक्ष समितियों के अन्तगंत लाया जाएगा और वापिक अल्पकालोन व मध्यकालीन सास को राशि 
७४० करोड रुपए तक वढाई जाएगी । 


१६५१ व १६६७ के बीच प्रायमिक सहकारी (कृषि साख) समितियों को सफलताएं : 


(१) १९११ वे १९६७ के बीच प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा प्रभावित गाँवो 
का समूचे देश के गाँवो में अनुपात २५% से बढ़कर ९०% हो गया है। प्रभावित ग्रामीण जनसख्या 
का अनुपात इस अवधि में ७५ से बढ़कर ३०% हो गया है। 


(२) इस अवधि मे प्रायमिक कृषि सास समितियों की श्षेयर पूंजी ९ एकड रुपए 
अनुमानित से बढ़कर १२८०६ करोड रुपए हो गई । कार्यंशोल प्रेजी की राशि ४५ करोड रुपए से 
बढ़कर ६२५२ करोड़ स्पए हो गई । 

(३) १९५१-६७ के वीच वाधिक साख की मात्रा २३ करोड रुपए से बढकर ३६५ 
करोड़ रुपए तथा बकाया ऋणों की राशि ८*५ करोड़ रुपए से बढ़कर ४७८ करोड रुपए हो गई। 


(४) कृषकों की कुल साख सम्बन्धी जहरतो की पूतति मे सहकारी समितियों का योगदान 
३१% से बढकर लगभग ३०% हो गया । 

(५) प्रति समित्ति मदस्थता ४५ से बढकर १४९ शेयर-पूंजी १ हजार ते बढ़कर ७ 
हजार तथा कार्यशील पूजी ५ ४ हजार से बढकर ३५ १ हजार हो गई । 


(६) प्रति ऋणी सदस्य वापिक ऋण की राशि अनुमानतः १४२ रुपए से बढकर ३४४ 
रुपए हो गई । 


इसके बावजूद यह कहना उचित नहीं होगा कि सहकारी (अल्पकालीन व मध्यकालीन) 
क्पि साख आन्दोलन की प्रगति ठोस आधार पर हुई है । इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करने से 
पूर्व हम दीघेकालीन कृषि (सहकारी) साख व्यवस्था का विश्लेषण केरना चाहेंगे भारत मे यह्‌ 
व्यवस्था भूमि विकास बेकों द्वरा की जाती है | भूमि विक्षास बेक भी शीर्ष तथा प्राथमिक स्तर 
पर गठित किए जाते है । 
(7) दीघंकालोन सहकारो साथ व्यवस्था : 


भारत मे दीधंकालीन कृपि साख की व्यवस्था भूमि विकास (वधक) बेको द्वारा होती 
है ! इनका विस्तृत वर्णन नीचे किया गया है । 


भूमि विकात बैंक--इस प्रकार के वेंको का उद्देश्य कृषि प्रणाली में स्थायी सुधार हेतु 
दीर्घकानीन साख प्रदान करना है। यद्यपि इस प्रकार के बैंको का प्रारम्भ १९२९ मे मद्रास में ही 
गया था, पर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक इस दिश्या मे कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हो सकी । 


भूमि विकाप्त (बन्धक) बैक दी भागों में बॉटे जा सकते हैं--अ्रयभ केस्द्रीप बेंक व द्वितोष 
प्राथमिक बेंक । काश्तकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राथमिक बैंकों से ही हीता है । 


केन्द्रीय भूमि विक्नास बेंक--इन्हे कृषि-दीर्घकालीत साख-व्यवस्था को घुरी कहा जाता 
है। १९५१-५२ व १९६६-६७ के बीच केन्द्रीय भूमि विकास वँको की सख्या ६ से बढ़कर ३९ हो 
गई। १९६७ में सभी कार्यालयों की सख्या (झाखाओ सहित) ३९७ थी । 


प्रथम पंचवर्षीय बोजना काल मे केस्द्रीय भूमि विकास बैंको हारा दिए गए ऋणों की 
ज्षेप (०ण॑"रआ0ए8) राशि ७ करोड रुपए से बढकर १७ करोड स्पए हो गई | द्वितीय योजना न 
बृतीय योजना के अन्त में यह (झेष) राष्षि क्रमशः ३७ करोड़ हपए व १६५ करोड़ रुपए थी । 
ही पद १९६७ को केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्रद्त ऋणों की बकाया राशि २०७४ करोड रुपए 
हो गई । 
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( रुूर ) 


तीन योजनाओं की अवधि में इन बैंकों द्वारा दी जाने वाली वापिक साख भी काफी 
बढ़ी है। १९५०-४१ मे १ ४ करोड रुपए दौ्॑कालीन ऋणोी के रूप मे दिये गये, पर १९६६-६७ 
तक यह राशि ५९ करोड रुघए तक पहुँच गई ॥ 


केन्द्रीय भुमि विकास बैंक वित्तीय साधनों के तिए गैयर पू जी की भपेक्षा ऋण पत्र जारी 
करते है। ये ऋण-पश्र दो प्रकार के होते है--साधारण ऋण-पत्र जिन्हें राज्य सरकारें, स्टेट बैंक व 
रिजव बेक आदि खरीदते है जब कि दूसरे प्रकार के ऋण-पत्र ग्रामीण ऋण-पत्र कहलाते है जिन्हें 
ग्रामीण जनता को वेचा जांता है । 


क्ेन्दीय भूमि विकास बैंको द्वारा कुल चुकाई गई पू जी जून, १९४२ के अन्त में ४ २ करोड़ 
रुपए के लगभग थी, जो जून, १९६७ तक १९ करोड रुपए तक पहुँच गई । ३० जूब, १९६७ को 
केन्द्रीय भूमि विकास बैंको की कार्यशील पूंजी २६३ ६ करोड रुपए थी जिसमे से ऋण-पत्रो की 
कुल राशि २३२ ० करोड रुपए थी | यह उल्लेखनीय है कि ३० जून, १६५२ को कार्यशील पूंजी 
की राशि केवल १० करोड रुपए थी | 


चौथी परचवर्षीय खोजना काल भे भूमि विकास बैंक ३०० से ४०० करोड रुपए की 
दीघंकालीन सास्ष प्रदान करेंगे और इसलिए इस अवधि मे २७५ करोड़ रुपए के ऋण-पत्र केन्द्रीय 
व प्राथमिक बैंको द्वारा मिलाकर जारी किए जाएंगे । 


प्राथमिक भूमि विकास बेक-ये बेक प्रत्यक्षत हपको के सम्पर्क में रहते हैं तथा भूमि- 
पुनग्र'हण, पंषिग सैंट, विद्यूतीकरण एव भारी कृषि यत्रों की खरीद के लिए ऋषणो की व्यवस्था 
करते हैं। सामान्यतः केन्द्रीय भूमि बिकास बेको द्वारा काश्तकारो को इन्ही के माध्यम से ऋण दिये 
जाते हैं। जून, १९५२ व जूव, १९६७ के बीच इन बैंको की सख्या २८९ से बढकर ७०७ हो 
गई । इन बैंको की फायंशील पू'जी ७६ करोड रुपए से बढकर १७३ ६ करोड रुपए तथा प्रदत्त 
ऋणो की राशि (१९५१-४२) में २५ करोड रुपए से बढ़कर ४० ८ करोड स्पए (१९६६-६७) मे 
है सह ॥ बकाया ऋणषों की राशि इस अवधि में ७ करोड रुपए से बढ़कर १५४ ७ करोड़ रुपए 

गई । 
भूमि विकास बैको की समस्याएं 

यद्यपि उपरोक्त विवरण से केन्द्रीय तथा प्राथमिक भूमि विकास बंको की हर त॒ प्रगति 
का आभास होता है तथापि इन बैंको के समक्ष कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ है जितका तुरन्त निराकरण 
होना चाहिए । 

(३१) प्राथविक भूमि विकास वेको का विकास केवल कुछ ही राज्यों में सतोपप्रद ढग से 
हुआ है । मैसूर, आश्न प्रदेश द मद्रास मे दो तिहाई प्राथमिक वैंक केद्धित हैं। अन्य राज्यों में इनकी 
प्रगति न हो सकने का कादण बित्तीय अभाव तथा काश्तकारो की सामान्य अनभिन्ञता है। 

(२) केन्द्रीय भूमि विकास बैंको के समक्ष भी वित्तीय समस्या है। चूंकि इन वैकों को 
प्राप्त होने वाले ऋण “मुक्त साथ” (एट्शा एाध्वाए) के अन्तगत आते है, रिजवं बैंक द्वारा 
अनुमूचित बैंकी पर लगाई जाने वाली पावीन्‍्दयौ विकास बेको पर भी लागू होती हैं। 

(३) बहुत से कृपको के पास भू-स्वामित्व के रिकॉर्ड नही है या अधूरे है जिसके कार' 
भूमि विकास बैंको को दोर्धकालीन ऋण देने मे कठिनाई होती है। ये देक लिया उचित ते 
(जमानत) के कोई ऋण नहीं दे सकते । 

(४) भूमि वधक बैंकों की प्रशासन व्यवस्था सारे देश में एक-सी नहीं है 
उत्तर प्रदेश मे केन्द्रीय भूमि विकास बैंको की शाखाएँ दोध॑ कालीन ऋण देती है जब कि अप 
मे केस्टीय तथा प्राथमिक विकास बैको का गठन अलग-अलग किया जाता है । 
अन्न अधिकोष : 

अन्न अधिकोप सहकारिता के आधार पर कृषि साल की व्यवस्था करने के हेतु गढित 
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किए जाते है। इनका प्रचलन विश्येषरूप से उडीसा आधप्रदेश व महाराष्ट्र के गाँवों में है। अन्न 
अधिकोष (प्रेत बैंक) अनाज के रूप में साख प्रदान करते हैं और इनको जमा भो इसी रूप में 
होती है। साख के रूप मे ये वंक बीज आदि देते है परन्तु अन्न अधिकोपो की संख्या भारत में तेजी 
से कम हो रही है। जून, १६६६ व जून, १९६७ के वीच इनकी संख्या ३६०९ से घटकर २३६७ 
रह गई। ३० बून, १९६७ को उडीता में ९७४, आश्रप्रदेश भे ३७४, पश्चिमी बंगाल में ४३६ व 
महाराष्ट्र भे ३५४ अन्न अधिकोष थे | इनके अलावा विभिन्न राज्यों मे ४,४८० अन्न अधिकोष 
निष्किय थे ! इस ससय इनके बकाया ऋणों की राशि ३ ८ करोड (२१ करोड रुपये जिस के हपमे) 
रुपए तथा कायंशील पू जी ४७ करोड रुपए थी । १९६६-६७ मे अन्न अधिकोपो ने लगभग २ करोड़ 
रुपए के ऋण दिये जिसमे से ९ करोड रुपए तगद रूप मे व शेष अनाज के रूप में दिए गए । कुल 
राशि (२ करोड़ रुपए) का ७५% केवल उडीसा में दिया गया । 


भारत में सहकारो (कृषि) साख श्रान्दोलन की झ्ालोचनात्मक समीक्षा 


अब तक प्रस्तुत विवरण यह सकेत देता है कि पिछले दो दश्को में सहकारी कृषि साख 
संस्थाओं ने बहुत अधिक प्रगति की है । आज सहकारिता के अन्ध-मक्त तो यहाँ तक दावा करने 
लगे है कि इसके माध्यम से भारतीय कृपक की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। 
लेकिन मिर्धा समिति, योजना आयोग की कार्यक्रम मुल्याकब संगठन को जाँच तथा शोधकर्ताओं के 
हेखों से यह स्पष्ठ हो गया है कि सहकारी कृषि साख आन्दोलन ठोस आधार पर विकाप्त नहों कर 
रहा है तथा लक्ष्यों को पूरा करने के साम पर निष्क्रिप एवं दिवालिपा सत्त्याओं का गठन करके 
उनके साध्यम से करोड़ो रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर वर्तमान सहकारी 
कृषि सार बान्दोलन मे हमे निम्न दोष दिखाई देते है 

(१) सहकारी कृषि साख संस्थाओ की कार्यशील पूजो मे उनके निजी कोपों पर अनुपात 
बहुत कम है। १९६६-६७ के अन्त में शीर्ध बेको को कार्यशील पूजी मे निद्री कोपों (चुकाई भई 
पूंजी एवं सुरक्षित कोष) का अनुपात्त १७% था। लगभग इतना ही अनुपात केन्द्रीय सहकारी बैंको 
के सन्दर्भ में भी था। प्राथमिक साख समितियों में निजी कोध कार्यशील पूी मे २६७% थे। 
लेकिन भूमि विकास बैंको मे कायंशील पूंजी का ९% से भी कम निजी कोपो के रूप में था। 
इस प्रकार थे संस्थाए' स्वयं के साधन बढ़ाने की अपेक्षा अन्य संस्थाओं व सरकार पर अधिक 
निर्भर हैं । 

(२) प्राथमिक साख समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का अधिकाश भाग (लगभग 
४४-४५%) महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व पंजाब को प्राप्त होता है । अन्य शब्दों मे सहकारी 
साख आन्दोलन कुछ राज्यो में ही केद्धित है और अन्य राज्यों में अथक प्रयासों के बावजूद सहकारी 
आग का बता ज्याना जुयफरे करे वही सिएकत्ता । 

इसकी पुष्टि इसी बात से होती है कि प्रति ऋणी सदस्य अल्प व मध्यकालीन साख 
का औसत १९६६-६७ मे महाराष्ट्र मे ५०० रुपए व गुजरात में ७४७ रपए था, जबकि जम्मू व 
कश्मीर में १०० रपए, उत्तर प्रदेश में २६५, राजस्थान में २२४ रुपए तथा बिहार में २०६ रुपए 
था। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अखिल भारतीय प्रति ऋणी सदस्य साख का अनुपात रे४४ड 
रुपए था । 

(३) प्रार्धमक साख समितियों में सक्रिय (ऋणदात्री) समितियों का कुल समित्तियों में 
अनुपात निरन्तर घट रहा है। १९६५-६६ व १९६६-६७ के वीच यह अनुपात ७१% से घटकर 
७४% रह गया। इसी प्रकार कुल सदस्यो मे ऋण लेने वाले सदस्यथो का अनुपात १९६३-६४ 
व १९६६-६७ के बीच ४३% से घटकर ४०९५ रह गया ! 

यदि विभिन्न राज्य राज्यों की स्थिति को देखा जाय तो १९६६-६७ में आसाम की 
केवल २५% प्राथमिक समितियाँ कार्यशील थी । जम्मू व काश्मीर तथा पश्चिमी बंगात में ऋण न 
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दे सकने वाली सहकारी सम्रितियो का अचुतात क्रमश ४२% व ४५% था। दूसरी ओर मध्यप्रदेश, 
पाब, गुजरात व महाराष्ट्र में ९०% से अधिक समितियाँ कूपको को ऋण देती हैं । 


आसाम से ऐसे सदस्यो का अनुपात १६६६-६७ में केवल १९% था जिन्होंने सहकारी 
समितियों से उस वर्ष ऋण लिया या । उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, उद्येसा, केरल, प० बगान, 
वे जम्मू तथा कमीर में यह अनुप्रात ४०% से कम था। लेकिन पजाब व मध्यप्रदेश मे ६०% से 
अधिक सदस्यो ने सहकारी समितियों से साख आप्त की। यह उल्लेखनीय है कि गुजरात, महाराष्ट्र, 
उत्तर भ्रदेश व सद्रास मे सक्रिय सदस्यों का यह झनुषात तेजी से घट रहा है । 


इसका यह अब है कि प्राथमिक सहकारी सम्तिति के अधिकाश सदस्य साख प्राप्ति के 
लिए साहुकारो या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहने लगे है । 


(४) अवधिपार ऋण--अवधिपर ऋण सम्भवतः भारतोय सहकारी कृषि साख आन्दोलन 
का एक अवसर है। हमे यह डर है कि कही बढते हुए अवधिपार ऋण कुछ ही वर्षों मे इस 
आन्दोलन को समाप्त नही कर दें । १९६६-६७ के अन्त में कुल वकाया ऋणो में अवधिपार ऋणो 
का अनुपात ३२% था जबकि जून, १९६४ के अन्त मे यह अनुपात २ २० था। आत्म से तो 
बकाया ऋणों में ६९% अवधिप्ार पाए गए थे। यह भी आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश, 
महाराष्टू, मद्रास, गुजरात, परिचमी वगाल, उडीसा व उत्तर प्रदेश मे प्राथमिक सहकारी 
समितियों के शेष कणों मे अवधिपार ऋणो का अनुप्रात॒ तेजी से बढता जा रहा है । इस दृष्टि पे 
परजाव, आस़ाम, राजस्थान व दिल्‍ली में काफी सुधार हो रहा है । हर 


अवधिपार ऋणों का एक और भी पक्ष है जिससे समस्या को गम्भी रता स्पष्ट 
है। १९६४ तक प्राथमिक समितियों के बिजी कोपो का दो तिहाई भाग अवधि पार 5228 
में था, परन्तु १९६७ तक यह अनुपात बढ़कर 5७५७ हो गया। आश्चय॑ की बात तो यह है कि 
आसाम भें समितियों के निजी कोपो से ढुगुनी राशि अवधिपार ऋणो के रूप मे थी । मध्य प्रदेश 
में अवधिप्रार ऋणो की राशि निजी कोपों (पूंजी व रिजवं कोष) से ६२%, उडीसा में ३१ ९८, 
जम्मू व काश्मीर में ५०%, राजस्थान व आन प्रदेश में २३%, महाराष्ट्र व मैसूर भे ३% बे 
पश्चिमी बंगाल भे २ ०% से अधिक थी । बिहार, मद्रास व उत्तर प्रदेश मे भी ८५% से अधिक 
निजी कोष अवधि पार ऋणों के रूप भे उससे हुए हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि प्राथमिक 
के अपने कोष ही अवधिपार ऋणों के रूप में भ्रटके हुए नहीं है, अपितु श्रन्य त्लोतो से लिए गए 
५ का इस गे में ता ही गए हैं। 444 ्ि स्थिति रहो ओर अवधिपार ऋणों की राशि बढती 
रही तो आन्दोलन को सुब्यवस्थित रखने के लए बडे ऑपरेशन (१(श०07 अलावा 
कोई उपाय नहीं रह जायगा । 2 20) के 


(५) सहकारी साख का सास केवल बडे हथकों को मिल पाता है। ड्वा। 
६६६१-६२ मे कुल सहकारी ऋणों का ५१% उन परिवारों को दिया गया हि बात हज 
रुपए से अधिक की सम्पत्ति थी । कुल सदस्यों में इनका अनुपात १२१३% था। दूसरी ओर 
५२४७ सदस्यों को जो ऋण मिला उसका कुल साख में अनुपात ११९ था । इनके पास ५०० म्पए्‌ 
से कम भूल्य की सम्पत्ति थी । के 


(६) सहकारी ऋणो के उपयोग पर समितिया का कोई अकुश नही है । योजना 
के कार्यक्रम मृल्याक्न अगठन की रिपोर्ट में बताया गया कि सहकारी कमी लगभग चना 
भाग उत कार्यों पर खचं नही किया जाता जिनके लिए ये ऋष दिए जाते है। ग्योधकर्ताओं मे भी 
समय-समय पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋणो का उपयोग उत्पादक कार्यों मे कम 


तथा अनुलाइक कार्यो में अधिक होता है 7? 
(७) १९६५ पे देश के विभिन्न राज्यो में फसली ऋण की जो व्यवस्था लागू की गई है 





] लेखक ने अपनी शोध एव क्षेत्रीय अध्ययन के पश्चात यह निष्क्ष दिया है। ६६७ फल 
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उसमे काशतकार को जपनी हैसियत तथा प्रस्तावित फसलन्योजना सहंकारी समिति को देनी होती 
है। अशिक्षित होने के कारण बह स्वयं ऐसा नही कर पाता और फलस्वरूप फ्सन के लिए उसे 
कितनी साख की जरूरत है इसका अनुमान सही रूप मे नहीं लगाया जाता । 

(&) राजनीति का प्रवेश--सहकारी साख आन्दोलन राजनीति का रंगमंच बने गया 
प्रतीत्त होता है। बहुधा पदाधिकारियों से चुनाव के दौरान राजनीति खुलकर सामने आ जाती है । 
मिर्धा समिति तथा कार्यक्रम मृल्याकन संगठन की रिपोर्टों से इस तथ्य की पुष्टि हो घुकी है ! 


इन सभी दोषों का समुचित रूप से तुरन्त निदान होना चाहिए । कृषि साख हमारे 
सहकारी आन्दोलन का सबसे बडा पक्ष है और इसकी सुचारु रूप से प्रगति हुए बिना सहकारी 
आन्दोलन की प्रगति भी ठोस आधार पर नहीं हो सकेगी । 


सहकारी (गेर कृषि) साख आन्दोलन! 


शखूकि कृपि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है इसलिए सहकारी कृषि साख आन्दोलन 
भी यहाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। गैर कृषि क्षेत्रों मे साख सस्थाओ की स्थिति आज भी गौण है। 
इसका कारण यह है कि शहरो में साधारणतया साख व्यवस्था बैंकों के माध्यम से होती रही है और 
इसीलिए सहकारी साख संस्थाओं की वहाँ अधिक जरूरत अनुभव नहीं की जाती ) फिर भी 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ गैर कृषि क्षेत्रों में सहवारी संस्थाओं की स्थापतां की गई है । 


३० जून १९६७ को देश भर मे २९ औद्योगिक (भीप॑) बैंक मौजूद थे । इनके अलावा 
प्राथमिक स्तर प्र (कमंचारियों व अन्य गेर-कर्मंचारियो व अन्य गैर कृपको की प्राथमिक संस्थाएँ) 
इस समय १३,६१६ समितियाँ थी। औद्योगिक बैंको की सदस्य संख्या १६,६१६ समितियाँ थी। 
ओऔद्योगिक बैंको की सदस्य सख्या २१,६२५ व प्रा्थमक समितियों की सदस्य संख्या ७४“९ हजार 
थी। इलके अलावा क्षीप॑ स्तर पर तीन बैक और कार्य कर रहे थे। १६५१ में शीप॑ स्तर पर गैर 
कृपि-साख संस्थाओं की संख्या ४ थी जबकि प्राथमिक समितियों वी सख्या ७,८१० थी। 


१९६६-६७ में प्राथमिक समितियों ने कुल मिलाकर २५६ करोड रुपए के ऋण दिए । 
इस बपं के अन्त मे इनकी कार्मशील पृ जी ३४ करोड रूपए तथा निक्षप्र की राशि १९४ करोड़ 
रुपए थी । १९६६-६७ तक प्राथमिक गैर कृषि साख समितियों मे १,२४१ समितियों का पजीकरण 
रिजवं बैंक अधितियम के अन्‍्तगंत प्राथमिक सहकारी वैको के रूप मे किया गया था । 


प्राथमिक गैर कृषि साख समितियों मे स्रे २३७९ महाराष्ट्र मे १,२६४ मंसूर मे, 
१,१८७ मद्रास मे, १,१३१ गुजरात मे, १,०२६आम्श्न प्रदेश मे व ११३६ परजाब मे थी। इस प्रकार 
कुल समितियों मे ६०% इन्ही राज्यो मे करेन्द्रि थी। १९६६ ६७ में दिए गए कुल २५६ करोड़ 
रुपयों के ऋणों मे से ३२ ६४ महाराष्ट्र मे, १७% पश्चिमी बंगाल मे, १४% भद्गास में तथा 
१२ ५% गुजरात से दिए गए । इस प्रकार गैर कृषि साख आन्दोलन भी कुछ ही राज्यो तक केन्द्रित 
है । परन्यु साथ ही २२६ करोड रुपयो की बकाया राशि (३० जून १९६८ को) में से ७५% इन्हीं 
चार राज्यो मे केन्द्रित था। 

इस प्रकार गैर कृपि साख आन्दोलन भी उन दीषो से मुक्त नहीं है जी कृपि-साख 
आन्दोलन मे व्याप्त हैं। फिर भी १९६७ में इनमे प्रति व्यक्ति निक्षंप का औसत ४६७ रुपए था 
जबकि कृषि साल समिति मे यह औसत केवल १४ रुपए पाया गया था। यह इस वात का प्रमाण 
है कि शेर कृषि साथ समितिपो ने सदस्पो च जनलाधारण मेँ बचत को प्रवृत्ति को अधिक बढ़ावा 
दिया है। इनकी प्रति सदस्य कार्यशील पूंजी ४७० स्पए तथा निजी कोप की राधि २१८ एपए 
थी, जबकि कृषि साख समितियों में यह औसत क्रमश: २३६ रुपए तथा ६२ रुपए पाया गया था । 


बौद्योगिक बैंको की बकाया ऋणो की राशि ३० जून, १९६७ को ४7४ करोड स्पए थी। 
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भारत में सहकारी आंदोलन-२ [क्रमशः | 
(0० क॒ृनभांएल (०एटाशा। ॥ ॥700--(.0॥77760) 


प्रारम्भिक : 


पिछले अध्याय में सहकारी आदोलन के वतंमात ढाँचे का चित्र प्रस्तुत किया जा चुका 
है। सहकारी कृषि तथा गैर कृषि साख मस्याओ की प्रगति की विस्तृत समीक्षा उसी संदर्भ में को 


गई थी। इस अध्याय में हम सहकारी गैर साख (कृषि तथा गैर कृषि) आंदोलन के विकास के विषय 
में अध्ययन करेंगे । 


सहकारो कृषि गेर साख झांदो तन 


इसके अन्तगंत कृपकों द्वारा साख व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य उद्दे श्य की पूर्ति हेतु किया 
गया सहकार सम्मिलित है। इनमे सहकारी कृषि, सहद्वारी परिनिर्माण, सहकारी विषणन, सहकारी 
सिचाई और सहकारी सभरण (पूर्ति) समितियाँ प्रमुख हैं । 


(7) सहकारी कृषि समितियाँ : 


यह अध्याय १० में ही वताया जा चुका है क्रि भारत में ७५% परिवारों के पास ५ 
एकड से भी छोडी जोतें हैं। यही नही विभिन्न जातो के अन्तगंते विद्यमान खेत कापी विखरे हुए 
भी हैं। खेत का आकार छोटा हांने तथा सावनो की सोमितता के कारण कृषकों को नवीन प्राविधियों 


के उपयोग से कोई छाम नहीं मिलता । वस्तूत. सहकारो खेती छोटे खेतों को हानियो से कृषक को 
बचाती है । 


सैद्वान्तिक रूप में सहकारी कृषि को तीन विभिन्न रो मे देखा जाता है : (अ) सहकारी 
बेहतर कृषि, (आ) सहक्तारी सयुक्त कृपि तथा (३) सहकारी सामूहिक कृषि । 


(म्र) सहकारी बेतहर कृषि--सहकारो बेहतर कृषि के भ्रन्तगत छोटे तथा मध्यम बर्ग के 
दृपक कृषि के लिय वहतर वीज खाद व उपकरणा की सामूहिक खरीद के लिये सहकारी सस्थाओं 
क्य गठन करते हैं । इस व्यदस्था की भूमि का एकीकरण नहीं होता, पर थोक मूल्य पर अच्छे बीज, 
उर्देरक व उपक्रणो को खरीदा जाता है । वस्तुतः मिल-जुलकर क्ृपि कार्य करने की दिशा में यह 
पहला कदम है । सहकारी बेहतर कृषि समितियों को सेवा सहकारी समितियों के नाम से भी पुकारा 
जाता है। इन सस्थाओ से निम्न लाभ हो सकते हैं : 


(१) कृषि के लिये ग्रच्छे साधनो का उपयोग बढाकर छोटे खेतों पर श्रति 
उत्पादन में दृद्धि की जा सकती है । रा 


( २५७ ) 


(२) सदस्यों मे अन्य प्रकार की सहकारिता, जैसे विषणन, सास भआादि की भावनाओं 
को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 

(३) छोटे कृपफ भी इनके दारा जरूरत की ऐसी वस्तुएँ खरीद शकते हैं जिन्हें 
व्यक्तिगत रूप से खरीदना उनके लिए सम्मव नही है । 


परन्तु किर भी भूमि के एकीकरण के बिना छोटे खेतों की हानियो से काश्तकार वही 
बच सकता । यही कारण है कि सहकारी बेहतर कृषि को सहकारी कृषि का वाध्तविक स्वरूप नहीं 
माना जाता । 

(आ) सहकारो सामूहिक कृपि--सहकातोे सामूहिक कृषि संस्थाएं वे हैं जो छोटे-छोटे 
कृपकों की जोतो को सामूहिक रूप से कृषि हेतु प्रयुक्त करने के उह श्य से बनाई जाती हैं | वस्तुतः 
सामूहिक कृषि की प्रेरणा विश्व के विभिन्न देशों को सोवियत रूस से प्राप्त हुई ! इस व्यवस्था की 
सबसे बड़ी विज्येपता यह है कि इसमे सदस्यो का समिति मे प्रवेश तो ऐच्छिक होता है परन्तु सदस्यता 
का प्रित्याग वर्जित होता है। अन्य शब्दों मे कोई भी कुृपक सहकारी सामूहिक कृषि संस्था से 
अपनी भूमि वापस लेने का अधिकारी नही है। इसके अतिरिक्त कृपि उपज से प्राप्त राशि का 
वितरण भूमि के आनुपातिक मृल्य के साथ-साथ श्रम के अनुपात में भी किया जाता है। बकि 
सहकारिता की आधारभूत शर्ते ऐच्छिकता है, सामूहिक क्रपि को सहकारिता का उपयुक्त रूप नहीं 
माना जाता क्योंकि इसमे सदस्यता के परित्याग की अनुमति नहीं दी जाती । 


(इ) सहकारी सयुक्त कृषि--सहकारी कृषि का वास्तविक स्वरूप जो भारत में स्वीकार 
किया गया है बह सहकारी सयुक्त कृषि ही है । इस व्यवस्था में निम्त विशेषताएं होती हैं ६ 


(१) ऐक्छिक सदस्यता, (२) सदस्यता के परित्याग की सामान्य छूट, (३) सदस्यों द्वारा 
अपनी छोटी जोतो का एकीकरण तथा बड़े चक या फार्म का निर्माण, (४) भूमि की उपज के 
सामान्य खच्चों को घटाने के वाद संयुक्त कृषि लाभप्रद भी नहीं हो सकती 0 


लेकिन डा० खुसरो तथा अग्रवाल? का मत है कि दुहृत्‌ स्तर पर सयुक्त खेती होने पर 
कई ऐसे काम भौ प्रारम्भ किये जा सकते हैं जिन्हे अकेना क्ृपक पूरा नही कर सकता । इनमे खेत 
की नालिपों का निर्माण, मेड बताना, भूमि को चौरस वनाना एवं वृक्षारोपण सम्मिलित हैं। कुल 
मिलाकर यह निष्कर्प दिया जा सकता है कि भारतीय कृपको में से जितके पास अत्यंत छोटी एवं 
अनाभधिक जोतें हैं उन्हे सहकारिता के आधार पर सयुक्त रूप से खेती करने में लाभ ही है और जो 
भी विरोध सयुक्त कृषि का किया जा रहा है रृपकों की मनोदृत्ति मे सुधार के द्वारा उसे समाप्त 
किया जा सकता है । 


भारत में सहकारी संयुक्त कृषि आंदोलन 


भारत में सहकारी कृषि की वास्तविक प्रगति तृतीय योजना काल में हुई | इसके पूर्व 
की सहकारी कृषि की प्रगति का मूल्याकन किया जाय, यह आादश्यक प्रतीत होता है कि सहकारी 
सयुक्त कृषि से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर हृष्टिपात कर लिया जाय | 

सदस्यता--सयुक्त इपि समितियों की सदस्यता के विषय्र भे भारत के विभिन्न राज्यो 
मे ऐच्छिकता के सिद्धान्त को पूर्णत स्वीकार किया गया है। भूमिहीन क़ृपको तथा अनुपस्थित 
जमीदार भी सथुक्त हृषि समिति के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन ऐसे जमीदारो की सख्या कुल 
सदस्य संड्या के एक तिहाई भाग से अधिक नही होनी चाहिए । 


यही नही विभिन्न राज्यों मे यह भी स्पप्ट कर दिया गया है कि सहकारी संयुक्त कृपि 
समिति मे न्यूनतम सदस्य सख्या कितनी हो । केरल में २५, बिहार, दिल्‍ली व॑ पंजाब मे १२, 
मध्यप्रदेश व मणीपुर मे २०, मैसूर व उडोसा मे १९, पश्चिमी बंगाल मे ७ व राजस्थान में ११ 
सदस्य कम से कम होने आवश्यक हैं। 
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( रश८ष ) 


सदस्यता का परित्याग साधारणतया वर्जित नहीं है परन्तु कुछ राज्यों मे ऐसे कानून 
बनाये गये है जिनके अनुसार दो तिहाई या अधिक सदस्य यदि किसी सदस्य विशेष के अलग होने 
का विरोध करें सो जन-हित में सदस्यता के प्रित्याग की अनुमति नही दी जाएगी। 


क्षेत्र- अनेक राज्यो में सहकारी कृषि समितियों के लिए ब्यूनतम क्षेत्र की भो वैधानिक 
रूप से व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली व पजाव से सिचित व असिचित 
क्षेत्रों के लिए न्यूनतम क्षेत्रो मरे अन्तर रखा गया है। मध्यप्रदेश मे चावल, गेहूँ तथा कपास के इलाकों 
के लिए न्यूनतम क्षेत्र मिन्न-भिन्न रखे गए है। साधारणतया न्यूनतम क्षेत्र २५ से १५० एकड तक रखा 
गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि मिचित क्षेत्र में ल्युततम सीमा असिचित क्षेत्र से काफ़ी कम रखी 
गई है। 


सदस्यता का परित्याग 


सदस्यता के परित्याग के लिये अधिकाश राज्यो मे समिति के बहुमत वर्ग की स्वीर्क़ति 
अनिवायं रखी गई है। कुछ राज्यो में दो-तिहाई सदस्यो की सहमति जरूरी मानी गई है, बर्शर्ते 
इनके पास कुल कृषि क्षेत्र के ३/४ का स्थामित्व हो । परन्तु अधिकाश राज्यों मे दो शर्तें और रखी 
गई हैं, प्रथम तो गह कि प्रवेश के समय प्रत्येक सदस्य सहकारी समुक्त कृषि समिति के साथ पाँच 
वर्ष की सदस्यता हेतु समझोता करे। दूसरी वात्त यह है कि सदस्यता के परित्याग के बाद सहकारी 
समिति 308 को उसे वही भूमि देने को बाध्य तही होगी जो सदस्य वनते समय उसने समिति 
को दी थी । 


जह॒कारी कृषि को प्रगति 


सहकारी सयुक्त कृषि के लिए प्रथम योजना काल में केवल मार्ग दशन की व्यवस्था 
थी, परन्तु नागपुर अधिवेशन मे व राष्ट्रीय काँग्रेंस ने यह निर्णय कर लिया कि द्वितीय पचवर्षीय 
योजताओ मे सयुक्त कृपि का इतना विस्तार किया जाय कि इनकी समाप्ति तक अधिकाश भूमि 
मयुक्त कृषि के अन्तगंत आ जाय । इस निर्णय का विरोध होना स्वाभाविक था अतएव उक्त योज- 
नाओ की अवधि में इस दिशा में विशेष प्रगति सभव नहीं हुई । 


१९५८ मे राष्ट्रीय विकास परिपद ने भी स्पप्टत स्वीकार किया कि कृषि साख तो 
सहकारिता का श्रीगणेश है, सहकारिता का उ्ंझ्य तो गाँव की अन्य गतिविधियों में (जिनमे 
सयुक्त कृषि भी है) भी सुधार करना है। 


_ तृतीय योजता काल मे ३१८ परइलट प्रांजेक्ट प्रारम्भ करने का प्रावधान था जिनमे से 
प्रत्येक के अन्तगंत १० सहकारी कृषि समतिया स्थापित की जानी थी। ३१ मां, १९६६ ठक इनमे 
(पाइलट-प्रॉजेड्ट) से २७४९ सहकारी सय्रुबत कृषि समित्तियाँ स्थापित की जा चुकी थी। इनके 
अलावा अधिक अन्य समितियाँ भी स्थपत की गई थी । माच, १९६६ के अन्त तक समुक्त कृषि 
समितियों के पास कुल क्षत्र ४ ७८ लाख एकड था | जुलाई, १९६३ में भारत सरकार ने एक 
निर्देशन समिति की नियुक्ति की जिसने सितम्वर, १९६५ में अपनों रिपोट प्रस्तुत को। समिति दे 
तकुक्त कि का किराए करने करी उतपेक्षए कार्पक्रम/ के एकोकरण पर बल दिया । समिति ने सुझाव 
दिया कि गहन खेती के कार्यक्रम चतुर्थ प्चरर्षीय योजना काल में सहकारी सयुक्त कृषि समितियों 
द्वारा ही पूरे किये जाएं। निर्देशः समिति ने यह भी कहा कि अब तक सहकारी सपुक्त कृषि 
राज्य के निर्देशन व प्रं रणा द्वारा होती रहो है तथा कुछ समितियों की स्थिति (वित्तीय हृष्ठि स) 
मतोधप्रद नहीं है। बडे कृषकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए भी उक्त समिति ने सुझाव दिया । 


३० जून, १९६७ तक देश भर में ८२५४ सहकारी सयुक्त कृपि ससितियाँ स्थापित कर ली गई थी, 
जितके पास रूगभग ११ लाख एकड क्ृधि-क्षत्र था । 


सहकारो सपुक्त कृषि आन्दोलन को बुबबंलताएं 


परन्तु शोधकर्त्ताओ ने देश के विभिन्‍्त भागों मे सहकारी कृषि का अध्ययन करके जो 
विवरण प्रस्तुत किया'है उससे पता चलता है कि वर्तमान सहकारी प्रयुक्त कृषि आन्दोलन में अग्र- 
लिखित कमियाँ हैं 


([ २५६ ) 


(१) बहुत से व्यक्तियों ने सीमा निर्धारण के कातूनों थ्रा सहकारी साख समितियों के 
अवधि पार ऋणो के भुगतान से बचने के लिए अपनी भुमि सयुक्त कृषि समिति को दी है। 


(२) संयुक्त कृषि समिति के अधिकाश सदस्य समिति के फार्म पर श्रम नहीं करते और 
फलस्वरूप श्रमिकों से काम लेना पड़ता है। इस अनुपस्थितिवाद के कारण पतहकारी कृषि का 
उहँ इम ही पूरा नही हो सकता | 


(३) सहकारी कृपि समिति के सदस्यो को जाथिक स्थिति समान नहीं होतो । लाभ 
का वितरण मुख्य रूप से भूमि के मूल्य के अनुपात में होता है और फलस्वरूप छोटे काश्तकारो को 
इसमे घाटा हो रहता है । 


(४) यह भी बताया गया है कि उत्पादकता मे वृद्धि हेतु ये संस्थाएं प्रयास नहीं करती 
इतमे अधिकाश समिततियाँ परम्परागत तरीकों से खेती करती हैं अथवा उनका भ्रबन्ध दोषपूर्ण है। सही 
कारण है कि छोटे खेतो मे उत्त्पादकत्ता बड़े खेतो की अपेक्षा अधिक पाई जाती है । 


(५) अनेक हपकी ने उपजाऊ तथां श्रेष्ठ भूमि सहकारी कृषि समिति को न देकर 
घटिया भूमि दी है ताकि समिति उस भूमि को उपजाऊ बनादे और फिर स्यूनतम अवधि समाप्त 
होते पर किसी प्रकार से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर लें | 


(६) अनेक समितियाँ पजीकरण तथा राजकीय अनुदान की प्राप्ति के बाबजूद संयुक्त 
रूप से खेती नहीं कर पातो। इस दिशा में प्रभावशाली काइतकारों का विरोध मुल्यत्तः 
बाधक है । 


(७) सबसे वडा आरोप जो सहकारी संयुक्त कृषि समितियों के लिए है वह यह है कि 
इनके द्वारा यंत्रों की खरीद को सर्वोपरि महत्व दिया ग्रया है । फलस्वरूप तरल पू'जी तो यत्रो की 
खरीद मे उलझ जाती है और चालू खर्चो के लिए पर्याप्त कोप नहीं बच पाते | वैसे भी यंत्रो को 
खरीदने मात्र से उत्पादन मे वृद्धि हो जाएगी यह मान्यता विवेकपूर्ण नही है । 


(८) सदस्यों भे परस्पर विवादों एवं सौहाद्र' के अभाव में भी सहकारी संयुक्त कृषि 
समितियाँ सफलता पु्वंक कार्य नही कर पाती। आतृत्व एव सहकारिता की भावना के न होते 
से संयुक्त कृषि समिति सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती ए 


१९६५ मे डा० डी० आर० गाइगिल की अध्यक्षता में नियुक्त एक समिति ने सहकारी 
कृषि के विषय से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । गाडगिल कमेटी से स्पप्ट कहा कि सहकारी कृषि की 
भारत में आश्चयंजनक प्रगति नहीं हो सकी है । कमेंटी ने उत्पादकता की वृद्धि एम उत्पादन 
लागत की कमी को आदेश मानते हुए कहा कि इस हृष्ठि से ये समितियाँ असफल रही हैं। गाड- 
गिल कमेटी ने यह भी कहा कि तकनीकी सहायता तथा पर्याप्त कोषों की उपलब्धि न हो ध्षकने 
से सहकारी सयुक्त कृपि समितियाँ विकास नहीं कर पाती । केवल महाराष्ट्र के धुलिया, उडीसा के 
सबलपुर, पजाव के जालन्धर व गुजरात के भावनगर जिलों में सहकारें कप सॉ्मीतियों ने पयीष्त 
सफलता प्राप्त की है। डा० ग्राइगिल ने सफल एब निपुण समितियों को प्रोत्साहन देने तथा कम- 
जोर व निष्क्रिय समितियों को भग करने का सुझाव दिया । 


गाडगिल कमेटी ने सरकारी सहायता में भुमिहीनों व छोटे कृषकों की समितियों को 
प्राथमिकता देने पर बल दिया। कमेटी ने सहकारी कृषि के साथ-साथ ग्राम स्तर पर कुटीर 
उद्योगों के विकास तथा जिला स्तर पर मा्गंद्शक सस्थाओ की स्थापना का भी सुझाव दिया। 
जनवरी १९६८ मे सहकारी कृषि सला८कार दोई ने सहकारी खेती के विकास हेतु राज्य सरकारो 
को निम्न सुझाव दिए : 


(१) नई सहकारी कृषि समित्तियों का गठन केवल उन्हो इलाकों मे गठित किया जाय 
जहाँ इनके लिए अनुकुन वातावरण हो । 
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( २६० ) 


(२) प्रत्येक समिति के पास भूमि के एकोकरण एव उपयोग का निश्चितु कार्यक्रम हो, 
(३) सारी भूमि पर सयुक्त रूप से खेती का कार्यक्रम हो, तथा (४) राज्य द्वारा नई सहकारी सयुक्त 
कृषि समितियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाय | 


(ए) सहकारी परिनिर्माण समितियाँ! 


सहकारी परिनिर्माण के अन्तगंत हम कृपकों द्वारा कृपि उपज को उपभोग्य बनाने के 
लिए किए यए सांगूहिक प्रयास्रो को सम्मिलित करते हैं। चावल से भूसा पृथक्‌ करना एम्र उस पर 
पालिश करना, दालो का निर्माण, कपास की जिनिग्र तथा गाठों के हूप में पैकिंग, गन्ने से खड़सारी 
या शवकर बनाना, जूट की गॉठें बनाना, जूट के रेजे तथा जुट की वस्तुओं का निर्माण, खाद्य तेल 
बनाता तथा चाय-कॉफी आदि का परिनिर्माण एवं पैकिंग आदि बहुत से क्षत्र है जहाँ सहकारिता 
के आधार पर भारत में काय किया जा रहा है । 


सहंकारिता के आधार पर कार्य करने से काइतकार को परिनिर्माण की लागत बहुत कम 
देती होती है। यही नही वृहृत्‌-स्तर पर परितिर्माण होने के कारण समय व श्रम की बचत के अलावी 
परिनिर्माण के श्रेप्ठतम दरीको का भी प्रयाग किया जा सकता है | 


भारत में सहकारी १रिनिर्माण का विकाम द्वितीय पचरवर्षीय योजनाकाल भे विशेष रूप 
से चावल व शक्कर मिलो के क्षेत्र भी उसी समय से सहकारिता व्याप्त हो रही हैं। राज्य की 
भहायता से १९५६-६१ के मध्य सहकारी शक्कर मिलो के अतिरिक्त ४६४ सहकारी तिर्माण 
समितिया बनाई गई । इतके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निग्रम ने ४७० छोटी चावल मिलो 
व्‌ ५ आधुनिक चावल मिलो की स्थापना में योग दिया । 


_तोमरी पंचवर्षीय योजना भें ३०० धान कूटने वाली समितियाँ, ५० कपास जिन, २० 
शूट की गांठें बनाने वाले प्लाण्ट, ५० चावल मिले. १३० फलो का रस निकालने वाली इकांइया 
वे ५ आठा मिलो की सहकारी क्षेत्र मे स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया । 


१९६७ तक सहकारी क्षेत्र से निम्नलिखित परिनिर्माण इकाइयों की स्थापना की जा 


चुकी भी 

इकाई सख्या 

१ मह॒कारी श्वकर मिलें ७७ 
२ चावल मिले ८०७ 
३ दाल मिल ३३ 
४ चावल के ब्रान से तेल बनाने वाली इकाइयाँ ५ 
५ कपास की जिनिग व गाँठ बताने वाली इकाइयाँ २३७ 
६ कपास उत्पादको की स्पिनिंग मिर्ले रद्द 
छ मूंगफली से तेल निकालने वाले प्लाट भ्र्ड 
८ अन्य तेल मिलें श्टछ 
६ जूट की गाँठ बनाने घाले प्लाट ९ 
१० जूट मिल १ 
११ फल व सब्जी परिनिर्माण इकाइया ३७ 
१२ चाय व कॉफी परिनिर्माण इकाइया भ्र्प 


सहकारी परिनिर्माण के क्षेत्र से पिछले १० १२ वर्षो मे बहुत प्रगति हुई है। ० 
६७ में देश मे निमित शवकर का ३०% प्रण् सहकारी मिलो से प्राप्त हुआ । इसके अप देश मे 
उत्पन्न कपास का १३९० तथा कॉफी का १५% भाग सहकारी सस्थाओं द्वारा परिनिरित किया गया ! 
यह उल्लेखनीय है कि सहवारी परिनिर्माण विज्लेप रूप से शवकर मिलो का विकास महाराष्ट्र मे 
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अधिक हुआ है। योजना आयोग्र के एक दल ने चतुर्थ गोजवा के काल में ९७५४ नई परिनिर्माण 
इकाइयो की स्थापना का सुझाव दिया है । इनमे २०० ऊैपास परिनिर्माण इकाइयाँ, ३० शब्कर 
मिलें, ५ वनस्पति इकाइयाँ, ४० फलो का रस निकालने वाले प्लाप्ट, १० चावल ब्रान तेल इकाइयाँ 
व ३०० चावन्र मिलें शामिल होगी । 


(गा) सहुकारो विषणन « 

अध्याय १४ मे हम सहकारी बिक्री की आवश्यकता पर प्रकाश डाल चुके है। 
बस्तुत: सहकारी विपणन के द्वारा मध्यस्थो को जाने वाली लाभ कृपक तथा उपभोक्ता दोनो को 
दिया जा सकता है। व्यापारो व आढतियों द्वारा कृपक का जो शोपण होता है उससे सहकारिता 
के आधार पर बचना सम्भव है | 


सहकारी साख्र की भाँति सहकारी विपणन का ढाँचा भी पिरामिड के आकार का है। 
राष्ट्रीय स्तर पर नफेड अथवा राष्ट्रीय फेडरेशन स्थापित किया गया है जो सहकारी विपणन को 
प्रोत्साहन ही नही देता, सहकारी संस्थाओं की वस्तुओ के निर्यात की व्यवस्था भी करता है। 


१९६७ तक देश भर मे २८०० सहकारी विक्री_समितियाँ सामान्य विपणन हेतु तथा 
५०० सीमीतयां (गन्मे के अतीरक्तो) रवशिष्ट वस्तुओ के वियणन हेठु स्थापित की जा चुकी थी १ 
इनके अलाबा २० शीर्ष विपणन समितियाँ, १७० क्षेत्रीय या जिला स्तर की समितियाँ (आन्ध्र, 
महाराष्ट्र व भुजरात मे विशेष रूप से) तथा विशिष्ट बस्तुओं के विषणन हेतु ३ शीप॑ सघ भी 
विद्यमान थे । 

१९६०-६१ तथा १९६५-६६ के बीच सहकारी विपणन की प्रगति निम्न तालिका पे 
स्पष्ट होती है :! 

सहकारी समितियों द्वारा कृषि पदार्यों' की बिकी 


१६६०-६१ १६६५-६६ 
उपज राशि कुल बेची गई उपर्ज राशि कुल बेची गई 
(करोड़ रुपयों में) . का प्रतिशत (करोड़ हपयों में) उपज का प्रतिशत 
खाद्यान्न र्ड २ श्२५ ७ 
गन्ना ९१ ६० १३० ६७ 
कपास २० ११ ४० १६ 
मू गफली ७ ३ २० भर 
बागान वाली फसलें दर रे € ष 
अन्य फसलें इ्ड नर ३७ सन 


१९६५-६६ में सरकार द्वारा अनाज का जितभा संग्रह हुआ उसका ५०% सहकारी 
बिक्री समितियों के माध्यम से किया गया था । उस वर्ष कुल मिलाकर ३६० करोड रुपए की कूपि 
उपज का विपणन इन संस्थाओं द्वारा किया गया। १९६६-६७ व १९६७-६८ में यह राशि क्रमश 
३३८ करोड़ रुपए व ४०० करोड रुपए थी। १९६६-६७ में खाद्यान्न की राशि १४८ करोड़ व 
गन्ते की राशि ९४५ करोड रुपए थी ।? पिछले कुछ वर्षों से सहरारी विपणन समितियों ने मच्यस्थ 
के साथ सीधे खरीददार की हैसिपत से भी काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इस व्यवस्था के 
अनुसार कृपकों की उपज को ये अमानत के तौर पर न रखकर उसे खरीद भी सकती है। १९६६- 
६७ में सहकारी विपणन समितियों ने ११ करोड सपए की उपज सीधे काइतकारों से खरीदी । 


यही नहीं, सहकारी विषणन समितियाँ सहकारी साख समितियों द्वारा दिए गए ऋणों 
की वमूली मे सहायता देकर साख-विपणन के कड़ी-बन्धन को सफल बनाने मे भी प्रयत्नशील है । 
१९६६-६७ मे विषणन समितियों ने साख समितियों द्वारा प्रदत्त ऋणों का लगभग १४% 
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(४६ करोड़ रपए) वसूल वराया। वस्तुत जो भी विकास पिछले कुछ वर्षों मे सहकारी विपणन के 
क्षेत्र में हुआ है उत्का श्रेय ग्रामीण सास सर्वेक्षण समिति को दिया जा सकता है । इसी समिति की 
सिफारिशों को मानते हुए प्राथमिक व जीर्ष स्तर पर विपणन समितियों को स्थापना मे राज्य ने 
योगदान देना प्रारम्भ किया है । 


परन्तु फिर भी यह देखा गया है कि सहकारी विक्री समितियों को जिस रूप मे काये 
करना चाहिए उस रूप में वे नही कर पा रही हैं। सच तो यह है कि ये समितियाँ अन्य आढतियो 
और व्यापारियों की भाँति काय॑ करने का प्रयास करती है। यही नहीं, सभी राज्यों मे सहकारी 
विपणन की प्रगति एक-सी नही है । अनुमातत २४% सहकारी विपणन समितियाँ पूर्णतया नि्किय 
हैं, जब कि बनन्‍्य २५% धाटे मे चल रही हैं ।! 


डा कहुलोन ने पजाव की कुषि विपणन मे से कुछ समितियों का अध्ययन करने के 
बाद बताया कि इनके सुचारु रूप से काम न कर पाने के लिए अनेक घटक उत्तरदायी हैं। इनमे से 
प्रमुख हैं. (१) व्यापारियों द्वारा इन सस्थाओं का विरोध (२) व्यापारियों व कृपको के पीढियो से 
चले आ रहे सम्बन्ध, (३) अनेक विपणन समितियों के पास प्‌जी का अभाव होता, (४) वारदाता 
व्यापारी लोग स्वय देते हैं जबकि चहुत्त-सी सहकारी क्िक्री समितियाँ इसकी कीमत कृपक से वसूल 
करती हैं । 


फिर भी कुल मिलाकर कुषि उपज की सहकारी ढम से बित्री की दिशा में काफी सुधार 
हुआ है । 
(॥५) सहकारी कृषि समरण (पूरति) समितियों : 


ये बे समितिया है जो कृपको को उबरको या रासायनिक खाद की उपलब्धि कराती 
है। वस्तुत ये सस्थाएं श्रेप्ठतर कप समितिया ही हैं जिनका हम पहले उल्लेख कर चुके है। 
परन्तु अनेक स्थानों पर सहकारी बिक्री समितियां भी उवंरकों का वितरण करती है । 


३० जून, १९६६ को देश भर भे सहकारी सस्थाओ के ४५,००० रिटेल डिपो थे जिन्हीने 
८० करोड रुपए के उवेरको का वितरण १९६५ ६६ मं क्या । अनुमानत १९६८-६९ में इनके 
ह्वारा वितरित उबेरकों का मूल्य २६० करोड रपए था ।? परन्तु उबरकों के अतिरिक्त अन्य कषि 
साधनों की पूर्ति ये प्रमितियाँ नही कर पाती है। उ्रक्ों पर केन्द्रीय सरकार ने अनुदान की नीति 
अपनाई है भोर आयातित उव॑रकों के ब्रितरण का एकाधिकार सहकारी समितियों को दिया हुआ 
है । यही कारण है कि इतके व्याथार की मात्रा तेजी से बढी है । 


सहकारी गेर-कृषि व गैर-साख समितियाँ 


इन सस्थाओं मे गेर कृपको मे व्याप्त सहकारिता के उस पक्ष वी गणना की जाती है जो 
सास के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो मे काय करती है। उदाहरण के लिए सहकारी उपभोक्ता समितियाँ 
भवन निर्माण तथा औद्योगिक सहकारी समितियाँ गर कृपि गैर साख सस्थाओ मे प्रमुख है । 


१ सहकारी उपभोकवता भण्डार--सहेकारी उपभोक्ता भण्डारो का प्रारम्भ भारत मे द्वितीय 
महायुद्ध काल मे हआ। आवश्यकता की वस्तुओ के नितान्त अभाव एव उसके फलस्वरूप प्रारम्भ 
की गई। मूल्य नियन्त्रण एव राशनिंग की तीति ने सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को काफी प्रोत्थाहन 
दिया । परन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद स्थिति सामान्य होते ही उपभोक्ता-सहफारी आन्दोलन भी क्षीण 
होने लगा। स्वतन्त्रता के बाद यत्वपि जसरी वस्तुओ के अभाव की काफी अनुभूति हुई, परन्तु चीनी 
आक्रमण से पूव सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुआ के वित्तरण को जरूरत सहसूस नही की गई | 


नवम्बर, १९६२ में केन्द्रीय सरकार ने सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना हेतु 
एक देशगज्यापी कायक्रम तैयार किया। इसके अन्तगत ५० हार से अधिक आबादी वाले सभो 
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नगरो में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना करने का लक्ष्य था। इसके साथ ही केद्वीय सरकार 
के श्रम मंत्रालय ने बड़े-बड़े कारखानोंमे सहकारी उपभोक्ता भण्डार प्रारम्भ करने का निश्चय 
किया । १६६७ तक दो तिहाई बढ़े कारखानो मे इस प्रकार के अण्डार स्थापित किए जा घुके थे । 


१९६५-६६ मे सहकारी उपभोक्ता भण्डारों ने १४४ करोड रुपए के मूल्य के अनाज, 
शबकर व अन्य जहूरी वस्तुओं का वितरण किया । जून, १९६६ मे इन भण्डारों की कुल संब्ष्या 
लगभग ८,००० थी। जिला स्तर पर खुदरा भण्डारो को वस्तुओं की पूर्ति हेतु इस समय तक २४६ 
भोक भण्डारों की भी स्थापना कर ली गई थी । ३० जून, १९६५ तक थोक 03280 संध्या 
३४४, खुदरा भण्डारो की सख्या ८,८०० तथा राज्य (शीर्ष) स्तर पर १२ फेडरेश्न देश में कार्य कर 
रहे थे। प्राथमिक या खुदरा भण्डारो मे १६६६-६७ मे २०० करोड रुपए के खाद्यान्नो एवं घवकर 
आदि का वितरण किया जो श्वहरी जनता की उपभोग्य आवश्यकता का २०% भाग थाये 


१९६६-६७ से देश के विभिन्न भागो विशेष रूप से बडे नगरों में विभागोय स्टोर (सुपर- 
बाजार या सहकारी बाजार) कायम किए जा रहे है। ५९६७ तक १३ राज्यो में विभाजित स्टोर 
स्थापित किये जा चुके थे । 


१६६६ में सहकारी उपभोक्ता भण्डारो की काये प्रणालो के विपय में योजना आयोग के 
कार्यक्रम सूल्याकन संगठन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट से तिम्न बातों पर प्रकाश 
डाला गया : 


(१) १६६४ के अन्त तक जितने भी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किए गये थे उनमे से 
<३% राज्य सरकारो से अनुदान प्राप्ति के उडं इय से स्थापित किये गये ये। अन्य शब्द में इनकी 
स्थापना में सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता से लाभ उठाना प्रशुख प्रतोभन था न कि मुल्य वृद्धि एवं 
व्यापारियों द्वारा शोषण से उपभोक्ता को बचाना । 


(२) राज्य सरकार अधिकाश मण्डारों को अनुदान देती है। यही कारण है कि इस 
भण्डारों की व्यवस्था मे सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक है । 


(३) सहकारी उपभोक्ता भण्डार जनता मे अधिक लोकप्रिय नही हो सके हैं क्योकि (3) 
सदस्यों को ये भण्डार विशेष सुविधाएँ नही दे पाते, (४) ये उधार देने की नीति के विरुद्ध हैं, (॥) 
क्वेबल अनाज या गक्‍कर का ही व्यापार ये भण्डार करतें है और उनमे भी क्रेता को घुनाव का 
अवसर नही मिलता क्योकि केवल राशनिग वाली वस्तुओ का ही इनके माध्यम से वितरण फ्िया 
जाता है । 

मूल्याकन सगठन ने बताया कि प्राथमिक भरश्डारों के 3 सदस्य अनाज के लिए भी 
भण्डार पर आधित नही रहते । 

(४) अन्य सहकारी संस्थाओ व उपभोक्ता भण्डारों में ताल-मेल वा अभाव है । 


चतुर्थ पंचवर्षोप योजना काल मे सहकारी उपभोक्ता भण्ठारो का और अधिक विस्तार 
होने की आाशा है। बाझ्या है कि इस योजना की समात्ति तक २५ हजार से ऊपर आबादी वाछे 
शहरो में उपभोक्ता सहकारी भण्डारो की स्थापना करली जाएगी । 


२. औद्योगिक सहकारिता--भारत में लगभग रे करोड व्यक्ति कुटीर उद्योगो मे सलग्न 
हैं । स्वतन्त्रता के पूवे इनकी आ्िक स्थिति बहुत थ्ोचनीय थी । १९४७ के बाद यह अनुभव किया 
गया कि कुद्वीर उद्योगों का विकास प्राथमिकता के आधाई पर किया जाता चाहिए। फलस्वस्प 
पंचवर्षीय योजनाओ में कुटीर उद्योगो, विशेष रूप से खादी के क्षेत्र मे सहकारी सस्थायों की 
स्थापना की गई। यह आशा व्यक्त की गई कि इन संस्थाओं द्वारा शिल्पकार व उपभोक्ता के बीच 
विद्यमान मध्यस्थो को जाने वाले लाभ को रोका जा सकेगा ! 

भारत की औद्योगिक सहकारी समितियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण त्थात वुनकरों की 
समितियों का है । चमंकार एवं इसो प्रकार के कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित समितियां भी औद्योगिक 
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सहकारी समितियों के अन्तर्गत आती हैं। ३० जूब १६६८ को सभी प्रकार के कुटीर उद्योगों से 
सम्बद्ध सहकारी समितियों की सख्या ५७,००० थी, जिनके सदस्यों को ससया २६ ५४ लाख थी | 


परन्तु १९६१ मे प्रकाशित मिर्घा समित्ति रिपोर्ट में बताया यया कि बुनक रो को सहकारी 
समितियों में से ३०% पूर्णझपेण विष्किय थी । इन समितियों के हिसाब-कितांब में घोटालों की भी 
अमेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं । इसके बावजूद शिल्पकारों की समितियों का विशिष्ट महत्त्व है। 
ये समितियाँ सदस्यों को उचित (थोक) मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं और फिर इनके 
निर्मित वस्तुओ को बेचने की व्यवस्था करतो हैं। 


३ भवन निर्माण समरितिम्रा--पाश्चात्य देशों मे, विशेष रूप से ब्रिदेन व स्वीडन आदि 
देशो मे भवत निर्माण सहकारी समितियों के उद्दं इय निम्नलिखित होते हैं 


(अ) जिन व्यक्तियों के पास्त॒ मकान नही है उनके लिए सरकार या किसी सस्‍था से 
सस्ती कीमत पर भूमि खरीदना, 


(आग) मकाता के तिर्माण में प्राविधिक एवं वित्तीय दांतों प्रकार की सहायत्ञों उपलब्ध 
कराना, तथा 


(६) इस प्रकार की सहकारिता के आधार पर निर्मित वस्तियों के लिए कम कीमत पर 
बिजलौ, पाती, सडक, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करता । 


३० जून, १९६४ तक भारत मे & ८८६ सहकारी भवन तिर्माण समितियों की स्थापना 
की जा चुकी थी जिनमे ६२ लाख सदस्य थे तथा लगभग १०० करोड रुपयों की क्ार्यशील पू"जी 
लगी हुईं थी | इन समितियों के सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से मकात की लागत को ३० 
से ४७% तक ऋण के रूप मे दिया जा सकता है । 


भारत में सहकारी आन्दीलन के दुबंल होने के कारण 


अध्याय १५ तथा २० मे भारतीय सहकारी जान्दोलत की हमने विस्तृत रूप से समीक्षा 
की है । कृषि साख, गैर कृषि साख तथा कृपि व गैर कृषि गैर साख सस्थाओं की प्रगति का विश्लेषण 
करने के साथ साथ हमने यह भी देखा कि विभिन्न शोधकर्ताओं व समितियों ने किस प्रकार भारतोय 
सहकारिता की कमजोरियो को स्पष्ट क्या है । यद्यपि तीन पचवर्षीय बोजनाओं की अवधि मे 
सहकारी समितियों (प्राथमिक स्तर की) व्यवस्था १ ८० लाख से बढ़कर ३ ७५ लाख हो गई है, 
संदस्यो की सख्या १३७ करोड से बढकर ५ २० करोड होगई है तथा कार्यशील पूजी २७६ करोड़ 
से बढ़कर ५४० करोड हो गई है, फिर भी इस तथ्य से इ कार नहीं किया जा सकता कि भारत का 
सहकारी आन्‍न्दोलम आज भी कमजोर है और नाथें स्वीडन, इजराइल, डेसमाक शोर इटली छंसे 
छोटे देशों को तुलना में पिछडा हुआ है | इन देशों में सहकारिता आधिक हृष्टि से निव॑ल ध्यक्तियों के 
लिए सम्बल है और आतरिक प्रेरणा से वहाँ के लोग सहकारिता को प्रारम्भ करते हैं जबकि भारत 
में सहकारी आन्दोलन अपने ६५ वप की लम्बी आयु पार करने पर भी मात सरकारी आन्दोलन ही 
है । सहकारिता की यहाँ नितात आवश्यकता है तथापि यह जन-मातस की आवाज बनने से असफल 
रहा है। निम्नलिखित कारण इसके लिए उत्तरदायी माने जा सकते है : 


(१) सामाजिक ढाँचा--भारत मे कृषि तथा गेर कृषि दोनो ही क्षेत्रों मे आशिक घटक 
सामाजिक धटेको एवं सम्बन्धों से नियतित रहते हैं। कृपको का जमीदारी व आढतिये से सम्बत्ध 
तथा गैर कृपको का व्यापारी जादि से सम्बन्ध भावनाओं पर टिका हुआ है न कि आधिक दृष्टिकोण 
पर । सदियों के सम्बन्धों को बे किसी भी कीसत पर नही तोड़ना चाहते । 


(२) आर्थिक ढाँचा--भारत मे सम्पत्ति व आय के वितरण अत्यधिक विषम हैं । देश के 
कृषक परिवारा में से १६% के पा १,००० र्पए से कम मूल्य को सम्पत्ति है। शहरों में १% 
परिवारों ने अधिकाश सम्पत्ति पर अधिकार किया हुआ है । दूसरी ओर १/६ कृषक परिवारों को 
कुल कृषि आय का ६-७% प्राप्त होता है--इनकी वापिक आय १,००० स्थए के लगभग है | इसी 
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प्रकार शहरों में २०% परिवारों को वाण्कि आय ५०० रुपए से कम है। यदि सहकारिता से 
निचले वर्ग के छोमो को सहायता पहुँचावा हमारा उद्देश्य हो तो हमे यह भी याद रखना चाहिए 
कि इन लोगो की ऋणो को वापस करने की क्षमता वहुत थोडी है । फिर, आय क्र होने के कारण 
इन वर्यक्तियों के बजट में सदेव घाटा होता है, ओर इमीलिए सह॒कारी समिति से प्राप्त सहायता 
उसो घाटे की पूर्ति में प्रयुक्त होतो है । 

(३) अशिक्षा--भारत मे अधिकाश व्यक्ति अशिक्षित है, और पहकारिता के अर्थ तथा 
लाभ से परिचित नही है। जिन लोगो को सहकारी समित्ति का सदस्य बना भी लिया जाता है वे 
इसी कारण निष्क्रिय रहते है कि उन्हे सहकारी-शिक्षा नही दी जाती । राष्ट्रीय तथा राज्य सहकारी 
यूनियनों द्वारा सहकारी शिक्षा की व्यवस्था अब तक बहुत कम प्रभावशाली रही है। 


(४) भोतिकदाद--भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रभाव ने अधिकाश भारतीय जनता को 
स्वार्थी तथा स्वयं-केन्द्रित (3९) ०६०६०) वना दिया है। सहकारिता मे इसके विपरोत त्याग व 
सहिष्णुता को भावना का होना नितान्त आवश्यक है। जब तक स्वाथे का त्याग नही होता सहकारी 
आन्दोलन की सफलता में सन्देह ही रहेगा । सहकारिता के प्रणेंता ब्रिटेन के रॉक्डेल वन्धुओ के 
त्याग की कहानी सहकारिता की सफलता की कहानों है । 


(५) राजनीति--भारत में सहकारी संस्थाओं को करोड़ो रुपए का अनुदान सरकार से 
प्राप्त होता है । दुर्भाग्य से महकारी सस्थाओं की जिला व स्थानीय स्तर पर स्थित संस्थाओं का 
नेतृत्व राजनीतिशों के हाथो मे है। फलस्वरूप राज्य सरकार का अनुदान उन समितियों को जल्दी 
तथा पर्याष्त मात्रा मे मिल जाता है जिनका नेतृत्व सफल एवं कूटनीतिक नेताओ के हाथ में है। 
फिर, कुछ ही लोग क्षेत्र विशेष को सारी सहकारो संस्थाओं पर वियत्रण रखते है। यह कहना 
8 न होगा कि निहित स्वार्थों के कारण भारत का सहकारी आन्दोलन प्रबन्ध अभिकर्ताओं 
(मैंनेजिग ऐजेण्टो) की भाँति कुछ ही हाथी मे केन्द्रित हो गया है। 

(६) सरकार को नीति--' शिशु का पालन करो, बालक की देख-भाल करो तथा युवक 
को पूर्णतया छूट दो” यह उक्ति सरक्षण के विपय में दी जाती है । भारत में सहकारी आन्दोलन 
को राज्य की ओर से पर्याप्त सहायता दी जाती रही है | परिणाम यह हुआ कि ६४ वर्ष का वृद्ध 
हो जाने पर भी सहकारी आन्दोलन रूपी शिशु सरकार पर आश्रित है। जब तक सरकार इसे 
4000: की दिशा में मोड नही देगी, भारत का सहकारी आन्दोलन ठोस नीब पर खडा नही हो 
सकेगा । 

इन्ही बातो पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद सहकारिता से सम्बन्धित हमारी 
नीति बनाई जानी चाहिए । 


२१ 


सामुदायिक विकास योजनाएँ 
((०ण्रा॥रणगाए 706ए8॥07970॥/ ?70]80) 


प्रारम्भिक--सापुदायिक विकास योजनाओं की आवश्यकता 


भारत ग्रामो मे निवास करता है | यहाँ की कुल जनसह्या का ८२% भाग भारत के 
५,६० ००० ग्रामों में रहती है जिनका मुख्य घधा कृषि है। किन्तु फिर भी दे निर्धनता, दरिद्रता, 
भुखमरी, वेकारी, ऋण ग्रस्तता आदि के शिकार है। हमारे कृषक नई प्रणालियों और जीवन के 
नवीन उपायो के प्रति उदासोन हैं। उनके सम्मुख जो जटिल समस्यायें है उन्हें हत करने के लिए 
वे गत शप से प्रयत्न ही नही करते | अत ग्रामोत्थान की कल्पना से विहीन दाष्ट्रोन्नतिं की 
किसी योजना का चित्र सर्देव अघूरा रहेगा । ग्रामो का बहुमुखी विकास देश की सुख-समृद्धि के लिए 
आवश्यक ही नही अतिवाय है | सामुदायिक विकास योजनाएँ इसी उद्श्य की पूर्ति के लिए चालू 
की गई हैं। थौं० एस० के० डे० फे अनुमार “जीओ तथा जीने दो' इन योजनाओ की आघार शिला 
है। सक्षेप में भारत में सामुदायिझ्ध विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता “रामराज्य 
की ओर एक सक्रिप कदम है जिसकी कि आज सबसे अधिक आवश्यकता है । 


सामुदायिक विकास योजना का अर्थ * 


सामुदायिक विकास योजना वास्तव में वहुमुखो आधार पर ग्रामोणों में को एक विस्तृत 

योजना है। थी लोशबोह ([.0970००४॥) के भंब्दी मे “सापुदायिक बोजनां गहन विकास की ओर 

एक संगढित तथा आपोजित प्रयत्न है ।' श्री सेंडरसन के अनुसार "सामुदायिक सगठन उन उद्दे श्यो 

को प्राप्त करने मे जो सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक है तथा उनके भ्राप्त करने के सर्वोत्तम 
उपाय दोनों को हो उपलब्ध करने की एक काये विधि है. ४ ।”! 


स्वर्गीय क्री जवाहरलाल नेहरू के शत्दो मे “समस्त भारत में मानव ज्ियाओ के ये केख 
ऐसे ज्योति स्तम्म हैं जो घने अन्धकार मेँ प्रकाश फैला रहे हैं। यह प्रकाश उस समय तक फलता 
रहेगा, जब तक समस्त भारत भूणि आालोकित न हो उठे +' स्वर्गोण राष्ट्रपति डा० राजेख्प्रसाद के 
शब्दों में * ये योजनाएँ ऐसे छोटे बीज को तरह हुँ जो एक दिन विशाल वृक्ष में परिणत हो जावेगा ।' 
श्री एस० के० डे० ने इसकी बहुत हो सुम्दर शब्दों में परिभाषा इस प्रकार दो है---'सामृद्ायिक 
योजना एक ऐसा उद्यान है जिसका परिधालन एक चतुर माली अत्यन्त सावधानी से करता है। यह 
योजना एक ऐसे जंगल के समान नहीं है जिसमें मक्त व्यापार की तरह वृक्ष तथा बतत्पतियाँ भी 
हो ।” पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार सामुदायिक योजताएं ग्रामों के आथिक एवं साम्राजिक 
जीवन मे कायापलट करने की योजनाएं हैं और ग्राम विकास सेवा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का 
साथत है ।” इस प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओ का लक्ष्य आमीण समाज के चतुमुखी विकास 
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को प्रोत्साहित करना है जिससे गॉववासियों का आध्िर, राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक और 
नेतिक विकास सम्भव होगा । 


योजना कर श्रोगणेश 


भारत मे सामुदायिक विकास योजनाओ का प्रारम्भ “गाँवी जयन्ती” के अवसर पर २ 
अक्दूबर, १९५४२ से हुआ जबकि देश भर में ५५ विकाम क्षेत्रों मे विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ क्या 
गया। इस कार्यत्रम को कार्यान्वित करने के लिए समस्त राष्ट्र को ५५ सामुदायिक योजना क्षेत्रों 
में बाँटा गया जिनका विस्तार दक्षिण में कुमारी अन्तरीप से लेकर उत्तर में काश्मीर तक तथा 
परश्चिम में सौराष्ट्र से छेकर पूर्व परे असम तक है । 


सापुदापिक विकास के उद्देश्य : 
सापुदायिक विकास योजनाओ के निम्नलिखित उदृश्य है : 


(१) कृषि, बागवानी, पशु-पालन, मछछी-पालन आदि प्रे वैज्ञानिक विधियों को लागू 
करके और अन्य पूरक घन्धों व कुटीर-उद्योगो को शुरू करके वेरोजगारी दूर की जाय और उत्पादन 
पै चृद्धि की जाय 


(२) गाँव की सडको, तालाबों, पाठशालाओ, स्वास्थ्य केख्यो आदि सावजनिक हित के 
निर्माण कार्यो के लिए सुसंगठित प्रयत्न किये जाने चाहिए । 


(३) जनता के सहयोग से प्रत्येक ग्राम था कई ग्रामों को मिलाकर कम से कम एक 
बहुउदं शीय सहकारी सस्था की स्थापना करना । 


(४) जीवन की प्राथमिकताओ, जैसे खाना, कपड़ा और मकान के मामले में गाँव को 
आत्मनिभेर बनाता । 


(५) व्यक्ति की आत्म-निर्भरत। और समाज की स्वत अग्रसर होते की भावता को 
विकसित करना ताकि लोग अपने मामलों का स्वय प्रवन्ध कर सके और गाँव को वृद्त्तर भारतीय 
लोकतत्त्र की स्वशासित इकाई बना सके । 


संक्षेप में इसके पीछे भावना यह है कि देश की सामान्य जनता को राष्ट्रीय परननिर्माण 
शा समाजवादी ढंग्र के समाज और कल्याणकारी राज्य की ओर उसके कत्त'ब्यो के प्रति जागृत 
किया जाय । 


सामुदायिक विकास पोजना का कार्यक्रम : 


सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्राभीण जीवन का स्वतोमुखों विकास करना 
है। इस उद्दृइय को प्राप्त करने के लिए एक अप्टसूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत 
यथासम्भव ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें कृषि 
एवं ततत्सम्बन्दी कार्य , सिचाई कार्य ; ग्रामीण एवं लघु उद्योग ; शिक्षा; आवास ; प्रशिक्षण एवं 
सामाजिक कल्याण : महिला कार्यक्रम ; स्वास्थ्य एव सफाई तथा महिला कार्यक्रम से सम्बन्धित 
विकास के कार्यक्रम सम्मिलित किये गये है । इन कार्यक्रमों का मक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 


(१) कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्य--कषि भारतीय ग्रामीण जीवन का सबसे प्रमुख अग 
होने के कारण इसके विकास पर प्रमुख ध्यान दिया यया था। कृषि की उत्पादकता मे ब॒द्धि लाने 
के लिए इसके अस्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन है--नई व पुरानी भूमि को क्पि योग्य 
बनाना, उर्वरक एवं उन्नत बीजों की व्यवस्था करवा, खूधरी कृपि विधियों का प्रचलन, तकनोकी 
सूघनाओ का प्रचार, सुधरे कृषि औजारो की व्यवस्था, उन्नत विपणन एवं माख सुविधाओं की 
व्यवस्था, भूमि कटाव की रोकथाम करना, पशु-प्रजनन एवं चिकित्सा की सुविधा, सहकारिता का 
विकास, कम्पोस्ट खाद का भ्रयंश करना आदि । 


(२) सिंचाई कार्य--पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का असाव कृषि के विकास में एक महत्त्व- 
पूर्ण बाधा है। अतएव सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रमों के अन्तगंत सिंचाई की सुविधाओं 


( २६८ ) 


के विकास पर जोर दिया गया है । सिचाई कायक्रम के अन्तगत लघु घिचाई सावतो--जैसे कु ओ, 
मलकूपो तालाबों, नहरो आदि के द्वारा कृषि के लिए पानी की व्यवस्था की जायेगी । लक्ष्य यह है 
कि कम से कम आधी भूमि को ऐसी सिंचाई सविधायें प्राप्त हो । 


(३) शिक्षा--ग्रामीण क्षत्रो के विकास के हेतु किसी भी योजना के निर्माण एवं कार्यानवय 
में ग्रामीण जनता तभी भाग ले सकती है जवकि वह शिक्षित हो | अत सामुदायिक विकास योजना 
के अन्तगृत प्रारम्भिक एवं बुनियादी शिक्षा के विकास की «्यवस्था को गयी है। लघु ग्रामीण उद्योगो 
को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्पकारो-तकनीशियतों को आधुनिक विधियों के प्रशिक्षण की भी 
788 की गई है | वयस्कों की झिक्षा के सिए प्रौण शिक्षा तथा वाज्नालयों को भी व्यवस्था की 
गई है । 


(४) ग्रामोण एवं लघु उद्योगों का विकास--पग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊचा 
उठाने के जिए इनके अन्दर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाता है ताकि गावों 
के बेकार एवं अद्ध बेकार लोगो को रोजगार मिल सके। सामुदायिक विकास के कायक्रमों के 
अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगो के विकास की विभित्त मदो पर इन तीन पच वर्षीय योजनाओं में लगभग 
२२९२ लाख रुपयो का व्यय किया गया है । 


स्वास्थ्य एवं ग्राम सफाई--सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तगत स्वास्थ्य एवं 
ग्राम संफाई कायक्रमों को भी सम्मिलित किया गया है। इन कायक्रमों के अतगत जत स्वास्थ्य 
एवं ्॒फाई पर विशेष जोर दिया जाता है । स्वास्थ्य कायक्रमो के अन्तगत गावो में चित्रित्सा केन्द्र, 
प्रशु चिकित्सालय तथा गतिशील चिकित्मालयों की व्यवस्था की जाती है। महामारियों (जैसे- 
मलेरिया हैजा तपैदिक आदि) का नियत्रण भी स्वास्थ्य कायक्रमों का एक महत्वपूण अग है । 
गावों में सफाई की व्यवस्था के जिए झोचालय पक्‍की नालिया कुओ की मरम्मत गलियों को 
पक्का किया जाना आदि की व्यवस्था है । 


(६) आवास प्रशिक्षण एवं सामाजिक कत्याण--ग्रामीण जनता की आवास व्यवस्था 
को सुधारने के लिए गाँवों में उत्तम प्रकार के भवन निर्माण कै विषय में प्रदशनियो आदि की व्यवस्था 
की जाती है तथा घने बसे हुए गावों भ लोगो को नये स्थानों में भवन निर्माण के लिये प्रोत्साहित 
किया जाता है। सस्ते और सुविधाजनक मकावा के नमूने तथा भवन-सामग्री विषयक सहायता दी 
जाती है। स्थानीय क्षमता ओर सस्कृत के आधार पर सामुदायिक मनोरजन के साधनों की व्यवस्था 
की जाती है। इनके प्रन्तगत खेल-कुद मेलां एवं प्रदशनियों का आयोजन किया जाता है। पाक 
एवं खेल-कूद के मंदाना का विकास किया जाता है । सामुदायिक विकास कायक्रभो को सफल बनाने 
के लिए कमचारियो को भ्रशिक्षण भी प्रदात किया जाता है ताकि समुचित मात्रा में प्रशिक्षित 
कर्मचारी उपलब्ध हो सके । 


(७) यातायात एवं सचार व्यवस्था--इस कायक्रम के अन्तगत गाँवों भें सडकों एवं 
सचार व्यवस्था के विकास पर जोर दिया जात है । प्रत्येक क्षत्र में सडको झा विकास इस प्रकार 
करने का भायोजन है जिससे कि कोई भी गांव मुख्य सडक से आधे मील (2 मील) से अधिक की 
दूरी पर स्थित न हो । सडको का निर्माण यथासम्भव ग्रामीणों के ऐच्छिक थम द्वारा किया जाता 
है। सरकार या सांवजनिक सस्थाएँ मुख्य सडको की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त सचार 
व्यवस्था के विकास पर भी जोर दिया जाता है । 


(८) भहिला कार्यक्रम--गावो में विशेषत महिलाओ की दश्शा बडो ही दयनीय है। अभी 
हाल हो में एक स्थानीय समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की गई थी कि राजस्थान के एक 
गाव में खेत जोतने में वैलों के स्थान पर औरतों से काम्र लिया जाता है। अ्तएवं महिलाओं के 
उत्थान के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तगत महिला कायक्रमो को भी सम्मिलित किया 
गया है पट काय के लिये गाव में महिला कंम्प लगाये जाते है तथा महिला समितियों की स्थापना 
की जाती है । 
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सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजना में अन्तर 
(शश्षिशा०० छ#९(छ९शा ('णाणशाएं।ए 70श०फुआशाई क्षाएं पि्मांणावं डालाआंणा 
50च्त०९ ?णृधल5) 


प्रायः लोगो में यह अ्रम पाया जाता है कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजना दोनो एक ही हैं, अर्थात्‌ इन दोनो में कोई अन्तर नही है। किन्तु 
इन दोनों मे पर्याप्त अन्तर विद्यमान है जो निम्न प्रकार है : 


(१) सामुदायिक विकास योजना एक पद्धति (39827) है जबकि राष्ट्रीय विकास 
सेवा योजना एक साधन (ए«॥5) है जिसके द्वारा सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रमों को 
कार्यान्वित किया जाता है। (२) सामुदायिक विकास मोजनाओ की तुबना मे राष्ट्रीय प्रसार 
योजनाओ का क्षेत्र सीमित है। (३) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जीवन के 
सर्वाज्भीप विकास पर जोर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय भ्रमार सेवा के कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 
क्रपि व्यवसाय को समुन्नत करने एवं विकसित अवस्था में लाकर कृषक के जीवन-स्तर को ऊ चा उठाने 
का प्रयत्व किया जाता है । (४) राष्ट्रीय विकास योजना का लक्ष्य एवं उद्दँ श्य राष्ट्रीय प्रसार सेवा 
कार्यक्रम की तुलना मे अधिक विस्तृत, व्यापक, पूर्ण, गहन एवं महत्त्वकाक्षी है। (५) सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कार्यक्रमों की तुलना मे अधिक धन व्यय किया 
जाता है । 


साम्ुदाधिक विकास कार्यक्रम क( संगठन 
(0झ्क्षपांब३तग ण ॥6 (०शाग्पश्ञोह़॒ 02४४०ए७९१०९ ए7णृ2०४७) 


(9) गाँव सगठन--सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तगंत गाँव और ग्राववासियों 
के जीवन के प्रत्येक पहलू को शामिल कर लिया गया है जिसमे उससे बहुमुखी उन्नति हो सके । 
ग्रामीण स्तर का कार्यकर्त्ता जिसे ग्राम सेवक भी कहते है, इस कार्यक्रम का मल कार्यकर्ता है। 
उसका ग्ाँववालो से तिकटतम सम्बन्ध होता है। प्रत्येक ५ से १० गाँव तक का एक ग्राम सेवक 
इचार्ज होता है, जो चार-पाँच हजार ग्रामीणों की सेवा करता है । उसे कृषि, पशु-चिकित्सा, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रामोद्यीन, सहकारिता, पचायत्त आाद्वि की शिक्षा दी जाती है। गाँव सगठन 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे निचला स्तर है। 


(४) जिला संगठन--जिला योजना तथा विकास समिति का कलक्टर चेयरमैन होता 
है | इसके नीचे 'खण्ड अधिकारी' होते हैं जो "विकास अधिकारी' का कार्य करते हैं । अत इनको 
“जिला विकास अधिकारी” भी कहते हैं । प्रत्येक योजना मे ३०० ग्राँव होते है और इसे तीन स़ण्डो 
में विभाजित किया जाता है । प्रत्येक खण्ड १०० गाँव का होता है जितका निरीक्षण खण्ड अधिकारी 
अथवा विकास अधिकारी (8. 70. 0 ) करते हैं । 


(#) राज्य समठन--प्रत्येक राज्य मे, 'राज्य विकास समिति' होती है जिध्मे राम्य 
के मुख्य मन्त्री सभापति, विकास सन्त्री, सदस्य तथा विकास कमिश्नर सचिव होते है। यह कमिदनर 
जिलाधीशो के काय॑ का निरीक्षण करता है । 


(#0) केन्द्रीय संगबन--अखिल भारतीय स्तर पर एकसूत्रता लाने के लिये समित्ति है, 
जिसमे योजना कमीशन के सदस्य, सामुदायिक विकास, कृषि तथा खाद्य के सभो मस्त्री होते हैं। 
प्रधानमन्त्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। सामुदायिक विकास कार्य की महत्ता व इसके वढते 
हुए कार्यक्षेत्र के कारण सितम्बर सन्‌ १९५६ मे इसके लिए एक अलग मन्वातय "सामुदायिक विकास 
एवं सहकारी मन्त्रालय' के नाम से स्थापित किया गया। 
पंचवर्धीय योजनाओं में सामुदायिक विकास्त : 


जैसा कि पहले भी बतलाया जा चुका है, भारत में सामुदाधिक विकास कार्यक्रम 
अक्टूबर, १९५२ को ५५ चुनी हुई परियोजनाओं में आरम्भ किया गया था तथा भ्रत्येक परियोजना 
के क्षेत्र मे ४०० वर्ग मोल में (१,३०० वर्ग किलोमीटर) फैली हुईं २ लाख की जनसस्या के ३०० 
ग्राव सम्मिलित किये गये थे | इस प्रकार भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रासम्म हुए 


( रेछ० ) 


१७ वर्ष समाप्त हो चुके हैं। पचवर्षोय योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के 
विस्तार पर विशेष बल दिया गया है ! 


प्रथम योजना (१६५६-४२ से १९५५-४६ तक) में प्रगति --प्रथम योजना के अन्तर्गत 
कुल ग्रामीध जतसंख्या के एक-चौथाई भाग को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का आयोजन किया 
गया था। इस योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर ४५९८ करोड 
रुपये की राशि व्यय की गयी | योजना की समाप्ति तक यह कार्यक्रम ९८८ विकास खण्डो के 
१४० हजार गाँवो मे लागू किया जा चुका था जिनकी जनसख्या ७ ७५ करोड थी । 


द्वितोष योजना (१६५६-५७ से १९६०-६१ तक) में प्रगति--द्वितीय योजना में 
सामुदायिक विकास कार्यकमों के विस्तार पर विशेष बल दिया गया था । द्वितीय योजना 
की समाप्ति तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३,१०० खण्ड आ गये थे जिसमें क्ृगभग 
३७ लाख गाँव थे जिनकी जनसंख्या २० करोंड की थी। द्वितोग योंजनाकाल मे सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर १८७ १२ करोड रुपये व्यय किये गय । द्वितीय योजना-काल 
में ही एक समिति नियुक्त की गयी थी जिसका नाम वनवन्तराय मेहता मर्मित था । 


बलवन्तराय मेहता समिति को सिफारिशें 


दिसम्बर, १९५६ मे सामुदायिक विकास आन्दोलन का मूल्याकन करने के लिए 
सरकार ने श्री बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता से एक समिति की तियुक्ति की थी। इस समिति की 
रिपोर्ट बवम्बर, १९५७ मे प्रकाशित हुई, जिसकी सुख्य सिफारिश इस प्रकार थी : 


(१) “सामुदायिक विकाम कार्यक्रम के सम्बन्ध में सत्ता का हस्तास्वरण और व्यवस्था का 
विकेन्द्रीयदरण होता चाहिए और इस तरह की सत्ता का उपयोग तथा व्यवस्था का मिव्थण 
स्थानीय क्षेत्र के लोक प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए ।” इस प्रकार सारी शक्तियाँ जनता 
द्वारा सचालित पचायतों, सहकारी समितियों को सौप देनी चाहिए । 


(२) राष्ट्रीय प्रसार सेवा और सामुदायिक विकास के बीच का अन्तर समाप्त कर 
दिया जाना चाहिए। 


सर (३) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तृतीय योजना तेक बढ़ा दिया जाना 
चाहिए । 


(४) * सही किस्म का प्रशासन ही सामुदायिक विकास के समूचे का को सुहह बना 
सकता है |” 


उपरोक्त सभी सिफारिश स्वीकार कर छी गई थी। इन सिफारिशों के माधार पर 
द्वितीय घोजता में विकास कार्यक्रमों में महत्त्वपूण परिवर्तन किये गये जिलमे सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम को समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में फैलानां पंचायती राज्य की स्थापना विकास खण्ड को 
योजना और विकास को इकाई बनाना विशेष रुप मे उल्लेखतीय हैं । 


तृतीय घोजना (१६६१-६२ से १६६५-६६ तक) में प्रगति--तृतीय योजनाकाल में 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर २३९४ करोड़ व्यय करने वी व्यवस्था की गई थी जिम्मे से 
योजला के अन्त तक केवत २६९ १२ करोड़! रुपये ही व्यय किये ग्रये थे । योजना के अन्त तक 
लगभग ५,२०० खण्डो पर कार्य प्रारम्भ हो चुका था । 


बरतंमान स्थिति : 

अब तक लगभग ४५२६५ छण्डा में काय प्रारम्भ हो चुका है। इनके अन्तर्ग 
लाख गाँव हैं! जिनको जनसल्या ४०४६ कराड है । इस प्रकार देश के लगभग सभी ग्रामीण अर 
में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों वा विस्तार हो गया है। वाधिक योजवाओं की अवधि (१९६८ 
६९) में सामुदायिक विकास आदि के कार्यक्रमो पर ९९ करोड रुपये व्यय होने का अंगुप्ात है. 2 
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( २७१ ) 


चतुर्थ योजना (१६६६-७४) से सामुदायिक विकास का्यक्रम--चतुर्य पंचवर्षीय योजना 
में सामुदायिक विकास को क्षि का एक अभिन्न अंग माता गया है। अतएंव इतके विकास पर 
विशेष बल दिये जाने की व्यवस्था है। चतुर्थ पचवर्षीय बोजनाकाल भे सामुदामिक तथा पंचायत्त 
कार्यक्रमों पर ११५*८ करोड रु० व्यय होने का आयोजन है। 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को समीक्षा (870 3एजभ59 ण (6 (एण्रयणा।ए 
ए८एथ०एण्ढए: ?07रणुव८७)--भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को शुरू हुए १७ वर्ष 
से भी अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है।इस अवधि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
ने अच्छी प्रगति को है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्यवराहियों का मूल्याकन 
करने के लिये योजना आयोग ने एक पृथक कायंत्रस मूल्यांकन संगठन (गि०8धागरा6 
फ#श्बोण्शाण 08कं5शाणा) को स्थापना की है। यह संगठन प्रतिवर्ष सामुदायिक विकास 
खण्डो की सफलताओ व असफलताओ पर रिपोर्ट देता है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि 
पिछले १७ वर्षो मे सामुदायिक विकास खण्डों में विभिल क्षेत्रो मे अच्छी प्रगति हुई है। विशेषकर 
शिक्षा, चिकित्सा, सडक यातायात आदि में पर्याप्त सुधार हुआ है। लोग यह अनुभव करने 
लगे है कि राज्य का काम केवल राज्य करना ही नही है, अपितु सेवा करना भी है। इन 
कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण जनता मे नई आशाए'", आवश्यकताएं एवं आकाक्षाएं उत्पन्त हुई हैं। 
इन सफलताओ के साथ-साथ रिपोर्टो मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की दुबंबताओं तथा असफल- 
ताओ पर भी प्रकाश डाला गया है जो कि निम्न प्रकार है 


(१) जन-सहयोग का अभाव--यह दुख का विषय है कि पिछले १७ वर्षों के निरस्तर 
प्रचार एवं विकास कार्यक्रमों के बावजूद भी भारतीय ग्रामीण जनता ने सामुदायिक विकास काये- 
क्रम के प्रति सहयोगी भावना के स्थान पर उदासीनता की ही भावना दिखाथी है। कार्यक्रमो को 
पूरा करने के लिए स्थानीय पहल, नेतृत्त्त तथा आत्मविश्वास का भारी अभाव है। अधिकाश 
ग्रामीण इसे असना कार्यक्रम नहीं मानते और ऐसा लगता है ज॑से ग्रामोण क्षेत्र के विकास के लिए 
छोटे-छोटे कार्यक्रमों के लिए भी वे मुख्यतः सरकार का मुह गोहते हैं। 


(२) हषि केक्षत्र में असफलता--सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे कृषि के विकास पर 
सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। किन्तु क्पि के क्षेत्र मे जो सफलता प्राप्त हुई है बह निर्धारित 
लक्ष्यों से बहुत दूर है। यद्यपि कृषि में मुधरे हुए तरीको का प्रचार हुआ है किन्तु फिर भी अधिकाश 
गाँवों में स्िचाई, चकबन्दी, भूमि-सरक्षण, वित्त आदि के विषय में विश्वेष प्रगति नहीं हुई है । 


(३) अधिकारियों में मतभेद--सामुदायिक विकास कायंक्रम की असफलता का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण सरकार तथा नियुक्त अधिकारियों (जैसे विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, पटवारी 
आदि) तथा भाँवी में चुनाव द्वारा मनोनीत प्रधान अथवा सरप्रच के मध्य मतभेदों का हीना है। 
आपसी मतभेदो के फलस्वरूप दोनो ओर कौ शक्तियाँ विकास के कार्यक्रमों से हदाकर एक दुसरे 
को नीचा दिखाने मे लग जाती है । इसके परिणामस्वरूप विकास की सारी योजनायें ठप्प पड 
जाती है । 

(४) राज़नोतिशे का प्रशाव--पचायती मे विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रवेश हो 
जाने के कारण सहयोग के स्थान पर दलबन्दी को प्रीत्साहन मिना है। इनका काये आपस मे एक 
दूसरे का विरोध करना, झगड़ा करना, नये-तये दल कायम करना, एक दुसरे को नीचा दिखाना 
आदि ही रह गया है, जिसके परिणामस्वरूप विकास काय॑ ठप्प पड गया है। आज समचा ग्रामीण 
जीवन ही राजनतिक दलवन्दी का अखाड़ा बन गया है। 

(५) निर्धन व्यक्तियों को ध्रपेक्षाकत कम लाभ--सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्राप्त 
अधिकाश लाभ निधंन वर्ग को न पहुँच कर सम्पन्न वर्ग को पहुँचते हैं। ग्रामीण नेतृत्व आज भी गाँव 
के अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्ग के ही हाथो में है। अनुमूचित एवं पिछडे वर्ग को आवाज ग्राम पचायत 
एवं पचायत समितियों मे बुलन्द नहीं हो पाई है । ऋण व आ्िक सहायता के वितरण में भो उन्ही 
लोगो को स्थान मिलता है जिनके पास जमानत के लिये भूमि तथा अचल सम्पत्ति होती है। 

(६) ग्रामीण उद्योगों एवं सहकारिता के क्षेत्र में अ्रप्तन्तोषजनक प्रगति--सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम को लागू करते समय यह वाश्या व्यक्त की गई थी कि इससे ग्रामीण उद्योगो तथा 


( २७२ ) 


सहकारिता का विकास होगा । रोजगार के लये-नये साधन विकसित होगे । प्रगति के आँकड़ो से 

ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र मे आश्यातीत प्रगति नही हो पाई है । 

अन्य आलोचनाएं : ॥॒ 
सामुदायिक विकास कार्यकम की उपयुक्त कमियो के अतिरिक्त और भी कई कमियाँ है 


जितके आधार पर विभिन्न क्षत्रो मे समय-समय पर तीव्र आलोचनाएँ की जाती रही है। ये 
आलोचनाएँ निम्तलिखित हैं 


(१) सास्ुदायिकत विकास योजनाओं का खोखलापन--आलोचकों का कथन है कि इत 
योजनाओ में आत्तरिक खोखलापत है। प्रगति के आऑकडे समय-समय पर जो प्रकाशित किए जाते 
है, कया वे सब सही है २ इस प्रश्न के उत्तर में श्री एस० के० डे ने स्पष्ठ रूप में स्वीकार किया 
है कि इत योजनाओं मे पैसे का दुरुपयोग हुआ व कागजी धोडे दौडाये गये है। उन्होने मध्यप्रदेश 
का दौरा करते समंय एक विकास खण्ड अधिकारी (8 70 0) से पूछा कि खाद के कितने गड्ढे 
खोदे गये हैं ? उन्होंने फौरद फाइल उठाकर हजारो को सख्या बतला दी । किन्तु जब जाच की तो 
देखने के वास्ते एक भी गड़ढा न मिला भर्थात्‌ समस्त गड्ढे कागजों पर ही सीमित थे । 


उपरोक्त के अतिरिक्त आलोचनाओं के अन्त स्तम्म निम्नलिखित है : 


(२) लालफीता थाही का बोलबाला है । 

(३) धत का भारी अपव्यय होता है | न्‍ 

(४) इससे अमरीकी पूजीवाद तथा औपनिवेशबाद को प्रोत्माहन मिलता है । 

(५) कमंचारियों के प्रशिक्षण की ग्रोर कोई ध्यान नही दिया गया है । 

(६) भूमि रहित कृषि श्रमिकों पर कोई ध्यान नही दिया गया है । 

(७) इन कार्यक्रमों में सुनियोजित प्राथमिकताओं का अभाव रहा है । 

(८) ग्राम सेवक का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत रखा गया है जिससे वह कृषि 
उत्पादन मे वृद्धि लाने से सम्बन्धित अपने उत्तरदायित्द को भली प्रकार निभाने में असमर्थ रहा है । 


(९) सामुदायिक विकास कायंत्रमों में व्यावहारिकता के स्थान पर औपचारिकता व 
नौफरझ्याही को अधिक भहत्त्व दिया गया है । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए सुझाउ 


भारत में सामुदायिक विकास कायक्रम अधिक सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिये 
विभिन्न विद्वानों, समितियों, अध्ययन मप्डलों तथा योजना आयोग ने समय-समय पर अनेक सुझाव 
दिये हैं जितमें से प्रमुख सुझाव तिम्तजिखित हैं 


(१) ग्रामीणों के सहयोग पर बल- ग्रामीण जनता में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
के प्रति विश्वास एव उत्साह की भावना को जागृत बरने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ताकि 
उनका अधिकाथिक सहयोग्र श्राप्त किया जा सके। उनके मत में यह भावना जागृत की जानी 
चाहिये कि यह कार्यक्रम उनका अपना कायक्रम है, अतएवं इसकी सफलता भी उनके सहयोग पर 
निर्भर करती है। इसके लिए प्रचार पर बल दिया जाना चाहिए । 


(२) राजनीति से छ,ट्कारा--जब तक सामुदायिक विकास खण्ड तथा पचायतो को 
दूषित राजनीति के कुप्रभाव से भुक्त नहों किया जायगा तव तक सफ्लता की कामना करना व्यर्थ 
होगा । इसके लिये सक्रिय बदम उद्धाये जाने चाहिए। सरकार को स्वय उत क्षेत्रों का विरोध एव 
उनके प्रति उदातीनता नहीं दिखानी चाहिए जिसमे 


सरकार समयेक दल का बहुमत न हो । सभी 
का एक आचार संहिता बनायी जानी चाहिए तथा उसका कठोरता से पालन किया जाना 
चाहिए। 


(३) अनुस्तघान सम्बन्धी सुविधाओं का विकास--सामुदायिक विकाप्त ख़ण्डों में कृषि 
सम्बन्धी अनुसबान-शालाज्नो की स्थापना एबं उनका विकास किया जाना चाहिए । कृषि सम्बन्धी 
समस्त सूचताओ को इन अतुसधान-शालाओ तक पहुँचने का प्रबन्ध होना चाहिए । 


( रछ३ ) 


(४] भ्रामोण एवं छोटे उद्योग-धन्धों पर बल--सामुदायिक विकास योजवाओ में ग्रामीण 
एवं छोटे उद्योग-धन्धों की स्थापना एवं उनके विक्रास पर बल दिया जावा चाहिए ताकि ग्रामीण 
जनता की आय मे कुछ वृद्धि हो सके । 


(४) प्रशिक्षण पर जोर--सामुदायिक विकास के कार्यो पर केवल उन्हीं ध्रकारी 
कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जानी चाहिए जिन्होंने कि पहले से ही आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर 
लिया हो । ऐसा करने पर ही वे माँवो की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पायेंगे। यही नहीं 
कम चारियो की भर्ती करते समय गाँवों मे निवास करते वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए । पंच, सरपंच तथा प्रवातो के लिये भी आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए 
ताकि से सही अर्थों में स्तामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योग दे सके। 


(६) कृषि रीतियों में आमूल परिवर्तंत-यद्यपि सामुदायिक विकास योजनाओं मे कृषि 
के बिकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया है किन्तु फिर भी इसमे आशात्तीत प्रगति नही हो 
पायी है । फलतः यह कार्यक्रम पुरणांत सफल नही हो पाया है । इसका मुल्य कारण घिसी-पिटी 
कृषि रीतियो का प्रचलन है। अतएव आज आवश्यकता इस वात की है कि इन घिसी-पिटठी कृषि 
रीतियो के स्थान पर आधुनिक कृषि रीतियो को प्रचलित किया जाय | इसके लिए एक क्रात्तिकारो 
संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो कि ग्राँव-गांव घृमकर नवीन कृषि प्रणालियों का प्रचार 
करे। प्रचार करते समय सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनो पहलुओ पर जोर दिया जाना चाहिए । 


(७) ग्राम सेवक का क्षेत्र सीमित करना--ग्राम सेवक अपने काये को सफलतापूर्वक कर 
पके, इसके लिये यह आवश्यक है कि उसका क्षेत्र सीमित किया जाय। बलवन्तराय समिति के 
अनुप्तार एक ग्राम सेवक के अन्तर्गंत ४,००० से अधिक व्यक्ति न रखे जाये । 


(८) स्वदेशी भावना का विकास--सामुदायिक विक्रास योजनाओं को सफल बताने के 
लिये जत-साधारण मे स्वदेशी भावना कूट-कूट कर भर देनी चाहिये ! ऐसा होने पर स्वाभाविक 
रूप कु सामुदायिक विकास के कायंक्रमो मे अधिक उत्साह से हिस्सा छेंगे एवं उन्हे सफल 
बतायेंगे । 


(६) भूमि सुधार--स्तामुदादिक विकास का्यंक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए भूमि 
सुधार 75% से लागू किया जाना चाहिये । भूमिहीन किसावों को भूमि देने पर बल दिया 
जाना चाहिये । 


(१०) अन्य सुझाव--() भविष्य मे प्रामीण क्षेत्र में कल्याण कार्यो के मुकाबले मे 
आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये । (7) सहकारी आन्दोलन को 
और अधिक महत्व दिया जाता चाहिये। (7४) सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (#(ह7४06 /8४- 
०णॉण्य० 8९4 ?708780॥76 ।0/89) पर जोर दिया जाना चाहिये । (५) ग्रामीण क्षेत्रों में 
भू-दात आन्दोलन पर भी बल दिया जाना चाहिए । (५) सामुदायिक विकास योजनाओं में 
परिवार नियोजन को कार्यक्रम का आवश्यक अगर बनाकर किसानो के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने 
का प्रयत्न किया जाना चाहिये । 
भविष्य : 

इसमे संदेह नहीं कि सामुदायिक विकास आन्दोलन से गाँवों मे नवीन जीवन पा सचार 
हुआ है, गाँववासियों में नई प्रेरणा आई है और जन समुदाय में स्वयं सहायता की स्फूर्ति बनी है। 
अपना विकास अपने ही हाथो द्वारा किया जाय, यह इस आन्दोलन का मन्त्र है। हमको पूर्ण विश्वास 
है कि ये योजनाएँ थोडे समय मे भारत को कोटि-कोटि ग्रामीयथ जनता मे आथिक, राजबैतिक, 
सास्क्ृतिक कान्ति करने के अपने महान प्रयास मे सफल होगी। इस प्रकार एक नवीन भारत का 
निर्माण होया। इस प्रकार भारतवर्ष में सामुग्यिक विकास योजनाओ का भविष्य निश्चयात्मक 
रूप से उज्जवल है । 


२२ 


भारत परे याॉजनाकाल में कृषि विकास 
(06एने०डाथां रण 4ै872पर।एड . ॥0॥8 पैपय/8 (86 ए) रिटा00) 


प्रारम्मिक--कृषि नियोजन को आवश्यकता * 


भारत शुरू से दी एक कृषि प्रधान देश है ! देश की ७० प्रतिणत जनसंख्या कृषि से अपना 
जीविकौपार्जन करती है । भारत की राष्ट्रीय आब का ४६ ४७ भाग कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त 
होता है। कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था की मूल आधार-शिला है । यदि कभो कृषि मे वर्षा की 
अनियमितता, अतिवेष्टि अतावष्टि तथा किसी अन्य प्रकार का प्रकोप हो जाता है तो समस्त अर्थ- 
व्यवस्था ही तिलमिला उठती है | यह कैसी बिउम्बना है कि देश की ७० प्रतिशत जनखख्पा कृषि 
में सलग्त होते पर भी खाद्यान्नो की पूरति के लिए विदेशों के समक्ष हाथ पसारने की नौबत आती 
है । अतएवं भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि का इतना अधिक महत्त्व होने के कारण यह स्वामावितर 
हूं! है कि पंचवर्षीय योजनाओ के अन्दर इसके विकास को सर्वोत्तम स्थान भाप्त हो। 


प्रथम योजनावधि (१६५४-४२ से १६५५-५६ तक) में कृषि का विकास 
[7७श०्झगशा( रण 4ैड्ााको।यार ॥ 2 50९ण0 997 ए९ह०१) 


प्रथम यरेजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी क्योकि भारत के विभाजन 

के परिणामस्वरूप देश मे लाद्यान्नी की मारी कमी पड गयी थी । इसका कारण यह था कि पूर्वी 

दगान के चावन उत्पादक क्षेत्र तथा पजाब के गेहूँ उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान से चले गये थे । 

98 खाद्यान्न के क्षेत्र मे आत्म-निर्मरता प्राप्त करता प्रथम योजना का प्रमुख लक्ष्य निर्धारित 
गया गया । 


प्रयम योजना में कृषि विकास हेतु उठाये गये कदम--क्रपि उत्पादन की श्रेंष्ठता बढाने 
के लिए उच्तत उत्पादन विधियों, पर्याप्त उवेरको व उन्नत बीजो का प्रयोग करने तथा पर्याप्त एव 
नियमित जलपूर्ति के योजनाओं पर जोर दिया गया | जापानी ढग से घान की खेती की गई। गन्‍्ने 
को घनी खेतो पर बल दिया गया। भूमि सरक्षण एवं पुनरुद्धार के प्रयत्न किये गये | सहकारिता 
के विकात् पर जोर दिया गया । ३ अक्‍्हृवर, १९५२ से सामुद्रायिक विद्रास्र योजतायें प्रारम्भ की 
गई । टेक्नोलॉजिकल सुधारों के साथ-साथ हुपक के मनाविज्ञान को सुधारने का भी प्रयास किया 
गया तांकि वह कृषि की उत्नति में अपना अमूल्य गोगदान दे सके। इस आशय की पूर्ति के लिए 
भूमि सुधार काहूनो को लागू किया गया। सहकारी कृषि पर जोर दिया यया । अनुसन्धान केत्धो 
की स्थापना की गई | मछली व्यवत्ताय, पशुपालन एवं वनोरोप॑ण आदि क्षेत्रों मे भी विकास योजनायें 
कार्यान्वित वी गई । प्रथम योजनाकाल में कृषि विकास के विभिन्‍द कार्यक्रमी पर कुल मिलाकर 
६०३ करोड़ रुपये की धनराशि ब्यय वी मई जो चुल वास्तविक आय का ३१% भाग थी । इस 





( रण७४ ) 


प्रकार योजनाकाल मे कुल व्यय का लगभग एक-तिहाई भाग कृपि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर व्यय किया 
गया । 


प्रथम योजनाकाल में प्रस्ताविक लक्ष्य तथा प्रगति : 


भाग्यवश मौसम ने हमारा पूरा-पूरा साथ दिया । यही नही, उस समय के खाद्य मन्‍्त्री 
स्वर्गीय श्री रफो अहमद किदवई ने कृपि को दशा को सुधारने में कोई कसर उठा न रवखी । 
परिणामस्वरूप योजना के शुरू के तीन वर्षों मे ही हमारा खाद्य उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों को पार 
कर गया । प्रथम योजना में खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य ६२ सिलियत टन निर्धारित किया गया 
था जबकि योजना के अन्त में खाद्यान्न का वास्तविक उत्पादत ६५ ८ मिलियत टन था। इसी 
प्रकार कृषि के अय्य क्षेत्रो में प्रगति हुई जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है 

















१९५४-५६ 

मद का नाम इकाई १९५० ११ १ [बेध्यो, ६ [वास्तविक 
उत्पादन] 

१, खान्नान्न मिलियत टन भ्२२ ६२० | ६५८ 
२. तिलहन के कई ५५४ । ५६ 
३ गन्ना [ग्रुड) ण ५६ ह्३े ६० 
४ कपास मिलियन गाठे 5 8. धर | डी० 
५. जूट पा ३्हे भ्द हर 


| 


प्रयत्ति के उपरोक्त आँकडो से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम योजना मे खाद्यान्न व 
तिलहन का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक हुआ । इसके विपरीत, झूट, कपास व गन्ना 
का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यो से कम हुआ । कृषि उत्पादन में कुल मिलाकर १०% की टू हुई । 
लगभग सभी लोगो का यह मत है कि कि की दृष्टि से प्रथम योजता पूर्णक सफल रही ् । 
प्रथम योजना की कमियाँ 


यद्यपि कृषि की दृष्टि से प्रथम योजना को एक सफल योजना कहा जाता है किल्तु फिर 
भी इसके क्षि सम्बन्धी का्यंक्रमो मे कुछ दोष रह गये थे, जो कि निम्नलिखित हैं :--(१) प्रथम 
योजनाकाल में सस्थागत परिवर्तनों (70980॥004) (॥॥78०5) पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया । उदाहरण के लिए, खेतों के लघु आकार तथा उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या को 
हल करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया । (२) प्रथम योजना के अन्तर्गत विभिन्न 
फसलों के विकास के लिए कोई निश्चित एवं ठोस योजना नही बनायी गयी । 


द्वितीय योजनाकाल में कृषि का विकास 
(00शे०्कुणथा ण 4हवाए0ए॥/ग€ ऐफा॥ड 5९007 फोर6 ४९श४ 90) 


प्रथम योजनाकान भे कृषि के क्षेत्र से की गई प्रगति से प्रभावित होकर पोजना आयोग 
ने द्वितीय योजना मे कृषि मुकाबले में उद्योगो पर अधिक वल देने का निश्चय किया | इस प्रकार 
द्वितीय योजना में कृषि को ध्राथभिकता की दृष्टि से द्वितीय स्थान प्रदात क्रिया गया, क्योकि प्रथम 
स्थान उद्योगों को दिया गया था । इतना होते हुए भी कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के 
महत्त्व को कम ने किया गया । 


द्वितोय योजना में कृ"च विकास हेतु उठाये गये कदस : 


द्वितीय योजनाकाल में कृषि विकास कार्यक्रमों के आधीन कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये 
गये । इनमे सिचाई के साधनो का विकास, भूमि सुधार, उन्‍्तत बीज का वितरण, कम्पोस्ट खाद का 
प्रयोग, उर्वेरकों का प्रयोग, भूमि पुनह्डार, सहकारी विपणन, कृषि वित्त की सुविधाओं का विकास, 
भूमि संरक्षण आदि उल्लेखनीय हैं। द्वितीय योजना में सिंचाई को सुविधाओं के विकास पर ३८० 
करोड रुपया व्यय किया गया । कृषि पर ९५० करोड़ रु० व्यय क्ये गये । 








( २७६ ) 


दिलोय पोजनाकाल के प्रस्ताविक लक्ष्य एव प्रगति 


द्वििनीय योजनाकाल के प्रारम्म मे जो कृषि उत्पादन लक्ष्य रखे गये उनमे दाद मे सशोधन 
करना पडा क्योंकि यद् महयूस क्या गया कि योजना के औद्योगिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कृषि 
उत्पादन सद्यों से और अधिक वृद्धि किया जाना आवश्यक है । उद्हरण के लिये, जूट तथा बस्तर 
उद्योग की समुचित श्रमवि तभो सम्भव है जबकि देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा जूट दे कपास 
उपलब्ध हो । इस प्रकार द्वितीय योजना में महत्त्वपूर्णां कृषि पदार्थों के उत्पादत लक्ष्या तक्षा भोजना 
के अन्त में वास्तविक उत्पादन का अनुमान विम्त त्ातिका की सह्यायता से लगाया जा सकता है 








प्रथम योजना | द्वितीय योजना | द्वितीय योजना के 

क्रम सख्या मद का नाम (१६५५-५६) | (१६६०-६१) अस्त (१९६०-६१) 
में उत्पादन | का उत्पादन लब््य में उत्पादन 

१ खाद्यात (मिलियन टन मे). ६५८ ८०५४ <२० 

रे तिलहून (मि० टन मे) ५६ ७६ छ्क 

३ गन्ना (गरंड) (मिलि० 

हन में) ६० ७८ ११३ 
ध कपास (मिलिए गांठो भें) ड० ६५ भरे 
भू जूट (मिलि० गाँठो मे) डर ५५ भ््ड 











उपयुक्त तालिया से यह स्पप्ट हो जाता है कि ठ्ितीय योजना खाद्यान्न तथा गन्ना के 
उत्पादन की दृष्टि से तो सफल रही है किन्तु तिलहन कपास तथा कच्चे थूट के उत्पादन को हृष्दि 
से असफ्ल रही है। प्रथम योजना के अन्त मे ५६२ लाज़ एकड भूमि में सिचाई की सुविधाएँ 
उपनब्ध थी। द्वितीय योजना में इन्हे वढाकर ८४० एकड करने का आयोजन किया गया था। 
किन्तु द्वितीय योजता के अन्त मे (१९६०-६१) लगभग ७०० लास एकड भूमि में ही सिंचाई की 
सुविधाएँ प्राप्त हो सकी । इस अकार सिचाई की हृष्टि से भी द्वितीय योजना असफल रही है । इस' 
प्रकार यह कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना मे क्रपि की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हो 
वाया है । 


बृतीय योजना (१६६१-६२ से १६६५-६६ तक) में कृषि का विकास 
(ए0७श०्णक्का थ॑ वैज्ञाक्रोाफ़6 9 #6 पाव 9]9 ९2700) 


द्वितीय योजनाकाल मे कृषि के क्षेत्र में जो असफ़ेनताएं' रही उनसे प्रभावत होकर तृतीय 
योजता काल में कृषि के विकास्त पर पुन जोर देवों आवश्यक हो गया । अतएवं तृतीय योजता के 
प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्दंश्य यह था “खाद्यान्न के क्षत्र मे आत्मनिभरता भ्राप्त करता तथा 
उद्योगों एव निर्यात की माँग पुरा करने के हेतु कच्चे माल के उत्पादत पर जोर देना । इस प्रकार 
तुत्तीय योजना काल मे पुन कंषि को भ्राथमिक स्थात दिया गया । 


तृतीय योजना में कृषि विकास के लिए उठाये गये कदम 


तृतीय योजना में कप विकास के लिए सिजाई भूमि-सरक्षण भूमि उद्धार उ्रकों 
तथा खादो की प्रति, पौध-सरक्षण, वेहतर क्रपि उपकरण तथा बीज, शुष्क कृषि वैज्ञानिक कृषि 
विधियाँ आदि पर विशेष जोर दिया गया | कृषि ल्‍ूघु सिचाई एवं सामुदायिक विकास कार्यत्रमो 
पर कुल मिलाकर १,०६८ रुपए व्यय किये जाने का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय १०८९ 
करोड रुपए था। इसके अतिरिक्त बडी एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर तृतीय योजनाकाल में 
६५० करोड रुपए व्यय किये जाने का आयोजन था जवेकि वास्तविक व्यय ६६३ ७ करोड रुपए 
हुआ । इस पकार तृतीय गोजदा काल मे ऋषि कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर १७५२ ७ करोड़ रुपया 
व्यय हुआ जो सम्मूची योजना पर किये गये व्ययो का २२% भाग था । 








( २७७ ) 


तृतोय योजवा में भ्रस्ताविक लक्ष्य तथा प्रयति--तृतीय पंचवर्षीय थोजना में प्रमुख फसलो 
के उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ निम्न प्रकार थी : 





१६६०-६१ | तृतोष योजना तृतोय योजमा 
मद का नाम इकाई में उत्पादन | (१९६४-६६ के) | (१६६५-६६) के अन्त 
उत्पादन लक्ष्य मम वास्तविक उत्पादव 





छ्२३ 
खाद्यान्न मिलि० टने में ८२० १००० ६३ 
तिलहेन | ७० ९८ १२१२ 
गन्ना (गुड) श्र १०२ ८ 
कपास मिलि० गाँढे | ३० है 8 
जुट ] शा श्र २६८ ० 
तम्बाकू हजार टन में ३००७ रेरे४५ ० ३६५४० 
चाय न शे२ा० डग्टा० 








तृतीय योजना काल में की गई प्रगति के उपरोक्त ऑकडा का अध्ययन करने पर हम 
सहज मे भी यह निष्क्प निकान सकते हैं कि हमारी तृतीय योजना क्ृपि के क्षेत्र मे बुरी तरह से 
असफन रही है। उदाहरण के लिए तृतीय योजनाकाल मे खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य १० करोड 
टन निर्धारित हिया गया था जबकि वास्तविक उत्पादन केवल ७ २३ करोड टन ही था । ह्वितीय 
योजना के अन्त में खाद्यान्न का उत्पादन ८ २ करोड टन था । इस प्रकार तृतीय योजना में तो हम 
द्वितीय योजना के मुकाबले मे भी पिछड गये । इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि तृतीय 
योजना के चतुर्थ वर्ष भे खाद्यान्न का उत्पादन ८ ९ करोड टन था। हाँ, गन्ने के क्षेत्र में अवश्य 
सफ़लता मिली । इसके सिवाय झोप कभी क्षेत्रों में असफ़लताओं का मुह ताकना प्रठा 


तोन वबापिक योजताओं (१६६६-६७ से १६६८-६६ तक) के झ्न्तगंत कृषि विकास 


तृतीय योजना की असफनता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना 
प्रडा। इसके स्थान पर तीन वाधिक योजनाएं क्रमश १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ 
बनाई गयी जिनमे कपि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई योजना के कुल व्यय की २५% से ३०%, 
कक राशि क्रपि, सामुदायिक विकास तथा सिंचाई कार्यों पर व्यय की गई । केवल कृषि पर कुल 
व्यय का लगभग १५ ४% भाग व्यय किया गया। व 


सन्‌ १९६६-६७ के वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन ७-५५ करोड़ टन पहा । इस प्रकार 
कृषि उत्पादन की हृष्टि से यह वर्ष भी पिछले वर्ष की ही भांति रहा वष्मोकि सन्‌ १६६५-६६ का 
सूजा १६६६-६७ तक चला । यद्यपि १० राज्यो मे कृपि उत्पादन मे कुछ वृद्धि हुई किन्तु बिहार, 
मध्य-प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के सूखे के क्षेत्रों के छारण यह वद्धि व्यू सिद्ध हुई / रद १९६६-६७ 
के वर्ष में कृषि कार्यों पर ३४६ करोड रुपए की राहि व्यथ की गयी जोकि योजना काल से किये 
गये कुल व्यय का लगभग १६*६% थी ! 


सन्‌ १९६७ ६८ के दर्ष मे कृषि के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। खाद्यान्न का 
कुल उत्पादन ९:४६ करोड टन था जोकि अब तक के वर्षों मे सबसे अधिक था। इस वर्ष कृषि 
कार्यों पर ३१५५ करोईइ रुपए की राशि व्यय की गयी जो कि कुल व्यय का १४ ८% भाग थो | 


सन्‌ १९६८-६९ के वर्ष में कृषि पदार्थों का उत्पादन और भो अधिक हुआ । इस वर्ष 
खाद्यान्न का उत्तादत ९५८ करोड टन होने का अनुमान लगाया बया है | किन्तु तिलहन तथा कपास 
का उत्पादन गिर गया । सद्‌ १९६८-६९ के वर्ष मे कृषि कार्यों पर लगभग ३२८ करोड स्पए की 
राशि व्यय की गयी जो कि कुल व्यय का लगभग १३-६% भाग थी । 


(६ रण्ट ) 


चतुर्थ पचवर्षोय योजना मे कृषि विकास 

([0७6श०फुपशां ्ण॑ &2छ९णेंता९ जिगर 06९ एणाह शा एशांपत ) 

तृताय योजना काल में कृपि की असन्तोषजनक प्रगति, खाद्यान्न का अभाव, कृषि उत्पादन 
का अभाव व क्ृपि पदार्थों के बढते हुए मूल्य स्तरो ने चतुर्थ पचवर्षाय यौजना में कृषि कार्यक्रमों को 
सर्वोच्च स्थान प्रदान करने के लिए बाध्य किया । यहू योजना २० अप्रैल, १९६९ को भारतीय ससद 
के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी । इस योजना में पिछली योजनाओं की तुलना मे अधिक व्यय किये 
जाने का प्रस्ताव है । कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्यो पर कुल मिलाकर २,२१७ करोड रुपए व्यय 
किये जाने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त १,८०० करोड रुपए निजी क्षत्रों मे भी व्यय किये 
जाने का प्रस्ताव है । घतुय पचवर्षीय योजनाकाल में कृषि के विकास पर साव॑जनिक क्षेत्र मे किये 
जाने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका मे दिया गया है 

तृतीय योजना, तीन वाधिक योजनाओं तथा चतुथ योजना में कृषि तथा उससे सम्बन्धित 
मद्ये के लिए ध्यय व्यवस्था ( करोई श्पये मे 


तोन बाधिक चतुर्थ पोजना में 
क्रम ४ लीसरी योजना रा तु' दिखे अप 
लह्या कार्यक्रम की मद (१९६१-६६) योजनाएं प्रस्ताविक ८ 


(१९६६-६९) (१९६९ ७४) 





१ क्र उत्पादन (0600 
की अनुसघान ब॒शिक्षा 


की योजनाओं के सहित | २०३ रश२ ५१० 
२ लघु सिंचाई २७० र्श४ ४७६ 
३ भूमि सरक्षण छछ ८८ १५१ 
ड़ क्षेत्र विकास (&८8 

9७४७०ण्ण) र श्३े २९ 
भू पशु पालन ६। शेड ९१ 
धर डेरी एवं दूध 

सप्लाई झ्ड २६ ६4 
७ मछलो पालन र३े रे ४ 
ट बन ४६ १8 ॥ ९२ 


९, संग्रहालय विपणन तथा 
मडार (१/शला०परआण8 
क्रा।€ताह ब्णत 
80986) र्छ श्श्‌ 
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१० जाद्य तथा सहायक 
खाद्य की तैयारी ज+ लत द्णु 
११ के सस्थाओं को 
केंद्र की सहायता (कृषि 
क्षेत्र में) न८ ४० २६३ 
१२ कृषि वस्तुओं के भारी 
भडार जप १० १२५ 
१३ सहकारिता छ६ ह््ड १५१ 
श्ड सामुदायिक विकास तथा 
प्रचायते र्ट्ट र्‌र्‌ ११६ 
कुल योग १०८९ १,१६६ २,२१७ 
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( २०९ ) 


चौथी योजनाकाल में कृषि उत्पादन के प्रस्ताविक लक्ष्य : 


चौथी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों के उत्पादय लक्ष्य त्रिम्ब तालिका में 
दिये गये हैं : 


महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों के उत्पादन लक्ष्य 























(१९६९-७४) 
क्रम | वस्तु का ना इकाई आधार-स्तर | अतिरिक्त | अनुसातित | प्रतिशत 
संख्या उत्पादन | उत्पादन कुल उत्पादन| वृद्धि 
(१६६८-६६) का लक्ष्य (१६७३-७४) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) | (७) 
१. | खाद्यान्न मिलियन टन में पट ० ३१० १२९० | ३१६ 
२. ।$ तिलहन +ह है ८५ रा० १०५ | रदा० 
३. | गन्ना (गुड) ग्र 7 १२ ० ३१० १५५० (२५० 
४ | कपास प्रिलियन गाँठें में ६० राग ८ ० | ३३५० 
५. | जूट री] डर ध्रे १२ ७४ | १९७० 
६. | तम्बाकू मिलियन किलों मे | ३८०९० १०० ० | ४८०० | २६० 
७. | नारियल मिलियन में ५६०० ०. १,०००० [६,६००० | १८० 
८. | सुपारी हजार टन मे १२६० र४० १५० ० | १९० 
९ | काजू हक १६० ० ७६०० | २३६० | ४८० 
१०. काली भिर्च ] रहे ० १९० | ४२० | ८१० 
११. | लाख न] रे५ू ० १७० ५२०० | ४९० 
१२. | चाय हक ४१८१० | हेर ० 9 ४५००० <० 
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कृषि आधार चौथी योजना की प्रगति का आधार माना गया है। यह आशा प्रगट की 
गयी है कि कृषि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष ५१% की बृद्धि होगी । यदि यह्‌ लक्ष्य सफल रहा हमारा 
देश १६७० ७१ तक विदेशों से भनाज का आपात करना बिलकुल हो बन्द कर देगा । इस प्रकार 
सन्‌ १९७०-७१ तक हम साथात्न के क्षेत्र मे पूर्णतया आत्मनिभर हो जायेगे। 


कृषि में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत कुछ सीमा तक सघन कल पर निर्भर करती 
है । सघन कृषि के मूल तत्त्व है--[7) सिंचाई के साधनों का विकास, (॥) उबेरको तथा पौब- 
संरक्षण में वृद्धि, (॥/) नवीनतम औजारों की उपलब्धता, (॥५) सुलभ ऋष-ब्यवस्था, (४) अवाज 
की बधिक उपज देने वाली कस्मों का पूर्णा उपयोग, (४) नगदी फंसलो की उपज मे वृद्धि, 
(५४४) कृषि पदार्थों की विषणत व्यवस्था में सुधार, (४४४) कपक को मुख्य फसलो के लिए «युनत्तम 
मूल्यों का आश्वासन आदि । चतुर्थ पचवर्षीय योजना में ४० नाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में बडी एड 
मच्यम सिंचाई की योजनाओं तथा ३२ लाख हेक्टर भूमि मे लघु सिघाई योजनाओं द्वारा प्रिचाई 
की व्यवस्था है। यही नही, अभी हाल मे ही दिनाक १९-७-६९ को जो १४ बडी निजी वेकों के 
राष्ट्रीयकरण करने की महत्त्वपूर्ण घोषभा की गयो है उससे यह आशा को जा सकती है कि निकट 
भविष्य मे ग्रामीण क्षेत्रो में सुलम ऋण व्यवस्था का विकास होगा । अन्य बातो के अतिरिक्त निजी 
बैंकों पर यह भी आक्षेप लगाया गया या कि दे ग्रामीण क्षेत्रो मे सुविधाओं का विकास करने मे 
असम रहे हैं । 


खण्ड ३ 
मारतीय उद्योग 


[ एकांत प्रातेप्रणा९5 ] 


२३ 


भारतीय उद्योगों का विकास--एक सामान्य अध्ययन 
(06ए००फा०7 ए [॥तींदा ॥70050९$--6 २४५०ए) 


प्रारम्भिक--ओऔद्योगिक विकास को भावना का उद्गम 


औद्योगिक क्राति के फलस्वरूप पश्चिमी देशो मे १८वीं शत्ताब्दो के उत्तराध॑ से एक 
प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई और वह थी द्रुत औद्योगिक विकास की भावना | इंगलंण्ड, जम॑नी, फ्रास व अन्य 
पश्चिमी देशों में औद्योगिक ब्रिकास हेतु अनेक वृहत्र स्तरीय संस्थाओं का निर्माण हुआ। १९वीं 
शताब्दी में अमरीका, इटलो, जापान और उत्तराधे में भारत मे भी औद्योगिक विकास प्रारम्भ 
हुआ । यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि १९वीं द्ताब्दी से जो औद्योगिक विकास प्रारम्भ 
हुआ है उसमे प्रधानत वहव्‌-स्तरीय उद्योगो का विकास निहित है। 


लेकिन यदि १९वीं शताब्दी के पूर्व की विश्व की औद्योगिक स्थिति का अवलोकन 
किया जाय तो हमे ज्ञात हो सरता है कि भारत औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण मे अग्रणी था तथा 
यहाँ की बनी हुई वस्तुएँ अन्य देशो मे बहुत लोकप्रिय थी । १५वी शताब्दी के उत्तराधं से इन 
परम्परागत उद्योगों की अवनत प्रारम्भ हुईं, जबकि ठोक इसी थुग् में पश्चिमी देशो में बडे उद्योगो 
की विकास किया जाने लगा था। भ्रस्तुत अच्याय में यह बताने का प्रयास किया गया है कि १८वीं 
शताब्दी के मध्य तक भारतीय उद्योगो की क्‍या स्थिति थी तथा परम्परागत 'कुटीर) उद्योगों 
का पराभव होने के पश्चात्‌ १९वीं शताब्दी के उत्तरा् में आधुनिक उद्योगों का क्यो कर विकास 
हुआ । 


अंग्रेजों के शासन से पूर्व भारतोय उद्योगों को दशा 


मग्र जो के भारत में शासन स्थापित होने से पहले भारतीय उद्योग किस स्थिति में थे 
यह केल्वर्टन के इस वक्तव्य से स्पष्ट हो सकता है :? 


“भारतीय उद्योग जो इस समय (१६वीं शताब्दी मे) पश्चिमी उद्योगो से कही बहुत 
अधिक उन्नत स्थिति में थे, प्रतिभाग्याली एव दूरदर्शी मस्तिप्क तथा मौलिक विचारों की उत्पत्ति 
ही थे ।“” * हिन्दुस्तान में वस्त्र-निर्माण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग था तथा यहाँ के बने 
बस्त्रों की सारे विश्व में प्रशसाव खपत होती थी। इसके अतिरिक्त १३-१४ शताब्दी में भी 
हिन्दुस्तान में धातु का काम, नक्‍्काशी का काम, शक्कर, नील तथा कागज बनाने के काम काफी 
निपुणता पूर्वक किए जाते थे । रंगने का काये, चर्म उद्योग, काँच का सामान बनाने का कार्य तथा 
लौह-वस्तुओ के निर्माण की परम्पराएं भी यहाँ अद्वितीय थी | हीरे-जवाहरात, हाथी दाँत और 
अन्‍य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण भी वेजोड था ।” 
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( श्थड ) 


यह वक्तव्य एक विदेशी लेखक ने दिया है जौर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि १७वी 
१८ वी शता-दी तक भारत में वनी हुई चस्तुआ को विदेशा में सम्मान प्राप्त होता था तथा इनका 
बड़े चाव प्र उपयोग बिया जाता था । १९१६ के औद्योगिक भायोगग के अनुसार “जब यूरोप मे 
जो आधुनिक उद्योगां की जन्म भूमि माना जाता है, आदिम जातियाँ निवासी करती थी, भारत 
अपने वेभवशाली सम्राठा तथा शिल्पिया को योग्यता के लिए विश्व भर म विस्यात था ।” आयोग 
मे आग बताया कि बाद भे भो जब विदेशी व्यापारी भारत भ जाए यहा का औद्योगिक विकास 
यूरोपीय दशा के अधिर उत्त दशा के समान ही था को 


प्रौ० गराउगिल ने भारतीय परण्परागत़ उद्योगों को दो मंख्य श्रेणियों भे बाठा हैं 

प्रथम, गावा के उद्योग जो स्थानीय आवश्यक्तताज। की प्रूति करते थ तथा ह्वितीय शहरों के उद्योग 
जिनम निर्मित वस्तओ का विदेशां मे निर्यात किया जाता था । चका की सन यल वे सारत से 
बनी हुई लोह की वस्तुआ का पश्चिमी प्॒रातन सस्कृति के प्रतोक यूनान व मिश्र आदि देशोम 
बहुत व्यापक छप मे उपयोग किया जाता था । रक्षमो वस्त्रो व छीट आदि का भी यूरीप में बहुत 
अधिक उपयोग होता था । वस्तुत ये श्रा के ही त्रिल्पकार थ जो निर्यात हेतु औद्योगिक वस्तुओं 
बंध निर्मण करत थे । इन शिल्पकारों को सामतला एव दासका से बहुत प्रोत्याहन मिलता था और 
सेना उच्च अधिवारिया तथा शासक के आश्चितों की आवश्यकताओं की पू्ि का दायित्व इन्ही 
पर था ) ग्राव) के झ्लित्पकार स्थानीय आवश्यकताओं की प्रति करते थे और इस प्रकार उस युग की 
औद्योगिक प्रगति मुख्द रुप में शहरा के शिल्पकारों से ही सम्बद्ध थी 7" रे 


१७वी शता दी तक म्रयल सेझ्राटो ने मो उद्योगों को बहुत प्रोत्माहन दिया । बनियर 
तथा टेवनियर आदि इतिहासकारा ने संयलकालीन उद्योगों के विक्ञास का चित्रण प्रस्तुत किया है। 
लेकित १८वीं शताब्दी म झैसे जैसे इगरलंघट म उद्योगा का विकास होता गया भारतौय उद्योगा को 
स्थिति बिगरडती चली गई | एक ओर इगलष्ड तथा यूरोप के अय बाजारों में भारतीय वस्तुओं के 
प्रवश पर प्रतिवन्ध लगाएं गए तथा दूसरी ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी जो कि अब भारत के एक 
बड़े भू माग को शासक थी के द्वारा यहा से तथार वस्तओ क बदले कच्चे साल का निर्यात किया 
गया । इन्ही कारणो ने भारतीय परम्परागत वस्तओ के विनाश की भूमिका तैयार की ४ 


१८वीं शताब्दी में भारतीय उद्योग-- १८वीं हादाब्दी का उत्तराध विश्व के आधिव 
इतिहास मे सर्वाधिक प्रहत्त्वपूण काठ रहा है। इस अवधि सम वाष्पशक्ति कौक बनाकर लॉहा 
पिघलान की विधि तथा सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र मे अनक तबीत प्रणालियों को आविष्कार 
किया गया । लेकिन भारतीय अथव्यवस्था के लिए इसे अवधि में परायति का यूत्रपात हुआ । 
भारत के परस्परायत उद्योगई पर एक के वाद एक अहार किया गया और फलस्वरूप उत्नीसवी 
शताब्दी के मध्य तक व सभी उद्योग मृतप्राय हो गाह। 


१७५७ म प्वाया का युड्ठ हार जाने के पचान्‌ भारतीय शासका ने अंग्रोजों 

रे यु दर यंग्रेजं कल 
वस्तुत सम्रपण कर दिया था और घीरे वीर ईस्ट इडिया कम्पनी के अधिकारियों की जहा 
काभाएं' बच्न लग्री थी । बगाल वी दीवानी (१७६४) ने उनकी शक्ति का ओर बताया और साथ 
00020 0447 करोटे 4 की पूंडी अतिवय भारत के दाहर जाने लगी। यह पू'जी 
हर गो स हत वरदाद सिद्ध हुई । जेस्यवाट हांग्रीव्ज क्राम्पटन काटराइट 
केए गए सारे आविष्कार व्यय हो जाने यदि यह पूजी आग्न उद्योगपतियो 02053 053 
मिलती । ब्रक्स तया एडम्स ने सत्य ही कटा है कि आरत उद्योगा के विकास की १७६० के पश्चाव 


गति इसोलिए बढ सको कि भारत स उनके पोषण इंत वजुमार दौनत पहुँच रही थी २ 
के ज० दे नयक उन ८य अपयन ५ पत ऋमक १ टू 
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राशि ब्रतिवप इगलण्ड को भेजी जाती था | न 30 लाख पड की 


के ४0०० 


( १८३ 3) 


एक ओर इल्ण्ड में १८वी झताब्दी के उत्तराद्ध में औद्योगिक क्राति का दौर चल रहा 
था तो दूसरी ओर भारत मे इसी समय राजदरवारों तथा सामन्तों के पूरे दिन चल रहे थे। उनके 
स्थान पर जो नये शासक अंग्रेजों के रूप मे आने लगे थे उनका उद्देश्य आस्त उद्योगों के लिए 
उपनिवेश्ञो से कच्चा मान प्राप्त करना और तैयार बस्तुओ को उपनिवेशों पर थोपना था। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने अपने इलाकों मे यथासम्भव शित्पकारों को स्वतन्त्र रूप से कायें करने से रोका । 
कम्पनी के संचालको ने भारत स्थिति कर्मचारियों को इसो आशय के आदेश प्रेषित किए कि वे 
भारत (विश्येषकर बंगाल) के उद्योगों को पतपने से रोके ।॥! 


भारतोय उच्चीगों की अठारहवी शताब्दी मे एक और भो मुसीबत प्रारम्भ हो गई और 
बहु थी प्राकृतिक प्रकोपो की। शताब्दी के उत्तराद्ध' मे बंगाल, मद्रास व बम्बई के इलाकों से अकालो 
ने जनता की स्थिति को काफी शोचनीय बना दिया था । ऐसे समय में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
शिल्पकारों व विपन्नता-ब्रस्त्‌ जनता की सहायता करने की अपेक्षा चाहा कि किसी भी प्रकार इ गल॑ण्ड 
की फैविट्रियों मे बनी हुई वस्तुएं अधिकाधिक मात्रा मे भारत में खपने लगें ।१ 


इस रद्द इय की प्रति हेतु इंगलैण्ड में भारतोय वस्तुओं के श्रवेश पर भारी कर लगाए 
गए और जैसा कि मेजर बसु ने लिखा है अप्रेजो ने अपने उद्योगो के विकाप हेतु भारतीय परम्परा- 
भरत उद्योगों को नप्ट कर दिया ।2 इस विधय पर कुदीर तथा लघु उद्योगों के अध्याय में बहुत 
विस्तार से बताया गया है । 


लेकिन इन उद्योगो का पराभव होने के उपरान्त भी इन उद्योगों का अस्तित्व शेष रहा। 
यद्यपि विदेशों मे भारतीय वस्तुओं का स्थान धीरे-धीरे आग्ल वस्तुए' ले रही थी और स्वय भारतीय 
लोग भी बहुत बडी प्तस्या मे विदक्षी वस्‍्तुओ का उपग्राग करने लगे थे, तथापि परम्परागत शिल्प- 
कार अपने कार्यो मे लगे रहे । भारतीय कारोगर अपनी कुशठता के लिए विश्व-भर में विख्यात थे 
और बडे पैमाने पर मशोनों द्वारा बनाई जाते वाली वस्तुए' सस्ती होने पर भी सुन्दरता एवं 
टिक्राऊपन की दृष्टि से भारतीय वस्तुतो से निदकृष्ट थी । 


१६वीं शताब्शी-उन्नीसवी शताब्दी से भी ब्रिटिश सरकार फी नीति काफी समय तक 
यही रही कि केवल आसन उद्योगो का विज्रास हो तथा भारतीय उद्योग न पनप सर्क । श्वी रमेश 
दत्त ने सच ही लिखा है कि “किसी भी जाति के ढोगो के लिए यह सम्भव नही है कि वे दूरा 
के लिए अपने हितों का त्याग कर दे , और (इसीलिए) आगल णासको ने उन्नीसवी शताब्दी के 
प्रारम्भ में वहा उद्योगों की उन्नति तथा भारतीय उद्योगों की अवनति के लिए पूरा पूरा 
प्रयास किया ।/४ 


इसे समय यानी १४वीं शताब्दी के पूर्वार्द मे स्वेज नहर प्रारम्भ हुई और इससे इईं गरण्ड की 
बनी हुई वस्तुओं का अधिक मात्रा मे व कम समय में मारत तक पहुँचना सम्भव हो गया और 
फलस्‍्वहूप उद्योगपततियों (परम्परागत) के जिए स्थानीय बाजार पर प्रमाव वनाए रखना और 
भी दुष्कर ही गया । शत्ताब्दी के मध्य से जब रेलो का प्रारम्म हुआ तो इससे एक ओर इणर्लण्ड के 
वस्ज, लौह-इस्पात व इ जीनिमरिग उद्योगों के लिए बन्द्रर्याहे। तक कच्चा माल पहुँचाना तथा 
दूसरी ओर तैयार वस्तुओं को देश के आन्तरिक भागों तक लाना काफी सरल हो गया और फलच- 
स्वरूप इन सभी उद्योग की स्थिति और अधिक शोचनीय होती चल्रो गई । इस प्रकार परिवहन के 
साधनो के विकास ने भी प्रारम्भ में भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव ही डाले । अब गाँबो तक 
भी रेलो अथवा सडको के माध्यम से विदेशी वस्तुएं पहुँचाई जाने लगी और फलस्वरूप गाँवों के 
उद्योगो का भी पराभव प्रारम्भ हो गया ।है 
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फल ४७० 


( २८६ ) 


आधुनिक उद्योगों का प्रारम्भ 


लेकिन सौभाग्य से उन्‍नीसवी शताब्दी वेः उत्तराघं में कुछ ऐसे भी क्रेंग्रज भारत में ये 
जिल्होंने इसी देश मे आधुनिक उद्योगो का विकास करने का प्रयास किया । भारत में आधुनिक 
उद्योगा का इस काल मे प्रारम्भ होने के कुछ विश्वेप कारण ये । प्रथम तो यहूं कि कच्चा माल 
इकदूठा करके इ गरलँंण्ड भेजना तथा तंयार वस्तुओं को भारत तक पहुँचाने में जो यातायात व 
परिवहन का व्यय एवं जोखिम होती थी उससे वस्तुओं का निर्माण भारत मे ही करने पर छुटकारा 
मिल जाता था। 


द्वितीय, इंगर्कृण्ड मे इस समय औद्योगिक क्रान्ति अपने चरम उत्कृपं पर थी और इससे 
श्रमिकों की मजदूरी एवं अन्य अप्राद्योगिक व्यय बहुत अधिक होता था । उन्हीं कारुखानों को भारत॑ 
में स्थापित करने पर लागत अपेक्षाकृव कम होती थी । 


तृतीय, भारत मे ही वस्तुओं का निर्माण करने पर यहां के बाजार की स्थिति का अधिक 
योग्यतापूर्वक अध्ययव क्रिया जा सकता था। वस्तु के सम्भावित बाजार व मांग का समुचित 
विश्लेषण करने के लिए वस्तु का उत्पादन भारत में ही करना अधिक उचित था । 


चतुर्थ कारण यह भी था कि उद्चीसवी शताब्दी के मध्य तक (१८५८ तक) भंग्रं जो का 

पूर्णतः विधिवद्‌ भारत पर अधिकार हो गया या | इस समय क््ती स्थावीय प्रतिस्पर्धा जयवा प्रति- 

योगिता का भय नटो था और फलतः अंग्रंज साहसी एवं उद्यमी तिर्वाध रूप से भारत में ही उद्योगो 

की स्थापना करके यहाँ की विपुल प्राकृतिक सम्पत्ति तथा विशाल बाजार से लाभ उठा सकते थे। 

इस स्वृषणिम अवसर का लाभ उठाकर ही जिदेशी उद्यमियों ने वृहवृ-स्तरोय उद्योगो का भारत मे 
प्रारम्भ किया। 


अन्तिम, चाय, कॉपी व्‌ नोल का व्यापार करके असीमित लाभ कमाने के ब्राद अब 
आस्ल व्यापारी एन्र उद्योगपति यह समझ चुके थे कि भारत में लाभ कमाने की गु जाइश बहुत है । 
इसीलिए १८५० के पश्चात्‌ सूती वस्त्र मिलो, जूट मिलो तथा लौह उद्योगो का प्रारम्भ किया गया । 
लेकिन १८६० के वाद इब उद्योगों का इतनी तेजी से विकास हुआ कि जस्टिस रानाड़े ने लिखा 
“भारत अब भल्री-भाति उस मार्ग पर प्रशस्त हो गया है, जिस पर यदि यहाँ के उद्यमी निरन्तर 
चलते रहे, तो औद्योगीक रण की स्थिति तक सहज मे पहुँचा जा सकता है 0 


प्रारम्भ में सृती वस्त्र, जुट, लौह, कोयला और अन्य छोट उद्योगो का ही विकास हो 
सका लेक्नि १८९० के पश्चात्‌ पैट्रो नियम, मेगनीज अभ्रक तथा अन्य बहुमूल्य खनिज निकालने के 
हर 4 2040 उद्योग, रेलव बकशाप, छौह तथा पीतल बी फाउण्ड्रीज आदि अधिक भहत्व- 
पूर्ण उद्योगों का बहुत तेजी से विकास प्रारम्भ हुआ | 


१८६० के पश्चात्‌ स्थापित की गई आ। घुनिक औद्योगिक इकाइथो की सश्या वि 
तेजी से वढी यह निम्न त लिका मे स्पष्ट हो जाता है 3 इक सश्या कितनी 


ओद्योगिक इकाइयो को सत्या 


वर्ष सूती वस्त्र सिर्ले जूट मिले कोयला-खानें 
श्ट्श्स्न्श्र्‌ १ 4 कर 
१८६५ श३ श्‌ (44 
१८७७-७८ श्र श्८ च- 
१८७९-८० श्६ लक ५६ 
१८९४-९५ श्डट र श्श्३ 
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पिछले पृष्ठ की तालिका यह सिद्ध करती है कि उद्बीसदी शताब्दी के उत्तराघ॑ मे सूती वस्त्र, 
जुट, कोयला आदि के निर्माण हेतु काफी प्रयास किए गए बौर इनकी फैंकिट्रयों या खानो की संख्या 
तेजी से बढ़ती चली गई | ४०-४५ वर्ष की अल्प अवधि में १४४ सूती वस्त्र मिलें खुल जाना निश्चय 
ही इस उद्योग को द्वूत प्रमति का प्रतीक है । 


डा० बुकेनन ने बताया है कि १८९० के पश्चात्‌ जूट, कोयला एवं सूती वस्त्र उद्योग का 
विकाप्त और भी तेजी से हुआ। १८९० व १९१४ के बीच उनके मतानुस्तार सूती वस्त्र के तकुए 
दुगुने एवं गक्तिचालित कर्घे चौगुने हो गए थे जब॒कि जूट के कर्षो की सख्या ४-३ गुना एवं कोयले 
का उत्पादन छः गुता हो गया। उनके कथनातुसार इस प्रगति ने बीसवी झताब्दी के औद्योगिक 
विकास की हढ़ पृष्ठभूमि तैयार की । 


वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तत भारत की औद्योगिक व्यवस्था में 
प्रारम्भ हुए : 


(१) १९०४ से स्वदेशी आन्दोलन का भ्रारम्म हुआ, जिम्तके फलस्वरूप विदेशी चस्तुओं 
के बहिप्कार एवं स्वदेशी वस्तुओ के उपयोग हेतु देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । स्वदेशी वस्तुओं 
की बढ़ती हुई माँग के कारण बडे उद्योगों का विकास अधिक द्वतगति से हुआ, क्योंकि परम्परागत 
उद्योग इस माँग की पुर्ति करने में असमर्थ थे । 


(२) अनेक भारतीय उद्योगपति (जिवमे टाटा-समूह अग्रणी था) औद्योगिक क्षेत्र मे आए 
और बड़े स्तर पर भारतीय उद्योगपतियों ने भारतीय पूजी से उद्योगों का प्रारम्म किया । 


(३) उन्नीखवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों मे औद्योगिक विकास की अनैक सुविधाओं का 
विकास हुआ जिनमे तीन प्रान्तीय बैंको की स्थापना, रेलवो व सड़कों का विस्तार तथा कतिपय 
विदेशी बीमा कम्पनियों की शाख्राओ की भारत में स्थाएना होना आदि प्रमुख सुविधाएँ थी । इनके 
कारण बीसवी शताब्दी मे औद्योगिक विकास की गति बढ़ना स्वाभाविक था । 


(४) बवीसवी शताब्दी मे आग्ल उद्योग्रों के लिए अनेक समसस्‍्याएँ प्रारम्भ हो गईं थी 
जिनमे विशेष रूप से अन्य यूरोपियन देझो से प्रतिस्पर्धा एक प्रधुख समस्या थी । आर्थर वर्ली का 
कथन है कि उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम वर्षो ते कुछ नई आद्योगिक शक्तियो का विश्व मे उदय 
हुआ । इन देशो में उद्योगपतियो को राज्य ्वारा यथोचित प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन आग्ल 
उद्योगपतियों को यह सोभाग्य प्राप्त नही था ।? फलस्वरूप इनमें से अनेक उद्योगपतियों मे विदेशो-- 
विशेप रूप से उपनिवेशों मे पूंजी का विनियोग प्रारम्स किया क्योंकि कम-से-कस उन बाजारों पर 
दे किसी सीमा तक तियंत्रण रख सकते थे । 


(५) बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे मारत मे औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ने का एक और 
भी कारण था और वह था राज्य का बदलता हुआ हृष्टिकोण । लार्ड करन के सकेत के अनुसार 
१९०४ में वाणिश्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना हुई। इसी समय मद्रास पे अनुमिनियम एवं 
चमड़ा बनाने की ऋम पद्धति के लिए प्रादेशिक सरकार ने एक प्राविधिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण 
अधिकारी की नियुक्ति की । मद्रास मे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापना से औद्योगीकरण 
को 223 पिला ।£ बसबई की प्रादेशिक सरकार भी प्रान्त में उद्योगों को प्रोत्साहन देना 
चाहती थी । 


१८६४५ तक के ओदयोगिक विकास के अन्तगत कारखानों का कितना विकास हुआ यह 
हम ऊपर बता चुके हैं। १८९४ के अगते दस-वारह वष॑ औद्योगिक विकास मे काफी महत्वप्र्ण रहे 
है । अग्रलिखित तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है :६ 
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औद्योगिक इकाइयाँ, उत्पादन एवं श्रमिक 





_.....ह0ह.क्‍न्‍.न.नननननननननभत__ 
क्रम सल्या उद्योग १८६५-६६ १६०७-८ 
१. सुतो वस्त्र-उद्योग मिलें र्डछ २०७ 

कर्घे २७,२७८ ६२,२५१ 

श्रमिक १,४६, २४४ २,०८४१२ 
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४ पेट्रोल व खनिज तेल १५० लाखगेलन २१४८ लाख गैलन (१९१०) 


डा७ भाटिया के कथतानुसार १८६५ के वाद मेगलीज, अज्रकू, तसक, बॉक्साइट आदि 
की मॉँग बहुत तैजी बढ़ने लगी और खनिज उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ । इसके अतिरिक्त 
छोरे-उद्योगो पे चादल व दाल-मिलो, क्रपाम की जिनिंग फैविट्रयो, लोहा गलाने के कारखानो, 
झाबुत, पेंसिल, इत्र, तेल व दैनिक उपभोग बी वस्तुए बताने के कारखानों का भी बहुत अधिक 
विकास हुआ । 


जैसा कि ऊपर की तालिया सेस्पध्ट होता है १८९४५ व १९१० के बोच सर्वाधिक प्रगति 
पैट्रोलियम व खनिज तेन के उत्पादन में हुईं | सूती वस्त्र को मिलो की सख्या ११ गुनी, जूट मिलो 
की सख्या दुगुनी तथा कोयले का उत्पादत १- गुना होना किसी सीमा तक औद्योगिक विकास की 
गति का परिचय देता है। वाडिया तथा मर्चेण्ट के मतानुसार अनुमावतः १८७९-८० व १९१३-१४ 
(प्रथम महायुद्ध के पूव) के बीच ओद्योगिक विकास की यत्ति इस प्रकार रही थी ? 


१ मूती वस्त्र मिलों की संख्या ४) गुनी हुई 
श्रमिको की सख्या ६|॥ गुनी हुई 
कर्घों वी सख्या ७) ग्रुनी हुई 

२ जूट मिलो की सख्या है ग्रुती हुई 
श्रमिकों की सख्या ८ गुनी हुई 
तकुओ की सल्या १०८ गुनी हुई 

३. कोयले का उत्तादन १३ भरना बढ़ा 
खतिजों वी सख्या ७ गुना बढ़ी 


यह वृद्धि बीसवी शत्ताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में भारत में जोौद्योगिक विकास का एक 
स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करती है । 


प्रथम महापुद्ध के पूर्व॑ तक ओद्योगिक व्यवस्था के दोष 
लेकिन प्रथम महायुद्ध के ठीक पहले तक भारतीय उद्योग का जो विकास हुआ उसकी 
गति देश की आवश्यक्ताओ तथा विश्व की बदलती हुई परिस्थितिया वी तुलना में बहुत घीमी थी। 
१९१३-१४ तक की औद्योगिक व्यवस्था थे निम्न दोष थे 


(१) राज्य की उदासीन नोति के कारण भारतीय उद्योगो का विकास आश्चानुरूप 
नहीं हो सका । यद्यपि मद्राम सरकार ने १९०४ ४५ से दद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उद्योगों 
के विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास क्या तथापि तत्कालीन राजसचिद लाई मा्ले इसके विरुद् 
थे और उन्होने यधासम्भव राज्य निर्वाध नीति मागू करने का प्रयास किया। फ्लस्वरूप भद्गास 
सरकार वा उत्साह भी ठडा पड गया । जथार एव वेरी का कथन है क्रि स्वदेशी आन्दोदन रचनात्मक 
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दृष्टिकोण से एक स्वस्थ आन्दोलन था लेकिन राज्य के असहयोग के कारण यहू असफल हो गया । 
राज्य को थोथी तटस्थता की नीति के कारण भारत के उद्योग, जो अभी (१९१३-१४ तक) 
दैश्ववावस्था में ही थे, पूर्णत: पतपने मे असफल रहे, क्यीकि ब्रिटेक, जर्मनी व अन्य देशों के अधिक 
सुदृढ उच्योगपतियों से भारतीय उद्योगपति विता राज्य के संरक्षण के स्पर्धा नही कर सकते थे ।2 


इगलैण्ड की मंसद एवं तत्कानीन सरकार नहीं चाहती थी कि भारत मे इंग्लैंड के 
समानान्‍्तर ही उद्योगो का विकास हो और इसीलिए उन्हीने कोई भी सहायत्ता यहाँ के उद्योगों को 
नही दी । १९१७ मे प्रान्तीय उद्योग-सचालको की नियुक्ति इस आशय से की गई कि दे औद्यो- 
गिक विकास से सम्बन्धित सूचनाएँ इकट्ठी करके राज्य सचिव को प्रेपित करें, लेकिन इनका 
कार्य औद्योगिक विकास हेतु सक्रिय योगदान देना नहीं था। इसीलिए १९१४ में मद्रास में लॉ्ड 
माल की नीति के विरुद्ध आन्दोलन हुआ और राज्य को विवश होकर एक विश्विष्ट उद्योग-विभाग 
की स्थापना करनी पड़ी । इसी प्रकार के विभाग उत्तर प्रदेश व मध्य प्रात मे भी बनाए गए ।३ 


लेकिन प्रथम भहायुद्ध के पुर्व तक राज्य की नीति वस्तुतः उदासीवतापूर्ण थी भौर 
औद्योगिक विकास की धोमी गति का यह सबसे वडा कारण था । 

२. उद्योगों का एकांगो विकास - औद्यो गक विकास के नाम पर प्रथम महायुद्ध के पूर्व 
तक पूतती वस्त्र मिलो, जूट मिलो, कोयला-क्षे जो एव कुछ छोटे उद्योगों का विकास हो सका था । 
चल्नुतः आधारभूत उद्योगो जैसे लौह व इस्पात उच्चोग, रासायनिक उद्योग एवं इ जीनियर्रिंग उच्योगो 
का प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक विकास नहीं हो सका था । रजनी दत्त के मतानुसार भारत मे इस 
समय तक वस्त्र ब जूट उद्योगों का तो किसी सीमा तक विकास हो गया था लेकिन भारी 
उद्योगों का प्रारभ्भ नहीं हो पाया था। इसी प्रकार इ जीनियरिंग के नाम पर मरम्मत के कार- 
खाने ही थे, लौह-इस्पात उद्योग बिल्कुल शैंशवावस्था में था तथा यन्त्रों का उत्पादन नहीं 
होता था ।* 

ज़ताब्दी के प्रारम्भ में देश की जनसख्या २८-२६ करोड़ थी जिसमे से केवल ५ लाख 
व्यक्ति ही कारखानी में काम करते थे | इतमे ६० प्रतिशत सूती वस्त्र व जूट की मिलो में तथा 
रेलो व वर्कशाप आदि में १५-२७ प्रतिशत श्रमिक सलस्न थे | अन्य उद्योगों का विकास नहीं 
हो सका था, इसीलिए अधिकाश श्रमिक इन दो-सीब उद्योगों में ही कार्य करते थे । वास्तव 
मे, जैसा कि वाड़िया तथा मर्चेट ने लिखा है, प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक केवल इन्ही दो-तीन 
उद्योगों के विकास की सुविधाएँ उपलब्ध थी और इसीलिए अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योगी का विकास नहीं 
हा सका ।९ 

३. देश के विभिन्न भागों में ओद्योगिक विकास का वितरण अत्यन्त विषम था। 
१९११-१२ की एक रिपोर्ट के भनुत्तार भौगौलिक दृष्टि से बंगाल, वम्बई, मद्रास, पंजाब व उत्तर 
प्रदेश मे ही औद्योगिक विकास हो सका था, जबकि प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक अन्य प्रान्तो मे प्राकृ- 
वतिक दृष्टि से वे सुविधाएँ उपनब्ध हो सकती थी । 

उपरीक्त रिपोर्ट मे बताया गया कि ब्रगाल व बम्बई औद्योगिक प्रगति हृष्टि से सबसे 
आगे थे क्योकि इन प्रान्‍्वों मे जूट व सूती वस्त्र उद्योग केन्द्रित थे । मद्रास मे कपड़ा, चरम वस्तुएँ, 
सिगरेट व अन्य वस्तुओं का व्यापक लप में उत्पादन होता था। उत्तर प्रदेश मे शक्कर मिर्ल थी 
जवकि पंजाब में सूती व उनी वस्त्र की मिले थी। उडोंसा में नील व लाख को वस्तुएं वृहत्‌ स्तर 
पर बनती थी। पर स्व मिलकर औद्योगिक इृष्टि से बगाल, वम्वई मद्रास हो अग्रणी थे । पंजाब 
व उत्तर प्रदेश के उद्योग पनपने लगे थे, पर अस्य प्रान्त पिछड़े हुए थे (? 
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ते था पत के ०० [उ ++ 


( रे९० ) 


४ ओद्योगिक कच्चा माल पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होने के बावजूद औद्योगीकरण के 
लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं का भारत में १९१३ १४ तक भी काफी अभाव रहा था। फसल 
के दिनों भे भुद्रा-वाड्ार का सकुचत हो जाता था तथा व्याज्ञ की दरें बढ जाती थी और फलस्वरूप 
उद्योगों के विक्राप्त हेतु पर्याप्त पूंजी नही मिल पाती थी । इसी प्रकार आधारभूत उद्योगी का 
अभाव भी ओद्योगिक विक्राप्त की दीघकानीन प्रवृति के अनुकुल नही था । 


डा० देखाई का यह भी मत है कि औद्योगिक प्रद्टिक्षण की समुचित व्यवस्था लही होने 
तथा भौद्योगिक प्रबन्ध हेतु योग्य अधिकारियों के अभाव ने भारतीय उद्योगों भो बीसदी शत्ताब्दी 
भें काफी समय तक विकास नहीं करने दिया ।* 


में सब कमजोरियाँ भारतीय उद्योगो की द्रत प्रगति में बावक बनी और इसोलिए 
तौद्योगीकरण की मति भारत से प्रथव महायुद्ध के पूर्व ढक ठेश नहीं हो सवी | 


प्रथम महायुद्ध एवं तत्पश्चात्‌ भारतीय उद्योग 


१९१४ से प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने पर वस्तुओं की माँग में बहुत अधिक 
वृद्धि हुईं | लेकिन युद्ध के कारण यूरोप से वस्तुओं का आना दृष्कर हो गया था | इसके अतिरिक्त 
इ गलेण्ड तथा मित्र राष्ट्र को युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती थी । यहू एक अवसर 
था जबकि देश के भौतर एवं बाहुर वस्तुओ की माग बहुत अधिक थी तथा लाभ कमाते की सम्भा- 
बताए उज्ज्वल थी । 


१९१५ में लाई हाश्जि (वायसराय) ने भी जो आदेश प्रमारित किए उनके अनुसार 
भारत की औद्योगिक ह्थिति को हढ बनाए जाए को नीति का उल्लेख होता है। उन्होंने राज- 
सचिव को यह पत्र लिखा कि भारत वी क्रोद्योगिक नीव को इतना हुई बना दिया जाय कि युद्ध के 
पश्चात वे विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपती रक्षा कर सके । इसके लिए लार्ड हाडिज ने भारतीय उद्योगों 
को सभी प्रकार की सहायता राज्य द्वारा किए जाने की सिफारिश की ।१ 


वास्तव में विदेशी स्पर्धा के कारण भारत में इ गर्तैण्ड की बनी हुईं वस्तुआ को सॉग तेजी 
से घटने लगी थी और राज्य के उच्च अधिकारों यह अनुभव करने लगे थे कि विदेशी प्रतिस्पर्धा 
की अपेक्षा देश (भारत) के ही उद्योगा का विकास अधिक अच्छा था | फ्लस्वरूप भह्ायुद्ध काल मे 
प्रत्येक बडे श्ान्त में एक उद्योग-विभाग स्थापित क्या गया । एक और कारण प्रथम महायुद्ध काल 
में औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ और वह था युद्ध सम्बन्धी पदार्थों का निर्माण । अंग्रेजों 
की शक्ति मध्यपृर्व एवं पूर्व म कम्न होन का मुख्य कारण सैन्य आवश्यक्षताओ वी पूछ्ति के साधनों का 
भारत में अभाव था और इसलिए लौह-इस्पात्न उद्योग के विकास को सं्वोपरि महत्त्व दिया गया । 

इस प्रकार प्रथम महँयुद्ध-काल में औद्योगगक विकास की गति बहुत बढ़ जाने के कारण 
मे भे--(।) युद्ध-सम्बन्धी जवश्यक्तायों की पूत्ति (॥) विदेशी प्रतिस्पर्धा, (0) बढ़ती हुईं उपभाग्य 
पदायों की माग एवं अधिक्त लाभ कौ सम्भवनाए", तथा (7५) राज्य की बदीन नीति जिमम 
उदासीनता अथबा तटस्थता के स्थात पर प्रोत्साहत वी भावता निहित थी 


आऔद्योगिक आयोग 


१९१६ में भारत सरकार ने ओझोगिक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की 
नियुक्ति मुख्य रूप से दो उद्देश्यों को लेकर की गई थी ।! (अ) भावी औद्योगिक विकास की 
सम्भावनाओं पर विचार करता एवं सरकार को रिपोर्ट अस्तुत करना, तथा (आ) औद्योगिक प्र्गात 
हेतु राज्य की स्थायी नौति क्या हो, इस पर मन्तव्य देता । अ्शुल्क नोति ओद्योगिक प्रशिक्षण आदि 
के वियय मे १९१९ वे १९१३ में अटक्िसत-डॉसन तथा मॉरसित आदि समितियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत 
की थी, इसलिए इन दिपयो को आयोग के छेद से परे रखा गया । 
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( २९१ ) 


आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व शस्त्र बोर्ड को राज्य के लिए आवश्यक वस्तुएं" 
एवं श्त्रों तथा युद्ध-सामग्री खरीदने के लिए नियुक्त किया ग्रया | इस वोड़ के निर्देशन में करोड़ो 
हपए के मूल्य की वस्तुएँ सेना, सिविल तथा रेल-विभागों के लिए खरीदी गई | सूती-बस्त्र, चमडे 
के बूट व अन्य वस्तुएं, ऊनी फैल्ट व लोहे तथा इस्पात की वस्तुए' सेना तथा रेल विभागों के लिए 
देश में ही खरीदी गई और फलस्वरूप भारतीय उद्योगो को बहुत प्रोत्साहन मित्रा 


१९१८ में औद्योगिक आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में निम्न बातें उल्लेख- 
नीय थी ! 


१, भारत के औद्योगिक विकास मे बहुत-ते कारण बाघक हैं . 

(॥) बन्त्रो, लोह व इस्पात की वस्तुओ व रासायनिक पदार्थों के लिए विदेशों पर 
निर्भरता । 

(४) औद्योगिक इकाइयो के लिए भारतीय पू'जी का 'शर्मीली' होना । 

(0/) वैज्ञानिकों, कुशन कारीगरो एवं प्रवन्‍्धको का अभाव ! 

(४) श्रमिको का अक्षिक्षित तथा कमर निपुण होना । 


२३, औद्योगिक आयोग ने सम्य समाज के लिए आवश्यक बस्तुओ की पर्ति हेतु विदेशों 
पर निर्भर रहना भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था के लिए घातक बताया । 


३, आयोग ने इस बात पर खेद प्रगट किया कि भारत्त, जो किसी समय औद्योगिक 
हृष्टि सै महान देश रहा था, बीसवो शताब्दी के प्रारम्भ होने तक साधनहीन इृपकों एवं कृषि 
श्रमिकों का देश रह गया । यह भी आयोग की हृष्टि से एक आशचर्य ही था कि भारत से कच्चा 
माल व अनाज का निर्यात तथा तैयार वस्तुओ का यहाँ आयात होते लगा था । 

४ आयोग ने रिपोर्ट मे अध्ययन का साराश देते हुए कहा कि भारत में यद्यपि श्राकृतिक 
साधन और भऔद्योगिक विकास की सम्भावनाए” बहुत काफी है, पर इनके निर्माण की हृष्टि से यह 
देश बहुत पिछडा हुआ है । 

आयोग ने घार सिफारिशों राज्य के समक्ष रखी | 

(अ) उद्योगों के प्रोत्साहन एवं तियस्त्रण हेतु वेहतर विभागीय संगठन हो और प्रान्तो मे 
औद्योगिक वोर्ड बनाए जाएँ । 

(आ) प्राविधिक शिक्षा एब प्रशिक्षण मे सुधार किया जाए। 

(इ) ओद्योगिक विभागो के वैज्ञानिको के स्टाफ का पुनर्गठव हो । 

(ई) रज्ध्य दर उद्योग, को; विएलीए एड प्रालिएीए खहुएएए एफ, ५ 

इन सभी घ्िफारिशो को सरकार ने मान लिया तथा १९१९ भे राजनीतिक सुधारो के 
साथ-साथ राज्य की नई एवं स्वस्थ नीति का भी सूत्रपात हुआ । 


१६१६ के सुधार एवं उद्योग--१९१९ कै मुघार अधिनियम के फलस्वरूप उद्योग अब 
प्रान्तीय विषय बन गए । प्रान्तीय औद्योगिक विभासों की स्थापना ही पर्याप्त नही थी। डाग० बुकेतन 
का सत है कि १९१९ की नीति दूरदशितापूर्ण नही थी तथा प्रान्तीय सरकारी के पास पर्याप्त कोष 
नहीं थे जिससे वे उद्योगो को सहायता द प्रते। इसीलिए उनके मत में युद्ध के पश्चात्‌ प्रारम्भ 
होने वाली मन्दी के समय इन उद्योग्े की स्थिति शोचनीय हो गई थी (2 


हम पहले तो यह बताएंगे कि प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय उद्योगों की किस रूप 
में प्रगति हुई तथा इसके पश्चात्‌ युद्ध के वाद की स्थिति का अवलोकन करते के पढ्चातू सक्षप में 
राज्य की नीति का मूल्याकन किया जाएगा । 
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( १५९२ ) 


अथम युद्धनऋल मे य्ञापि नई सूती वस्त्र मिलें व जूट-मिलें अधिक संख्या मे नही खोली 
जा सकी, तथापि पहले से कार्यरत मिलो मे रात-दिन काम हुआ । अनुमानत सूती वस्त्र-मिलों में 
कधों व श्रमिको की सख्या युद्धकाल मे १२ गुनी हो गई । जूट मिलो की संख्या इस अवधि में ६४ 
से बढकर ७६ हो गई 7 


युद्ध के पूर्व भारत में इस्पात का उत्पादन प्रधानत टाटा कम्पनी करती थी | १९१३३ 
भे कुल इस्पात का उत्तादत १९,००० टन था जो १९१८ में बढ़कर १,२४,००० टने हो गया 7 


इस अवधि में कोयला, पैंद्रोलियम, मेगनीज, अश्रक_ आदि खतिज पदार्थों का उत्पादन 
काफी बढा । सोमेद के उत्तादन मे १५१४-१८ के दीच ८४ गुनी वृद्धि हुई ।? कोयले व लोहे (पिग 
आइरन) का उत्पादन १) गुना हुआ । कुल कारखानो को सद्या १९१४ में २,९३६ वे श्रमिकों 
की सख्या (दैविक) ६,५१,००० थी, जा १९१८ में बढ़कर क्रमशः ३,४३६ एवं ११,२३,००० हो 
गई । (वाडिया एवं मर्चेन्ट--पृष्ठ ४००) 


मिलो के सूती वस्त्र के उत्पादन का युद्ध-पूवं का औसत ११० ५ करोड गज था--युद्ध 
के बाद यह औसत बढकर १६७ ६ करोड गज हो गया। सूती वस्त्र उद्योग अब देश की माँग को 
पहुछे से अधिक भाग पूरा करवे लगा था, क्योंकि जहां युद्ध के पूर्व भारत ओसतन २६३ करोड 
गज कपड़ा बाहर से मंगाता था, युद्ध की समाप्ति पर यह औसत घटकर १३३ ५ करोड़ गज ही 
रहे गया ।* 


मुद्ोसतर औद्योगिक स्थिति-युद्ध के वाद भी कुछ समय तक उद्योगा के विकास की 
गति काफी अधिक रही । युद्ध काल मे जो आशातीत लाभ सयुक्त कम्पनियों को हुए उनसे प्रभावित 
होकर नए उद्यमी के ओद्योगिक क्षेत्र मे आए। १९१८-१९ कुल पजीकुत कम्पनियों की सख्या 
२,७१३ थो जिनकी पूंजी १०६ करोड रु० थी, लेकिन १९२१-२२ में पंजीकृत कम्पतियों की 
संख्या ४,७८१ हो गई जितकी पूंजी २२३ करोड रु० थी ।* १९१८-१९ व १९२२-२३ के बीच 
विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किलता बढा यह तिम्ब तानिका से ज्ञात हो जाता है ।९ 


औद्योगिक उत्पादन 


माम बस्तु उत्पादन 
१६१८-१६ १६२२-२३ 

मूती बस्तर १६७ ६ (करोड गज) १७३ १ (करोड़ गज) 
सीमेट (टन) डे गग० १,९३,००० 
इस्पात (उन) १,२६८ ००० १,२१,००० 
कोयना (करोड इन) १८ श्र 

(औमत १५१५-२०) 
पेट्रोलियम (करोड़ गैलन) २८ ६ ड््ल्चप्र 


इसी प्रकार खनिज पदार्थों व अन्य उद्योगो का काफी विकास हुआ । लेकिन १९२२ मे 
युद्धकालीन 'तेजी' समाप्त हो गई और भारतीय उद्योगो को मंदी का सामना करना पडा । ण्क 
ओर विदेशी प्रतिस्पर्धा और दूसरी ओर वस्तुओ बी घटती हुई माँग मे भारतीय उदच्चोगो को एक 
दिचित्र स्थिति मे ला दिया । वे स्वयं अभी तक इस स्थिति में नहो थे कि मन्‍्दी के थपेडो से अपनी 
रक्षा कर लेते | प्रथम महायुद्ध-आाल में यद्यपि भारतीय उद्योगो को काफी छाभ हुआ था लेकिन 
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यह सब अल्पकालीन प्रबुत्ति थी और पलतः ये उद्योग बाह्य प्रतिस्पर्धा का सामना नही कर 
सकते थे 7 

भारत सरकार ने १९२१ में राजकोपीय आयोग की नियुक्ति की, जिसने भारतीय उद्योगों 
को बिवेचनात्मक संरक्षण दिए जाने का सुभ्परव दिया । १९२३ से विशिन्न उद्योगों को सरकार ने 
मेरक्षण देना प्रारम्भ किया । इसका विस्तृत विवरण आगे के एक अध्याय में किया गया है। यहाँ 
यही बता देना उचित है कि विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति के अनुसार किसी विश्विष्ट उद्योग को एक 
निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा बाहरी प्रतियोगिता से रक्षा हेतु संरक्षण प्रदान किया जाता 
है । इस नीति के अनुसार विभिन्न उद्योगों को इस क्रम में सरक्षण प्रदान किया गया : 


बपं उद्योग का नाम 

१९२४ लौह व इस्पात उद्योग 
१९२६ सूती वस्त्र उद्योग 

१९३१ भारी रासायतिक उद्योग 
१९३२ शवकर उद्योग 

१९३३ कृत्रिम रेशम उद्योग 


विवेचनात्मक मरक्षण के परिणामस्वरूप १९२४-२५ के बाद भारतीय उद्योगो ने कुछ 
समय तक राहत की सांस ली, छेकिन इसके कुछ समय बाद ही विश्व वी आर्थिक स्थिति इतनी 
विषम हो गई कि उद्योगों का विकास एकदम रुक गया | १९२८ से विश्वव्यापी मन्दी प्रारम्भ हुई 
और इससे भारतीय जनता, विश्येप रूप से कृपकों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई । १९२९ व 
१९३३ के बीच भारतीय वस्तुओं की माँग विदेशा मे इतनी कम हो गई थी कि तिर्यात की गई 
वस्तुओं का मुल्य ३३९ करोड र० से घटकर १३५ करोड रुपए रह गया ।? 


इसी समय १९३२ में ओटावा में कुछ समझौते हुए जिनसे भारतीय निर्यात को और 
भी अधिक क्षति हुई | इन समभौते के अनुसार आग्ल निर्यातकों को भारतीय बाजारों में भारतीय 
उद्योगपतियों से स्पर्धा करने को सुविधाएँ प्रदान की गई। केट मिचेल के मत मे ब्रिटिश 
सरकार की यह नीति वस्तुत १६१४ के प्र॒र्व की स्थिति मे उद्योगो को ला देने का एक प्रयास था। 
लेकिन इस पर भी इमलेण्ड की सरकार ने होम-चार्जेज और ब्याज के रूप में ली जाने वाली राशि 
में कोई छट नही दी और वस्तुओ के बदले यह भुगतान स्वर्ण के रूप मे किया । केट मिचेल भागे 
लिखती है कि १९२९ के बाद से १९३७ तक एक ओर विदेशी बाजार भारतीय उद्योगपतियो के 
हाथ से निकल रहे थे और साथ ही भारतीय कृपको की गिरती हुई आशिक स्थिति के कारण 
उनकी ऋयग्क्ति घट रही थी अव्कि दूसरी ओर स्वर्ण के रूप मे पू जी भारत के बाहर जा रही 
थी। इन सबका औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होता स्वाभाविक था 2 


इन सभी कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद भारतीय उद्योगपत्ति आगे बढते रहे 
और उद्योगो। का विकाम होता रहा। स्वदेशी वस्तुओं के प्रीत लोगे के बढते हुए शुकाव ने 
झाश्चयंजनक रूप से उद्योगों को प्रगति करने मे सहायता दी । ऑग्ल जम॑न व जापानी उद्योग- 
पतियों की प्रतियोगिता के उपरान्त भी भारतीय उद्योगो का विकास क्रिया और द्वितीय महायुद्ध 
के पृ तक (१९३८-९) भारत की गणना विश्व के प्रमुख छह ओद्योगिक देच्ो मे की जा सकती 
थी और टाटा का स्टील प्लाट विश्व का सबसे बडा एकावी प्लाट था 


लोकनाथ द्वारा भ्रस्तृत अग्रलिखित तालिका १९२२-२३ तथा १९३८ के मध्य हुई 
औद्योगिक प्रगति का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करती है ॥ 
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औद्योगिक उत्पादन 
१६२२-२३ १६३८-३६ 
सीमेट टन) १,९३,००० ११,७० ००० 
कोयला (करोड ठन) है २८३ 
सूती वस्त्र [करोड गज) १७१ ३५ ४२६ ९३ 
जूट (पीस गुड्स) करोड गज श्श्ट छड १७७ ४ 
माचिस (१६३४-३५) (करोड ग्रूस बस). १६४ २:१३ 
कागज (टन) २३,५७६ ५९,१९८ 
लोद-घांवु (बन) ड,३१,००० १४,७५,१०० 
शबकर (ब्न) ८४,००० १०,४०,००० 
इस्पात (इन्गॉट्स) १,३१,७०० २ ७७,४०० 
सल्फरिक एसिड (व्वाटर) 2,२६,६०० ६,०७,००० 


उपरीक्त तालिका के अनुसार सीमेंट का उत्पादन इस अवधि मे छ गुना हुआ जबकि 
इस्पात व शक्कर का उत्पादन ७६ गुना व १२) गुना हो गया। सूती वस्त्र व कागज का उत्पादन 
२१ गुना हुआ, लौह घातु का उत्पादन ३१ गुना हो गया। 


शवकर की हृष्टि से भारत १९३६ ठक आत्मनिर्भर हो गया था, जवकि सीमेढ की 
आवश्यकसा का ९५% देश के उद्योगों द्वारा पूरा कर लिया जाता था। १९३८-३६ में विजली का 
सामान बनाने का कार्य भी प्रारम्भ हुआ | यह सब्र औद्योगिक विकास की सस्तोषजनक गति का 
द्योतक' था । 


डा० लोकनाथ आगे लिखते है कि भारत के आयात में १९१६-२७ के बाद काफी 
परिवतेन हुए । सामान्य उपभौग्य वस्तुओं का अनुपात बुल आयात में १९२६-२७ में २७% था, पर 
१९३८-३९ में यह अनुपात घटकर २०% रह गया । भारत उपभोग्य वस्‍्तुओ की अब दैश में ही 
पू्ति करने का प्रयास कर रहा था और मशीनों का आयात बढा रहा था ॥! लेकिन द्वितीय महायुद्ध 
के पूबं तक को औद्योगिक स्थिति में अनेक कमिया थी । इस सम्बन्ध मे निम्न वक्तव्य महत्वपूर्ण है । 


(0) सर एम विश्वेसरैया ते १९३६ मे प्रकाशित एक पुस्तक में बताया क्वि राज्य की 
उद्योगी के सम्बन्ध भे नीति उदासीनसा एवं पक्षपातपूर्ण थी । आधार-भूत उद्योगों को समुचित 


प्रोन्‍्ताहन नहीं मिल पाने के कारण जो भी औद्योगिक विकास इस समय तक हुआ उत्तकी हीब 
गहरी नहीं थी।£ 


(५) वाहिया एव सर्चेन्ट के सतानुसार यद्यपि विवेचनात्मक सरक्षण ने भारतीय उद्योगों 
को आये बढने में सहायता की तथापि इसके परिणामस्वरूप कुल राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि 
नही हो सकी । वे आगे लिखते हैं कि यद्यपि १९३८-३९ तक भारतीय दद्योगो ने सौसेट, शक्कर, 
सूती, वस्त्र एव किसी सीमा तक लौह व इस्पात की दृष्टि से हमे स्वावलम्बी बना दिया था, तथापि 
हम बहुत अधिक समा तक अनेकों उद्योगो के निए आएश्युक कच्चे माल की पूल के लिए दिदेशो 


पर तिभंर थे--यत्रो व पूजोगत बस्तुओ के लिए विशेष रूप से भारत विदेशों पर तिभेर था, जिनके 
बिना भारत में नए उद्योगों का प्रारम्भ ही असम्भव था एऐ 


(77) १९३६ में इकॉनॉमिस्ट (१२ दिसम्बर) के एक लेख में यह बताने का प्रयास किया 
गया कि प्रथम महायुद्ध काल से लेकर तब तक यद्यपि वृहत्‌-स्तरीय उद्योगों का भारत में विकास 
हुआ था, फिर भी सब कुल मिलाकर भारत जद्योगीकरण की दिल्ञा में आगे नही बढ सका, क्योकि 
जिस गति से औद्योगिक युग के पूर्व के (परण्परागत) उच्योगो का परामव हो रहा था, उस गति से 
नए वृहवृ-स्तरीय उद्योग विकास करने मे असमर्थ रहे थे। आधुनिकौकरण के बावजूद उद्योगो पर 
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( २९५ ) 


निर्भर जनसंख्या का अनुपात घट रहा था और यह औद्योगीकरण की प्रक्रिया की सबसे वडी 
कमजोरी थी ॥ 


(९) १९३८-३९ तक भारत मे केवल उन उद्योगों का विकास किया गया जिनके लिए 
वातावरण तँथार करने की आवश्यकता नही थी । बुचानत के मत में कपास, जुट, कोयला और लोहा 
भारत से पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध थे ही और पूजी पाप्त करने मे अधिक कठिताई नहीं होती थी, 
इसलिए इन उद्योगों का विकास करना अत्यन्त सरल था। परल्तु ऐसे उद्योगों का विकास इस समय 
तक भारत में नही हो सका जो भावों औद्योगीकरण के लिए आवश्यक व आधारशूत ये । प्राकृतिक 
दृष्टि से भाग्यशाली होने तथा इतना विशाल वाजार होनें पर भी इस समय कारखानों से जनसंख्या 
का २% भाग ही जीविका प्राप्त कर रहा था (४ 


संक्षेप मे यह कहना उचित होगा कि १९३८-३९ तक यद्यपि कुछ उद्योगी को हृष्टि से 
भारत ने पर्याप्त प्रगति की थी, फिर भी हम ऐसी कोई पृष्णभुमि नही बना सके थे, जिसके आधार 
पर देश की ओद्योगिक गति को वढा पाते । इसीलिए जब द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तो उप्त 
समय उसका पूरा लाभ भारतीय उद्योगपति उठाने में असमर्थ रहे । 


हितोय महायुद्ध एबं भारतीय उद्योग 


प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा द्वितोय महायुद्ध ने भारत को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदान 
किया । इन दोनों युद्धों की परिस्थितियों मे भी अन्तर था । प्रथम अन्तर तो यह था कि विश्व की 
राजनैतिक व आधिक स्थिति अब १९१३-१४ से तर्वथा भिन्न थी। जापात एक नई औद्योगिक शक्ति 
के रूप में भारत के लिए एक चेतावनी प्रस्तुत कर रहा था। यहां नहीं कच्चे माल, मशीनों तथा 
रासायनिक पदार्थों का बहुत मात्रा मे आयात अब पहले की अपेक्षा कठिन हो गया था और इसीलिए 
वस्त्र, कागज वे अन्य कुछ उद्योगों को जब भारी रासायनिक पदार्थ उपलब्ध होने मे कठिताई अनुभव 
होने लगी तो यह अनुभव किया गया कि इन उद्योगों का विकास औद्योगिक प्रगति के लिए आधार- 
भूत आवश्यकता है । 


महायुद्ध के कारण भारतीय वस्तुओ की गॉग देश तथा विदेशों में बहुत अधिक बढ़ गई 
थी और इसोलिए युद्धकाल भे औद्योगिक उत्पादन क्राफी बढ़ा, क्योंकि बढ़ते हुए मुल्यों के साथ- 
साथ लाभ भी अधिक हो रहे थे । इस भहायुद्ध के काल मे भारतोय औद्योगिक व्यवस्था मे निम्न 
महत्वपूर्ण तथ्य विचारणीय हैं :२ 


(अ) नदीन-आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास इन नवीन उद्योगों में भारे 
रासायनिक पदार्थों का सर्वाधिक महत्व था। अब द्वितीय महायुद्ध-काल में सल्फरिक एसिड, सिन्थेटिफ 
अमोतनिया, क्ञॉस्टिक सोडा, बलोरीन, ब्नीचिंग पाउडर व अन्य रासायनिक पदार्थों का उत्पादन 
भारत मे ही प्रारम्म हुआ। १९४१ में एक शस्त्र-निर्माण की ७०० प्रकार की बस्तुएँ तया 
उपकरण बनाने हेतु दो अत्यन्त महत्वपूर्ण कारखाने बताएं गए थे! इसी प्रकार अगस्त १९४१ 
न्‍ हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी ते निर्यात किए गए पुर्जों से पहली वार वायुयान का निर्माण 
कया । 


(आ) युद्ध के कारण लौह-धातु, इस्पात, कपड्ा, दवाइयों, चमड़े की वस्तुओं, इस्पात व 
लोहे की चादरो, काँच का सामान व सामान्य उपभोग को वस्तुओं का उत्पादन कापी बढ़ा । 
अग्नम तालिका के आधार पर द्वितीय महायुद्धफाल में हुई उद्योगों को प्रगति वप्र अनुमान किया जा 
सकता है :£ 
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( २९६ ) 


औद्योगिक उत्पादनों के सुचनाक 


१६२३-- ६०० 
सुती घस्त्र जूद. इस्पात रासायनिक शक्कर सोमेंट कागज सामान्य 
चदाये 
१९इद १०९० ९८३ १०८० टड४ंड ८८७ १४८ १११६ १०४४ 
१९४१ ११४८ ९२४ (१३११ शृभ्३र२ १०८२ शट५८ एैटइ/ं४ड (७८ 
१९४४५ १२०० टडंड १४२९ १रे४१ <८४ १९६६ १०६४ १२०० 


उपरोक्त तालिका के अनुसार युद्ध-यूवं तथा युद्ध की समाप्ति के बीच सामान्य औद्योगिक 
उत्पादन मे १४-१४ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी | इस्पात, सूती वस्त्र, रासायनिक पदार्थों के उत्पादन 
में वृद्धि हुई थी, छेकित वृद्धि का यह औसत सीमेट व कागज उद्योगा में अधिक था। परन्तु अवेक 
कारणों ते जूट व शवकर उद्योगो का हास हो रहा था और इनके उत्पादन में निरन्तर कमी हो 
रही थी । इन कारणों का अगले अध्याय में उत्लेख किया जायगा। इसी प्रकार अन्य महत्त्वपूर्ण 
उद्योगों की दृष्टि से भी भारत पीछे था । 


एक अन्य यूचना के अनुसार लौह घातु (पिग आइरन का उत्पादन) १९३८ २९ व १९४१ 
के मध्य १६ लाख ८न से बढ़कर २० लाख टन हुआ जबकि इस्पास का उत्पादन ८ ६७ लाख टन 
(१९३५९) से वढ़कर १४ लाख टत (१९४२) हो गया ।? 


(६) विश्व के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की माँग कापी बढ़ रही थी। १९३८-३९ में 
भारत से निर्यात की गई वस्तुओं वा मूत्य ४७ ६० करोड रु० था, परन्तु १९४०-४१ में भारत से 
८६ २० करोड रुपग्रे के मूल्य की वस्तुए (कारखानो भें बनी) बाहर भेजी गई । यह इस बात का 
प्रतीक था कि भारतीय उद्योगो दे प्रगति का क्रम जारी रखा यथा यद्यपि प्रगति की यह रफ्तार 
आवश्यकतानुसार नही वढ सकी थी । 


(ई) हालाँकि ब्रिटिश सरकार भारतीय उद्योगा का विकास हो इस पक्ष में नही 
थी तथापि राजनैतिक दबाव के कारण अतेक श्राविधिक मिशनों की नियुवित की गई । पूवी समृह 
अधिवेशन पट 600 (णादिटा९८) १९४० मे पूर्ण हुआ | इस अधिवेशन में तथा बाद 
में १९४२ मे ग्रेंडी मिशन ने भारत की औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं पर विस्तार से विचार 
किया । छेकिन भारत के विदेशी शासको ने उतकी सिफारिशों दो ठुकरा दिया। भारत से कच्चे 
माल का निर्यात जारी रहा और विश्व के वाजारों में आस्ट्रेलिया और वनाड़। से हमारी प्रति- 
स्पर्धा तीब्रतर होती गई | डा० लोकनाथन के मत मे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में क्षास्ट्रे लिया 
ने भारत के पीछे यात्रा प्रारम्भ की थी परल्तु उसने शीघ्र ही भारत को पांछे छोड दिया । इसी 
प्रकार कत़ाड़ा मे राज्य द्वारा वायुयान हथगोले, राइफ्लें मशीनें एवं अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाने 
के उद्दं श्य से सात कार्पोरेशन बवाए गए । छेकिन भारत में अनेक सिफारिशा के बावजूद आवश्यक 
वस्तुएं यहाँ बनाने की अपेक्षा उनका आयात करना अधिक उचित समझा गया | 


यह थी द्वितीय महागुद्धकालीठ राज्य की औद्योगिक नीति जिसमे राज्य ने स्थानीय 
उद्योगों के प्रति केवल मौन तपस्वी का दृष्टिकोण रखा और जो भी विकास ओशोगिक द्वितीय 
महायुद्ध काल में हुआ, वह केवल भारतीय उद्योगपतिया के साहस का ही परिणाम था । 


कुमारी केट मिचेल ने इस बात पर आश्चये प्रकट किया कि भारतीय उद्योगों ने 
महायुद्ध के बावजूद इतनी धीमी प्रगति को थी । १९४१ के अन्त तक धातु उद्योग, रसायन 
उद्योग तथा अन्य भारी उद्योगों के क्षेत्र में भारत ने निम्नतम प्रगति को थी यद्यपि इनके लिए 
आवश्यक कच्चा माल देश में उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि मशीना तथा वुझल श्रमिकों के 
अभाव को दुर करने के लिए राज्य ने (ह्वितीय महायुद्ध-काल मे भी) कुछ नहीं किया ॥४ 
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( २९७ ) 


युद्धकाल मे भारत मे साइकिलो, घ्िलाई की मशीतों, डीज]) इ जनों, नॉनफैरस मेटल 
आदि के उद्योगों का प्रारम्भ हुआ परन्‍्तु देश को आवश्यकताओं की तुलना में यह सब महत्त्वहीन 
था हां, एक बात इस सद्भं में बता देता आवश्यक है और वह यह है कि युद्ध के पूर्व जो कार- 
खाने भारत मे थे, मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उनमे युद्धकाव में दिन-रात काम हुआ । इससे 
उत्पादन मे तो वृद्धि हुई लेक्षिन जों घिसावट व टुट-फूट यन्‍्त्रों की इस वारण हुई उसकी पूर्ति अब 
तक भी नहीं हो सकी है । 

द्वितीय महायुद्ध के समय औद्योगिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य ने मार्च 
१९४३ में एक कार्यक्रम बनाया था और इसी उद्देदय की पूर्ति हेतु एक औद्योगिक रिसर्च बोर्ड 
भी वेविन स्कीम के अन्तगंत बनाया गया । ग्रेडी मिश्नान जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है 
व अन्य समितियाँ भी भारत की औद्योगिक क्षमता के इष्टतम उपयोग के पक्ष मे थी, पर यह सब 
ओऔपचारिका थी और महाथयुद्ध के अन्त तक भो भारत का भौद्योगिक विकास सही दिल्ला में नही 
पुहुँच सका । यद्यपि उद्योगो के नाम पर हजारा कारखाने इस देश में १९४५ में स्थापित हो चुके 
थे | तथापि इनमें जूट, सूती वस्त्र, शककर, कायज सीमेट व चम उद्योग ही प्रमुख थे और औद्यो- 
गिक विकास्त के लिए आघा रभूत उद्योग अत्यन्त शैशवावस्था में थे। प्रो० एन० सी० ज॑न ने सत्य 
ही लिखा है, “सब कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय 
उद्योग विदेशी प्रदियोगियों से यन्त्रीकरण एवं नवीकरण की हृष्टि से पिछड गए ।"“”““युद्धो परान्त 
औद्योगिक हास का खतरा फिर भी बना रहा ।75 


युद्ध के पश्चाव भारतीय उद्योगों की स्थिति अत्यन्त विकट हो गई, क्योकि अधिकाश 
उपकरण एवं यन्त्र काफी घिस चुके थे । १९४४ से ही औद्योगिक उत्पादन में ह्वास होने लगा 
और १९४६ तक औद्योग्कि उत्पादन में काफी कमी ही गई ! वस्त्र, इस्पात, शकर, सीमेट व अन्य 
महत्त्वपूर्ण उद्योगो में उत्पादत बहुत कम हो गया । इस सदभं में निम्न तालिका महत्त्वपूर्ण है :? 


औद्योगिक उत्पादन 


१६४३-४४ १९४४-४६ (कम प्रतिशत) 

सीमेट. (हजार टत) १७,०० १५,३७ १० 
शकर (0७) १२,०१ ९,२३ २३०० 
पिग आयरन ( ,, ) १७,१७ १३,३४ २३४० 
इस्पात ( ,, ) शड,०१ १२,९६ ७५ 
सूती कपड़ा (करोड गज) ४८,५० (१९४७) ३८१ २० 
जूट का माल (१९४१-४२) 

(हजार टन) १,२७९ (१९४७ ४८) १०३४५ हक 


एक बात और यहाँ स्पष्ट बर देन। उचित है और वह है भारतीय उद्योगों मे क्षमता 
का पूरा उपयोग न होना । व्यवस्था की कमी के कारण द्वितीय महायुद्धकाल मे और उसके बाद भी 
यन्त्रो की पूरी क्षमता का भारत मे उपयोग नहीं हो सका | यही कारण था क्रि उत्पादन की 
लागत में यहा कमी नही क्री जा सकी । 


विभाजन एवं भारतोय उद्योग--१९४७ मे देश का जब विभाजन हुआ तो इसमें भार- 
तीय उद्योगों पर काफो प्रतिकूल प्रभाव पडा । जूट तथा लम्बे रेओे को कपास का उत्पादन करने वाले 
अधिकाश क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए, जबकि अधिकाश मिलें भारत मे ही रहो । प्रो० तो० एन० 
घकील ने विभाजन के प्रभावों को दो भागो में बाँटा है. प्रथम अल्पकालोन प्रभाव तथा द्वितीय 
दीघेंकालीन प्रभाव ।ई 


[, ९ व॒भाव वावाबण हिटणा०णए एण्याह पोढ श॥, 7 (28 
0३03 भात 'जत्लाआ, छत, (जाय उड़ बात €. पर, शत | 8९०ा०फांए 
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3. 0. ए. एथछ, ॥99, ए9. 356-64 


प्ऊ 


(६ रेट ) 


अत्पकालोंन प्रभाव--() कच्चे माल की पूछ्ति--जंसाकि उपर कवाया जा घुका है भारत 
में लगभग सारी जूट व मूत्ती वस्त्र वी सिरे रहो जवकि अच्दी कपास एवं जूट उश्पादन करने बाला 
अधिकाश क्षेत्र पात्िस्तान में चला गया । फलस्वरूप कुछ समय तके इन उद्योगों की स्थिति अत्यन्त 
विषम रही ) लक 

(४) शाण में कम्तो होना--पश्चिमी पजाव एव पूर्वी बगाल के क्षेत्रों मे औद्योगिक 
विकास १९४७ तक नही हो सका था भौर इसीलिए वहाँ वी जनता बहुत मात्रा मे अन्य भारतीय 
क्षेत्रों से उपभोग्य वस्तुए" प्राप्त करती थी । विभाजन के पश्चात्‌ भारतीय उद्योगी को वस्तुओं की 
माँग इसलिए कम हो गई । 

(00) कुशल श्रमिकों का बहिरंभन--पजाव उत्तर प्रदेश व प० वगाल के हौजरी, ऊनी 
वहन व सूती वस्त्र को मिलो चम्र उद्योग तथा इन्जीनियरिंग उद्योगा में कुशल श्रमिक ज्यादातर 
मुसलमान थे | विभाजन के फलस्वरूप इनमे से बहुत से मजदूर पाकिल्तात चले गए और इसलिए 
भी कुछ समय तक स्थिति विकट रही । 

दोघकालीन प्रभावों मे प्रो० वकील ने केवल उस क्षति का उल्लेख किया, जिसे प)किस्तान 
पूजी व साहम के अभाव में विभ जब के बहुत बाद तक भुगतेगा | वे यह भी बताते हैं कि भारत 
के लिए जूट उद्योग की दृष्टि स अवश्य एक दीघेंकालीन कच्चे माल का अभाव हो गया है, लेकिन 
वस्तुत आर्थिक नियोजन के कारण भारत जूट की पूरति अब स्वय कर लेता है । 

शाध्ट्रीप सरकार की क्रौद्योगिक नीति!--दिसम्बर १९४७ मे मरकार ने एक बैठक 
घुलाई जिसमे विभागन के बाद उत्पन्न हुई समस्याओं पर ग्रम्भोरता पूर्वक विचार करके उस ३१ 
उद्योगी के लिए एक बृह्ठत्‌ कार्यक्रम तैयार किया गया जिन्हे कठिताई का सामना करना पड़ रहा 
था। ६ अप्रैल १९४८ को सरकार ने प्रथम बार औद्योगिक नोति की धापणा की । इसके अनुसार 
राज्य के लिए औद्योगिक विकास की दिशा में प्रगतिशील रोल अदा करना आधश्यक समझा गया । 

आरत के औद्योगिक विकास के इतिहास में पहली बार १९४८ में एक सुनिश्चित एवं 
दीघकालीन नीति राज्य द्वारा निर्वारित की ग्रई थी । इस नीति मे वृहत स्तरीय व लघु उद्योगो 
के विपय मे वैज्ञातित ढण पर राज्य का इष्टिकोण निहित श्रा । राज्य की प्रगतिशील एवं सक्रिय 
सहायता के सकत्प से औद्योगिक विकास की ग्रति तेजी से बढी। इस नीति के अन्तगंत ने केवल 
राज्य मे निजी क्षेत्र के उद्योगा के लिए विकास का अवसर प्रदान किया बरन्‌ आधारभूत एुव 
भारी उद्योगी के लिए राज्य का सक्रिय नियस्त्र० भी रखा गया। 

१९५६ में पुन राष्टीय सरकार ने द्वितीय प्रचवर्षीय योजना क साथ-साथ अधिक प्रगति- 
शील औद्योगिक नीति बनाई जिम्मम्रे उद्योगो को दीन थ॑ णियो में वादा गया और राज्य का मिय 
ब्रण भी उसी प्रकार निश्चित कर दिया । 
हि पत्तर्षोष योजनाए--ओद्योगिक विकासप्त क काग्रक्रम को भारत की प्रचवर्षीय योजनाओं 
में बहुत महत्त्वपूण स्थान दिया गया है और इसलिए प्रचवर्पोय योजनाआ में औद्योगिक विकास हेत 
पर्याप्त विनियोग करते का निश्चण किया ग्रया है। अब तक कौ योजनाओं में विभिन्न उद्योगों में 
कुल विनियोग की राशि इस प्रकार रही है 


खतिण व औद्योगिक विकास पर कूल वितियोग (करोड रुपये मे) 


(प्रस्ताविक) सावजतिक क्षेत्र निजो क्षनर 
प्रथम योजना १७९४ रेट३ट 4 
द्वितीय योजना ३० द्ण्श्‌ 
तृतीय योजना १,५२० १०५०१ 
चंतुथ योजना २८०० र्‌ड०० 


!. विस्तृत विवरण के लिए औद्योगिक नीत्ति का अध्याय देखे । 

2. इसमे आधुनिकीकरण एव यत्रा के प्रतिस्थापन की राशि (१५० करोड) भी शामिल थी-. 
जाउउ4 & त्चणा50६ 7990 छ 366 

3. गाव फफद शेट्वा शींआ 9 59 

4. ए०णफ ९6 फैट शिेधा ए 244, 


( २९९ ) 


इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु वृहत-स्तरीय कार्यक्रम बनाया 
है, जिसमें मिश्रित व्यवस्था क॑ आधार पर औद्योगिक विकास क्या जा रहा है। राज्य के प्रयासो 
के फलस्वरूप सर्वाधिक प्रगति भारी तथा आधारभूत उद्योगों ते की है। यद्यपि उपभोग्य वस्तुओं 
का उत्पादन भी बढ़ रहा है फिर भी लौह-इस्पात, यंत्र-निर्माण रासायनिक पदार्थों के क्षत्र में 
आशातीत विकास हुआ है और होने की आश्चा है। द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के तो 
प्रमुख उ्व श्यो में ही द्रत औद्योगिक विकास एवं इसके लिए भारी व आधारभूत उद्योगो के 
विकास को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है । अबतक जो भी औद्योगिक विकास हुआ है तथा तृतीय 
घोजना तक जो विकास किए जाने की आश्ा है उसका ज्ञान निम्न तालिका से हो जाता है ।' 


औद्योगिक उत्पादम के सूचनांक 


१९१०-१५७०१०० 
१९५५-५६ १९६०-६१ १९६५-६६ 
सामान्य सूचनाक १२९ १९४ ३२० 
सूती वस्त्र श्र १३३ १६५ 
लौह व इस्पात श्श२ रेट ६३५ 
मशीनें (सभी) १९२ ५०३ १,२३० 
रासायनिक पदार्थ... १७९ र८ट ७२५ 


पच्॒वर्षीय योजनाओं के अन्त्गंत इस प्रकार १९४०-५१ की तुलना में १९६५-६६ तक 
औद्योगिक उत्पादन सवा तीन गुना, यंत्रों का उत्पादन सवा बारह गुना, रासायनिक पदार्थों का 
उत्पादन सवा सात गुना, इस्पात का उत्पादन ६ ३५ गुना व बस्त्रो का उत्पादन लगभग पौने दो 
गुना हो जाने की आशा है। औद्योगिक प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा औद्योगिक पूंजी प्रदान करने 
हँतु १९४७ के वाद राज्य-प्रयास प्रेग्र जो से हजारो गुने श्रेष्ठ हैं। 


भारतीय ओद्योगिक व्यवस्था की विशेषताएँ 


अध्याय के अन्त मे अब हम यह दत्ताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय मौद्योगिक ब्यव- 
स्था मे कौन-कौनसी मुख्य विशेषताए हैं 


(१) राष्ट्रीय श्राय तथा रोजगार को हृष्टि से उद्योगों का योगदान--राष्ट्रीय आय तथा 
रोजगार की दृष्टि से उद्योगो का योगदान भारत मे बहुत कम रहा है। यद्यपि पिछले क्रुछ वर्षो 
से राष्ट्रीय आय मे उद्योगो का योगदान बढ रहा है, फिर भी आज के औद्योगिक युग मे यह 
अनुपात बहुत कम है। बडे उद्योगो का योगदान कुल राष्ट्रीय आय में १९४८-४९ में ६ ३९% था। 
यह अनुपात १९५९-६० में बढ़कर ८७% हो गया | १९६१-६२ में औद्योगिक उत्पादन का 
राष्ट्रीय आय में अनुपात लगभग १०% था ॥2 


रोजगार की दृष्टि से भी वृहतृ-स्तरीय उद्योगो का महत्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। 
१९५८ में बडे उद्योगो मे लगभग ३४ लाख्ष व्यक्ति संलग्न थे जो कुल जनसंख्या का ०८३% था ।$ 
१९६१ की जनगणना के अनुसार छोटे व बड़े उद्योगों मे मिलाकर कुल देश की कार्यरत जनता 
(१८'८ करोड) में से लगभग २ करोड व्यक्तियों (१० ६%) को रोजगार मिला हुआ था। 
फ्रैक्ट्रियों मे इस समय ३९ लाख से अधिक व्यक्ति संलग्न थे ।* यह वस्तुतः एक आइचय ही है कि 
१९५४०-१ के बाद औद्योगिक उत्पादन मे तथा कुल रोजगार मे वृद्धि हौने के बावजूद बडे उद्योगों 
के रोजगार के अनुपात मे कोई वृद्धि नही हुई है । दे 
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[ ३०० ) 


(२) पज्ीगत उद्योगों का महच््व--भारतीय उद्योगा में प्रजीगत उद्योगों का महत्त्व 
उपभोग्य वस्तुजा से सम्बन्धित उद्योगों की अपेक्षा बहुत कम है। १६६४ में कुल देश-मर के 
१३,१६३ बडे क्ारखानो मे लय २६-३५ छाख व्यक्ति काम कर रहे थे, जिनमे से वस्त्र-उद्योग व 
खाद्य-उद्योगो के कारखानों की रख्या लगभग ५४०० थी और इतमे १५ ४० लाख व्यक्ति सलस्त 
थे ॥ १९५५ में बडे कारसखानों की सत्या ३०, १४८ थी, जिनमे लगभग २३ व लाख व्यक्ति 
सलग्न थे। छेकिन इनमे से वस्त्र-उद्योगा व खाद्यन्उद्योगो म १४ लाख से अधिक व्यक्ति लगे 
हुए थे। 


समुक्त राष्ट्र सध वे एशिया एवं सुद्रपृव आथिक कमीशन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत 
में १९५४ में केवल १०% श्रमिक जनता घातु व इन्जीनियरिग उद्योगों मे सलग्न थी, जवर्कि 
इगरलैण्ड में यह अनुपात ४९ ४१५ था। जापान, स्विट्जरलैण्ड प्लौर इटली जैसे छोटे देशो मे भी 
आरत की अपेक्षा अधिक श्रमिक जनससख्या धातु व इन्जीनियरिंग उद्योगों में सलग्न हैं।? 


(३) कृषि पर निमरता--भारत का अधिकाश औद्योगिक उत्पादन विश्येप रूप से सूती- 
बत्त्र, शक्कर, जूद ॥ खाद्य पदार्थों का उत्पादन कृषि पर निर्भर है। इषि क्षेत्र से, जेप्ताकि हम 
पहले देख थुके हैँ, प्राइतिक प्रकोप हात रहने के कारण इन कारखानों को नियमित रूप से कक्ष्चा 
माल नदी मिल पाता और इसीलिए मूल्या में उतार-चढाव होते रहते हैं। निम्न तालिका स्पष्ट 
करती है कि १९५८ में राजगार तथा उत्पादन की हृष्टि स उद्योगा को स्थिति किसी प्रकार 
रहो थी १ 








उत्पादन (प्रतिशत में) रोजगार 
सूती वस्त्र उद्योग २९१ ३८ ९ 
लौह-इस्पात १०६ श्ड 
रासायनिक उद्योग छ्द ३४ 
सामान्य व विद्यु त्‌ इन्जीनियरिंग १३ ६ १२० 
सीमेट २६ १६ 
झवकर ७८ ७३ 
जूट ८८ १३७ 
ञजन्प २९७ १७७ 
१०० ० १०० ० 








उपरोक्त तानिका के अनुसार सूती वस्त्र, शकर ब जूट उद्योगों से बुल औद्योगिक 
उत्पादन का ५५९; प्राप्त होता है तथा औद्योगिक श्रम्रिको मे से ६०९५ इन उद्योगों में सलग्त हैं । 


है (४) लधु उद्योगो का विशेष महस््व--भारतीय औद्योगिक व्यवस्था मे रोजगार की हृष्टि 
सै यद्यपि लघु एव कुटीर उद्योगों का अधिक महत्व है फिर भी उत्पादित्त वस्तुआ का भूल्य बडे उद्योगो 
का अधिक है। केन्द्रीय साख्यिकी सगठन के अनुसार वड़े कारखानों में लघु उद्योगों की वुलना 
में लगभग २७ २८% श्रमिक सतस्न थे। लछेक्नि १९६१-६२ में बडे उद्योगो का राष्ट्रीय 


प मे ह ४६० करोंड रुपये का योगदान था, जवक्कि लघु उद्योगों का योगदान १,१७० करोड झपये 
था। 


(१) असस्तुलित औद्योगिक दिक्ास --क्षे त्रीय एव भोगोलिक हृप्टि से भारत के उद्योगों 


का सतुलित विकास नहीं हो सका है। कानपुर, वम्वई, अहमदाबाद, कलकत्ता, जमशेदपुर, मद्रास 


4 ( ., ५०४, 790, एए 286-7 

2. 8०णाणा।ए 5४९७ 0ए हड9 5 छा ६85४ (958), 9. 96 
3. $ ए 8086 ॥9, 97 2345 
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( ३०१ ) 


और स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, सिदरी, ग्वालियर, आगरा, कोटा और अनेक 
दूसरे औद्योगिक नगरो का विकास हुआ है | लेकिन यातायात के साधनों की कमी के कारण अन्य 
क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए है, यद्यपि वहाँ कच्चा माल उपलब्ध है। इन नगरों में भोड-भाड व ऊँची 
उत्पादन-लागतो की बुराइयाँ होते पर भी अब्य क्षेत्रों का विकास नही हो पाता । 


(६) औद्योगिक विकास को धोमों गति--भारत में औद्योगिक विकास की गति बहुत 
घीमी है । हमने विस्तार से औद्योगीकरण का पिछला इतिहास देखा और उससे इस कथन की 
पुष्टि भी होती है । आज भी भारत मे कुशल श्रमिक्रो एवं प्राविधि ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का अभाव 
हैं। आज भी एक ओर आद्योगिक क्षमता का समुचित उपयोग नही हो पा रहा है | मेलनबॉम इन 
कमियो के मुख्य कारण लोगों की गरीबी, धार्मिक एवं सास्क्ृतिक बन्बनों एवं सदियों से चली आा 
रही संकुचित विचारधारा को मानते है। इसलिये वे यह मानते हैं कि भारत में औद्योगिक प्रबन्ध 
हेतु योग्य व्यक्ति नही मिल पाते ॥! 


डा० देसाई ने औद्योगीकरण की धीमी गति के लिए क्ृषिको की निर्धनता को प्राधानत" 
जिम्मेदार माना है, क्योकि उन्ही की क्रमश्जक्ति पर उद्योगों का विकास निर्भर करता है। उद्योग में 
कुछ समय तक चली आ रही श्रमिकों की अतियमित पूर्ति (अनुपस्थितिवाद) तथा आधारभूत 
उद्योगों की कमो के कारण भी औद्योगिक विकास की गति अधिक नहीं बढ सकी ।॥2 स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ भी औद्योगिक विकास की गति सरकार की आश्ञा के मुताबिक नहीं बढ़ सकी। भ्रो० बॉल 
ने यह अनुमान किया कि सरकार की औद्योगिक नीति ने उद्योगपतियों को निजी क्षेत्र की पूजी 
की सुरक्षा के विषय मे सशक्रित कर दिया था और इस्सोतिए उनका क्षसंतोप बढा और आशा के 
अनुसार पू जी का विनियोग नही हो सका, नो द्रत ओद्यौग्रिक विकास के लिए आवश्यक थी ।3 


तृतीय पचवर्षीय योजना काल में जो योजना की सफलता का मुल्याकन हुआ है उसके 
अनुसार इस्पात, भककर, जूट, यम्त्र-तिर्माण ऑटोमोबाइल व खनिज तेन के क्षेत्र में आशा की अपेक्षा 
बहुत कमर उत्पादन वढ पाया है और हम मजिल से बहुत पीछे रह गये है। 


(७) विदेशी पू'जी का बिशेष महत्त्व- भारत के औद्योगिक विकास मे विदेशी पू'जी का 
अपेक्षाकृत अधिक योगदान रहा है। प्रथम महायुद्ध के पूत्रं लगभग सभी चाय के बगीचों, जूट-मिलो, 
कोयला व अन्य खनिज क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग तथा अन्य बहुत-से उद्योगों में विदेशों पूंजी लगी 
हुई थी । फिडले शिराज ने १९२६-३० मे केवल अंग्रे जो द्वारा भारत में लगाई गई पू'जी लगभग 
५० करोड स्टलिंग पौंड बताई थी । १९३८-३९ तक एक अन्य अनुमान के अनुसार विदेशी पूजों 
मे ४०० स्दलिग पौड केवल ब्रिशि उद्योगपतियों ने विनियोग किए थे | छेकिन स्वतन्त्रता देः 
पश्चात्‌ १९४८ तक विदेशी पू'जी की राशि घटकर ३२० करोड रु० रह गई। 


लेकिन नवीन औद्योगिक नीति भारत सरकार की विश्व के अन्य देशो से सीहार्दपूर्ण 
नीति के कारण विदेशी विनियोक्ताओं को बल मिला है । १९५५७-८ तक विदेशी पूजी की राशि 
बढ़कर ४१९ करोड रु० हो गई । इसके अतिरिक्त यदि तीसरी योजना मे औद्योगिक क्षेत्र मे विदेशी 
विनिमय की अपेक्षित राशि को देखा जाए तो साव॑ंजतिक क्षेत्र मे यह राशि ६६० करोड स्पए तथा 
तिजी क्षेत्र मे लगभग ४४५० करोड़ के लग्रभग होने का अनुमान है, जो कुल औद्योगिक विनियोग 
(१९६१-६६) का लगभग ४५१६, होगा # 

स्वतन्त्रता के वाद भी विदेशी सहायता के आधार पर ही हमारे महत्त्वपूर्ण उद्योगों का 


विकास हो सका है और जब तक देश की जनता औद्योगिक विकास हेतु पजी लगाने को तत्पर 
नहीं होगी भारत की विदेशों पर निर्भरता चलती रहेगी ४7 
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उपसंहार--पिछले पृष्ठो मे हमने भारत की ओऔद्योगिक प्रगति का मवलोकत काफी 
विस्तार के साथ किया | यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता के पुवं तक जो 
भी औद्योगिक विकास हुआ, उसका श्रेय भारतीय उद्यमियो तथा विदेशी विनियोक्ताओं को दिया 
जा सकता है । लेकिन उत्त औद्योगिक विकास में वस्तुतः एक ऐसे भवत का निर्माण किया गया था 
जिसकी नीव खोखली थी और द्रुत औद्योगिक विकास को कोई सम्मावना नहीं थी। छेकिन 
आजादी के बाद एवं सरकार की विवेकपूर्ण औद्योगिक नीति ने एक स्वस्थ वातावरण का निर्माणकर 
दिया है | भारी व आधारभूत उद्योगो का सार्वजनिक क्षेत्र मे विकास किया जा रहा हैं और द्र,त 
औद्योगिक विकास का हमारा स्वप्न साकार होता दिखाई दे रहा है । प्रो० मेलनबॉम के झब्दो में 
अनेक कमियाँ होने के बावजूद “औद्योगिक विक्रम की सम्भावनाएं आथिक सुधार के कार्यों में रत 
भारत सरकार के तियनण मे स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बहुत बढी हैं|? 


ना 


२४ 


भारत के वहत-स्तरीय उद्योग : सूती बल्त्र तथा जूट उद्योग 
(8०-$एश० ॥रतएचघणा९5 रण [903 " (ज/एणा 6 7४6 १७085) 


प्रारम्भिक : 


भारत में आधुनिक एवं वृहत्‌-स्तरीय उद्योगों का प्रारम्भ उन्‍्नीसवी शताब्दी के उत्तराध 
में हुआ था। ढैकिन इन उधोगो का विकास प्रवानतः प्रथम महायुद्ध-छाल मे एवं उसके पश्चात्‌ 
ही हुआ है। बस्तुत प्रथम महायुद्ध-कान से भारत के वृहत्‌-स्तरीय उद्योगों का विकास करने का 
अवसर प्राप्त हुआ, सरक्षण ने उन्हें युद्ोत्तर काल की मन्दी के समय भी जीवित रखा तथा द्वितीय 
महापुद्ध ने इन्हे नवधेतना प्रदान की । ठेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ आथिक नियोजन ने भारत के 
उद्योगों को द्र त गति प्रदान वी है भर आज भारतीय वृहत्‌-रुतरीय उद्योगो की तुनना विव्व के 
चोटी के औद्यौगिक राष्ट्रों के उद्योगो से की जा सकती है । 


लेकिन भारत के बडे उद्योगो मे पूजी, रोबगार और उत्पादत की दृष्टि से केवल 
निम्न उद्योग ही महत्त्वपूर्ण रहे है 


(१) सूती वस्त्र उद्योग, (२) जूट-उद्योग, (३) लौह व इस्पात्त-उद्योग, (४) शक्कर उद्योग, 
24 सीमेट-उद्योग, (६) भारी रासायनिक उद्योग, (७) इजीनियारिग उद्योग, एवं (८) कागज 
उद्योग । 


प्रस्तुत अध्याय में हम विस्तार से सूत्ती वस्त्र व जूट उद्योगों के विकास पर प्रकाश 
डानेंगे । इसके अतिरिक्त अगले अध्यायो मे शेष महत्त्वपूर्ण उद्योगों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। 


(१) सूती वस्त्र उद्योग 


१८वीं सदी तक का संक्षिप्त इतिहास--भारत मे यूती वस्त्र उद्योग की परम्पराएं बहुत 
पुरानी रहो हैं। शका की बनी हुई मलमलो में आव-इ-रवां' (बहता हुआ पानी) 'बयत्त-ए-हवा/ 
तथा 'शवनम॒ तो विश्व मे विख्यात थी । मछली पट्टम में छयीट तथा छपे हुए कपड़े एवं बुरहानपुर 
(मध्यप्रात) के गोठे व जरी के कपड़े भी विश्व के बाजारों में बहुत लोकप्रिय थे। गुजरात के 
अहमदाबाद, भडौच, दडौदा व नवसारी आदि स्थान भी सूती वस्त्र के निर्माण हेतु प्रसिद्ध थे तथा 
१८ वी जत्ताब्दी के अन्त तेक बहुत बडी मात्रा मे भारत से कपडा बाहर जाता था) 

लेकिन इगर्लण्ड में अठारहवी शताब्दी के उत्तराघं में अनेक ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने 
वर्हाँ सूत्ती-वस्त्र उद्योग का केन्द्रीकरण कर दिया तथा वृहत्‌-स्तर पर वस्त वा इ गरसेण्ड भें निर्माण 
होवे लगा। भारत मे वस्त्-निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में बहुत छोटे पैमाने पर होता था तथा 
यह उद्योग देश-भर में छोदी-छोदी इकाइयो के रूप में बिख॒रा हुआ था । राजनैतिक तथा आधिक 


( हेन्ड ) 


कारणों से इन वुटीर उच्चोगो का तेजी से परामव प्रारस्स हुआ और उदन्नीमवी शताब्दी के मध्य 
तक सूती बस्त्रो का नियति नाम मात्र को रह गया । 


आधुनिक सृती वस्त्र उद्योग--आधुनिक ढग्न की सूती वस्त्र मिलो की स्थापना १९ बी 
झतादी के उत्तरार्ष मे प्रएरभ्भ हुई | १८६० तक देश मे केवल ३ मिले थो जिनकी संख्या शताब्दी 
के अन्त लक वढकर १९० हो गई । इस समय कुल कर्घों की सख्या ४० हजार मे अविर तथां सतल 
श्रमिकों की सख्या १ ५६ लाख थी । 


१९ वी शत्ताऋी के अन्त तक केवल वम्बई नगर में ८२ सूती वस्त्र मि्े केग्द्रित थी 
और इमौलिए बम्वई को सूती बस्तर नगर (८णाणा 90॥$) कहा जाने लगा था 7? 

परन्तु सूती वस्त्र उद्योग को बीप्वी शताब्दी के प्रारम्भ में सर्वाधिक प्रोत्माहन स्वदेशी 
आन्दोलन ने प्रदात किया | डा० बुकेनन के मत में प्रथम महायुद्ध के पूव शक्ति चालित कर्घों की 
संख्या में चमत्कारिक घृद्धि का रहस्य स्वदेशी आन्दोलन ही था । स्वदेशी आन्दोलन के अतिरिक्त 
प्रथम तथा ट्वितीय महायुटो ने भी सूती वस्त्र उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहत दिया । सूती वस्त्र 
मिलो की संध्या प्रथम महायुद्ध के पूवं २६४ थी जो १९४५ तक बढकर ४२१ होगई । इस उद्योग 
में सलग्त श्रमिकों की संख्या द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक ५ लाख तक पहुँच गई। कपड़े का 
उत्पादन इस अवधि में ११४ करोड गज से बढ़कर ४८४ करोइ गंज हो गया । 


सबसे उत्लेखनीय वात तो यह थी कि जापानों वस्त्र निर्माताओं से तीज्न प्रतिस्पर्धा के 
बावजूद भारतीय सूती तस्त उद्योग भगति करता गग्या । वस्तुत इसके विकास में सरकार द्वारा 
प्रदत्त विवेचता मक सरक्षण का भी अपूर्व योगदान रहा । सरक्षण वैसे तो सितम्भर १९२७ से 
प्रारम्भ कर दिया गया भा परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से १९३० के सूती वल्त्र उद्योग (सरक्षण) 
अधिनियम से इस उद्योग फो सहायता मिली । सरक्षण की नीति के अन्तगत बाहर से आते वाले वस्त्रो 
पर विभेदाट्मक कर लगाए ग्रग्रे थे। विस्तृत विवतरण के लिए अन्याय २३ देखें। धरक्षण के फलस्वरूप 
ही १९२२ व १९४५ के बीच सूती वस्त्र का उत्पादन १७३ करोड गज स बढक्र ४८४ करोड़ 
गज हांगया। उत्पादन वृद्धि से जहां एक ओर देश की अधिकाश आवश्यकता बी पूर्ति यहाँ की 
मिलो द्वारा की जाने लगो जवक्ति दूमरी ओर एक्रिया व यूरोप के वाजारों में हमारे बस्त्रो के 
निर्यात बढ़ते चले मय । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 


स्वनत्तता प्राप्ति के साथ ही देश का विभाजन ८आ। इसके फलस्वस्प भारतीय क्षत् 
भें लगभग ३८० मिलें रही । यहाँ यह वता भी देना जहरी है कि १९४४ व १९४७ के वीच विदेशी 
बाजारों मे कट स्पर्धा के कारण भारतीय वस्त्रो का निर्यात बहत कम होगय! था इसके अतिरिक्त 
अथध्यवस्था में भी सामान्यरूप से मस्दी का प्रकोप था पलत त्से अति में लगभग २५ सिलों 
को बन्द कर दिया गया ! 

लेकिन विभाजन के बारण भारतीय सूनी वस्त्र उद्योग के ममक्ष कपास सकट उत्पन्न 
हो गया । इस संकट वा एक कारण तो यह था कि उत्तम का ट के क्यस उत्पन्न करते वाला 
एक वड़ा क्षेत्र पाकिस्तान मे चला गया था ॥ दूसरे खाद्य सक्ट के कारण देश में कुछ समय तक 
कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई विचार नहीं किया गया । 


आधथिक नियोजन मे सूतो दस्त उद्योग 


सूती वस्त्र उद्योग एक जावारभूत आजश्यवत्ता का प्रूति तो करता है पर स्वय्य आधार- 
मत उद्योग नही है । इसी कारण १९४८ तथा १९५६ की औद्योगिक नीतियों भे इस उद्योग के 
विकास हेतु सरपार न स्वय कोई दायित्व नही लिया । प्रथम पच्रदर्पीय योजना के प्ररम्भ से 
छेकर जब तक सरकार बी नीति मिल उद्योग के प्रति तटस्थवापुण तथा खादी बथा हाथ कर्चा 
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( ३०४ ) 


उद्योग के प्रति सहानुभूति पूर्ण रही है। निम्न तालिका तीन पंचवर्षीय योजना काल में सूती वस्त्र 
उद्योग की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है : 


सूती वस्त्र का उत्पादनों 
(करोड़ मोटर में) 
पल क्षेत्र विकेन्द्रित क्षेत्र 
(ह्वाथकर्षा तथा शक्तिकर्घा) 
१९१ ३७२७ १०१४३ 
१९५७ ड्८टएार १८१६ 
१९६७ ४०९७ ३१७९ 


१९६८ मे सुतीवस्त्र का उत्पादन अनुमानत ४०० करोड मीटर से कम था। १९६८ 
में देश भर में कुल ६३५ सूती वस्त्र मिले थी जिनमे तकुओ व' कर्धों की श्रस्थापित क्षमता क्रमश, 
१७१ करोड़ त्तथा २ लाख थी | यह उल्लेखनीय है कि १९५१ में मिलो की सख्या ३७८, तकुओ 
की संख्या (*१ करोड तथा कर्घों की संख्या १९४ लाख थी । सूती वस्त्र मिल उद्योग ९ लाख 
व्यक्तियों को रीजगार प्रदान करता है जो कुल औद्योगिक श्रमिकों का २०% अनुपात है। कुल 
औद्योगिक उत्पादन (मूल्य) का १५ ४% इस उद्योग से प्राप्त होता है। यही नहों व्यापार, परिवहन 
एवं अन्य क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी योगदान रहता है ।* 


परन्तु उपरोक्त तालिका के अनुसार १९५१ में कुल सूती वस्त्र के उत्पादन में मित्रो 
द्वारा निर्मित वस्त्र का अनुपात ७८ ६% था जो १९६७ में घटकर ५६'३% रह गया। बसतुत. 
पिछली एक दशाब्दी मे सूती वस्त्र उद्योग संकट की छ्थिति मे चल रहा है। कंपड़े का उत्तादन 
बढने की अपेक्षा कम होना इस वात का प्रतीक है कि यह उद्योग कुछ ऐसी समस्‍्याश्रों से पीडित है 
जिनका तुरन्त निदान होनां आवश्यक है । 


सुतो वस्त्र उद्योग की समस्याएँ 


(१) रोगी (बन्द) सिलों की समतध््या--दिसम्वर १९६८ में अनुमानतः ९० मिलें बन्द पड़ी 
थी । इन मिलो के वन्द रहने से लगभग १ लाख श्रमिक (इस उद्योग में संलान श्रमिकों का ११% 
भाग) उस समय बेकार थे । इन मिलो के बन्द रहने का प्रमुख कारण इनकी वित्तीय स्थिति का 
शोचनीय होना है । साथनो के अभाद मे मिलो के व्यवस्थापकों के पास मिलो को दर्द करने के 
अतिरिक्त कोई उपाय नही होता। यह उल्नेखनीय है कि इन रोगी मिलो में लगभग आधी दक्षिण 
भारत में केद्धित हैं। 


(३) क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना--१९६७-६८ मे सूतो वस्त्र मिलो में लगे हुए 
७५ लाख कर्थों में से केवल ५१ लाख कर्षों का उपयोग किया गया । यदि रोगी मिलों में छगे हुए 
कंधों को सम्मिलित नहीं किया जाए तब भी मिलो की क्षमता का १० से १५% तक उपयोग में 
नही लाया जाता । सावारणतया इस दिया मे भी पू'जी क। अमाद प्रमुख घटक है । पर इसके 
अतिरिक्त और भी कारण है जिनका आगे विवरण किया गया है । कुल मिलाकर १९६६-६७ तथा 
१९६७-६८ में तकुओ की क्षमता का क्रमग्य ७५७४ एवं ७७ ३९, तथा कर्षों की क्षमता का 
६८9४ [दोनो वर्ष) काम में लाया जा स्का । 


(३) कपास का अभाव-- भारत में कपास की पैदावार काफी कम है। विदव के कुल 
कपास-क्ष त्र का २०९८ भारत मे केन्द्रित होने पर भी उत्पादन का १०% ही भारत मे होता है। 
विश्येपत्प से भारत में अच्छी किस्म की (लम्बे रेशे वाली मसंराइनड) कपास का नितात अभाव है ! 
१९५०-५१ के बाद से प्रतिव्ध औसतन ६ से ७ लाख गांठ कपास का हमे आयात करना पड़ रहा 
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( रे०६ ) 


मै ठें बाहुर से मंगानी क॒ता है 
। १९६७ में तो ९ ७६ लाख गाँढें बाहर से में: पडो। कुल मिलाकर यह कहा जा स॒ 
हि हमे अपनी कपास सम्बन्धी जरूरत का १०% बाहर से मेंगाना ही होता है। यदि मिलो की 
क्षमता वा पूरा उपयोग किया जाय तो यह क्रमी २०% तक बढ़ जायगी । इसके दा के 
उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ देश मे अच्छी कपास की उत्पत्ति बढ़ाने के प्रयास भी करने होगे । 


(४) बढती हुई लागतो को समस्या ? श्री कइया ने अपने पूव उद्धृत लेख मे बताया है 
कि १९६३ तथा अगस्त, १९६८ के वोच कपास की कीमतें ४८% बढ गई। साथ ही प्रमुख वस्त्र- 
उत्पादक कैन्द्रों मे मजदूरी में इस प्रकार वृद्धि हुई वम्बई ६१०७, अहमदाबाद ६७%, देहली ६४०७, 
कानपुर ५०% तथा मद्रास ४१% | कपास का मुल्य तथा मजदूरी मिलाकर कपड़े की लागत का 
७१९६ अद्य होता है (मूत की उत्पादन लागत में ८०-८५%) | इस प्रकार कुल मिलाकर उक्त अवधि 
में धत्प्रों की उत्पादन लागत ३७% बढ़ौ । जबकि मूल्यों की वृद्धि उस अवधि में केवल १८% 
ही हुई । 


लागत म वृद्धि के साथ-माथ उत्पादन कर का भार भी निरन्तर बढ रहा है। अतु- 
मात, बपड़े के मुल्य का २०% उ पांदन कर के रूप मे चुकाता होता है । १९५०-५१ में वपड़े 
तथा सूत पर उत्पादन कर का कुल भार ९ २६ करोड रुपये था, परन्तु १९६८-६९ तक यह वढ 
कर संगभग ११७ करोड़ रुपए हो गया । इस प्रकार कर का भार १३ गुना हुआ जबकि उत्पादन- 
वृद्धि इतनी नहीं हुई । इस प्रकार मजदूरी, कच्चे साल तथा करो के मुगतान के बाद मिलो को 
लाभ तभी हो सकता है। जवकि मूल्यी के निर्धारण की छूट उन्हे हो । परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं 
है--मूल्यों पर अधिकाशत सरकार का नियन्त्रण है| 


यही कारण है कि सूती वस्त्र मिलो के लाभ घट्ते जा रहे हैं और इनमे अनेक घाटे 
में चल रही हैं। रिजव बेक द्वारा कुछ समय पूर्व प्रकाशित विवरण के अनुत्तार १९६४-६४ में ४९ 
गुनी वस्त्र मिल कम्पनियाँ घाठे में चल रही थी परन्तु १९६५-६६ में घाटे मे चल रही कम्पनियों 


का १२३ तक पहुँच गई। यह उल्लेखनीय है कि १९६१-६२ तक में कम्पतिया छाभ 
मेंथी। 


२५६ मूठी वस््च मिल कम्पनियों की कुन प्राप्ति (बिक्री) १९६१-६२ एवं १९६५-६६ 
के धीच ६११ करोड रुपये से वढकर ९०३ करोड स्पये हो गई, परस्तु करो से पूर्व इनके लाभ 
(प्राफिट विफोर टैक्स) ४५ करोड रपये से घटकर १७ करोड़ रुपये रह गए। यह सब बढतो हुई 
लागतों का परिणाम था। १६६६ के बाद से तो स्थिति ओर भो अधिक खराब हुई है । 


(५) वस्त्र के सूल्यों पर नियन्त्रण - पिछले कुछ वर्षों मे सरकार की अविवेकपरूण नीति 
के कारण भी सूती वस्त्र उद्योग को स्थिति काफो खराब हुई है । अक्टूबर, १६६४ से केन्द्रीय सरकार 
के वस्त्र आयुक्त तथा अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त को सूती वस्त्र की कुछ श्र पियो पर विशेषकर उच्चकोटि 
के वस्त्रो पर मूल्य नियन्त्रण लाभू करने के अधिकार दिए गए है। ये आदेश मई, १९६८ तक काफी 
क्ठोरतापूर्वक लागू किए गए । वह नियन्त्रण सूती बस्त्रां के उत्पादन के ५०% भाग पर लागू किया 
गया और प्रत्येक मिल के लिए नियन्त्रित वस्त्र के हर थान पर मूल्य छापना आवश्यक कर दिया 
गया। नियन्त्रण के फ्लस्वरूप मिला को अब यह अधिकार नहीं रहा कि व लागत मे वृद्धि के अनु- 
रूप मुल्य भी बढा सके और इसी कारण वे निरन्तर घाटे मे चल रही हैं । सोभाग्य से मई, १९६८ 
के बाद से नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश शिथिल कर दिये गये है। फिर भी सरकार की नौति कपड़े के 
मूल्यों पर कठोर नियल्तण रखने की है । सूती वस्त्र गिल सघ का दावा है कि १९६३ व अगस्त 
१६६८ के दीच जहाँ गेहूं, चावल, घो, दूध, तिछ व शकवर ब्ादि के मुल्या मे ८० से १००% तक 
वृद्धि हुई, मिलो द्वारा निम्रित कपडे के मूल्य १८% बढ़े। स्पष्ट हैं सरकार वस्त्रो के भुत्यो 
को नियन्ध्रित रखना चाहती है पर लागत से इसका सम्बन्ध जोउने को तैयार नही है ।? 
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(६) यन्त्रों के प्रतिस्थापन एवं नदोकरश को समस्‍्या--१९५२ में कानूनगों समिति ने 
बताया था कि उस समय बम्वई की मिलो में ६५% कर्षे तथा ३०% तकुए प्रथम महादुद्ध से 
पूर्व लगाए गये ये । महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सूती वस्त्र मिल समिति ते का हाल में 
(दिसम्बर, १९६८) भस्तुत एक प्रतिवेदन मे बताया कि महाराष्ट्र में स्थित ५०% मिलों के यन्त्र 
१९वी शताब्दी में खरीदे गए थे और तभी मै काम मे लिए जा रहे है। इन पुराने यन्लो के 
स्थान पर नए यंत्रों का प्रतिस्थापन एक दृष्कर काये ही प्रतीत होता है। तृतीय योजदा काल में 
लगभग ३०० करोड़ रुपए के मूल्यों के यन्त्र पुरामे यन्त्रों के स्थान पर लगाए जाने थे । पर इनमे से 
केवल ४६% ही देश मे उपलब्ध हो सके । उधर मित्रो की स्थिति इतनी अच्छी नही है कि वे 
सस्तोषजनक गति से पुराने यस्त्रों का अल्पकाल मे प्रतिस्थापन कर सके ॥! कुछ मिलाकर १९५१ 
व १९६६ के बीच केवल ५३४ करोड रुपये मिलो द्वारा नवीकरण पर व्यप किये गये । अभी कम 
से कम १,००० करोड रुपये के मूल्य के यत्त्रो की आवश्यकता और है जबकि देश में औसत 
सूती बस्तर का निर्माण करने वाली मशीनों का उत्पादन घटता जा रहा है। (१९६६ से १८ करोड़ 
रुपये की मशीनों का उत्पादन हुआ जो १९६७ में १६ करोड तथा १९६८ में १२ करोड़ रुपये 
रह्‌ गा ) और इस रफ़्तार से हमें सैकड़ों वर्षों में जाकर सभो पुरानी मिलों का नवीकरण 
कर सकेंगे । 


(७) सुती वस्त्र के निर्यात को समस्‍्या--अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मनुष्य द्वारा निर्मित 
रेशे (सिम्येटिक्स) के वस्त्र अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम पुराने बाजारों 
को धीरे-धोरे ल्ोते जा रहे हैं। दूसरी ओर चोन, जापान, हॉगकाँग, पाकिस्तान 22% कत्त्रों का 
उत्पदव तेजी से बढा रहे हैं। इस देशों में आधु निकतम यन्त्रों से सुसज्जित मिलें हैं कारण 
उत्पादन लागत बहुत कम हो जाती है। फलस्वरूप विश्व के बाजारों मे हम प्रतियोगिता नहीं 
कर पाते। अनुमातत १९५० तथा १९६२ के बीच भारत के सूती कपड़े का निर्यात आधा रह 
गया। निर्यात घटने का एक कारण हमारे देश में सूत्ती वस्त्र की बढ़ती रू इलादन-लागत भी 
हे ही तालिका यह स्पष्ट करती है कि भारत से सूती वस्त्र तथा यूत के निर्यात में क्या प्रवृत्ति 


निर्यात (राशि मिलियन डालर में) 
क्स्त्र सुत 
मात्रा मुल्य मात्रा मूल्य 
(मिलियन मीटर (मिलियत किलोग्राम) 
१९६० ६३५ ११५ द्दाड छ््८ 
१९६६ ४२४ ८०५ १६२ श्४गण्र 
१९६७ ४०९ कद ११०२ ९९८ 


स्पथ्ट है कि न केदल इनकी मारा मे पूर्वापेक्षा कमी हुई है अपितु मूह्यो: में पी कमी 
होने के कारण विदेशी विनिमय को दर घटती जा रही है । 

इन समस्याओ के रहते न तो हम सूती वस्त्र उद्योग का विकास ही कर सकेंगे और 
त ही देश की जनता को पर्याप्त मात्रा में वस्त्रों को सभी प्रकार के उपलब्धि करा सकेंगे | १९५८ 
में भारत में ओसतन १५८१ मीटर (१४२८ मोटर सूती कपड़ा तथा ०९ मीटर सिन्वेटिक 
(नाइलॉन टेरीलिन) वस्त्र प्रति व्यक्ति उपनव्ध था। परन्तु १९६७ तक यह औसत घटकर १५ मीटर 
रह गया [सूती कपड़ा १३:३७ मोटर)। प्रगतिशील देश मे आथिक विकास के साथ-साथ उपभोग 
की मात्रा में वृद्धि होना भो आवश्यक हे । 


सूती वस्त्र उद्योग के प्रति राज्य की नोति 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत सरकार ने यह 
मान तिया था कि सूती वस्त्र उद्योग स्वमेव विकास करने मे सक्षम है और इसीलिए मिल उद्योग 
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की स्थिति में भुधार हेतु राज्य ने कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। परन्तु इस उद्योग 
की वढती हुई समस्याओं से आकृष्ट होकर कुछ समितियों का गठन किया गया था। हम पहले 
इस समितियों की सिफारिशों का विवरण अस्तुत करेंगे और फ़िर उन पर आधारित राज्य की 
नीति की आलोचनात्मक समीक्षा ६ रे 


सुनी वस्त्र उद्योग को प्रगति के हेतु विभिन्‍त समितियों की स्थापना तथा उनके द्वारा दिए 
गए सुभाव : 


ढृ 
(१) काजूसगों सभिति--कानूनगो समिति को नियुक्ति १९६२ में हो गई थी, लेकिन 
इसने अपनी रिपोट सित्तम्वर, १९५४ मे प्रस्तुत की । इस रिपोट मे सूती वस्त्र उद्योग के विकास दवेतु 
निम्न सुमाव प्रस्तुत किये गए ध 
(0) भविष्य में अतिरिक्त कपडे के उत्पादन हेतु हाथकर्घा तथा शक्विचालित कर्घा 
उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय तथा मिलो मे बुनाई क्षेत्र का विस्तार रौक दिया जाए। 


(॥) प्रतिवर्ष साधारण कर्घो के स्थान पर ५,००० स्वचालित कधों का प्रतिस्थापन 
क्या जाए । यह क्रम बोस वर्ध तक चलना चाहिए। 


(॥7) बारह लाख क्रियाशील हाथकर्घो को, कायबुशलता मे वृद्धि करने की दृष्टि से, 
अर्थ-स्वचालित कर्धों में बदल लेना चांहिए। 


इसी प्रकार की चर्चा करते हुए डॉक्टर हुलसीराम ने जापान का उद्धरण १९४६ में 
प्रकाशित एक पुस्तक म बहा था कि जापान के सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति का मुख्य रहस्य यह 
है कि वहाँ अत्यन्त छोट प्रेमाने की वस्त्र निर्माता सस्थाएँ अधिक हैं तथा ९९ प्रतिशत हाथकर्घो 
को वहाँ १९२३ व १९२४ के बीच श्रक्तिचालित कर्घों मे बदस दिया गया।! लेकिन कानूवगों 
समिति का यह सुझाव उम्र समय तक व्यावहारिक नहीं है जव तक कि भारत मे पर्याप्त मात्रा में 
सस्ती विद्यूत शक्ति की उपलब्धि नहीं हो जाती। 


मई १९४८ में सरकार ने थी डी० ए० रमन की अध्यक्षता मे एक और समिति वी 
नियुक्ति बी । इस समिति ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास हेतु निम्न सुझाव दिए 


(7) कपड़े पर उत्पादन-कर कापी घटाया जाय । 


(0) उद्योग के आधुनिवीकरण वी भति घीमी होनी चाहिए, ताकि एकदम से अकारा वी 
संख्या अधिक ने हो सके । 


(0१) सूती वस्त्र के निर्यात हेतु ३ हजार स्वचालित को की स्थापना की जाय । मिलो 
के निर्यात में भी वृद्धि की जाय । 

सरवार ने उक्त कमेटी की सिफारिशों को मानकर जुलाई, १९५८ में उत्पादन-कर म 
कटौती वी । इसके अलावा तृतीय योजना-काल मे हाथक्घा और शक्तिचालित कर्चा उद्योग को मिल 
उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूरा स्थान दिया गया । 

(२) जोशो सम्तति--दिसम्बर, १९६३ स॑ तत्कालीन वाणिज्य सचिव थ्री जोशी की 
अध्यक्षता में एक और समिति की नियुक्ति कौ गई। इस समिति ने केवल निर्यात हेनु विश्शिप्ट 
प्रकार के बस्त्रो के निर्माण को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया | जोशी कमेटी ने बताया कि २८७ 
मिश्चित मिलो मे से केवल ४८ नियात योग्य वस्त्र बनाती है। जोशी समिति ने यह भी कहा कि 
मिलो के मालिक वस्त्रा के निर्यात बढाने हेतु कोई प्रयास नहो करते। समिति मे बताया कि सपुक्त 
राज्य अमरीका तथा यूरोप के देशों म पोषलीब, घटिण तथा ड्रेंस मैठीरियन की बहुत माँग है तथा 
थोड़े स प्रयास द्वारा हम इत वाजारों पर अधिकार कर सकते हैं । 


(३) मनुभाई शाह ससिति--१६६८ में भूतपूर्व वाणिज्य मन्‍त्री श्री मनुभाई शाह को 
सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्गठत हेतु सुझाव देने को आमत्रित क्विया गया। मनुभाई शाह कमेटी ने 
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सूती वस्त्र मिलो, विश्ेप रूप से गुजरात की मिलो का अध्ययच करने के बाद फरवरी-१९६९ में 
अपती रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस कमेटी ने बताया कि बाधिक कठिनाइयों के कारण दिसम्बर, १९६८ 
में ९० मिलें बन्द पडी थी तथा फलस्वरूप १ _लाख-मजदूर वेरोजगार बैठे थे.! कमेटी ते भारत 
सरकार से अनुरीध किया कि वह एक विनीदीक्रण आयोग (]४८ह्ू८ (०7४ए5ण०॥) की नियुक्ति 
करे जिसका कासे कमजोर मिलो को ससुहृढ़ स्थिति वाली मिलों में विलीन करना हो। इसके लिए 
आवश्यक कानून बनाने,की आवश्यकता पर समिति ने वल दिया । समिति ते यह भी सुझाव दिया 
कि मुख्य कम्पनी (सण॑०ए०४ 0०ए/थ>)की कमजोर मिलो का संचालन करने के बदले करों में 
छूट मिलनी चाहिए । *ज 


भारत सरकार ते मनुभाई शाह की सिफारिश को- मानकर १९६५-७० के बजट में. 
आवश्यक कदम उठाएं, जिनका आगे वर्णन किया जायगा । 


' सरकार वे सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं की गम्भीरता, को काफी त्मय तक नहीं 
समझा और फलस्वरूप स्थिति बिग्डती चली गईं | पिछले तीन-चार वर्षों में परकार ते इस दिशा 
भें कुछ अनुकूल कदम उठाए है। 


कपास की कर्मों को पुरा करने के लिए उठाये गये कदम 


कपास की कमी को पुरा करने के लिए १९६६ से आयातित कपास की प्राप्ति एवं 
वितरण का एकाचिकार राज्य व्यापार निगम को सौप दिया | कुछ समय तक राज्य के आग्रह पर 
मिलो ने बर्ष में १५ दिनी की छुट्टों के अतिरिक्त सप्ताह में एक अतिरिक्त छुट्टी रखी ताकि कपास 
की माँग कम हो जाय । मिलो को यह भी कहां गया कि वे आवश्यकता से अधिक केपास को स्टाक 
त रखें, परन्तु सितम्बर १९६७ से स्थित्ति में सुधार होने के कारण ये सब पावन्दियाँ हटा ली गईं । 


कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र, पजाव व गुजरात 
मे पैकेज प्रोग्रास बनाया गया है। जहाँ उपज शीघ्र हो सकती है वहाँ सरकार द्वारा विभिन्न प्रवगर 
की सुविधाएं दो जा रहो हैं। १९६६-६७ तथा १९६७-६८ मे क्रमश ५ नाख हैक्टर तथा < लाख 
हैकटर क्षेत्र मे पैकेज प्रोध्ाम के अन्तर्गत कपास का उत्पादन बढाने के प्रयास किए गये । 


मिलों के नवीकरण तथा कमजोर मिलो से सम्दद्ध समस्याओं के हल हेतु पिछले दो-तीन 
बर्षों से मिलो द्वारा विकास-छूट (0७७०ए७॥०॥६ ६६७०८) की माँग की जा रही थी । १९६६९- 
७० के ब्रजट में मध्यम तथा मोटे कपड़े पर उत्पादन कर में छूट दो गई है । परन्तु दूसरी और 
ऊँची क्वालिटी (फाइन एवं युपर फाइन) के वस्त्रो पर उत्पादन कर बढ़ाया गया है। उत्पादन 
करों को इस वृद्धि से किसी सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव होने की ही आशंका है। 


लेकिन वर्तमान सत्र के बजट में सूती वस्त्र च जूद मिलो को आयकर में विकास छूट 
दी भई है। इन दोनों उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग मानते हुए नए यन्त्रो के लगाने पर 
घिस्साबट कोप के अतिरिक्त यन्त्रो के मृल्य का ३५% छूट के रूप मे माना जाएगा ) यह छूढ ३१ 
मार्च, १९७० तक लगाए ग्रए नए यन्त्री पर ही लागू रहेगी । > 


कमजोर तथा बन्द मित्रो की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निंगप 
की १९६८ मे स्थापना को है । यह निगम रोगी मिलो का या तो स्वयं संचालन करेगा अथवा इनके 


पुनस्थापन हेतु सहायता देगा । १६६८ के अन्त तक ६ बन्द मिलो को वस्त्र निगम ने अपने मिमन्‍्त्रण 
में ले लिया था। प 


परन्तु समस्या की गम्भीरता को देखते हुए सरकार का हृष्टिकोण सूती वल्त्र मित्रों के 
प्रति सहानुमूतिपूर्ण नही है। वर्तमान सत्र के बजट से भी जो छूट हाथ करंघा उद्योग को दी गई 
खेक पैछेना में मिलो को दी गयी छूट तगण्य है। एक ओर सरकार विक्रेन्द्ित क्षेत्र को ओत्साहन 
* पैती है तो दूससे ओर मिलो की समस्याओं के समाधान हैतु नाम मात्र को छूट देती है | यह हमे 
नही भूलना चाहिए कि यूत्ती वस्त्र मित्रें मरकार को प्रत्यक्ष व परोक्ष करों के रुप में से उमभग ६०० 
के रुपए देती हैं और ७० से ८० करोड़ रुपए का विदेशों वितिमय उपबब्ध कराती है ।इन 
मिलो एर लगभग ५ लाक्ष मजदूरों का भाग्य निर्भर है।इन सब बातो-को दृष्टिगत रखते हुए 


( ३१० ) 


केद्धीय सरकार को चाहिए कि सूती वस्त्र मित्रो के प्रति अपने हृष्टिकोण को और अधिक उदार 
बनाए। 


चदुर्थ पचवर्षोय योजना मे सृती वस्त्र उद्योग का विकास (१६६६-७४) 


चतुर्थ एचर्पीय योजता के अच्चर्यंतत सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर पर्याष्त जोर दिया 
गया है। उद्योग के भाषुनिकीरण के लिए जिसको आज सबसे अधिक आवश्यकता है, पर्याप्त धन 
की व्यवस्था को गयी है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम भी वस्त्र मिलो को आशिक सहायता प्रदान करेगा। 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे सूत्ती वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित निम्न उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये 
गये हूँ 
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२. भारत का जूट उद्योग 
भारत में जूट उद्योग का महत्त्व 


जूट उद्योग भारत का विदेशी विनिमय प्राप्ति की इृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग 
है । यद्यपि पिछले १८ वर्षों मे हममे इ जीनियरिय तथा भारी उद्योगों का काफी विकास किया है 
तथा आज इ जीनियरिंग व इस्पात की वस्तुओं का काफी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है, फिर 
भी जूद की वस्तुओ का निर्यात व्यापार में सर्वोपपरि स्थाव है। १९६७-६८ में भारत से लगभग 
१,२०० करोड रुषए की घस्तुओ का निर्यात किया गया था जिसमे से जूट को वस्तुओं का अनुपात 
१९५% था । 


जूट उद्योग का प्रारम्भ--जूट के रेशे को लेती भारत मे कब से की जाती है यह कहना 
सम्भव नहीं है । इद़ रेशो से यूर्दी भारत के लोग गांवों मे अपनी जरूरत की चीज़ें बचाया करते थे । 
परल्तु आधुनिक ढंग से जूढ की वस्तुओं का निर्माण १९वीं शताब्दी मे ही प्रारम्भ हुआ । पहले यह्‌ 
उद्योग इ गलैण्ड मे प्रारम्भ किया गया और इसके लिए भारत से कच्ची जूट का निर्यात किया जाने 
लगा । 


१८३८ मे डडी में (इ गर्लूष्ड) जूट की व्॒तुएँ बनाने के लिए एक कारखाना खोला गया 
पा ॥ इन्ही दिनो क्रीमियन युद्ध भ्रारम्भ हो गया तथा इ गरुण्ड के उद्योगपतियों को रूस से सल तथा 
प्लैक्से मिलना बन्द हो गया । फलस्वरूप भारतीय जूट फी इ श्लंड मे माग बढने लगी और जूट का 


निर्यात बढ़ता रहा । सद्‌ १८४९ में भारत ने ७७ हजार स्टलिग पौड की जुट बाहर भेजी थी परन्तु 
तीस वर्ष के भीतर मह राशि ५५ युनी हो गईं ।! हि 823 ० 


लेकिन १८५४ के पश्चात जब रानीगज क्षत्र के कोयछे का उपयोग ईस्ट इण्डिया रेलवे 
द्वारा किया जाने लगा और बंगाल में ई घने की समस्या हल हो गई तो कुछ जेग्रेज उद्यमिया ने 
भारत में ही बढ़े दैमाने पर जूट का रेशा तथा जूट की वस्तुएँ बनाने का निश्चय किया | १८५५ मे 
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( ११ ) 


सिरामपुर (वर्भाल) के समीप रिश्रा नामक स्थान पर ज़ार्ज ऑकर्लैंड ने डण्डी से लाई गई मशीनों 

द्वारा जूठ का रेशा बड़े पैपाने पर बनाता प्रारम्भ किया | इसके बाद कुछ और भी जूढ पिलो की 

स्थापना की गई | परन्तु भारत मे निर्यात जूट के चैलो का उपयोग प्रधानत. बर्मा में उत्पन्न चावल 

को रखने के लिए किया जाता था और इनकी किस्म डण्डी में बने हुए थैलो से हल्की होने के कारण 
 त्तथा विदेशों में इसकी माँग नहीं वढ़ सकी थी | 


लेकिन जूठ को वस्तुओं के बढते हुए उत्पादन ने भारतीय उद्योगर्तियों व डष्डी के जूठ 
की वस्तुओं के निर्माताओं के बीच एक तीक् स्पर्धा की स्थिति उत्पन्न कर दी। फतस्वरूप उद्योग- 
प्रतियो ने १८८६ में एक जूट मिल एसोसिएशन प्रारम्भ हिया जिसका उद्ंश्य भारतीय जूठ 
निर्माताओं में सहकारिता की भावना जाग्रत करना त्तथा संगठित रूप से कार्य करने की प्रेरणा देना 
था। इस एसोसिएशन की स्थापना ने एक नई स्फूर्ति का सृजन किया और जूट मिलों की संख्या में 
तैजी से वृद्धि होती गई । 


बीसवी शताब्दी मे भी जूट-उद्योग की प्रयति का क्रम जारी रहा । वीरा एल्टे के कथना- 
नुसार १९०८ तक भारतीय जूद मिलो का उत्पादत डण्डी की मिलो के उत्पादन से काफ़ी अधिक 
हो गया था ॥! इसरो अवधि में कच्चे जुट का निर्यात लगभग ५९% बढा। 


बीसदीं शताब्दी में भारतोय जूट-उद्योग--उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक जो भी बुट 
उद्योग का विकास हुआ उसको विशेषता यह थी कि इसमे प्रवन्ध एवं विनियोग केवल विदेशी लोगो 
द्वारा किया गया। यह प्रश्त्ति वीसवी शताब्दी मे भी काफी समय तक चलतो रही तथा जैसाकि 
भारतीय उद्योग आयोग (१९१६) ने अपनी रिपोर्ट मे बताया, प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक किसी 
बंगाली या भारतीय पूजीपति ने जूट उद्योग मे पूजी लगाने का साहस नहीं किया और न ही 
विदेशी सिल-प्ालिको ने उन्हे जूद मिलो का प्रबन्ध करने का अवसर प्रदान किया ।2 


फिर भी विदेशी पू'जीपतियो के उद्यम एवं साहस के कारण भारतीय जूढ की वस्तुओं 
का विदेशी बाजार विस्तृत होता चला गया और फलस्वरूप बुट उद्योग की प्रगति निरन्तर होती 
रही । श्रीमती बीरा एन्स्टे के मत में १९०० व १९१३ के बीच मिलो की संख्या ३६ से वढकर 
६४ हो गई । जूट उद्योग मे प्रयुक्त पूज़ी की मात्रा इस अवधि मे लगभग दो गुनी हो गई थी । इस 
अवधि मे जूट की वस्तुओ के निर्यात ढाई गरुने हो गए । 


बीसवी शताब्दी में एक भर नवीन प्रकत्ति आरम्भ हुई जो जूठ उद्योग के लिए लाभप्रद सिद्ध 
हुई । १९०३ ४ तक जूट (कच्ची) व जूट-पदार्थों के कुनन निर्यात मे कच्ची जूट का अनुपात ६०% से 
६५% तक रहता था, लेकित प्रथम महायुद्ध काल में जूट को बनी हुई वस्तुओ का अनुपात (कुल 
जूट व जूट पदार्थों के निर्यात मे) ७७% हो गया जबकि कच्ची जूट का अनुपात धटकर केवल 
२३% रह गया ।3 


युद्ध के पश्चात्‌ कुछ समय तक जुट उद्योग की प्रगति का क्रम चला लेकिन उसके बाद 
अन्य उद्योगों की भाँति ही मंदी का प्रकोप प्रारम्भ हो मया। डा० तुलसीराम के मतानुसार 
एक और कठिनाई इसी समय जूट उद्योग के समक्ष उपस्थित हुई और वह थी विदेशी व्यापारियों 
द्वारा असहयोग की । इस कठिवाई के अतिरिक्त देश तथा विदेश के बैंक मी भारतीय एवं यूरोपियन 
व्यापारियों के बीच भेद-भांव की नीति बरतते थे | एक आश्चर्य की बात और थी और वह यह 
थी कि यद्यपि जूट कम्पतियों मे प्रथम महायुद्ध के अन्त तक ६०% पूजी भारतीय व्यापारियों ने 
लगाई थी, पर इसके बावजूद यूरोप के व्यापारी भारतीय दलालो की अपैक्षा शुरोषियन दलालो 
से ही जूट तथा जूट की वस्तुएं खरीदते थे, धाहे उन्हे इसके लिए आठ आना प्रति मत अधिक ही 
क्यो न देना पड़ता हो । 
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( इश२ ) 


इनके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध के बाद विशेष रूप से २९२३ के बाद से १९३७ तक 
जूद उद्योग के समक्ष बुछ प्रौर भी समस्याएँ थी जैसे जूट की अनियमित पूर्ति तथा श्रमिकों का 
बढता हुआ असन्तोष । १९२९ से १९३३ तक विश्वव्यापी मनन्‍्दी ने भी भारतीय जूद उद्योग पर 
प्रतिबूल श्रभाव डाले । परन्तु ये सभी समस्याएँ १९३७ तक समाप्त हो चुकी थी । 
द्ितोय व जूट उद्योग--मनन्‍्दी से कुछ समय पूर्द से ही जूट के स्थान पर अन्य 
वस्तु का श्रमोग करने कै। आया पारिगग हो गये थे | यही नहीं, जैसाकि ऊपर दिये ग्रये जूट के 
निर्यात-सम्बन्धी आँकडों से ज्ञात होता है, १९३०-३१ के वाद से जर्मनी, फ्रास व इटली आदि देशो 
में भी जूट मिले स्थापित हो गई थी और भारत से अच्छी विस्म वी जुट व चूठ के रेशे का इन 
देशा को निर्यात कर दिया जाता था। कुछ अन्य देझो में पिपेद्धिक रेशे से पैक्रिग की वस्तुओ का 
निर्माण प्रारम्भ हो गया था । 


इसी वर्ष प्रकाशित एक रिपोर्ट मे बताया गया कि भारत का जो एकाधिकार कभी जूट 
को वस्तुआ के निर्माण में रहा था वह समाप्त हो गया था और १८३८-३९ मे में विश्व के कुल 
कर्घों का केदल ५७% भाग भारत मे था ।! 


फ्लस्वरूप बगाल सरकार के निर्देशन में १९४० में बगाल जूट जाच समिति को नियुक्ति 
बो जिसने भारतीय छूट फिलो के प्रवन्धका को एक नया दृष्टिकोण अपनाने तथा चार नणे उपयोगे 
हतु जूद की वस्तुएँ बनाने का सुझाव दिया। ये उपयोग उपरोक्त समिति के मतानुसार इस 
प्रकार थई 


() घरेलू उपयोग--दरियों, फर्श, प्लास्टिक, फर्नीचर व पर्दों तथा कम्बलों आंदि का 
निमाण, 


(४) पात्तापात--कार वो गहियो, दारप्रूफ चादरो,ठालपतन्रिया, केनवास, आग, पानी 
व चूहा-निरोधक वस्तुओ तथा रस्सियों का निर्माण, 


(४) उद्योग-विद्युत्‌ प्रवाह नियत्रण आदि के लिए, तथा 
(९) मर्संराइज्ड तथा ब्लीच किए हुए कपडो का ऊन तथा सूत के मिश्रण से निर्माण । 


उपरोक्त मिफारिशों को मानते हुए जूट मिलो ने अनेक नई वस्तुओ का निर्माण प्रारम्भ 
किया जिनमे जट के कम्बल, रस्सियाँ, फ्श तथा कालीन और वर्त्र थे । फलस्वरूप विदेशी बाजारों 
में भारतीय छूट की वस्तुआ का निर्यात कम होने के बावजूद देश में इन वस्तुओ की लोकप्रियता 
तेजी से बढतो गई। 

विभाजन छा जूट उद्योग पर प्रभाव--विभाजन के परिणामस्वरूप अधिकाश लूट मिले 
तो भारत में रह गई , क्योकि इन मिला का केन्द्रीयकरण हुगली के ढिनारे हुआ था, जबकि 
अथिवाद छूट उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। प्रो« वकील के सतानुशार भारतीय मिलो 
तथा गाँवों मे उपयोग हेनु प्रतिवय ६१ ५ खाख छूट की आवश्यकता थी जिसके अतिरिक्त ९ लाख 
गाँठ जूट की आवश्यकता निर्यात के लिए थी। परन्तु विभाजन के पश्चात्‌ ८०% जूट उत्पादक 
क्षेत्र तथा जूट की उपन का लगभग ७८% पाकिस्तान में चला गया ।3 भारतीय मिलो को सकट से 
बचाने दे लिए मई १९४८ में भारत न ५० लाख गाँठ घूट प्रतिवर्ष पाकिस्तान से खरीदने का 
निश्चय क्या | इसी वीच पाकिस्तान की सरकार ने जूंट के निर्यात पर कर लगा दिया और 
इमसे भारतोय जूट मिलो को काफी हाति उठानी पड़ी और लगभग १२३% टाट बनाने 
वाले वर्घ बन्द कर दिए गए । १९४७-४८ में भारतीय मिलो ने लगभग ४९ लाख गाँठ पाकिस्तानी 
जूद का उपयोग किया लेकिन धोरे-घीरे भारद्व मे छूट का उत्पादन वढता गया और भारतीय मिलो 
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थे रिपोर्ट नियमित रुप से केन्द्रीय बिक्री सलाहकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं के दिपय मे प्रकाशित 
की जाती थी । 
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( रेश३ ) 


की पाकिस्तान पर निर्भरता कम होती गई | १९८७-४८ में कुछ जूट की आवश्यकता का ८०% 
पाकिस्तान से मेंगाया मया था, लेकिन १९४८-४९ में यह अनुपात घटकर ५२% रह गया। 

लेकिन विभाजन के फलस्वरूप एक प्रतिकूद परिणाम तो यह हुआ कि टाठ व जुद के 
कपड़ों का उत्पादन काफी घटाना पडा, जबकि थैलो व बोरियों का उत्पादद अधिक नहीं घटा । 

आथिक नियोजन तथा जूट उद्योग--प्रथम पचवर्षीय योजना काल भे जूद उद्योग की 
क्षमता (१२ लाख टन तैयार वस्तुएं) का पूय-पूरा उपयोग करने का निश्चय किया गया था लेकिन 
योजना की समाप्ति तक जूट को वस्तुओं का कुल उत्पादन ११४ लाख टन ही हो सका । इसी 
प्रकार कच्चे जूट का उत्पादन भी लक्ष्य (५१ लाख गांठे) से बहुत कम (४५ लाख गाँक) रहा । 

माचे १९५१ में प्षपि सरकार ने जूट व णूट की वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा दिया था, 
फिर भी निर्यात मे वृद्धि नही हो सकी । कैवल कोरिया युद्ध के समय १९५१-५२ में २७० करोड़ 
रुपए के मूल्य की जूठ की वस्तुओं का निर्यात किया गया। 

१९५३ मे जुट उद्योग के सम्बन्ध में एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट भे निम्न वातें बताई : 

() जूट की वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन मिलो की क्षमता की तुलना में बहुत कम है, 
अत. नई मिलो की स्थापना की अपेक्षा मोजूदा क्षमता का पूरा उपयोग किया जाय ॥ 

(४) जूट की वस्तुओं की मात्रा बढाने के स्ताथ-साथ क्वालिटी में सुधार हेतु भी आवश्यक 
कदम उठाए जाएँ । 

(0४) कच्ची जूट का निर्यात बन्द किया जाय । 

(४) भूट उद्योग के विकास हेतु एक परिषद्‌ को नियुक्ति की णाय जिसमे उद्योगपतियों 
व सरकार दोनो के प्रतिनिधि हो । 

(४) ज्रूट मि्तों के नवीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएँ। 

(श) जूट की पूर्ति बढाने हेतु गहरी खेती की जाय तथा जूट उत्पादको के लिए न्यूनतम 
मूल्य निर्धारित किए जाएँ । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी जूट उद्योग का आश्वानुरूप विकास नही किया जा 
सका । अवधि में जुट मिलो की विद्यमान क्षमता (१२ लाख टन) का पूरा उपयोग करने का लक्ष्य 
रखा गया। परन्चु १९५५-५६ तथा १९६०-६१ के बीच जूट को वस्तुओ का उत्पादत १०९२७ 
लाख दन से घटकर १०'२२ लाख टन रह गया। 

तुत्तीध पंचवर्षोष घोजता के अन्तगंत भी जूढ मिलो की क्षमता मे ताममात्र की वृद्धि 
करने का निर्णय लिया गया! जूट की वस्तुओं का उत्पादन १६६५-६६ तक १३ लाख टन तक 
बढ़ाने का लक्ष्य था जो १९६३-६४ में ही पूरा हो गया। १९६४-६४ में जुट की वस्तुओं का उत्पादन 
१४ लाख टन से भी अधिक था परन्तु उसके बाद इस स्तर पर हम पुन' नही पहुँच सके है| पिछले 
चार वर्षों मे जुट की वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार है 


जूट को दस्तुओ का उत्पादन (लाख टन भे) 


१९६५-६६ १२५ 
१९६६-६७ ११९१ 
१९६७-६८ दर 
१९६८-६९ १३० 


इस भ्रकार १९६४-६५ तथा १९६७-६८ के बीच जूट की वस्नुओ का उत्पादन लगभग 
१९% घट गया। 


जूद उद्योग को वतंमान स्थिति एवं समस्याएँ : 


अप्रैल, १९६७ में कुल जूट मिलो की सड््या ८३ थी जिनमे ७५,२६५ करे छगे हुए थे। 
अनुमानतः विश्व में विद्यमान कुल उत्पादन क्षमता का लगभग ५७% उस समय भारत मे केन्द्रित 


(६ रेहंड ) 


था !! बीस वर्ष पूर्व विश्व को क्षमता का ४ से अधिक भारत में था। इतका अर यह हुआ कि 
विश्व जट उद्योग के मानचित्र मे भारत का एकाधिकार धीरे-दीरे समाप्त हो रहा है । फ़िर भी 
इतने पर भी जूट उद्योग हमारे लिए विदेशी विनिमय प्राप्ति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग 
है। १९६७-६८ में घूट वी वस्तुओं के निर्यात से हमे २३४ करोड रुपए प्राप्त हुए। परन्तु जूट 
उद्योग जिस स्थिति से आज गुजर रहा है वह निराशाजतक है और यदि इन समस्याओं का तुरच्त 
समाधान नही क्या गया तो इस उद्योग का परामव अवश्यम्मावी है ! 


(१) कछ्चे साल का कम्ाव--जूँट का अमाव देश में विभाजन के बाद से ही अनुभव 
किया जा रहा है। प्रथम योजनाकाल में जूट का उत्पादन ४१ लाख गाँठ तक बहाने का लक्ष्य था 
पर वास्तविक उपादन ४२ लाख गाँठ ही हो सका । इसी प्रकार द्वितीय योजना के अन्त तक जूट 
की मांग ७२ लाख गांठ को थी परन्तु वास्तविक उत्पादन ४० लाख गाँठ ही रहा । यह अभाव 
तृतीय योजनाकाल में भी रहा तथा जूट का उत्पादन (४५ लाख गाँठ) लक्ष्य (६२ लाख गाँठ) से 
वाफी कम रहा । 


जुट की कमी को द्वितीय योजनाकाल से मस्ता की उपलब्धि को वढाकर पूरा करने का 
प्रयाम किया जा रहा है। लगभग १३१ लाल गाँठ मेस्ता प्रतिवर्े पिछले कुछ वर्षों से देश में उत्पन्न 
हो रहा है। फिर भी काफी मात्रा मे हमे कच्चे माल के अमाव को आयात हारा पूरा करना पड 
रहा है। १९५० से अब तक औसतन २०-२२ करोड रुपए हमें जूट के आयात पर खचे करने पड़ 
रहे हैं। १९६७-६८ मे जूट तथा मेस्ता की कुल माय ६७ लाख गाँठ तथा १९६८-६६ में ७६ लाख 
भांढ अनुमानित की गई थी । वास्तविक उपलब्धि ५२ तथा ५३ लाख गांठ ही हो सकती ३? 


+..__(३) नवीकरण--भार्त को अधिकाश जूट मिलते प्रथम सहादुद़ वाए द्ध काल में स्थापित की 
गई थी ओर तवसे इनका आधुनिकीकरण नही हो सका है। दूसरी ओर पाकिस्तान व ब्राजील आदि 
देशा में आधुनिक दग पर जूठ मिलो की रूथापना की गई है। तए यन्त्र होने के कारण इन देशो में 
जूद की वस्तुओं की उत्पादन लागत कम आती है जवकि भारत में बहुत से करें पुराने होने के कारण 
काम में ही नही लाए जा सकते । 

(३) (नर्षात बढाने को समस्‍्पारै--यद्धपि १९६७-६८ मे जूद वी चस्तुओं से हमे २३४ 
करोड रुपए की विदेश्ञी मुद्रा प्राप्त हुई थी, फिर भी जूट की बस्तुओ के निर्यात में भारत की एका- 
घिकारिक स्थिति अब समाप्त हो रहो है। १९५७ व १९६७ के दीच विश्व के हि. निर्यात (जुट 
की वस्तुआ का) से जहां भारत का अघ ८३% से घटकर ६०%, रह गया, वही इस अवधि मे 
प्राविस्तान का पभ्रश ७९%, से बढ़कर ३०% हो गया । जुट की वस्तुओ का बुल निर्यात भारत से 
१६६५ वे १९६६ में क्रमश ९ ३ लाख टन तथा ७ ५ लाख टन हुआ था । विशेषल्‍्प से सैकिंय की 
दृष्टि से दोना दैशा के निर्यात इस प्रकार रहे - 


(जूट की बल्तुओं-संकिय का निर्यात) 


(हजार टन मे) 
भारत पाकिस्तान 
१९४७ डरे० दर 
१९६७ श६३ २३० 
१५६८ ट्ड हि. 


इस प्रकार १५६७ मे मात्रा वी दृष्टि से पाकिस्तान से भारत कौ अपक्षा अधिक जूट 
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2. वास्तविक उपलब्धि में गत वर्षों के बकाया स्टॉक को जोडा तथा आगामी वर्षों के लिए रखा 
गया स्टॉक घटाया जाता है । 
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( ३१५ ) 


सैकिय का निर्यात हुआ | परन्तु फिर भी भारतोय सैंकिंग को क्वालिटो श्रे८5 होने के कारण हमें 
अधिक मूल्य प्राप्त हुआ । 

पर मह स्थिति बहुत अधिक समय ठक नहीं चल सकेगी । पाकिस्तान ने सैकिंग के 
अतिरिक्त हैसियन तथा कालीन के सामानों का भी निर्यात प्रारम्भ कर दिया है तथा साथ ही 
क्वालिटी में भी सुधार किए जा रहे हैं । 

(४) कृत्रिम पैकिंग वस्तुओं से स्पर्धा--जुट को वस्तुओं वा उपयोग अधिकाशतः पैकिंग 
के लिए किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, द्वितीय महायुद्ध काल से ही सिथेटिक्स 
का उपयोग विकसित देशों मे प्रारम्भ हो गया था । पिछले कुछ वर्षों मे सिन्येटिक पैकिंग का प्रयोग 
और अधिक लोकप्रिय हुआ है । पोलीप्रॉपीलिन या पोलीभूलीन का उपयोग सहज रूप में सैकिंग के 
स्थान पर किया जा सकता है। मूल्य तथा ववानिटी दोनों की दृष्टि से ये जूट की वस्तुओ से श्रेष्ठ 
पाई गई हैं। यहाँ तक कि संन्‍्य उपयोगो (रेत के बोरो के रूप मे) में भी अमरीका आदि देशो में 
सिन्येटिक्स का उपयोग तेजी से बढ रहा है 


(५) भारत सरकार को तरस्थतापूर्ण नीति--सवसे बडे आदइचयं की वात तो यह है कि 
सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अजित करने वाले इस उद्योग के प्रति भारत सरकार का हृष्टिकोण तदस्थता- 
पूर्ण है। जहाँ पाकिस्तान सरकार निर्यात्तकर्ताओं को कुल निर्यात के मुल्य का ५०% भनुदान 
बोनस वाउचर के रूप मे दे देती है, भारत सरकार हैसियत तथा सैकिग के निर्यात पर कर वसूल 
करती है । कुछ मिलाकर भारतीय छूट की वस्तुओं के निर्यात पर १५% निर्यात करते है। यही 
कारण है कि पाकिस्तान का जूट उद्योग भारतीय जूट उद्योग का अधिक तेजी से विकास कर रहा 
है। १९६४ मे पाकिस्तान भे केवल ४,००० कर्घे जूद उद्योग मे थे और १९६८ तक यह संख्या 
२८,००० कर्षे तक बढ गई । (इकोनॉमिक टाइम्स, १५ मा १६६६) 


(६) अतिरिक्षत क्षमता तथा बन्द मिलों को समस्या? - कच्चे माल तथा वित्तीय साधनों 
के अभाव में इस समय (दिसम्बर, १९६८) केवल ६४ जूट मिलें उत्पादन कर रही हैं और १८ जूट 
मिलें बन्द पडी है। १९६६-६७ में बूट मिलो की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग ९१:७% उपयोग 
में लिया गया, परन्तु १९६७-६८ मे यह अनुपात घटकर ७७'३% ही रह गया। इस प्रकार जूट 
उद्योग में आज पर्याप्त अतिरिक्त अथवा अग्रयुक्त क्षमता है। 


(७) जूद एिलों को शोचनोय आर्थिक स्थिति---अह स्वंबिदित तथ्य है कि भारतीय जूट 
उद्योग श्रघानतः निर्यात पर तिभंर करता है। निर्यात क्रे क्षेत्र मे इस उद्योग के समक्ष विद्यमान 
संकट की हम व्याख्या कर थुके हैं। दूसरी तरफ करो का भार निरन्तर बढ़ रहा है। उदाहरण के 
लिए यद्यपि १९६४-६४ की अपेक्षा १९६७-६८ मे जूट की वस्तुओ का उत्पादन १९% कम था, 
तथापि उत्पादन करो के रूप से लूट उद्योग से सरकार को ५०% अधिक आय दी। कुल मिश्ताकर 
मिलो के लाभ कम होते जा रहे हैं, यह इसी से स्पष्ट हे कि जहाँ सभो उद्योगो का औसत लाभ 
१९६४-६५ में (करों को चुकाने के बाद) ६२% या | जूट उद्योग का लाभ २६% ही था । 
१६६७-६८ में केवल निर्यात ध्यापार में जूट मिल्लों को ४८ करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 
१६६५-६६ में दुगुना होने को आशंका है। जनवरो, १६६६ से भारतीय जूद मिलों को औसतन 
२४ करोड़ रुपए का प्रति माह घाटा हो रहा है । 

लूट मिलो की स्थिति निर्यात घटने के अतिरिक्त घूट की ऊँची कीमतों व बढती हुई 
मजदूरी के कारण भी बिगड़ती जा रही है। इन सब समस्याओ के कारण भारतीय जूद उद्योग आज 


4. सिन्थेटिक्स की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण जूट की वस्तुओ के मूल्य विश्व के बाजारों 
में घट रहे हैं। उदाहरण के लिए १९६७ में जूट को वस्तुओं की मात्रा १९६६ की अपैक्षा 
अधिक थी, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी होने के कारण भारत की प्रति टन १५० 
रुपए कम घाप्त हुए । 
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बहुत ग्रम्भीर सकट की स्थिति में है। १९६८ में हमारे संक्गि के निर्यात ८४,००० टते थे परल्तु 
१९६९ में ये २४,००० टन से अधिक नहीं हो सर्कगे 


२९६६-७० का बजट तथा जूट उद्योग मे 


उपरोक्त समस्याओं के लिए जूद उद्योगपतिया द्वारा पिछले ४-४ वर्षों से सरकार से 
करो मे छूट का अनुरोध किया जा रहा या । १९६९ ७० के राजस्त्र बजट में वित्तमल्त्री मोरारजी 
दसाई ने जूट सैंकिग पर निर्यात कर को दर २५० स्पए प्रति टव से घटाकर १५० रुपए श्रुति टन 
बर दी है जबकि हैसियन पर निर्यात दर २०० रुपए प्रति टब ही रखी गई है । अनुमावतत १९६९ 
७० म इस कदम के परिणामस्वल्प केद्धीय सरकार को ११९७५ करोड रपए का घादा राजस्व 
बजद में होगा । परन्तु आश्चर्य को वात तो यह है कि निर्यात कर में कर्मी के साथ मूल उत्पादन 
करो में बूद्धि कर दी गई है । इस बढ़े हुए भूत उत्पादत कर पर १०% स्पेशल उत्पादव कर और 
लगा दिया गया है । 


परन्तु वर्तमान सन मे णूट उद्योग को “प्राथमिक उद्योगों की श्रेणी” में सम्मिलित कर 
लिया गया है तथा फलस्वरूप नये यन्त्रो के लगाने पर यन्तरों के मूल्य का ३५% करो मे छूट हेतु 
प्रपुक्त किया जाएगा। परन्तु (गए यन्झ्रो का उपयोग किस सीमा तक हो सकेगा यह मिलो की पित्तीय 
स्थिति में सुधार हाने पर निर्भर है। यदि णूट मिलो को पर्याप्त वित्तीय सहायता औद्योगिक वित्त 
निगम या सरकार दे सके तो ये भर रियायतें भारतीय जूट उद्योग की स्थिति को सुधारने में मदद 
कर सकती है। अन्यथा, वत्मान तथा अब तक को भ्रवृत्तियों को देखते हुए तो इस उद्योग का 
भविष्य बहुत अधिक उज्ज्वल नही दिखाई देता । 


श्रीवास्तव कम्रेटी--इस कमेटी ने १९६३ म प्रस्तुत अपनी रिपोट में सुझाव दिया था 
कि शूट की वस्तुआ के लिए भारतीय उद्योगपतियों को नए दाजारा की खोज करनी चाहिए । 
समिति ने सरवार से भी इस दिशा में सहयोग की अपील की । समिति का एक सुझाव यह भी था 
कि देश की जूट मिलें ऐमी वस्तुओं का निर्माण करें जिनके क्षेत्र में विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धा 
को सामना ने वरना पड़े । 


चतुथ पचवर्षीय योदना की समाप्ति तक जूठ की वस्तुओं का उत्पादन १५ लाख टन 
तथा नियात ११ लाख ठन तक बढाए जाने की आशा है। लेकिन आइचयं तो इस बात का है कि 
सरकार केवल ग्रह अपेक्षा करता ही अपना धम मानती है कि दश का जूट उद्योग इन लक्ष्यों की 
पूति कर छेगा। इसके लिए जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए योजना के प्रारूप मे उनकी 
व्यवस्था नहीं की गई है। केवन यह बताया गया है कि वर्तमान मिलो का विस्तार करके ही इन 
लक्ष्यों को धराप्त किया जाएगा। विर्यात करो मे छूट देने के साथ ही १९६९-७० में उत्पादन कर 
बढ़ा दिया गया है, फिर प्रश्न है, निर्यात मे वृद्धि कैसे की जाय ? 


जूट उद्योग के विकास हेतु कुछ महत्वपुर्ं घुमाव 


(१) सर्वप्रथम हमे कच्चे जूट के उत्पादन हैठु एक निश्चित कार्यक्रम बनाना होगा जिसके 
अन्तर्गत कभ से कम १ करोड गांठा के उत्पादन का लक्ष्य हो | इनमे से ८० से ६० लाख गाँठो को 
दर्तमान माँग के लिए तथा शेप को वफर स्टॉक हेतु प्रयुक्त किया जाय । 


(३) चूंकि जूद उद्योग का अस्तित्व प्रघानत निर्यात पर निर्भर करता है, निर्यात बढ़ाने 
कै उपायो पर विचार किया जाय । ये उपाय अल्पकालीत व दीघंकालीन दोतो प्रकार के हो भकते 
हैं। परन्तु निर्यात-बुद्धि के उपायो की सफलता के लिए लागत मे कमी होना जछ्री है जो एक 
दीघकालोन प्रश्न है | फ़िर भी, विश्व के बाजारों में भारत व पाक्स्तान की जूट की वस्तुओं के 
मूल्यों में कोई अन्तर नहीं रहे जाएगा, यदि हम जूट की वस्तुओं पर लगे निर्यात कर को सम्राप्त 
कर दें । निर्यात वर समाप्त करने पर हैसन व सेकिंग दोनों अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिना अनुदान 


]. करत 


( ३१७ ) 


प्राप्त किए हम उस सुल्प पर बेच सकेंगे जिस पर पाकिस्तानी उद्योगपति अनुदान प्राप्त करने के 
बाद बेचते हैं। 

(३) जूद मिलो को उतका वित्तीय स्थिति के अनुसार राज्य ह्वारा अनुदान या वित्तीय 
सहायता प्रदान की जाय । इससे मिलो को नवीन उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन प्राप्त 
होगा । 

४) देश मे उत्तम ढंग के कर्घों व अन्य उपकरणों का तिर्माण तेजी से किया जाय ताकि 
इनके लिए हमे विदेशों पर निभर न रहना पडे । 


वैसे जूट मिल सघ भी संयुक्त राज्य अमरीका व यूरोप में अपने कार्यालय (न्यूज) 
स्थापित करके जूट की वस्तुओं की विश्व में माँग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तथापि यह उद्योग 
अपनी वर्तमान संकट की स्थिति से केवल उसी स्थिति मे निकल सकेगा जबकि राज्य भी सब प्रकार 
की सहायता दे । 


२४ 


बृहत स्तरीय उद्योग, लौह एवं इस्पात तथा चोनो उद्योग: [ऋमशः ] 
(486 5०४७ ॥0पश65--९०॥० ) 


॥ 
प्रारम्भिक : हे 


पिछले अध्याय में सूती वस्त्र तथा उद्योग के विकास को 2 त रूप मे विवेचना की 
जा घुको है । ये दोनो उधोग, जैसा कि उपरोक्त अध्याय में बताया गया है, रोजगार, उत्पादन 
तथा विदेशी व्यापार की हृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग हैं। छेकिन किसी ची देश के दर/त 
आधिक विकास के लिए कुछ ऐसे भी उद्योगों का विक्राम होना आवश्यक है, जो भौद्योगीकरण की 
पृष्ठभूमि का निर्माण करते हो। इन आधारभूत उद्योगों लोह-इस्पात उद्योग, मशीन-निर्माण, 
रसायन-उद्योग आदि प्रमुख हैं । 


उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक भारत में इन आधारभूत उद्योगों का विकास नही हो 
सका, यद्यपि न 2 को एक-दो लौह-घातु का निर्माण करने वाली सस्थाएं विद्यमान थी। 
रासायनिक पदार्थों का निर्माण उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्त तक प्रारम्भ नहीं हो सका था। ये सब 
बस्तुत थीसवी शताब्दी और विशेष रूप से द्वितीय महायुद्ध की ही डपज हूँ । 


लेकिन भारत के उद्योगों की भी श्रेणो है, जितका विकास यद्यपि प्रधानतया बीसवी 
शताब्दी में हुआ। लेकिन जो देश की अय॑व्यवस्था मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें 
कागज, सीमेट, शक्कर आदि उद्योग सम्मिलित हैं । प्रस्तुत: अध्याय मे लोहा तथा इस्पात एवं शवकर 
उद्योंग के विकास की समीक्षा की गई है । 

३. लौह एवं इस्पात उद्योग 

नोल्म के मतावुसार औद्योगिक क्रान्ति का सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक महत्त्वपूणं लक्षण 
लौह व इस्पात उद्योग का विक्रास होना, क्योकि उनकी राय में लौह व इस्पात उद्योग के दफा 
के द्वारा ही देश के अन्य उद्योगों का विकास हो सकता है !! भारत में लौह व इस्पात उद्योग 
को परम्पराएंँ बहुत पुराती है, तथा चोंथो व पाँचवी शताब्दी में भी भारत में टिकाऊ 
व सुन्दर लोहे की वस्तुओं का निर्माण होता था तथा इनका पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया 
जाता था। 

दक्षिण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्नीसदी शताब्दी के प्रारम्भ मे डा७ बुकेनन 
ले बताया कि पूर्वी मैयूर, कोयस्वट्र तथा मलावार जिलो मे लोहे को गलाने तथा हथियार बनाने 
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के लिए इस्पात बनाने का कार्य गाँवों व शहरों में व्यापक रूप से किया जाता था ।! इससप्ते यह 
जाहिर होता है कि भारत में लोहा तथा इस्पात का निर्माण बहुत पहले से होता आया है। यद्यपि 
उन्नीसवी झताव्दी के मध्य तक आधुनिक ढंग पर लौह व इस्पात उद्योग का विकात्त नहीं हो 
सका था । 


आधुनिक लौह व इस्पात उद्योग का प्रारम्भ--आधुतिक ढंग पर लौह व इस्पात उद्योग 
का प्रारम्भ उन्नीसदी शताब्दी के सध्य तक नहो हो सका ! ययपरि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति 
तथा निर्यात हेतु चौथे पैमाने पर इस्पात तथा लोहे की वस्तुओं का निर्माण देश के लगभग सभी 
भागी में किया जाता था । लेकिन १८७४ तक लोहा गलाने का काय॑ लकड़ी द्वारा किया जाता 
था। सर्वप्रथम १८७५ भे लकडी की अपेक्षा कोयले द्वारा लोहा गलाने का कार्य बंगाल में रानीगंज 
कोयला क्षेत्र में प्रारम्भ किया गया | इस साहसिक कदम का श्रेय बंगाल लोह कम्पनी को दिया 
जा सकता था । 


वास्तव में भारतीय लौह व इस्पात उद्योप के विकास का सारा श्रेय जमशेदजी 
नसरवानजी टाटा को दिया जा सकता है, जिन्होने अमरीका तथा इंगलुण्ड से विशेषज्ञों को अपने खर्चे 
पर भारत बुलवाया तथा बंगाल व विहार में इस्पात-उद्योग के विकास की सम्भावनाओं की 
खोज को । 


जमशेदजी के पुत्रो द्वारा संचालित साकच्री का कारखाना १९०८ में बनकर तैयार 
हुआ तथा पहली बार भारत के औद्योगिक इतिहास मे बडे पैमाने पर लौह धातु का निर्माण १६११ 
में हुआ । टाठा लौह व इस्पात कम्पदी को गुरु महीसानी की पहाडियो से कच्चा लोहा झरिया 
की खातों से कोयला तथा मध्यप्रदेश के पूर्वी इलाकों से मेगनीज बहुत काफी मात्रा मे मिलने लगा 
था और फलस्वरूप १९१३ में इस कारखाने में इस्पात तैयार किया गया । 


प्रथम महायुद्ध एवं युद्धोपरान्त--प्रथम महायुद्ध-काल में टाटा कम्पनी ने ही नहीं 

अपितु अन्य लौह व इस्पात कम्पनियों ने भी आश्वातीत प्रगति की । प्रथम मह! न काल में राज्य 

द्वारा इस्पात की वस्तुओ की भारी मात्रा में खरीद की गई । इसके अतिरिक्त विदेशों से भी काफी 

मात्रा में इस्पात व लोहे की वस्तुओं के आड्डर्स प्राप्त हुए। फलतः ठाटा इस्पात कम्पनी की उत्पादन 

क्षमता काफी बढ़ा दी गई | युद्ध से कुछ समय पूर्व इण्डियन आइरन स्टील कम्पतती की आसनसोल 

रा स्थापना की गई थी। इस कम्पनी ने भी प्रथम युद्ध काल मे इस्पात बनाना प्रारम्भ कर 
याघा। 


छेकित युद्ध के बाद १६२४ में मारतीय इस्पात उद्योग को सरक्षण दिया गया क्योंकि 
एक ओर युद्धोपरान्त की मत्दी और दूसरी ओर विदेशी प्रतियोगिता के कारण उस उद्योग को 
भारी क्षति होने की भ्रागंका थी । 


लेकिन इससे भी समस्या हल नहीं हुई तथा विदेशी उद्योगपतियों, विशेष रूप से 
बेल्जियम के उद्योगपतियों ने हानि उठाकर भी इस्पात का भारत को निर्यात करना प्रारम्भ किया । 
फलस्वरूप सरकार ने प्रशुल्क बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ७० प्रतिशत इस्पात के उत्पादन पर 
२० ४७ प्रति ठन के हिसाब से अनुदान देता तय किया । यह बनुदान प्रारम्भ में २० सितम्बर, 
१६२५ तक दिया जाना या, लेकिन फिर १९२७ तक १८ रु० प्रति टन के हिसाब से अनुदान 
दिया गया और अनुदान की अधिकतम राशि ९० लाख रु० रखी गई ।£ फ 


आगे घलकर प्रति टन अनुदान की राशि १२ रुपये तथा अधिकतम राशि घटाकर ६० 
लाख रुपए कर दी गई। 


सरक्षण के फलस्वरूप १९३८-३९ तक विभिन्न मदो की वृद्धि इस प्रकार थी :* 
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लौह धातु ७६ प्रतिशत 
इस्पात इन्गॉट ६८ प्रतिशत 
तैयार इस्पात १०३ प्रतिशत 


इस प्रकार आरतीय लौह व इस्पात उद्योग प्रगति की सीढियो पर निरन्तर बढवा चला 
गया । इसी समय (१९३६-३७) इण्डियत आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार किया गया और 
नवम्बर, १९३८ से बगाल तिगम ने कार्य प्रारम्भ किया । इस निग्रम ने इस्पात-निर्माण का चपय॑ 
१९४० मे प्रारम्भ किया | 


सरक्षण की अवधि मे तौह-धातु तथा इस्पात की वस्तुओं के निर्यात में भी काफी वृद्धि 
हुईं । लेकिन भारतीय लौह-इस्पात उद्योग को द्वितीय महायुद्ध काल मे अ्रयति करने का जो भवत्तर 
मिला वह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था ! न केवल देश के भीतरी अपितु विदेशी मांय की पूर्ति हेतु 
उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की गई $ १९४१ में लौह-धातु व इस्पात पिंड का रिकाई उत्पादन हुआ 
जो क्रमश २० लाख न वे १४ लाख टन था 

युद्ध के दाद कुछ समय के लिए इस्पात उद्योग के समक्ष संकठ उपस्थित हुआ तथा 
इस्पात का उत्पादन घटता रहा । स्वतत्वता के बाद, विशेष रूप से आथिक तियोजन की अवधि 
में भारतीय इस्पात उद्योग ने अपूर्व प्रगति की है। प्रस्तुत अध्याय में स्वतन्त्रता के बाद के इस्पात 
उद्योग के विकास पर ही विस्तार से समीक्षा प्रस्तुत की गई है । 


पंचवर्षीय योजनाओं के आधीन लोह एव इस्पात उद्योग का विकास 


प्रधम पंचवर्षोष योजला काल में सरकार द्वारा स्थापित इस्पात मूल्य समानीकरण कोप 
में है दस-दस करोड रपए टाटा इस्पात कम्पनी तथा इण्डियन आइरन एण्ड स्टौल को दिए गये । 
उक्त योजदा की समाप्ति से धुर्व॑ मार्च १९५४५ में राजकीय क्षेत्र में भिलाई (म० प्र०), रूरकेला 
(उडीसा) तथा दुर्गापुर (प० बगाल) में तीन बढ़े इस्पात के कारखाने प्रारम्भ करने के लिए कगदझ 
सोवियत छस, पर्चिमी जमती व इ स्लैड से समझौते किए गए। प्रारश्भिक समझौतों के अनुपार 
इनमे से प्रत्येक कारखाने की क्षमता दस लाख ठन होनी थी | इन तीनो के प्रबन्ध एवं सचालन हेतु 
भोरत सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की । सब १९४०-५१ भे इस्पात के 8के, 
तैयार इस्पात एव विक्री के लिए कच्चे लोहे का उत्पादन क्रमश १४ लाख टन, १० लाख टन व 


३४ लाख टन था जो योजना के अन्त मे (१६५५-५६) बढकर क्रमश १७ लाख टन, १३ लाख 
टन तथा ३ ८ लाख दने हो गया । 


दितोय पचवर्षोष योजना का प्रारस्भ इस्पात उद्योग के क्षेत्र मे राजकीय विनियोग एव 
प्रत्यक्ष नियन्त्रण से हुआ । उक्त योजना के प्रारस्म में तैयार इस्पात्त व लौह-बातु का उत्पादत क्रमश 
१० लाख टन व १८ ताछ दन था। सहकारी क्षैत्र के कारखातो एवं निजी क्षेत्र की विस्तृत क्षमता 
के आधार पर इस्पात का उत्पादन ४३ लाख टन तक वढाए जाने की आशा थी । 

_परन्तु निजी क्षेत्र के कारखानो का आश्ानुरूप विस्तार होने तथा तीनों सार्वजनिक क्षेत्र 
के कारखानों में काय॑ प्रारम्भ होने पर भी तैयार इस्पात का उत्पादन १९६०-६१ तक २३ लाख 
टन तक हो बढाया जा सका । १९५१ व १९६१ के बोच तैयार इस्पात का उत्पादन १० लाख 
टन से बढ़कर २३ लाख टन और इस्पात विष्डों का उत्पादन १४ लाख टन से बढ़ाकर ३५ लाख 
इन कर दिया गया। वस्तुत द्वितीय योजना के अन्त में इस्पात उद्योग की क्षमता लगभग ५० लाख 


टन इस्पात तैयार करने की थी पर प्रादिविक कदिनाइयो के करण उस क्षामतता का केवल थौडा 
अब हो उपयोग में लाथा था रहा था । 


तृत्तीय घोजना में इस्पात उद्योग--तृत्तीय पचवर्षीय योजना बनाते समय नियोजकों को 
द्वितीय मोजला काल में अनुभव की ग्रई कठिनाइयो एवं सीमाओ का ज्ञान हो चुका था। फलतः 
यह निश्चय किया गया कि साव॑जनिक क्षेत्र के तीनो इस्पात कारखानों को क्षमता दुगुनी की जाय ३ 
यह भी निर्णय किया गया कि अमरीकी सहायता से बोकारो में एक स्टोल का कारखाना और 
प्रारम्भ किया जाय | कुल मिलाकर उद्योग को क्षमता इस्पात पिडो के रूप में १ करोड़ टन सैसार 
इस्पात के रूप में ७५ लाख टन तथा लौह धातु के रूप में १५ लाख टन तक बढ़ाने का तय किया 
गया। १९६५-६६ में इन तोनो का उत्पादन क्रमश ९२ लाख टन, ६८ बांस टन तथा १४५ लाख 


(“बेर१ 


टन होने की आशा थी | लेकिन बोकारो कारखाना तृतीय योजना मे प्रारम्भ तही किया जा सका 
और न ही दुर्गापुर तथा रूरकेता कारखानों की क्षमता क्रमश १६ व १८ लाख टन तक बढ़ाई जा 
सकी । फलस्वरूप १९६६ तक तैयार इस्पात का उत्पादन ४३ लाख टन तक ही बढाया जा सका | 
इस समय इस्पात पिडडो का उत्पादन ६२ लाख टन हुआ। 


१६६४-६६ के पश्चात इस्पात उद्योग का विकास 


जनवरी, १९६६ मे सोवियत रूस से वॉक़ारों पर समभोता हुआ, जिप्तके अन्तगंत्त १७ 
लाख टन इस्पात पिंड की क्षमता वाला स्टील प्लान्ट बोकारों में निर्माणाधीन है । इस प्लाठ के 
प्रथम चरण पर ६२६ करोड़ रुपए खर्च होगे जिसका ६०% भारत सरकार देगी | मूल योजना के 
अन्तगंत द्वितीय चरण १९७० मे प्रारम्भ किया जाना था तथा उसकी समाप्ति तक बोकारों की 
कुल क्षपता ४० लाख टन (इस्पात्त पिड) हो जानी थी । परन्तु अब ह्वितीय चरण का काय॑ कुछ 
समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। 


१९६६-६७ तथा १९६७-६८ भे इस्पात उद्योग के विभिन्न कारखानों की क्षमता को 
काफी बढ़ाया गया । १९६८ के अन्त में भारतीय इस्पात उद्योग की क्षमता ९० लाख टन (इस्पात 
पिंड) थी । इसमे विभिन्न कारखानो की क्षमता इस प्रकार थी ! 


भिलाई : २५, दुर्गपुर १६, रूरकेला : १८, टाटा इस्पात बम्पनी ' २०, इण्डियन 
आइरन एण्ड स्टील कम्पनी १०॥ 


इस प्रकार वर्तमरत क्षमता में से 2/, राजकीय क्षेत्र मे तथा शेप्र तिजो क्षेत्र में हैं । 
हिन्दुस्तान स्टील कार्पोरेशन राजकीय क्षेत्र के वर्तमान तीनो इस्पात कारखानों का सचालन करता 
है। उक्त कार्पोरेश्वत के तीनों क/रखानों मे १९६७ के वर्ष भे २४ लाख टन तैयार इस्पात, २४९६ 
लाख टव इस्पात पिंद तथा ३९ ० लाख टन पिंग लोहे (लौह धातु) का उत्पादत हुआ । १९६८ में 
तैयार इस्पात का उत्पादन २५ ४ लाख टन, नौह घातु का उत्पादन ४२७ लाख टन तथा इस्पात 
पिड़ का उत्पादन ३६ ७ लाख ४ने हुआ ॥* 


चतुर्थ योजनाकाल में (१९६६-७४) इस्पात पिडो का उत्पादन ६४ लाख टन (१९६८- 
६९) से बढावर १ ०८ करोड टन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । तैयार इस्पात का उत्पादन 
लक्ष्य ८० १ लाख टव रखा गया है | इस उह्दं श्य की प्राप्ति हेतु भिनाई इस्पात्त कारखाने की क्षमता 
२५ लाख टन से ३२ लाख टन तथा रूरकेला की क्षमता १८ लाख टन से बढ़ाकर २२ लाख टन 
तथा दुर्गापुर कारखाने की क्षमता १६ लाख टन से बरढाकर २० लाख टन किए जाने का लक्ष्य 
रखा सया है । इस अवधि में बोकारो इस्पात प्लाट के प्रथम चरण की क्षमता १७४ लाख व्न भी 
प्राप्त कर ली जाएगी तथा इण्डियन आइरन एण्ड रटोल कम्पनी की क्षमता को १० लाख टन से 
बंढाकर १३ लाख टन कर लिया जाएगा । १९७३-७४ तक भारत १० लाख टठव तैयार इस्पात 
तथा १५ लाख टन लोह-धातु का नियोत कर सकेगा, ऐसी आशा है | 


इस्पात की भावों माँग से सम्बद्ध कुछ अनुमान : 


इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है तथा इसी के विकास पर किसी सीमा तक देश 
के ओऔद्योगीकरण की गति निर्भर करती है। परन्तु इस्पात की माँग का सही अनुमान ही इस उद्योग 
के विकास हेतु आवश्यक है । यह एक आश्चये की बात है कि एक और देश मे औद्योगीकरण की 
प्रक्रिया बढ रही है तो दूसरी ओर इस्पात की माँग के अभाव में हिन्दुस्तान स्टील और टाटा इस्पात 
आदि के कारुानों में इस्पात वी वस्तुओं का स्टॉक जमा होता जा रहा है। बनतुर्थ योजना के मुल 
प्रारुष (१९६६) मे यह अनुषान रखा गया था कि तैथार इस्पात की माँग १९७१ तक १ करोड़ 
टन तक बढ जाएगी, जबकि स्थिति यह है कि १९६७-६८ में तैयार इस्पात का उत्पादन क्षमता को 
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( हेरर ) 


अपेक्षा ३४%, कम हुआ | माँग में यह कमी मन्दी के कारण हो सकती है परन्तु इसका इस्पात 
उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव ही होगा । 

बस्तुत इस्पात की माँग के सही अनुमात ही हमे उपलब्ध नही हो सके हैं। राष्ट्रीय 
व्यावहारिक आधिऋ शोध परिषद (00858), योजना आयोग के दीप॑कालीन नियोजन विभाग 
(९०0), दस्तर एण्ड कम्पनी तथा संयुक्त राज्य अमरीका की एक बडी इ जीनियरिंग कम्पनी ते जो 
अनुमान इस सम्बन्ध से प्रकाशित किए हैं उनमे वहुत अन्तर है। सिस्न तासिका इसकी पुष्टि 
करती है मई 


(इत्परत को साँग के अनुमान) 


(लॉख टन में) 

अनुमानकर्त्ता १६६५-६६ १९७०-७१ 
राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक झोप परिषद ६९७ १३६ 
दीघकालीन नियोजन विभाग ध्छ्र १३६ 
दर्तू र एण्ड कम्पनी ० १४२ 
अमरीकी कम्पनी ६९० श्श्र 


इस्पात मम्त्रालय ने अनुमान किया है कि १९७२-७३ तके तैयार इस्पात की मॉग ७१ २ 
लाख टन तथा लोह-धातु की माँग १६५ लाख टन हो जाएगी । यह मांग चौथी योजना के अन्त 
तक क्राश ८० लाख ठने व २१ लाख दन होने की आशा है ।? 


अस्तु, ग्रह समझना पहले आवश्यक है कि सामान्य स्थिति के रहते हुए इस्पात की भाषी 
माँग कितदी होगी और फिर उसी आधार पर इस्पात उद्योग के विस्तार वी योजना बनाई जानी 
चाहिए। 


इस्पात उद्योग को बतंमान समस्याएं : 


माँग का सही अनुमान किए जाने के बावजूद भारतीय इस्पात उद्योग की वतमान 
समस्याओं का अप्ययत तथा उत्तका तात्कालिक समाधान,आवद्यक है। ये समस्याएं इस प्रकार हैं 


(१) बढ़ती हुई लागतें--भारत में उपलब्ध लोहा अधिकाशतया उच्चक्रोटि का नहीं 
है । अल्यूमिता का गण लोहे मे अधिक होने के कारण लौह धातु की उत्पादन लागत अधिक आधी 
है। इसके अतिरिक्त धातुकामिक कॉयले (कोकिंग कोल) के अभाव में इधन अधिक जच होता है। 
एक अध्ययत दल के अनुसार १९५१ दे १६६३ के बोच भारतीय इस्पात उद्योग मे प्रति श्षम्तिक 
विनियांग ४ हजार रुपए से बढ़कर ३७ हजार स्पए हो गया जबकि प्रति श्रमिक उत्पादन मे 
५०% ही वृद्धि हुई । उत्पादकता में आनुप्रातिक वृद्धि का न होता लागत-वृद्धि का ही द्योतक है ।8 


.. (२) सावंजनिक क्षेत्र के कारखानों की समत्याएं हिन्दुस्तान स्टील कार्पोरेशन विश्व 
की संस बडा २०० कम्पनिया में से एक है । इसको कार्यंश्लीत पूंजी इस समय १,५०० करोड़ 
रुपए है परन्तु स्थापना से लेकर १९६७ ६८ तक इसे १२० करोड रुपए का घाटा हुआ है । 
१९६८-६६ मे भी लगभग ३० करोड स्पए का घाटा होने की आश्वका है! इस हानि का प्रमुख 
कारण यह बताया जाता है ह्लि इस कार्पोरेशन को प्रति दष ब्याज तथा घिसाबट के लिए बहुत 
अधिक धनराशि देनी होती है। १९६७ व १९६८ में घाटे का एक कारण माग की कमी भी था, 
जिससे इस्पात की वस्तुओं का स्टाक जमा होता गया। 
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3. १९४४ से १९६७ तक नोहे का मूल्य ६०% तथा १९५८ से १५६६ के वोच कोयले का 
मूल्य ८९९७ वढा । यह भो लागत म॑ वृद्धि का प्रमुख कारण है । 


( इ8र३ ) 


लेकिन उक्त कार्पोरेशन को बढती हुई हानि के लिए उत्तरदागित्व कार्पोरेशन के अन्तर्गत 
चलाए जा रहे कारखानों की अव्यवस्था पर अधिक है। १९६६ में डी एन. तिवारी कमेटी ने 
बताया था कि कार्पोरेशन के तीती कारखानों मे वित्तीय साधनों का उपयोग ठीक प्रकार नहीं 
होता । तिवारी कम्रेटी ने बताया कि हिन्दुस्ताव स्टील के विक्री सम्बन्धी खर्चे बहुत अधिक है) 
कमेटी मे कारखानो में विद्यमाद अपव्यय तथा स्टाफ की अनुश्ञासनहीबता की बोर भी सरकार 
का ध्यान आकर्पित किया । तिवारी कमेटी ने कहा कि भिलाई को छोड़कर शेष दोनो सावजनिक 
क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रबन्ध में तुरन्त सुधार होना आवश्यक है और तभी इनको हानि को 
रोका जा सकेगा । 


१९६७ मे पाडे कमेटी ने भी दुर्मापुर इस्पात कारखाने के विषय मे प्रवन्घकों की 
लापरवाही, दोषपुर्ण कार्यप्रणाली तथा अपर्याप्त निरीक्षण की ओर सरकार का ध्याव आकपित 
किया । १९६६-६७ में इस कारखाने मे १३ करोड़ रपए का घाटा था । पाड़े कमेटी ने सरकार को 
चेतावनी दी कि गदि उक्त कर्मियों को तुरन्त दूर नहीं किया गया त्तो यह घादा और अधिक हो 
जाएगा। 


(३) इस्पात के सूल्यों कौ समस्या - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ काफी समय तक 
इस्पात समानीकरण कोप के अन्वगृंत इस्पात के मूल्यों मे समरूपता रखी गई । इस कोप के लिए 
प्रति उन १०० रुपए का सरचार्ज लिया जाता था। कुछ समय पूर्व इस कोष को सम्ताप्त वर दिया 
गया । मूल्यों का निर्बारण पूर्णतया सरकार के अधिमार में या, परन्तु मई, १९६७ से इस्पात के 
वितरण तश्य मुल्यो पर केवल आशिक नियन्त्रण रखा गया है । 


परन्तु आशिक नियस्त्रण के अन्तर्गत भी इस्पात कम्पत्रियों को मूत्य बढाने वी छूट नहीं 
है । उत्पादन-लागत बढ़ते पर भो विना सरकार की अनुमति लिए इस्पात की वस्तुओं के सृल्य नहीं 
बढाए जा सकते । साधारणतया मूल्य-वृद्धि के लिए अनुमति अत्यधिक विलम्ब के बाद दी जाती है 
तब तक लागत और बढ जाती है। यही कारण है कि पिछले १-२ वर्षों से सरकारी इस्पात 
का रखानो के प्ताथ-साथ निजी वारखानो को भी घाटा हो रहा है। इस्पात उद्योग के विकास पर 
इस प्रकार की अविवेकपूर्ण मूल्य नीति का प्रतिकूल प्रभाव ही होता है । 


(४) उत्पादन कर एवं लागत--इस्पात समानीकरण कोप की समाप्ति के बाद यह 
आज्ञा थी कि निजी तथा सार्वजनिक दोनो क्षेत्र के कारखानो को १०० स्पए प्रति टन के सरचार्ज 
से छूट मिल सकेगी । परन्तु सरकार ने सरचरार्ज के स्थाव पर उत्पादन कर लगा दिया जिसकी 
दर ६५० रपये प्रति टन रखा गई है। अनुमावत. कुल आगम का १७-१८% क्रैवल उत्पादन 
कर के रूप मे चला जाता है । गत वर्ष (१९६७-६८) इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पती ने 
इसी कारण लाभाश का वितरण नहीं किया कि एक ओर लागत बढ गई थी, दूसरी ओर मूल्य 
वृद्धि की साभयिक अनुर्मात प्राप्त नहीं हुई और उस पर उत्पादन कर का अतिरिक्त भार 
और भो था । 


उपरोक्त समस्याओं के कारण भारतीय इस्पात उद्योग का विकास आशानुसार नहीं हो 
प॥ रहा है। उधर माँग का अभाव तथा क्षमता का आशिक उपयोग भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर 
खडे हैं । 
४ चोनी अथवा शवकर उद्योग 
(8०22 ॥77घ5६४५) 


प्रारस्भिक--->ोनी उद्योग का महत्व 


“चोतो हमारें भोजन का प्रमुख अग है तथा संतुलित भोजन को हृष्टि 
से इसका भहुत्व और भो अधिक है। यह सबसे सस्ता और शक्ति देने वाला 
पदायं है । किन्तु यह दुभग्य का विषय है कि हमारे श्रायिक क्षत्र सें इस उद्योग 
का सहत्व जम्ती तक पुर्भ रूप से नहों समभा गया हे ।/ 

-+चोदो मिल एसोसियेशन 


( इर४ ) 


आज भारत का, संसार के चीनी उत्पादको मे, श्रमुल स्थान है तथा हमारे ददैद्य के 
संगठित उद्योगों में इसका ड्वितीय स्थान है। इसका देश्ञ दी अ्ंव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान 
है । सन्‌ १९६०-६१ में इस उद्योग मे ३००२९ लाख टन चीनी उत्पादन करके एक नया अर 
कायम किया है। उस समय उद्योग व सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि किस 
प्रकार चीनी के मूल्यों को गिरने से रोका जाय । परिणामस्वरूप चीनी के निर्यात पर विश्येप जोर 
दिया गया । इस प्रकार यह उद्योग विदेश्षी विनिमय प्राप्त करने का एक मह:्वपूर्ण साधन बल गया 
है। किम्तु सरकार वी वुछ गलत नीतियों के कारण बाद मे चौनी उत्पादन मे निरन्तर कमी होती 
चली जा रही है। परिणामस्वर्प सन १९६१-६२ मे चीनी का उत्पादन घट कर २७१४ चाल 
टन तक था । फ्लत देश भे पुन चीनी की भारी कमी हो गई है। 


ऐतिहासिक मीमांतता 


प्राचीन अतीत--भारत गन्ने व चीनी का प्रारम्मिक घर है । इसीलिए यह कहा जाता 
है कि हमारे देश में चीनो का उत्पादन एवं उपभोग उस काल से चला आता है जबकि सब्र के 
अन्य राष्ट्र इसका नाम त्तक नही जानते थे। चोन के विश्व कोप में भारत के उन्‍नतिशोील चीनी 
उद्योग वा उल्लेख है जिसमे यह भी कहा गया है कि चीन के महान्‌ झासक ताए तुसु'ग ने (ईसा से 
६२७-६५० के बीच) एक मण्डल भारतीय दौनी उद्योग का अध्ययन करने के लिए यहाँ तक भेजा 
था । इस प्रकार यह उद्योग १८वी सदी तक महान्‌ उद्योग के रुप में पतपा । 


विदेशी प्रतिस्पर््धा--क्न्तु औद्योगिक क्राम्ति तथा जावा, सुमात्रा व वयूबा में चीनी 
मिलो का विकास होने से इस उद्योग को भारी क्षति पहुँची । जिसके कारण निर्यात का तो कहता 
ही क्या, भारत था स्थान चीनी आयात करने वालो मे हों गया । १९३०-३१ मे देश मे क्षीनी के 
कारखानों वी सख्या ३२ थी तथा प्रति वर्ष हमारा देश करीब १० लाख टत चीनी आयात किया 
करता था। 


सरक्षण--विदेशी गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा के कारण इस उद्योग ने संरक्षण वी मॉग की | 
यह सरक्षण इस उद्योग को १९६२ मे प्राप्त हुआ जो कि १९५० तक कायम रहा। इस संरक्षण 
क्यल में इस उद्योग की भारी प्रगति हुई तथा जिसके फलस्वरूप आयात की मात्रा चीघ्र ही न्यूनतम 
हो गई । यही नहीं १९४०-४३ के काल में अध्यधिक उत्पादन वो समस्या उत्पन्न हो गई जिसके 
कारण कीमतों में भारी गिरावट थाई तथा उद्योग को मनन्‍्दी का सामना करना पडा। इस भयकर 
मी के कारण तथा चोनी के उत्पादन पर नियन्त्रण करने के लिए “चीती सिप्डीकेट' की स्थापना 
हुई । 


जरा द्वितोय बिश्व युद्ध में चीतो उद्योग--द्वितीय विध्वयुद्ध आरम्भ होने से चीनी की कीमतों 
में तेजी आई । इस उद्योग के वावजद आवश्यक कच्चे माल का अभाव होते हुए अपनी उत्पादन 
क्षमता में वृद्धि करती पडी। इसका प्रभाव यह हुआ कि सन्‌ १९४२-४२ तथा १९४३-४४ के वर्षो मे 
उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। सन्‌ १९४४-४४ में गन्‍्ने को भारी कमी तथा यातायात के साधनों को 


क््मी हे कारण उत्पादन में क्मो हो गई जिसके सारण देश में चीनी की अकाल जैसी परिस्थिति 
हो गई । 


स्वतन्त्र भारत एवं चीनी उद्योग 


॒ १९४७ मे चीनी के मूल्यों तथा वितरण व्यवस्था से नियत्रण 
विदेचनात्मक संरक्षण चलता रहा | १९४९ मे द्वितीय प्रशुल्क आयोग ने भारत 
दिया कि विवेचदात्मक सरक्षण को हे१ मां, १९५० के परस्चान्‌ हटा लिया जाय। प्रशुल्क 
आयोग ने यह आरोप लगाया कि चीनी उद्योग से १९३२ के वाद कार्यकुशलता को युघारतने हेतू 
कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसी बीच सितम्बर १९४६ से चने के मूल्यों तथा वित्तरण घर 
पुन. सरकार में नियतण लगा दिया के जो १९५२ तक चलता रहा। प्रथम पथदर्पीय योजना के 
पं देश में १३९ चोनी मिलें थी जिन्होंने १९१०-५१ में ११ ३४ लाख शन चीनी का उत्पादन 
क्या । 


हटा लिया गया, परन्तु 
रत सरकार को छुन्ाव 


( ब्रए ) 


पंचवर्षोष योजनाओं में छ्ोनी उद्योग का विकास 


आशिक वियोजन के पिछले १७-१८ वर्षो में चीनी उद्योग सर्वाधिक अनिश्चितता के 
दौर से गुजरा है। पिछले कुछ बपों मे ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र में बीती का उपयोग काफी 
बढा है, परन्तु सार इस उद्योग को किस रूप में विकास का अवसर देता चाहती है, यह अभी 
तक स्पष्ट नहीं हो सका है। 

प्रथप्त घोजना के सध्य में ज॑से ही दीनी के मृल्यो तथा वित्तरण व्यवस्था से राज्य का 
मियंत्रण हटाया ग्रया, उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और चीनी का उत्मादन १९५५-५६ में लगभग 
१९ लाख टन हो गया । प्रथम योजना काल में चीनी के उत्पादत में लगभग ६७% वृद्धि हुई। 
द्वितीय पंचदर्षोष योजना काल में चीनी उद्योग में दो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए । प्रथम, तो यह कि 
१९५५ के बाद भहाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा दक्षिण के कुछ राज्यों में शवकर उद्योग का पंजाव, उत्तर 
प्रदेश व बिहार की अपेक्षा अधिक तेजी से विकास हुआ | उत्तर प्रदेश व बिहार से १९५०-११ 
तक कुल उत्पादन का ७३० प्राप्त होता था परन्तु १९६०-६१ तक यह अनुपात घटकर ४९% 
रह गया !! द्वितीय, इस योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र मे शवकर मिलरों को प्रतथमिकता के आधार 
पर लाइसेंस दिए मए। (९५४ में देश भर मे १३ शवकर मिें सहकारी क्षेत्र मे थी, जबकि १९६१ 
में इनकी संख्या २८ हो गई | १९६०-६१ तक शक्कर का उत्पादन ३० ३ लाख टव तक पहुँच 
गया था । 

तृतीय पंचवर्षोय योजना तथा चोनो उद्योग--लृतीय योजना काल में शक्कर का उत्पादन 
३२५ लाख दन तक बढाने का लक्ष्य रखा गया। इस अवधि में भी सहकारी शक्कर मिलों की स्थापना 
को अधिक प्रोत्साहन दिया गया | जुलाई, १९५९ में शक्कर की कमी होने के कारण पुत्र नियंत्रण 
लागू कर दिया गया था, परन्तु १९६०-६१ में रिकाई उत्पादन होने पर सितम्बर, १९६१ मे पुन. 
निर्मत्रण सभाप्त कर दिया गया । १९६०-६१ में यह आशंका होते लगी कि उत्पादन बढते से 
मिलो व कृषकों दोनों को हानि हो सकती है (मूल्य घटने के कारण) | अत १९६१ के अन्त में एक 
अध्यादेश द्वारा उत्पादन में १०% कमी के आदेश दिए गए। १९६०-६१ में उत्पादन काफी होने 
के कारण हो तृतीय योजना में शवकर के उत्पादन का लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक ऊँबा नही था । 


परन्तु १९६१-६२ तथा १९६२-६३ मे शक्कर का उत्पादन २७ लाख टने बे २१५ 
लाख ठन ही हुआ और फलस्वरूप अप्रेल, १९६३ से पुत शवकर के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण 
लागू कर दिया गया। सौभाग्य से १९६३-६४ से स्थिति मे मुवार हुआ तथा शक्कर का उत्पादन 
उस व २५७ लाख टन होगया । इसके बाद के दो वर्षों (१९६४-६५ व १९६५-६६) में भी 
उत्पादन वृद्धि का क्रम जारी रहा--इन वर्षो में अत्कर करा उत्पादन क्रमशः ३९ ६ लाख टन एवं 
३४५ लाख टन था | इस प्रकार १९५०-५१ से १९६५-६६ के बीच गककर का उत्पादन तीन गुने से 
अधिक हो गया । इस वर्ष कुल उत्पादन का ३८ ७४% उत्तर प्रदेश से तथा १० ५% विहार से 
प्रप्क, कुछ ५ 

१६६५-६६ से बाद को प्रवृत्तियाँ--चीदी का रिकाईं उत्पादन १९६५-६६ मे ३५ लाख 
टन हुआ था । परल्तु इसके वाद की अवधि शक्कर उद्योग के लिए संस्ट की अवधि रही है। 
निम्न तालिका पिछले तीन वर्षो मे शवकर के उत्पादन की प्रवृत्ति को स्पष्ट करती है :* 


शबकर कर उत्पादन (लाख टन में) 
१९६६-६७ श्श्५्‌ 
१९६७-६८ श्२५ 


१९६८-६९ (अनुमानित) ३३'० 


१. उत्तर प्रदेश मे कूल उत्पादव का १३ ३% १९५०-४१ मे प्राप्त होता था । १९६०-६१ तक 
यह अनुपात घटकर ४७:१९ रह गया (866 802थ-छ82०0707प्र५४७ ण ए ९. बाठा६ 
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( ३२६ ) 


खतु्य पच्रदर्धोय योजना में चीनों का उत्पादन लक्ष्य--चतुंय पलवर्षीय गोजना क्के 
वन्तगत चीनी का उत्पादन लक्ष्य ४७ लाख टन निधारित किया गया है । चीनी उद्योग के विकाम 
के लिए चतुथ योजना म॑ २१० करीड स्प्रे को चीनी उद्योग वी मशीनरी के आयात की व्यवस्था 
की गयी है । परन्तु चीनी उद्योग के प्रति जी अस्पष्ट इष्टिकोण सरकार ने अपना रखा हैं उसके 
कारण किम सीमा तक इस नक्ष्य की प्रूतति हो भी सकेगी इसमे सदेह है। इसब अतिरिक्त भी और 
अनेक समस्याएं चीनी उद्योग के समक्ष है जिनका समाधान इस उद्योग के विकास हेतु तुरत्त किया 
जाता चाहिए! 


उद्योग की समस्याएं! 


(१) नियन्त्रण की समस्या- जैसा कि हम पिछले पृष्ठों मे बता चुके हैं चीनी पर (मूत्य 
तथा वितरण पर) १९४२ के बाद से नियन्त्रण व छूट के चक्त चलते रहे है । चीनी का अभाव होते ही 
सरकार नियस्त्रण प्रारम्भ कर देती है और फ्लस्वरूप एक ओर काला-बाजारी भारम्भ हो जाती है 
तो दूसरी ओर मित्रो को नियन्तित मल्य पर चीवी सरकार को देने के कारण घादय होता है। ज॑से 
ही स्थिति साथा'य होती है सरवार तिमन्त्रण उठा छेत्ती है। १९६३ (अप्रैल) मे नियन्त्रण को नीति 
प्रारम्भ को गई और जब स्थिति सामान्य होने लगी तो नवम्बर १९६७ में नियन्त्रण को आशिक 
हप से समाप्त कर दिया गया । इध आशिक सियस््रण के फ्लस्वरूप मिलो में उत्पादित छक्‍्कर का 
६०% सरवार ने जनता (विशेषकर झंहरी जनता) के भध्य विवरण हेतु छेना प्रारम्भ किया । 
जुलाई १९६८ से मिला को चीनी के उत्पादन का ७०९० सरकार का बचना पड रहा है । परन्तु 
जो कोटा सरकार मिला से खटौदती है उस पर मिले को घाटा हाता है अतए्व शेप चीनी को खुले 
बाजार मे बैचने की छूट दी गई है । 


परातु इस आशिक नियन्त्रण मे और अविक अनिश्चितता प्रारम्स हा गई है। राज्य 
मरकारें १ ७५ में १९० स्पये प्रति क्ब्िस्टन प्र उपभोक्ताओं को चीनी का वितरण करती है 
जबकि खुले बाजार मे चीनी का मूल्य इससे दो गुता रहता है । वस्तुत मित्रों को जो हानि सरकारी 
कोट़े को पूरा करने म होती है उसको क्षतिपूर्ति खुके दाजार में की जाती है । वस्तुस्थिति यह है कि 
इस तथाकथित छुने बाजार में मांग व पूर्ति का सही स्वरूप प्रगट नहीं होता और सटे को प्रदृत्ति 
को प्रत्साहुन मिलता है। दा तो राज्य को पुणत खुत वाजार मे चीनी वी विन्नी का अवमर देना 


चाहिए अथवा पूणद नियन्त्रण द्वारा उपभोक्ताओं तथा उत्पादको दोनों के हिंततो का पोषण 
करना चाहिए । 


५ नियन्त्रण हेत जो कोटा सरकार मिलो से लेती है उसका उपयोग चीनी के झुने बाजार 
के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये किया जाय तो बहुत्तर है। उदाहरण के लिए १६६७ ६८ मे 
मिलो से १३ लाख टस चीनी बसूत भी जबकि १९६८ ६९ में अनुभानत २१ लाख टव चीनी वसूल 


वी गई । परन्तु न तो उपभोक्ताओं को नियम्वित भाव पर अधिक चीनी दी गई और न ही खुले 
बाजार मे चीनी के मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सका । 


(२) गन्ने की समस्या--सरकार की अस्पप्ट नोति का परिणाप जहा उपभोक्ताओं को 
खुल दाजार में (नियजण के समय काला-वाजार मे) चीनी की ऊँची कीमतों के ल्‍प मे भुगतना 
पइता है. वही गन्ता उत्पादकों पर भी इसवा अभाव होता है। भारत से गन्‍ते की सरीद 
तीज के आयार पर होती है । प्रथम घोजना काल से ही गन्ने का भूल्य केद्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित जिया जाने लगा है । पद्यपि समय समय पर गन्ने की कीमतों मे वृद्धि की गई है बथापि 
मह दृर्द्धि इसनी अधिक नहीं है कि गन्ना उत्पादको को उत्पादत बढ़ाने की प्रेरणा दे सके । यन्‍्से का 
उत्पादन पिदत वृद्ध वर्षों में अप्रलिखित॑ प्रकार रहा है ।* 
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( हे२७ ) 


गन्‍्ने का उत्पादन (गुड़ मे) 
(लाख टन) 

१९५५-५६ ६०८ 
१९६०-६१ १११४ 
१९६२-६३ ब््४ड 
१९६४-६५ १२३१० 
१९६७-६८ २९*० 
१९६८-६९ (लक्ष्य) १२५४० 


गन्ने के उत्पादन में यह उत्तार-चढाव गन्ने के चित्रण को बहुत अधिक प्रभावित करता 
है। भारत मे कुल गन्ने का १/८ पौधे तगाने, चूसने तथा रस पीने के काम जाता है, ५/८ गुड़ 
तथा खेंडसारी बनाने के काम आता हैं तथा केवल १/४ मिलो को प्राप्त होता है ।* मि्छे केवल 
सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर गज्ञा खरीद सकती है जबकि खंडसारी तथा गुड उत्पादक मृल्यों 
मे इच्छानुसार परिवर्तत कर सकते हैं। फलस्वरूप मिलों को कितना गन्ना प्राप्त हो सकेगा यह 
अनिश्चित रहता है । 


बहुघा चीनी मिलो के व्यवस्थापक केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते है कि उन्हे गस्‍्ने 
का अधिक मूल्य देने की छूट दी जाय । परन्तु सरकार को यह डर रहता है कि इससे चीनी की 
कीमतें वढ़ जायेगी । चीनो की कीमतें तो खुले बाजार मे बढ जाठी है पर मिलो को गला नहीं 
मिल पाता । 

नवम्बर, १९६८ तक गन्ने के वैधानिक मूल्य (मिलो की खरीद का) ९ रे८ रुपए 
प्रति विवटल्न था परन्तु, नवम्बर व दिसम्बर में विहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंज।ब, मध्यप्रदेश 
एवं राजस्थान में गन्ने के मूल्यों को २ से २२४ रुपए प्रति विवटल बढ़ा दिया गया है। हमे यह 
देखना है कि गन्ने के मूल्य मे वृद्धि के साथ-साथ गन्ने में शत्कर का अंश ववालिठी) बढ़े और साथ 
ही गन्ने का वितृरण सभी क्षेत्रों मे न्‍्यायपृर्ण हो । 


(३) मिलो पर कर-भार--मिलो द्वारा तिभित चीनी पर खडसारी की अपेक्षा उत्पादन 
कर का भार बहुत्त अधिक है जबकि गुड़ पर कोई कर ही नही है। १९६८-६९ तक भव प्रकार के 
करो का प्रति क्विटल भार भिलो द्वाश निर्मित चीनी पर ३६:५० रुपए प्रति क्विटल था जबकि 
खंडसारी पर यह भार २१५७७ रुपए प्रति क्विट्ल था। १९६९-७० के वजट में उत्पादन करो को 
आनुपातिक रूप मे बदल दिया गया है तथा शक्कर पर २२% तथा खड़सारी पर १२ ५% उत्पादन- 
कर लगाया गया है| वस्तुत यह भार पूवपिक्षा अधिक है। फ़िर दानेदार चोनी तथा सडसारी के 
बीच करी का अन्तर भो बहुत अधिक है। श्री वेक्टपती ने शक्कर उद्योग की डॉवाडोल स्थिति के 
लिए प्रमुख उत्तरदाय। घटक उत्पादन-कर को ही माना हे ।?ै 


(४) आधुनिकीकरण को धमस्याय--भारतीय चीनी मिलों के अधिकाझ यन्त्र दितीय 
महायुद्ध काल भे अथवा उसके कुछ समय पूर्व लगाए गए थे । एक ओर ये यत्त्र पुराने होते जा रहे 
है और दूसरी ओर मिलें गिरते हुए लाभ के कारण इनका प्रतिस्थापन करने मे असमर्थ हैं। इसके 
अतिरिक्त यन्त्रो की कीमतें भी काफी वढ गई हैं। १९६४ मे प्रतिदिन १२५० टन गन्‍्ते का रत निकालने 
बाले यन्त्र की लागत १ ६ करोड रुपए वंठती थी । १९६८ तक इसकी लागत २२ करोड स्पए हो 
गई। जब तक मिलो की स्थिति ठीक नहीं हो जाती अथवा यन्त्रो के मूल्यों मे कमी नहीं होती, 
आधुनिकोकरण की रफ्तार घीमी रहता स्वाभाविक है ! 

(५) गुड तथा खडसारो से प्रतियोगिता-- खंडसारी तथा चीनी के बोच सरकार किस 
प्रकार क्रारोपण में भेदभाव बरतती है यह ऊपर बतायाजा चुका है। उधर गुड पर कोई कर 
तही है। फलस्वरूप दानेदार बीती को गुड़ तथा खडसारी से स्पर्धा करना पड़ता है। चीनी 


],  8९000फए८ [॥063, 02ट्शा।0टा 2, [968 
2 एू,8 एश#वए809 . छिटांइड पाए ॥85 ९6 ६0 5877 6 80१३7 [फपरए 
(कषपट[र 8 ९९000णछा6 एए८5, 3४ 0, 969) 


( ३ेर८ ) 


विक्रेता मूल्यों में कमी नहों कर सकते क्योंकि वे लागत अथवा सरकारी आदिश्व से बंबे हुए हैं। 
इपरों को भो मिलो को गन्ना देचने की अपेक्षा गुड बताकर बेचना ज्यादा लामभ्रद रहता है। एक 
एकड में भाष्त गन्ना उसे केवल ४,२०० रुपए प्रदान कर सकता है जबकि उसी सनन्‍्ते से गुद्ध बनाकर 
बेचने पर उसे १६ हजार त्पए प्राप्त होते हैं ।। फिर स्थामाविक है, यदि मिलो को इसमे हमेशा 
क्षति हो । 

(६) निर्यात को समस्या--भारत से ८० से ९० हजार टन शक्कर बाहर भेजी जाती 
है। १६६९ में ९११ हजार टन निर्योत का लक्ष्य हैं जिसमे से सयुक्त राज्य अमरीका व ब्रिटेन को 
अनुब्न्धित भाव एवं भात्रा के आवार पर ६६ हजार टव व्‌ २५ ४ हजार टन झबकर भेजी जाएगी। 
महाँ यह उल्लेखतीय है कि अत्तर्राप्ट्रीय झवकर समझोत्रें के अनुसार भारत अपने उत्पादन का 
१०% याती ३ २ से ३-५ लाख तक का निर्यात कर सकता है । विदेशी विनिमय गति तिए 
महू एक बड़ा साधन होगा लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में शबकर के मूल्य भारतीय मिलो को 
इत्पादन लागत से भी रम हैं और फलत जब टक लागत कम नहीं होती, शक्कर के निर्यात पर 
अनुदान देना जहरी है (१९६५-६६ मे केख्रीय सरकार ने १७ ५ करोड स्पए्ट शक्कर के निर्यात पर 
अनुदान हेतु दिए । १९६६-६७ वे १९६७-६८ में यह राशि क्रमशः २ १ करोड स्‍्पए व ७-५ करोड़ 
रपए थी ।* 


सेन आयोग--१ ९६४ मे केन्द्रीय सरकार ने ठा० एस० आर० सेन को अध्यक्षता मे 
भारतीय शक्कर उद्योग की स्थिति की समीक्षा कसने तथा इसके दीर्घकालीत विकास 
हेतु सुझाव देत हेतू एक आयोग दी तियुक्ति की। इस आयोग ने आाशव्रा च्यक्त की कि भारत 
सरवार शवकर उद्योग वे दीघवालीन विकाम हेतु कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहती । आयोग 
द्वारा प्रस्तुत प्रपुख मुय्ाव इस प्रत्वार थे 


(१) भारतीय शबकर उद्योग के दीघेकानीत विश्स हेतु जो भी नीति बनाई माय बह 
दो उ् श्या पर आधारित होती चारिए प्रथम, गस्ने के सम्वन्ध मे जो भी मूल्य नीति बनाई जाय 


उससे अन्तत रस की भ्रात्ति में वृद्धि होरी चाहिए तथा द्वितीय उपभोक्ताओं को पर्याप्त साज्ा में 
शंन्‍करर वी उपलब्धि होनी चाहिए 


(२) या तो शक्कर के वितरण की बतंमान व्यवस्था को जारी रखते हुए कन्द्रोत इस 
प्रकार लागू जिया जाव जिससे उपभोक्ताओं को तो चीती पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध ही, साथ ही 
गन्ना इसादेकी को भो सतुप्ट किया जा सके । अथवा १९६६ ६७ तक छबक्र का १२ लाख 
देव का बफर स्टॉक बताकर च्ीती पर सरकार के नियन्त्रण की समाप्त कर दिया जाय । कण्ट्रोल 
मी समाप्ति से पूर्व यह भी जरूरी है कि चीनी के अधिकतम तथा बने के न्यूनतम मूल्य निधारित 
बर दिए जाएँ | तीन अथवा पाँच वर्षों के गतिमान औसत के आधार पर ये मल्य निर्वारित किये 
जा सकते हैं, परन्तु वाजार मूल्या मे ८९५ तक उतार-चढाव को सामान्य समझा जाए । 


६३) गे के मूल्यों का निर्धारण इस प्राप्ति के आधार पर किया जाय | 
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२६ 


ग्रन्थ वृहत स्तरीय उद्योग (क्रमशः) 
(00 7.क्वा2९ 820३४ ॥7009765 ((0॥077760) 


प्रारम्भिक 


पिछले दो अध्यायो के अन्तगंत चार बड़े उद्योगो--अर्थात्‌ (१) सूती वस्त्र उद्योग, 
(२) जुट उद्योग, (३) लौह एवं इस्पात उद्योग तथा (४) चीनी उद्योगो का वर्णन किया जा चुका 
है । प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत शेष बड़े उद्योगों, अर्थात्‌ (५) सीमेण्ड उद्योग, (६) कागज उद्योग, 
(७) रासायनिक उद्योग तथा (८) इजी नियरिंग उद्योग का वर्णन किया गया है। 


(५) सीमेंट उद्योग 


सीमेट उद्योग का प्रारम्भ बीसवी शताब्दी मे ही हुआ। १९०४ में मद्रास मे एक 
छोदी-सी सीमेट फंपट्री स्थापित की गई थी, लेकिन प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक देश में केवल १,००० 
टन सीमेट का ही उत्पादव किया जाता था। 

प्रथम महायुद्ध मे सडको, भवनों व अन्य निर्माण कार्यो का निर्माण अधिक व्यापक रूप 
में किया गया और इससे सीमेट वी माँग मे काफी वेद्धि हुई। फलस्वरूप सीमेंट के उत्पादन में भी 
काफी तेजी से वृद्धि हुई । प्रथम महायुद्ध-छाल में सीमेट का उत्पादन कितनी तेजी से बढ़ा, यह 
निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है 


सोमेंट का उत्पादन 


कि (हजार टवों में) 
१९१४ १ 
१९१६ हद 
१९१८ ड़ 


इस प्रकार सीमेद-उद्योग की वास्तविक प्रगति प्रथम महायुद्ध-काल से प्रारम्भ हुई और 
चार वर्ष की अल्प अवधि में सीमेद का उत्पादन ८४ गुना हो गया। लेकिन युद्धकालीन तेजी १९२४ 
में समाप्त हो गई और इसके पश्चात भारतीय सीमेट उद्योग मे आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धा के 
कारण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई । इसी वर्ष भारतीय सीमेट उत्पादक संघ की स्थापना की 
गईं, जिसका उहू श्य सीमेट उद्योग का विदेशी अतिस्पर्धा से बचाव करना ही नही था, अपितु सीमेट 
के उत्पादव एवं मूल्यों को नियन्त्रित करना भी था| 
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( उे३इ० ) 


भौमती दौरा एन्स्टे का कथम है कि भारतीय सीमेट उद्योग क्के विकास का प्रमुख रहस्य 
यही है कि सीमेंट व्पनियाँ पूर्णतदा संमंझित थो तथा विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करने में समर्थ 
थी ।! विदेशी व्यापारियों से प्रतिमोपिता जीव अवश्य थी, पर परस्पर सहयोग के वारण उत्पादन 
लागत अधिक होने पर भारतीय सीमेट की खपत बढती गई और सीमेद का आयात घटता गया। 
१९२४५ एवं १९४० के बीच सीमेट का आयात १४ लाख दत से घठ केर ३६ हजार ढन रहे 
गया इस अवधि में सौप्ेट का उत्पादन ३ ६ लाख टत से वढ कर १७४ लाख दते ही गया (* 


सोमेंट का उत्पादन (हजार दनो मे) 


चप उत्पददन 
१९२५ ३६० 
१६३० ५,६३३ 
१९२४ ८,९९० 
१९४० १७,४० 


१६४७ में मीम्ेट का उत्पादन १४ लाख टन थर, तोकिन १९५१ में यह बढ़कर १६ 
लाख रन हो गया । इम समय कुल खप॒त का ४० प्रतिशत राज्य तथा ६० प्रतिशत जनता की 
आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु प्रयुक्त किया था। 


पंचवर्षोष यीजनागो मे सीमेंट उद्योग का विकास 


आथिक नियोजन के अन्तर्गत जिस गति से बहुमुखी योजनाओं तथा भवनों का निर्माण 
वार्ष कार्यान्वित किया जाता घा उसको देखते हुए सोमेट का उत्पादन अत्यन्त तेजी से बढाया 
जाता आवश्यक था । 

प्रयम् योजना काल में सीमेट वा उत्पादन २७ नाख टन (१६५० छा स्तर) से बढ़कर 
४६ लाख टन हो गया ! देश की कुल खपत का ८०% १९५६ में केवल केन्द्रीय व राज्य सरकार 
की योजवाओ की पृतति हेतु प्रयुक्त किया जाता या । इस समय स्ीमेट की मांग इतनी अधिक थी कि 
१९५६ में ५,०० ००० टने मीमेट बाहर स मेंगाना पडा । 

कक द्रितीप_पोज्ञता के अन्त सें सीमेंट का उत्पादन ८५ लाख टन था। इत प्रकार दो 

गे बी अव्यि भें सौमेट का उत्पादन रे सुने से भी अधिक हो गया । इस अवधि में लूका, 
मलाया, जाब्ा व ईरान को पर्याप्त मात्रा मे भारत से सौमेट का निर्यात किया गया । 

फ ठतोघ शोजना काल भें सीमेट का वास्‍्तसिक्र उत्पादत १ करोड ३० लाख टने तक बढाने 
का विश्वय विद्या गया था परस्तु चास्तविक उत्पादन १ करोड़ ढन तक ही बढ सका । मार्च, 
१९६६ के अन्त में भारतीय उच्योप वी क्षमता १२० करोड दन की थी तथा कुल मिलाकर इस 
उद्योग में ६० करोड़ स्पएट की पूंजी लगी हुई थी । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व राजकीय क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने 
प्रारम्भ करमे की हृप्टि मे मीमेट निगम की स्थापना को गईं। इस सिग्रम के अन्तर्गत अभी आध 
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व मैमूर भे कुल १६ लाख टन की क्षमता वाले कारखाने कार्य कर रहे है। 


सीन बाधिक योजनाम्ो मे सोमेट उद्योग का विकास 
तीन बर्षों मे सीमट का उत्पादन वथा सीमेट उद्योग को क्षमा इस प्रवार रही ६ 


थे (लाख ठन मे) 
जा उत्पादन 
१९६६-६७ १११ 
१९६७ ६८ ११५ 
१९६८-दै९ श्र 
(अनुमानित) 
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सीमेंट मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वी० एच० डालमिया ने अपने एक लेख में 
बताया कि १९७० तक भारतीय सीमेट कारलानो की उत्पादन क्षमता २१० लाख टन हो जाएगी 
तथा उद्योग की विनियोजित पू जी १०० करोड स्पए तक बढते की आशा है। इस लेख में यह भी 
बतामा गया है कि सीमेट के वर्तमान (१९६८) वाधिक उत्पादन का मूल्य ११० करोड रुपए है तथा 
उत्पादन कर के हप में यह उद्योग सरकार को ५० करोड रुपए तथा रेल-भाडे के रूप मे २८ करोड़ 
रुपए प्रदान करता है । 


कुल मिलाकर १९४७ व १९६७ के बीच सीमेट के उत्पादन मे ९% प्रतिवर्भ की दर से 
(औद्नत) वृद्धि हुई । १९४७ से १९५७ के बीच उत्पादन १५% प्रतिवर्ष की दर से बढा परन्तु 
०५७ व १९६७ के वीच यह वृद्धि ६५% ही रही । देश के ४४ सीसेट के कारखानों में २१ 
दिसम्बर, १९६८ को १ लाख से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे थे । सीमेंट कार्पोरेशन तथा राज्य 
व्यापार नियम के संयुक्त ते सितम्बर १९६८ में २४८ लाख टन सीमेट के निर्यात हेत कुवैत, 
श्रीलंका तथा अन्य पश्चिमी एशियाई देशों से अनुबन्ध किए हैं । इससे सीमेंट उद्योग को ३ ४ करोड 
रुपए का विदेशी विनिमय प्राप्त होगा । वस्तुत सीमेट के निर्यात से इस उद्योग के इतिहास में एक 
तया अध्याय प्रारम्भ होगा । १९५४ व १९६८ के दौच सोमेट उद्योग की क्षमता ४४ ५ लाख टन 
से बढ़कर १४५ करोड टन तथा उत्पादन ४४ लाख टन से बढ़कर १९२७ करोड टन हो मया | 


सीमेट के मुल्यों तथा वितरण पर १९६५ के अन्त तक राज्य का नियन्त्रण था। केवल 
अधिकृत विक्रेता ही नियन्त्रित मूल्य पर सीमेट बेच सकते थे । परन्तु आधिक नियोजन के दौरान 
शजकीय तथा निजी दोनो क्षेत्रों मे निर्माण कार्य खत सह ने पर हुए और फलस्वरूप सीमेट की 
काला बाजारी काफी होती थी । काफी समय तक सीमेट कारखातों के व्यवस्थापको क्री ओर से 
कन्ट्रोल की समाप्ति की माँग के प्रति सरकार का रवैया उपेक्षपृर्ण रहा, परन्तु १९६६ के प्रारम्भ 
से ही सीमेट के वितरण पर चल रहे सरकारी नियन्त्रण हटा दिया गया । परन्तु इससे समस्या हल 
नहीं हो सकी, तथा १९६८ में पुनः सीमेट के वितरण का कार्य राज्य द्वारा स्थापित सीमेट निगम 
द्वारा ले लिया गया। इसके साथ ही केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को अनुबन्धित मूल्य पर सीमेंट 
की पूछति करने के आदेश कारखातो को दिए गए | शेष सीमेंट राज्य द्वारा स्वीकृत मूल्य पर 
बाजारों मे बेचने को छूट दी गई | १९६६ से १६६८ तक सीमेट का वितरण इस प्रकार हुआ ६ 


सीमेंट की पूर्ति 
(लाख दनो मे) 

१६६६ १६६७ १९६८ 

(अ) अनुवन्धित मूल्य पर 
(१) केन्द्रीय सरकार ३०० २५१ शभ्२२ 
(२) राज्य परकारें श्र १३७ ५१९ 
योग डर बे८ट८ट श्ट््‌ 
।आ) अन्य उपभोक्ताओं को हर५्‌ ७१९ ३७-९ 
कुल यौग १०८७ ११०७ ५६१७ 


१९६८-६९ से सीमेट का उत्पादन १ २५ करोड़ टन था जिसे १९७३-७४ तक १९८ 
करोड़ टन तक वढाएं जाने की आशा है । 
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चतुर्थ पचवर्षोष योजना काल में सोमेट उद्योग का विकास 


चतुर्थ धचवर्षीय योजना में विकास सम्बन्धी कार्यंत्रमो के हेलु सीमेष्ट की साँस से पर्याप्त 
वृद्धि होने की मम्भावनाएं है। अतएवं बढती हुई माँग को च्यात में रखकर सीमेण्ट का उत्तादन 
लक््य १८० लाख टव निधारित किया गया है । यहा नही, सीमेष्ट उद्योग के विकास के लिए चतुर्थ 
पोजना में १९ करोड़ रु० की मशीनरी के निर्माण को व्यवस्था की गयी है । 


सोमेण्ट उद्योग को ममध्यायें : 


यह एक अत्यन्त सस्तोप की वात है कि १९६४ तथा १९६८ के बीच सीमेट वा उत्पादन 
१ हजार टन से वठकर १ १४ करोड दत हो गया 3 द्वितीय महाशुद्ध से लेकर अब त्तक की प्रगति 
भी काफी तीछ रही है । इस तीव्र यति का मुख्य कारण सीमेट उच्योग्र का सगठित होना है । 


(१) चूले के पत्थर की कप्तो--परन्तु इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों से भारतीय सीमेट 
उद्याग कुछ समस्याओं से प्रभावित हो रहा है जिनका तुरन्त निशकरण होना चाहिए। इस उद्योग 
के समक्ष पहुंछो भ्रभस्मा चूने के पत्थर की अपर्माष्त पूर्ति है। मछ्षपि इस्पात के स्लैग से भी सीमेद 
बनाया जा सकेता है पर उससे उच्च कोदि का सीमेट नहीं बतता । 


(२) मूल्य तथा लागत में सन्तुलन का भ्र्ताव--उद्योग की दित्तीय समस्या मुल्य तथा 
लागतों में सतुलन बनाए रखने वी है ) श्री डालभिया वा कथत है कि सरकार सुल्यो को कुतिम रूप 
मैं दवाएं रखती है जिससे लायतें बढते रहने की स्थिति में मिलो के लाभ धघठते चले जाते है । कर 
चुकाते से पूर्व का लाभ १९६६-६७ मे १९ करोड उपए था, परन्तु १९६७ ६८ में यह घट कर १६ 
बरोड रपए रह गया।ँ 


(३) कार्यशील पूंजी का प्रभाव--सीमेट उद्योग की तीसरी समस्या कार्यशील पूजी 
प्राप्त करने शी है । रिजवं बेंद'! के एक अध्ययन में बताया गया कि १९६५-६६ में लाभाशय 
आदि के भुगतान के वाद २१ करोड़ रुपया सीसेट फैडटरियों के पास रहा जबकि उन्हें उस वर्ष ८ 
करोड़ स्पए्‌ विनियोग बरतने पड़े । इस प्रकार आवश्यकता का २०% भी उद्योग अपने साधनों से 
नहीं जुदा सका । 


(४) बढ़ती हुई सांग की पृत्ि--सोमेट उद्योय की अन्तिम संभस्ष्या माँग के शनुरुष 
उत्पादन बढाने की है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय सीमेढ उच्चोग की इतनी प्रयति के बावजूद 
सीमेंट वा उपभोग प्रति व्यक्ति यहाँ वहुत कम है। १९६६ से भारत मे प्रति व्यक्ति उपभोग केवल 
३२ किलोग्राम था जवकि अस्य॑ देशो में यह सात्र! इस प्रकार रही थी 


सीमेट का उपभोग (किलोग्राम मे) 


स्विट्जरलेंड 3१५, आस्ट्रिया ५९३, पश्चिमी जर्मनी ५६३, बैल्जियम ४६३, फ्ास 


४५७, इटली ४२६ कनाडा ४०० जापान ३६५, सयुक्त राज्य अमरीका ३४२, इस्लेंड ३०५ तथा 
आरत २२१ 


जीवन स्तर में मुवार के माथ-साव भारत में भी पक्के मकानों का निर्माण बढ़ेगा । 
इसके अतिरिक्त सइको व वाँयों के भिर्माण हतु भी सीमेट की अधिकाधिक जरुरत होगी। जत्त 
जरूरत इस वात की है कि सीसट उद्याग को समस्याओ के प्रति सहानुभूत्तिपूर्णा हष्टिकोण तुरन्त 


अपनाया जाय । यह एक सतोष की बात है कि भारत सरकार ने अगले वष से सीमेट पर नियन्नण 
मे रखने का निर्णय जिया है । 


(६) कायज उद्योग 


कागज की सपत किसी भी देश के निवासियों में प्रचलित स्लिक्षा का सापदण्ड अस्थुत 
करती है । प्राचीन काल में भले हो भारत सस्कृति तथा साहित्य के क्षोत्र भे विश्व का गुरू रहा 
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हो और तालपत्रियों, भोजपत्रों एवं हाथ से बने हुए कागज का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया 
जाता रहा हो, परन्तु १८-१९ वो ब्ताब्दी में हाथ से बने हुए कागज का भी बड़े पैमाने पर 
उत्पादन अथवा खपत होने का कोई सकेत भारतीय अथंव्यवस्था के इतिहास में नही मिलता । 
हाथ से कागज बनाने का काय॑ आज तक भी गाँवों में प्रचलित है लेकिन जिस मात्रा में तथा जिस 
सीमा तक प्रत्ति व्यक्ति कागज का उपयोग भारत में होता है, वह यहां व्याप्त अशिक्षा का ही 
परिचायक है । 


लेकिन १९वी झताब्दी के अन्तिम वर्षो में शिक्षा का प्रसार होने के कारण तथा राजकीय 
कार्यों के लिए कागज की माँग बढी । कागज के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तु सवाई घास अथवा 
बॉस होते है, जो पर्याप्त मात्रा मे उत्तरी-पूर्वी भारत मे उपलब्ध भी हैं। इर्स। लिए १९ वी दताच्दी 
की प्तारी मिले उत्तरी-पूर्वी भारत में ही स्थापित की गई । १८७० में हुगली पर बैछी मिल्स की 
स्थापना हुई और १८९२ में टीटागढ़ पेपर मिल्स प्रारम्भ की गई जबकि १८९२-९४ कंकीनारा 
इम्पीरियल पेपर मिल्स दी स्थापना की गई। टीठागड तथा इम्पीरियल कागज मिलो की गणना 
आज भी देश की उत्कृप्टतम कागज मिलो में की जाती है । प्रथम महायुद्ध के पू॑ तक तीन-चार 
कागज मिलो की और स्थापना की गई। 


प्रथम महायुद्धनछार में कुछ समय तक कागज-उद्योग का काफी तेजी से विकास किया 
गया, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर काग्रज़ उद्योग पर संकट छाने लगा । फलस्वरूप १९२२ में 
प्रथम राजकोपीय आग्रोग ने सवाई घास के उपयोग तथा विदेशी लुग्दी के आयात को नियंत्रित 
करने तथा बॉस का उपयोग बढ़ाने का सुझाव दिया । 


१९४२ मे प्रशुल्क मण्डल के सुझावों को मानते हुए सरकार ने विदेशी कागज के आयात 
पर पाँच वध के लिए एक आना प्रति पौड़ का सरक्षणन्‍्कर लगा दिया। यह नीति ३१ मा, 
१९३२ तक चली | प्रशुल्क मण्डल की सिफारिश मानकर १९३२ मे राज्य पुन वॉस के बने हुए 
कागज के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विदेक्षी कागज के जायात पर ४५ ९० प्रति टन का 
कर लगा दिया ॥? यह सरक्षण १९४७ तक चनता रहा। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक भो भारत 
झपनी कागज के भ्रावश्यकता का आधे से अधिक विदेशी आयात से पुरा करता था। उत्तम कोदि 
का लिखने व छपाई का कागज तथा अखबारी कागज अधिकाझतः बाहर से मेंगाया जाता था । 


विभाजन के समय भारत मे १६ कागज मिलें रही जिनमे पे चार पश्चिमी बंगाल व 
रे वम्वई भें थी | परन्तु पश्चिमी वगाल से कुछ कागज के उत्पादन का ५% प्राप्त होता था । वस्तुतः 
१९३७ व १९४६ के बीच कागज का उत्पादन ५४ हजार टन से वढकर १ लाख टन हो गया था। 
इस द्रत विकास वा प्रमुख कारण सरक्षण ही था। 


आध्िक नियोजन एवं कागज उद्योग? 

आर्थिक नियोजन के प्रारम्भ में भारत भे २७ कागज मिलें थीं तथा कुल उत्पादन 
क्षमता १ ३६ लाख टन थी। दो पंचवर्षीय योजनाओ को अवधि में कागज मिलो की संख्या २८ 
तथा इनकी उत्पादन क्षमता ४-१० लाख ठन तक वढ़ गई । १९५१-५२ में ३३ हजार टन कागज 
का आपात होता था । आयात मे १९५५-५६ तक वृद्धि हुई और इसकी मात्रा इस समय तक ५० 
हजार टत तक बढ गया | परन्तु इसके बाद आयात घटने लग्रे तथा १९६०-६१ तक कागज का 
आयात २३ हजार टन रह गयी । परन्तु अखवारी कागज १९५१-५२ तथा १९६०-६१ के बीच 
५० हजार टन से बढ़कर ७४) हजार टन हो गया। इस समय अखबारी कागज का उत्पादन 
भारत में २३ हजार टन था तथा कुल जरूरत का ३०% हम इससे पूरा कर लेते थे । 


गत्ता बनाने वाली इकाइयाँ १९४६ में २५ थी तथा इनकी कुल क्षमता ५९,४०० टन 
थी | गत्ता-मिलों की सख्या १९६९ तक २६ तथा इनकी क्षमता ७७,४०० टन के लगभग हो गई 





. यह कर कागज की विश्िप्ट श्रे णियो पर ही लगाया गया था । 
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तृतीय पचवर्षोंय योजना काल में भी कागज के उत्पादन का वृद्धि क्रम जारी रहा । 
परन्तु १९६५ ६६ तक कागज उद्योग की क्षमता का लक्ष्य (८ ३३ लाख टन) तक नहीं वढ़ सका । 
इस समय कु क्षमता लगभग ६८ लाख टत ही थी ! वास्तविक उत्पादन का लक्ष्य १९६५-६६ 
पक ७ ११ लाख टन तक बढ़ाने का था, परन्तु यह भी ७५ लाख टन तक ही बढ सका । १ ६६० 
६१ तथा १९६५ ६६ के वीच असवारी कागज की डऊल क्षमता ३० हजार टन से बढकर १ ५ लाख 
टन तथा वास्तविक उत्पादन २३ हजार टन से बढकर १ २८ लाख टन करने का लक्ष्य था। 
परतु जहां क्षमता म कोई वृद्धि नही हो सकी ६१९६५ ६६ तक मे वास्तविक उत्पादन ३० हजार 
टन तक बढ़ सका। इस प्रकार तृतीय योजना काल सें कागज उद्योग ने कोई उल्लेखनोय प्रगति 
नहों की । 


फरवरी १९६७ में भारत मे ५७ कागज मिल्लें काय कर रही थी जिनमे से रश तो 


बहुत छोटी थी तथा इनमे प्रत्येक की कागज उत्पादन क्षमता ३ हजार टन से कम थी। 


सबसे उल्लेखनीय बात जो आधिक नियोजन के पिछले वर्षों में हुई वह यह थी कि 
सरवार ने कागज उद्योग के विक्राप्त मे स्वय सक्रिय योगदान दिया । १९६२ में कुल २८ मिलो में 
से ७ मरकारो क्षेत्र भ थी तथा १९६१ ६२ मे कुल कागज के उत्पादन का ५०% इनसे 
प्राप्त हुआ । 


चतुथ पचवर्षीय योजना में कागज उद्योग का विकास देश मे कागज की निरन्तर 
बढती हुईं मर को ध्यान में रखते हुए चतुथ योजनाकाल मे कागज उद्योग के विकास पर जोर 
दिया गया है। इस उद्दें श्य की पूत्ति के हेतु चतुथ योजनाकाल में & ६९ हेजार टन कागज वे कागज 
बोड ( 92566 ॥70 7०6८ छ0बा0 ) के उत्पादन कया लक्ष्य निर्धारित पिया गया है । यही 
नहीं कागज उद्योग के विक्ञास के लिए मशोनों की आवश्यकृताओआ की पृति के लिए चतय 
बा में १३४५ करोड रुपये की कागज की भश्लीनरी के निराण का लध्य नि रित क्या 
गया है। 


कागभ श्रद्योग को समस्‍यायें 


(१) कच्चे माल को कमो--कागज उद्योग का भावी विकास केवल पात्र जिस धटक 
पर निभर है वह है कच्चे माल को कमी । वास तथा सवाई घास की देश में उपलब्ध मात्रा बढ़ती 
हुई माग को पूरा करन में समय नही है । आवश्यकता इस बात की है फि ज्ञीघ्र बढने वाले टिम्बर 
की श्रेणियों जसे एलूकेलीपस वेदन और व्छ्गन आदि को उगाकर उनकी लुग्दी तथार की जाय । 
कागज बनाने के लिए भने का बगेज (रस निकालने के बाद शेष छिका) बास के बदले श्रेष्ठ 


(२) रासायनिक पदारयों को कमो--कागज उद्योग के समक्ष दूसरी समर: 
पदार्थों को प्राप्त करने की । सोडियम सल्फेट तथा अत्युमिनिया फैरिक की कीमत जि शत 
बढ़ रही हैं वह इस उद्योग के लिए निश्चय ही चुनौती है। १९६० ६१ व १९६६ के बीच 
सोडियम सल्फट की कीमत ३० 5) स्पए प्रति ढन से बढकर ७५०) रुपए प्रति टन तथ। 
फेरिक का प्रति टव मूल्य १० ०) रुपए से ४००) रुपए हो गया । य्न्धक को झ््मी के 
के अनुसार देश मे इनका उत्पादन नहीं वढ पाता, |] 


(३) भारी पूजीगत व्यय--भारत म नई कागज भ्ित्रें लगाने करे जागव 


कारण मांग 


करोड रपये आती है। भारत मं विमित मझनें भी महंगी पडनी है। स्थायी प ँ 
लागता के अलावा कच्च माल की ऊंची वीमतें इ हें चुकानी पडता है। यही $%। 
पिला का वाभ ३ मे ३ ५% (पूजीका) है जबकि उद्योगा का औसत जाभ ८५ है 
छोटी इकाइया की समस्या भी इस उद्योग के समक्ष एक चुनौती है। एप 


( इ३५ ) 


(४) विशिष्ट श्रेणियों के कागज का आयात- यह ठीक है कि सामान्य उपयोग के कागज 
का उत्पादन आज हम आवश्यकतानुमार कर रहे है परन्तु फिर भी लगभग १७-१८ प्रकार की 
विश्विष्ट श्र णियो का हमे विदेशों से विश्येप रूप से स्वेडन से आयात करना पडता है। इसके 
अतिरिक्त भारत में आज भी प्रति व्यक्ति कागज का उपयोग अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है।' 
इस तथ्य की निम्न आँकडो द्वास पुष्टि होती है - 


कागज का उपयोग- (१९६६-पौड मे) सं० रा० अमरीका ५३० , इंग्लैंड २६५, पश्चिमी 
जम॑नी २२४, जापान १७६, सोवियत रूस ४६, संयुक्त अरव गणराज्य १७, श्रीलंका ८, भारत ३, 
विश्व का औसत ६९। 


भारत मे कागज का इतना कम उपयोग यहाँ विद्यमान व्यापक निरक्षरता का ही 
प्रतीक है। 


७. रसायन उद्योग 


आधुनिक उद्योगो के लिए रासायनिक पदार्थों की पर्याप्त पूर्ति एक आधारभूत आब- 
श्यकता है । न केवल बड़े व छोटे उद्योगो के निए अपितु कृषि के लिए भो रासायनिक पदार्थों की 
आवश्यकता होती है। इनमें सभी प्रकार के अम्ल, क्षार तथा रासायतिक उवरको को सम्मिलित 
किया जाता है। वस्तुत रासायनिक पदार्थों की माँग औद्योगीकरण की सीमा पर निभंर करती है। 
चू'कि भारत स्वतत्नता प्राप्ति के पूर्व तक औद्योगिक हष्टि से काफ़ी पिछड्ा हुआ था, इन पदार्घो 
की मांग बहुत कम थी । इसके अलावा रासायतनिक-पदार्थो को माँय बहुत कम थी । इसके अलावा 
रासाय तिक-पदार्थों के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनकी पर्याप्त उपलब्धि भी हमारे देश 
में उस समय नहीं थी। तकनीकी अभाव तथा वाक्ति की कमी के कारण भी रासायनिक पदार्थों 
का उत्पादन पर्याप्त नही हो सका था | फिर भी १९४६ तक कास्टिक सोडा, मैग्नेशियन क्लोराइड, 
हाइड्रविवनन, स्टीयरिक एसिड, टिटेनियम डाई ऑकक्‍्साइड और कुछ अन्य पदार्थों का देश में 
उत्पादन प्रारम्भ हो गया था | इसके लिए १९३१ मे इस उद्योग को दिया गया विवेचनात्मक 
संरक्षण काफी सहायक सिद्ध हुआ । 


१९४६ व १९४९ के बीच रासायनिक पदार्थों का उत्पादन काफ़ी तेजी से बढा । सुपर 
फॉस्फेट्स का उत्पादन १० गुने से अधिक हो गया। कॉस्टिक सोडे का उत्पादन २२५ गुनाव 
सोडाएश, तरल क्नोरीन, रासायविक झाद आदि के उत्पादन की वृद्धि १०% तक थी। 


आशिक नियोजन के अन्तर्गत भी रासायनिक उद्योग के विकास के क्रम को जारी रखा 
गया है। उर्बरको के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थों वा उत्पादन बढाने के लिए केद्धीय सरकार 
ने भारी रसायन विकास परिषद की स्थापना १९५३ मे की । 


१९५०-६५ की अवधि में कुल मिलाकर रास।यनिक पदार्थों के उत्पादन की वंद्धि दर 
(वापिक) १७ से १८% रही है, जबकि कुल औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि इस अवधि में ७ से 
८०% की दर से हुई । १५४ वर्ष की इस अवधि में रसायन उद्योग की प्रगति निम्न त्तालिका छे 
स्पष्ट हो जाती है * 


भारत का रसायन उद्योग 


१६५० १६६४५ 
उत्पादक पुजी (करोड रुपए). ३० इ्टर 
रोजगार (हजार श्रमिक) ३७ ७ १२७५ 
कुल उत्पादन (मूल्य करोड रुपए) ३७५० ४१७० 
शुद्ध उत्ताद.. ,, श्ड्ड ११ ० 
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2... (#आद्याएबी [86977  शााए6 09 0. ४. [77२१--६९०॥०म्राए पचा55, 6८सराएश' 
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( रे३६ ) 


तीव पचवर्षीय योजनाओ मे प्रमुख रासायनिक पदाथों का उत्पादन इस प्रकार बढा 


१६५०-११ १६६५-६६ (हजार टन) 
कॉस्टिक सोडा श्र २१८ 
सोझएश 2.4 ३३१ 
सल्फरिक एसिड श्ण्१ ६्श्ड 
नत्रजन उवरक ञुः २३३ 
फॉस्फेटिक उर्वरक रू १११ 


कहा जाता है कि भारतीय रसायन उद्योग का हमारे वृहत्‌ स्तर के उद्योगों में चौथा 
स्थान है। १९५३-६३ के बीच तो रासायनिक पदार्थों का उत्पादत ११% की दर से बढ़ा जबकि 
हनाडा म यह वृद्धि ६ ६९, ब्रिटेन में ६ २% वे स० राज्य अमरीका में ७ ७% रही थी। 


परन्तु पिछले कुछ वर्षों से रसायन उद्याय के उमक्ष कुछ समस्याओं का उदय हुआ है। 
सबसे ज्वल्त समस्या कच्चे मात्र को पूति से सम्बन्धित है । द्वितीय व तृतीय योजनाओं की अवधि 


रसायन उद्योग की दूसरी समस्या गिरत हुए छाभाश वी है। कच्चे माल की कमी 
के कारण काले वाजार म ऊ'ची कीमता पर +चा माल खरीदा जाता है। साथ ही सरकार भी 
१20 करो के रूप मे अपना अश्ञ लेने का अयास करती है। फलस्वरूप उत्पादन लागत बढ 
जाती है । 


६९६६-६७ मे विक्री की राशि का १६ ४८८ लाभ के र्प में रसायन उद्योग को प्राप्त 
हुआ था परन्तु १९६७-६८ में यह अनुपात घटकर १ २३% रह गया। 


& (५६ ६६ का अनुमावित्त उत्पादन व १९७३-७४ का पस्तावित लक्ष्य विभिन्न रासा- 
यनिक पदार्थों के विए इस प्रकार है ॥३ 


१६६४-६६ १६७३ ७४ 
नव्जन उवरक (लाख टन) २५ २० ० 
फॉस्फेट श्र 
कॉस्टिक साडा ३१ जे हु 
सोडा एश ३६ भ््प्‌ 
सल्फरिक एसिड १०२ ३५० 


इस प्रकार विभिन रासायनिक वदायों के उत्पादन में कई 
परन्तु इसके निए रसायन उथोग को २ ००० करोड करोड़ स्पए 


८ इजोनिर्यारिंग उद्योग? 
इन्जोनियरिंग उद्योग म हम यत्रों के निर्माण को सम्मिलित करते 
दका अथवा उपभोक्ताआ दोनां गा 9 आ सकते हैं। उदाहरण निए आह कल 
दाबकर सोमट एव आटा वे दाल मिलो की मश्ानों का उत्पादन इन्जीनियरिंग उद्योग का द्दी विध्विष्ट 
अग है ! दूसरे ओर साइरिलें व सीने की मशीनों आदि का उत्पादन भी इसी के अन्तगत है। 


पुनी वृद्धि करने का लक्ष्य है। 
का विनियाग करना होगा । 
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( ३३७ ) 


आधिक नियोजन की अवधि में इन्जोंनि्यारिंग उद्योगों ने सर्वाधिक प्रगति की है। 


१९५८ तक भी कुल मिलाकर मशीनो, मशीत टूलो तथा विविध इल्जीनियरिंग वस्तुओं 
का उत्पादन मूल्य केवल २० करोड़ रुपए था। लेकित १९६८ में भारतीय इन्जीवियरिंग उद्योग 
ने २,००० करोड़ रुपए के मुल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया। १९५१ में कुल औद्योगिक 
उत्पादन में इनका अनुपात १०% से भी कम था परन्तु १९६६-६७ तक यह अनुपात ४०% तक 
बढ़ गया । यह भी उल्लेखनीय है कि १९६६-६७ तक कुल औद्योगिक पु जी में इल्जीनियरिय उद्योगी 
की पूंजी का अनुपात ४२% तक पहुँच यया था । भारी यत्रो के निर्माण हेतू राची में हैवी इले- 
किटृकल्स, मशीन टूलो के लिए बगलौर व रोपड (पंजाब) तथा छोटे यंत्रो के लिए कोटा में 
साव॑ंजनिक क्षेत्र में कारखाने स्थापित किए गए है। कुल मिलाकर इस उद्योग में लगभग ७,००० 
करोड हपए की पूंजी लगी हुई है जिसमें से तगभग आधी विजो क्षेत्र मे है। 

१९५१ तथा १९६७ के बीच औद्योगिक उत्पादन (सभी क्षेत्रों का) की वृद्धि दर (चत्रवृद्धि) 
६-४% रही जबकि इन्जीनियरिग उद्योगो का उत्पादत १२-३% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा । विशेष 
हूप से इस अवधि में विद्युत एवं परिवहन अन्‍्त्रों का उत्पादन बढा हैं। अनुभानतः १९५१ व 
१९६७ के बीच इनका उत्पादन ११ गुने से अधिक हो गया । 


यह भी उल्लेखनीय है कि किन्ही-किन्ही क्षेत्रों मे तो भारतीय इन्जीनिर्यारिग उद्योग ने 
चमत्कारिक प्रगति की है! निम्न तालिका स्पष्ट करती है कि मशीन निर्माण, मशीन दूल व उप- 
भोग्य वस्तुओं का उत्पादन १९१०-५१ से १९६६-६७ तक किस हप में बढ़ा * 


१९१०-२१ १६६०-६१ १६६६-६७ 


इबकर-सिल यंत्र (मूल्य लाख रुपए)-- ४२० ५३६ 
सीमेद मिलबत्र [ ,, ) 5 ६० श्रेड 
विद्युत द्रास्फॉमे्स (००० ४४.) (७८ १३९२ ३७५० 
रेलो के एजिन (सख्या) ७ रएर इे२० 
मशीन टूल (मुल्य लाख स्पए) है० ७०० २९०० 
साइकिले (हजार मे) ९९ १०७० १६८० 
सीने की मशीनें ( ,, ) . हेई रेण्रे ड८० 


इस प्रकार भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योग ने पिछले १३ दशक में काफी प्रगति की। 
निर्यात के दृष्टिकोण से यदिं विचार करें तो हमे ज्ञात होगा कि १९५०-४१ में इन्जीतियरिंग 
वस्तुओं का निर्यात नगश्य था लेकिन १६६०-६१ तक भारत से ६-७ करोड रुपए की इन्मीनियर्रिय 
वस्तुएं भेजी जाने लगी । उसके बाद भी प्रगति की रफ्तार काफी सतोपग्रद रही है। १९६७-६८ 
से भारत से ४२ करोड शपए के भूल्य की ये वस्तुएं निर्यात की गई थी और १९६८-६९ में 
अनुमानतः यह राशि ७० करीड़ रुपए तक पहुँच गई थी । 


परन्तु १९६७ व १९६८ के बीच इजीनियरिंग उद्योग की अनेक शाखाएँ मन्दी से 
प्रभावित रही । १९६७ मे २२२१ इकाइयाँ अपनी क्षमता का पुरा उपयोग नही कर सकी । १९६८ 
भें ऐसी इकाइयो की सख्या २६३५ थी। विशेषखूष से हिन्दुस्तान मशोन हुल की कार्यक्षमता का 
१९६८-६९ तक भी केवल ३०% उपयोग में लाया गया । माँग की कमी से उत्पन्न इस मन्दी के 
कारण ही साइकिलो व सीने की मशीनों का उत्पादन १९६७ व १९६८ के वीच क्रमश १०% व 
२०% ही बढ़े सका जबकि इसके पूर्व इनकी वृद्धि काफो अधिक थी । अभंशास्त्रियो का अनुमान है 
कि द्वितीय व तृतीय योजनाओ में अवेक इकाइपो को अविवेकपूर्ण ढग से बिता माँग व कच्चे साल 
, की पूर्ति आदि का सर्वागीण हष्टिकोण रखे हुए लाइसेंस दिए गए और इसी के फनस्वरूप इस दो 
+_र्पो में इंजीनियरिंग उद्योग मन्दी से प्रभावित रहा। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक थोभ परिषद मे 
कुछ समय पूर्व बताया था कि इंजीनियरिंग उद्योगों, विशेषकर निजी क्षेत्र की छोटी इकाइयो के समक्ष 
पृ जी का अभाव भी एक वडी समस्या है । राज्यो में स्थित वित्त निगम तथा कुछ राज्यो में पिछले 
बुछ वर्षों में स्थापित करिए गए औद्योगिक विकास निगम इस अभाव को दूर करने में असम हैं 
क्योंकि उनके पास ही पूजी की कमी है। 


( ३३८ ) 


१९६८-६९ मे भो सूती वस्त्र मिल यच्ल, सीमेट मिल यल्त्र, शवकर मिल यन्त्र आदि का 


उत्पादन इनकी उत्लादन क्षमत्रा से ३१% से १५७४ तक कम था। 
चतुथ पचवर्षीय योजना मे इजीनिर्यारिग उद्योग का विकास 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के निर्धारित लद्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए यह आवश्यक है कि इंजीनियरिंग उद्योग के विकास पर जोर दिया जाय । यही 
कारण हैं कि चतुर्थ योजना मे इंजीनियरिंग उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। चततुथ॑ 
प्रचवर्षीय योजना में इजीनिर्यारिंग उद्योग के प्रस्ताविक निर्धारित लट्षय निम्नलिखित है * 


भद का नाम 


१ सूती व्त्र 
मशीनरी 
२ सीमेण्ट की 
मशीनरी 
३. चीनी उद्योम 
की मशीनरी 
४ कागज उद्योग 
की मशीनरी 
५ साइकिल 
६ कपडा सीने 
की मझीनें 
७ बिजनी के पसे 
८ मोटर माई 
किलें, स्कूटर 
आदि 




















१६६०-६१ का १६६८-६६ में | चतुर्थ पोजना दे 
इकाई संजतादग | के हन्ते मे 28490 (१६६६-७४) 
कम त्पादन उत्पादन 

रोड रु० मे । १००७ २१६ १७० ४५० 
रह घर ४९ ९० १९० 
अर ड़ ७७ १२० २१० 
2» हल १६ श्ड १३५ 
हजार थे | १० ७१ (५७४ १९०० ३२०० 
$ रेण्३े ड३० ग् ६9० 
छः १०६ १३६ 4 + ३० 
हे ६९08 ३ ० ७ ७२० २१० 


मत हर 


२७ 


कुटीर एवं लघु-स्तरीष उद्योग 
(९०३९४ & 5790॥ ॥7009768) 


प्रारम्भिक--कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों ते आशय एवं परिभाषा: 


साधारणतयथा उद्योगों को दो श्रे णियो में विभक्त किया जाता है। प्रथम, बड़े उद्योग तथा 
हितीय, लघु उद्योग । बडे उद्योगो मे उन औद्योगिक इकाइयी को सम्मिलित किया जाता है, जिनके 
अन्तर्गत उत्पादन बहुत बडे पैमाने पर होता है तथा पूंजी एवं शक्ति द्वारा संचालित यन्त्रों का 
व्यापक रुप में उपयोग होता है। इसके विपरीत लघु उद्योगों मे उत्पादन का स्तर तो छोटा होता 
ही है, पूंजी एवं शक्ति का उपयोग भी अत्यन्त सीमित रहता है । 


लेकिन भारत जैसे देश मे, जहाँ दो-तिहाई से अधिक व्यक्ति छोटे प॑माने पर खेती करते 
हैं, एक और भी उद्योग महत्त्वपूर्ण रहा है और वह है कुठीर उद्योग । सदियों से भारतीय कृषक 
सहायक आय को प्राप्ति हेतु इन उद्योगो मे संलग्न रहे है और आज भी कुठीर उद्योग देश के 
करोडो व्यक्तियों को सहामक आय प्रदान कर रहे है । 


क्टीर उद्योगों की परिभाषा बेकाक में एशिया तथा सुद्दर पूर्व के आथिक आयोग 
(2८५४7) ने इस प्रकार दी थी : 


“कुटीर उद्योग वे उद्योग है जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्रारूप से अथवा 
आशिक रूप से संचालन किया जाता है ।” इसी परिभाषा को भारत के द्वितीय राजकोपीय आयोग 
ने मान्यता प्रदान की है ॥! 


यह आवश्यक नहीं है कि कुटीर उद्योग केवल गाँवों तक ही सीमित रहे तथा उनमें बन्त्रो 

का उपयोग विल्कुल नही हो, फिर भो साधारणतया कुटीर उद्योगों में बच्चो का उपयोग लोकप्रिय 

नहीं होता । प्रो० ग्ाउगिल के मतानुसार अत्यन्त प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग भारतीय गाँवों 

के साथ-साथ नगरी मे भी विद्यमान रहे है ।? लघु उद्योग वे हैं जिनमे ७५ जास रुपये से कम का 

* मीन व प्लान्द आदि में विनियोग है । यह परिभाषा १ मार्च, १९६७ से लागू है। यहां पर यह 

दवा देना जरूरी है कि कुछ समय पूर्व तक लघु उद्योगों को रोजगार के आधार पर परिभाषित 
क्या जाता था। 
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( ३४० ) 


न्लघु व कूटोर उद्योगों में अन्तर : 


प्राय लोग कुटोर व लघु उद्योगो को एक समान ही मानते हैं, किन्तु इत दोनो मे भारी 
ऊन्तर है, जोकि निम्द भ्रकार हे 


(0) कुदीर उद्योगों का सचालन एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है । इसके 
विपरीत लघु उद्योगों के अन्तर्गत यह सम्भव है कि ओद्योगिक संस्था के स्वामी स्वय कार्य न करके 
श्रमिकों से काम ले । इस प्रकार लघु उद्योग में श्रम व पूजी परयक्‌ हो सकते है। 

(7) पारिवारिक सस्थाएँ होते के कारण कुटीर उद्योगों में बाह्य पूजो का उपयोग 
साधारणतया नही होता । लघु उद्योगो के लिए साझेदारी या प्मुक्त कम्पनियों की स्थापना साध्यरण- 
तया आवश्यक होती है। 


(॥ए) कुटीर उद्योगों में यन्त्रो का उपयोग साधारणतया नहीं होता । यच्धपि जापात त्तथा 
स्विद्जरलेंड में पारिवारिक सस्थाएँ भी यों का उपयोग करती है, परन्तु वे लघु उद्योगो की 
श्रेणी मे है न कि कुटीर उद्योगों की थरणी मे । 


(5) क्रुटीर उद्योग सहायक है तथा य थोड़े समय के लिए भी प्रारम्भ किए जा सकते 
हैं। उदाहरण के लिए अतिरिक्त या अवकाश के समय कृषक के परिवार के सदस्य रस्सी बटने या 
कपड़ा बुनने का कार्य कर सकते है। इसके विपरीत लघु-उद्योगो में स्थायी रूप से तथा पूरे समय 
के लिए काय किया जाता है । 


(५) कुटीर उद्योगो का बाजार स्थानीय तथा सीमित होता है, जबकि लघु उद्योगों का 
बाजार विस्तृत होता है (कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं को छोडकर जिनकी बिकी दूर-दूर तक होती है )। 
हस्तकलाओ तथा खादी आदि का पिछले कुछ वर्षो से काफी निर्यात किया जाने लगा है तथापि 
गाँवा के कुटीर उद्योग केवल स्थानीय माग को ही पूरा करते है। वस्तुत व्यापार मे शहरों में बनने 
बाली कलात्मक वस्तुओं को हस्तकला तथा गाव मे कुम्हार, चमंक।र लखेरा व बढढ आदि के काम 
को ग्रामोद्याग कहते है। इसी में खड़सारी का निर्माण, चटाई व माचिस बनाना शहद सचय 
आदि कार्य भी शामिल है। दोनो को मिल्लाकर कूटीर उद्योगों को सज्ञा दी जाती है । 


कुटीर उद्योग--ए% गौरवपूर्ण ऐतिहासिक सीमासा 


प्राय ऐसा कहा जाता है कि भारत को प्रकृति ने ही एक कृषि प्रधान देश बचाया है 
तथा यहा औद्योगीकरण की गति पाश्चात्य देशो की अपेक्षा कम रही है | लेकित वास्तविकता यहु 
रही है कि एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत अतीत वाल मे एक प्रतिष्ठित औद्योगिक 
देश भी रहा है । १९१८ भे भारतीय औद्योगिक आयोग ने लिखा था . 


“जब यूरोप के उन दैशो में, जो आज औद्योगिक विकास मे अग्रणी हैं, असम्य जातियाँ 
निवास करती थी, तब भारत अपने शासका के अपार वंभव तथा दारीगश की श्र ष्ठ कला के जिए 
प्रसिद्ध था। सूती तथा रेशमी बस्त्रो जरी के वस्त्रो तथा कलात्मक वस्तुओ के लिए भारत १८वीं 


शताब्दी तक विश्व विर्थात राष्ट्र था। अमरीकी विद्वान्‌ कंत्वटेन ने १९३६ मे प्रकाशित अपनी 
पुस्तक म लिखा है 7 5 


_ “भारत है (दर) उद्योग बुद्धिमान मस्तिष्क, विलक्षण योग्यता तथा अद्भुत प्रतिभा 
की उपज थे तथा श७वी दताब्दी तक विश्व में इतका उदाहरण अद्वितीय रहा था ये उद्योग 
पश्चिम के उच्चोगा से कहीं अधिक उन्त स्थिति मे थ |” 


जिस समय यूरोप के देश पिछडी हुई अवस्था से थे तथा अमरीका के विषय में कोई 
जानता भी नही था ६ उस समय भारतीय कलात्मक वस्तुओ का विश्व के विभिन्न भागो में सम्मान 
किया जाता था । कहा जाता है कि १६वी शताब्दी तक भो भारतीय कारीगर एक पौड रई से 
२५० मील तम्वा कपड़ा बुन लेते थ । विश्व विश्यात ढाका की मलमल भारत के ही श्रमिक हाथ 
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पु 


( रे४१ ) 


से बुनते थे । इस मलमल का एक थान अंगूठी मे से निकाला जा सकता था और इसीलिए रोम में 
इसे मेजेटिका कहा जाता था । लोगजो, जो पाश्चात्य जगव्‌ की श्राचीनतम संस्कृति का केन्द्र था, 
भारतीय वस्तुओ का भ्रमुंख ग्राहक था । 


भारत के रेशमी तथा जरी के वस्त्रो, घातु के बर्तंबों, गलीचों तथा चमड़े की वस्तुओं 
की विदेशों मे १८वीं शताब्दी तक भी वहुत अधिक माँग थी । इनके अलावा पत्थर तथा लकडी पर 
खुदाई का काम, मीनाकारी एवं वस्त्रो को रँगने का काम भी यहाँ अत्यन्त निपृणतापू्वक किया 
जाता था । लोहे की वस्तुएँ तथा रासायनिक पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा मे बनाए जाते थे एवं इनका 
निर्यात होता था । 


कुटीर उद्योगों का महत्त्व 


बृहत्‌-स्तरीय उद्योगों के इस युग मे भी भारतीय अधंव्यवत्था कुटीर उद्योगों पर काफ़ी 
निर्भर है । कुटीर उद्यीगो का महत्व निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो सकता है : 


(१) शोजगार--प्रथम पंचवर्षीय थोजना मे इस बात को स्वीकार किया गया था कि 
प्रामोद्योगो। तथा लधु उद्योगों भे रोजगार-क्षमता वृहव॒-स्तर के उद्योगों की अपेक्षा अधिक है। 
१९३१ मे कुटीर उद्योगों मे लगभग ६१,४१,००७० व्यक्ति संलग्न थे जबकि बाज इन पर निर्भर 
लोगो की संख्या लगभग २० करोड है। यदि कृषि मे विद्यमान वर्तमान भार को कम करके अतिरिक्त 
श्रमिको को कुटीर उद्योगों में लगा दिया जाय तो बेकारी की समस्या काफी सीमा तक हल हो 
सकती कह भूमिहीन श्रमिकों तथा शिक्षित बेकारों के लिए कुटीर उद्योग आशा की किरण प्रस्तुत 
कर सकते हैं । 


(२) कम पुजो, काम अधिक--भारत मे पूंजी का अभाव है जबकि यहाँ जनशक्ति का 
बाहुल्‍य है। ऐसी स्थिति में वृहत्‌-स्‍्तर पर यस्त्रीकरण करना विवेकपूर्ं नहीं साना जा सकता । यदि 
देश का विकास क्ेवन बडे उद्योगों के आधार पर किया जाय तो उसके लिए बहुत अधिक पू"जी की 
आवश्यकता होगी | इसके विपरीत कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत थोडी पू'जी का विनियोग करके अधिक 
काम किया जा सकता है तथा अधिक लोगो को रोजगार दिया जा सकता है। इस तथ्य को निम्न 
तालिका के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है .? 


बस्त्र-उद्योग 


प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति पूंजी एवं. पूँजी की एक 
बिनियोजित उत्पादन उत्पादन इकाई पर 


पूंजी का अनुपात भ्रमिकों की 

(रुपये) (रुपये) संख्या 
आधुनिक बडे उद्योग १२०० ६५० १५% १ 
शक्ति-चालित कर्घा (बघु उद्योग). ३०० २०० कु है 
स्वचालित कर्घा (कुटोर उद्योग) ९० <० ११ १३ 
हाथकर्घा 3॥6) 3.4 डर ण््ट श्ड 


इस प्रकार कुदीर उद्योगी में कम पूंजी द्वारा अधिक उत्पदन किया जा सकता है और 
साथ ही कई गुना अधिक रोजगार दिया जा सकता है। आधुनिक ढंग से चलाने पर भी प्रामोद्योगो 
में प्रति व्यक्ति पूंजी का विनियोग १४०० रुपए होगा जबकि लघु उद्योगों में यह भौसत ५ से ८ 
हजार रुपए व बडे उद्योगो मे ८० से ९० हजार र्पए होगा ।* 


(३) गाँवों का सर्वांयीण विकास--प्रवोंदयो नेता श्री जयप्रकाश नारायण का कथन है 
कि भारत के आधिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश के ग्रामीण क्षेत्री के चतुमुखी विकास 
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( ब४२ ) 


को प्राथमिकता दी जाय। उनके मत में कृषि-ड्योगों पर आधारित आधिक विकास (880- 
[70790 8556) ही भारत के लिए उपयुक्त है । 


वास्सव में देश के कृपक वर्ष मे आबे समय बेकार रहते है। यदि उन्हे तथा उनके 
परिवार के सदस्पो को अतिरिक्त समय के लिए कुटीर उद्दौयों में लगा दिया जाय तो इसके दो 
लाभ हो सकते हैं प्रथम तो यह कि आवश्यक उपभोग्य वस्तुओ की पूति सुलम हो जायगी कौर 
दूसरे, अतिरिक्त क्षाप मिलने पर इधकों को तिघनता कम की जा सकेगी । 


(४) विकैल््धित अर्थव्यवस्था--आज चीन तथा “च्ाकिस्तान की संयुक्त शक्ति भारत के 
लिए एक बहुत वडा खतरा लेकर खडी हुई है। सकट के समय औद्योगिक नीति इस प्रकार की 
होगी चाहिए कि जिससे आर्थिक सस्थाओ का केन्द्रीकरण कुछ स्थानों पर न होकर वे छोटीन्छोटी 
इकाइयों के हूप भें समूचे देश में व्याप्त ही जायें । कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों के रूप में ही मे 
इकाइयाँ हो सकती हैं । 


(५) घरल प्रणालो--भारत एक जअल्प-विकसित देश है और इसलिए यहाँ पाश्चात्य देशों 
बी भाँति नदीनतम प्राविधि उपलब्ध नहीं हो सकती । कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विशिष्द 
ग्राविधि नद्ही होने पर भी काम चल जाता है । अल्प समय में बौद्योगिक प्राविधियी का प्रशिक्षण 
देना भी असम्भव है, जबकि कुटीर उद्योगो की सरल प्रणाली का प्रशिक्षण अति अल्प समय में 
दिया जा सकता है | 


(६) आय एवं हस्पत्ति फा न्यायपूर्ण वितरण--भारतीम पचवर्षीय योजना का भरुष्य 
उद्देश्य आय एवं सम्पत्ति का स्यायपूर्ण वितरण करना है। वृहत-स्तरोग उद्योगों का सचालन एवं 
स्वामित्व बढ़े-बढ़ें पुजीपतिया के हाथ में रहता है तथा बढ़ पभाने के सारे लाभ भी उन्ही को 
प्राप्त होते है। कुट्धीर उद्योगों के विकास से निम्त वर्ग के लोगो को कास मिलता है तथा उतकी 
आय बढते के कारण उतका जीवन-स्तर भी ऊंचा होता है । 


(७) विदेशी बिनिम्रय की प्राप्ति--युरोप तथा अमरीका के देशों मे हाल ही मे हुई 
भारतीय कलात्मक वस्तुओ की प्रदर्शनी ने व्यापक रूप से विदेशी ग्राहकों का ध्यान आकपित किया 
है । इमके पूर्व भी हाथ को बनी हुई कलात्मक वस्तुएं आकपण क्य कैन्द्र बनी हुईं थी । यदि वैज्ञानिक 
ढंग से कुटीर उद्योगी की बनी हुई वस्तुओ का विदशों मे प्रचार किया जाय तो पर्माप्त मात्रा मे हमे 
विदेशी विनिमय प्राप्त हो पकता है। वास्तव में कुटीर उद्योग भारत की परम्परागत हस्तकलाओं 
वी रक्षा बस्ते है, जिनवा विदेशों में आज भी मस्मान है। प्रतिवर्ष हम लगभग ६ ७ करोड़ गज 
हाथ का बना कपड़ा निर्यात करते है, जिससे देश को पर्याप्त विदेशी विनिमय प्राप्त होता है । 


__ [5) व्यापार चक्रों के प्रभाव से मुकत--आर्थेर बर्नो ने अपनी पुस्तक एच इकॉनामिक 
हिस्द्री आप दी प्रिदिश आइल्स” मे बताया है कि औद्योगिक त्रान्ति को सबसे बडी देत आथिक चक्र 
भी है। नियम रुप से मूत्यो मे वृद्धि तथा छास अथवा मल्दी व तेजी होने के कारण बृहृत्‌-स्तर 
कै उत्पादन के समय माँग व पूति मे विषमता आ जाना है। लेकित कुटीर उद्योगों के बन्तर्गेत 


वस्थुओ का तिर्माण भाँग के आदार पर होता है अतएवं मन्दी या तेजी की समस्या का उदय नही 
हो सकता । 


(६) उपभोग्य वस्तुओं के अभ्ाप्र को दूर कर सकते हैं--कपडा, फर्नीचर, जूते, बर्तन, 
दे जनेत' आवश्यक वस्तुओं वी कीमतें पूछि कम होने के कारण बढती जा रही हैं। कुटीर उद्योगों 


का विकास करके इन वस्तुओ के अभाव को दूर किया जा सकता है तथा बड़े हुए मूल्या को सामान्य 
स्तर तक लाया जा सकता है । 


(१०) भौद्योगिक समस्याओं सें कमो--कुटोर एवं छोटे उद्योगों को पोत्साहन देने से 
अनेक औद्योगिक समस्याओं का श्मत्र किया जा सकता है । ओद्योगिक सघर्प, गन्दी दस्तियाँ 
हृडतालो व अनेक दूसरी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है) हैं 


कम पू जी लगाकर देश के लाख बकार नोगो को काम देकर राप्ट्रीम सुरक्षा तथा कत्य 
कार्यों वी वस्तुएँ तैयार को जा सकती हैं । 


( रेडरे ) 


लघु उद्योग ॥ 
(5पक्षा [ए0प्रधां८5) 
लघु उद्योग से झ्राशय : 


लघु उद्योग वे उद्योग है जिनका संचालन छोटे पैमाने पर यन्त्रो के माध्यम से होता है। 
द्वितीय राजकोपीय आयोग (१९४९-४०) के अनुसार लघु उद्योगों में पूजी को प्रधानता दी जाती 
है तथा साधारणतया श्रमिकों से कार्य लिया जाता है। यद्यपि इस प्रकार की परिभाषाओं द्वारा 
लघु उद्योगो तथा कुट्वीर उद्योगी का अन्तर बताया जाता है ! 


डा० वी० के० आर० बी० राव का मत है कि लघु उद्योगो को तीन श्रे णियों मे बाँदा 
जाता चाहिए : 


(१) वे उद्योग जो बड़े उद्योगों के सहायक उद्योगो के रूप मे हैं जैसे, रालर स्किन, 
मोटर कुशन आदि । 


(२) वे उद्योग जो यन्त्रों की मरम्मत के लिए स्थापित किए गए हैं--मोटरों व बडे 
यन्‍्त्रो की मरम्मत के वर्कशाप | 


(३) वे उद्योग जो वस्तुओ का निर्माण स्वयं करते हैं. जेसे पीत व, ताँबे के तन बनाना, 
लोहे के कारझाने, चाकू, ब्लेड व केची बनाता, रेडीमेड के वस्त्र, सावुन, साइकिले सीने की मशीने 
काँच के बर्तन, रेडियो प्रादि। 


श्री पी० एन० घर तथा श्री लिडॉल ने हा उद्योगों का परिचय दूसरे ढंग से दिया है। 
उनके कथनानुसार लघु उद्योग या लघु संस्थाएँ दे है जो शहरों में (सामान्यतः) आधुनिक ढ'ग पर 
स्थापित की गई है तथा जिनमे निम्न विशेषताएं हैं . 
(१) इनमें श्रमिको की सहायता से कार्य किया जाता है। 
७... (२) इनमे कच्चा माल दूर-दूर से प्राप्त किया जाता है। जैसे इस्पात तथा रासायनिक 
पदार्थ । 


(३) इनकी चसखुएँ दृर-दुर तक विकले जाती है यहाँ तक कि कुछ का निर्यात भी किया 
जाता है, जैसे साइकिलें, सीने की मशीनें, रेडियो आदि । 


वास्तव में ल्धु उद्योग वे उधोग होते है शिनमे आधुनिक यान्त्रिक प्रणाली के आधार पर 
[छढ पैमाने पर धस्नुओं का उत्पादत किया जाता हैं । १ माच, १९६७ से उन उपक्रमों को लघु 
उद्योग की श्रेणी मे सम्मिलित किया गया है जिनमे प्लान्ट, मशीन आदि भे विनियोग ७५ लाख 
रुपए से अधिक न हो । 
लघु उद्योगों का महत्व : 

कुटीर उद्योगों का महत्व मुख्यत कृपकों को सहायक आय प्रदान करने, तथा देश की 
परम्परागत कला की रक्षा करने की दृष्टि से बताया जाता है। इसके अलावा भी अनेक ऐसे तकें 
ऊपर प्रस्तुत किए गए हैं जिनके आधार पर इन उद्यीमों का महत्व स्पप्ट होता है। लघु उद्योगों के 
पक्ष में भी तिम्न तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं :? 

(१) रोजगार का तक--धर एवं लिडॉल का अनुमान है कि १९५६ में छोटे कारखानों 
तथा मध्यम श्रणी की फंक्टरियो में लगभग २२ लाख व्यक्ति संलग्न थे । वास्तव में रोजगार के 
तकी का अर्थ है कम पूजी मे अधिक व्यक्तियो दो काम देवा। लघु उद्योगों में पूंजी तथा क्रम का 
अनुपात ११ : १ का है तथा चडे उद्योगो की तुलना में पूजी की एक इकाई पर कई गुने श्रमिको 
को कार्य दिया जा सकता है। 
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( शेड४ड ) 


२) किफेल्टोकरण का तर्क--उपरोक्त लेखक यह मानते है कि वडे तगरो की भीड- 
भाड तथा 0 को दूर करने के लिए तथा देश के सभी भागों का बऔद्योगिक विकास करने के 
लिए विकैल्दीकरण करना आवश्यक है। 


(३) सामाजिक तथा राजनैतिक वृध्टिकोण--धर व लिडॉल के मत में लघु उद्योगों में 
श्रमिक तथा स्वामी के दौच का अन्तर बहुत कम होता है ओर इससे शोषण की सम्मावना भी कम 
रहती है। यही नहीं वे यह भी मानते हैं कि स्वतन्त्र॒ तप से वार्य॑ करने वाली छोटी जौद्योगिक 
इवाइयाँ स्वस्थ प्रजातत्त्र की लीव डालती हैं । 


(४) स्थापना में सुविधा--सामान्य बुढि वाते व्यक्ति भी लघु उद्योग प्रारम्भ करने का 


+हस कर सकते हैं क्योकि इनमे जोखिम भी कम रहती है तया विशिष्ट प्राविधि में पारंगत होना 
भी अनिवाय नही है । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लघु उद्योगों का महत्व भारतीय अर्थ-व्यवस्था मे 
बहुत अधिक है विशेषरूप से इसलिए कि कम पूंजी द्वारा ही इन उद्योगों को प्रारम्भ किया जा 
सकता है। 


स्वतन्त्रता के पश्चात कुटीर व लघु उद्योगों का बिंकास 


काँग्रेस की महासमिति ने स्वतन्त्रता के पूर्व ही कुटौर तथा त्घु उद्योगों के महत्व को 
स्वीकार कर लिया था | १९३४ मैं अ० भा० ग्रा्मोद्योग संस्था बनी, १९३५ मे ग्राम-सेबक विधालय 
को स्थापना हुई, १९३७ में कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल ने कुछ कार्यक्रम तैयार किए। आजादी के बाद 
जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्म की गई तो कैन्द्रीय सरकार ने इन उद्योगों कै लिए ३३ ६ करोड 
कपए ्यि किए। इसके अलावा राज्य मरकारो ने १० १ करोड़ रपए इन उद्योगों के विकास देतु 
व्यय किए । 


१६५४ मे भारत सरकार के निमम्तरण पर फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों के एक दल ने 
भारत के लघु उद्यौगों की स्थिति का अध्ययन करके एक विस्त्रत यौजना प्रस्तत की । इस योजवा- 
दल ने यह अनुभव क्या कि भारत की छोटी औद्योगिक इकाइयाँ अभी शैशवावस्था में हो हैं तथा 
उत्पादन की परम्परागत विधियों तथा पूंजी के अभाव के कारण उनका समुचित विकास नहीं हो 
सका है । योजना-दल की मुख्य सिफारिश इस प्रकार थी ९ 


(१) चार बहु-उह शीय प्राद्योपिक संस्थाओं (/छएछ)058 8006 0 प९८७00- 
089) की स्थापना की जाए जो निम्न काय॑ करें 


(अ) उत्पादन के तरीकों का अध्ययन (ब)) व्यावहारिक झोध, (सो पर्यटक उद्योगों का 
विस्तार तथा (दी चलती-फिरती प्रदर्गनियों व नवीन प्राविधियों के प्रचार की ध्यवस्था । 


5 (२)  िलायग तैमार करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइनशाला स्थापित करें, (३] व्यापारी 
बैंको को लघु उद्योग्रों की सहायतार्य वित्त देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, (४) विभिन्न उद्योग 
से सम्बन्धित गा गाए जाएँ (५) स्वावलम्वी औद्योगिक सरकारी सम्तियों की स्थापना की 
जाए, (६) लघु उद्यीणों के विकास हेतु केन्द्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की जाए, (७) विदेशों 
में विश्ो बढाने के लिए कदम उठाए जाएँ । 
उपरोक्त सुझावों को दृष्दिगत रखते हुए मारत सरकार ने दिम्तलिखित संस्थाओं की 
स्थापना की ; 
(१) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम * 

इस निगम की स्थापना फरवरा १९५४ में लधु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए की 
ग़ई थी । निगम की पूंजी ५ लाख स्पए है तथा इसके मुख्य कार्म निम्नलिखित हैं: 


(।) राजकीय विभागों मे रुघु उद्योगों मे निर्मित वस्तुएँ खरीदने की व्यवस्था करना । 
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(9) आवश्यकता के अनुसार माल बनाने के लिए पूंजी द प्राविधिक हे हँयता प्रदान 






करना । 

(#) बड़े उद्योगो तथा छोटे उद्योगों मे समत्वय स्थापित करना । 

(६४) प्रदर्शनियों तथा विक्री-केद्धों की व्यवस्था करके लघु उद्योगी की बिक्री की सुत्तिधाए" 
बढ़ाना । 

(५) लघु उद्योगों के लिए आसान किश्तो (स्रा४ ?घा०॥४$०) पर मशीनों की व्यप्तस्था 
करता । 


(५) ओखला व नैनी मे दो औद्योगिक केन्द्रों की व्यवस्था तथा संचालन करना । 


(२) लघु उद्योग सेवा संस्थाएं : 


इस प्रकार की चार सस्थाए दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास मे स्थापित की गई । 
ये संस्थाए” मशीनें खरीदने, विक्री की व्यवस्था करने, कच्चा माल व पूंजी प्राप्त करने तथा प्राद्योगिक 
सहायता करने में लघु-उद्योग निगम की सहायता करती हैं । इसके लिए समय-समय पर विदेशी 
विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है । 


(३) औद्योगिक विस्तार सेवा 


१९६७-६८ तक १६ तस्थाए, ६ शाखा संस्थाए" तथा ६३ विस्तार या प्रशिक्षण केन्द्र 
औद्योगिक विस्तार सेवा के अन्तर्गत स्थापित करिए जा चुके थे । औद्योगिक विस्तार सेवा का उद्द श्य 
लघु उद्योगों मे नई प्राविधि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है । 


कुटीर एवं लघु-उद्योगो के विकास हेतु प्रथम पचवर्षीय योजना काल मे उपरोक्त संस्थाओं 
के अलावा निम्न सस्थाओ की स्थापना की गई? 


(१) अखिल भारतोय हाथकर्घा बोडं--इस बोर्ड का मुख्य कार्य हाथकर्घा उद्योगों का 
सहकारिता के आधार पर विकास करना है तथा साथ ही बिक्री की सुविधाएं प्रदान करना है । 


(२) अ० प्ला० हस्तकला बोईड -नवम्वर १९४२ में हस्तकलाओ को प्रोत्साहन देने की 
हृष्टि से इस बोर्ड को स्थापना फी गई । 


(३) अ० भा० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड--कुछ चुने हुए उद्योगों का सहकारी 
समितियों के माध्यम से विकास करने के लिए इस वोड्ड की स्थापना जनवरी १९४३ में की गई। 

(४) नारियल रेशा बोर्ड (706 (०४ 80%४)--इस बोर्ड की स्थापना जुलाई १९५२ 
में की गईं। इस बोड़ के अन्त्गंत केरल मे अछेपे नामक स्थान पर मारियल-रेशो के उपयोगो 
पर झोधशाला भी खोली गई है । १९६५ मे नारियल रेशा कानून मे सशोधन करके इस बोर्ड को 
भी उत्पादन करने का अधिकार दे दिया गया है । बोर्ड देश व विदेश मे नारियल-रेशे से बनी वस्तुओ 
का प्रचार करता है । 


(५) लघु उद्योग बोडं--इस बोर्ड को नवम्बर १९५४ मे स्थापित किया गया । बोर्ड में 
केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप मे भेजे जाते हैं। 

द्वितीय पंचदर्षोष योजन|--दितीय योजना काल मे वुटीर तथा लघु उद्योगो के विकास 
के लिए १९५६ में खादी तथा ग्रामोद्योग कमीझम की स्थापना की गई । इसके अलावा औद्योगिक 
बस्तियो, भौद्योगिक सहकारी संगठनों के विकास पर भी पर्याप्त राशि व्यय की गई । १९५६ की 
औद्योगिक नीति मे भी यह स्पष्टत घोषित किया-गया कि राज्य सरकार सयुक्त रूप ते अथवा 
स्वतन्त्र हूप से कुदीर तथा लघु उद्योगों के विकास हेतु कार्य करेंगी। द्वितीय पोजना-काल मे कुल 
रह५ करोड़ र० का विनियोग किया गया-। इस राशि _मे से लगभग १७५ करोड़ रुपये राजकोय 
क्षेत्र मे तथा शेष निजी क्षेत्र मे खचे हुए । _ 


4.. 04 ]968, ए. 335 


| 


( हरे४६ ) 


द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार ने ग्रामीण तथा लघु उद्योग 
समिति (वर्घे-सर्मिति) की नियुक्ति की । इस समिति ने तीन तथ्य समक्ष रखकर ग्रामीण तथा लघु 
उद्योगो की समस्याओं का अध्ययन किया : 

(अ) जहा तक सम्भव हो प्राद्योमिक बेकारी को बढने से रोका जाएं, (ब) विभित 
ग्रामोष तथा सघुन्उद्योगो म रोजगार बढ़ाया जाए (स) विकेन्द्रित अथव्यवस्था के निर्माण हु 
आाघार प्रस्तुत किया जाए। 


कर्दे समिति ने सहकारी औद्योगिक स्स्थाओं के विकास पर बहुत वल दिया | समिति 

ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य वित्त निगम वुदीर तथा लघु उद्योगो को दीघे व मध्यकालीन 

“ऋण दें । उन्होने केस्रीथ स्तर पर एक ग्रामीण व तथु उद्योग मस्तालय बताने के सुझाव दिया 
जिसका क्ाय इन उद्योगों के विकास को योजनाएँ बनाना हो । 


कर्वे-यमिति ते यह भी सुझाव दिया कि वडे उद्योगों की तुलना मे लघु तथा कुटीर उद्योगी 
के विकास हेतु वडे उद्योगो में उत्पादव सीमा विश्चित कर दी जाए। समिति ने प्रगतिशील प्रामीण 
अर्थव्यवस्था पर आधारित एक औद्योगिक पिरेमिड तैयार करने पर बल दिया जिसमे लघु इकाइयो 
की प्रधानता हो । 


सुततोय पचवर्धीय पोजना--बुटीर व लघु-उद्योगो के विषय मे भारत सरकार की नीति 
तृतीय योजना काल में काफी परिवर्तित हुईं। १९५२ में फोड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों का दूसरा 
दल भारत भाया। इसे प्रन्तरोष्ट्रीय दीधंकालोन नियोजन दल भी कहा जाता है । इस दल मे सुझाव 
दिया कि छोटी इकाइयों को कच्चे माल व मशीनों (आयातित) के वितरण में प्राथमिकता का 
आधार ऊपनापा जाथ | दल ने पह भी झुज्ञाव दिया कि छोटी इचाइथों बे लिए कूदे पाल के 


१३३ को यत्नो के आयात से अधिक महत्वपूर्ण मात्रा जाय ताकि वर्तमान क्षमता का उपयोग 
हो सके । 


नियोजन दल ने छोटी इकाइयों के निर्यात में वृद्ध हेतु राज्य की सहायता की वाहनीय 
बताया । देल ने झ्राविधिक क्षेत्र में सुधार को जरूरी बताते हुए कहा कि इस दिशा मे केन्द्रीय लघु- 
उद्योग संगठन को व्यापक कायक्रम बनाने चाहिए। 


इन्ही सुझावों के आधार पर नल उद्योगों के लिए तृतीय योजना के मध्य से नीति 


शत की गई । अब हम तीनो योजनाओ में कुटीर तथा लघु-उद्योगों के विकास की समीक्षा 
करेंगे ॥ 


अपथिछ नियोजन एवं कुटीर तथा लघु उद्योग 


यम योजता काल में कुल मिलाकर कुटीर व लथु उद्योगो के बिकास हेतु ४३७ करोड 
रुपए खर्च हुए | इलमे से ३४ करोड ग्पए केद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गये थे । कुल राशि में 
लगभग आधी खादी दे लिए तथा ३०% हाथकर्धा के लिए व्यय की गई । 


द्वितीय योजना काल भ॒ कर्चेप्तिति की सिफारिशों के अनुसार कुटौर व लघु-उद्योगो 
के विकास को प्राथमिकता दी गई ॥ कुल मिलाकर १८० करोड़ रुपए इस मर्द पर व्यय किए गये 
जवक मौलिक प्रावधान २६० करोउ स्पए था। कुल ब्यय की गई राशि मे से ८२ करोड रुपए 


श ५९%) खादी पर ३० करोड रुपए हाथकर्घा पर व ४४ करोड रुपए लघु-उद्योगों पर व्यय किए 
गये । 


तृतोम मोजना काल में भी द्वितीय यौजना काल में निर्मित उत्साह के वाताबरण को 
बतायर रखा गया। विशेषकर सघु-उद्योगों के प्रशिक्षण तथा औद्योगिक बस्तियों के लिए तीसरी 
पचर्धीय घाजना वाल मे विशेष रूप से प्रयास करना पडा । ढुल मिलाकर वुद्वीर व संघु-उधोगों 
पर २६४ करोड रुपए व्यय करने का प्रावधान था, परन्तु वित्तीय कठिमाइयों के कारण ३२० 
करोड रुपए ही उपठब्ध हो सके । खादी व ग्रामो्रोण पर इसमे से ९० करोड़ रुपए, हायकर्षो व 
बतिकर्षा पर २६ करोड रपए तथा लघु उद्योगो पर ६३ करोड रुपए खर्च किए गए । 


इस भ्रकार तीन पत्वर्षीत् मोजनाओं से हाथकर्षा खादी के विकास को सर्वाधिक महत्व 


( ३४७ ) 


दिया ग्रया । हाथकर्षा व ग्रामोद्योगी के विकास को भी काफी महत्व दिया गया! इसी कारण 
१९६०-६४ के बीच इस क्षेत्र मे कपड़े का उत्पादन २०० करोड़ रुपए से बढ़कर ३०४ करोड मीठर 
हो गया | कच्ची रेशम का उत्पादन १५ लाख कितोग्राम से बढाकर २१५ लाख किलोग्राम कर 
दिया गया । केवल तीसरी योजना की अवधि में ८० लाख से अधिक व्यक्तियों को आशिक व ६३ 
लाख व्यक्तियों को पूरे समय तक काम दिया गया। कुटीर उद्योग से सम्बद्ध तिर्यात १९६०-६१ व 
१९६५-६६ के बीच २५ करोड रुपए से बढ़ाकर ५४ करोड रुपए कर दिए गए । 


तृतीय योजना के बाद तीन वर्षो में प्रगति 


१९६६-६७, १९६७-६८ व १९६८-६९ की वापिक योजनाओं में कुटीर व नघु-उद्योगी 
पर क्रमशः ४५ करोड रुपए, ४४ करोड रुपए व ४१०४ करोड रुपए खर्च किए गए | फलस्वरूप 
हाथ कर्े के वस्त्रों का उत्तादन १९६७-६८ व १९६८-६९ के बीच ३१९ करोड मीटर से बढ़कर 
३३० करोड मीटर तथा रेशम का उत्पादन २:२ करोड किलोग्राम से बढ़कर २ ४ करोड किलोग्राम 
हो गया। खादी, हस्तकलाओ एवं वारियल रेक्षे आदि से सम्बद्ध निर्यात १९६८-६९ तक ७० 
करोड़ रुपए तक बढा लिए गए । 


चतुर्थ पंचवर्षोय योजना में कुटौर एवं लघु उद्योगों का विकास (१६६६-७४) 


चतुर्थ पचवर्षीय योजवा में कुटीर एवं लघु-उद्योगो के विकास पर जोर देने का निर्णय 
किया गया है । इस उद्दश्य की पूर्ति के लिए चतुर्थ योजना में २९४ ७१ करोड्ट रुपए सावंजनिक 
क्षेत्र में तथा ५०० करोड रुपए निजी क्षेत्र में कुटीर एवं लघु-उद्योगो के विकास पर व्यय किए जाने 
का आयोजन है। इस प्रकार कुल व्यय ७९४ ७१ करोड रुपए होगा। प्रस्तुत योजना मे वे समस्त 
इेवियाएँ जारी रखी जायेंगी जोकि अभी तक कुटीर एवं लघु-उद्योगो की प्रशिक्षण, विषणन, वित्त, 
'म सुधार, औद्योगिक वस्तुओं की व्यवस्था आदि के रूप में दी जा रही थी। उद्योगो को राज्य 
सहायता अधितियमों के अधीन ऋण देने मे अद्ध' शहरी क्षेत्रो, देहाती एवं पिछड़े हुए इलाकों के 
उपन्षमों को, निर्यात करने वाले उपक्रमो, हस्तशिल्प कारीगरो, तकनीकी निपुणता रखने वाले 
व्यक्तियों और भोद्योगिक सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी । साव॑जनिक क्षेत्र में कुटीर 
एवं लघु-उद्योगो के विकास पर २९४७१ करोड रुपए व्यय करने का आयोजन है। उसका 
विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है: 


चतुर्थ पंचवर्षोय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर सावेजनिक क्षेत्र में व्यय का ब्यौरा : 


(करोड़ रुपये मे) 

















"६६ चितुर्थ योजना 
है उद्योग का साध 488४ कक ; से ध्यय 5 (१६६६-७४) 
संख्या मम न में प्रत्ताविक 
में व्यय में व्यय 
व्यय 
१. | बघु उद्योग ड्ड्ड ८६१२ भ२ ४६ | १०१ ७४ 
रे ओद्योगिक संस्थान 
(7न्ञा20 55865) ११६ २२१५ ७३५ १८१४५ 
३. | हंस्तकरधा एव शक्ति द्वारा 
संचालित उद्योग... ३१७ २६८९ १३०८३ डर ९८ 
न खादी एवं ग्रामीण 
उद्योग पे <र्ड ८९ हरे भ्षाण्रे ९६०४३ 
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५. । रेशम के कीडे पालने 
का उद्योग बने ३१ ४ रे९ इछ४ १६१ ३७ 
्ू नारियल जटा 
उद्योग न २० डे ३९ १२१ ह 
७. | हस्तशिल्प उद्योग .. ड्ट भू ३० डे द्ध० १७ ५२ 
८... ग्रामीण उद्योग 
सम्बन्धी अन्य 
कार्यक्रम लिन ज+ ४७९ ६७० ५१० 
मोग १८० ७ र्‌४० ७५ शद्धह १३ | २९४७१ 





विवि 


कुटीर एव लघु उद्योगों से सम्बद्ध फुछ महत्त्वपूरा सत्याए 

(१) राष्ट्रीप लघु उद्योग विगम--जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, लघु उद्योग तिगम 
की स्थापना कुछ महत्वपूर्ण उह्द स्‍्गो! को लेकर को गई हे । इस निगम ने स्थापमा से लेकर तृतीय 
थोजना की समाप्ति तक लगभग १०० करोड़ स्पए के मूल्य की वस्तुएं (छोड़ें उद्योगों द्वारा मिमित) 
राजकीय विभागो के लिए खरीदी ।( इसके अतिरिक्त १९६५-६६ तक ६,००० औद्योगिक इकाइयों 
बो २४ करोड एपए के मूल्य की मशीनें आसान विशततो पर दिलाई गई + यहू उल्लेखनीय है कि 
छोटे उद्योगो को दिलाई गई इन मशीबों मे से ६०% आधुनिक है तथा विदेशों से प्राप्त की गईं 
हैं । १९५४ से लेकर १९६७ तक इस निगम ने ७,६०० छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना मे 
योग दिया जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग १८० करोड्ट रुपए की है । 


(३) सहकारी औद्योगिक समितियाँ--कुटीर उद्योगो के क्षैत्र मे, विशेष रुप से खादी व 
हाथकर्घा, त्ताइ-पुड नारियल रेशा व चमकारिता के क्षत्र मे विद्धछे १५ वर्षों मे सहकारिता 
बी अप्िक प्रोत्साटन दिया गया है। १९५१ में कुल मिलाबर ७,१०४ ओशदोगिक 
सहवारी समितियाँ देश भर में थी जितके सदस्यों को सल्या ८० हजार थी ! लेकिन 
सरकार की सक्रिय एवं सहानुभूतिपूर्ण नीति के कारण जून १९६८ तक इन समितियों की स्या 
५७ हजार व सदस्यों की सख्या ३६ ५ लाख तक बढ गई । मार्च, १९६६ में सहकारी औद्योगिक 


समितियों द्वारा दिपित वस्तुओ के निर्मात को प्रोत्साहम देने तथा थोक बिन्री वी व्यवस्था हेतु एक 
राष्ट्रीय फैडरेशन बनाया गया । 


(३) प्रामोण उद्योग विमोज्द कमेटी--तृतीय योजता काल में (अप्रैंन १९६२ मे) केन्द्रीय 
सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रो मे ग्रामोद्योगो के विकास डेतु एकोकृत एवं ध्यापक कार्यक्रम बताने के लिए 
ग्रानीण उद्योग नियोजन कमेटी की स्थापना की । यह कमेटी चुने हुए बडे-बडे औद्योगिक नगरो के 
सुभीष के गांवों मे ग्रामोद्योगो के विकास हेतु कार्यक्रम बनाती है । इसका मुस्य उहू श्य जहाँ ग्रामो- 
धोगा का विकास करता है, वही इस बात का भी ध्याद रखा जाता है कि गाँवों से अतिरिक्त समय 
में काम करने बाला की भीड समोप के शहरो में न हो । ग्रामोथोगों के लिए प्रशिक्षण, सामान्य 
सुतिधा-केन्द्र [वापूटिंक मरम्मत आदि) तथा अच्छे उपकरणों की उपलब्धि हेतु यह कमेटी सरकार 
को सुझाव देती है। मच, १९६५ तक इस श्रकार के श्रॉजेक्ट क्षेत्रों में १४४० नई उत्पादक 
इकाइयां स्थाएत की जा चुकी थी । जुलाई १९६८ मे इस वमेटी ने सरकार को चतुर्थ घोजनाकाल 
में गांवी के उद्योग के लिए २०० प्रॉनेक्ट होने का सुभ्सद दिया। स्थानों के धुनाव मे जरूरी 
सुदिघाओ का मौजुद होना पहली झर्त मानी गई। कमेटी ने गाँवी में उद्योगों के होने पर जो हानि हो 
सफ्ती है उसकी पूर्ति हेतु सरकार से विचार करते का आग्रह भी किया । 





. १९६०-६६ मे यह राशि ६*५ करोड स्पए भी, परन्तु १९६७-६८ में राजकीय विभागों के 
लिए छोटो इफाइपों से वी गई खरीद का मूल्य ३२ करोड रुपए तक बढ़ गया । 


( ३४९ ) 


(४) औद्योगिक बह््तियाँ--औद्योगिक बस्तियो का निर्माण लघु इकाइयो को कारखानो 
के लिए उपयुक्त स्थान तथा सुविधाएँ प्रदान करने को दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार की 
बस्तियो में सामूहिक प्राद्योगिक तथा मरम्मत की सुविधाएँ तथा अन्य सेवाएँ भी प्रदान की जाती 
है । द्वितीय योजना में औद्योगिक वस्ती की परिभाषा इस प्रकार दी गई * 


औद्योगिक बस्ती वह वृहत्‌ इकाई है जिसका मुख्य उद्दं श्य छोटी औद्योगिक इकाइयो को 
सामूहिक सुविधाओ, ज॑से उत्तम स्थिति, विद्य त, जल, गैस, रेल्वे स्टेशन की समीपता तथा चौकी- 
दारी का लाभ प्रदाव करना है । ये बस्तियाँ तीन काये करती है 


(१) वर्तमान बडे औद्योगिक केन्द्रो की भीड़-भाड़ को कम करना । 


(२) बडे औद्योगिक केन्द्रो के निकट सहायक उद्योगों के रूप में छोटी औद्योगिक इकाइयो 
का विकास करना, तथा 


(३) उद्योगों के केन्द्रीयकरण को नियन्त्रित रखते हुए छोटे नगरों मे ओद्योगिक विकास 
करना तथा विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की परम्पराएं तिमित करना । 


श्री एलेक्जेंडर ने औद्योगिक वस्तियों के मुख्य उ् श्य ये बताएं हैं :! 


(अ) लघु उद्योगों के वित्त की व्यवस्था करना, (आ) उपयुक्त स्थिति में कारखाने का 
निर्माण करना तथा (इ) प्राविधिक व अन्य प्रकार की सहायता देना। उतके मत में औद्योगिक 
बस्तियो में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा औद्योगिक इकाइयों के परस्पर सहयोग के कारण 
इन इकाइयो में उत्पादन क्षमता अधिक होना स्वाभाविक है । 


भाच॑ १९६८ तक देश के विभिन्न भागों मे ३६० औद्योगिक वस्तियाँ कायम की जा 
चुकी थी जिनमे प्रतिवर्ष १२० करोड़ रुपए की वस्तुओं का उत्पादन प्रति वर्ष किया जा सकता था 
तथा ब्गमग ९० हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता था। 


कुटीर एवं लघु उद्योगों को वित्तीय तथा प्राविधिक सुविधाओं की व्यवस्था 


छोटे उद्योगों के लिए उपरोक्त संस्थाओं के योगदान के अलावा कुछ अन्य सुविधाएँ भी 
दी जा रही हैं। इन सुविधाओं में वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता मुख्य है : 

(१) वित्तीय सुविधा--जुलाई १९६० से रिजर्व बैंक ने छोटे उद्योगों को वित्तीय ) 
सुविधाएँ देने की हृष्टि से एक गारण्टी स्कीम प्रारम्भ की | इसके माध्यम से ब्यापारी बैंको को 
छोटी इकाइयों को पूणी प्रदाव करने मे आसानी हो जाती है। १९६०-६१ में गारन्‍्टी स्कीम के 
अन्तर्गत व्यापारी बैंकों को केवल २ करोड रुपए की गारन्ठी दी गई थी । 


लेकिन १९६६-६७ में रिजवं बैंक ने ५३ करोड एपए की गारन्टी दी। जुलाई १९६० 
से तवम्बर १९६७ तक कुल मिलाकर इस स्कीम के अन्तर्गत ५६,४३६ गारन्टियो पर २२७ करोड | 
रुपए के ऋण दिए गए। स्टेट वेक ऑफ इण्डिया की नीति भी इस दिशा में काफी उदार रही है ।। 
मां १६६१ के अन्त मे स्टेट बैंक द्वार छोटे उद्योगों के लिए प्रदत्त ऋण सोमा ९ करोड रुपए से 
भी कम थी, परन्तु ३१ दिसम्बर १९६८ तक यह राशि १०३ करोड एपए तक बढ गई | स्टेट बेक 
के बकाया ऋण इस सदर्भ मे ५७ करोड रुपए के थे ।* मार्च १९६६ के अन्त में सभी अनुसूचित 
बैको [स्टेट बैंक सहित) के लघु उद्योगो मे बकाया ऋण ९१ करोड रुपए के थे । राज्य वित्त निगमो 
की बकाया राशि सितम्बर, १९६७ में २५७ करोड रुपए थी। पिछले कुछ वर्षो में कुछ राज्य 
सरकारों ने लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता देने हेतु लघु उद्योग विकास निगम भी स्थापित किए 
है । परस्तु इन निगमों की प्रगति सम्बन्बी रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हो सकी है । 


फरवरी, १९६६ से नागरिक सहकारी बैको को भी रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में| 


| 
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छे लिया गया है तथा इन्हे भी लघु उद्योगो के लिए उदारतापुवंक वित्तीय सहायता देने हेतु आदेश 
दिए गए है । 

इस समय कुल मिलाकर ४५४ सस्थाओ को (३४० केन्द्रीय सहकारी बैंको, स्टेट बेक वे 
उसकी सहायक बैंको, ५१ अन्य अनुसूचित बैंको, ६ गैर अनुसूचित बेको, २१ राज्य सहकारी बैंको 
तथा १८ राज्य वित्त निगमा का मित्ताकर) लथु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता का अधिकार 
दिया हुआ है ।? 

(३) प्राविधिक सहापता--छोटे उद्योगो को प्राविधिक सहायता के लिए औद्योगिक 
विस्तार सेवा के अन्तगव केस्द्रीय लघु उद्योग संगठन कापी योगदान दे रहा है। हम व यह बता 
चुके है कि किस प्रकार सेवा तस्थाएँ तथा विस्तार कैद्रो के माध्यम से नवीन प्राविधियों का प्रभार 
किया जा रहा है। इसके अलावा लिम्त अन्य तरीका द्वारा भी प्राविषिक सहायता दी जा रही है 


(१) विभिन्न राज्यों में उद्योग-विभागा द्वादय अत्येक विस्तार खण्ड में औद्योगिक विस्तार 
अधिकारियी की नियुक्ति 


(२) अनक औद्योगिक वस्तिया में सथुक्त सुविधा वाले वकशोंप को स्थापना करके, 


(३) जमंनी, जापान व स० रा० अपरीफा की महायता से मोटोटाइप उत्पादन व 
प्रशिक्षण कैद्ध स्थापित किए गए हैं , इन्होने अब तक ३,५०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है। 


(४) विभिन्न राज्यों मे जौदोगिक श्शिक्षण केन्द्रों की स्थापना | छृतीय योजना पी 
समाव्ति तक देक्ष के लगभग ३५० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों मे १ १७ लाख ध्यक्तियों को प्रश्चिक्षण 
देव की व्यवस्था विथमान थी । 


कुटीर उद्योगो के विकास के लिए विशिष्ट कायक्रम 


लघु उद्योगा की भाँति बुटीर उद्योगा के विकाम हेतु भी प्राविधिक एवं वित्तीय सहायता 
प्रदान वी जाती है । अन्तर कैबल यह है कि कुटीर उद्योगों के विकास में महकारो सस्थाओं को 
माध्यम बनाया जाता है । कुटीर उद्योगा से सम्बद्ध प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं 


लघु उययोगा की मांति कुटीर उद्योगों के विकास हेतू भी प्राविधिक एवं वित्तीय सहायता 
प्रदान को जाती है । अन्तर केवल यह है कि कुटीर उद्योगों के विकास में सहकारी संस्थाओं को 
माध्यम दबाया जाता है । बुद्धीर उद्योगा से सम्बद्ध प्रमुख कायक्रम इस प्रकार है 


(१) प्रशिक्षण->जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुटी र उद्योगों मे खादी व हाथकर्घा का 
प्रपक्षाकृत अधिक महत्व है। इन्ही के विकास हेतु पचदर्षीय योजनाओं में कुद्वीर व लघु उद्योगों के 
लिए निर्धारित राशि का तीन चौथाई खच किया गया है। खादी व ग्रामोद्रोग कभीशन तथा 
हाथकर्घा वार्ड वस्त्री की नई डिजाइनें तैयार करके इतके लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण देते है। 
१९६० से मद्रास मे हाथकर्षा टैकनॉलाजो के लिए एक डिप्लोमा कोस प्रारम्भ किया थवा 
है। हाथकधा दे लिए पाँच डिजाइन सेटर भी कायम क्ए गए है । 


हस्तकलाओ के क्ष त्र में पाच क्षेत्रीय कार्यालय एवं चार डिशाइव केन्द्र स्थापित किए 
गए हैं। विभिन्न हस्तवलाओ के क्षेत्र मे प्रशिक्षण देने हेतु ८ पाइलट केन्र कायम किए है जहाँ शोध 
के साथ साध प्रदिक्षण एवं दलात्मक वस्तुओं का विर्माण भी किया जाता है । 


(२) प्रदर्शन एवं प्रचाइ--हस्तकलाओं एवं खादी आदि के प्रधार हेनु देश व विदेश में 
प्रदर्शव काय स्थापित हिए गए हैं जिनसे इनतरी देश से बिक्री तो बइसी ही है विदेशी विचिमय की 
भी पर्याप्त प्राप्ति हनी है। इस समय देश मर में १६० प्रदशन दे विक्री कैन्द्र का कर रहे है। 
इवमें' अलावा विश्व के प्रमुख नगरों में भी प्रदशन गुह (एपोरिया) स्थापित किए गएं हैं । 


(३) शोध--हावकर्षा रेशम, दारियल रेशा व हस्तकलाओं के सदक्ष मे 


के *ि शोष हेतु अनेक 
झोघ-ेद्ों की स्थापना वी गई है । रेशम के विए केन्द्रीय रेशम-हृमि स्टेशन शव नगर, कल बूबूर 
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तथा बुरहामपुर मे शोष-केन्द्र स्थापित किए गए है। टसर सिल्क में शोध के लिए लाख (म० श्र०) 
एवं आसाम, बिहार, मंसूर व प० बंगाल के क्षेत्रीय सस्थान काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। 
नारियल-रेशा के विभिन्न उपयोगो पर शोध हेतु केरल मे कालाबूर तथा १० बंगाल मे उत्तृवेरिया 
नामक स्थानों पर कार्य चल रहा है। 


इसी प्रकार हस्तकलाओ व हाथकर्षा के लिए विभिन्न डिजाइन केन्द्रों में शोध की जाती 
है ताकि ये लोकप्रिय हो सर्के एवं इनका मितव्ययितापुर्वक उपयोग किया जा सके । 


कुटीर उद्योगों को वर्तमान स्थिति--जैसा कि अध्याय के प्रारम्भ में स्पप्ट क्रिया जा 
घुका है, कुटार उद्योगों मे लगभग २ करोड व्यक्ति संबग्न है। इनमे से (१९६१ की जनगणना के 
अवुसार) लगभग ५० नाख केवन हाथकर्घा उद्योम में लगे हुए है। ३'७२ लाख हस्तकला इकाइयों में 
१० लाख व्यक्ति तथा ३ लाख व्यक्ति खादी ब ग्रामोद्योगो में पूरे समय तक व २१ लाख व्यक्ति 
आशिक रूप से सलग्न है। 

खादी व हाथकर्े के वस्त्रों के उत्पादन को सूती वस्त्र मिलो के उत्पादन को सोमाबद्ध 
करते हुए बढाया गया, इसी कारण इस उद्योग ने काफी तेजी से विकास किया | १९६७-६८ मे 
खादी व ग्रामोद्योगो से लगभग १०० करोड रुपए की वस्तुएं प्राप्त हुई । हस्तकलाओ से प्राप्त 
वस्तुओं का मूल्य इस वर्ष लगभग ३०० करोड रुपए था। 


लघु उद्योग्रों की वर्तमान स्थिति! 


भारत में इस समय लगभग १०४० ते १९५० लाख छोटी इकाइयाँ (पंजीकृत) औद्योगिक 
क्षेत्र में कार्य कर रही है । यदि १० व्यक्तियों से कम वाले कारखानों की संख्या को सम्मिलित 
किया जाय तो यह संख्या लगभग २ ल/्ख है। लघु उद्योगो द्वारा हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 
५% भाग प्राप्त होता है। इनमे १० से अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों में कुल मिनाकर ३० लाख 
व्यक्ति संलग्न है। जो औद्योगिक श्रमिकों का ३१% अनुपात है । स्वतन्त्रता के पदचात्‌ लघु उद्योगों 
ने खतुमुद्धी प्रयति की है। आज उपशोक्ता वस्तुओं से लेकर पू'जीगत वस्तुओ का भी इनमे पर्याप्त 
उत्पादन किया जा रहा है। विशेष €प से रेफ्रोजरेटर, सिलाई की मशीनो, साइकिलो, छोटे-छोटे 
यस्लो, वानिश तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं का न केवल भारत में उत्पादन किया जा रहा है अपितु 
इनका हम निर्यात भी करने लगे है | 


परन्तु भारत मे लघु उद्योग आज भी अन्य देशो की अपेक्षा काफी पीछ है । जापान, 
न्यूजीलैंड व अ्जेंटीना में कुल औद्योगिक श्रमिकों में से ६०% से अधिक छोटी इकाइयों में सलग्त 
हैं परन्तु औद्योगिक उत्पादन का ३५ से ४०% तक इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत मे रोजगार 
का नर यही होने पर भी उत्पादन का अनुपात कुल बौद्योगिक उत्पादन के २५% से भी 
कम है। 


पिछले दो-तीन वर्षो से लघु उद्योगो की प्रगति मे अनेक समस्याएँ आ रही है और 
यदि इनका शीघ्र निवारण नहीं किया गया तो इन उद्योगों पर गम्भीर संकट आने की आशका है। 


2 


ये समस्याएँ इस प्रकार है ? 
लघु उद्योगों की समस्याएं एवं सुकाव 
(!) लघु उद्योगों को समस्‍यायें 


हित (१) विकास की धोष्ती गति--यद्यषि १९६० से प्रकाशित लघु उद्योगी पर जापानी 
शेपन्नों के दल ने भारत सरकार की वर्तमान नीति पर सतोप व्यक्त किया था और स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ वास्तव मे कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास हुआ भी है, तथापि जिस गति से इनका 
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-र में 
विकास होना चाहिए था उ्त गति से यह नहीं हों सका। उदाहरण के लिए १६४०-४१ 
रा्ट्ीय जाम का सगभग ८ ८ प्रविभव लधु उद्योगों से प्राप्त होता था जबकि यह अनुपात १९६८० 
६९ में घटकर ५% रह जाने की आश्का है । इसका यह अर्थ हुआ कि लघु उद्योगों के विकास पी 
गति अत्यन्त धौमी है । 


(२) रोजगार के अवसरो के विकास का अभाव--महैं कहा जाता हैं कि लघु कुटीर 5 
उद्योगों में रोजयार अधिक दिया जा सकता है । लेकिन यह देखकर आइचर्य होता है. कि तौन 
योजनाओं में केवल ९-१० लाख व्यक्तियों को कुटोर व कृषु उद्योगों के बन्तर्गत पूर्ण रोजगार ' 
मिला । प्रश्व हैं, क्या यह प्रगति सतोपजतक है ? जिस देश भे ९० साख व्यक्ति १९६०-६१ मे। 
बेकार ये तथा जहाँ १५ करोड और अधिक व्यक्तियों के तृतीय थोजना काले भें “रोजगार के 
इच्छुकों की सेना” में प्रवश का अनुमान था वहीँ कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा पिर्फ १० लाख 
व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो इनका रोजगार-प्रधान हौने से देश को क्या लाभ 7 स्पष्ट है 
कि जिस छूप भे इन उद्योगो पर प्रंजी लगाई जा रही है उस हृष्टि ते रोजगार की ओर ध्याव नही 
दिया जा रहा | घर तथा लिड्रॉल का कथन है कि सथु उद्योगी में रोजगार का स्थामित्व नही है 
वया साथ ही राज्य की विकात नीति के प्रति फँकिट्रयों के मालिकों का इृष्टिकोण सशयात्मक है। । 


(३) पूंजी का अभाव--लघु उद्योगों के लिए की कुछ सीसा पूजी को व्यवस्था राज्य 
द्वारा की जा रही है-परल्तु कुटीर उद्योगों के विकाम हेतु पूंजी को व्यवध्या अत्यविक्त अमततोप॑प्रद 
है । न बैंको से और न हो सहकारी समितियों से उन्हें पर्याप्त संतोष है । 


(४) नवीन प्राविधियों के श्रति रुचि का अभाव--मोजवा आयोग ने इसके अलावा यह 
स्वय स्वीकार किया है. कि नवीन प्राविधियों के प्रति भारतीय शिल्पकारा का हष्टिकोण सहातु- 
भूतियूण नही है । 


(५) कच्चे माल का अभाव---छोटे उद्योगो की स्थापना एवं विकास के लिए आवश्यक 
कच्चा माल अत्यन्त कठिनाई तथ विलम्ब के बाद प्राप्त हो पाता है। इन उद्योगो के विकात्ष में 
राज्यों के उद्योग विभाग) की वतभान नीति अवरोध उत्पन्न फर रही है। 


(६) ऊंचए लायब व्यय---वास्तव में कुटीर उद्योगों हरा निधित्त कलात्मक वस्तुओं की 
बिकनी हेतु खादी तथा ग्रामोद्चीग सघो द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे है. पर इन वस्तुओ की 
ऊंची उत्पादन-लागत तथा अत्यधिक ऊँची छोमतो ने इन्हे सामान्य जनता के उपयोग की वस्तुओं 
की अपेक्षा धनिक वर्य की कोडिया तथा भव्य प्रासादों में विलाखिता-प्रदर्शव की वस्तुए५ँ बना दिया है 


(७) भोौद्योगिक अस्तियों के निर्माण की घीमों गति--लधु उद्योगा के लिए औदोमिक 
बस्तिषा वा निर्माण क्रार्य बहुत श्रीमा है। फिर अनेक बस्तिया में इकाइयों के विस्तार की भो 
गु जाइस नही है। उद्योगपत्तियों वो शेड प्राप्त होने से पूर्व काफ़ी प्रतीक्षा करनी पडती है । फिर 
बुछ बस्तियों में परिब्रहत तो समुचित्त व्यवस्था नहीं है ) 
ही) रुद्ध महत्वपूर्ण सुभाव * 

लघु तथा कुटोर उद्योगा के भावी विकास हेतु तिम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते है 

(१) कच्चे मात एवं पुजी की साप्यिक पूर्ति हेतु राज्य के उद्योग विभाग तथा विकास 
अधिकारी (क्ररश बघु एवं कुटीर उद्योगों में लिए) उत्तरदायित्व छे, (२) कुटीर उद्योगों के 


विक्यस हँतु सहवारी समितियां को प्रार्थामद्ता दी जाए दया राज्य सरकारे इनकी आवश्यकताओं 
को प्रायमिक्रता दें 


(३) उत्तादत लागत मे कम्री करन के लिए दा सुझाव दिए जा अकक्‍्ते 
फगो मे मिलो । सु ज अ) जिन 
उम्रोगरों मेचच््चा मात्र मिलो से प्राप्त होता है उमर पर से उपादन कर हा किया ट ! (गा) 
ओदीोमिर इबाइयों के विज्ेकपूर्ण प्रवस्थ वी व्यवस्था की जाए । 

(४) उपभोक्ता सहकारी मडारा तथा कुटीर एड दघु उद्योगो की इकाइयी मे प्रत्यक्ष 


सम्बत्ध स्थापित किए जाएँ ताकि उचित मूल्य पर उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सक्के 
प्‌ रू सकें । 
इससे इनवी लोकप्रियता में दुद्धि होगी तथा इनके विज्रास की गति बढेगी। 


( ३४३ ) 


(५) पूंजी को पूर्ति के लिए सहकारो बैकों को स्थापना की जाए जो झिल्पकारों को 
अल्प तथा मध्यकालीन ऋण दे ते । 


(६) शिक्षा का प्रसार करके नवीन प्राविधियों के लाभ शिल्पकारों को बताए जाएँ । 


(७) उपभोग्य वस्तुओं के उल्तादन में वृद्धि होने से रोजगार मे भी वृद्धि होगी तथा 
अति का प्रभाव कम होगा जिससे सामान्य, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर ऊंचा 
उठेगा। 


(८) घर एवं लिडॉल ने सुझाव दिया है कि औद्योगिक बत्तियों को निर्वल, अपरिपक्स 
तथा शिशु इकाइयों के पोषण के केन्द-स्थलो में परिवर्तित किया जाना उपयुक्त होगा । वे यह भी 
मानते हैं कि राज्य की वित्तीय सहायता का अन्तिम उददंद्य विभिन्न औद्योगिक (लघु तथा कुटीर) 
इकाइयों को स्वावलम्दी बनाना होना चाहिए तथा राज्य पर अत्यधिक निर्भंस्ता की प्रवृत्ति को 
शर्त:झाने. समाप्त किया जाना चाहिए। कुटीर तथा लथु उद्योगो के लिए पर्याप्त विज्ञापन तथा 
प्रचार की व्यवस्था भी होनी चाहिए ठभो इनकी बिक्री बढ सकेगी तथा इनके विकास की गति 
बह सकल ॥7 उनके मत में कच्चे माल की पूर्ति पर नियन्त्र० या सीमा (0००७७) नही होनी 
चाहिए । 


(९) एलेउजेण्डर के मत मे लघु उद्योगो, विशेषकर छोटो औद्योगिक बस्त्रियों मे स्थित 
इकाइयों में कारीगरो को प्रारम्भ मे सरल उपकरण दिए जाएँ तथा शने -शर्ब. आधुनिक यन्त्रों का 
प्रशिक्षण दिया जाए ॥? 

(१०) ओऔद्योगिक बत्तियों तथा उनमें स्थित इकाइयो में तालमेल बैठाना भी 
आवश्यक है।१ 





3... जिबा 806 ॥,909, 09. लो, 7. 86-88 
3. ऐ. ९. #ध्य्बााध ०9. था, 9 48 
3... १णुंआ9, &]धए 20, 4969 


श्८ 


ओद्यौगिक श्रर्थ-प्रबन्धन 
(पप्रशाय4 7॥9॥08) 


प्रारम्मिक--अर्थ प्रवन्धन का अर्थ एवं महत्व 


आधुनिक युग मे पूंजी वह धुरी है जिसके चारो ओर आधिऋ ससार घूमता है ! किसी 
भी व्यापार एवं उद्योग को चाहे वह बडे पैमाने पर हो अथवा छोटे पैमाने पर प्रारम्भ करने एंव 
उसके भावी विस्तार के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में देश की 
भौद्योगिक उन्तति अथ प्रबस्धत पर ही निर्भर है। अर्य॑ प्रबन्धन की उचित व्यवस्था के अभाव में 
अतेक औद्योगिक विकास की योजनायें फायलो व कागजों तक ही सीमित रहकर असफल हो जाती 
है। जिस प्रकार एक इंजन के चलाने कै लिए कोयले मथवा बिजली की आवश्यकता होती है, 
उत्ती प्रकार प्रत्येक व्यापार एव उद्योग को स्थापित करने तथा चलाने के लिए अर्थ प्रवौधन की 
आवश्यकता होती है | अतएब अर्थ प्रवन्थत ही उद्योगो का सवस्व है। भारत की औद्योगिक उन्नति 
मे होने का मुख्य कारण पर्याप्त अथ प्रबन्धन का ही अभाव होना है। विदेशी सरफार की इस ओर 
कोई विशेष रुचि न थी क्यों कि इसमे उसका स्व्राथ छिपा हुआ था। अंग्रेज भारत को इज्जनूलैण्ड के उद्योग 
के लिए केबन कच्चे माल के तिर्यातक के रूप भे ही देखना चाहते थे। परिणामस्वरूप, भारत उस 
समय इजूलेण्ड के निभित मान की खपत का मुख्य केन्द्र बता हुआ था। स्वतन्वता प्राप्त करने 
पर राष्ट्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के औद्योगिक विकास पर जोद दिया। 
द्वितीय पदचवर्षीय योजना-काल भे देश भें कई बडे बंडे उद्योगों की स्थापना की गई। आज जबकि 
हमारा देश चतुथ योजना के ढांचे को तैप्रार कर चुका है यह तिताल्त आवश्यक हो जाता है कि 
ओदोगिक अथ प्रवश्यद की सपुचित्त च्यदरण की कराये तक कौद्येपिगिक विकास की सभी योजताओों 
को क्रियात्मक रूप प्रदान किया जा सके । जैसे ज॑से उत्पादन की इकाई मे वद्धि एव जदिलता 
आती जा रही है वैसे-व॑ते अर्थ प्रवन्धद का महत्त्व बढता जा रहा है। भारत में पर्याप्त औद्योगिक 
अधे प्रवन्धत के अभाव मे आज हम विश्व के किसी भी राष्ट्र मे ऋण लेने के लिए तत्पर हैं।.. + 
पूजी प्राप्त करते के साधन 


(१ ) स्वामित््तचारो अयवा वेषक्तिक सस्थाओं (९०छाल॑णए (-०7०४०॥$) की दशा 
भें---इन सस्थाओं से हमारा अभिषप्राय एकाको व्यापार झपुक्त परिवार ब्यवसाय तथा साकेदारी 
में है। इनके व्यापार का आकार प्राय छोटी मात्रा में होता है. क्योकि इसके अर्पयक् साधन 
सावंजनिक सस्थाओं (अर्थात्‌ कम्पनी) के मुकावले मे सीमित होते है। स्वामित्तधारी सस्या को 
निम्न खोतो (500०४) के द्वारा कार्यश्वीन पूजी प्राप्त हो सकती है --(१) मित्रो तथा सम्ब- 


न्वियो से ऋण लेकर, (२) वैंका से ऋण लेकर, (३) हुण्हिया द्वारा ऋण लेकर (४) जननिक्षेप 


( रह ) 


लेकर, (५) किसी पूंजी वाले नये सामेदार को लेकर, एवं (६) विशिष्ट संस्चाओं त्था सरकार 
से ऋण लेकर । 


(१] मित्रों तथा सम्बन्धियों से ऋण लेकर--यदि व्यवसाथ के स्वामी स्वय इतमे 
धनादूय नही होते कि व्यवसाय अथवा उद्योग की बढ़ती हुई पूजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
स्वयं पूरा कर सकें तो उन्हे अपने मित्रो तथा सम्बन्धियों से उधार धन लेवा पड़ता है। यह धन 
निश्चित व्याज-दर पर तथा निश्चित अदधि के लिए लिया जा सकता है । 


(२) बेंकों से ऋण लेकर--आवश्यकता पड़ते पर व्यापारिक बेकों से भी ऋण लिया 
जा सकता है | बहुधा व्यापारिक बैंक अस्थायी रूप से ऋण दिया करती हैं तथा ऋण देने से पूर्व 
ये ऋण लेने वाले की साख तथा भ्रतिष्ठा आदि का भी विचार करतो है। इन बेंकी में प्राय. ऐसे 
विभाग होते है जो बाजार की स्थिति तथा ग्राहकों की आधिक दशा एवं व्यवहार का पूरा ज्ञान 
रखते हैं। ये विभाग बहुधा ग्राहको के स्थिति विवरण (8/86 ० &/श्षि5) तथा अन्य लेखों का 
निरीक्षण करके और गुप्त रूप से अन्य स्रोतो द्वारा सूचनायें प्राप्त करके अपनी पूरी-पुरी 
जानकारी रखते है। अतः किसी भी व्यापारी अथवा उद्योगपति को ऋण देले से पूरे बेक इस विभाग 
को विस्तृत्त जानकारी प्राप्त करने का आदेश देते है। इसके पश्चात ही पह निर्णय किया जाता है 
कि ऋण दिया जाय अथवां नहीं । यदि ऋण दिया जाता है तो उसकी मात्रा, अवधि व शर्तें क्या 
होनी चाहिए--यह सब उपरोक्त विभाग की रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है । भारत में यह ऋण 
ग्राहक की जमानत या प्रतिभूति छेकर ही दिया जाता है। 


(३) हुण्डियों (07१0९) दारा--सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध पद्धति जोकि 
भारत में व्यवसायिक अर्थ्यूत्ति के लिए अपनाई जाती है वह हृण्डियों द्वारा धन लेना है। 
जनता से व्यापार के लिए धन छेने की यह अत्यन्त प्राचीन पद्धति हैं और विशेषकर यहां के 
निवासियों से ही ऋण लेने को यह बडी पुरानी रीति है। कुछ लेखको की राय से “हुण्डी” शब्द 
फारसी का जाते पडता है और इसका अर्थ “संग्रह करना” या “इकट्ठा करना” होता है। कुछ 
छेखक इस “हुण्डी” शब्द को हिन्दी प्रा हिन्दू शब्द का अपभश्रन्ण रूप बतलाते हैं। कुछ भी हो, 
हिन्दू या हिन्दी का हुण्डी होता यथार्थ प्रतीत होता है, क्योकि इस हुण्डी की प्रथा का प्रचलन 
भी अत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है । इसके लिए एक पोराणिक कथा भी प्रचलित है कि 
प्राचीन काल में वस्तुपाल तेजपाल ने अहमदाबाद के नगर सेठ से १० करोड की एक हुन्डी भुवाई 
थी और उसी धन से आू के पव॑त पर दिलवारा के मन्दिरों का निर्माण कराया था। इसी प्रकार 
लगभग २,५०० वर्ष पहले की एक और कहानी प्रचतित है कि श्रीकृष्ण के जीवन-काल मे जूनागढ़ 
के नरसिह मेहता ते द्वारिका के सेठ सामलशाह से एक हुण्डी भुवाई थी। 


इनके साथ ही यह ध्यान रखना धाहिये कि हुण्डी एक अन्तर्देशीय विनिमय-पत्र (7॥80प 
छा! ण॑ 8५०॥००४९) नही है । हुण्डी का प्रमुख कायं एक व्यापारी को धन प्राप्त करने के लिये समर्थ 
बनाना हीता है। एक व्यापारी, जिसे धन की आवश्यकता होती है तो वह अपने अभिकर्ता 
(28०7) द्वारा स्त्रय हुण्डी छेता है तथा उसमे दिये हुए व्यक्ति को निश्चित अवधि पर उस घन को 
देने के लिये बाध्य होता है । जिस व्यक्ति के लिये हुण्डी ववाई जाती है वह उबार छेने बाला होता 
है तथा उसमे लिखी हुई धनराशि का वह देवदार होता है और उसमे निश्चित की हुई अवधि तक 
ही वह घव-राशि का उपयोग कर सकता है । उस अवधि के बीतने पर उसे उस घन को निश्चित 
ब्याजन्सहित लौटाना पडता है । इस प्रकार की हुण्डी “मुद्ृती' था 'मिती हुण्डी' कहलातो है । 


(४) जन-निक्षेप (?७४७॥० 0०००आ४) लेकर--यदि व्यापारी की साख है एवं लोगों 
को उप्तकी आर्थिक दच्चा पर पूरा-पुरा विश्वास हो तो लोग उप्के पात्र अपनी धन-राशि जम्ता कर 
देते है । इस प्रकार व्यापारी को बिना किसी प्रकार का ब्याज दिये हुए अथवा नाम-म्रात्र का ब्याज 
देने पर पर्माष्त मात्रा मे कार्यशील पुजो प्राप्त हो जाती है। आवश्यकता पडने पर जमा करते 
वाला चाहे जब अपने धन को वापित्त माँग सकता है। ऐसी दश्शा मे उतको वह घन वापस करना 
ही पड़ता है, क्योंकि वापस न आने पर उसकी व्यापारिक साख समाप्त हो जाती है तथा लोगों का 
विश्वास॒ समाप्त हो जाता है । इस प्रकार का जन-निश्षेप्र ग्रामों में, अहमदाबाद व वम्बई में 
अधिक मात्रा मे मिलता है । 


( ३५६ ) 


(४) किसी पूंजी वाले नये साक्रेदार को लेकर--साक्रेदारी संस्था में जब अधिक 
पूंजी की आवश्यकता होती है तो उपरोक्त दी गईं रीतियाँ का प्रयोग त _करऊके व्यापार में किसो 
ऐसे नये साक्ेदार को सम्मिलित कर देते है जिसके पास पर्याप्त मात्रा मे पूृजी हो । इस प्रकार 
व्यवसाय के लिये बिना ब्याज के अतिरिक्त पूंजी मिल जाती है। साथ मे प्रबन्ध-सम्बन्धी अन्य 
लाभ भौ प्राप्त हो जाते है । 


( ६ ) विशिष्ट संस्थाप्रों 4 सरकार से ऋण लेकर--भारत को स्वतन्त्रता मिलने से 
पूर्व यहां ऋण देने दाली सस्थाओ का भारी अभाव था, किन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी 
कुईं सस्थाओं को स्थापना की है जोकि उचित शर्तों पर व्यापार व उद्योग के विकास-कार्यंक्रमों के 
लिए ऋण देने को तैयार है । इनका वणन अगले अध्याय में किया गया है । यही नहीं भारत तथा 
राज्य सरकारें भी इस दिश्या मे ऋण देने को तत्पर हैँ । 


([[) कम्पनी या अवैयक्तिक संस्थाम्रों का अर्थ-प्रबन्धन 


भारत मे एक प्युक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कम्पनी औद्योगिक अथं-प्रवन्धत की व्यव- 
स्था निम्न साधतों द्वारा करती है --() स्थायों पंजो-- (१) अश-नियंमन द्वारा (२) ऋण-पत्र 
निगृभन द्वारा । () कार्यशील प्जी-- (१) व्यापारिक बैकों से ऋण द्वारा। (२) सावंजनिक 
तिक्षेप द्वारा । (३) प्रबन्ध अभिकर्त्ता द्वारा। (४) देक्षी बैक द्वारा । (५) अजित आय के पुन 


विनियोग द्वारा । (६) हास-कोष (00थ॥ा07 #णा0) द्वारा । (७) औद्योगिक वित्त निगम 
द्वारा । (८) अन्य विशिष्ट सस्थाओं द्वारा । 


(!) स्थायी पूजो प्राप्त करने के साधन 
(ाल्ा०त5 53: ९०फारशग) 
(१) अश निर्गमन (590 ० शा4६5) : 


उद्योगों के लिये पूंजी प्राप्त करने का सर्वोत्तम एवं सबसे सरल साधन अक्ष-्पत्रों का 
तिगमन है। अश-पूजी की मात्रा कम्पती के पाधंद सीमानियम द्वारा निर्धारित की जाती है। इस 
पूंजी को भ्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रकार के विनियोक्ताओं को आकपित किया जाता है । इस 
उहूं श्य से कई प्रकार के अच्झों का निर्गमन किया जाता है । इस प्रकार विभिन्न प्रकार के 
में विनियोक्तागण अपनी रुचि के अनुसार घन का विनियोग करते हैं। 


वम्पनी अधिनियम सन्‌ १९५६ के अनुसार केबल दो प्रकार के अश (क) साधारण 
पश अथवा सामान्य अश (0089 शक्म० 0: £9णा») तथा (ख) पुर्वाधिकार अश का ही 
मिगंमन किया जा सकता है। 
है (क) साधारण अश (0त989 झाश्० व एवृपाए८5' 
को बहते हैं जिन पर लाभाश तथा समापन के समय पू'जी की वापसी 
की जाती है। सहो रूप में साधारण अदशवारी ही कम्पती के वास्त' 


)--साधारण अदा ऐसे अशों 
पी पुर्वाधिकार अशो के बाद 
विक श्वामी होते हैं । कम्पती 


९००४ 80269)--वे अश जिन 


| ६ है 7।र अश कहता 

प्रशवारियों को लाभाद्य का एक निश्चित भाग पाने का अधिकार होता है, 208 73 2 
के समय ऐसे अशवारी गवसे आग्रे होते हैं ॥ इतको लाभाद्य दने के बाद ही अन्य प्रकार के अश- 
धारियो का नम्बर आता है। लाभाश्न का भुगतान वापिक अथवा अद्धं बापिक (प्र॥-९८॥79) 
किया जा सकता है। पूर्वाधिकारी अंशो को अधिक आकरपषित एवं लोकष्रिय बनाने के लिए समय- 
समय पर विभिन्न प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं । कक 


(२) ऋण-पत्र निर्ममन ([550९ 6[ एककचाप€$) 


अशों के अतिरिक्त औद्योगिक पूजी प्राप्त करने का हत्त्वपूर्ण 
का तक हमरा महंत्त्वपृर्ण साधन ऋष-यन्नो 
(0०0०७) तथा वन्‍यों (80705) का निर्मंमन है। ऋण-पत्र रक्षित (8०0) व अरक्षित 


( हेश७ ) 


(ए75००७५६४) दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं | अमेरिका में अरक्षित बत्बो को ही ऋण-पत्र कहते 
है, किन्तु भारत मे इस प्रकार का कोई भेद नही किया जाता है। यहाँ बच्चों व ऋण-पत्रो का 
दा प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। भारतीय अधिनियम सन्‌ १९१६ ऋण-पत्नी को परि- 
भाधित नही करता केवल इतना बताता है कि इसके अन्तगंत ऋण-पत्र स्कंन्च 8 ड००) 
सम्मिलित होते है । ऋण-पत्र-कम्पनी द्वारा नियमित वह प्रलेख है, जिसके आधार पर लोगो से उस 
पर लिखित पूजी प्राप्त की जा सकती है, अर्थात्‌ यह ऋण-पत्र-ऋण-दाता ([.८००७) को उसके 
धन की प्राप्ति के प्रमाण में दिया जाता है । ऋण-पत्र धारक कम्पनी का ऋणदाता होता है और 
इस प्रकार उत्तके भुगतान का उत्तरदायित्व कम्पनी पर होता है! उस पर मूलधन (?77८/9॥) 
का भुग्रतान न होने तक किसी निश्चित सामयिक अवधि मे निश्चित प्रतिशत ब्याज देने की प्रतिज्ञा 
होती है । यह ब्याज प्रायः अद्धं-वापिक (प॥-४०७१9) दिया जाता है। 


(ए) का्यंशोल पू जी प्राप्त करने के साधन 
(श०१05 ग॑ रंक्राह एणकाए8 (०ए/0ा) 


(१) व्यापारिक बेंकों से ऋण ([009५ ॥09 (00ए८एल2 छ89/5) : 


भारतीय उद्योगों के अर्थ-प्रवन्धन में व्यापारिक बैंको ने प्रारम्भ से ही उदासीनता की 
नीति अपनाई है । वे केवल व्यापारिक कार्यो के लिए अत्पकालीन ऋण सुविधाग ही प्रदान करते 
हैं तथा दीघंकालीन ऋण देना व्यापार की दृष्टि से अनुचित समझते है । श्री एस० के० बसु के शब्दों 
में, इस कथन की ओर पृष्टि हो जाती है ! उनके अनुसार, "'देक्गि पद्धति का निर्माण जी 
अँग्रेजी आधार पर हुआ है जिसकी प्राचीन परम्परा उद्योगों से दूर रहने की रही है ।” केस 
बैंकिंग अनुसंधान समिति ने इस प्रश्त पर कि व्यापारिक बैक औद्योगिक कम्पनियों को कितनी मदद 
देती है, अनुसन्धान किया और अपनी रिपोर्ट मे बताया कि व्यापारिक देक उद्योगों को दीकालीन 
ऋण पर्याप्त मात्रा मे नही देती हैं। जब कभी वे ऋण देती हैं तो कम से कम ३०%, अन्तर अपने 
पक्ष में रखती है। 


(४) सार्वजनिक अथवा लोक निक्षेप (0000० ए0८ए0७(५५) 


भारतीम कम्पनियों के अथं-प्रवत्धन के लिए सार्वजनिक विक्षेप स्वीकार करना इस देश 
के औद्योगिक विकास मे एक अद्वितीय घटना है । प्रारम्भ मे बैंको मे जनता का अधिक विश्वास 
था जिसके कारण कम्पनियों की पर्याप्त मात्रा में सावंजनिक निक्षेप प्राप्त हो जाते थे। बम्बई, 
अहमदाबाद तथा कुछ हद तक झोलापुर की सूती वस्त्र मिलो ने तथा बंगाल व असम के चाय 
बागो ने सार्वजनिक निक्ष प के द्वारा ही भ्रपनी स्थायी पूंजी का सचय किया है, अर्थाव उन्होने सीघे 
जत-साधारण से निर्धारित अवधि के लिए निश्चित ब्याज-दर पर निक्षेप स्वीकार किया है। 
सावेजानक निश्षेपर छ: महीने से लेकर वारह-पन्द्रह साल तक के लिए किये जाते रहे हैं । सार्वजनिक 
निक्षेप के द्वारा पूजी सचय प्रणाली की कडो आलोचना की गई है भौर सन्देह नही, इस प्रणाली 
में अनेक त्रूटियाँ हैं, लेकिव इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सक्रता कि वम्बई व अहमदाबाद 
की सूती वस्त्र मिलो का अधिकतर विकास इसी प्रणाली के दारण हुआ है। अग्रलिखित तालिका 
से अन्य वित्तीय स्रोतों वी तुलना मे सार्वजनिक निक्षप वी महत्ता का ज्ञान हो जायेगा। 


इस तालिका में दिये गये आऑँकडो से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अवधि में 
अहमदाबाद मे सार्वजनिक निरक्षप पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय रहो है। यह उल्लेखनीय है कि 
वर्तमान समय मे भी यह निष्षप वहाँ वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत है, किन्तु भारत के अन्य औद्योगिक 
केन्द्रो मे यह पद़ति प्रचलित नहीं है। इन सावंजमिक निक्षपों पर ब्याज दी दर साधारणतः 
४३% से लेकर ६१% तक भिन्न-भिन्न मिलो मे रहती है। जिन कम्पनियों की साख अच्छी होती 
वे कम ब्याज पर भी निद्धप मे जआाकधित करने मे सफल हो जाती हैं, किन्तु मन्‍्दी के समय विश्नोप 
प्रायः कठिनाइयों से हो मिलते हैं । 


( डेश८ ) 


बेकिंग जाँच समिति सन्‌ १६३६ कीं रिपोर्ट के श्रतुसार 


>> जलन 
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नननत....>>_>_् ज ४ डस चच चचचि डकस स्‍ससे डॉ 


(३) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ()[०098॥78 /8०7) हारा ऋण 


समुक्त पू जी वाली कम्पनियों का प्रमन्‍्ध एवं उनके अथ॑-प्रबन्धन मे प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ का 
प्रारम्भ से ही अत्यन्त महत्वपूण स्थान रहा है। फिस्फत कमीशन (£800 (09908900 ।949- 
50) के अनुसार 'औद्योगीकरण के प्रारम्भिक दियो मे जबकि न तो साहस और न पूंजी ही प्राप्त 
थी--प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओ ते दोनों को ही प्रदान किया । भारत भे औद्योगीकरण वी प्राथमिक 
अवस्था मे इन्होने नये-तये उद्योगा का प्रवर्तत एवं निर्माण किया, उनका प्रबन्ध किया तथा निजी 
साधनों द्वारा उनका अर्थ प्रबन्धन किया ओर कर भी रहे हैं। इतना हो नही, कही-कही झश एवं 
ऋण-पत्रों का ४०% भाग तक इन्होने स्वयं खरीदा अथवा अपने मित्रों तेथा सम्बन्धियों से ऋरय 
कराया । सावजनिक निक्षेप भी उन्हीं दी निजी साख के कारण प्राप्त होते हैं। कम्पनियों को वेको 
आदि से ऋण दिलाने मे भी इनका अमूल्य सहेगोग रहा है, क्योकि उनको व्यक्तिगत जमानत के 
बिना भारतीय बेंक ऋण नही देते | अपने असीम आ्थिक साधना के कारण प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं ने 
अपने नियत्रित उद्योगा को सदेव आर्थिक कठिताइयों से युरक्षा प्रदान की है। इनके सम्बन्ध मे 
विस्तृत्त॑ वर्णत अग्रले अध्याथों मे किया गया है। यहा पर केवल यही कहना पर्याप्त होगा कि 
इन्होंने भारतीय कम्पनियों की प्रारम्भिक अवस्था में तथा आथिक कर्ठिनाश्यों के समय आर्थिक 
सहायता देकर उनकी जोवन-दान दिया है । 
(४) देशी बेंकस (708९0008 फ्रश्ञा/९$5) से ऋण 


यद्यपि देशी बैंकरी का औद्योगिक अं प्रदस्वत में बहुत कम हाथ रहा है, किन्तु इन्होने 
देश बे आज्तरिक व्यापार को महत्वपूर्ण छाद्ध मुविधायें प्रदान की हैं। ये गत कुछ वर्षों से अहमदा- 
बाद ब अम्बई की सूती मिलो, असम तथा बगाल के चाय उद्योग मे, तेन, चमड़े व चावल आदि 
की भिल्नो से साझ-सुविधार्ये प्रदान चर रहे हैं, किन्तु इनकी अत्यविक ब्याज-दर (जोकि १२% से 
२४% तक होती है) झृद्िबादी नीति, सीमित भायिक साधन तथा व्यापारिक बैंको की प्रतियोगिता 
के कारण धीरे-पीरे इतका लोष होदा जा रहा है। इतना होते हुए भी देशी बैंकर उन उद्योगो के 
लिए अत्यन्त लाभदायक हैं जा अपनी साधारण ज्तता से प्राप्त वही कर सकते, जिनके यहाँ 
सार्वजनिक निक्ष व्‌ उपलब्ध नही हैं, जहां पर जाघुतिक बेकिंग का विकास नहीं हुआ है तथा जी 
जमानत के निर्मंमों को कठोरता से पालन नहीं करते । यदि देखा जाय तो भारतवप मे देशी ब्रैकर 
ही एक मात्र ऐसी सस्या है जोकि व्यक्तितत जमादत पर भी ऋण देने को तत्पर है। श्री तावा 





( ३५९ ) 


गोपालदास के अनुसार, ““कम्पतियाँ देशी बैंकसं को ऊंची व्याज की दर देना इसलिए पसन्द करती 
थी, जिससे संयुक्त स्कन्ध बैंकों द्वारा की गई जाँच-पडताल, उनके नियमित ढ़ और अपेक्षाइत 
अधिक जोखिम तथा वंक के काउप्टर (0०प्राा») तथा दरवाजे पर आरूढ सुसज्जित चौंकीदार 


के दर्शन न करने पड ।” छोटे-छोटे उद्योगों में अब भी देशी वेकर पर्याप्त मात्रा में आविक सहायता 
देते हैं। सहकारी सास-समितियों की स्थापना से इनके व्यवसाय को भारी क्षत्ति पहुँची हे | 


(५) अजित जाम का पुन: वितियोग (2एए९/४)8 0००८ ण॑ ध्थाव्प शरण) ४ 


प्रत्येक प्रगतिशील उद्योग के भावी विकास के लिए पर्याप्त मात्रा मे पुजी चाहिए । 
यहि वह पूंजी बाहरी लोगो से ली जाय तो उसमे अनेक कठिनाइयो का सामना करता पड़ता है। 
अत्तएव लाभ के एक हिस्से का पुन विनियोग करना विस्तार और उन्नति की सर्वश्रेष्ठ विधि है । 
इस पद्धति के अनुसार कम्पनी अपनी सम्पूर्ण आय का वितरण लाभाश्न के रूप मे व करती हुई 
उसका एक भाग बचाकर सचय-कोप मे रख लेती है और इस संचित कोप का प्रयोग कम्पनी की 
भावी विकास की योजनाओं मे करती है । कम्पनी के इस प्रकार के अर्थ-प्रबन्धत को अजित आय 
की पुन, विनियोग” क्षयवा 'आन्तरिक थ्य व्यवस्था” कहते है। यह पद्धति कम्पनी की आधिक हढता 
के लिए अधिक लाभकर है, क्योकि ऋण से विकास योजनाओ की पूर्ति करने से कम्पनी पर ब्याज 
के भुगतान का बो बढता है ओर यदि इन ऋणो का भुगतान अचानक एक साथ मान लिया जाय 
तो कम्पनी की आथिक स्थिति शिथिल पड़ जाती है। अतएव जो देश औद्योगिक उन्नति कर रहे है, 
उनमे पूंजी बढाने के लिए यह पद्धति बडी व्यापकता से अपनाई गई है । पाश्चात्य देशो के औद्योगिक 
विकास मे इस पद्धति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उस दशा में जबकि पूजी का प्राप्त 
करना कहिन हो, यह्‌ पद्धति अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकती है । 


लाश तथा दोप : 


लाभ--( १) इस कोप के होने से कम्पनी मौसमी तथा व्यापारी अवसादो (0०एछ69७- 
70॥5) का सामना करने के लिए सुहृद ही जाती है । (२) विवेकीकरण तथा उन्नति की योजनाओं 
को सुविधापूवंक कार्यान्वित किया जा सकता है। (३) अशधारियो के अशो का मूल्य बाजार में 
बढ जाता है। (४) अंशधारियो के विनियोग व्यापारिक उतार-चढावों ([]0008/07$) से सुर- 
क्षित हो जाते हैं। (५) देश में तेजी से औद्योगीकरण होने लगता है जिससे समाज मे आधथिक 
सम्पन्नता आती है तथा लोगो का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। 


दोष--(१) कम्पनी सचालक उस पूजी को अनावश्यक तत्त्वो भे खचे करते है। (२) आय के 
एक बड़े भाग को सवित कोप में डालकर आय-कर ([7000० (3९) बचाया जा सकता है। 
भारतीय आय-कर अधिनियम की घारा २३ “अ' इस प्रकार की प्रथा पर रोक लगाती है । (३) गुप्त 
कोप के दोप उत्तन्न हो जाने का भय पैदा हो सकता है । 


(६) ह्ास-कोष ([005ए९९४४०7॥ हयात) : 


मशीनों व यन्त्र की मरम्मत तथा उनका पुनर्स्थापन के लिए ह्वास-कोप की व्यवस्था की 
जाती है| इससे कम्पनी का कार्य सुचारु रूप से चलता रहता है। मश्नीनों की कार्य-क्षमता में 
वृद्धि हो जाती हैं। रिजर्व बेक ऑफ इण्डिया की खोज के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षो से 
ह्वास-कोष द्वारा अर्थ-प्रवन्धक का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है । 


(७) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 


(वात ऐेंप्रग्ाट४ (.गए०ण4त० ० [एव9) 
प्रारस्भिक--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - 
भारत में भौद्योगिक व्यवसायों की अथ्थ॑ पति करने वाली किसी सुसज्भठित संस्था वी 
अप्वश्यकता बहुत दिनो से चली आ रही थी । सन्‌ १९१८ में जो औद्योगिक कमीशन नियुक्त हुआ 
था, उसने अपनी रिपोर्ट मे म्रारतीय औद्योगिक कम्पनियों की अर्थ-यूर्ति की महत्ता प्रदान की थी 
तथा यह इच्छा प्रकट की थी कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए अखिल भारतीय अर्थ-पूरक 
संस्था का होना परम आवश्यक है । सव्‌॒ १९२९ में वैंकेग जाँच समिति (फ्ि्रापााड़ हिवृणोए़ 


( ३६० ) 


(०००॥४४८०) ने उद्योगो को आथिक सहायता देने के लिए औद्योगिक बित्त तिगम की स्थापना पर 
जोर दिंयां। परन्तु इन सिफारिशों का कुछ भी परिणाम तहीं हुआ । 

दितीय विश्वयुद्ध-समाप्त हो जाने के बाद एक बार फिर भारत में औद्योगिक वित्त की 
समस्या पर लोगो का ध्यान केन्द्रित हुआ । इसी अवधि मे ससार के विभिन्न देशी की सरकारें अपने 
यहाँ के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हैतु विशिष्ट संस्थाओ का गठन करने लगी। यहाँ 
आरत पे भी युद्ध के पश्चात्‌ थुद्धकालीन उत्पादर को शान्ति-काल के उत्पादन में परिवर्तन करने, 
प्रतिस्थापन (ि००७०४०/७॥) तथा मरम्मत के द्वारा उद्योगों को पुन सुश्ज्जित करने तथा 
उद्योगी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार ([]४०ए2॥5थ707 थ्षात फिला४07) की विशेष 
सपस्याएँ उठ सही हुई ६ जब भारत स्वतस्त हो गया, तब उपरोक्त समस्याओं ने नवीन 
रूप घारण कर लिया, क्योकि अब लोग इस बात की आशा करने लगे कि विदेशी सरकार ने 
जिस काम को नही किया, उसे अब हमारी राष्ट्रीय सरकार सम्पादित करेगी | फलत उद्योगों का 
विकास वरने तथा लोगो की आशा की पूर्ति के लिये अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार ([ए(दाएा 
गप॥००8॥ 00 0गशा() ने ६ नवम्बर सब्‌ १९४६ को केन्द्रीय विधान सभा में औद्योगिक वित्त 
निमभ की स्यापता के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया । १९४८ के प्रारम्भ मे' यह विधेयक अन्तिम 
रूप से पास हो गया और २७ मार्च १९४८ को इस पर गवर्नर जनरल की अनुमति भी प्राप्त हो 
गई। परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम के रूप मे जुलाई सन्‌ 
१९४८ []760करपव] िशातल 00ए0क्षाण्य ४ [004 ४० 948 (हए ० 948) ] से 
औद्योगिक जगत के अन्दर चलन में आ गया। 
निगम के पे रय॑ 


इस निगम का प्रमुख उदृद्य भारतीय औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीव तथा मंध्य- 
कालीन भाथिक सहायता देना है विशेषत. उस समय जब उन्हे साधारण दे किंग सुविधायें अपर्याप्त 
हो तथा पू'जी प्राप्त करने के अन्य स्रोत दुर्लभ हो । 


ओद्योगिक वित्त नियम के आथिक साधन : 


(१) स्थाप्री प्रूजी--औद्योगिक वित्त निगम की अधिकृत पूजी १० करोड रुपए है जो 
५-४ हणार के २० हजार ब्रशों में विभाजित है। बून, १९६८ तक नियम ने १६,६१२ अशो का 
निर्गंमरन किया था जो पूर्णदत्त थे । इनमे से ५०% बश भारतीय औद्योगिक विज्ञास बैंक ने, २०% 
अनुमूचित बैंकों ने, २२% थीमा कम्पनियों ने तथा शेष ८% सहकारी वेंडों के लिए हैं। अशो की 
मूल राध्ि तथा न्यूनतम लाभाश मिलने की केन्द्रीय सरकार ने गारण्टी दी है । 


(२) ऋण-पत्र जारी करता--मिगस को अपनी चुक़ता प्जी तथा सचित कोष की 
सम्मिलित राशि के १० गुने तक बॉण्ड अथवा ऋण-पत्र निर्भमित करने का अधिकार है। जून, 


१९६८ तक निगम को ३९ ६ करोड़ रुपए के ऋण चुकाने शेप थे। इसके अतिरिक्त इसे केन्रीय 
सरकार को भी ६७ ७ करोड रुपए चुकाने शेष थे । 


(३) निक्षेप्रो को श्राप्ति--निगम जततो, स्थानीय सरकारो व राज्य सरकारो से १० करोड 
रुपए तक के निश्ेष्त ले सब्ूकए है ५ 


(४) औद्योगिक विकास बेंक से ऋण--निगम आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक विकास 
बेंक से भी ऋण ले सकता है । 

रत्न (५) रिजव देंक से ऋण---तिगम केन्द्रीय दथा राज्य 
पर एिजव॑ बैंक से ६० दिन के लिए ऋण के सकता 
अवधि के लिए अधिकतम २ करोड स्पए के ऋण 


सरकारी की प्रतिभूतियों की जमानत 
है। स्वयं के ऋणो पर भी निगम १८ माह की 
ले सकता है। 
(६) विदेशों से ऋण--उपरोक्त साधनों के अतिरिक्त निगम ने विदेशों कई ऋण 
प्राप्त किये हैं। २० जून, १६६८ तक निगम ने अमेरिका की अन्दर्सष्ट्रीय कक पर 
दीन वो गा जाल अल ३३ ध्ब्‌ करोड डालर है, स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसके 
अतिरिक्त परिचमी जमेंती के पुर्तानर्माण बैंक ने भी अब तक कुल मिलाकर ० हूँ 
हक पर स्वीकृति बदाव की है। कुल मिलाकर ९,२५० करोड भा के 


( रे६१ ) 


निगम क्षा प्रबस्ध : 


ओद्योगिक अर्थे-प्रबन्ध निगम संझोधित अधिनियम सन्‌ १९४४५ ([707979| सोक्षाए० 
(एगएगशक्रणा 5 ग्राशातंग्राभा। 826, 955) के अन्तर्गत १८ दिसम्बर १९५४ से निगम के प्रबन्ध 
में भारी परिवर्तत किये गये है। इस तिथि से पूर्व अधिनियम की धारा १० के बनुसार निगम का 
प्रबस्ध एक संचालित समिति (8०७0 ए 7॥6७०७५) दार होता था, जिसमे १२ सदस्य थे । 
इसकी सहायता के लिए एक शासकीय समिति (8४९९ए॥६४ (०णाज्मा०८) भी थी । 

अब उपरोक्त परिवर्तन के अनुप्तार औद्योगिक अर्थ विग्मम का प्रबन्ध एक पुर्णकालीव 
(एणा पॉण0) वृत्ति पाने वाले 'चेयरमैन' (टाक्षएएश्ा) द्वारा होता है, जिसकी सहायता के लिए 
एक 'जनरल मैनेजर' (0८002 7४७॥3४८:) भी होता है । चेयरमैन की नियुक्ति केन्रीय सरकार 
निगम की संचालक सभा को सलाह से तीन वर्ष की अवधि के लिए करती है। सचालक सभा में 
विभिन्न पंस्पाओ के कुल मिलाकर १२ सदस्य होते है, जो इस प्रकार है : 








क्रम संहया सस्थायें सदस्यों को संस्या 

१. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत (80772६0) र्‌ 
३ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मनोनीत ध 
३. अनुमूचित बैंको द्वारा विर्वाचित (2०८०१) २ 

, बीमा कम्पनियों तथा अन्य विनियोग संस्थाओं 
द्वारा निर्वाचित 2 
है; सहकारी बैंकी द्वारा निर्वाचित २ 
योग १२ 


इसके अतिरिक्त उपरोक्त संझयोधन के अनुसार शासकीय समिति के स्थान पर केन्द्रीय 
समिति (0७॥02 (०णाय्रा(/०४) का निर्माण किया गया है, इसमें चेयरमन सहित कुल मिलाकर 
५ सदस्य होंगे । संचालक सभा का चेयरमैन ही केन्द्रीय समिति का चेयरमैन होगा । 

निगम का मुझ्य कार्यालय नई दिल्ली में तथा शाखा कार्यालय (झाश्ाती 0॥088) 
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर में है । 


ऑद्योगिक अर्थ-निगम के कार्य (ए#णाला|णा$ ० [के 2): 
ओऔद्योग्रिक अर्थ-निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है : 


(१) जौद्योगिक सस्‍्याओं को अधिक से अधिक्र २५ वर्ष को अवधि के लिए ऋण तथा 
अग्रिम (80५8700०४) देना तथा उतके द्वारा निगंमित ऋण-पत्रो, जिनकी अवधि २५ वर्ष से अधिक 
नहीं हो, क्रय करता । 

(२) औद्योगिक सस्थाओ के ऋणों पर जिसे उन्होने साव॑ंजनिक बाजार से लिया है और 
जिसके भुगतान की अवधि अधिक से अधिक २५ वर्ष है, तिगम गारण्टी दे सकता है । 

(३) औद्योगिक संस्थाओं के अंश एवं ऋण-पत्र इत्यादि का अभिगोपन करता, इस 
जिम्मेदारी के कारण रहने वाले अश एवं ऋण-पत्र इत्यादि का समावेश इसकी सम्पत्ति में हो सकता 
है, परन्तु इनको ७ वर्ष के अन्दर जनता को बेच देना होगा । 

(४) अथथ-नियम किसी ऋण लेने दाले उद्योग को तान्त्रिक सलाह का प्रबन्ध करने के 
लिए सलाहकार समितियों की नियुक्ति कर सकता है। 

(५) इसके अलावा अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए एवं कार्यों की पूर्ति हेतु 
अन्य आवश्यक कार्य यह निम्रम कर सकता है । 

(६) पदि कोई औद्योगिक सस्था केसदरीय सरकार अथवा अत्तर्राष्ट्रीय अधिकोप से किसी 
प्रकार का व्यवसाय करती है तो तिगम मध्यस्थ का काम करेगा ६ 

(७) निगम कम से कम पाँच वर्ष के लिए जनता से जमा के रूप मे रुपया ले सकता 
है, किन्तु जमा के रूप मे लिया गया रुपया दस करोड़ झुपए से अधिक नही होना चाहिए। 


( इछ्र ) 


(८) विगम औद्योगिक सस्थाओ के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने के 
उपरान्त जन्तराष्ट्रीय अधिकोष में विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकता है । 


(९) अर्थे-निगम अधिक से अधिक १ करोड़ र्पए का ऋण दे सकता है । कैस्ीय दखार 

की ठिफारिश पर किसी उद्योग को १ करोड से अधिक का भी ऋण दे सकता है। _ 
(१०) सद १९४३ के सशोयत के अनुसार अर्थ निगम अपनी राध्षि रिजव बैक की सलाह 

से कसी भी बनुसूचित तथा सरकारी बैंक में रख सकेगा। 
निषेध कार्य: 

निगम निम्न कार्य तहीं कर सकेगा “- (१) दस करोड रुपए से अधिक की थमा प्राप्त 
करना । (२) प्रयक्ष रूप से सीमित दायित्व बाले प्रमण्डलो के अश अथवा स्कन्ब का क्रम करता । 
(३) अपने अशों की प्रतिभूति पर ऋण देता। (४) १ करोड़ स्पए से अधिक का ऋण नही दे 
सकता । (५) ७ वर्ष की अवधि से अधिक के अद्यो अथवा ऋण-पन्नो का अभिगीपन करना । 
ऋण देने की शर्तें : 

निगम किसी भी सावंजनिक कम्पनी तथा सहकारी समिति को निम्न शर्तों पर ऋण दे 
सकता है --(१) निगम विना उचित प्रत्याभूति के कोई भी ऋण अथवा अभिगोपन नही करता 
है। (२) दिये गये ऋण का सधुचित उपयोग हो रहा है या नहीं, इस वात को निश्चित करने के 
लिए ऋण लेने वाली कम्पनियों के सचालक से उनती व्यक्तिगत स्थिति मे तथा सामूहिक रूप से 
जमानत ली जाती है | (३) यदि ऋण लेने वालो कम्पनी ऋण का भुगतान करने मे अथवा निगम 
द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन करने मे कोई त्रुटि करती है तो निगम कम्पनी के विरुद्ध उचित 
कार्यवाही करने, उस कम्पनी की सचातक सभा मे दो सचालक् नियुक्त करने तथा उसके प्रबन्ध की 
अपने हाथ मे लेने का अधिकार रखता है। (४) ऋण का भुगतान सामान्यत समान किश्तों (2902 
]7४8)7720(5) मे होता चाहिए, परल्तु ये किश्तें कितनी हागी, यह दोनों की सहमति से निश्चय 
होता है। (५) तिगम के पास रहन रखी हुई सम्पत्ति का आग, साम्प्रदायिक भागे, विद्रोह आदि से 
सुरक्षा के लिए किसी अच्छी वीमा कम्पनी से बीमा कराना अनिवाय है। (६) १ करोड रुपए से 
अधिक राशि का ऋण बिना केन्द्रीय सरकार की गारण्टो के नहीं दिया जा सकेगा । (७) ऋण के 
भुगतान वी अवधि १४ वर्ष रत्ती गई है, किन्तु साधारणत वह १२ बष हो रहेगी। (८) ठिगम को 
बम्पतों की जिसी भी सप्रय जाँच करने का अधिकार होगा । (९) जब तक ऋण लेने वाली बॉन्‍्पनी 
दिगम के ऋण का भुगतान न कर दे तब तक वह ६५% से अधिवः (सामान्य अश्यो पर १०% से 
अधिक) लाभाद्य धोषित नही कर सकैगी, किन्तु दोना की सहमति से इस दर में परिवर्तन किया जा 
सकता है । (१०) अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए जो ऋण दिया जायेगा, उसके लिए अचल 
सम्पत्ति पर निगम का पहला अधिकार होगा । 
निगम को काय-ब्रिवि (एण/फाणफत ४ 2). 


.. .. औद्योगिक वित्त लिगम दिसी भी कम्पनी को ऋण देने से पूर्व निम्नलिखित बातो ने 
वारे में विस्तृत सूचना प्राप्त कर छेता है--(।) कम्पनी वी आधथिक स्थिति, (0) ऋण चुकाने की 
क्षमता, (॥) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व, (४) उसके ढारा निर्मित वस्लुओं की देश मे भाँग; 
(४) वारखाने की स्थिति, विजती व पानी की उपयब्दता, (श) तान्त्रिक व्यक्तियो एवं कच्चे माल 
की उपलब्धता, (५॥) प्रवन्ध की योग्यता, (५०8) सहायता लेने का उद्देश्य, (९) प्रस्तावित योजना 
की सम्मावना तथा लागत, (६) दी गई प्रतिभूति की ब्रकृति तथा (8 ) लाभ कमाने वी क्षमता । 

५. इसके पश्चात्‌ निगम के अधिकारी ऋण लेने वालौ कम्पनी का पूर्ण रूप से निरीक्षण करते 
हैं। पूर्ण रुप से सन्तुध्टि प्राप्त करन के पश्चात्‌ ही ऋण वी स्वीकृति प्रदान की जाती है 
निगम के कार्यों की प्रगति के अवलोकन : 

३० जून, १९६८ को भारतीय जौद्योगिक 
की । इस कार्य-काल में तिग्रम के कार्यों को प्रगति 
ऋषणों का विवरण : 

निगम ता मुध्य कार्य भारत के प्रगतिशील 


ल उद्योगो को मध्यम तथा दो्धकालीन ऋण 
प्रदाव करना है ऋण के लिए ग्राथवा-पत्र निगम के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास अथवा नई दिल्‍ली के 


गरिक वित्त निगम ने अपनी २०वीं दर्षगाँठ पूरी 
का सक्षिप्त विवरण इस प्रशार है 


( ३६३ ) 


कार्यालय सें दिये जा सकते हैं | ३० जून, १५६८ तक भारतोय औद्योगिक वित्त निगम ने ४०८५९ 
करोड़ रुपए के ऋणों के लिए स्वीकृति प्रदाव की थी । इसमे से २६६१९ करोड़ रुपए वितरित 
किये जा चुके हैं । 
सन्‌ १६६७-६८ के वर्ष में प्रभति का अवलोकन - 

३० जून, १९६८ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष मे औद्योगिक वित्त निगम ने ४८ 
औद्योगिक इकाइयों के लिए कुल मिलाकर २६७३ करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के लिए 
स्वीकृति प्रदान की जबकि पिछले वर्ष में २२१४५ करोड रुपए की आथिक सहायता के लिए स्वीकृति 


प्रदाव की गई थी। ३० जून, १९६८ के वर्ष में स्वीकृत तथा वितरित राशि का ब्यौरा इस 
प्रकार है ; 











(करोड) 
हा स्वीकृति राशि वितरित नगदी राशि 
(87007 $47९0760) (९४५४ 709 ण7४९१) 
१. देशी मुद्रा में श्ष््टर २४२४ 
२. विदेशी मुद्रा मे ४२४ 
३ अभिगोपन १५६ ) 
४. प्रत्यक्ष अभिदान त८5 हा 
४. स्थगित भुगतान की | हा 
ग्रारण्टी १११.) 
मोग २६'७३ २६'८५ 


(3०प०९ : (०ग्रणथ०९, 00, 968) 

राज्यों के अनुसार स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा - 

३० जून, १९६८ को सम्राप्त होने वाले वर्ष में निगण ने २६ ७३ करोड रु० के ऋणो 
की स्वीकृति प्रदान की । इसमें से १७ ७६ करोड़ रु० के ऋणों (कुल स्वीकृति का लगभग ६६% 
भाग) की स्वीकृति केवल चार राज्यों के लिए की गई है --(१) महाराष्ट्र, (२) ग्रुजरात, (३) 
परिचमी बगाल, तथा (४) मद्रास । इसका मुझ्य कारण शेष राज्यों से स्वीकार करने ग्रोग्य 
आवेदन-पत्रों का अभाव होना बतलाया गया है । 
अभिगोपन के काये: 


२४ दिसम्बर सन्‌ १९५६ से निगम ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्भमित पूंजी का 
(अंशो व ऋण-पत्नो का) अभिगोपत भी आरम्भ कर दिया है । इस कार्य के करने से पूर्व सम्बन्धित 
औद्योगिक इकाई की आधिक स्थिति, प्रवन्ध-व्यवस्था तथा भावी योजवाओ की विस्तृत रूप मे 
विशेषज्ञों द्वार जाँच कर ली जाती है । इस क्षेत्र मे निगम की प्रगति विशेष रूप से प्रशसनीय रही 
है । ३० जून, १९६८ के वर्ष मे निगम ने १९१६ करोड रु० का अभिमोपन्र कार्य किया । ३० जून, 
१९६८ तके निमम मे कूल मिलाकर २६ ३६ करोड रु० का अभिगोपन का किया । 
स्थगित भुगतान की गारन्टी : 

२१ दिम्बर, १९५७ से निम्रम ने स्यमित्त भुगतान की गारन्टी देने का कार्य शुरू किया 
था । यह काये विदेशों से आयात किये गये माल (मुल्यत, पूंजीगत माल) तक हो सीमित है! 
३० जून, १९६८ तक स्थगित भुगतान के सम्बन्ध मे १७ ९८ करोड़ र० की गारण्टी प्रदान की गई 
थी | सन्‌ १९६७-६८ के व में १९११ करोड रु० की गारन्टी प्रदान की । 
झाय * 

३० जून, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष मे भारतीय जौद्योगिक वित्त निम्रम की 
सकल आय १०-८१ करोड रु० थी। इसमे से ६७१ करोड़ रु० की आप ब्याज के रूप मे हुई। 
इसी वर्ष मे निगम को शुद्ध लाभ १५८ करोड रु० हुआ । इस राशि में से १९३४ करोड ह० सचित 
कोष में हस्तान्तरित कर दिये गये। 


( ३६४ ) 


ब्याज-दर * 


चैंक़ दर मे व॒द्धि हो जाने के फलस्वर्प औद्योगिक वित्त निगम को ब्याज दर मे बूद्ध 
करने का निर्णय क्या गया । परिणामस्वरूप ४ मार्च, सतू १९६५ से रुपयो में दिये जाने वाले 
ऋणो पर ब्याज-दर ८2 प्रतिशत प्रतिवर्ष (इसमे पूर्व रुपयो में व्याज-दर ७३ प्रतिशत ही थी) कर 
दी गई । यह सप्योधित ब्याज-दर उत ऋणों पर लागू नहीं होगी जिनका वितरण ४ मार्च, सर 
१९६४ से पूर्व कर दिया गधा हो । भुगतान की निश्चित तिथियों पर किझ्तों का भुगतात प्राप्त 
होने पर ४ प्रतिधत की छूट दी जाती है । विदेशी मुद्रा मे दिये गये ऋणो पर ब्याज-दर ९ प्रतिशत 
प्रति बर्ध है । १९६८ के वर्ष में भी ब्याज-दर ८१-९ प्रतिशत ही रही । 


लामांश-दर 


चर वैधानिक नियन्त्रणो के कारण पिछले वर्षो की भांति १९६८ के वर्ष में भी निगम की 
लाभाश-दर २१% रही है। 


निगम को कठिनाइयाँ (0400805 ० एणए०४४०7) 


निगम निम्न व्यावहारिक कठिनाइयो के कारण भारतीयो को आश्याजनक साख-सुबिधायें 
देने मे असमर्थ रहा है --(१) उचित योजना का अभाव--निगम के समक्ष ऐसी अनेक आपूर्ण 
मोजनायें प्रस्तुत की गई जिनमे तान्विक पहुलुओ तथा वित्त-समस्याओ पर पूर्ण दिचार नहीं किया 
गया था। कुछ में तो यह भी नहीं बताया गया कि भूमि, इमारत, मशीन व अन्य साप्तप्री पर एथकू- 
पृथक कितनी राज व्यये होगी। (२) अपर्याप्त साधन--अनेक ऐसे थदाहरण है, जिनमे पूजी 
श्रावश्यक्ता से बहुत कम है। ऐसो औद्योगिक इकाइयो को ऋण देता सुरक्षा को दृष्टि से अहितकर 
था | (३) रहत रखी जाते वालो हम्पत्ति में त्रुटि--रहन रखी जाने वाली भूमि, सम्पत्ति या भवन 
को था तो पहले से हो रहत रख दिया गया था अथवा उवका उचित मूल्याकन नहीं किया गया 
था। (४) वंधानिक औपचारिकताओ को पुरा न करना--ऐस्ी भी कम्पनियाँ हैं जो ऋण स्वोकृत 
हो जाने पर वंधानिक औपचारिकताआ को पूरा नही करती और न इस दिश्ञा मे प्रयत्न ही करती 
है । (५) अपूर्णे ग्रावेदन-पत्र--#ण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर उद्योग आवश्यक विवरण नहीं देते 
हैं जिससे उन पर विचार करना मुश्किन होता है । 


औद्योगिक वित्त निगम की झालोचनायें 


ससद के अन्दर तथा वाहर निग्मम की वायंविधि तथा संगठन की व्यापक आालोचवार्ये 
हुई । उनमे से मुख्य निम्न हैं --(१) निगम को पक्षपात तथा द्वंपपूर्ण नीति के लिए दोषी 
ठहराया गया है। (२) यह केवल सादंजनिक कम्पनियों तथा धहकारी सस्थाओं को ही ऋण देता 
है जिसके करण अन्य रुस्थायें चचित रह जाती है। (३) निगम सरकार के आधीन है, जतएुव 
प्‌ जीपतियो का मरकार पर प्रभाव है वे निगम को अपनी इच्छानुसार चलाते है। (४) निगम 
पिछड़े उद्योगों तथा राज्यो के अविकेसित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में सहायता देने में पूर्ण असमर्थ 
रहा है! लधु तथा कुटीर उथोगो को भारी उपेक्षा की गई है । (५) निग्रम की ब्याज दर अत्यधिक 
अची रही है (६) अधिकाश ऋण उत उथोगों को दिया गया है जो पहले से व्यवस्थित है और 
जिनकी वास्तव में महायना की जानो चाहिए थी, नही की गई है | (७) उत्त उद्योगो को भी ऋण 
दिया गया जो मारत वी पथवर्षीय योजनाओं: के अन्तर्गत नही आते । इस प्रकार आधारभूत तथा 
पूंजीगत माल उत्पादन करने वाले उद्योगों को अधिक योग न मिलकर उपभोगो के उद्योगो को 
अधिक योग मिला | (८) निगघ ऋण लेने वाली कम्पनियों के द्वारा व्यय की जाने बाली राशि 
को देख-माल करने में असफल रहा है जिससे वस्तुओं के उत्पादन तथा उस्पादन-क्षमता मे कोई 
वृद्धि नही हुईं। (९) निगम क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक विकास मे असफल रहा है। सन्‌ १९६७-६८ में 
स्वोहत ऋणों का ६६९४ भाग केवल चार विकसित राज्यों (पश्चिमी बंगाल, मद्रास, शुजरात 
तपा गहाराष्ट्र) कक ही सोफित है। (१०) निगम जपने व्ययो में मितव्ययिता नहीं रख सका है। 
(११) निगम वम्पतियों को सामान्य पू जी नही प्रदान करता है और उनकी बन्य सस्याओं का 
सह 538 है। (१२) निगम की गतिविधियों पर पूर्ण नियन्नण नहीं रखा जाता। (१३) 
निगम से ऐसी वम्पनियां को भी ऋण दिया है जो पहले से ही छूब लाभ कमा रही थी और 


[ इ६४ ) 


अपनी छुपाति के कारण खुले वाजार से भी ऋण प्राप्त कर सकती थी। (१४) उद्योगो की 
आवश्यकताओ को देखते हुए बहुत हो कम मात्रा में ऋण दिये गये हैं। (१५) ऋण स्वीकृत करने 
में अनावश्यक हूप से देरी की जाती है । इसके अतिरिक्त इनको भ्रवन्ध-व्यवस्थाओं में अनेक त्रूटियाँ 
बताई गई है और यहां त्तक.कहा गया है कि उसमे व्यवस्था-व्यय के नाम पर अपव्यय किया जाता है । 


श्रीमतो कृपलानी समिति के सुझाव 
(. ए, 0. पाए 0कराणश।०९5 स्ंगकाए?25) 


उपरोक्त दोषो व आलोचनाओं के आधार पर भारत सरकार ने नियम की क्रियाओं का 
प्रयंवेक्षण कराने के लिए दिसम्बर, १९५२ में श्रीमती सुचेता कृपलानी एम० पी० की अध्यक्षता 
परे एक जाँच समिति नियुक्त की । इस समिति के अन्य सदस्य श्री वी० बी० गाँबी, सब श्री 
तारायण मेहता, श्री आर० सूयनारायण राव, श्री पी० ए० नारियलवाला तथा श्री जी० बसु थे 
समिति ने अपनी रिपोर्ट ७ मई १९५३ को प्रस्तुत की । 


सुविधा की दृष्टि से समिति द्वारा दिये सुझावों का अध्ययन हम निम्नलिखित तीन 
भागों के अन्तर्गत कर सकते हैं : 

([) प्रशासद एवं संगठन सम्बन्धी सुझाव--(१) निगम के वर्तमान अवैतनिक चेयरमेन 
(प्ताणक्षए टाक्षाप्राभा) तथा वैतनिक प्रक्‍न्ध-संचालक के स्थान पर पूर्ण वैतनिक चेयरमैन 
(५४॥०७ प॥त6 080 (भंणा॥7) तथा एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति होनी चाहिए। (२) 
प्रवन्ध-संचालक के हाथ में अधिक अधिकारों का केन्द्रीकररण उचित नही! प्रबन्ध-सचालक तथा 
उप-प्रवन्ध संचालक के अधिकारो की स्पष्ट व्याख्या होनी वाहिये । (३) ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए 
जिससे निगम के संचालक मण्डल (8080 ० 7600») पर उद्योगपतियों को आधिपत्य न हो 
सके । इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए सरकार को निगम के संचालक मण्डल में एक अर्थंश।स्त्रो, 
एक प्रबन्धकीय विशेषज्ञ (]४३॥98००४। ६४90६) तथा एक चार्ट एकाउप्डेण्ट को मनोनीत 
(१९००॥१8४) करना चाहिए। (४) भ्रत्येक उप-कार्यालय (छाक्षातं। 0॥0०) के लिए एक क्षेत्रीय 
सलाहकार परिपद्‌ [९९४079! 787०] ० 80५50०७) होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी-क्रभी 
लिगम के सचालक भण्डल की सभायें कलकत्ता, सद्रास व अम्बई से भी होती चाहिए । सभी सुझावों 
को मानकर काय॑रूप मे भी परिणत कर दिया गया है ! 


(0) कार्ष प्रणालो (20०८00७) सम्बन्धी सुझाव--(१) यदि निगम का कोई 
संचालक किसी ऋण लेने वाली कम्पनी मे अपना हित रखता हो वो उसे अपने हिंत को अवश्य 
प्रकद कर देना चाहिये। (२) निगम को कोई सचालक किसी ऋण छेने बाली कम्पनियों के नाम, 
उसकी क्रियाओ तथा उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में अधिक सूचनायें प्रकाशित करनी चाहिये। 
(३) ऋणों के स्वीकृत करने तथा उनको चुकाने मे कम समय लगाना चाहिये । (४) ऋण देते प्रमय 
कर से कम ४०% का अन्तर (3/०287४) रखता चाहिए । (५) तिगस के पाय तान्विज्ञ विशेषज्ञों 
का दल होता चाहिये । (६) यदि निगम किसी कम्पनी को ले लेता है तो उसका प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं 
के हाथ में न रह कर मनोनीत संचालकों की सभा को देना चाहिये । 


(गा) नोति (?०॥०५) सम्बन्धो सुकाव--(१) निगम को पचवर्षीय योजना मे दी गई 
प्राथमिकताओ के अनुसार तथा योजना आयोग के द्वारा ४२ उद्योगों के अनुमूचित कार्यक्रम का 
पालन करना चाहिये । (२) निगम को ऐसे उद्योगो को ऋण नही देना चाहिए जो कि उन्नति करी 
चरम सीमा पर हो | (३) ऋण स्त्रीकार करते समय निगम को सरकार के आदेशों का पालन करना 
चाहिये । (४) नियम को ५० लाख रुपये से अधिक धनराशि वाले आवेदन पत्रों को तीन वष॑_ तक 
सरकार के सामने रखना चाहिए । (५) ससद के सदस्यो को निगम के दैलिक शासत में हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए। (६) निगम की नीति सामान्य रूप से केवल लाभ कमाने को नहीं अपितु 
सहायता देने वी होनी चाहिए। 

उपरोक्त सुझावों में से कुछ को छोडकर शेप सुझाव भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर 
लिये गये हैं । इस प्रकार औद्योगिक वित्त निगम भारत के औद्योगिक क्षेत्र मे अपनी अमूल्य सेवार्ये 
प्रदान कर रहा है । भारत मे इसका भविष्य अति उज्ज्वल है । 


( ३६६ ) 


(८) श्न्य विशिष्ट वित्त सेल्याएँ 
(0#श फफशालाए 4ह0सं०) 
() राज वित्त निगम 

(806 एराभातब्र एगफुणन्रा णा) 

वित्त नियम का उद्गम 
चू कि अखिल भारतीय औद्योगिक वित निगम विशेषतः बडे-बडे उद्योगो को ही ऋण 

देता है, जिनका स्वामित्व सावंजनिक कृम्पतियों तथा सहकारी समितियों के हाथो मे है और इस 
प्रकार यह भारतीय उद्योग की सम्पूर्ण वित्तीय भावश्यकता (यह माध्यमिक तथा छोटे-छोटे पेमाने 
के उद्योगो और साझेदारी एवं निजी कम्पनियों को ऋण नहीं देता है) के दायित्व के वहन करने 
में असम थ॑ है, अतएव यह आवश्यक समभा गया कि विभिन्न राज्यों में भी वैसे ही वित्त-निगमों 
की स्थापना हो । इसी हेतु ससद ने २८ दिसम्बर १९४१ को राज्य वित्त-प्रवन्धन निगम अधि- 
नियम पास किया जिसके अनुसार राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में वित्त-प्रवन्दधन निगम 
स्थापित करने का अधिकार मिल गया । इस अधिनियम की बहुत-सी बातें अखिल भारतीय बौद्यो- 
गिक वित्त नियम अधिनियम, १९४८ से मिलती-जुलती हैं। केवल निम्न तीन वातों में भिन्नता 
है --(१) औद्योगिक इकाइयो की परिभाषा को दिस्तृत कर दिया गया है और इसके अत्तगंत 
निजी कम्पनियां, साझेदारियाँ एवं यहाँ तक कि एकल व्यापार (806 77402) सस्यायें, जाती हैं । 
(२) जन-सावारण और बैंक, जो अनुसूचित नही है, राज्य वित्त विगम के बशों को खरीद सकते 
हैं। (३) राज्य वित्त-निगम केवल २० वर्ष के लिए ऋण दे सकता है । 
वित्त निगम को पूजी 


प्रत्येक राज्य वित्त निगम की पूंजी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निश्चित की जाती 
है तो कम से कम ५० लाख ₹० तथा अधिक से अधिक ५ करोड़ रुपये हो सकती है। जबता उम्त 
पूजी का कैवल २५% भाग (अर्थात्‌ १ /४ं भाग) क्रय कर सकती है और श्षेप भाग राज्य सरकार, 
रिजवं बैंक, अनुमूचित ली, वीमा कम्पनियाँ तथा अन्य इसी प्रकार की सस्थायें क्रय कर सकती 
हैं। राज्य सरदार द्वारा निर्धारित शर्तों पर मुनघन के पुनः भुगतान तथा वाधपिक लाभादय की 
ग्रारन्टी देती है। लामाश ५% से अधिक नही दिया जा सकता है और शेप भाग राज्य सरकार 
को दे दिया जाता है। ऋण पत्नो एवं बन्यो (0९00/ए7७ ६॥0 80005) का निर्मेमन किया जा 
सकता है, किन्तु इस प्रकार प्राप्त किये गये ऋण की राश्षि सचित कोप के ४ गुने से अधिक नहीं 
हो सकती है । निगम जत-निश्षेप (2? 2290०.7) भी स्वीकार कर सकता है, किन्तु इनकी 
अवधि कम से कम ५ वर्ष के लिए होनी चाहिए। ऐसे जत-निल्लेप की कुल राशि निगम को चुकता 
इजी (४0 ०७-९००७७॥) से अधिक नही होनी चाहिए। रा 
वित्त निगम का प्रबन्ध 

प्रत्येक राज्य वित्त निगम के प्रबन्ध के निए 
(छ0भ्द 707९00055) होगी, जिसके सदस्यों का चुनाव 
सरकार द्वारा मनोनीत ३, (२) रिजव॑ बैंक धारा मनोनीत १ 
वित्त निगम द्वारा मनोनीत १, (४) राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित प्रवन्य-सचालक १, (४) अनु- 


सूचित वैंक द्वारा निर्वाचित १, (६) यहवारी बैक द्वारा निर्वाचित अन्य ८ 
हारा निर्वाचित १, (८) अन्य अश् द्वारा निर्दाचित १। 7 निर्वाचित १, (७) बन्‍्य आविक संस्थान 


उपरोक्त सचालक सभा के अतिरिक्त एक कार्यकारिणी समिति 


700॥6) भी होगी जिसमे चार-चार सदस्य हाथ । मबन्ध-सचालक समिति का अन्‍्यक्ष होगा और 


तोन सदस्य सचालको म से होगे । निगम बा मुझ्य कार्यालय राज्य हि 
परी के सरकार *) इच्छानु 
भी स्थान पर स्थापित क्या जा सकता है। र *) इच्चानुसार किसी 


वित्त नियम के कार्य : 
राज्य (धवन्तीय) निगम निम्नलिखित कर््य कर सकते 


को अधिकतम २० वेष की अवधि के लिए ऋष देना एद उनके कप) 28025 हि:042 


(छह९८णाए6 (007- 


( रेह०७ ) 


ऋण-पत्नो को खरीदना । (२) औद्योगिक संस्थाओं के स्कत्घ, अंश, बन्धच अथवा ऋण-नपत्रों का 
अभिगोपन करना । (३) अभिगोपन के कार्य की एवज में कमीशन (0०एणां5्शंणा) लेता । (४) 
ओऔद्योगिक संस्थाओं के अंश एवं ऋण-पत्र इत्यादि का अभिगोपन करना । इस जिम्मेदारी के कारण 
रहने वाले अश एवं ऋण-पत्र इत्यादि का समावेश इसकी सम्पत्ति में हो सकता है, परन्तु उतको 
७ वर्ष के अन्दर जनता को बेच देना होगा । (५) अन्य कार्य जो सरकार द्वारा सौपा जाय । 


जपेध कामे--राज्य वित्त तिगम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं :--(१) किसी 
औद्योगिक इकाई को अपनी चुकता पू'जी के १०% भाग अथवा १० लाख रुपये, जो भी कम हो, 
से अधिक का ऋण देना । (२) पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए जन-निक्षेप स्वीकार करना । (३) 
धुकता पूंजी से अधिक की जमा प्राप्त करना । (४) अपने अंशो की श्रतिभूति पर ऋण देना। 
(५) प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सीमित दायित्व वाली कम्पनी अथवा औद्योगिक इकाई के अश एवं 
स्कम्घ (5॥888 900 80005) क्रय करना। (६) विना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के अल्प 
प्रो पर लाभाश घोषित करना । 


प्रगति का अवलोकन 


राज्य वित्त निगम अधिनियम सन्‌ १९५१ के पास होने से लेकर ३१ भा, १९३८ 
तक मिलाकर १८! राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं। राज्य वित्त निग्मों के सम्बन्ध में अव' 
तक के उपलब्ध आँकडे इस प्रकार है 


20002 40.220202:0 00226 20:38 अल जन कील: 7जीा कम अ>क ननट कक तन ीश मटर 
क्रम-संछय ये वित्त नियम थापना की तिथि /अधिवेत पूजी. चुरता पूजी 
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नो4---३१ मार्च, १९६७ को १४ राज्य वित्त निममो की चुकता पू'जी १७ ८ करोड रुपये थी । 
राज्य वित्त निगमों द्वारा दिये गये ऋण : 


कल १९६८-६९ तक की १७ राज्य वित्त निगमो (#ल0वांगढ़ धा॥0) की ऋण- 
सम्बन्धी क्रियाओं का अव्ययन अग्रलिखित तालिका की सहायता से आसानी से क्रिया जा 
सकता है 


]. अब राज्य वित्त निगमो की सख्या १५ से बढ़कर १८ होगई है। १ अप्रैन, १९६७ को तीन 
नवीन वित्त निगमो की स्थापता की गई है (7) हरियाना राज्य वित्त निगम, (7) हिमाचल 
प्रदेश वित्त निगम एवं (7) देहली-चण्डीमड वित्त नाम ! 


([ रेट ) 
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( ३६९ ) 


राज्य वित्त निगमों की आलोचनाएं, कठिनाइपों तथा सुकाव : 


मद्गास राज्य में हुए राज्य वित्त विगमों के बाठवें वापिक सम्मेलन की सिफारिश पर, 
जुन छन्‌ १९६२ को सर्वक्षी के० सी० मिथ्रा की अध्यक्षता मे एक दस सदस्यों का कर्मचारी समूह 
(५४००७०४ 0४००७) नियुक्त क्रिया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट ६ फरवरी, १९६४ को 
रिजवे बैंक के समक्ष प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट मे राज्य वित्त निगमों की कार्य-विधि तथा प्रगति का 
आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है तथा इस सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव भी भ्रस्तुत किये 
गये हैं । कायंकारी समूह की हृष्टि मे राज्य वित्त निग्रमों की कार्य-विधियों में कुछ सुधार अवश्य 
हुआ है, किन्तु फिर भी इनकी स्थिति सन्तोषजनक नही है। इसका मुख्य कारण इनके माय॑ मे 
आते वाली अनेक कठिनाइयों का होना है । इन्ही कठिनाइयो के कारण राज्य वित्त निगम पर्याप्त 
प्रगति नही कर पाये है तथा इनकी अजोचनाएँ होती हैं। समूह ने अपनी रिपोर्ट मे राज्य वित्त 
विगमों की आलोचनाओ तथा कठिनाइयो का विवेचत इस प्रकार क्रिया है : 


(१ ) राज्य वित्त नियम भारतीय औद्योगिक विकास मे अपना योग देने मे असफल 
रहे है । कुछ अपवादों को छोडकर राज्य वित्त निगमो ने नवीन उद्योगो के प्रति तो पुर्ण निराशा 
की नीति ही अपनाई है | इसका मुल्य कारण विभिन्न राज्यों मे नवीन उद्योगों के विकास्त हेतु 
समानान्तर सुविधाओं का अमाव होना है । 

(२) राज्य वित्त निगमो के पास तास्तिक कुशल व्यक्तियी का भारी अभाव है | अत- 
एवं ऋण लेने वाले उद्योगों, मुह्यत नवीन उद्योगो की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्स करना 
कठित हो जाता है। 

(३ | अप्रैल, १९६२ मे हुएं सओोधन के अनुसार राज्य वित्त नियमों को यह अधिकार 
प्रदान किया था कि वे एक साथ १० ताख रुपये के स्थान पर २० लाख रुपये तक का ऋण दे 
सकते है | इस सुविधा से लाभ उठाकर राज्य वित्त निगमो ने मुख्यतः बढे-बडे उद्योगों को पर्याप्त 
मात्रा में कण दिये है, जबकि इनकी स्थापना का मुख्य उद्दं श्य छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगो 
को ही ऋण देना था | 

( ४ ) राज्य वित्त लिगमो की सामूहिक प्रयति बहुत ही धीमी रही है । 

( ५ ) राज्य वित्त नियमो की कार्य पद्धति अपेक्षाकृत बहुत ही जटिल है। ऋण 
स्वीकार करने और उनके वितरण करने मे भारी अन्तर विद्यमान है । 


(६ ) कार्यकारी समूह को हष्टि मे राज्य वित्त निभमो के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 
ओर अब तक कोई भी ध्यान नही दिया गया है। 


(७ ) निगमो की लाभाश दर ३ से ४४% तक रही है | लाभाश की इस नीची दर के 
काएंण ही राज्य वित्त निगम जनता से पर्याप्त निक्षेप प्राप्त करने में असमर्थ रहे है 


(८) राज्य वित्त निगम भारी कर-मार से पीडित है, परिणामस्वरूप, थे अपने यहाँ 
पर्याप्त सचिव कोप स्थापित नही कर पाये है । 


हि (९ ) राज्य वित्त निगमो के पास पूजी का भारी अभाव रहा है। यह इनकी प्रगति 
में सबसे महत्त्वपूर्ण बाबा रही है । 

(१०) तिगमों की कार्यवाही अपेक्षाकृत अबिक सुरक्षित उद्योगो तक ही सीमित रही है 
ओर इस प्रकार इन्होंने जोखिम से सर्देव बचने की ही कोशिश की है। 


हि (११) ऋण लेने वाली सस्थाओ की सही आथिक स्थिति का पता लगाना अत्यन्त कठिन 
कार्य होता है । 


(१२) ऋण लेने वाली सस्थाओ के पास प्राय पर्याप्त प्रतिभृति का अभाव रहता है 
कुछ मह॒त्वपुर्ण सुकाव 
राज्य वित्त निगमो की उपरोक्त आलोचवनाओं तथा कठिनाइयों को ओर ध्यान आकपित 


( हे७० ) 


करने के पश्चात कार्यकारी समूह ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मे अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत 
किये हैं। ये मुझाव निम्वलिखित हैं : 


(१) राज्य वित्त निगमों, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक साख तथा विनियोग 
निगम की क्रियाओं में समत्वय स्थापित किया जाय | इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक का 
एक निशिचित्त कायं-क्षेत्र निर्धारित किया जाय तथा दूसरे को उसमें किसी भी प्रवार का हस्तक्षेप 
करने का अधिकार न हो । 


(२) राष्ट्रीय लघु-उद्योग त्िमम को चाहिए कि वह किश्तों पर मशौन व यस्त्रों के 
दिलाने के कार्य का राज्य वित्त द्रिगमो को सौप दे । 


( ३ ) राज्य वित्त निगम तथा औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम को विदेशी 
विनिमय की एक निश्चित राशि से कम के प्रार्थवा-पत्रों पर विचार नहीं करना चाहिए। इतके 
अतिरिक्त राज्य वित्त निगमो हेनु सरकार द्वारा विदेशी विनिमय के साधन उपचब्ध किये जाने 
चाहिए दूसरे दब्दो मे राज्य वित्त निगमो कोविदेशी विनिमय का कायं करने का अधिकार मिलना 
चाहिए । 


(४) राज्य वित्त निगमो की सेवाओ के विषय में आवश्यक जानकारी का प्रमार होना 
चाहिए ताकि अधिक से अधिक उद्योग इससे लाभ उठा सके । 


(५) लघु उद्योगों को दिये गये ऋणो की गारण्टी की व्यवस्था होनी चाहिए । 


(६) राज्य वित्त निगमो हेतु अधिकाबिक मात्रा में तान्त्रिक का व्यक्ति उपलब्ध किये 
जाये । इस सम्बन्ध मे समूह का अल्पकालीन सुझाव यह है क्लि विभिन्न इद्योगों में विवुक्त 
इन्जी नियक्ष, औद्योगिक भधज्ञास्त्री अदि की एक सूची बनाई जानी चाहिए तथा उन्नित पारिश्रभिक 
देवर उनकी सेवाओ से लाभ उठाया जा मकता है, किन्तु समस्या के स्थायी हल के लिये यह 
आवश्यक है कि अखिल भारतीय स्तर पर तान्त्रिक एवं आधिक विश्वेपज्ञो का सगठन किया जाय । 

(७) राज्य वित्त निगमों की क्रायक्षमता में वृद्धि हेतु यह मितान्त आवश्यक है कि 


ज 


इनके कमंचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाय । 


बैंको (८) छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगो के विकास हेतु राज्य वित्त विकाद 
बैंको के रूप मे परिणित क्या जाना चाहिए । हे नियमी को 


(९) कार्यकारी समृह की राय में थदि राज्य बित्त तिगम अपने कारोबार का विस्तार 
करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूजी की मात्रा मे वृद्धि करनी होगी। इसके लिये समूह वे तिम्न- 
लिखित सुझाव दिये हैं --(अ) नाभाश की दर मे बृद्धि होनी चाहिए ताकि जनता से अधिकाधिक 
34 मे निक्षेप प्राप्त किये जा सकें। (व) निगमों द्वारा निगमित निक्षे प रसोदों को बिना मुद्राक 
क्‌ः 30448 करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए । (स) राज्य वित्त निगमों को अपनो 
निर्गंमित एवं जमा पूजी ([58060 20. [6 एए ०8079/) से दुगुनी तक निषेष (0500॥/) 


स्वीकार करने का अधिकार मिलना चाहिए। (द) राज्य वित्त पं ॥ 

2 का ज्य वित्त निय्रमों द्वारा निरंभित ऋण प्र 

ता बॉण्ड को 22 बा प्रिय बनाने हेतु यह आवर्यक है कि () उनकी अवधि अपेक्षाकृत कम 

ही 00 कत हो, लेक रा 2 उुछ स्पया उनमे विनियोग करे, (॥0) बॉण्ड से प्राप्त आय 
की 3४) इनके द्वारा नि ऋण- ण्डो को प्रोवीडेण्ट फण्ड 

लिए मान्य प्रतिशत माता 2 * नियमित ऋण-पत्नो तथा बॉण्डो को प्रोवीडेष्ट फ॒ण्ड के 


(१०) राज्य वित्त निगमों को अन्य औद्योगिक मस्थाओ 
ओ (अथर्ति राज्य वित्त निगम 
त्वा 22488 पा नियोग निगम) के महयोगर से औद्योगिक पति एवं ऋण-पत्रो 
मे अपने धन वा विनियोग करना चाहिए। इस कार्य हैतु राज्य वि निगम अधिनियम में आव- 
श्यक संशोधन किया जाना चाहिए । 34 


(११) समूह वी राय में ऋण के लिये प्रार्थना पत्रो पर 
औद्योगिक इकाई मुख्यतः नवीन ओद्योगिक इकाई के पास उपलब्ध 00265 32090 


( ३७१ ) 


लाभ कमाने की क्षमता, योजना तथा उसकी प्रवन्व-व्यवस्था पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 
इसके लिए राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा २५ (२) मे ग्रावश्यक संशोधन किए जाने 
चाहिए। 


(११) राज्य वित्त निगमो के विशेष संचित कोपषों पर कर की छूट की दर १० प्रतिशत 
के स्थाव पर २५ प्रतिशत होनी चाहिए । इससे इनकी आधिक स्थिति अधिक सुहढ ही सकेगी। 


(१३) आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ योजनाओ को बनाने तथा कार्यान्वित करने 
में भी निममों को सहायता करनी चाहिए। 


(१४) राज्य बिल वित्त निगमों को अपना अभिगोपन कार्य बढ़ाना चाहिए । 


कुछ राज्यों के वित्त नियमों का संक्षिप्त विवरण 


उत्तर प्रदेशीष औद्योगिक वित्त निगम (088 एा087 शि३0९छआ॥ गरा0पश्ञाव।ं सिक्षए०४७ एव- 
एण४॥०॥) 


उत्तर प्रदेशोय औद्योगिक वित्त निगम को कुछ विशेषतायें (3078 ()ध्लाइणदांपा05 
० ए ए, पा7प्रशपंब क्ाक्ाएए& (णएण,॥०7)--(१) निगम की स्थापना-- सनू १९५१ में 
केख्दीय सरकार द्वारा पास किया ग्रया राजकीय वित्त निगम एक्ट के अन्तगंत उत्तर प्रदेश में 
एक वित्त मिगम की स्थापता हुई, जिसने २१ जनवरी, सत्‌ १९१४५ से कार्य आरम्भ कर दिया। 
इस निगम का प्रधान कार्यालय कानपुर में है। (२) हु श्य--इस नियम का उद्ंश्य राज्य के 
मध्यम श्र णी के तथा छोटे-छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है । ये मुह्यत यन्त्रो 
व मशीनों को खरीदने तथा उद्योगों के नवीनीकरण व आधुनिक्कीकरण के लिए अथं-सहायता 
प्रदान करते हैं। निगम से सहायता व शक्ति केवल वे उद्योग प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें भारतीय 
ऑऔदधोगिक वित्त निगम (केद्धीय निगम) से सहायता नहीं मिल सकती है। इस तरह निगम से 
सहायता या तो व्यक्ति या छोटी छोटी सहकारी समितियाँ किसी उपयोगी कुटीर उद्योग-धन्धो को 
चलाने अथवा इसके प्रसार के लिए प्राप्त कर सकती है। (३) पूँजी व लाभांश--5त्तर प्रदेशीय 
वित्त निगम की अधिकृत पूंजी ३ करोड रुपये है जो १००-१०० रुपए के पूर्ण भुगतान (#ण9 
ए2तं-7) वाले तीन लाख अज्ञों मे विभाजित कर दी गई है। आरम्भ मे केवल ४० हजार अश्न 
४० लाख रुपये के बेचे गये है और शप ४० लाख रुपये के ५० हजार अंश प्रान्तीय सरकार जब 
चाहे तब और जिस प्रकार उचित समझे वेच सकेगी । इस नियम के वर्तमान ५० हजार अशों का 
वितरण इस प्रकार है- सरकार १८,०००, रिजव॑ बैंक ७,५००; अनुसूचीबद्ध बैंक्स १४,०००; 
सहकारी बैक्‍्स ३,०००; ट्रस्ट तथा अन्य आर्थिक सस्थाये २,१०० तथा व्यक्तिगत व वित्तीय 
सस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सस्थायें ५,००० (कुल योग ५० ००० भ्रश्च) राज्य सरकार ने क्षंत्रों के 
मलधन तथा कम से कम ३१% ब्याज की दर (कर-मुक्त) की गारण्टी दी है । (४) प्रबन्ध --इस 
निगम का प्रबन्द १० सदस्यों के सचालक मण्डल (8000 0० [॥ल्‍्टा०$) हारा सम्पन्न क्रिया 
जायेगा । (५) ऋण--निगम सहकारी समितियों की अधिक से अधिक ५,००० स्पये की तथा 
सहकारी समितियों को अधिक से अधिक १०,००० रपये की आथिक सहायता मिल सकती है। 
ऋणो का भुगतान किश्तों मे किया जा सकता है । ऋण की अधिक से अधिक अवधि २० वे है। 


सन्‌ १६६८ ६९ के वर्ष में को गई प्रगति का अवलोकन--३१ भाच, १६६९ को 
उत्तर-प्रदेश ओद्योगिक वित्त निगम ने अपनी १४वीं वर्धगाँठ पूरी की । इस तिथि को इसकी कुल 
पूजी १७० लाख रपये थी । इस वर्ष इसकी सकल आय (57058 [70076) ३४२ लाख रपये 
तथा धुद्ध आय (ए८ 0०) ६ १ लाख रपये थी। उत्तर-प्रदेश औद्योगिक वित्त नियम ने विभिन्न 
ओद्योगिक इक्ाइयो के लिए सन्‌ १९६८-६९ मे कुचल मिलाकर ७९१ लाख हपये के ऋणों की 
स्वीकृति प्रदाव को है। निगप्न सुलम ऋण योजनाम्रों' के अन्तगंत उत्तर-प्रदेश औद्योगिक निर्देशालय 
से ऋण हुतु प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रो के लिए राज्य सरकार के एजेण्ट के रूप में भी कार्य 
हे है । ये योजवायें छोटे आहार वाली ओद्योगिक इकाइयो को ऋण देने के लिए चालू की 
गई है । 


( रेणर ) 


राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम (]॥8 'े४]880क्षा ह700079ी त्वाक्षा०० (०फुणभां०ण) : 


राजस्थान औद्योगिक वित्त दिगम की मुद्य बातें (58070 कद्क्षएट३ ए ॥08 ४॥- 
बहपधा 808 ए॥800९ 009०७/00)--ये इस प्रकार हैं--(१) नियम को स्थापना--केद्दीय 
सरकार द्वारा सन १९४१ में बनाये गये एक्ट के अन्तगंत राजस्थाम सरकार ने जनवरी सन्‌ १९५५ 
में राजस्थान के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की जिसने उसी वर्ष अप्रैल में अपना काये 
आरम्भ कर दिया । (२) उद्दे श्य--अन्य राज्यो के तिगम की तरह इस निगम को भी स्थापना का 
उद्देश्य राजस्थान में मध्यम श्रेणी व छोटे छोटे उद्योगो की आधिक सहायता प्रदान करना है ताकि 
देश में इस प्रकार के उद्योगो का समुचित विकार हो सके । (३) पुंजी--इस लिगम की अधिकृत 
पू'जी दो करोड रुपये है, जिमे १००-१०० रु० के २ लाख अशो में बाँठा गया है। प्रारम्भ मे 
केवल १ लाख क्षश्रों को हो निर्यंमित किया गया था, जिनका वितरण इस प्रकार किया गया था-- 
सरकार ३६,००० रिजर्व वैक १५,०००, अनुसूचीबद्ध बैक्स, बीमा कम्पनियाँ, ट्रस्ट तथा सहकारी 
बैक्त ४४,००० तथा अन्य आधिक सस्थायें ५,००० (कुल योग १ लाख अश)। तिग्रम में इस प्रकार 
की व्यवस्था कर दी गई है कि व्यक्ति व वित्तीय सस्थाओ के अतिरिक्त अन्य सस्थायें कुल प्रशञों के 
२५% से अधिक के ग्रश्धघारी नही हो सकते है। सरकार ने मूल तथा कम से केम ३३% ब्याज 
की दर की गारण्टी की है। (४) प्रबन्ध--निगम का प्रवन्ध एक १० सदस्यों के सघालक मण्डल 
(8०५० ० )0)॥९0075) द्वारा किया जाता जाता है जिसमे एक अध्यक्ष, १ प्रबन्ब सवालक तथा 
८ अन्य संचालक हैं। इन अन्य सचालको भे १ रिजर्व बेंक तथा १ भारतीय जौद्योगिक वित्त विगम 
का प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। (५) ऋण--नियम उत व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों तथा सस्थाओ को 
वित्त सह्ययता देगा जो किसी वस्तु का निर्माण, खनिज काय, विद्य त-भक्ति का निर्माण व वितरण- 
वस्तु का संरक्षण आदि करती हैं। ऋण वी रकम १०,००० स्पये से १० लाख एपये तक हो सकती 
है। यद्यपि प्रत्येक ऋण की अवधि प्रमण्डल स्वतः ही निश्चित करेगा, परन्तु साधारणतया यह 
अवधि १० १२ वष से अधिक नही होती हे । सन्‌ १९६६-६७ के वर्ष में ऋणो पर ब्याज की दर 
में आधे प्रतिशत वी वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार राजस्थान वित्त-निमम की दर ८१% से बढ़ाकर 
९% कर दी गई, परन्तु निश्चित संमय पर ऋण के वापस हो जाने पर इसमे ? प्रतिशत की छूट 
दे दी जाती है। ऋण समुचित जमानत के आधार पर दिये जाते है। यह अचल मम्पत्ति जैसे-- 
भूमि, इमारत, मथीन आदि की आह पर ऋण देता है और कक्‍ची सामग्री व माल (कच्चा व 
पक्का दोनो) की जमानत पर ऋण नहीं देता है। ऋण देने के बदते मे यह ऋणी कम्पनी के 
पचालक-मण्डछ मे अपना एक सचालक नियुक्त करता है, कम्पनी के वीम की माँग करता है, ऋण 
के भुगतान होने त्तक लाभाश पर प्रतिबन्ध लगता है, कम्पनी के हिसाब किताब की जाँच करने का 
अधिकार प्राप्त करता है । 

प्रगति का श्रवलोकन--सन्‌ १६६८-६९ के वित्तीय बप में तिगम के पास १४५३ करोड़ 
मय कक भागा पत्र आये जबकि पिछछे बप मे१ ३३ करोड स्पये की माँग के लिए 

| १९६८-६९ के वषे मे राजस्थान भौद्योगिक वित्त निमम में विभिन्न 


औद्योगिक इकाइयो के लिए ६५३ लांख रुपये के की प्रदान ) वर्ष मिं 
5 ऋणा की स्वीक्षृति प्रदा गर्म 
को ह३१ १ लास रुपये वी सकल आय कति भदान की हु तर 


तथा ३४ लाख स्वये वी शुद्ध ड़ मे 
लाख 5० वितरित कर दिये गये । पर ही जुडे लीक है १ आग गज 
मध्य प्रदेश औद्योगिक वित्त निगम 


मध्यप्रदेश औद्योगिक वित्त निमम की स्थापना 
५ ३० जुूद, १९५४ को की गई थी। 
इसकी अधिदृत पूंजी २ करोड स्पये निर्धारित की गई थो। अल्य वित्त निगयों को तरह मध्य- 
गे 85 रा बहन का उद्देश्य भी राज्य के मध्यम शथोणी तथा छोटे-छोटे उद्योग-धन्धो 
जन्हे औ हा करना था। यह केवल उन्ही उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान करता 
है जिन्हें औद्योगिक वित्त निगम से सहायता नहीं मिल सफ्ती । द्वायता श्रद 


प्रगति का अवलोकन (१६६८-६६ के वर्ध में)--३१ मार्च अर पिए 
निगम ने अपती १४वीं वर्षगांठ पूरी की । इस तिथि ४ का कब 25 ६5 /2%+ कं 
थो। सन्‌ १९६८-६६ के वर्ष में निगम को ४७ ६ लाख रुपये की सकल आय हुई। ३१ मार्च, 
१९६९ तद निगम ने डुल मिलाकर ८ ४७ "पते के ऋणा के निए स्वीकृति प्रदान की । रिपोर्ट के 


( ३७३ ) 


अनुसार निग्रम ने छोटे आकार के उद्योगों को विश्विप्ट रूप मे सहायता प्रदान करने का ग्रयत्व 
किया है। अब तक निगम ने २६७ औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करी है जिसमे 
से १७६ छोटे आकार वाली इकाइयों (502॥ 8८०४॥४ प7) हैं। यही नही, निगम छोटे आकार 
बाली इकाइयों की दशा में केवल २६ प्रतिशत की साख सुरक्षा (05०6 (हा) देता है जबकि 
अन्य उद्योगों की दशा में यहू ४० प्रतिशत है ॥ 


[0) श्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 
[फवेएनांग एश्यो & परश्बंशाथा। एणए॒णक्षी००) 


स्थापना . 

भारत मे अभो तक विशेषत निजी क्षेत्र मे औद्योगिक विकास के छिए विनियोग करते 
वाली संस्थाओ का अभाव था । इसको दूर करने के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के तत्त्वावधान में 
“औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम” की स्थापना बम्बई में ५ जनवरी, १९५५ को सीमित 
दायित्त्व वाली रिजी कम्पनी के रूप में की गई । यह निगम पूर्ण रूप से निजी व्यक्तियों के स्वरा 
मित्त्व एवं प्रबन्ध में है। यह निजी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण देकर, ऋण की जमानत देकर तथा 
अंशो से अभिगोपन करके आथिक मदद करेगा । 
उद्व श्य : 

निगम की स्थापना का मुख्य उह्ं श्य भारत के निजी उद्योगों को सहायता देवा है और 
यह सहायता तिम्त रूप में दी जाये।। :--(१) निजी उद्योगों को स्थापना, विस्तार तथा नवीती- 
करण में सहायता देना । (२) इन उपक्रमा में आन्तरिक तथा वाह्य निजी पूजी के विनियोग तथा 
सहभागिता को प्रोत्साहन देना | (३) औद्योगिक विनियोगो मे व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहन 
देना तथा विनियोग विपरणि के क्षेत्र को बढाना । 


सहायता के रूप : 


ऊपर लिखे उद्दं शयो को पूरा करने के लिए सहायता निम्न रूप में दी जायेगी--(१) 
उद्योगों को दोर्धकालीन एवं मध्यकालीन आधिक सुविवाये देना अथवा उनके निर्मेमित साधारण 
अंशों को खरीदकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता। (२) ग्रश्यो तथा प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना 
तथा अभिगोपतर के कार्यें को प्रोत्साहन देना । (३) अन्य व्यक्तिगत स्रोतों से प्राप्त ऋणों को जमा- 
नत देना । (४) चक्रित विनियोग द्वारा पुत विनियोग के लिये पूजी उपलब्ध कराना। (५) भारत 
के व्यक्तिगत उद्योगो को प्रवन्ध सम्बन्धी, तान्त्रिक तथा श्रशासकीय सलाह देना अथवा भारतीय 
उद्योगों को प्रतरन्ध, तान्त्रिक तथा प्रकाशन सम्बन्धी सेवाओं को प्राप्त करने मे सहायता देना । 


सिगम के वित्तीप साधन 


निगम की वित्तीय व्यस्वथा में विश्व बैंक, इग्लेंड, अमेरिका तथा भारत का सहयोग 
है | इसके वित्तीय साधनों के स्रोत निम्तलिखित हैं : 

(१) अंश पूं जो-इसकी अधिकृत पू जी २५ करोड रू० हैं जो सोन्सो रु० के ७४० 
लाख सावारण अशो तथा सौन्मी रु० के १७५० लाख अन्य प्रकार के अशो में विभाजित है। 
इसमे से निगम मे ७ ५ करोड रु० के सौ-सौ रुपये के ७,५०,००० सामान्य अंशी का अ्रकित मूल्य 


3 हि किया है। सब १९६६-६७ के वर्ष भे निगम ने ७८ लाख २० से अपनी पू्जी मे वृद्ध 
की है। 


(२) केख्दीय सरकार से ऋण--चुकता पूंजी के अतिरिक्त निगम ने भारत सरकार हे 
अब तक ३७५० करीड ह० के चार ऋण लिए है। प्रथम ऋण १९५५ में ७३ करोड र० का 
बिना ब्याज के लिया जिसका भुगतान १४ वर्ष के वाद १५ किश्तों में होना था । दूसरा ऋण 
१० करोड रु० का था जो १९५९ मे प्राप्त हुआ था तथा जिसका भुगतान १० वर्षों मे १० वापिक 
किश्तों में होना था । तीसरा ऋण भी १० करोड रु० का था जो १९६४ मे प्राप्त हुआ था | चौथा 


ऋण भी १० करोड़ ह० का था। ३१ दिसम्बर १९६६ को निगम पर केद्धीय सरकार का ३२-४५ 
करोड ० का बकाया था १ 


[ रेछ्ड ) 


(३) विदेशी मुद्रा में ऋण--विगम से ३१ साथ, १९६७ तक विश्व की तौन प्रमुख 
संस्थाओं से ११६ करोड स्पए के ऋण विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये है। इसके अतिरिक्त निगम को 
१९६६-६७ के वर्ष में ३८ करौड ₹० की विदेशी मुद्रा मे अतिरिक्त साख (&09॥9072] ०ष्का) 
प्राप्त हुई । 


(४) भारतीय औद्योगिक विक्लात्त बैंक से ऋण--समय-समय पर तिगम भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक से भी ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओ कौ प्रति करता रहता है। रे३ 
दिमम्बर, १९६६ के अन्त भे निगम को भारतीय कौद्योगिक विकास दैंक के तीन करोड़ ८० देने 
थे। सन्‌ १६६६-६७ के वर्ध भे निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास वेक से ५ करोड रु» का एक 
ऋण लिया । 


(५) सचित कोप--निगम ने तिम्त कोप स्थापित विये हैं:--(0) प्रृ जीगत सचित 
कौप, (४) सामान्य सचित कोष, तथा (#) विशेष सचित कोप । इन संचित कोपों मे अलग-अलग 
घन राशि जमा है । 
प्रबन्ध : 


इस निगम का प्रवन्ध सचालक सभा द्वारा होगा जिसमे ११ सदस्य तथा १ जनरल 
म॑नेजर होगा | सघालको मे से ७ भारतीय, २ ब्रिटिश १ अमेरिकी और १ भारतीय वाणिज्य और 
उद्योग मन्वालय की ओर से होगा । इस समय इसके चेयरमैन सब॑ श्री जी० एम० मेहता तथा 
जनरल मैनेजर थी एच० टी० पारीख है । 


(॥) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प. ॥. 0 ८.) 
(िचा०४ [00569] 00 श०फछ९॥ (0फ॒णश्रा०णा) 
स्थापना 


राष्ट्रीय औद्यागिक विकास निग्रम की स्थापना २० अक्टूबर, १९५४ को देहली मे की 
गई। यह निगम पूर्ण रूप मे एक राजकीय सस्था है और इसका स्वामित्व वे नियन्त्रण सरकार के 
हाथ में है। इस निगम वी स्थापना का मूल उद्दे ब्य देश में तीव्रगति से ओऔद्योगीक्रण लाता है। 
इस कार्य को पूरा करने के जिए वह निजी क्षेत्र का भी सहयोग प्राप्त करेगा । इस निगम का पजी- 
यन (२९७/६७४७०७) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है । 
पूंजी 

निगम की कुल पूजी १ कराड रुपए को है जो १००-१०० रुपए के १ लाख अझों में 
विभाजित है | ममस्त अश केन्द्रीय सरकार द्वागा खरोद लिये गये हैं । आवश्यकता पडने पर निगम 
अपने अश व ऋण-पत्र वचकर अपने आधथिक साधन बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकारों, अनुयूचित बैंकों कम्पतिया तथा व्यक्तियों से अन॒दात (07४॥5), ऋण 
([.०४08), अग्रिम (॥4५७॥००७) अथवा निक्षेप स्वोकार कर सकता है। ह 
प्रद्ध 


राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रवन्ध एक मे 
गया न्थ एक सचालक सभा द्वारा होगा, जिसमे 

२० सदस्य है। वाणिज्य एवं उद्योग म-्त्री इसके सभापति है। इन गे को 
ने मनानीत (]३07028) किया है । 23220 20.2 


छद्दश्य £ 


(१) देश वी औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक मशीनरी एवं यन्त्रो का प्रबन्ध करना 


तया आधारभूत उद्योगो [845 प700४॥8५) का प्रवतंन एवं उनको 
भेजो ; स्थापना करना । (२) देश 
के कौद्योगिद दिवस मे छो निजी उद्योग सहायक हो, उनको ताम्निक (२) 


लिया यें देना । (३ पु इन्जी- 
रंग सूविधायें दैना । ४ (३) विदी क्षेत्र को सरकार द्वारा स्वीकृति बज कल 
आवश्यक तान्यिक, इल्डीनितररिग, आधिक तथा अन्य सुविधायें देवा । (४) प्रस्तावित, औद्योगिक 


( ३७५ ) 


योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक अध्ययन करना तथा उनको तास्विक, इन्जीनियरिंग, आर्थिक 
तथा अन्य सुव्िधायें देना । 


उपरोक्त निगम का उद्ं श्य लाभोपार्जन नही है बल्कि देश मे तीक़्गति से औद्योगीकरण 
लाना है; जिसके लिए यह सरकार के एबेण्ट के रूप में कार्य करता है। इन उद्व श्यो की पूर्ति के 
लिए निमम की प्रथम सभा २३ अवटूबर, १९५४ को हुई जिसमे उद्योगो की अस्थायी सूची तैयार 
की गई। इस सूची में निम्न उद्योग सम्मिलित है --(१) जूट, कपास, वस्त्र, चीनी, कागज, 
सीमेंट, रासायनिके, छपाई, सान, निर्माण एवं यान्त्रक आवागमन आदि उद्योगों के लिए आवश्यक 
मशीनरी तथा सामग्री का निर्माण कराता; (२) तौह मिश्रण, लौह मैगनीज और फैरोकोमः 
(३) अल्यूमीनियम; (४) ताबा, जलता और अलौह घातुएँ, (५) डीजल इन्जन, इन्मन तथा जैनरेटर; 
(६) भारी रासायनिक द्रव्य; (७) खाद और उर्वरक (॥(क्‍०४), (८) कोयछा और कोलतार का 
सामान; (९) मेथानोल, फारमेलडीहाइड; (१०) काजल; (११) कागज, अखबारी कागज आदि 
बनाने के लिए छकड़ी की लुगदी; (१२) कत्रिम दवायें, विदामिन और हारमोन, (१३) ऐक्सरे और 
डाक्टरी औजार आदि, (१४) हाइं बोर्ड तथा इन्सूलेशन आदि । 


(7५) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम 
[एाध्याभाण्फशे फर॥0४ (०ण७०7४०णा) 


स्थापना : 


द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण अधिकाश राष्ट्र नष्ट-भ्रप्ट हो ग्रये थे । निजी क्षेत्र में घन 
का अभाव विशेषरूप से अनुभव किया जा रहा था । पिछडे हुए राष्ट्रो मे यह स्थिति और भी गम्भीर 
रूप घारण किये हुए थी । अतएब विश्व बेक ने २० जुनाई, १९५६ को सदस्य देगो की सहायता 
करने तथा निजी व्यवसाय (70४ 8॥/079756) को विश्ेषरूप से सहायता प्रदान करने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय वित नियम की स्थापना की । यह सावंज निक अन्तर्राप्ट्रीय संगठर्त है । इसका सम्बन्ध 
विश्व बैंक ([ 8 १ 70.) से हाते हुए भी इसका पृथक्‌ वेघानिक अस्तित्व है। अगस्त १९५६ तक 
इसके ३२ सदस्य थे । केवल विश्व बैंक के सदस्य ही इसके सदस्य हो सकते हैं । 
पूजी: 

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अधिकृत पूजी १० करोड डॉलर है जोकि १,००० (एक 
हजार), डॉलर के प्रति अंश से १ लाख अंशो मे विभाजित है। इस पूजी मे ४७ राष्ट्रो ने ९० ४ 
मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। भारतवप ने ४३३ मिलियन डॉलर का अनुदाम दिया है। 
सबसे अधिक हिस्पा अमेरिका का हे । 


उह्द श्य 

लिगम का प्रमुख उद्दृश्य अपने सदस्य देशो में, विशेपत्त कम विकसित राष्ट्रो मे, 
उत्पादक निजी (7४2४) के विकास को प्रोत्साहित कर आथिक प्रगति करना है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए वह निम्न कार्य करेगा --(१) जहाँ उचित शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में पू जी सुलभ 
नही है वहाँ निजी व्यवसायों मे स्वयं वितियोग करना । (२) विनियोग के सुअवसरो, निजी पूजी 
(देशी एवं विदेशी] ठथा अनुभवी प्रबन्धकों को परस्पर समलन्वित करने के लिए निकासो गृह (64० 
ग8 स0॥$४) का कार्य करना । (३) निजी पू'जी के उत्पादनज्ञील विनियोग को प्रोत्साहित करना । 

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अध्यक्ष के अनुसार "यह निग्रम एक विनियोग अभिकर्ता के 
नाते कार्य करेगा तथा निजी उद्योगो को सरकारी जमानत के बिना ऋण देगा ।” 


विनियोग प्रस्तावों को योग्यता एवं विकास--उपरीक्त उद्दं श्यो की प्रूति के लिए निगम 
मुख्यतः निजी उपकमो (९0५४७ ४४ए75७७) से आने वाले प्रस्तावों पर विचार करता है तथा 
यह विश्वास हो जाने पर कि उस उपक्म को अन्य स्रोत उपलब्ध नही हैं, ऋण देता है। निगम 
सरकारी क्षेत्र के केवल ऐसे उपकमो के प्रस्ताव पर ही विचार करता है, जितका मुख्यत निजी 
स्वलूप (85शप्रंभ५ एारख7ढ (१बबटांग) हो । 


( ३७६ ) 


निगम में अपनी क्रियाओं के प्रार्रभ्भिद वर्षों में ऐसे वितियोग प्रस्तावों पर विचार किया 
जहाँ--[अ) किसी भी व्यवसाय मे नवीन विनियोग कम से कम ५ लाख डॉलर या उनके बराबर 
थे तथा (ब) निगम से मांगी हुई सहायता कम से कमर १ लाख डालर था उसके बराबर थी । निगम 
ते अभी तक किसी एक विनियोग को अधिकतम्‌ सीमा निर्वारित नहीं की है । 


(५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(४७०४७ 5कश)] [ह0७ञततं९ (0००७७०७४०) 


अत्ताचना + 


राष्ट्र के औद्योगीकरण तथा सम्रृद्धि कै लिए लघु उद्योगों का विकास होना सितान्त 
आवश्यक है। ये उद्योग आ्िक शक्ति को विकेन्द्रित कर सरकार की बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर 
निर्भर रहने की आवश्यकता घटाकर एक आदर्श लोकतन्त्र की स्थापना करने मे सहायक हो सकते 
हैं। हमारे देश में बिकप्तित चहरी अर्थव्यवस्था और अडं-विकसित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सह- 
अस्तित्व के कारण लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ जाता है ६ स्वर्गीय थी जवाहरलाल नेहरू 
के शब्दों में, “भारत तभी एक औद्योगिक राष्ट्र होगा, जबकि यहाँ पर लाखों छी मात्रा में छोटे- 
छोटे उद्योग स्थापित कर दिये जायें ।' इस प्रकार भारत के औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों का 
महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी ये उद्योग पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाये है। इसका मुल्य कारण लघु 
उद्योगों के समक्ष अनेक समस्याआ का होना है । 
स्थापना 


लघु उद्योगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एवं अन्तर्राष्टीय विशेषज्ञों के दल 
“फोर्ड फाउन्डेशन” की सिफारिश पर फरवरी सन्‌ १९५५ में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय लघु उद्योग 
निगर्मा की स्थापना की। मह मिगम बिजी कम्पनी (7५7४ (१०ए/७॥५) के रूप में रजिस्टडें 
हुआ है । इस निगम के द्वारा लघु 'उद्योगों को सरक्षण, प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता मिलती है ५ 
उहृं श्य एब कार्य 


निगम +। मृलभूत उ्ूँश्थ भारतीय लघु उद्योगों को सरक्षण, प्रोग्साहुन एवं वित्तीय 
सहायता प्रदान करता है। इन उद्द ध्या की आस्ति के लिए निगम निम्नलिखित कार्य करेगा -- 
(१) राजवीय विभागा में लघु उद्योगी मे निर्मित वस्तुये खरीदने की व्यवस्था करता । (२) आब- 
श्यक्रता के अनुमार माल बनाते के लिए पूंजी व प्राविधिक (०व॥ण०४]) सहायता प्रदान करना 
(३) लघु एवं विज्ञाल उद्योगों में प्रतिस्पर्धा दूर करके उनके वीच समस्वय स्थापित करना । (४) 
प्रदशनिया तथा विक्री केल्दरो की व्यवस्था करके वघु उद्योगा की बिक्री की सुविधार्म वढाना। (५) 
लघु उद्योगा को क्रिया ऋय-रीति (प्रा&-एएाणा8० $एछक्षा)) के आधार पर भशीन व बन 
दिलाने की व्यवस्था करना। (६) ओखला तथा गैनी में दो औद्योगिक क्रेत्तो की व्यवस्था एव 
सचालन करना । 

पूजो 


प्रारम्भ में निगम को अजिकृत पूंजी २० लाख रपये गी 
अंयो कप रे अजिदृ थी जो सौनमौ रुए के २०,९०० 
झो में विभाजित थी। यह पूंजी पृरतया केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। बाद में 
समय समय पर इस पृ जी की मात्रा मे वृद्धि करदी गई है। इसके अतिरिक्त तिग्म केल्द्रीय सरकार 


से समय-समय पर ऋण भी छेता रहता है | निग मरिका 
हे मे को अमेरिका से विकाः अन्‍्तर्ग 
सगभग ४ ७६ करोड रपये को साख भी प्राप्त हुई है । श 40% 22222 


(५॥) भारतोय विनियोग केन्द्र 
[फिकेवाय [फर्श (व्या०) 
स्वापना 


इसकी स्थापना जून १९६१ मे को गई थी। इसका प्रधान कार्यालय 


ग्रह च्यूयाक॑ (अमेरिका) 


( रेछ७७ ) 


उद्देश्य: 
इसका प्रमुख उद्द श्य भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी पूंजी तथा औद्योगिक तकनीकी 
प्राप्त करने में सहायता देता है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय तथा विदेशी उद्योगपति दोनो के 
सहयोग से नवीन उपक्रमो की स्थापना मे अपना सहयोग प्रदान करता है। इस का हेतु यह 
भारतीय उद्योगपतियो को विदेशी उद्योगपतियों के सम्बन्ध मे तथा विदेशी उद्योगपतियों को 
भारतीय उद्योगपतियों के सम्बन्ध मे आवश्यक जानकारी प्रदान करता है । 
प्रगति 
अब तक उपलब्ध आँकडों के अनुसार भारतीय विनियोग केन्द्र विदेशों उद्योगपति तथा 
भारतीय उद्योगपति दोनो के सहयोग से केवल ४० संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में सफड हो सका 
है । प्रगति की यह गति बहुत ही वीमी है । 
(शा) फिल्‍म वित्त निगम 
(गराफ्त पंागार९ (०एणआंणा) 
स्थापता * 
फिन्म वित्त निगम की स्थापना मार्च, १९६० को केन्द्रीय सरकार के सहयोग से की 
शई थी । 
उद्देश्य : 
निगम का प्रमुख उ्दे श्य भारत मे अच्छी फिल्मो के निर्माण मे सहायता प्रदान करना 
है | इस उह्ं दय की पूर्ति हेघु निगम प्रत्येक अच्छी फिल्‍म के निर्माण हेतु ५ लाख रु० तक का 
ऋण १२९८ वाधिक व्याज की दर पर दे सकता है। शीघ्र एवं निश्चित तिथियों पर भुगतान 
प्राप्त होते पर निगम १ ५% की दर से व्याज में छूट दे देता है । 
पूंजी: 
निगम की अधिकृत पू'जी १ करोड रुपये है जोकि एक-एक हजार रुपये बाले अंशों मे 


विभाजित है। इसमे से चुकता पूंजी केवल ५० लाख रुपये है! जोकि पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा 
प्रदान की गई है । 


प्रगति : 
दिसम्वर, १९६६ के अन्त तक इस निगम द्वारा सहायता प्राप्त २८ फिल्मों का निगंमन 
हो चुका है जिसमें से १० फिल्मो को इनाम (8छक्ष्त ४7725) दिया गया है। 
(शा) ज्ोवन बीमा निगम 
(/6 पाहत्रक्नाट्2 (०फ्॒णआ०च) 
स्थापना : 

__ जीवन वीमा निगम की स्थापना १ सितम्बर सव्‌ १९५६ को समस्त जीवब बीमा 
कम्पनियों का राष्ट्रीयकरणा करके की गई । इसके लिए भारतीय ससद में एक विशेष विधान पास 
किया गया जिस पर कि १८ जूत १९४६ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई । 
उद्दे श्य : 

नियम को स्थपना का प्रमुख उद्दे श्य वीमित व्यक्तियों में सुरक्षा को भावना उत्न्न 


करना हा पंचवर्षीय योजवाओ तथा ओद्योगिक विकास हेनु पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध 
कराता है। 





4... #वा7, 7967, 9. 39, 


( रैछ८ट ) 


पूजी : 


निग्रम की अधिइत् एवं चुकता पूंजी ६ करोड रुपये है जोकि पूर्णतया केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ही प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नियम के पास जीवन वीमा-पत्रौ से प्रतिवर्ष प्राप्त होने 
वाडी विज्ञाल धनराश्षि रहती है । 


प्रगति 


अपने विद्य्त आधिक साधनों के कारण निगम भारत में सबसे बडा विनियोक्ता है। 
इसीलिए इसे भारतोय मुद्रा-वाजार में सबमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मा, सत १९६५ को 
निंगम का ७०२ करोड र० का स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों मे विनियोजित था। इस विशाल 
राशि में से ६८५ ३५ करोड रुपये भारत मे और लगभग १६ ८६ रु० विदेशों मे विनियोजित थे । 


(7४) औद्योगिक विकास बेक 
([एका॥ाद। 00९०एएला। छा) 
स्थापना : 


औद्योगिक विकास बेक की स्थापना दिनाक १ जुलाई, सन्‌ १ ९६४ को भारत सरकार 
द्वारा की गई है। इसकी स्थापना हेतु भारतीय ससद में पहले एक अधिनियम पास किया गया था 
जिस पर कि १६ मई, सव्‌ १६६४ को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई । इस प्रकार भारतीय 
औद्योगिक इतिहास मे यह पहना भुअवसर है जबकि उद्योगों की आ्थिक एवं बिकास सम्बन्धी 
समस्याओ को हल करने के लिए एक विशिष्ट सस्था की स्थापना की गई है। 
उद्दृश्य : 


औद्योगिक विकात बैक की स्थापना का प्रमुख उ्ं श्य निजी तथा राजकीय औद्योगिक 
सस्थाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त बैक उत्पादक विनियोजन हेतु जनता 
की बचत, माहम तथा बुशलता की भी सग्रह करेगा । 


कार्य : 


के ह्‌ बैंक सभी प्रकार के (होटन व्यवसाय को मिलाकर भी) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के 
लिए वित्तीय व्यवस्था करेंगा। इसके लिए बैंक निम्नलिखित काय॑ सम्पन्न करेगा -(१) प्रतमक्ष 


रुप में ऋण प्रदान करना। (२) किमी भो व्याग्रारिक, औद्योगिक वित्तीय अथवा सेवा-सम्बन्धी 
सस्था की प्रतिभूतिया मे अपने धन का विनियोग करना । (३) पुनवित व्यवस्था प्रदान करता-- 
यह बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। पुतवित्त की व्यवस्था दस प्रकार से की जायेगी--(भ) 
ओद्यागिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त विगमो द्वारा दिए गये ऋणों ( ३ मे २५ बर्ष तक की 
अवधि हवु) का पुनवित्त, (ब) अनुम्नेचित वेको द्वारा ३ से १९ बप तक को अवधि के लिए दिये 


तक की अवधि के लिए दी गई निर्यात 
वस्था । (४) स्थगित भुगतान, ऋण 
0पथ्भभ्ा८७) देना । (५) तान्त्रिक एव 


था अभिगोपत सम्बन्धी दायित्व की अत्याभूति या गारन्टी (( 
व विनियोग सम्बन्बी अनुसन्धान की व्यवस्था करना। 


आधिक अध्ययन करता । (६) विपणन 
आधिक साधन : 


औद्योगिक विक्रास बैंक की अधिक्वत पूंजी ५० करोड़ रुपये मे से 

गि थे #रोड रुपये है, करोड 
रपये की पूंजी निगंमित की जा चुकी है। पृ जी के सम्बन्ध में रिजव॑ व बे अधिकार प्रदात 
लिया गा है कि वह केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से अधिकृत पूजी को १०० करोड रुपये तक 


उपरोक्त के अतिरिक्त यदि औद्योगिक विकास बैक रिजिबं 
कहे से ऋण मी निया जग ५। से बेक के आधिक साधन कम हो तो रिजवं 


इसके अलावा औद्योगिक विकास बैक रिजद है 
किये गये राष्ट्रीय भधोगिक साख से भी ऋण छे सकता दे इस सम्बन्ध मे रा बार 


( ३७९ ) 


बात यह है कि औद्योगिक विकास बैंक केन्द्रीय सरकार से अपनी पुं जी के बराबर विना व्याज के 
ऋण लें सकता है।यह ऋण १५ वर्ष के अन्दर १५ ममान किश्तों में चुकाना होगा | इसके 
अतिरिक्त बैंक के पास एक विशिष्ट विकास सहायता कोप (87णंथ 602०७एढछाए ॥४४४श08 
एपणा१) भो है जिसके माध्यम से यह मुए्यतः ऐसे उद्योगों को आशिक सहायता प्रद्मन कर सकेगा 
जोकि राष्ट्र की दृष्टि से तो महत्वपुर्णा है, किन्तु एक सामान्य वेकर अथवा वाणिज्य संस्था उसे 
आर्थिक सहायता देने के लिए तत्पर नही है। 

प्रबन्ध : 


औद्योगिक विकास वैक का प्रबन्ध रिजर्व बैंक के केन्द्रीय प्रवन्ध-मण्डल के आदेशानुसार 
होगा । प्रवन्ध की सुविधा हेतु सचालको तथा अध्यक्ष की नियुक्ति रिजर्व वेंक के द्वारा की जायेगी । 
ब्याज दर ; 


बैंक की सामान्य दर ८% रही है। किफ्त हुट जाने पर ५% और लगाई जाती है । 
प्रगति का अवलोकन . 


बैंक ने १ जुलाई, १९६४ से ३० जून, १९६७ तक १८४ ७ करोड २० के ऋण स्वीकृत 
किये है तथा १३४ ७ करोड ० वास्तव में वितरित किये है । इसके अतिरिक्त ३४"२ करोड़ २० 
की गारनन्‍्टी भी दी है । 


(3) यूनिट ट्रस्ट झलॉंफ इण्डिया 
(एग्री वराप्र/ एज एव) 


प्रस्तावना : 


भारत आज योजनाओ के प्रृग से गुजर रहा है। योजनाओ की सफलताओं को जिन 
प्रयत्तों की आवश्यकता है, उनके लिए सभी प्रकार के भ्रयास जनता व सरकार द्वारा किये जा रहे 
है। हमे देश के प्राकृतिक ख्नोतों के दोहन के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। 
पूंजी की पूति सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के करो, बचतो ब विदेशों से प्राप्त ऋणों आदि से वी 
जा रही है, किन्तु किसी भी देश की योजनाओं को सफलता तभी मिल सकती है जबकि जब- 
साधारण अपनी आय में से कुछ हिस्सा बचाकर पूजी-निर्माण मे योग दें । इसके लिए यह आव- 
श्यूक है कि देश में ऐसी सस्थाओ का बाहुल्य हो जोकि जनसाधारण को बचत के लिए उत्साहित 
करें । ऐसी सस्थाओ के अभाव में विनियोक्ताओ को स्वयं इस बात का निर्णय करना पडता है कि 
वे किस कम्पनी में अपने पसीने की गाढी कमाई का विनियोग करे । अभाग्यवश भारतवर्ष मे ऐसी 
विश्वसनीय संस्थाओं का अभाव रहा है जोकि जन-साधारण की छोटी-छोटी बचतो का विनतियोग 
देश के औद्योगीकरण के लिए कर सके । यही कारण है कि भारत की आधिक योजवाओं को 
असफनत्ता का सामता करता पड़ रहा है। इसी उददश्य की पूर्ति के लिए भारतीय ससद में 
दिसम्बर १९६३ को एक कानून पास हुआ जिसे “यूनिट टूस्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, १९६३” कहते 
हैं । इसके अन्तगंत सावंजनिक क्षेत्र मे यूनिट टूस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई है। यह कानून 
फरवरी, १९६४ से लागू हुआ तथा इसके अनुसार १ जुलाई, १६६४ को भारत मे यूमिट टृस्ट ऑफ 
का को स्थापना की गई। १ जुलाई, १६६४ से यूनिट द्ृस्ट के यूनिटों को बिक्री प्रारम्भ हो 
गई है। 
ऊँ श्य एवं कार्य 


४ दिसम्बर, १९६३ को भारत सरकार ने पिछले वित्त मन्‍्त्री श्री टी० टोौ० कृष्णमाचारी 
ने सस्द में यूनिट टूस्ट विधेयक पेश करते हुए बताया कि उसका मूल उद्दें श्य मध्यम वर्ग के लोगो 
की छोटी-छोटी वचतो को उत्पादन कार्यो में लगाना है । यह ट्रस्ट निम्न आय वाले वर्मो के लोगों 
को बिता परेशानी के पैसा लगाने का सुअवसर देगा, साथ ही उसका पैंता सुरक्षित रहेगा और 
उनको पर्याप्त लाभ भी मिलेगा । ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करेगा जिनमे शेयर, बॉण्ड व 
अन्य कम्पनियों, आयोग और संस्थाओं के स्टांक भी शामिल है। ट्रस्ट इकाइयों बेचेगा जोकि 


(. रेट० ) 


१० ० स॒ कम और १०० रु० से अधिक की नहीं हागी । यही इकाइया ट्रस्ट विनियोजन का 
प्रतिनिधित्व करगी । वाभावत्र की राति का दृष्टि मे रखकर टृृस्‍््ट इकाइयो के विक्रय मुल्य की 
निर्धारित करेगा | घोषित मूल्य पर टस्ट इकाइयों को वापस खरीद भी सकता है । किसो व्यक्ति 
की क्तिता इकाइयाँ बची जायगी इसकी कोई सरामा नदी होगी। टस्ट हर वष अपनी शुद्ध आय 
का कम से कम ९० प्रत्ित भाग इकाई धारका ((0॥/ प्लृण/श5) मे बाद देगा टल्ट आय कर 
अधिकार भादि से म्क्त होगा। इकाई धारकों का भी टस्ट से प्राप्त आय पर आय फर नही देना 
पड़ेगा । 
पूजी 

टस्ट का प्रारम्भिक पू जी ५ कराड रु० है। इस पृ जो का क्रय विभित सस्थाओ द्वारा 
इस प्रकार से किया गया है --(१) रिजव बक आफ इण्डिया २ ५ कराड़ रुपय (२) णीव॒न बीमा 


निगम ७५ लाख रस्पय (३) स्टट बैंक आफ इण्डिया ७५ लाख रुपय (४) अनुसूचित बैंक तथा 
आय वित्ताय सस्थाय १ कशाड़ स्पय। 


उपरोक्त पूंजी का बहुत ही सावधानी के साथ विनियोग किया गया है। अधिनियम में 


यह भी व्यवस्था है कि पर्याप्त मात्रा मं इकाइयों के विक्रय से प्राप्त होने वाली घन राशि मैंसे 
प्रारम्मिक पूजी को लौटा दिया जायेगा । 


टुस्ट केद्रीय सरकार की स्वीद्धतत गरारटी पर अपन वाष्डों पर ६ महीते के लिए ऋण 
ह सकता है । यह ९५० दिन की अवधि के लिग्र रिजव बैक स भी ऋण ले सकता है । 
प्रवध 


५ टेस्ट का प्रवघ टहर मण्डव के अप्रीन है जिनमे अयक्ष सहित कुल मिलाकर १० सदस्यों 
के रहने की व्यवस्था की गईं है। अब तक सल्स्थों की नियुक्ति निम्न प्रकार से की गई है. (१) 
रिजर्व वैंक द्वारा मनोनीन ५ (इसमे अध्यक्ष भी सम्मिछित है) (२) स्टट बैंक आफ इण्डिया ढारा 


मनोनीत १ (३) मीवम वीमा विगम द्वारा मनोनीत १ (४) अनुसूचित बैंक तया आय दित्तीय 
सस्थाओ द्वारा निवाचित २। 


मोट--आवश्यकता हाने पर एक प्रबाध अधिकारी की सी नियुक्ति वी जा सकती है। 
यह प्रशाध अधिकारी भी टस्ट मण्डल का एक सदस्य माना जायेगा | 


उपरोक्त के मतिरिक्त ठस्ट के कारोबार के सचानन के लिए एक प्रवाध समिति कै गठन 
की भी व्यवस्था बी गई है । जिसमे टस्ट का अयक्ष रिजव बैंक द्वारा मनोनीत प्रवथ अधिकारी 
न्‌ आय दो हस्टी होग । टस्ट का अध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष होगा। कार्यो के सम्पादन मे 
रिजव बैंक के जिखित आप्ेशर पर सीति सप्ब-दी प्रसना पर निर्देशन मिलगा जिससे बैंक का निणद 
सवापरि होगा । 


प्र्णत्ति बा अवलोकन 


श्री आर० एस० भट्ट (चेयरमन यूनिट टस्ट आफ इण्डिया) ने अपनी तताय बापिक 
पहन कि द्वारा १० जुन १९६८ के वष की प्रगति के सम्ब थे में निम्ननिश्ित आकड़े 


इकाइयों की विजी---१९६७ ६८ म रस्ट ने 
कुल मिकाकर १४३०७ करोड रुपये की 
84272 विक्रय किया । जबकि पिछन वष मे दर्द न ९ २४ करोड म्पये बी इकाइयो का विक्रय 


आप तेया ज्ञाभ-- ० जून १९८८ को समाध्त होन बाते 
6 बष में टस्ट को हे ६७ करोड़ 
रुपये की सक्त आय (00 $ ]7:0क९) हुई जबकि पिछले ० करोड दपये बी 
सकल आय हुई थी। ) हुई पिछले वष म॑ केवल २५६ करोड रुपये की 


२५ 


प्रबन्ध-ग्रभिकर्त्ता प्रसाली 
(५४ा2शञाह 5800५ $986७॥) 


प्रारम्मिक : 


भारत का वर्तमान औद्योगिक जगत प्रवन्ध-अभिफर्त्ताओं के त्याग, तपस्या और साहस 
का अदभुत उदाहरण है । इसकी एक-एक ई ट पर प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं की अटूट छाप विद्यमान है! 
संसार के किसी भी भाग मे प्रवच्च-अभिकर्त्ताओं की इतनी व्यापक्र महत्ता और रुपाति नहीं है, 
जितनी कि भारत में । जिस समय भारत मे उद्योगो का विकास नही हो पा रहा था, विनियोक्ताओ 
भे नवीन व्यवसायों तथा उद्योगों की जोखिम लेने की शक्ति नही थी, देश में व्यवसाय का अभाव 
था, अच्छे संचालक एवं प्रवन्ध-अभिकर्त्ता कठिनाई से मिलते थे, इत प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं ने ही 
भारत के औद्योगिक सगठन मे एक सुदृढ़ स्तम्भ का कार्य किया, जिससे भारतीय उद्योग 
निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा । आधुनिक (लगभग सभी मुख्य निर्माण अथवा उत्पादक 
उद्योगो), जैसे---कोयला, लोहा एवं इस्पात, जूट, सूती-वस्त्र, जल-विद्यू त, चीनी इत्यादि के प्रवर्तन, 
निर्माण एवं सफलता का एकमात्र श्रेय इन्हों अभिकर्त्ताओं को है। इस कथन की पुष्टि भारतीय 
राजकर समिति (॥0॥9॥ #500 (णागञा$अंशा) ने अपनी १९४९-५० की रिपोर्ट मे की है । 
रिपोर्ट के अनुसार, “औद्योगोकरण के प्रारम्भिक दिनों में, जबकि न तो साहस और न पूंजी हो 
प्राप्त थी, प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं ने दोतो को हो प्रदान किया तथा भारत के व्ंमान सुहृढ़ उद्योग, 
जेसे--सृती वस्त्र, जूट, इस्पात आदि विभिन्न सुअ्सिद्ध प्रवन्ध-अपिकर्ता-गृहों के पथ-प्रदर्शन, 
उत्साह व पोषित देख-रेख (#05(2778 (७७) के कारण हो इस अवस्था को प्राप्त कर सके हैं ।” 
आज स्थिति यह है कि ६०० से अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध तथा संचालन केवल २० प्रबर्ध- 
अभिकर्त्ताओं के हाथ पे है। इसी प्रकार ९ क्षंग्रंजी प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं के आधीन २५० से अधिक 
कम्पनियां हैं । 

परन्तु कम्पनी अधिनियम १९५६ तथा सशयोधित कापनी अधिनियम १९६०,६३, ६४, 
६५, ६६ दथा ६७ के अनुसार इनके क्षंत्र पर बहुत ही कड़े प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण इनका 
अस्तित्त्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है | सरकार के वर्तमान रुख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह भारतीय प्रबन्ध अभिकर्तता प्रणाली को समाप्त करने का हृढ सकल्‍्प कर चुकी हे । 


प्रदुर्भाव एवं विकास 
(0क३87४ भाव 0७ले०्फुएला) 


प्रवन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली का प्रादुर्भाव एवं विकास भारत के औद्योग्रिक विकास के 
साथ-साथ हुआ है। यहाँ उद्योग के प्रारम्भिक प्रमुख विकासकर्त्ता अंग्रेजी व्यवसायी थे जो शुरू 
मे यहाँ कुछ व्यापारिक संस्थाओ के प्रतिनिधि की भाँति आये । इनके पास विज्ञाल धनराशि थी 


( सेथ८र ) 


और वे उसका उचित विनियोग करना चाहते थे । मारतवर्ष एक कृपि-ग्रधान राष्ट्र तथा असम 
प्राइतिक साथनों से परिपूर्ण होते हुए भी भौद्योगिक हृप्टि से पिछडा हुआ था। इस प्रकार यहां 
पर विनियोग के लिए भ्रपार क्षेत्र मौजूद था। इसके विपरीत यहाँ के निवासी किसी भी नवीन 
उद्योग में पूजो लगाने से डरते थे। यहाँ की पूंजी घर्मीनी थी । बैंक तवा पू जी-बाजार का अभाव 
था। पूजो के अतिरिक्त वे समस्त साधन यहां पर प्रचुर मात्रा मे उपलब्य थे जोकि किसी भी देख 
के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भवएव अत्यधिक लाभ कमाने के उद्ृश्य से 
उन्होंने अपने पास से प्‌जी लगाकर उद्योगों को स्थापता करना प्रारम्म किया ! हानि एवं आपत्ति- 
काल के ममय भी उन्होंने उद्योगा की रक्षा हेतु अपने पाप्त ही आधिक सहायता प्रदान को। 
इस प्रकार कम्पनी के जन्मदाता, पूंजी प्रदान करने वाले तथा अनुभवी प्रवन्धकर्त्ता होने के नाते 
उनका उस कम्पनी के नियन्त्रण में प्रमुख हाथ रहा । यहां तक कि एक ही प्रवन्व-अभिक्तर्त्ता के 
अवीन कई कम्पनियाँ हो गई । 

डॉ० बोरा एन्टटे (07 एटाछ 275788 ) ने अपनी पुस्तक “भारत का प्राधिक विकास” 
में वर्तमान प्रवन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली के प्रचलन की तिथि सन्‌ १८३३ ई० दी है। जबकि ईस्ट 
इण्टिया वम्पनी ने अपना व्यापारिक कार्य पूर्णवया स्थापित कर दिया था। श्री ज्योफी दायस्नत 
के अनुसार, भारत मे प्रवन्ध-अभिक्ता की नींद कलकत्त की डिगनम एण्ड कम्पनी (९४७5 
शष्टाथा ८. (० ) में दाली । अंग्रेज के द्वारा प्राप्त महान्‌ उफ्लता से प्रभावित होकर भारतीयों 
ने भी 'प्रवन्य-अभिकर्त्ता' की स्थापना करना प्रारम्म किया । 


परिभाषा 
(0था007) 


“प्रवन्य-अभिकत्ता मे आश्यय उस व्यक्ति, साझेदारी या सामामेतित सस्था से है जो 
कम्पनी के साथ हुए समझौते अथवा उसके पापंद-सीमानियम या अन्तन्िय्रमों के अन्तर्गत कम्पती 
के सम्पूर्ण या अधिकाश कार्यों के प्रबन्ध करने का अधिकारी इस ग्रधिनियम के आदेशो के अधीन 
है, इसमे व्यक्ति, मान्ेदारी था समामेलित संस्था झामिल क्रिये जाते हैं, यदि वे प्रवन्ध-अभिकर्ता 
का स्पान ग्रहण क्ये हुए हो तथा चाह जिस नाम से पुकारे जाते हा ।! छिरया २ (२५)] 


कक 4038 परिभाषा के आधार पर हम कह भक्त हैं कि प्रदन्ध-अभिकर्ता :--(१) 
करन. दर अथवा समामेलित सस्‍्था हो सकता है, (२) विधान के अनुसार कम्पनी वा प्रबन्ध 
सकल अधिकारी है, (३) अचालका के नियन्त्रण तथा देख रेख मे काय करता है, (४) प्रवन्ध 
हे अधिकार वम्पनी से समझौते के द्वारा पाधद-सीमानियम अथवा जन्तनियमों के द्वारा प्राप्त होते 


जात ) ये कम्पतो के नौकर होने हैं और उनको समझौने के अनुसार नाभों में से हिस्सा दिया 
ड़ 





भारत मे प्रवन्ध-ग्रभिकर्तता के कार्य 
(फरणाला005 ० कैक्ावरष्टापए सै2९0७ का 709॥3) 


न कि 2 में प्रवन्य-अभिकर्ता कि स्थिति कसा भो नत्रीन उद्योग तथा व्यवसाय को 
होता है, उसके निय पवार 92898 पजो एकल हे सपना करके उसका प्रारम्भ ध्कड 
न पूजो एकत्रित करनो तथा उसके के 

कम्पनों का सचानल करना पड रनों पड़ती है तथा उसे विकास के लिए 


संचालक होते हैं । इस प्रकार प्रदन्य-अन्िक्‍तत्ताज के ब “८ 


28 ड ध नवो ४ कुछ प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रार- 
4220065 3 आवश्यकता या दोदी है। इस कार्य के लिए अन्य देशा में विशिष्ट 
सस्याय होती हैं, जैसे अमरिका में विनियोगकर्सा अपिक्रोप (]58पागड ए472०), ब्विदेत से 
निर्मेमन तथा अभिगोपन-7ह [.506 उप पकशर्पापाह प00,७.) तथा जमनो में औद्योगिक 
साव-अधिकरोप (एक्‍त्रात्रा (१९०६ 82705)। परन्तु 


ताप प उ अभाग्यवद् हमारे देश में 
संस्थाओं का मारी अमाव है। अवएव यहाँ पर प्रवर्तत सथा निर्माण रन 8 92402: 


( सथरे ) 


द्वारा होता है, जो आवश्यक अनुभव तथा ताम्सत्रिक योग्यता रखते हैं। उदाहरणाथं, भारत मे टाटा 
एण्ड सन्‍्स लिमिटेट, डालमिया जैन लिमिटेड, करमचन्द थापर एण्ड ब्रादर्स लिमिटेड, बिड़ला 
पिमिटेड, बर्ड एण्ड कम्पनी, मार्टिन एण्ड कम्पनी, जेम्स फिनते एण्ड कम्पनी आदि प्रसिद्ध प्रबन्ध- 
अभिकर्ताओ की संस्थायें है जिन्होने अवेक कम्पनिषों के प्रवत्तंत का कार्य किया है । 


(२) आर्थिक सहायता (स्‍वशणंध 8 छंअश्वा०९) -यह प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओ का दूसरा 
एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है! ये न केवल प्रारम्भिक पूंजी का प्रवस्थ करते है, अपितु बाद में 
पुनर्सज्भुझन, विकास तथा आधुनिकीकरण व कार्यशील पूजी के प्रवन्ध के लिए एवं संकट-काल में 
समस्त आशिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सरदंव तत्पर रहते है। इनकी गिनती आथिक 
सहायता देने वालो में होने के कई कारण हो सकते है; जैसे--सुसगरठित पू जी बाजार का अभाव, 
भारतीय पूंजी का शर्मीलापन, वेको की घारणा आदि । 


प्रबन्ध-अभिकर्तता नवीन तथा वर्तमान कम्परतियो को निम्न प्रकार से आधिक सहायता 
देते हैं: 

(।) ये स्वय कम्पनी के अंशों तथा ऋण-पत्रों का क्रय करते हैं, अर्थात्‌ अपने निजी 
साधनों से आथिक सहायता प्रदान करते है । 


(0) प्रबन्ध-अभिकर्ता की निजी साख पर हमारे देश में औद्योगिक केद्रो, जैसे-- 
अहमदाबाद तथा बम्बई में कम्पनियों को जन-किक्षेप (2०७॥० 70०00) प्राप्त हो जाते है । 


(7) बैंको से प्राप्त हुआ ऋण तथा अग्रिम ([,00॥5 आ0 /4४8065) पर प्रवन्ध- 
अभिकर्ता व्यक्तिगत प्रतिभूति (50क47/०९०) प्रदान करते है। 


(९) नई कम्पनी जनता को अपने ऋण-पत्र तथा अज्ञो के खरीदने के लिये प्रबन्ध- 
5 के नाम पर ही आकरपित कर पाती हे। उनका नाम देने से कम्पनी की ख्याति मे वृद्धि 
होती है । 

(४) प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के नियन्त्रण मे न केवल विभिन्न प्रकार की व्यावसाथिक व 
औद्योगिक कम्पतियाँ होती है, वतिक वित्तीय सस्थाये तथा बैंक, वीमा कम्पनियों, विनियोगी प्रयास 
इत्यादि भी होते है । इन विभिन्न सस्थाओ में सम्पर्क स्थापित करके ये वित्तीय संस्थाओं के धन 
का उपयोग अल्य कम्पनियों मे कर सकते है । 


(शे) प्रवत्ध-अभिकर्ता विदेशी पूजीपतियो से व्यापारिक समझौते करते है। 
परिणामस्वरूप, व्यावसायिक इबइयो का विदेशी पूजी आसानी से मिल जाती है ९ 


(५॥) वे कम्पनियों के अग्यो तथा ऋण-पत्रो का अभिगोपनत करने का कार्य भी करते हैं । 


(३) कम्पनो का संचालन (!श४8739वधगठा० (०एएआ॥।6०5)--प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओ 
का तृतीय महत्त्वपूर्ण एव प्रशसनीम कार्य कम्पनियों की व्यवस्था करना है। वे अपने तान्ब्रिक ज्ञान 
एवं व्यावसायिक अनुभव द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कम्पनियों का संगठन व्यवसाय क्री आवश्यकता- 
मुसार करते है । अत यदि यह कहा जाय कि भारत में कम्पनियों की बशस्विता, प्रवर्तन, व्यवस्था- 
पन एवं प्रवन्ध-कार्य को सफलता का सम्पूर्ण श्रेष इन्ही प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं को है तो कोई 
अतिशयोक्ति न होगो। 


प्रबन्ध-अभिकर्ताओ्रों के गुण तथा दोष 
(#फआ//2९5 शव 0530ै9ग9865 ण॑ 2! 324७5) 


प्रबन्ध-अनिकर्त्ताओं के गुण 


देश में भीमकाय उद्योगों को जन्म देने तथा उनके बाल्य-काल में पालम-पोपषण करने 
का एक मात्र श्रय प्रबत्ध-अभिकर्त्ताओं को ही है । इनके वारे में कहा है कि “भारत में स्थापित हर 
१० कप्पनिों में से £ कम्पनियों फो इन्होने हो जन्म दिया है ॥/ निस्सन्देह हमारे देश की वर्तमान 
ओद्योगिक भ्रग॒ति प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं की विभिन्न महत्त्वपूर्ण एवं निःस्वार्थ सेवाओ का प्रतीक है । 
इस प्रणाली के प्रमुख लाभ अग्रलिखित प्रकार हैं 


( रेट४ ) 


(१) कम्पनियों का प्रवर्तन एवं निर्माए--जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि 
प्रवर्तत तथा निर्माणकर्तता का काय॑ करने वाली विशिष्ट सस्थाओं का अभाव होने के कारण यह 
कार्य (हमारे देश मे) प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओ द्वारा सम्पन्न होता है। 


(२) आधिक सहायता ([राआटथशे 8५४४०7०९) “धत प्रत्येक ब्यावसामिक तथा 
अ्रौद्योगिक इकाई का जीवन-रक्त है” | जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है। प्रवन्ब-अभ्िकर्ता 
कई साघनों के द्वारा कम्पनी के लिए धन की व्यवस्था करते हैं । इसके व्यावसायिक जौवन तथा 
वाणिज्य जगत में ख्याति के बल पर कम्पनी को आसानी से घन प्राप्त हो जाता है। ६ अप्रैल, 
१६६६ को प्रबन्ध-अभिकर्त्ता की कुल प्रदत्त पृजी ३८ ७८ करोड र० थी, तथा इनके द्वारा प्रबन्धित 
कम्पनियों को प्रदत्त पूजी ४९२ ४६ करोड र० थी। 


(३) कम्पनी का सचालन (]३848आ॥०0/ ०६ (०णएथ7769)-- इसका भी सकेत पहले 
क्या जा चुका है। वे अपने तान्त्रिक एवं व्यावसायिक अनुभव द्वारा विभिन्न व्यावसायिक 
कम्पनियों का सगठन व्यवसाय की आवश्यकतानुसार करते हैं। इससे कम्पनी की कार्यक्षमता में 
वृद्धि होती है । 


(४) विनियोगो को सुरक्षा (509 0० तशटयाग्रथा) -प्रवन्य-अभिकर्ता अपनी 
ख्याति का सबसे अधिक ध्यान रखते हैं ओर यथाशक्ति इस पर घब्वा नही लगने देते । भतएवं 
जनता तथा विनियोक्ताओ को यह विश्वास हो जाता है कि सुब्यवस्थित प्रबन्ध-अभिकर्तता के प्रबन्ध 
में जो कम्पतियां होती हैं, उनमे उनका धन पूर्ण रुप से सुरक्षित रहता है। 


(५) विवेकीकरण (स0000॥59007) 2200 8 गरीकरण (00-00 शाधा07)--प्रवन्ब- 
अभिकर्ताओ के नियन्त्रण मे विभिन्न प्रकार की कई व्यावलामिक इकाइयाँ होती है जिनके विशिष्टी- 
करण ($.008॥59000) के निए वे अपने कार्यालय मे अलग अलग विभाग रखते हैं, जिनसे उनके 
अन्तर्गत सभी कम्पनियों को लाभ पहुँच सके । व्यक्तिगत रूप से कम्पनियों के लिए यह सम्भव नहीं 
होता कि व विश्विध्ठ योग्यता वाले अनुभवी व्यक्तियो को नियुक्त कर सके, विन्तु प्रवन्ध अभिकर्ताओं 
द्वारा न्यूनतम व्यय पर उन्ह विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके बतिरिक्त 
पररक उद्योगों में एक उद्योग का माल दूसरे उद्योग मे खप जाता है। उदाहरणार्थ, कच्चा लोहा, 
कोयला तथा इस्पात उद्योगों में तीनो एक-दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार प्रवन्य अभिकर्त्ता अपनी 


व्यवस्थित कम्पनिया मे एकसूत्र या सामजस्य लाते है, जिनके फतस्वरूप उनमे मितव्ययिता होते 
के साय-साथ कायक्षमता में भी वृद्धि होती है। 


(६) प्रतिभूतियों का प्रभिगोषन--(एातदच्रणागह ता $९८ए7/९5)--इससे देश मे 
औद्योगिक प्रतिभूतियों का अभिगोपन (प्रवेश धवाधा8) करने के लिए विश्विष्ट सस्थायें उपलब्ध 
नही हैं, अत यह काय भी प्रबन्ध अभिकर्ताओ द्वारा सम्पन्न होता है। इसलिए इनकी इन सेवाओं 

सुपरिणामस्वस्प कम्पनी के अझ व ऋष-पत्र शीघ्र विक जाते हैं जिससे उनको आसानीसे 


पं ह हो जाती है तथा जनता की निष्क्रिय विपुल घन राशि का भी उद्योगा से सदुपयोग हो 


(७) विशेषज्ञों की उपलब्धता (छफथ्त5 976 ७५ था|१9]6 
व अनुभवी विशेषज्ञा को नियुक्ति करते हैं उनके नियन्त्र 
3९/7%08% यु हैं जिसके लाभ उनके निय 


(%) प्रतिस्पर्धा का अन्त (छ्लव ० (0० एक 
व हि न 0९00॥)--एक ही. प्रवन्च-अभिकर्ता द्वारा 
23:52 5 3200/%29 33% प्र का अन्त हो जाता है। इसके विपरीत उनमे सहयोग की भावना 
इती है, जिस :प अ्वन्ध एवं व्यवस्था में मितंव्ययिता तथा सुग्मता आ जाती है। 


(६) आधुनिक भोमकाय उत्पादन का उदगम 
पु दर भ (0ाष्टा0.. ए॑ ]वाइ6-इट्य६ श०तएर- 
/9॥ पडलिक दास 8 ापत के लाभ ग्रवन्य-भभिकताओ दवा हो सम्मव हो सके हैं। इनके 
रन्‍्तर प्रयलों इ "लड़ उद्योग एवं व्यवसाया का विमाण हुआ और अपने अनुभव तथा 
परिश्रम से ये उनको उत्ति के झिखर पर पहुँचाने में सफल भो हुए हैं। 
(१९) अच्य लाभ--प्रवध-अमभिकर्ताज से सबसे अधिक लाभ नव निर्मित कम्पनियों को 


)-“वै अपने यहां तास्त्रिक 
न्त्रण में आई हुई सभी कम्पतियों 


( रेट ) 


हुआ है, क्योकि जवता में उतके प्रति विश्वास उत्पन्न कराने का एकमात्र श्रेय उन्ही को दिया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त इनके होवे से भारतीय औद्योगिक इकाइयों में संयोग आन्दोलन (0०ए- 
00४४० )/(०८णथाई) को भारी प्रोत्धाहन मिला है। इलके नियन्त्रण में रहने दाली कम्पनियों 
के बीच सहकारी भावना के उत्पन्न होने के कारण उतका आयिक संकट प्रायः समाप्त हो 
जाता है । 


प्रवन्ध-अभिकर्ताओं के दोष 


स्वर्गोष थ्रो के» ढौ० शाह (ह पर 5020) के मतानुसार, “प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणानी 
की जड, शाखाए', वौर, पत्तियाँ और फल सब प्रकार से सड़ गये हैं और शीघातिशीपघ्र इसका 
विघटन कर देना चाहिए, ताकि इसको किसी भी दलील पर कायम रखे जाने का प्रश्न ही न उठ 
सके ।” वास्तव मे प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली के अनेक दोष है, जिसके कुपरिणाम्रस्वरूप सरकार ने 
समय-समय पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये है, जिसका विवेचन आगे किया गया है। इसके प्रमुख दोप 
इप्त प्रकार है : 


(१) आशिक प्रभृत्व (गषद्ालंश 00ागराधा०८)--प्रवन्ध-अभिकर्ता प्रणाली मे प्राय: 
सभो उद्योगों के अन्तगंत औद्योगिक प्रतिफल की अपेक्षा आथिक प्रभृत्व की ही महत्ता दिखाई देती 
है । इसका मुख्य कारण यह है कि प्रबन्ध-अभिकर्ता लोग अधिकतर पू जीपति ही होते है जो ताम्न्रिक 
योग्यता उतती नही रखते, जितनी कि आधिक सहायता प्रदान कर सकते है। रोते हुए बच्चे को 
पुचक्रारने की भाँति ये लोग सकट की अवस्था में कम्पनी को केवल आधिक सहायता देकर उसमे 
पुरर्जीवत का सचार करते है। इस प्रकार जो कम्पनी एक बार इतके चंगुल मे फेस जाती थी, वह 
तब तक इनकी दासता से मुक्ति पाने का विचार मन में नहो ला सकती थी, जब तक कि उसका 
अन्त दिखलाई व देता हो । 


[कम्पनी अधिनियम सन्‌ १९५६ के अनुसार उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है ।॥ 


(२) अंशों में अत्यधिक परिकल्पना (£#0९5५४८ 596०0।ं०णा ॥॥ $0॥0765)--थे लोग 
प्राय कम्पनों या भ्रंशधारियों के हिंतो की ओर ध्यान न देते हुए अत्यधिक सट्टेबाजी में व्यस्त हो 
जाते है । अपने हितो के लिए कम्पनी के धर की बलि चढ़ा देते हैं, जिससे कम्पनी को कभी-क्मी 
महान आर्थिक सकट का सामना करना पडता है । अपनी विशेष स्थिति के कारण लाभाश की दर 
कम अथवा अधिक करते है, जिध्रके कारण अश्य व स्कन्ध बाजार में अशों का मूल्य इनकी इच्छा- 
नुसार कम या अधिक होता रहता है ! 


हि (३) कम्पनी के साधनों का शोषण (59|0/क्षा०॥ 06 (0790॥6 १९४०प7०४४)-- 
वे अनेक प्रकार से, जैसे--अत्यधिक पारिश्रमिक, भत्ता, कमीशन, पद-समाप्ति पर क्षतिपूर्ति तथा 
रिश्तेदारों की ऊंचें-ऊँचे पदो पर नियुक्त करके कम्पनी के आथिक सावनों का शोषण करने में सफन 
हो जाते है | कम्पती की स्वतन्त्र आिक हीति का तो गया ही घुट जाता है ! इस अकार कम्पनी 
के लाभ का बडा भाग, जिसे 'शेर का माग' ([.07'$ 88878) कह सकते हैं ! प्रबन्ध अभिकर्ताओ 
की जैबो में पहुँच जाता है एव जूठत-जाठन वेचारे अशाधारियों को जाती है । कम्पती अधिनियम 
सन्‌ १९५६ के अम्तगंत उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगा दो गई है। 


(४) संचालफोय नियन्त्रण में शिथिलता (88000885 ॥ #१गण8ए4४०7)--साध। रण- 
तय्ा कम्पनी व्यवस्था अश्यधारियों द्वारा निर्वाचित सचालको द्वारा होनी चाहिए। किन्तु अभी तक 
संचालको को नियुक्ति मे प्रवन्ध-अभिकर्ताओं का भारी हाथ रहा है। अतएवं 'सचालक' प्रवन्ध- 
अभिकर्ताओ के इशारों पर क्ठपुत॒ली की तरह नाचते हैं, वयोकि उनको सदैव यह भय बना रहता 
है कि कम्पनी की व्यवस्था में सक्तिय भाग लेने पर अपने पद से भी हाथ घोने की अवस्था आ 
सकती है ल्‍॥ इस प्रकार सचालक अपने क्तंव्यो की उपेक्षा करके अभिकर्ताओ को प्रसन्न रखना अपना 
पावन करतंव्य समझते हैं। अतएवं कम्पनी के संचालन में शिथिलिता आना स्वाभाविक ही है । 

(५) मयोग्य व्यवस्था (:णराएलला। फतवा शालाा)--यह प्रणाली पुश्तैनी हो जाने 
से औद्योगिक-प्रवन्थ संचालक स्थिर जल की भाँति सडने लगता है, क्योकि इसमे नये खून एवं 
प्रतिभा के प्रवेश करने दो गुजायश नही रहती । महत्वपूर्ण पदों पर सम्बन्धियो, मित्रो तथा 


( ३८६ ) 


* विश्वस्तो” को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार 'बन्धु पक्षयात' (ए०७णाझाा) को वेदो पर 
प्रतिभा तथा दक्षता को बलि होती है। 


कच्चे माल, भण्डार तथा अन्य आवश्यक वस्तुओ की खरीद प्रायः उन फ्मों से की जाती 
है जो सम्बन्धियों तथा मित्रों की होती है और क्रय किये यये सामान के लिए वाजार-मूल्य से अधिक 
मूल्य चुक्ाया जाता है और इस प्रकार उत्पादव-नागत भी अनुचित रूप से अधिक हो जाती है । 


(६) अन्तविनियोग ([7श-॥ए६०॥॥९॥८)--प्रबन्ध-अभिकर्ता अपने नियन्व्रित कम्पनियों 
के घन का विनियोग आपस मे एक-दुसरी कम्पनो में कर देते है। इससे दोनो कम्पनियों को हानि 
होती है, (अ) विनियोक्ता (ऋण देने वालो) कम्पनी को दशा में--जिस कम्पती के घन का विनियोग 
दूसरी कम्पनी में किया जाता है वह अनावश्यक रूप से आथिक हृष्टि से शक्तिशाली इकाई से शक्ति- 
हीन इकाई बन जाती है। (व) विनियोग (ऋण लेने बालो) कम्पनो को दशा सें--यद्यपि घन प्राप्त 
होने से मुर्दा कम्पनी मे कुछ समय के लिए पुन जीवन आ जाता है, किन्तु यह जीवन अस्पकानीन 
ही होने के कारण बह कम्पनी झीध्र आथिक सकट का शिकार बन जाती है! परिणामस्वरूप राष्ट्र 
को सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है, क्योकि आधुनिक प्रगतिशील युग में अनाधिक इकाइयों का कोई 
भी महत्व मही है । यदि कोई उद्योग जीवित नही रह सकता तो उसका समाप्त हो जाना ही श्रेष्ठ 
कर (80ए/९॥।] ० ॥॥8 ॥068) होता है । सक्षेप मे, वे पूर्णत. दिवालिया कम्पनियाँ, जिन्हे समाप्त 
हो जाना चाहिए था, कुछ समय के लिए पुनर्जीवत प्राप्त कर लेती हैं । [नग्रे अधिनियम (१९५६) 
के अन्तर्गत अन्तविनियोग पर रोक लगा दी गई है। ] 


(७) भनुभवहीनता ([.8९८ ०6 ६२एथ्शसाट८)--प्राय... प्रबन्ध-अभिकर्ता पू'जीपति तो 
होते है, किलत उनमे तान्विक योग्यता व अनुभव का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी 
की व्यवस्था मे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते है । 

(८) पद का हस्तान्तरण (]रक्माशश ०॥ 00९ प्शीए०४)--प्रबन्ध-अभिकर्ताओं 
का महत्वपूण दोप यह भी है कि वे लोग अपने पद को वस्तु की भाँति बेच देते है तथा अपने 
कायलिय का भी किसी अन्य प्रवन्ध-अभिकर्ता को अधिकाधिक घत-राशि लेकर हस्तात्तरित कर 
देते हैं। ये लोग ऐसा करते समय ग्रशवारियों के हिंद्रो का तो किचित्‌ रुयाल नहीं करते है । बॉम्बे 
शेयर होल्डद एसोसियेशन के १६४६ के स्मरण-पत्र के अनुसार, लगभग ५५ ओद्योगिक कम्पतियो 


का जिनमे करोड़ो स्पये हि. तथा सचित कोष को राशि थो, हस्तान्तरण हुआ और अंश- 
धारियों को क्रेताओ की मर्जी पर छोड़ दिया ग्रया । 


[अब कम्पनी अधिनियम (१९५ ६) के अनुसार, इस प्रकार का कम्पनी 
राज | हस्तान्त रण बिना कम्पनी 
की सामान्य सभा (ठशादाय )46०७7॥8) तथा केद्धीय सरकार की अनुमति के वही हो सकती है।] 


( € ) ग़ोपनोयता का अन्त (६70 ० 80०७०५/)--इनके अघीन अनेक कम्परनियाँ 


रहती हैं। अतएवं इनका कार्य-मार तो बढता ही है साथ मे कम्पतियों की व्या' 
भी पूर्ण रूप मे समाप्त हो जाती है ही है साथ में कम्पनियों की व्यापारिक गोपनीयता 


(१०) कम्पनों के धन का दुरुपयोग (09752 ० छणा55)--अवन्च-अशि 
-अवन्च-अभिकर्त्ता विभिन्न 
प्रवार से अपने आधीन कम्पनियों के धन का दुरुपयोग करने है। उदाहरणरार्थ अपने मित्रोकरो 
व्यावसायिक प्रद्मति, ऋण व अग्निमत ([.०॥5 300 3098॥085) देना, अपने नाम से चालू खाता 
खोलना, अन्य कम्पनियों मे मतो का बहुमत (00०7५ ०१ ९०४८४) प्राप्त करने के लिए कम्पनी 


8 का विनियोग करना, कमीशन प्राप्त करने के लिए अनावश्यक पू'जीगत खर्चे करता 
रे 


[कम्पनी अधिनियम सन्‌ १९५६ के अनुसार इन पर पर्याप्त प्रतिवन्‍्ध लगा दिये यये हैं।] 


( ११ ) अन्य दोष--(अ)उद्योग तथा बेकिंग प्रणाली के 
डर होने हुँचाई न $ दी' धो प्रगति 
में भो इन्होने वावा पहुँचाई है, क्योकि बैंक सर्व इन्ही की ग्रारन्टी पर हे देते है। कप सदेव 
अपने द्वारा व्यवत्थित वम्पनी पर सम्पूर्ण तथा तानाझ्ाही नियन्त्रण रखते है। (स) वित्त ने सेवक 
का स्थान छोड़ कर स्वामी का स्थान ग्रहण कर लिया है। 


( रेट७ ) 


प्रबन्धक तथा प्रबन्ध-अभिकर्ता में अन्तर 
प्रबन्धक तथा प्रवन्ध-अभिकर्त्ता दोनो नाम आपस में काफी मिलते-जुलते हैं। दोनों ही 
सचालक-मण्डल के प्रशाप्तनिक नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इतता होते हुए भी दोनों में भारी 
अन्तर है, जोकि निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है : 

















कक तर का प्रवन्धक न्घ-अभिकर्त्ता 
संल्या का आधार रा प्रबन्ध-अभिकर्त्ता 
रू न्यश्ति प्रबन्धक के पद पर केवल प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के पद पर 
व्यक्ति ही रह सकता है । व्यक्ति, फर्म या कम्पनी की 
नियुक्ति हो सकती है । 
पारिश्रमिक इन्हे अधिक से अधिक शुद्ध इन्हे अधिक से अधिक शुद्ध 
२. की दर नाभ का ४ प्रतिशत पारिश्रमिक | लाभ का १० प्रतिशत तक मिल 
मिल सकता है। इसे केरद्रीय | सकता है। 
सरकार द्वारा बढ़ाया भीजा 
सकता है । 
३. दद का यह अपने पद का हस्तान्तरण यदि कम्पनी की साधारण 
हस्ताग्तरण | नहीं कर सकता । सभा व केन्द्रीय सरकार की अनु- 
मति हो तो यह अपने पद का 
हस्तान्तरण भी कर सकता है । 
ड माहवारी यह अपना पा रिश्रमिक माह- इसे माहवारी पारिश्रमिक 
पारिश्रमिक | वारी भी ले सकता है। नही मिलता है। 
५. | अनुवन्ध द्वारा इसके लिए यह आवश्यक इसकी नियत त॑ सदेव अनु- 
नियुक्ति दी है री नियुक्ति अनुअन्च | वन्ध के अधीन ही होती है । 
के द्वारा हो । 





कम्पती अधिनियम सन्‌ १६५६ के ग्रनुसार प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं 
पर वंधानिक प्रतिबन्ध 


उपयुक्त दोपों को दूर करने के लिए तथा प्रबन्ध-अभिकर्त्ता पर उचित नियन्त्रण स्थापित 
करने के लिए कम्पती अधिनियम सन्‌ १९५६ में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किये गये | इन परिवर्ततों का 
मुख्य उद्दं श्य गत २० वर्षों मे प्रबन्ध-अमिकर्त्ताओं मे जो दोष उत्पन्न हो गये हैं, उन्हें दूर करना 
तथा इनके अत्याचारों से अंशधारियो एवं जनता की रक्षा करना था। प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओ पर 
लगाये गये महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध निम्नलिखित हैं * 

(१) निमुक्ति--प्रवन्ध-अभिक्तर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में तिम्त बातें उल्लेखनीय हैं; 

( अ ) कैद्रीय सरकार क्रिसी विशेष वर्ग के उद्योगों व व्यवसायो की क्रम्पनियों को 
सूचित करके रोक लगा सकती है कि निश्चित तिथि के ३ वर्ष पश्चात्‌ अथवा १४ अगस्त १९६० 
के बाद (जो भी तिथि बाद में हो) वे कोई प्रवन्ध-अभिकर्त्ता न रख सकेंगे, अर्थात्‌ प्रबन्ध-अभिकर्ता 
प्रणाली समाप्त हो जायगी । धारा ३२४] 

( ब ) कोई भी कम्पती जोकि किसी अन्य कम्पनी के प्रवन्ध-अभिकर्त्ता के रूप में कार्ये 
कर रही है, अपने लिए प्रबन्ध-अभिकर्ता नियुक्त नही कर सकी है। इसी प्रकार एक कम्पनी 
जिमक्ता कोई प्रवन्ध-अभिकर्त्ता है. किसी अन्य कम्पनी की प्रअन्ध-अभिकर्त्ता नहीं बन सकती ! 

[धारा ३२५] 

( से ) यदि किसी कम्पनी पर उपरोक्त प्रतिवन्द लागू नहों होते हैं तो उसमें प्रबन्ध- 

अभिकत्तो की नियुक्ति अथवा पुवनियुक्ति हो सकती है; ऐवी नियुक्ति या पुननियुक्ति उसी समय बैध 


६ डे८ट८ ) 


होगी जब वह साधारण समा मे पास किये गये प्रस्ताव पर तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त 
होने पर की गई हो । 


केन्द्रीय सरकार अनुमति उसो समय देगो जब कि '--(7) ऐसी नियुक्ति अथवा पुन- 
नियुक्ति साबंजतिक हित मे_ हं;; (॥0) प्रस्ताविक प्रवन्ध-अभिकर्त्ता ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य हो 
तथा उनकी समझौते की शर्ते उचित व व्यायसगत हो, तथा (70) ऐसे प्रवन्ध-अभिकर्त्ता ने केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निर्धारित नियमो का पालन किया हो । [धारा ३२६] 


( २ ) प्रबन्ध-अभिकर्त्ता का कार्यकाल (प्दागा एा ००८)--इस अधिनियम के लागू 
होने के उररात्त कोई भी कम्पती प्रबन्ध-अभिकर्त्ता कौ नियुक्ति (प्रथम नियुक्ति की दश्या में) अधिक- 
तम्‌ १५ व के लिए तथा पुननियुक्त १० वर्ष को अवधि के लिए कर सकती है । परन्तु पुर्ननियुक्ति 
उसी समय हो सकती है जब कि वतमान अवधि की समाप्ति में केवल २ वष शेष हों) यदि 
कैख्रीय सरकार कम्पनी के हित मे आवश्यक समझे तो इससे पूव भी वह पुन्तियुक्ति के लिए आज्ञा 
दे सकती है। [धारा ३२५] 


(३) प्रबर्ध-अभिकर्त्ता समभोते में परिव्र्तत-दप्रबन्ध-अभिकर्त्ता समझौते की शर्तों मे 
परिवर्तत उसी समय हो सकता है जब उसके बारे मे कम्पनी की साधारण सभा मे प्रस्ताव स्वीकृत 
हो गया हो तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त हो गई हो । [घिरा ३२९] 


( ४ ) वर्तमान प्रबन्ध-अभिकर्त्ता--एक अप्रैल सन्‌ १९५६ को जिन कम्पनियों मे प्रबन्ध- 
अभिकर्त्ता हैं, उनकी अवधि (यदि पहले समाप्त नही होती है) तो १५ अगस्त १९६० की अपने 


आप समाप्त हो जायगी। यदि इस तिथि म॑ पूर्व इस अधिनियम के अनुसार उनकी पुन्नियुक्ति हो 
जाय, तो बात दूसरी है । धारा ३३०] 


(५ ) प्रवन्धित कम्पनियों को सखया पर प्रतिबन्ध-- १५ अगस्त १९६० के बाद कोई 
प्रब्ध-अभिकर्त्ता १० मे अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध अभिकर्त्ता मही रह सकता है। यदि कोई 
व्यक्ति इस नियम का उल्लघन करता है तो केन्द्रीय सरकार उसको केवल उन १० कम्पनियों का 
प्रवन्ध-अभिकर्त्ता रहने दे सकती है जिन्हे वह (केन्द्रीय सरकार) निर्धारित कर । इन १० कम्पनियों 
को गणना करते समय निम्न को छोड दिया जायगा (अर्थात्‌ शामिद् नहीं किया जायगा) --(अ) 
एक निजी कम्पनी जो किसी सावजनिक कम्पनी की सहायक्र अथवा सूत्रबार (त्र00॥78) कम्पना 
नही है। (ब) एक अप्तीमित दायित्व वाली कम्पनी । (स) एक ऐसी कम्पती जिसका उहँ शय लाभो> 
पार्जन नही है । [धारा ३३२] 


(६ ) प्रबन्ध-अभिकर्त्ता का स्थान रिक्त होना (५४८०७॥०॥ ० 0॥॥००)--निम्न- 
लिखित अवस्थाओ मे भ्रबन्ध-अभिकर्त्ता का स्थान रिक्त माना जायगा -[अ) यदि प्रवन्ध-अभिकर्त्ता 
कोई व्यक्ति 002608!) है तो उसके दिवालिया घोषित होने पर अथवा दिवालिया घोषित 


होने के लिए प्रार्थदा-पत्र देने पर । (व) यदि प्रवन्ब-अभिकर्त्ता कोई फर्म है तो उसके क्षिसी भी 


कारण से भज्ज होने पर । (स) यदि प्रवन्ध अभिकर्त्ता कोई कम्पनी है तो उसके समापन्र की कार्य॑- 


वाही आारम्म होने पर (द) यदि प्रबन्ध-अभिकर्त्ता की सम्पत्ति पर ॒ किसी न्यायालय द्वाराया 
उसके लेददारो द्वारा या उनकी ओर से कोई प्रापक (२००८५८) नियुक्त कर दिया जाय तो वह 


कम्पनी के प्रवन्ध-अभिकर्त्ता पद से मुअत्तिल (879070) समझा जायेगा । 
य) यदि उसे किसी 
अभियोग में कम से कम ६ महीने के कारावास का दण्ड मिला हो । [धारा ४ 4५ से ३३६ तक] 
४ 2९५24 को हटाना २: पदच्चुत करना [एरथया0श ॑ ३ शक्यावन 
झंगड “एक कर 'ण सभा में साधारण प्र न्ध- 
कम आर पा ताव के द्वारा अपने प्रवन्ध-अभिकर्त्ता 


(अ) कम्पनी पी इसकी सहायक या सृत्रधारी कम्पनी के मामलो के सम्बन्ध मे 
कपट या प्रन्यात्नमज्ं (गत 6 8८३० 6 ग॒£०७४) होने पर । 
(व) विसी बन्य कम्पनी के मामलो के सम्बन्ध 


हे न्ध में कपट प्र होने पर 
[वर्वतें ऐसा मारोप किसी भारतीय अथवा विदेशी नया: आणित हो आज 


यावय हारा प्रमाणित हो जाय) । 


(६ रे८ट९ ) 


(स॒ ) यदि प्रवन्ध-अभिकर्त्ता एक फर्म या कम्पनी है और इसका कोई साझेदार या 
संचालक किसी कपट या प्रन्यास-भद्ध का दोषी ठहराया जाता है । [धारा ३३७॥ 


( द ) एक कम्पनी अपनी साधारण सभा में विश्येप श्रस्ताव द्वारा प्रवन्ध-अभिकर्त्ता की 
कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी के कार्यो में अत्यधिक लापरवाही (07095 )३८४॥६४॥८०) या 
कुप्रबन्ध (]#ीड-गाआश्रष्पराधगा) करने पर हटा सकती है । [धारा ३३८] 


( ८ ) पारिथ्रमिक तथा पुरस्कार -१ अप्रैल १९५६ या इसके बाद आरम्भ होने वाले 
किसी भो आथिक वर्ष में कोई भी सार्वजनिक कम्पनो अथवा निजी कम्पनी जो किसी सार्वजनिक 
कम्पनी की सहायक कम्पनी है, अपने प्रदस्थ-अभिकर्ता को उस वर्ष के शुद्ध लाम के १०% से 
अधिक पारिश्रमिक के रूप में नही दे सकती है । यदि किसी वर्ष में लाभ न हुए हों अथवा अपर्याप्त 
हो, तो न्यूनतम पुरस्कार ५०,००० ह० तक निर्िचित किया जा सकता है। यह राशि विशेष 
प्रस्ताव द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से बढ़ायी भी जा सकती है ॥ 

[धारा १६८, ३४८ तथा ३४२] 


[इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यात रखना चाहिए कि कम्पनी द्वारा उन संचालको, 
प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओ, सचिवो तथा कोपाध्यक्षो को दिया हुआ कुल परारिश्रमिक या पुरस्कार कम्पनी 
के शुद्ध लाभ के ११% से अधिक नही होगा । इसके अतिरिक्त प्रवन्ध-अमिकर्त्ता को कार्यालय-भत्ता 
(09086 &॥0०५४०॥०४) नहीं दिया जायगा ।] 


( ६ ) पद का हस्तान्तरण ([७॥४क 0 07006)--प्रवन्ध-अभिकर्त्ता अपने पद का 
हस्तान्तरण बिना कम्पनो की साधारण सभा तथा केद्धोय सरकार को अनुमति के नहों कर सकता 
है। [धारा ३४३] 


(१०) पद पैतुक (स्ृ७॥30०) नहों है--प्रबन्ध-अभिकर्ता के साथ किया गया कोई 
भी समझौता जिसके अनुसार पद का पैतृक सम्पत्ति के रूप में हस्तान्तरण किया जाना हो, व्यर्थ 
(५००४) होता है । [धारा ३४४ ] 


(११) अधिकारों पर प्रतिबर्ध--ग्वन्ध-अभिकर्त्ता अपने अधिकारों का प्रयोग प्रवन्धित 
कम्पनी की संचालक सभा के निरीक्षण, नियन्त्रण, स्तीमानियम तथा अन्तनियम के आधार पर ही 
कर सकेंगे। [धारा ३६८] 


कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक प्रवन्ध-अभिकर्त्ता संचालक-सभा की पूर्व स्वीकृति के 
बिना निम्न अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता :--(अ) किसी व्यक्ति को कम्पनी का प्रवन्धक 
नियुक्त करना । (ब) अपने किसी सम्बन्धी को कमंचारी नियुक्त करना। (स) किसी कमंचारी को 
सभा द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्त करना। (द) ऐसी परिस्थितियों 
के अतिरिक्त जोकि सचालक-सभा द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर है, पूंजीगत सम्पत्ति का क्रय 
या विक्रय करना । (य) अपने विरुद्ध कम्पनी के किसी दावे की रकम को कम करना या इसके 
भुगतान के लिए अवधि बढ़ाना । (र) अपने या अपने सहयोगियों द्वारा कम्पनी के विरुद्ध किये 
गये किसी दावे मे समझौता करना । 


(१२) अबस्ध-अभिकर्त्ता को ऋण--कोई भी सावंजनिक और तिजी कम्पनी जो उसकी 
सहायक कम्पनी हो, अपने प्रवन्ध-अभिकर्त्ता कों ऋण नहीं दे सकती है, किन्तु संचालकों की अनु- 
मति से प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के नाम में चालू खाता (एप्राथा। 8०८००४॥) कम्पनी के व्यवसाय के 
मस्बन्ध में खोला जा सकता है जिसमे अधिकतम राशि २०,००० ६० तक की हो सकती है । 

[धारा ३६६] 

_ (१३) एक ही प्रबन्ध के अन्तात ऋण देना--यदि ऋण लेने वाली तथा ऋण देने 

वाली दोनों कम्पनियाँ एक ही प्रवन्ध-अभिकर्त्ता के अन्तगंत है तो ऋण देने वाली कम्पनी उस्ती 
समय ऋण दे सकती है, जब उस कम्पनी के अंशधारियो ने विद्येप प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति प्रदान 
कर दी हो $ [घारा ३७०] 


यदि प्रतिवन्ध निम्न दक्षाओ में लागू वहीं होगा ---(अ) यदि सूत्रबार (प्रण/ण४ठ) 


( २६० ) 


कम्पनी द्वारा अपनी सहायक बम्पनी को ऋण दिया गया हो; तथा (4) यदि प्रबन्ध-अभिकर्ता ने 
अपने निजी माउनों से अपनी किसी प्रवन्धित कम्पनी को ऋण दिया ही । 


(१४) अन्तवितियोग पर प्रतिबन्ध--क्ोई भी कम्पनी एक ही प्रवन्चन्यभिकर्ता के 
वन्तगंत प्रदन्यित कम्पनी के अदा अथवा ऋण-पत्र अपनी आधिक पूी (5ए05क्षा००४ (आओ) 
के १०९ तक क्रय कर सकती है, विन्तु शर्त यह है कि इस अकार ऐसी कम्पनियों में किया गया 
कुल विनियोग विनिषोत्ता कम्पनी को कुल पूजो के २०% से अधिक नहीं होना चाहिए । यदि 


इस सौसा से अधिक्र वितियोग करना हो तो विनियोक्ता कम्पती की साधारण सभा में इस सम्बन्ध 
में एक प्रस्ताव स्वीकृत होता चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार को अनुमति भी होनी चाहिए । 


यह प्रतिवन्ध निम्न पर लागू नहीं होगा --[क) एक वेक्गि कम्पनी, (व) बोगा 
कम्पनी, (स) निजी कम्पनी (जों किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक नही है) (द) एक सूत्रघारी 
कम्पनी ढवारा अपनी सहायक कम्पनी में किय गये विनियोग, (य) प्रवन्व-अभिकर्त्ता, सचिव या 
कोपाष्यक्ष द्वारा अपनी किसी प्रवन्चित कम्पनी में किये गये विनियोग । घारा ३७२] 


(१५) कम्पनो से प्रतियोगी ((०ए७७८॥५९) व्यवसाय पर रोक--अपने निजी लाभ 
के लिए कोई भी प्रवन्ध-अभिकर्त्ता ऐसा व्यापार नहीं कर सक्कता है जोकि कम्पनी के व्यापार के 
साथ प्रतिस्पर्धाजनक अर्थाद्‌ प्रतियोगिता करता हा | इस तरह का व्यापार तभी किया जा सकता 
है जबकि कम्पदी विश्ेप प्रस्ताव द्वारा ऐसा करन की अनुमति दे द्वे । निम्न दर्माओ मे प्रवस्ध-अभि- 
कर्त्ता अपने नाम से व्यवसाय करता हुआ माना जावेगा ---(अ) यदि ऐसा व्यापाद किसी फर्म 
दारा चलाया जाता है जिसमे प्रवन्ध-अमिकर्ता साकेदार है । (उ) यदि ऐसा व्यापार किसी विजी 
कम्पनी द्वारा चलाया जाता है जिसम वह २००० अथवा इससे अधिक अशा पर मताधिकार रखता 
हा । (स) यदि ऐसा व्यापार किसो ऐसो समामेलित सस्या (जो एक निज कम्पती नहों है) हारा 
चलाया जाता हैं जिसकी सामान्य सभा भ कम से कम ७०% मतो पर प्रबन्ध-अभिकर्ता का 
अधिकार हो । 


(१६) कप्पनो के पुनसद्भूवन (२९००४४४५७८४००) अयबा एकीकरण (#णाक्ष|88ण०7) 
पर रोकृ--यदि कम्पनी के पायद-सोमानियम या अन्तनिवम मे कोई एसा आयोजन है या कम्पनी 
की क्षाघारण समा म॑ अथदा संचालक सभा मे कोई ऐसा अ्रस्ताव स्वीकृत हुआ है अथवा कम्पनी 
ओर प्रवन्ध-अभिकत्ता के बीच कोई ऐसा समज्ञौता हुआ है जिसके द्वारा कम्पनी के पुनसेज्जठन या 
एकोकरण पर रोक लगाई गई है, तो एसा आयोजन, अनुवन्ध तथा समझौता व्यथथ होगा । 

[ घारा ३७६ | 

(१४) सचालको को नियुक्ति के अधिकार पर प्रतिबन्ध--साधारणतया प्रवन्ध अभि- 


कर्त्ता केवल एक सचानक नियुक्त कर सकते हैं, यदि सचालको की कुल सख्या पाँच से अधिक हो, 
तो उस पवस्था मे वे दो सचालक नियुक्त कर सकते हैं। [ घारा ३७७ | 


(१८) विक््य पर कमोशन देना--यदि कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तु, उत्पादन के 
स्थान अथदा प्रवन्ध-मभिकत्ता के प्रमुख कार्यालय अथवा भारत के क्सो स्थान से विकती हो तो 
ऐसे विक्र८ प्र प्रवस्ध-अमिकर्त्ता 


रे अथवा उसके सहयोगी को कोई क्मोझ्नत या पारिश्रमिक नही 
द्विघा जायगा । 


यदि वस्तुयें देश के वाहर बेची गई हैं तो निम्न दातों के आचार वर ऐसा कन्तीशन दिया 
जा मकता है .-(म) यदि विदेश मे, जहां वल्तुओ का विक्रय जिया गया है, प्रवस्थ-अभिकर्त्ता या 
उसके सहयोगी का, कैर्यालय हो। (व) इस विक्री के लिए कमीशन विश्वेप अस्ताव द्वारा स्वोक्ार 
किया गया हो। (म) इस कार्य के दिए उसे किसी रूप मे खर्चा न मिलता हो। (द) इस पद 
(विश्य अभिवर्त्ता) पर नियुक्ति ६ दर्य से अधिक अवधि के लिए न हुई हो । (य) प्रस्ताव मे नियुक्त 
की शर्तों का समावेश हो । (र) नियुक्ति की दें एक पृथद रजिस्टर में लिखी हो । [ धारा ३४६ ] 
(१९) क्रप क्मोश्नन देता-यदि क्म्पनो त्तिए िि 
गया हो तो कम्पनी के प्रवन्ध-अमिकर्त्ता अयवा के सा जल ही देय के अन्दर दिया 


हे न 
गन ते हियोगी को उस पर कमोशन या पारिश्रमिक 
नही » परल्तु बह वास्तविक ख्चों कये पाने कह अपिकारी है। धर 


( ३९१ ) 


यदि वस्तुएँ देश के बाहर से क्रम की गई हो, तो चह निम्न झर्तों के आधार पर कमीशन 

प्राप्त कर सकता है --(अ) यदि विदेश मे, जहाँ वस्तुओं का क्रय होता है, उसका कार्यालय हो । 

(व) क्रय के लिए कमीशन विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। (स) विशेष प्रस्ताव 
की अवधि तीन वर्ष से अधिक के लिए न हो । (द) प्रस्ताव प्रथक्‌ रजिस्टर में लिखा गया हो । 

[ घारा ३५८ ] 


(२०) कम्पनो तथा प्रवन्ध-अशिकर्त्ता अथवा उसके सहयोगो के बोच समझौता--प्रवस्थ- 
अमभिकर्त्ता अथवा सहयोगी तथा प्रवन्धित कम्पनी के बीच क्रय-विक्रय, अश और ऋण पत्रो के 
अभिगोपन तथा सेवा करने के बारे में अनुवन्ध हो सकता है । किन्तु इस दिशा मे अनुबन्ध वैध होने 
के लिए कम्पनी में विश्येप प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए । 


प्रबन्ध-अभिकर्ताओं की क्षति-पूत्ति ((णफुशाइाणा लि 'ैंव)8४॥8 48675) ; 


क्षतिपूर्ति का श्रधिकारी होता--यदि प्रवन्ध-अभिकर्त्ता अवधि से पहले हटाया जाय तो 
वह अपनी क्षति-पूर्ति कराने का अधिकारी हो जाता है, किन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ है कि अयोग्य 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ता को अवैधानिक लाभ प्राप्त होते है। अत कम्पनी अधिनियम १९५६ के अनुसार 
कोई भी कम्पनी निम्नलिखित दशाओं में प्रबन्ध-ओभकर्त्ताोओं को उनके पद की हानि के लिए कोई 
भी क्षति-पूर्ति नही करेगी 


(१) कम्पनी के पु्ननिर्माण अथवा एकीकरण हीते समय यदि प्रवन्ध-अभिकर्त्ता त्पाम-यत्र 
दे देता है और उसकी नियुक्ति अथवा पुर्नानियुक्ति इस नवीन संस्था के प्रबन्ध-अभिकर्ता, सचिव, 
कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध या अन्य अधिकारी के पद पर हो जाती है । 


(२) जब वह छिसी अन्य कारण से पद-त्याग करे । 


(३) जब केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको हटाया जाय अथवा उसका कार्यकाल १५ अगस्त 
सन्‌ १९६० तक समाप्त हो जाय अथवा १० कम्पनियों से अधिक को नियन्त्रण मे रखने का अधि- 
कार न हो । 

(४) जब वह दिवालिया धोषित हो ग्रया हो अथवा उसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया हो 
भथवा उसका फर्म भंग हो गया हो । 

(५) जब उसके लिए स्थान रिक्त करता (५४८४४णा ०! 050००) आवश्यक हो। 

(६) जब वह विश्वास-मग अथवा कपट के कारण ग्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया हो । 

(७) जबकि प्रबन्ध-अभिकर्तता को उध्तके पद से श्रापक् (२९८८४) की नियुक्ति हो जनि 
से मुअत्तिल (8057०70) मान लिया हो । 


(८) जवकि प्रबन्ध-अभिकर्ता ने स्वयं अपने पद की समाप्ति के निए प्रेरणा दी हो 
अथवा प्रयत्न किया हो । 


क्षति पूृति की अधिकतम मात्रा-प्रबन्ध-अभिकर्ता ही क्षति-पृति उसी धन-राशि तक 
हो सकती है जो उसे अपने शेप कार्यालय में अथवा ई वर्ष के अन्दर (जो भी कम हो) मिलती 
हो । इस क्षति-पूर्ति का निर्धारण करते समय उसके द्वारा गत ३ वर्षो में अजित औसत लाभ को 
आधार माना जायेगा, परन्तु प्रवन्ध-अभिकर्त्ता का पद समाप्त होने के पहले या बाद में किसी भी 
समय १२ महीने के अन्दर कम्पनी के अन्त होने की कार्यंब्राही शुरू हो जाती है अथवा कम्पनी का 
भन्त हो जाता है और यदि कम्पनी की शेष सम्पत्ति अंश-य जी को वापसी के लिए अपर्याप्त है तो 
प्रबन्ध-अभिकर्सा को क्षति-पूर्ति की राशि नही मिलेगी । [ धारा ३६६ | 


कम्पनी अधिनियम संशोधित समिति (१६५७) 


कम्पनी अधिनियम सन्‌ १९५६ की आलोचतायें व्यापारीगण, कम्पनी प्रबन्धक वर्ग, 
भ्रशवारियों तथा जन-साथारण द्वारा की गई | आलोचताओ की सत्यता की जाँच के लिए मई 
१९४५७ में श्षी ए० दो० विश्वनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में एक 'एच्हॉक' (8१00०) समिति की 
स्थापना की गई | समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर सब्‌ १९५७ मे प्रस्तुत की । समिति ने कम्पनी 


( ३९२ ) 


अधिनियम को अधिक सुविधापूंक लागू करने के लिए तथा इस काल में अनुभव की गई कठिना- 
इयो को दूर करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए । समिति में इस बात की ओर भो सकेत किया 
कि सरकार ने अभी तक प्रबन्ध अभिकत्ताओं के भविष्य के सम्बन्ध मे एक निश्चित नीति नहीं बताई 


है । अतएवं यह परम आवश्यक है कि सरकार ज्ञीघ्र एक निश्चित नीति बना ले ताकि बाद में कोई 
कठिनाई उत्पन्न न हो । 


दिसम्बर १९५८ भें लोक सभा मे कुछ सदस्यों ने इस प्रश्न को पुन॒ उठाया और बहुत्त 
से सदस्यों ने 'डिपार्टमेग्ट ऑफ कम्पती लॉ एडमिनिस्ट्र शन' (2.4. (00गए्षाए 
[0५४ 05007) बताने का सुझाव दिया, ताकि सावंजनिक सोमित दायित्व बात्ती 
कम्पनियों पर उचित नियन्त्रण रखा जा सके ! कुछ सदस्थो ने कम्पनी के प्रवन्ध मे और सुधारों पर 


जोर दिया । परिणामस्वरूप, वाणिज्य एवं उद्योग मन्‍्त्री ने शीघ्र ही कम्पनी अधिनियम मे सशोधन 
करते का वायदः किया । 


सशोधित कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६६० के प्रनुसार महत्त्वपुरों प्रतिबन्ध 


(१) नियुक्ति--कोई भी कम्पती कसी समामेलित से स्था को जोकि स्वयं अथवा किसी 

अन्य कम्पनी की सहायक कम्पनी हो, प्रबन्ध अभिकर्तता के रूप मे नियुक्त नही कर सकेगी । 
[ घारा ३२४५-७५] 
_ (३) पद का हस्तान्तरण--प्रवन्ध-अभिकर्त्ता विना कम्पनी की सभा मे प्रस्ताव स्वीडृत्त 
हुए तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति के अपने घद का हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा। इसका 
उल्लधन करने पर हस्तान्तरणकर्त्ता तथा जिसको हस्तान्तरण किया गया हो और यदि प्रवन्ध 
अभिकर्त्ता कोई फर्म []ग) हो तो उसका प्रत्येक साझेदार तथा जहाँ पर प्रवन्ध-अभिकर्तता कोई 
समामेलित सस्था हो तो उसका प्रत्येफ सचालक ६ महीने तक का कारावास अथवा ५,००० ₹० 
तक का आधिक दण्ड ([7॥८) अथवा दोनो का भागी होगा। [धारा ३४३] 
(३) पारिश्रभिक--अक्टूबर १९५९ को सरकार न प्रबन्ध अभिकर्त्ता के पारिश्रमिक 

के लिए यह निश्चय किया कि उनको कमीशन निम्नलिखित दर से दिया जाय 


धन राशि कमीशन को दर 
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समझौता हुआ है, वह उचित है या नही और 
दी नई कद, अनार है गंगा सह उनको जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है वह ऊपर 


(४) माल के क्षम-विक्रय अथवा सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में दि क्के 

हि पूर्ति के सम्बन्ध में नुबन्ध-- के 

अर: (8 क्ती पूत्ति के सम्बन्ध मे अथवा कम्पनी द्वारा निगगित जज बाण 

पत्रों के अ| रे 5 सम्बन्ध मे, कम्पनी तथा प्रबन्ब-अभिकर्त्ता या उसके सहयोगी के ब्रीच कोई 

रे लिए कई वि कान समर मरी हा कब पक कि (परी ला गे 
हि ई विश्वप पीकर ने प्रथा यदि वह अनवस सम्बन्ध 

में है तो केद्रीय सरकार की अनुमति पिलना जावश्क है। सैवाओ की पा डर 


( ३९३ ) 


(५) संचालक मण्डल के चेयरमेन को नियुक्ति पर प्रतिबन्ध-यद्यपि प्रबन्य अभिकर्त्ता 
अधिकतम दो संचालको की नियुक्त कर सकते है, किन्तु उनमे से सचालक-मण्डल के चेयरमैन की 
नियुक्ति नही कर सकते । [ धारा २७७] 


प्रबन्ध-अभिकर्त्ता जॉच आधोग को रिपोर्ट 
(भिन्नाप्रशाणड 880०9 गावुणा।॥ (०गाड्शंणा एलुणा) 


४ जनवरी, १९६५ को भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम की धारा ३२४ के अन्त- 
गंत डा० भ्राई ० जो० पटेल (भारत सरकार के प्रमुख आधथिक सलाहकार) को अध्यक्षता में एक 
प्रबन्ध अभिकर्त्ता जाँद आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग के अन्य सदस्य सर्व श्री के० एल० 
चेई, बी० एन० अदारकर, के० वी० राव और बोहरा थे । इस आयोग का कार्य क्षेत्र कम्पनी अधि- 
नियम, १६४६ की धारा १२४ (२) को अपनाये जाने के सम्बन्ध मे जाँच करना एवं रिपोर्ट देना 
तथा इस सम्बन्ध में अन्य कार्य करता था । आयोग ले अपना कार्य जाँच उद्योग--()) प्ीरमेंट, 
(3) सूती वस्त्र, (॥) कागज, (५) चीनी, तथा (५) जुट वस्त्र को जाँच से शुरू किया। विस्तृत 
जाँच के पश्चात्‌ समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनाक १६ मार्च, १९६६ को भारत सरकार के समक्ष 
प्रस्तुत की । आयोग ते यह घ्िफारिश की कि सूती वस्त्र, चीनी तथा सीमेन्ट उद्योग में से प्रवन्ध 
अभिकर्त्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तथा बूट वस्त्र और कागज उद्योग मे इसे 
समाप्त करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए, किन्तु सरकार ने आयोग की सिफारिशों 
से भी झागे बढ़कर यह्‌ निश्वय किया है कि इन पाँचों उद्योगों से प्रबन्ध-अभिकर्तता प्रणाली को 
समाप्त कर दिया जायगा | इस सम्ब्न्य मे केन्द्रीय कानून मन्‍्त्री ने यह घोषणा की क्रि कानुन 
सम्बन्धी आवश्यक कार्यंवाहियो की पूर्ति के पश्चात्‌ इन पॉच उद्योगों में से प्रवन्ध-अभिकर्त्ता 
प्रणाली के समाप्त किये जाने के सम्बन्ध मे शीघ्र विज्ञप्ति जारी कर दी जायगी । 


[सत्‌ १९६७ में जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त पांच उद्योगों में से 
प्रवन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है ।] 


प्रवन्ध-अभिकर्त्ता का भविष्य 
(#ए।ण९ ० (89808 88०॥/5 ॥ 470॥8) 


प्रवस्थ-अभिकर्त्ता के भविष्य एवं अस्तित्व के सम्बन्ध मे कोई निश्चित धोषणा नही 
बताई जा सकती है| जवस इसते भारतीय औद्योगिक सगठन भे अपना अस्तित्व सुहढ किया तभी 
से “भुन्डे-छुन्डे मतिभिल्ना” नामक अकास्थ सिद्धान्त के आयार पर भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए गये 
है । समय-समय पर अनेक कमीझनो, प्रशुल्क्र कमीशन, आयकर जाँच आयोग, योजना आयोग, 
कम्पनी कानून प्मिति आदि ने इस समस्या की ओर सकेत किया है। कुछ विद्वानों ने, जैसे 
राष्ट्रीय योजना आयोग ने यह सुभाव दिया है कि प्रबन्त-अभिकर्त्ता को पूर्णतया समाप्त कर देना 
चाहिए । श्री अशोक मेहता के अनुसार, देश की ६००५ ओद्योगिक पूंजी पर केवल १० व्यक्तियों 
ने अपना अधिकार जमा रखा है। अतएव पूं जीवादी रूपी इस किले को फौरन तोडता राष्ट्र के 
लिए हितकर होगा । इस विचारधारा के विपरीत बम्वई के मिल मालिक संघ का कहना है कि 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ता की आवश्यकता इसलिए अनुभव की जा रही है कि देशो में वैको की वर्तमान 
स्थिति को देखते हुए व्यवसाय चालू करने के लिए अश्ग्यू जी का मिलना कठिन है। देश मे पूणी 
का भारी अभाव है | रही-सही पू जी को सरकार जनता से हर सम्भव साधनों के द्वारा अपनी 
ओर खीच रही है। उधर प्रत्येक देश मे सफल आँद्योगीकरण के हेतु कुझल व्यक्तियों की आव- 
इ्यकता होती है जिनका कि देश में भारी अभाव है। उपयुक्त दोतों बातें हमारी वर्तमान 
प्रबन्‍न्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली में विद्यमान है । अतएवं इनका हटाया जाना देश के उद्योगो पर भारी 
कुठाराघात होगा | कम्पनी कानून समिति का विचार था कि “तमाम दोषों तथा खरावियों के 
होते हुए भी देश के वर्तमान औद्योगिक समठन के लिए इस श्रणाली के ऊपर निरभंर रहना लाभ- 
कारी सिद्ध होगा ।” भूतपूर्व केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री सो० डो० देशमुख मे भी ऐसा ही विचार प्रकट 
किया था । उनके अनुसार, “प्रवन्ध-अभिकर्ता प्रणाली को अभी समाप्त करने का समय नहीं 
आया है ।“”यदि हम प्रवस्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली को समाप्त कर देना चाहते हैं तो देश के 
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औद्योगिक समठन को भारी क्षति पहुँचेगी ।” क्नेक अन्य विद्वानों ने भी यही मत प्रकट किया है 
कि प्रवन्धनअभिकर्त्ता प्रणाली को ने डबने दिया जाय, अभ्यथा औद्योगिक जगत के इस दीपक के 
बुझ्न जाने पर हमारे उद्योगों मे सदा के लिये श्ंघकार छा जायेगा । 


इसमे त्तनिक भी शका नहीं है कि अतोत में इस भ्रणाली के अनैक दोष रहे हैं और 
अष्टाचार के लिये भी अपार क्षेत्र रहा है, जिसके कारण सरकार को वाघ्य होकर इस प्रणाली 
के दोषों को समाप्त करने तथा उस पर उचित नियन्त्रण स्थापित करने के लिए क्रमश सत्‌ १९५६ 
व १९६० के कम्पनी अधिनियम में आवश्यक सशोधन करने पड़े | सरकार ने इस प्रकार का सक्रिय 
कदम उठाकर वास्तव में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक 
विकास के लिये अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया है । 


आज भारत माता इनसे बलिदान को माँग करती है, अतः आवश्यकता इस बात को है 
कि प्रवन्ध-अभिकर्त्ता व्यावसायिक कुशलता का एक ऊँचा स्तर, ईमानदारी की भावना, जन-सेवा 
का आदर्श, त्याग्र तथा स्वार्धहीवता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे इनके प्रति समस्त 
बुरी भावनाओं का स्वत विनाश हो जाय तथा सरकार व जनता दोनो प्रभावित होकर पुन इनका 
औद्योगिक क्षेद्र भें उचित स्थान प्रदान करने के लिए एक साथ लालायित हो उठे । आशा है, प्रबन्ध- 
प्रणाली इस परीक्षण मे शुद्ध सोने की भाँति खरी उतरेगी । 


प्रबन्ध ग्रभिकर्ता प्रणाली का अनिवार्य समापन 


भारत की ससद ने १९ मई १९६९ को कम्पनी सशोधित विधेयक पर अपनी स्वीकृति 
प्रदान करदी । इस विधेयक की महस्वपूर्ण वार्त निम्नलिखित हैं ; 

१ ३ अप्रैल, १९७० से प्रबस्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली की समाप्ति समझी जायेगी | यह 
तिधि इनकी समाप्ति की रेखा है । 

२ कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिय जाने पर रोक लगा दी गयी है। 
अब कोई भी कम्पनी किसी भी राजनैतिक दल को चन्दा नहीं दे सकती है । इसका उल्हघत करने 


पर कम्पती आथिक दण्ड की भागी होगी ॥ कम्पनी के प्रत्यक्ष दोपी अधिकारी को ३ वर्ष तक का 
कारावास अथवा आथिक दे"्ड क्रथवा दोनो प्रकार के दण्ड दिये जा सकते है । 


३० 


राज्य और उद्योग 
(846 6 [707979) 


राजकीप हस्तक्ष प का उदय 

प्रारम्भिक : 

औद्योगिक संगठन देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का दर्पण 
है। देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक १रिस्थितियो के परिवर्तन के साथ औद्योगिक संगठन 
मे भी परिवर्तंत हुए। प्रारम्भ भे उद्योगो के विकास के लिए सरकार का हस्तक्षेप अवाछनीय समझा 
जाता था । उस समय की विचारधारा के अनुसार “सबसे +च्छी सरकार वही है जो शासन के मामलो 
में न्यूनतम हस्तक्षे प करे ।!! राज्य का कार्यक्ष त्र केवल पुलिस कार्य तक हो सीमित था अर्थात्‌ शाति- 
रक्षा, न्याय तथा जेल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे सरकार को हस्तक्षेप करते का अधिकार न था । 
विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र मे तो राज्य का हस्तक्षेप सर्वया ही अनीतिपूर्ण माना 
जाता था। उद्योग स्वतन्त्र थे, व्यापार स्वतन्त्र था। व उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण था और 
न व्यापार पर कोई प्रतिवच्ध | सब श्री एडम स्मिथ (8080 $990) त्तथा जे० बी० से० 
(7. 9 539.) ने भी राजकीय ह॒स्तक्ष प का घोर विरोध क्या था। इस प्रकार वर्षों तक स्वतस्त्र 
अथुव्यवस्था को नीति काम करती रही । धीरे-धीरे पू'जीदाद के प्रादुर्भाव ने सरकार की अहस्तक्षेप 
नीति को असत्य सिद्ध कर दिया, क्योकि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त को मानने बाले व्यक्ति 
पूंजीवाद की जटिलताओं मे औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र मे राष्ट्रोज्ञति तथा सुरक्षा को व्यवस्था 
नही कर सके । श्रमिकों के शोषण, समाज मे घन के असमान वितरण, राष्ट्रो मे तीन्न गति से बढ़ती 
हुई भुखमरी, दरिद्वता द बेकारी ने स्थिति को ग्रस्मीर बचा दिया । 


इ गरलेंड ने ओद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भिक काल में छोटी अवस्था के सुकोमल बालकी 
को न्यूनतम वेतन पर अठारह-अठारह घण्टे काये करना पड़ता था । इन सभी कारणो से राज्य ते 
वाध्य होकर घोरे-धीरे औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र मे सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया 
और अब किसी भी देश का औद्योगिक विकास सरकारी हस्तक्षेप पर ही निर्भर करता है बर्थात्‌ 
जिस देग्य मे जितना सरकारी हस्तक्षेप होगा बह उतना ही समृद्धिशानी राष्ट्र होगा। 


बी संक्षेप मे, उद्योग व व्यापार मे सरकार के हस्तक्षेप की नीति आधुनिक युग मे, जब 
पूजीवाद प्राय निर्बल होता चला जा रहा है और समाजवाद पूर्ण जमने का प्रयत्व कर रहा है, 
सरकार के लिये हस्तक्षेप की नीति को अपनाता आवश्यक है ताकि जन-जागृति को वत्न मिल सके । 
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राजकीय हस्तक्षेप के उद्द श्य 
साधारणत, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों मे राजकीय हस्तक्षेप के निम्नलिखित 
उद्ं वय होते है 


(१) उद्योगों में ग्यिरता लाने के लिए--उद्योगो के अनियन्व्रित विकास से प्रायः 
व्यापार चत्नी (726० (६०७७) का जन्म होता है। इन व्यापार चक्रो का उद्योगों पर मुप्रभाव 
पडता है। अत्यधिक तेजी अथवा मन्दी (8२ए८४ञए९ 8000 0 06ए8७४07) दोनो ही उद्योगों 
के लिए अहितिकर हैं। मूल्यों में भारी वृद्धि होने रे उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है तथा 
मन्दीकाल में उद्योग विशेष के पैर लडखडाने लगते हैं॥ अतएव उद्योग व उपभोक्ताओं की रक्षा 
हेत राजकीय हस्तक्षेप अनिवाय॑-सा हो जाता है । 


(२) राष्ट्र सुरक्षा के लिए--जो उद्योग सैन्य सामग्री को बनाने के लिए होते है, 
उन पर केवल राज्य का नियन्त्रण ही पर्याप्त तही अपितु वे पूण रूप से राज्य के हाथ मे ही होने 
चाहिए। 


(३) समाज में धन के उच्चित वितरण के लिए--पूंजीवाद के दोधों (जैसे श्रमिकों 
उपभोक्ताओं का शोषण आदि) को दूर करके समाज में घन के उचित वितरण के लिए राजकीय 
हस्तक्षेप आवश्यक है । 


(४) अधिक जोखिम वाले उद्योगों तथा व्यवस्तायों के लिए--जिन कार्यो की अधिक 
जोखिम वो देखते हुए माधारण लोग उनमे हाथ डालने का साहस नहीं करते, सरकार को उन्हें 


अपला सबल योग देना आवश्यक है, जैसे सडका, पुलों, बाँधो तथा बडी पू'जी वाले उद्योगों की 
स्थापना करना आदि । 


(५) एकाधिकार के लिए--उद्योग एवं व्यापार मे जिनकी सम्राज को अत्यधिक 
आवश्यकता होती है, सरकार का जनता की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाता है। 
इसके उदाहरण पानी, बिजली, डाक, तार, रेल आदि है । 


(६) जनकह्याण के लिए--आधुनिक काल मे औद्योगिक उन्नति का मूल उदय 
जन-बल्याण का विकास है । जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही राज्य औद्योगिक' नियन्त्रण 


सम्बन्धी अधिनियमों का निर्माण करता है। उदाहरणाथं, श्रमिकों के आवास व इलाज की व्यवस्था, 
वृद्धावस्था मे पेन्नन आदि । 


(७) अर्थ वियन्तरश के लिए--उद्योग तथा व्यापार में आवश्यक पूजी प्राप्त करने के 
लिए तथा उस पर समुचित नियन्त्रण के लिए भी राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है । जैसे--भारत में 
१९४७ का पूजी निगमन नियन्त्रण विधेयक, उद्योग दित्त-निगभ राज्य वित्त नियम आदि । 


राजकोय हस्तक्ष प के ढग॑ 


किसी भी उद्योग में सम्बन्धित देश की आवश्यकतानुसार राज्य का हस्तक्षेप होना 
चाहिए । पह हस्तक्षेप निम्न प्रकार के, किया पा, शकाटप ड्ै 


(१) राज्य द्वारा प्रत्यक्ष सुविधायें प्रदाव किया जाना--जब किसी राप्ट्र में निजी उप- 
फ्रम का विकास न हुआ हो तो राज्य प्रत्यक्ष सुविधायें देकर उद्योगों के विकास में सहायक होता 
है। सरक्षण, वित्तीय महायता, यातायात-भम्बस्धी सुविधायें, तान्नरिक परामर्श तथा अनुसन्धान" 
सम्बन्धी सुविधा, औद्योगिक शिक्षा, क्रय तीति निर्धारण आदि के आधार पर राज्य उद्योगों की 
सहायता करता है। जिस उद्योग को प्रोत्साहन देता होता है, सरकार उसे सरक्षण प्रदान कर 
सकती है । इससे विदशी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। भारत मे प्राय सभी बडे बडे उधोगों को 


प्रारम्भित अवस्था में सरक्षण प्रदान जिया गया था । उदाहरणाये, लौह एवं इस्पात उद्योग, चीनी 
उद्योग आंदि । 


(२) अप्रत्यक्ष सुविधायें प्रदान किया जावा--राज्य हारा उद्योगों की सहायता का 
दूसरा तरीका अम्रत्यक्ष सुविधायें प्रदात करना है । अप्रत्यक्ष सुविधायें प्राय अधिनियम 


शक 
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ढारा प्रदान की जाती है। उद्योगों से सम्बन्बित अनेको नियमों का निर्माण किया जाता है । 
उदाहरणाथं; श्रम-सम्बन्धी नियन्त्रण, उद्योगो का स्थापना सम्बन्धी नियन्त्रण (लाइसेन्स पद्धति), 
ट्रेडमार्क अधिनियम, संचालन तथा सगठन सम्बन्धी अधिनियम, (भारतीय कम्पती अधिनियम, 
जम अधिनियम, प्रसविदा अधिनियम, विक्रय अधिनियम, वितरण सम्बन्धी अधिनियम 
आदि) । 


(३) भ्राथिक क्रियाओं के नियमन (0077०) द्वारा-सहायता करने का सीप्तरा 
ढंग आधिक क्रियाओ पर राज्य का नियन्त्रण होना है। आथिक क्रिगओ के नियमन में उत्तादन, 
पू'णी का विनियोग (0४७॥४0 00700 0067), आयात एवं निर्यात, विदेशी विनिमय आदि 
का नियन्त्रण होता है । इसी प्रकार वह (राज्य) काम करने वाले श्रमिकों के हिताथे कई अधि- 
नियम; णैसे --औद्योगिक संधपपं अधिनियम ([70ध५व74 [0570:८5 ॥८0, बाल श्रमिक तियोजन 
अधिनियम, श्रमिक हानि पूर्ति अधिवियम, प्रसूनि सुविधायें, कारखाना अधिनियम, शिशु-कल्याण 
बादि बताये जाते हैं। इतका एकमात्र उहंश्य यहो है कि देश में उचित उत्पादन हो तथा श्रमिकों को 
उचित सुरक्षा प्राप्त हो । 


(४) सरकार द्वारा स्थापित उद्योग--राजकीय हस्तक्षेप का अन्तिम ढग सरकार द्वारा 
उद्योगों की स्थापना किया जाना है । जब हर प्रकार के प्रोत्साहन से भी कोई उद्योग देश में नही 
प्रमपता तो सरकार स्वय ही उस उद्योग को विकम्नित वरती है। ऐसा प्राय उस समय होता है 
जब उद्योग विज्ेप के लिए अत्यधिक पूजी की आवश्यकता हो तथा लाभ की दर अत्यन्त धीमी 
हो । तास्त्रिक ज्ञान का अभाव भी प्रायः निजी उद्योगों के विकास में वाधक होता है। उदाहरणायथे; 
अपु-शक्ति का विकास । 


(५) राष्ट्रीयक्रण द्वारा-- उद्योगों पर सरतरारी नियन्त्रण की सबसे प्रभावपूर्ण विधि 
उनका राष्ट्रीयकरण है । इसमे उद्योग का स्वामित्व जन-विशेष के हाथो मेन रहकर सरकार के 
हाथो मे चला जाता है । इस प्रकार इसमे किसी विज्ञेप व्यक्ति को लाभ न मिलकर समस्त लाभ 
सरकार के -हाथो मे ।चला जात्ता है। अभी हाल ही मे बैंको का राष्ट्रीयकरण इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है । इस पद्धति का विस्तृत वर्णन आगे किया गया है । 


उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
(प्भव०7श्ञा5॥णा णत [000577९5) 


उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा उसमे सरकारी हस्तक्षप का प्रइन भारत मे ही नही, 
सारे ससार में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं जटिल प्रश्न है। राष्ट्रीयकरण का अथं है कि उद्योगों मे 
निजी स्वामित्त्व एवं प्रबन्ध के स्थान पर सरकार का प्रवन्ध एवं स्वामित्व पर नियन्त्रण हो | 
दूसरे छ्षब्दो मे, सरकार द्वारा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण ही राष्ट्रीयकरण है । 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अथवा नही, इस सम्बन्ध मे पर्याप्त मतभेद है । परन्तु 
आजकल यह सभी देशो मे मान लिया गया है कि पूजीवादी अथ॑ब्यवस्था देश एवं समाज- 
हित के दृष्टिकोण से हानिकर है अतएव राष्ट्रोयकरण का नारा तीब्र गति से जाग्रत होता 
जा रहा है। 


राष्ट्रीयकरण के गुण एवं दोष 


प्रोफेसर टो० के० शाह के शब्दों मे, “राष्ट्रीयररण द्वारा सरकार तथा श्रमिकों मे 
अच्छा सामनन्‍्जस्य रहेगा तथा मितब्थयिता रहेगी; समस्त देक्ष में विकेद्धीयकरण हो जायेगा, जिससे 
लोगो को अधिक काम मिलेगा तथा कच्चे साल का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकेगा । इस 
प्रकार उद्योगों में होने वाल्ता लाम जनता के हित के लिए व्यय किया जा सकेगा | इनके द्वारा 
लाभ की ओर विशेष घ्यात न देकर सेवा की ओर ध्यान दिया जा सकेगा। श्रमिकों का श्योषण 
सम्मव नही हो सकेगा तथा जन-साधारण का जोवन-स्तर ऊँचा उठेगा ।” इस प्रकार राष्ट्रीय- 
करण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं : 


(१) देश के कल्याण में वृद्धि--उत्पादन से होने वाला विस्तृत लाभ कुछ ही व्यक्तियों 
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के पाम ने रहकर राज्य के पास पहुँचेगा जिससे देश मे चल्थाण वी योजनाएं अषिर प्रभावपूर्ण ढंगसे 
कार्यान्वित की जा सकेगी । 


(२) उपभोक्ताओं को लाभ--उद्योगी का राष्ट्रीयकरण हो जाने से उपभोक्ताओं के 
हितों की रक्षा होगी। उन्हें वस्तु उचित मूल्यों पर उपलब्ध हींगी। यदि किसी कारणबंश उन्हें 
कुछ अधिक मूल्य भी देना पढ़े, ता भो उस अतिरिक्त धन से किसी व्यक्ति विज्वेषका लाभ न ह्दो 
कर समूचे समाज का कल्याण होगा। 


(३) समाजवाद की स्थापदा--राष्ट्रीयकरण समाजवाद का आधार है। उद्योगो का 
राप्ट्रीयरण हो जाते पे देश में समाजवादी अयव्यवस्था वी स्थापना होगी। इससे पूंजीपतियो 
का विनाण होगा तथा जन-साधारण को लाभ पहुँचेगा । औद्योगिक इकाइया पर कुछ इने-मरिने 
पूजोपतियों का जधिकार न होकर समूचे समाज का अधिकार होगा । 


(४) उत्पादन लागत में मित-्ययिता--राष्ट्रीयकरण स॑ श्रतिस्पर्धा तथा विज्ञापनवाजी 
पर होने वाले विनाशकारी तथा दोहरे व्यय समाप्त हो जापेंगे । परिणामस्वर्प, उत्पादन लागत 
में भी कमी होगी । 


(५) पूजो को भ्राप्ति सुलभ--उद्योगा को वागडोर राज्य के हाथ में आ जने से पूंजी 
बआप्त करने मे सुविया रहगी | राज्य अपनी साख पर कम व्याज पर देश तथा विदेश दोनों में 
पू'जी प्राप्त करते से सफद हो सकेगा । 


(६) हाम्जिक योग्यता का विकास--रा्ट्रीयकत उद्योगों के नियन्त्रण के एशीकरण 
होने से अनेक तान्बिक लाम हांगे। सभी उद्योगों के निए कुशल इन्जीनवियरा तथा तक्नोकी विश्ें- 
पन्नों दो सवायें सरकार की कम लागत पर उपलग्ध होगी, बयाकि सरकारी नौकरियों में अपेक्षा- 
इत अधिक आवषण रहता है। इससे उच्योगा म नफे-तगे भ्पोगों हवस नवीनतम आविष्कार 
अधिकाधिक हथि । इससे सभी उद्योगा का तेजी से विकास होगा । 


__... (७) सन्तुलित औद्योगिक विक्ास--समस्त उद्योग राज्य के अधिरार में आ जाने से 
देश के समस्त मागा मे सत्तुलित औद्योगिक विकास सम्मव हो सकेगा । 


अप िली (५) दृषित मनोवृत्तियों का विनाश--धूससोरो, चोर-वाजारी, मिलावट, केपट आदि 
; प्रवृत्तियाँ हमारे व्यावसासिक क्षेत्र में अपदा घर कर गई हैं। वेईमान व्यवसायी 
हमारे जीवन से खिलवाड़ करने मे नहीं चूकते। इस प्रकार की भ्रवृत्तियाँ राष्ट्रीयक्त उद्योगों मे 
नहीं पनप पाती, क्योंकि वहा पर व्यक्तियत हित का कयोई स्थात प्राप्त नहीं होता १ बास्तव में एक 


सरकार माता-पिता के तुल्य होवी है जा अपने पुत्रा को रोटी के स्थान पर पत्थर देना कभी भी 
नही चाहेगी । 


(६) राष्ट्रीय श्रोतों का पूछा उपयोग--थदि व्यक्तिगत नियन्त्रण मे उद्योगो का विकास 
2890 जाय तो देश के उपलब्ध हु खोचा का पूर्णण विदोहन नहीं हो पाता॥ अनछव राष्ड्रीप 
खोलो का पृर्णंणत विदोटन करन के जिए उद्योगा का राष्ट्रीयरण परम आवश्यक है । 


(१०) उद्योगों का विजेस्ट्रीयकरएश- राष्ट्रीयकरण होने से उद्योग का विजेन्दरीयक्र्ण 
सम्भव हो सकेगा । इससे सभो को लाभ होगा। 


कर (११) दूषित प्रतियोगिता का अन्त - आज 
कत्र में गलाकाट प्रतिस्पर्धा विद्यमान है । इसके 
उद्योगी का राष्ट्रीयकरण होन मे दूपित प्रतिस्थघा 


ज का युग भीषण प्रतिस्पर्धा का युग है ॥ तिजी 
उद्योगों का झोषण होता है। इसके विपरीत 
का अन्त हो जाता है । 

(१२) श्रमिरों को दशा में सुधार--श्रमिक्रों का शोषण समाप्त हो जाता है तथा श्रम- 


इल्याण सम्बन्धी कार्यों का भारी प्रोल्माहन मिलता है । देतन में दृद्धि होनो है तथा रोजगार मे 
स्पिरता बातो है । पर 
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(१३) धन के वितरण की विषमता--उद्योग्रो का राष्ट्रीयकरण हो जाने से धन के 
बितरण की विपमता कम हो जाती है। 


(१४) उद्योगों में स्थिरता--राष्ट्रीयकरण से उद्योगों मे स्थिरता आतो हैं । जब समस्त 
उद्योग एक ही सस्या द्वारा संचालित होते हैं तो उनमे समन्वय स्थापित करना अत्यन्त सरन हो 
जाता है। उद्योगो मे दीघंकालीन योजनायें आसानी से लागू की जा सकती है | 


(१५) बड़े पैमाने के उपक्रमों की स्थापना--प्रायः निजी क्षेत्र छोटे पैमाने पर ही 
सफल होता है। बडे पैमाने के उपक्रम की सफलता राज्य-नियन्त्रण हारा सफलतापुवंक्र हो सकेगी । 
नवीन उद्योग भी आसानी से स्थापित किये जा सकते हैं। 


(१६४) सेवा तत््व--उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख ध्येय केवल लाभ कमाना ही 
नही अपितु जब-सेवा होता है जबकि निजी क्षेत्र मे अत्यधिक लाभ कमाना ही प्रमुख उद्दृंश्य 
होता है । 
राष्ट्री यकरण के दोष : 

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष मे निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं 


(१) एकाधिकार को मनोवृत्ति--एक अंग्रेजी की कहावत है कि 'शक्ति भ्रष्ट करती 
है और पृर्ण शक्ति पुणंतया भ्रष्ट करती है ।' राष्ट्रीयकरण होने से उद्योग तथा व्यापार पर राज्य का 
एकाधिकार हो जाता है, जिसके कारण जन साधारण उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, 
क्योकि इससे सरकार को मतमानी करने का अवसर सिलता है। प्रतिस्पर्धा के समाप्त हो जाने से 
अन्य वस्तुओं के मुकाबले में अनिवायंताओ की कीमतों में सत्रसे अधिक वृद्धि होती है। 
परिणामस्वरूप, गरीबों का शोपण सबसे अधिक होने लगता है । 


(२) औद्योगिक कार्यक्षमता का ह्वास -राष्ट्रीयकरण से औद्योगिक कार्यक्षमता का 
'हास होता है। इसका रथ कारण व्यक्तिगत रुचि का अभाव है ! राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योगों 
का संचालन सरकारी अधिकारियों के हाथ मे रहता है, जिन्हे उद्योग के लाभ-हानि से कोई 
सरोकार नही । अत वे उसमे व्यक्तिगत रुचि नही लेते । इसका परिणाम यह होता है कि एक तरफ 
तो प्रति व्यक्ति उत्तादन घटता जाता है तथा दूसरी त्तरफ लागत व्यय भे वृद्धि होती जाती है | 


(३) अध्यिरता का वातावरण--आधुनिक सरकारें अस्थायी संस्थाएं होती हैं। 
सामयिक निर्वाचन के कारण उनमे परिवर्तत व हेर-फेर हुआ करते है । परिणामस्वरूप, औद्योगिक 
नीतियाँ भी स्थायी न रहकर अस्थायी ही रहती है । इससे औद्योगिक जगत में अस्थिरता का 
वातावरण रहता है। 


(४) सरकार द्वारा संचालित उद्योग-धन्धो से प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है, बतणएुव 
शिथिलता एब मन्दता आ जाती है | मितव्ययिता व उत्साह रफूचक्कर हो जाते है । 


(५) उपभोक्ताओ को क्षति--राष्ट्रीयकरण से उपभोक्ताओ के हितो को क्षति पहुँचती 
है । औद्योमिक प्रबन्ध की अयोम्यता तथा उत्पादन सम्बन्धी दोषी का समस्त भार उन्ही के कन्धों 
पर पड़ता है। परिणामस्वरूप या तो वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है अथवा सरकारी खजाने से 
उक्त हानि-पूर्ति का प्रयत्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओ की स्वतन्त्रता का भी हनन 
हो जाता है क्योंकि उन्हे विविध प्रकार का उत्पादित माल उपलब्ध न होकर केवल कुछ निश्चित 
या दर हा ही क्रय करने के लिए बाध्य होना पढ़ता है। एकाधिकार के दुष्परिणाम सामने 
आने लगते हैं । 


(६) विवेकोकरण की धोमी गति --सरकार को विवेकीकरण की योजनाये लागू करने 
में श्रस्िको के विरोध का सामना करना पडता है, क्योकि इनसे श्रमिको मे बेकारी फैलने का भय 


295 जाता है। परिणामस्वरूप, उद्योगो में विवेकीकरण की गति घीमी अवश्य पड 
जाती है। 


( ४०० ) 


(७) शासन व्यवस्था मे छिलाई--राज्य का अमुख कार्य शासन-व्यवस्था करना है। 
अतएव यदि राज्य उद्योगो की स्थापना करना प्रारम्भ कर दे तो 20422: में ढील आना 
स्वाभाविक है, जिसके गभ्भीर परिणाम हो सकते है । आज यदि कोई व्यापारी किसी भी अकार की 
न्रुद्ि करता है तो सरकार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकती है तथा दोषी पाये जाने 
पर उतको सजा भी दो जाती है, किन्तु यदि वही त्रुटि राज्य द्वारा हो (क्योंकि तु आखिर 
मनुष्य के द्वारा ही होती है ।?) तो जनता का हिंच सुरक्षित कौन करेगा ” 

(८) लग्ल फीताशाही को प्रोत्ताहत--भो एमरखन (£िएथ४००) के शब्दों मे-- व्यापार 
एक दक्षता का खेल है जिसे प्रत्यक व्यक्ति नहीं खेछ सकता । धैय, ईमानदारी, परिश्रम, ज्ञान, 
चातुय, प्रभावशानो व्यक्तित्व, चरित्र, साख, अनुभव, सामान्य ज्ञान आदि गुणों का होना एक 
सफल व्यवसायी के लिए आवश्यक है। कार्यक्षमता वी दृष्टि से परम्परागत गुण भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है, भारत की प्रवस्य-अभिव्॑ता प्रणाली इस कथन का जीता जागता चित्रण है, किन्तु 
उपयुक्त गुण एक सरकारी कमचारी मे नही पाये जाते । इसके विपरोत सरकारी कर्मचारियों 
की अफ्सरी दान तथा लाल-फीतेशाही (२०१-.७०/॥)) उद्योगो को अवनति वी ओर खीचकर ले 
जाती है । 


(६) सरकार की पक्षपातपूर्णा नीति के बुरे प्रमाव--सरकार पक्षपातप्रू्ण नीति अपनाती 
है । मरकार के लिए एक पक्ष के भूल्य पर दूसरे पक्ष को लाभ पहुँचाना अनिवापं-मा हो जाता है, 
विश्येपकर जबकि वृद्ध ध्वार्थ टित विद्यमान हो । उदाहरणार्थ, जन-साधारण से विजली का शुल्क 
अधिक इसलिए लिया जाता है ताकि छोटे-छोट उणोगा के वास्ते सस्ते मूल्य पर विजली उपलब्ध हो 
सके । इस नीति से ओद्योगीकरण को क्षति पहुंचती है । 


(१०) निजी क्षेत्र को क्षति--अमेरिका की आथिक सम्पन्नता का एकमात्र कारण 
निजी साहस (॥४8८ £॥070756) की सफलता ही है | यदि राज्य स्वय ही उद्योग व व्यापार 
की स्थापना करता प्रारम्भ कर दे तो निजी क्षेत्र के लिए रह ही क्‍या जाता है ? जिन देशों में घत 
की कमी है, वहाँ पर राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाना खतरे से खाली नहीं है । 


| (११) उत्पादकों को स्वतन्त्रता का हनन--इसमे उत्पादक स्वेच्छापुवंक उत्पादन-कार्य 
को नहीं चुत सकता है। 


(१२) औद्योगिक नीति सें स्थिरता का अभगव--आज की शथ्वा!सन-प्रणाली मे जबता 
के चुने हुए व्यक्ति ही शासन करते है। इन लोगो का निवाचन अधिकराशत योग्यता के आधार पर 
न हो कर, दलबरदी के प्रभाव, अधिक व्यय तथा जनता का धोखा दकर किया जाता है, जिससे 
तान्त्रिक याग्यता के व्यक्ति इसमे प्रवश नहीं कर पात । परिणामस्वदप, व्यापारिक एवं औद्योगिक 
नीतियाँ सुन्दर नही वन पाती क्याक़ि हर पार्टी की जपनी औद्योगिक नीति होती है । इसके कारण 
झासन-सत्ता बदलने के साथ साथ औद्योगिक नाति भी वदनतो रहती है। इससे देश को क्षति 
पहुँचती है । है 
क्‍या राष्ट्रीपक्रण उचित है ? 


है राध्ट्रीयत्रण के पक्ष व विपक्ष दोना म दिय गय नर्क अत्यन्त प्रभावपूर्ण हैं। अत अब 
हमारे सामने स्वाभावि$ प्रइन होता है, क्या दाष्ट्रीयक्रण उचित है ? इसके उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि जहाँ तक हो सके, राज्य का औद्यागिक प्रवन्य अपने हाथ म नहीं लेना चाहिए । 
उसे अपना कां्य-क्षेत्र औद्योगिक नियन्त्र० तथा नियमन तक ही सीमित रखना चाहिए, परन्तु निम्न 
परिस्थितियों में राष्ट्रीककरण अवश्य होना चाहिए --(१) एकाथिकार स्बन्धो * उद्योग-ऐसे 
उद्योग जितमे एका्यिकार द्वारा मितव्ययिता प्राप्त हो सकती है, ज॑से--रेल, डाक-तार, पानी, 
विद्यूत भादि । (२) जनहितकारी उद्योग--ऐमे उद्योग जिनमे लाम शोज्न आप्त नहीं होता, जिससे 
कि वैयक्तिक उपक््म उस ओर ग्रात्माहित नहीं हाता। इन उच्योगा अथवा कार्यों मे भुमि-्सुघार, 
बनारीपण, सडतोे का विर्माण पुल निर्माण, नहरें खुदवाना आदि शामिल हैं। (३) सुरक्षा सम्बन्धी 
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( ४०१ ) 


उद्योग--राज्य घुरक्षा से सम्बन्धित उद्योग; जैसे--युद्ध-सामग्री का निर्माण । (४) व्यक्तिगत उपक्रम 
की असमर्थता पर--ऐसे उद्योग जितसे सभी उद्योगपतियो को लाम मिले, किन्तु व्यक्तिगत उपक्रम 
उनको स्थापित करने मे असमर्थ हो; जैसे--रसायन एवं औषधियाँ तैयार करना, खाद्यान्न मे मिला 
वट करना आदि । (५) विर्धारित लक्ष्य भ्राप्त न होने पर--ऐसे उद्योग जोकि राज्य द्वारा निर्धारित 
लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं । (६) जन-हिंद के लिए--जन-कल्याण की हृष्टि से अथवा 
नियोजन की सफलता के लिए किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। 


लोक निगम 
(एफंर एगफ्णशआ०) 


लोक निगम को स्थापना : 


राष्ट्रीकरण के दोषो को दूर करने के लिए अनेक राष्ट्रो ने राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों के 
मियन्त्रण हेतु लोक निग्मो की स्थापना की है। यद्यपि लोक नियमों के प्रबन्ध तथा सचालन पर 
प्रायः राज्य का पूर्ण अधिकार होता है; परन्तु फिर भी वैधानिक हृष्टि से निगम की स्वतन्त्र स्थिति 
होती है। इनका निर्माण ससद के विशेष अधिनियम द्वारा होता है। अधिनियम हारा ही उसके 
प्रबन्ध तथा सचालन-सम्बन्धी विधियों की व्याल्या की जाती है। थ्रो डेविस के शब्दों में, “लोक 
निगम पृथक्‌ अस्तित्व रखने वाली सस्था है, जोकि दावा कर सकती है तथा जिस पर दावा किया 
जा सकता है भर जोकि वित्तीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है ।! निगम अपनी कार्यशील पूजी 
के लिए सरकार से ऋण ले सकता है, किन्तु उसे धनराशि वापस करनी होगी । निगम के किसी भी 
कार्य के लिए न तो सरकार को उत्तरदायी ही ठहराया जा सकता है और न उस पर बाद ही 
प्रस्तुत किया जा सकता है। रवर्णोय राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अनुसार, “लोक तिगम व्यवस्ताय का 
आदर्श स्वरूप है, जिसमें सरकारी नियन्त्रण तथा व्यक्तिगत उपक्रम; जैसे--लोच, कार्यक्षमता तथा 
प्रेरणा का समावेश है |”? 


लोक निगम फो विशेषतायें : 


(१) लोक नियम पर पूर्ण रूप से राज्य का ही स्वामित्त्व होता है । (२) लोक निगम का 
निर्माण संसद के विशेष अधिनियम द्वारा होता है, जिसमे इसके अधिकार, कत्त'व्य भादि का विस्तृत 
दर्शन होता है। (३) लोक निणम अनुबन्ध करने की क्षमता रखता है। यह दावा कर सकता है 
तथा इस पर विचार क्थिा जा सकता है। (४) लोक निगम की वित्तीय व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से 
होती है। सरकारी कोप से ऋण लेकर यह अपना कार्य करता है। (५) राशि को व्यय करते के 
सम्बन्ध मे इस पर कोई नियन्त्रण नही रक्खा जाता । (६) कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
लोक निगभ के अपने नियम होते हैं । 
लोक निमम के रूप + 


स्वाभित््व एवं पूंजी के आधार पर लोक नियम निम्न प्रकार के होते हैं --(१) ऐसे 
लोक निगम जिनकी कुछ पूजो केन्द्रीय ग्रयवा प्रान्तोय सरकार द्वारा क्रय कर ली जाती है। जैसे; 
दामोदर घाटी निगम (03700 7 ए8॥८ए (0079072(000) । (२) मिश्रित निगम अर्थात्‌ वे नियम 
जिनकी कुल पूंजी का अधिकाब भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रय कर लिया जाता है 
तथा अधिक से अधिक २०% भाग निजी उपक्रमो के लिए छोड दिया जाता है । जैसे, अखिल 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य बित्त निगम आदि । 
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( अगर ) 
लोक निगम के ग्रुण एवं दोष : 


गुण--(१) निजी व सार्वजनिक दोनो प्रकार के श्रबस्धों के लाभ--इसमे व्यक्तिगत 
तथा राजकोय प्रवस्ध दोनो के ही लाभ प्राप्त हो जाते है। दैनिक कार्यों मे सरकारी हस्तक्षेप नहीं 
होता, जिसके कारण इतकी कार्यक्षमता में बाधा नही पडती | इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण रामलो 
पर राजकीय नियन्त्रण भी स्थापित हो जाता है । 


(र) सरकारों नोति में सामजस्थ--ब्ूंकि थे सरकारी नियन्त्रण मे रहते हैं, जतएव 
निगम तथा सरकारी नीति में सामजस्य रहता हैं । 


(३) लालफीताशाही से मुकत--आसन्‍्तरिक मामलों में निगम स्वतन्त्र रहता है, जितसे 
लान-फीताशाही का दोष उत्न्न नही हो पाता । 


(४) क्रियाओं में लोच--लोक निगम की क्रियाओं में अधिक लोच तथा औद्योगिक 
निरणंय की स्वतन्त्रता रहती है । 


(५) सामूहिक प्रतिनिधित्त्व के लाभ--लोक निगम प्रवन्ध तथा सचालन में उद्योगप्तियो, 
श्रमिको तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अतएवं इससे 
सबको लाम पहुँचता है । इस प्रकार ये जन सेवा का परिचय भी देते हैं । 


(६) अपेक्षाकतत अधिक स्थिरता--इसमे सीधे राजकीय प्रबन्ध की अपेक्षा अधिक स्थिरता 


१ है । अतएव राज्य-सत्ता के परिवर्तन के साथ इनकी नीति तथा संचालन में परिवर्तन नहीं 
ग्ेदा । 





दोष (१) करे कोई भुगते कोई --कभी-कभी निगमों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है कि सरकार का हाथ सचालव तथा प्रबन्ध में नगण्य रहता है परन्तु मम्भावित्न हानि के अधिकाश 
भाग का सरकार को ही भ््‌गतान करना पडता है । ऐसी स्थिति उस शमय उत्पन्न द्वोती है 
2 पूजी तो सरकारी होती है किन्तु प्रबन्ध समितियों मे दुसरे वर्गों का अहुल्य 
रहूता है। 


(२) कार्यक्षमता का प्रभाव--निग्म की सचालक समा मे वे लोग होते हैं जिनका निगम 
के संधालन में कोई वित्तीय सवा नहीं रहता। अतएव चाहे निगम की हानि हो अथवा लाभ, उन्हे 
इसकी कोई चिन्ता नहीं रहती । परिणामस्वरूप, कार्यक्षमता का अभाव रहता है। 


(३) एकाधिकार के दोधों का उद्गम--निगम एकाधिकार शाप्त करने का प्रयत्त करते 
हैं, जिसके कारण इनमे एकाधिकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 


(४) स्थिति का अनुचित लाभ--निगमो के प्रवन्ध के लिए सरकार अधिकतर व्यक्ति 
व्यावसायिक तथा औद्योगिक वर्ग मे से लेती है । ये औद्योगिक तथा व्यावसायिक व्यक्ति किसी न 
किसी व्यवमाय अथवा उद्योग से सम्बन्धित होते हैं और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवसाय 
अथवा उद्योग को लाभ पहुंचाने का प्रवत्व करते हैं। सरकारी पैसे पर अपने व्यवस्ताय का कार्य 
करना अथवा अधिक मूल्य पर अपने स्वार्थ से निगम के लिए माल खरीदना अथवा निगम का तैयार 
माल कम मूल्य पर अपने साथथों को दिलवाता इनका मुख्य काये होता है | इस प्रवार नियम के ह्तो 
को भारी क्षति पहुँचती है । 
कुछ महत्वपूर्ण सुकाव * 


(अ) छागला कमीशन के सुझाव--(१) सरकार को निगम से नित्य-प्रतिदिन के कार्यक्रम 
में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। (२) निगम के उच्च सरकारो अविक्वारियों को स्व॒तन्त्र तथा 
निष्पक्ष रूप से निगम तथा जनता के हित मे काये करता चाहिए। (३) मन्‍्त्री महोदय को निगम 
के कार्यों में हस्तक्षेप करते समय संसद के सदस्यों की राय लेनी चाहिए ठथा हस्तक्षेप की रिपोर्ड 
संसद के समक्ष प्रस्तुत करती चाहिए। (ब) भो इेडिस (॥65 0८४७ ७ 9) के सुझाव-- 
(१) इस पर सरकार का उचित नियन्त्रण हाना चाहिए ताकि सचालत-कार्य राज्य की नीति के 
अनुमार हो सके। (२) जत-विश्वास्त तथा रुचि पैदा करने के लिए स्थानीय हिलो को ध्यान में 


( ४०३ ) 


रखना चाहिए । (३) एक सलाहकार समिति होनी चाहिए जिसमें श्रम, पु जी, उपभोक्ता तथा व्यापार 
वर्ग के प्रतिनिधि हो। (४) विभिन्न निगमो के कार्यों मे सहयोग स्थापित करने के लिए केद्धीय 
औद्योगिक सहयोग मण्डल ((लाएथ ॥ताहएंक 00-0क४778 80870) की स्थापना होनो 
चाहिए । (५) व्यावध्ायिक तथा ओद्योग्रिक कार्यकुशल ध्यक्तियों की कमी को दूर करने के लिए 
ग्रूनियय पब्लिक सविस कमीशन (ए. ?. $ ८) की तरह इण्डस्ट्रीयल पब्लिक सविस कमीशन 
(. ए. & ८.) की स्थापना होवी चाहिए । उसका कार्य औद्योगिक प्रवन्ध के लिए उचित व्यक्तियो 
का चुनाव करके उनके लिए औद्योगिक शिक्षा का प्रवन्ध करना होना चाहिए । 


३१ 


भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति 
(॥्रतणत्जरा॥ ऐणारए जी 6 (0एशाधधिशा। [ग्रत9) 


प्रारम्भिक 


किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति एक सकल ओद्योगिक नीति पर ही आधारित 
होती है जिसके द्वारा देश का आरथिक विकास मही रास्त पर हो सज्णै, देश के प्राहुतिक साधनों 
9442 ग हूप में उपभोग हो, उत्पादन में वृद्धि तथा उचित वितरण हो तथा देश का धन और 
सम्पीतत बुद्ध ही व्यक्तियों तक्त सीमित लहाकर जनसायारण के उपभोग के ठास्‍ते उपलब्य हो 
किन्तु भारत सरकार की ओऔद्योगिक नीति इसके विरुद्ध है। इसमें भारत के उपयुक्त औद्योगिक 
विकास वी सम्भावना नहीं है । प्रोफेसर पी० सी० जैन के शब्दों मे 'भारत की वतमान नीति को 
नकारात्मक नीति कहा जा सकता है । यह नीति यथा्थवादी नही है क्योकि इसरे भारत में निजी 


उद्योग की वतमान स्थिति और उसके सगबरटन तथा आकार प्रकार पर तनिक भो ध्यान नहीं दिया 
गया है ।” 


पराधीन भारत को झ्ौद्योगिक नीति 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति का उदंघ्य भारत को ब्रिटेन के कारखानो के बास्ते 
कच्चा माल का देने वाला तथा उनके कारखानों के द्वारा निरभित वस्तुओं के वेचने के वास्ते एक 
उत्तम वाजार के रूप म ही रखने का था। इसे खेतिहर देश का नाम देकर उद्योगो की आर ध्यान 
नही दिया गया । देश के लघु तथा कुटोर उद्योगों का विनाश करन में हर सम्भव तरीकों से काम 
लिया गया। भारतीय बुद्दल बुनकरो के अंगूठो तक को केटवाया जाता इस दिल्या में एक अनुपम 
उद्दाहरण है $ ईएट इण्डिया कप्पत्ती दी सम्राप्ति के दाद भारत का शासत महारादी विवदस्था 
को सौंप दिया गया, तिन्तु फिर भो हमारे देश के औद्योगिक विकास के प्रति ब्रिटिश नीति भे कोई 
परिवतत नहीं हुआ, नर्थात्‌ यह नोति स्पष्टदया भारत में औद्योगीकरण के विरुद्ध थी। उस समय 


उद्योगो के विकास के लिए नियम बनाना विनाशकारी, और उनकी सहायता करना व्यर्थ समन्ना 
जाता था। 


प्रथम विश्व-युद्ध (तत्‌ १९१४ १८) के छिडने से इस नीति मे कछ परिवर्तन हुआ। 
युद्ध वी आवश्यकता को पूरा करन के लिए हर सम्भव तरीको से उत्पादन मे वृद्धि करने के वास्ते 
जोर दिया गया । परिणामस्वरूप सरकार को स्वतस्त्र व्यापार की नीति छोड़ती पडी मोर इसका 
स्थान राजवीय प्रोत्साहन ने छे लिया । भारत सरकार ने देश की औद्योगिक समस्या की छावबीन 
करने के लिए सवबझे पहला प्रयत्त सव्‌ १९१६ मे किया जबकि सर टॉमस हॉलंण्ड की मध्यक्षता 
में एक भारतीय उद्योग कमीशन नियुक्त क्या गया। क्मीझन की रिपोर्ट पर कोई उल्लेखनीय 


( ४०५ ) 


कार्यवाही नहीं की गई। सरकार का ध्यान अधिकतर मुल्य तथा विनिमय सम्बन्धी संकट की ओर 
ही वगा रहा जोकि प्रथम महायुद्ध के तत्काल बाद ही उत्पन्न हो गया था । 


सब्‌ १९१९ में भारतीय संविधान में जो परिवतंव किये गये उनके अनुप्तार “उद्योग 
एक प्रान्तीय विषय बन गया और इस्त प्रकार प्रान्तीय सरकारों को औद्योगिक विकास के लिए 
उद्योगों को सहायता देने का अधिकार मिल गया । किन्तु फिर भी इन प्रयत्तों का कोई आशा- 
जनक परिणाम नहीं हुआ । इसके वाद सन्‌ १९२३ मे पक्षपातपूर्ण संरक्षण नीति की घोषणा को गई। 
तट-कर बोर्ड बनाएं गये, ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते के लिए तट-कर सम्बन्धी जांच 
की गई और भारतीय बाजारों मे विदेशी प्रतियोगिता से कुछ उद्योगो की रक्षा करने के लिए उप- 
युक्त तट-कर नीतियां अपनाई गई । यदि क्सी उद्योग को विशाल घरेलू बाजार प्राप्त था पे 
अपना कच्चा माल दैश्न मे ही प्राप्त कर लेता था और यदि सरक्षण को अवधि के बाद अपने पैरो 
पर खडे होने के योग्य था तो उसे सरक्षण दे दिया जाता था । इस संरक्षण नीति का सहारा पाकर 
इस्पात, चीनी, कपहा, ऊनी व रेशम वस्त्र उद्योग आदि की उन्नति हुई । यह विकास उस समय 
हुआ जबकि सारे ससार में घोर मंटी छाई हुई थी । इसके वाद १९२९ तक भारतीय उद्योगो का 
जो विकास हुआ वह एक प्रकार से अपने आप ही हुआ । इघर स्वर्गीय महात्मा गाँधी हारा सचालित 
स्वदेशी आन्दोलन ने जनता मे राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की जिसके कारण भारतीय उद्योगों में 
निर्मित माल की माँग निरन्तर बढती गई और इस प्रकार बहुत से राष्ट्रीय उद्योगो का विकास हुआ | 
इसी कान में बहुन से मारतीय उद्योगी आगे आए और उन्होने अपने साहम और. सूझबूझ के बल 
पर विपरीत परिस्थितियों मे भी देश के उद्योगो का बहुमुखी विकास किया | 


सब्‌ १९३९ में द्वितीय महायुद्ध छिड़् जाने से औद्योगिक उत्पादन की मांग में भारी 
बुद्धि हुईं | युद्धकाल मे यह अतुभव किया गया कि ठोस औद्योगिक नीति का ग्रपवाया जाना 
नितान्त आवश्यक है। अत विशाल, लघु, कुटीर--सभी प्रकार के उद्योगों की युद्धजनित आव- 
इमकताओ के लिए तेजी से बढाया गया । फलतः महाथुद्ध के अन्तिम दिनों में हमारे उद्योगों का 
उत्पादन चरम सीमा पर पहुँच गया । इस प्रकार उद्योगो ने आश्चयंजतक प्रगति की । किन्तु युद्ध 
के समाप्त हो जाने से हमारे औद्योगिक जगत के सामते अनेक समस्याएँ उत्तन्न हो गई; जैसे-- 
भयकर मदी का आता, थुरानी व घिसीपिर्ट। मशीनों के स्थान पर नई मशीनों की स्थापना करना 
तथा श्रमिकों भे बेकारी का फेतना, जिसके फलस्वरूप हडताल व औद्योगिक सपघर्ष प्रारम्भ हो गये। 
सन्‌ १९४३ में योजना और विकास विभाग की स्थापना की गई । 


अप्रैल सव्‌ १९४५ में सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति 
का उद्ू इय देश में उपलब्ध प्राकृतिक व आर्थिक साधनों का अधिकतम्‌ उपयोग करके राष्ट्रीय धन 
में बुद्धि, देश की सुरक्षा का उत्तम प्रबन्ध और रोजगार के ऊचे स्थायी स्तर की स्थायना करना 
था । इसकी पूर्ति के वास्ते सरकार ने स्वेच्छावाद की नीति छोडकर उद्योगो के सरक्षण की नीति 
अपनाई, कुछ मूलभूत उद्योगो को विकसित करने, जन-उपयोगिताओ और रेनो के अतिरिक्त राष्ट्रीय 
महत्त्व के आधार उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने का निश्चय किया गया | इसके अतिरिक्त निम्न 
उपायो के द्वारा भो उद्योगो को सहायता देने की घोषणा की गई : (अ) महत्त्वपूर्ण औद्योगिक 
सस्थानों को ऋण देना, ।आ) न्यूनतम लाभाझ् की गारन्टी देना, (इ) अनुसंधाव संगठनों को 
आथिक सहायता देना, (ई) औद्योगिक विनियोग निगम की स्थापता करना, (उ) सामाजिक न्याय 
और औद्योगिक विकास दोनों के सन्तुलित हित की हृष्टि से कर-नीति कार्यात्वित करना, (ऊ) 
औद्योगिक आवश्यकत्ताओ को विदेशों से मंगाते की व्यवस्था करना । 


राष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति सन्‌ १६४८ 


राष्ट्रीय सरकार ने झासन-भार सभानते ही देश के लिए एक निश्चित औद्योगिक नीति 
निर्धारित करने के बारे मे विचार करता प्रारम्भ किया | एक ऐसी नीति जिससे भारत एक विशाल 
ओऔद्योगिक राष्ट्र बवाया जा सके । इस आदर से प्रेरित होकर ६ अप्रैल, सन्‌ १९४८ को तत्कालीन 
उद्योग एवं पू्ति मन्त्री डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने ससद मे भारत सरकार को औद्योगिक नीति 
के विषय में पहला विस्तृत वक्तव्य दिया घा। आपने औद्योगिक नीति सम्बन्धी अग्रलिखित प्रस्ताव 
उपस्थित करते हुए कहा था कि यह भ्रस्ताव मिश्चित अर्थ-व्यवस्था पर आधारित हैं : 


[ डण्ध 3) 


“भारत सरकार ने देश के समक्ष उपस्थित आथिक समस्याओ का गरम्मीरतापूर्वक अच्य- 
मन किया है। राष्ट्र अब ऐसी समाज व्यवस्था करने के लिए वचनवद्ध है, जिसमे सभी राष्ट्रजनो 
के लिए न्याय तथा अवसर की मान्यता प्राप्त होगी। हमारा उहँ श्य एक व्यापक पैमाने पर शिक्षा 
की सुविधाएं और आरोग्य सेवाए' श्रदात करना ओर देश के अदृश्य साधनों के दोहन, उत्पादन- 
बुद्धि और जन-समुदाय की सेवा के लिए सभी को नौकरी के अवसर सुलभ करके जमता के जीवन- 
स्तर मे दर तगति से वृद्धि करना है। इस उद श्य की सिद्धि के लिए सावबानीपूर्ण आयोजव तथा 
राष्ट्रीय गति-विधि के समय क्षेत्र में एकीकृत प्रयत्त की आवश्यकता है । भारत सरकार का प्रस्ताव 
एक राष्ट्रीय थोजना जायोग स्थापित करने का है जो विकाप्त के कार्यक्रम बनाएगा तथा उनको 
क्रियान्वित करायेगा ।” 


इस प्रस्ताव में उद्योगो को मोटे रूप मे चार भागों मे विभाजित किया गया था। प्रथम, 
सरकारी उद्योग अर्थात्‌ वे उद्योग जिन पर मरकार का पूर्ण एकाधिकार रहेगा। इस बर्ग मे तीन 
उद्योग आते हैं--युद्ध-सामग्री का निर्माण, अणु शक्ति का उत्पादन एवं नियन्त्रण तथा रेल याता- 
थात का स्वामित्त्व एवं प्रबन्ध । द्वितोथ, सरकारी नियमन तथा नियन्व्रण का क्षेवर--नमक उद्योग, 
भोदरगाडी तथा ट्रंवैदर उद्योग, विजलो इन्जीनिर्यरिंग उद्योग तथा अन्य भारी मशीनों के उद्योग 
आदि । इस प्रकार इस वर्ग मे वे उद्योग आते हैं जिनकी स्थापना तथा स्थान का निर्णय अखिल 
भारतोय आर्थिक कारणों से किया जाए या जिनके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता 
हो या जिनके चलाने के वास्ते उच्च स्तर का शैल्पिक कौशल आवश्यक हो, उनका तियमन तथा 
नियन्त्रण सरकार करेगी । तृतोय, निजी साहस के साथ सरकारी नियन्त्रण क्षेत्र--यह अभी निजी 
अधिकार के क्षेत्र में ही रहेगे किन्तु सरकार इनको अपने हाथ में छेने के वास्तें १० वर्ष बाद 
सोचेगी । इसके अतिरिक्त नये कारखाने केवल सरकार ही खोल सकेगी । इसमे कोयला, लोहा, 
इस्पात, जहाज, वॉयुयान निर्माण, खनिज, तेल, टेलीग्राफ एवं वायरलेस एपरेट्स का निर्माण आता 
है। चतुर्थ, निजो व्यवसाय क्षेत्र--सरकार का इन उद्योगों वर आवश्यक नियन्त्रण रहेगा । शेष 
ओद्योगिक क्षेत्र इन्ही के लिए खुला रहेगा, जैसे--जूट , सीमेट आदि । 


सन्‌ १९४८ की औद्योगिक नीति की अन्य प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है : 


(१) सरकार श्रमिको को लाभाश में हिस्सा देने के सिद्धाल्त को स्वीकार करती है। 
(२) अेपी पी जी के वितियोग्र पर कोई भी नियन्त्रण नही रहेगा । किन्तु विदेशी कम्पनियों को 
भारतीय विशेषज्ञ प्रशिक्षित करने पईगे। इसके साथ-माथ विदेशी पूंजी का नियस्त्रण मी भारतीयों 
के अधिकार में रहेगा । (३) सरकार छोटे और कुटीर उद्योगों के महत्त्व से परिचित है तथा उनके 
विकास करने का उत्त रदायित्त्व भी सरकार का है। (४) श्रमिको के हिताथ॑ १० वर्ष में १० लाख 
मकान बताने की योजना त॑यार की गई। (५) एरशुल्क नीति इस प्रकार प्रशासित होगी कि अनु- 
चित विदेशी प्रतियोगिता का अन्त होकर देश के उपलब्ध स्रोतों का पूर्णतया उपयोग होने लगे । 
(६) केन्द्र मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ होंगी जो सब उद्योगों मे अच्छे सम्बन्ध रखने के बारे मे 


मलाह देगी । (७) देश की कर-नीति इस॑ प्रकार से निर्धारित होगी कि बचत को प्रौत्साहत मिल 
मत न थी त्र के विनियोग में वृद्धि हो सके तथा पूजजी का जमाव कुछ ही व्यक्तियों तक 


ऑसोचनात्मक अध्यपन * 


सन्‌ १९४८ की ओद्योगिक नीति का कुछ क्षेत्रो मे तो स्वागत किया गः छ्क्षेत्रो 

400:24+ कु घब्दा मे आलोचना की गई । भो सोनू ससानों के अनु्तार, इस बात दाम श्जॉः 
३340९ 20058 की नीव डाली गई ।” प्रो० छुछाल के अतुसार, सन्‌ १९४८ की औद्योगिक 
नोति शी प्रमुख दिशेषता यह थो कि इसने उद्योगो व परिवहन के क्षेत्र मे सार्वेजनिक व विजो 
क्षत्रों को अन्तर स्पष्ट कर दिया। यह एक मिश्चित व्यवस्था थी, जिसके विषय मे जनता के 
विभिन्न वर्गों मे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुईं । प्रो० के० डो० शाह के शब्दों मे, “मह 
बह नीति नही थी जिसे एक प्रगतिश्ञीत तथा उन्नति की आज्ञा रखने चाले देश को अपनाना 
चाहिए। , बामपर्चियों के अनुसार, “सन्‌ १९४८ को औद्योगिक नीति पूजीवादी परम्पराओं का 
प्रतीक है ।” श्री बेकटासुवैया भारत सरकार की इस औद्योगिक नीति को तथ्यहीन मातते हैं, क्योकि 


( ०७ ) 


उनके मत में इस नीति में कोई क्रान्ति-कारी परिवर्तन निहित नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त 
औद्योगिक नीति की निम्न आधारो पर कटु शब्दों मे आलोचना की गई . 


(१) राष्ट्रीककरण का भय--इस नीति के कारण उद्योगपतियों में राष्ट्रीयकरण का 
भय समा गया । श्री दलाल के शब्दों मे, ““राष्ट्रीयकरण लाभाझ्ष को सीमा, लाभ मे हिस्सा लिये 
जाते तथा १० वर्षोके पश्चात्‌ पूजी के विघटन के भय से विनियोजक भयभीत हो गये हैं।” 
स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने विनियोजकोी को राष्ट्रीयकरण से भयभीत न ,होने की सताह दी 
तथा इस सम्बन्ध मे आवश्यक आश्वासन भी दिया । किन्तु फिर भी उनका भय दूर न हो सका और 
इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के भय से उद्योगपतियों ने औद्योगीकरण की दिश्ला में कोई सक्रिय कदम 
नही उठाया । अत्तएव इस दूपित नीति के कारण भारत का औद्योगिक विकास मन्द पड़ गया । 


(२) इुर्बल नोति--इस नीति में मिश्षित अर्थव्यवस्था (१४०० 2००॥०॥५) पर बल 
दिया गया । आालोचको के अनुसार इस नीति पर आधारित औद्योगिक नीति एक सवल नीति न 
होकर दुर्बल नीति ही रहती हैं । एक ओर तो पू'जीपतियो की पीठ ठोकता तथा दूसरी ओर श्रमिकों 
को प्रथन्‍्ध में हिस्सा देना तथा तरह-तरह के आश्वासन देना ये दोनो बाते एक साथ कैसे सम्भव हो 
सकती हैं । इस नीति ने इन उद्योगपतियो, न विनियोजको, ने औद्योगिक श्रम जौर न जन-साधारण 
को सन्तुष्ट किया । 


(३) अव्यावहारिक नोति--श्री सी० ए० वकील के अनुसार विशुद्ध पू जीवाद अथवा 
विशुद्ध समाजवाद की अपेक्षा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर अमल करना अत्यन्त कठित होता है, क्योकि 
निजी व सावंजनिक क्षेत्रों मे क्रमश पू'जीपतियो एवं राज्य के दृष्टिकोण मे परस्पर विरोधाभास हो 
जाता है तथा उतमे समन्वय करने मे बहुत-सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । इस प्रकार यह्‌ 
नीति अव्यावहारिक है बयोकि इसको कार्यान्वित करने मे कठिनाई होगी । 


(४) प्राथमिकताओ का अभाव--आलोचकों के अनुसार इस ओद्योगिक नोति मे 
प्राथमिकताओ का अभाव है। किसी भी नीति को घोषित करने से पूर्व कम से कम उसमे प्राथ- 
मिकताओ का क्रम तो पहले से निर्धारित किया हुआ होता ही है । प्राथमिकताओं का क्रम निर्यारित 
किये बिना औद्योगिक नीति की सफलता की कामना करना एक प्रकार से असम्भव तथा व्यर्थ की 
बात है । 


(५) समत्वय का अभाव -उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों की क्रियाओं के बीच समन्वय का भारी अभाव अनुभव किया गया । उदाहरण के लिए, 
कुछ उद्योगों का एक निश्चित अवधि के उपरान्त हो राष्ट्रीयकरण किया जाना था । किन्तु मंद्रास 
एवं उत्तर-प्रदेश की राज्य सरकारों तथा अम्बई की म्यूनिस्वेलिटी ने बिजली की कम्पनियों का 
राष्ट्रीकरण करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये । इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारों ने सड़क 
यातायात का राष्ट्रीयर रण किया । इसी प्रकार के कदम अस्य क्षेत्रों में भी उठाये गये । 


(६) राजकोय उपक्र्तों फा कुप्रबन्ध--इस औद्योगिक नीति के कारण राजक्रीय उप- 
क्रम्ों का सचालन करने हेतु भारी मात्रा मे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता महयूप्र की गई। 
आलोचको के मतानुसार इस औद्योगिक नीति में उनके प्रशिक्षण के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था 
नही थी । इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने सिविल सबिस (टाशा $00०७) के कर्मचारियों 
की नियुक्ति की जिसके कारण उद्योगों के सम्बन्ध में परम्परागत ललफ़ीताआही तथा देरों कराने 
की नोति का बोलवाला हो गमा। इसके अधिक उद्योगों के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यय में भारी 
वृद्धि हुई। 

औद्योगिक (विकास तथा नियम) अधिनियम, १६५१ 
देश में औद्योगिक विकास को हढ करने के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर, १९५१ में 
ओचद्योगिक (विकास तथा नियन्त्रण) अधिनियम स्वीकृत किया, जो ८ मई १९५२ से कार्यान्वित 


हुआ | इस अधिनियम में समय-समय पर आवश्यक संजशोवन किये गये । ये संशोधन क्रमश सन्‌ 
१६५३, १९१६, १९६१, तथा १९६२ में किये गये। इस अधिनियम को मुख्य वारतें इस प्रकार हैं: 


( ४०८ ) 


अधिनियम का क्षत्र 


यह अधिनियम प्रारम्भ में प्रथम अनुसूची मे दिये गये केवल ३६ उद्योगों पर ही लागू 
होता था जस्से--हवाई जहाज हथियार तथा बाहूद कोबला लोहा तथा इस्पात गणित तथा 
विज्ञान सस्ती सत्र मोटर तथा वाययान का ई' घन हॉककर उद्योग सूती ऊती एवं रेटसी बस्तर 
उद्योग पटसन मोटर ट्रैक्टर सीमेष्ट विद्युत की मोटर भारी रखायन विद्युत दौम्प तथा पे 
रेलवे इजन कागज मशीन के औजार मिश्रित धावुए चमड़े का साम्रान वनस्पति कृषि यत्र 
बटरी साइकिल ल्ालटैन रेडियों कपड़ा सीने की मशीनें काच सावुभ रिसीवर रबड़ की 
वस्तुए आदि किन्तु अब १६२ उद्योगों पर लागू होता है। एक अय संशोधन के अनुसार कीमती 
६५ स्वण रजत तथा उनके मिश्रण सहित उद्योगो को भी अधिनियम के ञन्तगत ले लिया 
गया है । 
अषिनियम को विशेषताएं 

इस अधिनियम कौ मुख्य मुख्य वात निम्नलिखित है -- 


(१) अनिवाय पजीकरण (एे८्शा574007) तथा लाइसेंत दत की व्यवस्था--इस 
अधिनियम के अन्तगत विद्यमान औद्योगिक इक्राइयो का प्जीकरण कराना अनिवाय है। इसके 
अतिरिक्त अनमूची भे दिये गये औद्योगिक इकाइथों की स्थापना के पूव सरकार से लाइसेंस प्राप्त 
करना होगा | यही नहीं यदि लाइसस प्राप्त विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार करना है तो 
इमके लिए. को लाइसेंस लेना होगा। यदि किसी औद्योगिक इकाई को स्थाई सम्पत्तिया (भूमि 
मकाने तथा सम्पत मशीनरी मे विनियोग) २५ लाख रुपये से अधिक न हो तो उनकी स्थापना के 


लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है परन्त्‌ डायरेक्टर जनरल आफ टेक्नीकल डवलपमेण्ट के 
गहा उनका प्रणीकरण करना आवश्यक है । 


(२) ज्ञाच-पडताल की व्यवस्था--यदि इन औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन कम होते 
वस्त का गुण घटने अथवा सूल्य बढ़ने की आशका हो तो केद्रीय सरकार उस उद्योग की जाच कर 
संक्रती है और दोष पाये जाने की दशा मे निम्त क्ादेश दे सकती है 


(भ) वे ऐसा कोई काथ न कर जिससे उपादन मे कमी आवे | (ब) इकाइया उत्तादन 
बडने का प्रयत्न करें । (स) इकाइया उद्योग के विकास का प्रयत्न करें। (द) सम्बाधित वस्तु और 
वितरण पर क्रावश्यक तिपल्त्रण रक्खा जाय । 


न (३) केद्रोप परामश समिति का गठन--उद्योगो के विकास मे सरकार को परामश देने 
के लिए के द्वीय परामणवादी समिति वनाई गई है जिसमे अनुसूचित उद्योगों के स्वामीगण कम्मचारो 
बंग उपमोक्ता वर्ग तथा अय दलो के प्रतिनिधि हाग । 


(४) उद्योगों को हाथ स लेना---यदि केंद्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाता है 
कि कोई इकाई उसकी आजक्ञाओं को नही झान रहो या जन हित के विरुद्ध चलाई जा रही है तो 


बह का प्रवध बंगर जांच क्ये भो खुद ले सकती है अयवा अय्य किती व्यक्ति को सौप 
सकती है । 


की ) विकास परिषदों का स्थापना--औद्योगिक विकास परिषद्‌ का भी तिर्माण किया 
गया है जिसमे सभी दलो को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके निम्नलिखित काय हैं 


( अ ) उत्पादन की सीमा निश्चित करता योजनाओ में समवय रखना और उन्नति के 
लए सलाह देंना। (आ) मकुचल इकाइया को कुटाल बनाता । (इ) श्रमिकों के काम की दवाओं मे 
सुधार करना । (६) क्मचारिया के प्रशिक्षण का प्रवध करना। (उ) उद्योग को कच्चे माल के 
मिलने मर सहायता देना । (ऊ) वस्तओ के प्रणापीकरण मे सहायता देना । (ए) उत्पादन विधिधो मे 
अनुसंधान करना । (ए) आकड़े सग्रह करना । (जो) उपभोक्ताओ के हित का ध्यान रखते हुए विक्रय 
और वितरण की झचित प्रणाली ज्यवहार में लाता । (औ) लिसाब रखने की प्रणाली में सुधार 
करना। [श्र) औद्यागिक कियाआ के विकेद्रोयकरण के दिपय में जाच करना। (अ ) केंद्रीय 
सरकार के मारटेयानुसार जांच करता कौर आवश्यक सलाह देना । 


( ४०९ ] 


औद्योगिक (विकास और नियमन) अधिनियम के बन्तर्गंत अब तक १९ उद्योगों मे 
विकास परिपदो की स्थापना की जा चुको है जिनमे से १४ विकास परिपदें क्रियाशील हैं जो निम्न- 
लिखित हैं : 


(१) साइकिल, सिल्राई मशोनरी, औजार। (२) हल्के विद्य त उद्योग ) (३) भारी विद्युत 
उद्योग । (४) भारी रासायनिक पदार्थ (तेजाव और उवंरक)। (५) भारी रासायनिक पदा्थं 
क्षारक) । (६) भिपषक और औषधियाँ । (७) भोजन विधियन । (८) ऊनी कपडा । (९) कलापूर्ण 
रेशमी कपडा । (१०) चीनी उद्योग । (११) अलौह धातुएँ और मिश्रित घातुएँ। (१२) मोटर, 
मोटर-यन्त्र व पार्ट, थातायात वाहन, ट्रंक्टर, अ्थ-मृविय उपकरण (१३) कागज, लुग्दी सथा 
सम्बन्धित उद्योग । (१४) तेल, साबुन, रम, सौन्दय॑-प्रसाघन आदि । 


(६) ओद्योगिक पेनल [700507४ ऐक॥०९५,--जिन उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं 
हो पाया है उनके लिए विक्रास परिषद के स्थान पर औद्योगिक पैनल नियुक्त किये जाते है। ये 
औद्योगिक पैनल सम्बन्धित उद्योग की समस्याओं पर विचार करते है। विजली व बेतार के उपकरण, 
घड़ी, सीमेन्ट आदि उद्योगों में इस प्रकार के पैनल स्थापित किये गये है । 


(७) आँकड़ों का संकलन--प्रस्तुत अधिनियम के अन्तर्गंत सरकार को सम्बन्धित उद्योगों 
के सम्बन्ध भें आवश्यक ऑकड़े एकत्रित करने का भी अधिकार प्राप्त है । 


(५८) उद्योगों के लिए विशेषकर (0८६७) व्यवस्था--सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त 
है कि वह उद्योगों के उत्पादन पर १२% तक विज्येपष कर लगाकर एक विशेष कोप का निर्माण 
करे जिसका उपयोग तकनीकी प्रशिक्षण व अनुसधान कार्यो के लिए किया जा सकता है। 


(९) लाइसेंसिंग सपिति--इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित होने वाली नवीन 
औद्योगिक इकाइयो को लाइसेंस देने के लिए एक विश्येप लाइसेसिंग समिति का भी गठन किया 
गया है। 

(१०) पुर्नानरीक्षण उप-समिति (8८५९७॥॥8 5७0-(0079॥066)--एक पुननिरीक्षण 
उप-समिति की भी स्थापना की गई है जो समय-समय पर लाइसेसिंग समिति के कार्यो का पुनः 
निरीक्षण करेगी । 


हमारी तबीन ओद्योगिक नोति ३० अप्रैल, १६५६ 


भारदीय ससद द्वारा राष्ट्र के सर्वोपरि ध्येय समाजवादी अथंब्यवस्था पद्धति की स्वीकृति 
तथा उसकी आवडी और अमृतसर कांग्रेस अधिवेशनो मे पुष्टि एव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 
शुभारम्भ जिसमे कि देश के औद्योगीक्रण पर विज्लेप जोर दिया गया तथा निजी क्षेत्र मे साहम्त 
का अभाव आदि ऐसी घटनायें घटित हुई जिसमे कि औदोगिक नोति में पुनः सशोधन करना आव- 
इयक हो गया है । उस समय के वित्त मन्त्रों ने स्पष्ट शब्दों मे कहा था 

“लगभग ८०% उद्योग-बन्धे जिनसे मेरा सम्पक रहा है, उनमे निजी क्षेत्र देश की बढी 
हुई माँग की पूर्ति करने मे असमर्थ रहा । वास्तविकता तो यह है कि उसने वृद्धि की ओर घ्यान ही 
नही दिया ।” 

इन कारणों से ही वाध्य होकर ३० अप्रैल, १९५६ को संसद में औद्योगिक नीति 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वय प्रवान मन्त्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने पढ़कर सुदाया जिसमें कहा 
ग्रया है कि : 

“सरकार स्वय ही नये उद्योग-धन्धो के स्थापित करने तथा यातायात की सुविधाओं के 
प्रसार करने का उत्तरदायित्व अपने कन्बो पर ग्रहण करेगी ताकि आधिक विषमनतायें दूर हो सकें 
और आयविक दाक्ति का संचय कुछ हो हाथो मे न हो। नई नीति संविवान मे निर्वारित सिद्वान्तो, 
समाजवाद के लक्ष्य और पिछने वर्षों में अजित अनुभव पर आधारित है।” 
नवीन नीति की मुख्य बातें : 


अप्रैल, १९५६ से दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई। इस योजना में देश के औद्यो- 


( ४१० ) 


गरिक विक्रास पर सबसे ग्रयिक ध्यान दिया यया । अतः इसके जिए यह मो आवश्यक हो गया कि 
सरकार की नीति स्पष्ट व सत्रिय हो। संद्‌ १९१५६ को औद्योगिक नोति सत्‌ १९४८ की औद्योगिक 
नीति से अधिक स्पष्ट एवं एक निश्चित सुधार के रूप में है। इसमें सामान्य रूप से उद्योगों को 
तीन श्र णियो में विभाजित किया गया है : 


(१) केखस्ट्रीय सरकार का अनन्य एकाधिक्तार क्षेत्र--इस श्रेणी में १७ उद्यौय रखे गये 
हैं शिनके शावी विकास का दायित्व केवच सरकार (राज्य) का होगा । इस श्रेणी में उन उद्योगों 
क्या रखा गया है जो अत्यन्त महत्त्वपूण है तया अत्यधिक पू जी की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह 

नही कि निजी क्षेत्र मे स्थित एस उद्योग समाप्त कर दिये जायेंगे अथवा निर्णा उद्योगपतियों से कोई 
सहयोग ही नहीं लिया जायगा अथवा जो उद्योग लिये जायेंगे उनका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा । 
अह्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि इसके होते हुए भी निजी क्षेत्र में जो इस समय उद्योग हैं उनको 
वृद्धि करने की पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जायेगी भौर आादश्यकता पडने पर राष्ट्रीय हित की हृष्टि 
से उनके सहयोग की माँग की जायगी | य उद्योग तालिका ए ($.8६५४॥९ 8) म दिये गये हैं, जो 
इस प्रकार हैं 


( अ ) सुरक्षा उद्योग--युद्ध के हथियारा तथा वारूद झ्वा निर्माण, अणुद्नक्ति का उत्पान 
दन । य केन्द्रीय सरकार के ही अधीन रहे । 


( व ) सनिज--कायला लिगन इट खतिज तेल लौह खनिज, टीन, जिप्सम, सल्फर, 

साता, चादी ताबा जस्ता (.८७0) इत्यादि । 

( से ) भावी उद्योग--नाहा एव इस्पात, बिजली की मशोतनें इत्यादि । 

( द ) यातायात सवाहन--हवाई जहाज, रेलवे टेलीफोन पानी का जहाज । 

(२) सिश्चित क्षतर- (सरकार तथा निजी क्षेत्र दोना के द्वारा) इस श्रेणी में १२ 
उद्योग होग | इसके विकास के लिए सरकार अधिकाघिक प्रयत्न करेगी और इसके साथ-साथ निजी 
क्षत्र को भी उचित प्रोत्साहन दिया जायगा । प्रस्ताव में कहा गया है कि “ औद्योगीकरण की गति 
तेज करन के लिए सरकार सामान्यतः नये उद्योग स्वापित करेगी, लेकिन साथ ही साथ निजी 
उद्योग से भी भाशा को जायगी कि वह राज्य के प्रयास मं पूरी सहायता दे । परन्तु ये उद्योग क्रमश 
राजकीय होत जायेंगे ।” दृव उद्योगों की मु “दालिका वो' (50९१७० छ) में दी गई है, जिससे 

फटिदाइजर, सड़क यातायात, औषधि, रग रोगन प्लास्टिक, नकली रबड़, कोथले से कार्बन गैस 
ना उलाइव आदि मुस्य हैं। 

(३) निजी उद्योग का क्षेत्र--शेप सभी उद्योग जैसे: प्रीमिट, चोनी 

रचा ग है --खूती वस्त्र, से 
4 का वग में सम्मिलित हैं जिनके स्थापित तथा मच।नत करन का अधिकार निजी क्षेत्र को 
हांगा। किन्तु राज्य को यह भी अधिज्र होगा कि वह आवश्यक्ता पड़ने पर इस वर्ग के उद्योगों 


को भी आरम्म कर सके । साथ न्‍्यत सरकारी नीति ग्ेगो के विकास वियो 
भ मम एसे उद्योगों के विकास मे उद्योगपतियों को 
ही प्रोत्ताहन व सहायता दन की होगी । के 





इस नवीन औद्योगिक नीनि की अन्य विश्वेपतायें इस प्रकार हैं. 


स्स समस्या दूर होगी, आय का उचित विमाजन होगा, पूँ ५५४ 

होगा और देश में समाजवादी समाज क्या निमाण हा सकेगा । ७७४७2 
(सर) भिन्न मिन राज्या भ जौद्योगिक असमानता वे रो ये 

5.० ता को दूर पिछडे | 

नये उद्योगों कौ स्थापना मे प्रमुखता दो जायगी । 2 दाग 

जे (ग) योग्य शिक्षित व्यक्तिया की कमी का हर करने के लिए शिक्षण सस्थाएँ खोली 


(घ) उद्योगो का विभाजन अस्थायी है ॥ अन इसमे झावस्वक्तानुसार परिवर्त: 
जा सकठा है| इस प्रकार वर्तमान न्लेति लोचदार है। हम. आवर न क्रिया 


( ४११ ) 


नवीन नीति को आलोचता : 


इस नवीन नीति की भी कदु छब्दों मे आलोचनाएं की गई है और कुछ लोगो ने तो 
इसे पूर्णतया काल्पनिक ही बताया है । फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमस की समिति ने 
निम्नलिखित दब्दो मे अपनी राय प्रकट की है, “यह नीति निजी क्षेत्र के साहस को मन्द कर 
देगी । इसकी अपेक्षा एक लचीली नौति की आवश्यकता थी जिससे निजी और सावंजनिक क्षेत्र 
दोनो अपना-अपन। योग भारत के औद्योगीकरण में प्रदान कर सकते ।” आलोचनाए निम्नलिखित 
आधारों पर की गई है * 


(१) सरकारी क्षेत्र पर अत्यधिक बल--जव सरकारी क्षेत्र मे कार्य बसन्तोषजनक 
है तो इतने उद्योगों को सरकार के अधीन करना क्या अन्यायएूर्ण नही है ? 


(२) गाँधोवाद के प्रतिकूल---इसमे मुल और भारी उद्योगों पर आवश्यकता से अधिक 
जोर दिया गया है जोकि “गांधीवाद” के सवंथा प्रतिकूल है । 


(३) निजी उपक्रम को उपेक्षा--मिजी उपक्रम को बहुत ही संकृचित क्षेत्र प्रदान किया 
गया है जिसके कारण वे सरलता से कार्य नहीं कर सकते । 


(४) नौकरशाही का बोलवाला--नीति बनाने वालों की अनुभवहीनता के कारण 
यथाय॑ शक्ति सरकारी अधिकारियों के पास चली जायेगो । इतनी अधिक द्वक्ति उनके हाथ में पहुँच 
जाने से चाहे जब हमारी अमुल्य स्वाधीनता पर कुठारधात हो सकता है। 


(५) राजनीतिक्षों के हाथों में आधिक शक्ति का होना--आथिक शक्ति का केद्धी यकरण 
राजनीतिज्ञो के हाथो में होता उद्योगपतियों की अपेक्षा अधिक खतरनाक है । 


(६) प्रजीवाद के दोषो का उदय होना - इस नीति से कृषि तथा औद्योगीकरण दोनो 
में ही सरकारी पूजीवाद के दोप उत्पन्न हो जायेंगे । 


(७) श्रमिक संस्थायें पक्ष में नहीं-- श्रमिक संस्थाओं ने भी इस नीति का स्वागत नही 
किया । 


(४) राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अस्पष्टता--सव १९४८ की ओद्योगिक नीति में 
वत्तेमाम उद्योगों के राष्ट्रीकरण के लिए १० वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी, अर्थात्‌ १० वर्ष 
तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा इस बात का विश्वास दिलाया गया था जिससे निजी क्षेत्र में कुछ 
आशा बंधी । किन्तु १९५६ की औद्योगिक नीति मे राष्ट्रीयकरण के वारे मे सरकार की क्या नीति 
होगी इनका तनिक भी संकेत नहों है | अत राष्ट्रीयकरण न करने की स्पष्ट घोषणा के अभाव 
में निजी क्षेत्र में अविश्चितता और खतरा उत्पन्न हो ग्रया है, जिसका परिणाम अत्यन्त भयंकर 
होगा । निजी क्षेत्र उत्साहपूर्वक औद्योगिक विकास नही कर पायेगा । 


(६) शका व भ्रम को जन्म--इस नीति से उद्योगपति तथा व्यापारी असमन्जसत में 
पड़ गये हैं कि कौनसा उद्योग सरकारो क्षेत्र में है और कौनसा उद्योग निजी क्षेत्र मे है। इस 
प्रकार वर्तमान औद्योगिक नीति ने लोगों मे झका व श्रम उत्पन्न किया है । 


(१०) विदेशों प्‌ जी की प्राप्ति में कठिनाइयाँ--प्रस्तुत औद्योगिक नीति में यद्यपि विदेशी 
पूंजी के विनियोग के सम्वन्ध मे कोई भी स्पष्ट उल्लेख नही है, किन्तु इस नीति ने समाजवादी 
विचारको की सहानुभूति को अवश्य जगाया है | इससे पश्चिमी विनियोजक अधिक सशक हो गए हैं 
और विदेशों पूंजी की प्राप्ति में अधिक कठिताइयो के होने की सम्मावना है । 


(११) व्यावहारिक दृष्टिकोण को अवेक्षा--इस्त नवीन औद्योगिक नीति मे व्यावहारिक 
दृष्टिकोण की अपेक्षा सैद्धान्तिक एवं आदश्शंवादी दृष्टिकोण को विश्ञेप महत्त्व प्रदान किया गया है। 


(१२) उत्पादन में वृद्धि न होने को आशका--आलोचको के मतानुप्तार भ्रस्तुत औद्यो- 
ग्रिक नीति द्वारा औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि की आशा रखना सर्वेया व्यर्थ होगा । इस औद्योगिक 
नीति के परिणामस्वरूप उद्योगो की समस्याओं मे वृद्धि ही होगी, कमी नही । 





पा 


( ४१२ ) 


सन्‌ १६४८ तथा सन्‌ १६५६ की औद्योगिक नीतियों की तुलना 
[0परीहघशा९६ 0शच्नएथा 948 था0 956 वात एगाटलं८) 


सद्‌ १९४८ तथा सन्‌ १९५६ की औद्योगिक नीतियो मे पर्याप्त अन्तर विद्यमान है। 
इस दोनों का अन्तर निम्न तालिका की सहायता से आसानो से समझा जा सकता है 


अच्तर का 
आधर 


सन्‌ १६४८ को ओोद्योगिक नीति 





सन्‌ १९५६ को औद्योगिक नोति 








सावंजनिक 
क्षेत्र का 
विस्तार 


राष्ट्रीयकरण 


का भय 


उद्योगों का 
वर्गीकरण 


निजो क्षेन्न 


सहयोगी क्षेत्र 


शिगिल 
विभाजन 


मादश्यक सुनाव 


नवीन औद्योगिक नीति 
निर्मर है। आज 


प्रगति के क्षेत्र मे पोंछ न 





आवश्यकता इस बात 


इस औद्योगिक नीति मे 
केवल इने गिने (केवल तीन 
उद्योग) उद्योगो को ही सरकारो 
एकधषिकारी क्षेत्र मे रखा गया 
था। इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्र 
सीमित था । 

इस नीति में १० वर्ष 
उपरान्त आपारभूत उद्योगों के 
राष्ट्रीोकरण करने का भय 
दिखाया गया था । 


सन्‌ १९४० के प्रस्वाब में 
उद्योगो को मुख्य रूप से चार 
भागों में विभाडित किया गया 
था | यह विभाजन कठोर ढग 
से किया गया था । 
ऐ यह नीति जिजी क्षेत्र के 
हितो के विरुद्ध थी, व्याकि 
निजी क्षेत्र मे इस नीति के 
कारण भय एवं असुरक्षा का 
वातावरण उत्पन्न हो गया था। 

इस औद्योगिक नीति मे 
सहयोगी क्षेत्र पर जोर नही 
दिया गया था । 


इस नीति के अनुसार 
उद्यागों वा विभाजन कठोर ढग 
स॑ किया गया था । 


की है कि 








इस नई ओऔद्योगिक रीति के 
अनुसार सावंजनिक क्षेत्र का काफी 
विस्तार कर दिया गया है। अब 
१७ आधारभूत उद्योगो का विकास 
केवल सावंजनिक क्षेत्र में ही 
होगा । 

इस नई औद्योगिक नीति में 
राष्ट्रीयकरण के भय जैसी किसी 
भी बात का उल्लेख नहीं है। 
इसके विपरीत इसमें तो एक प्रकार 
का आश्वासन दिया गया है कि 
प्रथम श्रंणी से सम्बन्धित निजी 
उद्योगो का राष्ट्रीयकरण नहीं 
किया जायेगा । 

इस नई औद्योगिक मीति के 
प्रस्ताव भें उद्योगो को केवल तीन 
भागों में थाँटा गया है। यह 
शिथिल ढ़ग से विभाजन किया 
गया है। 

इस नई नीति में एक प्रकार 
स॑ निजी क्षेत्र का विस्तार क्या 
गया है । 


इस नई नीति के अनुसार 
निजी क्षत्र का विस्तार, जहाँ तक 
सम्भव होगा, सहयोगी क्षेत्र के 
रूप में क्या जायेगा । 

नवीन नीति के अनुसार 
उद्योगो का विभाजन कठोर ढग 
से न होकर शियिलता से किया 
“7न्‍7+5५+-८++++++---......0_ गया है । 


की सफलता हमारी पचवर्षोय योजनाओं की सफलता पर 
' देश का तेजी से औद्योगीकरण हो ताकि देझ 
“हू जाय । इस सम्बन्ध में हमारे बुच्ध सुझाव अग्रलिखित प्रकार है 


( ४१३ ) 


(१) सही आँकड़ो का संकलन कराया जाय। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों की 
सहायता ली जा सकती है । (२) उद्योगों का संगठन इस आधार पर हो कि उनकी गतिविधियों 
की जानकादी जनता को निरन्तर होती रहे । (३) मारतीय आशिक समस्याओं का एक मात्र हल 
लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास में निहित है। इसलिए इनके विकास को प्रमुखता मिलनी 
चाहिए। उतकी समृद्धि पर २ करोड़ व्यक्तियो का निर्वाह निर्भर है। (४) सफल ओद्योगीकरण 
के वास्ते यह नितान्त आवश्यक है कि देश में पर्याप्त मात्रा मे आवश्यक प्रशिक्षण पाये हुए योग्य 
एवं अनुभवी कर्मचारी हो । इसके लिए समुचित मात्रा मे प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें । (५) जिस 
प्रकार केन्द्रीय आयोग है, उसी प्रकार राज्यो में भी स्थायी रूप मे आयोग स्थापित किए जाये। 
(६) प्रबन्ध मे श्रमिकों को और अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। (७) ससद, सदस्य, अथ्थ॑- 
शास्त्री, उद्योगपतियों, श्रमिक और समो लोग एक साथ मिलकर भारत को ससार का एक प्रभुख 
औद्योगिक राष्ट्र बनाते मे अपना-अपना सहयोग प्रदान करें । 
उपसहार : 

स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुमार “मारत सरकार यह ॒ विश्वास करती है कि 
नवीन औद्योगिक नीति सभी वर्गो का समर्थन प्राप्त करेमी और भारत के शञ्ञोप्न औद्योगीकरण में 
सहायक सिद्ध होगी ।” आज देश में जो उपभोग्य तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों का तेजी से 
विकास हो रहा है तथा यथासम्मव सभी कच्चे माल को देश में ही उत्पन्न कर छेने के जो प्रयत्त 
हो रहे है उसे देखते हुए प्रश्त उठना स्वाभाविक हो है कि क्या हमारा देश विभिन्न औद्योगिक 
उत्पादनों की दृष्टि से किसी समय बिल्कुल स्वावलम्बी हो जायगा ? जब हम इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
पर विचार करते हैं तो इस निष्कपं पर आते हैं कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली की अधंब्यवस्था मे ऐसा 
होना कोई अध्रम्भव कार्य नही है । विश्व के माने हुए औद्योगिक क्षेत्र मे सबसे अधिक प्रगतिशील 
राष्ट्र जैसे--संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ब्रिटेन भी इस क्षेत्र मे आत्म-निर्भर नहीं होपाये है। 
किन्तु यह आशा की जा सकती है कि हमारा राष्ट्र भविष्य मे आयात कम करेगा जबकि निर्यात 
में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त इस सफल नीति के फलस्वरूप देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था 
आसानी से स्थापित हो सकेगी तथा देशवासियों का जोवन-स्तर ऊँचा होगा । 


३२ 


भारत में राजकीय अ्रथवा सार्वजनिक उपक्रम 
(8६80७ ०0 एफ 8९९०० ््राशिफुए8९5 व 704) 


राजकीय उपक्तम से अध्शय 


“राजवीय उपक्रम व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो सरकार के द्वारा नियन्त्रित एवं 
मचालित होता है और सरकार या तो स्वय उ्तकी एकमात्र स्वामी होती है अथवा इसके अधिकाश 
अश सरकार के हाथ मे होते हैं ।/१ 

डा० दी० आए» शर्मा के अनुमार “राजकीय अथवा सावंजविक उपक्रम एक ऐसी 
सस्था है जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबत्ध व्यवस्था राजकीय यन्त्र 
द्वारा सचालित की जाती हो अथवा ये दोनो हो राज्य के आधीन हो ।* 

इन्हे 'सरकारी' अथवा 'जनस्या' भी कहते है | उपरोक्त दोनो महत्वपूर्ण परिभाषाओं 
वे अनुसार उ सभी उपक्रमा को राजकीय उपक्रम कहा जा सकता है जिन पर पूर्णतया अथवा 


अधिकाश् (अर्थात्‌ ५० प्रतिशत से अधिक) राजकीय स्वामित्व हो तंथा जिस पर नियन्त्रण एव 
सचानन सरकार का ही हो । 


राजकीय उपकमो के विभिन्न रूप 
[ए0जा$ 0 जिवाबरहुश्ापशा। 6 596 ॥0(श४7४585) 


प्रबन्ध एवं सचालन के दृष्टिकोण से राजकीय उपक्रमो के विभिन्न रूप हो सकते है। 
प्रमुख रूप निम्नलिखित है 


() राजकीय विभाग द्वारा प्रवन्षित राजकोय उपक्रम अथवा विभागोय उपक्रम (8[96 शाशिएा56 
ग्रशधाउ8०0 9५ 8 000शप्रल्ता जिांलिए्त05६ 0 02एचएशए ए॥वब्ाताए३) के 


राजकीय उपक्रम का वह स्वह्प जिस पर राज्य का प्र॒र्णंतया स्वामित्व होता है तथा 
राजकीय विभाग द्वारा सचानित होता है राजकीय विभाण द्वारा सम्बन्धित राजकीय उपक्र्तो 
कहलाता है ६ यह राजकीय उपक्रम का सदसे प्राचीन रूप है। प्रबन्धो की नियुक्ति सरकार द्वारा 
आई० न्‍ एम० ([ # $ ) अधिकारियों मे से की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण भी होता 
रहता है । 





. * गिर हाएदाए58 वा ए0चच९५६ तशातारए३ 36 एावशांबा एड ऋधापं 75 20700]/6०ं 
जाएँ णृक्षगध्व 0५ धाध हएत्रश 0गरध्था 95 ॥5 502. 0५गरा 0 क्षण शाबराश 00677 


गत, (.#०छताए & एक त्वाणाए. शीव्ा०् 0/हबददवीशा- 


( ४१५ ) 


प्रमुख लक्षण (था ('क्ष३८ंथांइ0)--राजकीय विभागों द्वारा संचालित राजकीय 
उपक्रमों के प्रमुख लक्षण विम्नलिखित हैं : 


(१) इनके लिए धन की व्यवस्था सरकारी वापिक बजद द्वारा होती है। सरकार के 
हारा ही इनके खातों का अंकेक्षण हीता है । (२) इन पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है, 
अतएव इनके विरुद्ध सरकार की अनुमति के बिना व।द प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । (३) ऐसे 
विभाग का सर्वोच्च मन्त्री ((गगांजशा) होता है तथा उपकम का प्रशासन सरकारी कर्मंचारियी द्वारा 
होता है। (४) सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, अतएवं इनकी नियुक्ति आदि सरकारी 
नियमों के आधार पर हो होती है। (५) उपक्रम के अथे-प्रवन्धत के लिए समस्त धनराशि ट्रेंजरी 
(77८४४ए५) पते प्राप्त होती है तथा उसकी समस्त आय ट्रेजरी में ही जमा होती है। (६) ऐसे 
उद्योगों के प्रति बिना सरकार की पूर्व अनुमति के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । 


लाभ (80४व॥92०5)--(१) राजकोय नियन्त्रशा--इन॑ पर पूर्णतया राजकीय नियन्त्रण 
रहता है। सरकार इनके माध्यम से किसी भी सामाजिक अयवा राजर्न॑तिक उद्दे ध्य की प्राप्ति कर 
सकती है। 

(२) पूर्ण मोपनीयता--इनमें केवल सरकारी नियन्त्रण होने के कारण पूर्णतया गोपनीयता 
रहती है। अतएवं यह ऐसे उद्योगों के लिए सर्वश्षं प्ठ है जिनमे कि गोपनीयता की आवश्यकता 
पड़ती है, जैसे--सुरक्षा उद्योग, एटम शक्ति का निर्माण आदि | 


(३) सार्वजनिक हिसाबदेयता--इन उद्योगो पर सरकारी नियन्त्रण होने के कारण 
सरकार इनकी हिसावदेयता के लिए उत्तरदायी होती है । इनको वापिक रिपोर्ट प्रति वर्ष ससद में 
प्रस्तुत की जाती है जिस प्रर बहस होती है । 


(४) प्राप्ति द वितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ -यह ऐसे कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनमे 
पहले प्राप्ति तथा बाद में नियन्त्रण की आवश्यकता पडती है, जैसे--अताज । खाद्य विभाग द्वारा 
पहले किसानों से अनाज एकत्रित किया जाता है तथा बाद में जनता मे सरकारी राशन के अनुसार 
वितरण होता है । इथके अतिरिक्त ग्रे प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगो के लिए भी विशेषरूप मे उपयुक्त है । 


(५) प्रारम्मिक अवस्था वाले उद्योगो के लिए सर्वोत्तम --यह प्रणाली उब उचद्योगी के 
विकास के लिए भी सर्वश्र प्ठ है जो अभी प्रारम्भिक अवस्था में है अथवा जिनका अभी समुचित 
विकास नहीं हो पाया है या जो अभी हानिप्रद अवस्था में ही हैं। इसके अभाव में ऐसे उद्योगों को 
स्थापना तथा विकास होना बहुत कठिन है। 


(६) राजनंतिक स्थिरता मे विशेषरूप में उपयुक्त--यह प्रणाली उन देशो के लिए विशेष 
हि उपयुक्त है जहाँ की सरकार स्थिर होती है तथा राज्य में प्रशासन एव व्यवस्था अच्छी 
| 
दोष (70580५भा885)--(१) लालफ़ोताशाही का बोलबाला--विभागीय प्रबन्ध 
प्रणाली का सबसे बडा दोप यह है कि इसमे सभी कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा होने के कारण 
लानफीताशाही का बोलबाला रहता है। चाहे उद्योग पनपरे अथवा घाटे पर चले, उन्हे तो अपने 
निश्चित वेतन से ही मतलब रहता है, उद्योग के विकास से नही | सभी जानते है कि सरकारी 
मशीनरी धीमी गति से चलती है | इससे कभी-कभी उद्योगो को क्षति का सामता करना पड़ता है । 


(२) सीघित क्षेत्र--इस प्रणात्री द्वारा तियन्त्रित एवं संचालित उपक्रमों का कार्यक्षेत्र 
सीमित रहता है। यह प्रणाली जब-द्वित अथवा सुरक्षा सम्वन्द्री उद्योगो के लिए ही अच्छी रहती 
है, अन्य के लिए नहीं । 


(३) स्वतन्त्र नोति का अमाच--इन उद्योगों की अपनी कोई स्वतन्त्र नीति नहीं होती, 
बयोकि इसके लिए अपने विभागीय नियमों का पालन करना अनिवायं होता है । कभी-कभी मिनिस्टर 
या सरकार के बदल जाने से सारी नीति ही बदल जाती है । 


न (४) योग्य कर्मचारियों का अभाव--व्यावसाधिक व औद्योगिक उपकूम की सफलता 
योग्य कमंचारियों पर निर्भर रहती हैं| श्वासक्रीय प्रशासन तथा व्यावसायिक व ओंद्योगिक प्रश्मासन 


(६ ४१६ ) 


में मूलभेद होता है । आई० ए० एस० ([ # $) अफसर सामान्य भशासेन में सफल हो सकते हैं, 
किन्तु यह आवश्यक नही है कि वे औद्योगिक क्रियाओं के सचालन में भी सफल हो । योजना आयोग 
के शब्दों में-- “उद्योगों की सफलता पर विपरीत प्रभाव डालते वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारण 
ब्बन्ध विभाग के कर्मचारियों मे योग्यता का अभाव है “प्राय. उच्च पदो पर ऐसे व्यक्ति होते हैं 
जिन्हे व्यावसामिक एवं औद्योगिक ज्ञान बिलकुल भी नही होता ।” 


(५) अधिकारों का केस्द्रीयकरण--विभागीय सगठत के रूप में सवालित राजकोय 
उपक्रमो के अधिकारों के कैन्द्रीयकरण का दोष पाया जाता है। नासक्रीय विभागो में अधिकारों का 
बंटवारा सामान्य शासकीय नियमों के अनुसार होता है । अधिकार व्यवस्था मे किसी भी प्रकार का 
हेर-पेर करने के लिए भनेक भ्रस्त्रालयों को स्वीकृति लेनी पड़ती है। अतः अधिकार विभाजन मे 
बड़ी अस्थिरता व शोचहीतता बनी रहती है जो व्यावसायिक व औद्योगिक उपक्रमो के कुशल संचालन 
में बाधक रहती है । 


(६) लाम और लागत के प्रति जागरूकता में कमो--विभागीय प्रबन्ध का एक दोप यह 
भी है कि इसमे लाभ और लागत के प्रति जागरूकता का अभाव रहता है। शासकीय विभाग में 
लागत-छेखा-दक्ष ध्यक्तियो का अभाव रहता है जितका लाभी पर बुरा प्रभाव पडता है। 


(७) जनुभवहोनता--विभागीय संगठन में अनुभवी व्यक्तियी का सवंधा अभाव रहता है! 
किसी औद्योगिक इकाई में ज॑से-तैसे कुछ समय रहकर एक सरकारी कर्मचारी थोड़ा-बहुत काम 
सीखकर तैयार होता है कि शीघ्र ही किसी अन्य स्थाव के लिए उसका हस्तान्तरण (ध75शि) 
अथवा प्रमोशन [>0770॥0॥) हो जाता है। वहा पर जाकर उसे फिर नये सिरे से काम सीखता 
पड़ता है । इस सम्बन्ध में सरकारी नीति यह है कि एक कर्मचारी को एक ही स्थान पर अधिक 
समय के लिए न रहने दिया जाय । सरकार की नीति व्यावसायिक तथा औद्योगिक इकाइयो की 
प्रगति में सवेधा बाधक है । 


पद (६) हानियों की उपेक्षा--निजी हित का अभाव रहने के कारण विभागीय उपक्रमों में 
हातियों की सबंथा उपेक्षा बा आाती है उन्हे रोकने के लिए कोई चिश्षप प्रपत्त नही किये जाते । 
परिणामस्वरूप हानियाँ कम होने को बजाय निरन्तर बढती जाती है। 


(९) करवाताओं पर भार--विभागीय उपक्रमो का सचालन व्यावसायिक सिद्धान्तों के 
आधार पर न होकर शासकीय प्रश्चासन की रीतियों के आधार पर किया जाता है। लालफीताशाही 
के अनुतुत एवं अनुभवहोत्र कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनमे विजी हित का अभाव होते के 
परिणामस्वर्प जो कुछ भी हानि होत॑! है उसकी पूति सरकारी खजाने से की जाती है। इस भार 
का बहने बेचारे सामान्य करदाताओं को करना पड़ता है । 


(१०) संत्तदोय हस्तक्षेप--सविधान के अन्तगंत ससद साबंभौमिक सत्ता है। अतएव 
सरकारी नीति का सस्द द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। ससद की स्वीकृति के बिना सरकार 
एक पैधा भी व्यय नही कर सकती । शासकीय विभाग द्वारा सवालित राजकीय उपक्षम भी ससद 
के तियन्त्रण में आ जाते है । इनकी ए्हए्सज, एड नीति सप्याणी खोरोज्परी बादो। पर जी शखद 
में धाद विवाद किया जाता है । ससद द्वारा आलोचना एव हस्तक्षेप का भय काय करने की स्वतन्तता 
का हनन करता है । इससे इनके सशठत मे दुबंलता भा जाती है। 


५ सुभाव- हमारे देश में इस पद्धति को अनेक महत्वपूर्ण उद्योगो मे अपनाया गया है। 
उपयुक्त दोषा के होते भी इस पद्धति को समाप्त करना सम्भव नही है। अतएवं आवश्यकता इस 
बात की है कि इन दोपों का तुरन्त निवारण किया जाय । ए० डी० मोरवाला समित्ति ने अपनी 
रिपोद (+ 9 0००४३ 0०एग्रा।ह८ ऐेटएणा, ]960 णा [6 छीलशा एकजावाल ण॑ 
॥॥6 828 7027$25) मे यह सुभाव अस्तुत किया है “विभागीय प्रवच्ध पद्धति को असाधारण 
परिस्थितियों मे ही अपनाया जना चाहिए, साथारण परिस्थितियों मे नहीं। अनेक बाती में यह 
स्वशासन की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष विपरीत पद्धति है। यह पहलपन व लोच को समाप्त 
क्र देती है और श्रवन्धकों को नियमों व कायविवियो के शिकजे मे जक्ड देती है। इससे तात्ता- 
लिक समस्याओं के उचित हल में बाधा पडती है । 


( ४१७ ) 
विभागीय प्रवन्ध के उदाहरण--निर्माण एवं खान-क्षेत्र में केद्लीय सरकार के बड़े 


उद्योगों, जिनकी अधिकृति पूंजी ५० लाख रुपये या इससे अधिक है, का प्रबन्ध एवं संगठन विभा- 
गीय पद्धति द्वारा ही होता है। विभिन्न मस्त्रालयो के आधोन उद्योगों को सूची निम्न प्रकार है : 


मस्वालय : उद्योग स्थापना का वर्ष 


(क) उद्योग मन्त्रालय ; 


(१) इण्डियन ड्रग एण्ड फाम क्यूटिकल्स लिमिटेड १९६१ 
(२) हैवो इजेविटुकल्स (लछमिरेड १९५६ 
(३ ) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड १९५८ 
(४ ) हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड १९५४४ 
(५ ) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड १९४२ 
(६ ) हिन्दुस्तान मशीन हुंल्स लिमिटेड १९५४ 
(७) हिन्दुस्ताव इनसेक्टी साइड्स लिमिटेड १९५३ 
(८ ) हिन्दुस्तान बार्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड १९६० 
(९ ) हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड १९५८ 
(१०) नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड १९४५२ 
(११) हिन्दुस्तान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजस लिमिटेड १९१६ 
(१२) नेशनल इब्स्ट्र भेण्ट्स लिमिटेड गम क १९१७ 
(१३) नेशनल न्यूजप्रिण्ट एंप्ड पेपर मिल्स लि। १९४७ 
(१ 2 सिन्द्री फटिलाइजसे एण्ड केमिकल्स लिमिटेड १९५१ 
(१५) प्राग टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड १९४३ 
(१६) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू० कं० लिमिटेड १९६० 
(ख) प्रतिरक्षा मन्त्रालय 
(१७) भारत इलैकट्रोनिक्स लिमिटेड १९५४ 
(१८) प्रोटोटाइप मद्गीन टूल्स फैक्टरी १९४३ 
(१६) हिन्दुस्तान एयरक्रापट लिमिटेड १९४० 
(ग) परमाणु शक्ति विज्ञाग 
(२०) इण्डियन रेयर अर्थ्त लिमिटेड १९५० 
(घ) वित्त स्त्रालय . 
(२१) सिल्वर रिफाइनरी, फेलकत्ता १९४५२ 
(ड) रेलवे मस्त्रातय 
(२२) चितरजन लोकोमोटटिंव वक्‍स १९४८ 
(२३) इण्टीग्रल कोच फैक्टरी १६४२ 
(च) इस्पात, खान और भारी इंजीनिर्यारिग मन्त्रालय 
(२४) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड १९५३ 
(२५) इण्डियत रिफाइनरी लिमिटेड १९४८ 
(२६) नेशनल कोल डेवलपमैण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड १९५६ 
(२७) नेशनल मिनरल डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड श्र्ध्ट 
(२८) नइवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिसिटेड श्ब्श६ 
(२९) घिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड १९२० 


(३०) आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीदन १९४५६ 


( ह१८ ) 


(छ) परिवहूम मन्त्रालय 


(३१) इप्डियन टेलीफोन इष्डस्ट्रीज लिमिटेड १९४८ 

(३२) हिन्दुस्तान झिपयाड लिमिटेड १९५१२ 

(३३) हिन्दुस्ताव टेलीप्रिण्टस लिमिटेड १६६० 
(ज) निर्माण आवास और सम्भारण मन्त्रालय 

(३४) हिन्दुस्तान हाउसिंग फंक्टरो लिमिटेड १९५३ 


() लोक निगम (९०७॥० एणफुणभआा०ए) 


लोक निगम से आशय--लोक निगम से आशय एक ऐसी सस्था से है जो व्यक्तिगत 
उपतमो वी भाति लोचदार होती है तथा औद्योगिक काय भी कुशलतापुवक सम्पादित करती है । 
यद्यपि इसकी नीतियों के ऊपर सरकारी नियन्त्रण होता है । इसकी स्थापना समद के विशेष अधि- 
नियम द्वारा कौ जाती है तथा इसी अधिनियम में इसके प्रवस्ध एवं सचालन सम्बन्धी बातो का 
भी उल्लेख रहता है। भारत में इन्हे विशेषत वित्त तथा प्रवतत के क्षेत्र में अपनाया गया है । 
उदाहरण के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक साख एवं विनियोग नियम, राज्यों 
के वित्त निगम जीवन बीमा तिगम निर्माण निर्यात साख एव प्रत्याभूति तिगम पोढ्ठ ट्रस्ट, 
इण्डियम एयर लाइन्स कॉरपोरेशन कमचारी राज्य बीमा निगम आदि । 


कुछ विद्वानों द्वारा दी गई लोक निगम को महत्त्वपूण परिभाषा निम्नलिखित है 


अनेस्ट डबिस के अतसार लोक निगम पृथक अस्तित्व रखन वाली मस्था है जो दावा 


कर सकती है तथा जिस पर दावा किया जा सकता है आर जोकि अपनी वित्तीय व्यवस्था के निए 
उत्तरदायी है। ? 


स्वर्गीय राष्ट्रपति रूजबल्ट के अनुसार लोक निगम व्यवसाथ का आदश _स्वरप है 
जिप्तम सरवारी नियन्त्रण तथा व्यक्तिगत उपक्रस (जसे--जोच तथा प्ररणा) वी विश्येपतायें हैं। ? 


हुबद मैरिसन के अनुसार तोक निगम की श्रेष्ठता का कारण बह है कि इसमे 
सावजनिक का की दृष्टि से राजकाय स्वामित्व राजहीम उत्तरदायित्त्व एवं व्यावसायिक प्रबन्ध 
तीनों का मिश्रण हाता है । 


लोक निगम की विशेषताएं--लोक निगम की श्रमुख विजेधतायें निम्न होती है -- 
(१) राश्य का पूण नियन्त्रण--तोक निगम पर राज्य का प्रूणतया तियल्त्रण होता है। (२) पृथक 
बंधानिक श्रस्तित्तत--लोक निगम एक पृथक वैधानिक अस्तित्त्द रखने वाली सस्था है, जिस पर 
दावा किया जा सकता है तथा यह दुसरो पर भी दावा कर सकती हे । यह अनुवन्ध करने की क्षमता 
रज़ता है तथा अपने नाम मे सर्म्पत्ति का क्रय आदि भी कर सकता है। (२) निगमित सस्था-- 
यह निगमित सस्‍्था है क्योकि इसका निर्माण ससद के विशप अधिनियम द्वारा होता है। (४) 
रवतन्त्र वित्त व्यवस्था--लोक निगम की वित्त व्यवस्था-स्वतन्त्र होती है । इसके आयश्यय को सर- 
कारी वजट में वही दिखाया जाता है। (५) कर्मचारियों की नियुक्तित में स्वतस्त्रता---लोक निगम 
में जो कमंचारी होते हैं व सरकारी कमचारी नही माने जाते हैं वयोकि उनके ऊपर "एाशा 
8000० (०ाताए। ९0॥९४. लागू नही होते । कमचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में लोक निगम 
के अपने नियम होते हैं । (६) बोड द्वारा प्रबन्ध--लोक निगम दा प्रबन्ध एक सावजनिक लिमिटेड 
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शिश्वाध चा(हिएा56 "यह एरडात0९का (२005९४शा 


५ ४१९ ) 


कम्पनी की तरह से एक बोड द्वारा होता है। (७) सेवा का उद्दे श्--लोक निगम का प्रमुख 
उह्ं श्य जनता की सेवा करना तथा ग्रोण उद्ं श्य लाभ कमाना होता है। (5) बजट एवं अंकेक्षण 
के नियमों से सुकत--लोक निम्रमो पर बजट एवं बकेक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होते हैं। (९) 
व्यय सम्बन्धी निममों से मुक्त--छोक निगम सामान्यतः सावंजनिक व्यय भ्रम्बन्धी अनेक नियमों 
एव प्रतिबन्धों से मुक्त रहते हैं। 


लोक निगम के रूप--स्वामिन्व एवं पूंजी के आधार पर लोक तिग्म निम्न भ्रकार के 
होते है --(१) ऐसे लोक निगम जिनकी कुछ पूजी केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार द्वारा क्रम 
कर लो जाती है । जंसे; दामोदर घाटी नियम (9थ॥०0ंथ श्ली०ए एणएणर्काण्ण) ॥ 


(२) मिश्चित तिगम जर्थात्‌ वे निगम जिनकी कुल पूंजी का अधिकतम्‌ भाग केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारो हारा क्रय कर लिया जाता है तथा अधिक से अधिक २०% भाग निजी उप- 
क्मों के लिये छोड दिया जाता है । जैसे; अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त 
निगम आदि । 


लोक निगम के गुण--( १) संयुक्त लाभ--इनमे व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा राजकोय प्रवन्ध 
दोनों के ही लाभ प्राप्त हो जाते है । द॑निक कार्यों मे सरकारी हस्तक्ष प नही होता है, जिसके 
कारण इनकी कार्यक्षमता मे बाधा नहीं पडती | इसके साथ ही साथ महत्त्वपूर्ण मामलों पर राजकीय 
नियन्त्रण भी स्थापित हो जाता है। (२) निगम तथा सरकारी नीति सें सामंजस्प-चूकि ये 
सरकारी तियन्त्रण मे रहते है, अतएवं विगम तथा सरकारी नीति मे सामजस्थ रहता है। (३) 
स्वतन्त्रता--आन्तरिक मामलों मे नियम स्वतन्त्र रहता है, जिससे लाल-फीताशाही का दोप उत्पन्न 
नही हो पाता । (४) लोच--बोक निगम की क्रियाओं मे अधिक लोच तथा औद्योगिक निर्णय की 
स्वतन्त्रता रहती है। (५) विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व--लोक निगम के प्रबन्ध तथा सचालन में 
उद्योगपतियो, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओ के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। 
अतएव॑ इससे सवको लांभ पहुँचता है। (६) अधिक स्थिरता--इसमे सीधे राजकीय प्रवन्ध की 
अपेक्षा अधिक स्थिरता रहती है । राज्य-सत्ता के परिवर्तत के साथ इनकी नीति तथा संचालन में 
परिवतंन नही होगा । (७) जन-सेवा की भावना-लोक निगम जन-सेवा की भावना से कार्य 
करते है। इनका पु ख उद्देश्य जन-सेवा का होता है | (८) विशेषज्ञों को सेवाओं का लाभ--इनका 
आकार बडा होने के कारण विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। (६) सरकारी 
पदाधिकारियों के हस्तक्षेप से मुबत--लोक निमम की व्यवस्था में सरकारी पदाधिकारियों को हस्त- 
क्षेप करने का अधिकार नहीं होता है । 


दोष--(१) हानि का अधिकाश भाग वहनकरता--कभो-कभी निभमों में ऐसी स्थिति 
उत्तन्न ही जाती है कि सरकार का हाथ सचालन तथा प्रवन्व में नगण्य रहता है, परन्तु सम्भावित 
ऋण के अमिकगर जद का साखपर को, ही शुण्दप्त ऋण पदक है ५ ऐजी फ्थित्ति उस समय 
उत्न्न होती है जबकि अधिकाझ पू'जी तो सरकारी होती है, किन्तु प्रवन्ध समितियों में दूसरे वर्गों 
का बाहुल्‍य रहता है। (२) निजी हित तथा कुशलता का अभाव--निगम की सचालक सक्ना में दे 
लोग होते हैं जिनका निम्रम के संचालन मे कोई वित्तीय स्वार्थ नही रहता । बतएवं चाहे निगम 
की हानि हो अथवा लाभ उन्हे इसकी कोई चिन्ता नहीं रहती । परिणामस्वरूप, कार्यक्षमता का 
अभाव रहता है ।_ (३) एकाधिकार के दोष--निगम एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, 
जिसके कारण इनमे एकाधिकार के दोप उत्पन्न हो जाते है | (४) प्रबन्ध में निजी क्षेत्र के व्यक्तियों 
के होने से क्षति--निगमो के प्रवन्ध के लिए सरकार अधिकतर व्यक्ति व्यावसाथिक तथा मौद्योगिक 
बगं में से छेती है। ये औद्योगिक तथा व्यावसायिक व्यक्ति किसी न डिसी व्यवसाय अश्ववा उद्योग 
से सम्बन्धित होते है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्प से अपने व्यावत्ताय अथवा उद्योग को लाभ 
पहुँचाने का प्रयत्व करते हैं। सरकारी पैप्ते पर अपने व्यावसाय का कायं करना अथवा अधिक मूल्य 
पर अपने स्वाथं से नियम के लिए माल खरीदना अथवा तिगम का तैयार माल कम मुल्य पर 
अपने सार्थों को दिलवाना इनका मुख्य कार्य होता है । इस भ्रकार निगम के हितों को भारी क्षत्ति 
पहुँचती है। (५ लालफोताशाही--अन्य सरकारों उद्योगों की तरह इनमे भी लालफोताशाही का 
बोलवाला रहता है। (६) संविधान परिवतंन में कठिनाई--बुशनता की हृष्टि से यदि इसके 
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सगठत में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाय तो यह परिवर्तन संविधान (जिसके द्वारा इसकी 
स्थापना हुई है) मे परिवतन करने पर ही किया जा सकता है । सविधान में परिवतन करना कठित 
होता है । (७) अक्रेक्षण सम्बन्धी कठिनाइयाँ--यें निगम अकेक्षण सम्बन्धी लिथमों का उल्लधन 
करते है । 76 4०८०० (0ग्मागञा|सढ तया एशआगब्ाशां उिह॥36 कमेटी इस सम्बन्ध मे 
कुछ्च भी करने म असमय है । 

कुछ महत्त्वपूर्ण सुफाव--(अ) छागला कमोशन के सुझाव--(१) सरकार को निगम के 
नित्य प्रति के कायक्रम में न्यूनतम्‌ हस्तक्षप करता चाहिए । (२) निगम के उच्च सरकारी अधिका 
रियो को स्वृतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से निगम तथा जनता के त्वि मे काय करना चाहिए। (रे) 
मन्‍्नी सहांदय को निगम के कार्यों ने हस्तक्षेप करत समय सथद के झदस्थों की राय लेनी चाहिए 
तथा हस्तक्षेप की रिपोट ससद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए । (ब) श्री इपिस (कक्षा 408 
| ९ ) के सुझाव--(४) इस पर सरकार वा उचित नियन्त्रण होना चाहिए ताकि सचालन काय 
राज्य की नीति के अनुस्तार हो सके । (५) जन विश्वास तथा रन पैदा करने के लिए स्थातीय 
हिंता को ध्यान में रखना चाहिए। (६) एप सताहकार समिति होना चाहिए जिसमे श्रम, पू'जी 
उपभोक्ता तथा व्यापार व के प्रतिनित्रि हो । (७) विभिन्न निगपों के ढा्यों मे सहयोग स्थावित 
करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सहयोग मण्डल (€शा।क वावएजाव॥॥ (० 00797, छ0॥70) 
को स्थापना होनी चाहिए । (८) व्यावसायिक तथा औद्योगि ७ कायक्श्न थयक्तिया की कमी को 
दूर करने के लिए यूनियन पब्निक सबिस कमीगन ([. ए 5 ८ ) की तरह इण्डस्ट्रियल पब्लिक 
सविस कमोशन (। ? 5 ८) वी स्थापना होनी चाहिय । उसत्रा दाय प्रौद्योगिक प्रव'य के निए 
उचिद व्यक्तियों का चुनाव करके उनके विए औद्योगिक सिखा का प्रबध करता होना चाहिए। 


(ता) कम्पनियों के रूप में स्थावित राजकोय सस्थायें (8 १. ६00९ छा5९$ [श७१६९१ ॥.6 
2 (0॥एथ' ५) 


आशय--राणकौय उपक्रमा के प्रवन्त का तृतीय रूप सयुक्त पू'जी बावी कम्पनिया हैं। 
सरकारी स्वामित्व में होने के कारण इ हर सरकारा कम्पनी कहते है । भारतीय कम्पनी अधिनि- 
यम्र (धारा ६१७) के अनुसार सरसारी कम्पनी का अद्य एक ऐसा कम्पनां स है जिसकी चुकता 
अशय पूंजी (2480-00 $॥806 (७ शावा) का कप्र मे कम ५१९ भाग के 2ीप सरकार अथवा 
राज्य सरकार या सरकारा अथवा अद्दयत केन्द्रीय और अगनत एक या क्ावक राज्य सरकारों के 
पॉस हो। सरकारी कम्पती के अतगन वह कप्थनी भो धम्मिलित कर वी जातो है जो सरकारी 
कम्पनी की सहायक कम्पनी (800डात/॥79 (०गरएक्षा४) हो । इस प्रकार सरकार उपक्रम में 


एक अश्ववारी बन जाती है और सर्म्बा बत मत्रानय या केवितट (३०) या राज्य के प्रमुख 
ढवारा प्रशयारी के अधिकारों का प्रयोग करती है। 


2३ आन: ) हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी (२) हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड (३) 
हिन्दुस्तान चिपयाइ जिमिदेड (४) हिन्दुस्तान स्टोल्स लिमिटेस (रा फ्दिलाइजर एण्ड 
केमावल्स नि० (६) हिन्द्रस्तात साल्ट कम्पनी लि० (७) नाहन फाउण्ड्री लि० (८) हिन्दुस्तान 


फोट। फिल्म्स मैन्यू० वम्पनी लि० (९ भारतीय टेलीफो न ०] सेशन पड 
पेपर मिल्‍्स लि । ५९) गिन उद्योग लि० (१०) नेशनल *गूजप्रिण्ट ए' 


लाम (&4५४8॥88८)--सरकार उन्हीं उपकमो को कम्पती के रूप में समठित करती 
जिनमे सगठन दे अन्य स्वरूपा की अपेक्षा कद विज्येप जाम प्राप्त होते है। सक्षप मे ये लाभ िनन 
हैं --(१) विशेष अधिनियम को आवश्यकता नहों--नोक नियम की भाँति सरकारी कम्पनियों की 
स्थापना के निए विशप अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है । (२) अधिक उत्साह एव 
निपुणता--अन्य सरकारी सस्याओआ के मुकावले में इसमे अधिक्रारीमण अधिक उत्साह एवं निषुणता 
से काय करत हैं । (३) लाभाजन का विस्तृत क्षत्र--व्यावसायिक' मिद्धान्तों पर अवनम्बित होने 
के कारण इनम छामाजन करने का क्षत्र विस्तृत होता है। (४) स्वस्थ प्रतिस्पर्ना तभा तुलनात्मक 
अध्ययन का झुविधा--निजा क्षत का वम्पतिया की भाति सरकारो क्षेत्र की कम्पनिया पर भी 
भारतीय कम्पनी अधिनियम के प्रावधान जागू होते हैं। अतएवं टोन मे स्वस्थ प्रतिस्पर्वा होने का 
सुअवसर मित्रता है तथा एक-दूसर को काय विधिया का तुतना करके इपकी आपसी तिपुणता की 
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भी परीक्षा को जा सऊती है। (५) पर्याप्त स्वतत्ता तथा लोच--ऐसी कम्पनियों को प्रशासन 
तथा वित्त के सम्बन्ध में पर्याप्त स्वतन्त्रता तथा लोच प्राप्त रहता है। (६) व्यावसायिक आधार 
पर चलाए जाने वाले उद्योगों े लिये सर्वोत्तम--जिन उपक्रमो की सगठन व्यवस्था एवं कार्य 
प्रगाली का निर्वारण व्याउसायिक आवार पर किया जाना हो । उनके लिय्रे सरकारी कम्पनी रूपी 
यह व्यवस्था सर्वोत्तम है । 


हानियाँ (039587986०)--उपदु क्त राभो के होते हुए भी सरकारी कम्पनी संगठन 
प्रणाली के दोषों से मुक्त नही है। इस समठ+ प्रगारी के सम्मुख दोप निम्न हैं :--(१) प्रबच्ध में 
शिधथिलता--विभागीय सचिवो एवं टिप्टी सचिवों वो एक्स आफिस्तियों (छ ०ीश०) संचालक 
बना दिया जाता है । वे पहले से ही काय-भार से दवे रहने के कारण कम्पनी के प्रबन्ध कार्य पर 
समुचित समय व ध्यान नही दे पाते । (२) संचालक मण्डल में असहयोग--इसमे सरकारी व गैर 
सरकारी सचालकों मे खीचातानो व मनमुदाव की सदैव आगश्का बनी रहती है। अतएव दोनों में 
अमहँयोग रहने के कारण कम्पनी के हितो पर इसका बुरा प्रभाव पडता है। (३) गोपनीयता-- 
सावंजनिक निगम की भाति सरकारी कम्पनी खुले आम कार्प नहीं करती | व्यावसायिक सिद्धान्तो 
के आधार पर सरकारी कम्पनी गुप्त सौदे व निजी ढग्र से कम चारियो का चुनाव करती है । इससे 
जनता में इनके प्रति मदेह उत्पन्न हो जाता हे । (४) सबिधान के प्रति कपट--सरकारी उपक्रम की 
संयुक्त पैजी बारी क्म्पर्ती के रुप में स्थापता करना सविधान के प्रति कपट है क्योंकि सरकारी 
खजाने के पैसे से घो पत व म्पनियाँ समद के नियन्त्रण से बाहुर चली जाती है । 


उपयोगिता का क्षेत्र--सरकारी कम्पनी संगठन निम्न दशाओं में विज्वेष उपयोगी 
है --(१) जब्र विशेष अधिनियम प्रास करन के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय न हो । 
(२) जब उद्योग स्वय ही विश्वेष महत्त्व का न हो । (३) जबकि उद्योग का आकार अपेक्षाकृत छोटा 
हो । (४) जब सरकार का विचार निजी पूंजी एवं व्यक्तिगत पहल को आमन्त्रित करना हो । 
(५) जब उद्योग का राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के हित में किमो विश्वेष कारण से किया गया हो, जैते-- 
उद्योगों भें ज्षप्टाचार बइने पर, उत्पादन-क्षमता कम होने की दशा में, किसी सकटकालीन स्थिति 
में आदि । 
(४) बोई द्वारा प्रगन्धित राजकोय सस्यापें ($.७४ छत87ए/5९5 ॥(४७१४८१ 59 छे08705) * 


आशय---जब राजकंय उपक्मो का प्रबन्ध किसा बोई या समिति द्वारा होता है तो वह 
'ब्ोर्ड या समिति द्वारा प्रबन्धित राजकीय सस्था कहलाती है। इन समितियों या बोर्डो की स्थापना 
का उहं श्य लोच एव शीघ्र निर्माण के गुण उत्पन्न करना है जोंकि एक व्यावसायिक एवं औद्योगिक 
उपक्रेम नी सफ्लता के लिए परम आवश्यक है। द्वन बोर्डों या समितियों में राज्य सरकार के 
विभागीय तथा केन्द्रीय मन्न्रातय के प्रतिनिश्रि रणे जात है| सगठन के स्वरूप का प्रयोग गत कुछ 
वर्षों से ही किया गया है । 


उदाहरण--(१) भाकरा कप्टोल बोड, ॥२) उम्बल कप्ट्रोल बोई, (३) हीराकुण्ड 
कृष्ट्रोल बोर्ट, (४) रिहन्दर ठेम कण्ट्रोल बोर्ड, (५) न'गाजुन सागर कण्ट्रोल बोर्ड, (६) कोसी कण्ट्रोल 
बोर्ड, (७) आँत इण्डिया हंप्डलुम वोईड, (८) ऑल इण्डिया हैण्डीक्रापट बोड्ड, (९) सेप्टूल सिल्क 
बोर, (१०) वायना तण्ट्राल बोई, (११) इण्डियन रेलवे बोर्ट, (१२) टो बाड़े आदि । 
(५) मिप्नित स्वाभित्त्व वाले निगम (5८९ 0%9शज्यफ एगएककां०ए) : 


आशप--मिश्चित स्वामित्त्व वाले |नयम सर आश्वयय उन सस्थाओं से है जिनमे सरकार 
विनियोग आशिक रूप से वरती हे तथा प्रवन्ध एवं व्यवस्था का कार्य पुण अयवा आशिक रूप 
में निजी क्षेत्र पर छोड देी है। मिश्वित स्वामित्त्व वाके निगमों को निज्ञों उपक्रम द्वारा आरम्भ 
किये गये उद्योगों में सावंजानक हितों को अथवा सरकार द्वारा स्थापित उद्योगो में तिजी उपक्रम 
को प्रतिनिवित्त्व प्रदात करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है । 

विशेषतायें--मिश्चित स्व्रामित्त्व वाले निगमो की प्रमुख विशेषतायें निम्त है --(१) इन 
निगमों में पूजी का वितिग्रोग सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा होता है । (२) सरकार एव 
निजी क्षेत्र दोतो मितकर सचालक़ो का चुनाव वरते हैं। (३) इनकी स्थापना विशेष अधिनियम 





( डरर ) 


द्वारा अथवा कभी-कभी सामान्य स्ियमो द्वारा भी होती है । (४) इन्हें साघारण लोक निगमो की 
अपक्षा अधिक हूटें प्राप्त होती हैं। (५) वैयानिक रूप से इतका पृथक अस्तित्तत होता है। मतएव 
बे अपने नाम से दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा सम्पत्ति आदि वा भी क्रम कर सकते हैं। 
(६) ये अपने कोष वा निमाण सरकार एुव जनता को ग्रश वेचकर अथवा सरकार या जनता से 
उधार लेकर करते हैं । 


डदाहरण--भारत में वई मिधित स्वामित्त्व वाले सिगम विद्यमान हैं । उद्ाहरणा्थे :-- 
()) हिन्दुस्ताव हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, (9) हिन्दुस्तान केविल्स लिमिटेड, (77) हिन्दुस्तान शिपयाई 
लिमिटेड, (४) नहान फाउन्ड्री लिमिटेड, (६) हिन्दुस्तान मशीन दूल्स लिमिटेड एवं (४) सिन्दरो 
फर्टिताइजर एण्ड वैध्ीवल्स लिमिटेड आदि । 


लाभ--ऐसे संगठनों के प्रमुख लाभ तिम्न हैं :--(१) इनमे वुद्यत क्रार्य-सचालन 
रहता है। (२) निजी उद्योयो एवं सरकारों उद्योगों दोनों के लाभ इन्हे प्राप्त होते हैं। (३) इतका 
अकेक्षण प्राइवेट लिमिटेड क्म्पन्ग के समान हो होता है | (४) इनके सामने वित्तीय कठिनाई नहीं 
आती । (५) इनका प्रवन्ध व्यावसायिक आधार पर होंता है जतएवं थे लालफोतांगाही से लगभग 
मुक्त रहते हैं । 

उपयुक्‍तता का क्षेत्र--यह विश्वास किया जाता हैं कि मिश्वित स्वामित्त्व वाले निग्रमो 
के माध्यम से सरकार नये उद्योगा की स्थापना ऊो प्रोत्साहित कर सकती है तथा ए# सह स्वामी 
के रुप मे उद्योगों के कार्य-सचालन के सम्बन्ध में आदश्यक जानकारी प्राप्त करके सहायता प्रदान 
कर सकती है । यह अपने सचानको के माध्यम से निगम की नीतियों को भी प्रभावित कर 
सकती है । 
(१॥) जन-प्रन्यात (2१७४० पए७॥) 


जन प्रन्यास भी राजकीय उपक्मा के प्रवन्य का एक रूप है । भारत सरकार द्वारा 
इनका प्रयोग वन्दरगाहों के प्रशासन हेतु किया गया है जैसे--कान्यला पोट ट्रस्ट, मद्गाप्त पोर्ट 
ट्रस्ट । इसके अतिरिक्त म्यूनिस्पिल क्षेत्रा तथा विकास क्षत्रा में भी जन-प्रन्यासों की स्थापता की 
गई है, जैसे--म्युविस्पिल इम्प्रूवमेट ट्रस्ट, डवलपमेट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेट ट्रस्ट आदि । 


३३ 


राजकीय उपक्रमों की कार्य-प्रणाली एवं समस्‍यायें 
(एत्रांतराह क्ात 7070 ० 506 ह॥थिए॥528) 


राजकोय उपक्षमों को कार्य प्रणाली 


राजकीय उपक्रमो की स्थापना करते समय यह आशा की गई थी कि ये उपक्रम निजी 
क्षेत्र के समक्ष ग्रादर्श प्रस्तुत करेंगे । आथिक हृष्टि से ये इतना अधिक लाभ कमा लेंगे कि भावी 
विस्तार एवं विकास के लिए बाहरी साधनों से पूंजी लेते की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी तथा 
मुल्य वृद्धि एवं मुनाफालोरों को रोकंगे। श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा प्रबन्धकर्ता 
का विकास होगा । आवश्यक तान्त्रिक ज्ञान एवं प्रश्चिक्षेण की व्यवस्था करके कुशल प्रवन्धकों के 
अभाव को दूर करेंगे। किन्तु वर्तमान स्थिति हमारी आशाओ के ठीक विपरीत ही है। राजबीय 
उद्योगों में जैसे जैसे विनियोज्ति राशि की मात्रा मे वृद्धि 4१ चली जा रही है वैसे-वैसे लाभ की 
मात्रा निरस्तर गिरती चली जा रही है। गत चार वर्षों में कैन्द्रीय सरकारी उद्योगों में विनियोजित 
राशि तथा लाभ सम्बन्धी आऑॉकड़े निम्नलिखित थे 





(करोड़ र० मे) 
वित्तोय वर्ष विनियोजित राशि लाम 
१९६३-६४ ३,४१६ ७५६ 
१९६४-६५ ३,८८१ ४४३ 
१९६५-६६ ४, रेरेश ३७८ 
१९६६-६७ ४,६५७ लक 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ १९६६-६७ में लाभ के स्थान पर ४ ५ करोड़ 
रु० का धाटा था । इस घाटे की पूर्ति तरह-तरह के नये कर लग्राकर तया पुराने करो को दरों 
में वृद्धि करके की जा रही है। इसी प्रकार मूल्य वृद्धि एवं मुनाफाखोरी भो राजकीय उपक्रमों 
की स्थापना के पश्चात्‌ घटने के स्थान पर निरन्तर बढती हुई दिखलाई देती है । राजकीय उपकऋमों 
में निमित अधिकतर सामग्री काछे बाजार मे बिकती है। जहाँ तक श्रमिकों की कार्यक्षमता का प्रश्न 
है वह भी बढने के वजाय घटती ही चली जा रही है । आये दिन कोई न कोई बहाना लेकर 
राजकीय उपक्रमों में हडतालें होती रहती हैं! १९५ सितम्बर संत ६८ को सरकारी कर्मचारियों ने एक 
व्यापक हडताल की थी जिसे लेकर समूचे देश में उपद्वव हुए तथा सरकारी सम्पत्ति को करोड़ो 


( डरेंड ) 


रुपयो की क्षत्ति पहुँची । अनुझावनहीतता तथा लालपीताशाही निरन्तर बढती जा रही है। प्रव्ध 
के स्वर मे भी दिनो-दिन हास देखने मे आता है । श्रोमती इन्दिरा गाधो के अनुसार, “परिणाम कुल 
मिलाकर हमारी आश्ञाओ से कम रहे हैं। कुछ उपकमों ने अच्छा कार्य क्या है, दूसरों ने आशा से 
कम कार्य किया है। बहुत से उदासीत (विपरीत) प्रयति करते रहते हैं ।१ 

वास्तव में बाज राजकीय उपक्रम समूचे राप्ट्र की चिन्ता का विपय बने हुए हैं । यही 
कारण है कि विभिन्न वर्गों द्वारा इनकी कंठु आलोचना की जाती है। डा० जो० आर० हाडा के 
अनुसार, “राजकीय उपक्रमों की असंफलताओं के प्रमुख कारण त्रुटिपृर्ण नियोजन, व्यावसायिक 
बुद्लता का अमाव रहतियों का भारी मात्रा मे होना तथा कार्यज्ञील व्ययोमे वृद्धि है।” हमारी राय 
में राजकीय उपजमो के क़ियाशीलत में असफलताओं के निम्न कारण हो सकते है--(१) निर्माण 
काल एवं लागत व्ययों में निर्धारित लक्ष्यों से कही अधिक वृद्धि होता, (रे) तरुदियृर्ण निमोजन, 
(३) विस्तृत अनोत्पादिक विनिमोजन, (४) रहतियों का भारी मात्रा में होता, (५) सम्भावित माँग 
तथा पूर्ति के सम्बन्ध मे सही अनुमानी का अभाव (६) प्रवस्य एवं श्रमिकों के आपसी विवादों की 
तनिपदाने के लिए उचित मशीनरी का अभाव, (७) कमचारी प्रशासन सम्बन्धी उपयुक्त नीतियों का 
अभाव, (८) तान्त्रिक कुदालता के लिए विदेशियों पर अत्यधिक निभरता, (९) व्यावसायिक कुशलता 
का अभाव, (१०) अत्यधिक प्रारम्मिक व्ययो का होना (११) कारयंशील व्ययों में वृद्धि होना, एव 
(१२) नीतियो का ब्रुदिपूर्ण होदा तथा उन्हें देरी से कार्यान्वत करना आदि ॥ 


राजकोय उपक्रमो के प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्‍यायें एव 
उनके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव 
(एकराशण रिशे्रा०8 (0 86 आह ९॥ 2९१ ० 50 [व/शिफ्ुणं5९५ 
0 ए९८९४५४४५ 5ण22९5075 णि शा 50707) 


पिदले कुछ वर्षों मे राजकीप उपक्रमों से सम्बन्धित कई समस्‍यायें सामने आई हैं। 
कभी-कभी तो समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इन उपक्रमों के प्रवघ एवं व्यवस्था के प्रइन को लेकर 
कट आलोचनाएँ भी की गई हैं । अव्ययन की सुविय्रा की दृष्टि से इन समस्याओं को निम्नलिखित 
छोप॑र। के अन्तगत विभाजित किया जाता है 


( १) प्रदन्ध के प्रार्प की समस्या (शिठणल्ञा३ णी ऐक्माशा॥) शी ॥(॥१98०70७0-- 
किसी भी राजकीय उपक्रम की स्थापना करते समय सबसे पहले सरकार के सामने यह समस्या 
उठती है कि उसके प्रबन्ध के लिए कौन-सा प्राह्प अधिक श्रोष्ठ रहेगा, आर्थात उस उपक्रम को 
विभागीय आधार पर चलाया जाय अथवा निगम या कम्पनी के आधार पर अथवा अन्य किसी 
आधार पर। प्रत्येक प्राहप के अलग-अलग गुण-दोप तथा उपयुक्तता है। इसका लिरांय इकाई 
के सन्दर्भ मे इनका तुलतात्मक अध्यथत करने के पदचात्‌ ही क्या जाना चाहिए । राजकीय उपक्रम 
के सगठत एव प्रबन्ध का प्रास्प कोई भी क्यो न हो, हमारी राय मे उसकी सफलता बहुत कुछ 
उसके उच्च अधिकारियों की कुशलता पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में निम्न बातों पर ध्यान 
दिए। जाना चर्ह्िए -भेदरेडठ के सदस्ये! का चुनाव करते ससय सार्वजनिक हित की भावना 
और उनकी कुशलता की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। (7) संचालको का चुनाव 
जहाँ तक सम्मव हो सके, उपक्रम मे से ही किया जाना चाहिए। (ण) उपक्रम में सचालक मण्डल 
में वित्त विशेषज्ञ प्रशामकोय कृश्नलता प्राप्त ब्यक्ति त्कनीकी विद्येपज्ञ तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों 
को सम्मिल्ति करना चाहिए । (१४) बोर्ड को सदस्यता ससद के सदस्यो, मन्त्रियो एवं विभागीय 
प्रतिनिधियों के लिए बन्द कर देनी चाहिए | (४) वोई के संचालको एवं अध्यक्ष को एक दी 


(7600) के ल्‍ूप में कार्य करना चाहिए। (शा) तुरन्त कार्यवाही को सम्भव बनाने के लिए एक 
नियमित रूप से अधिकार सौंपने की पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए! (शा) प्रवस्ध- 


]. “बगाह 5505 43४6 शाल गार जे, शिशा एश0ए 007 ढुएललअआाणा.. $06 
एशपैल (ब.085 ॥3४6 तै०४ €च्प्रारे जछी, जाच$ प्रवश्ट बिवत 90009. शशाज 
बा धचिगताएहु परकादिध्य छा०्शटड 7 --5्ा. [7603 ढश्ञात, 


( डरए ) 


संचालक के पद पर एक योग्य, अनुभवी एवं कुझन व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। (थां/) 
अध्यक्ष का पद सेवा निवृत ग।सकीय अधिकारी या राजन॑तिक नेता को पुरस्कार स्वरूप नही देना 
चाहिए। (/0 प्रबन्धसचालक को परामझ देने हेतु एक सलाहकार समिति” का गठन किया 
जाना चाहिए। 


(२ ) श्रबन्ध के स्वायत्तत को समस्या (8ैए०0णाए 0 'र््वा३2९०९८॥)--राग्रकीय 
उपक्रमों का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाता है कि मातोये भो किसी सरकारी विभाग का एक 
अंग हैं। अतएवं इन उपक्रमों के प्रबन्ध मे भी प्राय: वे सभी दोष आ जाते हैं जोकि सरकारो 
विभागों मे पाये जाते हैं। दैनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण इनकी स्वतन्त्रता 
का हनन होने छगता है और इस प्रकार लावफीताशाही का बोलबाला हो जाता है जिसके फल- 
स्वरूप उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है । अतएवं कुशलता की हृष्टि से इनको अपने कार्यों में 
पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए, किन्तु साथ ही स्वशासन और नियन्त्र० के बीच एक उचित 
सन्तुलन भी विद्यमान होना चाहिए। इसके लिए निम्न छुकाव महत्त्वपूर्ण है --(7) जहाँ तक 
व्यापक नीतियो का सम्बन्ध है, राजकीय उपक्रमो को सरकारी नियन्त्रण एव संचालन में कार्य करवा 
चाहिए । (॥) सरकार द्वारा निर्धारित नीतियो की सीमाओ के अन्दर इन्हे अधिक से अधिक स्वतंत्रता 
मिलनी चाहिए । (१॥) उच्च श्रेणी के कमंचारियों को सबम से काम लेना चाहिए तथा छोटे-छोटे 
मामलो में हस्तक्षेप नही करना चाहिए। (५) उपक्रम के मुख्य अधिकारियों को उपक्रम सम्बन्धी 
मामलो में विभागीय सचिवों तथा मत्रियों के परामर्श से तनिक भी भयभीस नही होना चाहिए। उन्हे 
जहाँ तक सम्भव हो, नीति सम्बन्धी सुझाव देने का अधिकार होना चाहिए । 


(३) आन्तरिक प्रशासन की समस्या (?:09]60 ण॑ [एक्षा।थ। 06व॥979॥0॥)-- 
राजकीय उपक्रमो के समक्ष तृतीय महत्त्वपूर्ण समस्या आस्तरिक प्रशासन की समस्या है, क्योकि 
प्रशिक्षित कमंचारियों का सर्वथा अभाव पाया जाता है । इस सम्बन्ध मे अनुमान समिति (एशगाश० 
(०ण7॥४९८) का यह मत है कि सरकारों प्रशासकीय सेवा ([ / 5 ) द्वारा सरकारी उपक्रमी 
का प्रबन्ध चलाने के लिए उपयुक्त कमंचारी उपलब्ध नही होते | अतएवं इनके आन्तरिक प्रशासत 
हेतु व्यापारिक एवं औद्योगिक व्यवहारों मे निषुण व्यक्तियों को ही नियुक्ति की जानी चाहिए। 
इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव महत्त्वपूर्ण है :--(॥) राजकीय उपक्रमों को निशी क्षेत्र से अनुभवी 
व्यक्तियों को आक्पित करने के लिए प्रयत्त करता चाहिए। (४) तकनीकी ज्ञान प्राप्त, अनुभवी 
एवं विशिष्ट दक्षता प्राप्त कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए। (॥0) 
राजकीय उपक्रमों के कमंचारियों को अच्छा अच्छा वेतन तथा नौकरी की आकपित शर्तें उपलब्ध 
होनी चाहिए ताकि वे स्थायी रुप से कार्य कर सकें । (५) कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए 
“व्यापारिक लोक सेवा आयोग' की स्थापना की जानी चाहिए। (२५) चुने हुए कर्मचारियों हेतु 
औद्योगिक प्रवन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 


(४ ) ससदीय नियन्त्रण को समस्या (?00टा। ण॑ एगबवाशा|बि/ (0770०)--- 
राजकीय उपक्रम के समक्ष चतुर्थ समस्या ससदीय नियन्‍त्र० की समस्या है । चूंकि राजकीय 
उपक्रमों में जनता का धन लगा होता है अतएव सध्षद, जो कि जनता को प्रतिनिधि है, को यह 
अधिकार होता है कि वह इन उपक्रमों पर अपना नियन्त्रण रखे | भारतीय ससद राजकीय उपक्रमो 
के सम्बन्ध मे निम्न रूपों मे तिथन्‍्त्रण करती है - () श्रश्नोत्तर काल में प्रइन पूछ कर, (2) 
कामरीको भ्रस्ताव प्रस्तुत करके, (0) अनुदान की वापिक मांग के समय वहस करके, (४) नियम 
अधिनियम पास करते समय अथवा उसमे संशोधन करते समय; (५) पब्लिक एकाउन्टरस समिति 
तथा एस्टीमेट समिति की रिपोर्ट पर विवेचन द्वारा । 


डा० अप्पलबी (899009) ने भारतीय ससद द्वारा राजक्रीय उपत्रमों पर रखे गये 
नियत्त्रण की आलोचना इन झदब्दों में की है--“भारत मे ससद सदस्य सरकार को बढ़ते हुये 
कार्यभार के अनुसार कार्या करने की स्वतत्वता प्रदात करने को तत्पर नही है। उन्हें सरकारी 
अफपरों पर घोर अविश्वास है जिससे वे जल्दी उपयुक्त कदम उठाने की जिम्मेदारी उठाने को 
तैयार नही होते ।'' हमारी राय मे उनकी यह आलोचना उनके स्वय के देश में उपयुक्त हो किन्तु 
भारत मे, जहाँ आये दिन 'मुदड्धा काण्ड', 'सिराजुद्दीन काण्ड', 'भाकरा काण्ड' आदि जंसे घुटाले 
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होते रहते हैं। इस प्रकार की माँग करना न्यायोचित नही कहा जा सकता हे । वास्तव में भारत 
जैसे गरीब देश में जहां कि अजातन्त्रीय परम्परायें अभी प्रौढावस्था को नही पहुँची हैं, सरकारी 
उपक्रमों पर ससद का तियन्त्रण होना आवश्यक है ताकि जनता के धन को नप्ट होने से बचाया 
जा सके । हाँ, इन तियन्त्रणो मे सुघार करने की आवश्यक्रता अवश्य प्रतीत होती है । इस सम्बन्ध 
में विम्त सुझाव प्रस्तुत क्ये जा सकते हैः--(.) सरकारी उपक्रमों के वापिक प्रतिवेदन विस्तृत रूप 
में तैयार किये जाने चाहिए ताकि सुगमता से बहस की जा सके । () ससद में राजकीय उपक्रमो 
पर नियमित रूप से वाद-विवाद के आयोजत होने चाहिए। (7) इन्हें व्यापारिक उपक्तमो के 
आधार पर अपने बजट तैयार करने चाहिए । (7४) पब्निक एकाउन्ट्स समिति एवं एस्टीमेट 
समिति को उन पर पर्याप्त नियन्त्रण रखना चाहिए । (५) सभी उपक्रमों पर समान नियन्त्रण नहीं 
होना चाहिए । (श) ससद को अम्य देशो के अनुभव से भी लाभ उठाना चाहिए और अपनी निय- 
न्वूण पद्धति पर समय समय पर पुनविचार करते रहना चाहिए ताकि यह अधिक प्रभावशाली एब 
व्यावहारिक वन सके । (शा) ब्रिटेन की तरह हमारे देश मे भी ऐसी प्रणाली अपतायी जानी चाहिए 
कि जिसमे ससद में राजकीय उपकमो के प्रबन्ध अधिकारियों एवं कमंचारियों के वेतन तथा 
उनकी नियुक्ति आदि के सम्बन्ध मे विस्तृत प्रश्न न उठाये जा सके । एवं (श॥॥) राजकीय उपक्रमो 
को दलबन्दी तथा राजनीति से पृथक्‌ रखना चाहिए । 


(५) जनता को सूचना देने की समस्या (70000 ० एणफ० 4०००ए्रपन्रजा।9)-- 
राजकीय उपक्रमों की पांचवी समस्या उनकी प्रगति के सम्बन्ध भे जनता को सूचना देने की समस्या 
है। प्रजातन्‍्त्र के अन्दर सावभोम ससा जनता के ही अन्दर सन्नचिहित रहती है, अतएव इनकी 
प्रगति के सम्बन्ध भें जनता को सूचना देना आवश्यक होता है । वर्तमान व्यवस्था न केवल अप 
याप्त है, अपितु दाधो मे भी परिपूर्ण है। ससद मे राजकीय उपक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में जो 
प्रतिवेदन (१९७०१) प्रश्तुत क्या जाता है उसमे पर्याप्त सूचनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। 
यहीं नही, यह प्रतिवेदन भारतीय जनता को आसानी से उपलब्ध तक नही हो पांता | अतएव इने 
समसख््याओ को दूर करने के लिए निम्त सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है ---(+) राजकीस उपक्रमो 
की प्रगति से सम्बन्धित वाधिव प्रतिवेदन, अकेक्षण, रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्टों को विस्तृत रूप मे 
तैयार क्या जाना चाहिए । (॥) उपक्रमो में लेख, लागत लेखाकर्म प्रणाली के आधार पर रपे 
जाने चाहिए । (0) आवश्यकतानुसार परामशंदाता समितियों एवं उपभोक्ता समितियों की 
स्थापना की जाय और उनसे संसद के समक्ष अपनी सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाय। 
(४) राजकीय उपक्रमों को भ्रगति के सम्बन्ध में जनता में अधिक से अधिक प्रचार किया जाय। 
(६) प्रत्येश' उपक्रम को गत वर्ष वी गतिविधियों के सम्बन्ध मे भी रिपोर्ट देनी चाहिए। चालू वर्ष 


को गतिविधिया का वर्णन करते समय अगले वर्ष की सम्भावित नोत और कार्यक्रम का भी उल्लेख 
किया जाना चाहिए । 


(६) अरे क्षण की समस्या (20000 ०| ४००॥/)--सरकारी उपक्रमो के खातों के 
निरीक्षण एव उनकी जाँच की रिपोर्ट ससद के समक्ष आग दे कं कार्यक्ञार आरत है महा" 
लेखा अक्ेक्षक पर है। डां० अप्पलबी ने भारतीय अक्रेक्षण पद्धति की आलोचना की है। उतके 
अनुसार, * महालेखा अक्रेक्षण की कार्यप्रणाली औपनिवेशिक शासन की दूषित विरासत है।” 
हम उनकी आलोचना से केवल इसी सौमा तक सहमद है कि अक्रेक्षण की वत्तमान प्रणाली में 
पर्याप्त सुधार होने चाहिए । अकेक्षण किसके द्वारा हो इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं, जैसे-- 
() अकेक्षण किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, अथवा (0) अकेक्षण स्वय महालेखा अके- 
क्षक के द्वारा हो अथवा ( १0) अकेक्षण का कार्य किसी विशिष्ट एवं स्वतन्त्र सस्था द्वारा ही किया 
जाता चाहिए। हो में सरकारी _उपक्रमो के अक्रेक्षण का कार्य एक विशिष्ट सस्था [[(0029- 
८४३०८) द्वारा होता है। भारत मे भी ऐसे ही स्वतन्त्र आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। 


कफ (७) लागत लाम एवं मुल्य नोति को समस्या (शफाशा ०0०9, छए०ी( बाएं 
४0० 70॥03 )--डुछ विद्वाना का यह कहना है कि सरवारी उपक्रम न लाभ ने हानि! (४० 


77006 २० [.053) के सिद्धान्त पर चलने चाहिए। सिद्धान्त रूप मे यह च्छ 

ट> द्धार नीति भले ही अच्छी 
प्रतीत होती हो बिन्‍नु व्यवहार से यह परे है। हमारी राय में राजकीय उपक्रमो मे स्थापित 
उद्योगों की उत्पादन लागत इतनी हो कि विनियोजित पूंजी पर समुचित दर से प्रत्याय मिलता 
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रहे तथा उपभोक्ताओं को न्‍्यायोचित मूल्य पर उत्पा दित सामग्री उपलब्ध होती रहे । इसके अति- 
रिक्त इन उपक्रमों की क्षमता बढाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाते रहने चाहिए। इस हेतु 
लागत लेखा-कमे प्रणाली एवं व्यापारिक बजट बनाने पर जोर देना चाहिए। लाभो का अधिकाश 
भाग प्रुनः वितियोजित होते रहना चाहिए। इससे अतिरिक्त पूंजी लिये बिना ही उपक्रम का 
विस्तार करना सम्भव हो सकेग्रा | उत्पादन व्ययों मे कमी करके कीमतों मे कमी की जानी चाहिए 
तथा किस्म के सुधार की ओर विज्ञेप ध्यान दिया जाना चाहिए । विभिन्‍न उद्योगों मे उपभोक्ता 
सलाहकार समितियो की स्थापना की जानी चाहिए । 


३8 


जीद्योगिक उत्पादकता 
(6एणशाय् एछ्ालाणा५) 


प्रारम्भिक 


आधुनिक औद्योगिक जगत म॑ उ पादकृता सम्बधी विचारधारा एक नवीनतम विकास 
है जिसका उद्गम विज्ञान तथा उद्योग के पारस्परिक गठबंधन के परिणामस्वरूप ही हुआ है । 
विश्व के कसी भी कौने में लिघनता का निवास समूची धरती नी समद्धि के लिए भीषण खतरा 
है। यह भावना अब वित्र्तित एव जजिकसित सभो दछ्शा मे ममान ह्पसे घर कर रही है। 
यही कारण है कि जाज सभी देशा म आधिर प्रगति के प्राथमिक उपाय के रूप में उत्पादकता 
वर अधिकतम बत दिया जा रहा है। अविकसित एवं अत्पबिकसित दक्षा में तो आशिक प्रगति 
के जिए उत्पादकता रामबाण जौपधि के तृत्य वन गयी है। इसका कारण यह है कि एक 
अवितरसित एवं अत्प वित्ज्चित अथव्यवस्था को प्रमुख विशपता होती है--- साधनों की सीमितता । 
उन सीमित साधना से अधिर्तम उत्पत्ति कस हो-यही उत्पादकता का सार हैं। यही कारण 


है कि उत्पादवता आधुनिक काल का ग्राही शब्द (८शणा ५००) बत गया है और झायद यह 
न्‍्यायस्गत भी है । 


उत्पादकता का अथ एवं परिभाषा 
उत्पादकता का क्षय 


उत्पादकता एक ऐसा शव द है जिसका विस्तत विश्लेषण तथा विविध रुपया में उल्लेख 
दिया गया है। राजनीतिज्न इसे उत्पादकता के नाम से पुकारते है. उद्योगपति औद्योगिक क्षमटा 
की सता प्रदात करते है औद्योगिक जभियतता इसे एक औद्योगिक इकाई द्वारा निष्पादित काय 
का मापदण्ड कहकर पुकारते है प्रव ध विशपज्ञों ने इसे आधथिक प्रगति को तलनात्मत दर कहकर 
सम्बोधित क्या है. और अथयास्त्री इसे आ्थिक परिवतनों के माप का दण्ड (छथा9 »॥००) 
भानते हैं। इस प्रकार इस अकेले शब्द का इतने अधिक रुपो में उल्टेख़ होना इस बात को प्रदर्शित 
बरता है कि उत्पादकता एक अकैली विचारधारा न होकर विभिन्न विचार का चत्रित मिश्रण हैं । 


बाणिज्य के प्राय सभी छात्र यह वात भली प्रकार जानते हैं कि किसी भी वस्त के 
उत्पादन में भूमि श्रम पूंजो साहस और व्यवस्था इन पाचा साधनों को सहयोग होता है। इह 
उर्त्पत्ति के साघना के नाम से सम्बोपित करते हैं । बिना इन पाचा उस्पत्ति के साधवा के उपादम 
सम्भव नही है। सम्पूण उत्पादन मे प्रयेक साथन का कछ न बुर भाग सम्मिलित होना स्वामा 
विक हो है | उत्पादन मे उपरोक्त प्रयेक साचन का जो अनुपात होता है उसे हो इस साधन की 
उत्पादकता कहते हैं। 


( ४२९६ ) 


उत्पादकता को परिभाषाएं - 
श्रों एल० ठेपर ([[.. [3.») के अनुसार, “कुछ विद्वान्‌ उत्पादकता को सम्पूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था के कार्य से सम्बन्धित करते है, जबकि अन्य विद्वान्‌ निजी उद्योगों अथवा का रखानो के संदभ 
में इस पर विचार करत है ” “४ “इन सभी विचारों की पृष्ठभूमि मे व्यवस्थापकों का 
ह इच्छा छिपी हुई है कि उद्योग के आवार-मानव, मशीन एवं माल कय पूर्णतम एवं कुशलतम 
प्रयोग किया जाय ।/ 





श्रो दी० के० आर० भेनन के अनुसार “उत्पादकता का उहं श्य ऐसी किर्स को अधिक- 
तम सामानों और सेवाओ जा उपभोक्ताओं द्वारा सबसे अधिक बाछित है, पर जितता अधिक समव 
हो न्यूनतम सम्भावित लागत प्र प्राप्त करने के लिए साधनों का अधिकतस उपभोग है।7 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ([ !. 0 ) के अनुमार, “उत्पादकता से आशय समूह, समाज 
अथवा देश के प्रभाधनों के साथ समस्त उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओ के अनुपात से है। इसमें 
मानव, मक्षीन, माल व्व्य, बक्ति तथा भूमि आदि समस्त उपलब्ध साधनों का पूर्ण, उचित एवं 
कुशल उपयोग निहिल है। यह प्रत्येक क्षेत्र मे प्रत्येक प्रक्नार के अपव्यय के विरुद्ध संगठित 
प्रयत्न है । 

भारत दे भृपूर्य श्रम, नियोजन एवं रोजगार मस्प्री श्रो जी० एल० नम्दा के अनुसार, 
कह प्रगति का एक पर्याय है। हमारे लिए यह केदल प्रगति का पर्याय न होकर जीवन 
का प्रश्न है । 


उपरोक्त परिभाष।ओं का अध्ययन करने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि उत्पा- 
दकता से तात्पय॑ उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच ऐवा सब्पुलन स्थापित करना है जिससे कि 
न्यूनतम प्रथत्त से अधिकतम उत्पादन प्राप्त विया जा सके। इसमे उत्तम उत्पादन तकनीक का 
उपयोग किया जाना चाहिए । 


वैज्ञानिक उत्पादकता के उद्दे श्य 


वेज्ञानिक उत्पादकता से निम्न उहूं झ्यो की प्राप्ति हो सकती है--(/) औद्योगिक प्रगति, 
(7) रहन-महन के स्तर का ऊँचा उठना, (ग) मजदूरी मे वृद्धि होता; (श) श्रम-कल्याण के कार्यो 
में वृद्धि होना; (५) उत्पादन में तेजों से बुद्धि होना; (शा) श्रमिकों की कुशलता मे वृद्धि होता; 
(७) उत्पादित माल के नमू नो का गिरना, तथा (५) अधिक रोजगार मिलना । 
पूंजो की उत्पादकता ज्ञात करने का सूत्र 


है पूंजी की उत्पादकता ज्ञात करने के लिए निम्न मृत्र (07ण०॥॥) का प्रयोग किया जा 
सकता 


सम्पूर्ण उत्तादन 

विनियोजित पूजी 

उत्णदकता के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तिमूलक धारणायें 
एबं उनका समाधान 


(१) उइल्तावकता बनाम अधिक कार्यम्रार (शरण्ठालाणाएं एड. तादाद छत 
]080)--श्रमिको द्वारा उत्पादकता का अथथं अधिक कार्यभार एवं कठोर परिथम से लगाया जाता 
है । उनके अनुसार उत्पादकता की आड में मिल मालिक उनसे अधिक कार्य लेकर उमका शझोपण 
करना चाहते है ताकि उनके लाभो में वृद्धि हो जाय। वास्तव में यह घारणा श्रान्तिपूर्ण है । 


। 


पूंजी की उत्पादक्ष्ता 





+[4 थागा& 3 फट फ/डागाभा। चािष्शाएठा रत हछरठछार6 अटावाधए 35 वरद्याए 
80005 8॥6 5६/श९६५ 35 ए9०5$फ<, ता पी€ हवात35 गरा050 ४३0 89५ ९ए॥5पा८$, 
व घाद | ४९५ 90556 ९०४५” -9५, ए्‌, ए. शजाणा 


( ३० ) 


उत्पादकता वृद्धि आन्दोलन श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है जिससे उन्हे कम थकान हो, 
कार्य की दशाओ में युधार हो, कार्य-वेधि सरलतम हो तथा मजदूरी मे वृद्धि हो । 


( २ ) उत्पादकता बनाम प्जोपतियों के लाभो में वृद्धि (ग्रण्पारदाशांओ ४ 
पा्ा८७४० ॥ 0॥05)---उत्पादकता के सम्बन्ध में दूसरी अ्रान्ति यह है कि उत्पादकता मे वृद्धि 
होने से केवल पू'जीपतियों के लाभो मे ही वृद्धि होती है | यह स्पष्ट है कि इस प्रयार की भ्रास्ति 
एक पू"जीदादी अर्थव्यवस्था वाछे समाज मे पनप सकती है। यदि उद्योग के विभिन्न सघटकों में 
आपसी अधिकारों, कत्त'व्यो, उत्तरदायित्वों के विषय मे उचित ज्ञान हो जाय तो ऐसी भ्रान्ति का 
सदेव के लिए उन्मूलन हो सकता है। वृद्धित उत्पादकता का उदह्दश्य 'बेल' मे भाग लेते वाले सभी 
पक्षकारों को इसका लाभ देना है । यहाँ तक कि उपभोक्ता जोकि उद्योग के उत्पादन पहलू से 
प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नही है, उनको भी उत्पादकता में वृद्धि होने से लाभ होता है। सक्षेप मे, 
उत्पादकता में वृद्धि होते का लाभ मिल मालिक्रो, श्रमिका एवं उपभोक्ताओं सभी को होता है । 
हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि इन ल/भो का वितरण सम्बन्धित पक्षकारों के बीच न्‍्यायोचित 
हम हे ही हो | इसके लिए किसी न किसी भ्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था होना आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

_. (३) उत्पादकता बनाम उत्पादन (0040टाजाए ए5 श0०4००४००)--एत्पादकता के 
सम्बन्ध में तृतीय महत्त्वपूर्ण भ्रान्ति यह है कि अधिकतर नोग उत्पादकता को उत्पादन का ही 
पर्यायवाची शब्द समझते हैं । वास्तविकता यहें है कि इन दोनो छाब्दों मे पर्याप्त अन्तर विद्यमात है। 
यदि किसी औद्योगिक इकाई में कुल उत्पादन बढता है. तो इसका यह अर्थ कदापि नही होता कि 
उसवी उत्पादकता भी बढ गई है। एक निमाण इकाई मे अधिक श्रम » अधिक मशीनों की रुथापता 
तथा अधिक सामश्री के अ्रयोग से उत्पादन लागत को ध्यान में नही रखते हुए, उत्पादन बढाया 
जा सकता है। किन्तु भह्‌ आवश्यक नही है कि उत्पादन मे वृद्धि का अथे उत्पादकता की वृद्धि ही 
है, यद्यपि उच्चतर उत्पादकता से उत्पादन में निइचयात्मक रूप मे वृद्धि होती है । उदाहरण के लिए, 
एक विर्माणी इकाई में नियुक्त ५० श्रमिक उतनी ही अवधि भे उतना ही उत्पादन करते हैं जितना 
कि उसी प्रकार की अन्य तिर्माणी इकाई से ७५ श्रमिक करते है । अन्य वातें दोनो इकाइयों में 
समान हैं। यहा पर यद्यपि इन दोना इकाइयो का उत्पादन बरावर है, किन्तु पहले वाली इकाई 
कौ उत्पादकता दूसरी इकाई की तुलना मे अधिक है । 

(४) उत्पादकता बनाम 


विवेकोकरण (/7०॥0लाणा> ७४ एत्वाणा्राइधाणा]-- 
उत्पादकता के विषय मे चतुर्थ महत्त्वपूर्ण हे हे । 


समा जाता है वतन पूर्ण भ्रान्ति यह है कि उसे विबेकीकरण का ही पर्यायवाची 
न्ध में यहाँ तक कह कि बिवे को 
नई योतल मे भर कर केवल हि ॥ जाता है कि विवेकीकरण की पुरानी शराब को 


न उत्पादकता का लेवल लगा दिया गया है। वास्तव भे इस विधारधारा 

में कुछ संत्यता भवश्य है, क्योकि दोतो का ही अन्तिम उदं श्य क्षमतापूर्ण | 
उत्पाद गा गं मितब्ययितापूर्ण 
ने करना है| विन्तु इन सम के बे 220 880 हि 


४नताओ के होते हुए भी दोदों मे अन्तर अवश्य है। उत्पादकता 
की तुलना मे विवेकीकरण का क्षत्र अधिक व्यापक है । विवेकीकरण उद्योग के ताप, वित्तीय, 
सगठनात्मक तथा मानवीय सभी पहलुओ को प्रभावित करता है जवकि उत्पादकता मुख्य रूप मे 
उत्पादन-विधियो, विभिन्न प्रमापो तथा श्रमिक बर्ग से ही सम्बन्धित है । विवेकीकरण मे अपव्यय की 
बा दिया जाता है किम्तु उत्पादकता के अन्तगत प्रवन्ध के सुधार पर अधिक जोर दिया 


(५) उत्पादकता बनाम बेकारीं (ग०कंलाजाए ५७ एाशाक़ाण्राशा! |--उत्पा- 
दकता के विपय में पच्रम भ्रान्ति यह है कि इससे एक विज्ञाल श्रम-शक्ति सर हा मेआ 
जायेगी और इस प्रकार रोजगार को स्थिति विगड जायेगी प्रत्युत्तर मे यह कहा जा सकता है कि 
प्रारम्भिक अवस्था में कुछ ने ही पास अवश्य फैलेगी किन्तु यह वेकारी स्थायी न होकर केवल 
अल्पकाल के लिए ही होगो । निमित वस्तुओ की माँग में बद्ध होने के कारण (क्योंकि उत्पादन 
लागत में कमी होने से उनको माँग देश-विदेश मे बढ़ेगी) विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तार 
होने के साथ-साथ नई औद्योगिक इक्ाइयो की भी स्थापना होगो । ऐसा होने पर रौजगार के 
पा न वृद्धि होना स्वाभाविक है। अठएव इस सम्बन्ध म॑ हमे दीवंकालीन हृष्टिक्ोघ ही 
ह्ए। 


( ड३१ ) 


उपरोक्त महत्त्वपूर्ण श्रान्तियों के अतिरिक्त कभी-कभी यह भी आलोचना की जातो है 
कि उत्पादकता मुख्यत्त उद्योगों से ही सम्बन्धित है । यद्यपि उत्पादकता की शुरूआत केवल उद्योगों 
के क्षेत्र में ही की गयी है, किन्तु उसको अन्त मे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लागू करना 
होगा । उत्पादकता आन्दोलन हैतु कृषि, व्यापार, यातायात कार्यालय श्रवस्ध आदि में विस्तृत क्षेत्र 
विद्यमान है । उत्पादकता वास्तव में सभी का कार्य है। 


औद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने वलले घटक 
[20०5 प्पशालााए जावएशञंओं शिण्वबटशाड़) 


औद्योगिक उत्पादकता क्षो प्रभावित करने वाली अनेक वातें है। इसझा कारण यह है कि 
आजकल उत्पादन का ढाँचा इतना जटिल हो गया है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमे 
नियोक्ता और उप्तके कमंचारियों के सहयोग के अतिरिक्त अब्य क्षेत्रों में भी, जैसे --तकनीकी, 
वित्तीय, समाज की विचारधारा, सरकारी नीति, प्रबन्ध नीति आदि में सहयोग की आवश्यकता 
पड़ती है । औद्योगिक उत्पादकता पर इन सब बातों का मिश्चित प्रभाव पडता है। सक्षेप मे, 
औद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव दालने वाले महत्त्वपूर्ण घटक निम्व निम्नलिखित है : 


( १) तकनोकी घटक ([0०८॥४००ह४८७] 78०४०५]--जब मे विज्ञान एवं तकनीक ने 
औद्योगिक जगत मे प्रवेश किया है तब से, औद्योगीकरण का काया ही पलट गयी है--अर्थात्त्‌ 
औद्योगीकरण की गति मे तीब्रता आ गयी है । विज्ञान औद्योगीकरण हेतु नई-तई मशीनें उपलब्ध 
करता है, मशीनों के स्वचाछन को प्रोत्साहित करता है, उत्पादन विधियों मे सुधार करता है, 
तथा विश्विष्टीकरण, प्रमापीकरण एवं सरलीकरण को प्रेरणा देता हैं। इससे न केवल नये-नये 
उद्योगों की स्थापना होती है बल्कि विद्यमान उद्योगों के भी वित्राल एवं विस्तार की सम्भावनायें 
बढ जाती हैं । 


(२ ) वित्तीय घटक (गशाटा॥ ६8:005)--पूंजी आघुनिक उद्योगों को जीवन 
संजीवनी एवं प्राणाधार है। बिना पूजी के न तो जौद्योगिक अनुसधान ही हो सकते है और न 
आधुनिकीकरण ही उम्भव है । तकनीकी अनुसंधान, आधुनिकीकरण, श्रमिकों को अधिकतम सुख- 
सुविधायें प्रदान करने, उत्पादन विधियों में सुधार करने आदि अनेक कार्यो के लिय विशाल पूजी 
को आवश्यकता होती है । यही कारण है कि जित देशो मे पू जी का आधिवय है, वहाँ पर उत्पा- 
दकता में भी अपार वृद्धि हुई है 


( ३ ) सामाजिक घटक (5028 78५(०५)--औद्योगिक उन्नति तथा सामाजिक ढाँचा 
दोनो में ही गहत सम्बन्ध है । औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक ढॉचे में परिवर्तन होना 
स्वाभाविक है । औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तथा रहन-सहन 
के स्तर में विकास होता है लेकिन साथ हो साथ ओद्योगिक झगड़े, दुघंटनायें एवं श्रमिकों 
की विभिन्न समस्यायें उठ खड़ी होती है। इन समस्‍्थाओं का औद्योगिक उत्पादकता पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। इन्हे रोकने के लिए विभिन्न उपाय काम में लिये जाने चाहिए, जैसे--भ्रम- 
कल्याण के कार्यों में वृद्धि होना, श्षमिक-अधिनियमों का पास होना, नम्तरों का सुआयोजन, 
उद्योगो का विकेद्धीयकरण, श्रमिको के प्रशिक्षण की व्यवस्था, ग्रह-निर्माण, स्वास्थ्य, मनोरंजन 
की व्यवस्था आदि । यह तभी सम्भव है जवकि प्रवन्धको, श्रमिको, निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं 
सभी से मानसिक ऋन्‍्ति का उदय हो । सक्षेप मे, उत्पादकता वृद्धि के लिए समाज से मानसिक 
क्रान्ति का होना परम आवश्यक है । 


(४) प्राकृतिक घटक (]7४(ए78] स्वण्व॑ण०)--प्राकृतिक घटको में भौतिक, भौगोलिक 
तथा जलवायु अन्तरो को सम्मिलित किया जाता है, जोकि औद्योग्रिक उत्पादकता पर व्यापक 
प्रभाव डालते हैं । जहां पर प्राकृत्तिक साधन प्रच्चुर मात्रा मे उपलब्ध है और उतका उपयोग किया 
गया है, वहाँ पर उत्पादकता मे पर्याप्त वृद्ध हुई है। उदाहरण के लिए, बम्बई और मेनचेस्टर 
में कपडा मिलों की अधिकता का सुझ्य कारण वहाँ की जलवायु की नमी है जिसस्ते सई का धागा 
बार-बार नही दवटने पाता है । 


( एरे३र ) 


(५) सरकारी नोति (50एध॥गाटा 7जा०))--सरकार अपनी करारोपण (7४7०), 
प्रशुल्क, वित्तीय और प्रशासनिक नीतियो द्वारा औद्योगिक उत्पादकता पर बहुत गहरा प्रभाव डाल 
सकती है। आधुनिक मशीनों की स्थापना की प्रवृत्ति को करो मे छूट देकर प्रोत्साहित किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त अत्यधिक सरक्षण (7०/८८४०४) की नोति से घरेलू बाजार मे उद्योगो 
की स्थापना को प्रोत्माहित किया जा सकता है। इन दोनों कदमों द्वारा उत्पादकता को प्रोत्साहन 
मिलता है । 


(६) प्रकधकीय घटक (!/वा98077 58०८०:5)--औद्योगिक इकाइयों है सफलता था 
असफनता वहुत बुछ प्रबन्धको वी योग्यता पर निर्भर करती है। प्रवन्धक ही औद्योगिक जगत क्के 
नेता होते हैं। अतएवं उनमे सगठन करने की कुजलता दूरदरशिता निर्णय लेने की वुशलता, जोखिम 
उठाने की तत्परता, अपने अघीनस्थों के साथ सम्मानजनक एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की 
योग्यता आदि भरुणों का होवा आवश्यक है । इत गुणों के अभाव में औद्योगिक उत्पादकता पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है । 


उत्पादकता के प्राथमिक आधार 
(एप्रतगाशांबरो5 ० 7०0९7) 


उत्पादकता रूपी भवन की नोव जिन्हे उत्पादकता के आधार कहा जा सकता है, निम्न- 
लिखित आधारों पर खड़ी है 


(१) हमे सिद्धान्त रूप मे इस बात को स्वीकार करना होगा कि “उत्पादकता जीवन है 
न कि विनाश' । इसके उपरान्त ही उत्पादकता की दिशा में आवश्यक कदभ उठाये जा सकते हैं। 


(२) उत्पादकता की प्राप्ति अधिनियमों के हररा नहीं की जा सकतो है।' अपितु इसके 
लिए तो मानव के मानसिक दृष्टिकोण मे परिवतन होना परम आवश्यक है। 


(३) “तकनीकी ज्ञान का विस्तार होना/--उत्पादकता के लिए परम आवश्यक है, क्योकि 


ता उत्पादन विधियों मे सुधार नहीं होगा तब तक उत्सादन में वृद्धि कैसे सम्भव हो 
सकती है । 


(४) “अनुसधान' उत्पादकता में वद्धि का एक बहुमूल्य हथियार है, क्योकि अनुसधान 
के कारण ही नई-नई मशीनों की स्थापना होती है तथा तकनीक में सुधार होता है । ये दोनो बातें 
उत्पादकता बढाने के लिए आवश्यक हैं । 


(५) श्रमिकों से ऐच्छिक सहयोग मिलना! 
क्योकि इसके अभाव में कोई भी उत्पादकता वृद्धि की 
सफलता श्राप्त नही कर सकती । श 


उत्पादकता के लिए परम आवश्यक है, 
योजना चाहे वह कितनी अच्छी क्यों न हो, 


(६) 'कुशल श्रम उत्पादकता के बिना उत्पादकता मे वद्धि होना सम्भव नहीं है । 
अतएव इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठान चाहिए, जैसे--श्रमिको के प्रशिक्षण की व्यवस्था, 
श्रम-कल्याणकारी कार्यों का आयोजन आदि । 

(७) उत्पादकता पारस्परिक सहयो' 
भी योजना के लागू करने में जब तक कि 
का सहयोग नही मिलेगा तब तक उसकी सफलता 


ैग' पर आधारित है | अतएव उत्पादकता की किसी 
अ्मिको श्रवन्धको, मिल मालिको तथा उपभोक्ताओं 
फलता की कामना करना व्यथ है । 
निम्न उत्पादकता के कारण 
((९३०७४९४ छा ॥,0फ [०१०८ थ छ) 


हार अच्चर्राप्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निदिष्ड, तिम्त उत्पादकता के मुख्य कारण निम्त* 
त हैं: 


+ (६) “अशफियों की लूट तथा कोयलों पर छाप की नीति का अनुकरण किया जाना । 
इसका अथ है--औद्योगिक प्रबन्ध में अल्पकालोन दृष्टिकोण का विद्यमान होना । 


( ४३३ ) 


(२) तकनीकी ज्ञान का अभाव होता । | 
(३) अपमे उत्पादन में अभिमान का भ्रभाव होना । बड़े दुख के 
में अपने देश के उत्पादनों के विषय में तनिक भी जागरूकता 32220. है । आज 
को अपेक्षाइत्त अधिक मूल्यों में, जिसका कि निर्माण विदेशों में हुआ हो 
तत्पर हैं चाहे वह देश में ही निर्मित उत्पादन के मुकाबले में महंगी ही व्यों न पडे । 
(४) श्रमिक-वर्ग के प्रति उदासीनता की भावना ! 
(५) कुशल विक्रय नीति का अभाव | जब तक विक्रय में वृद्धि नहीं होगी तब तक 
उपलब्ध साधनों के पूर्णतः उपभोग करने के लिए प्रेरणा नही मिलेगी । 
(६) लन्य कारण--(१) पूंजी को कमी होता, (४) उत्पादकता में वृद्धि से होने वाले 
लाभो का न्यायोचित वितरण न होना, (7) बेकारी की समस्या आदि । 
उत्पादकता में वृद्धि के सुझाव 
(80:2260075 60 ॥च्यव्र00९ 27000०। शा) 
औद्योगिक उत्पादकता में बृद्धि करने हेतु निम्नलिखित सुझाव कार्य में लाये जा 
सकते हैं : 
(१) ओद्योगिक क्षेत्र मे विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का विस्तार होना । 
(२) ४ प्रबन्धको, सरकार तथा उपभोक्ताओ के मध्य पारस्परिक सहयोग का 
ता । 
(३) श्रमिकों की कुशलता मे वृद्धि के लिए प्रशिक्षण, प्रेरणात्मक मजदूरी योजना 
तथा श्रम-कल्याण के कार्यों मे वृद्धि होना ॥ 
(४) प्रमापीकरण, विशिष्टीकरण तथा सरलीकरण की योजनाओं को अपनाया 
जाना । 
(५) अल्पकालीन दृष्टिकोण के वजाय दीघकालीन हृष्टिकोण का अपनाया जाना । 
(६) उत्पादन की वृद्धि से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों के लिए न्यायोचित वितरण 
के लिए उपयुक्त व्यवस्था का होना । 
(७) शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को समुचित व्यवस्था का होना । 


(८) उत्पादन नियन्त्रण, लागत नियन्त्रण, किस्म नियन्त्रण आदि तकनीकी विधियों 
का अपनाया जाता ६ 


( ९ ) उद्योगपतियों द्वारा, जहाँ तक सम्भव हो, औद्योगिक परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न 
मानव समस्याओ के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण का अपनाया जाना । 
(१०) उत्पादकता वृद्धि मे उत्पन्न वित्तीय रुकावटों का हटाया जाना । 
(११) देश की सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना । 
(१२) उपभोक्ताओ का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना | 
औद्योगिक उत्पादकता को बुद्धि में प्रबन्ध का योगदात 
(वर हण४ त॑ काभानूलाशां 0 रिवरंघाड [00009 ?2700ए:८(साए) 
जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, औद्योगिक उत्पादकता पर विभिन्‍न धटकों का 
प्रभाव पड़ता है, किन्तु इनमे से सबसे अधिक प्रभाव प्रबन्ध का पड़ता है। इसका कारण यह है 
कि उत्पादकता वृद्धि की योजना कितनी अच्छी क्यों नहो तथा उसको सफल बनाने के लिए 


कितने भी साधन क्‍यों न जुटा ले, डिन्‍तु यदि कही उस योजना को कार्यान्वित करने का भार 
अकुशल व्यक्तियों के हाथो में सौंप दिया जाय तो ऐसी अवस्था में सफलता की कामना करना 


( ४३४ ) 


वर्ष ही होगा । उत्पादन के सभी साधन सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं ओर धबन्ध उत्पादन के 

इन सभी साधनों को अपने ज्ञात, चातु्यं एव अनुभव से कार्मशील बनाता है। यद्यपि प्रबन्धकीय 
क्षमता की जाँच करने के लिए हमारे पास कोई स्थायी एवं सवंमान्य मापदण्ड नहीं है किन्तु फिर 
भी उसके निर्णय लेने की शक्ति तथा समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने कौ दूरदर्शिता 
आदि से उसकी योग्यता एवं क्षमता को आँका जा सकता है । अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि औद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि भे प्रबन्ध का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके 
उपरात्त अब यह प्रश्त उठता है कि प्रबन्ध औद्योगिक उत्पादकता की बुद्धि मे किस प्रकार अपना 
योगदान दे सकता है इसके प्रत्युत्तर मे यह कहा जा सकता है कि उत्पादकता की दृद्धि से प्रबन्ध 
अपना योगदान निम्न कदम उठाकर दे सकता है --(१) उत्पादकदा कौ वृद्धि के विधय में समुर्चित 
बोजना तैयार करना, (२) उत्पादन प्रक्रिया पर प्रभाव नियन्त्रण रखना; (३) उत्पादन का 
प्रमापीकरण, विशिष्टीकरण एवं सरलीकरण करना; (४) किस्म नियस्त्रण एवं निरीक्षण क, 
व्यवस्था करना, (५) प्रवन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व निवाहने वाले व्यक्तियों के लिए मुशल प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करना, (६) कुशल लागत लेखे तैयार कराना, (७) मधुर औद्योगिक सम्बन्धो को 
स्थापना करना; (८) श्र प्ठ सेविवर्गीय त्तीति अपताना; (९) प्रवत्थ में श्रमिकों को भी भाग लेने 
की व्यवस्था करना, (१०) भौद्योगिक अनुसन्धान के काय॑ पर बल देना; (११) उद्योग मे दो 
मार्गीप सम्पके अथवा सवादवाहन की कुशल व्यवस्था करना, जैसे--आदेश, स्पष्टीकरण आदि 
ऊपर से नीचे की ओर जाना तथा सूचनाओ, द्ञिकायतो एवं स्म्पत्तियों का निम्म श्रमिकों से उपर 
की ओर आता, (१२) ध्रमिक-वर्ग का पूण समयन प्राप्त करने का प्रयत्न करना; (१३) उद्योग में 
उत्पन्न होते वाली समस्त समस्याओ के भ्रत्ति प्रबन्ध का सहानुभूति पूर्ण रख होता तथा उतका 
न्यायोचित तरीको से हल निकाला जाना आदि | 


इस प्रकार उद्योगों मे उत्पादकता बुद्धि का मूलभूत उत्तरदायित्त्व प्रसत्धकों के ही कधो 
पर है । उनके योगदान के बिना सफलता की कामना करना व्यथ होगा। अत हमे यह आशा 
करती चाहिये कि प्रबन्धक इस सम्बन्ध मे उदारतापूर्ण हष्टिकोण अपनायेंग और इस प्रकार 
उत्पादकता वृद्धि के प्रयत्तो मे अपना हादिक सहयोग प्रदान करेंगे । 


३५४ 


भारत में उत्पादकता आन्दोलन 
(?9000ण०शा३ ०४८ 9 [009) 


भारत में उत्पादकता आत्दोलन का महत्त्व 


उत्पादकता अब प्रगति का पर्यायवाची शब्द बन गया है। हमारे लिए इसका अं न 
केवल प्रगति अपितु जीवित रहने का प्रश्न (४४४) हैं। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि 
उत्पादकता में दि होने से उत्पादन की लागत कम होती है, जो न्यूत्र मूल्यों पर विक्रय में वृद्धि 
करती है एव में बाजार का विस्तार करती है। इससे विश्व के वाजारों मे माल की प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से प्रतिस्पर्धा सम्मव होती है। इसके परिणामस्वरूप एक ओर ती देश मे औद्योगिक 
सम्पन्नता आती है तथा दूसरी ओर श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि, कार्य के घण्टों में कमी तथा 
श्षम-कल्याणबारी कार्यों मे वृद्धि होती है। अमरीकी विद्वान्‌ श्री ई० कलेग (8. (82806) के 
शब्दों भे--““*“* “अमरीका वासियों का उच्च जीवन-स्‍्तर उनकी अधिक उत्पादकता का ही 
प्रत्यक्ष परिणाम है ।” भारत जँसे विकासशील देश भे, जहाँ लगभग ५० करोड व्यक्तियों के लिए 
आवश्यक साधन जुटाने हैं, उत्पादकता आन्दोलन का विशेष महत्त्व है। यदि हम चाहते हैं कि 
भारत से गरीबी दूर हो और यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठे तो हमारे सामने सिवाय 
उत्पादकता मे वृद्धि करने के अन्य कोई दूसरा रास्ता हो नही है । हमारे देश की वर्तमान परि- 
स्थितियो को ध्यात मे रखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपने देश में हर सम्भव तरीकों 
से अधिक से अधिक उत्पादन करें । सत्य तो यह है कि आज भारत मे उत्पादकता जीवित रहने 
के लिए परम आवश्यक वस्तु बन गया है। भारत मे त्रिम्ग कारणों से उत्पादकता आन्दोलन 
बविश्येप महत्त्वपूर्ण है 

(१) जन-साधारण का जीवन ऊँचा उठाते के लिए---पह किसी से छिपा नही है कि 
भारतीयों का जीवन-स्तर पश्चिमी देशो की तुलना मे बहुत गिरा हुआ है। स्थिति यह है कि आज 
औसत भारतीय को पेट की ज्वाला को शान्‍्त करने के लिए न तो पर्याप्त पौष्टिक भोजन ही 
मिलता है औौर न तन ढकने के लिए पर्याप्त कपडा ही। उत्पादकता मे वृद्धि करने से जन-साधारण 
का जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है, क्योकि इससे लोगो को सस्ते मूल्यों पर अधिक 
वस्तुओ के उपभोग करने का सुअवसर प्राप्त होगा । यही नही, उत्पादकता के बढने से श्रमिकों की 
आय में भी वृद्धि होगी । 

(२) देश की अर्थव्यवस्था सुहढ़ करने के लिए--उत्पादकता मे वृद्धि होने से 
औद्योगिक इकाइयो की क्षमत्रा मे भी वृद्धि होती है। इससे औद्योगोकरण पनपता है। ओद्योगी- 


करण के होने से देश की आय मे वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप देश की अव्ंब्यवस्था का सुदृढ 
होता स्वाभाविक ही है । 


( ४रे६ ) 


(३) निर्यातों में वृद्धि करमे के लिए--उत्पादकता में वृद्धि होने से उत्पादन लागत 
से पर्याप्त कमी होकर उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करवे को शक्ति का विस्तार होता है। परिणामस्वरूप 
निर्यातों में वृद्धि होती है प्रथा विदेशों मुद्या का अर्जेन होता है। आज हमारे देश में विदेशी मुठ 
की सबसे अधिक आवश्यकता है ताकि हम एक ओर तो विदेशों से खाद्यान्न का आयात्त करके 
भुल्ली जनता को पेढ भर अनाज उपलब्ध कर सके, तथा दूसरी ओर पाकिस्तानी तथा चीनी 
आक्रमण का सामना करने हेतु विदेशों से अस्त-धस्त्र एवं युद्धनसामत्री खरीदकर अपने देश की 
स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें । 


(४) उत्पादन को मात्रा में घृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमो करने के लिए-- 
भारत में उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुओं का भारी अभाव है। देश में पूजी की कमी के कारण 
भारत में उपभोक्ता तथा पूंजोगत वस्तुओं का भारी अभाव है। देश मे पूंजी की कमी से 
इनमे वृद्धि करना सम्भव नही है १ इनकी कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि होता स्वाभाविक ही है। 
मूल्यों में वृद्धि के होने से जब-स।घारण का जीवन कप्टमय हो जाता है। अतएव हमे अब उपलब्ध 
पूंजी से ही उत्पादत मे वृद्धि करती है। इसके लिए उत्पादकता की वृद्धि का आशय लेना होगा। 
जैसे-जैसे उत्पादकता मे वृद्धि होती जायेगी वैसे-वँसे उत्पादन लागत मे कमी होती जायेगी । इसे 
उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अधिक वस्तुओं के उपभोग का छुआवसर मिलेगा । 


(५) अन्य लाभ--[) उत्पादकता में वृद्धि होते से देश की वास्तविक आय में भी 
वृद्धि होती है। (॥) उत्पादकता प्रगति का सूचक है। (॥0) उत्पादकता में वृद्धि होने से श्रमिकों 
को भो लाभ पहुँचता है। उनकी आय मे वृद्धि होती है, काम के धण्टो में कमी होती है तथा 
श्रम-कल्याणकारी कार्यो मे वृद्धि होती है । (५) उत्तादकता निर्देशाकों का विविध उपयोग किया 
जा सकता है। (५) विदेशी उत्पादको से सफल प्रतियोगिता बी जा सकती है। (शण देश की 
सुरक्षा व्यवस्था को सुहृढ बनाने के लिए भी उत्पादवता में वृद्धि करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


भारत से उत्पादकता आन्दोलन की महत्ता के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं के विचार 


(१) स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “यद्यपि हमारे यहाँ बडी ससख्या में 
सस्ते मजदूर सुलभ है, फिर भी हम दूसरे देशो से उनके उत्पादत यन्त्र, क्रिस्म आदि मे प्रतियो- 
गिता नही कर सकते, यहाँ तक कि अपने आन्तरिक सरक्षित धाजार में हम बहुत दिनों बहुत आगे 
तक नहीं जा भ्रकते । अतएव यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि हम अपने साधनों का यथासम्भव 
सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करें और इसके लिए हमे आधुनिक उत्पादन प्रणालियाँ तथा उत्तम 
प्रबन्ध के तरीके प्रयोग मे लाने चाहिए ए' 


(२) भारत के भूतपुव॑ भ्रम तथा नियोजन भन्‍्त्रो थो गुलजारोलाल नन्‍दा के अनुसार, 
“यद्यपि मजदूरों की माँगें उचित हैं, फिर भी वे जो माँगते हैं, वह काफी लम्बे समय तक तत्काल 
नहीं दिया जा सकता, जब तक कि साथ ही साथ और कुछ कदम न उठाये जायें और ये कदम 
'उत्पादकता' राच्द मे भा जाते हैं। * “'उत्पादकता' शब्द उद्देश्य तथा कारय-क्षेत्र दोनो ही 
हृष्टियों से बहुत व्यापक्ष है। यह सामान्यत प्रगति का पर्याववाची समझा जाता हैं। हमारे लिए 
तो थह इससे कुछ अधिक हैं, क्योकि हमारा जीबित रहना इसी पर निर्भर है। हमारे देश मे अगर 
उत्पादकता नही वढठी तो बाँटने के लिए होगा ही क्या ?” 


(३) भारत के भूतपूर्व उद्योग मन्त्रो भरो सनुभ्ताई शाह के अठुसार, “विदेशों के बाजार 
में हमे उन देशो के उत्पादिक भाल से प्रतियोगिता करनी है जिनका उत्पादन छा स्तर काफी 
ऊंचा है और जो कम लागत पर बढ़िया किस्म का साल तैयार कर सकते हैं। “* बढ़िया 
किस्म को अधिकाधिक चीजें कम लागत पर पंदा करने के लिए हमे उत्पादकता आन्दोलन का 
सद्दारा लेना चाहिए । 

भारत में उत्पादकता आन्दोलन 
(?:०0ण्लॉंच।ए १[०४९फशा( ० छागं) 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट 
उत्पादवता मे वृद्धि करना नितान्त आवश्यक 


रह 
हो जाता है कि भारत की चतुर्थमुखी उन्नति के लिए 
श्यक हैं। अतएव स्वतन्त्रता प्राप्ति के सुरन्त पदश्चाव हीं 


( ४३७ ) 


हमारी राष्ट्रीय सरकार ने स्वर्गीय थी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता में भारत मे उत्पादकता की 
वृद्धि के प्रश्न पर जोर देना प्रारम्भ किया। इस प्रकार भारत मे उत्पादकता आन्दोलन का श्रीगणेश 
स्वतन्तता की प्राप्ति से हुआ है। उत्पादकता की वृद्धि के उपायो पर विचार-विनिसय करने के 
लिए अध्ययन गोप्ठियों का आयोजन किया गया और तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 
विदेशों से तकनोकी विद्येपज्ञों को आमन्त्रित किया गया एवं अपने शिष्टमण्डली को विदेशों मे 
तकतीकी ज्ञान की प्रगति का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। अध्ययन में सुविधा की हृष्दि 
से भारत में उत्पादकता धृद्धि आन्दोलन के सम्बन्ध मं अब तक के उठाये गये कदमों को निम्न- 
लिखित भागो में विभाजित किया जा सकता है - 


(१) विदेशों से तकनोक्की विशेषज्ञों का आयसन--भारत सरकार की माँग पर प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठत मिशन भारत में दिसम्बर सन्‌ १९५२ में आया । इसमे प्रबन्ध एवं 
औद्योगिक इन्जीनियरिंग से सम्बन्धित चार विशेषज्ञ थे । इससे बम्बई एवं कलकत्ता में उत्पादकता से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रदरशंन आयोजित किये । ये प्रदर्शश काफी सफल रहे। मिथ्वन एक वर्ष तक 
भारत में रहा । इस मिशन के कार्य का प्रधान परिणाम यह हुआ कि सरकार ने दिसम्बर सन्‌ 
१९५३ को यह निश्चय किया कि सन्‌ १९४४ मे राष्ट्रीय उत्पादकता केन्द्र की स्थापना में तकनीकी 
सहायता की व्यवस्था की प्राथना की जाय । सितम्बर सन्‌ १९५४ मे दुधरा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
संगठन मिशन भारत पहुँचा जिधने कई कारखानो मे निरीक्षणो के विस्तृत क्रम से अपना कार्ये 
प्रारम्भ किया | इस मिशन का काये भी पर्याप्त सन्‍्तोषजनक रहा । 


(२) विदेशों को भारतोय दलों का प्रस्थान--उत्पादकता आन्दोलन के सम्बन्ध में 
विदेशों झ हई प्रयति का अध्ययत करने हेतु अक्टुबर-नवम्दर १९५६ मे एक दल डा० विक्रम 
साराभाई की अध्यक्षता मे जापान गया। इस दल ने मार्च १९५७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
दल ने सुझाव दिया कि जापान के उत्पादकता केद्ध की भाँति भारत में भो “राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद' की स्थापना की जानी चाहिए जिपके निधन कार्य हो --() उत्पादकता की वृद्धि के 
लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करता । (॥) राष्ट्रीय एवं कन्तर्राष्ट्रीय साधनों से वित्तीय सहायता 
प्राप्त करना | (॥) विशिष्ट तकनीकी सहायता प्रदात करना। (५) स्थानीय परिषदों की 
स्थापना करना । 


(३) उत्पादकता वृद्धि से सम्दन्धित सेमिनार का आपोजन--जापान से लौटे दल 
की सिफारिशों को कार्यात्वित करने की दण्या में पहला केदम सन्‌ १९४५७ में उठाया गया, जब 
केन्ध के वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के तत्वावधान में उत्पादकता पर एक सम्मेलन बुलाया 
गया जिसमे राष्ट्रीय उत्पादकता आन्दोलन के सिद्धान्तो एवं कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया | 
उत्पादकता आन्दोलन को बढावा देने के सम्बन्ध में सेमितार ने निम्त सिद्धान्त निश्चित किये --- 
(0) मुधरी हुईं तकनीक से उत्पादन में वृद्धि करना, लांगो के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, 
धर्तिकों के काण की दशाओ के सुवार करना त्तया कल्याणकारी कार्यों भे वक्धि करना | (४) 
विकाप्तशील अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की बृद्धि से उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित कर रोज- 
पार में वृद्धि करना । (॥)) उत्पादकता की वृद्धि से जो लाभ हो उतको पूंजी, श्रम एवं उप- 
भोक्ता तीनों के बीच न्यायोचित ढंग से बॉटना । (।४) उत्पादकता आन्दोलन के अन्तर्गत बड़े, 
छोटे तथा हल्के, चाहे निजी क्षेत्र मे हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में, सभी प्रकार के उद्योगों को 
सम्मिलित किया जाय । (९) उत्पादकता वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करने हेतु संयुक्त 
विचार विमर्श, प्रबस्ध मे श्रमिको के भाग और प्रत्येक उद्योग एवं इकाई में पारस्परिक सहयोग 
को प्रोत्साहन दिया जाय । 


(४) राष्ट्रीयकरण उत्पादकता परिषद्‌ को स्थापना--जापान से लौटे हुए दल तथा 
सेमिलार की सिफारिछों पर फरवरी १९५८ म॑ राष्ट्रीय उत्तादकता परिषद्‌ की स्थापना की गई। 
यह एक स्वायत्तशा्ी संस्था है जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या ६० तक सीमित है। परिषद्‌ 
में ११ प्रतिनिधि हैं जो सरकोरो विभागों, सेवायोजको के संघी तथा श्रम-सघो से लिए गये है । 
इसमें उपभोक्ताओ, तकनीकी विश्ेषज्ञो तथा रूघु उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया 
गया है। इस परिषद्‌ के अध्यक्ष भारत सरकार के उद्योग मन्द्री हैं। परिपद्‌ का प्रवन्ध एक प्रशासन 


( डेरेद ) 


समिति द्वारा किया जाता हैं| इस समिति के सदस्यों की सख्या २० तक सरोमित है। सदस्यों का 
निर्वाचन प्रतिवर्ष परिषद्‌ द्वारा ही किया जाता है परिषद्‌ का प्रमुख कार्य भारत में उत्पादकता 
आन्दोलन का सचालन करना है। परिषद्‌ की सर्वप्रथम बैठक २२ मां, १९५८ में हुई। इसमें 
इसने एक आठ-सुत्री कार्यक्रम की घोषणा की । 


आठ सूत्नी कार्मक्रम--परिपद्‌ द्वारा घोषित आठ-सूनी कार्यक्रम निम्न प्रकार है-- 
(१) उत्पादकता से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रसार करके उत्पादकता बढाने की चेतना को प्रोत्सा- 
हित करना । (रे) प्रवस्धक के सभी स्तरो पर उत्पादकता की टेवनीक तथा प्रक्रियाओं को प्रशिक्षण 
देना | (३) जब स्थानोय परिषदें आवश्यक समझें तब विश्लेपज्ञो की सेवाएँ उपलब्ध कर्ता, 
(४) कारखानो मे पारस्परिक निरीक्षण प्रोसाहन देना, जिससे सामान्य समस्‍्थाओं पर विचारों 
का आदयन-प्रदान होने लगे । (५) उत्पादकता के क्षेत्र में विस्तृत एवं गहन अनुसन्धान करना। 
(६) प्रगतिशील देशो मे उत्पादकता को बढाने के लिए अपनाये गये साधनों का अध्ययन करने 
हेतु अध्ययन-मण्डल भेजना । (७) विदेशो में प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था करना । (८) विदेशी 
तकनीशियनो एवं विशेषज्ञों को आमन्त्रित करना । 


आजकल हमारे देश मे ४६ स्थानीय परिपदें तथा वम्वई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, 
बगलौर तथा लुधियाना मे छः क्ष त्रोय परिषदें है। 


(५) उत्पादकता सं्वेक्षण समिति की स्थापनां--माच १९५८ मे राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिपद्‌ के द्वारा उत्पादकता सर्वेक्षण समिति की स्थापना की गई। इस समिति का प्रमुख उहं श्य 
भारत मे उत्पादकता आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध मे आवश्यक लेखा-जोखा रखना है । 


(६) पचवर्षोष योजनाओं में उत्पाद#ता वृद्धि आन्दोलन--भारत सरकार ने यह्‌ 
अनुभव किया क्रि बिना उत्पादकता में वृद्धि हुए भारत की आशिक प्रगति की कामना करना व्यर्थ 
होगा | अतएव इस बात को ध्यान मे रखते हुए तीनो पचवर्षीय योजनाओं में भारत में उत्पादकता 
रे के लिए प्रयत्त किये गये । प्रथम पच॑वर्षीय योजना मे कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि की 

॥ मे विभिन्न कदम उठाये गये ; द्वितीय पचवर्षोय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 
आशदोलन को अधिक महत्व दिया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तरमंत श्षमिकों की काय॑- 
कुशलता मे वृद्धि तथा उत्पादकता बढाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण योजनायें चालू की गई । 


३ (७) अन्य सहायक सस्यानों की स्थावना--राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ तथा उत्पादकता 
सर्वेक्षण ममिति के अतिरिक्त निम्न सस्यायें भी उत्पादकता वृद्धि आन्दोलन में अपना अमृल्य 
सहयोग प्रदान कर ५ हैं :--(१) भारतीय साहियको सस्यान [00था झशाओणओं 
]000॥0॥) ने गुण नियन्त्र० (0एश॥५ ००॥॥०)) के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया। (२) बम्बई 
और वगलौर में गुण-नियल्लण इकाइयाँ (0ए७॥७ (०7००७ (0) स्थापित की गई । (३) 
अहमदाबाद टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन तथा इण्डिया टैब्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन 
में गुण-नियस्त्रण कला का विस्तार किया। (४) उच्च भ्रबन्ध के प्रशिक्षण हेतु वगलौर में इप्डियत 
एडमिनिस्ट्रे टिव स्टाफ कॉलेज की स्थापता भारत सरकार ने की । (५) अनेक स्थानों पर मैनेजमेट 
एसोसियेशन स्थापित किये गये । (६) कई विश्वविद्यालयों, जैसे--वम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि 
मे विजिनेस एडमितिस्ट्रेशन के कोर्स प्रारम्भ किये गये है। (७) भारत सरकार द्वारा स्थापित 
स्माँल इ इस्ट्रीज इ स्टीट्यूट प्रशिक्षण प्रदान करती है और टैक्नीक में सुधार करने का प्रयत्न 
करती है। न नेशनल डेवलपमेट काउन्सिल के अन्तर्गत प्लान प्रोजेक्ट कमेटी तथा प्लानिंग की 
इन्डस्ट्रियल न्‍टः दिखें यूनिट तथा अन्य अथुसन्धान सस्थानों द्वारा उत्पादकता वृद्धि से 
सम्बन्धित तकनीकी में छानवीन के प्रयत्न किये गये हैं। (९) अन्तर्राष्ट्रीय श्र सगठत ने भारत 
को विशेष शिक्षकों की सेवायें सुलभ को हैं, जिम्होंने भारत के विभिन्न केच्धो मे सुपरवाइजरों के 
लिए कई कोस संचालित किये है। (१०) अमेरिका का टैक्‍्नीकल कोऑपरेटिव मिशन (7७णोपा- 
८0 (००एट८०॥%० 58०9) भी उत्पादकता आन्दोलन में बहुत कुछ सहयोग दे रहा है । 
विशेषज्ञों की सेदायें दया पुस्तकों के रूप में महत्त्वपूर्ण सहयोग इस सस्थान से मिल रहा है। (११) 
औद्योगिक इन्जीनियरिंग के क्षेत्र भे अनेक इन्जी नि्यरिग सस्थाओ--जैसे इडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ 
टैवनोलॉजी खडगपुर, इ डियन इन्स्टोद्यूड झॉफ साइन्स बगलौर आदि ने प्रशिक्षण का आयोजन 
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किया है ।(१२) एशियन उत्पादकता संगठत (8. ? 0.) भी इस दिखा में सहयोग प्रदान कर 
रहा है। 

( ८ ) उत्पादकता वर्ष, १६६६--भारत में उत्पादकता आन्दोलन को और अधिक 
प्रभावशाली बनाते के लिए भारत सरकार ने सन्‌ १९६६ का कलैण्डर वर्ष उत्पादकता वर्ष के 
रूप में मनाया | इसके अन्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे--सेमिनार एवं 
मोष्टियो का आयोजन, विशिष्ट विवेखन एवं रेडियो हारा विभिन्न कार्यक्रमों का आपोजन, 
प्रदर्शनियों का आयोजन, विश्वविद्यालयों में उत्पादकता सम्बन्धी प्रतियोगिताओं का आयोजन, 
बाधिक लक्ष्य निर्धारित करना आदि । 


( € ) एशियन उत्पादकता संगठन की सदस्यता--भारत मे उत्पादकता वृद्धि के सम्बन्ध 
में विदेशों से और अधिक सम्पर्क बढाने हेछु भारत अप्रैल १९६१ में स्थापित एशियन उत्पादकता 
संगठन का भी सदस्यता बन गया है| 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में उत्पादकता वृद्धि आन्दोलन को सफल बनाने 
हेतु अनेक सराहनीय कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है--लेकिन इस 
श्र खला मे अभी एक कडी, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है, मौजूद नही है । वह कडी है, हर कारखाने में 
आपसी परामर्श के द्वारा उत्पादन बढाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने को अभिलापा । 
क्वेवल नीति बनाने था ऊँचे स्तर पर फैसला करने से काये नहीं हो सकता । आवश्यकता है हर 
व्यक्ति मे उत्पादन बढाने की अभिलापा होना और आपस में परामझं द्वारा उस अमिलाषा को 
कार्यान्वित करना । 


देश में उत्पादकता को बढाने की जिम्मेदारी तीन मुख्य वर्गों पर है और बे है उधोगपति, 
सरकार और श्रमिक । आशा है कि यदि भारतीय उत्पादकता आन्दोलन के ये तीनों स्तम्भ हढ 
पा पनिकीली वनकर अपने कत्तव्य का पालन करेंगे, तो देश का आथिक आधार बहुत हृढ़ हो 
जावेगा । 


३६ 


आओद्योगिक मियोजन एवं उसकी समस्याएं 
(वजन ऐथआगरय? ० 48 700]शा5) 


औद्योगिक नियोजन का अर्थ : 


आधुनिक ससार के जटिल सामाजिक व आ्िक डांचे मे योजनावद्ध अ॑ध्यवस्था' 
ही किसी राष्ट्र के सवंतोमुखी विकास की एकमात्र सर्व-स्वीकृत विधि है। यही कारण है कि आज 
संसार के सभी देशो में निधोजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है ) प्रो० रफविन्त (0७७४४) 
के अनुसार “योजना बनाने का अर्थ, उद्देदय निर्धारित करके काम करना, बुनना व निर्णय करना 
है, और चुनता व निर्मम करता सभी आर्थिक क्रियाओ का निचोड है ॥” श्रो ज़ी" डो० एच० कोल 
(0 9 प्र ८०८) के शब्दों मे, “उत्पादन के साधनों का यथाविधि वितरण करना ही नियोजन 
चहलाता है।” क्रो बूटन के अनुसार, किसी राजकीय सद्भुठन द्वारा जात-यूकपर एवं वैधानिक कज् 
से आधिक प्राथमिकताओ के क्रम का निर्धारण ही नियोजत है ।” 


औद्योगिक नियोजन से हमारा आशय किस देश के उद्योग-पत्धों के विधिवत्‌ विकास 
से है। दूसरे शब्दों मे, जब किसी देश मे उद्योग-घन्धो का विकास॑ किसी निश्चित योजना के अनु> 
सार किया जाता है, तो वह 'ओद्योगिक नियोजन” कहलाता है | इससे औद्योगिक उत्पादन तथा 
उत्पादन-क्षमता दोनो मे वृद्धि होती है और जन-साधारण का उपभोग स्तर ऊँचा उठता है। 
औद्योगिक नियोजन के अन्तर्गत विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध, आधुनिकीकरण आदि भाते हैं । 


औद्योगिक नियोजन के उह्ं श्य 


ओह्योरिव लिपेद्श ये रह श्य सिफ्यित्त योजना के अगनुचार दर चर्णात से कोथोणिक 
विकास करना होता है जिससे जन-साथारण को अ्चुर भाजरा मे जाघुनिक उपभोग की वस्तुयें उप- 
लब्ध हो सर्के ओर उनके रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा उठ सके । औद्योगिक नियोजन के परि- 
णामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहल करके नये-नये उद्ोग-धन्धो की स्थापना होती है, 
बेकारी दूर होती है, उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता दोनो मे वृद्धि होती है, सन्तुलित एवं विकेन्द्रित 
कौद्योगिक विकास होता है, घातक भ्रतिस्पर्धा का अन्त होता है तथा उन-साधारण का जीवन-स्तर 
ऊँचा उठता है । इस प्रकार औद्योगिक नियोजन के निम्नलिखित उ्दँ इय होते हैं 


(१ ) देश के प्राकृतिक साघनो का विदोहत करता--औद्योगिक नियोजन का प्रमुख 
उद्द श्य सम्बन्धित देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण एवं उचित विदोहन करना होता है । 


( ३ ) बेकारो दूर करना--वकारो का अथे है काम करने योग्य एव काम करने के 
इच्छुक नर-नारियों के लिए काम का अभाव । बेकारी मानव जाति के लिए सबसे भयद्धूर अभि- 


( ४४१ ) 


शाप है। बेकार व्यक्ति सदंव विध्वशात्मक बातें सोचता है । उसके अन्दर घृणा, शत्रु ता और हं घ 
की भावनायें जन्म लेती हैं, जिसके फलस्वरूप, उसका शरीर, मस्तिष्क और सामाजिक स्तर नष्द- 
अष्ट हो जाता है। वेकासी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सास्कृतिक ढॉँचे को छिल्न-भिन्न कर 
देती है। अतएवं नियोजन का द्वितीय प्रमुख उद्द श्य देश मे से वेकारी दूर करना होता है। 


(३) सन्तुलित एवं विकेन्द्रित औद्योगिक विकास करता--औद्योगिक नियोजन के अभाव 
में असन्तुलित एवं अविकेन्द्रित औद्योगिक विकास्त होता है। कभी-कभी आवश्यक उद्योगों के स्थान 
पर आवश्यक उद्योग पनप जाते है । इसी प्रकार विकप्तित उद्योगों का और अधिक विकात्त हो 
जाता है तथा अविकसित उद्योग ज्यो के त्यो पिछड़ी हुई अवस्था में ही रह जाते हैं अतएवं औद्योगिक 
नियोजन का तृतीय प्रमुख उदंश्य देश मे सन्तुलित एवं विकेन्द्रित औद्योगिक विकास करना 
होता है । 


(४ ) ग्रौद्योगोकरण को गति को तोन्न करना--औद्योगीकरण की गति मन्द रहने से न 
तो उद्योगों का समुचित विकास ही हो पाता है और न निश्चित अवधि मे निर्धारित लक्ष्य ही प्राप्त 
हो पाते है । फलतः देश पिछड़ी हुई अवस्था मे ही रहता है। इस प्रकार औद्योगिक नियोजन का 
चतुर्थ प्रमुख उद्देश्य भौद्योगीकरण की यति को तीब्र करना होता है । 


(५ ) घातक तथा गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अन्त करना--कभी-कभी विभिन्न उद्योगों 
भें भापस में घातक तथा गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है । इससे सम्बन्धित उद्योग-धन्धों तथा 
राष्ट्र दोनों को क्षति पहुँचती है। अतएवं बौद्योगिक नियोजन का पंचम उहं श्य घातक तथा गला- 
काट प्रतिस्पर्धा का भन्‍्त करना होता है। 

(६ ) उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में वृद्धि फरता--जिस प्रकार हे ष्यके 
चलने-फिरने के लिए दोनों पैरो का होता आवश्यक होता है उसी प्रकार औद्योगीकरण के लिये 
उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। अतएवं औद्योगिक 
नियोजन का पप्ठम्‌ उद्व श्य उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनो मे वृद्धि करना होता है। 


(७ ) पूंजीगत तथा उपभोग दोनों प्रकार को वस्तुओं के उद्योगों का विकास करन।-- 
सफल ओऔद्योगिक नियोजन का सप्तम्‌ उदं श्य पूजीगत (जैसे मशीन) तथा उपभोग दोनों प्रकार की 
बस्तुओ के उद्योगों का समात्र रूप से विकास करना होता है। उदाहरण के लिए, रूस में पूंजी- 
ग्रत वस्तुओं के उद्योग तो उन्नति की चरम सीमा पर हैं किन्तु उपभोग की वस्तुओं के उद्योगो का 
2 विकास नही हो पाता है । इसी कारण वहाँ पर उपभोग की बस्तुये अपेक्षाकृत अधिक 
महंगी हैं । 

( ८) जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना--सफल ओऔद्योगिक नियोजन का 
माप-दण्ड जन-साधारण के जीवव-स्तर का ऊँचा उठता है । उदाहरण के लिए, भारत तथा एशिया 
के अत्य देशों मे जन-साधारण का जीवन स्तर नीचा है, क्योकि यहाँ पर औद्योगिक नियोजन का 
अभाव है। अतएब औद्योगिक नियोजन का अन्तिम उदं श्य जन-साधा रण के जीवन-स्तर को ऊँचा 
'ठाना होता है। 


भारत में झद्योगिक नियोजन 
(ए608(6४] ए]॥७४४ $5 इ90)3) 
स्वतन्त्रता से पूर्व भारत मे औद्योगिक नियोजन का एक प्रकार से अभाव था। केवल 
उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों के विकास का ही प्रयत्न किया गया था। मुबभूत उद्योगो 
का विकास पिछडी हुई अवस्था मे था ! केवल देश के कुछ प्रमुख भागों (जैसे बम्बई, कलकत्ता, 
पद्गास, दिल्‍ली, कानपुर) भे औद्योगीकरण हुआ था) अतए॒व राष्ट्रीय सरकार ने भारत में 


४८2 नियोजन की महत्ता को समझा तथा पंच्रवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक नियोजन पर 
बल दिया । 


प्रथम पंचवर्षोष योजना में औद्योगिक नियोजन : 
माचे, १९५० में मारत मे योजना आयोग की स्थापना की गई। स्थापना के तुरन्त 


( डेंडर ) 


पदचात्‌ योजना आयोग ने प्रथम योजना अस्तुत की । योजना आयोग ने मूल रूप से सद १९४८ 
की औद्योगिक नीति का ही समर्थन किया तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था []॥7०0 8९०००४३) के 
सिद्धान्त को क्वार्यात्वित करने का प्रयास किया । आयोग ने सार्वजनिक तथा निजी दोनो क्षेत्रो के 
विकास पर जोर दिया । प्रथम योजता मे औद्योगिक विकास के लिए निम्न औद्योगिक प्राथमिक- 
ताएँ निश्चित की गयी --(१) विद्यमान उत्पादन-क्षमत्ता का अधिकाधिक उपयोग करना। 
(२) लोहा व इस्पात्‌, सीमेग्ट, खाद, भारी रसायन, मशीन तथा अन्य आधारमूत्त उद्योगों वी उत्तादन 
क्षमता भें वृद्धि करता । (३) जिन औद्योगिक इकाइयो पर पूजीगत व्यय हो चुका है, उनको पूरा 
करना १ (४) ऐसी नवीन औद्योगिव इकाइयो की स्थापना करना जिनके द्वारा औद्योगिक विकास 
में सहायता मिलेयो तथा ओौद्योगिक असन्तुलने दूर होगा । 


प्रथनत योजना भें औद्योगिक विकास 


प्रथम योजना काल मे उद्योगो के विकास पर कुल मिलाकर २९३ करोड रुपये का व्यय 
हुआ | इस राश्षि मे से निजी तथा सायंजनिक क्षेत्र मे क्रमश ६० करोड रुपये तथा २३३ करोड़ 
रुपये व्यय हुए । योजना काल में कुछ औद्योगिक उत्पादन में ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुईं । पूंजीगत 
साभान ("४७४४ 8००४७) मे ७० प्रतिशत तथा मष्यवर्गीष घामान []रध्या7)०४४७ 8००४४), 
आद्योगिक कथ्चा भाल तथा उपभोग सम्बन्धी सामान मे से प्रत्येक उत्पादन से ३४ प्रतिशत की 


दुढ्धि हुई । सम्‌ १९४०-५१ से सन १९५५ ५६ तक की अवधि से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का 
अनुमान विम्न तालिका से लगाया जा सकता है 


प्रमुख उद्योगों मे औद्योगिक प्रगति की फलक 








कऋरम- 


ाा उद्योग फा नाम ह्काई उत्पादन सदर उत्पादन सन्‌ प्रतिशत 


१९५०-५१ में १९५५-५६ में. वृद्धि 
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अज-+33जजतन.............3...त.....#ह#ह 
यद्यपि लोहा इस्पात ठया भारी बिजनी के सामान सम्बन्धी दक्ष्य प्राप्त 
क नही हो सके, 
नतु फ़िर भी कहा जा सकता है कि प्रथम योजना काल में औोगिक प्रगति सन्तोषजनक रहो 
है । इसी योजना मे राष्ट्रीय आय में १७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


द्वितोय योजना में औद्योगिक नियोजन 


द्वितीय योजना सूचभूद रूप म औद्योगिक नियोजन की याजना थो। इस योजना मे 
4/2 त्त्था ह पैमाने 60 को प्राथमिकता दी गई, जिससे देश का औद्योगीकरण तीक 
ग| क्या जा सके । इस योजना मे सन्‌ १९५६ की घोषित गिके नुकरण किया 
गया। प्रथम ग्रोजना की भांति इस योजना पे ते औद्योगिक नीति काज किया! 


जना का कार्यकाल भी केवल ५ वपं था । इस प्रकार इस 





( ४ड३े ) 


थोजना की अवधि १ अग्रैल, १९५७ से लेकर मां, १६६१ तक की थी। इस योजना में औद्योगिक 
विकास के लिए निम्नलिखित औद्योगिक प्रायमिकताएँ निर्धारित की गईं : 


(१) लोहा ठथा इस्पात, भारी रसायन तथा खाद का उत्पादन बढाना तथा भारी 
इन्जीनिर्यारेग तथा मशीन उद्योगो का विकास करना । (२) उत्पादक वस्तुओं तथा विकास के लिए 
आधार वस्तुओ--सीमेण्ट, एल्यूमिनियम, दवायें, रंगाई तथा खाद आदि को उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि 
करना । (३) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, चीनी तथा जूट का आधुनिकीकरण तथा 
पुनर्गठन करना । (४) जिन उद्योगो की उत्पादन-क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन में अन्तर हो, उनकी 
उत्पादन-क्षमता का पूरा-पुरा उपयोग करना । (५) सामान्य उत्पादन कार्यक्रमो को ध्यान में रखते 
हुए उपभोक्ता पदार्थों के उद्योगों की उत्पादन-क्षमता का विकास करना । 


द्वितोयष योजना में औद्योगिक विकास : 


द्वितीय योजनाकाल मे उद्योगो के विकास पर कुल मिलाकर १६२० करोड रुपये व्यय 
किये गये, जबकि लक्ष्य केवल १२४४ क रोड रुपये व्यय करने का था। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य 
से लगभग ३० प्रतिशत अधिक ब्यय हुआ । निजी क्षेत्र में ८५० करोड़ रुपये व्यय हुए जबकि अनु- 
मान्ित लक्ष्य केवल ६८५ करोड रपये व्यय करते का था । इसी प्रकार सावंजनिक क्षेत्र मे ७७० 
करोड रुपये व्यय हुए जबकि लक्ष्य केवल ५५६ करोड रुपये व्यय करने का था। सामान्य 
सूचनांक १३९ से बढ़कर १९४ तक पहुँच गया । इस योजनाकाल मे कुछ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 
निम्न प्रकार था * 





प्रमुख उद्योगों में ग्रौद्योगिक प्रगति को रभलक 

फक्रम- का सन्‌ १९५५-५६ सन्‌ १९६०-६१ 
सढया.. योणों का नाम इकाई में उत्पादन में उत्पादन 

१. तैयार स्टील दस लाख टन में १३ २२ 

२ सीमेट डे हक ५०6 ४६ टाश्‌ 

55 चीनी हे कह क. 78 १८६ ३० 

रह सूती वस्त्र दस लाख गज मे ५,१०२ ४५१२७ 

ड; एल्यूमितियम हजार टन मे ७ रे १८५ 

६. साइकिल लाख की सख्या में ५१३ १०५ 

७ नाइट्रोजन खाद हजार दहन में ७९ ११० 

८. फास्फोरिक खाद | केक श्र ५४ 

हि 968 [72805 दस लाख टन में १७ 8 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय योजना काल में ओद्योगिक प्रर्गाति 
विशेष उल्लेखनीय रही है । इसमे कई नवीन उद्योगो की स्थापना की गई। सावंजनिक क्षेत्र के 
तीनो इस्पात के कारखानो (अर्थाद्‌ रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर) मे उत्पादन प्रारम्भ हो गया। 
इतना होते हुए भी कई उद्योगो (जैसे इस्पात, लोहा, फर्टिलाइजसं, एल्यूमिनियम, छपाई का कागज, 
ओऔद्योगिक मशीनें, सीसेण्ट, कच्ची फिल्म, सोडा ऐश, रगाई के समान) मे निर्धारित लक्ष्यों की 
प्राप्ति नही हो सको । 


तृतोय योजना सें औद्योगिक नियोजन : 


तृतीय योजना में औद्योगिक कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा 
गया कि आगामी १६४ वर्षो मे औद्योगिक विकास के लिए नीव मजबूत हो सके तथा राष्ट्रीय आय 
तथा रौजगार के लक्ष्य पूरे हो सकें । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तृतीय योजना में मूल उद्योगों 
विश्येपत: मशीन निर्माण उद्योग के विक्रास पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस योजनाकाल 
में ऐसे उद्योगो के विकास पर भी जोर दिया गया जो विदेशी व्यापार की दृष्टि से लाभदायक 
हो, ज॑छे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग आदि। तृतीय योजना मे सद १९५६ की 


है डंडंड ) 


औद्योगिक नीति का पूर्णरूप मे अनुकरण किया गया। अन्य योजनाओं की भांति इसकी अवधि भो 
५ बे की थी तथा इसका प्रारम्भ सन्‌ १९६१-६२ से हुआ । इस योजना का कुल जाकार 
१०,४०० करोड र० था जोकि प्रथम दो योजनाओं से भी मधिक था। 


ओद्योगिक प्रायमिकतायें--औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते 
हुए निम्मलिखित प्राथमिकतायें निर्धारित की गई 


(१) इस्पात, बिजली, तेल ईंधन आदि प्राथमिक उद्योगो को बढाना और मशौन 
बवाने के कारखानों को स्थापित करना ताकि १० वर्ष के अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिए 
आवश्यक मशीनें अपने देश में ही बनाई जा सकें । (२) उन उद्योगो के उत्पादन में वृद्धि करना 
जोकि उपभोक्ताओं के लिए जावश्यक हैं जेंसे कपड़ा, चोनी, वनस्पति तेल तथा गृह निर्माण 
सम्बन्धी उस्तुर्पे । (३५ देश की जन तथा श्रत्त शक्ति का पूरा उपभोग करना तथा रोजगार के 
साधनों मे वृद्धि करता | (४) प्रमुख उत्पादक पदार्थों का उत्पादव बढावा--जैंसे एल्यूमिनियम, 
खबिज तेल, अकाबंदिक रसायन, पेट्रोलियम की वस्तुयें आदि । (५) कच्चे माल की उपज को 
इतना बढाना कि उससे हमारे उद्योगो की जरूरत भी पूरी हो तथा निर्यात भी हो । 


रणतति 


यह अनुमात लगाया गया है कि १६६५-६६ तक सामान्य सूचनाक ३३० तक पहुँच 
गया है। सन्‌ १९६०-६३ के मुकाबले भे इसमें लगमग ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई हे। भारत पर 
चोन का आक्रमण होने के कारण फोज का सामान तैयार करने वाले उद्योगों के बिकाप्त पर 
अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। १70७ अतिरिक्त सामान्य भौद्योगिक विकास की ग्रति भी 
मन्द रही है। कई क्षेत्रों मे हम निर्वारित लक्ष्य प्राप्त करने मे असफल रहे हैं। तृतीय योजना में 
000 विकास का अवलौकन निम्त तालिका की सहायता से आसानी से किया जा सकता 


लिीनिे ७ २ च_स्‍ीच नस +_ततत"0ह__२२ह२६ह६#न॥न_न_नैतनि १न२ॉँीॉीबलबत4औत६३ंल्‍लतनेने 


कम- १६६५-६६ १९६५-६६ 








उद्योग का नाम इकाई मोजना का योजना के अन्त में उत्पादन 
सदुपा लक्ष्य (भनुमानित) 
१. स्टील इनगाठ 
(868। ॥02088) मिलियन टन हर ७५ 
२. इस्पात हर च्८ अर ा८ट 
हें. एल्यूमिनियम हजार टन दर ० ६८१० 
४. सीमेढ मिलियन टन्न श३० १२० 
२. चीनी मत बेड शेर 
६. जूढ उद्योग हजार टच १३००० ६३०० ० 
७. सूती वस्त्र उद्योग 
(अ) कपडा मिलिययन गज ५८०० ० प्श५०० 
(ब)घागा (आग)... मिलियन पौड २२५०० २१७४५ ० 
८. मशीन टूल्स करोड़ रु इण्० ् 
९ फेरो मैंगतीज हजार टन २०० ० २००९० 
१०. सल्फ्यूरिक एसिड का] १५२४ १२००९० 
११ कोयला मिलियन टन. ६००१०० ७० ९७ 


# आक्डे उपलब्ध नही हैँ । स्न्क््पकउ 


( अ४डश ) 
तृतीय थोजना में औद्योगिक विकास को वृद्धि दर : 
तृतीय योजना के अन्तर्गत ओद्योगिक उत्पादन में ऑसत बाधिक वृद्धि दर का 


लक्ष्य १११ प्रतिशत निर्धारित किया गया था। किन्तु निम्नलिखित उपलब्ध आँकड़ों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हम योजना के अन्त तक इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ 








वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रतिशत बाषिक वृद्धि 
१९६१-६२ ६४ प्रतिज्ञत 

१९६२-६३ ८०» 

१९६३-६४ ४ 

१९६४-६४ ४६ 

१९६५-६६ ५४ +» 





चतुर्थ पचचर्षीय धोजना में औद्योगिक नियोजन (१६६६-७४) 


तृतीय पचवर्षीय योजना की कमियो को पूरा करने तथा दस वर्षों में देश को आत्म- 
निभंर की स्थिति मे लाने हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के 
के प्रमुख उद्द श्य इस प्रकार हैं : 


(१) यथासम्भव झीघ्रतम्‌ आत्मनिमंरता करना । इस हेतु कृषि तथा निर्यात बढाने 
तथा आयात कम करने वाली औद्योगिक योजनाओ को प्राथमिकता देवा । (२) कृषि उत्पादन 
भे वृद्धि करना । (रे) मूल्य-स्तर को स्थिर रखने के लिए मुद्रा प्रसार के सभी कारणों को रोकना । 
हीनाथे अर्थ प्रबन्धन न्यूनतम करना । (४) वस्त्र, चीनी, दवाइयाँ, मिट्टी का तेछ, कागज जैसी 
वस्तुओ के उत्पादन में वृद्धि करना ताकि जनसाधारण को ये आसावी से उपलब्ध हो सके । (५) 
उबेरक, कृपि-यन्तो, डीजल इल्जन, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं को प्राथ- 
मिकता देता । (६) परिवार नियोजन द्वारा बतसंख्या वृद्धि को रोकना । (७) सामाजिक सेवाओं 
का विकास करना । (८) धातु, मशीनरी, रसायत, खनिज, श्रक्ति तथा यातायात उद्योगों की 
मौजूदा योजनाओं को पूरा करना। (९) बेकारी दूर करना (१०) आधिक असमानता दूर 
करना । 


चतुथ योजना में उद्योगों व खानों के विकास पर प्रध्ताबित व्यय 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना में सगठित उद्योगों व खनिज पर ५,२०० करोड़ रु० व्यय 
करने का भ्रस्ताव है जिसमे से २,८०० करोड़ सावंजनिक क्षेत्र में तथा २,४०० करोड ₹० निजी 
क्षेत्र में व्यय होने का अनुमान है । सावंजनिक क्षोत्र भे जो उद्योग व खान पर राशि व्यय की 
जायगी वह कुल व्यय का २११५% भाग है। इस प्रकार चतुर्थ योजना मे औद्योगिक विकास पर 
समुचित जोर दिया गया है। 


चतुर्थ योजना में क्‍्लौद्योगिक उत्पादन के कुछ प्रमुख लक्ष्य 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे औद्योगिक उत्पादन के कुछ प्रमुख भौतिक लक्ष्य अग्र प्रकार 
से निर्धारित किये गये हैं कद + 


( ४४६ ) 











तृतीय योजना चतुर्ये योजना 
मंद का नाम इकाई के श्रन्त मे | १६६८-६६ | (१६६६-७४) 
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के आए के: | ह | ४: 
औद्योगिक नियोजन को समस्‍यायें (0700]005 ० धञाताहइणबा एंथाणाए्ट) 


भारत में औद्योगिक विकास को तीन योजनाओं के पूरा हो जाने के उपरान्त भी भारत 
में औद्योगिक प्रगति की गति विशेष सन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती हैं। आज भो भारत एक 
अद्ध-विकसित देश कहलाता है। पश्चिमी देझो (जैसे जम॑ती, ब्रिटेन, फ्राछ, अमेरिका) के मुकाबले 
में हम बहुत पिछड़े हुए है। आखिर ऐसय क्यो ? यदि हम इस प्रश्न का गम्भीरतापुर्वक अध्ययन 
करें तो पता लगेगा कि आज भी हमारे सामने ऐसी कई औद्योगिक नियोजन की समस्‍यायें हैं 
जितका समाधान हम इन तीनो योजनाओं के पुरा होने पर भी नहीं कर पाये हैं। इसी कारण 


हमारी वर्तमान औद्योगिक प्रगति की गति घीमी है। ओद्योगिक दियोजन की मुख्य-मुख्य समस्‍यायें 
निम्नलिखित हैं 


( १) तान्त्रिक प्रशिक्षण का अभाव --आज के औद्योगिक युग में तान्विक प्रशिक्षण 
का होना एक अनिवायता है | जिस देश में जितना अधिक उच्च कोटि का वान्त्रिक प्रशिक्षण होगा 
वह देश उतनी ही तीव्र गति से ओदोगिक प्रगति करेया। अभाग्यवक्ष हमारे देश मे न्गन्त्रिक प्रश्चिक्षण 
का भाटी अभाव है। हमारे उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त सख्या में तास्त्रिक विशेषज्ञ मही 
मिल पाते हैं। विदेशी से ऐसे व्यक्तियों को बुलाना काफी महँगा पडता है। इस कभी को दूर 
करने के लिए कानपुर, मद्रास, देहलो, खड़गपुर आदि में ओद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये 
गये है । किन्तु आदश्यक्ता को देखते हुए इनकी सस्या बहुत कम है। अतएव देश में अधिकाधिक 
तान्त्रिक प्रशिक्षण केन्ध स्थापित होने चाहिए । 





( डड७ ) 


(२ ) बचत तथा पूंजी का अभाव--भारत मे प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण 
बचत कम होती है । अतणएव पूजी का संग्रह नही हो पाता | इसलिए भारत में औद्योगिक विकास 
के लिए सदेव से पू'जी का भारी अभाव रहा है । यह पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता का मुख्य 
कारण है । देश में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध न होने के कारण हमे बाध्य होकर विदेशी पु जी पर 
निर्भर रहना पड़ता है। परिणामस्वरूप भारत की ऋष-प्रस्तता निरन्तर बढती चली जा रही है । 
आखिर कब तक हम विदेशों से ऋण आदि लेते रहेगे ” अतएवं भारत में पूजी निर्माण कार्यक्रम 
को आवश्यक प्रोत्साहत मिलना चाहिए । 


(३ ) बड़े उद्योग का कृषि पर आधारित होता--भारत का अधिकाश औद्योगिक 
उत्पादन विशेष हूप से सृती-वस्त्र, चीनी, जूट व खाद्य पदार्थों का उत्पादन कृषि पर आधारित है। 
कृषि क्षेत्र मे निरन्तर प्राकृतिक प्रकोप होते रहने के कारण इन कारखानों को नियमित रूप से 
कच्चा माल नही मिल पाता । इसलिए मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं | औद्योगिक 
प्रगति की दर पर इसका बडा ही भीषण प्रभाव पडता है। पंचवर्षीध् योजनाओं मे 'अधिक कच्चा 
माल उपजाओ आन्दोलन के आरम्भ किये जाने के कारण स्थिति मे अवष्य कुछ सुधार हुआ है, 
किन्तु फिर भी हमारे उद्योग आत्म-निर्भरता को दृष्टि से अभी बहुत पीछे हैं। अतएुव चनुथ॑ 
पच्रवर्षीय योजना में ऐसे आन्दोलन को आवश्यक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 


(४ ) पूजीगत सामान को कमो--नये कारखाने स्थापित करने तथा पुराने कारखानो 
मे आधुनिकीकरण को विभिन्न योजनायें लागू करने के लिए नई व आधुनिक ढंग की मशीनों की 
आवश्यकता पडती है । हमारे देश मे ऐसी मज्ञीतों का भारी अभाव है। इसके लिए हमे विदेशों 
पर निर्भर रहना पडता है ! विदेशी विनिमय का अभाव होने के कारण प्रचुर मात्रा में मशीनों 
का आयात नहीं किया जा सकता । अतएवं आवश्यकता इस बात की है कि विदेशी सहयोग से 
भारत में हो नई व आधुनिक किस्म की मश्लोनो का निर्माण किया जाय। इसके लिए हमारे यहाँ 
कच्चा माल प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है । 


(५ ) भारी कारारोपण--आज हमारा औद्योगिक जगत भारी करारोपण के भार से 
पीड़ित है । यह कर-भार दिनो दिन बढता ही चला जा रहा है। इस कारण उद्योगपति किसी 
तये उद्योग को स्थापित करने मे डरने लगे हैँ। परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रगति की गति भी 
सन्‍्द पड गई है। अतएवं यह आवश्यक है कि कर-मार को कम करके उचित औद्योग्रिक सुविधायें 
दी जायें । कारारोपण की नीति ऐसी हो कि जिससे लाभ अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए 
प्रोत्साहित हो । 

(६ ) राष्ट्रीयकरण का प्य- उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के बारे में हमारी सरकार की 
नीति पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि केब और किस समय कौन से उद्योग का 
राष्ट्रीयकरण हो जाय । इसी कारण आज प्र॒त्पेक क्षेत्र मे राष्ट्रीयकरण का हो वोलवाला है । फलत 
हमारे उद्योगर्पतियों के दिल प्रे राष्ट्रीयकरण का भय समा गया है । वे पुराने उद्योगों का विकास 
करने अथवा नवीन उद्योगों की स्थापना में हिंचकिचाते है। अतएव यह आवश्यक है कि हमारे 
उद्योगपतियों को उचित आश्वासन देकर उन्हे राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्त किया जाय । 


(७ ) विश्वसनोय समंको का प्रभाव--औद्योगिक नियोजन की सफलता के लिए आव- 
श्यक है कि औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध मे विश्वसनीय समंक उपलब्ध हो। अभाग्यवश् भारत 
में विश्वसनीय समंको का अभाव है। अधिकाझ्न समंक या तो गलत होते हैं अथवा बहुत पुराने 
होते हैं ॥ इसके अतिरिक्त कभी-कभी सरकारी व गैर-सरकारी दोनो प्रकार के समको में भारी 
अन्तर रहता है । अतएवं उद्योगपतियों के लिए यह समस्या हो जाती है कि वह कौन से समंको 
पर विश्वास करके अपने उत्पादन की मात्रा, साथनो के वितरण आदि की व्यवस्था करे । इसलिए 
यह आवश्यक है कि हमारे देश मे औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध से विश्वसनीय समक प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध हों । 

( ८ ) जनसंख्या में वेगपूर्ण वृद्धि--आज हमारे देझ में दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी, 
वेकारी जँसे भीषण दानवों का बोलबाला है | भारत में असोमित माज़ा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध 


( डंड८ ) 


हैं परन्तु फिर भी यह शोचनीय दश्शा वयो ? यदि हम थोडा-सा भी मनन करें तो ज्ञात होगा 
कि इन सभी समस्याओ का मूल कारण है भारत में जनाधिक्य की समस्या होना । इसी समस्या 
मे औद्योगिक तियोजन की सभी योजनाओ को एक प्रकार से चक्‍ताचूर कर दिया है। जनसंख्या 
में वृद्धि की गति औद्योगिक उत्पादन की कमो से भी तोब है। अवएवं औद्योगिक उत्पादन में 
वृद्धि होते हुए भी लोगो को उसका अवुभव मुश्किल से ही हो पाता है । हमारी सरकार हर सम्भव 
तरीकी से जनसख्या में हो रही इस वेगपूर्ण वृद्धि को कम करने का प्रमत्न कर रही है । 


(& ) सन्तुलित विकास का अभाव-जक्षेत्रीय एव भौगोलिक दृष्टि से भारत के उद्योगों 
का सस्तुलित विकास नही हो सका है । उदाहरण के लिए कानपुर, मद्रास, दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता, 
जमशेदपुर, आगरा और स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, ग्वालियर, कोटा, 
जलन्धर, घिंदरो और अनेक दूसरे नगरों का विकास हुआ है। लेकिन अन्य क्षेत्र आज भी पिछड़े 
हुए हैं। अतएवं मह आवश्यक है कि अन्य क्षेत्रों में भी उद्योगी की स्थापना की जाय । 


( १० ) कुशल भ्रमिको का अभाव--यह दुख का विषय है कि आज भी हमारे देश में 
कुदाल श्रमिकों का अभाव है | हम अपनी ओद्योगिक क्षमता का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे 
हैं। कुशल श्षसिकी के अभाव के कारण ओदोगिक प्रगति की सभी योजनार्थं खटाई में पड जाती 
हैं। मेननवॉम (॥/७॥]670807) इस कमी का मुख्य कारण लोगो की गरीबी, धामिक एवं सास्कृ- 
िक बन्धन एवं सदिमों से चली आ रही सकुचित विचारधारा को मानते हैं । अतएवं यह आवश्यक 
है कि श्रमिकों की कुशलता से दृद्धि की और अधिकाधिक ध्यात दिया जाय । इसलिए श्रमिकों के 
काम करने व रहने की द्शाओं में आवश्यक सुधार होने चाहिए तथा उनके प्रशिक्षण की आवश्यक 
व्यवस्था होनी चाहिए । 


(११) उच्च कोटि के प्रबन्धकों का अभाव--सफल औद्योगिक नियोजन के लिए यह 
भी आवश्यव है कि भारत मे प्रचुर मात्रा भे उच्च कोटि के प्रवस्थक उपलब्ध हो । वडी औद्योगिक 
इकाई की दशा में तो इनकी और भी अधिक आवश्यकता है। भारत मे ऐसे प्रबन्धकों का सदेव 
से ही अभाव-सा रहा है। कुछ चुने हुए प्रवस्धक अभिकर्त्ताओं ने अधिकाश ओदोगिक इकाइयो पर 
अपना प्रभुत्द जमाकर सनमाने ढग से उनका शोषण करना प्रारम्भ कर दिया | जतएंवं भारत 
सरकार को बाध्य होकर इन पर कडे प्रतिबन्ध लगाने पड़े | ऐसी स्थिति मे यह आवश्यक है कि 
हमारे यहां ऐसे केन्द्रो की स्थापना की जाय जहां पर कि श्रवन्वको के प्रशिक्षण को व्यवस्था हो | 
इस सम्बन्ध मे अभी हाल में हो हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हुए हैं) 


(१२) बुढीर तथा छोटे ओर बड़े उद्योगो के बीच का आपसी संधर्ष--वुटीर तथा 
छोटे ओर बडे-बडे उद्योगों के बीच का आपसी संघर्ष अभी तक वना हुआ है । यह सधर्ष वर्षों से 
चला आ रहा है तथा इसका अभी तक कोई समुत्तित हल नही हो पाया है। दोनो क्षेत्र एक दूसरे 
को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इससे औद्योगिक विकास मे बाघा पडती है। हमारी राय से 
ना वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए, दोतो को हो भारत के औद्योगिक विकास 
में इतना अमुल्य सहयोग प्रदान करना चाहिए। अतएव दोनो को आपसी सघपं का त्याग करके 
सहयोग से कार्य करना चाहिए। इस समय हमारे देश में कुटी र, छोटे सथा बड़ सभी प्रकार के 
उद्योगों के विक्षात्त की आवश्यकता है | यदि इनके लिए अलग-अलग बस्तुओ के उत्पादन का क्षेत्र 
निर्धारित कर दिया जाय तो यह सधर्ष काफी कम हो सकता है। 


_ (१३) विदेशी सरकार को उपेक्षापुर्ण नीति--वर्षों तक भारत मे अंग्रेजों काशांसन 
रहा है । वे सदंव यही चाहते थे कि भरत सुदेद एक कच्चे माल का निर्यात करने बाला देश ही 
बना रहे ताकि इ गर्ंण्ड के कारखानों को पर्याप्त मात्रा मे कच्चा माल उपलब्ध होता रहे तथा 
उनके निर्मित माल की खपत भारत में होती रहे। इसी नीति का उन्होने वर्षों तक अनुकरण भी 
किया । परिणामस्वल्‍ूप भारत मे औद्योगिक विकास की गति निरन्तर मन्दी हो रही। किन्तु 
स्वतन्त्रता के दाद से हमारे देश में विभिन्न किस्म के उद्योग-घन्यों को स्थापता की गई है। आशा 
है कि निकट मविध्य में और भी वर्ड-वडे उद्योग-पन्धों को स्थापना की जायगी। 


( डं४ड९ ) 


(१४) सावंजतिक तथा निज्ञी क्षेत्र में समत्वय का अभाव--सफल नियोजन के लिए 
यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक तथा निजो क्षेत्र दोनो के बीच सहयोग हो। किन्तु भारत में 
सावंजनिक तथा निनी क्षेत्र में उचित समन्वय का अभाव है। दोनो एक दूसरे पर दोषारोपण 
करते रहते हैं। इससे औद्योगिक प्रगति मे बाधा पड़ती है। सरकार को दोनों के बीच उचित 
सहयोग की स्थापना करने का प्रयत्त करना चाहिए। 


उपरोक्त औद्योगिक तियोजन की समस्याओं का समाधान हो जाने के उपरान्त भारत 
में औद्योगिक प्रगति का भविष्य निश्चयात्मक रूप मे उज्जवल होगा । 


३७ 


भारत की प्रशुल्क नीति 
(79॥975 ४८४) ?0॥0०9) 


प्रारम्भिक--प्रशुल्क नीति से आशय एवं इसका औद्योगिक प्रगति पर प्रभाव 

प्रशुल्क नीति से आदाय ड्सी देश के निर्यात व आयात पर लगाये जाने वाले करो के 
सम्बंध मे बरद्ी जाने वाली नीति से है। इसमें प्राय आयात करो को ही प्रधानता होती है. यद्यपि 
समय-समय पर निर्यात कर भी लगाये जाते हैं । 


औद्योगिक विकास मे न केवल राज्य की औदोगिक नीति का प्रभाव होता है अपितु 
राज्य की प्रशुल्क नीति का भी गहरा प्रभाव औद्योगिक प्रगति पर हुआ करता है। यदि देश को 
सरकार उद्यांग्रो की बाह्य प्रतियोगिता से रक्षा करने मे समथ नही है अथवा उद्योगों को बाह्म प्रति 
योगिता से रक्षा नही करता चाहती तो यह भी सम्भव है कि देश के वाचार विदेशी वस्तुओं से पाद 
दिए जाए और देश के उद्योगों की प्रगति पूणत अवरुद्ध हो जाय । 


यदि सरकार मुक्त व्यापार वौति अधवा निर्वाध नीति की समथक है तो देश के उद्योगों 
के सरक्षण हेतु प्रशुल्क नीति की कोई आवश्यकता नही होती । दुर्भाग्य से भारत मे व्रिटिश सरकार 
ने १९वी शताब्दी मे इसी प्रकार की नीति अपताई और इसके फलस्वरूप देश के उद्योगो को जो 
१९वी शताब्दी के अन्त तक शशवावस्था में ही थे, विदेशी उद्योगपतियो से खुले सघघष के लिए 
छोड दिया गया । यहा तक कि अनेक भारतोय विद्वानों ने भी उन्नीसवी शताब्दी तथा बीसवी 
शतएदी से भी काफी सपय तक राज्य की पुक्त व्यापार नीति का अनुमोदर किया यद्यपि उन्होंति 
स्वयं यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की नोति भारतीय उद्योगों के विकास में बाधक होगी । 
श्रो गोपालकृष्ण गोखले का & माच १६११ को इस्पीरियल लेजिस्लेटिव काउस्सिल के समक्ष दिया 
शया भाषण इसका प्रत्यक्ष का है । 


भारत सरकार को सरक्षण नोति 


यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार नोति के आधार पर भारतीय उद्योगों को कोई 
सहायता प्रदान नही की तथापि १९ थी शताब्दी के उत्तराघ में जैसे-जैसे सरकार को अधिक राजस्व 
की आवश्यकत्ता हुई विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर लगाये गए। सत सूती वस्त्र लौह वस्तुए 
शक्कर तम्बाकू आदि वस्तुओ पर १८५९ के पश्चात्‌ ३३ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक 
भायात कर लगाये गए लेकिन वाद में १८७१ के प्रशुल्क अधिनियम के अन्तगत इन आयात करो 
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( ४५१ ) 


को वैधानिक रूप दे दिया गया | यद्यपि ये आयात कर सेना की बढती हुई आवश्यकताओं की पूलि 
हेतु लगाए गए थे, तथापि इनका आग्ल व्यापारियों व उद्योगपतियों ने यह कहकर विरोध किया कि 
ये वध्तुतः संरक्षणात्मक कर रहे थे ॥! १८७६ में लाड नॉयंब्बूक ने जो भारत के वायसराय थे, 
नील, चावल व लाख के अतिरिक्त सभी वस्तुओ पर से निर्यात-कर हटा दिये और अनेक वस्तुओं 
पर आयात कर बढाए ताकि भारतोय उद्योग विकास कर सर्के | इस आशझ्यय की पूर्ति हेतु १८७५ 
में नवीन प्रशुल्क अधिनियम पारित किया गया । मैन्वेस्टर व अन्य क्षेत्रों के वस्त्र-निर्माताओं के 
विरोध के उपरात भी ये आयात कर चलते रहे ।? लेकित १८८२ में सर एवलिन बाररिंग ने 
समस्त आयात करो को समाप्त करके पूर्ण रूप से राज्य निर्वाध नीति की घोषणा कर दी । 


१८९४ में पुन. आधिक संकट होने के कारण सूती वस्त्र व भ्नन्‍्य वस्तुओं के आयात 
पर, ५ प्रतिशत इस्पात के आयात पर १ प्रतिशत, व पेट्रोल पर १ पैसा प्रति गैलन के हिसाब से 
कर लगाए। रेलों का सामान, औद्योगिक व कृषि यस्त्र, कोयला, कच्चा माल, अताज व पुस्तकों 
पर आयात कर नही थे । लेकिन इन आयात करो का लाभ भारतीय उद्योग वही उठा सके क्योकि 
सूती वस्त्र के उत्पादन पर भारत में ४ प्रतिशत उत्पादन कर संगा दिया गया था ॥2 फल- 
स्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग, जो १९वीं शताब्दी का एकमात्र वृह॒त्‌ स्तरीय उद्योग था, विकास 
नही कर सका। 


बीसवी शताब्दी मे भी काफी समय तक राज्य की उद्योगो के प्रति उदासीनतापुरां 
नीति रही | यद्यपि १९११ मे एक प्रस्ताव द्वारा शक्कर के आयात पर कर बढाने का प्रयास इस 
उद्दे श्य से किया गया कि इससे भारतीय शवकर मिलो को प्रमति करने का अवसर मिलेगा, परन्तु 
भुक्त व्यापार के समर्थकों ने इस प्रस्ताव को अधिनियम में पारित नही होने दिया ।£ 


फिर भी प्रथम महायुद्ध काल मे भारतीय उद्योगों ने आशातीत विकास किया । युद्ध के 
पश्चात्‌ भारत को १९१९ में राजकोपीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त स्वदेशी आन्दोलन 
तथा जमंनी, जापान व अमरीका से वढती हुई स्पर्धा ने ब्रिटिश सरकार को अपनी प्रशुल्क नीति 
पर पु्नविचार करने को वाध्य कर दिया । 


सामान्य आयात कर, जो १९१७ में ७३ तक बढा दिया गया था, १९२१ में बढा 
कर ११ प्रतिशत कर दिया गया । शक्कर तथा विलाधिता की वस्तुओ पर आयात कर क्रमशः १५ 
प्रतिशत व २० प्रतिशत कर दिया गया । १९२२ मे आयात की गई वस्तुओ की कर की दृष्टि से ६ 
श्रेणियां थी :९ 

(6) प्रथम श्र णी मे कर-मुक्त वस्तुए' थी, (7) द्वितीय थंणी में शक्कर, मछली, शराब, 
कोयला, कोक, खनिज तेल, तम्बाकू, सूत व सूती वस्त्र व हथियार थे, जिन पर विशिष्ट कर लगाए 
गए थे, (0५) अनाज, दालो द कुछ मशीनों पर बायात कर २१ प्रतिशत था, (४) लौह व इस्पात 
की कुछ वस्तुओ (रेल की पटरियो, प्लाट व रॉलिंग स्टॉक को मित्राकर) पर १० प्रतिशत भ्रायात 
कर था, (५) अन्य वस्तुओ पर (विलासिता की वस्तुओ को छोडकर) कर की दर १४ प्रतिशत थी, 
और (९।) विलासिता की वस्तुओ पर ३० प्रतिशत आयात कर था । 


इसी समय कच्चे माल, जूट, खालो, चावल व चाय पर निर्यात कर लगाए गए थे। 
लेकिन इन सब करो के पीछे भारतीय उद्योगो को प्रोत्साहन देने की भावना निहित होने पर भी 
संरक्षण की कोई विशिष्ट नीति १९२२ तक नही बनाई गई थी। अक्टूबर १९२१ में सरकार ने 
प्रथम राजकोपीय आयोग की सर इब्राहीम रहीमतुल्ला की अच्यक्षता में नियुक्ति की । इस आयोग 
ने १९२२ के अन्त में भारत के औद्योगिक विकास की धीमी गति पर खेद प्रगट करते हुए 
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( ड४२ ) 


धरेलु उद्योगो को विवेचनात्मक सरक्षण देने की अपील की । आयोग ने सुझाव दिया कि सरक्षण 
विवेकपूरवक दिया जाना चाहिए ताकि उसका भार देश की जनता पर कम-से-कम पड़े । 


विवेचनात्मक अथवा विभेदात्मक संरक्षण 
(0छल्मंणांगरााए्ट शणश्लांग्ण) 


सन्‌ १९२१ में भारत सरकार ने भारतीय उद्योग घन्धो के सरक्षण तथा साम्राज्यीय 
अधिमान (्रएथ्ा॥ ?:४८:७7००) के सिद्धान्तों के सम्बन्ध मे विचार करते लिए सर इब्बाहोम 
रहोमतुल्ला को अध्यक्षता मे एक 'राजकोषीय आपयोग' (5८0| ("णाआ॥आ5807) नियुक्त किया। इस 
आयोग को यह कार्य था कि वह समस्त हितो को ध्यान मे रखकर भारत सरकार की प्रशुल्क नौति 
की जाँच करे | आयोग ने सन्‌ १९२३ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग मे अपनी रिपोर्ट 
मे उद्योग-धन्घो की उत्तति के लिए विवेचनात्मक सरक्षण की नोति पर जोर दिया । इसका अर्थ यह 
हुआ कि बिना सोचे सममभे सरक्षण नही दिया जाना चाहिए बल्कि केवल उन्ही उद्योगों को दिया 
जाना चाहिए जो कि इसके लिए योग्य हो अर्थात निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो । इसके लिए 


आयोग ने एक त्रिसूत्रीय कसोटी (77४॥96 6077७) सुझाया, जिसको लागू करके योग्य उद्योग का 
चुनाव किया जा सकता है। 


राजफोपीय आयोग के अनुसार सरक्षण के लिए तीन सिद्धान्तो को हृष्टिगत रखना 
आवश्यक है । 


(१) पर्याप्त प्राकृतिक साधन--सरक्षण चाहने वाले उद्योग को पर्याप्त मात्रा मे 
प्राकृतिक साधन उपलब्ध होने चाहिए। प्राकृतिक साधनों मे कच्चे माल, सस्ती शक्ति, पर्याप्त 
मात्रा से श्रमिकों की प्राप्ति तथा विस्तृत घरेलु बाजार को सम्मिलित किया गया। 


(२) सरक्षण को अनिवायंता--आवेदनकर्त्ता उद्योग का विकास सरक्षण के बिना विल 


छल न हो सके अथवा इतनी तेजी से सम्भव नही हो जितनी तेजी से राष्ट्रीय हित में इसका विक्रास 
हं'ना चाहिए । 


(३) सरक्षण अस्थायों हो--अन्तत सरक्षण का उद्देश्य उद्योग कौ सुहृढ स्थिति में ला 


देना होना चाहिए ताकि यह बिना सरक्षण के भी कुछ ही समय बाद विदेशी प्रतियोगिता का सामना 


कर सके । 


इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए जिनमे एक तो यह था कि कच्चे माल 
व यन्‍्त्रों का आयात कर-पुक्त होदा चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि प्रतिरक्षा उद्योगो तथा 
आधारभूत उद्योगो को सरक्षण प्रदान किया जाए और राशिपातन तथा विदेशों से अनुदान-प्राप्त 
वस्तुओं के आयात के विरुद्ध भी घरेलू उद्योगो की रक्षा की जानी चाहिए ६ 


इन सुझावों को ३ ६२३ में मान लिया गया तथा विवेचतात्मक सरक्षण की नीति को 
कार्यान्वित करने के लिए इसी वर्ष प्रथम प्रशुल्क बोर्ड नियुक्त किया गया । 


विदेचनः्त्मफ सरक्षण क्री आलोचनाएं : 


प्रो फुछाल ने उपरोक्त विवेचनात्मक सरक्षण को नीति में निम्न दोष बत्ताए हैं! 
(१) सीमित हृष्टिकोण--उक्त नीति में सरक्षण को सामान्य आधिक विकास का 
साधन बनाने की अपेक्षा केवल कुछ ही उद्योगों के विकास का उपकरण घना दिया गया। 


(२) शर्तों का पालन करना असम्भव --उपरोक्त तीनो सिद्धान्तों का अक्षरश पालन 
करना असम्भव था। प्रथम सिद्धान्त को यदि मान लिया जाता तो बस्तुत सरक्षण की 
कोई जरूरत ही मही होती और लगभग यही बात दुसरे सिद्धान्त के विषय मे भी लागू होती थी । 
सरक्षण की अवधि कै विप॑य मे कोई भी प्रशुल्क वोर्ड निश्चित हूप से बताने में समर्थ नही था । 
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६ डडर ) 


(३) राजकोपीय जायोग ने एक स्थायी प्रशुल्क मण्डल बनाने का सुझाव दिया था पर 
राज्य ते केवल आवश्यकता पड़ते पर ही अस्थायी मण्डलो की नियुक्ति को। प्रो० अदारकर 
के मत में राज्य का यह इंष्टिकोण वस्तुतः भुक्त व्यापार नीति भे चरकार की आस्था का ही 
प्रतीक था । 

(४) सरकार का नियन्त्रण--अ्रशुल्क मण्डलो की गतिविधियों को सरकार ने 
नियन्त्रित रखा और फलत: औद्योगिक विकास के प्रति इन मण्डलों का हृष्टिकोण प्रगतिशील न 
हो सका । 


(५) बिदेशी उद्योगपतियों का असहयोग---विदेशी उद्योगपतियो द्वारा भारत मे स्थापित 
औद्योगिक इकाइयो को ओर से प्रशुल्क मण्डलो को पर्याप्त सहयोग नही मिल सका । 


(६) लालफोताशाही--संरक्षणात्मक आयात कर लगाने में तथा इसके पूर्व संरक्षण के 
आवेदन-पन्नो की स्वीकृति मे अनावश्यक विलम्ब होता है । 
(७) द्वितीय महायुद्ध काल में सरक्षणत्मक आयात कर प्रभावहीन हो गए थे । 


(८) इ गल०् मे निर्मित वस्तुओ की मिलने वाली रियायत (7एथांश! ०१००) 
फिर भी दी जाती रही । १६२७, १९२९, १९३१, १९३५, व १९३९ में इ'गलैण्ड से आने 
वाली वस्तुओ के आयात कर मे काफी छूट दी गई । वस्तुत इससे संरक्षण का उद्दे श्य ही समाप्त 
हो गया । 


(९) उक्त नीति में नये उद्योगों की पूर्णतः उपेक्षा कर दी गई। 


विवेचनात्मक सरक्षण को व्यावहारिक सफलताएँ 


यदहापि विवेखनात्मक सरक्षण की नीति अत्यधिक दोपपूर्ण थी तथापि इसके द्वारा 
भारतीय उद्योगो के इतिहास में एक नवीन अध्याय जोड दिया गया और जिन उद्योगों 
को उक्त नीति के अन्तर्गत सरक्षण प्रदान किया गया, उन्होंने आशातीत प्रगति की । संक्षेप में 
हम अब उन उद्योगों का अध्ययन करेगे, जिन्हे १९२४ से १९३४ के बोच संरक्षण प्रदान किया 
गया था । 


(१) उद्योगों के विकास पर प्रभाव : 


(१) लौह व इस्पात उद्योग--सर्वश्रथम लौह व इस्पात उद्योग के सरक्षण हेनु प्रस्तुत 
किए भए आवेदन-पत्र को १९२४ में स्वीकृति प्रदान की गई। परशुल्क बोर्ड ने विदेशी इस्पात 
के आयात पर ३० रुपये से ४५ रुपये प्रति टब तक कर लगाने अथवा घरेलु इस्पात के उत्पादन 
पर जदुदान देने की सिफारिश की । छेकिन इस्पात उत्पादको ने अनुदान लेना श्रेयस्‍्कर समझा। 
फलस्वरूप इस्पात के ७० प्रतिशत उत्पादन पर २० रुपये श्रति ठन के हिसाब से, १९२४-२५ में 
अनुदान दिया गया | लेकिन अनुदान को अधिकतम राशि ५० स्पये थी। १९२४ मे प्रति टन 
अनुदाव तथा अधिकतम अनुदान की राशि क्रमशः १८ रुपये तथा ९० लाख रुपये कर दी गई । 
यह अनुदान मार्च १९२७ तक दिया जाना था। १९२७ मे यह राश्षि १२ झुपग्रे भ्रति टन 
तथा अधिकतम अनुदान की राशि ६० लाख रुपये कर दी गई। यह सरक्षण १९४७ के मार्च मास 
तक चला । 


भ्क्ष १९३२ में ओठावा-समझौते के अनुस्तार आग्ल इस्पात पर आयात कर ५३ रुपये तथा 
अन्य देशों से आने वाली इस्पांत की वस्तुओ पर ८३ स्पये प्रति टव रखा गया । 
सरक्षण का यह स्वरूप यद्यपि संतोषघ्रद नहीं था, तथापि टाटा कम्पनी एवं इण्डियन 
आइरन एण्ड स्टील कम्पती के अथक प्रयास के कारण १९२३ मे जहां इस्पात (विंडो) का उत्पादन 
केबल १,३१,००० टन था, १९४० में यह बढकर १०,७०,००० टन हो गया 0 


(२) चूती वस्त्र उद्योग--प्रथम महायुद्ध को प्रेरणादायक स्थिति कुछ ही समय तक चल 
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( डशं४ड ) 


सकी और १९२०-२१ के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग मे मन्दी प्रारम्भ हुईं। १९२६ मे वस्त्र पर लगे 
हुए सभी उत्पादद कर समाप्त कर दिये गए और एक विश्वेप प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति मन्दी के 
कारणों की जाँच करने के लिए की गई। प्रशुल्क मण्डल ने जापाती वस्त्र निर्माताओं के श्रे ध्ठ सगठन 
तथा अन्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए चतावनी दी कि बिना सरक्षण के जापानी प्रतियोगिता के 
कारण भारतोय उद्योग नष्ट हो जाएँगे। मण्डल की अनुदान-सम्बन्बी माग को ठुकराकर सरकार ने 
आयात किये गए सूत पर ११ आता प्रति पौष्ड का आयात कर लगाया। 


लेकिन जापान से कपडे के आयात पर कोई विश्ेष रोक न होने के कारण वहां से 
१९२७ २८ मे बहुत कपड़े का आयात हुआ । फलस्वरूप १९२९ में सरकार ने वस्त्र पर आयात 
कर ११% स बढावर १५% कर दिया। सूत पर सरक्षणात्मक कर १३ जाना प्रति पोष्डसे 
यढाकर ३४१ आना कर दिया। 


१९३२ मे प्रशुल्क मण्डल को पुन सूती वस्त्र उद्योग को सरक्षण देने के लिए सुझाव देने 
को कहा गया। मण्डल कौ सिफारिश को मानते हुए १९३३ मे गैर ब्रिटिश वस्त्रों के आयात पर 
कर को दर ५०% (१९३२ के ओटावा समयौते के अनुसार) से बढ़ाकर ७५% कर दी गई। 
१९३७ मे जापान के वस्त्र पर आयात कर ५०% तक घटा दिया गया । 


सरक्षण की यह नीति १९४७ तक चली । लेकिन १९२२ व १६३९ के बोच सरक्षण 
के कारण वस्त्र का उत्पादन ढाई गुना हो गया । 


(३) शक्कर उद्योग--शक्कर उद्योग द्वारा १९३०-३१ में सरक्षण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया गया था। प्रशुल्क मण्डल ने १४ व के लिए ६ रुपये ९ आते भ्रति क्वाटर का आयात कर 
विदेशी शक्कर पर लगाने का सुझाव दिया | १९५३९ मे मह दर ७ रुपये ४ आना कर दी गई। 


पक ता को भी १९४७ तक सरक्षण प्राप्त हुआ, इस अवधि में इस उद्योग ने आश्ञातीत 
प्रगति की। 


लक (४) भारी रासायसिक उद्योग--भारी रासायनिक उद्योगो के अन्त्गंत सलफ्यूरिक एसिड 
हाइडोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिंक एसिड आदि आते है। उपरोक्त को सरक्षण देने के प्रश्न पर 
प्रशुल्क मण्डल ने सन १९२९ में विचार किया तथा मण्डल की सिफारिश के आधार पर सन्‌ १९३१ 
में भारी रासायनिक उद्योग्रो को सरक्षण प्रदान किया गया । इसके अनुसार मगनेशियम कलोराइड को 
तो ३१ माच १६३९ तक के लिए सरक्षश प्रदान किया गया तथा क्षप को ३१ माच, १९३३ तक 


3453 लिए सरक्षण प्रदान किया गया। सरक्षण के परिणामस्वरूप भारी रासायनिक उद्योग का पर्याप्त 
कास हुआ । 


(५) कागज उद्योग-- कागज उद्योग के विकास के लिए सव प्रथम सते १९२५ मे इसे 
७ बप की अवधि के लिए सरक्षण प्रदात किया गया । इसके अनुसार कुछ विश्विष्ट प्रकार के कागज 
के आयात पर १ आना प्रति पौण्ड की दर से सरक्षण कर लगा दिया गया। सरक्षण की इस 
अवधि के व्यतीत होने पर उद्योग ने पुन सरक्षण दिये जाने की माँग की । तदनुस्तार सन्‌ १९३२ में 
सरक्षण की अवधि को बढाकर ३१ माच, १९३९ तक के लिए कर दिया गया | सब्‌ १९३७-३८ में 
प्रशुल्क आयोग ने यह सुझाव दिया कि इस उद्योग पर सरक्षण जारी रखा जाय, इसके फलस्वस्प 


सरक्षण की अवधि को ३१ माच, १९४९ तक के लिए बढा मे 
भारतीय कागज उद्योग ने अच्छी प्रगति की । ध 32048 


उपरोक्त महत्त्वपूण उद्योग के अतिरिक्त सीमेण्ट, न क्षण 
प्रदान किये जाने की चर्चा चली थी हिन्‍्तु वह प्रयास 9०:20839 ॥/ ५६ 200 


() कृषि पर प्रभाव 


सरक्षण को नीति का कृषि पर अनुकूल हु चीनी 
उद्योग को सरक्षण मिलने के फलस्वरूप कपास अब कहा पुती बल बेंच: तवा: नी 


पास व गन्ने के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई क्योंकि 
सरक्षण 238; अवधि मे कच्चे माल की मांग बढ़ गई। लस्वे रेशे वाली कपास के उत्यादन को विशेष 
त्माहुन मिला। कपास को माद्रा व किस्म दोनों मे ही सुधार हुआ । गन्‍ने को छेती का क्षेत्र 
विस्तृत होने के साथ साथ प्रति एकड उपज मे भी वृद्धि हुई। 


( 3४४ ) 


(गा) मन्‍्दो के कुप्रभाव में कम्मी : 


ऐसे समय में जब कि उद्योगों मे महात मन्‍्दी फैली हुई थी, सरक्षित उद्योग न केवल 
इस महान भन्‍्दी के प्रश्ञावों का सामना करने मे समर्थ हुए, वरत्‌ इस महाव्‌ औद्योगिक संकट मे 
उनका विकास भो हुआ । 


(शा) रोजगार में वृद्धि : 

संरक्षण के कारण देश मे औद्योगिक विकास हुआ । ओऔौद्योगिक विकास के फलस्वरूप 
देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार के रोजगार मे वृद्धि हुई । इस प्रकार सन्‌ १९३७ तक की 
अवधि मे संरक्षित उद्योगों में रोजगार लगभग ड्योढा हो गया । 
(५) सहायक उद्योगों का विकास : 

संरक्षण की अवधि में उपरोक्त महत्त्वपूर्ण उद्योगों (जिन्हे संरक्षण प्रदात किया गया था) 
व अनेक सहायक उद्योगों, जैसे--तार उद्योग, टिन-प्लेट उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, कृषि औजार 
उद्योग, लोकोमोटिब उद्योग, स्टाच उद्योग आदि का भी विकास हुआ । 

हितीय महायुद्ध एवं युद्धोपरान्त संरक्षण नीति 

भारतीय उद्योगों को द्वितीय महायुद्ध ने बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। इस अवधि में 
बहुत से नये उद्योगों का प्रारम्भ किया गया । युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पूर्व ऐसी आशका होने 
लगी थी कि बिना सरक्षण के वे सभी उद्योग युद्ध के पश्चात्‌ नष्ट हो जाएँगे जिनका द्वितीय महायुद्ध 
काल मे ही प्रारम्भ किया गया था, और जो तव तक शैशवावस्था में ही थे। अप्रैल १९४४ मे युद्ध- 
काल मे प्रारम्भ किए गए उद्योगों को सरक्षण के विषय पर उनके विचार भ्रस्तुत करने को आमंत्रित 
किया गया । नवम्बर १९४४ में एक अन्तरिम प्रशुल्क मण्डल को इत सभी उद्योगों के प्रतिवेदन 
सौप दिए गए । नई नीति के तीन सिद्धान्त इस प्रकार रखे गये : 


(१) सरक्षण के द्वारा देश के प्राकृतिक साधनों का इष्टतम उपयोग होगा तथा राष्ट्रीय 
आय मे वृद्धि होगी 


(२) देश प्रतिरक्षा के लिए हृढतापूवंक तैयार होगा । 
(३) उच्चस्तरीय एवं स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ नवम्बर १९४८ में सरकार ने प्रशुल्क्र मण्डल की अवधि 
३ वर्ष निश्चित कर दी, तथा न केवल सरक्षण हेतु आवेदन प्राप्त करके उध्च पर मुझाव देने, अपितु 
एकाधिकार एवं आयात करो के घरेलू उद्योगों पर होने वाले प्रमावों का अध्ययन करने का काय 
भी इस मण्डल को सौप दिया । इस बोर्ड मे १९५० तक ३८ उद्योगों को पहली बार सरक्षण प्रदान 
करने तथा २२ उद्योगा को सरक्षण जारी रखने को सिफारिश को छेकिन यह्‌ सब अस्थायी प्रबन्ध 
था और वास्तविक प्रशुल्क नीति का प्रारम्म १९५० से हुआ । 


नवीन भ्रशुल्क नोति (४८७ छ5०४ 7००५) 


जैसाकि ऊपर वताया गया है कि आजादी के वाद राजस्व नोति मे परिवर्तत करके इसे 
औद्योगिक विकास का एक साधन बनाये जाने का निश्चय किया गया था। १९४९ मे स्वर्गीय 
दी० टी० कृष्णमाचारी के नेतृत्व मे द्वितीय राजकोपीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग 
ते भारतीय अधथंव्यवस्था के सर्वा गीण विकास हेतु उचद्योगो के सतुलित विकास की आवश्यकता 
प्र बल दिया तथा राजकोपीय नीति को इसी कायंक्रम के अनुरूप बनाने की अपील की | 
१९४० में कृष्णमाचारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उसी वर्ष तवीत प्रशुल्क नीति की 
घोषणा कर दी गई। 


नवीन प्रशुल्क नीति का अग्नलिखित शीप॑कों मे अध्ययन किया जा सकता है 


जजि-++--+-++__तु 
.. 8. ९, ((एलाध॥, 400, 99. 54-8 


( ४४५६ ) 


(१) सरक्षण का ब्राशय--सरक्षण को सामान्य आथिक विकास का एक आवश्यक 
उपकरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ॥ द्वितीय राजकोपीय आयोग के मत में आयिक 
निगोजन मे सरक्षणात्मक आयात करो का एक विशिष्ट महत्व होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम 
आयोग मे जहाँ विवेचतात्मक सरक्षण के लिए सुझाव दिया गया था, अब सरक्षण का उहूँ श्य सामान्य 
हित की वृद्धि मान लिया गया । 


(२) परक्षण के सिद्धान्त--उद्योगो को सरक्षण श्रदान करने के लिए तीन श्रेणियों मे 
बांटा गया--(थ) प्रतिरक्षा-सम्बन्धी उद्योग, (आ) आधारभूत उद्योग, तथा (इ) अन्य उद्योग । प्रथम 
श्रंणी के उद्योगों का प्रत्येक स्थिति मे राष्ट्रीप स्तर पर विकास किया जाना चाहिए । द्वितीय श्रेणी 
के उद्योगों की रक्षा विदेशी प्रतियोगिता से किस सीमा तक की जाय, इसफा निर्धारण प्रशुल्क 
अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए । 


अन्य उद्योगों के विषय में तीन बातों का ध्यान रखा जाता चाहिए : प्रथम, जिन उद्योगो 
को योजनाओं में साव॑जनिक प्राथमिकता दी गई हो उन्हे सरक्षण दिया जानो जरूरी है । द्वितीय, 
नियोजित क्षेत्र के उद्योगों को सरक्षण देने के प्रश्न पर महावुभूतियूर्दक विचार किया जाय । तृतीम, 
अन्य उद्योगों को परिस्थिति तथा उद्योग की क्षमता एवं स्थिति के अनुसार सरक्षण दिया जाय । 


(३) भन्‍्य विशेष नियस-«सरक्षण प्रदान करते समय कच्चे माल की उपलब्धि की अपेक्षा 
उद्योग को भ्राप्त होने वाले अन्य फायदो को देखा जाय. और साथ ही उद्योग द्वारा निर्यात में की 
जाने वाली वृद्धि को भी हृष्टिगत रखना आवश्यक है। जिन उद्योगों मे काफी अधिक पृ'जी की 
आवश्यकता हो तथा जिनमे विदेशी प्रतियोगिता की आशका काफी अधिक हो, उनमे सरक्षण 
आवश्यक है। जिन उद्योगों को सरक्षण दिया जाय उन पर उत्पादन का भार डालना उचित तहीं 
है, यहू भी स्पष्ट कर दिया गया । 


(४) सरक्षण के स्वरूपए--नवीन श्रशुल्क नीति के अनुसार सरक्षण निम्न प्रकोर से दिया 


जा सकता है (॥) आयात व निर्यात कर, (॥) वस्तुओ के आयात की मात्रा पर पाबन्‍न्दी द्वारा, 
(भा) अनुदान देकर, (।५) श्रशासकीय सरक्षण एव (५) कोटा-निर्धारण करके । 


_ (४) सरक्षण की सोमा--बवीन नीति के अनुसार आयात की गई वस्तुओं तथा घरेलू 
वस्तुओं के बीच उनके भूल्य के आधार पर सरक्षण दिया जाना चाहिए | धरेलू वस्तुओं की लागत 
का अध्ययन करने के लिए प्रतिनिधि सस्थाओ का चुनाव किया जाना चाहिए तथा लागत का 


सावधातीपूवंक हिताव रखा जाना चाहिए, ताकि विदेशी वस्तुओ के मूल्य पर उसी को हृष्टिगत 
रखकर कर लगाया जाय । 


सरक्षण की अवधि कितनी हो, यह उस उद्योग की स्थिति तथा विदेशी प्रतियोगिता की 


प्रकृति पर तिभेर होगा। अबधि के निर्धारण के समय घरेलू उद्योगों के प्राद्योगिक परिवर्तत पर भी 
दृष्टि डालना जरूरी होगा। 


(९) उद्योगपतियों पर उत्तरदायित्व--उद्योगपतियो का सरक्षण मिलने के पश्चात्‌ उत्तर- 


दायित्व होगा कि वे कार्यकुशलता मे अधिकाधिक वृद्धि करते का प्रयास करें और अधिक समय तक 
अनावश्यक रूप से राज्य पर निर्भर न रहे । 


(७) प्रशुत्क आयोग की नियुक्ति--राजक्नोषीय आयोग ने सरक्षण की नोति को प्रभाव 
शाली बनाने के लिए प्रशुल्क आयोग को स्थायी बना देने का सुझाव भी दिया। फलस्वरूप १९५२ 
मैं प्रगुकक्क आयोग अधिनियम पारित किया गया जिसमे ३ से ५ तक सदस्य-सख्या हो सकती है। 
इसके परिणामस्वहप १९४३ मे एक प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति हुई । इस भ्रशुल्क आयोग के अधिकार 
प्रशुल्क मण्डलो से अधिक है, क्योकि यह आयोग न केवल वर्तमान उद्योगों के विषय में सरक्षण 
सम्बन्धी रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत कर सकता है अपितु जो उद्योग प्रारम्स भी नही हुए हैं, उतके 
विषय में भी राज्य की सुझाव दे सकता है। किसी भी उद्योग के विषय मे, चाहे वह सरक्षण प्राप्त 


हो या नही यह राज्य को विवरण दे सकता है, तथा सरक्षण के सामान्य व 
सरकार को रिपोर्ट दे सकता है । मान्य प्रभावों के विप 


( ४५७ ) 


प्रशुल्क आपोग के कार्यों का मूल्यांकन : 


१६५३ से लेकर ३१ माचं, १६६२ तक आयोग ने ११२ जाँच की, जिनमें वर्तमान 
उद्योगों के लिए सरक्षण देने के प्रतिवेदद निहित थे । इसके अतिरिक्त १४ बार उन उद्योगों के लिए 
जाँच की गई जिन्हे पहले संरक्षण नही दिया गया था । इनमे से ऑटोमोबाइल उद्योग से सम्बद्ध 
जाँचो की संख्या ६ थी। 


जनवरी १९५२ मे पुराने प्रशुल्क मण्डल से निम्न मामले प्रशुल्क आयोग ने लिए : 
(3) सरक्षण की माँग के ५ मामले, (7) मूल्य निश्चित करने के ३ मामले और (7) संरक्षित 
उद्योगों की जाँच के ४२ मामले । 


१६५३-५४ से लेकर १९६१-६२ तक आयोग ने इस प्रकार जाँच की १! 

नए उद्योग... पुराने उद्योग. कुल गृल्य-सम्बन्धी 
आयोग द्वारा की गई 
जाँचो की सख्या हज ११२ १२८ र्ड 


प्रशुल्क आयोग द्वारा इतनी अधिक जाँच करने का मुख्य कारण यह है कि आयोग बहुत 
अत्पकाल के लिए संरक्षण देने की सिफारिश करता है और फलस्वरूप अवधि के समाप्त होते ही 
पुन उद्योग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना पडता है, ताकि संरक्षण की अवधि बढा दी जाय । 
सामान्यत संरक्षण की अवधि ६ से १२ वर्ष की रखी जाती है, यद्यपि किसी-किसी उद्योग को 
क्केवल २ वर्ष के लिए संरक्षण प्राप्त हो पाता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व संरक्षण काफी अधिक 
समय (२० से २३ वर्ष तक) के लिए दिया गया था | 

इस समय ३७ उद्योगों को संरक्षण मिला हुआ है, जिनमे ८ पूजीगत उद्योग है, १९ 
औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन करते है, ३ उपभोग्य वस्तुओ से सम्बन्धित हैं और ७ उद्योग 
यातायात से सम्बद्ध है। मुख्य संरक्षित उद्योगो के नाम इस प्रकार हैं अलूमिनियम, एण्टीमनी, 
ऑटोमोवाइल्स, ऑटोमोबाइल्स स्पाकिंग प्लग्स, वॉलवीयरिंग, साइकिल, केल्शियम कारबाइड, 
कास्टिक सोडा, टिटेनियम डाइऑक्साइड, माचिस, सूती वस्त्र की मशीनें, सोडा एदा, रंगने का 
सामान, रेशम, शीट ग्लास, प्लास्टिक वटव, ज्क्ति व बितरण, ट्रान्सफामंर, माचिप्त व बिजली की मोटरें 


श्री के० आर० पी० आयगर (आयोग के अध्यक्ष) ने एक लेख” में बताया कि प्लाइबुड, 
टी चेस्ट्स, शक्ति व वितरण ट्रापफ़ार्मर व साइकिल उद्योगों ते सरक्षण के कारण लक्ष्य से अधिक 
उत्पादन कर लिया है व इसमे मूल्यों की प्रव॒त्ति भी सनन्‍्तोषजनक रही है। पिछले १४ वर्षो में देश 
की औद्योगिक प्रगति अत्यन्त सन्तोपप्रद रही है, तथापि प्रशुल्कर आयोग को चाहिए कि सावधानी- 
पूवंक देश के उद्योगों की स्थिति का अव्ययन करता रहे तथा यथासम्भव उद्योगो को स्वावलम्बन 
की स्थिति तक पहुँचने मे सहायता करें 


अलक घोष के शब्दों मे, “प्रशुल्क आयोग के पिछले वर्षो मे किए गए कार्यों की प्रगति 
को देखते हुए हम यह आश्चा व्यक्त कर सकते हैं कि इन पिछले अनुभवों के आधार पर भारतीय 
प्रशुल्क आयोग राजकोपीय नीति को हमारे उद्योगों के द्र,त एवं सन्तुलित विकास के लिए निर्देशित 
करता रहेगा |?” 


उपसहार--इस प्रकार स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत के द्रूत एवं सन्तुलित औद्योगिक 
बिकास हेतु औद्योगिक एवं प्रशुल्क नीतियो में आमूल परिवतंन किए गए हैं। आधारभूत एवं महत्व- 
पूर्ण उद्योगों के नियोजित विकाप्त द्वारा देश मे पिछले १३-१४ वर्षों से एक ठोस आधार तैयार 
किया जा रहा है, जिस पर भारत का भादी औद्योगिक विकास का भव्य एवं विशाल भवन निकट 
भविष्य मे ही खड़ा किया जा सकेगा, ऐसी जाश्ञा है । 
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विदेशी पूँजो 
(#0७8३ 0४१0०) 


प्रारम्भिक 
देश के आथिक विकास में विदेशों पूंजी का स्थान 


अथशास्त्र का यह सिद्धा त है कि जब एक व्यक्ति अपने साधनों से अधिक व्यय करने 
की योजना बनाता है तो उस अपन साथिया से विवश होकर ऋणों का आश्रय छेना पडता है। 
यह साधारण प्तिद्स्‍ात एक राप्ट के जीवन मे ठीक उसी प्रकार सत्य उत्तरता है जिस प्रकार एक 
व्यक्ति के जीवन भे । किसी भी देश की पिछड़ी हुई आधिक व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं होती 
है--भ्रथम अपयाप्त बचत तथा पूजी का अभाव और द्वितीय पूजी गत माल जैसे मशीन टेकनीवल 
और ठेकनीकल कुझलता का अभाव । अभाग्यवत्त हमारा देश इन दोनो से ग्रस्त है और स्थिति पर 
काबू पाते के लिए लिफ एक हो उपाय है अर्थात्‌ पूजी का जायात । यह एक माना हम त्तत्त्व है 
कि हिसी भी राष्ट के विकास के लिए पूजी तथा पू'जी गत साथन अवश्य होने चाहिए और यदि 
किसी देश के पास इसका अभाव हो तो वह राष्ट दूसरे देशों की बचत को विदेशी पूंजी के रुप मे 
प्राप्त कर सकता है | विना विदेशी पूंजी की सहायता के सन्‍्तोपजनक आशिक प्रगति नहीं हो 
सकती । मारत को ही नहीं अपितु ससार के अ'य देशा को अपने आर्थिक विकास के आरम्भ काल 
में किसा न किसो रूप मे आशिक सहायता लेनी पड़ी है। आज हमारे राष्ट को घिदेशी पू जी की 
आवश्यकता सबसे अधिक है ज्ञाकि हम अपनी पचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाकर देश से बेकारी 
भुखमरी दरिद्तता और अचादता रूपी दानवो का विनाद्य कर सकें तथा चीन जे शक्तिशाली राष्ट्र 
को युद्ध भरी घमकियों का सामना कर सक 


विदेशों पु जी के पक्ष व विपक्ष में प्रस्तुत ज्िये जाने वाले तक 


क्या भारत मे विदेशी पृ जो का प्रयोग किया जाय यह एक महत्त्वपूण एवं गम्भीर प्रश्न 


है जिसके सम्दथ मे समय-समय पर अपने विद्वानो ने विदेशी पूंजी के पक्ष व विपक्ष मे अपनी मत 
प्रकट किया है | 


विदेशों प्‌ जो के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तक 


धतमान परिस्थितिया में भारत में विदेशी पूःजी वह प्रयोग बिया जाना चाहिए. इसके 
पक्ष मे विद्वाना ने निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये हैं 


(१) प्राहृतिक साधनों का विदोहन--भारत मे आधिक विकास के लिए अपार प्राकृतिक 
साधन उपलब्ध हैँ । इस दृष्टि से भारत एक घनाडय देश है विन्तु पु जी की कमी के कारण इनका 
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पूर्ण उपयोग नही हो पाता है। अतएव विदेशी पूजी की सहायता से इन प्राकृतिक साधनों का 
समुचित विकास किया जा सकता है। 


(२) तकनीकी ज्ञान व कौशल को कमो होना- विदेशी पूंजी के साथ तकनीकी ज्ञान 
व कौशल का भी आयात होता है। भारत मे तकनीकी ज्ञान व कौशन की भारी कमी है। विदेशी 
पूजी के भवेश से यह कमी दूर हो जायेगी । (३) बेकारी को समस्या का समाधान--प्रिदेशी पूजी 
के आयात से नये-नये उद्योगों की स्थापना होतो है तथा पुराने उद्योगी का विस्तार होता है जिसके 
परिणामस्वरूप रोजगार के सुअवसरो का विक्रास होता है। भारत में वेकारी का समस्या अपना 
भीषण रूप धारण किए हुए है | अतएवं विदेशी पूंजी के आधार से इस भीषण समस्या के समा- 
घान से कुछ-कुछ राहत अवश्य मिलेगी । (४) नए उद्योगों को स्थापना एवं प्रारम्मिक व्ययों का 
वहन--भारत मे नये-नये उद्योग प्रारम्भ किये जा रहे है जिनमे भारी प्रारम्भिक व्यय करने पड़ते 
हैं। छाथ ही शुरू में लाभ की मात्रा कम होती है तथा जोखिम अधिक होती है । ये समस्त व्यय 
तथा जोखिम विदेशी पृजी खुशी से वहन कर सकती है । (५) बचत्र एवं विनियोग को प्रोत्साहन-- 
विदेशी पूजी के उपयोग से देश भे बचत एवं विनियोग की प्रोत्साहन मिलता है। (६) पंचवर्षीय 
योजवाओं के लिए धन--भारत मे तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा चतुर्थ योजना- 
काल में भ्रवेश कर घुके है | चतुर्थ योजना का सबसे कमजोर पहलु आवश्यक पूजी का अभाव है। 
ऐसी अवस्था मे विदेशी पृ"जी का सहारा छेना परम आवश्यक है क्योकि देश में पूजी का अभाव 
है। (७) राष्ट्रीय उत्पादकों भें सजगता--विदेशी पूंजी के आयात से देश मे प्रतिस्पर्धा होना स्वा- 
भाविक है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादक सचेत होकर उत्पादन में आधुनिक तरीकों का उप- 
योग करके बस्तु की मात्रा घटाते है तथा किस्म में सुधार करने का श्रयत्त करते हैं । इससे देश मे 
उत्पादित माल की कीमतें गिरने लगती है तथा देश विदेश मे प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति का विकास 
होता है। परिणामस्वरूप जनसाधारण को सस्ती व सुन्दर वस्तुओं के उपभोग के भुअवसर 
मिलते हैं तथा निर्यात को ग्रोत्साहद मिलता है । भारत में इन दोनों की आज सबसे अधिक 
आवश्यकता है । 


विदेशी पूंजी के विपक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क 


(१) राननंतिक पराधोनता--विदेशी पूंजी के विरुद्ध लगाय जाने वाले आरोपों मे सबसे 
प्रमुख तक॑ यह है कि यह राजनीतिक पराधीनता को जन्म देती है क्योकि “व्यापार के पीछे-पीछे 
ध्वजा चलती है” की कहावत को कई देशो मे चरिताये होते देखा गया है। स्वयं भारत को इसका 
कटु अनुभव हो धुका है । आधिक प्रभुत्व के साथ-साथ राजनैतिक प्रभुत्व अवश्यम्भावो है । (२) 
आधारभूत उद्योगों को खतरा--विदेशी पूजी आधारभूत उद्योगों मे जप्ते रक्षा, लोहा एवं इस्पात 
उद्योग मे अत्यन्त खतरनाक है। चाहे जब देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। (३) 
विदेशियों को हो लाभ--विदेशी पृ'जी वी सहायता से देश के प्राकृतिक साधतो का विकास होता है 
किन्तु इसके साथ-साथ पह भी सही है कि उसका लाभ राष्ट्र को न होकर विदेशियों को ही अधिक 
होता है । वास्तविकता यह है कि वे “राष्ट्रीय साधनों का अनेक प्रकार से शोषण करते है ।” भारत 
में अभी तक क्ृपि का समुचित विकास नही हो पाया है। (४) आर्थिक दिवालियापन--जिस प्रकार 
निश्चित सीमा से अधिक व्यवत्ताय करने में दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ठीक उसी 
प्रकार अत्यधिक ऋणदाता से किसी भी राष्ट्र की राजनैतिक स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। (५) 
विदेशी पूंजी के साथ-साथ काफी विदेशी लोग देश मे घुस आते हैं जिसके कारण देश को गुप्तता 
कायम नही रह पाती । (६) राष्ट्रीय उत्पादकों को क्षति--विदेशी लोग राष्ट्रीय उत्पादकों के साथ 
पक्षपात॒पूर्ण व्यवहार करते हैं । उनका एक मात्र ध्येय यही होता है कि राष्ट्रीय उत्पादक किसी भी 
प्रकार ग्रे पनप नही पाएँ अन्यथा उनका अस्तित्व चाहे जब खतरे में पड जायगा | खुद आधुनिक 
यन्‍्त्रों से सज-धज कर राष्ट्रीय उत्पादको से तीज्र प्रतिस्पर्धा करते हैं जिसके कारण मजबूर होकर 
या तो उनका उत्पादन बन्द हो करना पडता है या उसका आकार न्यूबतम कम करके अथवा लाभ 
सीमित करके बेचारे बहुत मुश्किल से अपना व्यवसाय चालू रख पाते है। (७) भारतवर्ष मे वर्षो 
से विदेशी पुजी लगी हुई है किन्दु औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मही 
हुआ है। (८) विदेशी पूंजी का आयात होने से निर्माण की गति मन्द पड जाती है क्योकि भारी 
घन लाभ के रूप मे देश के बाहर चला जाता है जिसको कि विदेशी पूंजो के अभाव से देश मे ही 


( ४६० ) 


विनियोग किया जा सकता है | डाक्टर ज्ञानचन्द के अनुसार देश मे विदेशी पूजी वी भारी मात्रा 
होने से भारत में औद्योगिक घक्ति का केन्द्रीयदररण हुआ। देझ्व के मुब्य-मुस्य उद्योग आज भी 
विदेशियों के हाथो मे सुरक्षित है । 


उपयुक्त त्तर-वितक का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने के बाद हम इस निष्क्य पर 
पहुँचते हैं क्रि विदेशी पूंजी स्वय दोष रहित है । किन्तु इस पर आवश्यक नियन्त्रण रक्खा जाना 
चाहिए । यदि सावधानी से इसका प्रयोग किया जाय तथा उचित शर्तों पर प्राप्त किया जाय तो 
इसमें दोष दिखलाई नही देता । यदि भारत ने स्वादीनता खोई तो इसलिए नही कि विदेशी पूजी 
का विनियोग साम्राज्य स्थापित हो वल्कि इसलिए कि यहाँ राजनैतिक अशान्ति थी और आपस में 
तीत्र मतभेद था । 


भारत में विदेशी पुजी को आवश्यकता . 


भारत मे प्रति व्यक्ति ओसत आय अन्य देशों को अपेक्षा न्यूनतम है जोकि यहां की 
निर्धनता, दरिद्वता, निम्त श्रेणी का जीवन-स्तर और अविकृसित अर्थव्यवस्था की ओर सकेत 
करती है। कहा जाता है कि देश को ७०% से भी अधिक जनसल्या का मुख्य घन्धा कृषि है किन्तु 
फिर भी देश का खाद्य सकट कई वर्षों स ज्यो का त्या बना हुआ है। भारतीय किसान के सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि “वह ऋण मे जन्म लेता है, जीवन भर ऋणग्रस्त रहता है और अस्त में अपने 
पीछे ऋण छोड कर मर जाता है।” हमारी बचत नाममात्र की है । साधारण आदमी के लिए 
विलासिता तथा बारामदेय वस्तुओं का तो कहना ही क्या--अनिवायताओं की भी सन्तुष्दि 
करता कठित काय॑ है। देश की जनसलख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके कारण 
भोजन, कपड़ा मकान, काम आदि की समस्याएँ अपना उग्र रूप धारण करती जा रहौ 
हैं। हमारे उद्योग-धन्धे पुरानी किस्म के हैं, मझीनें जी अवस्था मे हैं जिसके कारण माल की 
किस्म और मात्रा दोनों का ही क्रभाद है अथात्‌ हमारा उत्पादन तिम्न श्रेणी का है तथा 
उत्पादन क्षमता भी वहुव कमर है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर इन सारी 
समस्याओं का मुख्य कारण वास्तव में है क्या ? इन सब समस्थाओ का मूल कारण भारत 
मधुजी की कमी होता है। पूजीदो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। श्रथम, स्वयं के 
साधदा द्वारा । छितीय, विद्देश्ी पूजी प्राप्त करके । यदि हम अपने ही साधनों पर आश्रित 
रह तो हे का विक्रास्त॒ कायक्र्म पूरा करने भे वर्पों लय जाएँगे । ऐसी अवस्था में द्वितीय 
सावन ही उचित है अर्थात्‌ हम विदशों स उचित शर्तों पर देश का हित ध्यान मे रखते हुए 
पूजी का आयात करें। विदेशी पूजी का उपयोग उद्योगों के विकास के लिए प्रायः ससार के 
सभी प्रगतिश्नोल राष्ट्रों ने किया है जैसे सयुक्त-राप्ट्र अमेरिका, आपान और कनाड़ा आदि! 


अत. इस क्षत्र मे भारत ही क्यो पीछे रहा ? आज देश को पंचवर्षीय योजनाओ को पुरा करने 
के लिए विदेशी पूजी की सबसे अधिक आवश्यकता है । रे 


भारतवर्ष मे विदेशी पूंजी का प्रवेश 
ऐतिहासिक मोमांसा 


इस वात से काई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारत में विदेशी पृ जी का आगमन 
ब्रिटिश राज्य-काल में सबसे अधिक हुआ । इनका विनियोग विशेषत॒या खान, बाय, बागात, रेल, 
जुटे, कॉफी, कोयला, जहाजरानी, नहर आदि को उन्नति में हुआ। उन लोगों ने पूंजी का 
02708 मुह्यत 24 34%:8 के उन क्षेत्रों में किया जहां कि उनको अत्य सके 
राज्य को और अधिक मजबूत किया जा सके या जिससे उन्हे ऐसा सामान जिसको 
में आसानी से निर्यात क्या जा सके । हज सा गान मिल दर जिसकी निदेशो 


( ४६१ ) 


विदेशों पूंजी के प्रति सरकारी नोति 
विदेशी पूंजी के प्रति सरकारी नोति : 


स्वतन्त्रता से पूर्व को नोति--भूतकाल में सरकार ने देश के औद्योगीकरण में नाममात्र 
की दिलचस्पी ली और सावारणतया ब्रिटिश पूजीपतियो के पक्ष मे ही भेद-भाव किया जाता था। 
विदेशी पूंजी के आगमन पर किसी भी प्रकार का नियन्त्र० नही था । अत यह पू'जी विशेषतया 
इंगलैड से आई। संरक्षण नीति बहुत उदार नही थी और उसके द्वारा भारत में ब्रिटिश पू जीपतियों 
की रक्षा की गई थी । 


स्वतन्त्रता के बाद में--१५ अगस्त, सन्‌ १९४७ को स्वाधीनता प्राप्त 'करने के 
पश्चात्‌ भारत की विदेशी पूजी सम्बन्धी नीति में परिवर्तत होना स्वाभाविक था। वास्तविक 
रूप से स्वाधीनता के उपरान्त ही सरकारी दृष्टिकोण मे भारी परिवतंव हुआ । ६ अप्रैल 
सन्‌ १९४८ की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विदेशी पूजोंके प्रति निम्न वक्तव्य प्रकाशित 
किया गया : “जहाँ तक विदेशी पूंजो का सम्बन्ध है वहाँ नियम के रूप मे स्वामित्व और 
बास्‍्तविक नियन्त्रण में विशेषतया भारतीयों का ही हाथ रहेगा किन्तु कुछ विशेष मामलों 
के लिए अलग व्यवस्था भी की जा सकती है, परन्तु प्रत्येक दशा में भारतीयों के उचित 
प्रशिक्षण के लिए विवश अवश्य किया जायगा | ताकि आगे चलकर विदेशी विशेषज्ञों का स्थान 
भारतीय ग्रहण कर सकें।” इस प्रकार भारत सरकार ने भारत मे विदेशी पू'जी के विनियोग पर 
कुछ शर्ते” लगा दी । 


विदेशी पूंजी और हमारो पंचदर्षोप योजनाएँ : 


(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना और विदेशों पंजो--श्रथम पचरवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
भारत में सब मिलाकर २९८ करोड २० को विदेशों पूंजी का आयात हुआ जिसमे से २०४ करीड़ 
2 गा हो गये तथा दोप यानी ९४ करोड रुपये द्वितीय पचवर्षीय योजना के वास्ते सुरक्षित रख 
दिये गये । 


(ख) ट्वितोय पंचवर्षाय योजना और विदेशों प्‌ जो--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली 
योजना की अपेक्षा विदेक्षी पू'जी को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया । द्वितोय योजना 
का आकार ४,८०० करोड रुपये का था जिसमे से विदेशी पूजी की सात्रा कुल मिलाकर ९०० 
करोड रुपये निर्धारित की गई थी। इसमे से ८०० करोड सावंजनिक क्षेत्र के लिए और 
१०० करोड रुपए निजी क्षेत्र के लिए थे। किन्तु यह अनुवान मिथ्या निकला। द्वितीय 
योजना काल मे निरन्तर विदेशी पूंजी को कमी रही। द्वितीय योजना के अन्त तक कुल मिलाकर 
२५३१ करोड रुपये को विदेशी सहायता उपलब्ध थी जिसमें १४३०२ करोड रुपये की ही राशि 
प्रयुक्त हुई थी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी पूं जी 
देश मे आर्थिक विकास्त के हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी पूंजी पर जोर दिया गया 


था। तृतीय योजनाकाल में कुल मिलाकर २९३५*९ करोड रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी 
जिसमें से केवल २८६७५ करोड़ की राशि ही प्रयोग मे आई । 


सन्‌ १९६६-६७ के वर्ष मे १४५५ करोड रुपये प्राप्त हुई जिसमे से १०५२*८ करोड़ 
रुपये की राशि हो प्रयोग मे आई । सन्‌ १९६७-६८ के वर्ष में १७७९ करोड की सहायता मिली 
जिसमे से ११८६७ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता काम में आई। सन्‌ १९६८-६९ के वर्ष में 
८७६ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है ! 


भारत में विदेशी पू्जी की मात्रा 
भारत मे कुल कितनी विदेशी पूंजी है इसका सही-मही अनुमात लगाना तो कठिन है। 
इस सम्बन्ध में कई विद्वानों ने समय-समय पर विभिन्न अनुमान लगाये हैं। भारत मे अमरीका के 
पिछते राजदूत श्री चेस्टर बावेल्स (ट/८छ८ 8०७७७) ने भी भारत में विदेशी पूंजी की मात्रा 


( डष्र ) 


के बारे मे अपना अनुमान प्रस्तुत किया है। उनके अनुमार अप्रैल, १९५२ से मई, १९६८ तक 
भारत को विदयों से मिलाकर ११,८९६ करोड रपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी, जिसमे से 
के ९,८९२ कराड रुपय का ही वास्तविक रूप मे प्रयोग किया गया है। इस राशि मे विभिन्न देशों 
का क्या अशद्दान है यह तिम्न तालिका से स्पष्ट होता है - 


अग्रल, १६५१ से मई, १६६८ तक भारत को प्राप्त विदेशों सहायता 


























(करोड रपये मे) 
हल | कंकाल रोज तह जाप जता सहायता प्रदान करने |] भारत द्वारा 50:00 000 
सल्या । वाले देश का नाम राशि योग की गई राशि, सहायता का प्रतितत 
4 संयुक्त राज्य अमरीका ६३६१ ५,८४७ ५९१ 
क विश्व वेंक एवं अन्त- 
राष्ट्रीय बेक १४२२ १,२८२ भै३० 
डे पश्चिमी जरम॑नी ८०२ ध्टट 97७ 
ड ब्रिटेन ६२० ५५३ भर 
4 ख्स १०३२ ४४६ ५५ 
६ कनाडा भ्०१ श्ट५्‌ की 
७ जापान शे३२ रश्ड २६ 
८ फ़ान्स १५६ ६७ ०७ 
् आस्ट्रे लिया भ्छ भ्४ड ०५ 
१० तिदरलंण्ड श्र ३७ हि 
११ चेकोस्लाविक्तिया ९९ चड ण्डे 
१३ अन्य ४६२ १२५ १३ 
योग ११८९६ ९,८६२ १००० 
| । 
चतुच्च योजना में विदेशी पूंजी 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा पस्तुत को गयी है उसके अनुसार चतुर्य॑ 
प्रचवर्षीय योजनाकाल में कुल मिलाकर २ ५१४ करोड रपये की विदेशी सहायता श्राप्त होने का 
अनुमान है। इसमे से ३८० करोड रु० की विदेशी सहायता तो ? ॥. 480 के अन्तर्गत प्राप्त 
होगी तथा शेप अर्थात्‌ २ १३४ करोड रु० की विदेशी सहायता अन्य साध्यमों के अन्तर्गत प्राप्त 


होगी ॥ 
भारत में विदेशों पूँज़ों का भविष्य 


है भारत म विद्षी पू जी का स्वागत जिया जा रहा है। इस सम्बन्ध मे गी मेहमान 
आये दिन आते रहत हैं जिनका कि बहुत ही जोर-शोर के स्जाश किया आता रह है । हमारे 
अपनी तेया प्रवानमन्तरी दोनो ही समय समय पर विदेशिया को आवश्यक आश्वासन देते रहते 
हैं। डिन्‍्तु फिर भी विदेशी पूजी इतनी मात्ता म दही आ रही है जितनो कि आज हमको आवश्यकता 
है । इसके कारण हमे समय ममय पर अपने विकास कार्यक्रम में आवश्यक कटौती करनी पडती है । 


विदेशी पृजी के आगमन को मात्रा मे वृद्धि करने के लिए हमको उचित वातावरण उत्तत करना 


( ४६३ ) 


होगा । मन्त्रियों तथा राजनीतिज्ञो के समय कुसमय पर दिये जाने वाले उत्तरदायित्व रहित भाषणों 
को रोकना होगा। हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरागावी ने २९ जुलाई, १९६९ को राज्य-सभा 
में जो बयान दिया था उत्ते यह स्पष्ठ शब्दों मे घोषणा की थी कि भारतीय औद्योगिक 
विकास के उस क्षेत्र में जहाँ पर अधिकाशत विदेशी माल का आयात होता है, विदेशी 
पूंजी का सदैव स्वागत होता रहेगा । एक प्रश्न के उत्तर मे उन्होंने बताया कि पिछली तीब 
प्रचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत को प्राप्त कुल विदेशों सहायता का ३०% भाग 
अमरीका से, १०% भाग रूस से, ८% भाग पश्चिमी जमंनी से, ८% भाग ब्रिटेन से तथा 
१६% भाग विश्व वेक तथा उससे सम्बन्धित सस्थाओं से प्राप्त हुआ । क्षेप भाग अन्य देशो से 
आप्त हुआ । इसो समय थो पो० सो० सेठे (हाएछ/दा ण 3826 0 सिए३7००) ने ताज्नियों 
को ध्वनि के बोच यह घोषणा को कि भारत को १६८०-८१ के उपरास्त विदेशों सहायता को 
आवश्यकता मनहों रहेगी । 


खण्ड ४ 


अम 


(7,.8800089 ) 


३९ 


भारत में औद्योगिक श्रम, श्रम-संगठन, श्रौद्योगिक 


सम्बन्ध तथा प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग 
([0009च 9] [.800प7, ४0९ ऐ््का ४४०एटगादा, 009ंथा 
एछत्राणाड$ ा0 प्रणाप्ध्र ऐश्याएंएक्वाणा ॥ )ैकाबएशाशा) 


प्रस्तावना : 


औद्योगिक क्रान्ति की एक बहुत वडी देन है, श्रम व पू'जी के बदलते हुए सम्बन्ध । 
बृहत्‌-स्तरीय उत्पादत के साथ-साथ एक ओर कतिपय पूजीपति समस्त भौद्योगिक व्यवस्था पर 
नियंत्रण रखते हैं तो दूसरी ओर देश के लाखो-करोडो श्रमिकों का भाग्य पूर्जीपतियो की नीति प्र 
निर्भर हो जाता है। वस्तुत जिस देश मे औद्योगिक विकास जितता व्यापक होगा, श्रमिकों के 
शोषण की संभावनाएं बहाँ उतनी ही अधिक होगी और यदि राज्य इनके हितो की रक्षा के लिए, 
कटिबद्ध नही है तो श्रमिकों व पूजीपतियो के संघ॑ उस अर्थव्यवस्था में एक आम बात बन 
जाएंगे । 

() ओद्योगिक श्रम 

औद्योगिक श्रम को प्रकृति 


भारत में औद्योगिक विकास का प्रारम्भ उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरा् में हुआ और 
श्रम्िको तथा पूजीपतियों के सम्बन्धो का भी इसी समय से पृथवकरण प्रारम्भ हुआ । लेकिन कुटीर 
उद्योगो का जितनी तेजी से पतन हो रहा था, उतनी तेजी से वे शिल्पकार बृहत्‌-स्तरीय उद्योगो की 
ओर आमुख होने की अपेक्षा कृषि की ओर श्रवृत्त हो रहे थे । डा० देसाई का कथन है कि भारतीय 
श्रमिक, विश्वेप रूप से शिल्पकार उन्नीसवी शताब्दी मे नवीन उद्योगों के प्रति समझंक थे, वयोकि इन 
कारखानो को प्रारम्भिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी।! इसलिए उन्नीसवी शताब्दी मे औद्योगिक 
क्षेत्र मे काये करने वाले प्रमिको का अनुपात घटता रहा | 


भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की विशेषताएं इस प्रकार है 


. [) भारत के अधिकाश् औद्योगिक श्रमिक गाँवों से खाली समय में काम करने के लिए 
कारखानों की शरण लेते हैं। श्री एस० के० वोस के मतानुसार यदि आज भी औद्योगिक धमिको 
को उनके गांवों मे ही उचित रोजगार की सुविधाएँ दी जाए तो शायद उनमे से अधिकाश कार- 
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खातो को छोड देंगे !! यह प्रवृत्ति श्रमिकों को मन लगाकर स्थायी रूप से काम नहीं करने देती 
और किसी विशिष्ट उद्योग में थरमिक दक्ष नहीं हो पाता । डा० तुतसीराम ने कोयनें के उत्पादन 
की एक ताशिका प्रस्तुत करते हुए बढ़ाया है कि वप के विभित है 308 कोयले का उत्पादन इसी 
लिए घटता-बढता रहा है कि खानो में काम करने वाले श्रमिकों की पति अनियमित रहती है और 
फसल वोने तथा बाटने के समय बहुत से श्रमिक यावों में चने जाते हैं।* 


(२) श्रमिका को सस्कृति व भाषाआ का भिन्न होना भी एक विश्येपता है। प्रान्यीय 
पसिक्षता कै कारण विभिन्न श्रसिक जो एक ही कारखाने मे काम करते हैं सरलता से एक दूसरे वी 
आवश्यकताओं व कठिनाइयो को समयने में असमथ रहते हैं | श्री एस० के० बोस की यह मायता 
है कि श्रमिका को मास्कृतिक व भाषा मम्बयी मिन्नता के कारण भी अनुपस्वितिवाद को बच 
प्रिलता है तथा श्रमिकों का सगठन होते में कठिनाई होती है । 


(३) भारत में औद्योगिक श्रम का अनुपत वहुत कम है । यह हम पिछले अध्याय में 
स्पध्ट कर घुके हैं कि भारत की अधिकाश जनता कृषि पर निभर रहती है तथा बडे उद्योग में 
सलस्न श्रमिकों का अनुपात आज भी का्य रत जनसख्या के ४५% से अधिक नही है । 


(४) औद्योगिक श्रमिको में विश्विप्ट ज्ञान का बभाव है | वार तया यामे का कथन है 
कि अत्प विकसित देचो में अशिक्षा गरीबी तथा आवश्यक रुचि के न होने से अनुमातत ८० ८५ 
औद्योगिक श्रमिक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नही कर पाते |? भारत म॑ केवल बम्बई कलकत्ता जमशैद 
पुर मद्रास और अहमदाबाद भ काम करने बाते २० से ४०% तक कृपक स्थायी रूप से कारणातो 
में काम करते हैं और इसीलिए कुछ ही समय मे वे विश्विष्ट उद्योगों के सम्बंध में दक्षता प्राप्त कर 


वते हैं ॥ लेकिन अधिकाश श्रमिक दक्ष नही हैं क्योकि वे स्थाया रूप से एक ही जगह काम नहीं 
करते । 


(५) गा देशों फी अपेक्षा भारत मे श्रमिकों में संगठन का अभाव है। श्रम संगठनों के 
विकास तथा इनकी धीमी प्रगति के कारणो का विस्तार से विवरण आगे भ्रस्तुत किया जाएगा । 


(६) भारतीय श्रमिक की कुशलता अय विकसित देशा के थमिका की अपैक्षा कम है। 
श्रमिक वी उत्पादकता कम होने के कई कारण है सबसे बडा कारण है श्रमिकों का बाहुल्‍य 
जिससे भ्रम की बचत वो प्रोत्साहन देने वाली प्राविधियो का उपयोग साधारणठया सम्भव नही होता। 
पू जी की कमी इस हृष्टि से एक महूच््वपूण बाधा है क्योकि आधुनिकतम यत्रो का उपयोग पूणी 
के अम्राव मं सम्भव नही हो पाता । इसके अतिरिक्त इन यत्रों के उपयोग के विषय मे भारत जसे 
अत्स विकसित देशा के श्रमिक अनमिन हैं। वस्तुत इन देशों मे एक ओर श्रमिकों का बाहुहय रहता 
है और दुमरी ओर उत्पादकता कम रहती है । प्राद्योगिक सुधारों के कारण बेकारी के बढने वी 


सम्भावनाएं और अधिक हो जाती हैं। इस प्रकार भारत जैसे अल्पविकसित देशो मे औद्योगिक 
स्मिक ब्यवभाय की हष्टि स पिछड़े रह जाने है ॥९ 


भारतीय झश्योणिक भ्रमिदों की निम्न-स्तरोष कुशलता 


अनेक बार विदेशी तथा भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की तुलना करते हुएं यह कहा 
जाता है कि भारतीय औद्योगिक श्रमिक इ ग्लैंड अमरीका क्राम या जापान के श्रमिकों की अपेक्षा 
कम कुटाल हैं । सर क्दीमट प्िम्पंसन के अनुसार कुकाशायर की मिल में काम करने वाला एक 
श्रस्िक २६७ भारतीय धरमिकों के बरावर काम करता है। इसी प्रकार सर अलेक्जेए्टर मक्सबंद 
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में औद्योगिक आयोग के समक्ष गवाही देते हुये बताया था कि यूरोपीय श्रमिक ३ या ४ भारतीय 
श्रमिकों के बराबर क्ाययं करता है ।? 


संयुक्त राष्ट्र सघ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जापानी मिल भे १८ श्रमिक १,००० 
तकुओ पर कार्य करते हैं, जबकि भारत मे इतने ही तकुओ के लिए ३०-३१ श्रमिको को रखना 
पडता है । श्री नवल एच टाटा के मत में भारत मे २२ श्रमिक १,००० तकुओ पर कार्य करते है, 
जबकि अमरीका मे १,००० तकुओ पर थ्रमिको की औध्तत सख्या ४५ तथा लकाशायर में ६-७ 
है !? बुनाई के क्षेत्र मे १०० कर्घो पर भारत में ९८ श्रमिकों को प्रयुक्त करना पडता है, जबकि 
जापान में ४८ श्रमिकों से ही यह काय॑ पूरा कर लिया जाता है। एक अत्य अनुमान के अनुसार 
भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता कमर होने के कारण १०० कधों पर मजदूरी की लागत १०९ 
रुपए ५६ नए पैसे आती है जबकि जापान में श्रमिकों की मजदूरी की लागत इतने ही कर्घों पर 
३९ ७८ रुपए तथा लकाशायर मे ८५ ०९ रुपए है । जूट-उद्योग के क्षेत्र में डंडी (इ ग्लेड) का एक 
श्रमिक दो भारतीय श्रमिको के बरावर काम करता है, जवकि इस्पात उद्योग में भारतीय श्रमिको 
की औसत उत्पादकता से अमरीकी श्रमिकों की औसत उत्पादकता दस गुनी है। इसी प्रकार कोयले 
का उत्पादन औसत भारतीय श्रमिक की अपेक्षा अमरीका में ६ गरुता, इ ग्लैड में २ गुना तथा 
ट्राप्नवाल में ३३ गुना उत्पादन प्रत्येक श्रमिक (औसतन) उत्पादन करता है ।£ 


लेकिन ये सद निष्कर्ष तथा ऑकडे सही होने पर भी भारतीय औद्योगिक श्रमिकों 
का इस दिशा में कोई दोप नही दिखाई देता । यदि श्रमिकों की कुशलता को प्रभावित करने वाली 
निस्‍्त परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है - 


(१) भारतीय श्रमिक की मजदूरों बहुत कम है--१९२८ मे श्री पर्तोल तथा हाल्सवर्थ 
ने एक जाँच के बाद बताया कि भारत में अधिकाक्ष औद्योगिक श्रमिको को ९ शिलिग प्रतिदिन 
से अधिक मजदूरी प्राप्त नही होती, जो उनके तथा उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए अत्यन्त 
अपर्याप्त रहती है ।* 


इसी प्रकार १९३८ में श्री एस० वी० परलेकर ने प्मतर्राष्ट्रीय थम अधिवेशन मे भाषण 
करते हुए बताया कि भारतीय उद्योगो में काम करने वाले अधिकाश श्रमिकों को इतनों भो मजदूरी 
नही मिलती कि वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । इसी कारण उनके मत में, 
भारतीय औद्योगिक श्रमिक बीमारी, वेकारी, वुढ़ापा तथा मृत्यु से सरक्षित नही है ।* 


१९३५-३७ के बीच चाय के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों में पुरुषों को ७ र० 
१३ आता, महिलाओ को ५ रु० १४ आनू तथा बच्चों को ४ रु० ४ आता मासिक पगार मिलती 
थी । श्री शिवराय का कथन हैकि ड्रैन बगीचो का धबन्ध यूरोपीयन लोगो के हाथ में होने के 
बावजूद धरमिकों के हितो की ओर कोई घ्यान नहीं दिया गया ।९ 

इसीलिए यह कह्ढा जा सकता है कि भारतीय श्रमिको की अमकृश्छता के कारण वे गरीब 
नही है | अपितु गरीबी तथा मजदूरी की निम्न दरों के कारण उनकी निपुणता कम है। १९०८ 
में डा० नैयर ने सच ही कहा था कि यदि लकाप्ायर का एक श्रमिक्र भारत के २६७ श्रमिकों 
के बरावर कपडा उत्न्न करता है तो इसका कारण यह है कि वह भारतीय श्रमिक की अपेक्षा ४ 
गुनी मजदूरी प्राप्त करता है ।? 


(२) प्राकृतिक कारण--भारत की जलवायु कृषि के लिए इसलिए अनुकूल हो सकती है 
कि इसको भिन्नता के वारण भिन्न-भिन्न फसले यहाँ उगाई जा सकती हैं । लेकिन औद्योगिक 
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श्रमिको की निपुणता पर इसका प्रतिकूत श्रमाव पढता है। गर्मी का लम्बा एव असुविधाजनक 
मौसम तथा वर्षा ऋतु की नम हवा सामान्यत दप में थोड़े ही समय को शेप रहने देते हे, जब तक 
कि श्रमिक जी त्ोड मेहनत कर सके । 


(३) निम्न जोवन-हतर--निम्न-स्तरीय मजदूरी मिलने के कारण औद्योगिक श्रमिको का 
जीवन स्तर वहुत नीचा है। वाडिया तया मर्देन्ट ने लिखा है कि औद्याग्रिक श्रमिक को भारत में 
पेस के राशन स भी कम भोजन मिछ पाता है ।' कोलिन बलाकक ते बताया कि प्राकृतिक परित्थि- 
तिया के अनुसार श्रमिका का औसत वजन ५० से ६० किलोग्राम है (अन्य देक्वों मे अधिक है) और 
इस दृष्टि से प्रत्येक धशमिक को १९४० से २०४ बेलोरी भोजन में प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिये । 
दुर्भाग्य से १५००-१६०० कैलोरी से अविक उसे नहीं मिलती और इसीलिए भारतीय श्रमिक 
शारसेरिक दृष्दि से दुबल हैं ।? 


(४) आवास समस्था-भोजन के अभाव के अतिरिक्त दूसरी समस्या है आवास की । 
वस्वई मे लगभग ७० प्रतिशत श्रमिक परिवार केवल एक कमरों वाले मकानों मे रहते हैं और 
अक्सर मकानों म भीड़-भाड बहुत ज्यादा होती है। यही स्थिति अहमदाबाद, कलकत्ता, सूरत, 
हावड़ा, कानपुर मद्रास आदि औद्योगिक तग्रो मे भी है। भीठ अधिक होने के कारण स्वच्छ हंवा 
व रोशनी की व्यवस्था नहीं हो पाती और बीमारियों के प्रकोप प्रारम्भ हो जाते हैं। जयार व 
बैरी इसके विपरीत लूदन का उदाहरण दते हुए वताते है कि वहा केंदव ६ प्रतिशत जनसख्या १ 
कमरे वाले मकाना म॑ रहती है ।? वम्बई की गन्दी वस्तियों एक ओर अपने में सभी सामाजिक 
अपराधा एवं भाचारहीनता को छुपाए रहती हैं तो दूसरी ओर वीमारियो को जन्म देकर ऐसी 
पीडिया का निमाण करती रहती हैं जो रण्प तथर मायूस हैं। पर्सेल तथा हाल्सवथ के मत मे इन 
सब वीमारिया की जड गदे आवास में तिहित है। वे यह मानते हैं कि श्रमिक की गदी बस्तियाँ 
एक ओर उद्योगपतिया की श्रमिकों के हिता के सम्बन्ध मे उपक्षा की धोतक हैं लेक्नि दूसरी ओर 
श्रमिकों वी कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं १ 


(५) श्रमिकों को अशिक्षा एव अज्ञानता--शथ्रमिका की अशिक्षा तथा अज्ञानता का भी उदकी 
निषुणता पर प्रतिबूल् प्रभाव होता है। अशिक्षा के कारण उनकी सामान्य वुद्धि का /2९28॥ विकास 
नही हो पाता और वे विद्चिप्टता प्राप्त करबे मे असमर्थ रहते है । व्यावसायिक के 


लिए भी साधारण शिक्षा आवश्यक है। लक्नि भारतीय श्रमिका मे अधिकाश लिखना और पढना 
भी नही जानते । 


(६) दूषित सामाजिक तथा धामिर बाताबरण--सामाजिक तथा घाधिक वातावरण का 
भी भारतीय औद्योगिक श्रमिकों वी तिपुणता पर प्रतिकूद प्रभाव होता है। एक विदेशी विद्वान ने 
कहा था कि भारतीय जनता में अविकाश लोगा का सतुष्टि विन्दु बहत नीचा है। वस्तुत श्रमिक 
याइा-सा कमाने क बाद पेट भरते व आवश्यक वस्त्रा की प्राप्ति के पश्चात्‌ अधिक काम करने का 
अयवास नहीं करते और इससे उनकी कायक्षमता मे दृद्धि नहीं हो पाती । जहाँ तक सामाजिक 
वातावरण का भ्रदत है श्षप्तिका म ध्याप्त शराब के अत्यधिक उपयोग के कारण भी उनकी कार्य- 
क्षमता नहीं वड सकती । दुभाग्य से भारत के औद्यांगिक श्रमिका में शराब एक आवश्यक वस्तु 


ही । जब तक इसस श्रमिक मुक्त नहीं हो जाते उनकी वायक्षमता में सुधार होना सभव 
पाए 


(७) आप का उद्याप्तोनता-- भारतीय उद्योगपति श्रमिकों के हितो की ओर साथा 
रणतया उदासीन रहत हैं । स्वायपरता की भावना के कारण अधिवाश कारखानों के प्रवन्धक 
श्रमिका के हिता की रक्षा की कोई व्यवस्था नही करते | थी दी० एच० बुकेनन के मत से 
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कप 


( ७१ ) 


श्रमिकों की नि्धेनता, कम निपुुण होने तथा निम्नस्तरीय जीवन स्तर की जिम्मेदारी काफी सीमा 
तक कारखानों के मालिको पर ही है ।! बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से जो बड़े पैमाने पर लाभ 
प्राप्त होते है यदि उसका एक भाग श्रमिकों के हितार्थ भी प्रयुक्त हो जाय जो उनका उत्साह बढ़ता 
है और इससे उनकी कुशलता भी बढ़ जाती है। डा० देसाई ने एक उदाहरण देते हुए बाताया है 
कि हितीय महायुद्ध काल मे जूट उद्योग के लाभ ६३ गरुने हुए, सूती वस्त्र उद्योग मे ६३ गुने हो गये, 
चाय मे चार गुने तथा शवकर मे लगभग २३ गुते लाभ की प्राप्ति हुई, लेकिन श्रसिकों को मजदूरी 
में अधिक वृद्धि नही हुई ।? 


(४) श्रमिकों के साथ गुलाों जैसा व्यवहार --कारखानों के प्रवन्धकों का सामान्य 
व्यवहार श्रमिकों के साथ सम्मानपूर्ण होने की अपेक्षा गुलामो ज॑सा है और उनकी नीति श्रमिकों से 
अधिकाधिक काम लेने की रहती है । यही कारण है कि भारत में श्रमिकों में काम करने की रुचि 
व उत्साह नही होता । वास्तविक मजदूरी बढने पर श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती, 
क्योकि कारखाने के प्रवम्थको के व्यवहार से बे सतुष्ट नही है । वाडिया तथा मर्चेट द्वारा प्रस्तुत 
एक तालिका के अनुमार १९५० व १९५४ के वीच उद्योगों मे सनग्न श्रमिकों की वास्तविक आय 
में ४३ भ्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन उनकी उत्पादकता केवल १४ प्रतिशत ही बढ सकी ।? 


(६) महत्वाकांक्षा का अभाव--भारतीय श्रमिकों मे महात्वाकाक्षा का अभाव है । साथा- 
रणतया भहत्वाकाक्षी होते प्र श्रमिक काफी रूचिपूर्वंक कार्य करता है और इससे उसकी निपुणता 
बढती है। पर दुर्भाग्य से महत्वाकाक्षी होने के कारण श्रमिक की रुचि केवल 'पेट भरने' तक 
ही सीमित रहती है। 


उपरोक्त कारणो से भारतीय श्रमिक्रो की कार्य-क्षमता बहुत कम है। चूंकि उन्नीक्षवी 
शताब्दी मे इनके हिंतों की रक्षा का सारा भार पूजीपतियो पर ही डाला गया था, राज्य ते कोई 
निश्चित धरम नीति नहीं अपनाई। लेकिन गत शताब्दी के अन्त में श्रमिको का संगठन प्रारम्भ हुआ 
तथा राज्य ने स्वयं भी इनके हितो की रक्षा करने की आवश्यकता अनुभव की। अब हम राज्य 
द्वारा पारित किए गए उन अधिनियमों का सक्षिप्त वर्णेव करेंगे जिनके द्वारा औद्योगिक श्रमिकों 
के हितो की रक्षा सम्भव हो सकी । 


(ए) अमिक्क संघ 
(7० एपरंणा5) 
अ्रमिक-संघ का उद्गस 


श्रमिक-संघ आलन्दोलन मुख्यतः वर्तमान फैक्टरी व्यवस्था की ही देन है। फैक्टरी 
व्यवस्था का विकास होने से पूंजीवादी अर्थ॑व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला वयोकि वह उत्पादन का 
एक बहुत बडा भाग स्वय ही ले जाया करता था। इससे एक ऐसे अमहाय समाज का जन्म हुआ 
जो कि अपनी नियुक्ति और मजदूरी के लिए नियोक्ता (पूजीपति) पर ही निर्भर था। परिणाम- 
स्वरूप दोनों के आपसी सम्बन्ध दिन पर-दिन विय्डते ही चले गये। इसका कारण श्रम की 
कुछ निजी विशेषताएं बतराई जाती हैं। श्रम नाझवान होता है, अत उसे एकत्रित करने का प्रश्न 
ही नही उठता है। श्रमिक अपना श्रम लेकर बाज़ार मे आता है| श्रम-बाजार में जो कुछ भी मूल्य 
मिलता है वही उसको स्वीकार करना पडता है। श्रमिकों की मॉग करने वाले उत्पादक (पूंजी- 
पति) चाह तो कुछ समय तक श्रम की माँग नही करें, लेकिन श्रमिक के वास्‍्ते कुछ समय तक के 
लिए श्रम की प्रूत स्थगित करना सम्भव नही, क्योकि यदि वह काम नही करेगा तो उसको भूखा 
मरना होगा। इसलिए बेचारे श्रमिक को उचित मजदूरी नहीं मिलती जिप्का परिणाम होता है 
“शोषण । उनके हितो को बहुत ही वेरहमी से कुचला गया । चेतन प्राणी न समझकर जड़ वस्तु 
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( झण्र ) 


समझा जाने लगा । इस प्रकार का अस्यायपूर्ण व्यवहार वर्षो तक चालू रहा। अन्त में श्रमिकी ने 
उत्पादन के क्षेत्र मे अपना महत्त्व समझा | कार माक्से (62-0/05) ने नारा बुलत्द किया कि 
दुनियाँ के सजदूरो एक हो जाओ यदि तुम्हारे अन्दर एकता रही तो तुम्हे कोई भी हानि नहों 
सकती । इस वारे ने जादू जैसा चत्मकार दिखलाया | 'एक्ता ही शक्ति है (79 8 
इधशाह॥॥) नामक सिद्धान्त ने जोर पकडा । इन सब वालो ने उन्हें संगठन के लिए भेरित किया। 
इस प्रकार के घोर अन्यायपृर्ण मातवताहीन शोषण को समाप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों भे 
अ्मिक-सघा का श्रीगणेश हुआ । 


अ्भिक-संघ की परिभाषा : 


भारतीय दू ड यूनियन विधान सन्‌ १६२६ (770था 5४0९ धात्रए0 8०, 926) के 
अनुप्तार श्रम सघ की प्रिमापा इस प्रकार दी गई है--“कोई भी संगठन चाहे अस्थायी हीया 
स्थायी आदि श्रमिक और उद्योगपति या मालिक और कर्मचारियों के वोच अथवा कमंचारियों और 
कमचारिया के वीच उचित सम्बन्ध बताये रसने के लिए बताया गया हो या वाणिज्य व्यापार 
करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिए बताया गया हो या दो या दो से अविक सघो का संगठन हो 
तो उसको ट्रेंड यूनियन ही कहा जायगा।' 


.. ओर बो० बो० गिरि (४ ५ 6) के शब्दों मे, “श्रम-सघो से हमारा अभिप्राय ऐसे 
संगठनों से है जिनका निर्माण ऐच्छिक रूप से सामूहिक शक्ति के आधार पर भ्रमिको के हिंतों की 
सुरक्षा के लिए किया जांता हे । 


..सिडनी तथा बेद्िक वेब (8976; भाव 80706 ५४८७७) के अनुसार, “श्रमिक-सप 
वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने बाते व्यक्तियों के उतके कार्य की दशार्थं बिगडने न॑ देने तथा 
उन्हें सुधारने के लिए बदाये गये स्थायी सगठन है ।” 


अ्रभिक-सघ के उद्देश्य एव कार्य : 


के (१) श्रमिकों मे परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की भाववाओं का विकास करना तथा 
नहें सगठित करता । (२) श्रमिक एवं उनके अधिकारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न करना । 
(३) उनके काम्त एवं मजदूरी के सम्बन्ध मे उनकी विश्निन्न अक्षमताओं पर विचार करना और उन्हें 
वंधानिक रूप से दूर करने का प्रवत्व करना। (४) रोग, बीमा, प्रांवीडेण्ट-फण्ड, सरकारी साख, 
डाबदरों सुविधा आदि लाभदायक य्रोजदाओ की व्यवस्था करना । (५) हृड्ताल की घोषणा 
करना, संगठित करना एवं उसे सफलतापूवक चलाता, नियोक्ताओं स्ले वार्ता करना और झगडो 
को शान्ति से तय करना। (६) आवश्यकता पड़ने पर कानूनी भहायता करना । (७) श्रमिको को 
उचित मजहुरी दिलाना, वाम के घन्टे तथा काम करने की दिशायें ठीक करना तथा अन्य प्रकार 
की सुविधायें मालिकों से दिलवाना। इस प्रकार श्रमिकों के हितों के लिए मालिकों से लड़ना । 
(५) श्रमिकों की शिक्षा का प्रवन्च करना, उनमे अच्छे सस्कारा का सचार करके उनके सास्कृतिक 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना । वोमारी, बेकारी, दुघटना हड़ताल, तालाबन्दी इत्यादि मुसोबत्ों 
में शमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा क॒ काय करना । द् 


एक सफल और दूढ श्रम सघ को विशेषत्राएँ 


श्रमिक सघ अनेक महत्त्वपूर्ण काय करते हैं, फिल्तू ये अपने 
सकते हैं अवकि इनका आथार हृढ हो । अत एक, स्का और हंढ श्रम 20 82228 
कि उसके सदस्य शिक्षित हा, तथा अपने अधिकारों और कत्तव्यों के लिए जागरूक हो दूसरा, 
भारी सख्या भे उसके सदस्थ हो। तीसरा, आथिक स्थिति अच्छी हो । चौथा, इतका संगठन 
प्रदातन्त्रीय ढंग पर ही। पाँचवोँ इन श्रमिक सचा को मालिक तथा सरकार से भान्यता प्राप्त 
हो ( छा, इनके नेदा ईमानदार, योग्य, अनुभवी तथा श्रमिकों मे से ही हो और श्रमिको की 
कठिनाइयों से भली प्रकार परिचित हो । सातवाँ, सदस्यो मे सेल और सहयोग की भावना ही । 
आंठवाँ, श्रसिक-सघ अपना अधिकाश समय और घन श्रम हितकारी कार्यों मे लगाता हो ॥ नवां. 
श्रमिका को अपने विचार प्रकट करने वी स्वत्स्तता हो । दसबाँ, श्रमिक-सघ राजनैतिक कार्यविधि 


( डछ३ई ) 


से मुक्त हो। ग्यारहवां, श्रम-सघो की नीति विध्वसात्मक न होकर रचनात्मक एवं निर्णवात्मक 
हो । अन्त मे इनका सगठन न्याय और वृद्धि के आधार पर होना चाहिये । 


श्रमिक-संघो के लाभ * 


श्रमिक-सधों से श्रमिकों को निम्न लाभ हैं :-[(१) सभी श्रमिकों में एकता 
उत्पन्न हो जाती है । (२) कार्य के धष्टों मे कमी होने तथा कार्य की दशाओ मे सुधार होने से 
श्रमिको की कार्यक्षमता बढ जाती है । (३) श्रमिको के द्योषण की मनोवृत्ति समाप्त होने लगती 
है। (४) देश में औद्योगिक ज्ञान्ति कायम हो जाती है। (५) आवश्यकता पडने पर श्रमिक-सघ 
श्रमिकों को आधिक सहायता प्रदान करते है। (६) श्रमिक-संघ श्रमिकों के लिए मनोरजन 
आदि की सुविधायें भी प्रदान करते है । (७) इनके होने से श्रमिकों में कत्त व्य परायण एवं उत्तर- 
दायित्व की भावना उत्पन्न होती है। (८५) श्रमिक-संघ श्रमिकों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
बिकाम हेतु प्रोत्साहित करते है। 


भारत में श्रसिक-संघों का उदगम और विकास : 


विश्व के अन्य राप्ट्रो की भाति भारत में भी श्रमिक-सधो का विकास देश में औौद्यो- 
गिक प्रगति के फलस्वरूप हुआ है । भारतवंपं में आधुनिक रूप मे औद्योगिक उत्पादन सन्‌ १८६५० 
के बाद मे प्रारम्भ होता है । शमिको में वास्तविक सज्भजूयन की नीव १८८४ मे पडी, जब श्री 
एन० एम० लोखाड़े ने बम्बई में श्रमिकों की एक सभा बुलाई और अपनी माँगो के अनेक प्रस्ताव 
पास किये । इन प्रस्तावों मे साप्ताहिक अवकाश, काम वाले दिन बीच में आधे घण्टे का अवकाश, 
मासिक मजदूरी का नियमित रूप से दिया जाता, दुघंटना होने पर क्षतिपूर्ति करना इत्यादि मांगे 
सम्मिलित थी। यद्यपि इन मांगो को स्वीकार कर लिया गया किन्तु कार्यान्वित करने की दिशा 
में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। सब १५८९० मे श्री लोखाडे ने वम्बई के श्रमिकों की प्रथम 
यूनियन की स्थापना की, जिसका नाम “बम्बई मिल हैद्स एसोसियेशन” रकक्‍्खा गया। इसके बाद 
सन्‌ १८९७ में रेलवे कर्मंचारियो की सयुक्त समाज ([॥6 हजा॥हथआक०6 500०9 0 रिथ- 
७४५ 80५87), सन्‌ १९०५ में कलकत्ता में मुद्रको का संघ (शाप्राद्म॥ एपंणा), सब्‌ १९०७ 
में बम्बई डाक संघ (7॥6 807099 70888 (07) और सन्‌ १९१० मे कामग्ार हितवर्धक 
सभा की स्थापना हुई । 


सन्‌ १९२६ में भारतीय श्रम सध ऐक्ट (।06॥909 7906 00] 8७) पास हुआ। 
इसके पास हो जाने से श्रमिक सघो की स्थिति अब वेधानिक हो गई | श्रमिक सघो का पजीकरण 
(२७ह50800०॥/) तेजी से होने लगा। इस प्रकार १९२६ के पश्चात्‌ भारत में श्रम-सधो का .. 
विकास तीव्र गति से होने लगा । १९३८ के अन्त में श्रम-सघो व उनके सदस्यों की सख्या क्रमश 
४२० व ३,९०,११२ थी । इसके पश्चात्‌ द्वितीय महायुद्ध १९३९ मे प्रारम्भ हो गया जो कि १९४५ 
तक भछा । इस अवधि मे मारत में जो तेजी से औद्योगिक विकास हुआ जिसके फलस्वरूप धम-सघघों 
की सख्या मे तेजी से वृद्धि हुई। श्रम-सघों की सख्या १९४३ तक वढकर ८५३ हो गई। सन्‌ 
१९४६ में भारतीय राष्ट्रीय श्रम मध सभा [तंग िशात्रा॥) व॒ग86९ [ाणा 0००७७) 
की स्थापना की गई । इसका कारण यह था कि अखिल मारतीय ध्रम-सघ सभा पर साम्यवादियों 
का पूर्ण रूप से नियन्तण हो चुका था। अत काँग्रेस के वास्ते मजदूरों पर से साम्यवादियों का 
प्रभुत्व हटाने के लिए एक अलग सगठन बनाना अनिवायं-सा हो गया था । इधर समाजवादियों ने 
अपनी एक अलग सभा सन्‌ १९४८ में बनाई जिसे हिन्द मजदुर सभा (84 [३४०0० $20॥9) 
कहते हैं । सन्‌ १९४९ मे प्रो० ज्ञाह ने सयुक्त थम सघ (ए्रा२व वीगतर ए्ाणा (णाढ/०55) 
का संगठन किया ) 


बतंमान स्थिति : 


आजकल “इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉग्रस' में श्रमिकों की सबसे अधिक स़ख्या 
है । इससे लगभग ८४० श्रमिक सघ सम्मिलित हैं जो कि लगसग २० लाख श्रमिकों का प्रति- 
निबित्व करते हैं। उसके बाद "आल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस” का नम्बर आता है। तत्पश्चाव 
समाजवादी पार्टी ढ्रा आयोजित “हिन्द मजदूर सभा” तथा बाद मे “यूनाइटेड यूनियन काँग्रेस” 
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का बम्बर आता है। इस प्रकार स्वतन्त्रता के पर्चात्‌ से हमारे देश मे ये चार ही भ्रमुख श्रमिक 
सथ काय॑ कर रहे है। 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ से सम्बन्ध (एलेशाणा काका त ॥, 0) 


इस बात से सभी सहमत है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सघ ने भारतीय श्रम सघ आन्दोलन 

की प्रगति मे भारी सहायता प्रदान की है। आज हमारा श्रमिक अकेला ही नही है दल्कि उसको 
अय राष्टो के श्रमिको की पूण सहानुभूति प्राप्त है। हमारा श्रमिक अपने अधिकार और सुविधाओं 
के लिए जाग्रत है ; अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पत्र व पत्रिका भेजा करता है जिसके द्वारा हमारे श्रतिक 
अन्य राष्ट्रों के श्रमिकों के बारे मे आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे प्रतिनिधि अन्त 
राष्ट्रीय श्रम बंठकों में जाते है तथा सामूहिक रूप से श्रम समस्याओं पर विचार करते है और इस 
प्रकार आवश्यक जानकारी प्राप्त करते है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब हमारे 
देश मे थरपिरों पर विपक्ति आई है ससार के श्रमिक सघो मे हमारे श्रमिकों की सहायता की है | 


भारतोय भ्रसिक सघ आन्दोलन के विकास में बाधाएँ 


भारतीय श्रमिक-सघ आन्दोवन के इतिहास पर एक विहृगम हृष्टि डालने से यहू स्पष्ट 
हो जाता है कि यद्यपि इतिहास काफी रग्रा हुआ होता है. फिर भी आन्दोलन का विकास उतनी 
तीब्रता एवं हृढता से नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। हमारे देश के श्रम स्रधों मे न 
तो उतवी क्षक्ति है और न भावना जो अन्य देशों में विद्यमान है। जब हम आँकड़ों की तरफ 
अपनी नजर दौडाते हैं तो मुश्किल मे २२ छाख श्रमिक सघो के सदस्य हैं जबकि १ करोड से 
अधिक श्रमिक तो सिफ भीमकाय (।.878० 5०४४) उद्योगों मे ही कार्य करते हैं । 


इस धोमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं 


(१) सबसे प्रथम शाही श्रम आयोग द्वारा प्रस्तुत उन तत्वों के विषय में बताता आवश्यक 
है जो श्रमिक सगठने को मुहृढ बनाने से बाधक है। शाही आयोग के मत में भारतीय भ्रमिको 
का गाव से मोह तथा अस्थायी रूप से कारखानों मे काम करना इस आददोलन के विकास से मबसे 


बडी बाधा है ५ इसके यतिरिक्त भाषा व सस्कृति की मित्रता व शिक्षा का अभाव भी श्रमिक संघ 
आदोलन के विकास में अवरोध उत्पन्न वरते हैं।? 


(२) अलक घोष के कथानुसार अशिक्षित तथा अत्रो। श्रमिकों में प्रजातन्त्र की परम्प- 


राओ को सरलता से जाथुत करना सम्भव नही होता और इसीलिए वे अपने अधिकारों की प्राप्ति 
के लिए सरलता स सगठित नहीं हो पाते और तदस्थ रहत है। 


(३) भारतीय श्रमिक सघ आन्दोलन का एक दोप यह भी है कि अधिकाझ श्रमिक सघो 
ही मामाल्य उदददय हडताल कराता है। इससे न केवल गरीब श्रमिक्रो की क्षत्त होती है, बल्कि 
अनावश्याः हेड़तातों के कारण उत्पादन की प्रक्रियरएँ भी रुक जाती है। श्री कानिक ने बताया है 


हे पे स्थाय है 200! 08 8 आय का केवल ६२ प्रतिशव ही शिक्षा तथा श्रमिकों 
| बह बया। उनके मत म कल्याणकारी कार्यो की यह उपेक्षा थमिक को 
कमजोर बना देत॑ है । ह्‌ श्रमिक सघो 


(४) राजनैतिक प्रपचो पे कारण भी श्रमिक सघ जनता व सरकार की सहानुभूति 
प्राप्त नही कर पाते | विविध राजब्तिक दनो के नेता अ्रमिको में अपने दल का प्रभाव बढाने के 


लिए प्रयास बरते है । यही कारण है कि इटक आइटक हिंद मजदूर सभा आदि सस्थाएँ श्रमिक- 


ह. ()पताल्त एज १४३१3 & #ाल्टाब गाव, ए 425 
32 ५ छ #ऋणाणां, ॥00 एए 226 
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संघो को प्रभावित करती रहती हैं फलस्वरूप उनकी उचित मागों को भी सरकार व जनता 
महज राजनैतिक चाल मान लेती है । 

(५) श्रमिक-संघो का विकास धीमा होने के कारण कोप का अभाव भी है। श्रमिको 
की गरीबी उन्हे प्रतिपल कार्य करने को वाघ्य करती है, चाहे उतका शोपण होता रहे । निर्धंनता 
तथा कोषो का अभाव भी इस आन्दोलन के विकास में बाधक है । 

(६) कारखाने में श्रमिकों को साधारणतया मध्यस्थों के माध्यम से भर्ती करवाया जाता 
है । ये मध्यस्थ श्रमिकों पर नैतिक और सब प्रकार का दबाव डाठकर नियोक्ताओ का विरोध करने 
से इन्हे रोकते है |? 

(७) श्रमिक संघो का छोटा आकार तथा सूचना न देने का तरीका भी अनुचित है । 
पजीकृत समितियों में भी केवल ५१-५२ प्रतिशत ही सूचना प्रस्तुत करते है । श्रमिक सधो के 
सदस्यों, कोपो तथा गतिविधियों की पर्याष्त सूचना श्रम-विभागो को प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। 

१९४७-४५ में प्रति थमिक-मसघ औमत सदस्य सख्या १,०२६ थी; परन्तु १९५७-५८ में 
पह घटकर ५४७ रह गई ।? 

(८) श्री बोस के मत में श्रमिक-सघो के साथ योग्य एवं कानून से परिचित परामर्श 
दाताओ का होना भी जरूरी है जो उनका मा्ग॑-प्रदर्शन कर सके । दुर्भाग्य से हमारे देश में इस 
प्रकार के परामशंदाताओ का भी नितान्त अभाव है । 

(९) श्री कानिक ने श्रमिक-सघो के विकास में दो बाधाएँ और बताई है-प्रथम औद्यो- 
गिक विकास को धीरी गति और द्वितीय, कारखानों के मालिकों का विरोध | भारत मे कारखाने 
के मालिक का साधारणतया उद्देश्य थ्रमिक-सघो को कमजोर बनाने का ही रहता है। यथासम्भव 
वे सामूहिक सौदेबाजी की प्रवृत्ति को कुचलने का प्रयास करते हैं । 


आवश्यक सुझाव 


देश में करोडो व्यक्तियो का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए, तेजी से औद्योगीकरण 
लाने के लिए तथा समाजवादी समाज की स्थापना का प्रइन ध्यान में रखते हुये श्रमिकों के श्रमिक 
संघ आन्दोलन को हृढ बनाने की नितान्त आवश्यकता है। श्री वी० वी० गिरि के अनुसार ' भ्रमिको 
के हितो की रक्षा करने तथा उ पादन के लक्ष्य को पूरा करने, दोनों के लिए ही हृढ श्रमिक सघ 
आन्दोलन की आवश्यकता है। यदि श्रमिक सघ में इन उद्दश्यो को पूरा करने की एकता न ही है, 
हढता नही है, तो भारत में पूर्ण समाजवादी प्रजातस्त्र के आधार पर बनाये जाने वाले औद्योगिक 
ढाँचे की नीव हढ न होगी और राज्य अपने श्रप्ठत्म आदर्शो के होते हुए भी, श्रमिक वर्ग को 
मौलिक अधिकार देने मे असमथे रहेगा ।” देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है 
कि श्रमिक-संघ उन्नति करे और यह तभी सम्भव है जबकि इनकी वाश्राओ को दूर किया जाय। 
इसके वास्ते निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है : 


(१) विभिन्न श्रमिक-सघों में एकता उत्पन्न की जाय । (२) श्रम-संघों को राजनतिक 
क्षेत्र से बिल्कुल दूर रक्खा जाय । इनका प्रमुख उद्दे श्य राष्ट्र का हित ध्यात मे रखते हुए श्रमिकों 
को अधिक से अधिक सुविधाएं पहुँचाना होता चाहिए । (३) श्रमिक वर्ग को शिक्षित किया जाय । 
इसके वास्ते रात की कक्षाएं प्रारम्भ क्री जानी चाहिए। (४) श्रमिकों के वीच से गरीबी तथा 
ऋण-ग्रस्तता दूर की जाय। इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए । 
(५) श्रमिक-सघो को जाति-पाँति धामिक अथवा क्षेत्रीय दुर्भावगाओं से दूर रक्खा जाना चाहिये । 
(६) श्री वी० वी० गिरि के अनुसार 'एक उद्योग्र मे एक सगठन हाना चाहिए । इससे आपसी 
संवर्ध समाप्त हो जायगा। (७) श्रम-सघो का संगठन प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों पर होना चाहिये । 
(८) श्रम-सघो को वे समस्त का सम्पन्न करने चाहिये जो एक आदइशं श्रम-सघ के होते है। 
(९) श्रमिक-संघ॒ लाभ कोपों की स्थापना करें और इन लाभ कोपो में से श्रमिकों को बीमारी, 
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( ४७६ ) 


बेकारी, दुघंटना, मृत्यु अयवा अन्य सकटकानीत अवस्था में आथिक एव सामाजिक सुविधाएं 
अदाद कर (१०) नियोक्ता वर्ग श्रमन्सधों को झत्रुता की भावना से नहीं वल्कि एक सहयोगी की 
आवता से देखें । श्रमिक उत्पादन के एक अनिवार्य जग है । अंत उनसे मित्रता का व्यवहार क्रिया 
जाना चाहिए। (११) श्षमिक-सघो के नेता श्रमिकों में से ही होने चाहिये। (१ २) आजकल 
नियोक्ता वर्ग की ओर से यह आम शिकायत है कि श्रमिक काम करना नहीं चाहते जिसके फल- 
स्वरूप उनकी कायक्षमता दिन पर दिन गिरती चली जा रही है । यह एक राष्ट्रीय हानि है 
जिसको कि हर सम्भव तरीका से समाप्त करना होगा । इस प्रकार की मनोकत्ति समाप्त करदे के 
दिए श्रम-सधों को अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। 


(गा) प्रौद्योगिक सम्बन्ध तथा झौद्योगिर शान्ति के ढग 
(7074 रेशक्रपणा$ भाऐं ैशा०ऐड ०! पाप २८३००) 


इग्लैड में हुई ओद्योगिक नान्ति के पश्चात्‌ जब से माक्संवादी विचारधारा का जोर 
हुआ है, तव से औद्योगिक समाज मे दो वग उत्पन्र हो गये है--(१) प्रृजीपतियो कया वर्ग, तथा 
(३) श्रमिका का वग । इन दोनो के दीच आपसी सघपं के दुष्परिणाम निकलते है जो न कैवल 
पू'जीपति वग अथवा श्रमिक बग के लिए हानिकारक होते है वरन्‌ इससे सम्पूण उद्योग, सम्पूण 
राफप्द तथा सम्पूर्ण सम(ज ध्रदाहित हो उठता है | ऐसी परिस्थिति मे यह परम आवश्यक प्रतीत 
हीता है कि निषोक्रता वंग तथा क्षप्तिक बग दोना के वोच अच्छे मथुर सम्बन्ध स्थापित किये जायें ! 
इससे औद्योगिक शान्ति कायम होगी । 


औद्योगिक शास्ति का महत्व 


औद्योगिक उत्पादत बढाते, श्रमकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और राष्ट्र की 
भार्थिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाने हेतु औद्योगिक शान्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । यदि 
हडतालें होती हैं, मिलो, कारखाना मे तालावन्दी की जाती है, और इस प्रकार औद्योगिक शान्ति 
भज्ू हो जाती है तो उत्पादन घटने गग॒दा है. उत्पादन व्यय में निरत्तर क्षृद्धि होने लगती है तथा 
आय कम हो जाने से वचारे श्रमिक को भीपण आथिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। 
इतना ही नही, वाजार में रति-दिन कमर आने वाली बस्तुओं की कमी हो जाने से चोर-बाजायी 
का बोलवाना हो जाता है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को भी अनक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है । सक्षपर भ औद्योगिक झान्ति क भग हो जाने के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण राष्ट्र 
की शान्ति भग हो जाती है ओर इससे किसी को भी लाभ नहीं पहुँचता । आज जबकि हमारा राष्ट्र 
तेजी स औद्योगीकरण की तरफ चछा जा रहा है, औद्योगिक ग्रान्ति को सबसे अधिक आवश्यक्रता 
है। यह पंचवर्षीय योजनाओं की सफ्तता की कुजों है। 


औद्योगिक सधर्षों के कारण 


कि ओऔद्योगिक झगड़े पूजीवादो अध्थंव्यवस्था की देव है। इन सघर्षों के अनेक कारण हैं 
जिनमे से कुछ आर्थिक हैं, कुद मनोववेज्ञातिक हैं कुछ रज़्नैलिक व सामाजिक हैं तथा कुछ प्रबन्ध 
सम्बन्धी हैं। सक्ष प भें औद्योगिक सघप के निम्न कारण हैं--(१) निम्न मजदूरी दर। (२) काम 
करने को दोष पूर्ण दशाये । (३) श्रमिकों को मनमाने ढज्भ से छटठनी । (४) बोनस तथा महंगाई 
आदि की माग। (५) श्रम सघ--इतिहास इस बात वा साक्षी है कि भारत में श्रम सघा की 
स्थापना के दाद स ही औद्योगिक सधपं प्रारम्भ हुए ह। इससे पहले संघर्ष भाम मात्र के ही थे। 
उद्योगपति तथा श्रम-सथ दोनों ही शुरू स अपने को एक दूसरे का दुश्मन मॉमुकर चलते है। 
उद्योगपति जान वूझ्ष कर श्रम-सघो की मान्यता प्रदान नहीं करते । (६) श्रमिकों की भरती की 
दोदपूण पद्धति । (७) श्रमिकों तथा नियोन्ताओं म प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध थे होने के कारण भी 
झगड़े शुरू हो जाते हैं पे (८) स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये राजनैतिक नेताओं ने श्वरमिका के आन्दोजन 
को अपना मद्धत्वपूर्ण हथियार बनाया। (९) उद्योगों मे प्रचतित की जाने वाली विवेवीकरण से 
सम्बन्धित योजनाओं के कारण भी मित्र मालिक्षो सथा श्रमिकी में परस्पर सघपे प्रारम्भ हुआ है । 
(१०) अन्य कारण ->मिल मालिकों का दुब्यवह्यार साम्यदादी विचारधारा, धमिको की निधनंता, 
अनज्नानता तथा अवशाज्य व छुट्टियों को कमी के कारण भी संघ हाते रहत हैं। 


( ४७७ ) 


भारत में औद्योगिक संघर्ष का उद्गम और विकास - 


प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व औद्योगिक संघर्ष नाममात्र के थे, क्योकि श्रमिक संघठित नहीं 
थे । किन्तु प्रथम युद्ध-काल मे श्रमिकों मे तेजी से चेतना आई। मूत्यों मे वृद्धि होने के फलस्वरूप 
जीवन-स्तर व्यय में भी वृद्धि हुई किन्तु इसके विपरीत मजदूरी में समान अनुपात मे वृद्धि न हुई । 
रूस में ऐतिहासिक क्रान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमन्सघ की स्थापना से भी भारतीय श्रमिको को 
प्रेरणा मिली | इन सब बातो के कारण भारतीय श्रमिको ने १९१९ में हडताले करना प्रारम्भ कर 
दिया । युद्ध समाप्त हो जाने से यह संघपं जोर पकड ग्रया। १९२१ में लगभग ४०० हडताले 
हुई' । इसके बाद हंडतालो की सख्या में कुछ कमी हो गई। सन्‌ १९२२, १९२३ और १९२४ में 
ऋमश- २७०, १७६ तथा १३२ हड़तालें हुई । सन्‌ १९३६ के बीच के समय मे हडतालों की वापिक 
सख्या १५० थी। 


इसके वाद सितम्बर, १९३९ मे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया जिसके कारण वस्तुओं 
के मुल्यो में भारी वृद्धि हुईं। अत: श्रमिको मे असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई और इस प्रकार 
औद्योगिक सधर्पो मे तेजी से वृद्धि हो मई । 


१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्व॒तन्त्र हो गया। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से श्रम 
समस्या की ओर विशेष अभिरुचि दिखलाई गई । परिणामस्वरूप सघर्पो में कमी होना प्रारम्भ हो 
गया । यह संख्या सन्‌ १९४९, १९५०, १९५१, १९१५२, १९५३, १९५४, १९५५ तथा १९५६ में 
क्रमश ९२०, ५१४, १,०७१, ९६३, ७७२, ८४०, १,१६६ और १,२०३ तक पहुँच गई । सन्‌ 
१९४८ मे बन्दरगाह कमंच।रियो की हडताल व जमशेदपुर के कर्मचारियों की हडताल प्रमुख थी। 


बत्तमान स्थिति 


है विभ्नलिखित तालिका से भारत मे औद्योगिक सधप॑ की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो 
जाती है -- 








श्रौद्योगिक संघर्ष 
हे ए खोंकी शो लेने वाले कर्मचारियों... कर्मचारियों द्वारा खाँ हुए 
बर्ष संख्या | की सध्या दिनों की सख्या 
(हजारो में) (हजारो मे) 
१९५६ १,२०२ छ१५ ६,९९२ 
१९५७ १,६३० फ८९ ६,४२९ 
१९५८ १,५२४ ९२९ ७,७९८ 
१९५९ १,२३६ भ३० ४,६८५ 
१९६० १,१५६ €ु८३ ६,५१५ 
१९६१ १,२५७ श्श्र ४,६१६ 
१९६५ १,5३५ ९९१ ६,४६९ 


१९६६ ६,५५६ १,४१० १३,८४६ 
(भारत, १९६८) 
औद्योगिक संधर्षो को निपटाने को व्यवध्या 
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में अवेधानिक हडतालो अथवा तालाबन्दी की स्पष्ट शब्दों मे व्याख्या की गई है। सहानुभूति प्रकट 
करने के लिए की जाने वाली हडतालो को भी अवैध घोषित किया गया है ! इस ऐक्ट के अनुसार 
सरकार की ओर से धमिको के हिठो दी रक्षा के छिए श्रम अधिकारियों (!9४०७7 ०हि८६७) की 
नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है । किन्तु इस अधिनियम मे बनेक दोष होने के कारण १९२८ से 
इस ऐवट मे सरकार ने आवश्यक संशोघन किये 4 


( २ ) ओद्योगिक सघवं अधिवियम, १६४७ (क्र ॥700509]. फांफए/९5 60 ० 


( इछ८ ) 


947)--द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात बढ़ते हुए सधपों को रोकने तथा उनके निबटारे के लिए 
सन्‌ १९४७ मे औद्योगिक संघर्ष अधिनियम पास किया गया जो कि १ अप्रैल १९४७ में जम्मू 
और काप्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में छागू किया गया। इस ऐक्ट की मुख्य-म्ुख्य वातें इस 
प्रकार है : 
( # ) बब्से समितियों (/०7॥४ (०70706268) की स्थापना उन औद्योगिक इकाइयों 
मे की गई है जितमें १०० या इससे अधिर श्रमिक कार्य करते है। १ 
जुलाई, १९६६ को ९४८ वव्से समित्तियाँ कार्य कर रही थी । 


(ब ) समभौता व्यवस्था अधिकारी (0०0 ०४०॥ 0०४9) तथा समभौता 
व्यवस्था समिति (8080 ० (०0०॥8॥0॥) को स्थापता यह अधिनियम 
केन्रीय तथा राज्य सरकारों वो यह कपिकार प्रदान करता है कि दे अपने- 
अपने क्षेत्र में समझौता व्यवस्था अधिकारी तथा समझौता व्यवस्था समिति की 
नियुक्ति तथा स्थापना कर सकती है। इन अधिकारियों तथा समितियों का 
मुख्य कार्य उद्योगों में होने वाले संघर्षों को निपटने के लिए मालिकों तथा 
श्रम्तको के बीच मध्यस्थ का कार्य करता और दोनो पक्षों बे बीच समझौता 
कराने का प्रयत्न कराना होगा । 


इस एक्ट में औद्योगिक ट्िब्यूनह्स (005078॥ ॥0ध745) की स्थापना वी 
व्यवस्था भी की गई है । 


( 4 ) सावंजनिक उपयोगिता सेवाओं में हडताल या तालाबन्दी करना अवेध माता 
जायगा । 


(६ ) प्रवायत को व्यवस्था (27008005 0 /थ)॥7०॥)--किस्तु उपरोक्त ऐक्ट 
के विरुद्ध भी यह्‌ आरोप लगाया जाता है कि इसमे अनिवाय रूप से समझोता 
और बिवाचन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों द्वारा विभिन्न समितियों की स्थापना के फलस्वरूप दोनो ने एक ही 
विपय पर विभिन्न मत प्रकट किय्रे । अतः श्रम्रेकों तथा मालिकों दोनों मे 
असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई। 


५ ६ है ) औद्योगिक सघप॑ अपोलेट ट्विब्यूबल एक्ट १६५०--यह अधिनियम २० मई, 
१९५० को पास किया गया। इसका मुख्य उदय लेवर अपीलेट ट्रिब्धूनल ([.80007 89/०9९ 
प॥॥णाश) की स्थापवा करना था। इस लेबर अपीलेट द्रिब्यूनल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार 
के औद्योगिक न्यायालयों द्वारा दिये गये निणयो की अपीले सुनना है । किन्तु सन्‌ १९५६ में इए्ट- 
स्ट्रियन ड्स्प्यूट्स (8॥00९ए१ए९०३६ & ।/३ए८७॥6००५ ?70४$०ा) प्रास हो जाने से उपरोक्त 
ओऔद्योगित सघप अपीलेट ट्रिब्यूनन ऐक्ट १९५० को समाप्त कर दिया गया । 


पु (४) इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूद्स (सशोवित एवं विविध प्रोवीजन्स) ऐक्ट, १६५६--इस 
अधिनियम ने औद्योगिक संब॒पं अधिनियम मे अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तत कर दिये । इसमें श्रमिक 
की एक नवीन परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार ५०० रुपया या इससे कम प्रतिमाप्त मजदुरी 
परदे वाले श्रमिक भी इसमे शामिल कर दिये गये है वशर्ते उनका कार्य प्रशायनिक (फ/शाउटद्ाशे 


णः 20707 272 008) नहो। उत्तर प्रदेश बी सरकार ने भी एक इसी प्रकार का अधितियम 
पास किया । 


(स 


पर] प्रबन्ध में श्रमिको का भाग 
(५४००, ९७ एथाउलंफ््रागा वा हक ६7200) 


प्रबन्ध में क्षमिको के भाग फा अय॑ : 


श्रमिकों के भाग लेने से तात्पर्य है कि वे नीति-नि्धारण और लाम दोनो में भाग ले । 
अर्थात्‌ कमंचारी मजदूरों के अतिरिक्त, लाभ तथा उद्योग से सम्बन्धित नीतियो के मिर्घारण करने 


( ४७६ ) 


तथा उन्हे कार्यान्वित करने से सक्तिय सहयोग प्रदात करते हैं। इसमे श्रमिकों एवं मिल-मालिको 
के पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है । ऐसे स्रहयोग का आधार आपस में विचार-विमर्श 
होता है । इसका यह अर्थ नही कि उद्योगों के प्रवन्ध में समस्त श्रमिकों को बुलाकर उनसे सछाह 
ली जाय, बल्कि उनके प्रतिनिभियों को सचालन वोड अथवा प्रवन्य समितियों मे लिया जाय ताकि 
वे अपनी अमूल्य सलाह दे सके । इससे श्रमिकों और मालिको मे स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होगा । 


इस विचारधारा का प्रादर्भाव एवं विकास : 


राजनैतिक स्तर से औद्योगिक स्तर एवं जनतन्ववाद के विस्तार करने को चाह के 
कारण इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ । श्रमिक-सघो ने मिल मालिकों के द्वारा किये जाने 
वाढ़े भयकर शोपण के प्रति अपनी आवाज उठाई, जिससे श्षमिकों मे एकता का संचार हुआ 4 
कारखानो के प्रवन्ध संचालन में श्रमिकों तथा प्ूंजीपतियों का सहयोग प्राप्त करने से सर्वप्रथम 
प्रयत्न प्रथम विश्व युद्ध के समय ह्विटले कमेटी ने किया । उसने मिल मालिकों तथा श्रमिकों के 
आपसी सम्बन्ध अच्छे करने तथा मामलों पर नियमित रूप से विचार विमर्श करने के लिए सयुक्त 
औद्योगिक परिपदो की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमे कि दोनो के वरावर वरावर प्रत्ति- 
निधि हो। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ औद्योगिक सस्थाओ में कार्य परिषद्‌ (४४०7८ (०एश९णा&$) 
स्थापित करने के लिए कई देशो में कानून भी पास किये गये । 
भारत में योजना का महत्व और लाभ 


भारतीय श्रमिक अत्यन्त गरीब है। चूंकि श्रम नाशवान है, अतः उसकी सौदा 
(89789॥॥7£) करने दी क्षमता पश्चिमी राष्ट्रों के श्रमिकों की अपेक्षा न्यूनतम है । वह अज्ञान, 
अशिक्षित होने के अत्विरिक्त रूढिवादी प्रथा का पुजारी है। उमको अकुशल तक कहा जाता है । 
ऐसी स्थित्ति मे श्रमिको का व्यवस्था में भाग लेते का प्रइव और भी महत्त्वपूर्ण है। इससे भारतीय 
श्रमिको को अनेक लाभ होगे । श्रमिको के प्रवन्ध में भाग लेने से उनका मान बढ़ता है। समाज में 
उनको उचित स्थान मिलता है। उनका मालिक से सीधा सम्पक्क हो जाता है जिसके फलस्वरूप 
दोनो एक दूसरे की कठिनाइयो से परिचित्र हो जाते है । श्रमिकों तथा मालिकों के सम्बन्ध अच्छे 
बने रहुते है । हडताल अथवा तानावन्दी काइर नहीं रहता। श्रमिक मन छगाकर अपनी पूरी 
शक्ति से काये करते है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और ऐसा होने से उत्पादन अधिक होता 
है तथा दूसरी ओर उत्पादन-व्यय में भी आश्चयंजनक कमी हो जाती है । वढ़ी हुई कार्यक्षमता से 
श्रमिकों की आय मे वृद्धि होती है.। इससे उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठ जाता है। परिणामस्वरूप 
देश भे औद्योगिक शान्ति स्थापित होती है तथा आपस मे सहयोग और प्रेम की भावना उत्पन्न 
होती है, जिससे उद्योग, मालिकों अथवा श्रमिकों को ही नही राष्ट्र को भी लाभ होता है । वास्तव 
में समाज में समाजवादी समाज की स्थापना की दिश्या मे यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

द्वितीय पच्रवर्षीय योजना के अनुसार इससे (अ) उद्योग, श्रमिकों तथा समाज के हित « 
में उत्पादन मे वृद्धि होगी, (4) श्रमिक उद्योग के सचालन में अपना सही महत्व समझेंगे, (स) 
अरमिको की अपने मन के माव प्रकट करने को चाह संतुष्ट हो जायगी जिससे कि औद्योगिक शान्ति 
स्थापित होगी, श्रमिकों तथा मालिको के आपसी सम्बन्धों मे सुधार होगा और परिणामस्वरूप 
श्रमिकी की कार्यक्षमता मे वृद्धि होगी | पारस्परिक विवाद, हडतालो और तालावन्दी के विकूट 
रुप धारण करने से पूर्व ही विचार-विमश्ञ द्वारा तय हो जायेगे । 
योजना की कठिनाइयाँ : 


यह भय है कि मिल मालिक इस योजना का घोर विरोध करेंगे । उनके मतानुसार 
प्रदि श्रमिक प्रवन्ध मे भाग छेगे जोकि अज्ञानी और अशिक्षित है तो व्यवस्था के मामलो मे ज्ञीघ्र 
निर्णय लेने मे देरी होगी और मित्र मालिको के हितो पर कुछाराघात होदे से वे उसमे कम दिलल- 
चस्पी लेगे, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन मे कमी हो जायगी तथा इस प्रकार की कमी होने 
से लाभ भी कम होगा जवकि दूसरी ओर प्रति इकाई ख्ों से कोई कमी नही होगी । इस योजना 
के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में उत्साह समाप्त हो जायगा जोकि भारतीय उद्योग की 'रोढ की हड्डी 


कही जाती है । इनके अतिरिक्त यह योजना सयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों मे ही लागू को जा सकती 
है, अन्य संस्थाओं में नहीं 


( ड८० ) 


किस्तु अब समय बदल गया है तथा औद्योगिक विकाम की योजनाओं मे उपयु'क्त तकों 
का कोई स्थान नही है। आज की प्रगतिशील दुनियाँ मे उद्योगपतियों को अपनी विचारधारा में 
परिवतन करना होगा | वह समय दूर नही जबकि उनसे जवरदस्ती योजना को स्वीकार करने 
के लिए कहा जायगा । अत भला इसी मे है कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपने हो हित में 
इस योजना को स्वीकार कर लें। 


विदेशों में किये गये प्रयत्न 


उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजदा अभी हाल की ही है। किन्तु 
फिर भी कुछ देशो मे इसने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सर्व प्रथम इस योजना का आरम्भ जम॑नी 
में हुआ | इसके बाद यह विचार ब्रिटेन और अमेरिका से वढा । ब्रिटेन मे, निजी एवं सार्वजनिक 
दोतो क्षेत्रो के उद्योगो मे कर्मचारियों को भाग देने के लिए सयुक्त सलाहकार समितियाँ (70० 
(०ा5ए/क्षाए० (0०ए्ा0९९७) स्थापित की जाती हैं । इन समितियों में मिल-मालिक व श्षमिक 
दोनो के प्रतिनिधि होते है । 


फ्रान्स मे श्रमिकों को उद्योग के प्रवन्थ में भाग देने को प्रथा का श्लोगणेश सन्‌ १९४५ 
में पाम हुए अधिनियम से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार समस्त निजी उद्योगों में जिनमे कि 
४० यथा इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हो, कार्य समितियों" का सगठन करता अतिवायं है। 
सरकारी उद्योगों में श्रमिका का प्रतिनिधि सचालक बोर्ड मे होता है। इन समितियों का कार्य 
सलाह देना तथा प्रशासन भे भाग लेना है। उत्पादन बढाने, उचित व्यवस्था करने, मूल्य बढाने व 
उचित प्रकार से प्रवन्ध करने के लिए यह समितियों सलाह देती हैं। 


जर्मनी मे इस कार्यक्रम का नाम सह-निर्धारण (00०-त८श्षाआ०क॥॥०7) है, गिस्के तीन 
प्रमुख पहलू है--आथिक, व्यक्तिगत और सामाजिक | श्रमिको की सहमति सभी भहत्वपूर्ण विषयों 
जैसे, भर्ती, बदली, कार्य-समय, अवकाश, मजदूरी की दर आदि में ली जाती है। इससे श्रमिकों 
में काफी सन्‍्तोष उत्पन्न हो गया है । 


यूगोस्लेविया की प्रणाली स्वय प्रवत्थ सचालन प्रणाली कहलाती है जिसके अच्तगंत 
श्रम्तिक व्यक्तिगत पूजीपतियों के प्रतितिधियों से विचार-विमर्श न करके खुद ही अपने-अपने 
कारखानो का प्रवन्ध सचालन करते हे । देश में समस्त उद्योगो को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर 
दिया गया है । उनका प्रबन्ध श्रमिकों की समितियाँ (अ) श्रमिक-परिपद्‌ (०7६७४ (०एा०)७) 
तथा (व) प्रबन्ध समिति (१(॥8/2एथ॥ 8097063) करती है । स्वीडन, कनाडा, और वैल्जियम 
आदि में भी उद्योगों के प्रवन्ध के कमंचारियों को भाग देने को योजनाएं चालू हो चुकी हैं । 


भारत में किए गए प्रयत्न . 


भारत में यह योजना अभी समय के गर्भ मे हो है। १९४७ में औद्योगिक विवाद 
अधिनियम पास करन से पूव भारत में इस दिद्य मे कोई भी प्रयत्त नहीं किया था। भारत 
सरकार ने सद्‌ १९४८ तथा १९५६ की औद्योगिक नोतियो में इस ओर सकेत दिया। द्विनीय, 
पंचवर्षीय थोजना में भी इसका उल्लेख किया गया | योजना मे कहा गया कि “एक समाजवादी 
समाज की रचना लाभकारी उछिद्धान्तो पर नहीं की जा सकती, उसके लिए समाज सेवा के 
तिद्धा'त को अपनाना पड़ेगा । यह आवश्यक्र है कि श्रमिक समझे कि वह प्रगतिशील राष्ट्र के 
तिर्माण में अपता योग दे रहा है। प्रजातान्त्रिक समाज सगठित करने के पहले औद्योगिक प्रजा- 
तन्त्र की स्थापना ता आवश्यक है। द्वितीय योजना के सफल सचालन के लिए कर्मचारियों का 
प्रबन्ध मे अधिकाधिक सहयोग अनिवार्य है। इसमे उत्पादन में श्रृद्धि होगी श्रमिक उद्योगों के बारे 


में अधिक जातकारी भ्राप्त कर सकेंगे तथा साथ हो माय श्रमिकों को ग्रोको ४ 
मिछे को को अपनो को व्यक्त 
करने का अवसर मिलेगा, जिससे औद्योगिक शान्ति होगी।” अपार 


के प्रबन्ध मे श्रमिकों को भाग देने की योजना को वास्तविक रूप पदान करने तथा इससे 
ञ्न होने वानी समस्याओ के सम्बन्ध मे आवश्यक सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार 
मे यूरोपीय देशो में श्रमिकों द्वारा प्रवन्ध सचालन में भाग चेने की प्रथा का अध्यय्त करते के लिए 


( इ८१ ) 


१९५६ भें १० सदस्यों का एक अध्ययन मण्डल (जिसमे मालिको-श्रम्िको तथा सरकार के प्रति- 
निधि थे) कैद्धीय श्रम मन्त्रालय के सचिव श्री विष्णुमहाय की अध्यक्षता में भेजा । 


अध्यपन मण्डल की सिफारिशें : 


अध्ययन मण्डल की रिपोर्ट जून सन्‌, १९५७ में प्रकाशित हुईं। भारत में इस' योजना के 
कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे निम्न सिफारिशों की 

( १) इस योजना को लागू करने से पूर्व 'शिक्षा आन्दोलन” आवश्यक है। 

(२) यह योजना किन-किन उद्योगों मे लागू हो यह निर्णय करने का अधिकार सर- 
कार को होता चाहिए | यह प्रणाली उन्ही उद्योगो मे चालु की जाय जिनका प्रवन्ध सर्वश्रेष्ठ हो। 
छोटे उद्योगो को इसमे शामिल नही किया जाना चाहिए । 

(३) दोनों पक्षो के रुख में परिवर्तत होना आवश्यक है अर्थात्‌ श्रमिकों और मालिकों 
में स्वेच्छापूवंक सहयोग होता चाहिए । 

( ४) यदि उछोग या कारखाने की कई झ्ासख्ताएं हों तो उनके लिए एक ही 'सयुक्त 
परिषद होनी चाहिए । इन संयुक्त परिषदो से कारखानो मे काम के नियम, छंटनी, विवेकीकरण, 
कारखानो की बन्दी, नये तरीके अपनाने और वहाती तथा दण्ड आदि के सम्बन्ध में परामशश किया 
जाना चाहिए । 

( ५ ) अध्ययन-दलू की रिपोर्ट मे कहा गया है कि अनेक देशो के प्रध्घ परिषदों में 
श्रमिकों तथा मालिफों की संख्या वरावर-वरावर रक्खी गई है । किन्तु दे के मतानुसार यह 
आवश्यक नही, क्योकि निर्णय आपस के सहयोग तथा समझौते के अनुसार होना चाहिए न कि 
“वोटो' के आधार पर । किल्मु इत परिपदों में झिल्पियो अथवा टैक्नीकल श्रमिकों को भी अवश्य 
लिया जाना चाहिए । 

(६ ) सामूहिक सौदेवाजी के मामतो को इन परिषपदों के अधिकारु-्षैत्र से बाहर 
रखना चाहिए । 

( ७ ) इन परिपदों को यह भी होता चाहिए कि वे उद्योग को भाथिक स्थिति, वाजार 
की हालत, उत्पादन और बित्री के कार्यक्रम, कारखाने के संचालन, आय-व्यय और बापिक चिद्ठरो 
आदि की जानकारी प्राप्त करें तथा सुझाव दें | 

(८ ) इन सयुक्त प्रवन्ध परिषदी की स्थापना का प्रमुख उद्दश्य यह है कि थम एव 
पूंजी मे सम्पर्क रहे, धमिको के रहन-सहन के स्तर में सुधार हो और कमंचारियों को काम के 
बारे भे अपने सुझाव देने के लिए प्रात्माहित किया जाय और कारखाने से ध्म्बन्धित अधिनियमों 
तथा प्रसविदो को तैयार करने में सहायता की जाय । 

(९ ) प्रबन्ध परिषदों मे उत्साह पंदा करने के लिए उन्हे सचालन या प्रशासन का 
कुछ काम सोंपना चाहिए ! 

(१०) श्रमिकों की शिक्षा के प्रबन्ध के लिए त्रिदीय सगठन हो और इस काम के 
लिए मालिकों और कर्मचारियों के सयठनो, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी सस्थाओं मे मदद 
लो जाय । 


जुलाई सम्‌, १६५७ में भारतीय धरम सम्मेलन ने अध्ययन मण्डल की मुख्य सिफारिशों 

को स्वीकार कर लिया । इसने मालिकों का यह सुझाव भी स्वीकार कर लिया कि कानून बनाने 

से पूर्व इस योजना की स्वेच्छापूर्वक आधार पर उचित परीक्षा करनी चाहिए। इस योजना की 

>> विस्तृत बातों पर विचार करने के लिए एक ज्िदलीय कमेटी नियुक्त की गई जिसमे १२ सदस्य 

डी इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि पहले यह योजना केवल ५० उद्योगी पर ही छागू 
जाय । 


सितम्बर, १ ९१८ को श्रम मत्तालय की एक विज्नप्ति में बताया गया था कि इस 
यीजना के सम्बन्ध में भारत मे प्रगति बहुत ही निराशाजनक है । जिन ५० औद्योगिक इकाइयो ने 
स्वेच्छा से इस योजना को स्वीकार किया था, उनमे से सिर्फ १४ इकाइयों ने जनवरी, १९६९ 


( धर ) 


तक इस योजना पर अमल किया है । इसका मुख्य कारण दोतो पक्षों (मालिकों और श्रमिकों) मे 
इस योजना के प्रति उदासीनता की भावना का होना वतलाया गया है । 


पविचार-गोष्ठो (80009) का आयोजन 


३१ जनवरी तथा १ फरवरी, १९५८ को नई दिल्ली में एक विचार-गोप्ठो का 
आयोजन क्या गया जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम मन्‍्त्री श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा थे । इस गोष्ठी मे 
श्रमिको, मिल मालिकों तथा सरकार के १०० से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित ये । स्व-सम्मंति से 
यह तय किया गया कि सुक्त परिपदो के श्रमिकों और माछिको के बरावर-वरावर प्रतिनिधि 
हो, जो १२ से अधिक और ६ से कम न हो। यह सयुक्त परिषद्‌ श्रमिकों की रहने और काम 
करने की दशाओं मे सुधार उत्पादन में सुधार, श्रमिक्रों को सुझाव देने के लिए ओ्रोत्माहन, 
व्यवस्था, कानून तथा प्रसविदा करने मे सहायता प्रदान करेगी | इसके अतिरिवत इस परिषद्‌ मे 
काम्त के नियम, छंटनी, विवेकीकरण, कारखानों की बन्दी आदि महत्वपूर्ण प्रइनों पर भी विचार- 
विमश किया जाथगा | 


३१ दिसम्बर, १९५८ से २ जनवरी, १६५९ तक आगरे मे हुए द्वितीय अखिल भार 
तीय श्रम आथिक सम्मेलन ($60070 9॥ वञा08 [800प7 80ण7णआ०8 एणाश्षिक्षा००) में 
जिसके अध्यक्ष श्री वी? वी० ग्रिरे थे, इस बोजना पर विचार विनिमय क्रिया ग्रया था। इस 
सम्मेलन में यह्‌ विचार प्रकट किया गया था कि इस योजना को धीरे-धीरे श्रमिकों तथा मालिकों 
के सक्तिय सहयोग द्वोरा कायालित किया जाना चाहिए। प्रारम्भ मे परीक्षण (ए:फ०]76ए) के 
रूप में इसका अथ सताह के रूप में ही लिया जाय। दोतो को आपस में कत्में से कन्या मिलाकर 
कार्य करते हुए अपने दायित्व को निभाना चाहिए। 


इस समय में १४५ औद्योगिक सस्थाओ के प्रवन्ध मे श्रमिकों के योगदान की योजता 
लागू हैं। इस योजना का विस्तार यथा सम्भव अधिक से अधिक उद्योगों के लिए करता श्रे यत्कर 
माना गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस योजना को श्ञीत्र तागू करमे के लिए विशेष 
अनुभाग स्थापित किये हैं। (भारत १९६८) 
सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम 


प्रवन्ध मे श्रमिको व कर्मचारियों को भाग देना उचित है या नही, इस प्रइत को छोड 
कर हमे तो अब यह देखना है कि इस योजना को किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया 
जाय । सरकार को इस सम्बन्ध मे प्रचार, सुविधाये तथा नियम बनाने चाहिए | श्रमिकों की 
शिक्षा का कार्यक्रम तेजी से तुरन्त प्रारम्भ किया जाय। श्रमिकों को अपने अधिकारों की माँग 
करते समय उत्तरदायित्व को नहीं भूलना चाहिए | उन्हे मन लगाकर पूरी मेहनत से कार्य करती 
होगा। उघर मालिकों को भी सभय की गति को पहिचानते हुए समझ से काम लेगा चाहिए। 
श्रमिकों को प्रबन्ध में स्थान देकर उनकी सदभावना, सहयोग व सलाह लेनी चाहिये । इंसो मे 
सबका हित है । अभी तक जो भी इस क्षोत्र मे कार्य हुआं है वह न के बराबर है। परन्तु यदि 
५3% परीक्षण सफल रहे तो यह थोजना सभी उद्योगा भें छागु करदी जायगी और फिर देश 
मे सभी वर्ग समान हो जायेगे । आपस मे द्वेप, बुरी भावना, सवीर्णंता व प्रतिद्वग्द्रिदा के स्थाद 
49328 सह-भावना और सह-सम्बन्ध स्थापित होगे जिसका फल उद्योगी, मालिकों, कर्म- 
चारियो, अन्य व्यक्तियों तथा मरवार सभी के लिए श्रेष्ठ होगा। हमे पूर्ण आाश्ञा है कि उद्योगों 
के प्रवन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने का कार्यक्रम जी सभी एक छोटे वीज के समान है, किसी 


दिन एक विशाल वृक्ष मे यरिणत हो कि दोनों 
ही क्षत्र परपेगे। हो जायगा जिसकी कि छत्नछाया भे--सरकारी और निज्जी दोनों 
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भारत में श्रम कल्यारा 
(.8090ए' एश॒ज्चि6 ॥ ॥709) 


प्रारस्भिक--श्रम-कल्याण का अर्थ तथा परिभाषा 


श्रम-कल्याण छाब्द का प्रयोग परिस्थितियों तथा आवश्यकताओ के अनुप्तार विभिन्न 
व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शाही श्रम आयोग के अनुसार, “यह एक छाब्द है 
जो आवश्यक रूप से लचीला होना चाहिए। इसका अर्थ एक देश मे दुसरे देश की तुलना में उसकी 
विविध प्तामाजिक रीतियों, औद्योगीकरण की स्थिति तथा श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति के 
अनुसार भिन्न-भिन्न लगाया जाता है ।” श्री बाल्फर समिति (800० (०॥॥०॥४४) के अनुसार, 
“अति विस्तृत रूप मे इसके अन्तर्गत ऐसी सभी बातो को सम्मिलित किया जाता है जी कि श्रमिकों 
के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम तथा सामान्य कल्याण को प्रभावित करने वाली हो, और शिक्षा, 
मनोरजन, बचत योजनाओ तथा स्वास्थ्यप्रद गृहो का प्रावधान होता है ।”? कुमारी ई० टी० कली 
(॥((४५ ९. 7. (९०॥९) के छब्दो मे, 'श्रम कल्याण से तात्यय॑ किसी फर्म द्वार श्रमिकों के व्यवहार 
और काये के लिये कुछ मिद्धान्तों को अपनाया जाना है ।” सामान्यत “श्रम कल्याण उन क्रियाओं 
को कहते है जो क्रिसी उद्योग के आसपास अथवा उद्योग के क्षेत्र मे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वाता- 
बरण में काम करते हुए श्रमिक अपने स्वास्थ्य तथा नीति के स्तर को अच्छा रख सके |”? सर 
एडवर्ड पैग्टन के शब्दों मे, “श्रम-कल्याण का अथ॑ श्रमिको के सुख, स्वास्थ्य ओर समृद्धि के छिए 
उपलब्ध की जाने वाल्यी दशाओं से है ।” 


उपरोक्त परिभाषाओ से स्पप्ट है कि उद्योग के अन्दर तथा वाहर श्रम तथा रोजगार 
की सर्वोत्तम दक्षाओं की ध्यवस्था करने के लिए नियोक्ता, सरकार तथा श्रम-सघो द्वारा किये गये 
विभिन्न प्रयत्नो को श्रम-कत्याण में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार श्रम-कल्याण के अन्तगंत हम 
अथास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पालन-पोषण, विश्वाम की सुदिधाये सहयोगात्मक भावनायें, पारिश्रसिक 
जद रामाजिक बीमा, प्रयूति लाभ योजनायें, प्रॉदीडेन्ट फण्ड तथा पैसन आदि सम्मिलित 
करते है। 


१4... [गम ज़ञांतट॥ 5शा5४ ॥ ९0फभ्राएट5 थी प्रबालि5$ शील्टवाह 6 वच्योति, 5269, 
९०एतिए गाते इद्ारा3। एल]शिए ण॑ पी %णडणशा शाद ग्राल॑॥ठ९5 एात्शंधठत ठि 
हवपस्व00, ॥ध्टाल्यॉंणा, पा्ति. इलारछार5, 0णार्बाटटा। ॥ण॥63.7--89]007 
€णणण्ा2९ 


2... काशिवीगाद ऐ-व०7 0इक्रेैशाम /ऊंवा केश्डांगवों टक्कुजिलार९ क्षमा या. 


( इंथ४ड ) 


अम-कल्याण कार्य 
[कारखाने के अन्दर और बाहर] 


डा० ब्रॉंटन (07 80028) ने श्रम-नल्याण कार्य वो दो वर्गी में विभाजित किया 
है--() कारछाते के अन्दर किये जाने वाले ध्रप-कल्याण काय॑ $ (प) कारखाने के बाहर बिग 
जाने बालें थम-हल्याण दार्य । पर हम प्रत्यक्ष का जलग-अलग वर्णन करेंगे । 


(7) कारणाने के अस्दर के कार्य ([पराव-/णथा) 
वारखाने के अन्दर किये जाने वाले श्रम-कल्याण कार्य मुत्य रुप से निम्नलिखित हैं . 


( १ ) श्रमिकों को वैज्ञानिक भर्ता--भारत में श्रमिकों वी भर्ती का बाय उद्योगों के 
सचालकी द्वारा क्या जाता है। इस कार्य के लिए मिल मालिक श्रमिक आयोजक्त (700०४०8) 
नियुक्त करते हैं। ये पुराने ्रमिको को हटाकर तया नये श्रमिकों कौ भर्ती करके अनुचित रूप से 
अपनी आय मे वृद्धि करने का प्रयत्व करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों का 
शोषण होता है, उनकी कार्यक्षमता का हनन होता है और उत्पादन में कमी हो जाती है। इस 
दोष को दूर करने के लिए यह भावश्यक है कि श्रमिका की भर्ती वैज्ञानिक आधार पर हो । इसके 
लिए श्रमिक आयोजको के स्थान पर कुझल तथा अनुभवी अधिकारियों की वियुक्ति वी जानी 
चाहिए । श्रमिकों की भर्ती के समय कसी भी प्रकार का भेद भाव अथवा पक्षपात नहीं क्या 
जाना चाहिए । 


(२ ) औद्योगिक भशिक्षण - जाऊ के इस परिवर्तनशील युग में उद्योग के अत्येक क्षेत्र 
में चए-नए आविष्कार त्रिये जा रह हैं| परिणामस्वत्प तईन्‍नई मश्ोत तथा कार्य करने की पदढे- 
तियाँ प्रचलन में का रही हैं। इन नई-नई मशीनों तथा कार्य करने वी नवीनतम प्रणात्रियों से 
परिचित कराने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि औद्योग्रिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इससे 
उद्योग तथा श्रमिक दोना को भनेकानेक लाभ परुचेंगे । 


( ३ ) स्वच्छता, प्रकाध तथा दाय्‌ का प्रवन्ध-कारखानों भें पूर्णतया स्वच्छता, 
प्रकाश तथा घुद्ध वायु के आवागमन का श्रवन्ध होना चाहिये । नियमित रूप से सफाई तथा पुताई 
कराते रहना चाहिए । प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार वी जानी चाहिये कि श्रेसिकों को अपने 
बाय के लिये उपयुक्त प्रकाश प्राप्त हो सके। जधिक धीमी तया अधिक तेज रोशनी आँखों के 
लिये हानिकारक होती है । कारखाना मे घुद्ध वाश्ु के प्रवेग वी भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 
श्रप्तिकों के लिए स्नानगृह, मूतालय, शौचालय तंया स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था होनी 
चाहिए। 

(४) हक ना की रोक्ष्याम--कारजाना में दुघंटनाओ के रोक्याम की समुचित 
व्यवस्था होनी चाहिये। खतरनाक मझीदा के सामने आड” (87278) लगा देती चाहिये। मशीनों 
से पैदा होने वाले अग्निकाण्डो से वचने वी उचित व्यवस्था होनी चाहिए । उदाहरण के बिएं, 
अग्निरक्षक 48038 के प्रयोग आवश्यक स्थानों पर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आकस्मिक 
परिस्थितियों के लिये डाक्टर की भी व्यवस्था हानो चाहिए । 


(ए) कारखाने के बाहर के कार्य . 


(१) सस्ते आम भोजन का प्रवन्ध--भ्रमिको की वार्यक्षमता को कायम रखने 
तथा उममे वृद्धि करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उन्हें मस्ता व पौष्टिक मोजन उप- 


झब्प हो । अवधिकादश अ्मिक्री को भर पेट मोजन तक नही मिल पाता है । इसका प्रभाव उतके 


स्वास्थ्य द बार्यक्षमद्धा पर उहत चुरा पडत्ता है। बतएव यह बावश्यक है कि कारखानो में ऐसी 
'केन्टीन'_ ((आए्८्था) खोलो जायें जहाँ पर उन्ह सस्ता व पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके । 
इसके अतिरिक्त श्रमिकी के लिए उपभोक्ता सहकारी भण्डार भी खोले जाने चाहिए जहाँ पर उन्हे 
सस्ते भावों पर खाद्यात व अन्य देनिक आवश्यकता की वस्तुएं मित्र सके ३ 


( २ ) आावाल का अवन्ध-“रोटी' और 'क्पड' के उपरान्त मानव की तीमरी प्राय 
मित्र आवश्यकता जावास की है। वुरी आवास व्यवस्था का बर्च है गन्दग्री, झराबखोरी, चोरी, 


( ४८५ ) 


बीमारी, व्यभिवार, जुआ, आचारहीनता और अपराध । उचित भावास व्यवस्था न होने से 
श्रमिकों का झारीरिक, नैतिक व सामाजिक पतन होता है जिसके परिणामस्वरूप उनकी कार्यक्षमता 
का निरन्तर हास होता जाता है । डा० राधाकमल मुकर्जो के शब्दों मे, “भारतीय औद्योगिक 
केन्द्रों की श्रम वस्तियों की दशा इतनी भयकर है कि वहाँ मानवता का विध्व॑स होता है । महिताओ 
के सतीत्त्व का नाश होता है एवं देश के भावी आधार स्तम्भ झिशुओ का गला घुट जाता है।” 
अतएवं यह आवश्यक है कि थ्रमिको की उचित आवास व्यवस्था हो 


(३) शिक्षा का प्रवन्ध--श्रमिक प्राय अशिक्षित एवं वज्ञानी होते हैं। यही उनकी 
समस्याओं का मूत्र श्रोत है । इसके कारण न तो उनकी कार्यक्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि हो 
पाती है न वे अपने आप को प्रगति के पथ पर अग्नसर कर पाते है। यही नहीं, उनकी इसी 
दुर्बलता का छाभ उठाकर श्रम, सगठन व नियीक्ता दोनों अपने-अपने लाभ के लिये उन्हे गुमराह 
करके उनका क्ोपण करते रहते है ॥ अत्तः प्रौ़ो व वालको के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 
होनी चाहिए । श्रमिकों के लिए रात्रि की वक्षायें प्रारम्भ की जा सकती हैं जहाँ पर कि मुफ्त 
शिक्षा की व्यवस्था हो । 


(४) मनोरजन का प्रबन्ध--भ्रामक दिन भर के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ थक 
जाता है। अतएव थकान दूर करने के लिए उसे मनोरजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के 
साधनों की व्यवस्था न होने पर वह झरावघरो, ताडी की दुकानें, छुये के अह्टो तथा वैश्यालयों की 
ओर आकर्पित होता है । इससे उसका शारीरिक, आथिक व नंतिक पतन होता है) इसलिए यह 
आवश्यक है कि श्रमिकी की वस्तियों भे विभिन्न प्रकार के मनोरजन के साथनों की व्यवस्था होनी 
चाहिए । विभिन्न प्रकार के छेलकूदो के अतिरिक्त उनके लिये पुस्तकालय, वाचनालय, पार्क आदि 
की भी व्यवस्था होनी चाहिए । 


(५) अन्य सुविधायें--उपरोक्त के अतिरिक्त श्रमिकों के लिए अनिवाय॑ बीमा योजना, 
प्रॉवीडेण्ट फण्ड, मुफत्त चिकित्साय आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए । 


भारत में श्रम-कल्याणा की आवश्यकता झ्ौर उसका महत्त्व क्यों और फैसे ? 
(४९९० बा0 08॥ ० द00ण छ/शज्ि९  ॥709) 


श्रमिको के शारीरिक, नैतिक, सामाजिक तथा आशिक उत्थान के लिये श्रम-कल्यांण 
आवश्यक है। श्रम-कल्याण पर जो कुछ भी व्यय किया जाता है वह 'मानवीय विनतियोजन है, जो 
मशीत आदि के विनियोजन से कम महत्त्वपूर्ण नही है। कार्यक्षमता तथा श्रम-वल्याण में प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है । इसमे औद्योगिक झान्ति का वातावरण बनता है। इस प्रकार सामान्य रूप मे प्रत्येक 
देश के लिए श्रम-कल्याण की आवश्यकत्ता है। बिन्दु भारत वी कुछ विज्लेप परिस्थितियाँ है जिनके 
ऋुपरण 'पाश्पाप चेणे। भी चुरतय ने फ्त फे ध्यम-्तत्थाएए थी; क्‍िशेय आत्पपप्फता एय महत्व कै ५ 
इसके पक्ष में तिम्न तक प्रस्तुत किये जा सकते है : 


(१) श्रमिकों की प्रवाप्ती प्रकृति के रोकने के लिए--भारतीय श्रमिक प्रायः गाँवों से 
शहर में रोजगार की तलाग्म में आते हैं । शहरों मे उन्हे अकेले ही गन्दी वस्तियों की दयनीय परि- 
स्थितियों में रहता पडता है। वे क्षीत्र ही इस दृषित वातावरण से ऊबकर वापस गाँव लौटने की 
सोचने लगते है | इस प्रकार उनमे स्थायित्व का अभाव नहीं रहता है और जो वुछ भी सीख पाते 
हैं, गाँव जाने पर तुरन्त भूछ जाते है । पुनः जब वे वापस आते है तब उन्हे पुनः नये परिरे से काम 
को खोज करनी पड़ती है। श्रमिकों की इस प्रवासी प्रकृति को रोकदे मे ध्रम-कल्पाण पर्याप्त सहयोग 
दे सकता है । इसके द्वारा उनके रहने के लिए स्वच्छ मकान तथा अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति की 
जा मकती है ताकि वे सपरिवार गहर मे ही आनन्दमय जीवन व्यतीत कर सकें । 


(२) औद्योगिक शान्ति को स्थापना के लिए--श्वम और पूजी औद्योगिक मशीनरी 
के दो पहियो के समान हैं । उद्योग की सफलता के लिए दोनो मे सामजस््य का होना परम आवश्यक 
है । इसके अमाव में गौद्योगिक अज्ञान्ति का भय उत्पन्न हो जाता है जिससे सभी को क्षति पहुँचती 
है । श्रम-कल्याण के द्वारा थ्रम और (जी दोनो के वीच तिकटतम सम्वन्ध स्थापित किए जा सकते 


र्‌ 


( ४८६ ) 


हैं और इस प्रकार स्थायी औद्योगिक झात्ति की कामना की जा सकती है॥ भारत में औद्योगिक 
शान्ति की आज सबसे अधिक आवश्यकता है । 


(६) श्रम-सघो को संगठित करने के लिए-- पश्चिमी देशो में श्र॒म-संघ श्षम-कल्यण 
के अनेक का करते हैं। उनके आथिक साधन भी सुदृठ हैं । इससे श्रमिक्री के बीच सदभावना बनी 
रहती है । परिणामस्वरूप वे सगठित रहते है । मगठन से उनकी शक्ति एवं साधनों मे भी वृद्धि होती 
है। किन्तु भारत में थ्रम-सघ श्रम-कल्याण का कार्य तही करते है । इसके अभाव मे न तो सदस्यों 
के बीच सदभावना ह्वी रहती है और न वे मगठित ही हो पाते है । इसके कारण श्रमिकों का निर- 
न्तर शोषण होता रहता है। 


(४) श्रम्तिको के नैतिक उत्थान के लिए--स्वस्थ मनोरजन के साधनों का अभाव 
होने के कारण श्रमिक प्राय घराबखोरी, वैश्यावृत्ति जैसे अतैतिक कार्यो का शिक्रार हो जाता है। 
श्रम-कव्याण के कार्यों के द्वारा श्रमिकों के लिए मनोरजन के विविध साधनों की व्यवस्था की जा 
सकती है और इस॑ प्रकार उनका नैतिक उत्थान किया जा सकता है। 


(५) श्रमिकों को कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए--भास्तीय श्रमिक अकुशल है क्योंकि 
उसकी कार्यक्षमता अम्य देशों की ठुलना में न्यूब है । इसका कारण यह है कि वह असन्‍्तुप्ट है। 
उसकी न तो देबिक जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति हो पाती है और न उसके काम करने 
की दशाओ में ही किसी प्रक्रार का सुधार हो पाता है । उसके साथ बरावर अन्याय होता रहता 
है और वह उसके विरुद्ध अपनी आवाज तक नही उठा सकता। हाय रे प्रभु यह वसा अन्याय 
है। इन सब बावो का उसकी कार्यक्षमता पर बहुत वुरा प्रभात्र पडता है| श्षम-ऋल्याण के हारा 
उसकी आवश्यकताओं की पूति की जा सकती है तथा उसके काम करने की दशाओ को सुधारा 
जा सकता है। ऐसा करने से श्रमिकों की कार्यक्षमता मे तिड्िचत रूप से वृद्धि होगी। परिणाम॑- 


को फुचेगा। मे वृद्धि होगी और इसका लाभ श्रमिको, उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा राष्ट्र सभी 
पहुँचेगा । 


(६) मानसिक्त प्रास्ति के लिए--श्रम-कल्याण के कार्यो के द्वारा श्रमिकों की मान- 
सिक दशा में त्रान्‍्ति आबेगी । जीवन के प्रति उदासीन और नैराश्य से परिपूर्ण रख को बदल कर 


उसमे उत्पाह तथा आशा का सचार होगा । वे अपने मालिको को अपना झोपणकर्त्ता न समझ कर 
एक हिंत॑पी मभकझेंगे । 


पक (७) श्रमिकों को आ्थिक दशा सुधारने के लिए--अन्य देशों की तुलना में भारतीय 
अ्रमिको की आ्िक दक्ला बहुत ही दयनीय है । इसका कारण उनकी न्यूनतम मजदूरी दर तथा 
श्रम-क्ल्याण के कार्यों का अभाव होना है। श्रम-कल्याण के कार्यो द्वारा उनकी जाधिक स्थिति 


में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है । उनकी महिलाओ की सिलाई, कढ़ाई बुनाई आदि को शिक्षा 
हारा उनके परिवार वी आय मे वृद्धि हो सकती है । 


(८) श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए--भारतीय श्रमिक अशिक्षित एबं अज्ञानी 
हैं । इसके कारण वे अपनी स्थिति तथा अधिकारं। के सम्बन्ध मे जागहक नही हैं। उनकी इस 
अन्नानता तथा अश्िक्षा के कारण पेशेवर नेता लोग अपना उल्लु सीधा करने के लिए श्वमिकों को 
उत्दामीधा समझाकर चाहे जब हडताल आदि करा देते हैं। श्रम-वल्याण के कार्यों के द्वारा 


है के लिए मैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोतों प्रवार की झिक्षा कौ व्यवस्था की जा 
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(६) काय करने की दशाओ में सुधार करने के लिए--भास्तीय कारखानों में कार्य 
करने की दश्षाये प्राय असन्तोपजनक हैं । उन्हे अस्वस्थ वातावरण मे काम करना पडता है जहाँ 
न तो बायु का प्रबन्ध है और न प्रकाश का ही। आए दिन दुर्घेटनाएँ होती रहती है। श्रम-कल्याण 
के कार्यों के द्वारा कार्य करने की दक्षाओ से पर्याप्त सुधार जिया जा सकता है। 

न (१०) योजनाओं को सफलता तथा देश की समृद्धि के लिए--धम उत्पादन का 
अनिवार्य अग है। अतएद किसी भी उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रम का सहयोग मिलना 
नितान्‍्त आवश्यक है। भारत के आधिक विकास के लिए पचवर्पीय योजनायें लागू को गई हैं। इत 


( डंट७ ) 


योजनाओं के अन्तगंत विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है । इन लक्ष्यों के प्राप्त होने पर ही देश 
की समुद्धि की कामना की जा सकती है। श्रम का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह नितान्त आब- 
श्यक है कि देश मे श्रम-कल्याण के कार्यो को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाय । 


(११) भ्रम-कल्याण औौद्योगिक प्रशासन के अंग के रूप में--प्रगतिश्नील राष्ट्रों में श्रम- 
कल्याण को औद्योगिक प्रशासन के अंग के रूप मे स्वीकार कर लिया गया है। अब यह उद्योग- 
पत्तियों की अनुकम्पा, सहृदयता एवं दयालुता का प्रमाण न होकर एक उत्तरदायित्व बन गया है। 
भारतीय उद्योगपतियों को इससे सबक लेना नाहिए तथा इसे महपं॑ स्वीकार कर लेना चाहिए । ऐसा 
करने से उनका उद्योग दिव-दूनी रात-घौगुती गति से प्रगति करेगा। 


भारत में श्रम-कल्याण कार्य 
([.300ग ११शजश्रिर १/ण).६ ह॥ 7009) 


सुविधा की दृष्टि से भारत में श्रम-कल्याण के कार्यो को निम्न चार वर्मो में विभाजित 
किया जा सकता है --५)) केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रम-कल्याण कार्य । (॥॥) राज्य सरकारों द्वारा 
श्रम-कल्याण कार्य । ()) उद्योगपतियों द्वारा श्रम-ऋल्याण काये। (४) श्रमिक सो द्वार श्रम- 
कल्याण काये। 


( ] ) केन्द्रोय सरकार द्वारा श्रम-कल्याण का: 


केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ ही श्रम-कल्याण के कार्यो में भाग लेना 
प्रारम्भ किया है। यह काय॑ मुख्य रूप से वैधानिक अनिवाय॑ता से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में 
सरकार ने ऐसे कई विधान पास किये जिनके अन्तर्गत उद्योगपतियों के लिए श्रम-कल्याण के 
कार्यो की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया । इत विधानों का सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है 

( १ ) कारखाता अधिनियम--सन्‌ १९३४ के पूर्व श्रम-कल्याण सम्प्रन्धी कोई विशेष 
बैधानिक व्यवस्था का प्रवन्ध नही किया गया था । केवल कारखाना अधिनियम में श्रप्तिकों के 
स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा विश्राम आदि से सम्बन्धित घाराओ का समावेश किया गया था। किन्तु 
सब्‌ १९३४ मे सर्व प्रथम कारखाना अधिनियम मे श्रम-कल्याण सम्बन्धी विशेष घाराओ का समावेश 
किया गया। परिणामस्वरूप कारखानों में वायु, रोझ्ननी, सफाई, पीने के पाती आदि की व्यवस्था 
की गई । सद्‌ १९४८ में कारखाना अधितियम में आवश्यक संशोधन करके स्नात घरो, प्राथमिक 
चिकित्सा, कैप्टीन, विश्वाम धर आदि के सम्बन्ध में विस्तृत तियम एक स्वतत्त्र अध्याय में वणित 
किए गये हैं। ५०० या इससे अधिक श्रमिकों वाले कारखानो में श्रम-कल्याण अधिकारी की नियुक्ति 
अविवाये कर दी गई । 

(२ ऐ छान क्षप्षिनिषम, १६४२--सत् १8.५२ में ख़ातों में काम करने वाले शथ्प्निक्नो 
को सुरक्षा एव लाभ के लिये एक विशेष अविनियम पास किया गया । यह खान अधिनियम 
१९५२ कहवाता है । इस अधिवियम के अन्तर्गत कारखाना अधिनियम सम्बन्धी सभी सुविधाये 
अतिवायं रूप से उपलब्ध है। 

( ३ ) बगोचा श्रम अधिनियम, १६५१--सन्‌ १९११ मे काम करने वाले श्रमिकों 
के हितो को रक्षा करने के लि! एक अलग से अधिनियम पास किया। यह वगीचा श्रम 
पधितियम, १९५१ कहलाता है। इसके अन्तर्गत स्थायी थ्रमिको के लिए आवास व्यवस्था करना 
अनिवार्य कर दिया ग्रया है । इसके अतिरिक्त इसमे कारखावां अधिनियम सम्बन्धी भी सभी सुविधायें 
उपलब्ध हैं । 

( ४ ) मोटर यातायात, श्रमिक अधिनियम, १६६१--मई, १९६१ में मोटर यातायात 
श्रमिकों की का की दशाओ में सुवार करने तथा उनके कल्याण हेतु 'मोटर यातायात श्रमिक 
अधिनियम' पास क्रिया गया | इसके अन्तगंत श्रमिकों के लिए कैण्टीन, विश्वाम गृह, वर्दी, कार्य 
करने के घण्टे तथा छुट्रियों आदि के सम्बन्ध मे आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं । 


( ड८< ) 


( ४ ) कोयला खान श्रमिक कल्याण कोप, शृछ्डडी--सत १७४४ में कोयला खाद 
श्रमिक कल्याण हेतु एक विशेष कोप की स्थापना के लिये अब्यादेश जारी किया गया । इस कोप 
के द्वारा २ केन्द्रीय अस्पताल, १० क्षेत्रीय अस्पताल, ५ जच्चा-वच्चा कल्याणकारों केन्द्र, ३े बोप- 
घात्रय, २७ आयुर्वेदिक औपचालय, १ तपेदिक चिकित्या वेन्द्र, तथा ३ तपेदिक अस्पताल चत्रोपे 
जा रहे हैं। इसके अनिरिक्त यह कोष प्रौढ भिन्ना केन्द्र, महिला कल्परांण कैंद्र, वाल उद्यान तवा 
परिवार परागर्य कैन्द्र का भौ सचालन करता है । ग्रह्नतमण के लिए “अनुदान सम्मितित ऋण 
मोजना' भी चाबू वो गई है जिसके डन्तगंत गृह-निर्माण को अनुदान तथा ऋण दिया जाता है। 
जब तक इस योजना के अन्तगत ५८५१ घर दनाएं जा छुके हैं। नवीन जावास योजना के बन्तर्गंत 
कोयले की खानों में काम वरते वाले श्रमित्रा के लिये ४८,००० मकाना के वितरण का कार्य 
पूरा हो चुका है , इस कोप की वापिक ज्ञाम ४ ६८ करोड़ २० है । उपरोक्त कोप के द्वार १७ 
केन्द्रीय उपमोक्ता सटवारी मन्‍्दार तथा ५७० सरबारी मण्डार समितियों को भी वित्तीय सहां- 
यना दी जानी हैं। 


( ६ ) अभ्रक खान श्रमिझ कल्याण कोष, १६४६--सव्‌ १९४६ में अश्रक खान श्रमिक 
कल्याण हतु एक अधिनियम पास किया गया | इसके द्वारा एक काप की स्थापना की गई।! इस् 
कोप मे से क्षश्नक की खाया भें वाम करन वाले श्रमिका के तिये चिकित्सा, निक्षा, मनोरजन आदि 
वो व्यवस्था को जाती है । इसक बतिरिक्त इस काप द्वारा ४ अस्पताल स्थापित क्ए जा चुके हैं। 
यही नही, एस कीप द्वारा कई तघु चिकित्मालव तथा जच्चा-दच्चा केन्द्र तथा प्रायमिक विद्यालय 
चलाये जा रह हैं, बच्चो का छा्रवृत्तियाँ मिलने हैं तथा पुस्तके नि.शुल्क दी जाती हैं । सब १९६७० 
६८ के बप में इस कोप मे से उश्नक उत्पादन करने वाले राज्यों को ३८ ३ लाख रु० (७५ लाख 
म्० जाट प्रदेश को २३ ५ ताख र० विहार राज्य का तथा ७ ३ लाख रु० राजस्थान को) दिये 
गए । 

( ७ ) लोहा खान श्रमिक कल्याण अधिनियम, १६६१--सव १९६१ में लोहा 
खाते श्रमिक छल्याण अधिनियम पास क्या सया | इस अधिनियम में डोह दी खब में काम करने 
वाले श्रमिक्ता के कल्याण के लिये कर (७७७) लगाकर कोप बताने का आयोजन क्या गया है। 
प्रारम्म में लोह पर कर की दर २४ एम प्रति मीट्रिक टत वि्यारित बी गई है ॥ १ बब्बर, 
१६ ६३ से यह जपिनियम केद्ध द्वारा अ्रधासित राज्यो बर्वात्‌ याआ इमन, डूयू पर भी लागू किया 
गया है 

आस ( ८ ) सार्वजनिक औद्योगिक उपक्म श्रमिक कल्याण कोप, १९४६--सावंजनिक 
औद्योगिक उपक्रमा मे काम करन वाल श्रमिकों के बल्याण के लिय सन्‌ १९४६ में विशेष कोपो 
की स्थापना को गई। इसका नाम 'सावजनिक ओद्यागिक उपक्म श्रमिक वल्याण कोप' है। इन 
कोपा वी स्थापना स्वच्छा के आयार पर की गई है । 

(६) अमर-कल्याए केन्द्र- अनेक राज्य तया सघ-क्षेत्र कई कल्याणकारी केंद्र चला 
रह हैं। इन देंन्द्री के द्वारा श्रमिक्रा तथा उनके वच्चा की मतारजन, निश्षा, व्यावसायिक तथा 
साह्हविक (१०९७॥००8] 900 (०ए7७) सम्दन्यी आवश्यकताओं वी पूर्ति होती है । इसके अति- 
रिक्त सभी ख्याति प्राप्त निजी ऑद्धागिक सस्यायें भी अपने श्रमिक्री के सलाम के जिए वल्याण कैंसर 
चतवानती हैं । 

(॥]) राज्य सरकारों द्वारा श्रम-कल्याण काय 


सन्‌ १९३३ के पूर्व राज्य सरवारा ने ध्रम-कल्पाण के कार्यों की ओर कोई घ्यात नहीं 
दिया था । व केवल केन्द्र की इच्छानुमार ही कायं करती थी । सव्‌ १९३७ में विभिन्‍न राज्यों मे 


काँय सी मन्विमण्डल स्थापित हुए । बाँग्र सी सन्व्िणणदजों न श्रम-वल्याण के लिये कई योजनाएँ 
बनाई । सन्‌ १९४७ के बाद से त्ता राज्य सरकारा ने इस दिया मे बड़े प्रयसनीय कार्य क्यिहँ। 
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( अट९ ) 


बम्बई, उत्तर-प्रदेश तथा अगाल राज्य की सरकारों ने इस दिल्ला मे विशेष उल्लेखनीय कार्य किये 
हैं ( इनका सक्षिप्त विवरण निम्ल प्रकार है; 


(१) बम्वई राज्य--बम्बई शज्य मे सर्वप्रथम १९३९ मे श्रम-कल्याण केन्द्रों की 
व्यवस्था की गई। यहाँ पर चार श्रंणी के श्रम-कल्याण केन्द्र हैं। प्रथम भ्रंणी के केसद्रो मे बच्ची 
के लिए नसंरी स्कूल हैं । इसके अतिरिक्त इनमे महिलाओ और पुरुषों की शिक्षा, चिकित्सा, मनो- 
रजन आदि के लिये विभिन्‍न प्रकार की व्यवस्थाये है। द्वितीय श्रणी के केन्द्रों मे प्रथम श्रेणी के 
केन्द्रो की भांति ही व्यवस्थाय है, किन्तु उनहा स्तर कुछ वीचा है | तृतीय तथा चतुथे श्रोणी के 
केन्द्रों भ मनोरजन जांदि की सामान्य सप में व्यवस्थायें है, इसके अतिरिक्त विभिन्‍न केस्द्रो मे 
चलते-फिरते पुस्तकालय तथा वाचनालयों की भी व्यवस्था की गई है। वाई श्रशिक्षण केन्द्र भी 
खोले गये हैं | 


(२ ) उत्तर भ्रदेश--उत्तर-प्रदेश की सरकार ने सन्‌ १९२७ में एक श्रम आयुक्त 
(00० (णाआ॥5६७०१६४) के आधीन एक पृषक्‌ श्रम विभाग की स्थापना को | अब तक इस 
विभाग द्वारा ६४ श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये जा चुके है। ये केन्द्र भुख्य रूप में कानपुर, 
आगरा, लखनऊ, वाराणसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, 
गारखपुर, रुडकी आदि मे स्थित हैं। इनसे से कुछ स्थायी है तथा कुछ अस्थायी | वम्बई राज्य की 
तरह यहाँ १र भी इन केन्द्रों को चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है । प्रथम श्रेणी के केद्ो 
में अ्रेग्नेजी ढग के चिकित्सालय, पुस्तकालय, वाचनालय, महिलाओं के लिये सिलाई आदि का 
प्रशिक्षण, बाहरी तथा भीतरी खेल, प्रसूति गृह, रेडियो, संगीत तथा शिशु कल्याण की सुविधायें 
प्राप्त है | द्वितीय श्रेणी के केद्रो मे प्रथम श्रेणी के केन्द्रो की भाँति ही सुविधाये प्राप्त है किस्तु 
अन्तर केवल इतना है कि प्रैग्रंजी चिकित्सालय के स्थान पर होम्योप॑थिक चिकित्सालय है। तृतीय 
श्रेणी के केन्द्रों में पुस्तकालय, वाचनालय, बाहरी तथा भीतरी खेल तथा रेडियो की व्यवस्था है । 
चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रों में केवन बाहरी खेलो की व्यवस्था है । 

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों की आवास 
व्यवस्था पर काफी व्यय किया है। श्रमिक राज्य बीमा योजता से भो लाखो थमिकों को लाभ 
पहुँचता है । 


(३) अन्य राज्यों मे क्षम-कत्पाण कार्य--उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त भारत के 
शेष राज्यो मे मी राज्य सरकारो की ओर से श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये है। इनमे 
विशेष रूप में बंगाल, पंजाब, मध्य-प्ररश्च, विहार, उडीसा, राजस्थान का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । केन्द्र तथा राज्य सरकारो द्वारा प्रथम तथा द्वितीय योजना कान में ऋश; ७ 
करोड र० तथा १९:८१ करोड र० श्रम-कल्याण के कार्यों पर व्यय क्रिये गये। तृतीम योजना 
काल में लगभग ७१ करोइ रु० व्यय होने का अनुप्तान है ! 

(पा) उद्योगपतियों द्वारा क्षम कल्याण कार्य 


अतीव में भारतीय उद्योगपति श्रम-कस्याण कार्यो के प्रति उदासोन रहे है। इसका 
कारण पह है कि वे बहुत समय तक थ्रप-कल्याण कार्यो को अनाधिक विनियोग समझते रहे । वे 
श्रमित्रो का अधिक से अधिक झोपण करना चाहते थ्रे । उनके विचारानुचार श्रमिकों को जितनी 
अधिक सुविधाएं दी जायेंग्री उनके दिमाग उतने ही ऊँचे बढ जायेंगे और बाद में उनसे काम 
लेना और भी दुलंभ हो जायगा। परन्तु पिछले लगभग २५ वर्षो से वे यह समझने नंगे है फि 
श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य अंग है अतश्व उप्तके सहयोग के बिना उत्पादन में वृद्धि सम्भव 
बही है । श्रमिको का सहयोग प्र/प्त करने के लिए श्रम-कल्याण कार्यों को उचित स्थान देना होगा । 
इधर समय-समय पर पास रियि गये अधिनियमों ने भी उस्हे श्रम-कन्याण की और आवश्यक 
ध्याव देने के लिए ब्ाष्य किया है । भारत के कुछ प्रमुख उद्योगो मे उद्योगपहियों द्वारा किये गये 
ध्म-वत्याण कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्त प्रकार है + 


(१) सूतो बस्च उद्योय--सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्रमुख एवं सबसे बढ़ा 
उद्योग है। बम्बई मे लगभग प्रत्मेक सूती वस्त्र मिल मे सस्ते गल्‍ले की दुकानें, चिकित्सालय आदि 


( ४९० ) 


दी व्यवस्थाय है। ५७ मिलो मे कैप्टीव तथा ५३ मिलो में सहकारी समितिया है । कई मिलो में 
आधुनिक चिकित्सातय जलपात गृह शिक्षण केज्र बाहरी तथा भीतरी क्षत प्राविडेग्ट फण्ड 
योजनाय आवास व्यवस्था ?िशु ग्रह स्तान गृह पुस्तकालय वाचनात॑ंव डामा-त्ववे मुफ़्त दुध 
हल्का भोजन तथा फल बाटवे वी व्यवस्था प्रौढ़ शिक्षा केद्र बुढाप की पे शत बसा योजना 
च।स्तोपण वितरण व्यायामराला आदि की व्यवस्था है। इस दृष्टि से तागपुर का एम्प्रस मिल 
(दिल्ली की दिल्ली वलाथ एण्ड जनरल मिल्स मद्रास का वकिधम एण्ल कर्नाटक मिलल्‍्स सातियर 
कया जांवाजीराव कोटन मिल्स बगलौर का वगलौर बुलियन वाटन मिल्स बिडला काटन भित्म 
मदुरा की मदुदा मिल्‍स आदि के नस से विशेष उल्लेखनीय है । 


(२ ) जूढ उद्योग--भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन ने जो इस क्षत वे उद्योग 
पतियों का एक शक्तियाली संगठन है श्रम-कल्याण के वार्यो का उत्तरवायित्व स्वयं अपने कबों 
पर लिया है और इस सम्बंध से सराहनीय काय भी किया है। इस एस्लोसियेशन ने पांच स्थानों 
प्र श्रम कल्याण केद्ध की स्थापत्ता की है। प्राय राभी मिलो में श्रम कल्याण जपिकारी की 
नियुक्ति की गई हैं । इप समय यगभग ७३ जूट मिलो में केप्टील ६७ मिलो में चिकित्सालय 
४४ मिला से शिश्र यृह. ४ मिलते में स्‍्कून तथा २४ मिला में मनो रजक वेद्ध चेज़ाये जा रहे हैं। 
कई मिलो में व्यायामगाकाएं पुस्तकालय वाचतालय तथा सिनेमा आदि दिखाने की भी 
व्यवस्था है । 


(३ ) इजीनियरिग उद्योग--इस क्षत्र मे उन उद्योगो मे जहा १००० या इसमे 
अधिव श्रसिके काय करते है चिकित्सालय का प्रव व किया गया है। कुछ कारखाना में जहा स्त्रौ 
श्रमिक काय करता हैं शिगु गृह भी हैं । छोटे वडे समी कारखानों में कप्टोन की व्यवस्था है। 
कुछ बड़े कारखानो में श्रमिकों के जिये मतारजन की व्यवस्था भी है। इसके अप्तविरिक्त प्राय सभी 
कारखानों मे प्रावीडेण्ट फण्ड की भी व्यवस्था है | क्षम कल्याण के कार्यों की सबसे अच्छी व्यवस्था 
टाठा आइरन एड स्टील कम्पनी जमनेदपुर मे है । इसमें ४०० प्रठग वाला एक बडा अस्पतोत 
ह स्कूल ११ मिडिल स्कुल १६ प्रारम्भिक प्राठ्शालाय ९ रात्रि की पाठगालाएं १२ श्रम-वत्यागं 
केंद्र बड़े बड़े वेल के मदान पुस्तकालय वाचनालय उपभोक्ता सहकारी मण्डार शिशुनाह प्र॒फ्ा 
ग्रह मुफ्त सिनेमा घर बच्चो के लिए मुफ्त द्रथ व विस्कुट का वितरण थादि की व्यवस्था है। आया 
है कि अय स्टीन के कारखाने भी सीध्न इस कम्पनी का अनुकरण करगे । 


( ४ ) चोनो उद्योग--घीनी के सभी बड़े बडे कारखानो मे चिकित्सालय की व्यवस्था 
है। इसके अतिरिक्त अधिकाश चीनी मिलो में स्कूल मनोरणन के लिए क्लब बाहरी व भीतरी 
जनपान-गृह् कप्टीन उपभोक्ता सहकारी समिति वाचनालय बादि की व्यवस्था है । 


उपभोक्ता के अलावा सीमेट उद्योग कागज उद्योग उमी वस्त्र उद्योग बागान उद्योग 
कोयला खात उद्योग अन्नक खान उद्योग मे भी श्रम कल्याण झार्यों को व्यवस्था है । 


(9) श्रप्तिक सघो द्वारा श्रश्न कल्याण कागर 


कि भारतीय श्रमिक अन्य ग्रगतियाल पहिचिमी देखो के श्रसिका वो माति ने तो उतना 
क्षत है और न जागरूक अतएब उनमे सगठन की प्रब्ृतियों का अभाव है । उनके आयिक साधते 
सीमित हैं जत वे धम-कल्याण के कार्यों पर अ वश्यक व्यय नही कर पाते । राष्टोय काग्रस की 
चेतना के साथ अपभिरों मे कुछ संगठन अवश्य हुआ है. श्रम्रक संघो ने इस संगठन का उपयोग 
मित्र मातिको के साथ मजदुरी काय के घण्टे आादि के बारे म सघप करने म ही किया है । हिंन्त 
फिर भी बुद्ध श्रमिक सघो ने इस दिया मे सराहतीय काय जिया है। इस श्लत्र में भहपदावाद 
सूती वस्त मित्र श्रम सथ मजदूर सभा कानपुर इन्दौर मित्र मजदूर सघ रेपयरे में तर यूनियन 

वक कमचारी संघ फडरेशन आफ इण्डियन जैदर के नाम विरेष उल्लेखनीय हे । 


आय सस्थानो द्वारा श्रम कल्याण काय 
श्रम कल्याण के क्ष त्र मे कुछ समाज सेदी सस्थायों के नाम्र भी विश्वेप उत्लेखनीय हैं। 


इसे बम्बई ध्माज सेवी लोग सेवा सदन सम्रिति बस्वई प्रेसीडसी महिला समिति चाइई० एस# 
सी० ए० (४ 'श (८ ४ ) तथा दलित वग॒सघ के नाम प्रमुख है । इत सस्थाओ ने मुख्य रूप मे 


( ४९१ ) 


ज्िक्षा के क्षेत्र मे अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया । कई स्थानों पर नगरपालिकाओ तथा नगर 
मनिग्रमों ने भी श्रम-कल्याण के कार्यो मे अपना महत्वपूर्ण योग दिया है | इस प्रकार उपरोक्त कथन 
से यह विदित हो जाता है कि भारत भे अब इस दछ्ला में सक्रिय कदम उठाए जाने लगे है। हमे यह 
आशा करनी चाहिये कि निकट भविष्य मे श्रम-कल्याण केन्द्रों की सख्या में और भी तीब्र गति से वृद्धि 
होगी | इस प्रकार हमारे देश मे श्रम-कल्याण के कार्यो का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। 
श्रम-कल्याण के कार्यों के माध्यम से ही “कल्याणकारी राज्य' (/श८श्शि० 80॥6) की स्थापत्रा को 
कामना की जा सकती है । 


पंचवर्षोय योजनाओं के अन्तर्गेत थम-कल्याण 
(4800 १ए४श(७6 0798 #4४6 एक ए]805) 


प्रथम पंचवर्षोप योजना काल में थम-कल्याण हेतु ९ ३१ करोष्ट रुपये रखे गये थे । इस 
अवधि में रहने के लिये ४०,००० मकानों का निर्माण किया गया था तथा हगभग रे४र श्रम- 
कल्याण केन्द्रों की स्थापत्रा की गई। हितोय पंचवर्षाय योजना काल में श्रम-कल्याण हेतु २९१६ 
करोड रुपये रखे गये थे। इस अवधि भे १३२९ श्रम-कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गयी। 
तृतीय पंचवर्षीय घोजना काल में भारत सरकार मे ४६ करोड स्पये श्रम-कल्याण के कार्यो पर 
व्यय किये । चतुर्थ पचवर्धोप योजना काल मे श्रम-कल्याण के कार्यो पर और अधिक राशि व्यय 
होने की सम्भावना है । 
भारत में श्रम-कल्याण कार्यो को असफलता क्यों ? 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पप्ट है कि भारत ज॑से विशाल आवादी वाले देझ्व भे, जहां 
कि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग जौद्योगिक श्रमिको के रूप मे काय्यं करता है, श्रम-कत्याण 
कार्यो की प्रगति असन्तोपजनक रही है। भारत मे श्रम-कल्याण कार्यो की असफलता के प्रमुख 
कारण निम्न हैं :- (१) भारतीय उद्योग पति अभी तक श्रम-कल्याण कार्यो के दायित्व को अपने 
ऊपर एक बोझा मानते है। अतएव वे इस दिशा मे तब तक कोई कदम नहीं उठाते है जब तक 
कि राजनियम के द्वारा ऐसा करना अनिवायं न हो। कोई न कोई बहाना लेकर वे सदेव टालने का 
ही प्रयत्न करते हैं । (२) श्रम-कल्याण कार्यों का आयोजन करने में सच्चाई एवं वंशानिक दृष्टिकोण 
का प्रायः अभाव रहता है । अनेक दशाओ में ये कार्य श्रम-सघों के विकास को रोकने अथवा 
श्षमिको के विद्रोह को शास्त करने के लिए ही किये गये हैं । (३) श्रम-कल्याण कार्यों को वैंघानिक 
ढंग सद्भठित करने के लिये भारत मे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव है। (४) श्रमिक भी श्रम- 
कल्याण कार्यो के आयोजन मे पर्याप्त रुचि नही लेते है। (५) भारत में श्रम-कल्याण सम्बन्धी 
अधिनियम भो अनियोजित एवं अवैज्ञानिक ढंग से पास हुए है, जिसके कारण उनके व्यावहारिक 
प्रचलन में कभी-कर्मी कठिताइयों का सामना करना पड़ता है। 
भारत में श्रम-कल्याण कार्यो को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुरूद 

भारत में श्रम-कल्याण कार्यो को और अधिक सफल एवं प्रमावशाली बनाने के लिए 
निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हे --(१) भारतीय कारखाना अधिनियम, १९४८ की श्रम-कल्याण 
सम्बन्धी घाराओ [४२-५०] भे अनुभव के आधार पर आवश्यक सभोधन किए जाने चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ इसके क्रियाशीलन पर अधिक वल दिया जाना चाहिए। उल्लंघन की दशा में बड़े 
आधिक एवं दण्डनीय दोनो प्रकार के दण्टी की व्यवस्था हीनी चाहिए। (-) सरकार हारा उद्योग- 
प्रतियों तथा श्रम-संघों को श्रम-कल्याण कार्यो के हेतु आथिक सहायता दी जानी चाहिए । (३) 
कैन्द्रीय सरकार एव राज्य सरकारो को श्रम-कत्याण कार्यो मे अधिकाधिक साय लेना चाहिए। 
(४) श्रम-कल्याण अधिकारियों को अपने अधिकारों एवं कतव्यों के प्रति अधिक जागरूक रहना 
चाहिए । (५) उद्योगपतियों को धम-कल्याण कार्यो के प्रति अपने हृष्टिकोण में परिवर्तन करना 
चाहिए । उन्हे इन कार्पो को केवल वोझा न समझ कर पुरा करना अपना परम कत्तव्य मानना 
चाहिए । (६) इन कार्यो मे तीव्र गति लाने के लिए श्रमिकों को कल्याण-समितियों में अधिक से 


अधिक भाग लेना चाहिए। (७) सभी पक्षों को श्वरम-कल्याण नैतिक उत्तरदायित्व समझकर 
करता चाहिए। 





8९ 


भारत में सामाजिक सुरक्षा 
(8009) 86०प7५ ॥ 002) 


आशय 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह समाज में जन्म लेता है, समाज में ही रहता है और 
अस्त में समांज के अन्दर हो मर जाता है $ अतः यह समाज का प्राथमिक कत्तव्य है कि वह 
मानव की भलाई के लिए समस्त आवश्यक सुविघाए' प्रदात करे। बीमारी, बेकारी, भुखमरी, वृद्धा- 
वस्था, विधवापत और अज्ञानता आदि ऐसे दानव हैं जिनसे युद्ध करने के वास्ते मनुप्य को सामी- 
जिक सुरक्षा की विशेपतया आवश्यकता पइती है । सर विलियम बैवरीज (87 'शाएक्षा। 8086- 
१708८) के अनुसार, 'सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय पाँच दानवो के ऊपर आक्रमण है, जैसे आव- 
श्यकता, बीमारी, अज्ञानता, गन्दगी और वेकारी ।” अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सज्भजुझन (7शात॥णाओं 
.90007 07880॥8900॥) ने सामाजिक सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है सामाजिक 
सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज के किसी 3चित सगठत द्वारा सदस्यों को किन्ही खतरों में प्रदात 
को जाती है जो खतरे उन पर कभी भी आक्रमण कर सकते है ॥' प्रश्न यह होता है कि वास्तव 
में ये खतरे है कया ? प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि ये खतरे अनिवार्य रूप से आपत्तियाँ हैं 
जिनका न्यू साधनों वाले व्यक्ति सामता नही कर सकते हैं। इस प्रकार यह एक ऐसी योजना है 
जिसमे कि सामाजिक व्यक्ति को जोवन की असुरक्षाओ के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है । 


न वास्तव में सामाजिक सुरक्षा एक अत्यन्त हो विस्तृत शब्द है जिसमे मातव को भलाई 
के वास्ते किया जाने बाला श्रत्येक कायें आ जाता है। “जन्म से मृत्यु! त्क जो भी मलुष्य की 
न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं वे सभी सामाजिक सुरक्षा मे आ जाती है । 


ससार के दिभिन्‍न देशों मे साम्राजिक सुरक्षा का उद्यम 

सामाजिक सुरक्षा की विचारबारा का उद्गम सर्वप्रथम जमंनी मं हुआ, जवकि सम्राट 
विलियम प्रथम ने १८८३ में चिकित्सा हित लाभ और १८८४ मे श्रमिक क्षति-पू्ति का श्रीगरणेश 
किया । आज सम की सामाजिक सुरक्षा की योजनायें ससार के अन्य राप्ट्रो को अपेक्षा अधिक सर्व- 
श्रेष्ठ मानी जाती है, झहाँ कि इन योजनाआ पर प्रतिवर्ष लगभग २,१४,००० खूबल (रूस की 
मुद्रा का नाम) का व्यय होता है। इड्टूलेग्ड मे बंबरिद्र प्रणानी के अन्तगत सरकार शिशु, युवक, 
वृद्ध, स्ती-पुश्प सभी को 'जन्म से लेकर मरण' तक आवश्यक सुविधाये प्रदान करती है। वहाँ 
भारतीय मुद्रा में प्तिवष १,२०० करोड रुपया केवल सामाजिक सुरक्षा पर ही खर्च होता है ' सव 
१९३४ में अमेरिका के अन्दर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पास हुआ जिसमे सामाजिक वीमे का 
क्षेत्र कापी विस्तृत कर दिया गया । इसके बाद स्यूजीलूण्ड (]२०७८४४70), स्वीडव, डेन॑मार्क, 


( ४९३ ) 


फ्रान्स, मिश्र और आप्ट्रेलिया बादि ने भी अपने-अपने यहाँ सामाजिक सुरक्षा की विज्ञाल योजनायें 
प्रारम्भ की । 


भारत में सामाजिक सुरक्षा को ग्रावश्यकता 


भारत मे सामाजिक सुरक्षा के बारे मे जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा । भारतोय 
श्रमिकों की दज्ा अत्यन्त गोचनीय है । बेकारी, भुखमरी, अज्ञावता, दरिद्रता और विभिन्‍न प्रकार 
की वीमारियो का बोचवाला है ! ऊँची मृत्यु और णन्म दर का होना, व्युनतम मजदूरी, सीमित 
जीवन काल, श्रम सधो का राजन तिक दृष्टि से शोषण, निम्न श्रेणी का जीवन-स्तर और राष्ट्रीय 
आय, श्रमिकों मे तीब्र मतभेद, श्रमिकों और मालिकों का आपस्त में असहयोग, अंग्रेजी सरकार की 
विनाशकारी नीति आदि ऐसी वातें है जिनके कारण मानव अपने को अधुरक्षित महसूस करत्ता है । 
भारतीय श्रमिक अकुणल कहलाता है, क्योकि उनकी न्यूनतम्‌ आवध्यकतायें भी पूरी नहीं हो पाती, 
आरामदेय अथवा विलासिताओं का तो कहना ही क्या ? यदि हम चाहते है कि भारत में कल्याण- 
कारी राज्य की स्थापना हो, राष्ट्र प्रयति करे और श्रमिको की अकुशलता दूर हो तो सामाजिक 
सुरक्षा का विकास किया जाना परम आवश्यक है। समानता ही हमारे विधान का एक प्रधान अग 
है, जिप्तको प्राप्त करने के लिये सा्ाजिक सुरक्षा रूपी ऋत्ति करनी होगी | श्री वैवरिज के अनु- 
सार जितने अधिक आप गरीद होगे, उतनी ही अधिक आपको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता 
पड़ती है“ * '। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सप भी भारत में दरिद्रता को कम करने के 
लिए सामाजिक सुरक्षा पर वन दे रहा है। देश के औद्योगीकरण मे भी सामाजिक सुरक्षा की 
आवश्यकता है। 


भारत में साम्राजिक सुरक्षा का श्रोगणेश 


भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का श्रीगणेश सन्‌ १९२३ के श्रमिक क्षत्तिपूर्ति 
अधिनियम! (५/०४।ए९४४ 00एए७॥5श700 #९६, 923) के पास होने के साथ-साथ ही कहा 
जा सकता है। यह अधिनियम जुछाई, १६२४ से कार्वान्वित हुआ। वाद में इस अधिनियम मे 
आवश्यक सशोधन क्रमश १९२६, १९२९, १६३३ और १९४४ भे हुए। श्रमिक क्षतिपुरति जधि- 
नियम का अन्तिम संशोधन सन्‌ १६६२ में हुअए | इसके अनुसार यह अधिनियम उन सभी श्रमिकों 
पर लागू होता है जिनका मासिक पारिश्रमिक ५०० रु० से अधिक नहीं है तथा जिनका रोजगार 
आकस्मिक नही है । जिन श्रमिकों को कमचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अन्तगत 
आाश्रितन्‍-जाभ (0०एशातेथां$ 8धी।) या अयोग्यता लाभ (05व0०7०॥ 8८४९॥) प्राप्त 
होता है, उन्हे इस अधिनियम के कन्तरगंत सहायता नहीं मिलतती। इसके अतिरिक्त जो लिपिक 
(८४:॥:) या प्रशासक (807700879607) के पद पर कार्य करते है उन्हे इस अधिनियम के अन्त- 
गंत सहायता नहीं मिलती | इसके अन्तर्गत श्रमिकों को मृत्यु, अस्थाई, आशिक अथवा स्थायी- 
पूर्ण असमर्थता (0539व0थ॥) के लिए क्षत्तिपूति मिलती है, बरतें कि चोट काम करते हुए 
पहुँची हो और मजदूर के स्वयं के दोष के कारण न लगी हो, अर्थात्‌ यदि चोट शराब अथवा 
समान द्वव्य के नगे मे या मालिक के आदेशों की जान-वूझकर अवहेलना के कारण लगी हो तो 
उसको किसी भी किस्म का मुआवजा नही मिलेगा। मुआवजे की दर भिन्न-भिन्न दशाओ में भिन्न- 
मित्र है। क्षतिपृर्ति की घनराशि श्रमिक के औसत माप्तिक पारिश्रमिक तथा दुर्घटना से उत्पन्न बोट 
की अवस्था के अनुसार निश्चित की जाती है। घायल श्रमिक जिसका मासिक पारिश्रमिक १० रु० 
से अधिक नहीं है उसे मृत्यु की अवस्था मे ५०० रु०, स्थायी अपगता की अवस्था मे ७०० ६० 
तथा अस्थायी अपडूता की अवस्था मे औसत मासिक पारिश्रमिक का आधा भाग मिलता है। 
जिस श्रमिक का मासिक पारिश्रमिक ५० र० व ६० २० के दीच में है उसके लिए उपरोक्त 
सम्बन्धित राशि क्रमश' १८०० र०, २५२० रु० और १४५ रु० मासिक है! इसी प्रकार ३०० र० 
मासिक से अधिक पारिक्रभिक पाने वालो के लिए सम्बन्धित राशि क्रमशः ४५०० ह०, ६३०० ₹० 
और ३० २० मासिक है | 


भारत मे सामाजिक सुरक्षा की ओर दूसरा महत्वपूर्ण कदम मातृत्व हित लाझ सम्बन्धी 
अधिनियम (#कशराक फ्रैशाशा। &ल) का विभिन्न प्रान्‍्तो द्वारा पास किया जाना है। सन्‌ 


( अरृ४ड ) 


१९२९ में वम्बई सरकार ने सबसे पहले अपने यहाँ यह अधिनियम पास क्या । इसके वाद यह 
अधिनियम त्रमशः मध्य-प्रदेश (१९३०), मंद्रास (१९३४), देहली (१९३७), उत्तर-प्रदेश (१९३८), 
बड्धाल (१९२६), पजाब (१९४३), असम (१९४४), विहार (१९४५), सौराप्ट्र (१९४८), मध्य- 
भारत (१९४९), ट्रावनकोर-कोचीन (१९५२), उडीसा व राजस्थान (१९४३) में पास क्या गया। 
केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १९४१ में खानो में काम करने दाली स्त्रियों के लिए मातृत्व हित लाभ का 
केन्द्रीय अधिनियम पास किया। इस जधिनियम में सन्‌ १९४३, १९४५ और १९४८ में सशोधन 
क्यि गये ५ इसके अन्तर्गत स्त्री श्रमिकों को उनके झिशु जन्म के वृछ सप्ताह पूर्व और छुछ सप्ताह 
पश्चात्‌ तक छुट्टी मिल जाती है। साथ ही साथ उनको चिकित्सा सम्वन्ती सुविधाएँ भो प्रदान की 
जाती हैं। हित लाभ की रकम म विभिन्न राज्या मे ४० प्रैसे श्रतिदिन से लेकर ७४ पैसे प्रतिदिन 
तक है अथवा स्त्री श्रमिकों की औद्ध मजदूरों के वरावर है, दोनो में से जो भी रकम 
अधिक हो । 


राज्यो के अधितियमा में एकहूपता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १९६१ में 
मातृत्व हित लाम सम्बन्धी अधितियम पास्त किया । इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्त्री कमंचारी 
को (जिसने १६० दिन से अधिक काय किया है) वच्चा पैदा होने अथवा गरभंप्रात के दिन के वाद 
६ सप्ताह दी छुट्टी मिलती है। ६ सप्नाह की छूट्री बच्चा पैदा होने वौ तिथि से पहले भी 
मिलती है । इसके अतिरिक्त नियोता द्वारा २५ रु० देवा बोठस भी दिया जाता है। वच्चा पैदा 
होने से पहले या पश्चात्‌ कुछ दिना तक् अधिक परिथम का कार्य नहीं लिया जा सकता। इसके 
अतिरिक्त बच्च वी अवस्था १४ महीने की होने तक स्त्रों श्रमिक को दिन में दो धार अवकाश 
भी मिलता है। यह अधिनियम उन सभी कारखाना पर लागू होता है जो कारखाना अधिनियम, 
खान अधिनियम एव प्लाप्टेशन अधिनियम (?]|॥/७0009 /0०) के अन्तगंत्त आते हैं। किन्तु 
ता औद्योगिक सस्थाजा पर “कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू होती है वे इसके अन्तगंत 
नही आते । 


आलोचनाएं 


उपयु'क्त दोना जधिनियमा म॑ अनेक दोषा का समावेद्व है जिसने कारण इनकी कटठु दल्दी 
में आलोचना की जाती है । इसमे जो भी लाभ होते हैं वे सव केवल नाम-मात्र की सहायता मात्र 
ही हैं । द्वितीय, इनका क्षेत्र सीमित है, तृत्तीय, चू'कि मातृत्व लाभ देने का उत्तरदायित्व मालिकों पर 
ही है, अत. व नौकरी से हटाने की धमकी देकर या अविवाहित अथवा वृद्ध औरतो को नियुक्त करके 
हमेशा उससे बचने का प्रयत्न करत है । इसके अतिरिक्त व मुआवजे के भुगतान को टालने अथवा 
अनावश्यक रूप से देरी करने का प्रयत्न करते हैं। इन सव थानों के कारण डा० अमरनारायण 
अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में तीखा ताना कसते हुए कहा है कि “श्रमिक का क्षतिपृति था लाभ पते 
का अधिकार केवल कागज पर रह जाता है । 


आधुनिक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ 
(7 ) झमंच्ारों राज्य दीसा योजना (१६४८) 


क्मंचारी राज्य वीमा अधिनियम, १९४८ को पास करके भारत सरकार ने सामाजिक 
सुरक्षा की ओर एक महान कदम उठाया है । चूंकि अनेक कठिनाइयों के कारण इसका कार झी८घ 
आरम्म नही हो सका, अतः ६ बज्टुवर, १९५१ को इस अधिनियम दा पुनः सशोघन हुआ, और 
इसका शुमारम्म २४ फरवरो, १९५२ को दिल्‍ली और कानपुर में भारत की कोटि-कोटि जनता के 
हृदय सप्नाट स्वर्गीय थी जवाहरलाल नेहरू के कर क्मलो द्वारा हआ। झाज यह योजवा दिल्ली, 
कानपुर, अमृतसर, लुधियाना, जालन्धर, वटाला, अम्वाला, भवानी, नागपुर, वम्बई, कलकत्ता, 
कोयस्बद्टर, ग्वालियर रतबाम, उज्जैन, उडीसा, मेरठ, आगरा लखनऊ आदि सभी प्रमुख औद्योगिक 
क्केन्द्रो में मफ्लतापूवंक चल रही है ( इससे २७० केच्धों के छग्मग ३३,२१,९५० परिवार लाभ 
हैं । यह योजना गैर-मौसमी (४0७-8९७5०४०»।) कारखानों क्के उन सभी कमचारियों, 
जितमे २० या इससे अधिक क्मंचारी कार्य करते हैं एद जिनका मासिक वेतन ५०० रू० तक है, 
लागू होती है। गरीब व्यक्तियों को मी इससे लाम्र मिल सके, इस उद्देश्य से चन्दे की दर १ रु० से 


( ब्धथ ) 


१०५० २० प्रतिदिन कर देने का निश्चय किया गया है। इस योजना का प्रवन्ध सचालन कमंचारी 
राज्य वीमा निगम को दे दिया गया है जिसका अध्यक्ष केस्द्रीय श्रम मन्‍्त्री होता है तथा सरकार, 
चिकित्सा-व्यवसाय और संसद के प्रतिनिधि होते है । सन्‌ १९६५-६६ तक इसमे कर्मचारियों तथा 
मालिको का चन्दा कमश १० ४० करोड़ रु० और ११ ६७ करोड रु० था। इसमे से ८:८२ करोड 
रू० बीमित कर्मचारियों को दिया जा चुका था ($0ण0०८ : 005 968) | १ अप्रैल, १९६८ से 
नियोक्ताओ को २%, अधिक अशदान देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अंशदान से सत्‌ १९६८ ६९ में 
२"४२ करोड़ र० की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है। सब १९६७-६८ मे २ ५४ लाख रु० 
को बचत होते की सम्मावता थी लेकिन वर्तमान ऑकडो के आधार पर वचत के स्थान पर ९२ 
लाख रु० की हानि होने की सम्भावता है। सर १९६८-६९ के वर्ष मे २७ १९ लाख रुपये की बचत 
होने की आशा है । इस योजना के अन्तगंत श्रमिकों को थाच प्रकार के लाभ प्राप्त हीते है :-- 
(१) बोसारी सम्बन्धी लाभ--श्रमिकों को बीमारी के समय उसके दैनिक वेतव का ३ नकद प्राप्त 
होता है, ताकि उसे बीमारी के समय आर्थिक कढठिनाइयो का सामना नहीं करना पडे । यह केवल 
उन्ही दिनो के वास्ते मिलता है जिसके लिए डाबंटर ने प्रमाणित कर दिया है, किन्तु एक वर्ष मे यह 

लाभ ५६ दिन से अविक दिनो के वास्ते नही मिल सकता | रीच १९६५-६६ में ६४१ करोड छह० 

की धनराशि वीमारी के लाभ के रूप में दी गई । (२) चिकित्सा लाभ “इसके अन्तगंत श्रमिक की 
डाक्टरी देख-भाल, सब प्रकार की दवाइयां, मरहम-पद्टी, डाक्टर द्वारा बिना फीस के घर आकर 
देखना इयादि सुविधायें प्रप्त होती है। (३) मातृत्व सम्बन्धी लाभ--इससे बीमित स्त्री श्रमिको 
को शिशु जन्म के ६ सप्ताह पूर्व और ६ सप्ताह वाद तक छूट्टी मिठ सकती है और ७५ जैसे प्रतिदिन 
या बीमारी हित लाभ की दर से (दोनो में जो भी अधिक हो) दिया जाता है। सन्‌ १९६५-६६ मे 
३३*३१ लाख रु० की राशि मातृत्व सम्बन्धी लाभ के सम्बत्थ में दी गई। (४) असमंता लाभ-- 
यदि काम करते समय किसी श्रमिक के चोट लग जाय या उमर कारखाने से सम्वन्धित किसी रोग का 
शिक्रार हो जाय जिसके फलस्वरूप वह स्थायी या अस्थायी, आशिक या पूर्ण रूप में अममथे हो जाय 
तो उसे दैनिक वेतन का आधा भाग मिलेगा, जब तक कि हज ले ठीक न हो जाय । सन्‌ १९६५-६६ 
में १ ७४ करोड़ रु० की राशि मे असमय॑ता लाभ के रूप मे दी गई। (५) आश्रितों को लाभ-यदि 
किसी कारखाने मे काम करते समय किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाय तो उसके आधितो अर्थात्‌ स्त्री, 
पुश्नो और पुत्रियों को नकद इनाम लाभ मिलता है | सन्‌ १५६५-६६ में २३९१७ लाख ₹० की राशि 

आश्रितों को लाभ के रूप मे दी गई। 


आलोचनाएं 


(१) इस अधिनियम का क्षेत्र सीमित है। ५०० रु० मासिक से अधिक परारिथ्रमिक पाने 
वाले कमंचारी इस योजना के अन्तर्गत नही आते । (२) इस योजना के अन्तर्गत बेकारी की अवधि 
में कोई लाभ नही मिलता है । (३) इस योजना के अन्दर्गत बीमारी हित लाभ केवल ८ सप्ताह के 
लिए ही मिलता है। किन्तु कुछ ऐसी भी वीमारियोँ हैं जो अधिक समय मे ठीक होती है, ज॑से 
तर्पेदिक की बीमारी । (४) अस्पताल मे ढाक्टरो का व्यवह्वार सस्तोपजनक नहीं पाया जाता है । 
भरीजो को अनावश्यक रूप से बहुत समय तक इन्तजार करना पडता है । इसके अतिरिक्त दवाइयों 
के वितरण की पद्धति भी दूपित है। अधिकाश दवाइयां निम्न श्रेणी की होती है। 


(ए) कमंचारों भविष्य निधि अधिनियम, १६४२ ([फ्राएफल९5 शिण्तरेशा एन #&छा, 
952) 


प्रारम्भ मे यह अधिनियम केवल ६ उद्योगों मे लागू किया गया था। ये उद्योग है -- 
(0) स्रीमेट, (॥) सिगरेट, (॥0) इन्जीनिर्यारिम, ५४) लोहा तथा इस्पात, (४) कागज तथा (श) 
वस्त्र । जनवरी १९६७ तक यह अधिनियम कुल मिलाकर १०६ उद्योगों मे लागू हो चुका था। 
प्रस्तुत अधिनियम ऐसे कारबानों पर लागू होता है जो कम से कम ३ वर्ष पुराने हो तथा जिनमें 
५० या ५० से अधिक कमंचारी कार्य करते हो । यह अधिनियम उन कारखानों पर भी लागू होता 
है जो २ वर्ष पुराने हो तथा जिनमे कमंचारियों की सख्या २० या २० से अधिक तथा ५० से कम 
हो । ऐसे कारखाते के वे सभी कमंचारी इस योजना के अल्तर्गंव आते है जिनको कुल मिलाकर 
१,००० २० माप्तिक से अधिक पारिश्रमिक नही मिलता । ईस योजवा की सदस्यता प्राप्त करने के 


( ४९६ ) 


लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी १ वर्ष तक निरन्तर नौकरी मे रहा हो अथवा १६ महीने या 
इससे कम अवधि में कम से कम २४० दिन तक वास्तविक रूप में कार्य क्या हो । इस थोजना में 
कर्संचारी अपने कुल पारिभ्रमिक का ६३ प्रतिशत चन्दे के रूप में देता है । नियोक्ता भी इस दर से 
चन्दा देता है। यद्वि क्मंचारी उाहे तो अपने चन्दे की दर वढाकर ८३] प्रतिशत तक कर सकता है। 
नवम्बर, १९६७ के अन्त तक इस अधिनियम के अन्तर्गत छूट दिये तथा बिना छूट दिये ४१,०९१ 
कारखाने सर्मिलित थे | योजना मे सम्मिलित कमंचारियो की सख्या ५० ९६ लाख थी । इसी तिथि 
तक निधि में १,०४८ ३६ करोड रु० जमा हो चुके थे, और ३४२ ६८? करोड रुपये जाने वाले 
सदस्यों को लौटाये जा चुके थे । कमचारी के अवकाज्ञ प्राप्त करने पर, मृत्यु, अस्थायी अयोग्यता, 
छोडनी, विदेश प्रवास अथवा १५ वर्ष की अवधि के पश्चात्‌ नौकरी छोड देने पर सम्पूर्ण सचित राधि 
ब्याज सहित लौटा दी जाती है । 


उपरोक्त अधिनियम भें हुए नवीनतम सश्लोधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को यह अधि- 
कार प्रदान किया गया है कि वह विनप्ति द्वारा इस बात की घोषणा कर सकती है कि किन-किन 
उद्योगों मे सशोधित ८ प्रतिशत की चन्दा दर लागू होगी । इस सशोधन में इस वात का भी स्पष्ट 
हूप से उल्लेस क्या गया है कि कित-किन उथोगों में कमचारियां तथा नियोक्ताओं को अनिवार्य 
हूप में ८ प्रतिदात की दर से चन्दा भविष्य निरयि मे जसा करना होगा | 


(॥7) कोयला खान भविष्य निधि एवं बोनस योजना अधिनियम, १६४८ (06 (09 फै।॥॥88 
एाणपरऐशा३ एणा0 ॥70 805 500०९ 40, 948) 


हि _ यह अधिनियम जम्भू व कश्मीर राज्य को छोडकर भारत मे स्थित सभी कोयला खानो 
के श्रपिको पर लागू होता है। फरवरी, १९६७ तक यह अधिनियम १,२८७ कोयला खानो मे 
लागू था। यह अधिनियम खानो में काम करने वाले श्रमिकों पर अतिवाय रूप से लागू किया गया 
है। इसमें कर्मचारी अपने कुल मासिक पारिश्रमिक का ८ प्रतिशत भाग जमा करता है। इसी दर 
से नियोक्ता भी जमा करता है । बुन १९६३ के बाद से कर्मचारी इस निविमे अनिवार्य रूप से दिये 
गये चन्दे के अतिरिक्त अपनी कुल मासिक आय का ८% भाग और जमा कर सकता है | किल्तु इस 
सम्बन्ध में नियोक्ता पर अतिरिक्त जमा किये चन्दे के सम्बन्ध में कोई भी दायित्व नही होगा । भर्थाव्‌ 
नियोक्ता भी अतिरिक्त राश्षि को जमा करने के लिए वाघ्य नहीं किया जा सकेगा । 


(५) श्रौद्योगिक विवाद (सशोधन) अधिनियम, १६५३ : 


इसके अन्तर्गत कम से कम एक साल लगातार काम करते वाले श्रमिक को वेरोजगारी से 
सुरक्षा प्रदान की जाती है । उसे एक महीने का नोटिस अथवा एक माह के बेतन का मुआवजा 
दिये दिला नही हृढाया जा सकता । यह थोजता केवल गैर मौसमी कारसातो तथा खाने में ही लाए 
रहती है। यह योजना भी सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख अग है जिसके द्वारा गरीब, जज्ञानी 
तथा अनपढ़ व्यक्तियों को सुरक्षा मिनती है। 


(२५) उत्तर-अदेश में वृद्धाव॒या पेंशन, १६५७ 


यह महत्वपूर्ण बांजना लागू करके उत्तर-प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वास्तव मे 
एक सराहनीय काय किया है। इस योजना के अन्तगगंद उन ७० वर्ष वी उम्र से ऊपर के वृद्धो की 
मासिक पेंशन के हूप मे एक निश्चित रकम दी जाती है जिनकी आय का न तो कोई साधन है और 


ले उनकी देखभाल करने वाला उनका कोई रिस्तेदार अब भोजना अन्य प्रदेशों में भी 
जग कर दी गई है) ही है। यह्‌ घ्र 


भारत से किये गये सामाजिक सुरक्षा कार्यो की आलोचनायें 
यद्यपि भारत भें सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र भे सराहनीय कार्य किया गया है, किन्तु फिर 


५ 58.28 योजनाआ तथा अधिनियमो की अग्रलिखित आपारो पर चट्ु शब्दों मे आजोचनाएँ 
की जाती हू 5 
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खण्ड ५ 


विदेशी व्यापार तथा यातायात 


( #0शाय6ार ॥867& &श० 77?6)२४७२००एशा' ) 


8३ 


भारत का विदेशी व्यापार 
(70975 9087 77808) 


प्रारध्मिक-विदेशी ज्यापार को भावश्यकता : 


किसी भी देश के लिए आज के प्रगतिशील युग में यह संभव नही है कि वह अपनी 
सभी आवश्यकताओं की पूति स्वय वर ले। सम्यता के विकास के साथ-साथ विभिन्न देशी की 
यह परस्पर-निर्भरता काफी अधिक बढती जा रही है । डेविड रिकार्डो ने तुलवात्मक लागतो के 
सिद्धान्त के आधार पर यह बताया था कि प्रत्येक देश की जलवायु तथा प्राकृतिक साधनों के 
आधार पर वहाँ विशिष्ट वह्तुओ का उत्पादन तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लाभप्रद होता है। जब 
प्रत्येक देश मे विशिष्ट वस्तुओ का ही उत्पादन होता है तो अन्य वस्तुओं का इस वस्तु के निर्यात 
के बदते आयात किया जाता है । 


यह सत्य है कि आज विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति 
तक पहुँचने का प्रयास कर रहे है, तथापि इस तथ्य की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि 
वहुत-सी बस्तुएँ ऐसी भी हो सकेतो हैं, जिनका उत्पादन या निर्माण सरलता से भितव्यमितापूर्वक 
देश मे वही किया जा सकता । इमीलिये जब तक विवेकपूर्वक अर्थव्यवस्था का सचालन किया जाता 
है तब तक वस्तुओं के आयात व निर्यात का यह क्रम जारी रहेगा। हा, इस प्रवृत्ति पर राज्य 
किसी रूप में तियनत्रण लगा सकता है क्योकि मुक्त-व्यापार नोति देश के उद्योगो के लिए घातक 
सिद्ध हो सकती है । एल्फूड मार्शल ने यहाँ तक वत्ताया था कि किप्ती देश के आर्थिक विकास का 
अध्ययन, मुख्य रूप से उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध रहता है ।! 


प्रस्तुत अध्ययन में पहने यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि भारत के विदेशी 
व्यापार, यानी आयात तथा निर्यात का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा है। विशेष रूप से १९ वी 
शत्ताब्दी से लेकर अब तक व्यापार की स्थिति तथा व्यापार के ढाँचे मे हुए परिवर्ततों का इस 
अध्याय मे विस्तार से वर्णत क्या जाएगा। 


भारत का विदेशी व्यापार-ऐतिहासिक समीक्षा 


हा सद्यपि उन्नीसवी झताब्दी के मध्य तक भारत की अधिकाश जनता छोटे-छोटे स्वावलम्बी 
गाँवों मे निवास करती थी, तथापि शहरो में पर्याप्त मात्रा से विलासिता की कलात्मक वस्तुओं 
का निर्माण किया जाता था । पिछले कुछ अध्यायों मे इस विपय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा 
चुका है। इन कलात्मक वस्तुओ की विदेशो--विद्येप रूप से मिस्र, रोम व यूनान में काफी खपत 


4. 568 ९८/ए8४ फ़णालांत ५०. हार 52 ॥963 9. 
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होती थी। ईसा से २००० दप पूथ॑भी मिश्र की मम्रेज भारत में बनों ढाके की मलमल से ढकी जाठी 
थी, एसा इतिहासकारों का मत्त हे। १९१६ के बोद्योगिक आयोग ने बताया कि भारत वी विमित 
वस्तुआ की रोम में वहृत माँग थी। बड़े प्लिती वी यह शिकायत्त थी कि वहाँ के कोप का बहुत 
बडा भाग प्रतिवर्ष मारत चला जाता था। भारत मे वती मछमलछ को रोम मे मैजेटिका के वाम 
से पुकारा जाता था ।? 


गुप्त, मौर्य व अन्य हिन्दू सम्राटा ठथा वाद में सुगछ छान काल में भी भारत से 
क्ापी मात्रा में सूती वस्त्र, पातु के वर्तन, हाथी दाँत वी वस्तुएं, इत्र, रग व मसाले बाहर भेजे 
जाते रहे । झुगल शासका के समय देद्य में राजनंतिक दातावरण शातिपूर्ण नही था। इसके फलस्वस्प 

विदेशी व्यापार पर प्रतितुल प्रभाव हुआ । फ्रि भी अकबर जैसे सम्राठो ने अनेक हस्तकलाओं 
को सरक्षण दिया । बावर के नासवक्ताल में पश्चिमोत्तर सीमात्त से यातायात के सम्वन्ध स्थापित 
हो जाने के फलस्वरूप इन देझ्ा स व्यापार मम्दन्व बढ़े थे । फारमस व सौमावर्ती देशों के विए 
मुल्तान-क घार-मार्गं तथा बूरोप व चीन आदि देझों के लिए नाहौर-काबुल-मार्ग १६ वी छठाव्दी के 
पुर्वाध॑ तक भी वापी व्यस्त रहने थे ।* 

१६४ दी झताद्दी में पाश्चात्य जगत तथा भारत के मध्य समुद्री मार्ग वी खोज हो 
जाने के कारण पुप्तंगाल, हालेण्ड व फ्राम के व्यापारी मारी तादाद मं भारत आने लगे । इन देंशा 
में १६ वी शताब्दी के अन्त में ईस्ट इ डिया कम्पनियों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी 
कि ये कम्पतियाँ भारत स व्यापार करके लाभ कमाना चाहती थी। 


१७ वी दताब्दी तक भारत वस्त्रा, घातु के बदनों, जडाऊ आभूषणों मधालों तथा 
अपीम, हाथी दाँत वी वस्तुओ तथा गलीचो का पर्याप्त मात्रा में निर्यात करता रहा । इस समय तक 
आवाने वी वस्तुआ में मुह्यतया झोना, घोड़े, जस्ता, रागरा, पारा, तावा और हीरे-जवाहरात का 
आयात करता था । लेक्नि १७ वी शताब्दी के अन्त से ही इ ग्लैण्ड मं भारतीय वस्त्रो वा उपयोग 
दडनीय घोषित कर दिया गया । इग्लेंड व परिचमी यूरोप में १८ वी शताब्दी मे जो औद्योगिव 
ऋाति हुई, उमके फ्लस्वस्प इन देझा में कच्चे मात्र की माग देदने लगी तथा भारत में स्थित ईस्ट 


इ डिया कम्पनी कच्च मात्र की पू्ि जोर वहाँ के कारखाना म वनी वस्तुओ की खपत हेतु बाजार 
दढन वी एक माध्यम वन गई । 


१६ वो शताब्दी मे भारत का विदेशी व्यापार 


उनीसदी छताह््दी मे मारत के एक के बाद एक सृत्रे अ्ग्रंजो दे अधिकार में जा 
रहे थे और ईस्ट इ हिया कम्पता को, भारत से कच्चे माल तथा अनाज के निर्यात एवं इसके 
विपरीत आग्ल कारख्ादा मे बनी वस्तुआ को भारतीय बाजारों मे थोपने वा पूर्ण अवसर मिल रहा 
था। दुमरी ओर भारत की बनी हुई तेयार वस्लुओ के प्रवेश पर इ ग्लेड मे वहत अधिक कर लगा 
दिए गए थे । निम्न तालिका इ ग्लेंड को भारतीय कपास तथा सूती वस्त्र के निर्यात के आँकडे 
बताती है * 


निर्यात (गाठा मे) 


कपास मुतती बस 
८०० घ्०्६ २,६३६ 
१८२६ हृ५ १०० भष१ 


इस प्रकार एक ओर कपास का नियोत्र (इग्छेड का) २४ वर्ष मे तोस गुना हो गया 
जवकि दूसरी ओर सूती वस्त्त का निर्यात इसी अवर्प्रि में ? रह गया। 2 
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( १०९ ) 


एक अन्य अध्ययन के अनुसार १८१३ मे इंग्लेड से केवल ११ ताब स्टलिंग पौड 
का सूती वस्त्र भारत में आता था, लेकिन शताब्दी के मब्य तक यह आयात ६३ ग्रुने के लगभग 
हो गया । निम्न तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है :? 


इ'ग्लैंड से सूती चस्त्र का आपात 


(लाख स्टलिंग पौष्ड मे) 
श्ट१३ 3३ 
१८४०. रे८६ 
१८५० भर२ 
ह८१६ ६३० 


उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक भारत प्रधानतया एक अनाज तथा कच्चे माल का 
विर्यातकर्ता राष्ट्र वन चुका था, जबकि अब भारी मात्रा में आग्ल कारखातों मे तैयार वस्तुएं 
भारतीय बाजारों मे प्रवेश कर रही थी । लेकिन इसके दो परिणाम हुए । प्रथम, यह कि भारत 
का विदेशी व्यापार बढ़ गया, द्वितीय, कच्चे माल व अनाज की बढती हुई मॉग के कारण भारत का 
व्यापार-संतुलनस काफी समय तक भारत के पक्ष में रहा इस सन्दर्भ में निम्न तालिका काफी 
महत्वपूर्ण है * 
भारत के आयात व तिर्षात 
(दस लाख स्टलिग पौण्ड में) 
सन आयात निर्यात 
श८३४-३२५ ६११६ ८१९ 
शृ८४०-४१ १०२० १३८२ 
१८४९-५० १३७०० १८२८ 


उपरोक्त तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि १५ वर्ष की अत्प अवधि में 
भायात और निर्यात लगभग दुगुने हो गये । फनस्वरूप जहाँ १८३४-३५ में कुल विदेशी व्यापार की 
बचत २० लाख रुपये थी, १९४९-५०२ तक यह बढ़कर ४५ लाख रुपये हो गई । 


एक भारतीय विद्वान के मतानुसार भारत के विदेशी व्यापार में बहुत अधिक बृद्धि होने 
के उपरान्त भी यह वृद्धि अप्राकृतिक रूप से हुई थी । व्यापार का विकास वस्तुत भारत के आर्थिक 
कल्याण का साध्य न बनकर एक साधन मात्र बन गया था ।* 


उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरा्ध में विदेशी व्यापार--उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराध॑ 
भे, विशेषरूप से १८५७ के पश्चात्‌ भारत के अधिकाश क्षेत्र पर॒ ब्रिटिश सरकार का अधिकार 
हो गया था । भारतीय जनता राजनैतिक, सामाजिक तथा आशिक क्षेत्र मे पृर्णतया अंग्रेजों के 
नियन्त्रण भें थी। फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार को भी आग्ल उद्योग्रपतियों एव व्यापारियों 
की स्वार्थ-सिद्धि का एक साधन बना दिया गया । 


अनाज व कच्चे माल का निर्यात, जंसाकि हम आगे देखेंगे, काफी तेजी से बढ़ता 
चला गया। आयात के क्षेत्र मे यद्यपि भशीतो, सूती व ऊनी वस्त्रों व अन्य आवश्यक पदार्थों के 
आयात मे वृद्धि हुईं, पर व्यापार का सन्तुलन भारत के ही पक्ष मे रहा और यह अनुकूल स्थिति लग- 
भग पूरी शताब्दी तक चलती रही। अग्नलिसित तालिका करोड रुपयो में आयात व निर्यात की 
स्थिति का चित्रण भ्रस्तुत करती हैः - 
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४ मौलिक उद्धरणों में स्टलिय पोंड मे ये आँकड़े है। १० रुपए १स्टलिग पौड माना जाता था। 


( ५१० ) 


चघस्तुओ का कुल आयात व निर्यातो 


(करोड रुपयो मे) 
आयात जिर्यात ध्यापार-सन्तुलन 
१८५१ ११६ श्ट'छ नी ७१ 
श्ट्श्८ श्श्रे रेट हे नी १९३० 
१८६८ ३१७ भ्रड नी १६७ 
१८७७ रेछ डे ६५० नी २७६ 


इस प्रकार १ ४५१ के पश्चात्‌ भारत का व्यापार-सन्तुलत न केवल अनुकूल रहा 
था अपितु २५-२६ की अवधि में मिर्यात-आयात का अतिरेक चार गुने से कुछ कम वड गया था। 
१८७०-७१ के पश्चात्‌ भारतीय मुद्रा का मूल्य घटने लगा और रुपये के अथ का यह हवस शताब्दी 
के अन्त तक चलता रहा । १९०१ तक वस्तुओं के आयात का कुल भृल्य वढकर लगभग ८१ करोड़ 
रुपये हो गया जबकि इस वर्ष निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य १२२ करोड रुपए था ४ 


इस प्रकार १९ वी शताब्दी के उत्तराध॑ में आयात ७ भुने तथा निर्यात लगभग६) 
गुने हो गए थे । परन्तु यदि इतमे हम इ ग्लैंड से आने वाले कोष को श्ञामिल करें तो कुल भुगतान 
का सन्तुलन भारत के विपक्ष मे हो जाता है। १८४५१ में लगभग ३ ८ करोड ऊुपये के कोप भारत 
में लाए गए, १८५८ में १६ करोड रुपये के कोषो का हंस्तातरण हुआ, जबकि १९०१ में २४६ 
करोड़ रुपये के कोषो का आयात्त हुआ | पूंजी अथवा घन के इस आयात के कारण व्यापार वो 
सन्तुलन अनुकूछ होने के बावजूद भुगतात का सन्तुलन भारत को अविक लामप्रद नहीं रहता था। 


उननीसवी शताब्दी के उत्तरा् मे--विशेष रूप से १८५८ से लेकर १९०० तक भारत 
का विदेशी व्यापार तेजी से बढा इसके लिए निम्त कारण उत्तरदायी थे .2 


(१) यातायात के साधनों का विकास--रेलो व सडको का भारत मे विस्तार तथा 
१८६९ मे स्वेज नहर का प्रारम्भ होता, जिसने यूरोप तथा भारत कै वीच के मार्ग में ३००० भील 
की बचत कर दी थी । (२) भारत सरकार की मुक्तनब्यापार नीति जिसके कारण विदेश्ञों क्को 
वस्तुए' भेजने पर अथवा वहाँ से माल मेंगाने पर नाम मात्र के कर लगाये गए थे, (३) १८५८ के 
बाद देश मे स्थापित शाति व सुरक्षा ने भी विदेशी व्यापार के विस्तार में बहुत सहायता बी। 
(४) विदेशी पूंजी तथा कोपो का आंगमन त्या १८७०-७१ के बाद भारत मे स्थापित होने वाले 
उद्योगों के लिए यन्‍्त्रों का आयात, तया (४) मुद्रा-सम्बन्धी सुधार जिनके अनुसार सारे देश मे 


प्रचलित छपये का सम्बन्ध स्टलिग पौंड से स्थायी बना दिया गया। यह्‌ स्टलिंग व्यवस्था सभी 
उपनिवेशों मे प्रचलित भी । 


उनन्‍नोसवीं शताब्दी के प्रमुख झ्रायात व निर्षात--एक दृष्टि 


१९ वी शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत द्वारा कुछ विश्ञिप्ट वस्तुओ का निर्यात क्रिया 
जाता था। इनमे नील तथा रह्ममी व सूती वस्त्र प्रमुख थे । आयात की वस्तुओ में गरम मसाएे, 
ऊनी वस्त्र त्था नई फैशन की वस्तुएं प्रमुख थी । लेकिन ईस्ट इ डिया कम्पनी तथा बाद मे ब्रिटिश 
सरकार की प्रेरणा से घीरे-घीरे भारत एक क्ृषि-प्रधान देश के रूप मे परिणत हो गया?, ठया यहाँ 
से बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओ मे बनाज कच्चा माल (कपास, सूत, ऊन, रेशम, जूट आदि) 
शवकर, अफीम तथा नील प्रमुख हो गई । शताब्दी के उत्तराघ॑ मे चाय तथा चमडा आदि भी काफी 
मात्रा में वाहर भेजा जाने लया । आयात की प्रमुख वस्तुओ में अब सूती वस्त्र, सूत, रेशमी तथा 


ऊनी वस्त्र, मझीते तथा घातु की बनी वस्तुएं हो गई ।जव हम दिस्तार से १९ वी द्वाताब्दी के 
अन्त तक विभिन वस्तुओं के आयात व निर्यात का अध्ययन करेंगे। 
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( ५४११ ) 


निर्यात 


(१) सूत दथा कपास--झताब्दी के आरम्भिक २०-४० बर्षों तक कपास तथा सूती 
की अपेक्षा भारत से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता रहा । डा० बीरा एन्ह्टे का कथन है कि 
१८३० तक आग्ल सूती वस्त्र मिलो ने जहाँ एक ओर यूरोप के वाजारो से भारतीय बस्त्रो को 
खदेड़ दिया था, वही दूसरी ओर भारत मे झासन कर रही ईस्ट इडिया कम्पनी के माध्यम से सूत 
तथा कपास को इ ग्लेड मेंगाना प्रारम्भ कर दिया गया था ।* जैसा कि ऊपर बताया गया है, १८००- 
१८२५ के बीच मूत व कपास का निर्यात २५ गुना हो गया था । १८३० के पश्चात्‌ सिर्फ कपास 
का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है : 


कपास का निर्यात (करोड रुपयो में) 


१८४९ श्च्ट 
१८५५ डा३ 
१८६८ ०६ 
१८७७ ११७ 
१९०१ श०१ 


इस प्रकार ५०-५२ वर्ष की अवधि में कपास का निर्यात ५१ गुना हो गया। १८६२ से 
१८७२ तक अमरीकी ग्रह-युद्ध के कारण भारतीय कपास काफी मात्रा मे बाहर भेजी गई थी। 
लेकिन इसके पश्चात्‌ युद्धौछालीव सकट टल जाने के कारण भारतीय कपास की माँग कम हो गई। 
इस कमी का एक कारण यह भी था कि १८७० के पर्चात्‌ भारत में भी सूत्ती वल्त्र मिलो की 
स्थापना प्रारम्भ हो गई थी । 


एक अन्य अध्ययन के अनुसार सिर्फ कपास का निर्यात १८५९-६० के दीच दुगुना हो 
गया था ।३ 

सूत तथा तत्सम्बन्धी अघ॑निमित वस्तुओं के विर्यात का मुल्य १८४९ में ६९ छाख 
रुपये था, १९०१ तक लगभग ४२४ करोड़ रुपये के मूल्य का सूत व अन्य अधघंनिभित सूत की 
चीजें बाहुर भेजी जाने लगी थी। सुद्त तथा कपास का अनुपात १८४६ से लेकर १६०१ तक तिर्यात 
को जाने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक था। 


(२) अनाज--सूत व कपास के पश्चात्‌ सर्वाधिक निर्यात जिन वस्तुओ का किया जाता 
था, वे थे खाद्यान्न । डा० भाटिया के मतानुसार १८३३ से १९१४ तक निर्यात भे खाद्यान्नो का 
अनुपात (कपास व घूत के निर्यात को पृथक्‌ करने के पश्चात्‌) सर्वाधिक रहा था ।* विशेष रूप 
से इग्लेड के कारखातो में काम करने वाले थ्रमिको तथा वहाँ की जनता की जरूरतो की पूर्ति हेतु 
बहुत अधिक मात्रा मे खाद्यान्न बाहर भेजे जाते थे । भेजर वसु लिखते हैं कि अकाल तथा अभाव 
के समय भी बहुत अधिक भात्रा मे अनाज का निर्यात किया गया, क्योकि क्ृपको को मालग्रुजारी 
क्के भुगतान के लिए द्रव्य की आवश्यकता थी, और ग्रह द्रव्य उन्हे केवल व्यापारीगण ही दे 
सकते थे । 


१८४९ मे निर्यात किए गए खाद्यान्नो का मूल्य केवल ८६ लाख रुपये था लेकिन 
१८७०८ में १० करोड़ रुपये से अधिक मुल्य के खाद्यान्नो का निर्यात हुआ । १९०१ मे निर्यात किए 
गए खाद्यान्नों का मुल्य १४ करोड रुपये था, जो तत्कालोन निर्यात में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु कही 
जा सकती थी । 


4 ॥94, 09. 62, 343, & 533 
१८४८ के जड़े त्रिटिश सरकार के शासन-भार सेंभालने के पूर्व की तथा १८६८ के आँकड़े 
स्वेज नहर प्रारम्भ होने के पूर्व की स्थिति बताते हैं। 
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सात्रा की दृष्टि से १८६०-६४ मे औसतन १ लाख टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष बाहर भेजे 
गए । १८६७-६८ में १ >९ करोड ववार्टर खाद्यान का निर्यात किया गया था, जो १८९५-९६ 
तक बढ़कर ४ ५ करोड़ क्वार्टर हो गया। 


(३) अफोम--निर्यात के क्षेत्रों में काफी समय तक अफीम का स्थान तीसरा रहा) लेकिन 
१८९० के पश्चात्‌ इसका मिर्यात कम होने लगा, तथा झताब्दी के अन्त त्तक महत्व की दृष्टि से 
इसका स्थान छठा रह ग्या। १८४९ में भारत से ५ ८ करोड रुपये की अफीम बाहर भेजी गई 
जो निर्यात में सबसे अधिक थी । १८७७ से १८९० के बीच अफोम वा निर्यात १२? करोड म्पये 
से घटकर १० करोड रुपये रह गया । १९०१ मे केवल ९ ४ करोड रुपये की अफीम वा। निर्यात 
किया गया था । 


(४) नील--उन्नोसदी झताव्दी के विदेशी व्यापार में नील का बहुत अधिक महत्व रहा 
था । १८४९ में भारत से लगभग दो करोड रपये के मुल्य की नील का निर्यात किया गया षा। 
१८७७ में यह राशि लगभग ३ करोड रुपये की थी, लेक्नि १९०१ तक घटकर २ १ करोड़ रपये 
रह गई। 


(५) जूद--१९ वी शताब्दी के मध्य भे केवल ६ ८ लाख रुपये के मूल्य वी जूठ भारत 
से बाहर भेजी जाती थी । लेकिन १८५८ तक जूट का नियात तिगुना हो गया । एक अध्ययन के 
अनुमार १८५९-६० तथा १८७९-८० के बीच जूट का निर्यात ७ गुना हो गया था ।* १८७६ मे 
२६ करोड रुपये वी कच्ची जूट बाहर भेजी गई थी, परन्तु १९०१ तक यह राशि बढ़कर १०९ 
करोड़ रपये हो गई। इस प्रकार १६ वो शताब्दी के उत्तराघं में जूट (कच्ची) का निर्यात १६० 
गुना हो गया जो विदेशी व्यापार के इतिहास मे अमूतपुर्व वात थी । जूट-निम्मित वस्तुओं का निर्यात 
भी १९ वी झताब्दी के अन्तिम वर्षो मे प्रारम्भ हुआ, लेकिन कच्ची जूट के निर्यात में अप्रत्याशित 
वृद्धि हुई । डा० वीरा एब्स्टे के मत में क्रैमिया के युद्ध के कारण डण्डी की मिलो को हस से सन 
प्राप्त करता कठिन हुआ और इसीलिए भारत से जूट काफी मात्रा मे बाहर भेजी गई।* 


(६) चाय--हेम पिछले एक अध्याय में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि चाय का उत्पादन 
भारत मे १८३८ के पड्चात्‌ बड़ा था। १८५८-५९ में भारत से ६० छाख रुपये की चाय वाहर 
भेजी गई थी, लेकिन १८७६ ७७ तक चाय का निर्यात बढ़कर २५ करोड़ रुपये हो गया। १९०९१ 
में लगभग १० करोड स्पये के मूल्य की चाय बाहर भेजी गई। इस समय चाय का कुल उत्पादन 
१९ ३ करोड पौंड था, जिसमे से १७ ९४ करोड पोड (९०९) का निर्यात कर दिया जाता था। 


निर्यात की कुछ मात्रा मे से लगभग १६ करोड़ पौड हे >लिया व शेप 
अन्य देशो को भेजो जाती थी ।* इबलेंड, ८५ लाख पौद आस्ट्रे लिया 


है (७) चमडा--चमडे का निर्यात भी १९ वी झताब्दी के उत्तराद्ध/ में काफ़ी तेजी 
से बढा । १८४९ में चमडे के निर्यात की राशि ५४५ लाख स्प्रे थी जो १९०१ में बढ़कर ११५ 
करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार ४ -४२वर्ष की अवधि में चमडे (कच्चे) का निर्यात २१ गुता 


हो गया । 


रा बे की न को ही हों दी का निर्यात भी १९वो झताव्दी के उत्तरा्घ में ही 
करोड रुपये से अधिक के वीज वाहर लेकिन १९०१ तक यह 
राशि ९ करोड़ रुपये तक ही वढ़ सकी । ज वाहर भेजे गए थे, लेकिन १९०१ तक यह 


इस प्रकार निर्यातें की मुख्य वस्तुओ का सक्षिप्त विवरण हम देख चुके हैं। सुविया के 
लिए अग्रलिखित तालिका द्वारा कुल निर्यात मे विभिन्न वस्तुओ का अनुपात प्रतिशत बे बताया गया 
है, जिसके आधार पर १८५१ व १९०१ के वीच की स्थिति का सहज ही ज्ञान हो जाता है। 


], 9॥909, 77 38, 42 & 37 
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निर्यात 
(प्रतिशत मे) 
कपास दे सूत अनाज अफीम नील जूद चसड़ा बीज 
१८५१ है २१५ २९२ ११ ०३६३० ७० 


१९०१ ११७ (44%. ८पूशरि६द ६९४७४ 
इसके अतिरिक्त १८५८ तक भारत में काफी मात्रा मे शकर बाहर भेजी जाती 


इसके अतिरिक्त १८५८ तक भारत से काफी मात्रा मे शक्कर बाहर भेजी जाती थी 
परन्तु शताब्दी के अन्त तक क्यूबा एवं जावा की प्रतियोगिता के कारण शक्कर का निर्यात बढ़ गया। 
दूसरी तरफ तैयार सूती वस्त्र का निर्यात जहाँ १८७८ मे १६ करोड रुपये का था, १९०१ तक 
बढ़कर २७ करोड रुपये का हो गया । 


लेकिन १९ वी शताब्दी के निर्यात के विषय मे जो मुख्य बात हमे दिखाई देती है वह 
यही है कि भारत गत दाताब्दी के अन्त तक इ ग्ूड के उद्योगो को कच्चा माल, तथा वहाँ की 
जनता को पर्याप्त अनाज भेजने वाला देश रह यया । मेजर बसु के शब्दों मे भारतीय उत्पादको 
के हितो को भ्रग्न॑ जो की स्वार्थंसिद्धि की वलि पर ॒चढा दिया गया । * वे आगे लिखते हैं कि कच्चे 
माल व अनाज को काफी कम मूल्य पर विदेशों को निर्यात किया जाता था , फिर भी व्यक्ति 
विदेशी व्यापार (निर्यात) से १९ वी दाताब्दी के अन्त मे प्राप्त होने वाली वापिक आय केवल १ रुपया 
७ आता थी ।? 


श्रायात* 


(१) सूत तथा सूतो वस्त्र--यद्यपि भारतीय वस्त्रो की माग उन्नीसवी शताब्दी में विदेशों 
में घट रही थी, तथापि भारत के बाजारों में सूत व सूती वस्त्रों की खपत बढाई गई। १८४९ मे 
सूत का आयात केवल ९० लाख रुपये का था, लेकिन १८७७ तक भारत मे २७३ करोड रुपये का 
सूत आने लगा था । १८९४ तक सूत का बायात वढकर ३१ करोड़ रपये हो गया था, लेकिन 
१९०१ तक घट कर २५ करोड रुपये का रह गया । 


सूत्ती वस्त्रो का आयात १९वीं शताब्दी में बहुत तेजी से बढा । १८४९ मे केवल २९२ 
करोड रुपये के मूल्य का सूती वस्त्र मारत मे आता था, लेकिन १९०१ तक २७ करोड़ रुपये से 
अधिक का यूत्ती वस्त्र भारत में आने लगा | १८५१ व १९०१ के बीच कुल बायात मे से यूती 
वष्त्रों का अनुपात ३१% से बढ़कर ३३ ३% हो गया । १८१३ व १९०१ के वीच इनके आयात 
२४५४ गुने हो गए (६ 


(२) अऊनी व रेशमी वस्त्र--उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे भारत ऊनी व रेशमी 
वस्त्रों का आयात नही करता था । रेशमी वज्त्रों का तो इसके विपरीत काफी मात्रा में निर्यात 
किया जाता था । लेकिन धीरे-धीरे रेशशी वस्त्रो की अपेक्षा कच्चे रेशम का निर्यात बढ़ा तथा रेशमी 
वस्त्रों का निर्यात घटता गया। दूसरी ओर रेशमी वस्तरों का भारत में आयात बढ़ता गया। 
१८५१ में जहाँ केवल ११ लाख रपये के रेशमी वस्त्र भारत मे आए थे, १९०१ तक इनका आपात 
१५ गुने ते अधिक हो गया। इसी प्रकार ऊनी वस्त्रो का आयात जहाँ पहले (१८५१) २२ लाख 
स्पये का था, १९०१ तक बढ़कर २ करोड ११ लाख रुपये का होगया । इन दोनो प्रकार के वस्त्रों 
का १९०१ के कुल आयात में ४ ६% का अनुवात था। 


(३) सशीनें--उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे भारत मे मक्षीनो का आयात नहो किया 
जाता था। १८५४ तक भी केवल ८० हजार स्पये के घृत्य की मशौनें मगाई जाती थी | लेकित 
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१९वी इताब्दी के उत्तर्राध मे जब भारत मे वृहत्‌-स्तरीय उछोगो का विकास प्रारम्भ हुआ तो 
मशीनों वा भायात भी बढा और दस वर्ष के भीतर ही बढकर ८७ लाख रुपये का हो गया। 
१९०१ तक भारत में २२६ करोड रुपये को मशीनें मंगाई जाने लगी थी, जो उस समय कुल 
आयात के ३ प्रतिशत से भी कम था । इसका मुख्य कारण यह था कि उन्नीसवी झताब्दी के अन्त 
तक भी भारतीय वृह॒त्‌-स्तरीय उद्योग अविकसित स्थिति मे ये । 


(४) घातु की वस्तुएं तथा कटलरों का सामाव--१९वो शताब्दी के मध्य तक भी 
भारत केवल १६ ६ छाख स्पये के मूल्य की घावुओं से निभित वस्तुओं का आयात करता था। 
लेकिन १९०१ पक यह आयात बढकर १ ८ करोड रुपये का हो गया । 


3 (५) शकर--शताब्दी के प्रारम्भ मे भारत से लगभग २ करोड़ रुपये के मूल्य की देशी 
खाड़ का निर्यात किया जाता था, तथा १९ वी झताब्दी के मध्य तक भी दकर की स्थिति अनुकूल 
रही । लेकिन शताब्दी के चतुर्थाश मे स्थिति भारत के प्रतिकूल होने लगी और १८८९१ तक भारत 
७७ लाख रुपये की दानेदार चीनी पश्चिमी द्वीप समृह से मंगाने लगा । १९०१ मे दानेदांर चीनी 
का आयात ५ ७ करोड़ रुपये के लगभग था, जो कुल आयातो का लगभग ७ श्रतिशत था । 


१९वी शत्ताब्दी के अन्त तक भारत के आयात व निर्यात के उपरोक्त विवरण के आधार 
पर हम यही निष्कर्ष दे सकते हैं कि यद्यपि शताब्दी के अन्त तक भी भारत का व्यापार-सवुलूम 
अनुकूल ही था, तथापि प्रेग्र जो की नीति के फलस्वरूप जिन वस्तुओं का भारत शताब्दी के प्रारम्भ 
तक निर्यात करता था (सूत्री वस्त्र, रेशमी वस्त्र व शंकर आदि) उन्ही का शवाब्दी के ग्रत तक 
भारी मात्रा में आयात करने लगा। दूसरी कोर आयात का भुगतान अनाज तथा कच्चे माल 
(कपास, शूट, चमडा आदि) के निर्यात द्वारा किया गया । इस सबबा कारण मेजर बसु के मत मे 
यह था कि ब्रिटिश सरकार ने आग्ल व्यापारियों को बहुत छूट दे रखी थी और मुक्त-व्यापार की 
आड मे उन्होने धीरे-धीरे विदेशी व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया था।? 


उन्नीसवीं शताब्दी में व्यापार की दिशा--उन्नीसदी शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के 
विदेशी व्यापार का मुख्य रूप से ईस्ट इण्डिया कम्पनी (इ ग्लैंड) का आधिपत्य था। बायात की 
गई वस्तुओ में अधिकाश इ ग्लैड से आती थी और इसी प्रकार निर्यात का भी काफी बडा अनुपात 
कैवल इ ग्लैड को चला जाता था। लेकिन १९०ी शताब्दी के उत्तराध॑ में धीरे-धीरे इग्लैड की स्थिति 
में परिवततंद होने लगा तथा अन्य देशा ने भी भारत के विदेशी व्यापार मे भाग लेना प्रारम्भ किया। 
निम्न सालिका आयात तथा निर्यात की दिज्षा मे हुए परिवत॑द को स्पष्ट करती है :£ 


आयात ब तिर्यात की दिशा (प्रतिशत मे) 


आयात निर्यात 

देश का नाप. १८७४-७६ १८८६-६४ १८६६-१६०४  १८७४-  १८प६- . १स६६- 
हु १८३६ शृपहंड १६०४ 
इ स्लैड ८२ छ्३े ६६ ह ७ 

अन्य ब्रिटिश उपनिवेश ११ हि ० 
जापान 5 ग प्‌ “या है 
जमंनी न- २ डे छ ; कर 
सयुक्त राज्य अमरीका -- २ र्‌ ३ ४ रे 
अन्य रे व १० १७ २९ _३९ रर्‌ 
बुः १००% १००३ १००% १००५५ १००% १००% 


नोट--निर्यात १६७४-७९ में फ्रास का अनुपात 
त ७ प्रतिशत व चीन का था, 
जो १८९९-१९०४ तक ६ प्रतिज्नत तथा ५ प्रतिशत हो गया । ५२82 
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इस प्रकार व्यापार की दिशा की दृष्टि से १९ वी छताब्दी के अन्त तक इस्लैड 
तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों का महत्त्व धुवषिक्षा काफ़ो कम हो गया था, तथा जापान, जर्मनी, 
संपुक्त राज्य अमरीका एवं अन्य देझों से भारत के आयात व्‌ निर्यात काफी बढ़ गये थे। गही 
2 बीसवी शताब्दी मे भो काफी समय तक चलता रहा, जिसका वर्णत अगले पृष्ठों से किया 
जायेगा । 


बोसवीं शताब्दी में विदेशी व्यापार 


ब्रीसवी शताब्दी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं जिनका भारत के विदेशी 
व्यापार पर तथा व्यापार की दिशा पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ । सबसे पहली बात तो यह थी 
कि बीसदी शताब्दी के प्रारम्भ से ही जहाँ एक ओर भारत में बड़े उद्योगो का अधिक तेजी से 
विकास होने छग्रा था, वही दूसरी जोर स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ हो गया था। 
फलस्वरूप तैयार वस्तुओं के भावात कम हुये । द्वितीय, प्रथम महायुद्धककाल और इसके परचातृ 
भारतीय उद्योग काफी विकप्तित स्थिति में पहुँच चुके थे और भारत से कच्चे माल की अपेक्षा तेयार 
बस्तुओ का निर्यात तेजी से वढने लगे । तीसरी वात यह थी कि उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में ही 
जम॑ती जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, इठली व वेल्जियम आदि देशो का नवोत्र औद्योगिक 
शक्तियों के रूप में उदय होने लगा था तथा इन देझों मे बती वस्तुये आग्ल कारखानों मे बनी 
वस्तुओ की अपेक्षा सस्ती होने के कारण अधिक मात्रा मे भारत आने लगी थी । जापान से भारत 
के व्यापारिक र॒म्बन्ध बहुत अधिक बढ़ गए थे । बीमवी शताब्दी में इग्लेड की राजनतिक दाक्ति ही 
क्षीण नही हुई भी, आर्थिक दृष्टि से भी इ गलेड का विश्व के बाजारों मे और विशेष रूप से भारत 
में प्रभु घटता जा रहा था। 


दो महायुद्धो, विश्वव्यापी मदो तथा भारत की राष्ट्रीय सरकार की विदेशी व्यापार- 
नीति के भी हमारे आयात व निर्यात पर व्यापक प्रभाव हुए । सुविधा के लिए हम अवधि के अनू- 
सार विदेक्षी व्यापार का अध्ययन करेंगे । 


१६००-०१ से १६१३-१४ तक--शताददी के प्रारम्भ में मारत के कुल तिर्यात अनुमानत 
१२२ करोड़ स्पए के थे, लेकिन १९१३-१४ तक वढ़कर २२४ करोड़ रुपए के हो गए। इसी प्रकार 
उक्त अवधि मे आयात ८१ करोड़ रुपए से बढकर १५१ ७ करोड रुपए का हो गया। व्यापार के 
० सच्तुलन की राशि (कोप के आयात को छोडकर) ४१ रप७ से बढकर ७२”४ करोड रुपए 
गई । 
निर्यात की प्रमुख वस्तुएं १९ वो झताब्दी को भांति ही रही । निम्न तालछिका आयात 
व निर्यात के मुख्य ऑकडों को बताती है? 


जञापात्त निर्षात (करोड़ रुपयों मे) 
आओ, अं शक 
जौ 
कक ही त् $ अं क 
2 जीये मु कं है ये मे 4 सु 
से 4 जी की लो अं रख | 
ञ स्थर्य यो 2 


१६००-०१ २७३ ४६ ०६ २३ १४ ११० 5८० शृढ'७० ६४ ३११५५ १० ९१ 
किस १६१३-१४ ५०० १२५ २० ५४६ ४२४ र२'२ २०३ ४६० १० शैड६ १३ २४४ 
इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के पू्व॑ तक कच्चे माल, अनाज, चाय व अफीम का निर्यात 
काफी अधिक था । लेकिन सर्वाधिक वृद्धि शताब्दी के प्रारम्भ से छेकर युद्ध-ूर्व तक कपाप्त के 
निर्यात मे हुई (३ गुनी) जबकि जूट कौ वस्तुओं का निर्यात भी २) गरुने से अधिक हो गया था। 
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प्रथम महापुद्ध काल में और उसके पश्चात भी कुछ समय तक जूट की वस्तुओं की माँग 
बहुत अधिक रही । युद्ध-काल मे (१९१४-१६ से १९१८-१९ तक) तथा उसके परचात थुद के यैतों 
टाढ तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात (वाधिक) ४० करोड से छेकर ४३ करोड रुपए तक रहा। 
१९२४-२५ से १९१५-२९ का वाधिक ओसत ५५ करोड रुपए का था। इस प्रकार प्रथम महाएृद् 
फाल से लेकर १६२८-२६ तक जूद की वस्तुओ का निर्यात कपास को छोड़कर सर्वाधिक रहा या। 
कपाछत का निर्यात युद्ध-काछ मे यात्तायात को कठिताई के कारण कम रहा, लेकिन युद्ध के पश्चात्‌ 
बहुत तेजी से बढ़ा और १९२४-२५ से १९२८-२९ का औसत वापिक निर्यात ७२ करोड़ रुपए का 
रहा । इस अवधि भे कच्ची जुट तथा अनाज के निर्यात क्रमशः ३१ ४ करोड रुपए तथा ४२ करोड़ 
रुपये के थे । युद्धकाल में औसत निर्यात २२६ करोड रुपये के थे । लेकिन युद्ध के पश्चात्‌ विर्यात 
कापी तेजी से बढ़े और १९२८-२९ तक इनका कुछ मूल्य १५२४ करोड रुपये हो गया। 


जहाँ तक आयात का प्रइव॑ है, युद्॑क्षानोद्र औसत आयात लगभग १६० करोड स्पे के 
मूल्य के भे । आयात में लगभग ४७ ५ करोड रुपए के मुल्य के (२७ ७९%) सूती वक्त्र मेंगाए गये 
थे । द्वितीय स्थात शक्कर का था, जिसका युद्धकालीव आयात का औसत १४ ७ करोड था। लोह व 
इस्पात की वस्तुओ तथा मशीनों का वापिक आयात इस अवधि मे १० करोड व ५ करोड रपए 
का था। १९१९-२० से १९२३-२४ मे औप्ततत (वापिक) ६१ करोड रुपये के सूती वस्त्र; ९२४ 
करौड रपये की लौह व इस्पात की वस्तुए' तथा २० करोड स्पये की शववर मेंगाई गई | इस 
अवधि में इन तीन वल्सुओ का कुल आपात में प्रनुपात लगभग ४०% था। गौर से देखने पर 
यह भी पता चलता है कि सूतो वस्त्रों का आयात १८४६ व १६२३-२४ के बीच २८ गुना हो 
गया था । 


विश्वव्यापो मन्‍दो एवं तृत्पश्चात्‌ (१६२५-२६ से १६३८-३६) 


विश्व-व्यापी मनन्‍्दी ने भारत के विदेशी व्यापार पर काफी घातक प्रभाव डाड़े। 
१६२४-२५ मे कुछ विर्यात व आयात क्रम ३८४ करोड़ स्पये तथा २४६ कटोड छझपये के थे 
१६२९-३० में थे धटकर क्रमश ३१० करोड रुपए तथा २४१ करोड रुपए के रह गए । १९२५ 
३० के बाद भी विदेशी व्यापार की स्थिति निराशाजनक बनी रही । निम्न तालिका इस तथ्य की 
पुष्टि करती है :! 


आयात ब बिर्यात (करोड रुपयो में) 


भा १६३३-३४ १६३६-३६ 
१६११ १४०२ 
निर्यात श्ध्ष्५ १९१६ 


इस प्रकार १९२४-२५ व १९३८-३९ के बोच की अल्प अवधि मे निर्यात घट कर आधे 
रह गए जबकि आयात की यह कमी ४५%से कुछ कम थी। एक अन्य अनुमान के अबुसार 
१९३२-३३ मे निर्यात व्यापार की मन्‍दी प्रतिकूलतम थो, जबकि सौदो का दश्यमान ब्यापा र-संत्तुतन 
काया 2300 । लेकिन विभिन्न देशो द्वारा स्वर्णमात त्याग दिए जाने तथा (2205 

- आदि के कारण १९३२ के पश्चात्‌ विदेशी ब्या जैसाकि 

तालिका से भी स्पष्ट हो जाता है । शी आापार ने इडि इुई जहा: 5! 

ड्विदौय महायुद्ध के वूर्द तक आयात व निर्यात के क्षेत्र -मे काफी परिवर्तन हुए थे 

हे -मे काफी परिवर्तन हुए १। 

भारत ने १९२९-३२ की मन्दी के बाद तेजी से औद्योगिक विकास प्रारम्भ कर दिया था और / 
फनस्वक्षप एक ओर कच्चे माल व बनाज की अपेक्षा तैयार वस्तुओ के निर्यात में शृद्धि हुई तो दूसरी " 
ओर सूती वस्त्र, इस्पात व झकर का आयात काफो घट गया [£ इसके विपरीत मशीनों, खनिज तैत, 
रासायनिक पदाय॑ व॑ ऐसी वस्तुओ का आयात बढा, जिनका देश के ओद्योगिक दिवास पर 


]. ॥छ7, 909. 330 & 336 
2, जथार एवं बेरी, भारतोय अर्थशास्त्र (द्वितीय भाग), पृष्ठ २१७ 


( ५१७ ) 


प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था। निम्न तालिका १९२४-२५ से १९३८-३९ तक के प्रमुख आायात व 
निर्यात के आँकडे प्रस्तुत करती है : 





आयात विर्यात (करोड़ रुपयों मे) 
१९२४-२५ से. १६३८-३६. १९२४-२५ से १६३5६ 
१९२८-२९ १९२८-२९ 
बस्तुयें..__वापिक औसत वस्तुयें (वापिक औसत) 
यूती वस्त्र ६१० श्ण्रे सूत्री वस्त्र छा० ६० 
लौह व इस्पात 
की चस्तुयें. १९० ६७ कपास छ२० २४० 
शक्कर १७४ ०्०डर्‌ कच्ची बूट रेहड श्श४ड 
मशीनें १६९० १९९० जूट की वस्तुयें ५५ ० २६३ 
रासायनिक पदार्थ ४ ५३ अनाज ४२० दाए 
खबिज तेल तथा १५३ र्श्र चाय २९७ २३ 
केरोसीन चमडा १६० ३८ 
तिलहन २७६ १५० 





बस्तुओ के निर्यात में जो कमी दिखाई दे रही है, उसका कारण मन्दी का प्रभाव था, 
लेकिन यह तथ्य अवद्य स्पष्ट हो जाता है कि अनाज, कपास, चमडा व कच्ची बूट के निर्यात में 
उपरोक्त अवधि मे भारी कमी हुई थी । 


१६०१ से द्वितीय महायुद्ध के पृवं तक व्यापार को दिशा--द्वितीय महायुद्ध के पूव॑ं तक 
जापान व अमरीका से भारत के व्यापार सम्बन्ध बहुत बढ गए ये । १९३४-३७ के वापिक आयात 
(ओसत) में इ'ग्लैंड तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों का अनुपात क्रमशः ३९% तथा १०% था, 
जबकि शताब्दी के प्रारम्भ में इन देशो से आने वाली वस्तुओं खा बात ६६% व १०% रहा था। 
इसी प्रकार जहाँ निर्यात की गई वस्तुओ में इ ग्लैड व ब्रिटिश गे का अनुपात १९०१ में 
क्रमश २७% व्‌ २१% रहता था, वही १९३४-३७ मे ब्रिटिश उपतिवेशों का अनुपात घट कर 
१५% तथा इ'ग्लेड का अनुपात थोडा-सा बढकर ३२% हो गया। छेकिन अन्य देशो की स्थिति 
इस प्रकार रही :2 


आयात व निर्यात की दिशा (प्रतिशत में) 


१८६६-१ ६०४ १६३४-२७ 
आयात निर्यात आयात निर्यात 
जापान ५ अर १६ १५ 
जमनी डे ९ भू 
संथुक्त राज्य अमरीका २ ७ ७ हु 
शेष देश (इग्लैंड व उपनिवेश्ो को 
छोडकर) १० डे १९ र४ड 


जापान के अतिरिक्त फ्रास, वेल्जियम व अन्य प्रश्चिमी यूरोप के देशों से भी मारत के 
व्यापार सम्बन्ध काफी बढ़े थे । इस प्रकार भारतीय आयात व निर्यात में इ ग्लेड का जो एकाधिकार 
शताब्दी के प्रारम्भ में चल रहा था, १९३७ तक उसके क्षेत्र मे भारी कमी आ गई । 
द्वितोय महायुद्ध के पूर्व तक व्यापार सन्तुलन 
प्रयम महायुद्ध के पूर्व भारत को केवल इ स्लेड से व्यापार करने मे घादा होता था। 
१९१३-१४ मे इग्लेड के साथ भारत का प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलग ५९ करोड रुपये का था, जबकि 


. बर्मा को पृथक करके 
2. शश३ 57569, [छ0, 9. 334. 


( श्श८ ) 


अन्य झौपनिवेशिक देशो के साथ बनुकूल व्यापार-सन्तुलन को राशि ३५ करोड़ रपये थो। यूरोप, 
सं० रा० अमरीका तथा जापाते के साथ भारत के अनुतूल ब्यापार सन्तुलन वी राशि क्रमशः ११ 
करोड, १७ करोंट तथा श्र करोड रुपये थी है 


लेकिन प्रधम महायुद्धकाल मे और उसके पद्चात्‌ इग्लैंड के वस्त्रो का आयात और 
घटता गया, जवकि दूसरी घोर यूठ वी वस्तुओं व तिलहन बादि का निर्यात इंग्लैंड को अधिक 
हुआ। ओदावासमल्ौता के उपरान्त मो इ ग्हेंड की वस्नुजों की भारतोय बाजारों में लोकपियता 
नहीं बढ सकी । १९२९-३० तक इ ग्वैंड के साथ भारत का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलत॒ २६ करोड़ 
रुपए का रहा था, लेकित १९३७-३८ तक भारत कय इ ग्लैड के साथ १२ करोड हपये का जतुकुल 
व्यापार सन्तुदत हो गया । परन्तु इस समय वर्मा के पृथक्‌ हो जाने के कारण बहाँ से का मात्रा 
में चावल मेंगराया जाता था और फलस्वस्प वर्मा के साथ भारत वा प्रेतिदूल व्यापार सल्लुतर 
इस वर्ष १५ करोट रुपए का या। अन्य देशों के साथ व्यापार सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार थी ! 


१६३७-३८ में व्यापार-सन्तुलन (करोड रपये मे) 


ब्रिठिश्व उपनिवेद्य के दया न-७ 
(बर्मा को छोजकर) 

ब्रोप के दश नी 

स० रा० अमरीका ची६ 

जापान जणारे 

अन्य दश चीड 


इस प्रकार द्वितीय महादुद्ध के पूर्व द्रक मारत कय व्यापार सन्तुलन वर्मा थे अत्य- 

धिक मात्रा में चावल मेंगाने के उपरान्त भी पक्ष मे ही रहा और इस्लैंट के साथ जो ब्यातरार 

हो गया. श्रयम महाबुद्ध के पूर्व बहुत प्रतिनूल था, वह द्वितीय महायबुद्ध के पूर्व तक अनुबूत 
। 


द्वितोय महापृद्ध एवं विदेशों व्यापार - 


हि द्वितीय महायुद्ध काल में भारत के विदेणों व्यापार वी व्यवस्था तथा व्यापार की दिशा 
में महच्दपूण परिवतंन हुए । यद्धपि युद्धकाल में युद्ध-बूवं की अपन्षा व्यापार की कुल मात्रा कुछ कस 
रही तथापि भारतीय वस्तुआ को खपत विदशों मे वहुत अधिक वट जाने के वारण तथा भारत 
द्वारा युद्धआातीन सेबाओ के कारण भारत का अनुकूल व्यापार सन्तुलन इतना अधिक बटा कि युद्ध 
९३॥ समाप्ति चक्र मारत के प्राम १६००-१७०० करोड़ र्पए के पौंड पावने जमा हा गए। १९३७- 
रै८ के उपरोक्त ज्ांकडा के अनुसार उस समय भारत वा अनुकूल व्यापार संतुलन १४ करोड रुपये 
तथा १९४१-४२ मं वेटकर ८० करोड स्पय तक पहुँचा तथा १९४३-४४ में झ४ करोड स्पये 
तक वट गया। लकिन कु विदेनी व्यापार मं अधिक वृद्धि नही हो सकी । क्योकि जमंती तथा ढुछ 
पमच परदचात (१९४१ मे) जापान द्वारा सामुद्विक यातायात में बहुधा अवरोध उत्पन्न विया जाता 
था ह2.02/00 बुद्धक्षाल मे जमंनो व जापान से भारत के व्यापार सम्बन्ध समाप्त कर दिए गए।? 
इतीय महापुद्ध काल में इ स्लेंट व जमरीका के साथ हो मारत का अधिकाश विदेशी व्यापार हुआ 


हर लक महायुद्ध काल के पूर्व जहा मारत कच्चे माल व अनाज का निर्योत्त अधिक करता 
/ दल 2. वस्तुआ का नियात बहूंद अधिक बढ़ा । दूसरी ओर वस्त्रों तया लौह-इस्पात 


का आयात काफी घट गया । युद्ध के बाद भी देह प्रश्नेत्त ही 
युद्ध के बाद भी यह चलती तक आहट 
की व्यापार स्थिति (निमो खाते में) अग्रनिखित रहो 4 मत 





. छ कर 6थ्याहण 'च$ 0 -। "३ 
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( ५१९ ) 


आयात घ निर्यात (करोड़ों रुपए मे) 
श्ध्ड६ १६४७ १६४८ 
भुगतान (आयात) २८०६ डर ८ इश२४ड 
प्राप्ति (निर्यात) ३६६ ० डश० ४३३९७ 


१६४६ व १९४७ के आंकड़े अविभाजित भारत के हैं। 


१९४७ में देश का विभाजन होते पर खाद्यान्नों तथा कच्चे माल विशेष हूप से जुट की 
काफी कमो हो गई और फलस्वरूप इनका पाकिस्तान से आयात करना पड़ा। मई, १६४८ के 
एक समझौते के अनुसार पाकिस्तान से प्रतिवर्ष ५० लाख गांढें प्राप्त करने का निश्चय किया 
गया । १९४७-४८ में ४९ लाख गाँठे तथा इसके अगले वर्ष ४० लाख गाँठें जूट पाकिस्तान से 
मेंगाई गई ॥? 

१९४६ से १९४८ के मध्य तक भारत सरकार की उदार व्यापार नीति के फलस्वरूप 
आयात पे बहुत अधिक वृद्धि हुई ॥ १९४८-४९ मे कुल आयात ६४२ करोड रुपए के थे, जबकि 
निर्यात ४५९ करोड छपए के ही रह गये । इस प्रकार इस वर्ष भारत को व्यापार मे १८३ करोड़ 
रुपये का घाटा हुआ | आयात अधिक होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि खाद्यान्न व कच्चे 
माल की काफी मात्रा भारत को विदेशों से मंगानी पड रही थी ) 


१९३६-३९ तथा १९४८-४९ के बीच व्यापार की व्यवस्था मे जो परिवतंन हुये उनका 
ज्ञान निम्न तालिका के आधार पर हो सकता है :* 


निर्यात व आयात (पाकिस्तान को छोडकर) 








प्रतिशत में 
१६३८-३६ १६४८-४६ 
आपात निर्यात ब्ायात निर्यात 
खाद्यान्न व तम्बाकू १६ र४ढ र४ र१ 
कच्चा मार र२ 33 ३१ र्ड 
तैयार वस्तुये ह्श्‌ र९ डे 3 
अन्य १ रे १ नल 
१००% १००% १००% १००% 


आयात -- विभाजन के पश्चात्‌ सर्वाधिक वृद्धि अनाज, कच्चे माल तथा मशीनों के 
आयात मे हुईं युद्ध के पूर्व कच्चे माल का कुल आयात मे अनुपात २२% से कम था, लेकिन 
विभाजन के पश्चात्‌ इनका अनुपात ३०% हो गया। इसी प्रकार खाद्यान्न के आयात की राशि युद्ध 
के पूर्व जहाँ १३ करोड रुपए थी, १९४८-४९ में भारत ने १३० करोड़ रुपये के मूल्य के ३० लाख 
टन खाद्यान्नो का आयात किया। प्रो० वकील के सतानुसार १९४८-४९ में खाद्यान्नों के आयात 
विदेशी व्यापार के ६०% घाटे के लिये उत्तरदायी थे । 


तैयार वम्तुओ का आयात युद्ध के पूवें लगभय ६१% था, लेकिन १९४८-४९ तक इनका 
अनुपात घटकर ४४% रह गया | लेकिन मशीनों का आयात १६४६-४७ में जहाँ केवल ३४९७ 
करोड रुपये का था, १९४९-५० तक बढकर यह राशि १०२ करोड रुपये हो गई । 


निर्यात--भारतीय निर्यात मे सर्वाधिक महत्व जूट की वस्तुओ का था । लेकिन विभाजन 
के कारण कच्चे माल के अभाव मे जूट की वस्तुओ का उत्पादन काफी घट गया और इससे भारत 
के विदेशी व्यापार पर घातक प्रभाव हुए । इनका निर्यात जहाँ १९३९-४० में १०८४३ लाख टन 
था, १९४९-५० तक घटकर केवल ७:८७ लाख टन रह गया। 





. ॥00, 9. 266 
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(६ ४२० ) 


१९३९-४० व १९४९-५० के वीच चाय के तिर्यात मे अधिक परिवर्तन नही हुये, लेकिन 
लिलहनो का निर्यात एकदम से गिर गया। इसी श्रकार यूती वस्त्र का निर्यात १९४२-४३ में लग 
भ्रग झ२ करोड गज था लेकिन यह १९४९-४० तक घटकर ६९ करोड गज रह गया ऐे 


व्यापार की दिशा--* द्वितीय महायुद्ध के पूर्व (१९३८ ३९) जहाँ इ ग्लैड से आने वाली 
वस्तुओं का अनुपात ३०% या, १९४९-५० तक इतका अनुपात २५% ही रह गया । इस अवधि 
में अमरीका से आनी वाली वस्तुओं का अनुपात ८% से बढ़कर १४७% हो गया। आयात मे 
१९४८ ४९ में पाकिस्तान का भाग १६% था, जो १९४९ ४० मे घटकर ७% रह गया। समिम्र 
का अनुपात १९३८ ३९ वे १९४९-५० के बीच १ ६% से बढकर ६६% तथा बर्मा का अनुप्रात 
१४ ४% से घटकर २% हो गया। 


निर्यात के क्षेत्र मे युद्ध के पूव इग्लेंड का अनुपात ३४% तथा अमरीका का ९% था 
१९४९-५० तक ३ ग्लैड को जाने वाली वस्तुओं का कुल निर्यात में अनुपात घटकर २३% रह गया, 
जबकि अमरीका का अनुपात बढ़कर १६% हो गया । युद्ध-पूर्व के कुल निर्यात में वर्मा व आएटे 
लिया के अनुपात क्रश ६ ३० तथा १७% में जो १९४९ ५० में क्रश ३% एवं ४ ३% हो 
गये । इसी प्रकार फ्रास का अनुपात ३% से घटकर उबत अवधि में १% रह गमा। 


अवशृल्यन तथए भारत का! विदेशों व्यापार--द्वितोय महायुद्ध काल में भारत ने इग्लेंड 
तथा अमरीका को बहुत अधिक निर्षात करके पौंड पावने तथा डालर कोष जमा कर लिये थे । पॉंड 
पावनो की युद्धोपरान्त कुल राशि १७३३ करोड रुपए की थी, जबकि डानर-कोप की राशि ११४५ 
करोड़ रुपए थी। लेकिन विभाजन के पश्चात्‌ खाद्यान्न कच्चे माल व भशीनों का आयात कापी 
अधिक हुआ और जैसा कि हम ऊपर देख चुके है, १९४८ ४९ मे भारत को विदेशी व्यापार में १८३ ४५ 
करोड रुपये का घाटा हुआ था। १९४८ की उदार व्यापार नीति ने वास्तव में वस्तुओं के 
आयात को अप्रत्याशित प्रोत्साहन दिया और फलस्वरूप स्टलिग क्षत्र के डालर कोप से लगभग ३०० 
करोड रुपए निकालने पढ़े । सितम्बर १६४९ म जब डालर के हप में पौंड-स्टलिंग का अवमूल्यत हुआ 
तो भारत ने भी उसी माय का अनुप्तरण किया । इस अवसूल्यन के तिम्न कारण थे 


(१) स्द॒लिग क्षेत्र की मुद्राओं के अवमुल्यन के पदच्रातृ यदि भारतीय रुपये का अवमुल्यत 
नही होता तो कूकाशायर के बस्त्री, लका की चाय पूर्वी तथा दर्भिणो अफ्रीकी देशों की मूगफली 


और मैंगनीज अयवा डडी की ज्रूट की वस्तुओ की अपेक्षा भारतीय वस्तुएँ मेहगी रह जाती और 
इनके क्रेता मिलने में कठिनाई होती ] हे फल 


(२) भारत स्टलिय क्षत्र का सदस्य था तथा ब्रिटेन को छोडकर स्टरलिग क्षत्र के केस्द्रीय 
कोप में से भारत को सर्वाधिक डालर की आवश्यकता होती थी | स्टर्लिग क्षत्र की सदस्यता बनाये 
रखने के लिए अवमूल्यन जरूरी था । 


(३) स्टलिंग की बाकी अवमूल्यन न करने पर वस्तुओं के रूप में भारत को चुकाई 
जाती और इससे थ्यापार के घाटे बढ़ने की पूरी सम्भावना थी। 


(४) अमरीकी डालर की भारत को अधिक आवश्यकता थी तंथां डालर को आप्ति 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ अधिक निर्यात द्वारा हो सकती थी । 


दे प (५) यदि भारत अवमूल्यन नही करता, तो अत्तर्राष्ट्रीय क्षत्र मे एक प्रकार की अनिश्चि- 
तठता बनी रहती और इससे भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकते थे | 


अवसमूल्यत ने भारतीय वस्तुओ के निर्यात को प्रोत्माहत दिया था। १९४५-४९ में निर्मात 
की रकम ४५९ करोड रुपए थी, १६४९-५० मे बढ़कर ४७४ करोड़ रुपये हो गई। व्यापार का 
घाटा इस एक वर्ष को अवधि में १ ८४ ४५ करोड रुपये से घटकर ८० करोड रुपये रह गया । भव 
भूल्यन के फलस्वरूप एक ओर जहां निर्यात भें काफी वृद्धि हुई मई, १६४६ की तियन्रित जावात 
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( श२१ ) 


नीति के कारण आयात भी काफी कम हुए। सितम्बर १९४९ से मा १९५० तक मुल्यो मे स्थिरता 
रहने के कारण सूती वस्त्रो, तम्बाकु तथा तिलहन का निर्यात विज्येष रूप से बढा 


आाथिक नियोजन को अवधि में विदेशों व्यापार 


अप्रैल, १९५१ से भारत के आर्थिक इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ, जबकि 
आशिक नियोजन के आधार पर विकाप्त करने का संकल्प किया गया ॥ इसी वर्ष कोरिया का पुद्ध 
प्रारम्भ हो गया और फलस्वरूप भारतीय जूद को वस्तुओ, सूती वस्त्रो तथा जन्य वस्तुओं के नियौव 
में बहुत वृद्धि हुई । १६४१-५२ मे निर्यात को गई वस्तुओ का कुछ मुल्य ७३० करोड़ रुपये था, जो 
अब तक के विर्यात में सर्वाधिक रहा है। लेकिन इस वर्ष आयात में भी काफी वृद्धि हुई। औद्योगिक 
विकास हेतु मशीनों का आयात तो आवश्यक था ही, देश में विद्यमान खाद्यान्न के अभाव को पूरा 
करना भी आवश्यक था । फलस्वरूप आयात भी बहुत अधिक हुए । 


इसके पूर्व कि हम आयात व निर्यात के विषय में विस्तार से अध्ययन प्रारम्भ करें, यह 
क्लावश्यक होगा कि प्रथम पचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने व्यापार नीति किस प्रकार की रखी 
थी इणकण काल प्राप्त कर लें | विदेशी व्यपपार के सम्दस्ध में प्रथम फोजना मे दो उदेश्य निर्षारित 
किये गये : () निर्यात का उच्च स्तर कायम रखना तथा कैवल उन वस्तुओं का आयात करना, 
जो राष्ट्र के आथिक विकाम के लिए आवश्यक हो, तथा [) भुगतान के सतुलन को देश के विदेशी 
विनिमय की जमा तक सीमित रखना । 


निर्यात की वृद्धि के लिए १९५१ से पूर्व प्रचलित पांवन्दियां कम कर दी गई”। १९५२-५३ 
में ९० प्रतिशत निर्यात व्यापार नियन्त्रण मुक्त हो चुका था ॥ 


१९४१ में कुल विदेशी व्यापार १६१० करोड रुपये का हुआ, जिसमें से ७६७ करोड़ 
रुपये निर्यात के थे । १९५२ मे बाहरी मॉग कम हो जाने के कारण कुल व्यापार की राशि १४०८ 
करोड़ रुपये तथा निर्यात की राशि ६१७ करोड रुपये रह गई। लेकिन आयात के क्षेत्र में १९५२ का 
वितरण इस प्रकार था ? 


खाद्यान्न २०० करोड रुपये; कपास ११२ करोड रुपये; जुट ३० करोड स्पये; अन्य ४४६ 
करोड़ रुपये । लेकिन १९५२ मे जनवरी से डून तक ६% से अधिक आयात हो थुके थे । 
कोरिया का युद्ध समाप्त होते ही भारतीय वस्तुओ के निर्यात एकदम घट गये । इसके 
विपरीत आयात में भी कमी हुई क्योक्ति सरकार आयात को नियन्त्रित रखना चाहती थी। आयात 
में कमी होने का एक कारण यह भी था कि १९५३ के बाद कुछ समय तक फसलें अच्छी होने के 
कारण खाद्याज्ञ का आयात कम किया गया था । निम्न तालिका प्रथम योजना-काल के भायात व 
निर्यात का विवरण प्रस्तुत करती है ३ 
प्रथम योजना-काल में आयात व निर्यात 
(करोड रुपयों में) 
१६५१-५२ १६५२-५३ १६५३-५४ १६५४-५५ १६५५-५६ 





नायात ९६२ ९ हशे३ ० ५९१५८ शरण्रे८ ७६१४ 
निर्यात छ३० १ ६ण्१ ६... अ३६७.. ५९६६. इड०ए 
व्यापार-सन्तुलन सदा -शेह 7४२१ -+८७३ -“र्रर 





जैँताकि पहले बताया जा चुका है, १६५१-४२ में कोरिया युद्ध के कारण निर्यात तथा 
कच्चे माल, मशीनों व खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात दोनो काफी अधिक 
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हुए थे । लेकिन इसके अग्रले वष ही आयात व निर्यात दोतो मे काफी कमी हो गई। १९५५ ४६ में 
पुन फसलें खराव होने के कारण खाद्यान्न का आयात बढा और फलस्वरूप घ्यापार-सन्तुलन काफ़ी 
प्रतिकूल हो गया । 


प्रथम पच॒वर्षीय योजना काल मे आयात का वाधिक औसत ७२४ करोड रुपये रहा 
जिसमे उपभोग की बस्तुओ का औसत २३४ करोड रुपये तथा कच्चे माल एवं अघ निर्मित वस्तुओं 
का औसत २६४ करोड रुपये था ।! पूंजीगत वस्तुओं का औसत आयात १२५ करोड रुपये। इस 
योजना मे निर्यात का औसत ६९ करोड रुपये रहा जिनमे लगभग २०%, चाय का तथा इतना हो 
अनुपात जूट की बनी हुई वस्तुओं का रहा था। मूती व सूती वस्त्रो का पाँच वष का औसत नियात 
लगभग १२% रहा। छेकिन १९५४५ मे पू्रापिक्षा (१९५४) चाय तथा सूत्ती वस्त्रों के निर्यात मे 
क्रमश १४५% व १०% कमी हुई क्योंकि इनके निर्यात मूल्यों मे वृद्धि हो गई थी ।* 


हितीय पचवर्धदोय योजना-काल में यह आश्या की गई थी कि योजना के प्रथम वध मे 
आयात ७४० करोड रुपये के होगे | द्वितीय व तृतीय वर्षों के आयात क्रमश ९०० तथा १००० 
करोड रुपये के तथा शेष दो वर्पों के औसत आयात ८०० करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया 
गया था। निर्यात की पाच वष को राहि ३ ००० करोड रुपये होने की आशा की गई थी । वस्तुत 
इसमे से चाय जूट की बस्तुओ और यूती वस्त्रों के निर्यात का औसत क्रमश १२७ करोड हपये 
१२२ करोड रुपये एवं ७५ करोड रुपये (कुछ ५४%) रखा गया था। बायात का वापिक औसत 
इस प्रकार रखा गया था ४ भश्ञीनें व गाडिया ३०० करोड रुपए लौह व इस्पात ८६ करोड़ एपे 
अनाज ४८ करोड रुपये कपास ५४ करोड़ रुपये अय घातुए ४४ करोड़ रुपये खनिज तेल ५१ 
करोड़ रुपये तथा रासायनिक पदाथ ३२ करोड रुपये । 


छेकित द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों मे खाद्यान्न का जभाव हो जाने के कारण अनाज 
का काफ़ी आयात किया गया और इससे विदेशो व्यापार के सारे कायक्रम असफल हो गए । केवल 


१९५६ में आयात की गई बस्तुओ का मूल्य १०१० करोड रुपये था। जबकि निर्यात केवल ६२९ 
करोड रुपये थे ।$ 


है परिणामस्वरूप सरकार ने १ जुलाई १९५७ से बहुत ही कठोर आयात नीति की 
घोषणा की और यह स्पष्ट कर दिया गया कि आथिक विकास अथवा जनता की अनिवायतम 
आवश्यकताओ की पृत्ति हेतु ही आयात की अनुमति दो जायगी। लेकिन इन सब पाबन्दियों के 
वावजुद १९५७ ५८ व १९५८ ५९ मे आयात क्रमश १२०४ करोड़ रुपए तथा १०४७ करोड रुपए 
के रहे जबकि इन दो वर्षों मे निर्यात की रानि क्रमश ६६९ करोड तथा ५७६ करोड रुपए ही थी। 
इस प्रकार नियत्रण के उपरात भो १६५६५७ से १६४८ ५९ तक व्यापार का घाहा 
१४७० करोड रुपए रहा । १९५९ ६० के आयात विदेशी विनिमय की विशिष्ट प्राबदियो के कारण 


कि करोड रुपये के थे जबकि इस वष निर्यात की गई बस्तुओ का मूल्य ६२३ करोड रुपए 
था। 


१९६० ६१ में आयात व निर्यात की राशि क्रमश १०४० करोड रुपए तथा ६६१ करोड़ 
हपए थी। द्वितीय पचवर्षोय योजना-काल मे निर्यात व आयात का औसत क्रमश ६१४ करोड रुपए 
तथा १०७२ करोड़ रुपये रहा ।४ क्य झब्दो मे द्वितीय योजनाकाल में व्यापार का घाटा लगभग 
२३०० करोड रपये रहा । सब मिलकर १९५० व १९६० के बीच जहा विश्व का निर्यात व्यापार 
हुगुना होगया इस अवधि में भारत का अनुपात २ १०५ से घटकर ११% रह गया।? 
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( धरे ) 


१९५२ तथा १९६०-६१ के दीच विभिन्न वस्तुओ के आयात तथा निर्यात में जो परि- 
बर्तन हुए, उनका ज्ञान निम्त तालिका से प्राप्त किया जा सकता है 7 


प्रमुख वस्तुओं के आयात व निर्यात 


(करोड ये में) 
ब्स्तु आयपण्त ब्स्तु मिर्याद 
१६५२ १६६०-६१ श६५२ १६६०-६१ 
खाद्यान्न व खाद्य वस्तुएं... २३८ २१७. चाय क्र श्र्ड 
कपास ११५ <८र सूती वस्त्र (६४). ६१ ५८ 
मशीनें (विद्यूत्‌ यत्रो सहित) ९२ २६०. बूट का सामान व १९२ १४१ 
अन्य वस्त्र? 
खनिज तेल भ्र्ड भर. चमडा श्द २५ 
रासायनिक पदार्थ व रग २७ ३९ तम्बाकू १८ १५ 
सूती (रेशम को मिलाकर) १२० श्ड सूत ९. ११ 
लौह व इस्पात ४५ श्२३ नारियल की जदाएँ व ७ भ्८ट 
सामान 


इस भ्रकार प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में आयात के क्षेत्र में एक ओर मशीनों तथा 
वहा के आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई, वही दूसरी ओर कपास के आयात में वहुत कमी 
गई। 


निर्यात्‌ के क्षेत्र में सर्वाधिक कमी पटसन की बनी हुई वस्तुओं मे हुई। यह कमी १९५२ 
व १९६०-६१ के मध्य १९ प्रतिशत थी । इसके विपरीत इस अवधि में नारियल को जटा तथा 
उससे बने सामात का तिर्यात ८ गुने से अधिक हो गया, जबकि चाय का विर्यात लगभग ५० 
प्रतिशत बढ़ा । 


तृतीय पंचवर्षोय योजना तथा विदेशी व्यापार 


तृतीय पच्रवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे आयात व निर्यात की नीति पर विचार करने के 
लिये भारत सरकार ने सर रामास्‍्वामी मुदालियर की अध्यक्षता मे एक समिति की नियुक्ति की। 
इस समिति ने २८ फरवरी, १९६२ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति ने यह अनुभव किया कि 
चौथी योजना के अन्त तक निर्यात को १३००-१४०० करोड रुपये तक पहुँचाने का गुरुतर भार 
देश के व्यापारियों पर है, परन्तु यह तभी सम्मव होगा, जबकि सरकार उन्हे सुविधाएँ थ छू८ 
करे, जिससे वे विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके । निर्यात की आय पर करो मे छूट व रेल- 
'भाड़े भे २४ प्रतिशत्त छूट देने का समिति ने सुझाव दिया । समिति ने कच्चे माल के आयात को 
प्रोत्ताहन देने का भी सुझाव दिया । निर्यात मे बल के प्रयोग को समिति ने अतुचित बताया । 


निर्यात में वृद्धि करने के लिए तृतीय योजना-काल भे निम्न मान्यताएँ रखो गई * 


(अ) निर्यात हेतु पर्याप्त अतिरेक प्राप्त करने की दृष्टि से आन्तरिक उपभोग पर निमंत्रण 
रखा जाएगा । 


मद (ब) निर्यात को घरेलू व्यापार की अपेक्षा अधिक लाभप्रद बनाने के प्रयास किये 
जाएँगे । 


(स) निर्यात करने वाले उद्योग शीघ्र ही (लागतो मे कमी करके) विदेशी उद्योगों से 
स्पर्धा करने की स्थिति मे पहुँच जायेंगे । 





] १९५२ के आऑकडो के लिए देखिए भारत १९५५, पृष्ठ २५१ से २५४, १९६०-६१ के लिए 
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2. केवल जूट की वस्तुएं १९५२ मे १६३ करोड रुपये की भेजी गई थी; १९६०-६१ मे यह राशि 
१३२ करोड़ रपये थी। 


( शभर४ ) 


(द) राज्य द्वारा बाजारों को खोज तथा निर्यात के क्षेत्र के विस्तार हेतु साख दी 
जायेगी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएगी ॥ यही नहीं, जनमत को निर्यात के अनुकूल 
बनाना भी जरूरी है। 


तृतीय योजना में निर्यात लक्ष्य ३,७०० करोड रुपये निर्धारित किया गया था। इस प्रकार 
तृतीय योजना में औसतन प्रति वर्ष ७४० करोड रु० का निर्यात होने का अनुमान था जबकि प्रथम 
एवं द्वितीय प्रवर्षीय योजनाओं मे यह्‌ औसत क्रमश ६२० करोड़ रुपये तथा ६१३ करोड़ २० 
थी । तृतीय योजना के पाँच वर्षों मे आयात-निर्यात की कुछ मात्रा निम्न प्रक्रार से रही है 


तृतीय योजना में आयात-निर्यातों 

















(करोड रु० में) 
वर्ष आयात (-) | 22025 व्यापार शेष 
१६६१-६२ १,०९३ ०८ ६६० ५८ नाडेरै२घ४० 
१९६२-६३ १,१३७ २४ ७०१ ६१ --+४३५*६३ 
१९६३-६४ १,२२३ ७५ ७९३ २४ जा४३०५१ 
१९६४ ६५ १,३४९ ७२ <१६३० ६ "३३४२ 
१९६५-६६ १,४०८ ८९ | ८०५ ६४ “5०३२५ 


उपरीक्त वाल्िका से यह स्पष्ट हो जाता है कि तृतीय योजना काल मे व्यापार भारत के 
पक्ष में सुघरने के स्थान पर निरन्तर विपक्ष मे बढ़ता ही गया । इसका कारण आयाती की मात्रा मे 
निरन्तर बुद्धि होता था। योजना के आरम्भ में आयात १,०९३ ०८५ करोड रुपये के थे जो कि 
योजना के अन्त तक वढकर १४०८ ५९ करोड रुपये तऊ पहुँच गये । 


वाधिक योजनाओं में विदेशों व्यापार (१९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९) 
तृतीय योजना के उपरान्त चतुर्य योजना को लागू नहीं किया गया बल्कि वाधिक योज- 


नाओ का सहारा लिया गया। इस प्रकार तीन वापिक योजनाएँ क्रमश १ ९९६६-६७, १९६७-६८ 


तथा १९६८-६९ में लागू की गई । इन तीन वाधिक योजनाओ में आयात़-निर्यात की माजा तिम्त 
प्रकार से रही 


पु (करोड रु० में) 
वर्ष आयात (--). निर्यात (न). व्यापार अवरोेय 
१९६६-६७ २,०४८ ९२ १,१५६ ४८ --<८९२'३४ 
१६६७-६८१ २,०५९ ०० १५४०*० जा5१९०० 
१९६८-६९१ २,५४० ०० १,६३० ० --९३० ०० 


निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्धारित कार्यक्रम एबं सुझाव 
तृतीय पचवर्षीय योजना-कास मे निर्यात के लक्ष्यों की आवश्यक 
गया है कि कृषि व उद्योगो के लक्ष्यों को यथाशक्ति बा । जे । जि वन्‍वओ की सह घर 


| ह् किया जाये । जिन वस्तुओ की पूर्ति घरेलु 
2 माँग को पूरा करने के लिऐ अपर्याप्त है, उनके उपभोग की गति पर रोक लगाई 


यह भी विश्चय किया गया है कि यथासम्भव आत्तरिक मूल्या को हिः जा 
है हर 24 थर रखा जाएगा 
तथा उद्योगों को लाइसेंस देते समय बडे पैमाने की बचत का पूरा ध्यान रखा जायेगा। सीमेट, 
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( ४२५ ) 


जूट, साइकिल, रेयोन, विद्यूत्‌ मोटर व ट्रासफ्रॉमंर आदि की उत्पादन लागतों को घटाने का प्रयास 
किया जायेगा । 


हाल ही मे निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य द्वारा निम्ब कदम उठाये गये हैं : 


(१) निर्यात (तियत्रण) आदेश--(१९५८) मे परिवर्तत करके अक्टुबर, १९५२ से 
अधिकाद वस्तुओ को नियत्रण-मुक्त कर दिया गया है। कुछ विशज्ञिष्द धातुओं, खनिज पदार्थों, 
तिलहनो के साथ-साथ गेहूं व गेहूँ का आटा आदि ऐसी वस्तुएं हैं, जिनके निर्यात की अनुमति नहीं 
दी जायेगी । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुएँ है, जिनका वर्यात एक सीमा तक मुक्त रहेगा | इनमे 
पशु, कोयला, रूई व रूई का कचरा, धातुएँ, खली, ऊन, प्याज, आलू आादि है । अन्य वस्तुओं के 
नियन्त्रण पर सामान्यत कोई प्रतिबर्ध नही रखा जायेगा । 


(२) व्यापार-बोर्ड को स्थापना--मई, १९६२ मे सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन परिषदो 
(नीचे देखिये) द्वारा विभिन्न क्षेत्रों मे किये गये प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक व्यापार बोर्ड 
की स्थापना की। इस वोड्ड के चार मुख्य काय॑ है .! (अ) आन्तरिक तथा बाहरी व्यापार में 
न्यायपूर्ण व्यवहार को बढ़ाना, (ब) मुक्त व्यापार-क्षत्रों की स्थापना, (स) निर्याव-क्षेत्र की स्थापना, 
जिसमे उन उद्योगो को रखना जिसका इस हृष्टि से महत्व है, एवं (द) कृषि 4 उद्योगों मे लागत कम 
करने के उपाय बताना । प्रत्येक कार्य के लिये दो्ड दे उपससितियोाँ बनाई हैं । 


इस बोडं के निर्देशन मे भारतीय वस्तुओं को विदेशों मे लोकप्रिय बनाने के व्यापक रूप 
से प्रचार किये जा रहे है । 


(३) निर्यात-प्रोत्साहन-निर्देशलय--इसकी स्थापना विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित 
निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से १९५७ मे की गई थी। १९६२ के अन्त तक १४ निर्यात 
प्रोत्साहन परिषदें बनाई जा चुकी हैं। ये परिपदें इन उद्योगों से सम्बन्धित हैं : ($) सूती वस्त्र, 
(४) रेशम तथा रेयन, (7॥) प्लास्टिक एव लिनोलियम, (४) काजू व मिर्च, (५) तम्बाकू, (ं) खेल 
का सामान, (शं।) रासायनिक व सम्बद्ध पदार्थ, (४॥॥) चमडा; (७) इजीनियरिंग का सामान, 
(2) अश्क (४) मसाले, () सामुद्रिक परिवहन-मम्बन्धी वस्तुएँ, एवं (7॥॥) तैयार किए हुए 
खाद्य । 


मई, १९६४ में सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात सलाहकार परिपदो का एकी- 
करण करके इस निर्देशालय के अन्तर्गत उन्हें रख दिया है। 


(४) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रामाणिकता के लिए १९६३ में निर्यात (किस्म- 
नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम [859ण| (0ण्बा9 (णरापण थ्रात ॥राएउच्णा०) 460] 
पारित किया है । पहले यह कार्य लिर्यात-तिरीक्षण-परामज्ंदात्री! परिषद करती थी तथा भारतीय 
मानक संस्था (87) इस काये में परिषद्‌ की सहायता देती थी । 


(५) निर्यात जोखिम दोमा-निगम--५ करोड़ रुपये की पूंजी से इस निगम को स्थापना 
जुलाई, १९५७ मे की गई थी । इस तिगम का काय॑ व्यावप्तायिक अथवा राजनैतिक हलचलों की 
जोखिम का बीमा करना है। निगम का मुख्य कार्यालय वम्बई में है तथा मद्रास व कलकत्ता में 
इसने शाखाएँ खोली है । 


(६) अन्तर्राष्ट्रीय मेले एवं प्रदर्शनियाँ--विभिन्न देशों मे भारत मे १५ व्यापार-केस्द्र 
भारतीय वस्तुओं के विषय में जानकारी देने के लिये स्थापित किये हैं। व्यापारिक प्रचार के लिए 
भारत समय-समय पर भ्रदर्शनियों का आयोजन करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलो में मंडप लगाता 
है। १९६२-६३ में १२ व्यापार-प्रदर्शनियो मे भारत ने भाग लिया । १९६३ मे मास्कों मे आयोजित 
भारतीय प्रदर्शनी मे लाखो व्यक्तियों को लाभान्वित किया तथा भारतीय वस्तुओ का इससे काफी 
प्रचार हुआ । 


]. ॥0्ठ3 [963 ए. 296 
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अप्रैल-मई १९६४ मे न्यूयार्क मे आयोजित अत्तर्राष्ट्रीय मेले मे मी भारतीय पाल, जहाँ 
एक ओर लाखो दर्शंको के लिए एक आकपंण-केन्द्र था, वही दूसरी ओर इसमे भारतीय यत्त्रो, 
गलीचो, काजु के पेडो व अन्य कलात्मक वस्तुओं के लिए अमरोकी जंतता मे एक व्यापक माँग भी 
पैदा करदी है । 


(७) रेल-भाड़ें में छट--निर्यात की जाने वाली वस्तुओ पर रेल-भाडे में छूट दी जाती 
है तथा रिज बंक यदाकदा साख की भी व्यवस्था करता रहता है। १९६२ मे स्टेट बैक ने निर्यात 
करने वाली सस्याओं को १% कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था की । व्यापारिक बैको द्वारा 
दी गई साख की पुद्रवित्त को व्यवस्था भी को जाती है । 


(४) राज्य व्यापार निगम की स्थापनाय--राज्य व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज, क्रोम, 
विश्वक, बॉक्साइड, लौह-धातु (?78 ॥07) व कोकिय कोयले के निर्यात मे काफी वृद्धि की गई है। 
खतगम की स्थापना मई, १९५६ मे ५ करोड रुपये की पूजजी से की गई थी । जुलाई, १६५७ से 
कच्चे लोहे के निर्यात का काय-भार भी निगम ने अपने ऊपर ले लिया है। राज्य व्यापार निगम 
रिनज पदार्थों के अतिरिक्त कच्चा जूट, घाय, तम्बाकू, जूतों, जूठ के थैलो और दस्तकारी की वस्तुओ 
कैनिर्यात मे भी रुचि लेता रहा है। जतवरी से नवम्बर १९६२ तक राज्य व्यापार निगम ने २८४ 
कोड रुपये की वस्तुओ का निर्यात किया तथा ४१८ करोड रुपये वी वस्तुओं का आयात किया । 
डा० बर्षीच ने राज्य व्यापार तिगम के व्यापार की दो श्रेणियाँ बताई है: प्रथम श्रणी में वे 
वस्तुएँ हैं, जिनके आयात व निर्यात मे नियम को एकाधिकार प्राप्त है। इस श्रेणी की निर्यात की 
वस्तुएं ये हैं: कच्चा लोहा तथा कच्चा जूट। निर्यात की वस्तुओ मे सोडा एश, काँस्टिक सोडा, 
पोढाश व कच्चा रेशम शामिल हैं । देसरी श्रेणी मे वे चीजें है, जिनका व्यापार तिजी सस्थाओ से 
मिलकर किया जाता है । ढ्वितीय श्रेणी के भायात मे तॉबा व निर्यात मे मैंगतीज, चमडा, हुस्तकला 
की वस्तुएं, कपास, तम्बाकू व जूट की वस्तुएँ शामिल है ।? 

नेशनल काउन्सतिल ऑफ एप्लाइड एकॉनामिक रिसच॑ ने यह आशा व्यक्त की है कि 
(९८१ तक भारत १८२९ करोड रुपये की वस्तुएं निर्यात करने लगेगा । काउन्सिल के मंतानुसार 
एव समय तक भारत लगभग ४०० करोड रुपये का इस्पात तथा २०८ करोड रुपये का कच्चा लोहा 


निर्यात कर सकेगा । चाय, जूट की वस्तुओ तथा सूतती वस्त्रों का अपेक्षित निर्यात क्रमश. १५४ 
करोड़ रुपये, १७० करोड़ रुपए व १५० करोड़ रुपये का होगा ।* 


काउन्सिल ने आश्या व्यक्त की है कि १९८ १ तक भारत पर्याप्त मात्रा में मशीन हल, 
स्टीम बाइलर, शक्ति-चालित ५मप, ट्रास्सफामर, विद्यूत-मोटर व परिवहन-सम्बन्धी वस्तुओं का 
निर्यात कर सकेगा। इसका यह अनुमान है कि इन यत्रो को सम्भावित् निर्यात उस समय ११२ 
करोड रुपये का होगा । इसके अतिरिक्त काउन्सिल के मतानुसार रेडियो, सिलाई की मशीनो, 
रेफीजरेदर, पलो, साइकिलो, मोटर साइकिलों व भोटरो का भी काफी माज्ना में निर्यात किये जाने 


की सम्भावना है। इन उपभोग्य वस्तुओ (0० 9 “६० करोड़ 
ये का होने की आया है 2 स्नुओ ((:०णाधव$ 'ध४७।८5) का निर्यात ५५-६० कर 


भारत के विदेशी व्यापार की रचना 
(एक्राफुण्शाणा वसंत 5 एग्रशहा 7787९) 


किसी देश की व्यापार की रचना से अभिप्राय यह है कि 
पा ह्‌ है कि वह्‌ देश किन-किन वह्तुओ का आयाव 
तथा निर्यात करता है। जैसा कि उपयुक्त सारणी से | 
की रचता में महत्वपूण पिन दा ह स्पष्ट है गत वर्षो भे भारत के विदेशी व्यापार 
भारत के आयात की रचना (007फुठझाणा ते ]0085$ वग्ञाएणा)--बढ़ते हुए 
आयातो को रोकने के लिए हमारी सरकार ने आयात नियम्त्रण नीति का यम शट किया है । 


4., 5 ॥९ ५९६856 + [00585 कताशाएए [7906 (964) 
५ 9 96 
2. कोष ०० छ5., [००४ 8॥९३०, 2705902८08 6 [0905 (007०7 & 7740० 


एव 98], 90, 42-43 -अभो भारत इस्पात का निर्यात करने 
3. छाए), छ7. 62-63 हैकी स्प्रति:मे नहीं है। 
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किसी भी वस्तु के आयात के लिए पहले सरकार से आयात लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ ऐसी 
वस्तुएं भी हैं, जिनका आयात निषेध कर दिया गया है। अतणुव उनके आयात के या बा लाइसेंस 
प्राप्त नही होते । जैसे--मक्खत, पनीर, सिगरेट, साइकिलें टाइपराइटर, काँटे- आदि। इसके 
विपरीत कुछ ऐसी भी वस्तुएँ है जिनके आयात पर किसी भी प्रकार का ग्रतिबन्ध नहीं रखा गया 
है अतएव उन्हे खुले साधारण लाइसेंस (090॥ 05लाध्व४! 0४०००) यूची के अन्तर्मंत स्पष्ट कर 
दिया गया है । 


भारत के प्रमुख आयात--भारत मे जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है उनमे से 
प्रमुख निम्नलिखित हैं : 


(१) खाध्यानज्च--हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी उसे खाद्यान्न का आयात करना 
पड़ता है। इतके आयातों पर भगरी घन व्यय होता है। इतके आयात को मात्रा दिनो दिन बढ़ती 
जारही है । खाद्यान्न मे गेहूँ व चादल का हमें अधिक मात्रा में आयात करता पड़ता है। गेहूँ का 
आयात मुख्यतः अमरीका से पी० एल० ४८० (? 7.. 480) के अन्तर्गत किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त गेहूँ का आयात कनाडा व आस्ट्रेलिया से भी किया जाता है। चावल का आयात बर्मो, 
भाईलैड, अमरीका आदि देशो से किया जाता है। सन्‌ १९६६-६७ में (जून १९६६ से मार्च ६७ 
तक के वर्ष में) हमारे देश ने ६७-३० करोड र० के चाइल का आयात किया गया जबकि पिछले वर्षा 
(सन्‌ १९६५-६६) में केवल ४१-९० करोड़ ₹० के चावल वा आयात किया था। इसी प्रकार 
१९६६-६७ (जूत १९६६ से मार्च १९६७ तक के वर्ष में) गेहे का आयात ३२४०-४६ करोड़ रु० का 
था जबकि सन्‌ १९६५-६६ के वर्ष भे केवल २६४ ७४ करोड़ रु० के गेहूँ का आयात किया गया। 


(२) खत्रिज तेल---भारत मे खनिज तेल की कमी होने के कारण इसका आयात मुख्य- 
तया ईरान, कुव॑त, वर्मा, अमरीका तथा रूस से किया जाता है। 


(३) सशीनें--विकास की बड़ी-बडी योजनाओ को कार्यान्वित करने के हेतु भारी भात्रा 
में विदेशों से मशोनों का आयाव किया जाता है। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनें, विजलो 
की मणीनें तथा कुछ परिवहन उपकरणों का कायात किया जाता है। सन्‌ १९६६-६७ में मशीय 
तथा परिवहन सम्बन्धी उपकरणों का आयात ४७४ ७२ करोड़ रु» का था। मश्ञीनो का आयात 
मुख्यतः अमरीका, ब्रिदेत, पश्चिमी जम॑नी, जापान तथा रूस से किया जाता है । 


(४) रासायतिक पदायं--उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का 
कायात किया जाता है। सन्‌ १९६६-६७ मे लगभग १८५३३ करोड़ रु० के रासायनिक पदार्थों 


का आयात किया गया। इनका आयात मुख्यत अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मगी तथा रूस आदि 
देशों से किया जाता है । 


(५) शम्बे रेश को कपास--भारत का विभाजन हो जाने के कारण विशेषतः लम्बे रेशे 
की कपास की भारी कमी हो गई है । इसकी आवश्यकता विशेषत अच्छे किस्म के कपड़े के निर्माण 
करते में पड़ती है । अतएवं इसका आयात अमरीका, मिस्र व युडान से किया जाता है। सब 


१९६६-६७ (जून से मार्च तक) के वर्ष भे ५० ४३ करोड़ रु» की कपास का आयात किया 
गया था । 


(६) कच्चा जूट--देश का विभाजन हो जाने के कारण भारत को कच्चे जूट का भी 
आयात करना पड़ता है ताकि मिलो की आवश्यकताओं की पूरा किया जा सके । सन्‌ १९६६-६७ 
(जुन से मा तक के वर्ष मे) के दर में २०२५ करोड़ रु० के कच्चे जूट का आयात किया गरमा 


..> भी इसका बायात पाकिस्तान से किया जाता है) 


(७) ओषधियाँ--देश की बढती माँग को ध्यात में रखते हुए विदेशों से औपधियों का 


भी आयात किया जाता है| इसका आयात अमरीका, पश्चिमी जमनी, ब्रिटेन, फ्रास आदि देशो से 
किया जाता है । 


कु (८) अन्य वस्तुओं का आयात--उपयु'्त वस्तुओं के अतिरिक्त हमारा देश और भी 
वस्तुओं का विदेशों से जायात करता है । इनमे से महत्वपूर्ण वस्तुयें अग्रलिखित हैं : 


(3४५) 


(7) ऊब, (भ) अलौह घातुएँ, (7) इस्पात, (॥४) पेट्रोल, (५) रेशमी कप, 
(एव) कागज, (शा) विद्यूत्त का सामान बादि। 

आयात के प्रमुख देश--भारत मुख्यत निम्नलिखित देशो से आयात करता हैः 

(१) सपुक्त राज्य अमरीका, (२) ब्रिटेन, (३) पदिचिमी जमेनी, (४) रूस, (१) कनाडा, 
(६) जापात, (७) पूर्वी योरोप के साम्यवादी देश, आस्ट्रेलिया, इटली, सयुक्त अरब गणराज्य 
रूका, मलाया, वर्मा ब पूर्वी अफ्रीका के देश | 

अव॑घूल्यन॑ और आयात--अवमुल्यन करते समय हमारी सरकार को यह बाश्ञा थी कि 
निर्यातो की मात्रा मे पर्याप्त वृद्धि होगी, विदेशों से पर्याप्प सहायता मिलेगी और इस प्रकार आयाठ 
के सम्बत्ध में कुछ उदार नीति का अनुकरण करना सम्भव हो सकेगा । किन्तु स्थिति आशा से 
बिलकुल विपरीत हुई । अठएव सरकार आधातों के मामले मे ज्या का त्यों क्डा रख अपनाने के. 
निए बाध्य हुई है । । 


गत वर्षों में आयात के स्वरूप में परिवर्तत--गत वर्ष में आयात के स्वरूप मे जो परि 
वर्तन हुए हैं वे तिम्न तालिका के स्पष्ट है 


कुल प्रायात के प्रतिशत के रूप में श्रायातों का वर्गोकरण 











वर्ग प्रथम योजना में । द्वितोव घोजना में तृतीय योजना में 
(१९११-५६) | (१९५६-६१) (१९६१-६६) 
4 

१ पूजीगत वस्तुएं २८ ८ ड२२ ३५१ 
२ कच्चा माल रष ४ १७७ स्ध्र 
३. प्रपभोक्ता वस्युएं २२४ १९रू १५५ 
४ खाद्यान्न ११५६ १४९ | ३४४ 
४ मनन्‍य वस्तुए प््छ भ्र्ष ३७ 
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_ इस समय भारतवपं मे खाद्यान्न की विश्येप रूप में कमो होने के कारण आयातित 
वस्तुओ में प्रथम स्थान खाद्यान्न एव खाद्य पदार्थों का हैं । 


भारत के निर्यात को रचना ((०॥700थ6007 ० 70'$ 79०७)--निरन्तर बढ़ते 
हुए आयातो की मात्रा स हमारी सरकार चिन्तित है। अतएवं निर्यात नीति का सहारा लि 
गया है। हमारी निर्यात नीति का भ्रमुख उद्देश्य निर्यात की मात्रा मे वृद्धि करना, निर्यातको 
प्रोत्साहन देवा तथा अत्यन्त आवश्यकताआ की उस्तुओ को बाहर जाने से रोकता है। निर्यात पे 


वृद्धि के लिए निर्यात सबधन आन्दोलन तेजी पर है। हर सम्मव तरीको से नियत बढने को 
प्रयत्त किया जा रहा है। 


भारत के प्रमुख निर्यात--भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं निम्नलिजित हैं 
(१) चाय--भांस्त से निर्यात होने वाली प्रथम पराच बल्तुओ मे चाय का प्रमुख स्थान 
है। विदेशी मुद्रा अजन करने मे चाय का महत्वपूण योग है। भारतीय चाय का अयुख ग्रह 
इई गलैंड है जो देश से निर्यात की गई कुल चाय का लगभग ६५ प्रतिशत भाग मेगा छेता है। ही 
भारतीय चाय के भय प्रमुख ग्राहक सयुक्त राज्य अमेरिका रूस कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, सूडीत, * 
अरब ईरान, आस्ट्रेलिया जादि हैं। सन्‌ १९६६ ६७ के वप मे (जून १९६६ से माच १६६७ तर्क 


भारत ने १४६ ७१ करोड़ र० की चाय का निर्यात किया । जदकि सब १९६५-६६ के वर्ष धर 
मारत ने १०२ ६८ करोड रु० की चाय का निर्यात क्या था। लक 


हल (२) जूढ वा सामान--भारतौय जूट के सामान का सबसे बडा ग्राहक संयुक्त राज्य 
अमेदिवा है जो भारत के कुछ जूट के सामान के निर्यात वा लगभग ३० प्रतिशत भाग मंगदा लेता 


( ४२९ ) 


है । इसके अतिरिक्त अ्जेंन्टाइना, कनाडा, इ गलैंड, आस्ट्रं लिया, संयुक्त अरब गणराज्य, हाँगकाँग, 
ब्राजील, वेल्नियम, जापान आदि अन्य प्रमुख ग्राहक हैं। सव्‌ १६६६-६७ (जून से मार्च तक) के 
वर्ष मे भारत ने २०८३८ करोड़ रु० के जूट के सामान का निर्यात किया जबकि सन्‌ १९६५-६६ 
के वर्ष मे १८२८४ करोड़ रु० के जूद के सामान का निर्यात किया गया था । 


(३) सूतो वस्त्र-भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओ मे यूती वस्त्र का विशेष स्थान 
है। विश्व मे भारत का वस्त्र-निर्यात की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले भारत इ गलेंड से कपड़ा 
आयात करता था किन्तु अब भारत थोड़ा कपड़ा इ गलैड को निर्यात करने लगा है। भारतीय वस्त्र 
के प्रमुख ग्राहक सिगापुर, वर्मा, छका, आस्ट्रेलिया, अफ्रोका, मलाया, अफगानिस्तान, अदत, 
इथोषिया आदि है । सन्‌ १९६६-६७ (जून से मार्च तक) के वर्ष में भारत ने ६१०५७ करोड रु० 
के सूती वस्त्रो का निर्यात किया जबकि पहले वर्ष मे (१९६१-६६) ६३२९ करोड़ र० के सूत्ती 
वस्त्रो का निर्यात किया गया था। निर्यात की मात्रा में कमी होने का प्रमुख कारण विदेशों से होने 
बाली (विशेषतः चीन) तीव्र प्रतिस्पर्धा का होना है | 

(४) चसड़ा और खालें--इ गलेड, सयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, प्राकिस्तान वे 
योरोप के कन्य देश भारत से उप्तडा ८ खाएं मेगवत्ते है। सब १९६६-६७ (जून से मां तक) के 
वर्ष में भारत ने ५१:३२ करोड़ रु० का चमडा तथा चमड़े की वस्तुओ का निर्यात किया जबकि 
पिछले वर्ष मे (१९६५-६६) केवल २८-२१ करोड़ रु० की सामग्री का निर्यात किया गया था| 


(५) कपास--भारत छोटे रेशे की कपास व रही कपास का निर्यात करता है। जापान, 
इंगलैड, इटली व वेल्जियम इसके मुख्य ग्राहक हैं। सत्‌ १९६६-६७ (जून से मार्च तक) के वर्ष मे 
भारत से १४ २४ करोड २० की कपास का निर्यात किया जबकि पिछछे वर्ष (१९६५-६६) मे निर्यात 
का मात्रा १३१०९ करोड़ ६० की थी । 


(६) वनस्पति लेल--इन दिनो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओ में वनस्पति तेल 
व अनउडनश्लील तैल का भी प्रमुख स्थान हो गया है । अदन, मलय सघ, साउदी अरब, बर्मा, 
इ'गलैंड, आस्ट्रेलिया आदि हमारे प्रमुख ग्राहक हैं। सव्‌ १९६४-६५ मे भारत ने ७:०५ करोड रुपए 
का वनस्पति तेल विर्माण किया । 


(७) मेंगनीज--भारत विदेशों को मैंगनीज भी पर्याप्त मात्रा मे निर्यात करता है, किन्तु 
अब इसके निर्यात में प्रति वें कमी हो रही है । इ गलैड, जर्मनी, सयुक्त राज्य अमेरिका, जापान 
भादि प्रमुख ग्राहक हैं। सद १९६६-६७ (जून से मां तक) के वर्ष भे भारत ने ११:१२ करोड़ 
$० की भैगनीज का निर्यात किया जब कि पिछले वर्ष में ११९०५ करोड़ २० की मैंमनीज का 
निर्यात किया जबकि पिछले वर्ष मे ११ ०५ करोड़ रु० की मैंगनीज का निर्यात किया गया था । 


(८) अभ्रक --खनिज पदायाँ मे निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु अश्नक है। संयुक्त शज्य 
अमेरिका, जम॑नी, फ्रास, वेल्जियम आदि प्रमुख हैं। सन्‌ १६६६-६७ के वर्ष में भारत ने ११"९७ 
करोड़ रु० के अअ्नक का निर्यात किया जबकि पिछले वर्ष मे ११२७ करोड़ रु० के अम्रक का 
निर्यात किया गया था । 


है (६) मसाले--मंसालो का निर्यात मुख्यत. योरोपीय देशो तथा सपुक्त राज्य असर्सका 
को किया जाता है। सन्‌ १९६६-६७ के वर्ष में (जून से मार्व तक) २५९१५ करोड़ 5० के मसालो 
का निर्यात क्रिया गया जब कि पिछले वर्ष मे २३ ०९ करोड़ रु० के मसालो का निर्यात किया 
गया था। 


(१०) तम्बाकू---तम्बाकू का दिय्यात ब्रिटेन, रूख, योरोपीय साझा बाजार के देशो, 
मलाया, जापान आदि देशो को किया जाता हे । सद्‌ १९६६-६७ (जून से माचे तक) के वर्ष में 
भारत ने लगभग १९:६५ करोड रु० की ताम्बाकू का निर्यात किया । 


५ (११) घोनो--भारत ने चीनी के निर्यात मे भी उल्लेखनीय प्रगति की है। चीनी का 
निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, मलाया, नेपाल, हांगकांग आदि देशो को 
किया जाता है। सन्‌ १९६६-६७ के वर्ष मे भारत ते लगभग १४ करोड रु० की चीनी का निर्यात 
किया अवक्कि पिछले वर्ष मे ११-२ करोड़ रु० की चीनी का निर्यात किया गया था। 


( १३० ) 


(१२) अन्य वरतुएं--उपयुक्‍त वस्तुओ के अतिरिक्त भारत काजू, खली, आयरत 
और ऊच॑, लाख, कहवा, तिलहन, नारियल की जगा, छोटी-छोटो मशोनो तथा उपकरणों आदि 
का भी निर्यात करता है। 

कुछ प्रमुख देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ भारत के विदेशी व्यापार की दिल्या में पर्याप्त परिवर्तन 
हुआ है । भारत का व्यापार पूर्वी गूरोप के देशों से (जिसमे रूस भी है) विशेष रूप से तीत्र गति से 
बढ रहा है। समुकत राज्य अमरीका से भी हमारा व्यापार तेजी से वढ़ रहा है। इसके अतिखिन 
भारत के व्यापार भें ब्रिटेन का एकाधिकार समाप्त हो गया है। भारत का विदेशी व्यापार ससार 
के सभी प्रमुख देशो से होने लगा है, जिसका अतुमान निम्त तालिका से लगाया जा सकता है 


कुछ प्रमुख देशो से भारत का होने वाला विदेशी व्यापार 








१९६२-६७ के वर्ष से (करोड रुपयी में 
देश का माम आयात निर्यात 
के 
१ ससयुक्‍त राज्य अमरीका भ३५ १४८ 
२ ब्रिटेन १४९ १४६ 
३. पश्चिमी जम॑नी १३७ श्ट 
४. खस ८३ के 
५ जापान ७९ ५७ 
६ कताश डे २० 
७ सयुकत अरब गणराज्य २० २७ 
८ आस्ट्रलिया २४ श्द 
६ चैकोस्लोवाकिया २१ १६ 
१०. मनयेक्षिया २३ श्र 
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आयात एवं आयात-नींति 


श एक नियोजित अर्थव्यवस्था होने के कारण यह आवश्यक है कि वस्तुओं के आयात पर 
राज्य का कठोर नियन्त्रण हो । सन्‌ १९४८-४९ मे उदार आयात तीति के लिए भारत को भारी 
कीमत चुकानी पड़ी थी। १९५०-५१ तथा १९५५-४६ मे आयात नीति के कारण ही भारत का 
व्यापार सतुलन काफी प्रतिकूल हो गया था । १९५६-५७ से ११०० करोड रुपए का तिर्यात होने 


के कारण भारत को ४६४ करोड रुपए से अब 
करोड़ रुपए की कमी आ गई । ए से अविक का घाटा हुआ और विनिमय कोषों में २२१ 


विदेशी विनिमय सकट १९५७ मे काफी गम्भीर हो गया कै 
गया और फलस्वरूप १९५७ 
मध्य से ही आयाह नीति काफी कठोर बना दी गई। लेकिन इन पावन्दियों के 
उपरान्त भी १९५७-५८ मे आयात १२०४ करोड रुपए के हो गए और व्यापार का घाटा ६१० 
करोड रुपए का हुआ तथा विदेशी विनिमय कोप मे २६० करोड़ रुपए की कमी हो गई। वस्तुत 
298 070 आयात नियन्त्रण आज आथिक नियोजन का एक अग है, क्योकि इससे 
भुगतान सतु प्रभाव पड सकता है। आयात-नियन्त्रण क्के पूर्व 
तौन श्रेणियां का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है 8 आन छा, वध: करे हर 
(१) अनावद्यक उपभोग्य बस्तुए', (२) व्यवस्था कायः [तथा 
(3) विकास कार्यों मे आने वाली वस्तुएं ( म रखने वालो वस्तुएं त 
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व्यवस्था कायम रखने वाली वस्तुओ में औद्योगिक इकाइयो की कार्यक्षमता बनाए रखने 
वाली बस्तुएं सम्मिलित हैं। विकाप्त कार्यों के लिए ज्क्ति व परिवहन से सम्बन्धित उपकरण तथा 
कच्चे भाल का निर्यात आवश्यक है, लेकिन यथासम्भव अतावश्यक उपयोग्य वस्तुओं के आयात 
पर सरकार प्रतिबन्ध लगा रही है । अवधि के अनुसार मायात-नियन्बण के क्रम को ६ भागों में 
वाँदा जा सकता है ? 


(0) १९४७ से जून, १९४८ तक नियन्त्रण तथा आयात मे कटौती की अवधि थी | 

(४) १९४८ से जून, १९४९--उपभोग्य तथा औद्योगिक वस्तुओं के आयात मे काफो 
उदारता रखी गई। 

(00) जुलाई, १५४९ से जून, १९५४--डालर क्ष त्रो से व्यापार प्रतिकुल रहने के कारण 
अवमूल्यन किया गया तथा आयात पर कडे प्रतिबन्ध छगाए गए । 

(५) १९५४ से दिसम्बर, १९५६--मशोनो, पृ जीगत वस्तुओं व कच्चे माल के नहीं, 
अपितु उपभोग्य वस्तुओ के आयात में उदारता बरतो गई। 

(९) १९५७ से १९६१--विदेशी विनिमय संकट के कारण पुनः आभायात पर नियन्त्रण 
प्रारम्भ हुए । 

उपरोक्त पाँचो अवधियों मे परिस्थितियों के अनुसार सरकार आयात में छूट देती रही। 
निम्न तालिका इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि १९५७ से सरकार की आयात नीति बहुत अधिक 
नियन्त्रित हो गई है : 

आयात नीति को प्रवृत्ति 


अवधि घुक्त सामान्य लाइसेंस वाती पूर्णतया प्रतिबन्ध बाली 
बहतुओं को संख्या वस्तुओं की घंख्या 
जुलाई-दिसम्बर, १९५२ १५३ २०० 
जुलाई-दिसम्बर, १९४६ १०९ १४५३ 
अब्टुबर, १९६० से 
मार्च, १९६१ ९ ७३० 


सरकार की वस्तृतः यह नीति है कि औद्योगिक वस्तुओ के आयात की अनुमति दी जाय 
तथा उपभोग्य वस्तुओं के आयात पर रोक छगाई जाय । 


(शं) १६६२-६३ से १६९६४-६५--१९६२-६३ तथा १९६३-६४ की आयात्त नीतियाँ 
पूरे व्ष-भर के छिए घोषित की गई । १९६२-६३ मे परिवार नियोजन के कायंक्रम को सफल 
बनाने के लिए निरीक्षक ओपधियो के आयात पर छूट दी गई जबकि हथियारों आदि १० वस्तुओ 
का आयात बन्द कर दिया गया। १९६२-६३ मे सहकारी संस्थाओं को आयात लाइसेंस अधिक 
दिए गए तथा लाइसेंस देने के कायं को गति प्रदान करने के लिए भ्रमुख वन्दरगाहों पर विश्येप 
व्यवस्था वी गई । १९६२-६३ में सकटकालीन स्थिति होने के कारण अक्टुबर, १९६२ से मार्च, 
१९६३ तक पूरक-लाइसेंस रह कर दिए गए तथा सहकारी सस्थाओं के पुरक-लाइसेंस मे ५० 
प्रत्तिशत कटौती की गई । 


१९६३-६४ में कुछ उदार नीति बरती गई तथा ७९ वस्तुओ पर विद्यमान आयात- 
प्रतिवन्ध मे कमी की गई, जबकि १५ वस्तुओ के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए गए 


१९६४-६५ के लिए आथिक विकास एवं आवश्यक उपभोग के अतिरिक्त प्रतिरक्षा 
सम्बन्धी आवश्यकतानो की आयात नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । यही नही, जिन उद्योगों 
का निर्यात से प्रत्यक्ष स'बन्ध है उनके लिए आवश्यक उपकरण मेंग्राने में भी उदारता बरती 
जाएगो। १९६४-६४ में सहकारी संस्थाओ को दयात लाइसेंस केवल विश्विष्ट वस्तुओं के लिये 


, [छ6 एफ. 239, 4] 
2 छ67 962-63 & 963-64 ग8प785 828 [0073 963, ए 249-5 


( ४३२ ) 


ही दिए जाएँगे। वर्तमान नीति में १७ वस्तुओं के आयात मे छूट दी गई है तथा अन्य १७ वस्तुओं 
के आायात मे स्थायो आवश्यकताओं को अधिक कोटे (0९००४४$) दिए जाने की घोषणा की गई है। 
१२ वस्तुओं के आयात पर पूण रोक लगा दी गई है । 


व्यापार-समभौत्ते 
(प१406 हैड्टाश्काशा।& ) 


ब्िटिश शासन-काल--छाम्राज्य अधिमान ([ुलावों ए्टाधा०८) १९०२ के औप- 
निवेशिक सम्मेलन में यह निश्चय किया गया वि ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओ पर सभी उपनिवेश 
रियामती कर लगाएँगे और इसी प्रकार तिर्यात मे भौ छूट दी जायगी । परन्तु भारत को साम्राज्य 
अधिमान से कोई लाभ नही था और इसलिए भारत अन्य उपनिवेज्ञो का साथ नहीं दे सको। १९२१ 
तक भारत ने मुक्त व्यापार की नीति बरती । 


१९३२ में ओटावा (कवाड) में पुन साम्राज्य आथिक सम्मेलन हुआ तथा साम्राज्य के 
देशों में परस्पर अधिभाव के आधार पर अनेक समझौते हुए। भारत ने ७* से १० प्रतिशत अधि 
मात-कर के आधार पर इ ग्रलैंड से व्यापार समझौते किए और इससे भारत के निर्यात मे वृद्धि 
हुई । लेकिन ओटावा-समभौते के कारण भारत की विदेशी व्यापार में सौदा करने की शक्ति 


तष्ट हो गई। प्रो० अलक घोष के मत में यह समयौता भारत की अपेक्षा इ ग्लैड के लिए अधिक 
लाभप्रद था ।? 


१९३३ में वम्बई सिल मालिक सघ तथा ब्रिटिश टैक्सटाइट मिशन के बोच इसौ प्रकार 
एक समझौता हुआ जिसे मोदी लीज पैक्ट कहा ज'्ता है। इसके अनुसार इ गलैड से आने वाले 


कृत्रिम रेशम व सूत पर तिम्न प्रमाप मे कर लेने तथा अभ्य वस्त्रों पर प्रभुल्क की स्थिरता बनाएं 
रखने का निश्चय किया गया था । 


१६३६ मे धारा सभा ने ओटावा पमझौते का रह कर दिया तथा १९३९ भे आर 
भारतीय व्यापारिक समय्ौता हुआ । इसके अनुसार भारत ने इ ग्लैड से आने वाली २० वस्तुओं को 
७३ भे १० प्रतिशत तक अधिमान देने का निश्चय किया । इ ग्लैंड ने कुछ वस्तुओ को अधिमान देने 
का तथा कुछ को मुक्त रूप से आयात करने का वादा किया। हर 


१६३४ में जापान के साथ भारत ने व्यापार-समझ्लौता किया था तथा इस समझौते के 
अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के वस्त्रो के आयात पर करों की दरें निर्धारित की गई । दूसरी 
ओर जापान द्वारा समझौते के अनुसार कपास खरीदने का निणय किया गयां। १४३७ में एक 


नया समझौता जापान के साथ हुआ | इसी प्रकार १ ६४१ में वमा व भारत के बीच «व्रापार 
समझौता हुआ । 


लेकिन १९४७ तक भारत अन्य देशो के साथ व्यापार-समझौते करने की स्थिति में नहीं 


था तथा ब्रिटिश सरकार सभी समझौते में आग्ल व्यापारियों तथा राजकीय कोष के ह्ति को 
प्राथमिकता देती थी । 


स्वतन्त्रता के पश्चात--स्वतन्त्रता के परचात निर्यात के लिए अधिक बाजारो की खोज 
हेतु अनेक प्रयास किए गए और उनमे एक प्रयास यह भी था जिसके अनुधतार भारत सरकार ने 


रा ध्यापार ममझौतो पर हस्तक्षार किए हैं। १६४८-४९ मे दस देशो के साथ व्यापार समझौते 
किए गये । 


१९४७ मे लागू किये जाने वाले व्यापार तथा प्रशुल्क सामान्य समझौते (७9 & 7 7) 
पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए । इस समझौते के अनुसार भारत ने सदस्य देशो को जहां 
व्यापार के प्रशुल्क मे छूट दो है वही भारत को भी समान रूप से इस प्रकार की छूट प्राप्त हुई 
है । अनुमानत समझौते वाले देशो को जाने वानी ५०% वस्तुओं पर भारत को यह छूट मिली 
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हुई है । इस समझौते के अनुसार १० जर्मनी मे दिसम्बर १९१९ में भारत से जाने वाली जूट की 
वस्तुओं पर से प्रतिबन्‍न्ध हटा बिया। १९५९ में ही जी० ए० टी० टी० के १५वें अधिवेशन 
में अल्पविकसित देशों (जिनमे भारत भी है) के जायात व निर्यात मे व्यापार प्रतिबन्धो को कम 
करने या हटा देने का निश्चय किया गया । 


१९५० के बाद से सोविम्रत रूस, पोलेैंड, हालंड, ईरान, इथोपिया, ईराक, जापान, 
हंगरी, सयुक्त राज्य अमरीका, यूनान, चीन, इन्डोनेशिया, वियतनाम, इटली, स्विटजरलैड, बलो- 
रिया, पूर्वी तथा पश्चिमी जमेनी, फ्रास व यूगोस्छाविया आदि देशो से भारत ने व्यापार-समझौते 
किए है | प्राकिस्तान, मोरवकों, दयूनिशिया व नेपाल से भी नवीन समझौते के अन्तगंत 
भारत ने व्यापार सम्बन्ध स्थापित किए है । मार्च, १९६१ तक २६ व्यापार व भुगतान समझौते 
प्रचलन में थे । 


भारत के लिए निर्यात व्यापार का विस्तार करने तथा नए व्यापार समझौते के लिए 
१९६४ के प्रारम्भ में विदेशी व्यापार मत्री थी मनुमाई शाह ने अनेक देशो का दौरा किया | विदेशी 
व्यापार की शर्तों को अधिक आसान बनाने के लिए भारत य्रोपियन साझा बाजार्‌ के देशों से आंग्रह 
कर रहा है, ताकि वे भारतीय वस्तुओं के साझा दाजार मे भ्रवेश पर कुछ छूट दे सक तथा साझा 
बाजार से आने वाली वस्तुओ पर लग करो में कटौती कर सके । 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को अधिक अनुकुल बनाने के लिए भारत ने जनेवा मे 
मार्च-अप्रैंल मे होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अधिवेशन (केनेड़ी राठण्ड) में भी भाग छिया तथा 
अत्पविकसिस देशो को अधिक रियायत देने की अपील की । 


आशा है इन व्यापार-समझौतों तथा अन्य सम्बद्ध प्रयासों के कारण आवश्यक वस्तुओं 
को भारत सुविधापूर्वेक रियायती प्रशुल्क के साथ प्राप्त कर सकेगा तथा साथ ही भारतीय वस्तुओं 
के निर्यात में काफी वृद्धि की जा सकेगी । 


भारत के विदेशों व्यापार को सुख्य विशेषताएं 


(१) भारत का विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय को तुलना में बहुत कम है। श्री बोस 
द्वारा पस्तुत एक तालिका के अनुसार राष्ट्रीय भाय की तुलना मे बहुत कम है। आयात तथा वियति 
को मिलाकर श्रीकूका का विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय का ७०९ है जबकि कनाडा, ब्रिटेन, 
आस्ट्रेलिया व भारत में यह अनुपात क्रज्मः ४२%, ३८%, ३२% व १२% है । पश्चिमी जम॑नी 
में यह अनुपात ४१ प्रतिणत है, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका भे केवल ८ प्रतिशत ही है | इसका 
यह अर्थ है कि भारत का विदेशी व्यापार वहुत कम होता है ।? 


(२) भारत का विदेशी व्यापार कुछ हो देशो तक सोमित है--विदेशी व्यापार के विव- 
रण को देखने पर ज्ञात होता है कि भारत के आयात का अधिकाश भाग अमरीका व ब्रिटेन से 
प्राप्त होता है। आयात का लगभग ४५ प्रतिशत इन्ही देशों से आता है। इसी प्रकार 
निर्यात में भी ब्रिटेन व अमरीका को ४० प्रतिशत वस्तुएं (मूल्य के आधार पर) भेजी जाती 
हैं ।१ यह वस्तुत कमजोरी है, क्योकि भारत अमरीका व ब्रिटेत पर ही अनिश्चित काल के लिए 
2028 रह सकता । यही कारण है कि कुछ वर्षो से भारत ने नए बाजारों की खोज प्रारम्भ 
कर दी है । 


(३) भारत के आयात व निर्यात मे कुछ ही वस्तुओं की प्रधानता रहती है उदाहरण 
के लिए जूट की वस्तुओं चाय तथा सूती वस्त्र का १९६३-६४ के निर्यात मे ४७ ५ प्रतिशत अनुपात 
था। इसी प्रकार आयात के क्षेत्र मे इस वर्ष अनाड व विद्युत यन्‍्त्रो को मिलाकर जो मशझीने मंगाई 
गई उनका कुल आयात में अनुपात ४३ प्रतिशत था ।४ इ जीनियरिग वस्तुओं का निर्यात १९६३ 
मे २ प्रतिशत से कम था । ध 
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( धरहं४ड ) 


(४) विदेशी व्यापार में भारतीय सस्थाएं आज भी उत्साहपूवंक भाग नहीं से रही हैं। 
फलस्वरूप विदेली व्यापार का अधिकाश लाम विद्दशी सस्थाएं ले लेती हैं। डा० वर्धीज के मत में 
बाज मी (१६५८ के आँकडो पर आधारित) २९ प्रतिशत निर्यात व्यापार तथा रेरे प्रतिशव बॉयात 
व्यापार विदेशी सस्थाओं द्वारा क्या जाता हैं। उनके कथनानुमार चाय के निर्यात का ६४ प्रतिशत 
विदेशियों के हाथ में केन्द्रित है ॥! 


(५) भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विभाजन के पश्चात्‌ 
स्थल मार्ग से भी मध्य एशिया के देझो से भारत का व्यापार होने लगा है, तथापि ९०-९४ प्रति- 
शत वस्तुएं समुद्दी मार्ग से आती हैं । 


(६) भारत के विदेशी व्यापार की एक बडी विश्येपता यह हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों 
में मुंद्रा-स्फीति होने पर भी भारतीय तिर्यात-कर्ताआ को अधिक मूल्य नहीं मिल पाता, जबकि बाहर 
से आने वाली वस्तुआ के बदले भारत को अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देना पडता है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि भारत से निर्यात को जाने वालो वस्तुआ को भारी स्पर्धा का सामना करना पडा 
है, जबकि आयात की वल्लुएँ भारत के छिए अत्यन्त आवश्यक हैं। फलस्वरु्प भारत वी सौदा करने 
की क्षमता क्षीण हो गई है। 


कप (७) भारत के निर्यात मे पिछले दस वर्षो में जो वृद्धि हुई है, वह बहुत से अल्यविक- 
4480 की अपेक्षा भी वहत कम है। एक अध्ययन के अनुसार १९५०-६० के मध्य मारतीय 
निर्यात में केवल १ ३ प्रतिशत को वृद्धि हई जवकि थाइलँड व वर्मा में यह वृद्धि कमशः ६४ प्रति- 
शत्त व ५ ८ प्रतिशत थी। पाकिस्तान के नियात व्यापार मे इस जवधि मे १ ८ प्रतिमत को वृद्ध 
हुई। स्पष्ट है, मारत की वस्तुओं के निर्यात में आश्मानुरूप वृद्धि नही हो सकी है ॥* 


लेकिन पिछले २०-२५ दर्षों से जो प्रक्नत्तियाँ विदेशी व्यापार में चल रही हैं, वे शुम हैं 
तथा उनके कारण भारत का विदेशी व्यापार काफी विक्रसित हो सकेगा, ऐसी आधा है। बे 
प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं 


(१) व्यागर को बनावट में अन्तर--ठ्वितीय महायुद्ध के पूर्व, जैसाकि हम ऊपर देखे चुके 
हैं, भारत के निर्यात मे ७० प्रतिशत खाद्याल व तम्बाबू तथा कच्चे माल का होता था | ओज 
तैयार वस्नुआ, विशेष रुप से जूट की वस्तुजा नारियल के रेशे से वनी वस्तुएं, चमडे की वनो 
वस्तुओं तथा अन्य तैयार वस्तुओं का निर्यात काफ़ी मात्रा मे क्या जाने लगा है। बच्चे माल में 
जहाँ कपास व जूट का निर्यात १९३८-३९ तक ३७ करोड रुपये का था, आज जूट का निर्यात 
दत्द कर दिया गया है तथा केवल ९-१० करोड़ सर्पये की कपास धाहर भेजो जाती है। आज 
तैयार वस्तुओं का कुल निर्यात में अनुपात ४० प्रतियत है, जबकि १९३८-३९ तक यह केवल २९ 
प्रतिशत था। चाय का निर्यात पिछले २५ वर्षों मे ५ गुना हआ है। जूट की वस्तुओं का निर्यात भी 
लगभग इतना ही वढा है। यही नहीं, जहाँ भारत पहले इ'जीनिर्यारिय की वस्तुआ का विर्यात नही 
करता था, आज लगभग १० करोड रुपये को इ जीनियरिय की दस्तुओ का निर्यात किया जाने लगा 
है राणा अाशेबा च भच्य 'फरीया भे भारतीय वस्तुओ की मौग वढ रहो है 

आयात के क्षेत्र में भो पिछले २०-२५ वर्षों मे काफ़ी परिवर्तन हुए हैं । ऊपर हम यह 
देख चुके हैं कि भारत द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक ६१ प्रतिग्मत तैयार वस्तुए”, ! ६ प्रतिशत खाद्य 
पदार्थ (तम्बाकू को मिलाकर) तथा २२ प्रतिब्द कच्चा माल मेंगाता था। १६५२-५३ तद भारत 
की खाद्य स्थिति व्िकट होने के कारण उपभोग्य वस्तुओं का अनुपात ४१ प्रतिशत तक बढ गया 
था । लेक्नि आज उपभोग्य पदायों का कुल बनुपाव १८ प्रतिद्यत है तथा दैयार वस्तुआ वी 
श्ायात केवल मारी व विद्यु त्‌ यन्त्रो के कारण अधिक हो रहा है। विदेशी वस्त्रा एव अन्य उप- 
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( १३५ ) 


भोग्य वस्तुओं का आयात लगभग बन्द कर दिया गया है। इस्पात व मशीनों का अनुपात आज 
कुल आयात का लगभग २७ प्रतिशत है, जबकि द्वितीय महायुद्ध के पूर्व यह गौण था। एक अन्य 
विवरण के अनुसार विश्व की कुल चाय की माँग का १९५० में भारत द्वारा ४६ प्रतिशत पूरा किया 
जाता था, परन्तु १९६० तक भारत का यह अनुपात घटकर ३८ प्रतिशत रह गया । 


(३) व्यापार को दिशा में परिवर्तन--द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार 
पर ब्रिटेन छाया हुआ था । भारतीय वस्तुओ के निर्यात का ३ तथा आयात का लगभग ३९ प्रति- 
शत इ गलैड के साथ सम्पन्न होता था । कुल तिर्यात का ९ प्रतिशत अमरीका को जाता था तथा ७ 
प्रतिशत आयात वहाँ से प्राप्त होते थे । जापान आज से २५ वर्ष पूर्व भारत के विदेशी व्यापार के 
१५-१६ प्रतिशत अनुपात का भागीदार था। १९५२ तक ब्रिटेन को निर्यात का केवल २० 
प्रतिशत जाने लगा । इसी प्रकार आयात में भी इस वर्ष ब्रिटेन से केवल १८ प्रतिशत वस्तुएँ (मूल्य 
के हूप भे) प्राप्त हुई । अमरीका ने निर्यात का १९ प्रतिशत प्राप्त किया तथा कुछ आयात मे से 
३४५ प्रतिशत वस्तुएं वहां से आई ।१ 

१९६१-६२ तक निर्यात में अमरीका, ब्रिटेग व जापान के अतिरिक्त रूस भी एक भागो- 
दार हो गया। इन देशों का कुल अनुपात क्रमशः २४ प्रतिशत; १७-४५ प्रतिशत; ५ ५ भ्रतिशत तथा 
५ प्रतिशत था ।१ आयात के क्षंत्र मे आज अमरीका का अनुपात सर्वाधिक है जहाँ से कुल आयात 
का (१६६१-६२ मे) २२*४ प्रतिशत प्राप्त हुआ । ब्रिटेत, पश्चिमी जमंती व जापान का क्रमश १९ 
प्रतिशत, १११ प्रतिशत तथा ५*५ प्रतिशत है। ईरान से भी भारत पर्याप्त मात्रा में तेल मेँगा 
रहा है। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षो में विदेशी व्यापार में न केवल भारत के सम्बन्ध बहुत से 
देशो से जुडे है, बल्कि पश्चिमी जमंनी, रूस व अमरीका के हम अधिक निकट आ रहे है 


पिछले ४-६ वर्षों में यूरोपीयत साभा वाजार से भी भारत का व्यापार बढा है। कॉफी 
व काली मिचं के कुल निर्यात का १०९ इन देशो को जाता है । गुलाव की लक्डी का ९०% साभा 
बाजार वाले देश खरीदते है। निर्यात मे इतका अनुपात १९५८ में जहाँ ६६% था, १९६२-६३ 
भे बढ़कर ७ १९% हो गया ।£ 


१९६२ ६३ में कुल निर्यात का १६ ६% अमरीका को तथा २३% इगलैड को भेजा 
गया था । इसके विपरीत वुल आयात में से २८०७ अमरीका से तथा क्राश १६%, एवं ८६% 
इंगलैड व पश्चिमी जमंनी से प्राप्त किए गए । यूरोप के देशों से (यूगोस्लाविया को छोडकर) व्या- 
पार सतुलन विपक्ष मे तथा अफ्रीकी देशों से अधिकाशत पक्ष में रहा था ।* 

(३) व्यापार सन्तुलन में परिवर्तत--जैसाकि हम ऊपर देख चुके है, द्वितीय 
महायुद्ध काल मे भारत का व्यापार सन्तुलब पक्ष में था लेकिन स्वतन्त्रता के पदचात्‌ में 
व्यापार सस्तुलन प्रतिकुल चल रहा है तथा इसके कम-से-कम १९७० तक प्रतिकूल रहने की 
आशका है। 


फिर भी जिन महत्वपूर्ण वस्तुओं का हम अधिक मात्रा मे आयात कर रहे हैं, वे निश्चित 
रूप से भारत को आशिक दृष्टि से स्वावलम्बन प्रदान करेंगी और दूसरी ओर कालान्तर में मारत 
के निर्यात-व्यापार मे वृद्धि करेंगी। प्रतिकूल व्यापार सस्तुलन चिन्ता का विषय अवश्य है, पर इसके 
बल पर ठोस एवं प्रगतिशील अथेव्यवस्था का यदि निर्माण किया जाय तो भय की कोई आवश्यकता 


नही है । 


(४) राज्य को व्यापार-नोति में परिवर्तन-- स्वतन्त्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार की ब्या- 
पार-तोति तटस्थताधूर्ण ही थी । कतिपय व्यापार-समझौतो के अतिरिक्त सरकार ने कोई ऐसा 
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( ४३६ ) 


कदम नही उठाया, जिससे भारत में ठोस औद्योगिक व्यवस्था का निर्माण सम्भव होता अथवा देश 
की वस्तुओं का निर्यात दी्घ काल में भी बढ पाता। यह एक हर का विधय है कि भारत सरकार 
कुछ वर्षों से एक ओर केवल ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति दे रही है, जितका देश के औचद्यो- 
ग्रिक विकास, भ्रतिरक्षा अथवा दीघेकालीन निर्यात से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, जबकि दूसरी ओर विभिन्न 
उपायो द्वारा निर्यात को बढावा दे रहो है । 


चतुर्थ पंचवर्याय योजना में विदेशों व्यापार 


यह अजुमाव लगाया सत्रा है कि चतुर्थ पदवर्षीमर योजना में १०,०४० करोड़ रु० के 
भायात की आवश्यकता होगी | इसमें से ७८५३० करोड रुपये आयातों का भरण-पोषण करने 
(गा।शाआ८४ पराएण5), १३०० करोड ₹० योजना कार्यों के लिए यत्रो का आयात करते 
तथा ३०० करोड रपये खाद्यान्न का आयात करने पर व्यय करने की व्यवस्था है। वापिक आयात 
लक्ष्य धटकर २०३० करोड रु० रह जायगा ! यह कभी खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता बढाकर प्राप्त 
होगी । यह आशा की जादी है कि चंतुर्थ योजना में निर्यात से 5,३०० करोड २० की आय होगी 
इसके लिए योजना काल मे निर्यात को योजना के अन्तिम वर्ष मे १९०० करोड़ ह० तक पहुँचाने 
का आयोजन है। इस प्रकार योजवाकाल मे प्रति वर्ष निर्यात मे ७७ वापिक वृद्धि का आयोजन 
है । इस निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न साधनों का उपयोग किया जायगा :-- (। ) दैश 
के निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन आघार का विस्तार । ( ४ ) जब तक पर्याप्त उत्पादन नहीं होता 
हब त्तक खपत पर अस्थायी निमन्‍्त्रण लगाना । (70 ) किस्म नियन्त्रण को सर्ती से लागू करना | 
(५ ) उलरादन की लागत में कमी करना । ( ५ ) विदेशी साल को पूरा करने के लिए उत्पादन- 
प्रधानों में ६: करना । (५) निर्यात वृद्धि के लिए नये-तये बाजारों को तलाश करना तथा पुराने 
बाजारों में स्थिति को सुदृढ बताता । 
प्रविष्य शो 


हिकय सब १९६९ के प्रथम ६ भहीनो मे निर्यात की बुल मात्रा ६८३ ५६ करोड 5० थी 
जबकि पिछले वर्ष में (१९६८) सह ६०४२९ करोड़ रु० थी। इसी प्रकार इन ६ महीनों 
जनवरी-जूत ६९) भे आयात की मात्रा ७६३ १३ करोड़ रु० थी जबकि पिछले वर्ष में इसी 
अवधि में १,०४४ २ करोड र० के माल का आयात किया गया था | इन आकडो से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि विदेशी व्यापार कौ दशा में हमारा भविष्य उज्जवल है । 
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भ!रत में यातायाठ के साधन-रेलवे 
(४९४7५ 0 [स्‍क्षा5ए)णा ग व08--60 009, जाग 
$76टंथे रिशथि2व0४ 00 (4929७) 


प्रारस्भिक--यातायात के साधनों का महत्व 


प्रत्येक देश के आधिक विकास मे यातायात के साधनों का एक विश्येप महत्व होता है। 
किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था मे शरीर बे 
हड्डियों के समान है तो यातायात के साघन रे तथा सडकें आदि) शिराएँ एवं धमनियों का 
कार्य करती है । श्री जी० डी० दफ्तरी के मत में भोजन, वस्त्र, मकान एवं यातायात आदि चार 
भाधारभूत मानवीय आवश्यकताएं हैं, लेकिन इनमे यातायात का महत्व सर्वाधिक है क्योकि इनके 
द्वारा अन्य आवश्यकता की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूति होती है।! आज के युग में जबकि 
मनुष्य उत्पादन अपने तथा अपने परिवार को ही नही, अपितु दूर-दूर तक तक के उपभोक्ताओं की 
जरूरतों को पूरा करने के लिये करता है, यातायात के साधनो की उपलब्धि अत्यत्त आवश्यक है। 
प्रौ० किण्डलवर्जर के मत में विभिन्‍न बाजारों को यातायात के साधनों द्वारा सूत्रबद्ध करता 
आशिक विकाप्त की प्रक्रिया का एक अभिन्‍न आंग है।* 


क्रृषि पदार्थों को मंडी तक लाने तथा औद्योगिक कच्चे माल को कारखाने तक, तथा 
तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने के लिए सडकों , नहरो या रेलो का विकमित स्थिति में होता 
अनिवार्य है। यही नहीं, इन साथनो का विकास श्रमिकों के आवागमन हेतु भी आवश्यक है । 
प्रो० सैलिगमंन के कथनानुसार वह देश सर्वाधिक उन्नत है जहाँ श्रम व साधनों के परिवहन, शक्ति 
के सचार एवं विचारों के प्रसार आदि तीन क्षत्रो मे पर्याप्त विकास हो जाता है। डा० जॉन्सन 
यातायात के साधनों की आवश्यकता केवल दस्नुओ व श्रमिकों के जादागमन हेतु ही नहीं मानते 
हैं, अपितु कुशल शासन-व्यवस्था, देश में शान्ति व सुरक्षा, अकाल सहायता, जनसंख्या के संतुलित 
वितरण, व्यापार के विकास, नगरों के विकास तथा मूल्यों के समस्त देश में समान होने की प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहन देने के लिये भी यातायात के साधनो के विकास को अनिवाय मालते हैं १ यातायात 
के साधनों से प्रो० लॉकलिन ने अग्रलिखित लाभ और बताए है। : 
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( श्रेढट 3) 


(0) वस्तुओं को सामयिक पृत्ति, (7) मूल्यों में स्थिरता लाना, (7) क्षेत्रीय श्मम- 
विभाजन एवं उत्पादन में विशिष्दता होना, (श) दृहतृस्तरीय उत्पादन मे सहायता, (४) प्रति- 
योगिता को देशव्यापी और यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना तथा (श) शहरीकरण | 


याद्वायात के साधनों को चार मुल्य भागों में बाँटा जा सकता है: रेलें, सडकें, जत- 
यातायात एबं बायुबयाताब्रात | जहाँ तक भारत का प्रदन है, अन्य अल्पविकसित देशों की भांति इस 
क्षेत्र मे भी भारत अन्य देशो की अपेक्षा काफी पिछडा हुआ है। रेलो, सडको व यातायात के अत्य 
क्षेत्रो मे भारत की प्रगति स्वतस्यता के पूव॑ तक सतोपप्रद नहीं थी । प्रस्तुत अध्याय मे हम केवन 
रैलो के क्रमरिक विकास के विषय मे अययन करेंगे तथा तत्पश्चात्‌ रेलो के प्रभावों तथा रेस- 
यावायात की प्रभुख समस्याओं क्य भी अध्ययन किया जाएगा। लेक्नि सुविधा के लिए पहले यह 
बताने का प्रयास क्या जायगा हि रेलो का प्रारम्भ होने से पूर्व भारत में यातायात के साथनो को 
वया स्थिति थो तथा किन परिस्यितियों में रेछो का भारत में विकास क्या गया । 


ब्रिटिश शापन के पुर्व यातायात को व्यवस्था 


मँग्रं जो के आगमन से प्रृव॑ भारत वी यात्ायात-ब्यवस्था अत्यन्त पिछडी हुई थी। 
वस्तुत उत्पादन का स्तर अत्यन्त छोटा होने के कारण वस्तुओं का विनिमय भी सौमित था बौर 
$लस्‍्वत्प सडको, रेलो अथवा जलमारों का उपयोग भी वहुत कम होता था। इस देश की अधि- 
वश जनता गांवो मे निवास करती थी और य गाँव स्वावलम्बी इकाइयों के रूप मे थे । गाँवों का 
बाह्य जगत से आधिक तथा सास्कृतिक सम्बन्ध भो सोमित हो था। इन्हीं कारणों से यातायात के 
साधनों का विस्तार करने की आवश्यकता समझी गई। इतिहास में यद्यपि ग्रुप्त, मोर्य 
व हिन्दू सज्राटो, शेरयाह सूरी तथा मुगत सश्चाठो द्वारां सडको के निर्माण का वर्णत भिलता है, 


पान सडको के निर्माण हेतु कोई निश्चित नीति नहीं थी और नही ये सडके स्थायी 
ठी थी। 


पक गह बुशनन का कथन है कि १८वी चताब्दी तक भारत वी अधिक्राश जनता एकाकी 
गांदों में निवास करती थी तया विभिन्‍न क्षोत्रो मे विशिष्टता (उत्पादन के क्षंत्र मे) का अभाव 
या। ये आगे बताते हैं कि व्यापार का क्षेत्र उम युग में बहुत सीमित होता था, तथा वस्तुओं को 
पु पर लादकर ले जाया जाता था । बैलगाडियो का उपयोग केवछ खुले मौसम में हो किया 


था सकता था। केवल वगाल में गगा नदी का उपयोग काफी दूर-दूर तक मात्र ले जाने के लिये 
किया जाता था ।१ 


_ __ यही स्थिति उन्नोसदी शहाब्दी के पूर्वा् में चलती रही तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
संडको का विक्रास करने कय कोई प्रयास नही किया । गत झाताद्दी के पूर्वार्ध मे फ्रासिस बुचानत एव 
माटगोम री मरा्टित ने ऊमद्, दक्षिण व उत्तरी भारत का भ्रमण करने के पश्चात इसी प्रकार के 
वक्तव्य दिये थे |? 

दस प्रकार उत्नीसवी झताब्दी के मध्य तक यातायात के साधना की स्थिति भारत में 
काफी दयनीय थी जौर जिस समय पश्चात्य जगत में ब्रातायात-क्राति> चल रही थी और जनता 
राष्ट्रीय स्तर पर आयिक दौड़ में भाग ले रही थी, भारत को जनता छोटे-छोटे एकाकी गाँवों में 


सकीर्णं दृष्टिकोण तथा आशिक स्दावलम्ब॒न के आधार पर रह रही थी और इसका सबसे वडा कारण 
यातायात के साथनों का अभाव ही था ६ 


भारत मे रेल यातायात का प्रारम्भ 
रेन-यातायात का प्रारम्भ मारत में उन्नीसवो घताब्दी के उत्तराध॑ मे हुआ था| लेकिन 
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( १३९ ) 


इसके पूर्व यातायात के साथनो को जो स्थिति थी उसका डा० जॉन्सन ने काफ़ी विस्तार से वर्णन 
किया हैं। उन्होने रेल-थुग से पूर्व की यातायात-ब्यवस्था मे निम्न दोष बताये है :! 


(१) यात्राओं का धीमा, बाबापुर्ण एवं भावपुर्ण होना--मह॒पि देवेन्द्रनाथ ठाकुर (श्री 
रवीन्द्रवाय ठाकुर के पिता) ने अपनी जोवनी मे लिखा था कि १८४६ में कलकत्ता से बनारस तक 
ताव द्वारा जाने मे डेढ महीना लगा था और बनारस से स्थल-मा्ग द्वारा वे १४ दिन में आगरा 
तक और आगरा से दिल्‍ली तक नाव द्वारा एक महीने मे पहुँचे ये । 


डा० जॉन्सन इसी प्रकार बताते हैं कि यात्रियों को मार्ग मे जयली जानवरों तथा ठगो व 
डाकुओ का भय सेव बता रहता था | 


(२) सड़कों को स्थिति खराब होना--१९वी शताब्दी के मध्य तक सडके बहुत कम 
क्षेत्रो मे थी और जो थी भी, उनकी स्थिति अत्यन्त दयतीय थी | केवल सूखे मौसम में ही इन 
सड़कों का उपयोग हो पाता था । 


(३) परिवहन को ऊंची लागतें--रेल-युग के पूर्व कलकत्ता से बदारस तक डाक गाडी 
हे पहुँचने मे (४२८ मील पर) राज्य को ३७६ सपये, २२५ रु० पालकियो द्वारा पहुँचाने मे, वैलो 
द्वारा पहुँचाने मे १५० एपय्रे और नाव द्वारा पहुँचाने मे २२५ रुपये से ३७५ रुपये खर्च करना 
पड़ता था। इनमे जिस साधन से जितना कम समय लगता था उतना ही उस पर खर्च अधिक 
आता था। 


(४) कृषि, उद्योग व व्यापार को क्षति- कृषि पदार्थों तथा औद्योगिक कच्चे माल को 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने मे अधिक व्यय तथा अनेक बाधाओं के उपस्थित होते के 
कारण क्ृपि, उद्योगों व व्यापार को काफी क्षति होती थी । उदाहरण के लिये एक बल पर २ मत 
बजन १०० मील तक ले जाने के लिये ३ रुपये १२ आना व्यय हो जाता था। श्री० एफ० पी० 
एन्टिया का कथन है कि मध्य प्रान्त मे बहुत उम्दा क्रिस्म की कपास होने पर भी उस कपास का 
समुचित उपयोग नही हो पाता था। १ ५० में भारत के गंवनेर जनरल को बम्बई के प्रमुख 
व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिवेदन मे कह्ठा गया कि वहुत-सो महत्वपूर्ण वस्तुएँ भारत के विभिन्‍न 
भागों में इसलिये नष्ट हो जाती थी कि उन्हे जरूरत के दूसरे स्थानों तक पहुँचाने की व्यवस्था नही 
थी और कही-कही तो परिवहन का व्यय मूल्य का २०८ प्रतिशत तक हो जाता था । 


(५) बिपुलता के बोच अभाव--यातायात की समुचित व्यवस्था त होने के कारण देश 
के एक भाग में उपभोग्य वस्‍्तुओ का अभाव रहता था, जबकि दूसरे भाग से वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा 
में होने के कारण खराब हो जाती थी । 


१८४८ की कपास कमेटी ने बताया कि खानदेश भें अनाज का मूल्य ४३ रुपये से लेकर 
६ रुपये प्रति ववार्टर तक था, जबकि परूत्रा मे एक क्वार्टर अनाज की कीमत ४५ रुपये से लेकर 
४६४ स्पये तक थी । खानदेश व पूला के इतते समीप होने पर भी अनाज के पूल्यों मे १० गुना 
अन्तर होते का एक मात्र कारण यातायात के साधनों का अभाव ही था। 


लेकिन १९वी दताब्दी के उत्तराध मे अनेक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई , जिन्होंने 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार को भारत में यातायात के साघनो, विशेष रूप से रेनो का विकास 
करने को बाध्य कर दिया । 3।८ देसाई इन कारणों को तीन भागो में विभक्त करते है £ आर्थिक, 
राजनैतिक एवं प्रशासनिक तथा सुरक्षा-सम्बन्धी ॥* 


रेलों के विकास के आथिक कारण : 


(0 आग्ख उद्योगपतियो के समक्ष वृहव्‌-स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के विनिमय हेतु एक 
व्यापक बाजार प्रस्य ररने को समस्या थी। भारत के आन्तरिक भागों तक इद्भुलुण्ड को बनी हुई 
वस्तुओ की बेचने का एक मात्र कारण यही था कि प्रमुख वन्दरगाहो से लेकर देश्न के विभिलल क्षेत्रो 
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तक रेलो था सडको का जाल बिछा दिया जाता । लार्ड डलहौजी ने रेलो पर दिये सुप्रसिद्ध वक्तव्य में 
रैलो के विकास के कार्य्रम मे मुख्य पृष्ठभूमि आथिक आवद्यकता को ही बताया । 


([॥) अनेक आरल उद्योगपतियों के समक्ष एक समस्या थी और वहु थी अतिरिक्त पूंजी 
का लाभभ्रद विनियोग इज्भूल॑ण्ड के वाहर कही करना | उनकी राय भें भारत से कही अधिक अच्छा 
क्षेत्र उन्हे विनियोग हेतु नही था और वह पी रेलो के निर्माण मे नियुक्त की गई। 


रमेशदत्त रेलो के विकास का सबसे बड़ा कारण आग्ल उद्योगपतियों की प्रवृत्ति को 
मानते है। इसका आग्ल ससद पर पर्याप्त प्रभाव था और इससे उनकी वस्तुओ की भारत में 
खपत करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पतों पर यहाँ रेलो का विकास करते हेतु दबाव डाला 
गया था ।? 


प्रशासकोय कारण 


प्रेंग्र जो के पूवं के शासक साधारणतया केवल मालगुजारी इकट्ठा करने में रुचि लेते थे, 
लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने सम्पूर्ण क्षेत्र से एक ही कानून लाग्र करने के लिए पुरानी 
शासन व्यवस्था को नवीन प्रशासकीय सुधारो द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। जिन्होंने 
नवीन भूमि-व्यवस्था को तथा पचायतो के स्थान पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए और इस उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु रेनो का (तथा सडको का भी) विकास करना आवेश्यक था। 


का इस प्रकार देश के आन्तरिक्त भागों तक शासत का विस्तार करने के उद्देश्य से 
| का विकास आवश्यक समझा गया। गाँवो, शहरो, जिलो, प्रान्तो और क्षेत्रों को ईस्ट इण्डिया 
नी तथ्य १८५८ से ब्रिदिश सरकार के नियन्त्रण मे रखने के लिये रेलो का विकापत 
क्या गया । 


सुरक्षा सम्बन्धो कारण : 


१८५५-५६ के बाद से भारत के अनेक राजा, महाराजा तथा नवाब ईह्ट इण्डिया 
कम्पनी की नीति को सगठित रूप से अवज्ञा करने लगे थे । १८५७ में तो उनके असन्तोष ने एक 
बड़े विद्रोह का रूप धारण कर लिया । यथ्पि अँंग्रोज लोग किसी भ्रकार से इस विद्रोह को कुचलने 
में सफल हो गये तथापि उन्हे इस बात की आद्यका बनी रही कि कमी न कभी इस विद्रोह की 
ज्वाला पुनः भड़क सकती थी । इसीलिए फौजो के देश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने-आने 
के लिये रेलो का विकास अनिवाय॑ समझा गया। 

५ 3० अम्बाञसाद ने रेलो के विकास के लिए इन कारणों को उत्तरदायी माना है? : (0) 
आग्ल उद्योगपतियों की बह नीति जिसके कारण वे कच्चा माल भारत से भ्राप्त करके तैयार वस्तुएँ 
भारत के बाजारों मे थोपना चाहते थे, ब्रिटिश ससद की विशेष समिति का वह निर्णय जिसके द्वारा 
वे भारत के विदेशी व्यापार को विशेष रूप से बढाता चाहती थी, (0) आग्ल व्यापारियों की 
अतिरिक्त पूजी, जिस पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा त्रिटिश सरकार दोनों ने निम्ततम लाभ की 


गारण्टी प्रदान की थी, (॥४) छाई डलहौजी ढारा रेलो की क्षति को राज्य द्वारा वहन किये जाने 
को घोषणा ने विदेशी पूंजी को और अधिक बआकपित किया । डे 


इस प्रकार विभिन्न आधिक, प्रशासनिक तथा सैन्य कारणों से भारत मे रेलों के विकास 
को आवदयक समझा गया तथा १९वीं शताब्दी के मध्य से रेछो का निर्माण भारत मे प्रारम्भ हुआ ! 


रैलो का विकास-- १८४४ में भारत मे रेलो का निर्माण करने की दृष्टि से दो कम्प- 
नियो की इजड्डूलण्ड मे स्थापना की गई जिनके ताम क्रमशः ईस्ट इृशण्डियन रेलवे कम्पनी तंथा ग्रोट 
इण्डियन पेनन्सुला रेलवे कम्पनी थे। लेक्नि कूछ वर्षों तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सहयोग प्राप्त ने 
हो सका और फ्लस्वरूप इन कम्पनियों के सारे कार्यक्रम बचूरे रह गये। अतत सरकार ने कम्प- 
नियो को यह गारण्टी ध्रदात कर दी कि यदि इनके लाभ पूजी के ५ प्रतिशत से कम होंगे वो 
सरकार उस धाटे की पूति करेगी । यह रेलो के निर्माण का प्रथम अध्याय था और इसके पहचात 
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तेजी से रेलो का विकास होता चला गया । हम नीचे संक्षेप में उन्‍नीसवी झताब्दी के रेलों के 
इसतिहास का सक्षेप मे वर्णन करेंगे । 


(१) पुरानी ग्रारण्टो पद्वति--अगस्त, १८४९ में उपरोक्त दोनों कम्पनियों तथा इज्जूलैण्ड 
के भारत सचिव के बीच प्रथम अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गए । इसके पश्चात्‌ अनेक दूसरी कम्प- 
नियो की स्थापता की गई और उन्होने भी भारत सचिव के साथ रेलो के निर्माण हेतु प्रसंविदो पर 
हस्ताक्षर किए । इन प्रसंविदो की मुख्य विश्षेषताएँ इस प्रकार थी: 


()) मुफ्त भूमि की स्वीकृति, (॥) पूंजी पर ४ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक ब्याज की 
गारंटी, जिसका भुगतान २२ पैसे प्रति रुपये के हिसाब से किया जाता था। (गा) गारंटी दी गई 
राशि (४? से ५ प्रतिशत) से कितता छाभ अधिक होता था उसका वितरण कम्पनी तथा सरकार 
समान रूप से कर लेती थी, (५) कर्मचारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण मामलों में 
राज्य का एक सीमा तक नियन्त्रण रखा गया, (४) २४ अथवा ५० वर्ष के पश्चात्‌ राज्य को यह 
अधिकार था कि वह रेलो को अपने तियन्त्रण में छेकर ३ वर्ष के औसत मूल्य (शेयरों पर) से कम्प- 
हियो की क्षतिपूर्ति कर दे । 


इनके अतिरिक्त निम्न मुख्य बाते इन प्रसविदों मे और रखी गई थी :? 


(श) डाक तथा डाक-विभाग के कमंचारियों से भाडा नही लिया जाएगा। (५४) रेलवे 
बोई ऑफ डायरेवटसं की बैठकों में सरकारी प्रतिनिश्रि डायरेक्टर के रुप में भाग लेगा तथा वह 
सभी मामलो पर तिपेधाधिकार का उपयोग कर सकता था, (श॥) कम्पनी द्वारा निर्धारित पूंजी 
ने लगाते अथवा काय॑ को पूरा न करने पर राज्य स्वयं वह का पूरा करके कम्पनी से आवश्यक 
का वसूल कर सकता था, (४)) ९९ वर्ष बाद स्वत ही राज्य सप्रस्त रेल-यात्तायात को खरीद 

गा। 


इस प्रकार रेलो के विकास की प्रार॒म्मिक अवधि मे राज्य ने विम्नतम लाभ की गारंटी 
देकर रेलो के निर्माण हेतु पूंजी को आकषित किया | १८५४ से १८५६ के बीच केवल तीन 
महत्वपूर्ण रेल-सार्गो का निर्माण किया गया । इसके उद्घाटन का समय व रेलमार्गों की लम्बाई 
इस प्रकार रही थी : 


कम्पनी का नाम रेलमार्य पूरा होने का वर्ष लम्बाई मील सें 
प्रेंट इण्डियन पेनत्सुला रेलवे कं०_ बम्बई-कल्याण १८५४ ३७ 
ईस्ट इण्डियन रेलवे क० कलछकत्ता-रानीगज श्८५५ १२१ 
मद्रास रेलवे क० सद्रास-अर्काट १८५६ ६५ 


इन तीनों कम्पतियों ने उपरोक्त रेल-मार्गों के विस्तार हेतु भी काये जाये रखा और 
१८५७ तक बम्बई-कल्याण मार्म मे ५४ मील रेल-मार्ग और जोड़ दिया गया । इसके अतिरिक्त अन्य 
छोटी कम्पनियाँ भी उस समय थी, पर उनका कोई महत्व नहीं था (४ 


परन्तु पुरानी गारटी पद्धति भारत-स्थित ब्रिटिश सरकार के लिए एक भार बन गई 
और १८४५९ से १८६९ तक ओसत लाभ केवल ३ प्रतिशत रहे । फलस्वरूप भारत की जबता से 
अधिक कर वमूल करके शेष २ प्रतिशत राशि कम्पतियों को चुकाई गई ॥६ रमेशदत्त द्वारा प्रस्तुठ 
एक विवरण के अनुसार १८४९ से १८५९ तक दस वर्ष मे उपरोक्त तीतों कम्पनियों को गारंटी 
के अन्तर्गत इस प्रकार राज्य द्वारा भुगतान किया गया . 
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( शडर ) 


(लाख पौष्ड में) 
ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पनी १४ २८ 
ग्रेट इण्डियन पेनन्सुछा रेलवे कम्पनी ४४६ 
मद्रास रेलवे कम्पनी २६१ 


१८४८ में आग्ल ससद ने एक विशेष समिति की नियुक्ति उपरोक्त घाटे की व्यवस्था, 
तथा रेलो के निर्माण मे होने वाले विलम्ब की जाँच हेतु की, तेकिन उस कम्पनी ने भारत 
सरकार की तत्कालीन नीति का सम्नन कर दिया और फलस्वरूप कोई परिवतन सम्भव नहीं 
हुआ । १८६० के पदचात्‌ रेलवे कम्पतियों की फिजूलखर्ची ओर भो बढ गई तथा लाभ की विम्त- 
तम गारण्दी होने के कारण यह भार भारतोय जनता पर पडता गया। अगस्त १८६७ में भारत 
के तत्कालीन बाइसराय लाड्ड लॉरेंस ने बताया कि कंम्पनिया जिन रैल-मार्गों के निर्माण में ८१ 
करोड पौण्ड व्यय करती यी, सरकार को उन्ही रेल-मार्गों के लिए ७५ लाख पौष्ड की भृूषति एड 
देखरेख, १ ४५ करोड पौण्ड वास्तविक आय के आधिकय के ब्याज तथा ४५ लाख गारण्टी के ब्याज 
आदि के लिये देता पदता था ४ 


राज्य द्वारा नियुक्त विभिन्‍्त उच्च अधिकारियों ने रेलवे कम्पनियों के प्रशासन, अपव्यय 
और अब्यवस्था की कडो आलोचना की । विलियम थानंटन, छे० कर्वेल चैस्ने, विछियम मसे, लाईं 
भैयो तथा लॉर्ड लॉरेस ने सस्दीय समिति के समक्ष १७७२ में इन सब बुराइयो की चर्चा की और 
यह बताया कि १८६९ तक कम्पनियों के सचालको ने कभी लागतो को नियंत्रित रखने का प्रयास 
नही किया । एक अनुमान के अनुसार ता भारत मे ईस्ट इण्डिया रेखवे कम्पती ढ्वारा एक मील 
रेल-मार्ग का निर्माण व्यय ३० ००० स्टलिग पौष्ड आंता या, जो सम्भवतः विश्व में सबसे अधिक 
लागत थी । सम्पूर्ण भारत म इस समय रेलो का औसत निर्माण व्यय १६,५३६ स्टलिग पौष्ड प्रति 
मील आता था ।/ डा० सान्याल के अनुमानानुसार एकमार्गी रेलो का निर्माण-व्यय लगभग ९,९०० 
स्टिंग पौण्ड प्रति मील था। बडे मार्यों में दृहरे मार्गों पर प्रति मील भौसत लागत २०,१०० 
स्टलिय पीण्ड थी ।£ 


१९६९ तक भारत में ११ बड़े रेल मार्ग थे जिनकी लम्बाई १,८३२ मील थी । लेकिन 
इस वर्ष, जैसा कि ऊपर लिंखां गया है, रेलवे वजट का धाटा बहुत अधिक होने के कारण विवश 
होकर सरकार ने १८९६ मे रेलो का निर्माण-कार्य स्वय ले लिया। इतने पर भी प्रो० मँलनवॉर्म 
के मतानुसार १८६० व १८७० के बीच भो रल-मार्गो की लम्बाई ५०० से बढ़कर ५,००० मील 
हो गई | जो वास्तव में सत्तोषजनक प्रगति थी ।६ 


(२) सरकार हारा रेलों का निर्माण एव प्रबन्ध (१८६६-७६)--कम्पतिमों के अपव्यय 
और उसके कारण भारत सरकार पर पडने वाले भार के कारण १८६९ मे भारत सचिव को भारत 
सरकार के लिये ऋण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया | इन ऋणों का उद्दृ श्य रेलो 
के निर्माण हेतु पूजी प्राप्त करता था । चूक ये ऋण ४ प्रतिशत ब्याज पर मिलते थे जबकि 
कस्पनियों को ५ भ्रतिद्मत लाभ (या ब्याज) की गारण्टी दी जाती थी, यह वस्तुतः एक बचत थी ।* 


लेकिन रेल-मार्यो के निर्माण मे और भी मितव्ययिता करने के लिए १८७० में सरकार 
ते ५ पीठ ६ इ च चौड़ा रेल मार्ग (0908०) वनाने की अपेक्षा ३ फीट ३इच चौडा रेलनमार्ग 
बनाने का निदइचय क्या । नई व्यवस्था वी दो विश्लेपताएं थी--प्रथम, समस्त नये रेल-मार्गों का 
निर्माण राज्य हारा किया जाएगा, तथा द्वितोय पुरानी गारण्टी वाली कम्पनियों को ६ मास की 
अग्रिम सूचना देकर राज्य खरीद सकेगा । 


१८७१-७४ के बीच आग्ल ससद की विशिष्ट समिति द्वारा स्थिति का अध्ययन 
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( शड३े ) 


करने के बाद राज्य द्वारा रेलो के निर्माण हेतु तोन सिद्धान्त लॉर्ड सैनिस्बरो द्वारा निर्धारित 
किये गये ! 


() रेलो के निर्माण का कोई कार्ये विशेष सावंजनिक कार्य के रूप में नही किया जायेगा 
तथा ऋणो द्वारा निर्माण होने पर कम से कम उन ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज के समान आय 
प्राप्त की जायेगी । 

(!) अकाल-सहायता हेतु किये जाने वाले निर्माण-कार्य वर्ष के सामान्य राजस्व मे से पूरे 
किये जायेंगे तथा यह राशि कम होने पर ही ऋण लिए जा सकेंगे । 

(/0) सावंजनिक कार्यो के लिये सारे ऋण भारत में ही लिए जायेंगे । 


बुछ समय के पश्चात्‌ ही रेलो के निर्माण-करार्यो को उत्पादक तथा सुरक्षात्मक आदि दो 
श्रेणियों में बाँठ दिया गया। उत्पादक कार्य राजस्व के अतिरेक अथवा कणों द्वारा पूरे किये जाने 
थे, जबकि सुरक्षात्मक कार्य केवल अकाल-प्रस्त क्षेत्रो तक सीमित रहते थे । 


भा, १८७० तथा मार्च, १८८० के बीच राज्य की रेनों पर लगभग २ करोड ४६ 
लाख ४५ हजार स्टलिग पौण्ड व्यय किये गये ।? 


१८७९ के अन्त मे कुल मिलाकर भारत में ९,००० मील लम्बी रेलवे लाइन थी, जिनमें 
: से राज्य की रेलें २१७५ मील लम्बी थी तथा शेष सपुक्त रेलवे कम्पनियों की रेलें थी |? 


१८६९ व १८८१ के बीच रेल मार्गों की कुल लम्बाई ४,२६५ मीन से बढ़कर ९,८७५ 
मील हो गई।* 

लेकिन राज्य द्वारा रेलो का निर्माण काफी मितव्ययितापुर्वक किया गया, क्योंकि राज्य 
को प्रति मील औसत लागत केवल १०,००० पौण्ड आती थी, जबकि कम्पनियों को १५,०००- 
२०,००० पौण्ड प्रति मील खच॑ करना पडता था । तथापि राज्य की रेलें पूंजी पर केवल २९१५ 
प्रतिशत लाभ प्रदान करती थी जब्रकि कम्पनियों का औसत लाभ ६:२० प्रतिशत होता था (कुल 
लाभ) | लगातार राज्य के कोप से घत विनियोग करने की स्थिति मे सरकार नही थी । इन्ही दिनो 
१८७४ से १८७९ के वीच अतेक भयकर दुभिक्षो तथा अफग़्ान-युद्धों के कारण सरकार की वित्तीय 
स्थिति कमजोर होने लगी थी। फ़लतः इ गुड तथा भारत मे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने यही 
उचित समझा कि रेलो का स्वामित्व तथा सम्बन्ध राज्य के हाथ मे नही हो, यद्यपि व्यवस्था राज्य 
की देख-रेख में हो । इन्ही दिनो (१८८०) मे प्रथम अकाल आयोग ने सुझाव दिया कि ५,००० सील 
लम्बे रेल मार्ग भारत में तत्काल बनाये जाये, तथा २०,००० मील लम्बी रेलें (कुल) सुरक्षात्मक 
उद्दशयों से बनाई जायें ।४ १८८१ में एक विशेषज्ञों की समिति ने निजी कम्पनियों को पुनः 
प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया । यही नही, सीमा-युद्धो, तथा उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रों पर वाहरो 
आक्रमण होने के कारण मीटर गेज मार्ग को ब्रॉड गेज मार्ग के रूप में बदल लेना आवश्यक था। 
१८८९२ से नवीन गारण्टी पद्धति के अनुसार रेलो का निर्माण प्रारम्भ हुआ । 


(३) नयी गारण्टी प्रणाली (१८८२-१६१४)--यद्यपि आग्ल संसद, भारत सचिव तथा 
भारत सरकार किसी सीमा तक इस पक्ष मे तो अवश्य थे कि सरकार का रेल मार्गों का निर्माण 
तथा रेल-यातायात का प्रबन्ध दोषपूर्ष था और इसीलिए कम्पनियों को १८८२ में पुन. रेलो का 
प्रबन्ध तथा निर्माण सौप दिया गया । इस व्यवस्था मे भी एक प्रकार की गारण्टी रेल कम्पनियों 
को दी गई थी । लेकिन यह गारण्टी व्यवस्था पहले वाली व्यवस्था से भिन्न थी । 


१८८२ से १८८४ के बीच बम्बई, वडोदा एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे कम्पनी, राजपूताना- 
मालदा मीटर ग्रेज प्रणाली बगाल सेंट्रल रेलवे कम्पनी, रोहिल खण्ड-कुमायू' रेलवे कम्पती, बगाल 
कज---+-++- 
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( श४ं४ ) 


तया उत्तरी रेलवे कम्पनी और दक्षिण मराठ्य रेलवे कम्पनी आदि को राज्य ने अपने नियंत्रण मे ले 
लिया । इन कम्पनियों के साथ साथ अन्य रेल कम्पनियों पर भी राज्य का नियन्त्रण रखा गया। 
नवीन व्यवस्था में निम्नलिखित विश्येपताएँ थो : 


(0) उपरोक्त सारे रेल-मार्ग राज्य की सम्पत्ति समके गये, तथापि रेल-कम्पनियाँ पूजी 
का विनियोग एव रेलो का प्रबन्ध करने हेतु आमन्न्रित की जाती रही । २५ वर्ष के उपरान्त राज्य 
को यह अधिकार था कि वह रेल-मार्गो का प्रबत्ध भी अपने हाथ मे ले ले । 


(7) कम्पनियों को विनियोग की गई पूंजी पर ३३ प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा 
की गई 


(॥॥) जाभ (ब्याज का मुगतात करने के बाद) फा ठीन-चौयाई सरकार को दिया जावा 
तय किया गया । 


इन्ही दिनो एक प्रवृत्ति और प्रारम्भ हुई और यह थी राज्य द्वारा कम्पनियों की खरीद 
करना तथा उनका प्रबन्ध कम्पनियों को सौंप देना । लेकिव इन कम्पनियों में से कुछ का प्रबन्ध 
राज्य के पास ही रखा गया और सावंजनिक निर्माण विभाग (?, ५/ 9.) का ही इन्हे भी एक 
झग मान लिया गया । 


गत शताब्दी के अन्त तक रेल मार्गों की लम्बाई २४,७६० मील हो गई थी। अनुमावत 
तृतीय अवधि (नवीन गारण्टी प्रणाली) में रेल-मार्गों कौ लम्बाई ढाई गुनी से अधिक हो गई थी। 
निम्त तालिका उन्नीसवी छताब्दी में निमित रेल-मार्गो की प्रगति को सिद्ध करती है ।? 


भारतीय रेलमार्य माय (मील में) 
१८२४३ १८६७१ १८८१ १६०० 
रेल मार्गों की कुल लम्बाई २० ५,०७७ ९,८९१ २४,७६० 


१९०१ भे रेल मार्गों की कुल लम्बाई २५,३७३ थी और 88 के प्रारम्भ से लेकर 
हे झ् कै अन्त तक रेलो पर ३४० करोड़ रुपये अथवा २२ ७ फरोड स्टॉलिंग पोण्ड खच किये जा 
| से ॥ 
यहाँ यह बता देता उचित होगा कि रेलो मे प्रयुक्त पूंजी का लयभग ६०% राज्य द्वारा 
१८८०९ के पश्चात्‌ (मुख्यतः) दिया गया था और कम्पनिया ने राज्य की रेलों पर कुल पूजी का 
१९ ५% तथा निजी रेलो पर लगभग २२%, अनुपात ख़च किया था ।* 


हु १६०१ मे राज्य की रेलो के प्रबन्ध की जाँच हेतु टॉमस रॉबर्टंसन को एक विश्येष आयुक्त 
के रूप में नियुक्त किया गया । इन्होंने बताया कि भारतीय रेलों की व्यवस्था परूरोपीयन देशों के 
अतिरिक्त विश्व में स्व ष्ठ थी ; रॉबट्सन के मत मे भारत मे यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से रेतो का 


विकास पर्याप्त नही था तथापि जापान की अपेक्षा भारत में एक मौल लम्बा रेल-मार्ग अधिक लोगों 
की सेवा करता था।१ 


इस अवधि में कुछ और भो महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए। प्रथम था रेलो के सम्बन्ध मे 
अधिनियम पारित किया जाना। १८९० मे रेल अधिनियम द्वारा भाडे की अधिकतम दरो का निर्धारण 
कर दिया गया, तथा निजी क्षेत्र की रेलो के विषय मे राज्य के नियत्रण को सीमाएँ निश्चित करदी 
गई । द्वितीय, राज्य ने १८९६ में निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर एक केन्द्रीय सस्था का नियत्रण करने 
हेतु यह घोषित कर दिया कि कोई भी कम्पनो भारत मे रेलो के निर्माण हेवु ऋण मही लेगी और 
राज्य स्वयं ऋण लेकर कम्पनियों में विवरण की व्यवस्था करेगा। 
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परन्तु इस अवधि की रेल-व्यवस्था में सबसे बड़ा दोप यह था कि सरकार द्वारा निर्यत्रित 
रेल-कम्पनियों का प्रवस्थ निजी कम्पनियों की रेलो से श्रेष्ठ नही था। १९०१ मे रॉवट्सन ने भी 
इस विपय पर विस्तार से बताया था 7 

इसके विपरीत निजी क्षेत्र की कम्पनियों की कार्य-व्यवस्था में तालमेल का अभाव था । 
राज्य द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों तथा गारण्टी-श्राप्त कम्पनियों का विकास सामान्य राजस्व पर 
निर्भर करता था, क्योकि रेलो का वजट पृथक्‌ नहीं था। 


१९०५ मे सैंके समिति ले सुझाव दिया कि रेलो के विकास पर राज्य को कम से कम 


१२५ करोड पौड प्रति वर्ष पूंजीगत व्यय के रूप मे व्यय करने चाहिए। इसी वर्ष रेल विभाग को 
साव॑जनिक निर्माण विभाग से पृथक्‌ करके रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में दे दिया गया । 


डा० जॉन्सन ने उक्त अवधि की एक बड़ी विदश्यपता यह बतलाई है कि इस अवधि में 
१९०० के बाद से रेलो से राज्य को लाभ होने छग्रा । जहाँ प्रथम ४० वर्षो भे (१९०० पक) राज्य 
को अनुमानतः ५८ करोड़ रुपये का घाठा हुआ था, १९०० के बाद तेजी से लाभ होने लगा । 
१९०० तथा १९१४ के बोच रेतों को जो प्रगति हुई उसका प्रमाण निम्न तालिका से मिल 
जाता है ।? 


रेलों का विकास 
बष॑ रेल-मार्यों को लम्बाई विनिषोजित राशि 
(करोड २० मे) 
१९०० २४,७५२ मील ३२९५३ 
शष१४८ ३४,६४६ मील ४९५०९ 


डा० वीरा एन्स्टे भी बोसवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे हुई रेलो की प्रगति पर संतोष 
व्यक्त करती हुई लिखती हैं कि किराये एवं भाड़े की दरें कम रहने पर भी १९०० व १९१४ के 
भध्य भारतीय रेबों ने आशातीत विकास किया ।5 इसीलिए १९०० से १९१४ तक के काल को 
रैलो के द्रूत विकास का काल कहा जाता है। लेकिन ये लछाम धीरे-धीरे घटते गये और जहाँ १९०६-७ 
में रेतो से वास्तविक लाभ की राशि २३'३ लाख पौड थी, १९१०-११ में ५-६ लाख पौंड का ही 
लाभ हो सका। कुल आय वढाने पर भी लाभ मे कमी होने का मुख्य कारण यह था कि रेलो के 
चाकू खर्चो का अनुपात १९०६ तथा १९०८-९ के बीच ४६९५ से वढकर ६२% तक हो गया था । 
रे »्मे यह ५४५०५ था। श्री गोखले ने इसीलिए अपव्यय रोकने का सरकार से अनुरोध 

्॒था। 


(४) प्रथम महापुद्ध एवं भारतोय रेलें--१९१४ मे युद्ध छिड जाने पर राज्य ने रेलो पर 
काफी सख्ती से तियस्त्रण किया | लेकिन जहाँ एक ओर युद्धकाल में सैनिको तथा वस्तुओं का अंत्य- 
धिक मात्रा मे आवागमन हुआ, दूसरी ओर नये रेल-मार्गो का निर्माण, पुराने रेल-मार्गों का विस्तार 
तथा अधूरे कार्यो को पूरा किया जाता, सहायक रेल-मार्गो का निर्माण, मरम्मत के काये और पुराने 
यन्‍्त्रो का प्रतिस्थापन आदि सारे महत्वपूर्ण काये स्थापित कर दिये गये । 


१९१८ में जब प्रथम महाथुद्ध समाप्त हुआ तो सरकार के समक्ष अनेक समस्याएँ थी ! 
प्रथम समस्या थी रेलो के प्रबन्ध की । द्वितीय समस्या रेनो की वित्तीय व्यदस्था से सम्बन्धित थी, 
जबकि तृतीय समस्या रेलो की मरम्मत तथा इनके विस्तार की थी । नवम्बर १९२० में ओऑकवर्थ 
समिति की नियुक्ति निम्त प्रश्नों पर विचार करने हेतु की गई : 


(अ) प्रत्यक्ष राजकीय नियत्रण, (आ) विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रवन्‍्ध, (इ) भारतीय 
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कम्पनियों द्वारा प्रबन्ध, (ई) विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों का सयुक्त प्रबन्ध, (उ) रेलो की वित्तीय 
व्यवस्था । 


रेलो का प्रबस्ध- प्रवस्ध के लिए ऑकवर्थ समिति ने स्पप्टत विदेशी, भारतीय अथवा 
सपुक्त अ्वन्ध के प्रस्ताव को डुकराते हुए प्रत्यक्ष राजकीय प्रवत्य का मुझाव दिया । गारण्टी-व्यवस्था 
के लिये समिति ने बताया कि यह व्यवस्था आशानुरूप सफल नही हो सकी थी और कम्पनियों का 
प्रबन्ध घोग्य हाथो भे नही था 


ऑकवर्थ समिति से भी कापी समय पूर्व श्री योपालहृष्ण गोखले ने भारतोय कर्मचारिया 
की उपेक्षा तथा उच्च पदो पर विदेशियों की तियुकिति की कडी आलोचना की थी ऐ 


ऑकवर्य समिति ले भारतीय जनता की राय का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया कि 
जनता रेलो के राजकीय प्रवन्ध के पक्ष मे थी। समिति ने सुझाव दिया कि कम्पनियों व सरकार के 
बीच हुए प्रसविदो की अवधि समाप्त होते ही उन रेल मार्गों को सरकार स्वय ले ले ॥ 


रेल बोर्ड--१ ९०५ से ही रेलवे बोर्ड मे एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य चले आ रहे थे, और 
बे तीनो व्यक्ति रेलन्यातायात की व्यवस्था से परिचित होते थे ! ऑकवर्थ समिति ने बोर्ड की अपेक्षा 
पाँच आयुक्‍क्तो का एक रेल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की । मुख्य आयुवत्त का कार्य गदतर 
जनरल को परिषद के सदस्य को रेल नोति के विपय भे सुझाव देना था । 


प्रबन्ध के विषय में उच्च स्तरीय मतभेद थे ! अन्तत जनता की कडी आलोचना एवं 
अन्य प्रकार के दवाव के कारण फरवरी १९२३ मे रेली के प्रत्यक्ष राजकीय प्रवत्थ के सम्बन्ध मे 
विधान परिषद ने निर्णय किया । १ अप्रैल, १९२४ से रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करके इसमे मुख्य 
आयुक्त, एक वित्त आयुवत्त एवं दो सदस्य एक मार्गों तथा निर्माण के विपय में एवं दूसरा सामीन्य 
प्रशासन, थातायात एवं प्रबन्ध हेतु रखे गये (2 


वित्तोय व्यवस्था-वित्तीय प्रवन्ध हेतु आकवर्थ समिति ने रेलो का वजठ सामान्य बजट 
से पृथक करने का सुझाव दिया था । माच १९२५ मे विधान परिपद ने समिति की उस सिफारिश 
को भी मानकर रेलवे बजट पृथक्‌ कर दिया । तवसे अब तक रेलो का वजट सामान्य बजट से पृथर्‌ 
ही चला वा रहा है। 


रक्त राज्य द्वारा रेलो का प्रबन्ध (१६२४ ४४) प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के समय अधिकांश 
रैलें राज्य की थी लेकिन इनका प्रवन्ध कम्पतियों द्वारा किया जाता था। सरकार के समक्ष प्रश्न 
यही था कि राजकीय कमचारियो द्वारा रेलछा के प्रबन्ध की व्यवस्था किस प्रकार हो 


+ मार्च १९२४ मे रेल भाडा द्रिब्यूबल की निमुक्तति की गई तथा १९२६ मे जनता के हितो 
की रक्षार्थ भाडा-सलाहकार समिति बनाई गई । वीरा एन्‍्स्टे लिखती है कि १६२६ २२ से भारतीय 
जनता का हृष्टिकोण विदेशी कम्पनिया के प्रति इतना अधिक आलोचनात्मक हो गया था कि वह 
क्सो भी वीमत प्र रेलो का प्रदस्व कम्पनियों के हाथ मे रखने के पक्ष मे नही थी। फलस्वारप 
राज्य ने अनेक रेलो का नियन्त्रण स्वय ले लिया | १९२४ मे जब आयोग ते ७ ५५% भारतीय क्म- 
चारियों को रखने का सुझाव दिया लो सरकार ने तुरन्त इस व्यवस्था को लागू कर दिया और 
१९२५-२६ के पश्चात्‌ कम से कम ७०% रेल कमंचारी भारतीय होने लगे।* 


प्रथम भहाथुद्ध के पदचात्‌ भारतीय रेला ने जिस ग्रति से विकास किया बह वास्तव में 
प्रशसनीय है । लेक्नि १ ९३० से विश्वव्यापी मदी के कारण जब भारत म भी वश््तुओ का आवागंमब 
वहुतत चम हो गया तो रेलो की स्थिति मी डॉवाडोल होने लगी । अंग्र तालिका प्रथम महायुद्ध से 
लेकर ६६३४-३६ तक की प्रगति का चित्रण प्रस्तुत करती है १ 
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4 ॥90--9 ९॥4--डा० चीरा एल्टे के मत मे १९३४ में ७४ प्रतिश्यत रेलें राज्य की थी तभा 
४४ ७ प्रतिशत राज्य के प्रवन्ध में थो (पृष्ठ १४१) 


( श४७ ) 


१६१३-१४ बम प १६३०-२१ १६४ दिया। 


रे 
१६२६-३० १६३४-३५ लम्बाई 
औसत औसत सडको 

रेलमाग (मीलमे) _ ३४ ६५६ ४०,००१ ४२,८०४ डर 
कुल पूंजी (करोड रुपये मे) 3९५ <१० <७९ <तब्दी 
वास्तविक आय ३० डर २९ पक 


उपरोक्त तालिका वताती है कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ विश्वव्यापी मदी प्रारम्भ ह 
के पूर्व तक रेलो में विनियोजित पूंजी रेलमार्गों की लम्बाई तथा वास्तविक आय मे पर्याप्त वु 
हुई, छेकिन मंदी के कारण इसमे कुमी होने लगी ! यद्यपि १९३५-३६ में वास्तविक आय बढ़ ग्य॑ 
थी, पर यह्‌ वृद्धि इसलिये हुई थी, कि सरकार ने माढे की दरे घटा दी थी। ष्य 

१९३१-३२ से रेलों का घाटां इतना होने लगा कि 'घिसावट कोप' से सरकार को प्रति 
बे रकम मिकालनी पड़ी । श्री रामानुजम के एक वक्‍तव्य के अनुसार १९३१-३२ व १९३५-३६ 
के बीच घिसावट कोप से लगभग ३२ ५ करोड रुपया उधार लिया गया। लेकिन १९३६-३७ से 
इस ऋण की अदायगी प्रारम्भ हो गई ॥ 


मंदी के भारतीय रेलो पर होने वाले प्रभावों की जाँच करने हेतु १९३१ में इंच-केप 
समिति तथा १६३२ में पोष समिति की नियुक्ति की थई । इन दोनो समितियों ने रेल-प्रशासन में 
मित॒व्यथिता बरतने का सुझाव दिया | १९३६ में भारतीय रेलो की व्यवस्था का अध्ययन करने एवं 
रेल-यातायात मे सुधार करले हेतु देजबुड समिति की नियुकित की गई जिसने जून, १९३७ मे अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस समिति ने निम्न सुझाव प्रध्तुत किये * 


() रेलों द्वारा सामान्य राजस्व में लाभाश नही दिये जायें, (॥) ३० करोड रुपये प्रति- 
वर्ष सामान्य रिजवे कोप तथा घिसावट कोप में जमा किये जायें, (॥7) रेलो व सडको मे तालमेल 
कायम किया जाय, ((४) रेल-यत्त्रो का समुचित उपयोग किया जाए, (५) रेलवे सूचवा अधिकारियों 
तथा प्रेस-सम्पक्क अधिकारियों की नियुक्ित की जाये । 


द्वितीय महायुद्ध एवं रेलें?-- १९३६ से टेल-ब्यवस्था मे सुधार होने लगा जैसा कि उपरोक्त 
ताबनिका से प्रगठ होता है, रेलो की आय मे भी वृद्धि हुई। सेना तथा वस्तुओ का गमनाग्मन बहुत 
अधिक हुआ । १९४२ मे युद्ध-कालीन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका उह्ंश्य सैन्य तथा अन्य 
आवश्यक वस्तुओ को रेव द्वारा निर्दिष्ट स्थानों तक पहुँचाने की नीति का निर्धारण करना था। इसके 
साथ ही इस सस्था तथा केम्द्रोय यातायात समठन का एक काये यह भी था कि रेलो पर अनावश्यक 
कार्य-भार होने से रोके । 

इन्ही दिनो इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी कि रेलो का विवेकीकरण 
किप्फ, गये ५ फसर। 5५,०४४ फीत्ल सज्ये रेल्स मार काम कर त्एए. ४० ओऔए साय है| 'माडे व फकिशए 
की छूट आदि को रामाप्त कर दिया गया । 

१६४३-४४ में वगाल के दुभिक्ष ने पुन. रेलो के कार्य-मार को बढ़ा दिया | इस समय 
सरकार ने दो नारे प्रचतित किए . प्रथम, “रेल वेगनो का कार्य निर्वाध रूप से चलता रहे! और 
द्वितीय, जनता के लिए था “यात्रा केवल उस समय कीजिए जब यह अनिवाय॑ हो (” इसके उपरान्त 
भी १९४४-४५ मे प्रति मास औसतन २ करोड व्यक्तियों ने रेनो द्वारा यात्रा की और सैन्य याता- 
38 डड पूबे की अपेक्षा २७ गुना हो गया था । इस समय रेलो की कुल आय २३२६२ करोड 
झुपय्रे थी । 

लेकित एक विचित्र प्रवृत्ति इस अवधि मे चल रही थी। इस समय जहाँ एक ओर रेलो 
की आय काफ़ी वढ रही थी और रिजर्व कोप की पुरानी बकाया रकम रेलो ने वापस कर दी थी, 








. पर. २. रिक्वाशथाए॥॥), [06 सएालांणा रण इधर रिव्रॉजवचड वा फातांबा पड्कागाबा 
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( ४४८ ) 


कम्पतियोपेर रेल-यत्रो के प्रतिस्थापद की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था ! इसके विपरीत मीटर 
व्यवस्था ८%, इ जन, १४% मीटर गेज वैगन, ४,००० लस्े रेल मार्ग की पदरियाँ तथा ४० लाख 

ग्ीपरा का सध्य-पूर्व के देशो को निर्यात कर दिया गया थां। चिसे हुए यत्रों, इंजनो, डब्बो 
संयुक्त गये आवश्यक सामग्री के प्रतिस्थापन और मरम्मत के अधिकाश वयर्य स्थमित कर दिए गए । 
के लिये महायुद्ध ने एक और समस्या को जन्म दिया और बह थी गुद्धकालीन स्टाफ की स्थिति | 


कब स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय यत्रों के प्रतिस्थापन और अतिरिक्त स्टाफ के रोजगार की 
ए' भारतीय रेलो के समक्ष ज्वलत समस्याएं थी। छेकिन स्वतन्त्रता के साथ ही देश का 
की भजित ही गया और इससे भी रेनो की समस्‍यायें बढ गई 


विभाजन का भारतीय रेलो पर प्रभाव देश का विभाजन होने से पूर्व मारत में कु 
क्ञ/।०४१ भील लम्बे रेल माये थे । विभाजन होते पर २४,०८३ मील लम्बे रेल मार्ग भारत की 
तथा ६,६४८ सील लम्बे रेल मार्ग पाकिस्तान को प्राप्त हुए। रेलन्मार्गो की दृष्टि से भारत की 
निश्चित रूप से पाकिस्तान की अपेक्षा लाभ हुआ । निम्न तालिका इस तथ्य की पृष्टि करती है ! 


भारत व पाकिस्तान की रेलो का अनुपात (मार्च १९४७) 


रा 


अविभाजित भारत भारत पाकिस्तान 
रैन मार्ग १०० ८३१ १६६ 
जनसख्या १०० ८११ १८९ 
कुल क्षेत्र १०० ७७२ २२८ 


इस प्रकार क्षेत्र व जनसख्या की हृष्दि से भारत को पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक रेहें 
प्राप्त हुई । ९ बड़े रेल-मार्गों में से ७ भारत को प्राप्त हुए तथा शेष का सीमा के आधार पर 


विभाजन कर दिया गया । कुल ८०३ करीड स्पए बी रेल-पू'जी मे से ६६७ ४३ करोड की रेल-पूजी 
भारत को तथा शेप पाकिस्तान को प्राप्त हुई । 


लेकिन अधिक रेलन्माग प्राप्त होने पर भी विभाजन की अनेव हानियाँ हुई । प्रथम, यह 
थी कि जितने रेल इ जन भारत को विभाजन के पश्चात प्राप्त हुए, उनमे से लगभग पूर्णत घिस 
चुके थे और इन इ जनो को बदलने की समस्या काफी विकट थी ॥४ द्वितीय, भारत से लगभग 
<३,००० मुह्छिम रेल कमचारियो ने पाविस्तान जाना पसन्द किया, जब॒कि पाकिस्तान से १,२६ ९९९ 
रेल-कर्मचारी भारत मे आए। इस प्रकार रेन-कमचारियो के प्रवास का रेलन्यातायात पर काफी 
प्रतिकूल प्रभाव हुआ । क्योकि इन कमचारियों को रोजगार देने वी समस्या काफी विकट थी ! 


इसके अतिरिक्त आसाम से भारत का रेल सम्बन्ध विभाजन कर पूर्व नही था। फलस्वरूप 
विभाजन के तुरन्त थाद आसाम तक रेल-मार्ग का निर्माण प्रारम्भ किया और जनवरी १९४० से 
१४३ सील लम्बा रेल-भाग प्रारम्भ किया ग्रया । विभाजन का चौथा प्रभाव यह हुआ बि रेल मार्यों 
को अब कर।ची की अपेक्षा वम्बई से सम्बद्ध किया गया और इसमे काफी सच हुआ ॥? विभाजर्त 
का अन्तिम प्रभाव यह हुआ कि जम्मू व कद्मीर का शेष भारत से सम्बन्ध जोड़ने के लिए अब तक 
कोर्ट, रेल-मएं, नर थ५, ऋतएव सड्म चुप इस यक्ी यो पूरा विथा जवा 


विभाजन-जनित उपरोक्त समस्याओं पर विचार करने तथा रेलो के पुनर्गठन के लिए 
१९४७ के अन्त में डा० हृदयनाथ कु'जरू की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई, जिसे कु जरू 
समिति के नाम से पुकारा जाता है। समिति न नवम्बर १९४८ मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । कु जछ 
समिति ने रेलो के पुनगठत के कार्यक्रम को पाँच दर्ष के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया। 
अति बताया कि यद्यपि रेलवे स्टाफ मे वृद्धि हो रही थी, छेकिन कार्य कुशलता का निरन्तर 
हात हो रहा था । 


]. 0, ॥ए प्रशधा एएणा0फाल (.णाष्ट्वुफ्टा। | [)। | 
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(_ श४९ ) 
ल॒दिया। 

समिति ने यह भी वाया कि रेलो को वित्तीय व्यवस्था १९२४ के बाद से ससावंजनिक 
नही थी। वित्तीय मामलों मे सुघार हेतु कु जरू-समिति ने निम्ब सुझाव प्रस्तुत किए ४! (अ लम्बाई 
द्वारा सामान्य राजस्व को दी जाने वाली आय उस समय तक जारी रखी जाय जब तक कि सड़को 
की भावी स्थिति का सही मूल्याकन नहीं हो जाता, (आ) अगले पाँच वर्ष तक 'घिसावट को 
प्रतिवर्ष २९ करोड रपये दिए जायें, (इ) रेलो की आय में वृद्धि करने के लिए रेलवे बोर्ड में «द्ाढदी 
इकाई कायम की जाय, (ई) पूंजीगत व्यय_केवल उस स्थिति मे किए जाये, जबकि ये अनिष्द्देक्षा 
हो, तथा (3) ६८ करोड रुपए का एक दीघंकालीन कोष (40णाएश्थरगा रिणा0) कायम कि 
जाय तथा प्रति वर्ष इस कोष में कुल आय का १ प्रतिशत दिया जाय । 


सरकार ने इन सुझावों मे से अनेक सुझावों को मात लिया । अगस्त १९४९ से मां 
१९५० तक देश की लगभग सभी (४२) रेलो का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और इन्हे प्रत्यक्षत.का 
राज्य के प्रबन्ध मे ले लिया गया । इनमे वे ७,५०० मील लम्बे रेल-मार्ग भी सम्मिलित थे, जिन्हे गे 
अब तक देशी रियासतो के झञासको के नियन्त्रण भे रखा गया था । इन रियासतों मे कुछ मार्ग ५०) 
भील ही तम्बे थे, जबकि कुछ मार्ग १३००, मौल तक लम्बे थे ।? 


१ अप्रैल, १९५० को देश के ३४,००० मील खम्बे रेल-मार्गो मे से केवल ५५३ मील 
लम्बे रेज-मार्ग निजी क्षेत्र मे और जेप का प्रवन्ध एवं स्वामित्व राज्य के पास केन्द्रित था | 


रेल-मार्गो का पुनर्गठन 


प्रथम पचवर्पीय योजना के अस्तगंत रेल-मार्गों की लम्बाई मे वृद्धि करने की अपेक्षा अधिक 
उद्चित रेल-सार्यों का पुनगंयन सपझ्ञा गया। पुनर्गठन के विषय में भारत सरकार ने स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति 
के तुरन्त वाद विचार करना प्रारम्भ कर दिया था, लेकिन कुजरूसमिति की सिफारिश को मात 
कर इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। 


अन्त मे १७ फरवरी, १९५१ को रेलो से सम्बन्धित केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ ने देश 
की समस्त रेलो को ६ क्षेत्रों मे बाँट देते का निईचय किया । लेकिन क्षार्य-भार अधिक होने के 


कारण हे समस्त रेल-मार्मो को आठ क्षेत्रों मे विभक्त कर दिया | इन क्षेत्रो का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है 4 


तर १. दक्षिण रेलबे--दक्षिण रेलवे के अन्तगंत मद्रास व दक्षिण मराठा, दक्षिण भारत व 
मेसूर रेलो को लिया गया । इस क्षेत्र की स्थापना १४ अप्रैल, १९५१ को हुई । ३१ मार्च, १९६२ 
को इसके अन्तमंत ९,९३९ किलोमीटर लम्बे रेल-मार्य थे । 


२ केरद्रोय रेलवे - इस क्षेत्र को स्थापना ५ नवम्बर, १९५१ को निम्नलिखित रेतो को 
मिलाकर की गई जी० आई० पो० रेलवे निजाम, सिन्धिया तथा धौलपुर की रेलें। ३१ मार्च, 
१९६२ को कुल रेल-मार्गो की लम्बाई ८,८६१"३ किलोमीटर थी । 

३ पश्चिम रेलबे--५ नवम्बर, १९५१ को ही बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे, 
सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान त्तथा जयपुर रेलो को मिछाकर पश्चिमी रेलवे वनाई गई। ३१ मार्च, 
१९६२ को कुल रेल-मार्यो की लम्गई लगभग १०,०७० किलोमीटर थी 

४ उत्तरी रेलबे--इस क्षेत्र की स्थापना पूर्वी पंजाव, जोधपुर, बीकावेर रेलवे तथा 
पूर्वी भारत रेबवे के तीन डिवीजनों को मिलाकर १४ अप्रैल, १९४२ को की गई। ३१ मार्च, 
१९६२ को कुल रेन मार्पों की लम्बाई इस क्षेत्र मे लक्मण १०,३६४ किलोमीटर थी । 
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नोट--- मील>८॥६ किलोमीटर होता है । 


कर प़्फजल 


( ५४० ) 
व्यवस्था. ५ उत्तरी-पूर्वो रेलदे अवध एण्ड तिरहुत रेलवे, आसाम रेलवे तथा बी० बी० एण्ड 
भाई» रेलवे वा फतेहगढ जिला इस क्षेत्र मे १४ अप्रेंड, १९५२ को लिए गए । इस क्षेत्र में ३१ 
संयुक्त: १९६२ को ४,९२३ किलोमीटर सम्दे रेल मार्ग थे 
के लि ६. उत्तरी-पुर्वी सीमा रेलवे-यह क्ष त्र उत्तरी पूर्वी रेलये से १५ जनवरी, १९४८ 
प्रवर्स [थक किया यया । कुल रेल-मार्गों की वर्तमान लम्बाई लगभग २,८५६ 4 विलोमीटर है। 
/ ७ पूर्वी रेलबे--इसके अन्तगंत तीन उत्तरी क्षेत्रो को छोडकर पूर्वी भारत के सभी 
ज-मार्गों को सम्मिलित किया गया। क्षेत्र वी स्थापना १ अगस्त १९४५ को हुई । बतमान रेल 
॥र्गों वी लम्बाई ३,८५० किलोमीटर है। 
बा ८. दक्षिणो-पूर्वी रेलबे--कार्य भार अधिक होने के कारण वमाल नागपुर रेलवे को पूर्वी 
उस्लबे से १ अगस्त, १९५५ को पृथक कर दिया गया । इसवे' अन्तगगंत ३१ मा, १९६२ को कुल 
* ५,९०० किलोमीटर लम्बे रेल-मार्ग थे। 
रैलो के इतिहास को हम इस प्रकार सक्षेप मे बता सकते है सौ वर्ष पूर्व रेलों का 
प्रारम्भ कपनियों द्वारा किया गया । फिर कपनियो की रैलो तथा कपनी द्वारा प्रवध का युग प्रारम्भ 
हुआ और साथ ही राज्य की रेलो का राज्य द्वारा तथा राज्य वी रेलो का कम्पनियों द्वारा प्रदत्ध 
चलता रहा । फिर भ्रछुव रेल-मार्गों का स्वामित्द एव प्रवस्ध राज्य के हाथ मे लिया गया और 
रैल-नीति का विर्धारण सा्वभीभिक रूप से ब्निटिश ससद द्वाश किया जाने छगा और अन्तिम सौपात 
में रेलो का पूर्ण नियन्त्रण राज्य के पासआ गया तथा राज्य की व्यवस्था भी भारत की जनता 


के हाथ मे आ गई । 
प्रचवर्षीष योजनाओ में रेलो का विकास 


_ प्रथम पचवर्षोष योजना-कात् में रेछो पर लगभग ४२३ २३ करोइ रुपये व्यय किये गये, 
जिसमे से २६७ करोड रुपये वास्तविक विनियोग की राशि थी । द्वितोष बोजना काल सें लगभग 
९०० करोड रु० रेगों के विकास पर खच किये गये थे लेकित वास्तविक व्यय ८३० करोड 
रुपये ही हो सका । 


प्रथम तथा ह्ितीय पोजना के अन्तगत रेलो की प्रगति का अनुमान निम्न तालिका मे 
लगाथा जा सकता है 


प्रथम तथा हितोय पचवर्षोष योजना में रेलो की प्रगति 














विवरण प्रथम योजना द्वितीय योजना 
१ नई लाइनें (किलोमीटर में) १,२०४ ० हे! १,३११ ० ह 
२ दृहसी की गई लाइनें (किलो ३७० ० १,४१२ ० 
मदर मे) 
३ लाइनों का बिद्यूतीकरण न भू 
(क्लिोमीटर मे) हि 
४ डिब्बों तथा इ जन का निर्माण 
एच ग्राप्ति 
(3 ) इजन १,५५६ २,२१६ 
(8 ) यात्री डिब्वे है मु ७,७१५ 
(१७ ) माल डिब्बे ६१ २५४ ९७,९५९ 
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तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलों की प्रयति--तूतीय योजना काल थे रेलो के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया । योजनाकाल में रेलो के विकास पर १६८५४ ८ वरोड हु० व्यय करमे का 
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( ४१ ) 


अनुमान था किन्तु वास्तविक व्यय १३२५४ करोड रु० हुआा | तृतीय योजना काल में शावसिण 
विकास का अवलोकन निम्न तालिका की सहायता से किया जा सकता है : छः लम्बाई 
तृतीय योजना में रेलों की प्रगति! हि गे घड़को 

१. नई लाइनें (किलोमीटर मे) १,८०१ 
२. दुहरी की गई लाइने (किलो मीटर मे) २,२२८ शताब्दी 
३. नाइनो का विद्युतीकरण (कितों मीटर में) १,७४६ उपेक्षा 

४. डिव्यों एवं इ जनो का निर्माण एवं प्राप्ति 

(। ) इजन है (तल ४० ५३5४ 

( ॥ ) यात्री डिब्बे हक हज 22 कगएुए 
(7 ) माल डिब्बे 35 ८ >१,४४,७८९ का 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि तृतीय योजनाकाल में रेलों के विकास हि 


प्रगति सन्‍्तोषजनक रही है । रण 
बतंशान स्थिति द्र 


विस्तार की हृप्टि से भारतीय रेलो का विश्व में द्वितीय स्थान (प्रथम स्थान झूस का) 
है । आज भारत के ५९,५६० किलोमीटर हुम्वे रेल मार्ग पर १०,००० रेल गाडियाँ चलती है ॥ 
रैलो का स्वामित्व एवं संचालन दोनो ही भारत सरकार के अधिकार मे हैं। यह देश का सबसे बड़ा 
राष्ट्रीयक्ृत उद्योग है जिसके पास ३,४६० करोड रु० से भी अधिक की सम्पत्ति है। तथा इसकी 
वापिक आय ७७५ करोड रुपये है । इस विशाल राष्ट्रीयकृत उद्योग मे १३:६० लाख कर्मचारी कार्य 
करते हैं। इसमे लगभग १२,००० रेलवे इंजन, ३३,००० यात्री डिब्बे तथा ३,७५,००० माल के 
डिब्ब्रे काम मे आ रहे है । रेलवे स्टेशनों की सख््या कुल मिलाकर ७,००० है । लगभग ६० लाख 
यात्री तथा ५१ लाख टन माल प्रति दिन रेलो द्वारा ढोया जाता है । 


रेलों की समस्‍यायें 


(१) बिना हिकद यात्रा-- रेलो में विना टिकठ यात्रा करने वालो से भारतीय रेलवे को 
प्रतिवर्ष ५ करोड 6० की हानि होती है । प्राय विद्याथियों के समूह, रेलवे कमंच्रारियों के सम्बन्धी, 
साधु व फकीर, पुलिस कर्मचारी आदि बिना टिकट यात्रा करते है। रेलो में बिना टिकट यात्रा को 
रोकने के लिये हमारी सरकार ने अभी हाल में ही बडे सख्त कानून बनाये है । 

(२) रेल दुघंटनायें--रेल दुर्घटनाओं के फास्वरूप मानव जोवत संकट में पड जाता है 
एवं रेल को सम्पत्ति नप्ट होती है । अभी हाल के कुछ वर्षों मे तो रेलवे दुघंटनाओ की सख्या में 
भारी वृद्धि हो गई है। आये दिन अखवारो मे रेल दुर्घटगा के समाचार पढ़ने को मिलते हैं॥ 
दुघंटता के समाचार पढ़ने को मिलते है। ये दुघंटवायें प्रायः रेलवे कर्मचारियों की असावधानी, 
यान्त्रिक साज-सामान का खराव होना, प्राकृतिक प्रकोप (जंसे वाढे आना) तथा तोड-फोड की 
कार्यवाहियो के परिणामस्वरूप होती हैं । 

(३) रेलों पर आत्रमण--यह बडे दु ख का विषय है कि देश के किसी भी हिस्से में 
अश्ञान्ति होने पर रेलवे को उसका शिकार होना पडता है। उदाहरण के लिये पश्चिमी बंगाल तथा 
तेलंगावा मे आन्दोलन के दिनों मे भारतीय रेलवे को करोडो रुपये की हानि उठानी पड़ी है। यही 
नही देश के किसी भाग में थोंडी सी भी अज्यान्ति फैतने पर रेलो पर हमला करना तो. एक आम 
बात हो गई है । इसमे रेलो को तो क्षति पहुँचती है ही साथ में यात्रियों को भी झारीरिक एवं 
आधिक हानि का सामना करना पडता है । इससे रेलब्रे कर्तचारियों के लिये अपना कार्य पूरा करना 
कठिन हो जाता है | इसके फलस्वरूप रेलवे यातायात भी कई दिनो तक ठप्प पडा रहा है 

(४) रेल-मार्गों का विस्तार--भारतीय रेलो को वर्तेमान समस्याओं में एक महत्त्वपूर्ण 
समस्या रेल-मार्गों का विस्तार करने की है। हाल ही के एक अनुमान के अनुसार १ लाख व्यक्तियों 
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| ( श्र ) 
कम्पतियोँ 
व्यवस्था ।रत मे केवल ९ मील लम्बा रेल-मार्म है। देश की जनसल्या, क्षत्र तथा विकास की 
# को देखते हुये रेल-मार्गो का विकास अधिक तेजी से होना चाहिए। 


सयुक्त' (५) प्रतिस्थापन को समस्पा--रेलो से सम्बन्धित एक अन्य वडी समस्या है रेन-इ जनो, 
के लि ।गनो और अन्य उपकरणो के प्रतिस्थापव की । मिम्न तालिका इस समस्या पर स्पष्ठतः 
प्रबर [डालती है :! 
है घिसे हुए रेल-यन्त्रो का अनुपात (प्रतिद्यत मे) 
की ग फ गेम 
जा बंष ब्रॉड गेज मोटर ञञ 
इंजन डब्वे वैयन. इजन डब्बे. वैगन 
हर १९५०-५१ २३० २९५ १३३ बे१्‌ ० डश१ २९४ 
*, १९५५-५६ श३२ शेर हे (८० र्श्८ र२ ७ २१० 
* ११६०-६१ २६७ रेशधड १०२ १७९ रेप १ ११०७ 
१९६५-६६ २७२ २६५८५ ११६ १८६ ८७ ११४ 


उपरोक्त तातिका से स्पष्ट है कि इ जनो, डब्बो तथा वैगनों को बदलने को समस्या 


१९५०-५१ को अपेक्षा आज गुस्तर हे तथा तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक यह समस्या और 
भरी विकट हो जायगी। 


(६) ईंधन की समस्या-भा रतीय रेवो की छठी समस्या है ई धत की । उत्तम कोटि के 


कोयले का भारत में अभाव है। अन्य देशो मे रेलो का विद्यूतीकरण किया जा रहा है, पर भारत 
में विद्युतशक्ति की उपलब्धि भी पर्याप्त नही है । 


(७) गेज को समस्या--भारत बी रेलो में ५० प्रतिशत से अधिक मीटर गेज तथा नैरों 
गज के रूप भे है। उदाहरण के लिये ३१ भार, १९५६ को वुल ३४,१८२ मोल लम्बे रेल-मार्गों मे 
से केवल १६,१४२ मील लम्बा रेक-मार्ग ब्रांड गेज के रूप मे था। बैरों तथा मीटर गेज रेलो को 
ब्रांड गेज में बदलने को गति अत्यन्त धीमी है। 


(८) अधिकाश भारतीय रेले एकल-मार्गीय है | पिछनी दो योजनाओं में कैवल १०००- 
११० ० मील श्म्बे रेल-मार्गो को दुहरा किया गया और तृतीय योजना में ३२९८ किलोमीटर रेल 
मांग दुहरे किये गये । इस प्रकार टेन मार्यों को दुहरा करने की गति भी काफी घोमी है 


रेलों के प्रभाव 


अनेक भमस्याओ के बावजूद रेलो ने भारतीय अर्॑व्यवस्था एवं सामाजिक तथा राज- 


नैतिक व्यवस्था पर बाफी प्रभाव डाले है । सवप्रथम हम रेलो द्वारा अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव 
डाले गये हैं उतकी चर्चा करेंगे 





(१) रेलो का कृषि पर भ्रभाव--कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी है। 
रैलयुग के पूर्व डा० जॉन्सन के मत में कृपि-पदार्थों को ढोने का व्यय मुल्य का २०-२५ प्रतिशत 
पद जाता था। यही नही, खाद्य फ्सनो के अतिरिक्त अन्य फ़्तलो का उत्पादन माममात्र को ही 
होता था। लेक्नि रेलो के आविर्भाव ने क्पि-व्यवस्था मे ये परिवतन ला दिये, (।) कृषि पदार्थों के 
बाजार का विस्तार, (॥) विशिन क्षेत्रो में कृषि पदार्थों के मूल्यों का अन्तर कम कर देना (४) 
परिवहन व्यय मे कमी, (४) व्यापारिक फ्सदो की लोवपियता से वृद्धि । विशेषर्प से जूट, चाय 
ब॑ कपास की विदेशों में माँग बढाने का श्रेय रेलो वो ही है, (५) इपको को भारत-भअमण वी 
प्रेरणा दैकर क्लाप से सम्बन्धित प्रयोगो की सफ्छता स अवगत कराना । 


डाँ० जॉन्सत के अनुमानानुमार १९५७-४६ में रेने की १६ लाख बैगनों ने ६४ करोड 
रुपये के कृषि तथा वन पदार्थ ढोए। इस प्रकार उनके मत में कृपि को स्थानीय महत्व की अवेक्षा 
राष्ट्रीय महत्त्व का बना देने का श्रेय रेलो को हो है।* 
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(२) रेलों का उद्योगों पर प्रभाव- भारतीय उद्योगो पर रेलो के तिम्न रो बे 
() परम्परागत उद्योगो का पतन - डा० जॉन्सव यह अनुभव करते है कि रेलो के क॑ 7 वजिनिक 
की हस्तकलाओं का पतन हुआ वयोकि रेलो का निर्माण प्रधानतः आग्छ कारखानों मेरी सम्बाई 
वस्तुओं को भारतीय बाजारों पर छादने के लिये किया गया था, (॥) रेलो ने भारत को" फैडेको 
अनाज तथा कच्चे भाल का निर्यातकर्ता देश बना दिया जबकि दूसरी ओर तैयार वस्तुओं 
उपयोग बढाया गया । प्रारम्भिक रेलें इसीलिये वदरगाही तक वनाई गई थी, (॥7) आधुनिद झताब्दी 
के विकास में सहायता--कच्चे माल को कारखाने तक त्तया तैयार वस्तुओ को बाजार तक उपेक्षा 
भें सर्वाधिक योगदान रेलो ने दिया है । रेलो द्वारा परिवहन का व्यय ह-६ या , पाई 
तक था और इससे औद्योगिक विकास मे काफी सहायता मिली है, (४) रेलो ने श्रमिकों क 
शीवना बढ़ा दी है !! 

डा० वीरा एन्टे का कथन है कि वस्तुओ के मूल्यों मे उतार-चढाव को रोए के 
तथा अकालों के प्रभाव कम करने मे रेत्ो ने पर्याप्त योगदान दिया हे ।? श्री रमेशदत्त का कश्की 
कि रेलो ने खाद्यानों के वितरण बी विपमता को कम किया है तथापि खाद्यान्नो की पूर्ति रेवो तो 
नहीं बढ सकती थी ।? (६ 

(३) व्यापार पर प्रमाव--डा० ज,स्सन का कथन है कि रेलो के विकास ने न के 
विभिन्न वस्तुओ के आतररिक व्यापार को प्रोत्साहन दिया है, अपितु विदेशी व्यापार का भी पर्या' 
विस्तार किया है! चाय, जूठ, कपाम, लोहा, कोयला, अनाज तथा खालो व अन्य वस्तुओं के 
रैलो द्वारा परिवहन किया गया और इनका पर्याप्त मात्रा मे निर्यात किया ग्रया। दिदेशी व्यापा 
के अध्याय में इस तथ्य पर विस्तार से प्रकाञ्न डाला गया है परल्तु यहाँ यह बता देना पर्याप्त होगा 
कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे भारत की आज जो महत्त्ववृर्णं स्थिति है उस तक पहुँचने में प्रथानत 
रेलों ने ही योग दिया है। जो क्षेत्र पहले अत्यन्त सीमिवे उत्पादन मे रत थे, रेठो ने इन क्षेत्रों के 
उत्पादको को अधिक उत्पादन करके व्यापर को बच्याने तथा राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय करने की 
प्रेरणा दी । 

यहाँ तक कि शीघ्र नप्ट हो जाने वालो वस्वुओ को दूर-दूर तक रेलो हारा पहुंचाया 
जा प्रकता है। आज सतरो, आमो तथा दूध व अण्डो का रेलों के कारण देशव्यापी व्यापार क्या 
जा रहा है। 

इस प्रकार अथंव्यवस्था के समस्ठ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे रेलो के विकास ने एक क्रान्ति 
का सुजन क्या है और आथिक हृष्टि से न केवल भारत के करोड़ो व्यक्तियों को एक घूत्र में बॉव 
दिया है, अपितु विदेशों में भी हमारे आधिक सम्बन्ध वद़ाने मे मदद को है। 


(४) रेलो के सामाजिक प्रभाव-- (१) डा० देसाई का कथन है कि रेलो ने भारतीय 
गाँवों के स्वावलम्बन तथा एकाफ़ी अध्तित्व को समाप्त करके भारतीय जनता म्रे राष्ट्रीय भावना 
तथा एकता को जन्म दिया । देझ्न के विभिन्न क्षत्रो मे रहने वाली जनता को एकता के सूत्र में वांघने 
का श्र॑थ किसी सीमा तक रेलो को ही है ।१ 

(२) वे आगे यह भी बताते है कि वेज्न/निक तथा प्रगतिशील सामाजिक विचारों का 
प्रसार करने से रेलो ने पर्याप्त मदद दी है । छुआछूत का अन्त करने तथा भारतीय जनता के 
सःमाजिक हप्टिकोण को व्यापक बनाने मे रेलो ने वहमूत्य योगदान दिया है । 

(३) प्रो० मेलनवॉम के मत में श्रमिकों की गतिशीलता को बढाने तथा राष्ट्रीय 
स्तर पर इनके आवागमन में रेनो ने मदद की है। वे आग्रे बताते है कि औद्योगिक नगरी के विकास 
का मुल्य श्रेय रेतो को ही दिया जा सकता है । 


(५) रेलों के राजनीतिक प्रभाव--(१) ग्रेंयजो का शासन भारत के विभिन्न भागों मे 
स्थापित करने का मुख्य उत्तरदायित्व रेलो पर ही है। १८५७ तथा इसके पण्चातु जब भी देज्ञ के 
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हा ( ४४ ) 
कम्पनियों. _ चि ५४% सि 
व्यवस्था गग में भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासत का विशेध किया, भ्रग्र जो ने सफलतापूर्वक इसे 

मै" कयोकि रेला के कारण देश के एक भाग से दूसरे भाग तक फौजो को आप्तानो से तथा 


पे भेजा जा मकतए है। 


के लि (२) राष्ट्रीय आन्दोलन का विस्तार करने मे भी भारतीय रेलो ने महत्वप्रुर्ण योगदान 
प्रबल हू विशेष रूप से डा० देसाई का यह मत है कि राष्ट्रीय स्‍तर पर उनीसवी झताब्दीके 
/ से जो राजनैतिक समठन प्रारम्भ हुए उनका मुख्य श्रेय रेनो को ही है। राजन॑तिक चेतना 
न रैके वास्तव मे रेलो ने प्रजातानिक व्यवस्था के चिए एक आधार तैयार कर दिया है। 
।अचवर्षोष्न योजना में रेलो का विक्रात्ष (१६६६-७४) : 


छ.. भारत की चतृथ्थ पंचवर्षीय योजना मे रेलो के विकास पर विश्येप जोर दिया जाने का 

/ रेत है। योजना काल मे रेलो के विकास पर १,०५० करोड रुपए व्यय करने का आयोजन है। 
/ अतिरिक्त रेलवे अपक्प कोप से मी ५२५ करोड ₹० व्यय करने का आयोजन है। योजवा- 
। में माल द्वोने की क्षमता को २० ३ करोड टय (१९६८-६९) से बढाकर २९ करोड़ टन करने 
विचार है । घतुरथं योजना मे अन्य प्रस्ताविक आयोजन इस प्रकार हैं 





................... अतुध योजना (६७ 
मद का साभ लक्ष्य 
दुहँरी को गई लाइन (किलोमीटर मे) १,८०० 
लाइनो का विद्यूतीकरण ( ,, ) १,७०० 
डिजीलाइणैशन (४) २,८०० 


मीटर गेज की लाइनों को घौडी नाइनो मे बदलता (किलोमीटर मे). १,४०० 
डिब्बों तथा इ जनों की प्राप्ति एवं निर्माण 


धाध्य इ जन १६१ 
यात्री डिब्दे ७,२२६ 
माल के डिब्बे १,०१,५१२ 
बिजली से चतने दाले इ जन ३४० 
डीजल इ जन ७४८ 





उपरोक्त के अतिरिक्त चतुर्थ योजना कास में उपभोक्ताओं वी सुविधाओ का विकास 


परने त्तथा कर्मचारियों के आवास व वल्याण के लिए क्रमश २० करोड रु० तथा ४५ करोड रपए 
वी व्यवस्था की गई है । 


भारत में सड़क तथा सड़क शा हे 
(फाधशा [१0805 शव १०8० वाहा59 


प्रस्तावना--सड़क यातायात का महत्व : 

किसी भी देश के आधिक पुनरुत्थान मे सडको का बडा महत्व होता है । कृषि, उद्ये 
व्यवसाय एवं वाणिज्य, प्रशासन, प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अन्य किप्ती सामाजिक 
सास्कृतिक प्रयत्त को अपने पूर्ण रूप मे फतीभूत होते और आये बढ़ने के लिये सडको की आवश 
कता होती है। सडके सम्यता और उन्नति की स्रोत कही जाती हैं। आधुनिक युग मे सड़क-याता 
यात को वाणिज्य तथा उद्योग का जीवन रक्त कहा जाता है क्योकि आज दुनियां एक दूसरे वे 
अति निकट आती जा रही है। भारत को विश्व के सडक यातायात का अग्रणी कहा जाय तो अति- 
बयोक्ति नहीं होगी । इतिहास की ओर हृष्टिपात करने से यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि भारतीय 
५,००० वर्ष पूर्व भी सडक-निर्माण कला मे निपुण थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौयंक्रात को 
सडको और उनकी व्यवस्था पर अच्छा प्रक्राश पडता है। उस समय नगर की सड़कें २४ फीट 
चौडी, गाँव और लडाई के मैदान को ले जाने वाली सडक ४८ फीट घौडी और जगल को जाने 
वाली सड़कें २४ फीट चौडी हुआ करती थी । आज जब्रकि भारत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे 
बढ़ रहा है, सइक यातायात का महत्व और भी अधिक हो जाता है। प्रगति की इन किरणों को 
भारत के ५१ लाख गांतो मे वसने वाछी ३० करोड ग्राभीण जनता तक परँचाने के लिए हमको 
शीघज्रात्तिशीध्र सडक घातयात का विकास करना ही होगा । 


सड़क यातायात को विशेषताएं 


रेल, वायु अथवा जलमार्मो की अपेक्षा सडक यातायात में कतिपय ऐसी विशेषताएं हैं 
जिनके कारण सडको का महत्व द्विगुणित हो जाता है। ये विश्येषताएं इस प्रकार है :! 


(१) सड़कों के अनेक उपयोग होते हैं-- सडको पर मोटरों या वैलगाडियो के अतिरिक्त 
अन्य वाहन, पदयात्री तथा पशुओ का भी आवागमन होता है । आथिक दृष्टि से वस्तुओ के आवा- 
गमन हेतु तो सडको का महत्व है ही, सैन्य दृष्टि से भी सडको का व्यापक रूप से उपयोग किया 
जा सकता है। इसके विपरीत रेलमार्गो अथवा जन या वायुमार्गो पर केवल विशिष्ट बाहब ही 
उपयोग मे लाए जा सकते है। 

(२) अविकतप्र सामाजिक ताभ--रेलो, जलपोतो अथवा वायुयातरों पर यात्रा करना 
एक साधनहीन व्यक्ति के लिए असम्भव होता है और न ही बिना भाडा चुकाए कोई व्यक्तित इसे 
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कम्पनियों /ग कर सकता है | इसके विपरीत सड़क का उपयोग निर्वाध लूप से किया जा 
घी । , यात्री अथवा पशुओं या स्वम की पीठ पर माल ढोकर ले जाने वाने व्यक्तियों को 
प्रोग हेतु आज कोई शुल्क नही देना होता । यूरोप के देशो मे १८वीं शताब्दी तक 
के हिए योग हेतु भी शुल्क देना पढ़ता था, लेकिन आज विश्व के दगभग सभी देशों में सडक 
प्रवस॑' + तथा हर व्यक्ति इसका उपयोग करने को स्वतन्त्र है। 
(३) सडकों का निर्माण कम लागत पर होता है--नहरो अथवा रेलो के निर्माण हेतु 
* शने वाली राशि की अपेक्षा सडको के निर्माण प्र व्यय कमर होता है। पिछले अध्याय में 
की कु कर दिया गया था कि भारत मे रेलो का निर्माण कितना खर्चीला रहा था । 


(४) सडको की सबसे दडी विशेषता है छोच । उत्पादत-स्थल से मडी तक सीधे माल 

५ वे केवल सड़कों का ही उपयोग किया जा सकता है । कच्चे मान को कारखाने के द्वार 

', था कारखाने से तैयार वस्तुओं को बन्दरगाह था बाजार तक पहुँचाने के लिए सडफ एफ 

४ गे है। रेतो का विकास कितना ही अधिक क्यों न हो जाय, स्टेशन तथा कारखाने का 
ए केवल सडका द्वारा ही जोडा जा सकता है । 


| (४) मोटरों को गति साधारणतथा रेलो से अधिक होतो है--रेलो की आवागमन की 
/ था अत्यन्त जटिल होने के कारण रेल-यातायात से विलम्ब होना अस्वाभाविक नहीं है और 
-ए रैसों की गति को अधिक बढ़ाता सम्भव नहीं होता। मोटरो की गति इसके विपरीत 

) अधिक हो सकती है । विशेष रूप से आज व्यापारी तथा उत्पादनकर्ता मोदर यातायात को 
'लए पसन्द करते है कि माल भेजने अथवा प्राप्त करमे में अधिक विजम्व मही होता। भूतपूर्व 
दे कमिइनर श्री श्री भद्वार का यह मत है कि मोटरें अच्छी सडक पर उतने ही समय में रेली की 
क्षा ३९ गुवा माल ढो सकती है। 


डॉ० जॉन्सन के मत में ५० मील की बूरी तक माल पहुँचाना रेलो की अपेक्षा भोटरो से 
।धिक मितव्यप्रितापूर्ण होता है । यही नहीं रेन यातायात में प्रचलित विलम्ब के कारण भी 
मोटर-यातायात का महत्व काफी वढ जाता है ।? 


(६) अपेक्षाकृत अच्छी सेव३ - सडक-यातायात मे व्यवित्तगत सम्पर्क होने के कारण 
“यापारियों तथा यात्रियों की अच्छी सेवा हो सकती है । 


(७) कृषि पदार्थों को विक्रो में सुविधा--कृपि की समूद्धि के लिए क्रषि-पदार्थों की 
न्यायपूर्ण बिक्री होनी आवश्यक है। भारत के पाँच ताद्य गाँवों को हम वायु अथवा जलन-मार्गों से 
सम्बद्ध करें, यह सुझाव हास्थास्थद प्रतीत होगा । यदि हमे यह कहा जाय कि प्रत्येक गाँव तक 
हम रेल मांग पहुँचा दें तो यह एक अत्यथिक खर्चीली योजना होगी। अस्तु, केवल सड़कों के 
निर्माण द्वारा हो इृषकों को मण्डी तक बृषि-उपज छे जाने का अवसर दिया जा सकता है। 


(८) आद्योगिक विकास में सहायक- ओद्योगिक विकास में भी सड़कों का एक भू्व 
योगदान रहा है। यह सही है कि औद्योगिक विकास मे रैलो का योगदान अधिक होता है, लेकिन 
पारखाना तव कच्चा माल पहुँचाने तथा तैयार माल को बाजार अथवा बन्दरभाह तक ले जाने के 
तिए सडकों तथा भारवाहन गाडियो का होना भी अत्यन्त आवश्यक है । 


(९) अनिश्चितता का अन्त--रेलगा डियो से माल मंगाने में समय वी अनिरिचतता 
यनी रहती है, जबकि मोटर से माल मगाने पर ऐसा नही होता । जल्दी नप्ट होने वाली वस्तुओं 
ने कल हेतु रेलगाहियों सवंया अनुपयुक्त हें (केवल बडे शहरा मे फास्ट पंसेन्जर गाडियो वो 
छाबवरर)। | 

(१०) रोजगार को दृष्टि से लाभदायक्र--मोटर यातायात में रोजगार की दृष्टि से भी 
लाभ होता है। रखो व मोटरो में यही अन्तर है कि रेत-यातायात पूजी-प्रधान होता है, जबकि 
मोटर यातायात में अपेक्षाइत्त अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। सडक यातायात 
मे ५४ लाख व्यवित सलस्त हैं जवकि रेनो में केवद १७४ लाख व्यक्ति लगे हुए है। जबकि मोटर 
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( ४५७ ) 


परिवहन द्वारा रेलो की तुलना में ३ से कम माल तथा हैं यात्री ले जाए जाते है। ध्वल दिया । 
हुआ कि रेल जितना परिवहन (ट्रंफिक) होने पर मोटर परिवहन १ से १९२५ करोडः सार्वेजनिक 


(११) पिछड़ क्षेत्रों को लाभ--अल्पविकसित तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का जला 


विकास झीघ्र करने के लिए सडको का विकास अधिक लाभप्रद हो सकता है। कम ९ 
क्षेत्रों का आथिक सम्बन्ध अन्य विकसित क्षंत्रो से जोडकर इनके पिछडेपन को दूर 
सकता है। गी शताब्दी 


(१२) ग्रामोण क्षेत्रों का विकाप्त--प्रामीण क्षेत्रो का सामाजिक विकास करे. का 
का जीवन-स्तर उठाने तथा शिक्षा व चिकित्मा की सुविधाएँ उपलब्ब कराने हेतु भी सर 
योगदान दे सकती हैं । ॥ 

(१३) बन सम्पदा का सप्रुच्चित उपयोप सम्भव--वन-सपत्ति का समुचित्र उपयेक्षो का 
में सडक काफी सहयोग दे सकती है । इसी प्रकार खनिज पदार्थों को कम समय में भाथ की 
गाड़ियों द्वारा निर्दिष्ट स्थानों तक पहुँचाया जा सकता है । +्त्ो 


४ (१४) लोच का होता--मोटर परिवहन का एक लाभ यह भी है कि मोटरों को तपूर्ण 
या सुविधानुसार मोड़ा जा सकता है तथा इनके मार्ग में परिवर्तंत किया जा सकता है। 'के 
विपरीत रेल-यातायात में इस लोच का अभाव है । 


लेकिन इन सब विशेषताओं के उपरान्त भी सडक़ों पर अप्रत्याशित भीड के कारण ति 
बाली दुघंटनाओ तथा मोटरो की सीमित क्षमता के कारण मोटरो के साथ-साथ रेल, जल व वत्त 
मार्गी का विस्तार होना भी आवश्यक है । 


भारत में सड़कों का विकास 
अतीत में सड़कों का विकास-- भारतीय शासको द्वारा सडको के निर्माण-कार्य में कार्फ 
पहले से रुचि ली जाती रही है। मोहनजोदडो तथा हडप्पा में जो ५-६ हजार वध पूर्व 
की भारतीय सम्यता के अवज्षेप प्राप्त हुए हैं, उनमे चौडी सडकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ईसा 
से ६०० वर्ष पूर्व राजगिर मे स॒श्नाट विम्बसार ने जिस सडक का निर्माण करवाया था उसके अवब- 
शेष अब तक भी विद्यमान हैं । सडक की चौडाई लगभग २०-२४ फुट रही थी । 


मौय युग तथा गुप्त युग मे महापथ तथा राजमार्गों के निर्माण में सम्राटगण जिस 
प्रकार रुचि लेते थे उसका विदेशी पर्यटकों द्वारा प्रस्तुत किए गए सस्मरणो से स्पप्ट सकेत मिलता 
है । कौटिल्य ने सडको के निर्माण तथा मरम्मत के लिए तो शासको का मार्ग प्रदर्शन किया ही है, 
साथ ही उन्हे यह भी बताया कि सडको को डाऊुआ, ठगो अथवा आतक्रान्ताओं से रक्षा की जानी 
आवश्यक है। संम्नाट चन्द्रगुप्त मौर्य दथा अश्योक ने अनेक सार्वजनिक सडको का तिर्माण करवाया । 
अशोक ने त्तो सडकी के दोनो ओर छायादार वृक्ष लगवाए तथा प्र/येक एक मील की दूरी पर आम 
का एक वगीचा लगवाया । सार्ग में स्थान-स्थान पर पेयजल कौ प्राप्ति हेतु कुओं एवं विथाति-गृह 
का निर्माण भी किया गया। 


आश्र युग भे व उसके वाद भी सडको का निर्माण किया जाता रहा। ताओ-सुन तामक 
एक चीनी यानी ने ७वी झताब्दी मे निर्मित स्त्रच्छ व चौड़ी सडको के विपय में विस्तार से 
लिखा है । 


मध्य युग में विकास--मच्य युग मे १४वीं शताब्दो में मुहम्मद तुगलक ने अनेक सडको 
का निर्माण करवाया । इब्न बतूतता नामक अरव यात्री के सस्मरण तुग्लक के इव कार्यक्रमों के अनेक 
प्रमाण प्रस्तुत करते है। शेरशाह, अकवर व औरगजेव ने भी सडको के निर्माण में काफी रुचि 
ली । भैरशाह द्वारा निर्मित चार ग्राइ ट्रक रोड आज भी एक भाग से दूसरे भाग तक विद्यमान 


्ै गा को भारत के (आथिक) इतिहास मे 'सडक निर्माता भी कहा जाय तो अवुचित 
न होगा । 


ब्रिटिश काल में विकास--भारत मे अंग्रेजो का आगमन वहुत पहले से हो गया था, 
चेकिन उन्मीसवी शताब्दी से इन्होंने देश के विभिन्‍न भागो का प्रश्चासत अपने हाथ में ले लिया था । 


( अष्ट ) 
22000 देश की राजनतिक तथा आथिक परिस्थितियां अत्यन्त विषम हो चुकी थी। मुगल 
४ “उभव का सूर्य अस्त हो चुका था और व्यापार एवं यातायात के साधनों की स्थिति 
अजकी थो 
, मंत्री यो । 
कि / वस्तुत हिन्दू अथवा मुगल झाप्तको ने संडको या यातायात के अन्य मार्गों के विकास 
प्रब#७इ॒ चित तीति कभो नही बनाई थी और जो भी सडक १९वीं झताब्दी के पूव बनाई गई 
(६ तर्माण की पृष्ठभूमि में आधिक लाभ का हृष्टिकोरा कभी नही रखा गया । डा० बुकेनन 
लेखा है कि १९वीं झताब्दी के प्रारम्भ मे भारत स्वावलम्बी गाँवो की लाखा इकाइयो में 
१, था और उत्पादन में विश्विप्टता न होने के कारण व्यापार बडुत ही सीमित था। वस्तुओं 
गगगमस बहुत ही कम तथा सीमित क्षेत्र मे ही हो पाता था। केवल अपवाद-स्वरूप ही दूर 
ऊ_ $ ले जाने के लिए सूपे मौसम मे बेलयराडियो का उपय्रोग किया जाता था। डा० थुकेतन 
* रखते हैं कि सडको के वाम पर अधिकाश मार्ग गढारा के रूप मे थे, जिनका तिर्माण पशुओं 
४ ड्यो के चलने के कारण स्वत ही हो जाता था। उतका कथन है मुगल शासकों ने कुछ 
॥ स सडको का निर्माण स्थातीय राजधानियों को जोडने के लिए करवाया और अंग्रेजों ने 
+ बहुत सडक केवल उसी समय तक बनवाई जब तक कि वे इस देश के झासक नहीं 
नए ।? 
| म्रद्यपि उस युग में भी भारत से काफी मात्रा मे वस्तुओं का यूरोप व पश्चिमी एशिया 
5आ्षो मे निर्यात किया जाना था और भारतीय व्यापारी बहुत धन कमा रहे थ॑ तथापि संडको के 
कास की ओर जिसी का घ्यान नही गया । प्रो० सान्याल ने लिखा है कि विश्व वा उस समय 
४६ देश ऐसा नही था, जहाँ बुद्धिमान तथा घनी व्यक्तियों के होने पर भी सड़कों का अभाव हो 
भर यात्रा इतनी कष्टप्रद और महेंगी हो | उन्‍नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे हजारों मोल तक 
गई पहिए वाली गाडी नही दिखाई देती थी और अधिकाशत ऊंठो भैसो या बेलो की पीठ पर 
जाद कर माछ ले जाया जाता था १ पशुओ की पीठ पर लादकर माल छे जाने में काफी खच 
होता था लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नही था। ये रास्ते जिन पर, वैलगाडियाँ चलती 
४ थी, वर्षा ऋतु में बेकार हो जात थे और इस प्रकार वर्ष में केवल ५-६ महीने ही गाडियो का 
झवयोग सम्भव था। 


सवप्रथम १७८४ मे वारेन हेस्टिग्स ने कलकत्ता एवं उत्तरी पद्िचमी सीमा के बीच की 
ग्राड ट्रक रोड का पुर्ननर्माण करवाया । इसो प्रकार अन्य सडझ्ो का निर्माण तथा मरम्मत के 
बाय भी अंग्र जो ने हाथ मे लिये पर प्रथम तो ये कार्य अपवाद-स्वरूप थे और हितीय इनका 
प्रयोजन सेनाओ को देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाना था। 


प्रारम्भिक ब्रिटिश अधिकारियों मे से लार्ड विलियय बैटिक ने सड़को के विकास में सबसे 
अधिक रुचि ली। इन सडको का निर्माण वस्तुत सार्वजनिव हित के लिए किया गया था। 
दुर्भाग्य से सडको की लम्बाई के विषय में सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। प्रो० नलिनाक्ष 
सान्‍्याल का अनुमान है कि १८३९ ब १८४९ के दीच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार ने लगभग 
३०,००० मील लम्बी (कच्ची व पक्की दोनो) सडका का निर्माण करवाया और कुल मिलाकर 
इस 000/2% के कोष से ३६३ करोड पौंड (३५ करोड रुपये) व्यय किए गए ।$ देश की विज्ञालता 
को देखते हुए दस वर्ष में सडको के निर्माण पर व्यय की गई राशि बहुत ही कम थी। 


उन्तीसवी शताब्दी के उत्तराघ॑ मे लाइं डलहौजी ने यातायात के साधना के विकास में 
बहुत अधिक दिलचस्पी ली । मार्ड डलहौजी एक महतल्वाकाक्षी अंग्रेज अधिकारी था। राजनैतिक 
एवं आधिर दोनो दृष्टि से भारतीय जनता को पूर्णत ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नियस्त्रण में लेगा 
चाहता थी | उसने भारत में शासन-भार सेंमालने के कुछ ही दितो पश्चात्‌ रेलो की आवश्यकता 
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पर एक लम्बा भाषण दिया तथा रेलो को मिलाती हुई सड़को के निर्माण पर काफी बल दिया। 
लार्ड डलहौजी ने पक्की सडको के निर्माण हेतु १८५४ मे केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तर पर सावेजनिक 
निर्माण ([?. ५४. 0.) की स्थापना की । १८८० मे पदकी सड़कों को भारत में कुछ लम्बाई 
१८,००० मील थी,” जो १९०० तक बढकर ३७,००० मीच हो गई । उस समय कच्ची सडको 
को कुत्त लम्बाई १,३६,००० मील थी ॥£ 


उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि १९वीं शताब्दी 
के अन्त तक ब्रिटिंग सरशार ने सडकों के विकास अथवा पुरानी सड़कों के सुधार की उपेक्षा 
ह्ठीकी। 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ राज्य की सड़क विकास नीति 


प्रथम युद्धकाल मे सैनिकों तथा वस्तुओ के अत्यधिक आयागमन के कारण सडकों का 
उपयोग भी बहुत अधिक हुआ । लेकिन सडको के विकास तथा मरम्मत के सम्बन्ध में राज्य की 
नीति तटस्थतापूर्ण ही बनी रही । युद्ध के पश्चात्‌ जब नदीन प्रश्मासन-व्यवस्था लागू की मई तो 
महत्वपूर्ण मार्गों के अतिरिक्त सभी सड़कें प्रातीय प्रशासन के अन्तगंत ले ली गई । इन महत्वपूर्ण 
प्रार्गों को, जिन्हे कालान्तर मे राष्ट्रीय मार्गों के ताम से पुकारे जाने लगा, केन्द्रीय सरकार के 
नियन्त्रण मे रखा गया । 


जयकर समिति--१९२५ भे केन्द्रीय सरकार ने श्री जयकर की अ« ,क्षत्रा मे एक सप्रिति 
की नियुक्ति की । इस समिति ने १९२८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे निम्न सुझाव प्रस्तुत 
किए गए : 

($) सड़को के विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिए, 
क्योकि प्रान्तीय सरकारों की क्षमता इतने भारी विनियोग के लिए अपर्याप्त है। समिति ने बताया 
कि सडक-यातायात का महत्व स्थानीय अथवा प्रान्दीय त होकर राष्ट्रीय स्तर का है । 


(४) सडको के विकास हेतु एक केन्द्रीय सडक कोप का निर्माण किया जाय । इस कोष 
के लिए प्रति मैलन पेट्रोल पर २ आना सरचार्ज लगाने का सुझाव दिया गया। जयकर सप्रिति ने 
सरकार से यह अनुरोध किया कि वह इस कोप मे से राज्य सरकारों को सडको के विकाप्त हेतु 
अनुदान दे । 

सप्रिति के सुझाव को मानकर सरकार ने सडक कोप बनाया, जिसमे प्राप्त राशि का 
4० केंद्रीय सरकार रखती थी और शेप प्रान्तीय सरकारो को अनुदान के रूप मे दिया जाव लगा। 

सड़क व रेल अधिवेशन--शिमला (अप्रैल १६३३)--इस अधिवेशन का मुख्य उहश्य 
सडको व रेलों के वीच चल रही अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा के स्थान पर इनमे समन्वय स्थापित करने के 
उपाय सोचना था। अधिवेशन में सडक-यातायात के विकास हेतु जो प्रस्ताव पारित किए गए, वे 
इस प्रकार थे 

कप () मोटर यातायात का नियन्त्रण राज्य द्वारा इस उद्देश्य मे किया जाय कि जनता 
को अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो सके । 

के (४) ग्रामीण क्षेत्रों में सडको का विस्तार करके मोटर यातायात का अधिक तीद्ता से 
वकास करने के लिए वहाँ एकाधिकार प्रदान किए जाएं । 

(॥) मोटर यातायात के लिए एक-सी कर व्यवस्था होनी चाहिए । 

(४) ऋण कोपो के द्वारा सडको के विकास की रूपरेखा बनाई जाए । 

कफ नागपुर योजना (१६४३)--दिखस्वर, १९४३ मे विभिन्‍न राज्यों के मुख्य इंजीनियरों 
गि एक सम्मेलन नागपुर मे हुआ, जिसमे देश को न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार एक योजना 
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बनाई गई | इस योजना वे अनुसार सुविक्सित कृषि क्षेत्र का बोर्ड गाव पक्की सड़क से पाँच मीछ 
से अधिक दर नहीं होना चाहिए । इस उद्दइ्य कौ पूर्ति के लिए योजना में सडको की लम्बाई १7 
ग्रुनी कर देने का सकत्प किया गया । 

नागपुर योजना के अम्तर्मंद २० वर्ष की अवधि में घडका के ,निर्माण पर कुल ४४८ 
करोड रुपये व्यय किये जाने थे तथा कुन ४ लाख मील लम्बी सडको का निर्माण किया जाना था। 
इसकी विस्तृत रूप रेखा इस प्रकार थी ' 





सडको की लम्बाई लागत 

(हजार मील मे) (करोड रुपयो मे) 
राष्ट्रीय राज मार्ग २५ भ० 
प्रान्तीय राज माय द्द्र्‌ १२१ 
जिला सडकें--प्रमुख द्र्ण दर 
जिला सडकें--अन्य १०० ८० 
गाँवों की सडक १५० ३० 
युद्धकालीन बकाया न १० 
पुल निर्माण >ऊ चर 
भूमि का मुआवजा न भ्० 
कुल योग ०० ड्ड्ट 


नागपुर थोजना के अन्तर्गत १६४४ से काय॑ प्रारम्भ हो गया तथा १९४७ में देश का 
विभाजन होने पर योजना द्वारा निदिप्ट लक्ष्य मे ३११ ताख मोल सडकों का निर्माण भारतीय 
क्षत्र में किए जाने का तिश्चय किया गया, जिस पर पूजी का प्रस्तावित प्रितियोग ३७३ करोड़ 
रुपये होता था । 


प्रथम पचवर्षीय योजना के पूर्व तक उपरोक्त योजना के अन्तर्गत ६८ हजार मील सम्दी 
पक्की या मेटल्ड सडके तथा १५१ लाख मौल लम्बी कच्ची सडकें वा ली गई थी (लक्ष्य क्रमश 
१२३ लाख मील व २० लाख मील लम्बी सड़कें वनाने का था) । प्रथम योजना-काल में सडकां 
के विकास हेतु नवीत कायक्रम बनाए गए । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राज्य को सडक-नीति 


सड़कों के विकास के सम्वन्ध में नागपुर योजना के साथ ही राज्य की सक्रियता बढ़ने 
लगी थी यह उपर दिए गए विवरण से स्पष्ट हा जाता है । आजादी मिलने के बाद सइकों का 
विकास और अधिक तीज़ता से करने का निश्चय किया गया । 


न्‍ भारतीय सबिधान तथा एडक यातायातः--१९५० म भारतोय सत्रिधान मे अह्तुत ज्त्री 
शडयूल द्वारा सडको का श्रेणीकरण इस प्रकार किया गया 


(१) राष्ट्रीय राजमार्ग --लिस्ट १ की १३वीं मद के अनुसार लोकसभा द्वारा तिर्वारित 
राष्ट्रीय मार्गों को सघीय सूची मे रखा गया । इसके अनुसार इन मार्गों के विकास का समस्त 
उत्तरदायित्व बे नद्रीय सरकार पर है । 


(२) सडक यातायात के शैष माग राज्य सूची मे रखे गए है । 


लेकिन प्रथम लिस्ट की ४२वी झद के अनुसार ऊल्तर-प्रात्तीय याताखात वी व्यवस्था 
केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी । 
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(३) तीसरी लिस्ट की ३५वीं म॒द के अन्तर्गत समवर्ती (कानकरेंट) लिस्ट हे जिसमें 
यान्त्रिक यातायात को रखा यया है। इस लिस्ट के अनुसार यांजतिक वाहनों (मोटरो) को राज्यों 
के नियल्रण मे रखा गया है, लेकिन जब तक लोकसभा इस आशय का अधिनियम पारित नही कर 
देती, अतावर्तंक सूची की सभी मदों के अधिशासी अधिकार केद्धीय सरकार के पास रहते हैं । 


केद्वीय एवं प्रान्तीय सरकारों के अतिरिक्त सडकों का निर्माण, प्रबन्ध एवं मरम्मत का 
उत्तरदायित्व नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों तथा नगर-निगमो पर भी है, जो अपनी क्षेत्रीय परि- 
घियो में सड़कों का विकास करने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाते हैं 


पंचदर्षोषर योजनाएं तथा सड़कों का विकास: 


आधिक विकास की योजनाओ के अन्तर्गत यातायात व परिवहन के साधनों के विकास 
हेतु वृहत्‌ कार्यक्रम बनाए गए हैं । सडकों के विकास हेतु भी कैद्रीय व राज्य दोनो त्तर पर 
योजनाएं बनाई गई हैं। १९५१-५२ से लेकर १९६७-६८ तक कुल मिलाकर १०८७-१० करोड 
झुपये सडको के विकास पर खचे किए गए । इस राश्नि में से ३६१५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरवगर 
द्वारा तथा शेष राज्य सरकारो द्वारा व्यय की गई। १९६८-६९ में इस क्षत्र मे लगभग ९१ 
कशोड़ रुपए का श्रावधान रखा गया थां। अनुमानत*' १९५०-५१ की तुलना में आज प्रतिवर्ष 
सडको के विकास पर ५ से ६ गुनी राशि खर्च की जाती है |? 


१९४७ से अब तक की अवधि मे सडको की लम्बाई जिस रूप में बढी वह निम्न तालिका 
से स्पष्ट हो जाता है :? 


(३१ मार्च को) सड़कों को कुल लम्बाई (हजार किलोमीटर) 

पक्‍की सड़कें कच्ची सड़कें योग 

१९४७ १४५ २४१ ३८६ 

१९५१ १५७ र४३ १४०० 

१९५६ १८३ ३१५ ४९८ 

१९६१ र३े६ डरे ७०९ 

१९६६ २८१ १! <९२ 

१९५६७ २९० ६३९ ९६२९ 

१९६९ ३१७ ब्््ड 4: 


रे इस प्रकार १९४९ से १९६७ के बीच सडकों की लम्बाई २'३ गुनी हो गई। पक्की 

सड़कों की लम्बाई मे ८५% तथा कच्ची सडको की लम्बाई मे १६३% वृद्धि हुई । 

इस अवधि मे नई सडक़ो के निर्माण के साथ-साथ पुलों के निर्माण तथा संकरी स्रड़को 
की चौडाई बढाने व कच्ची सडको को अच्छा बताने की दिशा मे भी पर्याप्त प्रगति हुई है । 

गायब कड़ियो की प्राप्ति (प्र/ं$आंए08 ॥7) के लिए भी काफी प्रथास किया गया है ! 
केद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर १९२० मीछ रूम्वी इस प्रकार की कंडियों (ह्ा5४॥8 
|) का १६५१ से १९६८ तक निर्माण किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्मों पर १६० पुलो 
का निर्माण किया गया। 


हि सड़को को कार्य के अनुसार ५ रूप में विभक्त किया जाता है : राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य 
मार्ग, प्रमुख जिला सडकें, अन्य जिला सडक, तथा ग्रामीण सड़कें । १९५१ व १९६८ के बीच 
राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई १६,३१० मीच से केवल १४,९५७ भील तक ही बढ़ाई जा सकी । 


१. १९५०-५१ में १८ करोड़ रुपए सडको के विकास हेतु व्यय किए गए थे जबकि १९६१-६६ 
कल ९० करोड़ १९६६-६७ मे १११ करोड तथा १९६७-६८ मे १०१ करोड़, रुपए खर्च 
छीए गए ॥ 
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यह उल्लेखनीय है कि इन मार्गों का सम्पूर्ण दायित्व केद्धीय सरकार पर है। शेष मार्गों का विकास 
१९५१ व १९६१ के वीच इस प्रकार हुआ - 


(लम्बाई मीलो में) 
४ १६५१ १६६१ 
राज्यों के राजमार्ग २६,६०० ३८,५५७ 
प्रमुख जिलामार्गं भर ८०० ७०,११५ 
अत्य जिलामार्गं ४०,५०० ६९,५६९ 
ग्रामीण सडके १,०३,३०२ २,४१,६१४ 
अबर्गीकृत ल्‍- ६,३०६ 


दृत्वीय योजना काल में सडको के विकास हेतु ४४० करोड रूपए खच किए गए। चतुर्थ 
पह्वर्षीय थोजता में इनके लिए ८२९ करोड़ रुपए (केन्द्र ढ़्रा ४१८ करोड रुपए) का प्रावधान 
रखा (गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ४०० किलोमीटर सडक-कड़ियो का निर्माण होगा 
तथा २४ ००० किलोमीटर लोग्रेड सेवशन को सुधारा जायगा । १९६९-७४ के वोच पक्की याती 
सतहृदार सडकों को लम्बाई ३१७ लाख किलोमीटर से बढ़कर ३६७ लाख किलोमीटर हो जाने 
की आशा है। यात्री ट्रैफिक ९२ हजार मिलियन यात्री किलोमीटर से बढ़कर १,४०,००० 
मिलियन यात्री किलोमीटर तथा माल परिवद्ठन ४ ००० मिलियन टन किलोमीटर से बढ़कर ८ ४०० 
मिलिधन टन किलोमीटर होने की आशा है। परन्तु सडक परिवहन का विस्तार मुर्यत निजी 
क्षेत्र मे होगा 


सडको के विकास हेतु नवीन बीस वर्षोय योजना (१६६१ ८१) 


डशिरलांग में देश के मुख्य अभियन्‍्ताओ ने १९५७ मे सडकों के विकास हेतु एक बीस 
वर्षीय कायक्रम बताया । इसे १९६१ से लागू किया गया । इस बीस वर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य 
इस प्रकार निर्धारित किए गए * 


(१) विकसित तथा क्रपि-प्रधान क्षेत्र मे सतहदार (पक्की) सडक स गाँव वी अधिकतम 
दूरी ४ मी तथा कच्चो सडक से ११ मील होगी । 


(२) अर््धो विकसित या गैर कृषि क्षेत्रों मे कोई भी गाँव पक्की सडक से ८ मील तथा 
कच्ची सडक से ३ मील से अधिक दूर नही होगा । 


(३) पिछुड़े हुए क्षेत्रों मे गाव से पत्रकी सड़क से अधिकतम दूरी १२ मील तथा कच्ची 
सड़क से ४ मीछ होगी । 


(४) उक्त रष्यों की प्राप्ति हेतु १९८१ तक सडको की कुल लम्बाई ६-५७ लाख मील 
(१० ५ लाख किलोमीटर) तक बढाई जाएगी। इनमे से १९८१ तक २५० लाख मील राष्ट्रीय 
व राज्यों के राजमाग होगे। १९६१ की तुलना मे १९८१ तक विभिन्न प्रकार के मार्गों का विस्तार 


इस प्रकार हर रएट्रीय रज्जमएएं १३००, राज्य! के राझ्णण्य १५०% , जिलः सडके ६०% तथा 
ग्रामीण सड़कें १००% । 


उत्त बीस वर्षाय योजना पर ५,२०० करोड रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है। इतमे 
१ १९४० करोड रुपए क्रास डू नेज कार्यों पर व्यय होगे । १९६१ मे भारत मे १०० वर्गेमील क्षेत्र 
दे ३५ मील लम्दी सडक थी परन्तु १५८३१ तक यह बनुपात ५२ मील हो जाएगा। 
! भारत में सडक व्यवस्था में कमियाँ--उक्त प्रगति के बावजूद मारत से सडक-व्यवस्था मे 
निम्त कमियाँ हैं 
2 (१) सडको की लम्बाई अन्य देशों से बहुत फम है--जापान, सथुक्त राज्य अमरीका, 
फ्रास व इ गलड में १२०० दगमील क्षेत्र के पीछे क्रश ४०० मोल, ११० मौछ़, ३०४ मील तथा 
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२०० मील लम्बी सइकें हैं जवकि भारत मे १९६७ (मात्र) तक भी यह अनुपात केवल ४७ 
मील ही था । 

(२) नई सड़को के निर्माण के साथ पुरानी सड़को को बनाएं रखने का प्रयास नहीं 
किया जाता । जँसा कि ऊपर बताया गया है, १९४०-५१ व १९६८-६९ के बीच सड़को के निर्माण 
आदि पर ४ ग्रुता व्यय हो गया जबकि इनकी व्यवस्था (797८०»॥०४) पर व्यय केवल दुगुना 
हुआ है। फलस्वरूप कुछ ही वर्षों बाद सडकें पूर्णतया बेकार हो जाती हैं । 

(३) ग्रायव कड़ियो, पुल-निर्माण तथा कॉस ई तेज की दिख्ला में प्रशत्ति बहुत धीसी है ॥ 
केवल राष्ट्रीय राजमार्मों मे माचं, १९६९ तक निम्न कमियाँ शेप थी : 

() ग्रायब कड़ियो की लम्बाई २५० मील, (7) १७ बड़े मार्गों पर पुलो का अभाव, 
(४7) १० हजार मील लम्बा सकरा भार्ग जिस पर एक ही वाहन चल सकता है, (४) १२,५०० 
मील (कुल राष्ट्रीय राजमार्य का ८२%) खराब हो चुके मार्ग (४०७४ 989०॥४॥5), (५) हजारो 
तग, छोटे पुत व पुलिया तथा (शत) अनेको रेल-रोड क्रॉतिंग पर पुलों का न होता । 

(४) सडको की सतह भारत में बहुत पतली है। मितव्ययिता के नाम पर ९ से ३० 
इ'च तक मोटी सतह ही रखी जाती है जबकि भारी गाडियो के लिए १८ से २० इच की सतह 
होनी आवश्यक है । 

(५) भोड़-भाड़ वाले बडे नगरो में उपमार्गों की व्यवस्था ठीक नही है जिससे दुर्घटचाओं 
का खतरा बना रहता है। 

(६) देझ् की सडकों मे से आज भी ७०% सड़कें कच्ची हैं तथा १०% सड़कें केवल 
बँलगाड़ियों के लिए उपयुक्त है । 

सड़क परिवहन 


(80०४१ पत्थ्ातफुणा) 


स्व॒तन्त्रता के बाद आथिक विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ सड़क परिवहन का महत्व 
भी काफी बढा है । तीन पचवर्षीय योजनाओ की अवधि में वस्‍्तुओ का आवागमन (रेल मार्गों व 
सहको द्वारा) ३२ गुना तथा मात्रियो का आवागमन लगभग ८०% बढ़ा है। छेकित इनमे रेलो 
की लक सडक-परिवहन का योगदान प्रगतिशील रूप से बढा है। निम्न तालिका इसका एक 
प्रमाण 


होया गया भाल याज्ी-द्र फिक 
(मिलियन टन किलोमीटर) (मिलियन यात्री किलोमीटर) 
१६५०-११ १६६५-६६ १६४०-४१ १९६५-६६ 
रेल परिवहन ४४,११७ १,१६,७८४ ६६,२१७ ९६,२९४ 
में अनुपात ८९% ७७% ७४% ५३१ 
मोटर परिवहन ५,५०० ३५,००० ८९६५० १,८१,२९४ 
कुल मे अनुपात ११% २३% २६% ४३% 


इस प्रकार सड़क परिवहन का अनुपात ढोये गए माल मे पूवपिक्षा १००%, तथा याज्ी 
ट्रैफिक मे ८०% बढ़ा । तीन योजनाओं की अवधि में बसों की संख्या ३४,४०० से बढकर ७०,००० 
तथा टूकों वी सह्या ८१,९०० से बढ़कर २ ५ लाख हो गई । १९६८-६९ में सड़कों पर ४०,००० 
मिलियन टन किलोमीटर माल ढोया गया तथा लगभग ९२,००० मिलियन यात्री किलोमीटर का 
यात्री ट्रैं फिक हुआ । इस वर्ष देश भर में ट्रको की सख्या ३ लाख तथा वसो की संख्या ३४,००० 
थी। (5०७ १०३४० + #एए 20, 4969) 


मोटर यातावात पर नियन्त्रण हेतु सर्वप्रथम १६९१४ मे_ एक अधिनियम पारित किया 
गया। इसके अन्तगंत मोटरों के पंजीकरण तथा चालकों को लाइसेंस देने सम्बन्धी कातुत बनाए 
गए । १९३९ में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक अधिकारियों को मोटर 


६ शेइट ) 


यातायात पर तियन्त्रण हेतु नियुक्तियाँ की गई । इंस_ अधिनियम में १९५६ मै संशोधन छिया 
गया । यह एक केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है जिसके अनुसार राज्य सख्ारें मोटर बरतायात 
को नियन्त्रित करती है और परमिट तथा लाइसेंस सम्बन्धी व्यवस्था करती हैं। इसी कातुन 
(सोधित १९५६) के अल्तगंत अच्तर्राज्यीय परिवहन वे विकास एवं नियमन की व्यवस्था 
करता है । 


सडक परिवहन से सम्बद्ध आज दो ज्वतत प्रश्न है. प्रथम, रेलो व॑ं सडकी के बीच 
समस्वय का, तथा द्वितीय मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण का । पहले हम इन प्रश्नों की संद्धातिक 
पृष्ठभूमि की समीक्षा करेंगे और फिर इस दिद्या मे राज्य की नीति का विसलेषण प्रस्तुत किया 
जाएगा । 


रेल-सडक समन्वय * एक महत्त्वपूर्ण समस्या 


रेल याताम्रात तथा मोटर परिवहन के बीच वस्तुत समन्वय होना चाहिये । यह तभी 
सभव है जब कि सडक रेलो के समात्तर न बनाई जाकर लम्बहूप वनाई जाए ताकि मोदरी व 
रेलो मे स्पर्धा न हौ। यदि विभिन्न परिवहन के साधना के मध्य समन्वय हो तो समाज को 
ब्यूततम परिवहत की लागत का लाभ होगा । परिवहन तीति तथा समन्वय समिति ने बताया है कि 
कि शाज्य को इस प्रकार नीति निर्धारित करती चाहिये कि विभिन्न परिवहन के साधत जनमाधारण 
को #्यूनतम लागत पर अधिकतम सुविधर प्रदान कर सके । 


दुर्भाग्य से भारत मे प्रथम विश्व यद्ध के वाद से ही मोटरों तथा रेलो की प्रतियोगिता चत 
रही है । इस दिशा में मिचेल किकनेस कमेटी (१९३३) एवं बेजबुड़ कमेटी (१९३६) ने सरकार 
का ध्यान आकपित करते हुए मोटर परिवहन पर कठोर नियत्रण रखने का आग्रह किया। दोनों 
समितियों मे बताया कि रेलो को समान्तर सडको पर चलने वाले मोटर यातायात से २ से ४ 
करोड रुपये का प्रतिवर्ष घाटा होता था । इस्होने रेल प्रशासन द्वारा मोटरें चलाने का सुझाव भो 
प्रस्तुत किया । 


लेकित दोनों के वीच अनेक आदेजश्ो व तियमो के उपरोक्त भी समन्वय स्थापित नहीं 
किया जा सका । १९५९ से दियोगी कमेटी की नियुक्ति सरकार की परिवहन नौति हेतु सुझाव प्रस्तुत 
करने की दृष्टि से की गई। किन्ही कारणों से थ्री नियोगी ने त्यागपत्र दे दिया तथा थी तारलाकमिह 
को इसका अध्यक्ष बनाया गया । इस समिति ने अपनी रिपोट जनवरी, १६६६ में प्रस्‍्तुत की जिसे 
सडक नोति तथा समत्वय सम्रिति रिपार्ट के चाम से जाना जाता है । 


इस रिपोर्ट? मे सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई कि समस्वय-नीति देश के आधिक 
विकास के सदर मे बनाई जाय तथा यथासभव लागत के हृष्टिकोण को सामने रखा जाय। 
रिपोर्ट मे कहा गया कि परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्दय की बात प्रत्येक परिवहन से 
प्राप्त सामाजिक लाभ तथा उसकी सामाजिक लागत के आधार पर होनी 'धाहिए । परिवहन-विशेष॑ 
पर विनियोग वी राशि (जिससे चिदेशी विनियम सम्मिलित है) का अनुमान किया जाय । 


रिपोर्ट मे आगे कहा गया कि अथंव्यवस्था की सपूर्ण आवश्यकताएँ न्यूनतम लागत से 
पूरी हो, यही राज्य की परिवहन नोति का लक्ष्य होना चाहिए । यह भी कहा गया कि औसत 
लागत की अपेक्षा रेलो व मोटरों की तुलनात्मक लागत विशज्ञेप ट्रैफिक के विषय में ऑकी जाते । 
दोनी ही के विषय मे कुछ तथा सीमान्त लागत सम्बन्धी कुछ वर्षों तक सूचनाएं एकत्रित की जाये । 
विभिन प्रकार के परिवहन के साधना के लिए ट्रैफिक का वितरण करते समय यह 


हों जाय कि उनमे से प्रत्येक कितता सामाजिक लाभ या सुविधाएँ प्रदान करने की स्थिति 
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(६ १६५१ ) 


उक्त कमेटी ने सुझाव दिया कि रेलो मे लया विनियोग रेल परिवहन की कार्य-कुशलता 
को सुधारने हेतु किया जाय । दूसरी ओर कृपि, ग्रामीण अथथ॑व्यवस्था विभिन्न नगरों के बीच एव 
अल्प विकसित तथा पिछंडे हुए इलाकों में सडकों का विस्तार किया जाय । कमेटी ने विशेष रूप से 
रेलो व सड़कों के समन्‍्वय का भिक्र करते हुए राजकोपीय उपाय, मुल्य (भाडा-दरे) निर्धारण 
नियमन तथा सगठन व कार्यों के एकीकरण आदि उपायो पर कार्य करने का सुझाव दिया ६ 


व्यापक सामाजिक व आथिक दृष्टिकोण के आधार पर किसी भी परिवहन के साधत 
की लागत तथा भाडा दरो की समीक्षा की जानी चाहिये तथा इसी आधार पर उस पर कर 
लगाया जाय या अनुदाव दिया जाय, यह निर्भर करेगा। मोटर गाडियो द्वारा लम्बी दूरी का 
आवागमन समान लागत पर नही हो सकता अतएव इत पर विभिन्न दरो को प्रोत्साहव दिया जाना 
चाहिए। वस्तृत समिति के मत मे राजकोषीय उपायो द्वारा किसी सीमा तक विशेष प्रकार के परि- 
बहन हेतु प्रोत्साहन दिया जा सकता है अथवा इनकी सेवाओ को माँग पर रोक लगाई जा सकती है । 


सडक परिवहन पर राज्य द्वारा प्रभावधूर्ण नियमन रखने का भी सुझाव दिया गया है। 
इसके लिए लाइसेंसिंग का नियमन अन्तर्राज्योप परिवहन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य 
(प्रदेश) के भीतर यातायात हेवु राज्य सरकार द्वारा किया जाय । परन्तु तियप्तन की नीति ट्रंफिक 
आवटन के कार्यक्रम के अनुछप सडक परिवहन के विकास में सहायक होनी चाहिए तथा उपभोक्ताओं 
ब छोटे मोटर-मालिको के अधिकारों का हनत नहीं होता चाहिए! 

एकीकरण की प्रक्रिया हेतु ट्रं फिक आवबटन को आधार बनाया जाय । जिब राज्यी मे 
राष्ट्रीककृत मोटर परिवहन है, वहाँ के परिवहन निम्रम व रेल-प्रशासन सयुक्त व्यवस्था' द्वारा 
यात्रियों तथा माल को ले जाने की व्यवस्था करे । इसके लिए केन्द्रीय ग्रतर्राज्यीय परिवहन आयोग 
के निर्देशन में सारा काय हो। राज्यो के परिवहव निग्मो को ट्रेफिक आबंटन मे पर्याप्त अश 
दिया जाय । कमेटी ते यह भी सुझाव दिया कि रेलो के सम्बन्ध मे इस प्रकार नीति बनाई जाय 
कि उनकी पृ'जी पर समुचित प्रतिफल प्राप्त हो सके । 

कुल मिलाकर परिवहन नीति एवं समन्वय समिति ने लागतो को आधार बचाने का 
सुझाव दिया । यह ठीक भी है कि अर्थव्यवस्था मे विभिन्न परिवहन के साधनों का गठन इस प्रकार 
हो कि विभिन्न क्षेत्रो मे इनका संतुलित वित्तरण हो तथा माल व यात्रियो का आवागमन न्यूनतम 
लागत पर सभव हो जाएं । परन्तु साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि परिवहन के माध्यम पर 
लगाई गई पू'जी पर उचित प्रतिफत प्राप्त हो । 


तुलनात्मक लागत सम्बन्धी कुछ अनुमानों--कुछ परिवहन समितियों ने अनुमान किया 
है कि ३०० किलोमीटर तक की दूरी पर रेल परिवहन मोटर परिवहन की अपेक्षा मेंहगा पडता है । 
योजना आयोग्र द्वारा परिवहन की लागतो के जो अनुमान प्रकाशित किए गए हैं उनके अनुमार 
यद्यपि लम्बी दूरी पर लागत ट्रकों की अपेक्षा माल गाड़ियों मे कम बैठती है फिर भी यदि माल 
थोड़ी मात्रा मे हो तो २०० किलोमीटर तक तो लागत ट्रकों की अपेक्षा रेलो मे ज्यादा बंठती है । 
5०० किलोमीटर तक थोडी मात्रा मे माल भेजा जाय तो अनुमानतः दोनो मे समान लागत बैठती 
है । लागत के कुंछ अनुप्तान इस प्रकार है: 


रेल यातायात (लागत प्रतिटन रुपयों में) 
द््री छुल लोड थोड़ी सात्रा में 
किलोमोटर_ दाष्प चालित डीजल वाध्व चालित  डोजल 
श्० 503 है डे४ १९६३ १९१९ श्रफर 
२०० १७० ३५ १०९ ३१४५०. २९७६४. २९३८ 
५०० २१९४ श्टाछ्ट श्रटड.. शध्४९ए. ४३०४० 
१००० ह० हर ३४२५ <८'२९ ७९:६० ९४ ९० 
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( श६६ ) 


इसका यह आश्यय हुआ कि रेल यातायात उसी स्थिति में मोटर परिवहन से सस्ता हो 
सकता है जबकि लम्बी दूरो तक तथा फुल लोड (क्षमतानुसार) माल भेजा जाय। १९६६-६७ 
में रेलो द्वारा ५० लाख टन माल थोडी मात्रा भे भेजा गया जिस पर लागत भी वसूल नही की जा 
सकी क्योकि भ्राप्त भाडा कमर था। इस प्रकार लागत से भी कम पर मात्र ले जाने के कारण रेलो 
को ५ से ८ करोड रुपये का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है / इसके अतिरिक्त थोडी मात्रा मे औसतन 
& टन माल भेजा जाता है जबकि प्रति वैगत १८ ५ टन माल जाना चाहिये। इस प्रकार घोड़ी 
दूरी तथा थोडी मात्रा का परिवहन क्षति कारक होने के साथ ही क्षमता का भी समुचित उपयोग 
नहीं होने देता । 


जनपधाधारण को भी रेल परिवहन में पंक्रिय ठमिनल्स पर ढुलाई आदि का व्यय 
वहन करना होता है और फलस्वरूप ट्रका को लोकप्रियता बढ रही है ॥ माल रेलो द्वारा विलम्ब 
से पहुंचता है। 


मारत में सडक यातायात के पक्ष में यह तर्ब प्रस्तुत किया जाता है कवि सडक परिवहन 
से कुल प्राप्ति का २२% कर के रुप मे ले लिया जाता है, जब्रकि रेलो पर इस प्रकार का कोई 
कर नहीं है, तटीय जहाजरानी पर ८% तथा जहाजी यातायात पर केवल १% कर है । इतने पर 
भी मोटर यातायात मे घालकों को पूजो का ८से १% लाभ के रूप मे मिलता है जबकि रेलें 
कर भुक्त होने पर भी ६% से भो कम प्रतिफल दे पाती हैं| यदि सडक परिवहन को भाँति १२% 
प्रतिफल का मापदड़ लिया जाय तो रेलें घाटे मे चली जाएगी । 


भारत मे प्रत्येक टन मील पर पोटर यातायात हेतु ७ पैसे केवल कर के रूप में हो 
चुकाने होते हैं जो रेलो की ओऔौसत लागत (प्रतिटन मील) के समान है। इस प्रकार रेल व सहक 
परिवहन के दोच सरकार पक्षपात पूर्ण नीति बरत रही है ।? 


विश्व बैंक के कोयला-परिवहन अध्ययन दल ने भारत के सदर्भ मे कहा था कि द्रकी 
हारा कोयला लाया जाय तो परिवहन की लागत ४५% तक कम हो जाएगी। दल ने इसके लिए 
यह शर्त रखी कि सडको का सुधार किया जाय ताकि ट्रकों की गति को बढाया जा सके | १५ 
किलोमीटर भ्रतिषण्टा की अपेक्षा यदि ४५ किलोमीटर के गठि से ट्रक चलाएं जायें तो सागत 
१२४ पैसे प्रति वाहन किलोमीटर से धटकर ६७ ६ पंसे रह जाएगी । यदि बढ़े टूकों का उपयोग 
किया जाय तव भी लागत मे ७७% तक कभी की जा सकती है । 


कुछ भी हो, भविष्य में हमे परिवहन नीति इसी अकार बनाती होगी जिससे ट्रेफिक 
का मात्रा दे दूरी के आधार पर आबट्न हो जाय, तथा स्पर्धा की क्षपेक्षा समन्वय द्वारा परिवहन 
चालको तथा उपभोक्ताओं (समाज) दोनो को लाभ पहुँचाया जा सके । कुछ समय से रेलो ने 
कटेनसें (0०0/७॥०8) के द्वारा माल को ढोने की ऐसी व्यवस्था प्रारभ की है, जिसके द्वारा रेल 
गा्डियाँ तथा ट्रकों का समन्वित रूप से उपयोग किया जा सकेगा । 


मोटर परिवहन का राष्ट्रीयकरण 


परिवहन नीति तथा समन्वय समिति ने इस ध्रइन पर बहुत विस्तार के साथ विचार 
किया था। इसके पूर्व कि हम उक्त समिति के विच;रो का विश्लेषण करें इस प्रश्त की सैद्धातिक 
पृष्ठ भूमि से देखना उचित होगा । हमे मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण के लग्म व दोपो की 
समीक्षा के पदचात्‌ भारत के सदर्भ से आवश्यक नीति के ओऔचित्य पर विचार करना चाहिए । 


मोदर यातायात के राष्ट्रोयकरण के ला 
(१) राष्ट्रीयकरण के पद्चात्‌ मोटरो मे क्षमना से अधिक सवारियाँ नही लाई जाएँगी। 


जहाँ केवल सडको के सुधार से ही मोटर परिवहन की लागत को काफी कम किया जा सकता 
है, रेनो में प्रजी कया प्राप्ति का अनुपात बढ़ता जा रहा है। हितीय योजना में यह 
अनुपात २३ ९ था जो चतुर्थ योजना काल मे बढ कर ३४ : १ तक हो जाएगा और छठी 
योजना काल से ४ १ तक वेद जान की आश्यका है। (देखिए 0 5 [४७ पुर्व॑ उद्घृत) 


( ४६७ ) 


निजी क्षेत्र में वस-मालिक अधिक लाम-ब्राप्ति के लालच में जरूरत से बहुत अधिक सवारियाँ ले 
लेते है। लि, के 


(२) किराए की दरो मे निश्चितता व स्थिरता आ जाएगी। गद्यपि प्रत्येक राज्य में 
सरकार ने किराए की दरें निर्धारित की हुई हैं तथापि निजी क्षेत्र मे अतेक बार राज्य द्वारा निर्घा- 
रित दरों की अ्वहेलना फी जाती है । अनिश्चितता को इस स्थिति को राष्ट्रीयकरण द्वारा दूर किया 
जा सकता है । 


(३) निज्ञी क्षेत्रों मे प्रचलित अवावध्यक भ्रतिस्पर्धा को समाप्त करके बसो मे प्रयुक्त 
पूंजी का इप्ट्तम उपयोग किया जा सकता है। एक ही मार्ग पर थनेक दर्से चलमे के कारण उनमे 
जो गबाघोट प्रतिस्पर्धा है वह राष्ट्रीयकरण द्वारा समाप्त की जा सकती है। यही नही, रेलोव 
मोटरों के बीच चलने वाली प्रतियोग्रिता को समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय राष्ट्रीयकरण में ही 
निहित है। 


(४) निजी क्षेत्र में बसें अथवा भार-वहन ग्राडियाँ चलाने के पूर्व मोटर-मालिक अपने 
लाभ का अनुमान करता है और यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों मे वहुत-सी बसे व भार-वाहन 
अथवा वस्तुओ को लाने ले जाने मे मोटरगाड़ियो का नितान्त अभाव रहठा है। राष्ट्रीयकरण के 
फमस्वरूप अलाभप्रद मार्गों पर भी ग्राडियाँ चलाई जा सकेगी, क्योकि राज्य का उद्देश्य अधिल्तम 
लाभ कमाना नही, अपितु अधिकतम जनकल्याण होता है । 


(५) राष्ट्रीयकरण का एक लाभ यह भी होगा कि पिछड़े हुए क्षेत्रो मे भी सडको का 
विकास हो सकेगा। सडकों के निर्माण तथा मोटरगांडियों के सचालन में तालमेल होने पर ही 
पिछड़े हुए क्षेत्री का विनिमय-सम्बन्ध विकसित क्षेत्रों से हो सकता है भौर यह तभी सम्भव है जब 
ये एक ही अधिकारी के नियन्त्रण में हो । 


(६) यात्रियों को रा्ट्रीयक्रण के पश्चात अधिक सुविधाएं दी जा सकेगी, क्योकि 
राज्य का लक्ष्य आय को कोष में बन्द कर देना नहीं होता। आरामदेह सीढें प्रस्थान एंव आगमन 
का निश्चित समय तथा बेहतर सेवाएं आदि राजकीय क्षेत्र मे ही प्राप्त की जा सकती है । 


(७) कमंचारियों को ऊँचा वेतन तथा अन्य सुविधाएँ केवछ राजक्रोय सेवा मे ही प्राप्त 
हो सकती है । इसके अतिरिक्त नौकरी का स्थायित्व भी राजकीय क्षेत्र मे हो रहता है। 


लेकिन राष्ट्रीयकरण से जहाँ उपरोक्त लाभ प्राप्त होते है, कुछ ऐसे दोप भी हे, जो राष्ट्री- 
यकरण के प्रति जनता में असस्तोष उत्पन्न कर सकते है । 


प्रथम, राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ मोटर-मार्िको तथा जनता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं रहता और इससे यात्रियों को कोई भी कष्ट अथवा शिकायत होने पर उसका निराकरण 
दुष्कर हो जाता है । 


द्वितीय, राज्य कमंचारी वन जाने के पश्चात्‌ ड्राइवर तथा कण्डकटर यात्रियों के हितों 
की अवहेलना भी कर सवते हैं। उनको नौकरी स्थायी होती है और त्लाय ही नम्नता तथा सौजन्य 
के बदले उन्हे कोई पुरस्कार या तरककी मिलने की आशा नही होती । फ-स्वरूप इस बात की 
आश्ञका रहती है कि वे अशिष्ट न हो जाएँ । 


दृतीय, राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ बसों की खरीद तथा स्टाक के वेतत का भार जनता 
पर भी पडता है। राजकीय क्षेत्र मे आय तथा व्यय के अन्तर (लाभ) पर कर्मचारियों का कोई 
घ्यात नही होता और फलस्वरूप या तो राष्ट्रीयकरण किए गए मार्गों पर सरकार को हानि होती 
है अथवा लाभ का भनुपात पू'जी की अपेक्षा बहुत कम रहवा है । 


एक दोप यह भो है कि राष्ट्रोयकरण के प्रद्चान्‌ भ्रष्टाचार, लालफोताशाही तथा 
राजकीय विभागों के अन्य दोपो का यातायात के क्षेत्र मे भी प्रवेश हो सकता है। इसीलिए 
१९४८ व १९५० के अधिनियमो में यातायात निमम को स्थापना का सुझाव दिया गया है। यह 
निगम एक व्यापारी कम्पनी को भांति बसो का संचालन कर सकता है। निमम के द्वारा जहाँ एक 


( शषट ) 


ओर राष्ट्रीयकरण के दोषो को दुर क्विया जा सकता है, दूसरी ओर, इसके लाभ भी पूर्ववत्‌ बने 
रहते हैं । दस्तुत निगम को सार्वजनिक क्षेत्र की एक निजी कम्पनी कहा जा सकता है। 


हम मसानी कमेटी के इस वक्तव्य पर भी अपनी सहमति प्रगट कर सकते है कि मोदर 
यातायात का राष्ट्रीयकरण उसी समय किया जाए, जबकि राज्य सरकार की हृष्दि में यह योग्य 
पर्याप्त आथिक व समस्वित दृष्टि से अनिवाय॑ हो 


राष्ट्रीकरण सडक यातायात के क्षोत्र मे प्रचलित बुराइयो के लिए रामवाण हो, यह 
आवश्यक नहो है | राष्ट्रीकरण के पदचात्‌ उत्तरप्रदेश राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और अन्य 
राज्यों में यात्रियों से पहले से अधिक किराया लिया जाने लगा है । जनता में इससे अविश्वास 
घ्याप्त होना अस्वाभाविक नहीं है । 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना में सडक विकास का कार्यक्रम 


चतुर्य पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के विक्रास प्र शोर दिया जायगा । १९६६- 
६९ के तीन वर्षों भें सड़कों के विकास पर कुल मिलाकर ३०८ करोड़ र० व्यय हुए । चतुर्थ योजना 
मे सइको के विकास पर ८१६ करोड रु० व्यय किये जाने का आयोजन है। योजनाकाल मे पंवकी 
सडको की छम्बाई १९६८-६९ मे ३ १७ लाख कि० मी० की जायेगी । यांजताकाल में सड़कों पर 
ढोने वाले माल की मात्रा १६६८-६९ मे ४० अरब मीट्रिक टन कि० मी० से बढाकर १९७३८७४ 
भें ८४ अरव भीट्रिक टत कि० मी० की जायेगी | सवारी यातायात भी १९६८-६९ में ९२ अरब 
यात्री किलोमीटर से बढाकर १९७३-७४ मे १४० अरब यात्री किलोमीटर किये जाने का आयोजन 
है । इस बढ़े हुए यातायात को सम्भालने के लिए ट्रको की सख्या ३ लाख से बढ़ाकर ४ ७० लाख 
तेया बसों की सख्या ८० हजार से बढाकर ११५ हजार किये जाने का आयोजन है । व्यापारिक 
गाड़ियों का उत्पादन भी ३४ हजार से बंढकर ८५ हजार हो जायगा । 


., उपरोक्त के कत्तिरिक्त भतुर्भ योजना मे राज्यो मे राष्ट्रीयकृूत यातायात इकाइयो की 
सेवायें बढ़ाने पर ८२३ करोड २० व्यय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ३ करोड रु० केद्धीय सरकार 
द्वारा केस्द्रीय सडक यातायात पर व्यय किये जायेंगे । यह उत्तरी-पूर्वो क्षेत्र में कार्यशील है। सडक 
यातायात का अधिकतर विस्तार जिजी क्षेत्र मे किया जायगा। 





] १३४४० (०फाणाल्श पएल्फुआ, (959) छ 32 


8६ 


भारत में जल तथा वायु परिवहन 
एशबभांशए4११४ & एज 8शंभांणा) 


प्रारम्भिक : 


यातायात एवं परिवहन के सम्बन्ध मे रेलो तथा सड़को की स्थिति का अध्ययन पिछले 
दो अध्यायों में क्रिया जा चुका है। ये दोनो वस्तुत _स्थल-मार्ग हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त जल- 
परिवहन तथा वायु-परिवहन भी ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा वस्तुओं तथा यात्रियों का आवागमन 
होता रहा है। जल, थल व नभ सभी भार्मों से मानव दूसरे स्थानों तक जाने में आज समथ है। 
प्रस्तुत अध्याय मे जल तथा वायु मार्गों का भारत में किस प्रकार विकास हुआ, इसका विस्तृत वित- 
रण दियां गया है। सुविधा के लिए अध्याय को दो भागों में बाँद दिया गया है--प्रथम भाग में जल- 
परिवहत तथा ह्वितीय भाग मे वायु-परिवहन का वर्णन किया गया है। 


[7] जल-परिवहन 


(१/गंध परश्ाकुणा) 

जल-परिवहन के भेद--जल-परिवहन को दो मुरूप भागों में घाटा जा सकता है 

(१) अन्तर्देशीय जनमाग तथा (२) समुद्री जलमागं। समुद्री जलमार्ग मे तटीय मार्ग 
तथा समुद्र के बीच मे जाने वाले जलमार्ग हो सकते है । 

१, अन्तर्दशोय जलमार्ग--इन मार्गो मे हम प्रधानत नदियों तथा नहरों को सम्मि- 
लित करते हैं, जिनमे नावों अथवा स्टीमर द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँ- 
चाया जाता है | नदियों अथवा नहरें जलमार्गं हेतु श्रयुक्त की जा सकें, इसके लिए निम्न शर्तें पूरी 
होनी चाहिए : 

(१) नदी अथवा नहर की चौडाई काफी होनी चाहिए, तथा यह चौडाई लगभग सभी 
स्थानों पर इसी रूप में होती आवश्यक है । 

(२) नदी अथवा नहर की गहराई काफो अधिक होनी चाहिए । पिछलो अथवा कम 
गहरी नदी या नहर मे नावो अथवा स्टीमरो का चलाना कठित होता है । 

(३) इनमे जल प्रवाह अविरत होना चाहिए। गर्ियों मे पाती कम हो जाने पर ये 
यातायात के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती । 

(४) नदी अथवा नहर जल-यातायात्र के लिए उपयुक्त हो, इसके लिए यह भी आवश्यक 
है कि इनमे जल-प्रवाह मंथर होना चाहिए। बीच-बीच मे प्रपात और इसी प्रकार की वाघाएँ और 
सड्‌ड आने पर गाव द स्टीमर को गति में बाघाएं आती हैं । 


( १७० ) 


भारतीय नदियों से केवन उत्तरी भारत की कुछ नदियाँ (गया, जमुना तथा चबल) ही 
नौगम्य हैं। दक्षिणी प्रायद्ीप की सदियों मे उपरोक्त सभी विश्येपताएं नहीं मिलती । इने नदियों मे 
प्रपात बहुत अधिक है और मौसम के अगुम्तार वी वे बहुत तूफानी हो जाता हैं तथा कभी जन 
की केवल पतली रेखामात्र रह जाती है। पठारी इलाका होन के कारण इनका प्रवाह वहुत तेज 
होता है। लेकिन महानदी, गोदावरी व कृष्णा आदि नदियों मे कुछ सीमा तक नावें चलाई 
जाती है। 


डा० बुकैनन लिखते हैं कि १९ नो छझताब्दी के मध्य तक गंगा, सिंधु, कृष्णा, गोदावरी 
तथा पजाब की कुछ नदियों में नावो द्वारा वस्तुएं एक स्थान से दुसरे स्थान तक लाई और ले जाई 
जाती थी तथा थे जलमाग सड़कों के अभाव के कारण काफी लोकप्रिय थे ।* 


मौय॑ व भुप्त साखाज्यो के अन्तर्गत समस्त आतरिक व्यापार नब्यों के साध्यम से किया 
जाता था । इनमें गगा त्तथा सिन्धु का व्यापक रूप से नौका सचालन मरे उपयोग किया जाता था । 
मैगस्थत्ीज ने २ ००० वर्ष पूर्व अपनी भारत याना के सस्‍्मरण भें बताया था कि यहाँ लगभग ४८ 
नदियाँ ऐसी थी जिनमे किसी व किसी रूप में जल परिवहन की व्यवस्था थी | लेकिन उसने यह 
भी बताया कि वर्ष भर जल परिवहन के लिए उपयुक्त रहने वाली नदियाँ थोडों ही थी । इसी प्रकार 
डा० राधाक्षुमुद सुकर्जी द्वारा लिखित पुस्तक में वैदिक काल से लेकर मुगल कान तक प्रचलित आत- 
रिक जल मार्गों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है ।? 


डा० चौहान ने लिखा है कि उनन्‍नोमवी शताब्दी के पूर्वाव तक भी आसाम मे बह्मपुत्र 
नदी में डिह्नू गढ़ तक तथा गंगा में पटना से ७०० मील पर ग्रढमुक्त श्वर तक, यमुना में आगरा 
तक बड़े बे स्टीमर चछा करते थे। वे आगे जिखते है कि कानपुर नगर में नावा तथा र्दीमरों की 
इतनी भीड़ रहती थी कि वह एक बन्दरगाह सा प्रतीत होता या [है ै 


लेकिव १६ वी शताब्दी के उत्तराध॑ मे जैसे-जैस रेलो व सड़कों का विकास होता गया 
अन्तर्देशी व जलमागों का उपयोग घटता गया । यद्यावि रैलो व सडको के निर्माण में काफी पूजी का 
विनियोग आवश्यक था और इसके विपरीत नहरो का छोडकर अन्य जनमार्गो के निर्माण अथवा 
मरम्मत मे पूंजी का विनियोग आवश्यक नही होता तथापि निम्न कारणों से जन परिवहन का महत्व 
तैजी से धटता गया । 


जल यात्तायात का महत्व फम्त होते के कारण 


रे (१) धीमी गति--नाबो की गति मोटरा अथवा रेलो की मवेक्षा यहुत धीमी होती थी॥ 
विशेष रूप से जब हम १६वीं शताब्दी की आधिक स्थिति को देखते है सो यह ज्ञात हो जाता है 
कि उस समय शक्ति चालित नावो का उपयोग अत्यन्त सीमित था। महधि देवेद्नाथ ठाकुर ने 
अपनी आत्मकथा में बताया है कि कलकसा से बनारस तक नाव से जाने में उन्हें लगभग डेढ़ भाह 
लगा था। इसी प्रकार आगरा से दिल्‍ली तक की यात्रा नाव द्वारा एक माह में पूरी होती थी ४ 


हे २) नावों को यात्रा अधिक खर्चोली होतो थी- कलकत्ता से बनारस तक की यात्रा मे न 
छेठल ३६ महीने का प्रमय सगछा था अपितु इसे १२५ पे से सेकर २७५ रपये तक प्यद हि 


४ 8 | समय तथा घन दोनो के अपव्यय के कारण घोरे-धीरे जनता ने तावों वा उपयोग करन 
ड दिया । 


(३) प्रकृति प्रकोप--जलमागों का उपयोग प्रकृति को दया पर विभर रहता है। वर्षा, 
तूफान, बा> अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोप्रा के समय नावो अथवा स्टोसरो का उपयोग काफी दुष्कर 
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हो जाता है । इसके विपरीत रेलो व सड़को का उपयोग प्राकृतिक प्रक्रोपों द्वारा अवरुद्ध (साधारण- 
तया) नहीं होता। 

(४) सुविधाओं का अधाव--जलमार्ग की सुविधाएं सवंत्र उपलब्ध नहीं होती जहाँ 
उपरोक्त चार शर्त पूरी होती हो केवल वही अन्‍्तर्देशीय जल-परिवहन संभव है! यही कारण था 
कि रेलों तथा सइको का निर्माण आवश्यक माना गया, क्योकि जनमार्ग सभी जगह विद्यमान 
नही थे । 

(५) अत्यधिक जोश्चिम--जलमार्म मे जान व माल को जोखिम बहुत अधिक रहती है । 
नाव उलट जाने था तूफान मे फ्रेंस जाने पर घानत्रियो व भाल-अस॒वाब के डूब जाने का भय सर्देव बना 
रहता है। रेलगाडियों या मोटरो में दुघंटना की आशंका बहुत कम रहती है । 

लेकिन उपयोक्त दोष होने पर भी जल-परिवहन का एक सीमा तक महत्त्व बना रहा 
और आज भी रेलें तथा प्डके उस क्षेत्र मे जलमार्गों की उपादेयता को कम नही कर सकी हैं । 
घने जंगलो तथा पव॑तीय प्रदेशों मे जो बहुमूल्य लकडी और अन्य जरूरी कच्चे पदार्थ प्राप्त होते 
हैं उन्हे निर्दिष्ट स्थानों तक केवल नदियों द्वारा ही पहुँचाया जा सकता है। 


२. सामुद्रिक परिवहन--सामुद्रिक जल-परिवहन की हृष्टि से भारत इंगलेण्ड की 
भांति भाग्यशाली देश नहीं है। भारतीय समुद्री तट अधिक कटा-फटा नही है । लेकिन फिर भी 
४,००० मोल लम्बा (अब ३,५०० मील) भमुद्र तट तथा इस पर स्थित वन्दरगाह देश की व्या- 
पारिक आधव्श्यक्रताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त है ॥? 


.. प्राचीन समय में जब भारत के व्यापारी विदेशों से व्यापार करते थे, भारतीय जल- 
पोतो का व्यापक रूप से उपयोग क्या जाता था। मुगल काल तक भी सामुद्रिक परिवहन की 
दृष्टि से भारत उन्नत स्थिति मे था । मोरलैंड का कथन है कि अकबर की मृत्यु के समय भारत के 
व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के अन्य देशो से काफी घनिष्ठ थे तथा अधिकाश्ञ सामुद्रिक व्यापार भारत 
के बने जहाजो द्वारा ही किया जाता था । वे आगे लिखते है कि उस समय भारत के यात्री-जहाज 
पु्तंगालियों द्वारा बनाएं गए जहाजों को छोडकर तत्कानीन सभी यूरोपीयन जहाजो से बड़े थे । 
डिग्बी के कथनानुसार १९दी शताब्दी के प्रारम्भ तक सागवान की लकड़ी से ऐसे जहाज भारत में 
बनाये जाते थे जिनकी क्षमता १०,००० टन थी तथा जो इगलैड तक मान ले जा सकते थे ।? डा० 
वीरा एन्स्टे लिखती हैं कि १९थी शताब्दी के पूर्वात्न तक भी भारत का सामुद्रिक परिवहन पर 
काफी अधिकार था तथा यहाँ एक उन्नत जहाजरामी उद्योग विद्यमान था | 


लेकिन उन्नोसवी शताब्दी मे जँसे-ज॑से इस्पात के बने जहाजो का प्रचलन बढता गया 
भारत के बने लकडी के जहाजों का महत्त्व घटता गया और उच्नीसवी शताब्दी के अन्त तक सामुद्रिक 
व्यापार का ९६% इस्पात के जहाजो द्वारा सम्पादित किया जाने ऊूगा थ. । इन इस्पात के जहाजो 
अधिकाश इंगलेड मे बने थे बोसवी शताब्दी में प्रारम्भ से ही फ्रान्स, इटली, नावें तथा जमंनी 
नं इस्पात के जहाजो का निर्माण होने लगा था तथा भारत के सामुद्रिक परिवहन में ये देश भी 
इंगलेड के साथ-साथ भाग लेने लगे थे । प्रथम युद्धकाल मे भारत से पूर्व की ओर जाने वाले 
जहाजो में जापावी जहाजों की सख्या में काफी वृद्धि हो गई और इस प्रकार जहाँ १९वीं शत्ताब्दी 
के मध्य तक भारतीय जहाज सामुद्रिक परिवहन में अग्रणी थे, १९२३ तक भारत के तटीय 
व्यापार का केवछ १२% एवं विदेशी व्यापार का केवड २०% भारत में बने जल-पोतों हारा 
सम्पादित किया जाने लगा ।* इन्ही दिनों हिन्द महासागर, बंगाल की खाडी तथा अरब सागर में 
अमरीका तथा आस्ट्रिया के जहाजो की सख्या भी बढने लगी थी। भारतीय कम्पनियों में केवल 
सिधियां स्टीम नेवीगेशन कम्पनी इस समय सुरुय थी और अन्य जहाज कम्पनियों पर विदेशियों का 
अधिकार था। भारतीय साहस्ती सामुद्रिक परिवहन के क्षेत्र से घीरे-घीरे अलग होते जा रहे थे 
और विदेशी जहाज कम्पनियाँ उतका स्थान ले रही थी । 
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सामुद्रिक परिवहन मे भारतीय साह॒सियो के लोप के कारण 


१) इस्पात के जहएजो का अ्रचलच--भारतीय जहाज लकड़ी के बने होते ये | पंडिचमी 
देशो भे जैसे-जसे इस्पात के जहाजो का प्रचलत बढता गया, बंते-बैसे भारतीय जहाजों की सेवार्य 
कम ली जाने लगीं। इन इस्पात के जहाजो में अधिक माल ढोया जा सकता था तथा ये अपेक्षाइृत 
अधिक मजबूत भी थे । 


(२) भारतीय जहाजो की धीमो गति--शक्ति के उपग्रोग के कारण विदेशी जहाजों की 
गति भारतीय जहाजो की अपेक्षा काफी अधिक होती थी । भारतीय जहाज पतवारा की 
सहायता से चलते थे यथा यन्त्रीकृत न होने के कारण इनकी गति प्रकृति पर विभर करती थी। 


(३) ड्विटिश सरकार को नीति तथा आग्ल व्यापारियों की ईर्ध्या--आसल व्यापारी यह 
लही चाहते थे कि इग्रलूण्ड मे भारतीय जहाजों द्वारा वस्तुओ को पहुँचाया जाय। इसी अकार 
इगलैंड से भारत आते वाली वस्तुयें आग्ल जहाजो मे हो लाई जा सकती थी । इसी आशय से 
बहाँ अनेक नौकागमन अधिनियम पाणित किए गए और फलतः भारतीय जहाजो का उपयोग तेजी 
से कम होता गया | यहाँ तक कि प्रथम व द्वितीय महायुद्धों के बीच अनेक बार ऐसे अवसर सामने 
थे जबकि जहाओ का निर्माण प्रारम्भ किया जा सकता था, क्योकि युद्धकोल मे अधिक जहाजो 
की जरूरत थी, लेकिन सरकपर की उपेक्षापृण नीति ने भारत मे जहाजरानी उद्योग को विकास 
नहीं करने दिया । इसके विपरीत भारतीय बन्दरगाहों मे विदेशी जहाज कम्पनियों को बहुत सी 
सुविधायें दो गई । 

हि विदेशी जहाज कम्पनियों परा भाड़ में रियायत तथा भुगतान की सरल 
प्रणाली--अनेक जहाज कम्पनियों ने यह घोषण, की हुई थी कि यदि कोई व्यापारी ४-५ महीने 
तक केवल उन्हीं के जहाजो में माल भेजता है तो जहाज कम्पनी निश्चित अवधि के पश्चात्‌ 
रियायत (कन्मेशन) की एक रकम व्यापारी को बापस कर देगी ! इसके अतिरिक्त कुछ कम्पनियों 
ने भाडा बाद में चुकाने को व्यवस्था कर दी । फलस्वरूप भारतीय जहाजो का उपयोग तेजी से 
घटने लगा, वंधोकि इनके स्वामी उपरोक्त सुविधाये देने मे असमर्थ थे । इस णकार की छू८ को 
90:00 अकाली) छूट कहते है ।! इसी छूट के कारण अनैद निर्यातकर्ता कुछ |वशिध्ट कम्पनियों 

(५) किराये-भाड को लडाई--बीसवी छतब्दी में अनेक जहाज कम्पतियाँ होने के 
कारण उनमे विंराये भाडे की लडाई चलती रहती थी | लेकिन इस इन्द्द भे आग्ख कम्पनियों की ही 
बिजय होती थी, क्याकि प्रथम तो आग्ल सरकार इन्हे सरक्षण प्रदान करती थी और हिंतीय 
कम्पनियाँ रियायती भांडा लेकर धीरे-धीरे विरोधी कम्पनियों को मैदान में खदेड देती थी। 
भारतीय कम्पर्तियाँ अथवा नौकाओ के स्वामी इस प्रतिस्पर्धा मे भाग लेने मे सवंथा असमर्थ थे ।* 


व्यापारिक ज्हाजरानो समिति (१९२३) 


फरवरी १९२३ में कंतिपण भारतीय व्यापारियों के दवाब के कारण सरकार ने 
व्यापारिक जहांजरानी समिति की नियुक्ति की | इस समिति का मुख्य कार्य भारतीय जहाजरानी 
और जलयान निर्माण-उद्योग के विकास के सम्बन्ध मे विचार करना था। समिति ने निम्न सुझाव 
प्रस्तुत किए. 3 

(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिए अधिकारियों दे प्रद्षिक्षण की व्यवस्था की 
जाय । (२) इंजीनियरिंग कालेजो मे सामुद्रिक इजीनिर्यारेग का प्रशिक्षण दिया जाय, (३) वढीय 
व्यापार केवल उन्ही जहाजो के लिए सुरक्षित रखा जाथ जिनके पास लाइसेंस हैं, (४) भारतीय 
कर्मचारियों को भ्रोत्साहन देने हेतु भारतीय कम्पनियों को अमुदान दिया जाय, (५) कलकत्ता में 
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( ४७३ ) 


स्वचालित जल-यातों का निर्माण किया जाय, (६) सरकार को चाहिए कि वह जलब्यान-निर्माण 
केन्द्र (यार्ड) की स्थापना में कम्पनियों को सहायता प्रदान करे । 


समिति ने यह भी कहा कि भारतीय जहाजरानी तथा जल-यान सम्बन्धी उद्योग के 
विकास हेतु प्रारम्भ मे विदेशी सहायता लेना आवश्यक होगा । 


श्री एस० एन० हाजी के प्रयास->भारतीय जल-परिवहन के क्षेत्र मे श्री एस० एन० 
हाजी के प्रयास काफी महत्त्वपूर्ण रहे हैं। १९२८ व १९२९ में उन्होने दो बिल धारा सभा में रखे । 
प्रथम बिल का उद्द श्य तटीय व्यापार मे ७१ प्रतिशत संस्थाओ के पास सोपना था, जबकि द्वितीय 
बिल का आशय भाडे की कुटिलतापूर्ण रियायत को समाप्त करना था। छेकित इन बिलों पर 
ब्रिटिझ् सरकार कोई महत्वपूर्ण निणंय नहीं छे सकी । 


ट्वितीप भहयुद्ध के पश्चात्‌-सामुद्रिक परिवहन के रूप मे कापी परिवर्तन हुए। युद्ध 
की समाप्ति पर १६५४ में सर रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता मे सरकार ने जहाजरानी-सम्बन्धी 
4पुरननिर्माण उपसमिति' की नियुक्ति की, जिसने जनवरी, १९४७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
समिति ने ज़ोरदार शब्दों में माँग की कि अन्य विकर्सित देशो की भांति भारत में भी ्षामुद्रिक 
परिवहन से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाय । समिति की द्वितीय माँग यह थी कि ४-७ 
बर्ष के भीतर सरकार को चाहिए कि समस्त तटीय व्यापार तथा बर्माव लंका से होने वाले 
व्यापार का ७५ प्रतिशत भारतीय जहाजो द्वारा किए जाने की व्यवस्था कर दे । तीसरे, दुरवर्ती 
व्यापार का आघा तथा पूर्व मे घुरी (8६5) शक्तियो द्वारा खोए गए व्यापार का ४० प्रतिशत 
भारतीय जहाजो द्वारा प्राप्त किए जाने कै कदम उठाए जायें। 

समिति की बहुमत रिपोर्ट ने भारतीय जहाजो में उन जलयानों को सम्मिलित किया 
जो भारतीयों द्वारा अधिकृत, नियन्त्रित एवं प्रवन्धित थे ! ममिति ने भारत मे एक जहाजरानी 
बो्ड स्थापित करने का भी सुझाव दिया ।! 


सरकार ने इन सुझावों को मान तो लिया, लेकिन इस नीति को अमल में लाने के लिए 
ब्रिटिश कम्पनियों से समझौता करना आवश्यक था। फलस्वरूप एक शिष्टमण्डल मई, १९४७ में 
इंगलेट गया । परन्तु यह शिष्टमण्डल बिता किसी परिणाम पर पहुंचे लौट आया। 
हा जुलाई, १९४७ में सरकार ने नवीन जहाजराती नीति-सम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित 
कया । इस तोति की सुरूय विशेषतायें यह थी :2 


(7) भारतीय जहाजरानी का अथ्थं उन जहाजो से लिया गया, भारतीयों द्वारा अधिकृत 
नियस्त्रित एवं प्रवन्धित थे । 


(7) भारतीय जहाजरानी के विकास हेतु राज्य ने वित्तीय सहायता देना सिद्धान्तत 
स्वीकार कर लिया था । 


(7) ७ वर्ष के भीतर २० लाख दन के जहाजा के लट्ष्य को प्राप्त करना निश्चय 
किया गया । 


(४४) भारतीय जहाजो द्वारा १००% तटीय व्यापार किए जाने की व्यवस्था की 
जानी थी। 


() भारत के विदेशी व्यापार मे भारतीय जहाजो का अधिक योग प्राप्त करना । 


दा स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ १९५० मे एक जहाजरानी कान्फरेस हुईं, जिसके पश्चात्‌ सारा 
ये व्यापार भारतीय जहाजों को देने का निश्चय किया गया । स्वतन्त्रता के समय प्रो० वकील 
के मतानुसार विश्व के जहाजो द्वारा जितना माल ढोया जाता था। उसका केवल * ०४% भारत 


द्वारा तथा “००४% पाकिस्तान द्वारा ढोया जाता था । अमरीकी जहाज कुल भार का ३६% व 
जग्ल जहाज २२"५% वहन करते ये । 
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ना 
भ्छ्ड ) 


कम 25 एवं साम्रुद्रिक परिवहन 


आशिक नियोजन के पूकु,हीं यह निश्चय कर तिया गया था कि यथासम्भव रार 
भारतीय जहाजरानी उद्योग्य को भ्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता तो देगा ही, सरकार दर 
भेजे व मंगाए जाने के समय भारतीय जहाजो की सेदाये लेगी । १९४७ के पश्चात्‌ सरकार 
१० करोड रपये की अधिकृत पूजी के साथ तीन ज्ड्वाजरानी निगमो को स्थापना की जिनमे भू 
प्रतिशत हिस्से सरकार के थे । प्रत्येक दिगम को एक निश्चित भांग॑ दिया गया और जहाजो व 
अधिकतम क्षमता १ लाख टन रखी गई प्रत्येक निगम के पास २४ जहाज रखे जाने का निश्च 
किया गया ! 


५ दो ब्ष के भीतर ही सरकार ने सिंधिया स्टीम नँवीग्रेशन लिमिटेट के अन्तगंत आस्ट्र 
लिया, सुदुरँ३एर्व एवं समीप के पूर्वी देशो का व्यापार सम्भाल लिया और कनाडा से दो जहा. 
खरीदे गए यहें" प्रथम निगम था। द्वितीय निगम १९५० मे आस्ट्रेलिया व पूर्वी देशो के सार 
व्यापार करने के ठिनिए तथा तृतीय निगम १९५६ भे फ़ारस की खाडी, लाच सागर, भारत-पोले 


तथा भारत-रूस आ के 'दि के मांग हेतु बनाथा गया । इसके नाम क्रमश ईस्ट्न शिपिंग का्पोरेशन तथ 
बैस्टनं शिपिंग पपन श्रे। । 


हर नी जहाजरा 
अ्धंव्यवस्था करने * के लिए जहाजरानी मन्डल तथा जहाजरानी विकास कोष की स्थापना « 


घोषणा की । हा शेप का निर्माण भारत को सचित निधि ((075णाएव४०6 कच्यात 0 वां, 


के अनुदानों से होगु]। कोप १९५८ से प्रारम्भ हुआ, जबकि राष्ट्रीय जहाजरानी भण्डल £ 
स्थापना ,माच, १९१९६ मे की गई। 


.._ प्रथम ईगे योजनाओं में प्रगति-१ ९४६ में भारतीय बेडे मे १,२७,०८३ दन के कु 
४९ जहाज थे, है 28 दो पंचवर्षीय योजनाओ में कुल जहाजो की सख्या बढकर १७३ तथा जहाउ 


की भारवाहिता ४ $ छात्र टव हो गई । १९५०-५१ व १९६०-६१ के बीच दिदेदी विनिम 


र्‌ अरे <् र ज ४ 
जहाजदु 7नं। विकास कोष---१ ९५७ मे सरकार ने भारतीय नी की प्रगति ६ 


सम्बन्धी कठिनाइय[ होने पर भी जहाजरानी के क्षेत्र मे काफी प्रगति की गई। निम्न तालिय 
उपरोक्त क्यत की ([ष्टि करती है ! 


जहाजो की कार्यभारिता (लाख जो० आर० रन) 


के 










१६५०-५१ १६६०-६१ 
तदीय आर म् न्‍ २१७ क्र 
समुद्र पार जह।ज १७४ ६६३ 

योग ३९१ ९-०५ 
इस । जहाजो की कुल भारवाहिता मे अनुमानत १३०५% वृद्धि हुई, जिसमे 
समुद्र पार जहाजो 


ही भारवाहिता मे हुई वृद्धि २५२४ से अविक थी | योजना आयोग के अनुसा 
१९६०-६१ में भारत के समुद्र पार व्यापार मे भारतीय जहाजों का योगदान लगभग ८-९% था 
प्रथम पचवर्षीय थोजनाकाल/स जहाजरानी के विकास हेतु ६८७ करोड झुपये व्यय किए गए - 
वैढीय भारवाहिता क्षसरा समुद्र पार जहाजो की भारवाहिता के लक्ष्य (१९६०-६१ ५क) क्रमश 
४६ लाल जी० भारि० टने अया ४ ९ टन रखे गये ये । स्पष्ट है क्रि द्वितीय योजनाक ले मे तटी- 
परिवहन के लक्ष्यों को हम पूरा करने मे असमर्थ रहे १ 


। हि हु 
हमारे की क्षमता का भो प्रथम व डितोय योजना से काफी वकास किया 


गया। १९५०-५१ मे जहाँ सव वन्दरगाहा की सकलन क्षमता (छव्वावााड़ (4७4० ५9) २ करोड 
टन थी, १९६० ६३ में यह क्षमत्रा बद्मकर ३७ करोड टन कर दी गई । यह वृद्धि ८७% 
हुई । 
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